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श्रस्तावना 


अन्तर्राष्ट्रीय संबधो के अध्ययन का महत्व आज स्वयं सिद्ध है। जिस प्रकार 
समाज मे रहने वाला व्यक्ति अपने वृहत्तर परिवेश से उदासीन नही रह सकता, 
उसी तरह कोई भी सम्प्रभु-स्वतन्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच १२ उपस्थित क्रियाशील 
अन्य पात्रों की उपेक्षा या अवहेलना सही कर सकता। ढ्वितीय यिश्व युद्ध के बाद के 
वर्षों में इस विषय का महत्व तेजी से बढा है और इसका जोव व अध्ययत काफी 
लोकप्रिय हुआ है। राजनीति विज्ञान और इतिहास के स्नातक और स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रमों में अलग प्रश्न-पत्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सवध का विषय अच्छी तरह 
प्रतिष्ठित हो चुका है। 

यह कम क्लेशदायक नही कि अन्तर्राष्ट्रीय सवध विषय पर छात्रोपयोगी 
पठन की आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप हिन्दी में पाठ्य सामग्री का नितान्त 
अमाव है । अस्तुत पुस्तक इस कमी को दूर करने का एक प्रयास है। हमारी मान्यता 
रही है कि पाठ्य पुस्तक तब तक उपयोगी नहीं हो सकती, जब तक वह रोचक न 
हो । इसके अतिरिक्त तथ्यों का अम्बार मर जमा करना साय्यंक नहीं हो सकता। 
पुस्तक का आकार बढाने के लिए अनावश्यक दुहराव व विस्तार, गेर-जरूरी पाडित्य- 
प्रदर्शन के लिए उद्धरणों की मसमार, फुटनोट आदि मी छात्र को भ्रमित ही कर 
सकते है। हमने निरन्तर यह प्रयत्व किया है कि विपय-वस्तु को सरस व पठनीय 
दग से विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाये । पुस्तक के विभिन्न अध्यायों का क्रम 
ऐसा रला गया है कि उनके अन्तर-संवध सहज ही स्पष्ट हो सके और कोई मुख्य 
मुद्दा छूटने न पाये, परन्तु किसी चीज का पिष्ठपेषण भी न हो। हम इस वात के 
लिए विशेष रूप से सतक रहे है कि विश्लेपण वस्तुनिष्ठ होने के साय-माथ उसका 
नजरिया मारत-केन्द्रित हो । 

पुस्तक की विषय सामग्री हिन्दी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों बे 
02008 की जरूरत अच्छी तरह पूरा करने वाली है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं 
में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रस्तुत पुस्तक काफी उपयोगी है। पुस्तक का 
जिस प्रकार स्वागत किया गया है उससे हमारा उत्साह बढा है। इस नवीन सस्करण 
में सारी सामग्री को दोहराकर अद्यतन कर दिया गया है  इम रूप में पुस्तक पाठकों 
को ओर अधिक ग्राह्म होगी। पुस्तक को जौर अधिक उपयोगी बनाते के लिए प्रेषित 
सुन्ावों का हम सहप॑ स्वागत करेंगे। 
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द्वितीय विश्व युद्ध : एष्ठसूमि, कारण व प्रभाव 


इस द्वाताब्दी के इतिहास में ही नहीं, बल्कि मासंव जाति के इतिहास में भी 
द्वितीय विश्व शुद्ध का विस्फोट एक निर्णायक घटना है ॥ अनेक इतिहासकारों का 
भानता है कि वास्तव में यह त्रासदी इस अहसास के लिए जरूरी है कि सभस्त भूमण्डल 
के देशों की नियति एक-दूसरे के साथ अनिवार्यत' जुडी हुई है। मानव जाति की 
सास्कृतिक विरासत के सभी भतुष्य समान रूप से उत्तराधिकारी है और इसरो बनाये 
रखने की जिम्मेदारी उन समी की हे । इस युद्ध के बाद व केबल अत्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का स्वरुप बदल गया, बल्कि विश्व भर में रहन-सहन और सोचने-समझने 
के तौर-तरीको मे आपमूल चूल परिवर्तन हुए 


हितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि 
[88ल(ह7०एजवे ण पा० $९००७१ ७४०8 ए27) 


आज का अन्तर्राष्ट्रीय विश्व द्वितोय विश्व युद्ध की अब्गि परीक्षा से गुजर है। 
मौजदा अन्‍्तर्राप्ट्रीय तैतिक व्यवस्था इस युद्ध के परिणामों से ही निर्धारित हुई है । 
फिर भी, इस बात को ध्यान में रखना उपयोगी है कि प्रथमत विश्व युद्ध और उसके 
बाद के 'तनावपूर्ण शान्ति के सकक्‍ट का अन्तराला (49]9-939) आज भी 
अन्दर्गाप्ट्रीप सम्बन्धों के उतार-बढाद को प्रभावित करता रहा है । अतः समसामगिक 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का अध्ययच-विश्लेषण करने के पहले श्रधम विश्वव युद्ध की 
पृष्ठभूमि पर इष्टिपात करना सभीचीन होगा । जैसा कि यूरोपीय इतिहास के प्रसिद्ध 
िद्वान्‌ डेविड छॉफ्सन का भानता है फि अत्तर्शप्ट्रीय सम्बन्बो के बषाये को शसशते 
के लिए “सिर्फ शितीप विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों को जानना यथेप्ट नही बल्कि 
प्रथम विश्व युद्धजन्रित परिस्थितियों एवं उसके बाद के काल पर इप्ठिपात करना 
आवश्यक है | इनमे से घटनाकम को प्रभावित करने यालो मे मुद् व्यक्ति जौर गुछ 
परिस्थितियाँ विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं । परल्तु ऐेस्ता नही सोचा जा सकता कि जो 


कुछ धटा, वह नियति द्वारा तम या। हाँ, इतना जरूर सच है कि भविष्य के संघर्ष 
और संकट के बीज 99 मे वोये जा चुके थे । 


विमिन्न शान्ति समभोते 
(१कतंग्०ड ॥९3०८ उटाएटताध्या5) 
सबसे पहली बात 99 से 922 तक सम्पन्न शान्ति समझौतों से सम्बन्धित 
है। यह प्रक्रिया पेरिस शान्ति सम्मेलन (99) से भारम्भ हो चुकी थो और वही 
इसको ग्रूल प्रड्धत्ति सामने आने लगी थी। जत. इन सस्पियों पर अलग-अलग 
3 0396 प0709400, डक०क८ उन्‍6८८ कै>०ॉ००० (7.०02809, 976), 65] 


हट 


टिप्पणी करने की अपेक्षा यह बेहतर है कि हम इनके प्रभावों का मूल्याकन एक साथ 
करें 3 प्रथम विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न प्रमुख शान्ति समझौते व सन्धियाँ इस प्रकार 
हैं--वर्माय सन्धि (99), आस्ट्रेलिया के साथ सेंट जरमेंन की सन्धि (929), 
बल्गारिया के साथ निऊली की सन्धि (99), हगरी के साथ त्रिआनो की सन्धि 
(920), तुर्वी के साथ सेवर्स वी सन्धि (920) जआादि। वर्साय सन्धि का एक 
आधारभूत सिद्धान्त यह था कि विजेता मित्र राष्ट्र (अमरीका, ब्रिटेन और प्रास) 
पराजित जमंनी की कीमत पर अपने को पुरस्कृत करें और पराजित राष्ट्र को अपराधी 
बे रूप भे दण्डित क्या जाये । बोल्शेविक क्रान्ति के बाद जारझाही रूस, सोवियत 
सघ में ददल चुका था और उसकी स्थिति अनूठी थी । वह विद्व युद्ध में न तो विजेता 
था और न ही पराजित । उसको लडाई की हानि तो उठानी पडी थी, किल्तु उसे 
हर्जाना-मुआवजा झुछ नहीं मिल सकता था। इतना ही नही, समस्त पूँजीवादी और 
उपनिवेशवादी व्यवस्था समाजदादी सोवियत सघ वो एकाएक अपना शत्रु समझने 
लगी थी । एक छोटे से निर्णायक दौर मे रूसी गृह में विदेशी शक्तियों ने सफेद सेना 
के माध्यम से हस्तक्षेप का प्रयत्न भी क्या था। 
इस घटनाक्रम के कारण जिस पारम्परिक शतक्ति-सन्तुलल ने लगमग दो सौ 
वर्षों तक (फ़ासीसी श्रान्ति के व्यवधान को छोड़कर) यूरोपीय अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था को अनुशासित क्या, वह वेकार कर दिया गया। जर्मन एकोकरण के बाद 
पाँच बडी द्वक्तियों मे एक आस्ट्रिया कम हो चुकी थी। इसका स्थान भले ही अमरीका 
ने एक हृ॒द तक ले लिया, तथापि कैसरशाही जरमंती के घ्वस्त हो जाने और सोवियत 
सघ की धेराबन्दी के बाद सहमति के आधार पर, राष्ट्रीय हितों की सामूट्क व्यापक 
व्याख्या करते वी कोई गुजाइश नहीं बची रही । इसका सबस बुरा प्रमाव यह पढ़ा 
कि जहाँ विजेता राष्ट्रो द्वारा शान्ति सस्धि पर हस्ताक्षर तो करवाये जा सके पर वही 
आपसी मतभेद को स्थिति में क्सी बहुमत के आधार पर इन्हे लाग्रू करने की कोई 
गुजाइश नहीं बची । 
इन सन्धियों का एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह्‌ था कि विजेताओं ने पराजित 
राष्ट्रो पर क्मरतोड मुआवजे का ऐसा बोल डाला, जिसने अस्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
को बुरी तरह चरमरा दिया। इस बात का विश्लेषण अपेक्षाइत विस्तार से क्या 
जाना जरूरी है। विजेता राष्ट्रों ने जमंनी के कोयला-उत्पादक इलाबे रूर और 
साइलेशिया वाला क्षेत्र अपने आधिपत्य में ले लिया । तब यह था कि ऐसा करने से 
भविष्य में जमंनी वी युद्ध क्षमता कम हो जायेगी । परन्तु इसका एक परिणाम यह 
मो हुआ कि जमंनी वे लिए युद्ध क्षतिपू्ति का दण्ट-योगदान दना असम्भव हो गया। 
मह बात राष्ट्रीय आत्म सम्मान के साथ जुड गयी । जब तक पराजित राष्ट्र अपना 
पुननिर्माण नही कर सके, तद तक क्सो भी व्यवस्था में असन्तोष-आत्ाश बड़ो मात्रा 
में बचा रहता है । इसका उपचार निदान क््यि बिना स्थायी समाघान, शान्ति या 
स्थिरता दूँटढो नहीं जा सकती। प्रसिद्ध अर्थज्ञास्त्री जॉन मेल कीन्स ने इस विपय 
का विस्तृत अध्ययन क्या और अपनी एक पुस्तक व शीप॑व हो “दि इकोनोमिक 
वोसेतवे सज आफ पीस रखा। 
जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार ई० एच० वार ने लिया है--'जमंनी को जो 
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हुर्जाना विजेताओं को देना था, वह अत्यन्त अयथार्थवादी ढंग से तय किया गया था। 
युद्ध क्षतिपूर्ति आयोग ने यह रकम साढे छह अरब पौड आकी थी। बाद मे एक 
अरब पौंड का पहला भुगतान तय किया गया। अन्ततः जर्मनी ने पचास करोड़ पौड 
की एक किश्त ही दी ।? कार आगे कहते है कि--“'कब्जावरों [विजेताओ) ते जमनी 
के पूरे आधिक जीवन को जड कर दिया । जहाँ एक ओर फ्रासीसी पक्ष रूर से कोयले 
और लोहे का आयात कर अपना खचं तक निकालने में असमर्थ था वही जमंनी का 
दिवाला निकल गया । इस बारे भे कोई सन्देह नहीं किया जा सकेता कि युद्धजनित 
आधिक ध्वस्त और राज्य-तन्त्र के जव्यवप्वित होने (8507हण7ट०00 एण॑ ४४० 
आ8०गाप८ 9) पर जर्मन सरकार स्थिति पर नियन्त्रण नही प्रा सकती थी। मुद्रा- 
स्फीति जर्मनी के लिए वर्माय सन्धि से भो अधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन रिद्ध हुईं ।? 

विजेताओ ने इन शान्ति सन्धियो के बहाने जमंनी और इटली को उनके 
उपनिवेशो से गी वंचित कर विया और स्वय न्‍्यासघारी (770866) के रूप मे 
अपनी स्थिति मजबूत की । इल सब निर्णयो का मिला-्जुला प्रभाव यह हुआ कि 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली मे वेरोजगारी, मुद्रास्फीति, त्गी, मन्‍्दी 
तेजी से फैसे । ये बातें कुछ ही वर्षो में जनतन्त्र के लिए जानलेवा सिद्ध हुईं और 
इन्होने इटली मे फास्ीवाद और जर्मनी मे नाजीबाद को खतरनाक ढग से बढावा दिया | 

इत क्षान्ति सन्धियो की एक और बडी असफलता रही। प्रथम बिश्व युद्ध के 
विस्फोट ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में सम्पन्न गुप्त 
समझौती और सन्धियों मे ही बाहद का बह बढा अम्वार जुछया था जिराके विस्फीट 
में आचे डूपूक फडिमेंड की हत्या ने चिगारी का काम किया | वर्साय सम्मेलत मे सभी 
प्रतिनिधियों के सामने बडी समस्या सामूहिक सुरक्षा की थी | विडम्बना यह है कि 
लोगो ने आगानी से इसे राष्ट्र सघ ([,९887० ० ]४७४४०४७) पर थोप दिया। 

जहाँ एक ओर फ्रास, जर्मनी से आशक्तित-आतकित था और प्रतिरक्षा की 
प्राथमिकताओ को देखते हुए इसे (राष्ट्र सघ) अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था का सामूहिक 
सुरक्षा का प्रवन्ध करना हो था, वही इस यथार्थ को अनदेखा नही किया जा सकता 
था कि ऐसा प्रबन्ध समी कारगर हो सकता है, जब बह मूलतः अन्याप्रपूर्ण या 
विपम न हो । इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जिस अस्तर्राष्ट्रीय संगठन को 
ग़ाृहिक सुरक्षा को यह जिम्मेदारी सौंपी था रही है, वह इसके निर्वाह में समर्थ 
एवं सक्षम हो । राष्ट्र तूघ कोई यथायेवादी रचनात्मक पहल नहीं थी, बल्कि एक 
आदर्शवादी प्रयोग या । इस विश्व संगठन की सोमाएँ इसके जन्म के साथ ही स्पष्ट 
हो चुकी थी । इराके प्रमुख प्रस्तावक अमरीकी राष्ट्रपति बुडरो वित्सन अपने देदा 
को राष्ट्र सप की सदस्थता के लिए तेयएर नही कर सकए॥ अमरीकी संदस्यक्ष) औ:८ 
समर्थन के अमाव मे राष्ट्र सघ भी नपुप्तक ही रह सत्ता था। जब भी कोई छोटा- 
बडा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ठ उमरा, तो राष्ट्र तथ उसका मामना करने मे असफल रहा । 
अवीसीतिया हो या मधुरिया या फिर जर्मनी हारा क्षतिपृर्ति-मुआवजा भृगतान करते 
से इकार, राष्ट्र सध हमेशा अकमेंग्य ही सिद्ध हुआ | फ्लेडरिक एल० शर्मा का कहना 
है--राप्द्र सघ के लिए यह जरूरी था कि सदस्य उाप्ट्रो मे उसके सिद्धान्तो के प्रति 
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निष्ठा, बुद्धिक्ता और साहस होता किन्तु उतमे इनका सर्वेधा अज्ाव था । इसलिए 
जनेवा को झील के तट पर एरियाना पार्क मे निर्मित उम्का मब्य प्रासाद शक्षीक्र ही 
उसका सुन्दर समाधि-स्थल बन गया।? 

इसके अतिरिक्त एक अप्रत्याशित-अनेपक्षित दिश्वा से भो अन्तर्राष्ट्रीय सकक्‍्ट 
दुँदा हुआ सुदूर पूर्व मे जापानो सैन्यवाइ के उफाद ने 923 मे वाशियटन नौसेनिक 
सम्मेलन दी घडी से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर नये दबाव डालने आरम्भ कर 
दिये । विस्तारवादी सेंनिक शक्ति द्वारा बल प्रयोग के निषेध के राष्ट्र सघ के प्रयत्त 
भदाशयी भले ही रहे हो, किन्तु दे नितान्त अव्यावहारिक और 'संद्धान्तिक” ये। युद्ध 
के उन्मूलन के लिए केलोग-ब्रिया पेक्ट (927) और लोकार्नो सन्धियाँ इसी थ्रेणी में 
रखे जा सकते हैं । 

बुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न 
शान्ति सन्धियो-सम्झोतो और राष्ट्र सघ की असफ्लता ने अगले 20-30 वर्षों मे 
ग्ूरोपीय शगमच पर ही नही, वल्कि अन्यत्र भी बेर-देमनस्थ और अवसरवादी मित्रता 
की दिशा-दशा तय की । 

कुछ विद्वानों वा मानना है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के अंतराल 
को शान्ति युग नहीं वल्कि अधिक से अधिक युद्ध विराम माना जाना चाहिए। दोनो 
युद्धों मे इतनी समानता थी कि जारम्भ से ही इसका नामकरण दूसरा विश्व थुद्ध कर 
दिया ग्या। दोनो बार विस्फोट पूर्वी यूरोप में हुआ, दोनों ही बार जमंनी का 
मुकाबला फ्रास, ब्रिटेन आदि के सन्धि-सगठन से हुआ और सेनिक सघर्ष के विस्फोट 
के लिए अन्‍्तर्राप्ट्रीय सन्धि व्यवस्था की असफ्लता जिम्मेदार रही ! दोनों हो विश्व 
युद्धो के बारे मे यहू बात भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया पर युद्धरत राष्ट्रो बी सुनियोजित 
रणनीति से कही अधिक दूरगामी प्रमाव आकस्मिक घटनाक्रम के पडे। दोनों विश्व 
युद्धा बे बाद युद्धोत्तर पुतनिमाण और अन्तर्राष्ट्रीय द्शन्ति को स्थायी बनाने मे प्रदत्त 
चरम महत्वपूर्ण वन गये | तथापि, जैसाकि डेविड थॉमसन का मानना है कि 'सुस्पष्ट 
समानताओं को देखते हुए भी इन दो विश्व युद्धों के बीच महत्वपूर्ण अन्तरों को हमे 
नजरंअन्दाज नहीं करना चाहिये। दूसरा भहायुद्ध पहले युद्ध को तुलना में कही 
अधिक वास्तवित् युद्ध था । अपी बा और एशिया में निर्णायक रणकझ्षेत्र थे। विडबना 
यह थी विजेता होने के बाद फ्रास का ह्वाम रोशा नहीं जा सका और द्वितीय 
विश्व युद्धोत्तर वर्षों म विमाजित-पराजित जमेंनी के राष्ट्रीय हित विजेता अमरीका व 
प्रास के साथ जुडे गये । मित्र राप्ट्रो मे एक होते वे बावजूद युद्ध समाप्त होते ही 
सोवियत सघ बा वायावल्प ध॒त्रु के रूप में हो गया। चीन में त्रान्ति, जापान की 
पराजय और आणविक अस्त्रों के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को वॉन्तिकारी 
ढंग से बदल डाला । 
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द्वित्तीप विदव युद्ध का बिल्फोट : म्रछुख घढनाएँ 
(0प्र्काध्थर ण $००णा० छ०7१ फ्ग्य : कक्षुण छर्थ्गाड) 


द्वित्तीय विश्व युद्ध का आरम्म एक सितम्बर, !939 को हुआ, जब हिटलर ने 
पौजेण्ड पर आक्रमण किया। यह युद्ध लगमग छह वर्य तक चला। जापान के 
हिरोशिमा व भागासाकी नगरी पर अणु बम गिराये जाने (छह व नो अगस्त, 945) 
के बाद उसकी पराजय और आत्मसमर्पण ([4 बअग्रस्त, 945) के साथ इसका 
अस्त आम तोर पर माना जावा है! यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो अलग-अलग राष्ट्र 
अपने हिंतो को देल्लते हुए संधपं में शामिल हुए और विभिन्न झत्रुओ की पराजय के 
स्वाथ अलग-अलग रफक्षेत्रों में इसकी समाप्ति एक मोटे काल खेड के भीतर अलग 
अलग क्षणों में हुई । कुछ महत्वपूर्ण तिचियाँ इस प्रकार है--7 दिसम्बर, 94] को पर्ल 
हार्बर पर जापावी हमले के बाद अमरीका युद्ध मे शामिल हुआ, जबकि पुन, 94] मे 
सोवियत संघ पर जम॑न हमले के बाद सोवियत संघ रणक्षेत्र में कूद चुका था। 
जूत 940 में फ्रास ने जमेनती के सामने समपंण किया और पासा पलटने के घाद 
जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने 8 मई, 945 को समर्पण किया । इस तरह दिसम्बर, 
94] से मई, 945 तक युद्ध पूरे उफान पर था। मित्र राष्ट्रों (8॥0०० 
'५७४0॥$) में अमरीका, ब्रिटेल, फ्रास, सोवियत सघ ओर राष्ट्रवादी चीन थे। 
ब्रिटेन और फ्रास के उपनिवेश अपने महाप्रभुओ की जरूरत के अनुसार युद्धरत रहे । 
जर्मनी द्वारा पराजित यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हालैड, आदि राष्ट्र 
मित्र राष्ट्रों का संरक्षण ग्रहण करने के बाद एक तरह से इतके सन्धि-मित्र ओर 
सहयोगी बन गये । घुरी राष्ट्रो (8208 ?०ए७॥४) में नाजी जर्मनी, फासीवादी दृटली, 
जापान सुरुष थे । इसके अमुचर के रूप में तुर्को आदि या उनके द्वार अधिग्रहित 
प्रदेश थे। मसलन जमंती ते फ्रांस मे विचि नामक कठपुतली सरकार स्थापित की 
थी | इसी तरह जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया मे इन्डोनेशिया, हिन्द चीन आदि में 
अपने अनुकूल प्रशासन संगठित किये और अपनी इच्छानुसार उपनिवेशवाद विरोधी 
राष्ट्रवादी तत्वों को समर्थंन-श्रोत्ताहन देकर विश्व युद्ध मे अपने पक्ष मे भाग लेने के 
लिए विवज्ञ किया । आजाद हिन्द फौज, सुका्णों, हट्टा आदि की जोड़ी इसी का 
उदाहरण है। 


द्वितीय बिद्दव युद्ध के कारण 
((९०05९६ ० $९००७१ ७०6 एक) 


द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के अनेक कारण थे । प्रथम विश्व युद्ध की 
तरह का बहुत आसानी से तात्कालिक और बुनियादी कारणों (ऐतिहासिक, 
सामाजिक एवं आथिक) में नही बाँदा जा सकता। वाई विद्वानों ने यह सुझाने का 
प्रयत्त किया है कि यूरोप में अल्पसंख्यकों का असंतोप और जर्मनी का पोलेंड पर 
आजम युद्ध की लपटें भड़काने वाला सिद्ध हुआ | परन्तु इनका सम्बन्ध युद्ध के 
विस्फोट के लिए सिराजीवो मे बआचे ड्यूक फाज फर्विनेंड की हत्या से भी कम महत्व 
का है | वस्तुतः पौलेंड का अतिकमण ओर चैंकोस्लोवाकिया में जमंन सेनाओं को भेजा 
जाना ऐसी घटनाएँ थी, जिनझा वास्ता पहले विश्व युद्ध के बाद सम्पन्न सन्धियो- 
समझोतों से है । नाजीवाद और फासीवाद का उदय किसी खास जातीय यथा नस्लीय 


] 
मानसिकता से नहीं हुआ, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तनाव पर नियन्त्रण 
मे पा सकने से सम्मव हुआ। इन समी प्रसयो पर अपेक्षाइ्तत विस्तृत्त दिप्पणी की 
आवश्यक्ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के विस्तेट वे प्रमुख दाएण निभ्नाकित है-- 
 तुष्टीकरण को नीति (?0॥0०9 ० 899०७४८ण०॥) --अधिकाश जनता 
आज इस गलतफहमी की शिकार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सिर्फ हिंदलर और 
मुमोलिनी जैम सरफिरे तानाभाह जिम्मेदार हैं॥ एक हृद तत इस धारणा का पोषण 
विजय के वाद विजता के ग्रुणयान करने वाले इतिहास लेखन ने किया है। यहूं प्रश्न 
पूछा जाना चाहिये कि क्यों समय रहते हिटलर और मुमोलिनी जैसे 'राक्षरो/ का 
उन्मूलन बरने झा कोई प्रयत्न नहीं किया गया ? द्विटेन और कुछ हद तक उसके 
सहयोगी मित्र राष्ट्र फ्रास और बाद म रस भी तुप्टीवरण की नीति के पक्षघर रहे। 
इसवा सबसे अच्छा उदाहरण म्यूनिख समझौता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्‍्द्री 
नेविल चेंदरलेन बेहद दब्बू किस्म वे आदमी थे । जब बह 936 में हिंदलर से 
मिलने म्थूनिख पहुँच तो उन्होने अपनी वापसी पर बहुत गये वे साथ यह घोषणा 
की कि “मैं सम्मान के साथ शान्ति की व्यवस्था कर आया हूँ /! कुछ ही समय बाद 
इस दमभपूर्ण घोषणा का खोखलापन जगजाहिर हो गया तथा ने सम्मान बचा और 
न ही श्ञान्ति । म्यूनिख में चेंबरत्रेन वे राजनयिक आचरण को आज तक अवसरवादी 
व समझौतरापरस्ती का सबसे घटिया स्वरूप समझा जाता है । उन्हे दब्बू समझा 
गया और ऐसे व्यक्ति को प्रघानमस्त्री बनाये रखने वाले राप्ट्र वी छवि अनिवायंत 
कमजोर ही हो सकती थी। म्यूनिख समझोते के बारे में फ्रेडरिक एल० शूमा ने 
लिखा है--“म्यूनिंख समझौता तुप्टीकरण की नीति की चरम मीमा तथा पश्चिमी 
लौकतस्त्री का झृत्यु-पत्र था। यह हिंटलर की आवववादी मीति की अर तक की 
सबसे बढ़ी विजय थी (१ 
जब आरम्म में जमंनी ने युद्ध का मुआवजा देना बन्द किया तो ब्विठन की 
तरह फ्ाप्त ने भो कोई जदावी कदम नहीं उठाया । इनसे जमनी ने यही समझा कि 
धौस-पप्रती से फ्रांस को चुप रखा जा सकता है । सोवितत सघ वा आचरण मी 
भिन्न नहीं था। तानाशाह स्टालिन उस समय अपने विराधियों के सपाये में व्यस्त थे। 
न बेवल नाजी जमंती, वल्कि तमाम पश्चिमी पूँजीवादी देशों की वह अपना शत्रु 
समझते थे । कम से कम फार्दीवादी इटदी और नाजीवादी जर्मनी शब्दाइम्बर बे स्तर. 
पर सम्राजवाद को प्रतिष्ित कर रहे थे। उनके साय “सहकार” में स्टालिन को 
कोई हिचक नहीं थी। स्टालिन का बुटिल प्रयत्न यह था कि पश्चिमी खेमे कि एकता 
सहित ही रहे | फ्राम और जर्मनी का प्रारम्परिक बैर सोवियत सघ के विए फायदेमद 
था । जमंनी के बहाने वह स्वय पौेंड में मनमानी कर सकता था। स्टालिन रिवेस्त्रोप 
समझौता इस विश्तेषण को पुष्ट करता है। वास्तव से तुष्टीकरण की नीति सिर्फ 
कमजोरी था आतक के कारण नहीं बल्कि अवसरबादी लोगुपदा के कारण अपनायी 
गयी। आज भत्रे ही सिर्फ चेंबरतेन को वदनामी याद आती है, लेविन अन्य लोगा 
की हिस्मेदारी भी इसम थी । 
2. ऋशोचपई च कातोचाई का उदय (फि5ए ता पपवरशाधा बात 7 2508॥]-- 
4>क्ह ए८३०४ ठा ॥(एच्ायो %डड पट हाद्ाहड! प्रा्याएं) 40 22 ए पतांदा५ 
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रे 
साजीवाद व फासीवाद के आविर्माव के लिए प्तिफ तुष्टीकरण की नीति ही 
ईजम्मेदार नहीं थी, और न सिर्फ इतना कहने से काम चल सकता है कि जमंनती का 
भूल सम्कार ही लड़ाकू द विस्तारवादी है, जिसके साथ अन्य देशो का टकराव 
अवश्यंभावी है। जर्मेनी की ऐसी हिंसक छवि के लिए नाजियों का नृशंस, अमानुपिक 
आचरण एक सीमा तक ही उत्तरदायी है। नीत्शे और बिस्मार्क से लेकर विलियम 
फकैपर के जरिये एडोल्फ हिटलर तक पहुँचना सहज अवश्य है, परन्तु सही नही। 
वास्तव मे फासीयाद और नाजीबाद दोनो ही उग्र राष्ट्रवाद और भीड़तन्त्र के सन्निपात 
से जन्मे थे । इस तरह की प्रवृत्तियाँ यूरोप में अनेक देशो मे सर उठा रही थो। 
डइंग शत्ताब्दी के आरम्भ मे 'बोअर वार के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के लिए अग्रेजी में 
एक दब्द तक गढां गया--जिगोइज्म ।” ओस्वल्ड स्पेंगलर तथा ओऔरतेगा इगासे 
जैसे विद्वानो को मीडतन्त्र का खौफ द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों पहले सताने लगा 
था । इस प्रकार नाजीबाद व फासीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट का 
कारण बना । 

3. वर्साय सन्धि के प्रति असन्तोष (२८5७०धालाहई जात धीठ पाट्याओ थी 
'एटाइक्ा।05)--बर्धाय सन्धि मूलत अन्यायपूर्ण यी और उसने जम॑नी जैसे पराजित 
राष्ट्री पर कमरतीड़ आर्थिक मुआवजो का थोझ लादा था। परिणामस्वरूप 'बाइमार' 
गणतन्त्र (ए/७।छ27 ॥0०9५0०) की असफलता पूर्व निश्चित हो गयी । हिटलर जैप्ते 
कुटिल राजनीतिज्ञ के लिए राष्ट्रीय सम्मान की दुहाई दे सकना न केवल सम्मवब बल्कि 
विश्वसनीय बत सका । जब हिटलर अपने देशवाधियों को कुर्बानी के लिए ललकारता 
तो वे न केवल आत्म-सम्मान एव राष्ट्रीय गौरव के लिए, बल्कि रोजमर्रा वी जिन्दगी 
चैन से बसर करने के लिए कमर कर रहे होते । राष्ट्र संघ ने जमंनी पर तो तरह-तरह 
के प्रतिबन्ध लगाये परन्तु इसकी कोई व्यवस्था मही की कि जत-आकांक्षाओं की पूर्ति 
के लिए आधिक संसाधन उसे कंसे प्राप्त होगे | शहरों मे घोर अभाव और दरिद्रता ने 
लपट असामाजिक तत्वों की हिराक टोलियो को बढ़ावा दिया और इन्हे संगठित कर 
अपने विरोधियों के सफायरे का अवसर हिटलर को दिया ॥ अतः द्वितीय विश्व युद्ध 
के लिए वर्साय सन्धि भी जिम्मेदार रही है । 

4. राष्ट्र संघ की असफलता (एक्षाध:४ ० ॥6,0980० ० १४४0०8)-- 
राष्ट्र सण को असफलता ने जमंनी में ही नहीं, वल्कि फ्रांस में भी घटताक्रम को 
प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शान्ति की पुनर्स्थापना इस आश्वासन के 
साथ हुई की टप्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा का प्रवन्ध करेगा, युद्ध का उन्मूलन करेगा 
और नि शस्बीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा । इनमें से कोई भी आशा 
पूरी नहीं हुई निराश एवं खिन्न फ्रास ने स्वय अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण का 
रास्ता चुना, जिसने हिटलर द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद दास्त्रीकरण की होड़ 
ओर तेज की | यहाँ राष्ट्र संघ की अप्रफलता के कारणों का विस्तृत विश्लेषण 
करने की कोई आवश्यकता नहीं, तथापि एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान दिलाया 
जाना जहूरी है। राष्ट्र सप की स्थापना अमरोकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन की 
प्रेरणा और सद्भयत्नों से हुई थी । बाद मे स्वयं अमरीका इस संगठन का सदस्य 
नही बता। प्रथम विद्वय सुद्ध का परिणाम अमरीका की सैनिक भागीदारी से 
निर्णायक ढंग से प्रमावित हुआ था । अमरीकी झक्ति तथा साधतो के अभाव मे 
राप्द्र संघ एक आद्शंबादी सपना भर रह गया । इथियोपिया मे इतालवी हस्तक्षेप, 
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भचूरिया और दीत पर जापानी आज़्मण आदि संक्टो के समाधान में राष्ट्र सघ 
बुरी तरह असफल रहा। इसने नाजीवादी जमंी और फासीदादी इटली को यह 
सोचने का मौका दिया कि उन्हे अनुश्चासित करने वाली कोई संस्था मही ओर 
संनिक बल ही अन्तर्राष्ट्रीय याजनीति का एकमात्र यगयार्थ है। इस तरह राष्ट्र सघ 
असफल होन पर द्वितीय विश्व युद्ध मड़क्‍ा | 

4 अन्तर्राष्ट्रीय आयिक सकट (उगॉश्या।श07व 8007000 ए889)-- 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षो मे यूरोप भर में सामाजिक उच्छश्शखलता तथा 
राजनीतिक अस्थिरता बढने के लिए आधिक सकट जिम्मेदार रहा | तेजी या मदी 
आधिक जीवन के साथ जुडी रहती है पर-तु इसके इतने नाटकीय परिणाम विश्व 
इतिहास में इससे पहले कभी नही देखे गये । आधिक सकट का आरम्म अमरीका से 
हुआ और शीघ्र ही पूरा विश्व इसकी चपेट मे आ गया। भ्रथम विश्व-युद्ध के बाद 
जब श्ञान्ति स्थापित हुई तो अनेक औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन “सरप्लस' हो 
गया । दूसरी तरफ पराजित राष्ट्र युद्ध के घ्वम के कारण माल खरीदने की स्थिति 
में नहीं थे | ऐसी स्थिति में महँगाई, मुद्रा स्फीति, कालाबाजारी, तस्करी, बैंको को 
ऋणो की अदायग्री मे कप्ट स्वाभाविक थे । अनेक उद्योगपतियों ने अपना मुनाफा 
बढ़ाने के लिए शस्त्रीकरण, सैन्यीकरण और विस्तारवादी विदेश मीति को रामबाण 
आपधि के रूप म ग्रहण किया | जमंनी तथा जापान के औद्योगिक समठन तानाशाही 
व साम्राज्यवादी शक्तियों के पोषक बने । 

एक बात और । इस समय तक ओपनिवेशिक शक्तियाँ अपने उपनिवेधो से 
सम्पत्ति का दोहन कर अपनी समृद्धि को अक्षत रखती रही थी। प्रथम विश्व-युद्ध ने 
इसमे व्यवधान डाल दिया था। इसके अतिरिक्त इन उपनिवेश्ञों में स्वदेशी पूंजीवाद 
के विकास का सयोग, उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधीतता सम्राम के साथ हो चुका 
था । नेहरू और गाघी जैसे नेता फासीवाद के विरोधी तो थे परन्तु ओपनिवेशिक 
दात्तियों के सैन्योकरण का कट्टर विरोध भी करते थे। इसी कारण औपतिवेशिक 
साधना का पूवंवत्‌ मनमाना उपयोग न कर पाने से मी इन झत्तियो की आधथिक 
स्थिति दुबंल हुई थी । 

6. जापान में संन्यवाद का विकास (]0८४०७०कुञशाला: ० शाप वा 
3898॥)--द्वितीय विश्व युद्ध के दोरान मित्र राष्ट्रो को जितना सक्ट नाजी जमेनी 
और पासीवादी इटली से था, उतना ही पूर्वी प्रचान्‍्त मोर्चे पर जापान से । यह गलत 
भी नहीं था ॥ द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व युद्ध मे परिवर्तित पर्ल हावंर नामक अमरीबी 
नोसैनिक अड्डे पर जापानी हमले ने ही क्या । तव तक अमरीका तटस्थ था और 
सोवियत सघ के युद्ध क्षेत्र में उतर आने के बाद भी यह सम्राम यूरोपीय ही था। 
जापाती सेतिक अभियानों ने ही दक्षिण-पूर्व एशिया में फ़ासीसी व ड्च सासाज्य वा 
सफाया किया और भारत मे अग्रेजी आधिपत्य को विपदा से डाला। द्वितीय विश्व 
गुद्ध के कारणों मे जापानी सैन्यवाद को नाजीवाद और फासीवाद स कम महत्वपूर्ण 
नहीं समझा जा सस्ता । 

जापानी सैम्थवाद एक तरह की तानाज्ञाही था। परन्तु उस्वा जन्म 
नाजीवाद और फ्रामीवाद से बिल्लुल भिन्न वारणों से हुआ था। इसके मूल मे 
राष्ट्रीय अपमान, युद्ध में हार और आविक परेघानियाँ नहीं, बल्कि सैनिक थ॑ 
सामस्ती संस्कार वाली परम्परा वा आक्रमण तथा पूँजीवाद का प्रत्यारोपण था। 


2] 
9वी झताब्दी में जापान का आपुनिकीकरण तेजी से हुआ। जापान की आधथिक व 
ओद्योगिक सफलता ने साप्नाज्यदादी महत्वाकाक्षा को जन्म दिया। 905 में रूस 
को हराने के बाद से जापान में चल्‍ली अह॒कार निरन्तर बढ़ता गया। वाशिगटन 
नौसैनिक सम्मेलन जैसे जवसरों पर पश्चिमी राष्ट्रों ने जापान की इत भ्ान्तिपूर्ण 
महत्वाकाक्षाओ की तुष्ट किया | इसके वाद जायान का यह सोचना तर्कंसंगत था 
कि सम्तानधर्मी नाजी व फासी ताकतों के साथ गठजोड़ कर वह अपने मसूवे 
पूरा कर सकता है। इस प्रकार, जापानी सैन्यबाद ने ट्विंतीय विश्व युद्ध को 
जन्म दिया । 

य. साम्पवाद का संकट (07झ5 ण (णाणशाएणंशा)--जापानी सैन्यवाद 
को तरह सोवियत सध मे साम्यवाद की स्थापना ने भी अप्रत्याशित ढंग से द्वितीय 
विद्व युद्ध के विस्फीट के लिए जमीन तैयार की। ॥97 के बाद धमाम पूँजीवादी 
राष्ट्र रूस से क्रान्ति के निर्यात के प्रति बाशकित ये। उनके द्वारा समर्थित सफेद 
सैनाओ ने सोवियत संघ में सेनिक हस्तक्षेप का श्रयत्व भी किया । उसके बाद रूस 
धात्रु के रूप में पारिभाषित किया जाता रहा और उसकी घेटावन्दी के प्रयत्न किये 
जाते रहे। इस्लैण्ड तथा फ्रास में अनेक लोगो का सोधना था कि यदि ताजी जमेंनी 
अपनी बिस्तारबादी महत्वाक्षक्षाओ का लक्ष्य रूस को बनाता है तो इसमे उतका 
लाम ही है। जर्मती में हिटलर ने जिस हिसके तरीके से अपने साम्यवादी (दिरोधियों 
का सफाया किया, उससे भी यह आश्या प्रकट हुई। हिंटलर की उग्रपषिता को सहन 
करना और उसके तुप्टीकरण के भ्रयत्न इसी सन्दर्भ में समझ में आते हैं । 

दूसरी ओर स्वयं रूस का राजदयिक आचरण सिद्धान्वहीन और हुलमुलपंथी 
इहा । सोवियत संघ ने अवसरवादी ढंग से नाजी जमनी के साथ गुष्त समझौता 
किया और जव तक स्वयं उस पर हमला नही किया गया, तब तक उसने नाजियों 
और फासीवादियों को शत्रु नही समझा । रूस पर हमले के बाद ही राष्ट्रवादी प्रद्ध 
में कूद पडने के लिए विदव मर के क्रान्तिकारियो का ज्ाह्वाव किया गया। निश्चय 


ही, इस आचरण ने अस्तर्राप्ट्रीय राजनीति की अस्थिरता को वढाया और विश्व युद्ध 
को सम्मद बनाया।ँ 


मुद्धकालीन राजनयिक सम्मेलन, शान्ति सन्धियाँ, 
उनका महत्व एवं संयुक्त राष्ट्र संघ 

दितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के साध अन्तर्राष्ट्रीय राजतय की प्रक्रिया अस्त- 
व्यस्त हो गयी । परन्तु इससे यह समझता गलत होगा कि राजनयिक परामर् पूर्णतः 
समाष्ण हो गया । युद्ध के दोरान मित्र राप्ट्रो के बीच महत्वपूर्ण परामर्श निरन्तर 
चलता रहा और जनेकू ऐतिहासिक राजतंधिक राम्मेलनों का आयोजन क्या जा 
सका। इनमे कुछ सम्मेसत ऐतिहासिक महत्व के घछिद़ हुए ओर युद्ध सचाचत के 
अतिरिक्त युद्बौत्तर अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था के स्वरूप पर भो इनका प्रभाव देखा जा 
सकता हूँ। इनमे से प्रमुख सम्मेलव निम्नलिखित हैं : 

3*« लन्दन सम्मेलन घोषणा (070०0 000०%००, 94)--जून, 
94] में जब विश्व युद्ध अपने पहले चरण में था, लन्‍्दन में तब ब्रिटेत, कनाडा, 


न | मल हु के ताल्शालिक और बुनियादी रारों का सबसे सारपर्सित 


0 

न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रमण्डलीय देशो ने अन्‍्तर्साप्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के साथ-साथ एक अच्तर्राप्ट्रीय सगठन का सुझाव 
दिया। भल्रे ही यह अपने आप में कोई बडी उपलब्धि नहीं थी, फिर भी इसने 
अटलाटिक चार्टर की अगुवाई की : 

2. अटलाटिक चार्टर (#8ग्रा० (यध्याथ, 94)--यह्‌ सम्मेलन 
अटलाटिक महासागर मे एक युद्धपोत पर सम्पन्न हुआ। इसी कारण इसका ऐसा 
बविचित नामकरण है ॥ इसमे माग लिया--ब्रिटिश प्रधानमम्त्री विसटन चचिल और 
अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने । इस बैठक की प्रस्तावेना मित्र राष्ट्रो द्वारा महायुद्ध 
में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए की गयी थी। इस परामर्श के वाद जो 
घोषणा की गयी, वही अटलाटिक चार्टर के नाम से विल्यात है। इसके प्रशुल 
प्रावधान इस प्रकार थे-नाजी जमंनी द्वारा अब तक पराजित देशों, पोलेण्ड, प्रात 
और नाजी आक्रमण के शिकार नावें, सोवियत सघ जंसे देशों की प्रतिरीध क्षमता 
बढ़ाना, युद्ध के वाद हिटसर द्वारा स्थापित व्यवस्था को विस्थापित कर उमके 
स्थान पर अधिक मानवीय व्यवस्था की स्थापता तथा रुम्य समाज में सर्वत्र 
अनुमोदित बुछ सामान्य सिद्धान्ती के आधार पर नई अन्तर्राष्ट्रीय ध्यवस्था के लिए 
प्रयत्न करना । इनमे से अन्तिम प्रावधान ने सयुक्त राष्ट्र सघ फी आधारशिला रखी। 
इस अटलाटिक चार्टर मे कुछ महत्वपूर्ण बातें अन्तनिट्ित थी । अमरीका और ब्रिटेन 
दोनों ने यह वात स्पष्ट की कि युद्ध में उतकी अपनी कोई क्षेत्रीय महत्वावाक्षा 
नहीं है और न ही वे कसी देय पर उसवी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यवस्था लादना 
चाहते हैं। अमानवीय अत्याचार व शोषण के विरोध के साय-साथ रचनात्मक सहक्‍ार 
और शान्तिपूर्ण सद-अस्तित्व की जरूरत पर भी बल दिया गया। यह घोषणा 4 
अगस्त, 94[ को वी गयी । 

3 'समुक्त राष्ट्र की घोषणा ()6८क्राबा00 ० एप्राध्त ४075, 
4942)--एक जनवरी, 942 को वाशिगटन में यह घोषणा की गयी । अब तक 
पर्म हा्बर के हमने के बाई अमरीका भी युद्ध मे सम्मिलित हो चुरा था। फौजों 
की समुचित तैताती और मोर्चो घर सैनिको का सनोबल बढ़ाने के लिए "मित्र राष्ट्र! 
“सयुक्त राष्ट्र में परिवर्तित हो गये। इस घोषणा में अटलाटिक चार्टर वी मावता 
और स्थापनाओ कौ स्वीकार कमा गया और यह सबल्प विया गया वि इममेसे 
कोई भी शर्त से अलग सन्धि नहीं करेगा! युद्ध सचायन के इस सयुक्त प्रयास ने आगे 
चलकर इन सहयोगी देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में बदलने वार सहज अवम॑र 
दिया | इस सामरिक राजनय के वाद ब्रिटन-वूड्स तथा डवरटत ओक्स सम्मेलन 
बुलाये गय, जिनका प्रमुख विषय अन्तर्राष्ट्रीय अयंव्यवस्था वे बारे मे सहमति बनाना 
था | आयिर विचार विनिमय के साथ-साथ डबरटत ओक्स सम्मेलन में समुक्त राष्ट्र 
सध की सदस्यता, सुरक्षा परिषद वे स्वरूप और इसकी सदस्यता के विषय में भी 
महत्वपूर्ण तिष्कर्षों तक पहुँचा जा सक्ा। ब्रिटनन्वुड्स समझोत के तहत अन्तर्राष्ट्रीय 
पुननिर्माण शव विकास बेड तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना की जा सवी । 

4 तेहरान सम्मेलन (उद्याआ (ए०प्रद्िध्वाए०८, 943)--इस सम्मेलन 
(28 नवम्वर से एवं दिसम्बर, 943 तब) की विशेषता यह थी कि पदली वार 
मीनों बड़े नेदाओ--चविल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने किसी युद्धकालीन सम्मेलन में 
एवं साय भाग लिया | सम्मसन व समापन पर यह धापणा की गयी कि तीनो यहाँ 


प् 
से मित्र धनकर लोट रहे थे। इस सम्मेलन का भ्रमुख उद्देश्य सोवियत नेता स्टालिन 
को इस बारे में आश्वस्त करना था कि अमरीका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र दूसरे 
भोर्चे पर कोई कोताही नही कर रहे थे और सोवियत रणनीति के साथ अपने पूर्वी 
और परदिचमी दोनों मोर्चो के क्रिया-कलापो का सम्रुचित समायोजन चाहते थे । 
दश्चिमी राष्ट्र यह सोचकर सन्तुष्ट हुए कि स्टालिन से वे ईरान कौ स्वेत्नन्वता, 
अखण्डता और सम्प्रभुता के बारे ये आश्वासन पाने में सफल रहे । इसके पहले किसी 
सरकार के अध्यक्ष ने सोवियत ऋरान्तिकारो नेता से इस प्रवार सीधे वातचौत नहीं 
की थी | इस अनुभव ने उन्हें अपने इस बेटी प्रत्र को पहचानने का अच्छा अवध्तर 
दिया १ तेहरान समझौते में कुछ बातें गुप्त रखी गयी, जिनका प्रकाशन मार्च, 947 
में जाकर हुआ । इन समी बातो का सम्बन्ध युडकालीन समर नीति से था । 
5. याह्टा सम्मेलन (४४8 (०ए७६८:८7०७, 945)--जब युद्ध अपने 
अन्तिम चरण में था तो फरवरी, 945 मे एक धार फिर तीन बडे तेताओं को 
बैठक यादटा (क्रीसिया, अब रूस में) मे हुई | इतगें अटलादिक चार्दर और तेहरान 
समझोते में कही गयी कई बातो का विस्तार किया गया--जैते अल्तर्राष्ट्रीय सगठन 
की स्थापता पर बल। परन्तु इसमे जो सबगे महत्वपूर्ण फैसले लिये गये वे जर्मनी 
री राभ्वन्धित थे । यह्‌ तय किया गया कि जर्मनी चार क्षेत्रों भे बाँट दिया जायेगा, 
ग्रुद्ध अपराधियो पर मुकदमा चलेगा, जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया जाग्रेगा और 
जर्मन अर्थव्यवस्था पर मिन्न राष्ट्रों का नियस्त्रण रखा जायेगा। पूरोप के सन्दर्भ मे 
पोलष्ड की पूर्वी सीमा को निरूपण किया गया और युगोस्लाविया में मार्भल टीटो 
की सरकार को समर्थन देना तय क्या गया । सोवियत सघ ने सुदूर पूर्व के सम्बन्ध 
में जापान पर आक्रमण का आद्वामन दिया और बदले में मगोलिया पर अपने 
आधिपत्थ की स्वीकृति प्राप्त की | निश्चय ही याल्‍्टा सम्मेलन अब तक आयोजित 
ऐसे सभी सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण या। एक तो इभमे युद्धोपरान्त राज्यों की 
सीमाओं का पुन तिर्धारण करने का प्रयत्न किया गया। इससे बाद में मनोमालिस्य 
ओर ईर्ष्या पनपना स्वाभाविक था। कुल मिलॉकर, याहटा सम्मेलन का स्वर 
विजेताओं द्वारा युद्ध भे प्राप्त पुरस्कार के बेटवारे का था । जाहिर था कि विभिन्न 
राष्ट्र अपनी निजी युद्धक्षति को ध्यान मे रखकर अपने परिश्रम की कीमत आँक 
रहे थे। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रो की मंत्री ज्यादा समय तक कक्षुण्ण नहीं रह 
सकती थी। न 
साथ ही, इस वातावरण भें अटलाटिक चार्टर की झादश्शवादिता, ययाथेवाद 
का पुठ पाकर नितान्त ब्यायसायिक वन गयो । स्रयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना, विश्व 
सरकार का बीज | रहकर विजेता मित्र राष्ट्र को पावर में बदलने सभी) 
उर्नेन और बाइलो एप्चिया की सदरयता, सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्यों का 
प्रावधान, वीटो अपालो आदि ने झोत ब्रुद्ध को बढावा दिया। ऐसे अनेक विषय थे, 
जिन्हे विद्वेष कापरणी से याल्‍्टा मे अछूता छोड़ दिया गया और उन्होंने आगे चलकर 
जड़ी अडचने पंदा की । इनमे सुरक्षा परिषद मे मतदान प्रणाली, स्थायी न्यायालय 
तथा प्रारम्भिक सदस्यता विषयक मुद्दे प्रमुख थे । 
6. सान फ्रोसिस्को सम्मेलन (520 पाब्तआंड० (०एल्ि०7००, 945) --- 
इसका आयोजन द्वितीय महागुद्ध की अवसान बेला (25 अप्रैल से 26 जून, 945) 
में हुआ। सम्मेलन को आरम्भ मे ही चार आयोगो मे बाँदा गया और बुल 2. 
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समितियाँ बनायी गयी । एक तरह से यह सम्मेलन स० रा० सघ का जनक था। 
समन्वय, सचालन एव प्रक्निया बिपयक जो निर्णय यहाँ लिये गये, बे निर्णायक रहे। 
इस सम्मेलन के बार में एक रोचक तथ्य यह है कि इसमे भारत के दो प्रतिनिधि- 
मण्डलों ने माग लिया। एक वा नेतृत्व तत्कालीन विदेश सचिव गिरजां शकर 
वाजपयी कर रह थे तो दूसरे का श्रीमती विजय लद्षमी पण्डित। मारत के योगदान 
ने यह वात उजागर की कि नया अन्तर्राष्ट्रीय सगठन उपनिवेशवाद का विरोधी है 
और इसकी अस्ताचलगामी नियति को समझता है। इस सम्मेलत में ऐसी अनेक 
अवधारणाएँ परिष्कृद-स्वीकृत हुईं, जो सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र का अभिन्न 
अग हैं, जंछे वीटो प्रणाली, क्षेत्रीय व्यवस्थाओ वी महत्त्वपूर्ण भूमिका, व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक सुरक्षा का अधिक्षार एव आर्थिक व सामाजिक परिषद का महत्व 
इस सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार भ्रस्तावता को चार्टर से जोडा गया 
तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता को प्रतिप्ठा दी गयी । निश्चय ही सान-फ्रामिस्तों सम्मेलन 
की उपलब्धियाँ उल्लखनीय हैं, परन्तु यह वात मी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 
यही सयुक्त राष्ट्र सघ के मौलिक एवं निर्वाचित सदस्यों के बीच भेदमाव किया गया | 
आत्मरक्षा के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकार ने सस्था वे क्षेत्राधिवार को बुरी 
तरह सीमित किया और विवादों के निपटारे के लिए बल प्रयोग के निषेध वाले 
प्रावधातों को लगमग तिर्यक बना दिया। इसी तरह क्षेत्रीय सग्रटन-व्यवस्थाओं 
के महत्व को स्वीडृत कर “आदर्श विश्व' बी परिवल्पना को दुर्वल किया गया। 

4. पीट्सडेम सम्मेलन (20547 (07८८८००८, ]945)--पोट्सदेम 
सम्मेलन का आयोजन जमं॑नी के बिना शर्ते समर्पण के वाद जुलाई-अगस्त, 7945 में 
हुआ । इस वक्त तक अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का नियन हा चुका था। इस सम्मेलन 
में अमरीकी राष्ट्रपति ट्र,मेन के अतिरिक्त, एटली, स्टालिन तथा चियाँग काई शेक ने 
भाग लिया | इस सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि युद्ध के बाद धान्ति समझोतों के लिए 
जमीन तैयार करना था। युद्ध के बाद जमनी से आथिक क्षतिपूर्ति, जमंनी वे 
विभाजन, जमंनी तथा पौलेण्ड में जनतान्तिव शासन वी पुद्र स्थापना तथा 
आस्ट्रिया के तटस्थीकरण के बारे मे प्रमुख निर्णय इस सम्मेलन में लिये गये । 
सम्मेलन में यह बात भी स्पष्ट हुई कि “विजेता मित्र राष्ट्रो' बे बीच आपसी मतभेद 
इस समय तक कापी उग्र हो गये हैं।॥ इसी कारण पराजित राष्ट्रों के साथ अलग- 
अलग शान्ति सधियाँ करनी पढ़ीं। लन्दत, मास्को, पेरिस तथा म्यूयाक से अनेक 
बैठकों के वाद इटली, बुल्गारिया, फ्निरलैण्ड तया रूमानिया से अलग-अलग सम्पियाँ 
की गयी । इसके बाद मी जापान और आस्ट्रिया के साय शान्ति समझौतों वी समस्या 
बची रही | 


द्वितीय विश्वयुद्ध . प्रभाव 
(स०८७ गी पाठ 5०००74 १४०४६ छात्रा) 


द्वितीय विश्व युद्ध मानव जाति के इतिहास में विछते लगमग दो हजार वर्षो 
में मद्से अधिक तिर्णायक्त महत्व मी घटना थी, जिसने सामाजिक, आधिक, राज- 
मीतिक तथा सास्ड्रतिक समी क्षेत्रों में त्रान्तिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया। 
समसामयिक अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति आज तक इस युद्ध के परिणामों और प्रभावों 
से अनुशामित होती रही है । डेविड यॉमसन ने टीक हो कहा है--द्वितीय विरद 


॥8 
मुद्ध का सबसे मजेदार परिणाम यह रहा कि युद्ध ओर शान्ति का अन्तर समाप्त हो 
गया । युद्ध के बाद शान्ति तही लोटी | उसकी जगह ले लो शीत बुद्ध ने ४ क्यू 
परिणाम कही न कही इसो बुनियादी परिवर्तत से जुड़े थे। विश्व राजतीति पर 
हित्तीय विश्व यूद्ध के निम्नाकितत प्रमुख प्रभाव पडे । 

१. यूरोपीय प्रभुत्व का अन्त (एए6 जी ऐपाठफुटक, गिणराशवांणा)-- 
द्वितीय विश्वयुद्ध का सबसे पहला परिणाम यह रहा कि अच्चर्साष्ट्रीय राजनीति में 
यूरोप की बड़ी झक्तियो का वचंस्व समाप्त हो गया। नेपोलियन यू के अन्त से प्रथम 
बिश्व युद्ध के विस्फोट तक यूरोप की पाँच बड़ी शक्तियों के बीच श्षक्ति सस्तुलन 
अन्तर्सप्ट्रीय राजनीति का सबसे बडा यथार्थ था। कोलम्वरा द्वारा अगरीका की 
खोज और यास्कोडिगामः के मारत पहुंचते के साथ उपनिवेशवाद के जिस युग का 
आरम्ग हुआ, उठका अन्त 7945 में हुआ। इन प्रारम्परिक बड़ी झक्तियों का स्थान 
रूस और अमरीका दो महाझ्क्तियो ने ले लिया, जिनके हिंत और सामथ्य विद्व- 
व्यापी थे। इमकी आपसी धरत्तिस्पर्धा में न केवल संलिक शक्ति, वल्कि सैद्धान्तिक- 
चेचारिक आयाम मी महत्त्वपूर्ण घा। यह भी उल्लेखनीय है कि अमरीका और 
सोवियत संघ दोतो में कोई भी झोपक औपनिवेशिक शक्ति नहीं सहा था। इसी 
कारण अफ्रो-एशियाई देशो में एक या दूसरी महाशक्ति द्वारा प्रस्तुत विकास का 
विकल्प सहज ग्राह्म या। स्वय यूरोप की बडी औपनिवेशिक दात्तियाँ महायुद्ध के 
घ्वंरा के बाद राजनीतिक स्थिरता और आधथिक पुननिर्माण के लिए अमरीका या 
रूस पर निर्मेर थी । यह सुझाना तकेसंगत होग। कि महाशक्तियों को छोडफर बाकी 
भभी यूरोपीय हस्तियां 945 के बाद द्वूसरे दर्ज की शक्तियाँ बनकर रह गयी। यह 
स्थिति कमोवेश आज तक बरकरार है। 

2. परमाणु युग का आविर्माब (80808 6 !२७०७७० ॥४०)--द्वितीय 
विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले ही जापानी नगरो, हिरोशिमा तथा नाग्रास्राकी पर 
परमाणु अस्त्रो का प्रयोग किया जा चुका था। इसने अन्ार्राष्ट्रीय राजनीति को 
क्रान्तिकारी ढंग से परिवर्तित किया | सर्वताशक परमाणु अस्त्रो के आविष्कार से 
रैडियो-घमिता-जनित प्रदूषण के कारण स्वयं विजेता के अस्तित्व को संकट में डाल 
दिया और मनुष्य जाति के अस्तित्व पर प्रश्त चिह्न लगा दिया | इस घटनाक्रम से 
शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा को निरयंक सिद्ध कर दिया और इस परिकल्पना का 
विस्थापन आतंक के सत्तुलग से किया रुपती ति, राजनय, परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण 
उपयोग की सम्मावना, निशस्त्रीफरण आदि मुद्दों को इस घटवाक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का केन्द्रीय विषय वना दिया १ 

3. भक्को-एशियाई देक्षों में जागरण (ए०ए७ा३्टट८००ढ वंत 80-ह मेगा 
(6०००४४०४)- यूरोपीय प्रभुत्य के ह्वाम्न तथा वाक्ति सन्तुलन के क्षय ने उपनिवेश- 
वादे की समाष्ति की गति को तेज किया। अनेक अफ्रो-एशियाई देशों के उदय को 
दितीय महायुद्ध ने प्रोत्साहित किया । भारत, इण्डोनेशिया, मिल आदि इसी श्रेणी से 
आते हैँ। घीत मे साम्यवादी सरकार का गठन मी इस पर आधारित था । 

अफो-एशियाई देक्षो के पुनर्जागरण ने दो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के 
कारण प्रकट द्विष्ुवीय विश्व में सेविक यंगठनों के एठत तथा ग्रुट निरयेक्षता के 
प्रहत्व को उजागर विया | जहा एक ओर छोटे असमर्थ राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा 
के सलाम पर ओर जाथिक सुरक्षा का लालच देकर महाश्क्तियों अपनी ओर व अपने 


॥ 
स्ेमा मे आइ्ृष्ट कर सवी, वही अपेक्षाकृत बडे सम्पन्न राष्ट्र अपनी राजनीतिक 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए गुट-निरवैक्ष आन्दोलन के सयीजक बने । 

गुट-निरपेक्षता की बवधारणा के साथ दो और महत्त्वपूर्ण परिकल्पदाएँ जुडी 
थी। इनमे से एक आथिक आत्म-निर्मरता की थी तो दूसरी सास्ट्ृतिक स्वाभिमान 
के साथ साथ श्वान्तिपूर्ण समह-अस्तित्व की । आतक के सन्तुलन ने हिंसक मुठमेड के 
स्थात पर पड्यन्त्रवारी घुसपैठ और क्लुपित प्रचार वाले शीत युद्ध का उद्घाटन 
क्या। इस परिस्थिति ने प्रपुख अफ्रो-एशियाई देशो के लिए दो महाशक्तियी के 
बीच मध्यस्थता की भूमिका उजागर वी तथा स० रा० सघ मे उतवी रचनात्मक पहल 
के लिए जमीन तैयार की । 

4. क्षेत्रीमता तथा जातोय सत्कार को पुष्टि (8582007 ० ए९हाण- 
शा धगत ॥९४०४। ४गि00०5)--द्वितीय विश्व युद्ध ने जहाँ एक ओर समस्त 
भू-मण्डल की एकता ब अन्तर-निर्मरता को रेखाक्ति क्या, वही उसने विभिन्न मो्चों 
में बेंटवारे के साथ क्षेत्रीय विशेषता ओर जातीय सस्कार को भी पुष्ट किया। 
युद्धोत्तर काल में शीत युद्ध बे पहले उभ्र चरण में ये उदीयमान प्रवृत्तियाँ महत्त्वपूर्ण 
साबित हुईं । यह सिर्फ सयोग नहीं कि यूरोपीय आशिक पुनर्निर्माण की मार्थल 
परियोजना और दक्षिण पूर्व एशिया में 'इकार्फ' (£0#75) का प्रारूप द्वितीय विश्व 
युद्ध के वाद सहजता से स्वीकार क्ये गये। 

5 तकनीकी व वैज्ञानिक प्रगति (०क्ग्रणाठह०्श 804 इतथया।0 
छा०्ट्टा०६३)--द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक प्रायमिक्ताओ ने वैज्ञानिक व 
तकनीकी शोघ को तीत्रतर वनाया। राडार, जेट विमान, रेडियो तथा टेलीविजन 
प्रसारण जैसे क्षेत्रों पर जितने बडे पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया, वह शान्ति- 
काल में सम्मव नहीं था| यह बात परमाणु विज्ञान में भी झ्षाग होती है। मित्र और 
घुरी राष्ट्रों को इस बात का अच्छी तरह अहसास था कि जो खेमा दैज्ञानिक व 
तबनीकि आविष्कारों वी इत्त दौड़ से पिद्चेडेगा, वही अन्तत पराजित होगा। इतता 
ही नही युद्ध के मोर्चे की व्यापक जरूरतों के लिए बढ़े पैमान पर औद्योगिक उत्पादन 
वी वेशानिक प्रणालियाँ ईजाद की गयी। 'एसेम्दली साइन! का परिष्कार 'टी माइल' 
की कार के निर्माण कब लिए देतरी फोई ने पहले ही सुझा दिया था। परन्तु 
ओपरेशन्स रिस॑ और लीनियर प्रोग्रेमिंग के साथ इसके सयोग से इसका असर कही 
चमत्कारिक ढग से बढ़ गया। इसी तरह युद्धकालीन प्रचार, तगी व राशनिंग वाती 
अर्थ प्यवस्था ने युद्धोत्तर काल मे वेज्ञानिक व तबनीरी विक्रास को बाकी समस्त 
आधिक क्रियाइलापों के साय केस्द्रीवत और नियोजित वरना सहेज बनाया | प्रचार 
एवं बडे पैमात पर सैनिक भर्ती न विज्ञापन और सौस्यिकीय अध्ययन पर आवारित 

नीदि निर्धारण वो पुप्ट किया। इसी तरह युद्ध के दवाव ने रबड़, खनिज आदि 
कच्चे माल को थाई या अधिक समय के लिए अनुपलब्धघ बनाकर इनेवे दृतजिस 
विकल्पों के आविष्सार का मार्ग प्रशस्त किया। प्लास्टिक, रयन, हल्की मिश्र चातु 
(#०१$), चमततारिक औषधियाँ आदि वहूद बढ़ी सीमा तक द्वितीय विश्व बुद्ध की 
दी देन हैं । सामरिक जरूरतों के अनुसार जर्मन वैज्ञानिदों न बी-2 प्रश्षेपास्ता का 
आविष्यार किया। य ही उन राक़ेटा के पूर्वज थे, जो आज हमे जम्तरिक्ष में विजय 
दिग्व रह हैं। यदि एनरिकों पर्मी आइस्टीन और ओपनहाइमर जेसे वैज्ञानिक नाजी 
अत्याचारों से त्रस्त होकर अमरीका में शरण नही लेत तो शायद परमाणु बम मे 
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साथ-साथ परमाणु शक्ति के झान्तिपूर्ण उपयोग की बात आज तक सोची भी नही जा 
सकती थी । यदि फ्रॉयड जैसे लोग क्षमरीका त पहुँचते तो उनके अपेक्षाकृत असूर्त 
दाह निक रुझान वाले वैज्ञानिक चिन्तन का इतना प्रसार न हो पाता । यह सच है 
हित्तीय विद्ष मुद्ध में ज्मंगी ओर जापान का घ्वस हुआ, परन्तु इससे इत देशों के 
वैज्ञानिक उत्तराधिकार का अन्त नही हुआ। विजेता राष्ट्रो को इसका लाभ हुआ। 
कई विद्वानों का मानना है कि जरमेनी और जापान के आविष्कारों के आधार पर ही 
सोवियत सघ और अमरीका ने दोष राष्ट्रो से वाजी मारी है। इस अतिशयोक्तिपूर्ण 
सरलीकरण से पूरी तरह महमत हुए बिना यह कहा जा सकता है कि बिना वेज्ञानिक 
व तकनीको प्रगति के इन राष्ट्रो का युद्धोतर पुन्निर्माण सम्भव न होता । 

6. सांस्कृतिक भ्रभाव (एणॉ्पाश ॥ण०४००))--ट्वितीय विश्व युद्ध का 
विश्लेषण करते समय अधिकाश विद्वात अपनी इष्टि को राजनीतिक घटनाक्रम तक 
ही केन्द्रित रखते हैं । हमारी समझ से यह गलत है, क्योकि द्वितीय विश्व युद्ध मे 
जिप्त सास्कृतिक ज्वार को उभारा उसके दूरगामी सामाजिक व राजनीतिक परिणाम 
अवश्यंभावी थे। वस्तुतः ऐसा हर बड़े निर्णायक युद्ध के राय होता है। जिस तरह 
भारतीय इतिहास के मिथकीय महासमर महाभारत ने एक अन्चे युग का सूत्रपात 
क्रिया था, उसी तरह द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद के वर्ष तिराशा-हताक्षा एवं 
विद्वब्यापी फुद्ा का युय था। सोरेत किकंगादे जेसे अपेक्षाकृत गौण, व दुरूह 
दाशेनिक का अस्तित्ववादी चिन्तन यूरोप तथा अमरीका मे लोकप्रिय बना। ब्रह्माण्ड 
में मनुष्य के अस्तित्व वी नगण्यता ओर अर्थद्वीनता की अनुभूति ने धार्मिक व मैंतिक 
मूल्यो का तेजी से ह्वास्त किया और साग्राजिक उच्छश्खलता फो प्रतषाया। उससे 
जहाँ एक ओर पद्चिमी पूंजीयादी समाज में टेडी बोएज, बीट निको और आगे 
चलकर हिप्पियो को प्रतिष्ठा दिलागी, तो दूसरी ओर साहित्य और कजा के क्षेत्र में 
अमूर्तनों (४७आ7४०४०॥४), स्वात: सुखाय तथा निरंकुश उद्गारों की अभिव्यक्ति 
चाली बलाकृतियो के सूजन को प्रोत्साहन दिया। पॉप आर्ट, रॉक स्यूणिक आदि इसी 
के उदाहरण हैं । 

दूसरी ओर इन प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिपास्वरूप समाजवादी देशों में सवल देते 
के लिए सर्वोच्च नेता की व्यक्ति पूजा आम बात हुईं। सोवियत संघ में स्टालिन, 
चीन में माओ और यूगोस्लाविया मे ढीटो का करिब्माती व्यक्तित्व इसी बुनियाद पर 
बर्षों तक टिका रहा। समाजवादो सेमे के बाहर भी प्रतिदद्ध था उदासीन, परन्तु 
गुस्से और आक्रोश मे भरे युवा लेखकों, कवियों एवं कलाकारों ने हिंसा, ध्वस और 
सरकार की शक्ति में प्रसार के विरद्ध आवाज उठायो। पिकासो की प्रसिद्ध कलाक़ृति, 
रोयरमिका और सोरका वो कवित्ताएँ स्पानी भुह युद्ध से प्रेरित थी $ काघू का उपन्यास 
“प्लेग', हेरल्ड विटर और जॉन ओसबोर्न के नाटक भी इसी परम्परा में आते है। 
थक विभीषिका, महानगरीय संवरास, अलगाव आदि अनुभूतियाँ, जो आधुनिक 
यह व कला जग्रत का अमिश्ष अग बन चुकी हैं द्वितोय विश्व युद्ध की हो 

॥ 

इतना ही नही, द्वितीथ विश्व युद्ध के घटनाक्रम ने यूरोपीय औपनियवेशिक 
बर्चरत्र को समाप्त कर अफ्रो-एसियाई देशों के पुनर्जागरण को सम्भव बनाथा और 
उपनिवेशवाद की स्थापना के पहले के जातीय व मास्कृतिक उत्तराधिकार का 
पुनराद्धार गहज बनाया । इस सास्कृतिक उधल-पुथल ने शोौत युद्ध के दोर मे महत्व- 
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पूण आयाम ग्रहण किया, क्योकि बिना शस्नों से लडी जाने जाने वाली यह लडाई लोगो 
का दिल और दिमाग जीतने के लिए थी। आज तक गुट निरपेक्ष राष्ट्रो के जमघट 
में सास्कृतिक साम्राज्ययाद बनाम सास्कृतिक स्वाधीनता की बहस महत्वपूर्ण बनी 
हुई है। फ्रास फेनोन जैसे क्रान्तिकारियो ने नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध जन संघर्ष 
मे सास्दृतिक मो्चे को सबसे महत्वपूर्ण समझा है। नाजियो के आविर्भाव और 
जापान मे सैन्यीकरण के प्रसार ने इस सक्‍ट क्ो उजागर किया वि दैसे लोक 
सस्कार---एक खास तरह की मातसिकता, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्णायक ढग से 
प्रभावित कर मक्‍ती है । 

7 सपुक्त राष्ट्र सघ का उदय (२5७ ० 0॥० ए ]४ 0 )--द्वितोय विश्व युद् 
ने विभिप्न देशो को उनकी अन्तर-निमरता का अहसास कराया। इसके परिणामस्वरूप 
मित्र राष्ट्रो के प्रयत्ना से सयुक्त राष्ट्र सप की स्थापना की घोषणा की गयी, जो एक 
तरह से विश्व सरकार का थोजारोपण था। भले ही आगे चलकर स० रा० सघ से 
जुडी अनेक आदर्शवादी आश्ाएँ घूमिल हुईं, परन्तु इस बात से इन्कार नही किया जा 
सकता है कि अस्तर्राष्ट्रीय मक्ट निवारण, उपनिवेशवाद उन्मूलन और आधिक व 
सामाजिक सहयोग बढ़ाने मे इस सस्था ने तब से आज तक महत्वपूर्ण भूमिका निमायी 
है । निशस्त्रीकरण हो, या सास्वृतिक आदान प्रदान, युद्ध विराम हो या तख्तापलट, 
महामारी नियम्त्रण हो या नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश या फिर कसी नवोदित 
राष्ट्र या सरकार को मान्यता देने का प्रश्न, आज स० रा० सघ का 'राजतय सभी 
छोटी-बडी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से अतिवायंत जुडा रहता है। इस स्थिति के लिए 
भी द्वितीय विश्व युद्धधालीन घटनाक्रम निर्णायक रहा है। 

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का स्वरूप बदला, वल्कि विश्व के तमाम देशों वी सामाजिक व आधिक 
सरचनाओ का भी प्रान्तिकारी ढग से आमूल चूल बदल डाला। यह स्वाभाविक था 
कि इन परिवर्तेनों के सास्कृतिक परिणाम सामने आते और ये सास्वृतिव आयाम 
आज तक अआतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रमावित बरते रहे हैं। मूल रूप में वैज्ञानिक व 
तकनीकी आविष्कार ज्यादा आसानी से इदृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु वास्तव मे सूकष्म- 
अमूर्त रूपान्तरण इनसे दम महत्वपूर्ण नहीं समझे जा सक्‍ते। परमाणु अस्त्रो का 
उत्पादन ब प्रयोग और डिप्रुवीय विश्व का आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के उतने ही 

महत्वपूर्ण नतीज हैं, जितना सयुक्त राष्ट्र सघ का गठन, उपनिवेशवाद का अन्त, जन- 
मुक्ति सप्रामो वा भ्रसार या इन वैज्ञानिक व राजनीतिव' परिवर्तनों का साहित्य, दर्शन 
व कला पर प्रभाव । निष्कर्षत कहा जा सदता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने एक ऐसी 
दुनिया यो जस्म दिया, जो 939 से पहल वे जयत से बिल्कुल भिन्न है। 


(] बर्राष्रीप सम्बन्द/ा 


दूसरा अध्याय 
अक्रो-पशियाई एवं लातीनी अमरीकी देशों का उदय 


अस्तर्साप्ट्रीय राजनीति मे अफ्रीका और एशिया का महत्व साबित करने के 
लिए फ़िसी मी तरह की अतिश्योक्ति या अतिरजना का सहारा लेने की जावश्यकता 
नही | ससार की लगभग दो-तिहाई जनरासख्या भफो-एशियाई देशो भें रहती है और 
दुनिया की चार प्राचीनतम सम्यताओ मे तीन का जन्म एशिया में हुआ है। सामरिक 
महत्व की दृष्टि रे अफ्रीका तथा एश्चिया का अपना अलग महत्व है | ऐतिहासिक काल 
में मारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और चीन तथा जापान की 
ओर भी पश्चिमी शक्तियाँ लोजूप दृष्टि से देखती रहती थी । चीन, भारत, इडोगेशिया 
और अफीकी महाद्वीप के उत्तरी छोर के मिल्ल में हजारो वर्ष पुराने साम्राज्यों की 
परम्परा आज भी जीवित है । 
उपनिवेशवाद (0000070॥7॥) ना घातक प्रभाव लगभग समी अफो-एशियाई 
देशों में देखने को मिलता है । साम्राज्यवादियो ने सर्वेत्र 'फूट डानो और राज करो/ 
कौ नीति का अनुसरण किया तथा निर्मम ढग से अफ्रौ-एशियाई जनता का आधिक 
शोषण एवं सामाजिक उत्पीड़न किया । उपनिवेशवादियो ने सामन्‍्ती विषमता को और 
भी गहरा किया। उन्होंने साम्प्रदायिक ब कबायली पक्षपात की नीति अपगाकर अफ्रो- 
एशियाई समाज का विभाजन किया । 
विधटनकारी पठताकम के कारण सदियो तफ अफ्रीका जौर एशिया के देश 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समुचित भूमिका नही निभा सके । उपनिवेशवाद के उन्मूसन 
के बाद एुक बार फिर उनका महत्व उजागर हुआ है । शीत युद्ध के पहले चरण से 
द्विधुतीय विश्व मे हर महाश्नक्ति के लिए अपने शिविरानुचर बढ़ाने की उपयोगिता 
थी और गुट निरखेक्षता के प्रसार ने इन देशो को सामूहिक शक्ति के कारण इनकी 
एकता को पई गुता बढ़ा दिया था। आज मी इनके बीच सैद्धान्तिक और अन्य 
मत्षभेदों के बावजूद इनको अनदेखा करना सम्भव नही 4 
उपनिवेदाबाद को समाष्ति और अफ्री-एस्ियाई देशो के उदय के समुचित 
विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक पुनरीक्षण आवश्यक है। एथिया में यह प्रत्रिया सबसे 
पहले जापान और उसके वाद चीत मे शुरू हुईै। यो एक तरह से चीन और जापान 
पश्चिमो भ्षक्तियो द्वारा कमी पूर्णतः गुलाम तो नही बनाये गये, १रन्‍्तु शोपण-उत्पीडन 
का ध्रूरा अपमानजनक बोझ उन्हे सहत वरना पड़ा। सामुराई व सामम्ती परम्परा 
के वारिम जापानियों को यह बात बतई सहनीय नहीं थो कि किसी और का 
आधिषत् प्रच्छक्ष रूप से भी उन्हे स्वीकार करना पडे । अमरीकी नौसैनिक अधिकारी 
कोमीदोर पेरो द्वार जापान का प्रवेश द्वार सोल दिये जाने के बाद से इन जापानी 
नेताओं छा यही प्रयत्न रहा कि अतिश्रमणवारी विदेशी आततायी के नौर तरीके 
अपनावर ही सही, उसका मुकादला दिया जाये और अपने देश को आगे बढाया 
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जाय । परश्चिमोक्रण के साप-माय सामाडिक सुधार एव इृगविशोत आधुनिश्रोकरण 
को जो प्रक्िया बापात ने बारम्म को वह मंडी पुनर्स्थान्‍ना' के नाम से विख्यात है । 

हस राप्नीति को सफ्लता 4905 में प्रमाणित हुई जब जापान ने रुस 
को पराजित किया। यह हझिसो भो एशियाई देघ द्वारा किनी यूरोपीय देश को 
पराडित करने को पहली घटना थी। इसने विश्चद ही पराद्ीन एशियाई जनता के 
मंनोदल को घष्चयाश्ति इतर स बडादा। जाएानो प्रयति सिर्फ सेनिक क्षेत्र तक हो 
मीमित नहीं रही। द्विवीय विश्व ुद्ध के विस्फोट तक अपने सस्ते औद्योगिक उत्पाइन 
के लिए मो बाशन विश्वविस्यात हो चुका दा । दाशिर्टन निषस्त्रीकरण सम्मेलन 
(922) मे जापान वो यूरोरीर शत्तिया के समकझ मान लिया गया और उसके 
बाद के दर्षों म डापान के सेन्पोक्रण को निरन्तर दृद्धि हुई। यहां यह जोड़ने को 
जरूरत है कि जहाँ हस हुन्‍्योक्तरप ने जापानियों मे मसस्‍लदादी अहकार और निजो 
सताम्नाज्यवाइ को बटावा दिया वही यूरोपीय ताकतो के म्काडने एपियाई बत्म« 
सम्मान झढोे पुनर्स्पाना में इसका मतत्वपरर्ण योगदान रहा। डितीय विश्व झुद के 
दोणन दिण पूर्व एशिया से घामीसी, बर्वातडी तथा डच औरनिवेणशिक्रों बो मार 
भगाने का काम जापातियो ने सम्पत्न किया और अनेक जगह राष्ट्रवादियों का काये 
सहज बनाया। जापानिदा के तस्दाबघान मे आयोजित सह-सपृद्धि शा क्षेत्र (00- 
फा७ए705 शा) तथा बाजाद हिंद फौज का यठत इसी के उदाहरण हैं। 
हिरोचिझा तथा नाशासाकी भे परमाणु बम गिराये जाने के दाद जापात को आत्म- 
समपथ करना पड़ा ओर एक पराजित राष्ट्र बे रूप में अपमान का घूंट पोना पडा । 
परन्तु इसबे दाद लगभग एक द"ज में हो जिस चम्त्कारों ढय स जापान मे अपना 
आपिक पुवर्निर्माण बर दिखाया, उसने अनूठे ढग से एक्ियाई मौलिक्ता, बमठता 
और छ्मता को उजायर क्या है ॥ 

जापान को तरह घोन री गृतामी को बड़ियो से तो मुक्त रहा परन्तु इस 
स्वतन्पता का कोई लाम उसे नहीं मिला। जून, 839 में अफीम युद्ध (0[४७ए 
७५७) के बाद स चोनी साज्ाशो ने पश्चिमी ताकतो के सामने अपनी अममषता 
दापकर अपने दशवासियां को घुटने टकने के लिए विद बिया था । यूरोपीय ताकतों 
से चोने घा विभाजन तरबूज री फौको को तरह आपस में कर लिशो और मिल 
बॉटरर चीतो सम्पदा का उपभोग करने लग।॥ थोक्‍सर विद्वेह तझ षाई जंस 
महातगरो में घोनो स्वदेश में पयुदत नासबोय जीवन ब्यदीत करने को विदश से। 
पश्चिमी टिका प्राप्त सन बात सेन जमे दोनों नेताओं ने हंसने विरद्ध अपने दे। 
दासियों को संगठित किया और 9]] मे एए सफ्ल ब्रान्ति शा सृत्रपातर हुआ। 
सास्यबादों क्रान्वि बो सफ्लता (949) कब छाद झत हो, चोनो राजनीति के सन्दम मे 
इस घटना बा महत्द बम झाना जाता रहा हो मगर शममे दो राय नहों कि एशियाई 
शाध्ट्वाइ का पृष्ट करन मे कुमि्ताय दाटों दाल घोनों राष्ट्रवादिया मो महत्वपूर्ण 
अऋुूमिका रहो। सन यात्र सन और चाग बाइ शक ब घनिष्ठ सम्दघ प नहर और 
ट॑ गार जेंस प्रभाव"ा्री रप्ट्रशादिया से रहे और एशियाई माठय के बार म॑ साइना 
शा भविष्य गो मापेशरो घो बाद करना सम्भव हुआ। 949 ब दाद के वर्षों म 
अत की मामास्य तुय क झाम्यशानी चीन के बारे म और उसदः द्वारा ऋग्ति वे 
ल्मिक तिर्दाद के दिपंद में अबर अफ्नोनारियाई दंग आधक्तित रहे परन्तु पद 
शक्ति सिदाव क आधार पट दोत हो उप्तब्दियों गा अनइसा डिया जाना प्मम्भद 
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। जिस तरह माली ते यूटीवीय वितकी तथा सादर्स और सेवित की स्थापनाओं को 
अफ्रौ-एश्षियाई वरिवेश के लिए परिस्कून वे हपतिरिति किया, ठगवाों उह्लेस भी 
। म्रा्रीत्त हुए थी छापरामार रणनीति पर आपारित अनमुक्ति गंग्राम 
थी परिवत्यना ते अनेक अफ्रीकियों कौर एशियाबासियों को यह मिष्सर्ष विवासने 
वा मौता दिया कि सैनिक शक्ति का अमायव दु्खंतता सठ़ी॥ विधयगासी जनमुक्ति 
संप्राम दवा अच्छा उदाहरण है। धीती नैताओं वी स्थापनाओं से संटयत हुए 
बिला मद वहा जा यकता है कि अफ्रो-इंशियाई तयज़ागरण मे प्रैरणान्योत के रूप में 
चीनी जापातियों में कम महत्वपूर्ण नही रहे । इसी शरद वी भूमिका भारत वी भी 
टी है। 












भारत की भूमिका 

पश्चिमी उपनिवेशवाद के प्रतिक्रियास्यर॒व मास यो खाप्टीय सवजागरण 
9व्री खंदी के मध्य तक वाफी गतिशोल हो चुका था। भारत, थ्रीत और जापान 
से कई बारी मैं मिश्न या। भारत वी सॉस्क्रिथिक परम्परा सह्िण्णु औद समस्ययवादी 
रही है, ढूर विदेशी को भन्नु समझते बाली मह्ी कर ने ही हर परदेशी बग्त का 
दुशप्रहवर्ण विरसकार करने बाखी। राजा राम मोहन राह शरीसे सोगों ते विसी 
दबाव में नेहीं, बरिकर स्वेब्छों से पश्चिमी शिक्षा ग्रद्ण थी और अपने समाज में 
स्थाल डुरीतियों के उत्मूसत के लिए छुट गये। 857 के प्रथम स्वॉधीसता संग्राम 
बे बाद औपनिये घासन में शौपण-स्वख्य के प्रति भारतीय अग्रिक गत हुए 
और प्रजा का हित रद्राण करने वाले प्रशागन की क्रमशः बढ़ती साँग ने धीरे-धीरे 
राजनीतिक गमाओं, परियदों और दसों के रठ्ठल वी जम्म दिया । एशियाई जागरण 
वा गिदावतोश्न बरी बर् भारत ही हुक |गी अ्षमूट्री मिसाल है, ज्ाँ यह प्रक्रिया 
सास क्रान्तिवादी ढंग से सम्पन्न सा ठुपर से दयोती नहीं गंग्री। दूर्वा जड़ों (44 
70003) से दमरते वाले तह्यों में ८मे बल दि 

मारते वा सम्टितित सब जागरण थिफ पहियमीकरण दर आधारिय सही 
था, बलि बढ़ देश के शीसवपूर्ण अधीत को फिर से बड़घ।सने के प्रयस्त के साथ 
जुड़ा था॥ जापान ने प्रगति के सिए अपके की पूरी तरड पश्चिमी ठॉस में कासता 
जहरी शमझा तो घीन में सदियों पुराती जड़ता, पुरानी व्यवस्था यो जछ में उसाड़ 
किक बिना सही समाप्त की जा सकी 4। भारत मे राष्दुवाद व। सदर से राजमीसि के 
पाय-सांय क्षायिक !वें शमाजिक क्रियाक्लाप को अ्रद्धता नद्ीीं छोडा। गमी 
परिव्येतों की पहल विक्रायवादी-युवादवादी री । रस बात को जोर देकर स्पष्ट 
करता द्गनिए जरूरी है कि दितीय विघ्य युद्ध वी संमराव्ति पर अफ्रीका और एथिया 
बे अनतेर देगा ने शीत, जावाठ सवा औरत को अपने अश्युदव और दबाव # सिए 
मिद्र-मिम्र विफ्यों है रुप में इेखा । 

भारत के राष्ट्रीय जागरण के दो और उत्तेशनीय चष्च ऐै->उप्रनिवेशवाद 

के सिलाक अडिगक सड़ाई दया संसदीय प्रणाली बाते वरामर्थ द्वारा मंशा का 
हस्तास्विर्ण । ये दीतीं बाे समाऊ कौर राजनीति ने क्षेत्र से विकासदादी #स्टिकोश 
के बिना सम्भव कही हो सकती थी । ख्रदि कायात में साझाट ने बरतीक ते श्रायुनिवी- 
अर्थ थी वेधाहिक्तों का जामा वहनाकर व्यायझई जन-गहमति दिखायी और चीन 
में बारी-बारी मे शत यात सेत और माजोली शूय ते विराट जन सप्रद्ध को गतिशील 
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बनाया तो भारत मे राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक महत्व क अनेक नेताओं ने यह काम 
सहयोगी ढगय स पूरा किया । झीर्प॑स्थ स्तर पर गावी जी और नेहरू जी को जोडी इस 
बात का बहुत अच्छा प्रमाण हे । एशियाई नव-जांगरण मे जापान, चीन और भारत 
तीनों ही जगह परम्परा और आधुनिकता का द्वल्द् या अन्तविरोध नहीं, बल्कि 
समवय देखने को मिलता है। इस उपलब्धि न अफ्रीका और एशिया बे अन्य देयो 
के लिए भी इस स्थिति को आदश लक्ष्य बनाया है। यह काम हमेशा सहज नहीं 
रहा | इस बात सं आज तक कठिनाई होती है वि अनेक नये अफ्रो एश्पयाई राष्ट्र 
इन देशो जैसी अनवरत समृद्ध परम्परा क उत्तराधिकारी नहीं हैं । 


अफ्रो-एशियाई देशो के उदय के कारण 
(रा5इढ ली 4०-है॥था 0०ए०७7८5) 


चौन जापान और भारत तोनो के अनुमव से यह बात साफ यलबतो है. 
कि इन रुूटिग्रस्त ममाजो वे नव जागरण के बुछ बुनियादी कारण थे। इन तीनो 
जगह वुद्धेक वस्तुनिष्ठ कारको के प्रमांव समान रहे हैं। अन्य अफो-एशियाई देशो के 
अम्युदय मे भी ये प्रभाव साफ देख जा सकते है। अफ्रो-एशियाई देशो बे उदय के 
प्रमुख कारण निम्नाकित हैं 

] पश्चिमी शिक्षा का प्रसार (597९96 ९ १४८४८३॥ 500०80०॥)--इस 
बार म दो दाय नहीं कि उपनिवश्ञवाद की समाप्ति ओर अप्रो-एशियाई देशा के 
उदय मे सबसे प्रमुख योगदान पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का रहा है) मले ही कही यह 
शिक्षा कमी श्रष्ठि वग (8॥0८) ने विशेधाधिकार या सुविधा ब' रूप म प्राप्त की और 
बही औपनिवेशिक प्रशामको ने इसे अपनी स्वार्थ सिद्धि क लिए थोपा। परिणाम 
देर सवर एक जैसा दखने को मिला । पश्चिमी गूरापीय इतिहास एवं राजनीति से 
परिचित होने व बाद इन लोगो का प्रबुद्ध होता स्वामाविक था। यूरोपीय पुनर्जाग रण, 
औद्योगिक त्रान्ति तथा वैज्ञानिक प्रगति, प्रासीसी ज्रात के बाद शोपण के अन्त 
आदि ब' ध्यापत रूप से प्रेरणादायक प्रभाव पडे। चीन, जापान और मारत के 
अलावा इण्डोनेपिया हिन्द चीन तथा अप्रीका म सभी जगह ये ही राजनेता सफल 
हुए चाह उहोंने हिंसा का माग अपनाया हो या अहिसा का, जो अपने उत्पीडकों से 
उनकी भाषा मुहावरों मं बात करन मे समर्थ थे। 

2 आधुनिक टैब्नोलोजो एवं नई सचार यातायात ध्यवस्था (१॥०4८४० 
वृल्लातण०६५ 6. ्९छ एग्राधापाए७0० 305 वराब्ाफफजांशातणः $) #८॥)-- 
पश्चिमी शिक्षा वी ही तरह उपनिवेशवादी अपनी हित साघक याजनाओं की पूतति 
के जिए आधुनिंकतम टैकनोताज़ी अपनान वा विदश थ । डाक, तार, रल गाडियाँ 
आदि द्यासित जनता को अप्रयाशित रूप से जाइन वाल मिद्ध हुए। एक बोर 
इम्हांने जनता का तिगील बनाया ता दूसरी ओर वग व वणगत भेदभाव का निर्जीब 
बनता दिया। तार क बिता भ्रस और प्रेस क दिना आन्दोलन वी बात साचना कठिन 
है ॥ बिना रलगाडियो क राष्ट्रवादिया क आदालन, महामभाएँ आदि आयाजित नहीं 
किय जा सकत थ | विना बढी-वडी फैक्ट्रियों और कल कारखाना के नगरीकरण 
एक सपना ही बना रहता । वुस सबद दिना अफ्रोता एक जाउच्ारपूण भहादवीप ही 
बना रहता और एनिया एक अनवृप्त पहली । वैज्ञानिक-तक्नीबी साधना व उपकरधा 
दे अमाद मे अफ्रा एलियाइ दश एक्ड्रूसर से अपरिचित ही दन रहता 
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3. प्रथम विश्य युद्ध का प्रभाव (7770 ० ]450 १४०१0 ७४४/)-- पहना 
विदव युद्ध यूसेद की प्रमुगर औरनिवेधिक शक्तियों के संकीर्ण स्वार्थों के टकराव से 
उपजा था। परन्तु इसमे मरते-खपने वाले सैनिकों को बहुत बड़ी संस्मा अफ्रीका और 
एशिया से जुटायी गयी थी। ये 'सेनिक' बुनियादी तौर पर अश्विक्षित किसान और 
मजदूर थे और उन्हें पहली बार गाँव-देहात की जमीन से अलग दुनिया देखने का 
मौका मिला। अपनी हालत (दुर्देशा) की तुलना दूसरो की यृशहाली से कर ये 
कार्य-कारण सम्बन्ध सोचने के लिए विषश हुए। स्वदेश में ओपतनिवेशिफ महाप्रभु 
और देशी घनता के बीच बित्तौलियो (जमौदारो) आदि के कारण औप निवेशिक शासन 
का भयावह उरप्रीडक' घेहरा छिपाये रसता सम्मव या। 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्ाग्राज्यवादी लाकत और उपनिवेश के बीच 
सम्पर्क हमेशा नहीं बताये रपे जा सके ओर कच्चे माल, उत्पादन केन्द्र सथा मण्डी 
के बीच जो तासा-बाना घुत्रा गया था, वह कमजोर पढ़ गया। भारत जैसे देशों गे 
स्थानीय आधिक उधमियों ते स्वदेशी उत्पादत भारम्म किया और प्रथम विद्व सुद्ध 
की प्रमाप्ति तक यह बिरादरी महत्वपूर्ण न्यर्त स्वार्य बन चुकी थी। इसका राष्ट्र- 
बादी होना समझ में आने वाली बात है । 

युद्ध की सामरिक जरूरतो ने औपनिवेशिक शत्तियों क्रो इस बात के लिए 
विवश किया कि थे उपलब्ध समाथतों ओर प्रशासनिक प्रतिभा को उपनिवेशों से 
हंटाऊर मातृभूमि या पितृभूमि के लिए झ्गायें | युद्ध के बाद पहुत लम्मे समय तक 
लाधित धुर्नानर्माण तथा शारिति और सुव्यवस्था की पुनर्स्थापना फ्रास, ब्रिटेन, जर्मनी 
आदि को व्यस्त रसे रही । 

जैसा कि प्रषम विश्व युद्ध के अतेक इतिहासकारों ते तिसा है-यह युद्ध 
मुल्य, यूरोप में शा गया मौर इसके दौरान औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्धिता उपेक्षित 
ही रही। परिणामस्वरूप उपतिवेशों में वह बीत, हिन्द चीन हो या भारत, राष्ट्रवादी 
आरदोलन थ उपनिवेशवाद का विरोध, सभी अपेक्षा महत्वद्वीन हो गये | कई जगह 
शाप्ट्रवादी आाद्ोलन का नेतृत्व इस अन्तराल में बदल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
में गाधी जी का भाविर्भाव इसका सद्रसे अच्छा उदाहरण है। 

4. सोवियत धरान्ति का प्रभाव (वाए7०- ० 80४० 0ण्मागातराहई 
२०५०।४४०१)--भले ही कुछ विद्वानों का मातना है. कि रूमी मोल्शोविकः क्रान्ति 
को प्रथप्त विद युद्ध ने नि्णयिक ढंग से प्रभावित किया, सेफिन यह बात निधिवाद 
है कि उपनिवेशवाद की समाप्ति और अ्फ्रो-एश्ियाई देखझों के अम्युदय में ग़ौयिमत 
श्रान्ति ने अलग से महत्वपूर्ण योगदान दिया ! 

हमी प्रान्ति के नेता लेतिन, श्रोतस्त्री क्षादि सर्वह्ाारा चर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय 
एवता में आस्था रसेते थे और साप्राज्यवाद को पूंजीवाद की सबसे ऊँची सीढ़ी 
मात्रते थे। ऊत्होंने पूंजीवाद के उन्मुलग के लिए बर्ग सघर्व का रास्ता सुझाया था। 
इसी कारण गैडान्तियः रूप से उपनिवेशवाद से उतका जम्मजात चैर घा। मत्ता 
प्रहण करने कब दी कोमिनतर्न की स्थापना की गयी, जिगका एक प्रमुख उद्देश्य 
अफ्रीका तथा एशिया में चान्ति का निर्यात था। इसी के तत्थाययान में वीरेन्द्रनाथ 
घट्टीपाष्याप नेगे लोगों ने भा्राग्यवाद-विरोधी सींग वा गठन किया। ]927 से 
बुमेन्स में भोषित-्उत्तीडित जनता-राष्ट्रों का सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
आयोजित जिया गया । इस मशद्वर हम्मेलन में नेहरू जी ने गाय सिम्रा और 
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हानमलाक्ा तथा हट्टा आदि अन्य एशियाई राष्ट्रवादियों के साथ घनिष्ठ व 
उपयोगी सम्पर्क स्थापित क्यि। 

कोमिनतर्त के सचिवालय के साथ मानवेन्द्र नाथ राय तया वोरोदित जैसे 
प्रतिभाशाली लोग सम्बद्ध थे, जिन्होंने मेक्सिको, चीन और हिन्द चीन में राष्ट्रवादी 
और उपनिवेशवाद-विरावी आन्दोलन को निर्धायक ढग से प्रभावित बिया। 

5 सामाजिक व घामिक सुधारवादी आन्दोलन (50८9 4 एथ8005 
एथणाण5६ १(०४७॥८०७)--अप्रीका तथा एशिया मे राष्ट्रीय नवजागरण के साथ 
सामाजिक व धामिक सुधारवादी आन्दोलन अभिन्न रूप से जुडे रहे। घामिक चैतन्य 
का आह्वान इसलिए जरूरी था कि औपनिवेशिक घासक इसे घातक पड्यसत्र न 
ममझें और पारम्परिक मूयों व अवधारणाओ की दुहाई देकर जनता के बड़े से बढ़े 
हिस्से को गतिशील बताया जा सके॥। इसके अतिरिक्त सामाजिक वुरीतियों के 
उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार आदि के आधार पर राष्ट्रवादी एकता को अनायास 
विभिन दौरो में जैस बोवसर वगावत, शिक्षा के क्षेत्र मे सुघार सम्बन्धी मई आन्दोलन 
तथा कुमिगनाँग पार्टी के गठन से ये भिन्न चरण तय किये गय। इसी तरह जापान 
में सामुराई व सामन्‍्ती सस्क्रार की पुनप्रेतिप्ठा तथा वाम्पोओ सैनिक अकादमी 
वी स्थापता उलेखनीय हैं । मारत में राजा रॉममोहत राय ने जिस काम का 
बीडा उठाया था, उसे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, विवकानन्द, 
रानाडे और रीन्द ठाकुर जैसे लोगो ने आग बढाया । इण्डोनशिया भी इसका 
अपवाद नहीं रहा | चोक्रोमिनातों के तमाम सिसुआ विद्यालय एक तरह में ग्रुग्कुल 
और विश्व भारती के बीच की चीज थे । इन्होत जनजायरण में महत्वपूर्ण भूमित्रा 
निभायी | यह उल्लेखनीय है कि जहाँ-जहाँ चीन और भारत जैसे सामाजिक परिवेश 
में भाओ या गाँयी जैसे प्रतिभाशाली भुमि-सुत्रो वी प्रेरणा से देसी सस्त्रार बचा 
रहा, वहाँ व्यापक जन-आन्दोलत सफ्ल हुए, और उपनिवेशवाद-विरोधी स्वर-सस्कवार 
स्ववीनता प्राप्ति के कई दशक बाद मी शेष रह सका है। स्त्रियों की दया में 
सुधार, हरिजन और अन्य दलित वर्गों का उत्थान इसत अच्छे उदाहरण हैं। 

6 शोषण-उत्पोडन के छिलाफ प्रतिषिया (९३८४० #8३॥5: छफण- 
॥४॥0॥ ४॥0 ॥२८७॥८$४07)---पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, राजनीतिक चेतना के 
आविर्माव तथा आधुनिक टैक्दोतोजी के प्रसार के समातान्तर चल रहे सुघारवादी 
आन्दोलनों ने दस वात के लिए जमीन तैयार कर ली कि उपनिवेशञा में शामित-उत्पीडिले 
जनता झोपण व अयाचार क विरुद्ध मुखर हो सके | चीन में माओ के नेतृत्व में 
शधाई के औद्योगिक श्रमिकों तया मेनान के किसानों को पहली बार यह अहसास 
होने लगा कि वे ही राजनीति के बेन्द्रीय विषय है । मारत म गाँती जी ने विसी भी 
राजतीतिक अभियान को सफ़्तता को सिर्फ एक उसौटी माली थी--'दरिंद नारायण' 
की खु"द्ाती और खूगी। बाद के वर्षों में दष्डोनेशिया में सुापों ने इसी तरह 
औषत इण्ट्रोनशियाई क्सिन का रखाबित्र विरुप्रति करत हुए “मरहान! का उल्देख 
किया था। इन सभी परिकायनाओं मे दो बातें साफ़ पता चतती हैं। उपनिवेशों मे 
सामाजित्र व आँयिक दुददेशा के रविए साम्राज्यवाद का ही उत्तरदायी टहराया गया 

(दंस मारत में यह प्रक्रिया दाद्मभाई नौरोजी जैस विश्लेषयों ने बहुत पहदे आरम्भ 
बट दी थी)--मारत की सम्पद के दोहन के मिदाल (वर्थान्‌ ।आ ००३) 
के प्रतितादत द्वारा । इसके साथ जड़ी वात यह थी कि स्दधोनता प्राप्ति के बाद 
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देशी सरकार विषमता का अस्त करने के लिए कटिमद्ध रहेगी और नव-उपनिवेशवाद 
को भी विरोध करेगी। इन दोनो बातो ने अफ़ीको व एशियाई जगत के राष्ट्रवादी 
छ्लेमे को अस्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के निकट लो दिया । 99 के बाद 
सोचियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का गढ माना जाने लगा और कोमिनतर्न के 
माध्यम से प्रतीकात्मक ढग से ही सही, अफ्रोकी और एशियाई स्वतन्त्रता सैनानियीं 
को प्रशिक्षित करने और सोवियत सहायता देने का काम झुरू किया गया। इसे 
सैंडास्तिक प्रेरणा के आधार पर कई जगह उपनिवेशवाद विरोधी सयुक्त भोर्चो का 
गठन किया गया और अमिको, किसानों आदि को एक दूसरे की समस्याएँ-सामश्ये 
समझते का अवसर मिला । यही कारण है कि अक्सए बामषधी रुकझ्ञाच घाणे आजादी 
की लड़ाई के नारे व मुहावरे जफ्तीका जोर एशिया गे न्रमशः और उम्रतर 
होते यहे 
परम्तु यह निष्कर्प निकालना गलत होगा कि शॉपण-उत्पौडन के खिलाफ 
सह प्रतिक्रिया सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर रही । चम्पारण में नील चेती- 
हरों के पाशविक झोपण के प्रत्यक्षदर्शी बनने के बाद ही गांधी जी भारतीय राष्ट्रीम 
आन्दौलन से जुईे। माओं के मन मे ओऔपतनिवेशिक शक्तियों से लीहा लेने की 
प्रेरणा तमी बलवती हुईं जब उसने दुर्भिक्ष मे लाखो चीनियो को मरते देखा और 
सर पर मल पदार्थ ढोने के लिए विवश पश्युवत जीने वाले अपने बन्धुओं की स्थिति 
में सुघार का सकल्प क्या । वास्तविकता यह है कि औपनिवेशिक शासन और 
साम्राज्यवादी व्यवस्था के परिणाम शोषक और उत्पीडक ही हो राकते थे तथा 
सर्वेधानिक सुपार व प्रणासकीय परिप्काररूपी सोन्दये प्रसाधन कुरूपता और रोग 
की वेदना को छुपा नही सकते थे । जब तक राजनीतिक चेतना का प्रसार नहीं 
हुआ था और जब साधारण की दाक्ति को सम्पूंजित नही किया जा सकता था, तथ 
तक अत्याचादों के प्रतिरोध की बात सोची नहीं जा सकती थी और जनाक्रोश का 
जिद्पुट विस्फोट बिस्सी निश्चित आत्दोलद की झबल नहीं ले सकता था। यह बात 
चीन, भारत, इण्डोनेशिया, हिल्द-चीन, मिस्र तथा अफ्रोका के अनेक देशों में समान 
हूप से देखी जा सकती है। राजनीतिक चेतना के एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच 
जाने के बाद अत्याचारो के प्रतिरोध के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति तक देने 
के लिए प्रस्तुत होने लगे। समझने मे सुविधा की टप्टि से यहाँ इत सारे कारणों को 
अलग-अलग ग्रिताया गया है। यथार्थ मे ये सब एक-दूसरे से जुडे हुए और एक-हुगरे 
को परस्पर पुप्ट करने वाले रहे हैं | अतेक यार पहले और वाद का अन्तर करना 
कठिन बन जाता है। मिसाल के तोर पर यातायात, सचार और प्रकाशन के तकनीकी 
साधनो के विकास ने आधुनिक पदिचमी द्िक्षा प्रणाली का प्रसार तथा शिक्षा के 
प्रमार के साथ-साथ नई तकनीक की माँग बढी । इस प्रकार इस नई तकनीक को 
अपनाता सम्मद हुआ । यही बात साम्राजिक व धामिक छुबार आतन्दोलनो और 
शोषण उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध पर भी लागू होती है । 

7. धारम्परिक उपतिधेशवादी ताकतों का क्षय (0८णॉंए८ ० प्रोठ्ताणा 
(०णणगां॥। 90४४:४)--काल-क्रम में इन विविष कारणों के सन्निपात ने लगशग 
सभी ओऔपनिवेशिक ताकतों को प्रतिपक्ष के साथ परामर्श के लिए विवश किया। 
भारतीय परिवेश में जन साधारण की दृष्टि में एक नंगे फकीर महात्मा ग्राथी का 
ब्रिटेन के शहशाह के साथ बैठकर बतियाना ही उसझी शक्ति-करिइ्मे का प्रमाण था। 
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इसके बाद प्रादेशिक या जिला प्रशासन मे औपनिवेशिक हुक्‍कामों के लिए अपने 
आतकक्‍्कारी प्रमामण्डल को वचाये रखना कठिन हो गया / हिन्द चोन ओर इण्डोनेशिया 
मे जहाँ औपनिवेशिक दमन अधिक कर और बर्वर था, वहाँ सेनिक व पुलिस उप- 
करणों द्वारा नियन्त्रण बनाये रखना बेहद खर्चीला होता गया और ओपनिवेशिक 
सम्पदा का दोहन लामप्रद पूँजी निवेश में नहीं बदला जा सका १ परिणामस्वरूप 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ घीरे-धीरे खोखली और प्रभावहीन होती गयी । 

डिन्तु पारम्परिक ओपनिवेशिक शक्तियों के क्षय का सदसे बढा कारण 
द्वितीय विश्व युद्ध म उनका थक जाना रहा। हॉलेड, फ्रास तथा इटली को कमी न 
कमी प्राजय का मुंह देखना पडा ब्रिटेन जैसी ठाकत विजयी होने के बाद भी इस 
स्थिति में नहीं रही कि अपने प्रभुत्व को बचाये रख सके । पूर्वी एशिया मे द्वितीय 
विश्व युद्ध क दौरान जापान क॑ उदय ने यूरोपीय साम्राज्यवाद का सफाया कर 
दिया। भारत में 942 की उधल्न-पुथल, आजाद हिन्द फौज के गठत और नौसैनिक 
ऋान्ति ने उपनिवेशबाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 
के कारण ही यह घटनात्रम सामरिक महत्व का बन सका। चीन मे जापान के 
हस्तक्षेप का सामना करने के लिए साम्यवादियो और बुरधिताग के बीच साझेदारी 
हो सकी ओर अमरीकी पूंजीवादियों तक ने उन्हे सहायता दी । हिन्द चीन मे जनरल 
जियाफ़ दे नेतृत्व मे वियत-मिन्ह कौ छापामारी और इण्डोनेशिया मे जनरल 
नमुतियोन के नतृत्व में इसी रणनीति का अपनाया जाता विद्व युद्ध के कारण सम्भव 
हुआ । मलाया में साम्यवादियों का उदय तथा वर्मा म जातीय बगावत, पश्चिम 
एशिया मे आस्त्रो के प्रसार से पैदा हुई राजनैतिक अस्थिरता के लिए भी डिवीय 
विश्वयुद्ध उत्तरदायी रहा । 

अल ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की वेला पर अफ्लीका तथा दक्षिण पूर्व 
में कई उपनिवेध बचे थे, परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि इनकी स्व॒तन्त्रता अब अधिक 
दिनो तक रोफी नही जा सबती। प्रास और हॉलेण्ड इस हालत मे नही ये कि धर 
से दूर अपनी सैनिक दाक्ति का निक्षेप कर सकें। ब्रिटेन भी अप्रीवा में बने रहने के 
लिए पहनते जितना समर्थ नहीं था। 945 के वाद मारत, चीन, इण्डोनेशिया और 
मिस्र जैसे अतेक बड़े अफ़ो एशियाई देशो के राष्ट्र राज्य के रूप मे उदय ने उतके 
पडौसिया को उपनिवेशवाद के विरुद्ध सघपं करने के लिए निरन्तर प्रेरित क्या । 


अफ्रो-एशियाई नवजागरण के विभिन्न चरण 
(7१८$०४९९००७८ ० #व०-वैद्यवा (०णाए०) 
अफ्रो एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उत्यान दया इसी वे अनुसार 
अन्तराष्ट्रीय मच पर इनयी सक्रियता का अध्ययन आसानी से विभिन्न चरणों में 
विमाजित किया जा सकता है। यह वालखण्ड विमाजन न स्ि्फ आधारभूत 
कारणों वल्कि प्रवृत्तियों ओर परिणामों के भ्म्दर्म में भी तकंसग्रत है। इसके प्रमुस 
चरण इस श्रवार हैं ्य 


प्रथम चरण 905 से 945 तक 
स्वतसन्त्रवाभितापी अनौपचारिक राजनय 


डीसदी स॒दी के आविर्भाव तक यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो चुकी थो कि 
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बफ्रीका और एशिया को अनिश्चित काल तक गुलाम नहीं बनाये रखा जा 
सफता | आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीडन को स्थिति लगमग असह्य वन 
चुकी थी ॥ परिचमी शिक्षा तथा आधुनिक टैकनोलोब्ी के प्रभाव से राजनीतिक 
चेतना तेजी से वढी । सामाजिक व आधिक घुधारपादी बारदोलनों ने राजनीतिक 
संगठन के लिए अभीष्ट अनुभव जुटा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत संघ 
मे बोस्शेविक ऋष्ति ने अपने-अपने ढण से इस जागरण में हिस्सा बेँदाया। आज 
लगभग 835 वर्ष बाद रूस पर जापान की विजय की याद शुपली पड गई है। इस 
बात को अनदेखा बररना गठित है कि यह घटना विदेव इतिहाग से कितनी महत्वपूर्ण 
रही है । न केवल भारत मे, बल्कि हिन्द चौन और इण्डोनेशिया में भी सर्वधानिक 
सुघारवादी सुगवुगारृट आरम्भ हो चुकी थी ३ 
इस दौर मे राष्ट्रवादी आन्दोलतो का नेतृत्व पद्चमी शिक्षा-सम्पन्न श्रेष्ठि 
वर्गे के हाथ भे ही रहा, परन्तु उनके तौर तरीको के प्रति असत्तोष भी मुखर होते 
लगा प्रथम विश्व युद्ध मे घफादारी के पुरस्कार स्वरूप भारत मे सुवारों की घोषणा 
कर साम्राज्यवादियो ने अपनी उदारता का परिचय देना चाहा । इसके साध ही 
अमरीकी दाप्ट्रपति विल्‍्मन की आदर्शवादिता तथा शप्ट्र सध की स्थापना ते उप- 
लिवेशबाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करवाया। राष्ट्र सध व्यवस्था में 
मेडेट (१8७॥0906) प्रणानी अम्तनिहित थी, जिसके अनुसार कालक्रम में उपनिवेशवाद 
का झ्ान्तिपूर्ण उन्मूलन करने का प्रयत्व किया गया । यह ध्यान दिलाते की जरूरत हैं 
कि ग्रोवियत क्राग्ति और राष्ट्र सप की स्थापना के पहले भी अनेक अफी-एशियाई तेता 
अन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सक्रिय रहे ॥ म॑ वेवल भारत से लाता 
हरदग्राल, राजा भहेन्द्र प्रधाप, रास बिहारी बोस और मानवेन्द्र ताथ राय जेंसे 
लोग मेक्सिको, कनाडा, जापान आदि तक पहुँचे बल्कि इसी दौर मे द्वो दी मिन्न, 
चाऊ एन लाई, मौहम्मद हट्टा और सुलतान धाहरिर सरीसे स्वतन्त्रता सेनानी फ्रांस 
ओर हॉलैण्ड मे तमाम कठिनाइयों का धामना करते हुए अपनी आजादी की लड़ाई 
चालू रखते की कोशिश करते रहे । विदेश मे ये अफ़ो-एशियाई नेता आपस में मिलते- 
जुलते रहे । वाकू व बुसेल्म के सम्मेलसो में था स्पेतिश शह युद्ध, चीती घटनाक्रम, 
शोदियत प्रषोण फो लेकर इनका मर्तैक्य बार-बार झलकता रहा। इस भाईचारे के 
आधार पर आगे चलकर अफ्री-एशियाई एकता का शिलान्यास हुआ। यहाँ गह याद 
रखना चाहिये कि 905 से 939 सक के वर्षों में एशियाई राष्ट्रवादी ही मुखर पहे। 
अफ्रीका का प्रतिनिधित्य नाममात्र का और नगष्य रहा । यह पूरा दौर ऐतिहामिक 
पुनरीक्षण, सेद्धान्तिक सर्क-परागर्श तथा अपने मार वे चुनोतियों थ अरुचनों का, 
औरो के मर साथ तुलनात्मक अध्ययन कर समृत्नित रणनीति के विकास का 
दा। इस सिलसिले में नेहह जी को भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही । उसको आत्मकथा 
का प्रकाशन अफ्रो-एशियाई देशो के तमाम पढे लिसे लोगो भे हलचल मचाने वाला 
सिद्ध हुआ। 
द्वितीय विदद युद्ध के विस्फोट के साथ इस स्वतम्द्रताभिलापी अनौपचारिक 
राजेनय में यकायक व्यवधान पड़ गया और 7939 से 945 तक के वर्ष एक तरह 
से बंजर हे भारत में नेहरू जी और उनके सहयोगी जेल में डाल दिये यये एवं 
धीन तेया हिन्द चीम में जापानी आफ्मण ने ग्रह युद्ध को प्रायमिकता दी। फिर भी 
छागानियों ने लध्रभप इत सभी जगहों में ब्रिडिय, फासीसी और उस ओपनिवेशिक 
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व्यवस्था को ध्वस्त कर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एशियाई यप्ट्रवादियों को 
अपना सहयोगी बनाया और युद्ध के बाद गुरुतर जिम्मेदारियाँ ग्रहण करने के लिए 
प्रशिक्षित किया ! 


दुसरा चरण 945 से 7955 तक आश्ावादी स्वर 


इस चरण की दो विशेषताएँ हैं) भारत वी स्वतन्त्रता (947) तथा चीन में 
साम्यवादी दल के सत्ता ग्रहण (949) करने से एशिया का बहुत बडा हिस्सा गुलामी 
के जुए से मुक्त हो गया । इण्डोदेशिया और मित्र भी स्वाघीन हुए | इस दशक में इन 
सभी देशो वे आपसी सम्दन्ध मधुर रहे | उन्होने मिलकर अप्रीका तथा एशिया में 
उपनिवेशवाद को वचाव की मुद्रा ग्रहण करने के लिए विवश किया। 945 के 
बाद हिन्द चीन में जन मुक्ति संग्राम छिड़ गया तथा मलाया में चीनी विप्लव के 
कारण अ'पातकाल की धोषणा करनी पडी। पूर्वी अफ्रीका में वह प्रदेश जो आज 
ग्रुगाडा, तजानिया तथा कन्या की भूमि है, 'माऊ माऊ विद्राह' की चप्रेट मे आया। 
हिन्द चीन से लेकर अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र तक मुक्ति सनिकों ने दास्त्र उठा लिये। 
99 से 939 तक के दो दश्मक यदि सर्वधानिव' सुधारों, सिविल नाफरमाती 
और अहिमक सत्याग्रह वाले थे तो युद्ध के वाद का दशक हिंसक सत्ता-सघर्प वा था। 
इस दौर में अप्रो-एशियाई एकता के साय-साथ क्षेत्रीय विरादरी का स्वर भी उठाया 
जाने लगा। 

इसके अलावा दो और मील के पत्थर आज भी स्पष्ट दखे जा सकते हैं | इनमे 
एक भारत और चीन के बीच पचणशील समझौते पर हस्ताक्षर (954) है तो दूसरा 
बाडुग सम्मेलन (955)। आपस मे सम्बद्ध इन दोनो घटनाओं का आधार शास्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्व की अवधारणा थी । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, निद्स्त्रीकरण और गुट निरपेक्षता 
इन दस वर्षों मे अप्रो-एशियाई राजनय दे सवल रहे॥ नवोदित राष्ट्र राजनीतिक 
स्वतस्त्रवा ही नहीं, आर्थिक आत्म तिर्मरता मी चाहते थे जिसके बिता राजदीतिक 
स्वाघीनता अक्षत नही रह सकक्‍धी थी) व यह बात मली भाँति समझते थे कि यदि 
अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति नहीं बनी रही तो उन्हे अपना आधिव' विकास करने का अवसर 
नही मिल सकता । इस पूरे दोर मे नेहरू जो ने निर्णायक भूमिका तिमायी और 
मुकार्णों तवा नासिर की सहायता से राष्ट्र सघ तथा राष्ट्रमण्डल बे सचो का सफ्ल 
राजनीतिक प्रयोग क्या | 

इस प्रकार, इत वर्षों वा भूल स्वर आश्ञावादी रहा और अफो-एशियाई राष्ट्रो 
में आपनी तनाव सतह तब नहीं आये | सावियत सघ में स्टालित की मृत्यु बे बाद 
रूम ने अफ्रो-एशियाई आन्दोलन के साथ अपनी सहानुभूति बिना दवत प्रकट की और 
कोरिया युद्ध में मध्यस्यता वे दाद गुट निरपेक्षता मरी भाँति प्रतिष्ठित हो सकी । 


तोसरा चरण 956 से 960 नव दुर्भाग्यपूर्ण टकराव 

ठीसर चरण को विशेषता यह है कि अनेत्र एस अप्रों एशियाई दक्ष, जा 
आफरी हे लिए दैपएर हही ये जाता या, सहत्ववृर्ण आान्तरिक्ता वरिवर्तनों और 
अन्तर्राष्ट्रीय दवाव के कारण आजाद हुए। 2954 म जेनेवा सम्मतन व बाद हिन्द 
चीन के राज्या का मविध्य एक तरह से तय किया यया था। 956 मे ब्रितेन ओर 
फ्रास वे स्वज सम्बन्धी दुस्साट्सिक अभियान वे वाद पश्चिम एशिया में नई व्यवस्था 


के बारे मे सोचना आवश्यक हो गया । पूर्वी अफीका के अनेक देश इस बीच स्वतस्त्र 
हुए । परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा रगमेद तथा 
नसस्‍्लवाद का विरोध वन ग्रया | इन सब वातो ने अफ़रो-एशियाई देशों को काफी 
प्रमावित किया । एक तो जित्त राष्ट्रों ने अपने वाहुबल से स्वतन्त्रता अजित की थी, 
उन्होने सुधार की अपेक्षा क्रान्ति पर बल दिया और अपने तेवरः निरन्तर जुझारू 
रखे । भेहरू जी जैसे वेताओ का नई पीढी के लोगो के साथ सवाद बनाये रतना कठिन 
होता गया । साथ ही अफ्रो-एशियाई देशो के आपसी तवाव ओर हितों फे टकराव 
पीरे-घीरे सामने आने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, भारत 
ओर चीत के बीच सीमा विवाद, सामस्ती-राजसी अरब राज्यों तथा समाजवादी 
सैनिक अरब सरकारों के बीच टकराव, हिन्द चीन मे जेनेवा व्यवस्था की असफलता 
आदि अनेक घटवाएँ इस बीच घटी, जिरहोते अब तक चली आ रही आशावादिता 
को घूमिल कर दिया। अब त्तक यह भी स्पष्ट हो चुका था कि आथिक आत्मनिरभरता 
का सपना क्तिना ही सा्थंक एवं आकर्षक क्‍यों ने हो, लेकिन कष्टमाध्य है। 
अफ्रीकी थ॑ एश्वियाई देशों की विदेशी सहायया पर निर्मरता बढती ही चली जा रही 
थी | इसके रहते दूसरों को उपदेश देते रहना हास्यास्पद बन गया था। 960 में 
कागो राकट के साथ यह बात प्रवट हो गयी कि गायुक्ता राष्ट्र सघ बढ़ी झक्तियों के 
सत्ता-सघप के कारण कितना कमजोर हो चुका है। कुल मिलाकर तव-उपनिवेशवाद 
की चुनौती तथा ज्ञीत युद्धनित स्थानीय सकटो के कारण अफ्रो-एशियाई एकता 
खएण्डित होने लगी | सोवियत-घीन बिग्रह के बाद चौन का माओवादी तेश्ृृत्व अपने 
को एक स्वतन्त्र धक्ति-केन्द्र के रूप मे स्थापित करने के लिए उद्यत हुआ। चीन ते 
अफ्रीका तथा एशिया के तथाकथित प्रगतिशील देशों को अपने 'सेमे' में लाने का 
प्रयत्न आरम्भ किया | इन सव परिवत्ंतों का प्रभाव बेलप्रेड में आयोजित पहले गुट- 
विरपेक्ष शिखर सम्मेलन (96]) मे देखने को मिला, जहाँ “नव उपनिवेशवाद 
बनाम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति” को लेकर एक कडी बहस और दुर्माग्यपूर्ण मुठभेड़ नेहरू जी 
और सुकार्णों के बीच हुई। सिन्न सुकार्णो ने अफ्रो-एशियाई एकता व भाई-चारे को 
दुकरात्े हुए नये उदीयमात राष्ट्रो को सगठित करने वाला आह्वान किया और उम्र- 
परथ्िियों के इस जमघट से नेहरू जी के पुराने प्रशस्तक एन्क्रूमा जैसे लोग भी चले गये। 

दिसम्बर, 960 में सपुक्त राष्ट्र संघ को महासमा ने उपनिवेशवाद के उन्मूलत 
राम्बन्धी अपना श्रसिद्ध अस्ताव सारी बहुमत से पारित किया। वास्तव में यह यथा- 
स्थिति की औपचारिक स्वीकृति थी। परन्तु इशसे यह निष्कर्प निकालना गलत होगा 
कि उपनिवेक्षवाद की चुनौती समाप्त हो गयी और अफ्रो-एशियाई देशो का अभ्युदय 


सर्व स्वीकृत हुआ हाँ, इतना अवश्य है कि इस आन्दोलन की दिशा और स्वर दोनो 
भद्ृत्वपूर्ण ढग से बदल ग्रये । 


चौथा चरण ॥96] से 975 तक: 
हताशा के याद नये उत्साह का संचार 

,__496। में ऐसी दो घटनाएँ हुईं, जिन्होने अफ्रो-एशियाई एकता को सुकसान 
पहुँचाया और यह प्रकट क्या कि अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों का अम्युदय एक छलावा सा 


या। गारत-चौन सीमा संघर्ष ने दो प्रपुष्त एशियाई राष्ट्रो को प्रतिदन्द्ी ही नहीं, शत्रु 
के रूप में पेश किया | भले ही अधिकाश गुट निरपेक्ष राष्ट्र इस मुठभेड़ में घटस्थ रहे, 
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किन्तु व्यक्तिगत पक्षघरता के आधार पर वे अलग-अलग घडो में बेंट गये। साथ ही, 
क्यूबाई मिसाइल सकट (962) ने यह तथ्य रेखाक्त क्या कि मानव जाति का 
भविष्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रो के अम्युदय के साथ नहीं, बल्कि महाशक्तियो के बीच आतक 
के सन्तुलन के साथ अनिवाय॑ रूप से जुडा है। 962 के बाद अमरीका-हूस सम्बन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख केन्द्र बन गये । उनके बीच “होट लाइन” के माध्यम 
से सीधा राजवयिक सवाद आरम्म होने बाद सदाशयी मध्यस्थो की आवश्यक्ता 
नही रही और न ही उनके विकास की समस्याओ के बारे मे सोचने वी फुर्ेत किसी 
को रही। 

950 के दझ्मक के मध्य से अफ्रो-एशियाई राष्ट्र सयुक्त राष्ट्र सघ में सक्रिय 
रहे । उन्होंने इस सगठन में अपनी क्षमता वा परिचय दिया । 7960 में कागो सकट 
के विस्फोट के बाद सयुक्त राष्ट्र सथ स्वय महाशक्तियो के बीच सघर्ष का अखाड़ा बन 
शया और कामो संनित अभियान के खर्च ने इस पर कमरतोड बाझ् डाल दिया इस 
घटनाक्रम ने अफ़ो-एशियाई देशो के प्रभाव को कम विया । 

यहाँ दो महत्वपूर्ण वातों को अनदेखा नही क्या जा सकता। अनेक छोटे- 
छोटे अप्रो-एशियाई देशों मे जनतन्त्र का क्रमश हास हुआ और सेनिक ताताझाही 
एवं पारिवारिक अधितायववाद ने अपनी जडें जमाना आरम्म किया। घाना में 
एन्कूगा का क्वायली अ्रप्टाचार, इण्डोनेशिया में सुकार्णों को तुनुअमिजाजी व 
खर्चनशीनी और नेपाल मे जनतान्त्रिक प्रयोग की विफलता सब इसी के लक्षण थे। 
कही निर्देशित जनतन्त्र (507०0 700700००79०५) तो कही बुनियादी जनतन्त्र (8356 
00॥००४०८५) को सुझाया गया कही सेना ने “मुफ्ती' पहन ली तो कही निरदुश शासन 
मे कृपापूर्वक जनता को “राष्ट्रीय पचायत' का उपहार दिया। राजनीतिक अस्थिरता 
के इस सत्रमण काल मे बाहरी शक्तियों के लिए हस्तक्षेप सहज हुआ | साथ ही, 
नवोददित राष्ट्रों की स्वाधीनता में कटौती हुई। इस प्रवार विसी भी तानाशाह की 
गद्दी को सक्टग्रस्त करता ओर उस पर दबाव डालना अपेक्षाइत आसान हुआ] 

इसके साथ-साथ अफ्ो-एशियाई देशो में विवास्त कार्यत्रम गड्डमड्‌ड हो गये 
और विदेशी सहायता पर इन देशो की निर्मरता बहुत तेजी से बढी। 964-65 
तक स्वय भारत बहुत बडी सीमा तब विदेश्ली खाद्यान्न बे आयात पर तिर्मर था। 
इण्टोनेशिया का दिवालियापन जग जाहिर हो चुका था। मिस्र में नास्िर की 
दरिद्ता और पूर्वी अप्रीको देशो की विपक्नता कसी से छिपी नहीं रही । इसके 
विपरीत अनेक देश ऐसे थे जो सौभाग्यवश सामरिक महत्व वे प्राहतिक ससाधनों बे 
स्वामित्व वे कारण यकायक प्रमृद्ध हो गये और अपनी खुशहाली और सफ्लता के 
नशे में अपने अमागे विराइरों बे साथ उठने-देठने से कतराने लगे । सऊदी अरब, 
ईरान, मलेशिया व सिगापुर इसी श्रेणी मे रखे जा सबते हैं। इनमे से अनेक जैसे 
फ्जीपीन्स, दक्षिण कोरिया आदि बेहिचक पश्चिमी पूँजीदादी व्यवस्था को अपना 
घुके थे । राजनीतिक जनतन्त्र बे अमाव में इन देशो दे राष्ट्रीय हित म्यस्त स्वार्धो 
के लिए ही परिभाषित किये जाते रहे और अवसर अल्तर्राष्ट्रीय मचों पर अफो- 

एशियाई देशों वा आपसी टकराव देखने का मिला । विडम्बना तो यह है कि नई 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बी तलाश ने मी इस अन्तर-विरोध को तूल दिया और अफरो- 
एशियाई गे की जमात को विज्यापश्ीत, वर्द-विकृसित, अत्प-वित्सित और पिछडे- 
«औी में वादा । 


'. 

इसके अतिरिक्त अल्जीरिया में सझस्त्र-कान्ति की सफलता, क्यूबा में उप्र 
मावसेवादियों द्वारा सत्ता ग्रहण करने जौर वियतनाम युद्ध में निरन्तर तेजी से 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दो स्पप्ड, परस्पर-विरोधो अधिगम--सुघारवादी 
और त्रान्तिकारी--अफ्रो-एशियाई देझों के सामने प्रक्ट हुए । यह उल्लेखनीय है कि 
यह सिर्फ बेलग्रेड सम्मेलन में नेहरू-सुका्ों मुठभेड़ की परिणति नही थी, बल्कि 
परवर्ती वर्षों मे नवोदित राप्ट्रो मे राबनीतिक विकास की जटिलता से उपजे तमाम 
तनावो का त्रासद सनह्तिपात या । इसको महाज्षक्तियों के बीच बढे तवाव ने विस्फोटक 
रूप दिया । इससे अफो-एशियाई अस्मिता की पहचान घुँघली हुई। इसने एक बड़ी 
सोमा तक अफ्ो-एशियाई अम्युदय को झुठला दिया। यह स्थिति कमोवेश 96। से 
9 68-69 ठक चली ॥ बनेक महत्वपूर्ण अफ्रो-एशियाई देशों में इस बीच महत्वपूर्ण 
सत्ता परिवर्तन हुए । भारत और इण्डोनेशिया में नेहरू तथा सुकार्णों का स्थात ऐसे 
उत्तराधिकारियों ने लिया, जिनके लिए अफ्रो-एशियाई विरादरी, उसका माईचारा 
थे उसकी एकता विदेश नीति निर्घारण मे प्राथमिकता-प्राप्त विषय नहीं थे । 

जिस समय अफ्रो-एशियाई सन्दर्म में हताशा-निराश्या का स्वर प्रमुख था, उस 
समय घटनाक्रम एक वार फिर तेजी से बदला। अफ्रो-एशियाई अम्युदस में 
पुनर्जीवन का सचार हुआ ॥ 967 में अरब देशों जौर इंजराईल के वीच तीसरा युद्ध 
हुआ । इसमे इजराईल ने भिस्र को बुरी तस्ह पराजित किया कौर बहुत बडे अरद 
भू-माग पर कदशा कर लिया | इसमे न केवल मित्र, बल्कि अनेक अफ्रो-एशियाई देशों 
को अपनी सैनिक दुर्वलता और आर्थिक अक्षमता का महसास हुआ। इस युद्ध से 
बहुत बड़ी सख्या में फिलस्तीनों विस्थापित हुए ओर ये अन्य अरब राष्ट्रों में शरणार्थी 
बत गये। फिलस्तीनी हर जगरह उत्पीड़ित-योपषित होते रहे | उन्होंने यह बात 
आत्मसात कर ली कि झस्त्रों का सहारा लिये बिना न तो बे अपने शाप्ट्र को पा 
सकते हैँ और नम ही खोया हुआ आत्म-सम्माग | संनिक और आशथिक साघनों के 
अमाष में उनके सामने सिर्फ छापामारी का टास्ता उपलब्ध था। 967 के बाद 
फ़िलस्तीन मुक्ति संगठन के 'अल फतह लामक जुझारू गुट ने लोकप्रियता प्राप्त 
की और हवाहरण-अपहरण तथा 'झत्रुओ' की आउंक्यादी हत्याओं की बाड़ सी 
आ गयी । यामिर सराफात, जाजे हवाश, लेला खालिद आदि के नाम विश्वविस्यात 
हो गये । म्थूनिख ओलम्पिक मे यह वात सामने आायी कि अफ्रो-एशियाई जगत में 
राप्ट्रवाद और कऋान्ति की प्रेरणा अब भी राशक्त है ओद इसको दबाने के श्रयत्त 
विकसित देशो को भी अपनी लपटों से झुलसा सकते हैं। 

फिलस्तीनियो को गतिदिधियो ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध 
की मावना के भ्रसार को प्रीत्माहित क्या । फिलस्तीन मुक्ति संगठन मूलतः घर्म 
जिपकेफ कर, सणजदाई; सन चाजा है) जिन देशो ने फिलस्तीतियों का समयन 
किया, उनके प्रति तो खासिर अराफत और उनके अनुयायी आमार मानते ही रहे, 
अन्यत्र भो जन-मुक्ति सब्राम मे उनकी सक्षिय हिस्सेदारी रही । फिलस्तीनी पक्ष का 
समर्थत करते-करते अफो-एशियाई एकता द॒: हुई ॥ 

१969 उक चीन में मास्क्रतिक ऋष्ति का ज्वार पूरे उफान पर आा चुका 
या। इस परिवतंन ने जहाँ एज ओर माओवादी नेतृत्व का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनय में हटाजर आल्वरिक समस्या के समाघान कौ ओर लौटाया, बद्दी इस 
बात को भी रेखाकित किया कि एशिय मे इतते बढ़े पैमाने पर होने बाला कोई मो 
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घटनात्रम पूरे विश्व के सन्‍्दर्म मे भी ऐतिहासिक हो सकता है। इस दोर में 
सामाजिक, आधिक और राजनोतिक विक्गस के सन्दर्भ मे तमाम पश्चिमी अब- 
घारणाओ को नकारा गया और निरन्तर क्रान्ति की परम्परा के साथ-साथ नए 
माओवादी ज्ञान्तिकारी मानव की आदर्श वल्पना प्रस्तुत को गयी। इन्हीं दिनो 
सोवियत-घोन विग्रह खुलकर सामने आया और अफ़ो-एशियाई देश सोवियत था चीनी 
पक्षधर के रूप मे बेंटन लगे। परन्तु इससे अफ्रो-एशियाई देशो की एकता खण्डित 
नही हुईं । उनमे आपसी चाद-विवाद कितना कट क्यो न हुआ हो, पश्चिमी साम्राज्य- 
वादी तबके के विरुद्ध असन्तोष और आक्रोश पूर्ववत्‌ बना रहा । बल्कि चीन की महान 
सास्कृतिक क्रान्ति! मे एक खास तरह से सरकार से अलग जनता के स्तर पर अफो- 
एप्चियाई एकता को पुष्ट क्या | इसका एक उदाहरण भारत में नक्सलवांदी उपल*- 
पुथल है, जिसके दौरान इस तरह बे नारे लगाये गये--'चेअरमेन माओ, हमारे 
चेअरमेन' । दूसरी मिसाल इण्डोनेशिया और फ्लीपीस की है, जहाँ साम्यवादी दल 
और प्रतिवधित साम्यवादो गुट चीन का समर्थन करते थे और अपना विश्व-दर्शन चीनी 
नेताओ कौ घोषणा के अनुसार ढालते ये । इन्ही वर्षों मे चीन ने सामरिक उपयोग 
फी दृष्टि से बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहायता वार्यक्रम आरम्भ क्या। 
तजानिया मे रेलमार्ग बिछाता, नेपाल में मोटर मार्ग बनाना, और थ्रीलद्या को दी 
गयी खाद्याप्त सहामता इसी श्रेणी मे रखे जा सकते हैं। 
उग्र क्रान्तिवादिता के स्तर को भ्रोत्साहित करने वाली एक और प्रमुख घटना 
वियतनाम संघर्ष थी। यो यह जनमुक्ति सग्राम तीन दशक तब चला और इसमे 
क्रमश कई उतार-चडाव आये, फिर भो युद्ध मे नुशसता 968 के बाद ही आयी। 
अमरीका द्वारा नागरिक ठिकानों पर बमबारी, बतस्पति नाशब रासायनिक अस्त्रो 
का प्रयोग तथा 968 से ।973 के बीच हिन्द चीन में बड़े पैमाने पर अत्याचार देखने 
को मिले । माइ लाई बाड़ जैसी अमानुपिबता इससे पहले अवल्पनीय थी। अमरीक्यो 
बा शब्दाइस्वर यह वात छिपाने मे असफ्ल रहा कि अहक्ारी गोरे लोग अश्वेत 
बिंयतनामियों को दूसरे दर्ज का प्राणी समझते हैं। इनके विरुद्ध तमाम एशिया और 
अपफीबा मे व्यापक जत-आत्रोश फैता, उन देशो मे मी जिनको क्टपुवली सरकारें 
वियतनाम म॑ अमरीको हस्तक्षेप का समर्षन बर रही थी । 
जिस जीवट और जुशारू रणनीति से नग्हा सा वियतनाम एवं महाशन्ति को 
दलदल में फेसाने में सफ्ल हुआ, वह अन्‍य सभो उत्पोडित शोपित जनता के लिए 
प्रेरणा बी चीज थी । 969-70 तक हो थी मिन्‍्ह तीसरी दुनिया बे' सबसे महत्व- 
पूर्ण व्यत्तित्वों मे से एक थे । वियतनाम ब मामल में सोदियते सघ और चीन तब 
आपमी बेर भुला वंठे । ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देश और स्पय अमरीका में भी बटेंड रसेल, 
चोमस्ती व मेरी मेवार्थो जेस लोग अमरीको नीतियो का खुलकर विरोध करने लगे । 
पश्चिमी देशों की सरवारों ने वियतनाम के बहाने हो सही, एशिया के बारे में 
महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय शोप की जरूरत समझी। वियतनाम थरुद्ध और घीन की 
सास्वृ तिक क्राम्ति को बृह्तर एशियाई सन्दर्भ मे रखकर व्याख्यायित किया गया। 
यह ठीक भी था । प्रकारास्तर से ही सही, इसने भी अफो-एशियाई एकता और मभाई- 
चार का अहसास बढाया । 
इन्ही वर्षों मे अफोनाशिया के साम्यं, इसको रचनात्मक सम्भावना, 
अस्तराष्ट्रीय राजनीति में इन दो महाद्वीपो बे महत्व यो धलकाने वाले बुछ और 
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परिवर्तन हुए । 960 के दशक के अन्त तक जापान का आधिक पुननिर्माण लगभग 
पुनः सम्पन्न हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ओप्टिकल सामग्री, कारो, इस्पात 
आदि के उत्पादन में जापान अमरीका का प्रतिद्वन्द्ी बन चुका था। यह स्वाभाविक 
था कि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान का आशिक प्रमुत्व आसानी से फैल गया। 
यूरोप और अमरीका में जापान का निर्यात तेजी से बढ़ा और उतके साथ उसका 
विदेश व्यापार सच्तुलन विगड गया । एक और पश्चिमी देशो के मन में यह मय 
सताने लगा कि दोनों पीले मंगोल वशज राष्ट्र चीव ओर जापान मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में गोरो का वर्चस्व खत्म कर देंगे तो दूसरी ओर उन्हे यह चिन्ता सताने 
जगी कि स्रोवियत सघ तथा जापान के दीच सहफारी समज्नौता (साइबेरिया के 
विकास सम्बन्धी) हो सकता है । हर्मन कान जैसे अनेक प्रतिष्ठित अमरीकी विद्वानों 
ने उस समय जापात वी चर्चा एक उदीयमान राष्ट्र के रूप मे करता आरम्भ कर 
दिया था। जिम्त तरह चीन मे माओ के आविर्माद ने एशिया की गरिमा बढायी, 
उप्ती तरह जापान की आधिक सफलता ने एशियाई जनता फा मात बढाया । 
ईरान के शाह की महत्वाकाक्षी स्राज्राज्यवादी मोजनाओं ने एक विचित्र 
तरीके से अफ्रो-एशियाई अभ्युदय को बिडस्वनापूर्ण तरीके से प्रमाणित कियां। शाह 
तानाशाह थे, परन्तु अपनी अपार सम्पदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम के 
विकमित राष्ट्रों से शस्वास्त्ो के आयात पर खर्च करो थे। अनेकानेक बड़-बडे 
पश्चिमी शस्त्र विक्रेता ईराजी खरीद पर निर्मद रहने लगे | शाह ने पेन एम जैसी 
प्रस्यात धायु सेवाओ तथा न्यूयार्क में अनेक महेंगी जागीरों को मी खरीदा । उप- 
निवेशवाद के उन्मूलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जब कोई समृद्ध अश्वेत गोटो 
भा! उपयोग परिचारको-सेवको के रूप में अपने बलबूते पर कर रहा था। मनैदार 
बात यह है कि ईरान जैसे 'प्रतिक्रियावादी” तत्व को माओ जैसे प्रगतिशील व्यक्ति का 
. समर्थन भी भ्राप्त पा। चीन की सेनिक भक्ति और जापान की आशिक क्षमता दोनों 
का सयोग (कम से कम सम्भावना के रूप मे) रई विद्वानों को तस्कालीन ईरान में 
दिखायी देता था| इस सदर्म भे यह आशा करना असगत नही था कि ईरानी पक्ष 
हग अमुतरण कर अन्य समाज भी परम्परा का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। ईरान 
के बाद सेल सकट के दौरान अन्य अरब राष्ट्रों ने भी अन्तर्साष्ट्रीय राजनीति मे 
खमर ठोकना शुरू किया। अरव तक चीन, भारत, जापान, ईरान, मिल्न और 
इण्डोनेशिया जँसे प्राचीन देश ही राजनय में सक्रिय थे, किन्तु अब सही मायतो में 
नथोदित राष्ट्र मंच पर आये $ 
950 के दश्षक के उत्तयार्द तक यह वात सामने भा गयी कि अस्थकार 
मद्दाद्वीप के रूप में प्रख्यात अफ्रीका को अब रोशनी मे आने से अधिक समय तक 
रोका नहीं जा सकता। 950 से 953 तक पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगाडा, 
टागानिका बाले प्रदेश में माऊ-माऊ विप्नव त्तेज होता रहा । जोमो केन्याटा, ज़ुलिपस 
ग्यरेरे और भिलटन ओवेटे ऐसे नेता थे, जिन्हे मोटे होर पर छोटे पैमामे पर माधी 
ओर नेहरू के नमूने का समझा जाता है। इनकी शिक्षा-दीक्षा अग्रेजी साध्यम से हुई 
थी। घाना बे स्थामे एस्क्रमा भले ही अप्ठीका के पर्चमी तट पर रहने वाले थे, 
किन्तु इसी परम्परा में बाते हैं। ये पेशेवर लोप डाक्टर, घकोल व अध्यापक ये 
और इनकी आस्था सशस्त्र आत्ति से नही, शान्तियूर्ण ससदीय परिवर्तंनों में थी। 
मकर पूर्वी अफ्रीका में प्रदासी सारतीयो के उद्यम से मध्यम वर्ग उद्योयमान यथा 
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और आधविक क़ियाकलाप की जडें गहरी जमी थी । इन सभी राष्ट्रों ने स्वतस्तरता 
प्राप्ति के बाद राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहना स्वीकार क्या। इन अश्वेद राष्ट्रों 
में औपनिवेशिक्ता के विरुद्ध सतसे अधिक आत्रोश्न नस्लवाद (१8०४) को लेकर 
था । इन्ही के राजनयिक दबाव से राष्ट्रमण्डल से दक्षिण अफ्रीका को निकाला गया 
और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन दा एक बडा मुह रगभेद नीति का विरोध बना | 

मले ही एन्क्रूमा, न्यरेरे आदि भारत का अनुसरण कर स्वावलम्बी आधिक 
विकास और गुट-निरपेक्ष नीति का अतुमरण करना चाहते थे, बिन्‍्तु उनकी क्षमता 
और सामश्यं भारत जैसी नहीं थी । लगमग ऐसे समी देशो वी कमाई किसी एक 
खास फसल या खनिज पर निर्मर थी, जिसके निर्यात, उत्खनन व शोघन का वाम 
कमी बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया जाता था । कालत्रम में ये राष्ट्र अपनी 
स्वाधीनता का स्वर स्पष्ट नही रख सके । फिर भी यह अनदेखी करनी कठित है 
कि अफ्रीका का उदय युद्धोत्तर वर्षो की एवं महत्वपूर्ण धटना थी। इसवे पहले 
अपभौकी महाद्वीप का अग्िनिधित्य सिर्फ मिस्र करता था, जो मूलत एक भरब 
राप्ट्र था। 

नीग्रो जाति का अन्तर्राप्ट्रीय मच पर प्रवेश दो तरह से महत्वपूर्ण था। एक 
तो इसके द्वारा यह घोषणा हुई कि अफ्रीकी जतता अपने यहाँ यूरोपीय देशों की 
बन्दरवाँट अब नहीं चलने दगी। दुमझी बात, इसका अमरीका की आन्तदिक 
राजनोति में भारी प्रभाव पड़ा । यही वे वर्ष थे जब अमरीका में नागरिक अधिकारों 
बाला आन्दोलन चला था, जिसका नेठृत्व माटित लूथर किंग कर रहे थे। मले ही 
अमरीका मे गृह युद्ध के वाद दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, परन्तु व्यवहार 
में अश्वेतों को अपमानजनक विपमता का सामना करना पड रहा था। अफ्रीवी देशों 
की स्वतन्त्रता-प्राप्ति ने अमरीवा के नीग्रो-बशजा में नये उत्माह वा सचार क्या 
और उन्हें अमहेमति व विरोव का स्वर मुखर बरने को प्रेरित किया। अलावामा 
जैमे राज्यों मे स्कूली वसो में नस्ली भेदभाव समाप्ति का मुद्दा शाष्ट्रपति चुनाव में 
महत्वपूर्ण व गया | आगे चलवर हिन्द चीन वे युद्ध में नीग्रो संनिको के भेज जाने 
एवं उनकी छहादत ने भी अमरीका में जातीय तनाव बढाया । 

अप्रीया के दूसरे हिस्सों जैसे अल्जीरिया में माक्यंवादी जनमुक्ति आन्दोलन 
भर सरवार के गठन के बाद पश्चिम का विरोय स्पष्ट हुआ था। अफ्रीका में 
नवोदित राष्ट्र के महत्व को अनदेखा करना कठिन होता गया । अप्रीफा का उदय 
एकदम निष्क्टव नद्टी रहा | सभी अप्रीकी समाज क्‍्यायली थे और एशियाई देशों 
की तुजता में आदिम । क्वायली प्रतिस्पर्धानो ने पश्चिमी जनतान्त्रिव' व्यवस्था को 
आरोपित करता कठिन बनाया कई जगह राजनीतिक दलों वी अमफ्लता और 
नेताओ के अप्टाचार न सैनिक तानाशाही को बढावा दिया। इनके कारण स्वताशक 
गृह युद्ध मंडप उठा। वागो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है । वागा ने इस बात को 
भी उजागर किया कि कैस झीत-युदजनित दबावों के कारण बाहरी हस्तक्षेप नये 
देशों को स्वाधीनता को निरथंर सिद्ध कर सकता है और सयुक्त राष्ट्र लघ वो 
अक्षम बना सत्ता है। कागो प्रसंग अधिक चचित रहा है परन्तु अमल में यह आगामी 
वर्षों मे नाइजीरिया में घटने बावी त्रासदी का धूर्वाम्यास भर था। लगभग इसी 
बी पुनराइतति अगोला और मोजाम्विक में मी हुई। ययास्थिति ओर परिवर्तन वे 
( अनर्राष्ट्रीय मस्द घ/2 
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पक्षघरों का समर्थन पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों ने फिया और अन्ततः सत्ता- 
परिवर्तन ससदीय प्रणाली के शान्तिपूर्ण ढंग से नही, बल्कि सशस्त ऋन्ति द्वारा ही 
हुआ । इसी सिलसिले मे रोडेशिया-जिम्बाव्वे का प्रकरण उल्लेखनीय है। इयाव 
स्मिथ को हुठीली गोसी सरकार ने व्िटेन की सलाह न मानकर एकपक्षीय स्वाधीनता 
की घोषणा की और बरसो तक एक हिस्क रस्साकशी को जारी रखा । 

दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की स्थिति हमेशा अलग रही है--भू-राज- 
तीतिक (४००-००॥४०४!) जौर ऐतिहासिक कारों से दक्षिण अफ्रीका को कत्रास्तिकी' 
नमूने का उपनिवेश नही समझा जा मकता। वहाँ रहते वाले गोरे अल्पसख्यक हैं, 
किस्तु दुबे नहों। यह भो सच है कि गोरे अफ्रीकी लोगो के पास लौठकर जाने के 
लिए कोई मातृभूमि नहीं। कहते का अभिप्राय यह कतई नही कि गाभीबिया का 
झोषण-उत्पीडत वाजिब है। हमारा अभिप्राय सिर्फ यह स्पष्ट करना है कि अफ्रीका 
का घुर दक्षिणी छोर शेष महाद्वीप से बुनियादी तौर पर फर्क होने के कारण अफ्रीकी 
जलवजागरण का प्रमुख तत्व था । पान-अफ्रीकी भावना का प्रसार--इसे मुखर करने 
बालों मे एन्फ्ूमा पहले नेता थे । पेढ़िस लुमुम्बा, न्‍्यरेरें आदि ने इसे पुष्ट किया। 
बल्कि यहाँ तफ फहा जा सकता है कि युगाडा के दादा इंदी अमीन जैसे झवकी-सनकी 
नेताओं तक ने इसका ल्ाम उठाते हुए प्रथ्चिमी दुनिया के साथ भिडने के लिए 
तीररी दुनिया के बिपन्न देशों का मनोत्रल बढाया। सक्रमण काल में इधियोपिया 
जैसे देशों की भूमिका मी कम महत्वपूर्ण नही रही। सम्राट हेले सलासी का बंश 
चाहे कितना ही अकुशल क्यो न रहा हो, लम्बी परम्परा के कारण उसकी अपनी 
एक गरिमा थी, जिसका लाभ पूरे महाद्वीप को मिलता रहा। इसी तरह व्यक्तिगत 
भ्रप्टाचार के वावजुद एन्क्रूमा के रचनात्मक कृतित्व को नकारा नही जा सकते । 
अन्तर्राष्ट्रीय परामर्य मे विकास की बुनियादी रामस्याओं को सामरिक भहत्व देना 
और नई धस्तराष्ट्रीय भर्षव्यवस्था की तलाश में सक्रिय होता, अत्तर्राष्ट्रीय मंच पर 
भफ्रीकी देशों के उदय के साथ ही गतिशील हुआ | 

इसी सन्दर्म मे एक और यात्र महत्वपूर्ण है। अफ्रीका मे उपनिवेशवाद के 

डन्यूसन की प्रक्रिया को अल्जीरियाई और क्यूबाई क्रान्ति की सफलता ने समर्थन और 
प्रोत्साहन दिया । इस तरह अफ्रीका के नवजागरण ने एच्ििया, अफ़रीका और लातीनी 
अमरोका को साथ लाकर त्तीसरी दुनिया के रापने को वास्तव में साकार किया। 
भारत जैसे देशो ने राष्ट्रमण्डल ओर संयुक्त राष्ट्र संघ से नघनवाद और उपनिवेशवाद 
के विरोध मे मुद्दिम जारी रखी तो अल्जीरिया ने हिसक मुक्ति सैंनिको को शरण 
दी। क्युबाई सेनिक अंगोला तथा मोजाम्विक ये छापामारों के साथ कंधे से कंपा 
मिड्ाकद लड़ते रहे, तो चोन ने ध्वयं आविक अमाव झेलप्रे हुए भी तंशाविया जैसे 
देशों को बड़े पैमाने पर आधिक सहायता दी और उतकी चान्तिकारिता की धार को 
कुद नहीं होगे दिपा। 

अफ्रीका के सन्दर्भ मे एक और टिप्पणी जरूरो है। अत्जोरिया, नाइजीरिया 

और लीविया मे तैल की खोज के बाद सभी अफ्रीकी देशों को दरिद्र याचकों के रूप 
में देखना असम्मव चने ग्या। तेल उत्पादक ब तिर्यातक राष्ट्रो के जमघट में एक 
बार फिर तीसरो दुनिया के सामूहिक हित और सामूहिक समस्याएँ रेखाडित हुईं। 
960 के दशक के अन्त तक अछीका के अनेक नवोदित राष्ट्र भू-राजनीतिक दच्टि 
से महत्वपूर्ण बन गये । अन्दर-महाद्वीपोय प्रक्षेपास्त्रों के युद्ध संचालन के लिए जिस 
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तरह की सचार-सम्पर्क प्रणाली की जरूरत थी, उसमे सोमालिया और इथियोपिया 
के सैनिक बड्डे अप्रत्याशित ढग से “परमावश्यक' प्रतीत होने लगे। अगोला में 
स्वाधीन सरकार का गठन पुरंगाल में आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम को निर्णायक 
ढंग से प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। इसे एक तरह से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में अप्रीका के उदय का चरमोत्कर्प समझा जा सकता है। इसके वाद राजनीतिक 
उथल-पुथल का केन्द्र एशिया और अफ्रीका से हटकर मध्य अमरीका में स्थानान्तरित 
हो गया। 

भले ही तब से अब तक अप्रीकी देशों के राजनीतिक-आथिक विवाप्त ने 
तीसरी दुनिया में अनेक लोगो को निराद्म क्या है, परन्तु इस वात से इन्कार नहीं 
क्या जा सकता कि जब एशिया के पुराने देश स्थिर-सुधारदादी दृष्टिगोचर होने लगे 
ये, तब अफ्रीकी उत्माह ने ही अस्तर्राप्ट्रीय राजनीति मे तीसरी दुनिया का बोलबाला 
बनाये रखा था। 

अफ्रीकी राष्ट्रो का माईचारा और उतकी एकता एशियाई या अरब राष्ट्रों 
की अपक्षा काफी ज्यादा मजबूत रही है। इसे क्वाइली नाते की मजबूती कहें या 
और कुछ, अफ्रीकी राप्ट्रो के संगठन का मर्तेक्य, उसकी सहकारिता, आस्रियात' 
(85573) और “लाप्टा' ([.607५) से कही अधिक स्पध्ट दीखते हैं॥ इसी तरह 
मयुक्त राष्ट्र समघ, राष्ट्रमण्डल और ग्रुटनिरपेझ आन्दोलन मे अफ्रीकी प्रतिनिधियों की 
अपनी साफ अलग पहचान है । 

अफ्रीकी व एशियाई राष्ट्रों बे अम्युदय में 973 अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष 
रहा। अक्सर इसे तेल सकट के भाथ जोडक्र देखा जाता है और यह काफी हृद तव' 
सही भी है। परन्तु इसका वास्तविक महत्व 'योमकीपर युद्ध के कारण है | अरब 
देशो और इजराईल के बीच इस चोभी सेनिक भिडन्त में पहले तो इजराईल ने 
मिस्र की सेनाओ का लगमग सफाया कर डाला, परन्तु जवाबी हमले में एक बडी 
सौमा तक नपना खोया हुआ आत्म-सम्मान वापस पाने में मिस सफल हुआ। इस 
युद्ध की एक बडी उपलब्धि यह रही कि अरब राष्ट्र पहले से कही अधिक एकता 
को अनुभव करने लगे । अब तक यही लगता था कि इजराईल से लडने-भिडने वी 
जिम्मेदारी मिल्न के नेतृत्व में सिर्फ सीमान्ती (7000॥7) राष्ट्रों की है। किस्तु अब 
तक सीरिया, जोर्डन और लीविया ने भी रणक्षेत्र मे कूद पडने की तत्परता दर्शाना 
आरम्म कर दिया ॥ फ्लिस्तीनी छापामारो की तेज गतिविधियों मे मी अरब देशों 
के तेवर आकफ्रमणकारी बनाये। इसी युद्ध के बाद “ते का प्रयोग एक राजनयिक 
अस्त्र के रुप से करने की बात सोची जा सकी । 

अन्तर्राष्ट्रीय तेठ सक्ट का विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक में अन्यत्र किया 
गया है, परस्तु यहाँ इतना जोइना जछूरी है कि इस परिवतंन ने पहली बार पूंजीवादी 
देशो को तीमरी दुनिया की ताउन का अहसास कराया । स्पष्ट था कि 'तेल शस्त्र 
इजराईल से कही ज्यादा नुकसान अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों और जापात 
को पहुँचाने वाला था। स्वय अमरीका तेल का बडा उत्पादक है परन्तु पश्चिम एशियाई 
देश से आन वाले मस्ते तेल के अमाव में विल्लासितापूर्ण उपभोग की जीवन शैली 
ययावत नहीं रखी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त अपने सन्धि मित्रों और 
शिविरानुचरों को उनकी जरूरत के अनुसार तेत पहुँचाना अमरीका अपनी जिम्मेदारी 
ममझता रहा | इसके जमाव में महाप्क्ति के रूप में अमरीका की छवि निश्चय ही 
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घूमिल होती / हालाकि तेल खपत में थोडी कटौती कर अमरीका पर-निर्मरता से 
मुक्त हो सकता था परन्तु यूरोप और जापान के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं था। 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार युरोप ओर अमरीका यह सोचने को विवश 
हुए कि अरब राष्ट्र जाहिल, मूर्ख और विलासी ही मही, बल्कि उनको ताराज करने 
या रखने की बवीमत उन्हे चुकानी पड सकती है ॥ 

इसके अलावा अमरीकी तेल शोघक कम्पनियों की खरवों डालर की सम्पत्ति- 
पूँजी मध्य पूर्व में लगी हुई है । पहली बार अमरीका को यह अहसास हुआ कि इस 
निवेश को निरापद नहीं समझा जा सकता ॥ यह उल्लेखनीय है कि पहले पहल इन्ही 
की हिफाजत के लिए 'तुरन्त तैनाती दस्ते' (॥28एछ6 थ्फा्शाल्का: 7००6) का 
भ्रस्ताव किया गया । इसके अतिरिक्त अमरीका को यह चिन्ता सताने लगी कि कहीं 
बदले परिप्रेक्य मे पश्चिम एश्चिया का तेल सोवियत सघ के हाय न लग्र जाये (यों 
शोवियत शघ भी अमरीका को तरह अपनी और अपने रान्धि मित्रो की जरूरतें पूरी 
करने पे सक्षम है) | 

यह सोचना गलत होगा कि तेल सकठ के सामरिक और राजनयिके आयाम 
सिर्फ महाशत्तियों के सन्दर्भ भे ही महत्वपुर्ण थे। तीसरी दुतिया के अनेक देझ्ों में 
पह आशा जगी कि अब अपने विकास को जरूरुतें पूरी करने फे लिए वे सस्ते दार्मों 
में तेल जुटा सकेगे। तेल को बढी कीमतों से जो पैट्रो-डालर अरब राष्ट्र कमायेंगे, 
उनका पुनः निवेश तीसरो दुनिया के देशो मे क्या जायेगा, विशेषकर इस्लामी देशों 
में घाभिक भाईचारे के आधार पर यह आशा और मी वलवती रही । लीबिया, 
सऊदी अरब आदि ने पाकिस्तान, वगलादेश इत्पादि को इसी आधार पर अप्रत्याशित 
सहायता दी । 

पैट्रोड्डालर की रकम इतनी वडी थी कि उसको अपने यहाँ लाने व जमा 
कराने के लिए पूरोपीय वेको और पूंजीपतियों में होड़ सी लग गयी । इन प्रभावशाली 
निजी उद्यमियों-उद्योगपतियो ने अपनी सरकारों पर परचम एशियाई नीति में 
परिव्तेंत पर दबाव डालना शुरू किया। इस अनुभव से अफ्रो-एशियाई जमात के 
अनेक राष्ट्रों को यह सोचने की प्रेरणा मिली कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के 
न्यायोचित दाम पाने के लिए वे भी जुझारू ढंग से प्रथत्तशील हो सकते हैं ५ आगामी 
चर्षों मे ऐसे सद्प्रयत्तों की जो मी नियति रही हो, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि 973 के बाद तेल-सकट ने परान-अरब (7-/7०0) भाई 


चारा पुष्ट करने के साथ-साथ नई अर्थव्यवस्था को खोज को उत्साहवर्धेक ढंग से आगे 
बढाया । 


पाँचवाँ चरण 975 से अब तक : 
अफ्रो-एशिियाई देझ्ो की एकता का ह्वास 


या दुर्माग्मयश अरब राष्ट्रो के आविर्माव से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रो- 
एप्लियाई योगदान की जो आशा जगी, वह ज्यादा समय तक नहों बनो रही । आज 
इस विश्लेषण से कुछ साम होने दाला नही कि इसके लिए अटबो का जातीय अहंकार 
ओर घामिक फट्टरता जिम्मेदार रहे या राजनमथिक अनुभवहीतता या पदिचमों देशों 
के कुटिल पड्यन्त्र | कदु यथायें यहो हे कि 975 से आज तक अफ्रो-एशियाई एकता 
क्रमशः सण्डित होती रही है और इन राष्ट्रो की राजनयिक क्षमता का हास हुआ 
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है। इसके लिए व्यक्तित ओर सांस्कृतिक नही, बल्कि ऐतिहासिक [सामाजिक व 
आधिक भ्रक्ृत्तियो से अनुकूलित) कारण जिम्मेदार रहे हैं। ये कारण इस प्रकार हैं . 

] हेलसिको समझोता (प्रधक्रगात #डाध्थ्या०ा)--इस समझौते ने 
अन्वर्साप्ट्रीप राजनय का केन्द्र-बिन्दु एक बार फिर यूरोप को बना दिया और एक 
तरह से तताव-शेथिल्य की प्रक्रिया को औपचारिक मान्यता दी | साल्द-एक (3#77- 
]) समझौते के दाद महाशक्तियो के बीच परमाणु सामरिक सवाद सबसे महत्वपूर्ण 
राजनयिक चुनौती समझा गया और यह स्वाभाविव था कि इसकी तुलना में अफ्ीवा 
व एशिया के स्थानीय सक्टो का अवमूल्यन हुआ । 

2. अमरीका-चोन सम्बन्धों में सुधार (०रणशआाइडपणा रण एल#ाणा$ 
एछकषत़्व्व्ण पाठ 0. $ ात 00079)--वैस यह प्रक्रिया 972 में निक्‍्सन की चीत 
याता से शुरू हुईं, किन्तु इसके परिणाम 975 के आस-यास ही प्रकट हुए। गाओ 
की मृत्यु बे' बाद देंग सियाओ पिग् ने सत्ता-सून सेंसाले ओर पथ-परिवतंत वी धोषणा 
करने में उन्होंने देर नही लगायी । उनकी चार महात आधुनिकीकरणों की घोषणा 
बस्तुत ध्रुघारवादी-सप्योघनवादी कायंक्रम ही है। सबसे बडा और नाटकीय अन्तर 
यह पडा कि चीत एक्ाएक तीसरी दुनिया की विरादरी से हटकर महाश्क्तियों के 
साथ जा वेठा । चीन ससार वी सबसे ज्यादा आवादी वाला देश भर नहीं, बल्कि 
सैंडान्तिक घुद्धि और हठ के कारण ही अफ्रो एशियाई घटता-क्रम में बेहद प्रमावशाली 
रहा है ! 

3 ज्ञापान के विरुद्ध दगे (7२08 #&8भ70७ /7294॥)--इन्ही वर्षों में 
जापान की आधिक सफ्लेता का उत्पीडक वोझ अन्य एशियाई देश महसूस करते 
रहे । इण्डोनेशिया, याइलैण्ड, मलयेशिया आदि में जापानी व्यापारियों के शौपक 
आचरण ने विरुद्ध आज्रोश का विस्फोट जादीय दगो मे हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 
काल की कट स्मृतियाँ कुरेदी गयी । जापाती उद्यमियों का भ्रष्टाचार, उनका नसस्‍्ली 
अंह कार, पश्चिमी-अमरीकी सामरिक परिप्रेध्य मे उनकी धत-प्रतिशत साझेदारी 
तथा एशियाई पड़ोसियों के विकास-कार्यत्रमो की उपेक्षा आदि वास्तव में अखरने 
वाली बातें थी। जापान बे विकसित राष्ट्रो के “ट्राई कोटिनेंटल” समूह में सम्मिलित 
हो जाने ने भी अफ़रो-एशियाई खेम को दुवंल क्या । 

4 भारत में राजनीतिक अस्थिरता (9०0९७ :0$886॥7/ ॥ 7004)--- 
)973 से 975 के दौरान भारत में राजनीतिक उथल-पुधल चलती रही। 
श्रीमती इन्दिरा गराधी ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल का अन्तराल 
समाप्त होने के बाद भी चित्र स्पष्ट नहीं हुआ। जनता सरवार का जीवन 
केबल दो वर्ष वा रहा । चीन और जापान यदि अपनी विदेश-मीति और 
आर्थिक जरूरतों के ददाव में अफो-एशियाई विरादरी से अलग हुए थे तो मारत 
आन्‍्तरिक राजनीति! घटना-क्रम के कारण एकान्तवासी हुआ । इण्डोनेशिया और 
मिस्र (अफ्रो-एशियाई समूह के अन्य दो प्रमुख राष्ट्र) ऐस ही कारणों से अफ़ो-एशियाई 
बिरादरी का नेतृत्व सम्मातन से असमर्थ थे। भारत के अतिरिक्त पडौमी पाकिस्तान 
मे लिए के थे वई दुरूह रह । वहा जनतान्त्रिक प्रयोग बी असफलता वे बाद सैंतिव 

तानाझाही ने अपनी जड़ें फिर मे जमा सीं। 975 में दगतादेश में मुजीब वी दृत्पा 
के बाद सममग पूछा दक्षिण एशन्रिया अप्रत्याशित ढंग से सक्टग्रस्त हो गया। इस 
तस्ह ने केवत दा संबस बड़ी आबादी वाठ़े देश (म्रारत व चीन), बल्कि प्रमुख 


ब्रा 
आधिक शक्ति (जापात) भी अफ्रो-एशियाई घटनाक्रम को दिशा देने में असमर्थ थी । 

5. श्रोपेक को असफलता ([[ह्लीणल ० ध८ 0ए£0)--तेल-उत्पादक अरव 
राष्ट्र विषमता वाली अन्तर्सप्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की बातें तो करते रहे परन्तु 
स्वयं उन्होंने अपने यहाँ किसी सी रचनात्मक पहल की जरूरत महसूस नहीं की ॥ 
विभिन्न शासक या सरकारे अपनी स्थिति निरापद रखने के लिए पश्चिमी हिंतो से 
समझौते करने को विवश हुए। अन्तर्यष्ट्रीय मुद्रा विनिमय की जटिलता को समझने 
में असमर्थ होते के कारण ईरान के झाह जैसे चतुर लोग भी पश्चिमी दंकरों के 
शिकने में फंस गये॥ पेट्रो डालर की पूँजी का लाभ परिचमी उद्योगपत्तियों को ही 
पिला । इस ठरह तेल की बढी कीमतो का जमा-खर्च बराबर ही रहा। पहले 
एशियाई, फिर अफ्रीकी यप्ट्री के उदय ने अफ्रो-एशियाई एकता को बल दिया भा। 
जब त्तक यह वेग धीमा पड़ा, अरब राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ | इतकी राजनयिक 
सक्रिपता श्विथिन होने का संयोग अन्तर्राष्ट्रीय सकटों में बुद्धि के राय हुआ । 

6. अन्तर्राष्ट्रीय संकटों में वृद्धि ([006258 ॥0 70 शी07॥| (:5८३)--- 
975 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सकटों में निरन्तर बृद्धि हुई है। कम्पुचिया में वियतनासी 
हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ऐसी घटताएँ है, जिन्होंने 
अफ्रो-एशियाई देशों को शुरी तरह विभाजित किया। यही स्थिति ईरान-ईराक सपर्पे 
(980) और कुवेत पर इसकी कब्जे के मसले (990) तथा अमरोका एयं अन्य 
राष्ट्रों रा 99] में उसके सामने के हस्तक्षेप पर भी लागू होती है। जिस तरह 
एकता में शान्ति है, उसी तरह विभाजन दुर्बेल् दगाने वाला ही हो सकता है । इस 
प्रकार पिछले दशक के घटनाक्रम में अफो-एशियाई राष्ट्रों के अम्युदय को एक बड़ो 
सोमा तक वेअसर किया है। 

उपसेक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि पिछले चार दशक में अफ्रो-एशियाई देशों 
की अनेक संगरक्त सफलताएँ रही हैं। परन्तु वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इसी निष्कर्ष तक 
पहुँचाता है कि सभी सम्मावनाओं को सिद्ध नहीं किया जा सफा। आज बदली 
परिस्थितियों में इसमे अनेक सम्मावनाएँ शेप भी नही रही । औपनिवेशिक फाल मे 
जिस तरह का संधर्पंशील अफ़ो-एशियाई भाईचारा सहज था, आज उसप्तकी वल्पता 
करना कहिन है। स्वतस्त्र राष्ट्रों मे हितों का दकराव और मतभेद स्वासाविक भी 
हैं। आड अफो-एशिपाई राप्ट्रो का अभ्युदप एक चुखद स्मृति वर आदशे अदघारणा 


ही है। फिर भी, यदि यह हमे घातक फूट से वचाती है तो इसे उपयोगी समझा 
जाना चाहिए। 


जातोनी अमरीकी देशों का अम्युदय 
[85० ण [बता 60८संव्या ए०ण्शाए्ड) 


जिस महाद्वीप को खातीनी अमरीको महाद्वीप कह्टा जाता है, वह सोटे तोर पर 
विस्तृत दक्षिण अप्रीकी भू-भाग ही है। इस विशेष तामकरण (लातीनी अमरीका) 
का अभिप्राय उन देक्षों को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण दतलाना है, जो ओऔपनिदेशिक 
काल में लातीनी यूरोपीय देशों (स्पेन ओर घुर्तगाल) के श्रभाव में रहे। एक हद तक 
पह सही भी है। इस प्रदेश मे इन देशों का नाता उसी वक्त से घनिष्ठ रूप मे जुड़ा 
रहा, जब यूरोप के देश अन्धकार के युग से उबर रहे थे और मसुद्री, जहाजरातो तथा 
अस्य वैज्ञानिक आविप्शाएों की सहामता से ओपनिवेशिक विस्तार व ग्राश्राज्यवादी 
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अभिषान पूरे उत्माह के साथ माथे जा रहे थे। भू-मण्डल की गोलाई इस 
दौर मे प्रमाणित हुई और पृथ्वी की परित्रमा भी तभी सम्पन्न हुई। मेगलन, 
कोलम्दस, वास्कोडिगामा के नाम आज क्सिके लिए अपरिचित रह गये हैं ? दुलम 
मसालों और सोन की खोज मे दुस्माह॒सिक अन्वेषतों और नौसैनिकों की कहानी बडी 
रोमाचक है । इतिहास का यह चरण “कनक्वास्टीडोर' (औपनिवेशिक विजेता) प्रकरण 
के नाम से जाना जाता है । इसके विस्तार मे जाने की यहाँ कोई आवश्यव॒ता नही, 
तथापि उन विश्वेषताओं की ओर ध्यान दिलाया जाना जरूरी है, जिनका प्रमाव 
समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्पष्ट देखा जा सकता है । 

लातीती अमरीकी क्षेत में बीस देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार है--ब्राजील, 
अजेंग्दीवा, उरूग्वे, पेरागुवे, मेक्सिका (सेंट्रल अमरीका), ग्वातेमाला, होडुरास, अत 
साल्वाडोर, निकाराग्रुआ, श्रोस्टा रीका, पनामा, चित्री, बोलीविया, पेरु, इकवेडोर, 
कोलम्बिया, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और क्यूबा | दक्षिण अमरीका 
के इन देशों में भन्ने ही चीन, भारत और मिस्र जैसी सहस्रो वर्ष पुरानी सास्क्ृतिक 
परम्परा के चिन्ह नही मिलते, तथापि इनकी स्थिति अप्रीका और एशिया वे अनेक 
अन्य देशों से काफी भिन्न है। मैंक्सिको, चिली, पेरू, अर्जेन्टीना, और ब्राजील में 
“माया', 'इका', “अजेटेकट आदि “इण्डियन' जनजातियों ने सम्यता के उत्कृष्ट शिखर 
छू लिये थे । इसका प्रमाण दैत्याकार प्रिरामिडों और माचू-पिच्चू जैसे विस्मृत 
भग्नावदेपों में मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि कृषि, पशुपालन, खगोल 
विद्या, धातु विज्ञान, औपधि ओर भवन-निर्माण कला का बहुत अच्छा ज्ञान इन 
जनजातियों को था। 

यूरोपीय शक्तियों के हाथो पराजित होने के बाद इन आदिवासियों वी 
जीवनी शक्ति! (४॥४॥६७) का लगभग पूरी तरह हास हो गया था और दे तन्रमश 
अपने अतीत के गौरव से पूरी तरह कट ग्ये। ओपनिवेशिक काल में य्रूरोपीय 
आप्रवासियों, अफ्रीकी दासा तथा अरव-एशियाई व्यापारियों बे जातीय अन्तर-मिश्रण 
से आज लातीनी अमरीकी जनमसख्या वा अधिकाश हिस्सा वर्ण सकर (मेस्तीजो) का 
है। इनमे से अधिकाश लातीती देशो के अनुसरण में, रामन दे योतिक सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं। इतनी आसानी से इस सम्प्रदाय का अमरीकी भूमि पर प्रत्यारोपण 
शायद इसोलिए हो सका कि आ्थिवासियों की मानसिकता, संगठित धर्मसत्ता वे 
लिए तैयार थी और मूलत अनुष्ठान प्रेमी थी। धर्म और राज्य का नाता इनके लिए 
अपरिचित नहीं थरं। इसी तरह ओऔपनिवेध्िक बाज के पढ़ते राजनीतिक समस्याओं 
के समाधान के लिए हिसा का प्रयोग और समाज का सामती आधार पर वर्गभेद इन 
देशो के परिवेश के अमिन्न अग रहे। 

एक बहुत बडी सीमा तक लातीनी अमरीका वी सौगोलिक स्थिति उसके 
ऐतिहासिक और राजनीतिक विक्रास वे लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाती रही है । 
पूव में अटलाटिक महासागर और पश्चिम में प्रशान्ल महासागर इसे गूराप और 
एशिया से अरुण बरते है। हजारों मौद दूर पँती यह जवराध्ति एक ऐसी बाघा 
अस्तुत करती है, जिसे आसानी से लाया नहीं जा सतता। इसके रहते इस प्रदेश की 
विपुल आ्राइविक सम्पदा का दोहन और इसके साथ लामप्रद व्यापार औरों के लिए 
आसानी से सम्भव मही । इतना ही नहीं स्दय असाजोन के घने जगठ, एन्डीज पर्वत 
झाघसा, दलदव, वेगवती नदियाँ और भूदत वी दुर्गमता इस महाद्वीप के दकशों को 
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एक-दूसरे से अलगन्यलग करते हैं १ कुल मिल्राकर लातीनी अमरीका चाहे-अनचाहि 
अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ ही थनिध्ठ सम्बन्ध दनाये रख सकता है। 

यो तो अनेक लानीनी अमरीकी देझ्ों ने ऐतिहासिक "क्रान्तियों' द्वारा औपति- 
ब्रज्निक प्रमुत्व से मुक्ति 9वी शताब्दी से प्रारम्भ मे ही प्राप्त कर ली थी। परूतु 
उतकी स्वाघीनता उत्तरी अमरीका में किसी बड़ी छक्ति के संगठन ओर उदय तक ही 
निरापद रह सकती थी । 9वी सदी के पहले चरण में मुनरो सिद्धान्त (2000775८) का 
प्रतिषादद इस वात को पभ्रमाणित करता हे। वह्यालीत अमरीकी राष्ट्रपति 
मुनरो का मानना था कि यह सार प्रदेश संयुक्त राज्य अमरीका की विशेष रुचि 
(प्रभाव) का क्षेत्र है और वह इसमें किसी यूरोपीय शक्ति का हस्तक्षेप वर्दाश्त नही 
कर सकता। संचार ओर यातायात के तत्कालीन साधनो को देखते हुए कोई भी 
यूरोपीय दाक्ति इस चुनौती को तकारने की रिथिति में नही थी । जब कमौ अदगुरदर्शी 
महत्त्वाकाश्षी व्यक्ति ने शेसा करने को चेप्टा की भी तो उसे असफलता का वरण 
करना पडा (जैसे मैव्सिको में राजकुमार मेक्समिलन फो समर्थन देने की गेपोलियत 
तृतीय की चैष्टा)। कालक्रम में आथिक हिंतो के सयोग तथा धयुक्त राज्य अमरोका 
जौ राजनीतिक ये सैनिक छत्रछांया के आकर्षण व प्रमाव के कोरण ये सभी दक्षिण 
अमरीकी देश शेष समार से कट-छढ गये और उनके सन्दर्भ में स्वेच्छा से एकान्तवासी 
(50807 8) बनते गये । यह स्थिति कमोवेश्व दूसरे विदद युद्ध वेक बनी रही। 
कहते को ब्राजील, मेक्सिको, बोलीविया, अजेस्टोना आदि भे क्षान्तियाँ होती रहीं, 
परसत्तु इन्हें सैनिक बगावत कहना कही अधिक सटीक होगा। इसमें अधिकाश सरकारे 
कुनीनतस्पर द्वारा स्मयित सेनिक तानाब्वाहिपाँ थी, जिसके लिए एक विशेष शब्द 
जुँटा (000७) गद्म गया है। सयुक्त राज्य अमरीका के सामरिक और व्यावसायिक 
हितो को पुष्ट करने का आश्वासन देकर ये शासक ओर न्यस्त स्वार्थ स्वदेश में अपने 
को दशकों तक निशपद रख सके । इन वर्षों मे लादीती अमरीकी देशों के शिक्षित 
भ्रवर वर्ग का सॉस्क्रतिक रुझान अपने भूवपूर्द औपनिवेश्िक महाध्रमुओं की ओर ही 
लेगा रहा। इस स्थिति मैं अफ्रो-एशियाई घटनाक्रम से उतवा अपरिचित और अलग 
रहना स्वामाविक या । द्वितोय विश्द युद एवं उसके अवसान के बाद शीश युद्ध के 
आरम्भ मे इस स्थिति को नाटकीय ढग से बदला । हु 
सबसे पहला गहत्त्वपूर्ण परिवर्तन स्यूवा में हुआ। वहाँ वातीस्ता की सरकार 
भ्रष्टाचार के कारण कृन्पात थी । बयूबा की राजधानी हवाना स्रमृंद्ध अमरीकियों की 
ऐज्रगाह था। यूनाइटेड फ्रूठ कम्पनी के साथ क्यूबाई बायान मालिकों के समझोते 
थे। इस दुलीन भूषतियों के अतिरिक्त क्यूबाई जतभाघारण की दशा बहुत जर्जर 
पी कपूवा द्वोप अमरीको राज्य फ्लोरिडा के इतना निकट था कि इसे अमरीका का 
ही उपनिदेश समझा जाता भा । 
उत्पीड़क शासकों के बिरद्ध भव्यम वर्ग में चढ़ रहा असन्तोध निरन्तर फंन्रता 
| ॥९/ मध्यमवर्धीय जनवा ने माक्सेवाद के प्रभाव में तावाझ्ताही से मुक्त होने का 
संकल्प किया। इनमें युवा फिदेल कास्‍्त्रो और अनेस्टों चे गेदेरा प्रमुख थे । ये लोग 
जानने थे कि पारम्परिक मैन्य द्क्ति से दे कभी भी अपने विपक्षियों का मुकाबला 
नह्दी कर सकते । अनएव उन्हेंने दापामार (00८:0॥9) रणनीति अपनाधी। बहुत 
कम सहयोगियों वो साथ लेकर फिददेस कास्‍्त्रो ने इस रण का सचालन किया और 
939 में बातीस्ता को अपदस्य व्िया। यह घटना साढकीय ही नहीं, वल्कि 
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ऐतिदवारिव भी थी । 
भले ही इस रामय अमरीवा में युवा आदर्शयादी' राष्ट्रपति कैनेडी,शारनाएद़ 

थे, परन्तु उतया प्रशासन भी शीत युद्ध वी डलेस वाली मानसिकता से मुक्त न 
था। उन्हे लगता था वि' आज क्यूबा में तो कल दोष लातीसी अमरीबी देशों मे 
नलाल लहर' फैल जायेगी । फिदेल वास्त्रो मी सरवार बो कमजोर १ रने और गिराने 
था हर सम्भव प्रपत्व विया गया । विद़ाना या यहाँ तब मानना हे वि यदि अमरीरा 
में बयुबां भी आधिय नाते उन्‍्दी नही वी होगी तो धायद पिदेल वास्‍्त्रो यो सोवियत 
स़ध थी शरण में जाने की विवद्यता नही हो की। अमरीकी असमर्थता आगामी महीनों मे 
और भी गरोशदायब' ढग से उजागर हुई। शी० आई० ए० (0 । / ) की पड्यन्डबारी 
नादानी और अदू रदर्शी रलाह बे” कारण कैनेडी को “थे ऑफ पिग्ज' में प्रवासी वयूबाई 
भा्टे ये रौनियों थे माष्यम रो हस्तक्षेप वे प्रयत्त में मूँंह शी खानी पडी और मह 
स्पीयार मरना पड़ा जि ययूवा अस्तर्राष्ट्रीय विधि में ही नहीं, वास्‍्तय में सम्प्रमु 
स्वतस्प्र राष्ट्र है। इस घटना या बहुत प्रेरणादायया अरार अन्य खात्तीनी अमरीकी 
देशों पर भी हुआं, जो अब तय अपने पो रायुक्त राज्य अगरीबा थे! अधीन और 
उठा अनुचर शमझते थे । एस समय तय जब भी सातीनी अमरीगी शन्रान्ति के 
नाकयों पी विरदावली था ग्रायन ने होता था तो 'सीमोत दी बुलीयार' तर सदियों 
पीछे तौटना पर्ता था या बीसबी रादी ये पूवाद्ध बे सिथर गढने पढ़ते थे! युद्धोत्तर 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ये यथार्थ मे उनकी विश्वगनीयता बहुत कम थी। पयूबा 
अरौ पिदेल यास्प्रों मै उदाहरण से न येयल अन्य लातीती अमरीकी देशों को अपनी 
दराम॑टता-पराधीनता पा बोध हुआ, बल्नि यह प्रोत्साहन भी मिला वि यथा 
श्थित्ति वो बदता जा रावता है। वयूवा में भ्रान्त वी राफलता मे बाद औपनियेशिव' 
सर्यार पमजोर पड़ा और सम्राजयादी देशों वे साथ 'नवोदित' राष्ट्रो बे राम्यन्ध 
अपेक्षाद्त् घनिष्ठ हुए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से रामाजवादी रुशात याले गुटन 
मिसपेक्ष कयूबा ये अभ्युदय थे पहले विरी में भी लगभग 50 वर्षों हे प्रतिपादित 
मुनरों सिद्धान्त (]शैवा70० 00०077०) यो चुनौती नहींदी। इसका महत्व 
अनदेणा नहीं विया जागा चाहिए। ये भारी बातें सिर्फ सैद्धान्तिव नहीं थी। फिदेल 
गास्गों ये सहयोगी मे गेथेरा की ध्रान्ति ये' निर्यात मे पूरी आस्था थी और उस्होने 
बंयूबा ये याद बोलीविया में दस प्रयोग को दोहराने या प्रयत्न विया। छह-गात यर्ष 
वे सम्ये रण पे बार उन्हे अपनी बलि देसी पड़ी। परम्तु इस बात को नहीं नषारा जा 
शयता वि पूरे दक्षिण अमरीकी महाद्वीप को अपनी प्रधर भ्राग्तिकारिता से थे गेवेरा 
में गरमा दिया। 960 मा दशव असरीबा मे लिए यहुविध चिन्ता पैदा बरने 
बाता रहा । 

जिन देशों में बयुबाई-बोलीवियाई नमूने बी छाप्रमार रणनीति नहीं भी 

अपनायी गयी, यहां अमरीका ओर पश्चिमी पूँजीवादी व्यवस्था वे' प्रति असन्तोष 
व अगहर्मात था स्वर मुखर हुआ। परयामा में पनामा नहर मे स्वामित्य एवं नियन्त्रण 
को सेवर राजनयिव सरगमियाँ बढ़ी तो सेविसको में इृग भावना ने सर उठाया हि 
बड़े समृद्ध पशेगी अमरीशा रे हर वत्त हर विषय पर सद्धमत होता आवश्यक नहीं । 

बैनेजुएलता अय तब अपनी लेत सम्पदा व आपार पर अपक्षाइत स्वतन्त्र होने लगा 

था और उह्यसे में नागरित छापामारी सरदद बनने खगी। पूरे दक्षिण अमरीकी 

महाद्वीप से कास्‍्त्रो और घे गेवेरा सम्मानित प्रतीक पुरुष बस गये । 


ब्रा 

लातीनी अमरीकी देशों में राजनीतिक चेतना के शाविर्भाव ओर उसके प्रसार 
में रोमन कैयोलिक पादरियों ने महत्त्वप्रृ्ण भ्ुमिका निमाई । इनमें अधिकांश श्रुवा 
पादरी बामपंथी रूझान वाले ये ओर उनके अनुसार ईश्ू मसीह का धर्म किसी भी 
प्रकार की विपमता का समर्थन नही कर सकता । उन्होने अपने चर्च मे अरुन्तुप्ट तत्वों 
को महूर्प शरण दी । इसने अमरीका को और भी पेचीदगी मे डाल दिया क्‍योंकि अब 
तक वह साम्यवाद के विरुद्ध ईईवर को खडा कर अपने पक्ष मे एक खास तरह का 
अम्थविश्वास फैलाता रहा था। चर्च के राभ-राथ लातीनी अमरौकी बिद्वानो की नई 
पीढी ने इन देशो के सास्कृतिक पुनर्जागरण गे महत्त्वपूर्ण रचनात्मक योगदान दिया। 
पाउलो फ्ररे जैरे विद्वानों ने ९४6४४०४४ ० ४8० 09976956४' (उत्पीड़ितो की 
दीक्षा) जैसी जन-चेतना को जगागे वाली पैती राजनीतिक घार बालौ पुस्तकें लिखी। 
इबान इत्लिघ जैसो ने सगझग व जन-गचालन के नए तरीके गुझाये । आद्े युदर फ्राक 
और राउल प्रेबरिदश जैरो विद्वानों ने 'निर्मरता सिद्धान्त! का प्रतिपादग किया) यह 
गारा झ्ौोभ्र एवं प्रसार न केयल लापीनी अमरीकी यथार्थ को प्रभावशाली ढग से 
बिश्लेषित करने वाला था, बल्कि तीसरी दुनिया के अन्य विकासशील देशो के साथ 
उनऊी भात्मीयता को भी उद्घाटित करने वाला था। इस इृष्टि से 960 वाले 
दबक को ही वास्तव में लातीनी अमरीकी अम्युदय का काल मांगा जाता चाहिये 
क्योकि पहली वार अमरीकी महाद्वोप से इतर शेप विद्व के सन्दर्भ में उसकी अस्मिता 
प्रकट हुईं। 

चिली जैसे देशों मे आई० टी० टी० और अनकोडा कार्पोरेश्नन जैसे अमरीकी 
बहुराप्ट्रीय निगमों के प्रति व्यापक जब-आक्रोश फला। आग्रामी वर्षो में इसके 
महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम सामने आये। 970 क्रे दशक में णत्र संसदीय 
प्रधाली से इस देश में राष्ट्रपति अयांदे ने सरकार बनायी तो यह बाए भलीमाति 
प्रभाणिव हुई कि लादीनी अमरीकी देशो में परिवर्तत की दणा जमरीका द्वास पोषित 
श्रेष्ठि वर्ग (80८) से हटकर जन-साथारण के हाथो गे आते लगी है। 

इस्ही वर्षों में अनेक ल्ातीनी आगरीकी साहित्यकार अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राषा हुए। चिली में पावलो नरूदा, अ्जेंन्टीना में होजें सुई बोर्जे, कोलम्बियां गे 
प्रावियल भास्थ्रेज तथा क्यूदा में ओक्टोविया पाज इस सिलश्तिले में उल्लेखनीस 
नाम हैं। इन लोगी ये यहे सिद्ध कर दिया कि विचारों की दुनिया में अपनी 
2 बनाने के लिए लातीनी अमरीका को उत्तर अमरीकी मुहावरे की कोई जरूरत 
मही । 

950 के दशक में जब भी सपुक्त टाज्य अमरीका लातीमी अपरीकी देशों 
को अनुशाप्तित करना चाहता, था उनके प्रति अपनी नाराजगी दिखाना चाहता तो 
चह भत्ता के नमन भ्रयोग रे नहीं हि्रकता था। स्वातेमाला तथा डोमिनकम 
गरणयज्य में वाटम्बार पसडुब्दी रैनिको को टुकड़ियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया। 
960 के दशक में जब अमरीका पियतताम में फंसा था, सब ऐसा आचरण कम 
हुआ और इसने सातौनी अमरीकी देशों को स्वादीन बनने में निमन्देह हो 
सहायता दी । 

ता परन्तु इससे यह समझना गलत होया कि अमरीका ने इस प्रवृत्ति का विरोध 
नही बिया। दाजीव और अजेनटीता जैसे विद्यालकाय देशों मे अमरीकी बहुराष्ट्रीय 
निगमों का वर्चस्व बना रहा और अमरीकी पक्षयर दक्षिणपंथी सैनिक सरवारें भी 
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लिसपद इनी रहो । इन राज्यों म अमरीक्षा के प्रति अमन्तोप दूनरे चरण में और 
अगल दरक मे प्रस्फुटित हुआ ॥ 
जब अमरीका को मह महनूस होने लगा कि सारे अमरीजो राज्य औज 
मूइकर उसका अनुमरण करने को तत्यर नही हैं तो उनने बड़ पेमाने पर समथन 
सहता शुरू किया। सब सतिक हस्तेक्षत की बप्रेचा आधिक पुततनिर्माथ के नाम 
पर नज गये सलाहगारा न घुसपेर का काम पुरू क्या। अयरीकी विकास एडेन्सी 
सास्ट्निक कैद बैक और प्रा्यापक सफ्ल राजनय के माध्यम दने । अपनी उपमोका 
जीवन यापत ली को ललचान वाले ढग से प्रस्तुत कर अमरीका ने अपना हित 
साधन आरम्म क्यिा। सादी दिखान का स्थान कोको कोला साम्राज्याद और 
शहालर राजनय ने ले लिया। बियोडोर रूजवेटट की मुद्रा चोघरी-कोतदाल जेंसो यो 
तो प्रेकेलित रूजदे-ट न अपने वो अच्छे पड़ोसी के रूप मं प्र किया । आइजनहाँवर 
ने साथचरी का सुलाब सामने रखा तो राष्टपति कनेडी ने प्रगति के लिए मेत्री 
का स्वर उठ्या । अमरीकी विदेश नीति के ये विविध चरण बिग स्टिक, 'डाबर 
डिप्लोमेसी ग्ड संवर पालिसी "गुड पाटनस और एलायन्स फार पाटनर्रीप के 
नाम से प्रनिद्ध हैं। या अमरीको राज्या का सथरन द्वितीय दिच्णयुद्ध व तत्वात बाद 
बना खिया भुसा परन्तु उसकी सक्तियता 960 के दल्क का मध्य मे ही दणने 
को मिली । 
भहाजरे मे जले हो निरन्तर परिवतन होता रहा ही किन्तु वस्तस्थिति भे 
बोई फर-बइल नहीं हुआ । लातोनी अमरोकी देगो मे राजनीतिक चेवना के विवास 
के साथ इस बात की अहसास त्रमण बढता हो गया है कि उत्तरी पढोगी (अमरीबा) 
एक विशालकाय देय है जिसके प्ताथ समानता का व्यवहार कठिन है। उसके सामते 
बारी देध बोने ही रह सकते हैं। अमरीझशी विदेश दिमाग में उदारदादी तत्त्व 
लातीनी अमरोकी देशा के प्रति नीति परिवतन भुसाते रहे परन्तु इसमें उर्हें 
सास सफलता नहीं मिली | जात इंनेय ग्रेलब्रथ और एंडवड़ बेनेडी जैस लोग 
अमरीकी नीतियो को केडी आलाचना बरते रहे परन्तु इतकौ अपेला सीनेट ओर 
जन-सचार साधना म॑ हेनरी विशिजर और जीन वक भ्रेटिक जैसे बट्टृरपथी तत्त्व ही 
हावी रहे हैं। च्नकी पड़य वकारों रतिविधिश ने बहुत बडो भीमा तक लावीनी 
अमरीका * आविर्भाव का निरस्त किया है। 
विली म राष्ट्रपति अयादे का जयाटा दिन तवः सत्तारूइ नहीं थ्टन दिया 
शुया। जब यह स्पष्ट हों गया कि जदवारीवित ससरीय प्रणाली से उह अप”स्थ नहीं 
किया जा सकता तो अमरीरी खुफिया संगठन (सो आई ए) द्वारा प्ररित प्रात्माहित 
हृदताला के दाद तम्तापलट द्वारा खरवार गिरायी श्पो। तद से उत्पोड़क 
मैनित् तानाशाह पीताण वहाँ गहीनगील है। सानव अधिवारों क हनन डे लिए 
बिली आज दुतिया व सबस बदनाम दद्या मे एक है। इसी तरह फा्लेण्ड युद्ध वा 
बाट अडदीना से मेनित्र मरबार पिरन के परत बमोदण महा स्थिति भी। जब 
राष्ट्रपति खाटर ने अपन बायबाउ से पूव पश्चिम खवाद मं मानवादिकारा का मसला 
उठाया ता उनम दुद्धा गया कि व इस मनन मे लातीनी अमरोशा ब विपय मे 
अपनी आँखें कया मूँदो रखत हैं ? 
परावसेए्ड यद्ध क दौरान अमरीबा ओर लातीनी अमरटीक्षी देश! द दीच विशेष 
मम्ददा का भ्रम टूट गया । अमरावा क लिए सूदूर बिन व साथ घनिष्ठ सम्बधों 
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को अक्षत्र रुतना कही ज्यादा महत्वपूर्ण या । न केवल अजेन्टीता बल्कि अन्य देश भी 
महू सोचने को विवश हुए कि अपने सामरिक हितो की वेदी पर अमरीका उनमे से 
किप्ती मी देश के राष्ट्रीय हित कुर्वात कर सकता है। इस अनुभव के बाद अमरीका 
राज्यो का रांगठडन और भी दुर्बल हुआ ! 980 के दशक मे ब्राजील, अर्जेनट्रीता और 
मेक्षिको जैसे व्टे देशो को अप्तरीको विशेषज्ञों और वैको की सलाह के अनुसार 
आशिक विकास का मार्ग चुनने की बडी कीमत चुकानी पडी । आज यह सव देश 
अन्तर्राष्ट्रीय अथेजगत भें राबसे बड़े क्जंदार है और इनका भविष्य एक तरह से 
गिरवी रखा जा चुका है । इस स्थिति ते राजनीतिक स्वाधीमता के भाव को बढावा 
दिया है। बढते असस्तोप का मुकावला करने के लिए अमरीका को अच्छे पडोसी का 
नाट्फ छोड़कर फिर बल प्रयोग के लिए निलेज्ज ढग से तेयार होना पडा है । छोदे 
से देश ग्रेनेडा मे असहमति न॑ सह्‌ सकने के कारण उसे बल प्रयोग करना पड़ा । इसमे 
भले ही अमरीका को तात्कालिक सामरिक सफलता मिली, किन्तु वर्षो की उप्तकी 
राजतमिक कमाई मिट्टी में मित्र गयी । 

लातीनी अमरीका के अम्युदय का एक और आयाम पिछले कुछ वर्षों में मध्य 
अमरीकी देशों (ट्लाशश शवाश)०शत (णाणाषंव्ठ) में उद्घाटित हुआ है। 
तिकारागुआ और अल सल्वाडोर मे छापामारी के बाद व्यापक जन-समय्॑ंन प्राप्त 
मार्क्सवादी-वामपथी रझान वाली सरकारों का गठन हुआ है। इन दोनो जगहों में 
विपतनामी अनुभव के वाद बड़े पैमाने पर से निक हस्तक्षेप के लिए अमरीका सैयार 
नहीं, भोर न ही वह परिवर्तन स्वीकार कराने की स्थिति भे है। अमरीका का रीग्रन 
भ्रशासन तमाम प्रतिक्रियावादी तत्त्वो (जैसे कोंतरा समूह) को हर राग्भव सहायता 
और प्रोत्माहन देता रहा। इस काम के लिए उससे सर्वधानिक प्रावधानों और 
सारी ससदीय परम्पराओं फो ताक मे रखा। सीनेट के वीटो के वावज़ुद रीगन 
नें क्रवेंध ढंग से इन प्रतिरोधियों को अमरीकी सैनिक सहायता देने को अनुमति दी । 
इन तक हथियार और पैसा पहुँचाने के लिए उन्होने जिन साधनों को अपनाया, 
उप्रमें सीमावर्ती राज्यों मे मादक द्रव्यो की तस्करी ओर अपराधपूर्ण गतिविधियों को 
यह पंसाने पर बढावा देता झामिल है। इस अदूरदरशिता के खतरनाक परिणाग 
सामने आने लगे हैं 
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(७70. रण #506 पहवए 002975007) ओर बारसा चैक्ट, राज्य 
ये--सयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत सघ, तथा व्यक्ति पे--जोसेफ स्टालिन और 
जॉन पास्टर डलेस । 

भेदन की उपराक्त घारणा की पुष्टि इवान लुआर्ड ने नी अपनी पुस्तक में 
की है। इवान लुआई ने अपने द्वारा सम्पादित पुस्तवा 'वुढौढ (०० ४ की 
भूमिका मे कहा है--झ्षीत युद्ध वाय्याश इसको सुनिश्चित एटियापा के अभाव में 
दिवक्षण है। शायद यह तीज राजनीतिक, आधिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के 
रूप में परिमाषित किया जा सवता है, जो राज्या के बोच सैनिक सपष के दायरे के 
लीवे आता है। यह झब्द सम्मदत अन्तर्राष्ट्रीय सथुदाय भे ऐसे कसी जो तीघ संघर्ष 
के लिए प्रयुक्त क्या जा सकता है किन्तु साधारण प्रचलन हो पृवधारणा ने अनुसार 
दो पक्ष माने गये हैं--परिचिमो शक्तियों तथा राजनीलिक दल एवं तरफ और साम्य- 
वादी शक्तियाँ तथा राजनोतिव दल टूसरो तरफ ।' 

झीत ग्रुद्ध वो परिभाषा एवं उद्भव के दारे में फ्रेड हेलीडे ने अपनी पुस्तक 
चाल कओव78 ॑ शा8& $०००७0 ८०४ ५४७' में एक महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक 
टिप्पणी की है। लेखक का मानना है कि 'शोत युद्ध शब्द का प्रयोग ॥946 से 
953 के दौर में तथा 979 के बाद से अतिवायंत दो अथों मै एक साथ विया जा 
रहा है--(अ, दो महाशक्तियों या दो खेमो के दौच परम्पर सम्बन्ध जेमे हुए तृपार- 
अस्त हैँ तथा (व) सघर्प ने विस्फोटक---गर्म रूप नहीं लिया असल मे दोनो स्थितियाँ 
एक साथ घलती है और शीत युद्ध का अल्तर 940 के दशक के मित्र राष्ट्रो के मयुक्त 
मोब तथा 970 पे दशक के तनाव-शेमिल्य के युग से किया जा सकता है। 

फेंड हेवीडे के अनुसार 'पहले शीर बुद्ध! शी छह प्रमुख पहचानें (प्रदत्तिय्पै) 
दृष्टियोचर होती है, जिनवे आधार पर कमी और शीत युद्धवालीव स्थिति को 
कसौटी पर कसा जा सकता है। ये छह प्रद्धत्तियाँ निम्वावित है-- 

(7) सँनिक शस्त्रोकरण में दृद्धि--विशेषक्र महाघ्यत्तियी वे! पास परमाणु 
अस्त्रों थे मण्डार में, 

(2) एश-दूसरे के विर्द्ध प्रचार-अभियान मे तेजी (यह ध्यान में रखते लायब' 
है कि यह प्रचार (एव दूसरे वी निन्‍्दा-मत्मेना आदि) सिर नेद्ृत्व तक सोमित मही 
रहता बल्कि पूरो स्यवस्था वे दोपो को अपना लक्ष्य बनाना है), 

(3) महाशक्तियों ने दीच सफ्ल ब साथंक दार्ताओ-पराम्श गो अमाद, 

(4) पूंडीदाद एद साम्पवाद बे दीच सपर्ष के बारण तीसरी दुनिया ने अनेब' 
देशों में त्रान्तिबारी धटनात्रमों का सूत्रपात, 

(5) इस सबके परिणामस्वरूप दोनों सेमो मे एक-द्रसरे ने सन्धि मित्रों पर 
कड़ा अनुशासन, और 

(6) पृ और पश्विस वे बोच चले आ रहे तनाबो-विवादों भा बही अधिर 
जोखिपग्रस्त हो जाता। 

फ्रेंड हलोई़े आग बहते हैं--शीत युद्ध श्री सबसे बढी पहचान पर्यवेक्षकों को 
बडे हुए अन्तर्राष्ट्रीय सशट की प्रवीति है। दूमर दब्दो मे, भी युद्ध भी सबसे बडी 
विशेपत्रा एवं रास तरह बो मानसिक दशा है। नए शीत युद्ध मे सन्‍्दर्म में भी यह 
बात सटीक बढती है। ऑक्सफोई्ड इस्लिश श्विशनरी मे अनुसार "झीत युद्ध को 
परिभाषा यही है कि बिना प्रगट पैहेसा के धमकी, अवराध ओर प्रचार के माध्यम से 
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उपरोक्त परिभाषाओं में से क्सी एक को री झ्ीत युद का अर्थ एवं प्रकृति 
को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने दाली नहीं झादा जा सकता | इस कारन शीत युद्ध 
के जमिप्राय को स्पष्ट करने के लिए उसकी प्रदुख विश्येयदाओं का संभिष्त उल्लेख 
अत्यल्त समोचोन होगा । 


जीत युद्ध को प्रमुख विशेषयाएँ 
(5गाला एडआणच5 ते (णत छआ) 

शीत युद्ध एक ऐसो स्थिति है जिसे मूलतः “ कहा जाना 
चाहिए । ऐसी स्थिति में न तो पूछे रूप से शान्ति रहती है और्न ही ऋाएल्रतिक 
युद्ध होता है, बल्कि झान्ति एवं युद्ध के बीच की अस्यिर स्पिति बनी रहती है ॥ 
हालाकि बास्तपिक युद्ध नहीं होता, विन्तु यह स्थिति युद्ध की प्रसम सीडी हैं. जिसमें 
मुद्ध के वादावरध का निर्माम किया जाता है या होता रहता है॥ इस दोरात महा- 
शक्तियाँ एड- अयपनसीत रहती हैं, जिसके अस्व-इस्स्चो का निर्माय ही नहीं, 
मानव-समाज की कुछ क्षघों में समाप्त कर देने दाले घावक परमाणु प्रशेपात्वों के 
निर्माय की होड़ भी करती हैं । वे माचार-प्त्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि जन प्रचार 
के साधनों के जरिए एक-दुमरे को आतोचना-प्रत्यालोचता कस्ती रहती हैं। यह ऐसी 
ल्पिति है, जिममें दोनों पक्ष परस्पर झ्यास्विकालोन दृटनीविक सम्बन्ध पाोयम रखते 
हुए भी परस्पर शत्रुराव रखते हैं और सगस्थ घुद्ध को छोटकर कनन्‍्य समस्त उपायों 
का सहारा स्ेजर एरू-दूसरे को स्थिति दुर्दल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह झूद- 
नोठिक दाव देचों से लड़ा जाते वाला शुद़ है जो कभो भी 'दास्वदिऊ युद्ध! (रच्य 
७7) का विताशक्तारी मार्ग प्रशस्त कर रक्ष्ता है। 


शीत सुद्ध का उदमव 
(0म३ंत्र ॥ एगव4 छा») 

















शीत बुद्ध का उद्भव ऊंसे हुआ, और पह कब घुरू हुआ ? रु 
उदृझदइ द्वितोद डिश्व दुद्ध के तत्काल बाद मानते हैं तो कुछ अन्य विद्लेपज्ञ 
के प्रधानमन्‍्त्री दिसटन चचिल के 5 म्यचं, 946 क्ये दिये गये पुल्डत 
जिसमे उन्होंने कहा पा झि 'हर्में दानाझ्ादो छे एक स्वरूद के स्थान पर उसके दूपरे 
स्वरूप छो स्पाइना रोक्षनो चाहिए। स्वदन्व॒ता द्वो दोपडद्ठिज्षा प्रज्ज्यलित रखने एवं 
ईसाई रून्यता को सुरक्षा के लिए आउस-अमरोकी शद्वन्यन स्पादित विदा जाना 
चाहिए। कास्पवाद के प्रदार क्षो सीमित रसने के लिए हर सम्मद मैंतिक-अनेतिक 
उद्ययों वा अवेलम्दद किया जाना दाहिए॥' असल में झीउ युद्ध के उदुमद के बारे 
में किसी निश्चित दिन अयदा खूपय को बताना अपम्भव है, क्योंकि पह युद्ध एकऋ 
लम्दो प्रक्रिया दी, जिसके बन्दर्ेत दो महानक्तियों में आपसो हितों के टकुशाद से 
विभिन्न संकट भिन्न-मिन्न ममप पर लखावार पा हुएं, अर्यात्‌ दोनों के बोब तदाव 
घीरे-धोरे दटडा गया ओर इस हो झीउ दुद्ध कहा झया।.._ 

अमरीकी डिट्ठान हॉंच तथा प्याद्लीसी विद्वान आंध्रे फोन्देन झानते हैं कि 
अस्दुदा अन्वरॉप्ट्रीय सजनोति में सोत दुद्ध क्ा आारन्न 945 र॑ नहीं वरन्‌ ॥9॥7 











3 क्वचप स्वार३७, 72८ >82४३ ० 7६४ +<००च२ ६७६२ फ ( ७६2०७ 3933). 
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मे वौल्योविक कान्ति के साथ हुआ जिससे राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामानिर 
घ आधिक विकास बा बैक ल्पिव कार्यत्रम सामने जाया, जबकि शीत युद्ध के आविर्भाव 
के बारे में सोवियत विदेश नीति विषयक प्रुस्ततो--सन्दर्भ ग्रस्यों में एक मिन्न 
इष्टिकोण देखने को मिलता है । प्रोग्रेस प्रराशन, मास्क्रो द्वारा प्रकाशित पुस्तक "6 
[१०३6 ६0 007ग्राशपर७5/ में डितीय विश्व युद्ध के बाद बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिग्रेदय 
का वृव॒लत्पिक परिद्य्य प्रस्तुत क्या गया है। “आर्थिक, राजनीतिक एवं सैंनिक 
साम्राज्यवाद का केल्द्र यूरोप से हटवर अमरीका चला गया । अमरीवा दा इजारेदार 
पूँजीवाद युद्ध में अजित मुनाफे के कारण पुप्ठ हुआ। उसने झस्त्रों की होड को 
बढ़ावा दिया तथा पूँजी निवेश के अवसर, बच्चे माल और बाजार की तलाझ में 
अमरीका में एव नये तरह वे औपनिवेशिक साम्राज्य वा गठन दिया और उस्ता 
उदय सदसे प्रमुस अस्तर्राष्ट्रीय झोपक के रुप में हुआ । इस पुस्तवर में उन कारणों का 
विश्वेषण भी है, जिनसे सोवियत सघ और अमरीसा बा टस्टाव अनिवार्य हो गया। 
“अमन फासीवाद और जापनी संनन्‍्यवाद की दूसरे विश्व युद्ध मे पराजय हुई। इसमें 
सोवियत सध ते निर्णायक भूमिका निमायी और उने परिस्थितियों को जम्म दिया, 
जिनस पूँजोवाद और यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में जमीदारों बे आधिपत्य 
का उन्मूलन सम्मव बना । 


शीत युद्ध कै कारण 
(2८9४५०४ ० 0८०० १/थ) 

पीत॑ युद्ध अतेक घटनाओं, कारणो, व मिश्न विवारघाराओं व 'राष्ट्र हितो का 
परिणाम था । बसे इसका इतिद्वास 920 और 930 बे दशक से कुरेदा जा सकता 
है, किन्तु उसका विश्व राजनीति में इतवा प्रभाव मही पढा, जितना 945 में द्वितीय 
विश्व गुद्ध के भमाप्त होने वे वाद अन्तर्राष्ट्रीय समाज का दो सेसो में विभाजित होना 
आरम्म हो गया। इस वात जो कोई भी नही नतार सकता कि दो विश्व युद्धों के 
बीच बे अन्तराल में यूरोप का ह्वास ही झीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा। इस बारे 
में निरापद नहीं बेठे रहा जा सकता था कि यदि यूरोप की राजनीतिक स्थिति से 
मुघार नहीं हुआ तो शीत युद्ध का विस्फोट और भी खतरनाव ढग से हो सता है। 
जुसाकि केयरीन महात के श्ासनवास में फ्ेटरिक प्रीन ने भविष्यवाणी कीथी कि 
दो विस्वारवादी साम्राज्य सारी दुनिया को आपस में बाँट लेंगे। महायक्तियो नै 
उदय मे बाद यट बात और भी सटीक सावित होती है। अतएव पूर्व तया पश्चिमी 
सेमो वे बीच इस टकराव अर्थात्‌ शीत युद्ध वे लिए अनेद वारण जिम्मेदार रहे। मे 
कारण विस्तावित तीन भागों में विभाहित किये जा राकते हैं-- 

(अ) सामान्य कारण अर्थात्‌ जो दोनो में पाये जाते हैं, 

(व) अमरीहा के विरुद्ध सोवियत संघ वी शिकायतें, और 

से) सोवियत संघ के विरुद्ध अप्रीता वी शिक्रायते | इनके बारे मे विस्तृत 

विश्वेषण बाद्धतीय है। 
(आज) सामान्य वारण 


 विधारपाराओं का टरराब--द्ितीप विश्व युद वे बाद अप्रीया और 
(ी शहर्शष्ट्रोय सस्नध्र/3 
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सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद से सताव पेदा हुआ। जहाँ एक तरफ पूंजीवादी 
अमरीका ने सोवियत साम्यवाद को स्वतन्त्रता और विद्व शान्ति का शन्नु बताते हुए 
झूमी प्रमाव का विस्तार रोकते का प्रयान किया और हगरी जैसे पूर्व-यूरोपीय देश 
में राष्ट्रीय विद्रोह के आधार पर रूस को 'साम्राज्यवादी वर्क्ति' को सज्ञा दी, वही 
दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अमरीका तया पद्चिम यूरोपीय राष्ट्रो को उपनिवेशवादी 
एबं उसका समर्थक, सा को एशिया, अफ्रीका एवं लातीनी 
अमरीका कल विद्री जनता की भलाई के लिए रामबाण औषधि 
के रूप में -॥ असल ससार में अपनी-अपनी विचारधारा का 
प्रचार एव इन्हीऐ दो विरोधी _विक्षारघाराओ के टकराव से 









झीत युद्ध 

९०8 इच्छा--जैसाकि अक्सर होता है, कुछ 
राष्ट्र अपने प्रतिद्वन्द्दी राष्ट्रो से लडते हैं। जब वे 
जीव जाते हैं, त्व' को लेकर उनमे मतभेद उत्पन्न हो जाते 


हैं। द्वितीय विश्व जे ही हुआ । विजित जर्मनी तथा दटली पर आधिपत्य 
को लेकर अमरीका तथा सोवियत सध के बीच खीचतान आरम्म हो ग्रयी। एक 
तरफ अगरीका तथा उसके परहिचिमी साथी राष्ट्रो ने जर्मनी तथा इटली में उन्हीं 
तत्थो को समर्थन देना शुरू किया, जिनके खिलाफ उन्होने द्वितीय विश्व युद्ध लडा 
था। दूसरी तरफ सोवियत सघ इन देशो में साम्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहन दे 
रहा था। विजित देशों में अमरीका भौर रूस के इसी भिन्न राष्ट्रीय हित ने शीत युद्ध 
को बढाया । 

3. राष्द्र-हितों का अन्तर--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व राजनीति 
में अमरीका ओर सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप मे उभरे तो महाशक्तियों के नाते 
इनके राष्ट्र-हित मी भिन्न-भिन्न थे। अमरीका चाहता या कि साम्यवादी विचारधारा 
लुप्त हो जाये और विश्व के अन्य देश पूँजीवादी व्यवस्था अपनायें! उराका हित 
इसमे भी निहित था कि अन्य देशों में उग्रकी बहुराष्ट्रीय निगमे ज्यादा से ज्यादा 
भुनाफा कमा कर लायें । इन राष्ट्र-हितो की प्राप्ति के लिए .उसके द्वारा अन्य देशो को 
अमरीकी समर्थेंक बनाना आवश्यक था | दूसरी तरफ सोवियत संघ बिश्व के अन्य 
शाणी मे पूँजोबादी ब्यवम्था को उखाड़ फेंक कर साम्यवादी ऋ्ति फा बिशुज बजवाना 
चाहता था। जिसे प्रकार अमरीका क्षपने समर्थंक देशो का अभुआ बनना चाहता था, 
उसी प्रकार सोवियत संघ सम्म्यवादी देह का नेतृत्व कर भारे सतार को साम्यवादी 
धान्ति के लात रंग से रगने का महत्वकाक्षी था। अत' दोनों महाशक्तियों के अन्य 
देशों में राष्ट्रीय हितों के टकराव से घीत युद्ध का सूत्रपात हुआ । 

4. महाश्षक्तियाँ द्वारा शक्ति-संधर्ष की राजनौति---अन्तर्रप्ट्रीय राजनीति के 
प्रकाण्ड पण्डित मार्गन्यों ने सही कहा है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघ् की 
राजनीति है ॥ अर्थात्‌ अमरीका ओर सोवियत सघ महाशञ्वक्ति तमी कहला सकते हैं, 
जब वे “ज्यादा से ज्यादा शक्ति' अजित करें। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ मे 
यहाँ “शक्ति” का तात्पर्य उनकी भौगोलिक स्थिति, आधिक दशा, सैनिक स्थित्ति, विश्व 
राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता, नेतृत्व आदि से है। द्वितीय विश्व यूद्ध के 
वाद अमरीका तथा सोवियत सघ ने इसी शक्ति सघपें की राजनीति का सहारा लिया 
और 'शक्ति सम्तुलन', “प्रभाव क्षेत्र, 'अधीनस्थ देदा' आदि सिद्धान्यों को अपनाया। 
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शक्ति सधर्ष की इस राजनीति मे दोनों महाश्नक्तियों का टकराव अवश्यम्मावों था 
और इसने शीत युद्ध को जन्म दिया 

5. एक-दूसरे के दिट्द्ध प्रचार अभियाद--द्वितीय विश्व यूद्ध के दाद अमरीका 
तथा सोवियत सध एक दूसरे के विस्द्ध झूठे एवं घृणित श्रचार में सक्षिय हो गये। 
सोवियत पस्थ ने अमरीका को पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, एवं उपनिवेशवादी आदि 
राजनीतिक गालियाँ देना शुरू किया, तो अमरीढा ने अन्य देशों मे सोवियत संघ 
द्वाय प्रचारित साम्यवाद की लाल क्रान्ति का खतरा बढा-चढाकर पेश किया। दोनों 
द्वारा एक-दूसरे के विदद्ध ऐसे झूठे एव घृणित प्रचार से उनके दीच भशीत्त युद्ध वा 
तनाव और उग्र हुआ। 


(ब) अमरीका के विरुद्ध सोवियत सघ की शिकायतें 
] द्वितीय मोर्चे का प्रज्न--डितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमरीका और 


सोवियत मध घुरी श्ट्रों से लड रहे थे, तभी उतके बीच दूसरा मोर्चा खोलने पर 
मतभेद पैदा हो गये। इसने आग्रे चलकर उनके बीच अविश्वास को और बढा 
दिया। जब हिटतर के नेतृत्व मे जमंनी की सेना सोवियत सघ की भूमि मे आक्मण 
कर घुस गयी और जन-धन को नष्ट करने लगी तो स्टालिन ने मित्र-शप्ट्रो अमरीका 
तथा ब्रिटेन से अनुरोध क्या कि दे पदिचम यूरोप में हिटलर के विछद्ध दूसरा मोर्चा 
खोल दें । स्टालित चाहते थे कि यदि पद्चिचम मे मोर्चा खुल गया तो झूगी भूमि 
पर जमेन सेना के जमाव एव प्रहार मे कम्ती आ जायगी, क्योकि जमेती का ध्यान 
दो तरफ बेंद जायेगा। बिन्तु अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
चचिल, स्टालिन के इस अनुरोध को वारबार टालते रहे । इसके अलावा जब 944 
के प्रारम्भ में दूसरा ग्रोर्चा खोलने को योजना बनने लगी तो चर्विल ने यह योजना 
सामने रसी कि ब्रिटेन और अमरीका की सेना फ्ास को तरफ से नहीं वरन्‌ बाल्कन 
प्रायद्वीप से यूरोप में उत्तर की ओर बढ़े, ताकि सोवियत सघ की सेना धूर्वी यूरोप 
में आये न बढ़ सके । रूजवेट, चचिल की इस योजना से सहमत थे। ऐसी विलम्ब- 
भद्दी चाल से सोवियत प्रध को अमरीकी म॑श्री के प्रति शक्रा उत्पन्न हो गयी। बेली 
ने इस बार मे लिखा है कि 'दूमरा मोर्चा खोलते म पश्चिमी राष्ट्रो की इस विलम्ब- 
भरी नीति के कारण क्रमलिन (सोवियत सघ) मे यह सन्देह जड़ पकड गया कि 
पश्चिमी राष्ट्र, जी युद्ध व बाद एक शक्तिशाली सोवियत संघ शी सम्भावनाओं से 

भयमीत हैं युद्ध के अखाड़े में शूदने से पूर्व रूस जो पूर्ण आहत और शत्तिहीन 

देखता चाहते हैं। मोवियत इतिहासकार जी० दैदायात्म ने इसी विश्लेषण को 

कमोवेश अस्य दब्दों मे प्रकट बरते हुए कहा है कि 'अमरोत्रा और ब्रिटेन ने खूब 

सोच-समप्कर तथा जानवुझकर यहे देरी को, ताकि जमनी किसी तरह रूम को 

साम्यवादी स्यवस्था का काम तमाम कर दे । 

के 2 अमरोका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रशना--द्िनीय विश्व युद्ध 

हे दौरान जद अमरीका ने जापान वे हि्येशिमा और नागासाड़ी नयटों पर परमाणु 

बम विशाय दो सादियत संघ वो इस पर बत्यन्त बास्‍्चय हुआ, वर्षोकि अमरीका ते 

उसे पास परमाणु बम होने वा रहस्य उससे छिपाये रखा, जबकि ब्रिटेन और 

जताड़ा जा उसने यह दवा दिया था। इससे अमरीका और सोवियत संघ वी भिन्रता 
मदिस्वास में बदल गयी और दोनो से शीत मुद्ध का माय प्रशस्‍्त हुआ। 
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3. छस को मिलते वाली सहायता पर शोक--छूस उसकी क्षतिपूर्ति माँगों 
के विरोध के कारण अमरीका से पहले से ही नाराज था । 'लेंड लीज” अधिनियम के 
तहत सोवियत सघ को दी जाने वाली अमरीकी आशिक सहायता से वह सन्तुप्ट 
नही था। किन्तु जब अमरीकी राष्ट्रपति टू.मेन ते यह आशिक सहायता बन्द कर 
दी तो सोधियत सघ एकाएक बौखला गया । स्वामाविक था कि यह घटना अमरीका 
तथा सौवियत सघ भे चल रहे जीत युद्ध की तीव्रता और बढ़ाती । 

4. पौल॑ण्ड एवं बाल्टिक देशो में रूस-विरोधो अमरीकी कदम--छझस का 
मानना या कि जब उसने पोलेण्ड व बाल्टिक देशो की अपनी भूतपूर्व भूमि पर 
अधिकार किया तो अमरीका को चाहिए या कि वह इन परिवर्तित स्थितियों को 
मान्यता देता। इसके विपरीत अमरीका ने ब्रिटेन कै साथ मिलकर पौलैण्ड की 
लन्दन स्थित रूस विरोधी 'निर्वासित सरकार! (60४ढग्रएथा; ४ छठ०) को 
भान्यता प्रदान कर दी । इसके अतिरिक्त, 4939 भे जब सोवियत सध ते लेनितप्राद 
की सुरक्षा के लिए जब फिललेण्ड से भूमि का छोटा-सा टुकड़ा प्राप्त करना चाहा तो 
अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रास जैस्ते पद्चिचमी देज्ो ले ऐसे कदम उठाये जो कभी भी 
युद्ध मड़का सकते थे । जितने दिनो तक द्वितीय महापुद्ध चलता रहा, अमरीका ने 
बाल्टिफ के देशो--लाटविया, लिथुनिया, एस्थोनिया के वाशिगटन-स्थित दूतो को 
मान्यता दिये सखी | 


(स) सोवियत सघ के विरुद्ध अमरीकी शिकायते 


. रूस हारा याल्टा समझौते का उल्लंघन--945 के यात्टा सम्मेलन में 
अपरीका, ब्रिठेग और पतोजिषत सघ के बीच झुछ समझोते किय्रे गये, किन्तु सोविधंत 
सप ने क्षागे घलकर उनका उललघन किया। 

(अ) पौलैण्ड मे सोवियत सघ द्वारा सरक्षित लुवलिन शासन और पश्चिमी 
देशों द्वारा 'सरक्षित शासन” के स्थान पर स्वतन्त्र और तिष्पक्ष निर्वाचन पर 
जाघारित एवं अ्रतिनिष्यात्मक सरफ़ार द्वारा स्थापित किया जायेगा। नये पोलेण्ड 
से उनके पूर्व में रूमी मापा-मापी क्षेत्र कर्जन रेखा के आधार पर प्रथक्‌ कर दिये 
जायेंगे, परन्तु पश्चिम में मुआवजे के रूप मे उसे कुछ जर्मन भुमि प्रदान की जायेगी। 

जबकि सोवियत सप ते पोलेण्ड की जनता पर अपने द्वारा संरक्षित लुवलिंग 
शासज को क्लादने का प्रयत्न किया | उसने अनेक दलों के नेताओ को जेल मे दूँस 
दिया । जब अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रेक्षकी ने पोजंड से प्रवेश कर स्थिति का 
जायजा लेने की इच्छा प्रवठ की तो उन्हें इसकी इजाजत नही दी गई। 

(व) सोध्षियत सघ ने हगरी, वुल्गारिया, रूमानियां और चेकोस्लावाकिया में 
भी युद्ध विषम समझोतो और याल्टा एवं पोट्सडेम भस्मेलन को रान्धियों का उत्लघन 
क्पा। उसने पूर्वी यूरोप के देशों मे लोकतस्त्र को पुनर्स्यापना करने में मित्र राष्ट्रों के 
साथ रहने से मना फर दिया ! इस वारे में एच. एल. ट्राफोंउजे (छत. ].. पाट(०0४३०) 
में अपनी सम्पादित पुस्तक “[॥6 ए०6 ए/क्वा ; ॥ 8००८ ० 706एगशा'४ की 
मूमिका में कहा है कि जहाँ कही नो सोवियत यथा साम्पवादी सेनिवा गये चहाँ 
सोवियत संघ की समर्थक सरकार स्थापित करवा दी तथा पश्चिमी प्रमाव को प्रायः 
शून्य कर दिया। रूमानिया, पोर्लण्ड, युयोस्लाविया, अलवानिया तथा अन्तत.- हंगरी 
तथा चेकोस्लाविया समी सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आ गये । 
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(स) सोबियत सघ ने यह वचन दिया कि वह चीन की सरकार को 
मान्यता देगा, बाह्य मगोलिया मे यथास्विति का पालन करेगा ओर एक चौनी-छूसी 
कम्पनी द्वारा मचूरियाई रेलवे ने सयुक्त सवालन वी झर्तों के साथ जमनी के आत्म- 
समपंण के तीन माह के भीतर जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होगा। लेक्नि 
विदव युद्ध के ससाष्त होते ही रूस ने अपने बायदों से मुझ रता शुरू कर दिया। जापान 
के विस्द्ध युद्ध मे सम्मिलित होने मे उसने अनिरछा ही प्रकट नहीं की, बल्कि “मित्र 
राष्ट्रो को साइवेरियाई अट्टो वी सुविधा उपलब्ध कराने में भौ आनाकानी की। 
मचूरिया मे स्थित रूसी सेवा ने 3946 के आरम्म मे राष्ट्रवादी सेनाओ को वहाँ 
प्रदेश तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओ को अश्रवेश सम्बन्धोा सभी 
सुविधाएँ देवर चह सम्पूर्ण युद्ध सामग्री मी छोड दी, जो जापानी सेना मायते समय 
छोड गयी थी। इस प्रकार सोवियत सध द्वारा माल्टा समझोते की व्यवस्थाओं के 
उल्लंघन से शीत युद्धरूपी आग की लपटें तेज हुई । 

(2] रुत् द्वारा बाल्कत समझौते का उल्लघन--रूसी लाल सेता जहाँ कही 
भी जाती वहाँ साम्पवादी तत्त्वा को प्रोत्साहन-समर्थन देती । इससे अमरीका, ब्रिटेन 
तथा उनके मिश्र राष्ट्रों की चिन्ता स्वामाविक थी। इस मतभेद को लेकर उनके 
बीच वाल्कन समझौता हुआ, जिसके दहत सोदियत सघ ने चचिल के पूर्वी गूरोप के 
विभाजन बे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन ने दुल्गारिया तथा रूमानिया में 
सोवियत प्रभुर्व॑ वो स्वीकार क्षिया तो सोवियत सध ने थूतान मे ब्रिटेन का प्रभुत्व। 
हगरी तथा पुगोस्लाविया ने बारे मे तय हुआ बि हगरी में दोनों का सयुक्त प्रमाव 
रहेगा १ किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते द्वी रूस ने खुलकर यूनान में 
साम्यवादी छापामारों को भेजा और साम्यवादी शासन स्थापित काने वात असफ़्ल 
प्रयास क्या । इस प्रकार सोवियत सध द्वारा बाल्कन समझोते का उल्लधन वरने 
से पूंजीवादी और साम्यवादी सेमो के बीच अविश्वास की दूरी और बढती गयी । 

(3) रस द्वारा ईरान से अपनी सैनाएँ हटाने से मना करनता--द्वितीय 
विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ते ईरान के उत्तरी मांग पर अमरीता तथा ब्िटेस 
की सहमति से कब्जा कर लिया। युद वे पश्चात अमरीका दे ब्रिटेन नें अपनी 
सेनाएँ तत्काल हटा ली रिन्‍्तु मोवियत संघ ने अपनी सेना दरपस बुलाने से इगार 
कर दिया। इसस पूर्व ओर पश्चिमी खेमो मे अविश्वास ओर बढ़ा। हालाँकि बुछ 
समय पश्चात्‌ समुक्त राप्ट्र सघ और विश्व जनमत के ददाव भ आवर रूस ने उत्तरी 
ईरान से अपनी सेता को हटा लिया । 

(4) तुर्की पर झसो दाव--ट्वितीय विद्य युद्ध के बाद तुर्ती पर सोदियत 
संघ ने इस बाल के लिए दवाव डाला कि वह उस वाह्फोरस तथा बुछ अन्य भू-मागो 
पर मैनिक अड्डे यनान दे । परद्िचमी राष्ट्र सोवियत सघ वे इस बढ़ते हस्तक्षेप और 
प्रभाव को बस सटन कर सकते थ ? उन्हान रूस को लेतावनी दी कि तुर्वी पर विसी 
मो प्ररार का दवाव या आज्रमण सहत नहीं क्या जायेगा और मौका पड़ने पर 
मामल को सयुक्त राष्ट्र सध की सुरक्षा परिषद्‌ मं उठाया जायगा । इस मामले ने भी 
जीत घुद्ध को उप्रता का तेज किया 

(5) स्ोदियत सथ द्वाश जमेनो पर बोझ साभ्ना--ट्वितीय विष्व य्रद्ध वे 
दोरान जमंनी के हमले में रूम वो अपार हानि हुई । इस गारण याल्टा सम्मेलन में 

स्टालिन ने जर्मनी से क्षतिपृर्ति के रूप में 20 अरब डालर की माँग रखी। अमदीकी 
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राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इध माँग को "आगे वार्ता के रूप में स्वीकार 
किया । इसका स्टालित ने सीधा जथे यह लगाया कि उसकी माँग मान ली गई 
है। युद्वोपरान्‍्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों का अमुचित लाभ उठाते हुए रूस से 
जर्मनी के उद्योग अस्त-व्यस्त कर कीमती मझौनों का अपने देश में स्थानान्तरण 
आएप्म कर दिया । इससे जममत्री की अयंव्यवस्था चरमराने लगी। परिणाम" 
स्वरूप ब्रिटेन और अमरीका को मजबूरन जर्मनी को मारी घनराशि सहायता्थ 
प्रदान करनी पड़ी । जर्मनी के प्रति सोवियत संघ के इस कड्टे झख के बगरण पद्दिचमी 
देशीं का नाराज होना स्वाभाविक था । इस यामले ने मी झीत युद्ध की आय मे घी 
का काम किया। 

(6] रस द्वारा वोटों का छारंबार प्रयोग--सयुक्त राष्ट्र सध जैसे विश्व 
स्रगठग में उस समय अमरीका और सोवियत सघ के बीच टकराव पैदा हो गया, 
जब पश्चिमी देशों ने अपनी संख्यात्मक शक्ति तथा अन्य तरीकों से इस संगठन पर 
अपना वर्चस्व जमाता आरम्म कर दिया रूस ने यह माना कि अमरीका अपने 
राष्ट्र हित पूरा करने के लिए सयुक्त राष्ट्र राघ का प्रयोग कर रहा है। यह महसूस 
कर सोवियत संघ ते पश्चिमी देशो के प्रस्तादों के? विदद्ध सुरक्षा परिषद मे खुलकर 
बार-बार 'वीटो' का प्रयोग कर कार्रवाई में बड़गे लगाता आश्म्शभ कर दिया। 
इससे पश्चिमी देश वाशज हो गये और उन्होने रूस विरोधी कारंवाई और तेज 
कर दो । 

(7) भलित की नाकेबन्दी-सोवियत सघ द्वारा बलित की नाकेबेस्वी रो 
दोनो महाशक्तियों के बीच जीत युद्ध के तताव मे और उम्रता आयी । जुन, !948 में 
लन्दत प्रोटोकाल का अतिक्रमण करके रूस ने बलित एवं पश्चिमी जम॑ती के मध्य की 
सभी रैल, सड़क तथा जल यातायात बन्द कर दिये। इतना हो नही, उसने हजारों 
निरीह जर्मन युद्धवन्दिमों और ताथरिफो को उनके देश सौटासे से सतत कर दिया। 
पीटर लायन ने वलित की नाकेदन्दी से शीत युद्ध पर पड़े प्रभाव के बारे में टिप्पणी 
करते हुए लिखा है कि “यद्यपि रूर की बलिन नाकेबन्दी असफल तिद्ध हो गयी और 
मई, 949 भें इस नाकेबन्दी को समाप्य कर दिया गया परन्तु इस घटना का एक 
गम्भीर परिणाम यह निकला कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमरीका 
तरह-तरह के सेनिक संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सक्तिय हो गया । इस 
प्रकार, शीत युद्ध की ध्ग्नता बढती गयी । 

(8) अमरीका में एस द्वारा साम्यवादी गतिविधियाँ सड़काता--945 के 
आरस्म में ही 'सामरिक सेवा” (58880 500०४) के अधिकारियों ते पाया कि 
उनकी सस्था के अवैक गोपवीय दस्तावेज सास्यवादी सरक्षण से चलते याले “अमरेशिया' 
नामक मासिक पत्र के फिलिप जाफे के हाथ पहुँच जाते है। इससे चिन्तित होकर 
अगरीझी सरकार ने कदाडियायो दाह्ही आयोग (केनेडियन रॉयल कणीक्षठ) को 
इस भामले की छानबीन के लिए नियुक्त किया। आयोग ते अपनी रिपोर्ट में कहा 
कि “इस जासूसी के पीछे सोवियत हाथ हे । कवाडा का साम्यवादी दल सोवियत 
संघ को एक भुजा हे ।' उसने यह भी सनसनीछ्षेज रहस्योद्घाटन किया कि कम से 
कम विश्वास के पद पर कार्य सत्त 23 कनाडावासी (जिनमें एक विधायक ओर एक 
प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हे) सास्यवादी गुट के एजेन्ट हैं तथा उन्होंने 
भास्की की परमाणु भेद व यूरेनियम के नमूने भेजे हैं । सोवियत संघ को ऐसी जासूसी 
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कारवाई स अमरीका सहित पश्चिमी देशों मं उसक प्रति गहर विक्षाभ की मावना 
उठ खडी हुई । 


शांत युद्ध के दौरान अमरीका व रुस द्वारा 
अपनाए गए प्रमुख साघन 


चीत यद्ध क दौरान अमरीका तथा रूस न विश्व मे अपना प्रभाव जमाने के 
अनक प्रयास आरम्म क्य । एक दूसरे क विरुद्ध प्रभाव-क्षेत्र कायम बरने म उतके 

द्वारा अपनाय गय प्रमुख साथत निम्ताकित हैं-- 

(0) सास्कृतिक घुसपेठ--दोता महाए'क्तिया न विश्व क अय देशा मे एक 
दूसरे क प्रमाव को समाप्त करन के विए सास्द्ृतिक घुसपैठ आरम्भ वी। दोनो न 
यह काम विभिन्न सास्क्ृतिक सगठना का निर्माण पुस्ततायया एवं बाचनालयां बी 
स्थापना एवं फिम टिखान व॑ जरिए सम्पन्न किया। पास्तरताक को टिय जाने वाले 
नोबल पुरस्वार और एनकजेंडर साल्मनिीसन के उखन की परिचिमी दुनिया मे 
लोकप्रियठा के जिए एक बडी सीमा तक शीत युद्ध वी यही मानसिकता जिम्मदार 
थी। इसक॑ जवाब में सोवियत संघ मद्रार्थी, एडवर हूवर डामितकन ग्रणराज्य 
ग्वातमाला ओर क्यूदा आलि क उठाहरण गरिताता रटा। 

(70) विचारधारा का प्रचार--दोना महाराक्तियो ने विश्व मं जमकर अपनी 
विचारघारा का साहिय तथा अय प्रकार क प्रवातता द्वारा प्रचार आरम्म क्िया। 
अमरीकी सरकार के सूचना कद्ऑा न अमराकन रिपाटर अमरीकन रिव्यू और 
“प्रोज्लम्स आफ कम्यूनिज्म जैसी पत्रिक्राआ वा प्रकाशन और इसका मुफ्त विवरण बड 
पैमाने पर किया। प्रत्यत्तर म सावियत जैण्” मास्का यूज एण्ड छ्यूज सोवियत 
विमन! सावियत साइस “यू टाटस्स! आ्ि का प्रवाणन सावियत संघ ने क्या। 
दाना पशा का उद्श्य तीसरी दनिया व भारत जैस गट निरफ्श दया मे अपनी 
व्यवस्या को श्रष्ठ और दूसरे की व्यवस्था का निष्शट सिद्ध करन वो था। इस 
प्रक्रिया म नेहद जी का यह कथन सत्य प्रमाणित हुआ जिसमे उल्ात शीत यद्ध को 
लोगा के हिल और टिमाय म हात वावा रण (88006 ॥7 हि 77005 छा 969) 
कहा था। यह काम घ्तिफ दूतावासा स सम्पन्न नही हुआ वीक अमरीकी या समी छृपा 
का खाभ उठाने वात छात्रद्धत्ति-अनुटान पान वाल ब्यक्तिया औौर सगठता मे भी किया। 
शीत यद्ध क इस चरण मे वुत्रमत्त के छत के समान हजना गसा सस्याओ का गठन 
हुआ। फोरम आफ फ्र इटरप्रातज से उबर अप्रा एशियन सालिडरटी क्मटी था 
बड़ प्रीस काग्रस'ं जमा सस्याएं दसवें उटाहरण 3। दाना मह्दाणत्तिया न छात्र 
सगतता श्रमिक सगटना मे घुसपरेंठ कर अपन राजनीतिक प्रमाव को बटात का 
उपत्रस किया । 

(भा) आधिक सहायता को आड स प्रमाव--दाना महाद्रक्तिया न एचिया 
अपीका लाताती अमरीजा तथा करिवियाई महादीदा के दगा को आधिक सहायता 
दकर उनका आल्तरिक राजदाति एवं विलय नीति का प्रमावित करना चाटा। मारत 
सिश्न और इश्छानशिया जस बनक दाग औौपनिवधिक गृतामी बा जुआ उतारने के 
वाट आम निमर आधिक विकास का माग चुन रह थ परतु यूँजी और समुचित 
सकनीर के अमाव में उड समय दाता का मुह तावना पद रहा था। इनरों मितते 
बार देखाम आयिक सटायता हीव प्रदक तक मे अनुणा/मित हाती रही । 950-5। 
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मे मारत ने जब खाद्यान्न की याचना को तो उसे अमरीका के हाथो बुरी तरह तिरस्कृत 
होता पड़ा । इसी तरह मिस्र मे स्वेज संकट का उद्गम, आस्वान बाँघ के निर्माण को 
लेकर उत्पन्न मनोमालिन्य से जुडा था। बडे उद्योग के क्षेत्र में इस्पात निर्माण आदि 
की पूरी प्रणालियों के आयाद के विधय में भारत और इण्डोनेशिया के अनुमव बार- 
बार यही झलकाते रहे | शीत युद्ध के युग मे विदेशी आथिक सहायता को एक अस्त्र 
के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं देखा जा सकता | दुर्भाग्ययश आज तक परस्पर 
लाभप्रद, भन्‍्तरनिर्भर नई अन्‍्तर्शष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इन प्रायमिकताओ को इस 
विपय में शीत पुद्धयुगीन पूर्वाप्रह पयअष्ट करता रहा है । 

(४) संलिक संगठतो की ह्यापना--दोनो महाशक्तियों ने सेनिक समझोते कर 
विश्व के अन्य देशो को अपने गुट की ओर मिलाने का प्रयास किया। अग्ररीका- 
ध्रवरतित 'नाटो', 'सिएटो” और '"सप्ेन्टो' तवा सोवियत सघ-प्रवर्तित 'वारसा' स्लेनिक 
समझौते इस सिलसिले मे उल्लेखनीय है । इन सैनिक सग्रठनों ने शीत झुद्ध की लपेट 
में उन देशों को भी सा दिया जो इस दगल के बाहर रहना चाहते थे। मसलन 
“दिएडो” और '"सेन्टो' की सदस्यता पाने के बाद पाकिस्तान ते भारत की दहलीश तवा 
शीत युद्ध पहुँचा दिया । अमरीकी या रूसी समर नीति मे पाकिस्तात का जो भी 
महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, इस बात से दन्‍्कार नहीं किया जा सकता कि भारत-पाक 
सम्बन्ध के क्षेत्रीय सन्तुलन को इसने खतरनाक ढंग से गड़बड़ा दिया। इसी तरह 
दशको तक अनेक देशो को विभाजित रहना पड़ा, जिनमे कोरिया, वियतनाम, जमंनी 
आदि उल्लेखनीय है। पूर्वी यूरोप में अनेक “उपग्रह राष्ट्रो' (52०॥(४ 8८४) की 
सीमित सम्प्रभुता के छिद्धान्त का प्रतिपादन भी शीत युद्ध की बिरारात रामझा जाना 
चाहिए रे 9$0 के दक्षक में पोर्लण्ड जोर हुंगरी में सोवियत हस्तक्षेप शीत युद्ध की 
हो देन थे । 

(९) जुकिया संगठनों के पड्यस्त्र--अमरीकी 'सी० आई० एु०? तथा सोवियत 
'के० जी० बी०” नामक खुफिया सगठन गरीव देभो में विरोधी सरकार को गिराने 
तथा अपती समयेक सरकार को प्रतिष्ठित कराने के राजनोतिक तोड़-फोड़ कार्य में 
सक्रिय हो गये | द्वितीय विश्व युद्ध समाष्त होते-होते अपदस्थ होने बालों में ईरान 
के प्रधानमन्त्री मुस॒द्िक थे, जिन्होंने अपने देश की तेल सम्पदा को विदेशी कम्पनियों 
का राष्ट्रीयकरण कर अपने हाथ मे लेने का प्रथव्त किया था । कोरिया में हू मान 
'री और ताइवान मे च्यांग काई शेक को नोह पुरुष मानने-मनवाने का हठ णीत य्रुद् 
की जरूरतों से ही प्रेरित था । 

(५) सैनिक अड्डों की स्यापना--दोनो महाद्क्तियो ने अच्य देशों मे एक- 
दूसरे के विश्द संनिक अड्डे स्थापित करना आरम्भ किया | क्लाक एयर बेस, सुबिक 
वे (फिलीपीक्त), दावाग ओर कामरान्ह मे अमरीका ने ऐसे अड्डे बनाये, जबकि 

सोवियत संघ ते इथचियोपिया और सोमालिया में सोकोत्रा जैसी जगह पर सैनिक 
अड्डा स्थापित कया। 

हर (५) ईक्षणिक क्षेत्र में घुस पेंठ-- दोनो महाशक्तियों ने अन्य देशो के शैक्षणिक 
“जगत को भी प्रभावित किया। अमरीका ने फुलब्राइट छात्रदृत्ति शुरू की तो सोवियत 
संघ ते वेट्रिस सुमुदा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक जादान-प्रदान कार्यत्रमो के, सहतत 

अन्य देशो के छात्रों, अध्यापकों ओर विदनो को अध्ययन-अध्यापन के लिए अपने यहाँ 
बुलाया नथा अपने नागरिकों को वहाँ भेजा $ 
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शीत युद्ध का विकास प्रमुख घटनाएं 
(एश्णशाणा 6 एणढ फ़द्य गैगण छाया) 
डदितीय विश्व युद्ध के उपरान्त दुनिया मे ऐसी अनेक घटनाएँ घटी, जिन्हें 
अमरीका तथा सोवियत संघ के दीच शीत युद्ध का सूचक माना जाता है। सक्षेप में 
प्रमुख घटनाएँ निम्ताकित है- 


पहला चरण (946 से 953) 


अखिल को फुल्टम भावण--अनेवा विद्ात शीत युद्ध का उद्मव बिसटन 
चचिल बे पुल्टन भाषण से मानते हैं, जिसका उल्लेख इस अध्याय मे पहले किया 
जा धुका है ।इस मापथ के फ्लस्वरूप अमरीका में हूम-विरोधी मावनाएँ मडक्ते 
लगी। 9 फरवरी, 947 को अमरीकी सीनेट के अम्मुथ राज्य सचिव डीन 
एचिसन ने कहा कि 'सावियत संघ की विदेश नीति आत्रामक और विस्तारवादी 
है । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में एय-दूसर वे विरुद्ध शीत युद्ध का वातावरण उम्र 
होता गया। 

2 ट्रमेन सिद्धान्त--साम्यवाद बिरोप वे नाम पर अमरीका ने 72 मार्च, 
]947 यो विश्व के अन्य दो वे लिए ट्रूमेन सिद्धान्त का प्रतिपादद क्या। बहा 
गया कि सतार में जद्राँ कही भी क्षान्ति को मग करने वाला परोक्ष या अपरोक्ष 
आक्रामक कार्य होगा, वहाँ अमरीका सुरक्षा सकट समझेगा तथा वह उसे रोजने के 
लिए मरमक प्रयास करेगा। अमरीका द्वारा ट्र,मेत सिद्धान्त वी घोषणा से स्पष्ट है 
कि यह उसने सोवियत संघ के प्रति अपने सनमुटाव, धृणा, वेमनस्प और अविश्वास 
के कारण वी । 

3 मार्शल योजना--विश्व वा साम्यवादी क्रान्ति के कथित खतर से बचाने 
के लिए 8 जून, 947 को अमरीका ने मरर्घल योजना की घोषणा की । 26 अप्रैल, 
947 को इसकी जरूरत पर बल देते हुए अमरीत्री विदेश सचिव ने कहा था कि 
यदि इस समय तत्काल यूरोप वे आधिक पुनरत्यात का प्रयत्त नहीं विया गया तो 
वह साम्पवादी हो जायेगा | इस प्रकार, मार्शल योजना समसामयित्र अन्तर्राष्ट्रीय 
बूटनीति की सवसे दिलचस्प एवं युग प्रवर्तक पटना थी। इससे अमरीशा और रूस 
के दीच विरोध पहले की अपक्षा और बढ़ा । 

4 श्ोमेकोन की स्थापदा-ूरोप के अनेक देशो ने अमरीकी मार्शन याजना 
में ज्यादा दिलचस्पी नही ली। सोवियत गुट वे नौ यूराप्रीय देशों ने तो मार्शल 
योजना का करारा जवाब देने के जिए 25 अक्तूबर, 947 को 'कोमशोन' का गठत 
कर दिया। इसवा उद्देश्य पास और इटली सहित यूरोए के साम्यवादी दलों को 
संगद्धित करना था। इससे अमरीका तथा उसत परिचम यूरोप के मित्र देश सोवियत 
भ्रप के खिताफ हो गये । 

5 “लाटों का गठन--4 अप्रैल, 949 का अगशीका ने नेतृत्व में कनाडा 
ओऔर पश्चिम यूरोप श दम देभा (बेल्जियम, डेलमार्फ, फ्रास, आयरण्ड, इटली, 
सतजमर्दां, हाँ एण्ड, पुर्तेशास, ब्रिटेन और नावे) ने 'नाटो' (70) नासक सैनिक 
समझौते पर हम्ताशर क्यि। इसमे बहा गया हि यूरोप सथा उत्तरी अमरीका मे 
दिसी एक था अनेक देझो पर हिया गया सदस्त्र आवमंण समझौते ने सेमी सदस्यों 
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के बिलाफ हमला समझा जायेगा | यह सोवियत संघ को खुली चेतावनी थी कि यदि 
उसने 'नाटो' के किसी भी देश पद हमला किया तो अमरीका उसका भुंहतोड जवाब 
द्वेगा । अमरीका द्वारा 'ताटो' का निर्माण, सोवियत संघ का सेनिक रतर पर विरोध 
करना था। 

6. चीन में प्ताम्यवादी क्रान्ति--एक अक्तूबर, 949 को बीजिग में 
राष्ट्रवादी सरकार को हटाकर माओत्तसे तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार स्थापित 
हो गयी । राष्ट्रवादी सरकार के अध्यक्ष च्याग काई शेक से भागवार ताइवान ने 
अपनी अलग सरकार बगा ली । चीन में शाम्यवादी शत के पाँव जमने से अमरीका 
नाराज हो गया तथा उसने ताइवान को च्याग काई शेक सरकार को चोग की अराली 
शारकार के झूप में भान्यता प्रदान की। साम्यवादी चीन की सयुक्त राष्ट्र सघ में 
सदस्यता के मामले पर अमरीका ते वारम्बार “बीटो' का प्रयोग कर उसका रास्ता 
रोके रखा । उसने ताइवान को सयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य तथा उसी को सुरक्षा 
परिषद का स्थाप्री सदस्य बनवाया । अन्त में 97] में ताइवान को निष्कासित कर 
साम्पयादी चीन को यह सदस्पता भरदान की गई। 

7. बहलन को घेरदम्दी और, दो जमनी कए उदय--एक मार्च, 948 को 
रूस ने स्थानीय मुद्रा विषयक झगड़े का बहाना वनाकर परिचमो बलिन के स्थल और 
जलमार्ण सभी की नाकैवन्दी कर दी, जिससे दोनो महाश्क्तियो के वीच एक और 
सकट उत्पन्न हो गया तथा उनको अपनी ताकत की आजमाइश का एक और मौका 
हाथ लगा हालाकि सोवियत सघ बलिन की नाकेबन्दी करने भें असफल रहा और 
मई, 948 भे ही उसे नाकेबन्दी समाप्त करनी पड़ी, फिर भी इसके दूरगामी परिणाम 
हुएं। पहला, अमरीका ने रूरा के खिलाफ अनेक सैतिक समठनो का निर्माण कर अन्य 
देझों को अपने गुद की ओर आाकपित करता छुछ कर दिया दूसरा, जर्मनी दोनी 
महाश्क्तियो के शीत युद्ध का क्रीडा-स्थल वन गया। अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ते 
अपने अधीनस्थ जमंनी के तौनो पश्चिमी क्षेत्रो का एकीकरण कर दिया, जिससे 2 
सितम्बर 949 को सघीय जमेत गणराज्य (हल्तचाूजण एवएप्ाए ण (6॥०7)) 
का विर्माण हुआ। यह अमरीकी गुट का धमाव क्षेत्र बन गया। दूसरी ओर इसके 
प्रत्युत्त में 7 अकनूबर, 949 को झूस ने अपने अधीनस्थ जमेंन क्षेत्र में जमेन 
प्रजातन्त्रात्मक राज्य (ठ3ज्ाक्षा 70०॥0८780० ए०७७७४०) की स्थापता करवा दी । 
इसे रूप मे अपने प्रसाद क्षेत्र भें ले लिया | इस प्रकार महाशक्तियो के बीच शीत बुद्ध 
की ज्वाज़ां घघकती रही। 

8. अमरीका-जापान शान्ति सन्धि--95] में अमरीका तथा उप्तके मित्र 
राष्ट्रों ने जापान के साथ झान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर किये | सोवियत सथ द्वारा 
परोक्ष रूप से इसे अपने प्िलाफ मानने के कारण उसने इस झान्ति सन्धि की कहें 
शब्दों से 808 की। इस प्रकार अमरोवग-जापान सन्पि अमरीका-सोबियत 
सम्बन्धों में लगाव का कारण बनी । 

2. कोरिया संकद--कोरिया भी महाझक्तियो की प्रतिस्पर्धा का शिकार हो 
गया, बयोकि सोवियत संघ और अमरीका दोनों उसको अपनी छवि के अनुरूप बनाना 
चाहते हे । रूस ने उसे साम्यवादी बनाना चाहा, णो उनका पड़ोसी, मित्र एवं समभेक 
हो, जबकि अमरीका ने एक सोक्तास्विक कोरिया चाहा जी पश्चिमी गुट का अंग 
हो । इस प्रतिस्पर्धा से कोरिया के दो टुकड़े हो गये। जहाँ उत्तरी कोरिया में रूए 
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समर्थक मरवार बती तो दक्षिण कोरिया मे अमरीकी समर्थक सरकार। जून, 950 
मे दौनी एवं रूसी सैनिक मदद के दलवूते पर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर 
फोजी हमला कर दिया। फिर क्या था, उघर से अमरीका ने दक्षिण कोरिया को 
सैतिक सहायता देकर मुठभेड को और उग्र बना दिया। इस प्रकार कोरिया संकट 
को लेकर जहाँ अमरीका ओर पश्चिम यूरोप के राष्ट्र एक हो गये, वही रूस और 
चीन एकजुट हो गये। अमल मे उत्तरी व दक्षिण कोरिया के बीच की मुठभेड रूस 
एवं अमरीफ़ा में ही थी। सशस्त्र युद्ध रोकने बे लिए सयुक्त राष्ट्र सघ से बहसें 
आरम्म हुईं! दोनो महाशतियों ने खुलकर एक-दूसरे वे विचारों का कद श्रतिवाद 
किया । सयुक्त राष्ट्र सघ ने उत्तरी कोरिया को आक््मणकारी घोषित किया | अन्तत 
8 जून, 953 को गुद्ध विराम हुआ । 


शीत युद्ध का दुसरा चरण (953 से 958) 

शीत युद्ध के दूनरे चरण मे महाशक्तियो के राजनौतिक नेतृश्व में परिवर्तन 
हुआ । अमरीका में ट्रू मेत की जगह पर आइजनहावर राष्ट्रपति बने तो सोवियत सर्घ 
में स्टालिन की मृत्यु क बाद बुल्गानिन ओर उमके बाद स्थू इचेव ने शासन-सत्ता को 
दापडोर सभाली । शीत युद्ध के दूसरे चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नाक्ति है . 

] रूस द्वारा परमाणु परीक्षण--953 भे सोवियत सघ ने पहली बार 
परमाणु परीक्षण विया। इससे उसका परमाणु क्षेत्र में अमरीका के प्तमकक्ष होने वा 
मार्गे अ्रशस्त हो गया । रूस ने सफल परमाणु परीक्षण सम्पन्त कर जहाँ परमाणु 
हगियारों वा निर्माण आारम्म क्या, वही उसके प्रतिदन्दी अमरीका तथा पश्चिम मे 
राष्ट्रों को सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ | परिणामस्वरूप दोनी महाशक्तियों में 
नगर घातक परमाणु शस्त्रास्त्रों का आविष्कार कर उनका द्वेर तगाने की होड़ 
प्रारम्म हो गयी। सावियत संघ द्वारा स्यृतनिक नामक कृत्रिम उपग्रह वा परीक्षण 
इसका अच्छा उदाहरण है! 

विडम्बना तो यह यह है कि स्पृतनिक बे सफ्ल परीक्षण हे वक्त माइजनहावर 
जैसे अनुभवी मेनावायक ने टिप्पणी की थी कि 'इसका कोई सैनिक महत्व नही है। 
यह सिर्फ वैज्ञानिक बाजीगरी है, जिसने पीछे कसी को अपनी भीद घराब मही 
करती चाहिए। तानाशाही अक्सर इस तरह क चमत्कारी स्माए्क बनाती है।' 
बस्तुत इन बेज्ञानिवा आविष्वारों वा अत्यधिक सामरिक महत्व था, जिसका ययाय्थ- 
दादी मूल्यावत प्रप्तिद्ध विद्वानू एडवर्ड केश मे क्या है। उसवे अनुसार 'सौवियत 
अम्तर-महद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र न केवद एशिया और अप्रीवा के कसी भी ठिकाने तब 
पहुँच भक्‍ते हैं, वत्कि पहली बार ऐसा हुआ है जि अमरीका इनकी चपेट में आते से 
नहीं दच सका। ? इसाक डोयशर के मत में इस उपलब्धि ने चीनियों वे मुकाबसते में 
सोवियत सघ और स्थूइचेव वी स्थिति मजबूत वी ।* 

2 हिंद घोन की समस्या--हिन्द चीन सेव (दियतनाम, कम्पुचिया और 
लाआयग) में दोतो महाशक्तियाँ अपनी-अपनी समर्थक मरवारें स्थावित करने वे. प्रयत्न 
मे खध शयो ६ इस छेत्र मु प्रामीनी भाज़ाज्यवाद के विन्ड्ध चलने वात संघर्ष भे गृह 
युद, सेनिदर टवराव या अव्यदस्था आम्र बात हो गयो॥ प्रास्ीती ओपनिवेधिक 
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शासकों द्वारा हिन्द दीन छोड़ने के निर्णय के वाद अमरीका का बडे पैमाने पर इस 
क्षेत्र मे प्रवेश जीत युद्ध के कारण ही प्रेरित घा। अपने को मुकाबते की विव्व शक्ति 
अ्रमाणित करने दे लिए सोवियत सध यो री रणभूमि से उदस्ना पड़ा। ॥954 मे 
दिएन-बीएन फू के सेनिक गढ के पतन के बाद जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया, जिसने 
हिन्द चीन में कम्पुलिया और लाओस को स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में स्थापित किया। 
विपतताम का विभाजन अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सान्यता भराप्त हुभा। जेनेबा समझौतों 
भे यह बात मानी गयी कि दो वर्ष दाद जतम्त संग्रह होगा और घियतनाम के 
राजनीतिक भविष्य, एकीकरण आदि का निर्णय लिया जायेगा । तब तक विभाजक 
सीमा रेखा पर विसैन्यीकृत क्षेत्र की घोषणा की गयी और अच्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षको 
की व्यवस्था की ग्यी। हिन्द चीन में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियत्रक आयोग भे 
भारत, कनाडा और पोलेण्ड शामिल किये गये। परन्तु शीत युद्ध के इस चरण मे इस 
समझौते का लागू किया जाना सम्मव नही हुआ। अमरीक्रियो का प्रयत्न यही रहा 
कि वे दक्षिण मे राष्ट्रपति जियेग को अपने मोहरे-कठपुतले के रूप में इस्तेमाल करते 
रहे और दूसरी ओर 956 भे चुनाव स्थगित किये जाने के बाद उत्तरी वियतनाम 
के साम्यवादियो द्वारा प्रेरित घुमप्रैठिये छापामारों की गतिविधियों ने जोर पकडा। 
क्रमशः लाओस और कम्पुचिया भी छापागार रणनीति के अनुसार इस गृह युद्ध की 
चपेट मे भा गये। बह शीत युद्ध का ही प्रभाव था कि दोतो प्रतिस्पर्धी पक्षों को एक 
या दूसरी महाश्क्ति का समर्थन मिल गया! 

3. 'सिएडो! एवं 'सेन्टो” का गठन--अमरदीका से तीसरी दुनिया के देशों में 
साम्पवाद का प्रसार रोफने के लिए “सिएटटो' (58470) एवं 'सेन्टो! (८8४70) 
सैनिक समझोते को क्रमशः 954 एवं 955 भे प्रवतित किया | इन समझ ौतों द्वारा 
सदस्य देशो को सैनिक एवं अस्य प्रकार की सुरक्षा गाएटी दी रपी १ निश्चित रूप से 
यह रूस-विरोधी अमरीकी प्रयास था । 

हु 4. 'दारसा ऐेंक्ट' का गठन--अमररीका द्वारा साम्यवाद का प्रसार रोकने के 

लिए प्रवरतित 'सिएटो', 'सेन्टो' एव 'नाटो' (१३७70) के निर्माण के प्रत्युतर मे सोवियत 
सध भी कहाँ चूकने बाला था । उसने जवाबी कार्यवाही के रूप में [4 भई, 955 
को पूव॑-यूरोपीय देशों को घारसा पैफ्ट मे शामिल कर सैनिक तथा अन्य प्रकार की 
सुरक्षा की गार्टी प्रदान वी । निशिचत रूप से यह सोवियत प्रयातत अमतका-विदोधी 
था। वारसा पैक मूलत अमरीकी 'नाटो' का जवाब था। इसमे रूस जोर उसके 
अगठ-पूर्व यूरोपीय साथी राष्ट्र सम्मिलित हुए ॥ 99] भे वारसा पैक्ट समाप्त कर 
दिया गया। 

5. आाइजनहावर सिद्धान्त को घोषणा--जून, 957 में अमरीका द्वारा 
“आइजनहावर मिद्धान्त' की घोषणा की गयी | इस सिद्धान्त के अनुतार अमरीकी 
कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पदिचम एरिया के किसी मी देश से साम्यवादी आक्रमण को 
रोबने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने तथा सैनिक कारंबाई करने का 
अधिकार दिया। आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा से पश्चिम एशिया के देशो मे 
महाशक्तियों हट के बीच श्वीत युद्ध को गर्मो और बढ गयी । परिणामस्वरूप सामस्कि 
महत्व वे: पश्चिम एशियाई क्षेत्र और तेल कुओ पर प्रभुमत्ता जमाने के लिए अगरीका 
भौर झुस दोनो एक-दूसरे के विशद्ध तृटनीतिक चाले चलते रहे। 

6. पश्चिम एशिया फा संकट--आइजनहदावर सिद्धान्त को घोषणा पर रूसी 





60 


प्रतिक्रिया यह हुई कि उसने इसको परिचम एशिया के लिए घातक बताया। दूसरी 
तरफ अमरीका तथा ब्रिटेन ने पश्चिम एशियाई देशों मे सोवियत घुसपेठ तथा 
दाजनीतिक तोड फोड की आलोचना वी। फ्लस्वरूप इस क्षेत्र मे अमरीका तथा 
रूस ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र जमाना आरम्म क्या। अमरीका मे इजराईल का 
पक्ष लिया तो सोवियत संघ ने फ्लिस्तीन का समर्थन कर अंखब देशो को अपनी 
ओर खीचने का प्रयास किया । इसकी परिणति 956 में अरव-इजदाईल युद्ध 
में हुई। 
हे 7 स्वेज नहर का सक्षट--]9 56 भे स्वेज नहर दे राष्ट्रीयकरण के जबाब 

में प्रास और ब्रिटेन ने मिस्र पर सैनिक हमला कर दिया । अमरीका ने मिस्र पर 
हमले में प्रास और ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। फिर भी यह हमला उसके मित्र 
राप्ट्रो द्वारा किया गया था । सोवियत संघ से इस हमले की कडी आलोचना की। 
इसने एक बार फिर दीत युद्ध मे गरमाहट उत्पन्न की ॥ 

जीत युद्ध के अनेक स्पानीय सकट ह्वासोस्मुख, औषनिवेशिक शासकों के 
अहकार और कययायंवादी दृष्टिकोण से उपजे थे। स्वेज सकथ के दौरान ब्रिटिश 
प्रधानमस्भी ईडन ने कहा--ततनाझाहों की भूख समझौतो के साथ बढती जाती है। 
हम लोग लूटपाट वो सहत नहीं कर सकते और मे ही नाप्तिर (मिन्ल वे राष्ट्रपति) 
भी गतिविधियों को अपराधपूर्ण नपुसकता के भरोसे छोड़ मक्ते। सभी अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्तियों को मिलवर यह तय कर लेना चाहिए कि हम मासिर को समपंण बे लिए 
तैयार कर लेंगे ।/ ईडन की समझ में यह दात नहीं आ सवती थी कि इस तरह का 
अन्तर्राष्ट्रीय सकट निवारण एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में आक्रमणकारी 
हस्तक्षेप था। 

झोीत युद्ध वे इस द्वितीय चरण में कुछेक अन्य घटनाएँ घटी । मसलन, 956 
में हगरी मं सोविमत सेनिक हस्तक्षेप एवं उसकी पश्चिम वे देशों द्वारा मत्संना, 
रूस और अमरीक़ा द्वारा हाइड्रोजन दम का निर्माण, फारस का तेल विवाद, लेबनात 
में अमरीकी फौज दा प्रयोग तथा इराक को क्रान्ति । इन छुटपुट घटनाओं में महा- 
पत्तियों के बीच शीत युद्ध की लपटो को और तेज क्या ! 


शीत युद्ध का तीसरा चरण (959-962) 


तीसरे चरण में अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति अमरीगा और रूस की अनबन, 
“पिघताव” और “यरमाहदट' दोनो वी ओर छताँगें लगाती रही। रा इचेव द्वारा शान्ति- 
पूर्ण मह-अस्तित्व वी वकालत से अनेक राजनीतिक टिप्पणीकारों नें सोचा कि अब 
महाशक्तियों वे बीच शीत युद्ध शिथिल हो जायेगा, किन्तु प्रारम्मिक सफ्लताओं वे 
बाद दोठो मं कमी परिघलाव, कमी गरमाहट रही। इस चरण की प्रमुख घटनाएँ 
निम्नाकित हैं-- 

!_ 9359 में श्यइचेव को अमरोक़ा यात्रा--स्टालिन वो मृयु (953) के 
धाद बुल्यनित और उसके हटने के पश्चात रशुश्वेव के सत्ता मे आन (95 6) ने 
बाद 3 अगस्त, [959 को मास्को और वाशिंगटन से एक साथ घोषणा हुई कि 
हु ही दिनो में सोवियत श्रघानमन्ती स्पइचेव अमरीका को, और अमरीयोी राष्ट्रपति 
आइजनदादर सोवियत संघ की यात्रा पर जायेगे । ]5 सितम्बर, 959 को स्प्रध्चेव 
भमरीरा पहुँचे और वह एक झहीत तक उस दर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते 


ह्च्‌ 
रहे | उनका सर्वत्र भज्य स्वागत किया गया। केम्प डेविड नामक स्थान पर उन्होंने 
आइजनहावर से विचार-विमर्श किया ॥ यह तय किया गया कि 6 मई, 960 से 
पेरिस मे नि.शस्तीकरण को समस्या सुलझाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित 
किया जाये और वही से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत सघ की यात्रा पर रवाना 
हो । इस प्रकार स्प्‌ इवेब को असरीका-यात्रा से दोनों देशो के बीच शीत युद्ध की 
शिथिलता के आसार दिखाई देने लगे।॥ इसे 'केम्प डेविड की भावना? के नाम से 
धुकारा गमा । 

2. यू-2 विमान फाण्ड एवं पेरिस झिखर सम्मेलन को असफलता--पेशिस 
सम्मेलत के दो सप्ताह पूर्व अर्थात्‌ एक मई, 960 को यू-2 विमान काण्ड के 
होने से 'केम्प डेविड की मावनए पर पत्नी फिर गया १ अमरीका का एक जापूसी 
विमान सोवियत सीसा का उल्लघन करके दो हजार किलोमीटर अन्दर घुरा गया। 
हूस फो इसका पता चलने पर उसने विमान चालक को पहले नीचे उत्तरने को 
कहा। ऐसा ने करने पर उसने रॉकेटो की सहायता से उसे नीचे मगिराकर उसके 
चालक गैरी पाये को जिन्दा गिरफ्तार कर लिया । अमरीका ने इसके प्रति पहले 
अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । पर गैरी पावर्स द्वारा जायूसती के इरादे की स्वीकारोक्ति 
से अमरीका ने भी यह माता। सोवियत सथ ने अमरीका की इस कार्यवाही की कड़े 
शब्दों मे आलोचना की । इसका परिणाम पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता के 
रूप में सामने आाया। यू-2 विसात काण्ड के कारण सोवियत सघ ने अमरीका से 
कहा कि वह अपने इस जासूसी कार्य की निनन्‍्दा करे, माफो मागे, भविष्य में ऐसी 
उत्तेजक गतिविधियाँ नहीं करे तथा इस तनित्दनीय घटना के लिए उत्तरदायी 
व्यक्तियों को सजा दे । स्थ इवेव ने आइजनहावर की सोबियत यात्रा का निमस्त्रण 
29 चेते हुए बाहां कि अब अमरीकी राष्ट्रपति पहाँ आते की कोई आवश्यकता 
नही । 

जब पेरिय शिखर सम्मेलन आर४्म हुआ तो स्थू रेव ने यू-2 विमान काण्ड 
को उठाते हुए अपनी शक्त भाँगे रखी । अमरीकी 'राष्ट्रपति आइजनहावर इसके लिए 
सेपार नही थे। सम्मेलन में स्थ॒दवेद ने फ्रामीसी राष्ट्रपति देगोल और ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री मेकमिलत से तो हाथ मिलाया किन्तु आइजनहावर के हाथ बढाने पर 
रथ इचेव ने अपना हाथ पीछे ख्ील लिया। आइजनहावर द्वारा भविष्य में ऐसी 
कायेवाही न करने के आइवासन एवं देगाल और मेकमिलन द्वारा गतिरोध को दूर 
करने के प्रयास भी सफल तही हुए । यहाँ तक कि सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में 
स्थूइचेव ने भाग नहीं लिया। फलस्वरूप सम्मेलत की कार्यवाही बन्द करनो पड़ी ॥ 
इस भ्रकार पेरिस सम्मेलर असफल हो एया कौर झीत युद्ध की शिथिलता के आसार 
'फीके नजर अने खगे। 

3. क्यूवा संकड--पेरिस शिसर सम्मेलन को असफलता से सम्पूर्ण बन्त- 
इप्ट्रीय समाज में गहरी निराशा छा गयी । स्थुदचेव ने भी महसूस किया कि उन्हे 
इतना कड़ा रण नहीं अपनाना चाहिए था। इसी को मद्देवजर रुसते हुए उन्होंने 
सुलह की पहल की। स्यूझयेव ने 0 सघम्वर, 960 को वक्तव्य जारी कर कहा 
कि “अन्तरॉप्ट्रीय सम्बन्धों मे सव प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं किस्तु समय बोतने 
के साथ ऐसे सम्बन्धों की कट्ता दूर है। जाती है । इसकी परवाह न कीजिए कि समुद्र 
बितला तूफानी है? तूफानों के बाद हमेशा चान्ति आती है। यही भअन्तत- बू-2 
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विमान की घटना वे बाद होगा। इसकी जासूसी उड़ान क्षत्रुतापूर्ण कार्य थो, किन्तु 
कुछ समय बाद यह तूफान भो झान्त हो जायेगा ।/ उधर अमरीका मे राष्ट्रपति पद 
के चुनाव म जॉन एफ० कनेडी के विजयी होने से एक नई आश्या का सचार हुआ। 
सरूथ॒ुइवेव ने बेनेडी को बधाई दी, जिसका उन्हे आश्मापूर्ण जवाब मिला। अमरोकी 
राष्ट्रपति बेनडी ने कहा--'हम किस तरह को थान्ति चाहते हैं? कब्रिस्तान की 
शान्ति या खामोश बेंढे ग्रुलामों की शान्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी दान्ति, जिसमें 
जीवन जीने लायक लग तथा जिसमे मनुष्य जाति और विभिन्न राष्ट्र आने वाली 
वीढियो के लिए एक बेहतर ससार छोडकर जा सकें । हम सिर्फ अपने समय के लिए 
नही बल्कि हमेशा के लिए झान्ति चाहते हैं। शान्ति को हमारी यह अभिलापा 
सोवियत अमिलापा क॑ समानान्तर है।' किम्तु यह आशावादिता ज्यादा समय तक नहीं 
चल सवी | क्यूबा सक्ट ने रूस और अमरीका को एक दार फिर झत्रु के रूप में 
आमने-सामने खंडा कर दिया। 
केरिधियाई महाद्वीप में स्थित क्यूबा हर दृष्टि से दोनो महाशक्तियों के लिए 

महत्वपूर्ण है। एक आर रूस के लिए वह लक्षृडघोडा (770]390-/0750) हो सकता है 
तो दूमरी ओर अमरीका के लिए वह ग्रटिया रोग जैसा हो सकता है । सामरिव 
इष्टि से दोनों महाय्क्तियों के लिए इस महत्वर्ण राष्ट्र मे 7958 मे डाक्टर फिदेल 
कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके द्वारा सोवियत सघ 
के साथ सम्बन्ध बढाने से अमरीका का चिन्तित होना स्वामाविव' या, क्योंकि क्यूबा 
के जरिये रूस उसके पड़ौसो देशो मे प्रमाव जमाने का प्रयत्न कर रहा था। कास्त्रो 
मरबार को विद्याल सोवियत सैनिक एवं आधथिक मदद मिल रही थी। 962 में 
सोवियत सध ने क्यूवा म नये सेनिक अड्डे स्थापित क्ये, जिनमे रावेट-प्रक्षेपास्त्र 
रखे गये | अमरीका ने अपनी सुरक्षा के खतरे को भांपकर 22 बअवनूबर, 962 यो 
क्यूदा की नावेथन्दी कर दी | उसने अपनी नौसेना को आदेश दिया कि क्यूबा की 
ओर जाने वाले वह एसे समस्त जहाजों को रोक दे, जिनमे आध्रामक शस्त्रास्त्र भरे 
हो। सोवियत सघ ने मामले वी गम्मीरता महसूस करते हुए शीघ्र ही क्‍्यूबा से 
सेनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। यदि रूस ऐसा निर्णय नहीं लेता और 
अमरीका उसवा भ्रतिकार करता तो शायद शीत युद्ध की परिणति तौमरे विश्व युद्ध 
बे रूप मे होती । क्यूवा सक्ट के बारे म दोनो महाशत्तियों द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम 
उठाना शीत युद्ध वे शिविलीकरण में 'मील का पत्थर' माना जा सकता है। इस 
सम्वन्ध में एडबर्ड क्रेकशा का मानना एकदम सही है कि 'वयूदा व बाद से ज्वार एक 
ही दिशा में बह रहा है। वरशिगटन के साथ लगावार और गुप्त क्यापकथन के साथ 
उध्ण स्थलों का त्रमिक शीतलीक रण (९७978 6०४४४) हुआ है।' 


घीत युद्ध का चौथा चरण (963-979) 

चौथे चरण में जहाँ दोनों महाशल्तियों ने बीच 'तनाव-सेविलथ' आरम्भ 
हुआ, वहाँ 'छुटपुट प्रतिद्वन्द्विता' चलती रही । इस चरण में भ्ौत युद्ध की शिथिलता 
की प्रमुख घटनाएँ निभ्नाकित हैं-- रा 

परमाणु परीक्षण प्रतिदन्‍्ध सन्धि--क्यूबा सकट के बाद दोनो महाशक्तियो 
नै महगूस किया कि यदि उन्होने आपसी टकराव को राकने वे लिए कोई ठोस घयास 
नहीं किया तो महायुद्ध कमी भी छिद सस्ता है विशस्तीगरण वे सत्र मे 


दठ 
24 जुलाई, 963 को मात्को मे रूस, अमरीका और ब्रिटेन ने वायुमण्डल, बाह्य 
अन्तरिक्ष और समुद्र मे परमाणु परीक्षण पर प्रतिवन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 
इसके बाद चीन, फ़ास तथा कुछ अन्य टाप्द्रों को छोडकर करीव सो से अधिक देशों 
ते इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 

2, 'हॉद लाईन! (छ०८ 7.76) समझौता--9 63 में क्रेमलिन (मास्को) तथा 
ह्वाइट हाउस (वाशिंगटन) के दीच “हॉट लाइन' के जरिये सीधा सम्पर्क स्थापित 
करते का समझौता हुआ। दस सीधे सम्पर्क का उद्देहय यह था कि किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय सकट के दौरान महाझक्तियों मे भूल, आकस्मिक दुर्घटना या 
गलतफहमी के कारण उत्पन्न टकराव को टाला जाये | इसके द्वारा दोनो देशों के 
शासनाध्यक्ष सीधा सम्पर्क करके संकट का निवारण कर रकते है । 

3 परमाणु अस्त्र-प्रतार रोक सन्धि-- 968 मे सोवियत सध, अमरीका 
और ब्रिठेन ने अन्य देशो वे शाथ “परमाणु अस्त्र-प्रसार निरीब सन्धि' पर हस्ताक्षर 
किऐे | स्ान्छि के अनुसार वे अन्य देशो; दारए परमाणु अस्च प्राप्त करने मे किसी शी 
प्रकार को सहाम्रता नही करेंगे। इसका उद्देश्य परमाणु अस्त्रो की होड़ रोककर 
तनाव कम करना था। 

4. साप्कों-दोन समझोता--970 में मोवियत सघ और परिचग जर्गनी 
के बीच यह शमझौता हुआ | इस समझौते के द्वारा दोतो देशो ने यथास्थिति को 
स्वीकार कर एक-दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रयोग नही करने का निर्णय लिया। इससे 
दोनों महाश्चक्तियों के बीच शीत घुद्ध का तनाव काफी कम हुआ | 

5. बलिन समझौता--3 रितम्बर, 97 को अमरीका, सोवियत सच, 
ब्रिटेत तथा फ्राप्त के बीच करीब अठारह महीने की लस्बी बातचीत के! बाद बलित 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तर्गत पद्चिचमी बलिन के निवासियों को पूर्वी 
वलिन तथा पूर्वी जमेंनो आते की अनुमत्ति देने की व्यवस्था थो। इसके पहले इस 
पर रोक थी । बलिन ग्रमस्या का यह हल क्ोजकर तनाव कम किया गया। 

6. दो जून राज्यों का सिद्धान्त--8 नथम्बर, 972 को परिचम जमेंनी 
की राजघानी बोन में दो जमंत राज्यो का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया । 

इसमें हुए समझोते में पूर्वी तथा पश्चिम जमंसी के बीच सन्धि हुईं। इस दोनो 
देशों कौ 973 मे संयुक्त राष्ट्र सघ की भदस्पता प्रदान की गई । इस मसले पर 
सुरक्षा परिषद्‌ में दोनो महाप्नक्तियो मे न तो कोई आपत्ति प्रकट की और न ही 
“वीटो' को प्रयोग किया । इसने महाभ्कक्तियों के बीच तनाव कौ कम करने का भागे 





प्रशस्त किया । 
की! 7 यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन--3 जुलाई, 973 फो फिनलैण्ड की राजघाती 
पा में यूरोपीय सुरक्षा और राहयोग सम्मेलन हुआ। जैनेवा में यह सम्मेलन 

सत्तम्बर, 


न 3973 से 2] जुलाई, 975 तक जारी रहा और अगस्त, 975 
को यह हैलमिर्क में समाप्त हुआ | इसमे 35 देशों ने माग लिया। सम्मेलन को 
प्रमुख उद्देश्य प्ररोपीय देशो में आपसी सम्दन्ध सुधारना तथा उन्हे सुदृद करना एवं 
यूरोप मे शान्ति, न्याय और सहयोग बढाता था। सम्मेलन मे निम्नाकित सिद्धास्तों 
बी घोषणा की ययी : 


।. सवुक्त राष्ट्र संप में आस्या तथा अन्‍्नर्धाप्द्रीय ब्वान्ति, सुरक्षा और न्याय 
की स्थापना में उसकी भूमिका तया प्रभावकारिता को बढाया देना; 


राज्यों मे मैत्रीवृर्ण सम्बन्धो का विकास करना; 

समस्त राज्यो की सार्वमभौमिक समादता का आदर करना, 

शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग वी घमकी न देना; 
. सीमाओं का उललघन न करना, 

राज्यो वी क्षेवरीय अखण्डता में विश्वास, 

रशाज्या के आन्तरिक मामलो मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अकेले या 
सामूहिक रूप से हस्तक्षेप न करना, 

8. विचार, अन्तरात्मा, घर्मं था विश्वास सहित मानव अधिकारों और मूल 
स्ववस्त्रताओं के प्रति आदर रखना, 

9 लोगो के समात अधिवारों और आत्म-निर्णय के अधिकार वो स्वीकार 
करना, 

0 राज्यों में आपसी सहयोग को बढावा देना, 
]4 अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के अन्दर्यत उत्तरदायित्व का स्वेच्छा से पालत करना 
इत्यादि । 

3 हिन्द चौन का सघर्ध--शीत युद्ध के इस चोथे चरण में हिन्द चीन में 
सघपं में भीषण रूप ले लिया और कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा शतीत होती 
था कि विश्व शान्ति को सबसे वडा सकट इसी क्षेत्र मे है। 965 से अमरीकी 
'सलाहकारो' मे युद्धश्त विदेशी सैनिकों का रूप ले लियाथा और आधुनिक्तम 
शस्त्रास्त्रो से सज्जित होने के बावजूद उन्हे मुक्ति सैनिको बे” हाथो लगातार मुंह की 
खानी पड़ रही थी । 968 में टॉमडिन को खाडी बाड़ के दाद अमरोबी युद्ध 
सचालन निरन्तर बर्बर होता गया। प्रतिपक्ष ने भो जवाबी हमलों में करता 
बढायी । 'टॉमकिन वी खाडी में उठे बवन्डर ने एक बार फ्रि यह प्रमाणित कया 
कि वास्तव में अमरीका और सोवियत सघ के बीच मैतिक, राजनीतिक ओर संतिक 
क्षेत्र मे क्तिती गैर-बरावरी है। यह गैर वरावरी लगभग पूरे शीत युद्ध के दौर में 
इन दो महाशक्तियो के सम्वस्थों मे बार-बार झलकती रही | जब रूसियो ने बयूवा 
में प्रक्षेपास्त्र रखे तो अमरीकियो ने उन्हें हटाने पर विवश विया। लातीती अमरीका 
में सोवियत सध क्षा प्रवेश वजित रहा ओर वियतनाम, लाओस आदि में अमरोबी 
हस्तक्षेप स्व्रीकार करने के अलावा उनके प्राप्त कोई चारा न था। इन वर्षों मे 
सोवियत सयम इसी आधार पर समझा जा सकता है। इन्हीं कारणों से सोवियत सघ 
के लिए लिजी परमाणु मण्डार जुटाना परमादस्यक हुआ था। इसी बारण चीनियो 
को रूप्तियों पर समझौतापरस्ती, सशोधनवाद और अवसरवादिता का आरोप लगाते 
बा अवसर मिला । 

96 8 से 970 के दौरान सेंगोन में आतक्वारी बसवारी, थौद्ध भिन्लुओं 
का आत्मदाह, येट आक्रमण वे दौरान अमरीकी दूतावास पर छामापारो वा कब्जा 
ऐसी घटनाएँ थी, दिन्‍्होंने अन्दर्राष्ट्रीय नाव बढाया + युद्ध को गति तेज होते के 
साय छात्रु का मनोबल तोइने के लिए हनोई व हाईफोग वी पेरावन्दी की गयी और 
बडे दंसाने पर नागरिव डिकानों पर बमवारो शुरू हुई। 970 मे ग्ुट-निरपेक्ष 
कम्पुविया में विहानुक्त अपदस्ध हुए और लाओस लयमग पूरी तरह साम्यवादी प्रभाव 
क्षेत्र मे चता गया। इस सन्दर्म मे एक महत्वपूर्ण बात याद रखने को है कि हिन्द 
[3 अहर्राष्ट्रीय सम्बस्ध/4 
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चीन में संधर्ष के बारे में मोवियतत-चोन विवाद के वावजूद दोनो देशों में मतक्य था 
और दोनी वियदनाम को सहायत्ना देते स्हे ॥ 

हिन्द चीन में शक्ति संघर्ष को अन्तर्राप्ट्रीय महत्व जौर इससे पंदा हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय सकट का अनुमान इस वात से लयाया जा सकेता है कि इस वर्षों में 
एकाधिड बार बुद्ध समाप्ति के लिए परमाणु अस्नों के उपयोग थे बात सुझायी 
गयी। इसके अलावा अमरीबा के सन्धि मित्र “बरिएटो' के सदस्य फिलीपीन्स, 
थाइलैण्ड भादि अनायास ही इस सघपे मे खिच ग्गे और उनके रम्धनन्ध अपने 
पड़ोसी देश के साम विषाक्त हुए ॥ इस तरह हिन्द चौन भे संघपें का अगर महा- 
शक्तियों के आपसी मम्वन्धो, क्षेत्रीय-सहकार, गुट-निरपेक्ष देशों के राजनय आदि पर 
देखा जा सकता है । अवतः तनाव-दथिल्य और जमरोका-चीन सम्वन्धों भे सामान्यी- 
बारण के बाद ही वियतनाम में युद्ध विराम का मार्ग प्रशस्त हो सेका। यह तथ्य 
इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है झि वियतनाम समस्या मूलतः घीत युद्ध 
जनित थी। 

अक्सर हिन्द चीन की गमस्या की तुलना समान पृष्ठमुमि के कारण पश्चिम 
एशिया से को जाती है। परन्तु इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि हिन्द चीन 
में कम से कप्त एक महाद्रक्ति अमरीका धत्यक्ष रूप से जुडी थी और इस समस्या का 
समायान शीत युद्ध भे कमी से मही, बल्कि धमरीझा के थक जाने के कारण आन्तरिक 
राजनीति के दवाबों के अनुमार हुआ | हिन्द चीत का संघर्ष विकट और दीपेकालीन 
होने के दावजूद यह तनाव-औैधित्य कै कारण ही सम्मद हुआ कि दोनो महाभक्तियों 
में घावक मुद्भेद नहीं हुई । 

चौथे चरण में महाशक्तियो के वोच छुटपुट ढ्कराव या प्रतिद्रस्दिता बाली 
प्रमुख घटताएँ निम्नाकित हैं - 

]. भारत-पाक छुद--मारत और पाविस्तान मे 965 ओर 97 भें 
प्रद्ध हुए। इन मुझभेड़ो के बारे में मजेदार बात यह थी कि दोनों ही पक्ष शस्त्रास्तों 
के आयात के लिए महाशक्तियों पर निर्मेर थे और “इनका विस्फोट पिना दोनों 
मदाशक्तियों के बोच सहपनि के: सोचा नहीं जा सकता था । १965 के जाद ताशवस्द 
समझौते के दौरान महाशक्तियो ने उपमहाद्रीप मे झाल्ति बनाये रखने के लिए 
मध्यस्य की भूमिका अपनाने मे नोई हिच्क्िचाहंट नही दिखायी ॥ 97] तक यह 
बात बाफ़ी हद तछझू बदल चुड़ी थी। दगला देश मुक्ति अभियान के दौरान भारद- 
सोवियत महपोग द मंत्री सन्वि ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निमात्री । इस सिलसिले 
में जानने योग्व बाद सह है कि सव तक अमरोका ने चीन के साथ अपने सम्बन्धों का 
सासान्यीफरण आरु|॥म्भ कर दिया था और मोदियत सथ क्यो अपनी रा्जनीविक 
स्थिति निरापद नहीं खग रही थी। पाजिस्तान के फौजी तानाझ्माह को अमरीशा 
व चीन का ममर्थनेत्राप्त था ओर इसलिए एक दार फिर मौन मृद्धजनित दबावों 
के अनुमार महाभक्तियों ने भारतन्याडिस्तान टकराव में झपनो प्रूमिक्रा निमायी। 

2. पश्चिम एशिया संक्ट--तेल जैसी खतिज वस्तु के सामरिक महत्व के 
कारघ पश्च्रिम एशिया का छोंच्र महादाक्तियों की उपस्थिति का प्रदुख कारण रहा है; 
अमरीतो भरकार ने यट्दी ददाव के कारण इफ़राटल का समर्थन क्या) हस ने 
इसके विंदद अन्य पश्चिम एशियाई राष्ट्री वो क्लिस्तोन वी माँय दे समन से 
आरेपित करता आरम्भ क्िया। उनके ही एक-दूसरे के विश्द्ध भरडक्ान के कारण 
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इजराईल एवं अख्ब देशो के दोच 956 के बाद 967 एवं 973 में दो और युद्ध 
हुए। 978 में पश्चिम एशिया सकट सुलझाने के लिए तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति 
कार्टर की पहल पर इजराईल और मिल्न के बीच कैम्प डेविड समझौता हुआ। इससे 
एक वार फिर महाशक्तियाँ आमने-सामने खडी हो गईं । अरब देश भी इस समझौते 
के बारे मे विभाजित हो गये । शीत युद्ध के पहले चरण मे पश्चिम एशिया का सक्‍ट 
मूलत अरब राष्ट्रवाद के उदय, तैल सम्पदा पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुत्व, यहुदी-अरव 
टंक्राब तथां सोवियत सघ की घेटावन्दी से जुडा था। 973 के बाद से इस 
स्थिति में नाटकीय परिवतंन हुआ और पश्चिमी एशिया का सकट फिलस्तीनी 
शरणाथियो के मविष्य, लेबनान मे साम्प्रदायिक हिसा और अराजकतावादी आतंक" 
बाद से जुड गया। लीविया के कर्नल क्द्याफ़ी ही नहीं, ईरान के खुमेंगी भी इस 
जटिल गुत्थी से अनिवायंत जुड़ गये । 

3 हिन्द सहासायर--हिन्द महासागर भू-राजनीतिक दृष्टि से रूस ओर 
अमरीका दोनों के लिए भहत्वपूर्ण रहा है। इस जल राशि में उपस्थिति के जरिए 
महाश्ञक्तियों इसके 44 तटीय देशों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रख सक्‍तो हैं। उन्होंने 
इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी नोसेनिक उपस्थिति कायम करना आरम्म 
किया । वर्तमान से मी दोनो महाशक्तियो के नोसनिक जहाज धूमते रहते हैं। हाताकि 
977 मे समुक्त राष्ट्र सघ महासभा में भारी बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुमार 
यह बडी शक्तियी की प्रतिस्पर्धा से मुक्त क्षेत्र बनना चाहिए । क्त्तु बड़ी शक्तियों ने 
इम दिशा में अमी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। यह बात उल्लेखतीय 
है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में दक्ति सधर्प सोवियत पहल के कारण शुरू नहीं हुआ। 
वस्तुत ग्रेट ब्रिटेन की वापसी के बाद शक्ति शूम्य वे स्वथमेव भर जाने वाले सिद्धान्त 
के अनुसार इस जल राशि पर अमरीकियों का एकाधिकार रहा है। यह बात मी 
ध्यात मे रखने को है कि अमरीका की वराबंसी करना सोवियत सघ के लिए. सिर्फ 
प्रतिष्ठा वा प्रश्न नही रहा बल्कि पनड्ब्वी से लेकर प्रक्षिप्त परमाणु अस्प्रों की 
तकनीक तक में परिष्कार के कारण बहुत वड़ी सामरिक प्राथमिकता थी। 

4 अफीका से महाशक्तियों का टकराव--अनेक अप्रीकी देश शीत युद्ध के 
चौथे बाल के दौरान औपनिवेशिक दासता से स्वतम्त्र हुए। अग्रोला एवं जायरे के 
उदाहरण ज्यादा पुराने नही है, जहाँ उनको स्वतन्त्रता मिलने वे दौरान महाशक्तियों 
में जी-तोड़ प्रयाम किया कि उनकी सत्ता सम्मालने वाली सरवारें उनकी समर्षव 
हो। दक्षिण अप्ीता और नामीविमा में अल्पसह्यव गोरो के विरुद्ध बहुसख्यक बालों 
को सत्ता सौंपन के बारे से रूम और अमरीका दानो इस ताक में रहे कि आगामी 
सरदार उनकी समयंव हो। इसने लिए ये एकन्ड्रूसरे के: विदुद्ध वहाँ दोनों प्रतिस्पर्धी 
गुटों वी मदद बरते रहे ॥ अपीका में महाग्क्तियों के टकराव की गुजाइश सिर्फ 
रगभेद की उत्पीडर नीति बे कारण ही नही रही। कंम्प डेविड समझौते वे वाद में 
सोवियत खूघ को यह लगता रहा है वि अमरीका उसे इप्त पूरे सेत्र मे उसके न्यायोचित 

हिस्से से वचित रखना चाहता है। अत. अमरीकी राजनय को तलावग्रस्त रखने के 
लिए बयूबा गे साध्यम से सोवियत सध का प्रयत्त अगोला, मोजाविक आदि सीमानती 
देशो बी जुझ्ाछ आत्रामक्ता बनाये रखना रहा । 


हा 


शीत युद्ध के प्रभाव 
(छ6ल$ ण 0०१ छत) 


उपरोक्त घटनात्रम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ज्ञीत युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर अनेक ग्रमाव पडे / सक्षेप्र में, उन्हें ईंस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है-- शिकार 

. भय झुवं सन्देह का घातावरण--महाशक्तियो के आपसी टकराव के कारण 
विश्व समुदाय के देशो मे एक-दूसरे के प्रति निरत्तर भय एवं सन्देह का घातावरण 
बना रहा । इस प्रतिकूल वातावरण ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मे सहयोग एवं विश्वास 
उत्पन्न करने में अतेक बाधाएँ खडी की ॥ 

2. शस्त्रों कौ होड़ एवं निशस्त्रीकरण को असफलता--शीत युद्ध के कारण 
अधिकाश देशो ते अपनी सीमाओं को गुरक्षा के लिए झस्त्रास्त्रों के मण्डार भरने 
आरम्भ किये | फलस्वहप शस्त्रास्त्रों के निर्माण का अपार खर्चा सहन करने के धाद 
लोक कल्याणकारी कार्य क्रमो के सम्पादन पर प्रतिकूल असर पडा । आस्त्रास्त्रों का 
अण्डार जमा करने को होड से निदास्त्रीकरण प्रयास विफल हो गये । 

3. सेनिक एवं प्रादेशिक संगठतों का गठन--शीत युद्ध के प्रारम्मिक काल में 
गरीब मुन्कों ने महाशक्तियो द्वारा प्रवतित सैनिक एवं प्रादेशिक सगठनों जैसे नाटों, 
सेन्‍्टों, सिएटो एवं यारसा पेक्‍्ट में शामिल होकर सुरक्षा चाही । 

4. विद्वव का दो गुटों में विभाजन व मुट-निरपेक्ष आन्दोलन का आरम्म-- 
दीत युद्ध के कारण अमरीका और रूस के नेतृत्व मे अस्तर्राष्ट्रीय समाज अनेक 
मामलों पर दो गुटों में बेंट गया। इल ग्रुटो के नेता देश अपने स्पाथ्ों की पूर्ति के 
लिए दूमरों की आड़ में शासन चलाते रहे ॥ आरम्म में मारत, मिस्र और यूगोस्लाविया 
मे महावाक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक की तरफ़्दारी करने से स्राफ इन्कार कर 
गुट-निरपेदा नीति अपनायी । बाद में इसका तीसरी दुनिया के अनेक देशों ते अनुसरण 
किया । 

5. संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमृल्पन--विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के इष्टिकौण 
से 945 मे स्थापित सयुक्त राष्ट्र सघ में महाझक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उसके 
प्रभावशाली कार्य मे अतेक अ्रढगे उत्पन्न हुए। यह मंगठत उनकी राजनीतिक का 
अखाड़ा बत गया | इस विद्व सगठन में मी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय गृटबाजी के चंग्रुल 
में अछूता न रहा । दोनों महाद्यक्तियों ने अपनी हठघर्मिता के कारण “बीटो' का 
दुरुपयोग किया। अमरोका ने चीन और वियतनाम द्वारा समुक्त राष्ट्र संघ में 
सदस्यता पाने के सवाल पर वीटो का इस्तेमाल कर उनके प्रवेश को अनेक वर्षों तक 
रोके रखा । 

6. झनेक देझों में राजनीतिक अध्यिरता--विश्व के अन्य भागों में अपने- 
अपने राजनीतिक एवं आधिक स्वार्यों के कारण महाझक्तियो ने परोक्ष एवं अपरोक्ष 
हस्तक्षेप द्वारा बहाँ की मौजूदा सरकारों को बदलने का असफल एवं सफल प्रयाप्त 
क्या। इससे अनेक देशो मे राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा । 

शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में एक वार फिर इसाक डोयशर की टिप्पणियाँ 
विधारोत्तेजफ और महत्वपूर्ण हैं; उन्होंने लिखा है--“जैसा अक्सर ऐसे सैडान्तिक 
संघर्षों में होता है, कोई भी पक्ष यह नही देख सकता कि विवाद भविष्य में क्या 
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रूप लेगा २े विपक्षी को या स्वय उसकी स्थिति क्या होगी ? इसी कारण शीत युद्ध 
के परिणामस्वरूप सोवियत आर्थिक मीतियों मे लचीलापन, शान्तिपूर्ण तह-अस्तित्व के 
प्रति उसका आग्रह और सोवियत चीन-विग्रह देखने को मिले ।* 


शीत युद्ध सैद्धान्दिक सधप बनाम शक्ति राजनीति 
(ए०6 छत्बा 46ण०ट्टाव्य 0० ४5 #0फ्य एगा0०) 


अहाँ पर यह सवाल उठना जरूरी है कि क्‍या शीत युद्ध विशुद्ध रूप से 
राष्ट्र हितो के सदक्षण के लिए भक्ति सन्तुलव एवं शक्ति प्रसार की राजनीति से 
प्रेरित था या इसके पीछे कोई संद्धान्तिक कारण थे २ शीत युद्ध मूल रूप से द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो खेमो मे विभाजित हो जाते की प्रक्रिया वा परिणाम 
था। ]945 के पूर्व भी विश्व मोटे तोर पर समात रूप से शक्तिशाली दो ध्रुव में 
विभाजित रहा । सैद्धान्तिक इप्टि से भी द्वितीय विश्व युद्ध अधिनायकवादी एवं 
फारिस्ट शक्तियों के विरुद्ध लोस्टस्त्रीय शन्तियो द्वारा लडा गया था | अत सेदानिक 
रग तब भी पा, किन्‍्तु 945 के दाद ग्रेट ब्रिटेन के धाक्ति परामव ने यूरोप में धक्ति 
सन्तुलन को एकतरफा बना दिया और रूस की शक्ति इतनी अधिक हो गई कि उसे 
यूरोपीय देश सन्तुलित करने मे विफल रहे । अमरीका यद्यपि ग्रूरोप से बहुत दूरी पर 
स्थित था किन्‍्तु वह रूस की सस्तुलित फर सकता था। इत्त एष्ट से यूरोप के वे 
सभी देश्ल, जो रूसी साम्यवांदी पद्धति के विरुद्ध थे, अमरीका का मुँह तादने लंगे। उधर 
रूस साम्यवाद वे प्रसार के लिए गूटोप ओर एशिया में पूंजीवादी खेमे को ललकारने 
लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद चीन, कोरिया एवं पश्चिम एशिया के बुछ दैशों 
में साम्यवाद एवं रूस वे बढ़ते हुए प्रमाव से विचलित होक< पूँजीवादी खेमे मे अमरीका 
के नेतृत्व में साम्यवाद को 'अन्तरॉप्ट्रीय नाभूरं की सभा देते हुए उसका प्रसार रोबने 
की कटिबद्धता स्पष्ट कर दी। 

विश्व वे इस प्रतार दो ल्लेमो मे विभाजन वे पीछे संद्धान्तिक बारण थे । 
अमरीका ओर उसके साथी पश्चिम यूरोपीय देश जनतान्त्रिज व्यवस्था के पोपक थे 
एवं आर्थिक क्षेत्र मे निजी सम्पत्ति एव मुक्त व्यापार के दर्शव को सर्वाधिक महत्व 
देते थे। साम्पवादी व्यवस्था में इन बातों ने लिए कोई स्थात ने थां। साम्यवाद 
धस्त्र एव न्रान्ति बे' वल पर वैच्ारिव प्रचार को उचित मानता था । जहाँ रूस इस 
मिद्धान्त के तहत साम्यवाई का प्रसार करता चाहता था, वही अमरीका एवं मित्र 
राष्ट्र अपनी आधिव एवं सैँनिव शक्ति वे” दल पर साम्यवाद थी प्रसार रोडे रखता 
चाहते थे । यही घीत युद्ध के पीछे मुस्य मुद्दा था और इसी के साथ सैद्धान्िक एवं 
राष्ट्र हित जुड़े हा थे। 

... बैते दोनों सेमो ने शीत युद्ध को सैद्धान्तिक संध बतलाय है। उदाहरणार्ष, 
इस्तेण्ड के तलतालीन प्रधानमन्त्री विसटन चचिल ने अपने पृह्टन भाषण में मोडियत 
स्यवस्था को सोहदीवार ([पणा ८एम्शा॥) बतलाते हु उसे ईमाई सम्यता के लिए 
सदमे बड़ा खतरा माना था तथा सम्यवाद के अलगंत परतस्त्र व्यक्तियों वो स्वतस्त्र 
गाने के लिए एक आर-अपरीबी साध आवश्यक मानी। पूँजीवादी सेमे वे एव. 
इतिद्ामब्रार आरतो-ड टोगनबी ने भो शीत य्रृद को उदारबादी लोबतस्त्र तथा 
सर्वाधिवाएदारी साम्यवाद वे मध्य सर्प माना। उनके अनुभार सास्यवाद और 
सोश्तस्त्र हो लेबर विश्द डि-प्ुदीय प्रणावी में विज्ाजित हो चुरा था, जिनरे 
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नेता क्रमणः रूस जौर अमरीका थे। दुसरे देश, दोपनदी के अनुसार, 'बुछ न कुछ 
मात्रा में इनके आधित हैं ।' इनमें से अधिकांश देश अमरीका पर ओर दरुछ रूस पर 
ब्राश्चित हैं। इनमें से कोई मो एक या दूसरो झक्ति से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है । 
रूस ने भी पूँजीवादी देशो के साथ अपने संधर्ष को सेंद्धान्तिक रंग दे दिया।॥ 
5 अक्तूबर, 4947 को रूस सद्दित 8 प्रमुख साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 
मास्कों तथा वारसा से एक माथ जाये क्ये गये घोषणा-पत्र से स्पष्ट होता है कि 
साम्यवादी भी शीत युद्ध को सैद्धान्तिक युद्ध मातते थे । इस घोषणा-पत्र में कहा गया 
है कि 'दो विरोधी राजनीतिक विचारवाराएँ स्पप्ट हो गयी हैं । एक और सोवियत 
मघ तया जन्‍्य लोकतस्त्रीय राज्यों का उद्देश्य साम्राज्यवाद दा विताश तथा लोक्तस्त 
को मजबूत बनाता है । दूसरी और इंग्लैणए्ण और अग्ररीका का उद्देश्य साज़राज्यवाद 
को मजबूत बताबा तथा लोकतल्त्र का गला घोंटना है॥ चूकि सोदित संघ ओर 
लोक्तस्प्रीय देश विश्व पमुत्व एवं लोक्तन्त्रीय आन्दोलनों के दमन की सांम्राज्यवादी 
आकाक्षाओं की पूर्ति में बायक है, इसलिए इग्वेण्ड तथा अमरीका के खूनी साम्राज्य- 
बादियों ने सोवियत सघ तथा नये सोक्तस्त्र के प्रतीक अन्य देशो के विरुद्ध अभियान 
ध्रारम्भ कर दिया। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादविरोधी ताकतों हारा 
सोक्तस्त्रीय समुदाय कै लिए संगठित होकर साम्राज्यवादी शक्तियों के विरद्ध जपनो 
कार्यवाद्यी निश्चित करने हेतु एक सामान्य मच का निर्माण कणता आवश्यक है।' 
किस्तु अपने-अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए साम्यवादी और पूंजीवादी सेमो 
में जहाँ-जहाँ टकराव हुआ या टकराव की स्थिति पेंदा हुई, उन्हें दोनों महाशक्तियों ने 
अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैद्धान्तिक जामा पहना दिया। बस्तुतः 
संघर्ष तो राष्ट्र-हितों, शक्ति प्रचार, विरोबी को शक्ति सीमित करने या शक्ति 
मन्तुलन के लिए ही छिई्दे थे । अमरीका "मुक्त अर्थच्यवस्था' का प्रतिषादक होने के 
बगरण निसी भी देश से साम्यवाद के प्रमार को अपने गाप्ट्र-हितों के विरुद्ध मानता 
था क्योकि उस देश में न तो उसे कच्चा माले मिल सकता था और ने ही खुला 
बाजार। यह संयोग कौ बात नहीं थी कि अमरीबी छेमे के समी देश 'मुक्त-अर्थ॑व्यवस्था' 
के अलुधायी थे | दस्तुस्यिति यह थी कि उनके आशिक हिठों से साम्यवाद के प्रसार 
को दोकना आवश्यक बना दिया था। अमरीकी खेमे में कई उपनिवेशवादी देश थे, 
जो अपने उपनिवेज्ञों को छोड़ना मही चाहते थे। साम्यवाद की लहर उपनिवेशो में 
अव्यवध्ष्या पद कर आर की भूमिका तैयार बर्र सकतो थी $ जतः भाम्यवाद को 
ही धामिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं ब्राथिक दृष्टि से बुर बताकर ये देश उप- 
निवेशों पर अपना वर्चस्व वनाये रखना चाहते थे । पूँजीवादी देश अपने को लोकतन्त्र 
का सबसे बढ संगीह्म प्रतिपादित करते थे, किन्तु साम्यवाद विरोधी सेमा बनाने 
की भ्रत्निया में वे सैनिक तानाझाहों एव निरदुश राजाओं को अपने साथ रखने में 
कमी नहीं हिचक्चाए। इस इष्टि से वे ईयास व सझदी अरब झँसे झाहों को 
साम्यवाद-विरोध के लिए आवश्यक मानते थे, वही पाइलैण्ड, पाक्स्तान, इप्डोनेशिया 
कै सैनिक तानाजाहो तया फिलीप्रीस के राष्ट्रपति माक्लेस जैंसे जनतस्त्र-विरोदी 
नैलाओओं को मी ब्रश्नय देने से वे नदी चूके । अतएवं शीत युद्ध का मुख्य सुद्दा लोक्तस्त्र 
की रक्षा नहीं था 3 
५ इसरी ओर रूस के सैंदान्विक दावे मी राष्ट्र-हितों के सामने खोससे पढ़ 
जाते हैं॥ रूम ने भो पूँजीवादी देशो को परेशाव करने के लिए अनेक वार 
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अधिनायक्वादियो को समर्थन दिया है। मिसाल के त्तोर पर सोमालिया, इघोषिया, 
सुडान, लीविया जैसे देशों के दैनिक तानाज्ञाहों को रूस महज इसलिए समर्थन 
देता रहा, क्योकि वे पूंजीवादी खेमे के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि उगाडा के 
दादा भमीन को भी रूस ने कभी बुरा नही कहा । रूस के सैद्धान्तिव नकाब को उतारने 
के लिए एक ही उदाहरण काफी है। 970 में अमरीका के इशारे पर जब लोन नोल 
ने कम्पुचिया के राजकुमार सिहानुक को अपदस्थ कर सत्ता हथिया ली एवं 7975 तक 
साम्यवादियों के दमन में उसन कोई कसर न छोडी, तव भी उसके विरुद्ध कोई कारंबाई 
करना तो दूर रहा, रूस ने उससे राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भी नहीं किये। 
कुल मिलाकर शीत युद्ध के पीछे रूम का प्रमुख उद्देश्य ससार को दो खेमो में विभाजित 
रखते हुए स्वय को एक खेमे का सर्वरर्वा बनाये रखना मात्र रहा। यही कारण है 
कि क्सी तीसरे शक्ति केन्द्र के निर्माण को रूस ने साम्यवाद-विरोधी मात्रा क्योंकि 
वह उसके राष्ट्र-हितो के विरुद्ध है। चीन के साथ मतभेद इस पृष्ठभूमि में ज्यादा 
अच्छी तरह समझे जा सकते हैं । 
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चेत्रवाद, चेत्रीय जनक संग 
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अन्तर्पप्ट्रीय राजनीति मे क्षेत्रवाद! का प्रयोग नया नहीं॥ भौगोलिक 
सामीष्य, सास्कृतिक एकरूपदा तथा सहयोगी राजनीतिक सम्बन्धों या परस्पर 
आर्थिक निर्मरता के अनुसार अक्सर राज्यों को एक खास समूह में 'रखाटहचाना 
जा राबता है। यह समूह अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। प्राचीन काल में 
यूतानी साम्राज्य के छिप्त-मिन्न होते के बाद भी यूनानी प्रभाव छोत्र में एक बार 
भा घुकी इकाइयो की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान सदियों तक थनी रही। कमोबेश 
यही बात रोमन साम्राज्य (होलो रोमन एम्पायर तक), चीनी साम्राज्य तथा मध्य- 
युगीन इस्लामी खलीफाओं तक बनी रही । 

क्षेत्रवाद का एक दूसरा प्रयोग तिरस्कारपूर्ण तथा अपमानजनक दंग से 
'क्षेत्रीयता' के रुप में होता है । इस सन्दर्स में इसे प्रान्तीयता यथा प्रादेशिवता के पर्याय 
के रूप में कूपमंडूकता की निशानी की तरह लिया जादा है। द्वितीय दिश्व पुद्ध के 
बाद साममिक क्षेत्रवाद इन दोनों ही प्रवृतियों को झलकाता है। एक और 
नवोदित राष्ट्रों ने ओपनिवेशिक गुलामी का जुआ उतार फेंक्रने के बाद अपनी 
स्वाधीनता बरकरार रखने तथा आधिक स्वावलप्वन की आकाक्षा से अपने संकीर्णे 
स्वार्यों को पीछे रक्तकर एकता की उपयोगिता समझी। इस क्षेत्रयाद की मूल प्रेरणा 
यह थी कि साप्राम्यवादी औपनिवेशिक ताकतो ने "फूट डालकर राज करने” की 
नीति अपनायी थी भर उनकी वापसी के बाद अलगाब बनाये रखने की कोई जरूरत 
नहीं रह गयी थी। 

इसके बाद एक और प्रवृत्ति ने क्षेत्रवाद को बढावा दिया। औपनिवेशिक 
काल गे विभिन्न यूरोपीय झक्तियों ने अपने-अपने उपनिवेशों को अपने राजनोतिक 
साँचों मे ढालने का प्रयत्त किया । इसकी गहरी छाप आज भी हिन्द चीत, अतजीरिया 
ओर लातीती अमरोका में देखने को मिलती है! ऐतिहासिक महत्त्व की इस प्रक्रिया 
ने एक भू-माग के कई उप-कषेत्रीय विभाजन कर दिये। 945 के वाद विश्व भर 
में भनेक जगह क्षेत्रवाद और ललेत्रीय सगठन इन उप-स्षेत्रीय हितों, स्वार्थो, महत्त्वा- 
काशाओ से पुप्ट होते रहे है । 

संयुक्त राष्ट्र मंप और महाशक्तियो ने अपने-अपने ढंग से क्षेत्रवाद और 
क्षेत्रीय रागठतों को प्रेरित-प्रोत्साहित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस 
आशा के साय की गई थी कि इसके हएरा क्रमशः विश्द सरकार कौ स्थापना का 
मां प्रशस्‍्त होगा । इनिस कलोड जैसे विद्वानों वा यह मानना रहा को क्षेत्रीय 
संगठन साम्प्रभु-स्वतन्त्न राज्यों और विश्व सरकार के वोच आवश्यक-अनिवार्य 
य्रेतु बन सबते हैँ । संयुक्त राष्ट्र सघ ने आथिक एवं सामाजिक विकास के लिए 
जिस तरह 'इकाफे' (&८#-छ; बाद मे &50/&8) जैसे संगठनों को स्थापना की, 
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उसे एक तरह से क्षेत्रीय सगठनो को प्रतिप्ठा देने दा आरम्भ समझा जा सकता है । 

जहाँ तक अमरीका का प्रइत है, द्वितीय विद्व युद्ध वें वाद अमरीकी सरकार 
के लिए यह चिन्ता निरन्तर वनी रही कि यूरोप मे साम्यवादी लाल सेना का जमाव 
व व्यापक सामाजिक-आ्थिक उयल-पुथल सिर्फ साम्यवादियों के प्रसार-विस्तार मे 
सहायक हो सकते हैं। इस कारण मार्शल योजना के जरिये या वलित की चेराबन्दी 
तोडने के लिए बडा जोखिम उठा सकने की अमरोकों तत्परता वारम्वार कभी प्रत्यक्ष 
तो कमी परोक्ष रूप स यूरोप की राजनीतिक एकता व मौगोलिक इकाई, अलग 
क्षेत्रीय पहचान को प्रमाणित बरत बाली सिद्ध हुई। बाद के वर्षों मे जनरल देगोल 
जैसे यूरोपीय नताओ ने मध्ययुगीन सास्क्ृतिक उत्तराधिकार मे नव-जीवन का सचार 
करते हुए यूरोपीय साझा वाजार का शिलात्यास किया । 

इसकी प्रतिक्रिया मे सावियत सघ ले अपने प्रभाव छ्षेतर भे आ चुके पूर्वी यूरोप 
के उपग्रह राज्यो को 'कोमेबोन! (00/7८0/0) के झ्ण्डे तले सगढित करता 
आवश्यक समझा। सहाँ थाद रखना जरूरी है कि यूरोप मे पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रो में 
विभाजन सिर्फ झीत युद्ध के कारण नही सम्पन्न हुआ, बल्कि जहाँ एक ओर आधुनिक 
यूरोप के ऐसिहासिक घटनाक्रम मे पिछली दो तीन सदियो मे फ्रास, ब्रिटेन, आस्ट्रियां 
घत्िष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हैं, वही दूसरी ओर आस्ट्रिया, हगरी, पोलैण्ड, रूस आदि 
बधिकाश भूरोपीय देश राजनीतिक व सास्क्ृतिक उथल-पुथल से वडी सीमा तक अछूते 
रहे हैं। घीत युद्ध के आविर्भाव के बाद सैनिक सगठनो की स्थापना ने इन क्षेत्रीय 
विभाजनों को और पक्का क्या। “नाढठो' और “वारसा” शक्तियों का द्वन्द तथा 
“यूरोपीय आधिक संगठन” (8प70फएटआ। 80000770 (2०एछए४॥॥५) और 'कोमेकोन' 
की स्पर्दाधा-पतिद्वन्द्रिता तथा बिग्रह इसके उदाहरणस्वरूप वतलाये जा सकते हैं । 

अनतेऊ औदपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद अपने 
भूतपूर्व उपनिवेशो मे प्रवारान्तर से अपना वर्चस्व बताये रखने के लिए भी क्षेत्रीय 
संगठनों का निर्माण क्या । जिस समय मलयेशिया महासघ की प्रस्तावता की गयी, 
उस समय इण्डोनेश्रिया ने स्पष्टत आक्षेतर लगाया कि यह अग्रेजों का दक्षिण-पूर्व 
एमिया में बने रहते का पड्यन्त्र था । इसी तरह प्रास ने अप्रीडा में फ्रेंच भाषी इकाइयों 
को संगठित करने में कोई कसर नहीं छोडी। आगे चलकर “आंमा', 'माफिलिदो', 
“आमियान! या अफ्रीकी एकता संगठन (0६8०05200 ० #तिठशा ए॥9) के रूप 
में इनकी परिणति हुई । कई वार इस पूर्व भूमिका को भुलासर यह दावा क्या जाता 
रहा है कि ये समी क्षेत्रीय सगठन स्त्रत स्फूर्त और स्थानीय पेरणा से उपजे हैं । 


क्षेत्रवाद की परिभाषा 
(एथीयणा ज सव्ट्राण्वअक्ो 


4. उपरोक्त सर्वेक्षण के बाद क्षेत्रवाद की परिभाषा एवं उसके स्वरूप बे बारे 
में साचना सहज होगा। क्षेद्रीय सगठत भौगोलिक सममीप्य और सामूहिक्त हित, 
अधिरक्षा एवं आधिक विकास की जरूरतों के अनुसार दाज्यों को वैकल्पिक ढंग से 
एडत्र होने की प्रेरणा देते रहे हैं। इस प्रद्ृत्ति को देचारिक घिद्धात एयता पुष्ट करतो 


है । यही ह्षेत्रवाद था सैत्रीप सगठनो की मूल प्रेरणा है । 
_ डा० ई० एल० वान कनेफेंय का कहना है--क्षेद्रीय स्यवस्था या समझौता 
एव शेत्र में 


सार्ईमौमिक राज्या का ऐेच्छिक समुदाय है जिनने उस छत में 


प्ठ 
सामान्य उद्देश्य होते हैं, परन्तु जो उस क्षेत्र के लिए आक्रमक नहीं होंने चाहिए 4 
लेकिन, यह परिभाषा शीत युद्ध के एक विशेष दौर के सदर्ग में ही सटीक बेठती है । 
पिछले 30-40 वर्षों में यह स्पष्ट हो चुका है कि अनेक क्षेत्रीय संगठतो के तेवर 
और उनकी प्रक्ृति मुख्यतः आक्रमक हो सकते है। इसी सिलसिले में जर्नेस्ट हास 
जैसे विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयाँ बड़े 
केत्रीय सगठनों भे बिलय के वाद ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकती हैँ। इस 
प्रकार शक्ति-सतुलन सिद्धान्त की तरह क्षेत्रीयकरण और द्षेत्रदाद को एक थाइबत 
सिद्धान्त के रूप में भी प्रचारित किया जाते लगा है ॥ 


क्षेत्रीय संगठनों के प्रकार 
(६4965  एडड्/ंणाण 079श्ञाट20०75) 

क्षेत्रीय सगठगों को मोदे तौर पर तीन ध्रेणिषों में रखा जा सकता है। 
पहले वर्ग में एक ही भोगोलिक क्षेत्र या सास्कृतिक परिधि में रहने बराले देशों का 
लगभग अवचेतन ढगय से एकता को प्रच्छत रूप से स्वीकार करने वाले क्रियाकलाप 
या सगठन रखे जा सकते हैँ । धर्म और भस्‍्लीय तत्व इसको पुष्ट करते हैं। अक्सर 
शेसा मी होता है कि इन देशों बी आदिक व सुरक्षा समस्याएँ मिलती जुलती है । इस 
तरह भौगोलिक निक्टता, सासकृतिक समरूपता तथा सामूहिक आर्थिक हितों के 
आधार पर 'सगित' क्षेत्रीय सरचताओ मे अरब राष्ट्रों की बिरादरी मे अरब लोग 
प्रमुख है । इस अभूर्द सी एकता से कालक्रम में अधिक विशेषीकृत संरचनाएँ उसरायि 
हैं। इस्लामी बिरादरी और अरब माईचारे ने जिस क्षैतरवाद को पुष्ट क्रिया, उसकी 
परिणति 'अरब लीग, “ओपेक' और “गल्फ कॉपरेशन कॉसिल' में हुई॥ इस तरह के 
सेद्रीय सगझन भौगोलिक सास्कृत्तिक कहे जा सकते हैं । इसी दरह के मौर डउदाहएणए 
'आसियान', 'अफ्रीका एकता सघ' और 'लाफ्टा' हैं। 

क्षेत्रीय संगठनों की द्वूसरी किस्म सेतिक संगठतो वाली है। श्ञीत युद्ध के 
पहले दोर मे सामरिक समस्याओ को क्षेत्र विक्षेप के छाथ जोड़कर देणा जाता रहा १ 
यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व मे 'डोमिनों सिद्धान्त' के 
आधार पर अपने-अपने समर्थको-पक्षघरों को मजबूत करने के लिए सैनिक सहवन्ध 
(8॥॥७9०८३) का निर्माण किया गया 3 इनमे “लाटों, 'सेन्टो', “सिएुटो' और “वारसा 
सन्धि' उल्लेखनीय हैं। इनमे से प्रत्येक किसी क्षेत्र विशेष को समस्याओ से जुडा हुआ 
है । अनायास ही इस प्रवृत्ति ने क्षेत्रवाद की पहचान बनायी और संकीर्ण राष्ट्र हिंत 
के स्थान पर छ्षेत्रीप हित रेखाकित किये ॥ 

परस्तु यह भी स्मरणीय हे कि इन सैन्य सगठनों के कारण क्षेत्रीयता मे 
अनेक के मी पड़ी। उदाहरणार्थ, दक्षिण पूर्व एश्विया में हिंद चौत भौर 
मलय राप्ट्रो के बीच मुख्मेड या पश्चिम एशिया मे अरब-इजराईल सर्प मे बिगाड 
इसी कारण आया । शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोप में मिलता है, जिसमे 
नाटो भर बारसा सधि के बीच “त्रुता' के कारण लवे समय तक यूरोप वा विभाजन 
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कदुतापूर्ण बना रहा। यूरोपीय साझा वाजार और 'कौमेकोन! का गठन तथा 
ओस्‍्त पोलितिक भी इसको मिटा नहीं पाये। कमोवेश यह वात अपेक्षाइत कम 
महत्वपूर्ण सैनिक सहबन्यो पर भी लागू होती है। जैसे अनुम (#]भ)08) सन्धि मर 
मागीदारी ने दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-प््चान्त क्षेत्र में क्षेत्रीय दाक्तियो और 
राज्यों को एक-दूसरे से अलग किए रखा। 
क्षेत्रीय सगठनो का दीसरा प्रकार पह है, जो या तो समुक्त राष्ट्र सध द्वारा 

प्रेश्त-प्रोत्माहित होता है (जैसे 'इकाफे', 'एस्केफ” आदि) या फिर सैनिक संगठनों के 
क्षय और पुराने गठवस्धनों के अवमूल्यन के दाद क्षेत्र की ही किसी शक्ति द्वारा 
सुझाया जाता है। इस परम्परा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ (55880) 
था अपदस्थ होने के पहले ईरान के शाह द्वारा सुझायी गयो क्षेत्रीय विकास की 
सहकारी परियोजना उल्लेखनीय हैं। “आसियान! और खाडी सहयोग सघ (0ण/ 
(0००एलब्काणा 0007०) दोनो का नाम इस सूची मे जोडा जाता है। अधिकतर 

विद्वानों वा सानता है कि ऐसा करना उचित नहीं । इन दोनों संगठनों का आविर्माव 
जिन परिश्यितियों भें हुआ, उनसे यही पता चलता है कि पश्चिमी रणनीति जिन 
समठनो पर आधारित थी, उनके अवमृल्यत के बाद उनका स्थान लेने के लिए ही 
प्रकट स्वाधीन सगठनों के रूप मे ये मूतिमान हुए । 


प्रादेशिक संगठनों की उपादेयता 
(एक ग॑ एव्हागान 0ह2्ण2क्ष।075) 


विश्व द्ाम्ति और सुरक्षा के उद्देश्य से बने राष्ट्र सघ और सपयुक्त राष्ट्र सघघ 
मे उतके सदस्य-राष्ट्रो को प्रादेशिक सगठतो के निर्माण की इजाजत दी गयी । इसका 
स्वामाविक तौर पर यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इन प्रादेशिक समठनो की 
उपादेयता है। इनकी उपादेयता निम्नांकित विन्दुओ के तहत अभिव्यक्त को जा 
सकती है-- 

(व) क्षेत्रीय सहयोग ओर एकता की स्थापना--प्रादेशिक संगठन अपने 
सदस्य देझ्ञों मे क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता स्थापित करते हैं। एक क्षेत्र के देशों की 
तमाम समस्याओं तथा हितों के कारण उनम सहयोग एवं एकता की स्थापना 
आवद्यक हो जाती है ओर इसको प्राप्त करने में ज्यादा दिवक्ततों का सामना भो 
नहीं करता पड़ता | क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन बनावर आपस में राज- 
नीतिक, सामाजिक, आधिक, सास्कृतिक आदि क्षेत्रों मे सहयोग कर लाम उठाने हैं । 

(ख) बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुक्ाबला--प्रादेशिक संगठतों में आम तौर 
पर यह प्रावधान रखा जाता है कि क्षेत्र के कमी एक देदा मे बाहरी हस्तक्षेप होने 
पर संगठन वे अन्य सदस्य उस देश की सहायता करेंगे। ऐसे सकटकालीन समय में 
समस्त क्षेत्रीय देश बाहरी हस्तक्षेप वा डटकर मुकाबला वर सकते हैं । 

(ग) अच्तर-क्षेत्रीय समस्याओं छा क्षेत्रोय स्‍तर पर हल दूंढता--प्रादेशिक 
संगठन अन्तर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल दूँढन में अन्य सयठनों वी 
ओोएफ। ऊयिक्ष कामदाव ही सकत हैं 3 यदि किमी क्षेत्र के किन्‍्ही दो राष्ट्रो में किमी 
मसले को लेकर विवाद है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से दोनों देशों मे 
करता बड़ेंगी। यदि प्रादेशिव सयठन अपने इन सदस्य देशों के आपसी विवाद वा 

हूत दुँढने मे बामयाव रहते हैं तो अनावश्यक द्वेष से बच जा सकता है। 
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(घ) चंपुक्त राष्ट्र संघ का कार्प सुगस बनाता+-संयुक्त राष्ट्र संघ में समस्त 
प्रादेशिक समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना मुइिकल ही नहीं, वरन्‌ कमी- 
कमी असम्मव भी हो जाता है। यदि छोटी-्मोटी क्षेत्रीय समस्‍्याजों को प्रादेशिक 
संगठनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर ही हल कर लिया जाये तो संयुक्त राष्ट्र संध का कार्य 
हल्का हो जायेगा । इससे संयुक्त राष्ट्र संघ सेप जटिल प्रादेशिक शमस्याएँ सुलझाने 
पर अधिक ध्यात दे सकेगा। 


प्रमुख प्रादेशिक संगठन 
(3शुंग ए०्डाणाथ 0हब्कारघ075) 


अरब संघ (8790 7.०980०) 


ब्रिटिश आशीर्वाद एवं सहयोग से 22 मार्च, 945 को अरब सघ की स्थापना 
की गयी । मित्र, इराक, सीरिया, लेवनात, जोर्डन, सऊदी अरब ओर यमत इसके 
सात प्रारम्मिक सदस्य थे। बाद में जो अन्य देश इसके सदस्य बने, वे हैं--ली बिया, 
सुडान, दुयुनीसिया, मोरवको, गुर्वत, अल्जीरिया, बहरीन, मारीतानिया, ओमान, 
कतार, सोमालिया, दक्षिण यमन, सयुक्त अरब अभीरात । इस समय फिलीस्तीनी 
मृक्ति मोर्चे के प्रतनिधि को मिलाकर अरब संघ के 2] सदस्य हैं । 


अरब संघ के उद्देश्य (0०००७४०५) 

अरब सघ के चार्ट र मे उसके निम्ताक्रित उद्देश्य गिताये गये है-- 

(क) बरव देशो की सम्प्रभुता की रक्षा; 

(ख) फिलस्तीन में महूदी राज्य की स्थापना का विरोध; 

(ग) सदस्य राष्ट्रों मे आधिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रो में 
सहयोग की स्थापना; 

(घ) पश्चिम एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की समाप्ति बादि | 


अरब संघ के अंग (078905) 


अरब संघ के प्रमुख अंग निम्नाकित हैं-- 

(क) परिषद--अरव सथ में परिषद अत्यन्त महत्वपूर्ण जग है। इसे सजलिस 
मी कहा जाता है। सदस्य देशों से गठित परिषद की बैठक वर्ष मे दो बार होती 
हैं। इसमें निर्णय सर्वेसम्मति से लेने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कोई मी 
सदस्य राष्ट्र इसके बहुमत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहों है। महासचिव 
परिषद के कार्यों को निषटाता है। 

(जे) विदेश समितियाँ---अरव संघ में कुछ विदेश समितियों की स्थापना 
की व्यवस्था की गयो है। इनमे झजनीतिक समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस 
समिति में सदस्य राज्यो के विदेश मन्त्र होते हैं। समय-रामय पर उठे अन्तर्राप्दीय 
राजनीतिक संकटो पर यह विचार करती है। 

(ग) सचिवालय--अरब लीग का सचिवालय पहले काहिरा (मित्र) मे था, 
सैकिन अब यह ट्यूनिस (ट्यूनिसिया) में हैं। यह अरब संघ के विभिन्त कार्यों में 
तालमेल बिंठाने का कार्य करता है। इसमे एक महासचिव होता है। इसके प्रथम 


है] 
महासचिव मिस्र के अच्दुल रहमान आजम पाशा ये । 


अरब सघ में सकट (0७5७) 


अरब सध के सदस्य देशो मे पारस्परिक मत-मिप्तता तथा झगडो के वारण 
समय-समय पर कई सक्ट उठे हैं। इन सक्‍टो को निम्ताक्त ब्िन्दुओ में अभिव्यक्त 
किया जा सकता है 

(क) अरब जगत के देशो वा नेठृत्व हथियाने के लिए मिस और इशक के 
दीच हमेशा प्रतिद्वन्द्रिता रही है। अनेक वार इराक ने अरब सभ की बेठकों वा 
बहिष्कार क्या है 

(ख) 946 से 956 तक् जोडंव तथा सऊदी बरब थे! झासको के बोच 
राजवशीय प्रतिद्वन्द्रिता के कारण अरब सघ में तताब बढा है। लेक्लि 29 अगस्त, 
962 बो दोनो दण्यों के वीच सेनिक, राजनीतिक तथा आथिक सहयोग करने के 
लिए एक ममझोता हुआ । हि 

(ग) 978 से अमरोबी मध्यस्थता से इजराईल और मिस के धीथ फैंम्प 
डेविड समझोता होने के वाद बहुमख़्यक अरब देशो ने मिख्ौै की क्डी आलोचना वी । 
यही नही, कैम्प डेविड समझौते के बारे में कुछ अरब देशों ने अतिवादी विरोध का 
रुख अपनाया, जवकि कूछ मध्यम-मार्गी रुख के हामी रहे ॥ यह उनकी पारस्परिक 
मतभेद और फूट का सूचक है। 

(घ) अरब देशों में आपसी झगडो को लेकर उनमे समय-समय पर तनावपूर्ण 
स्थिति पैदा होती रहती है। मसलन, मोरबक्े और अल्जीरिय( तथा ओमान और 
दक्षिण यमन में अनेक मसलो पर मत-मिल्ता वे बारण वे एक-दूसरे से चिडे रहते 
हैं। इसी प्रकार परिचमी सहारा वो लेकर मारक्ों ओर अल्जोरिया तथा मिस्र और 
लोडदिया में मी ऐसी ही स्ीचात/द चलती रहती हे 

इंरान-इराक सघर्ष (980) और दुवेत पर इराकी हमले (990) के कारण _ 
भी अरब राप्ट्रो को एकता खण्डित हुई और अरब लीग वी 'अक्षमता' उजागर ह६१ 


अरब संघ का मूल्यावन (8५5४०#०7ा) 


अरब सघ में उठे अनेड सकठों व बावजूद उसको अनेड' सफ्लताएँ विशेष 
रूप से उत्लेखनोय हैं। पहली, सपुक्त राप्ट्र छू तथा अफ्रो एशियाई समुदाय की 
सहायता से इसने अपने उपनिवेशवाद विरोदी अभियान के द्वाय अनेत अरब देशों 
को औपनिवेशिक शक्तियों के चगुल से म॒ृक्ति दिलाने मे सफलता अजित की । दूसरी, 
इंजराईल दे खिलाफ फ्लिस्तीन के मसल पर उसते विश्व समाज के बहुत बड़े वर्ग 
का समर्थन प्राप्त जिया। तीसरो, 'तेल कूटनीति' अर्थात्‌ अन्तर्शप्द्रीय राजनीति में 
तैल वो राजनौतिक हथियार के रूप में उसने अपने विरोधियों दे खिलाफ इस्तेमाल 


बर उनकी नीचे झुकते पर मजबूर ज़िथा ॥ जापान ने 'तेल' को आवश्यकता के बारण 
हो इजशइल के वजाय अरब देशो को अपना समर्यन दिया ॥ 


अप्शैबा एव सगदन 
(0हकारगतता जी शविएशा पमाफ 050०) 


5-25 मई, 963 के दौरान इथियोपिया की राजघाती भादिसम अबादा 


है 
में आयोजित एक सम्मेलन में 3] अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि पिले। 25 मई, 
963 को एक चार्टर पर उन्होंने हस्ताक्षर करके अफ़रीका एकता सगठव (0.0.ए.) 
का निर्मीण किया । आज इसकी सदस्य सख्या 5] है। अर्थात्‌ दक्षिण अफ्रीका को 
छोड़कर समस्त अफीकी देश इसके सदस्य बन चुके है। एक वर्ष की पूर्व सूचना देकर 
कोई भो देश इसकी सदस्यता को छोड सकता है । 


संगठन के उद्देश्य 
(0णुच्८ाए6 ण॑ फद 0:8गा28६०7) 

आफ्रीकर एकता समदन के चाटेर पर इप्टिपात करने पर उसके निम्तांकित 
उद्देश्य स्पष्ट होते हैं : 

(क) सामान्यतया विश्व तथा विद्येपाणा अफ्रीकी राज्यों में उपतिवेधबाद 
एव सस्‍लचाद फो ध्तमाप्ठ करना, 

(ख) गुट-निरपेक्ष नीति के अनुसरण के जरिये छीत युद्ध को समाप्त करता 
तथा टोलना, 

(ग) अफ्रीकी देशो मे मघुर सम्वन्धों को स्थापना सभा उसको बनाये रखना; 

(घ) सदस्म देशों की प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता को 
बनाये रखना तथा इसकी रक्षा करता; 

(डग अफ्रीफादाप्तियों की आधिक, सामाजिक तथा बोढिक प्रगति के लिए 
मदद करता; और 

(च) सपुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और सानवाधिकारों की सार्वेलौकिक घोपणा 
के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में छद्धि करना । 


सागठन के अंग 
(0785६ ०९ ७८ 02 रंट४४०5) 


अफ्रीका एकता संगठन के चार्टेर में झी गई व्यवस्थाओं के आधार पर उसके 
अगो का निम्ताकित बिख्ुओ के अल्तर्गेत अध्ययन किया जा सकता है : 

_. [क) समा (&8४९ए)))---यहे अफ्रीका एकता सगमठत का सर्वीच्च अंग है । 
इसमे संगठन के सदस्य देशो के राज्याध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। वर्ष में 
कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है किन्दु आवद्यकता पडने पर इसकी विशेष 
बैठक कभी मी युलाई जा सक्‍तो है। इसकी बैठकों के लिए कुल सदस्यों के दौ- 
तिहाई 'कोरम' की आवश्यकता होती है। सभी भ्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत से पारित किये जा सकते है। सभा सदस्य देशों के सामान्य हितों 
वाले विषयों पर विचार-विभद्य तथा संगठन के अन्य अगों के कार्यों को समीक्षा 
करती हैं। 

(एप) भम्श्रिपरिषद--यह्‌ रांगठन के सदस्य-देशों के विदेश सन्त्रियो या उसके 
बजा “मनोनीत मन्तरियों को परिषद' है। वर्ष में कम से कम दो बार इसकी बैठक 
होती है, विरतु जरूरत पडने पर इसकी जिशेष बैठक भी घुलायी णा सकती है । मन्ति- 
परिषद अपने समस्त कार्यो के लिए सभा के ध्रति उत्तरदायी होती है। यह समा की 
सहाधता करती है। इसने समय-समय पर उठे अनैक अन्तर्राष्ट्रीय मसलो (जैसे दक्षिण 
अप्रीक्षा में रंगमेद, अफीके में पुतंगाती बस्तियों वा भविष्य, रोडेशिया (अब जिम्बाब्वे) 
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व कायो सक्ट, सवुक्त राष्ट्र सघ में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व आदि) पर व्यापक विचार- 
विम्न किया है । इससे संगठन के सदस्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर आम 
पहम्मति कायम बरने मे मदद मिलो । 

(गण) सचिवालय---सचिवालय अफ्रीकी एकता संगठन के कार्यों में सहायता 
तथा उसकी गतिविधियों में वालमेल बढाने का वाम करता है। इसके प्रघान को 
महासचिव कहा जाता है । 

(घ) मध्पस्यता, समझोता एवं पंच निर्णय बायोग (ट०7क्रॉइश्ण्य ते 
अल्याथा0ा, 0000800 300 #797270॥)--इस आयोग के 2। सदस्य हैं, 
झिनवी समा द्वारा नियुक्ति होती है 

(ड) विश्विष्ट आयोग सथठन की समा विश्शिप्ट विपषयो के लिए अनेक 
आयोगो का निर्माण बर सकती है। इस विशिष्ट आयोगो के सदस्य सगठन के सदस्य 
देशो के सम्बन्धित मन्‍्त्री होते हैं। सभा द्वारा अब तक जिन विविध आायोगो का 
निर्माण हुआ है वे हैं--(क) आशिक और सामाजिव' आयोग, (ख) शैक्षणिक और 
साम्द्ृतिक आयोग, (ग) स्वास्थ्य, सफाई और पोषण आयोग, (घ) प्रतिरक्षा आयोग, 
(ड) वैज्ञानिक, तकनीकी ओर अनुसन्धान आयोग, (च) परिषहत और मातायात 
आयोग; और (छ) विधिवेता आयोग | विश्विष्ट आयोग सगठन के सदस्य देशों में 
पारस्परिक सहयोग स्पापित करने की दिशा में कार्यरत है। 

(व) अपफ्तोकी मुक्ति समिति--अनेक अफ्रीकी देशों को ओपनिवेशिक दासता 
से मुक्ति दिलाने के जाये में तेजी लाने के लिए अफ्रीकी मुक्ति समिति की स्थापना 
की गयी । इसका प्रमुख कार्य अफ्रीकी उपनिवेशों मे चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति भप्राप्तो 
का समर्थत करना ही नही, वल्वि' सदस्य-राष्ट्रो द्वारा दिये जाने वाले सहायता यायों 
मे मम्वय स्थापित करता भी है।इस समिति का मृख्य कार्यालय तजानिया की 
राजधाती दार-ए-सलाम में है। अफ्रीकी उपनिवेशों को औपनिवेश्िक दासता से मुक्त 
कराकर उनको स्वतस्त्र देश के रुप में स्थापित करवाने में इस समिति का मद्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है। 

तदर्थ आायोग--अप्रीवी एकता संगठन के सदस्य देशों वे विदेश सत्त्रियों या 
अन्य मनोनीत सस्जियों वी सन्ति-परिपद्द अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर आपसी 
विचार-विमर्श करती है। इसके लिए वह तदर्थ आयोग की स्थापता कर विचार- 
विमर्श को अधिक सायक बनादो है। 963 में मोरकक्तो-अल्जीरिया विवाद, 964 
में अफ्रीका से शरणार्यी समस्या तथा कागा विवाद पर भस्त्रिगपरिषद न तदर्ध आयोगों 
की स्थापना की ! 


अप्रीकी एकता समठन में सकट 
(लक्रड ७ 0 & छा.) 

_सगट्न मं समय-समय पर अनेक सवट उठे हैं, जिन्होते अफ्रीकी देशों की 
एकता में कई दायाएँ उपस्थित वी हैं। आज तक उठे मह-वपूर्ण सक्टों को निम्ताकित 
खरीरों से दशोपा जा सकता है . 

(क) सपने के उद्देश्यों रे विश्देषण के बारे मे सदस्य देश दो गुट में बंद 
पक गुद मे देश औपनिवेशिक दरक्तियो द्वारा स्थावित की गयी राज्य-व्यवस्था 
ममयेन शर्ते हैं खो दूसरा गुट परिद्मी देशों कौ पूँजीबादी लोकतस्त्र री 


गये हैं । 
का समः 
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विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं। इन बातों को लैकर अफ्रीकी देशों मे बैचारिक 
जडपें होती रहती हैं । 

(पे) 970 के बाद अफ्रीकी देशो में लगातार सैनिक ऋत्तियाँ होती रही 
है जिम्त कारण उनमें राजनीतिक स्थायित्व नही रहा है॥ अधिकाश देशों में आजकल 
कमोबेश निरंकुश शासन-व्यवस्था है । 

(ग) क्षेत्र मे विदेशी सैनिक धमकी, शीत युद्ध वथा शस्त्रीम होंड को रोकने 
के लिए अफ्रीकी एकता सगठम के चार्टर मे कहा गया है कि सदस्य देश ग्ुट-निरपेक्ष 
नीति का पालन करेंगे। किन्तु चार्टर एवं अफ़रीकी एकता संगठन दोनो ने आज तक 
गुढ-निरपेक्षता को निश्चित आर्थों में परिभाषित नहीं किया है। परिणामस्वरूप 
सदस्य देशो में गुट-निरपेश नौति के तत्वी तथा कार्यान्वयन के बारे में सर्वेन्मम्मति 
का अभाव हे । 

(घ) दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक ग्रोरो के विझद्ध वहुसंख्थक कालो के 
शासन की स्थापना करवाने भे अफ्रीकी एकता सगठन को अभी तक पूर्ण सफलता 
नही मिली है। 

(5) अधिकतर अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद के चगुल से तो मुक्त हो गये 

* किन्तु ओपनिवेशिक शक्तियों के तव-उपनिवेशवाद के पजे मे वे फिर आ गये हैं। 

, धीरे-धीरे वे अपने विकास के लिए नव-उपनिवेदशवादी ताकतों पर तनिर्मर होते जा 
रहे है। 

(च) समय-समय पर अफ्रीकी देशो में आपसो सीमा-विवाद उठे हैं, जिन्होंने 
लेप्रीय तताव पैदा किया ॥ हालाँकि अफ्रीकी एकता संगठन अल्जीरिया ओर मोरक्‍्को, 
घाना और अपर वोल्टा तथा घाना और टोगो के बीच झगडो का श्ञान्तिपूर्ण त्रीको 

» से हल निकालने में सफल हुआ है किन्तु अभी भी अनेक देशो में आपसी सीमा- 

विवाद क्षेत्रीय तताब के कारण बने हुए हैँ। मसलत, नाइजर और डाहोमी, सुड़ान 
ओऔर चाड़ आदि देझो के आपसी सीमा-विवाद हैं। इसके अतिरिक्त मोमालीलैण्द को 
लेकर सोमालिया और इधियोपियां, स्पेनिश सहारा को लेकर मोरीतानिया और 
मौरबकों तथा फर्माडो पो का स्पेनिन्ष द्वीप को लेकर नाइजीरिया ओर केमरून के 
बीच सीमा-विवाद भविष्य में कभी भी सेतिक सधघर्ष का रूप धारण कर सकते है। 


सग्रठन की उपलब्धियाँ 
(#क्कांबएथ्या्वाड ० (४९ 0हथगांख्बाएग्) 


संगठन में समय-समय पर अनेक संकटो के उठने पर उसे असफलताओं का 
सामता करता पढ़ा। परन्तु उतको भफलताओं को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा 
सकता । उसकी महत्वपूर्ण सफलताएँ विम्नांकित हैं-- 

(क) इसने अफ्रीकी क्षेत्र में चल रहे उपनिवेशवाद विद्ोथी राष्ट्रीय मुक्ति 
संग्रामो को नैतिक एवं मौतिक समर्थन नही दिया, बल्कि उनके पक्ष में अस्तर्सप्द्रीय 
8) मी तैयार किया। इससे अनेक अफ्रीरी उपनिवेश स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 
उमरे। 

[ख) इसने अफ्रोकी देशो के अनेक सीसा-विवादों तथा आपसी झगडों को 
सुनशाया है। मसलत, उसने अल्जीरिया और भोरक्को, घाना चौर अपर वोल्टा तथा 
घाना और टोपो के बीच मुनह करवाते में सफलता प्राप्त की । 
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(ग) इसने अफ्रीकी देशो मे आथिक, स्तामाजिक, सास्कृतिक आदि क्षेत्रो में 
पारस्परिक सहयोग करने की भावना को जागृत क्या है। आज अनेव' अप्रीदी देश 
इसकी प्रेरणा से ही विभिन्न क्षेत्रों मे आपसी सहयोग कर रहे हैं। 

(घ) यह तीसरी डुनिया के विकासशील देशों की मागों को एकजुट होकर 
हरेक अन्तर्राष्ट्रीय मच पर समर्थन करता आया है। 


संगठन का मूल्याकन 
[85565 ज्राढा( ० 6 0789॥240070) 

अ्षप्रीवा एकता संगठन से सम्बन्धित विभित पक्षों पर इपष्टिपात परने ये बाद 
यह कहा जा सकता हैं कि क्षेत्रीय सगठत के रूप में यह सबसे ज्यादा व्यापक सगठत 
है। यह इसको विशाल मदस्य-देशो की सस्या से स्पष्ट है। विस्तु व्यावहारिक उप- 
सब्धियों के दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस अपने घोषित उद्देश्यों कौ तुलना में आशिक 
मफ्लता ही प्राप्त हुई है। इसके बावजूद दीमरी दुनिया के' गरीब देशो के लिए ऐमे 
सगठतो को काफी उपयोगिता है। अन्यथा इनकी अनुपस्यित में विश्व की दडी 
शक्त्ियाँ गरीब देशों को निगल जायेगी । 

इस संगठन का जिस समय गठने हुआ, उस समय पान-अप्रीकी भाईचारेज! 
ज्वार तूफान पर था और अपफ्रीको एकता के बारे में आज्षान्दित होता आसान थां। 
तब से अधिक्राश लोगो के निराश होने वा प्रमुख कारण यह रहा कि बहुसख्या 
अप्रीकी राष्ट्र अपती कवायली स्वामी भक्ति से उबरने में असमर्थ रहे हैं। उगाहा 
माइजीरिया आदि में विभाजक गृहयुद्ध भूल्यत कब्रायली रहे हैं। विदेशी शक्तियों से इम 
स्थिति का लाभ उठाया और इसी कारण संगठन दे सदस्य देश अपनी समर्थक महा 
ध्रक्तियों के अनुसार उनभी नीति दक्षिणपपरयी या ामपयी तय करते रहे। एन्मूमा 
कैन्याता, ओबोटे जंपते नेनाओं के राजनीतिक मच के हट जाने के बाद सामुहिद हूए 
से अफ्रोकी हितों को पारिभापित करने की गुजादभ मी कम हुई है। ऐसा नहीं जार 
पढ़ता दि निकट भविष्य में अप्रीबी एकता सध क्षेत्रीय सगठने वे रूप में छोर 
उपलब्धियाँ हासिल कर सरेगा । 


उत्तर अटलाटिक संधि सगठन अर्थात्‌ 'नाटों 
(लक #षाग्रा0० प्रीच्बाज 0ा8आारबाता १८709") 

उत्तर अटलाटिव सन्धि समठन को 'नाटो! से नाम से भी पुकार जाता है। 
इसतो निर्माण 4 अग्रेल, 949 जो अमरीया की राजघानी बालिगटन में किया 
गया । यहाँ 2 पश्चिमी राष्ट्रों--बेल्शियम, डेनमार्व, फाम, आइसनैण्ड, इटली 
लकजमवर्ग, हॉलेण्ड, सादे, पुर्तंगात, ब्रिटेन, बनाड़ा तथा अमरीज़ा के प्रतिनिधियों ते 
नाटों सम्धि पर हस्ताक्षर किये | इसके बाद बवटूदर, 95[ मे श्रीम और टर्डो हा 
]954 में पद्चिचम जर्मनी हो नए सदस्यों के रूप से इस संगठन से सम्मितित जिए 
गया। नाटो सर्प को मूत्र रूप से 20 वर्षों के लिए बनाया गया था विन्तु 96 
में इसकी अवधि 20 वर्षों के लिए बढा दी गयी। श्रत्येश 0 वर्षों दाद सम्धि 
पुनविचार विया जाता है। 


टी अम्तर्स्ट्रीय सम्द छ/5 


| 
नाटो के निर्माण के कारण एवं उद्देश्य 
(00७४०४४७४ ण '्र७70) , 

“ताटों' में सम्मिलित सदस्य देश यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों से है। भ्रू-्माग, 
जनसख्या, प्राकृतिक सम्पदा, औद्योगिक सम्पदा, ऐतिहासिक अतुभवो तथा राजनीतिक 
परम्पराओ की दृष्टि से उनमे भिन्नता है। फिर मी वे अमरीका के नेतृत्व में एक 
सैनिक गठजोड़ के एफता सूत्र (८णाआगणा 90705) मे बंध गये ।र नाठो के निर्माण 
के पीछे प्रमुख रूप से निम्नाकिस कारण एव उद्देश्य थे-- 

(क) आधिर पुर्नानर्माण की आवश्यकता--ट्वितीम विश्व युद्ध के दौरान नाटो 
के समस्त सदस्य देशो ते मौतिक, आधथिफ, राजनीतिक तथा भावनात्मक रूप से अनेक 
नुकसान उठाये। दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा उत पर बचेस्व स्थापित करने का 
खतरा मौजूद था। ऐसी अवस्था में शक्तिशाली अमरीका ही उनके लिए आशा की 
किरण था जो उनके आशथिक पुर्नानर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करने में 
सक्षम भा। इसी बात को महसूर करते हुए उन्होने अमरीका के नेतृत्व में नाठो मे 
सम्मिलित होना स्वीकार किया । 

(ख) सोविपत संघ द्वारा साम्यवादी भ्रसार--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
सोवियत सघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएँ हटाने से इन्कार कर दिया । उसने 
वहाँ सताम्यवादी सरकारें स्थापित करते के प्रयश्त किये। अन्य स्थानों के बारे में. भी 
उसने यही नीति अपनायी । अमरीका ने इसका लाम उठाकर साम्यवाद-विरोधी नारा 
दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया । फलस्वरूप यूरोपीय 
देश भाटों में सम्मिलित हो गये । 

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्प-क्षमता पर अधिश्वास- सयुक्त राष्ट्र सघ का 
निर्माण विश्व-शान्ति एव सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य के साथ 945 में हुआ। 
परन्तु पश्चिमी राष्ट्रो ने महसूस क्या कि यह अन्तर्सप्ट्रीय संगठन आक्रमणकारी 'राष्ट्र 
से उनकी सुरक्षा नही कर पायेगा | यह उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य-क्षमता 
पर अविश्वास का सूचक है। इसी ने उन्हे 'नाठो' सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। 


नाटो के अग 
(08900 ० धरा 0) 


ज्यो-ज्पों समय बीवता गया, त्यो-त्यो नाटो का संगठन भी विकसित होता 
गया। आज यह एक विजश्ञाल संगठन है | पहले इसका मुख्यालय फ्रास की राजधानी 
पेरिस में था किस्तु फ्रांस ढारा नादो की सदस्यता त्यागने के बाद अब मह बेल्जिमम 
में है। नाटो सगठत के निम्नाकित अंग है. - 

(क) परिषद --नाटो के अनुच्छेद-9 के अन्तगंत परिपद की स्थापना की गयी 
है। नाटों गग्ठन में यह श्र्वोच्च अंग है । इसका निर्माण सदस्य राज्यो के मन्त्रियों 
चने होता है। इसकी यन्द्री-स्तरोय बैठक बर्ष में एक या दो बार होती है। स्थायी 
प्रतिनिधियों के स्तर पर इसकी बैठक वर्ष में एक या दो वार होती है। इसके सभापति 
प्रतिवर्ष बारी-वारी से सदस्य देशो के मन्‍त्री होते हैं। नाटो का महासचिद परिषद 


१७६ १. ३60, 4[उतरटड गाव क्गरैगाल्र गण 75८०२ / उत्तरी ईल (६८ 
(/०7४७ (०८४, 4964), 42. ) ३५ 9४७७० 
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साथ हो सामरिक मामलो पर अमरीका के साथ उनका मतमेद तेजी से सामने 
आया। हाल के बर्ों में सोवियत संघ के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशो का तकनीकी 
आदान-प्रदान, यूरोप में कुज गरिमाइलो की स्थापना तथा '“स्टार घास परियोजना 
इसके प्रमुख उदाहरण है । इसके अलावा पद्चिचमी ग्रु्‌रोपोय राष्ट्र अपनी वैंदेशिक 
नीतियो को अमरीका के राष्ट्रीय हित के साथ इस तरह जोड़ने के लिए रैयार नहीं 
हैं कि तताव-दौधित्य या मुठभेड सि्े महाशक्ति की इच्छानुमार ही तय होती स्हे। 
जनरल देगोल और विली ब्राट के काल में यह स्थिति निरन्तर देखने को मिलती 
थी | पश्चिमी यूरोप में पिछले वर्षों के दौरात शान्ति आन्दोलन का आविर्भाव ओर 
इसकी प्रगति अमरोका के लिए बेहद चिल्ताजनक रही है। जमंनी में ग्रीन पार्टी और 
इब्मैण्ड मे लेबर पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा अमरोको प्रस्माणु नोति फो आलोचना 
अमरीका के लिए मिरदर्दे वबतती रही है। हिंसक आतकवादियों के प्रति बूरोपीय 
सरकारों का उदार रुख अमरीका को खिन्न करता रहा है। अमरीका के बहुराप्ट्रीय 
तिणमो के वारे में पश्चिमी यूरोपीय उद्योगर्षाति आत्म-रक्षात्मक ढंग से चिन्तित रहे 
हैं। इन सभी बातो ने नाटो की एकता को कमजोर बनाया है। महाशञक्ति के रूप में 
सोवियत संघ के क्षय ने भी नाटो की प्रसंगिकता पर प्रइन चिन्ह लगाया है। 


अमरीकी राज्यों का संगठन 
(07ड37ॉं0009 रण #गाए।०था 505855) 


अमरीवी राज्यो के सगठन का उदय 989-90 में स्थापित अखिल 
अमरीकी सघ (?20-#शा८एंट॥३ (00:00) से जोड़ा जाता है। अखिल अमरीकी 
सध न तो फैडरेशन था ओर न ही गठवन्धन, बल्कि वह राष्ट्रों फा क्लब था। 
इस पथ का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका तथा लातीनी अमरीकी राज्यों की सरकारों 
में आपसी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग स्थापित करना था। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास हुए किन्तु प्रयम विश्व युद्ध तक उल्लेखनीय 
सफलत्ता नहों भिज्नी । इसके बाद मो विश्व शान्ति ओर सुरक्षा स्थापित करते की 
महान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेजी से अनेक प्रयाम किये गये। द्वितीय 
विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने उनकी एक सामान्य विदेश नीति बनाने की पहल 
को अन्ततः ॥945 में संद्िसको तगर में अन्तर-अमरीकी सम्मेलन हुआ। इस 
सम्मेलन ने रीओ सन्यि और अमरोकी राज्यो के सयठन की भूमिका तैयार की। 
योगीटा (कोलम्बिया) में हुए अमरीकी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीको 
राज्यों के संगठन ना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस सगठत के चार्टर में 
अमरीकी गोलाद्द के समी राज्यों (कनाडा समेत) के सम्मिलित होने का प्रावधान 
है । बसे कनाडा ने अद तक इसी मदस्यता प्राप्त नहीं की किस्तु यदि वह चाहे तो 
इसक्या सदस्य वन सकता है। यह भी कहा गया है छि कसी सदस्य-राज्य को सगठन 
से नही निकाला जा ग्रनता, सेक्नि यदि कोई राज्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता 
छोड़ना चाहे तो वह दो वर्ष को पूर्व मूबना देकर ऐसा कर मकता है। 
संगठन के उदृंश्य 
(00|०७६५९5 ० ४८ छिइग्ांटग5०४) 


इसके घार्टर मे सदस्य-देशो के अधिकारों सथा केंब्यों का उल्लेख है। 
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इनमें प्रमुव रूप से विवादों के शान्तिपूर्ण हत, सामूहिक सुरक्षा, आधिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, सास्ट्वतिक आदि क्षेत्रो मे सहयोग पर जोर दिया गया है। 


संगठन के अग 
(07ह8॥$ ० ४6 0/हपराटब।070) 


अमरीकी राज्यों के सगठत के निम्नाक्ति पाँच अग हैं-- 

(भ) अन्तर-अमरीको सम्मेलन [0ल-मैलात्क 0०7ाक्षिघा०००- 
अन्चर-अमरीकी सम्मेलक अमरीकी राज्यों के सयठन का सबसे प्रथम एवं सर्वोच्च 
अग है। इसमे हरेक सदस्य राज्य को अपना एक प्रतिनिधि भेजने वा अधिकार है। 

यह संगठन के अन्य समस्त अगो के स्वरूप और कार्यों तथा संगठन की नीति और 
कार्यत्रण को तय करता है| सदस्य-राज्य इनको जकियाल्वित करते हैं ! 

(व) विदेश सस्तियों को बेठक--विदेश मन्त्रियो की बैठक जरूरी विषयों पर 
विचार विमज्ञे करतो है। सगठन के कसी सदस्य-राज्य की प्रार्थना पर इसकी 
बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी सदास्त्र आक्मण की अवस्था में 
इसकी बैठक बुलाई जा सकती है॥ इसकी सहायता के लिए एक परामशंदात्री 
प्रतिरक्षा समिति भी होती है । 

(स) परिषद-- परिषद में सगठन का हरेक सदस्य राज्य एक प्रतिनिधि भेजता 
है। उसका मुख्यालय जमरीक्ाय की राजघानी वाशिगटन में है। इसके प्रमुख कार्य 
झान्ति व सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा सगठन के विभिन्न अगो के कार्यों वी देखभाल 
करता है। साथ ही यह अखिल अमरीकी सघ के कार्य का पर्यवेक्षण बरती है। 
अन्तर-अमरीबी आधिक और सामाजिक परिपद, अमरीकी विधिवेत्ाओ की परिषद 
तथा अन्‍्तर-अमरीकी साम्ृतिक परिषद सीधे ही इसके नियस्द्रण में रहती हैं । 

(द) अखिल अमरीकी सघ (?8॥:/40८090 (7000)--अलिल अमरीबी 
सघ अमरीबी राम्यी के सगठन बा बेस्द्रीय एवं स्थायी अग तथा रचिवालय है? 
संगठन का महासचिव इसका निदेशक होता है, जो अल्तर-अमरीकी सम्मेलन द्वारा दस 
वर्ष के लिए चुना जाता है। वह दोबारा नहीं चुना जा सकता। अखिल अमरीकी 
सध के सुरुष कार्य राज्यों में आपसी आदधिर एवं सामाजिक संदेयोग स्थापित करता 
तथा राज्यों वे आपसी झगड़ा का शान्तिपूर्ण तरीसों से निपटारा करना है। 

(य) विश्विष्द एजेन्सियाँ--विशिष्ट एजेन्सियाँ विश्वेष्ट कायो की सम्पादन 
करती हैं। ये एजेन्सियाँ अमरीकी शज्यों है सगठन का अभिन्न अगर बन चुकी हैं । जैसे, 
परामर्श शती सुरक्षा समिति, अन्तर-असरीजी आधिक एक साम्ताजिंव परिपद, अस्तर- 
अमरटीको विधिवत्ता परिषद, अस्तर-असरीकी सास्कृतिक परिषद, अमरीबी स्वास्थ्य 
ब्यूरो, अन्तर-अमरीकी ढ्ृपि विज्ञात सस्या, अखिल अमरीकी भूगोल एवं इतिहास 
समस्या और अन्तर-अमरीकी दूर सचार कार्यालय आदि । 


संगठन वा सूस्यावन 
(/६६८३४४क६०७६ ०६ ६॥६ 0: 850290500) 
यह संगठन वस्नुत क्षेत्रीय सहर्वार की स्वर रुपूर्त प्रेरणा का परिणाम नही, 


बल्कि अमरीत्री महाद्वीप मे अमसीक्रा हे दवेस्द को यरकटार रखते वाले मुदरो 
मिद्धास्त को बीसवो सदी का ससतरण है। इस सदर्म में सबके भहृत्त्वपूर्ण बात यह 
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है कि लगभग सभी सदस्य राष्ट्रों का राजनीति संस्टार और ज्ाधिक समस्याएँ 
एक जैछी हैं। संयुक्त राज्य बमरीडा के विरेधी-पतिदन्द्री या रा वामपंदी रप्ताने वाले 
किप्तों मी देश के बिए इस संगठन में कोई स्थान नही । क्यूबा के उदाहरण से यह 
बात मभतीभाँति प्रकट होती हैं। जद कमी ऐसा अबसर आया है कि संगठन के सदस्य 
देशो के निजी या सामूहिआ हित सक्टठग्रस्त हुए है तो संगठन नपुंसक और टि्वीये 
मिद्ध हुआ है। ग्रेनेडा में अमरोझो सैनिक हस्तक्षेप, अजेल्टीना बोर ब्रिदेव के बीच 
फॉकबेष्ड युड रुपा निकारागुआ एवं अल सल्वाहोर की कान्तिझारी उधल-पुथल में 
इस सगठन ने कोई रचनात्मक मूमिका नही निमाई। 


दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन या सिएटो 
($०णां एक्छा. है ज्लंड० प्रो 078977200५ ० 55070) 

6 से 8 मितम्बर, 954 तक फिलीपीस छो राजघानों मनीता में अमरीका, 
दिदेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्पुजीलंड, फिलोपीस, याईडुण्ड और पाडिस्तान के प्रतिं- 
निधियो का एक सम्मेलन हुआ। यह सनी देश साम्पवाद के भ्सार से आतकित ये 
ओर चाहते ये कि उसे रोकते के लिए कोई कारगर कदम उठाये घायें । सम्मेलत सें 
लम्बे विचार-विमर्श के बाद द्शिण-युर्व एशियाई सन्पि संगठन का प्रस्ताव हुआ, जिसे 
9 फरवरी, 955 को कार्यान्वित किया गया। इसे मनीला समझौता गा 
*हिएशे' के नाम से भी जाना जाता है ॥ 


संगठत के उद्देश्य 
(0णव्थपरए७ ०७ ७० 0:80 :७च००) 


“किएटो' की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य थे, थे संक्षेप में सिम्तांक्ति हैँ-- 


(क) दक्षिप-पूर्व एश्विया तथा दक्षिण परिचमो प्रश्मान्त महासायर में साम्य- 
वाद का परमार रोस्ना; 


सो (5) इक्षिप-पूर्द एशिया तया दक्षिण परिचमी प्रशान्त महासागर में पश्चिसी 
राष्ट्रों दारा अपने हितों को रक्षा करता; और 


(ग) सस्म देशों में चहुमुछ्ी क्षेत्रो में आपसी सहयोग स्थापित करना। 


संगठन की प्रमुख व्यवस्थाएँ 
सिएटो सन्धि में को गई प्रमुख एँ (छा पं पझेप में 
ह्म्पारिन है... मुख व्यवस्पाएँ (छा५07 ए:०श्रोभ्नंणा३) संक्षेप में 


(क) इन्दि को प्रस्तावना मे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आस्वा व्यक्त करते 
हैए कहा गया है कि सब्धिकर्ता सद्ष्यों में से किमी एक देश के विश्द सशस्त्र 
आक्मप को धात्वि और सुरक्षा के लिए खतरा माना जायेया और सदस्य राज्य 
झश्ा मुकाबला करने के लिए संदेधानिक अक्रियाओं के जनुमार कार्य ररंगे | इसके 
झन्तेमंत उठाये गये कदमों की सूचना संयूक्त याप्ट्र संघ को सुरक्षा पर्यिद को 
तत्वान देंगे; 

(ख) सरिषि कय सेत्र दक्षिय-पूवं एशिया का सामान्य खेत्र तथा दकषिष-पश्चिमी 


प्रयाल्त धागर का उत्तर में 2। डिब्री 30 मिनट को उत्तरी अक्षाश् रेखा निरिच्त 
किश पद है; 
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(ग) अस्य किसी राष्ट्र को सदस्थ-देशों की सर्वसम्मति से इस सन्धि में 
शामिल क्या जा सकता है, 

(घ) यह सन्धि अनिश्चिद बाल के लिए की गई है, परन्तु कोई सदस्य- 
देश एक वर्ष की पूर्व सूचना देशर अपने अपने आपको सन्चि से अलग कर ख़पता 

+ और 

(ड) इस सस्धि में सशस्त्र आक्रमण को रोकने तथा आन्तरिक्र विध्वस बे 
बारे मे जवाबी उपायो के अलावा स्वतस्त सस्थाओ के विकास, आविक विकास तथा 
सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध भे व्यवस्थाएँ की गयी हैं । 


सग्रठन के अग 
(08255 ० छू 0785024000) 

इसके निम्ताकित अग है-- 

(क) परियद--परिषद एक मन्त्रिमण्डलीय सस्था है। इसकी बैठक वर्ष में 
कम से कम एक वार बुलाने की व्यवस्था है । आवश्यकता पडने पर इसकी बैठक 
कसी भी समय बुलाई जा सकती है। 

(छल) सचिवालय एव कार्य समूह--जब परिषद की देठक नही हो रही हो 
इसका कार्य परिषद के प्रतिनिधि (अर्थात्‌ विदेश मन्‍्त्री) करते हैं | इन प्रतिनिधियों 
की सहायता के लिए एक सचिवालय और आवश्यकता के अनुसार कार्य समूह की 
व्यवस्था की गयी हैं । 

(ग) पहुचमा समितियाँ (५४७४(८॥ 7008 (००वाणम०४5$)--सिएटो के अन्तर्गत 
बुछ पहरूआ समितिया की व्यवस्था की गयी है जो सदस्य देशों में विध्वमात्मक 
शतिबिधियों पर निगरानी रखती हैं । 
महै (घ) मुहुयालय -परिपद का प्रधान कार्यालय धाईलेण्ड वी राजघानी बैकाक 
मेंहै। 


सिएटो की आलोचना 
(एप्प्थदआ ण 58870) 


निम्नाकित आधारों पर सिएटो वी आलोचना की जा सकती है-- 

(व) सिएटो को क्षेत्रीय व्यवस्था नही माना जा सकता ! हालाबि इसवा नाम 
दक्षिण-पूर्व एशियाई सबन्यि सगठन है, किन्तु इसमे भामिल आठ देशो में सिर्फ तीन ही 
एच्रियाई देश हैं, जबकि अन्य सभी राप्ट्र पश्चिम वे हैं, 

(से) सिएटी के जरिये पश्चिमी राष्ट्रा ने पाकिस्तान जैसे देश को साम्यवादी 
प्रमार रोबने के लिए शस्त्रों से लेंस किया, जो उसने मारत के विरुद्ध प्रयोग विये। 
इन पश्चिमी आस्त्रों से शान्ति मग हुई। इस अनुत्तरदायी आचरण के लिए अमरीवा 
मी बम दोषी नहीं है, 

(ग) सिएटो में आत्म-निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार जिया गया है किस्तु इसने 
सदस्य अमरीका ने वियतनाम, लाओम और वस्पुचिया में खतरा हस्तक्षेप क्रिया। 
यह हल्तष्तेप इस सन्धि से स्दीवार दिये शये आस्म-निर्णय के सिद्धान्त का स्पष्ट 
उन्नघन था, और 


(प) सिएटो नव-उपनिदेशवाद का एक नया रूप है। दसके द्वारा पदिचमी 


थ्य 
देशों ने एशियाई सदस्य देशों को परोक्ष रूप से नियन्त्रित करना चाहा और किया । 
इसे “मुनरो सिद्धान्त' जैसी सज्ञा दी जा सकती है । 


सिएटो का जवसान 


स्िएटो मुख्यतः डलेस की शीत य्रुद्धकालोन रणनीति का हिस्सा था और 
उसके साथ ही इस सगझत का अदसान हुआ ॥ इसके कई कारण थे | भले ही इसे 
क्षेत्रीय सहकार का जासा पहलाने की कोशिश की गयी, परन्तु मह्‌ एक सैनिक संगठन 
हो था। इसके सदस्य राष्ट्रो में आथिक और सेनिक सामथ्य का भीषण असन्तुलन 
था । पाकिस्तान हो था फिलीपीस या थाईलैण्ड, सभी की स्थिति अमरीका के परजीबी 
दिविदानुचरो की थी । 960 के दशक भे वियतनाम सघर्प ने अमरीका के सामने 
इन सभी की अनुपयोगिता का रहस्योद्घाटन कर दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि 
सिएटो के क्षय को देखकर अमरीका ने 968 में “आसियान' की प्रस्तावना को 
प्रौत्माहित किया । 3979 तक इसकी दुर्बलता और भी स्पष्ट हो चुकी थी । न केवल 
अमरीका, बल्कि पाकिस्तान तक ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए सिएटो को 
अक्षम पाया॥ 965 कोर 97 के युद्धों में इसकी सदस्यता का बाछित लाभ 
पाकिस्तान को नहीं मिला और हताण्य होकर उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी । 
दक्षिण वियतताम के पतन के श्रांद फिलीपीस, थाईलेण्ड सी निष्क्रिय हो गये । इसके 
बाद सिएटों का औपचारिक समापन सिर्फ प्रतीक्षा का विषय रह गया। 977 में 
इस संगठन का विधिवत विघटत हो गया । 


घगदाद समझौता या केन्द्रीय सन्धि संगठन या 'सेन्टो! 
(8984960 7४०६४ ० एलाप्रथे प्राल्याए 0ह०्ांथक५०७ 67 0800) 


अमरीका ने यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोवाने के लिए नाटो का तिर्माण 
किया, वही पश्चिम एशिया के देशो मे इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय सन्धि 
संगठन अर्थात्‌ 'सेम्टो' का निर्माण किया। 'सेस्टो' के निर्माण की कहानी जितनी 
जटिल है उतनी हो रोचक भी । अमरीको प्रयासों से 24 फरवरी, 955 को इराक 
और उर्फी के बीच सुरक्षा के बारे मे एक-दूसरे की सहायता करने के लिए इराक की 
राजधाती वगदाद में जो समझोता हुआ बह आगे चलकर बगदाद समझौता 
कहलाया। 22 अप्रैल, 955 को टर्की ओर पाकिस्तात के दीच एक सन्धि हुई ( 
24 फरवरी, 955 को टर्की ओर इराक के चीच फिर एक सन्धि हुई । 4 अप्रैल, 
955 को 930 को सन्धि के स्थान पर ब्विटेत और इराक में एक नया समझौता 
हुआ। पाकिस्तान और ईरान क्मझः सितम्बर, 955 ओर अक्तूबर, 955 मे 
टर्वी-इराक समझोने में सम्मिलित हो ग्ये। इस प्रकार इन देशो के बीच विभिन्न 
द्विपक्षीय सस्थियों और समज्नोतों ने धगदाद समझौते का रूप घारुण कर लिया। 
बगदांद प्मझौते के सदस्य देश टी, इराक, ईरान, ब्रिटेव और पाकिस्तान थे । 

_ बगदाद समझोते का अवसात भोर सेन्टो का निर्माण--बंगदाद समझौता 
इराक में सरकार परिवर्तन के साथ समाप्त हो यया | 4 जुलाई, 958 को इराक 
में फ्रास्ति हो गयी और नये झासनाध्यक्ष जनरल अब्दुस करीम काप्तिम ने बगदाद 
समझौते से अलग होने की घोषणा को ॥ 2] अगस्त, 959 को अन्तिम रूप से उसने 
इसकी सदस्यता त्याय दी 4 तदुपरान्त टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाक्स्तिन ने मिलकर 
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इसे जो नया नाम दिया, वह था--वेन्द्रीय सन्धि सगठन अर्थात्‌ सेन्टी । 

सेन्‍्टो की प्रमुख व्यवस्थाएँ--'सेस्टो' संगठन में वी गयी व्यवस्थाएं वही हैं 
जो बगदाद समझौते के अन्तर्गत की गयी थी । भ्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नाकित हैं : 

(क) सदस्य देश सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए एक्डद्रूसरे से सहयोग करने 
के लिए बचनवद्ध हैं किन्तु यह भी कहा गया है कि वे एक-दूसरे के आन्‍्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप नही करेंगे, 

(ख) अरब सथ का कोई भी सदस्य और अन्य देश जो पश्चिम एशिया में 
शान्ति और सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं, वे इसके स्दस्थ बन सकते हैं । ब्रिटेन को 
इसी आधार पर सदस्य बनाया गया, और 

(ग) इस समझौते को पाँच वर्ष के लिए क्या गया तथा पाँच-पाँच वर्ष के 
लिए इसके नवीनोकरण का प्रावधान रखा गया है। 

सेन्टो के उद्देय (00००४६९४ ० एछप70)- सस्दो के निर्माण के पीछे 
जो उद्देश्य रहे हैं, वे सक्षेप मे निम्नाकित हैं 

(क) पश्चिम एशिया के देशी को साम्यवादी विस्तार से बचाना, 

(खल) इस समझोते मे ब्विटेन द्वारा सम्मिलित होने का उद्देश्य पश्चिम एशिया 
के राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना ही नहीं, वल्कि पश्चिमी प्रमाव-स्षेत्र 
मायम रखना भी है, और 

(ग) सदस्य देशो में चहुँमुखी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करना ! 


संगठन के अग 
(072७5 ण॑ पर6 0ह2्यार॥॥07) 


इसके विभिन्न अगो के बारे में सक्षिप्त जानकारी निम्नावित है-- 

(व) परिधद--५इसमे सदस्य-देशों के विदेश मन्त्री सम्मिलित होते है। इसकी 

सहायता वै लिए सैनिक एवं आथिक समिति की भी स्थापना की गयी है। 

(ख) सुक्यालप--बगदाद सम्सौत के समय इसका मुख्यालय वेगदाद में था 
जिसके प्रधान को महासचिव कहां जाता है। वगदाद समझौते के अवसान और सेन्टो 
के निर्माण के दाद उसका मुख्यालय अकारा मे स्थापित क्या गया । 

सेस्टो दो आलोचना ((॥700शव ० "८८)२70)--..असल में सेन्टो संगठन 
के निर्माण वे मम्रय जो उसके घोषित उद्देश्य थे, उसमे सदस्य देशों को अमफ्लता ही 
हाथ लगी । निम्नाकित आधारो पर इसकी आलोचना की जा सकती है * 

(क) इसने अरब देयो में भुटवाजी उत्न्न की; 

(स) इसवे जरिये ब्रिटेन ओर अमरोजा ने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था हो 
कि बल्कि राजनी तिक-तस्त्र में भी घुसपैठ आरम्म कर परोक्ष रूप से नियन्त्रण कर 

लिया, 

(ग) जब 956 एवं 97] में भारत-पाक युद्ध हुआ तो सदस्य राष्ट्र 
पाकिस्तान की मदद करने ने लिए न तो ब्रिटेन भाया और न ही अन्य सदस्य देश; 

कं (प) इसके माध्यम से सदस्य देशो को पश्चिमी देशों से जो इस्वास्त्र सहायता 
मिली, उमसे क्षेत्रीय तनाद बढ़ा, और 

4 (ड) ईरान में 979 से घाह रजा पहलवी बे पतन का कारण उनते द्वारा 
परिदमो देशों का अधानुकरण कर जन-विराधी नीतियों का कार्यावव्यन करना था: 
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सैन्टों का मृत्यांकन 

सिएटो की तरह सेन्टो भी एक ऐसा सनिक संगठन था, जिसे क्षेत्रीय सहकारी 
शंगठन का जामा पहनाने का असफल प्रयत्व किया गया ॥ इसके अतिरिक्त इसका 
कार्यक्षेत्र वहुत स्पष्ट ठग से परिभाषित नहीं किया जा सका | एक ओर सोवियत 
संघ से सामीप्य के कारण यह यूरोपीय घटनाक्म से जुड़ता था तो दूसरी ओर 
पाजिस्तान की रादस्थता के कारण दक्षिण एशियाई तनाव से । पश्चिम एशिया के 
संकट का प्रमाव भी सेस्‍टो के सामरिक दृश्य पर पड़े विना भही रह सवाता था। 
सेन्टो के मदस्पों को भी सिएटो के सदस्यो की तरह अपने संगढन की असलियत का 
पता था और वे अपने आश्रयदाता समर्थक को प्रसन्न रखने के अलावा कोई पहल या 
लामप्रद बहुपक्षीय सहकार की प्रक्रिया का सूत्रपात करने मे असमर्थ रहे। 977 के 
बाद सेल्टो एकदम निष्क्रिय सा हो गया और उप्तका अस्तित्व खत्म हो गया | 


अजुस : सेनिक संगठन या क्षेत्रवाद ? 

(6208 : ध्वज 07डक्रांडबरा/00 ता सवच्ट्टांगएब्राइक ?ै) 

अजुस का गठन शीत युद्ध के पहले चरण में फरवरी, ]95] में हुआ। 

इसके तहत अमरीका ने अएसट्रेलिया सथा न्यूजीलैण्ड को सैनिक समझौते का सा्यी 
बनाया । इसका नामकरण इनके संक्षिप्ताक्षरों आस्ट्रेलिया (&), न्यूजीसैण्ड (४2) 
ओर संयुक्त राज्य अमरीका (05) से हुआ । मले ही, अंजुस कभी सिणटो, सेस्टो या 
नाटो की तरह चचित या विवादास्पद नहीं रहा, लेकित इसके सामरिक महत्व को 
कम करके आँकना गलत होगा । इसके माध्यम से तत्कालीन जमसरीफी विदेश मन्‍्ती 
जोत फास्टर डलेस फा लक्ष्य हिन्द महासागर और पभ्रग्यान्त महामांगर के बीच एक 
अतिरक्षात्मक सेतु निर्मित करना था। उनकी 'दृस्दशिता' इसी से समझी जा सकती 
है कि तव न तो अन्तर्महाद्वीपीय अ्रक्षेपास्त्रो का आविष्कार हुआ था ओर ने ही 
आस्ट्रेलिया या न्यूजीलंण्ड को यूरोपीय देशों की तरह किसी बाहरी या श्रान्तरिक 
अस्थिरता का खतरा था ३ 

न के गठन के पीछे लदय-अंजुस के द्वारा डलेस का प्रयत्व बगलक्रम में 
ब्रिटेन की हिन्द महासागर से वापसी के बाद अपने प्रवेद के लिए जमीन तैयार करना 
था। दस काम में उन्हे इस यात से सहायता मिली कि अंजुस के सभी सदस्थ रास्ट्र गोरे 
थे भोर पूंजीवादी भक्त व्यापार के समर्थक । कई विद्वानों फा तो यहां तक बहना है 
कि अंजुस का गठत सिर्फ इसीलिए विया गया था कि बुर दक्षिण में बसे गोरों 
के साथ माईचारा निमाने के लिए उन्हें मानसिक संबल दिया जा सके | पद निश्चय 
ही पक अजुम की उपयोगिता प्रतीकात्मरः भर यदी थी। डलेस झायद यही 
चाहते थे कि 'कामनवेल्य' बाले भाईचारे का लाभ वे अपनी सामरिक परियोजनाओं 
को प्रियान्वित करने के लिए उठा लें। यह बात नही भुलावी जा सकती कि प्रारश्मिक 
प्रस्ताव में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के अलावा मारत को मी झामिल करने 
को बात सुझायी गयी थी। 

जहाँ तक आस्ट्रेलिया और न्यूजीबैंड या प्रश्व है, इन दोनों देशों को अमरीका 

की सामरिक अग्रआई स्वीकार करने में कोई हिचक्चिहट सही थी। न तो उनके 
मन मे यूरोपीय देशो को तरह खोई हुई गरिमा का अहंकार था और न ही उतकी 


क्र 
स्थिति ऐसी थी वे सुदूर मविष्य मे भी अपने परो पर खडे होने की बात प्रतिरक्षा 
के क्षेत्र मे सोच सके ! 
अंजुस फी व्यवस्थाएँ (00भन्‍्व०75 ० 8#7प2205) --अजुम सचि के अनुच्छेद 
चार और पाँव में यह बात स्पपष्टत स्वीतार की गई थी कि कसी भी सदस्य राष्ट्र 
दर बाहरी अम्रमण छी स्थिति में सामूहिक खतरे का मुकावला सर्वधानिक प्रावधानों 
को देखते हुए एक साथ क्या जायेगा । वर्षो तक आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीर्लंड सुकार्णो 
के व्यक्तित्त के आतक में रहे। पश्चिमी इरियान को आजाद कराने के लिए 
राष्ट्रपति सुकार्शों ने लडने+मिडने की जो मुद्रा अपताई थी, उसे देखते हुए एक बी 
सीमा तक यह स्वामाविक मी था। इसीलिए कई दशक तक अजुस्त संधि पर 
अतर्राष्ट्रीय घटनात्रम के उतार-चढाव के वावजूद विद्येप दवाव नही पड़े । 
अजुत्त के सदस्य राष्ट्रों मे फूट (7 ीटला०८४ 7078 कगपट05 
॥/शगा०८१5)--पिछले दशक में अजुस फिर से चर्चा का विपय बना है तो 
इसलिए नही कि सिएटों यों नाटो बी तरह यह आज अस्त एवं अंनुषयोगी जान 
पड़ने लगा है बल्कि इसलिए कि आज इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच सामरिक मतैक्य 
शेष नही रह गया है। न्यूजीलेण्ड ने परमाणु निश्चस्त्रीकरण के प्रति अपनी पक्षघरता 
बेहिचक जाहिर की है और परमाणु शस्त्रो मे सज्जित अमरीकी तथा पाकिस्तानो 
पौतों को अपने स्वामित्व वाली जल राशि में न आने देने का निर्णय उसने कया है । 
इसकी दुखद परिणति रेनवी वोरियर-प्रीनप्रीस काण्ड मे हो चुकी है। न्यूजीलैंड के 
भूतपूर्व सुरक्षा-मस्त्री डेविड थामसत का मानना है कि इस संधि पर हस्ताक्षर परमाणु 
पोतो के अविष्कार के पहले हुए थे । यह स्वामाविक्र है कि इसके अनुच्छेदों में 
इस विपय में कोई व्यवस्था मही हो सकती थी । उतकी समझ में यह स्वसमिद्ध है 
कि इस सधि को अक्षत रखने के लिए इनके प्रयोग के विषय से भी आस्ट्रेलिया, 
स्यूजीलैंड एबं अमरीका में सहकार जरूरी है। पर अधिकतर न्यूजीलंडवासियों और 
कई आस्ट्रेलियायी विद्वानो का भी मातता है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 
अमरीकी चछमें से दुनिया देखना बन्द करना जाहिएं। विडबता तो यह है वि अजुम में 
दरारें उस वक्त नजर आ रही हैं, जब इण्डोनेशिया मे पश्चिमी रुचि-रझान बाली 
सरकार पिछते 25-26 वर्षों से का्यंरत है और उत्तर की ओर सबसे भवयातव 
सकट (माओवादी चीन) का तिवारण हो चुका है । जब तक दक्षिण पूर्व एशिया में 
हिन्द चोन से सधर्ष चल रहा था, नव भो टोमिनों सिद्धात के अनुसार आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलंढ जा आशाक्ति रहना समझ में आने वाली बात थी । परन्तु ऐसा नहीं 
कि सिर्फ दिसी एक झछंत्रु बे ने रहने से यह संगठन दुवंल पड गया है। वस्तु- 
ह तो यह है कि अजुस के सदस्य राष्ट्रों के सामरिक हिल सामूहिक नहीं रह 
गये हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीयता और सैनिक संगठनों के प्रतिस्पर्धी- 
अवविरोधी तत््तों का अच्छा उदाहरण अजुस से मिलता है। दक्षिण प्रशाम्त क्षेत्र 
फ्रामीसी सरकार का परमाणु प्रयोग-स्थल है। यदि यह प्रयोग निरन्तर जारी रहते हैं 
ती इसका घावक असर आस्ट्रीलया और न्यूजालेण्ड पर पढ़ें बिना नहीं रह सकता। 
परमाणु निशस्त्रीकरण को सेकर म्यूजी्ण्ड का सबसे बड़ा झगड़ा पास से ही है। 
उधर यूरोपीय रगमच की राजनयिक विवश्वताओ के ददाद तथा स्टार वार्स परि- 
वाजना शी प्राथमिवताओ वो देखत हुए अमरीका, फ्राम पर अद्भुम्य लगाने का कोई 


श्र 
प्रयत्त भही करना चाहता । इससे आस्ट्रेलिया व न्यूजोलैण्ड का अपंतुष्ट होना तबो- 
संगत है। 
क्षेत्र में सामरिक परिवतेन (508०8 ९.97808॥॥ 0० #7६७)--पिछले 
कुछ वर्षों में एक और महत्वपूर्ण सामरिक परिवतंन इस क्षेत्र मे हुआ है, जितने सदस्य 
देशो के न केवल 'मामरिक', बल्कि महत्वपूर्ण सामूहिक हितो को भी उजागर किया है। 
इस क्षेत्र मे सोवियत प्रवेश को लेकर कई देशो की चिन्ता बढ़ी है। फिनी, मोलोमन 
द्वीप, बानाउतु, टोगा, किसीवाद आदि अनेकः ऐसे भूक्ष्म राज्य है, जो देखने में छोड़े, 
सोलते में ह्के जान पड़ते है, परन्तु ये अपनी बिस्तृत्त समुद्री सीमा तथा 
विशिष्ट आबिक क्षेत्र (ऋ/प्नश८ 2000०ा८ 2०76) के महत्वपूर्ण समावनाओ वाले 
है । मिसाल के तौर पर वाताउतु के साथ सोवियत संघ का हुना मछलियाँ पकडने के 
लिए जो समझौता हुआ है, उसके तहत जटिण इलेब्रट्रोनिक उपकरणों से सज्जिल 
ट्रालर जहाजो की भावाजाही शुरू हुई है। कई पश्चिमी बिद्वालो का मानना है कि थे 
शोवियत जहाज मछुआरे नही, बल्कि गुप्तचर है। दूसरी ओर, स्टार घार्स परियोजना 
के चित होने के पहले ही ये दूरस्थ छोटे-छोटे द्वीप भी इलैक्ट्रोतिक सचार सम्पर्क 
केददों के रूप में अ्रत्याशित ढंग से महत्वप्रूण बन गये । इनमे से अनेक को यह 
लगता है कि उनकी यह नई सामरिक गहत्ता ही उनकी स्वाघीनता और सम्प्रभुता के 
लिए सबसे बढ़ा खतरा है। प्रेनेडा का उदाहरण इनमे से अनेक को याद है। उन्हे यह्‌ 
लगता रहता हे कि यास्तव मे सामूहिक सुरक्षा अमरीकी छत्रछाया के बाहर ही प्राप्त 
हो सकती है। 


अंशुस्त की भावी करवट 

इन सवसे इस निष्कर्ष तक पहुँचने में जल्दबांणों नहीं की जानी चाहिए 
कि ये तनाव अजुस के अन्‍्त की पू्वे-सूचना दे रहे हैं। शिफे जीवन-यापन शैली के 
आधार पर हो नहीं, वल्कि आधिक अस्तर-निर्मेरता के कारण भी शक्षमरीका, 
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का नाता बहुत नजद्दीक का हैं। हाँ, इतना जहूर हो सकता 
है कि गुट/पिरोक्ष सम्मेलन या राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में इस प्रसंग को अधिक चल 
दिया जामे । यह सम्भव है कि स्यूजोर्जड और आस्ट्रैलिया के आत्म-्सम्मान को 
बचाये रखने के लिए अमरीका सिर्फ थोड़ी-बहुत दिखायटी रियायतें दे दे और 
अपनी परमाणु नाविछझ गतिविधियाँ अनवरत्ष चलती रहने दे। आखिरकार जेसे 
मलयेशिया दे प्रघातमस्धी डा० महायीर ने कहा-- 'ऐसा कोई तरीका नही जो पानी 
की सतह से नीसे परमाणु पनडुब्यी का चलना शोक सके ।' स्लिफे सामरिक मामतो 
में ही नही, आधिक साप[जिक व राजनोसिक पैमानों पर मी अमरीका, आस्ट्रेलिया 
और स्यूजीैप्ट के बोच दाक्ति तथा सम्मावना का इतना असस्तुलत है कि इस सम्धि 
की एजतरफा दंग से रह नही किया जा सकता । हकीकत तो यह हैं कि इसका 
गठन भी पूर्णत, बंकतिपक सही था । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि आज 
भले ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे क्षेत्रीयद्या वी सम्भावताओं और इससे उपजी 
एकीकरण की प्रवृत्ति को अनदेखा न किया जा सवता हो, परन्तु आज मी महा- 
शक्तियों या बडी शक्तियों के सामरिवः परिषिद्य इस पर हाथो हैं। यह बात सिफ 
अजुप पर नहीं, अन्य क्षेद्रीय संगठनों पर भो लागू होती है 
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वारसा सन्धि संगठन 
(जशशा5छछ पराढदांओ 0ा8गारआा00) 


नोटों का गठन तथा 9 मई, 955 में पद्चिमी जर्मंदी तथा प्रास्त के इसमें 
प्रवेश के प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत सघ के नेतृत्व मे यूगोसलाविया की छोडकर यूरोप 
के समस्त साम्यवादी देश पोर्लण्ड की राजघानी वारसा भे मिले। उन्होने 4 मई, 
955 को मैत्री, सहयोग तथा आपली सहायता सन्धि पर हस्ताक्षर क्ये, जिसे 
“वारसा सन्धि! सगठन के नाम से जाना जाता है। अल्वानिया, बुल्गारिया, 
चेकोस्लोवा किया, पूर्दी जमंनी, पोलैण्ड, रूमानिया तथा सोवियत सघ वारसा सन्धि 
पर हस्ताक्षरवर्ता देश थे। हालाकि 3! मार्च, 99] को वारसा सघि-सगठन 
विधिवत ढंग से भग कर दिया गया, किन्तु उसक विभिन्न पहलुओ का अध्ययन 
उपयोगी है । 


सगंठन की व्यवस्थाएँ 


बारसा सन्धि की प्रस्तावना म स्पष्ट बहा गया है कि यूरोप में सामूहिक 
सुरक्षा की पद्धति स्थापित बी जाए। नाटो के निर्माण तथा पश्चिमी जर्मनी बे पुन' 
झस्त्रीकरण से यह्‌ आवश्यव हो गया है कि बारसा देश अपनी सुरक्षा मजबूत करें 
ओर यूरोप में शान्ति रखें। इसमे सदस्थ देशों मे पारस्परिक आधिक, सॉमाजिक 
और सास्कृतिक सहयोग को भी बात वही गयी । इसके अलावा (भसन्धि के अनुच्छेद 
तीन मे) कहा गया कि यदि किसी सदस्य-देश पर आक््मण होता है तो उसे अन्य 
सदस्प-देशो पर भी हमला माना जायेगा और समस्त देश आक्रमणकारी देश के 
खिलाफ उसे सैनिक सहायता देंगे। 


बारसा सन्धि सगठत के कारण एवं उद्देश्य 

इसके निर्माण के कारण एब उद्देश्य निम्ताक्त हैं 

(क) साम्यवादी भ्रसार--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सघ महाथ्नक्ति 
के रूप में उम्ररा । वहू चाहता था कि उसके मेतृत्व मे दुनिया में साम्यवाद का प्रसार 
हो | सैनिब सन्धि के जरिये यह काम आसानी से हो सकता था। 

(ख) नाटो का विरोप--जव अमरीका ने साम्यवादी प्रसार रोबने तथा 
सम्भावित सोवियत हमल के खतरे के मुकावले के लिए पश्चिमी यूरोप के देशो को 
“नादो सगठन' में बाँध लिया तो सोवियत सघ ने इस यूरोप में अपने हितों के लिए 


गम्भीर खतरा माना। इसके भ्रतिकार मे उसने पूर्वी यूरोपीय देशों को एकत्र कर 
वारसा सब्धि सगठत वा निर्माण किया । 


संगठन के अग 
(97895 ० एड 0हब्या।यभा०्व) 

इसके प्रमुत अग निम्नाकित हैं 

([क) सपुक्त सेनिक क्साव--वारसा सन्धि वे अनुच्छेद पाँच के अन्तर्गत एक 
सयुन्त मेंनित्र बमान (छत्राइवत कााएउचर (०मण्मा970) बनायी गयी जिसका 
मुम्धालय सावियत सघ बड़े राजधानी मास्फों मे था। इसके अधीन वारसा सस्धि मे 
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समस्त सदस्य देशों की सेनाएँ रखी गयी ॥ इनका सर्वोच्च सेनापति, महामन्त्री और 
सोवियत जनरल स्टाफ के साथ परामर्श करके सेनाओ का संगठन तथा इनका 
विभिन्न प्रदेशो मे वितरण करेगा । यूरोप में इसकी उत्तरी, मध्य तथा दक्षिण यूरोप 
की तीन कमानें तथा सुदूर पूर्व की एक कमान रखी गयी। 

(ख़) राजनीतिक सलाहकार सनिति--वार्सा सन्धि में राजनीतिक सलाह- 
कार समिति की सरचना, नीति-निर्घारक प्राधिकरण तथा फ्रक्तिया के बारे में 
विस्तृत विघरण नहीं दिया गया। सन्धि के अनुच्छेद छह में इस समिति की सरघना 
के बारे मे इतना भर कहा गया कि हरेक राज्य के सदस्य या विशेष रूप से निमषुक्त 
प्रतिनिधि को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। साम्यवादी दल का नेता विशेष 
प्रतिनिधि होगा । अनुच्छेद छः के अनुसार समिति की शक्ति परामशे तक सीमित 
थी जो रान्धि के वियास्वयन फे बारे भे उठने वाले मुद्दों पर होगी । समिति समठन 
की सलाहकार निकाय मात्र थी | इसके तहत सगठन के सदस्य देझ्ों ने सोवियत संघ 
के अधीनस्थ रहना रबीकार किया | 

संघठन में संकट--नाटो की तरह वारसा सन्वि सगठन में समय-समय पर 
अनेक गविरोध उत्पन्न हुए, जिससे सदस्य देशों की एकता कमजोर हुईं। 955 में 
संगठन को स्थापता के बाद घीरे-घीरे सोवियत संघ शक्तिशाली हो गया, किस्तु 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति मे उसके द्वारा उठाये गये अनेक कदमों को वारसा सन्धि के 
सदस्य देशों ने पसन्द नही किया। प्रथमत:, 956 में हगरी तथा ॥968 में 
चैकोस्तोवाकिया में सोवियत सघ ने सेनाएँ भेजकर हस्तक्षेप किया । रूमानिया तथा 
अख्य देशों ने इसका समर्यन नहीं किया। ह्वितीयवः, वारसा सन्धि का सहारा लेकर 
सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशो में अपना सेनिक जमाव किया और उन देझों को 
चह अपने मत-म्रुताविक नियन्त्रित करने लगा ॥ इसके विरोध में पूर्वी यूरोपीय देझो मे 
सोवियत-विरोध बढने लगा। तृतीयतः, सोवियत संघ द्वारा वारसा-देशों को अपने पूर्ण 
प्रभुत्व में रखने तथा स्थवचेव-ब्रेसनेव द्वारा स्टालिन की आलोचना के कारण 
अल्दानिया ले सोवियद सघ से मुख मोड लिया और वारसा संगठत की सदस्यता भी 
त्याग दी। चतुर्यतः, सोवियत संघ द्वारा प्रवतित आपसी आधिक सहायता परिषद 

(कोमेकोन), जिसका उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों का आधिक एकीकरण करना था, 
मारसा देशो के लिए लामदायक नहीं, बल्कि बोझ सावित हुईं। ऋमानिया ने यही 
मह॒प्ूस करते हुए अग्रीका, ब्रिटेन, फ्रांस, मित्न, अल्जी रिया तथा साम्यवादी चीन 
मे व्यापारिक समझौते छिये। 
गठन को मूल्याकब--इस संगठन के जरिए सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय 
देशों मे एक्छत प्रमाव क्षेत्र कायम कर सका था। ये देश सोवियत मध के “उपग्रह 
बन गये | वारसा सन्धि के जरिए रूस हारा हस्तक्षेप करने एवं प्रभुत्व जमाने की 
९0 से हक ओर सदस्य देशो में आन्तरिक विरोध बढा, वही गेर-साम्यवादी 
शों में सोवियत संघ _पैथा दारमसा सन्धि संगठन की भ्रतिप्ठा काफी घटी। पूर्वी 
भूसेप में साम्पवादी झासनों के खिलाफ आन्दोतनो और सोकतात्रिक लहर ने बारसा 
पैबट वा तेजी से अवसुल्यन किया । पोलेण्ड, हंगरी और चंकोस्लोवाचिया से सोवियत 
३ । वारता-फोजे लौटने लगी ॥ यही नही, हंगरी ओर चेंकोस्लोदाकिया ने वाय्सा 
पैक की समाप्ति के लिए जोरदार मांग की । जरमनी के एकीकरण ने भौ इस संगठन 
जी प्रासगिक्ता खत्म कर दो । अततः 37 भाच, 399] को वारसा पैक्ट औपचारिक 


क्र 
रूप से भग कर दिया गया। 


क्षेत्रीय सैनिक संगठनों के हास के वारण 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिक एवं सैनिक सगठनों मे सम्मिलित होने 
की जो लहर चती, वह धीर-बीरे बन्तर्राप्ट्रीय सजनीतिव-्यटल से ओऔज्ञल होते 
लगी । इत सगटनों में झामिल होने के बाद राष्ट्रो ने पाया कि वे उनके राष्ट्रीय हितो, 
स्वतन्त्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षा के इ्टिकोष्र से ज्यादा उपयोगी नही। क्षेत्रीय एव 
सैनिक संगठनों के ह्वाम वे कारणों को निम्नाक्ति विन्‍्दुओं के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है ) 

(क) गुट-विरपेक्ष आन्दौलन का प्रचार--गुट-निरपेक्ष मीति के तेजी से 
प्रसार से प्रादेशिक सैनिक सगठनो का छ्वाम हुआ। ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व 
में महायकत्तियों द्वारा गुटवाजी वी राजनीति करने का सर्देव विरोध किया। इस 
आन्दोजन में वही राष्ट्र सम्मिलित हो सकता है जो बिसी भी महाशक्ति या बडी 
शक्ति द्वारा प्रवरतित सैनिक गठबन्धन का सदस्य न हो। इससे अनेक राष्ट्र क्षेत्रीय 
एवं सैनिक सगटनों में शामिल होने से विमुख हुए और कई राष्ट्रों ने इनकी सदस्यता 
त्याग कर गुट-निरपस्त आन्दोलन में प्रवेश किया। 

() नई शास्त्र टेक्नोलोजो का आविष्कार एवं विकास--नई शस्त्र टैक्लोलोजी 
के आविष्कार और विकास ने ग्रादशिक सैनित्र सगटनो की जडें खोली कर दी। 
जब घातक रॉकेट, मिसाइल और बमवर्षक विमानों का निर्माण होने लगा तो 
महाशक्तियों द्वारा विभी अन्य देश के भू-माग में सैनिक अडडो की स्थापना थी 
पहले जैसी जरूरत नहीं रटी, क्योकि अब वह दूर से ही नौसेना वा वायु सेना गे 
जरिए आपत्रमण कर सकने वी क्षमता रखने लगे। ध्यान रहे कि प्रादेशिक सैनिक 
सगठतो के जरिय महाग्क्तियाँ मइस्य देशों से सें तिक अड्डा स्थापित करती थी। 
मसजन, अमरीकी ने फिवीपीस, याइलैण्ड तथा अन्य अनेक देशों में सेनिक अड्डे 
कायम शिये। विन्तु नई दास्त्र देंक्नोलोजी के वित्रास के बाद इस ग्रवार वे सैनिक 
अईडो में महाशक्तियों वी ज्यादा रुचि नहीं रह गयी, वषोकि वे अपने देश से ही दूर- 
मारक शस्त्रो में हमला करन की स्थिति में हो गये ॥ 

(ग) सदस्य राष्ट्रों दारा क्षेत्रीोप सेनिक संगठनों शो निरथेक्ता महसूस 
करना -क्षेत्रीप सैनिक संगठत के अनेक सदस्य राष्ट्रो ने इनकी निरथंत्रता महसूस 
की। उन्होंने सदस्यता प्राप्त करने ने बाद छब यह पाया कि उठ संगठनों जी 
प्रवर्नंक बडी शक्तियाँ इनके द्वारा सान्र अपता हित साथन करती हैं और सवटने 
समय अपना हाय पीछे सीच लेती हैं तो उन्होंने धीर-घीर इन संगठनों की वार्यवाही 
ओर नीति त्रियास्वयन मे रुचि लेना कम कर दिया। अल्तत अनेक राष्ट्रों ने 
हतती खंदस्थता त्शात्र दी। ससलन, दाविस्वान, अमरीका और ब्रिटेन ज॑सी दो 
प्रवत्ते+ बढ़ी धक्तियों वी प्रेरणा से सिएटो और सेन्‍्टों में सम्मिलित हुआ। विन्दु 
भारत के माय दो प्रुद्धों में इत बढ़ी शतियों ने उनवीी अपेक्षित सहायता नहीं की 
उलट उसको दी जाने वाली सैनिक सद्घायता एवं शस्त्र वित्री पर रोड लगा दी 
सके पाकिस्तान, सिएटों एवं मेल्टों के साथ अपने सम्बन्धों के प्रति निराश हुआ 
और उसने इनकी सदस्यता स्थाग दी ॥ इस प्रकार अन्य सदस्य देशो ने भी ऐसे ही 
अनेक कारों से सदस्थता त्याग दी जिमस ये सगठन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पदत 
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2] 
से लुप्त हो गये । 

[घ) पूर्वी यूरोप मे परिवर्तन से चारसा पेक्ट व नादो को झठका--पूर्वी 
प्ूरोव भें स़ाम्यवादी शासनों के खिलाफ जन-आन्दोलनों द लोकतान्त्रिक लहर, 
सोवियत सघ की दुर्वल स्थिति और जमंती के एकोकरण ते जहां एक और बारसा 
पैक्ड के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया, वही नाठो की उपयोगिता पर ग्रहरा प्रइन 
चिन्ह लगा दिया। इन दोनों सयठनो का ग्रठम तब हुआ था, जब अमरीका ब 
सोवियत संध के नेतृत्व मे क्रजश पूँजीवादी पश्चिम यूरोपीय देश और प्लाम्यवादी 
पूर्वी यूरोपीय देश झोत युद्ध लड रहे थे । विन्ठु अब जब पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत 
सध के पिछलग्यू तही रहे और वारसा पैक्ट मग कर दिया गया है तो फिर पश्चिम 
यूरौपीय देशों को राम्यवादी सतरे रे अपने हितो की रक्षा कै लिए नाटो की क्‍या 
जरूरत रह जादी है ? हालाकि सोवियत सथ ने वारसा पैयट के साथ-साथ नाटी 
को भंग करने की माग्र उठायी, किन्तु नाटो अपने 6 सदस्यीय देझो मे राजतीतिक 
सहयोग-बद्धि और सोवियत ताकत के जवाब में सर्तुलन बताये रखने में अपनी 
भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अलावा, नाटो अपने क्षेत्र के बाहर की 
भूमिका को भी जरूरी समझता है। 99] से खाडी युद्ध के दौरान जब अमरीका 
ने टर्बो स्थित माटो देशों के अड्डो से दराक पर बमबादी की तो यह चेतावनी भी 
दी कि यदि इराक ने भ्रतिकार कर टर्की पर हमला किया तो इसे नाठो देशो पर 
०9 जायेगा। वाटो की इस भूमिका से सदस्य देशों के इरादे साफ जाहिए 
ह्ोजा ॥ 

इस सिलसिले मे एक और बात का उल्लेख जरूरी है। जर्मनी के एकीकरण 
के बाद अमरीका ओर फ्रास को संयुक्त जरमती के एक लघु महाशरक्ति (१(ँ४७5प७८ 
]09८) बनने का खतरा नजर आ रहा है, जो अंततः नाठो से भी माता तोड़ 
सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी विदेश नौति निर्धारक इस भावी 
धुनौती का सामना करने के लिए यह भी प्रयास कर रहे है कि ताटो के सैनिक 
भदहत्व की समाप्ति के पहले ही उसकी राजनीतिक भूमिका बढायी जाये, ताकि यह्‌ 
संगठन जीवित रह सके | दरा राजनीतिक भूमिका के तहग पूर्वी युटोप में लोकताबिका 
आन्दोलनों को ग़मधंत और पूर्वी व पश्चिचम यूरोपीय देझों में व्यापार-सम्बन्ध एवं 
पूँजी निवेश सम्बन्धी मसलों पर विचार-विमर्श के लिए नाटो को एक मंच के रूप 
मे मिये क0आ क्षिया जाग्रेगा। बहरहाल, यह तो सानना होगा कि पूर्वी यूरोप में 
परिवर्तेनकारी सहर ने जहाँ एक ओर वारसा पैक्ट को मग होने के लिए बाध्य 


रे बही दूसरी ओर नाटो जैसे बड़े सैनिक सगठत के महत्व को एकदम घटा 
दया । 


क्षेत्रीय शहयोग में “आसियान' की भूमिका 

(0०४ ०१ 8524 का एब्डंगराग (०0कृष्ाभ०) 
दक्षिण पूर्व एशिया नाम से जो झ्त्र विल्यात है, वह मारत के पूर्व और 

चौन के दक्षिण में स्थित है। सदियों से इस भू-भाग की अपनी अलग पहचान बनी हुई 

है। इसमें इण्डोनेशिया, फिलोपीन्स जैसे बडे द्वीप समूह हैं जोर हिच्द चीन, मलाया, 

वर्मा, थाई देश, जैसे ऐतिहासिक महत्व के प्रायद्वीप स्थित राज्य भी ॥ औपनिवेशिक 

काल मे ब्रिटिश, फ्रासीसी, डच आदि याज्राज्यवादी झक्तियाँ यहाँ सक्तिय रही । 
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ह्ितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ सामरिक महत्व के अनेक युद्ध हुए । शीत ग्रुद्ध के 
आविर्भाव के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकाण देश एक या दूसरे घ्ुव के शिविरानु- 
चर बन गये और क्षेत्रीय एकता, जो पहले ही ओऔपनिवेशिक काल में खण्डित हो 
चुकी थी और मी कमजोर पड़ गयी | इस सन्दर्भ में “आसियान' नामक सगठत एक 
अनूठा प्रयोग है, जिसे एतिहासिक और सास्क्ृतिक तत्त्व पुष्ट भी करते हैं और दुबंत 
मी । “आसियान' के सदस्प राप्ट्रो को सव्या इस समय छ है। 


आसियान से पहले क्षेत्रीय सहयोग के प्रयत्नो की पृष्ठभूमि 

“आसियान॑ से पहले दक्षिण पूर्व एद्ियाई क्षेत्र मे सहकार कौ अनेक योजताएँ 
सुझायी गयी थीं। उतकी सफलता-असफलता को भी 'आमियान' के सदस्य देश 
अनदेखा नही कर सकते | द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सयुक्त राष्ट्र खध 
ने इकाफे (202८8) की स्थापना कर इस एशियाई भू-माय वी आथिक विवास की 
समस्याओ को रेखाक्त क्या | सिएटो को स्थापना ने क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा वी 
सम्मावना-समस्या पर बल दिया॥ कोलम्बों योजना ने तकनीकी-सास्कृतिक सहयोग 
के लिए जमीन तेयार की । मलय देशो के आपसी भाई-चारे को मुखर करने वाली 
योजनाएँ समय-समय पर प्रकाशित की जाती रही । 4959 में 'आस्ता' (#$$0०४00॥ 
ण॑ 8000 2829 #$05 508८5) की भ्रस्तावदा वी गयी और 96 में 
मलयशिया महासध की ॥ इसके बाद मलय्रेशिया-फिलीपीस विवाद निबटाने के लिए 
मलाया, फ्लीपीस तथा इण्डोनेशिया का सगठन “माफ्लिंदो' सुझाया गया । सुकार्णों 
को हृठघर्मिता के कारण इस दिद्या मे ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी । 9 65 के बाद 
वियतनाम युद्ध मे निरन्तर बढते अमरीकी हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय सहकार कम किया है। 

965 में तस्वा पलट के बाद सुकार्णों अपदस्थ हुए और मनलयेशियाई महासघ 
से मिगापुर के निकल जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय सहकार की बात उठायी 
जाने लगी ) 967-683 मे ब्रिटेन ने स्वेज के पूर्व से अपनी स्ेताओ को वापस बुला 
लेने की घोषणा को और चीन में महान्‌ सास्कृतिक क्रान्ति बे विस्फोट के साथ 
इस क्षेत्र मे अपने सामरिक हिलों के लिए पश्चिमी द्वात्तियाँ व्यग्र होने लगी । इस 
समय तक सिएटो का खोखलापन अच्छी तरह प्रकट हो चुका था। इसीलिए वृद्ध 
विश्लेषकों को लगता है कि “आसियान” की भ्रस्तावना एक नव-उपनिवेशवादी- 
सांख्राज्यवादी रणनीति के अनुसार ही हुई थी। यह सच है कि आसियान के सभी 
सदस्य क्मोवेश पश्चिमी सेमे वे पक्षघर हैं, परम्तु निजी या क्षेत्रीय हितों को लेकर 
इनमें सभी भामलो से मर्तवय नहीं है॥ उदाहरणा्, चीन के विधयव भें था हिन्द 
भहामागर में बडी शक्तियों की उपस्थिति के बारे मे सिंगापुर और इण्टोनेशिया दो 
बिल्दुल ही अलग-अलग छोरो प्र खड़े दीखते हैं। 


आसियान का गठन 
(#07720०7 ० 55%) 


967 थे इण्डोनेशिया, खलयेशियां, फिलीपीस, सिंगापुर एवं चाईलैण्ड द्वारा 
“ऑमियान! नामक असृनिक सगठन का निर्माण दक्षिण पूर्द एशियाई देशों से क्षेत्रीय 
सहयोग की दिश्या मे एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में चुनई भी इसका सदस्य 
पं. रंदर्साष्ट्रीब सम्ब७/६ ध 


श्र 
बना। इस क्षेत्र के प्राकृतिक सम्पदायुक्त एंव सामरिक इप्टि से महत्वपूर्ण स्थिति में 
होने के: कारण सातवाँ दशक समाप्त होते-होते यह बडी शक्तियों के लिए विशेष 
रूप से आथिक प्रतिद्वत्द्िता का क्षेत्र बनता गया ॥ वियतनाम युद्ध वे दौरान जापात॑ 
आस्ट्रेलिया एवं गूरोपीय देशो के हाथो सोया यह दुघारु गाय रूपी साभकारी 
बाजार अमरीका इन दिनो फिर से पाने की दुगुने उत्साह से चेष्टा कर रहा है। 
सोवियत सघ तया साम्यवादी चीन मी बडी शक्तियाँ होने के नाते अपने-अपने न्यस्त 
राजनोतिक एवं आधिक स्थार्थों की पूति में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को किसी दूसरे 
सेमे के चंगुल में नहीं देखना चाहते । आशियान के छहो शदस्य-राष्ट्रो में विभिन्न 
भाषा, धमं, जाति, सस्क्ृति, लान-खान, रहन-सहन वाले लोग निवास करते है। 
हॉलाकि इन देशों का विगत औपनिवेदिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक एवं आधिक 
तन्त्र तथा सामाजिक जीवन के मूल्य भी भिन्न-भिन्न है, फिर भो, उक्त देशों वे 
सम्मुख भाम चुनौतियो जनसख्या विस्फोट, गरीबी, अशुरक्षा (आन्तरिक एवं बाहरी), 
आधिका श्ोपण आदि हैं, जिन्होंने उनको 'आसियान' के निर्माण के लिए उत्साहित 
किया। चक्त समस्त कारणों से क्षेत्रीय सहयोग मे 'आतियान' की भूमिका का महत्व 
बढ़े जाता है। 
बस्तुतः दक्षिण पूर्व एशिया मे क्षेत्रीय सहयोग कायम करने की दिक्षा में 
967 में आसियान'! फा निर्माण ही प्रथम प्रयास नही था। इससे पूर्व 'ग्रेट ईस्ट 
एशिया को-प्रोषपेरिटी स्फेपर', 'इकाफे', 'सिएटो', 'आसा', 'माफिलिदो' आदि 
का विर्माण किया ग्रषा, निल्तु उनकी छंएचनात्मक शुडियों, रादस्थ-राष्ट्रों में आपसी 
मत-मुटाव एवं अविश्वास, कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि कारणों से 
वे मफल्न नहीं हो सके। 967 में 'आसियान्' के निर्माण के समय पूर्वकाल की 
असफलताओ के कारथो को ध्यान में रखा गया, जिससे सदस्य-राष्ट्रों को अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति मे फटु अनुभव न हो : आसियान के निर्माण के पूर्व सदस्य-राष्द्रो 
को आपसी राजनीतिया मत भिन्नता को काम किया ग्रधा । 966 में दृष्डोनेशिया 
एवं भलपेशिया के बीच झगड़े को सुलझा दिपा गया ॥ इण्डोनेशिया, मलयेशिया एवं 
पघिंगापुर भें व्यापारिक एवं राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये । 963 में 
मलयेशिया एवं फिलीपीस के बीच साबा के सम्बन्ध में उठे प्रादेशिक अधिकाद के 
झगड़े का कुछ सोमा तक सामान्यीकरण किया गया। 


शासियान का स्वरूप वे उद्देश्य 
(“5887९ ; ३३७घ१८ व 0ए०्लाए४) 


अर मोटे तोर पर आशियात का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों मे राजनीतिक, सामाजिक, 
आशिक, 


गास्कृतिफ, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकमीकी, प्रशासनिक, आदि क्षेत्रों में 
परस्पर भहायता करना 


शियफ सना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न राम समस्याओं का हल 
दूँढना है, 


है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा मे स्पष्ट रूप मे लिखित है। 
दस झत्रीय रांगठन का स्वरूप क॒दाषि “सैनिक” नही है। सदस्य राष्ट्र 'सामूहिक 
गुरक्षा' जैसी कसी कठोर एवं अनिवार्य श्वर्त से बचे हुए नही है ॥ यह बिसी महा- 
सक्तिसे प्रोत्माहित, अवलित एवं जुदा नहीं है। आशियात की सदस्यता उसे सभी 
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है । 

अग्रांशिति बरिप्रेष्य से विचारणोय प्रश्न यह है कि 'आमियान' क्षेत्रीय सहयोग 


॥ गत ०2०४ | 
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वित्र--दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र, जिसमें 'आसियान के 
छह्ो सदस्य देशो को दर्शाया गया है। 


कायम करने के उद्देश्य में किस सीमा तक सफ्त रहा ?े असल में इसका मूत्याक्न 
“आध्तियान' को सरचना एवं गार्यों का लेखान्जोजा देवर आसानी से किया जा 
सकता है। 


संगठन के कार्य 
(#एग्रत्लाणाड ली फैट 0722०) 


आमियान अपने स्थापना काल के बाद दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रो में आपसी 
सम्वन्धो को निकटंतर बनाते से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके सदस्य 
देश अपनी वँयक्तिर कार्यप्रणालियों वो स्षेत्रीय भगठन द्वारा सुलझाने वे लिए प्रस्तुत 
बरतने हैं । पर्यटन के खेत्र मे जातियात ने अपना एक सामूहिरु भगठत 'आतियस्टा 
स्याप्रित विया है नो बिता 'दीमा' के सदस्य राष्ट्र में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता 
है। आसियान देशो ने )97] में हपाई सेयाओ के व्यापारित अधिकारों की रक्षा 
एवं !972 मे केसे जहाजो वो सहायता पहुंचाने से सम्बन्धित समझौते पर हस्ताक्षर 
हिये । “आशियान' ने खाद्य सामग्री के उत्पादन से प्राषमिक्दा देने बे निए किसानों 
की अर्दालीज तकदीकी शिक्षा दने के झुछ कदम उठाये हैं जो विशेषकर गश्ता, चावल 
अब वशुपातन से सहायक होय ॥ 
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सामाजिक एवं सास्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित स्थायी समिति ने अनेक 
परियोजताएँ बताधी है जितका उद्देश्य जतसख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन 
कार्यत्रमों को प्रोत्ताहन, दवाइयों के निर्माण पर नियन्त्रण, सानवीय वातावरण, 
शैक्षणिक खेल, सामाजिक कल्याण एव राप्ट्रीय व्यवस्था में सम्रुक्त कार्यप्रणाली को 
महत्व देना है। 969 मे सचार-व्यवस्था एव सास्कृतिक गतिविधियों को बढाने के 
लिए एक समझोता किया गया जिसके अन्तग्रेंत आसियान के संदस्य राष्ट्र रेडियो एवं 
दूरदर्शन के माध्यम से एक-दूरारे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान-प्रदात करते है। 
एक आसियात फिल्‍म समारोह जी प्रतिवर्ष जतता की माँग्रो के अनुसार वारी-बारो 
से सदस्य राष्ट्रो मे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की जनता तक समाचार 
पहुँचाने के लिए एक 'आसिशध्रात जरनल' का प्रकाशन मी किया जाता है । 
प्राथमिक आघार पर सीमित जस्तुओ के “स्वतस्त्र व्यापार क्षेत्र रथापित 
करने के लिए आसियान के भ्रदस्य राष्ट्र विचार कर रहे हैं। आसियान देशों भें 
आपसी निर्यात एवं आयात उनके रीमित बाजार का विस्तार तथा विदेश्षी मुद्रा की 
बचत करेंगे । इसके अलाया आसियात वाणिज्य व उद्योग संघो के महाप्तथ के एजेन्डा 
पर मुख्य निर्यातो में आधियान देशो के सयुक्त बाजार एवं ज्यापार का लक्ष्य रखा 
जा चुका है। किस प्रकार उक्त योजनाएं एवं कार्य क्रम सफल होगे, इस सम्वस्ध में 
आश्ियान देक्षों द्वारा सामूहिक एबं वैयक्तिक रूप से विश्विष्ट अध्ययन किये जा 
हैं । 
[976 के बाली शिखर सम्मेलत में सदस्य राष्ट्रो के प्रधानों ने क्षेत्रीय 
भहयोग में आसियान की भूमिका पर एक अधिक ठोरा रूपरेखा प्रस्तुत वी। एक 
घोषणा एवं समझौते में इण्डोनेशिया एवं फिलीपीस के टाप्ट्रपति और सिंगापुर, 
मलयेशिया एवं थाइलेण्ड के प्रधानमन्त्रियों ने यह घोषणा की कि आतियान का कार्य- 
क्षेत्र सिफे आधिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक मामलो तक ही सीमित रहेगा तथा 
उसमें 'सुरक्षा' को सम्मिलित नही किया जायेगा | वे आवश्यक व्यापारिक व्यवस्था के 
लिए ओद्योतिक संयनन्‍्त्र की स्थापना के लिए सहमत हुए। आसियात के सदस्य राष्ट्रों 
ने क्षेत के अन्दर तथा बाहर शान्ति बताये रखने के लिए एक सहयोग एवं मैत्री 
सन्पि पर हस्ताक्षर किये। क्षेत्रीय सुरक्षा कायम रखने हेतु उन्होंने गैर-एशियाई 
आधार पर सदस्य राष्ट्री मे उत्तफो आपसी आवश्यकतताओ को ध्यान में रखते हुए 
हिपक्षीय संद्योग जारी रखने का निश्चय किया । इस शिखर सम्मेलन में सदस्य 
राप्ट्रो मे इस बात की पुन, पुष्टि की कि आसियान साम्यवाद एवं हिन्द घीन-पिरोधी 
नही है। सक्षेप में बाली शिखर सम्मेलन मे आसियान के सदस्य राष्ट्रो में पारस्परिक 
महेपोग वी बढाले के सन्दम से मुख्य रूप से तीन सुझाव रले गये, जो निम्तांकित 


. बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व 
द्गु, 


2. अधिक्षेप खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र इन क्षेत्रों मे अभाव से पीड़ित 
आपध्तियान देशो को मदद देंगे; एवं 


कह 3. आभियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास 
करेंगे। 


दस्तुत', आसियान के दिग्त रिकार्ड को देखते हुए यह बहुना कदायि 
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अनुचित नहीं होगा कि सदस्य राष्ट्रो मे वह आधिक एवं अन्य प्रकार का सहयोग तीत्र 
गांति से नहीं बढा पाया है। आधिक सहयोग में 'आसियान' को गति मन्‍्द होने का 
कारण सदस्य राष्ट्रो के पास आवश्यक पूँजी एवं क्ष्य शक्ति का कम होता है। सदस्य 
राष्ट्रो के हिवों मे आपसो टकराव के कारण उनके बीच कई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े भी 
उठे हैं। असल मे, क्षेत्रीय सहयोग की दिशा मे इृढता से कदम उठाने हेतु “आसियान' 
के सदस्य राध्ट्रो द्वारा क्षेत्रीय एव राष्ट्रीय हितों में सामजस्य स्थापित करते की 
आवश्यकता है। 

एशिया भे राष्ट्रीय मुक्ति सप्रामो की सफलता तथा अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप 
की असफ्लता ने आसियान देशो द्वारा उतके बीच सैनिक समझौता होने को निरत्साहित 
किया, अर्थात्‌ सामाजिक एवं आधथिक मामलो में सँनिट ग्रुटो के नकारात्मक अनुमव 
के कारण सदस्य देशो ठाखा आसतियात को सँनिक संगठन बनाते के सम्बन्ध मे 
निष्त्माहित क्या। 972 मे चीन के प्रति अमरीका की बदली विदेश नीति ने 
आपियात देशो के शासको में अमरीवा के भ्रति सन्देह उत्पन्न क्या कि कही अमरीका 
चीन के साथ “मैंत्री' के चक्कर मे चीन के बढते राजनीतिक एवं आर्थिक प्रमावनक्षेत्र 
की बात को नजरअन्दाज मन कर ले । 

सोवियत सघ एवं चीन “आमियात' को समय-समय पर पश्चिमी गुट के 
अन्ध भक्त की सन्ना देते रहे हैं। यह सही है कि इण्डोनेशिया के अतिरिक्त आसियान 
के अन्य चार सदस्य राष्ट्र भलयेशिया, मिगापुर, पिलीपीन एवं थाईलैण्ड पश्चिमी 
देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौते से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने विश्व राजनीति बे 
अनेक मुद्दो पर ही नही, बल्कि हिन्द चीन पर भी पश्चिमी द्ाक्तियों वा साथ दिया 
है। फिर भी, अब थे साम्यवाद के कट्टर विरोधी नही रहे हैं। इमी कारण वे हिन्द 
चोत के राष्ट्रो को आमियान में सम्मिलित करने पर राजी हैं बशतें कि आवेदनर्क्ता 
राष्ट्र आपतियान ने लक्ष्यों स सहमत हो । 


चदला परिवेश 

यह बहा जाता है वि सदस्य राष्ट्रो में विदेशी सैनिक क्षक्तियों के सैतिक 
अड्डा एवं अतगेल प्रमाव की अनुपस्थिति वियतनाम के द्वारा आत्तियान में सम्मिलित 
होने की प्रथम झर्ते है। असल मे, बदलती क्षेत्रीय स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में अनेक तत्त्वों के समावेश बे कारण 'आमियान” के सदस्य राष्ट्रों की हिन्द चोत के 
राष्ट्रों के प्रति पुरानी हृठधर्मिता का रूप बदल चुका है ॥ आमियात वे सदस्य राष्ट्रों 
के अनेक नेताओं ने 967 में जारी वी गई आसियान घोषणा का हवाला देते हुए 
कई बार कहा है कि “आत्तियान' दक्षिण-पूर्व एशिया वे उन समी राष्ट्र वे लिए खुला 
है जो इसके उद्देश्य, सिद्धान्त तया प्रयोजनों मे विश्वास रखते हो। उक्त घोषणा की 
यह बात मी उनके द्वारा वार-वार दोहराई जा घुकी है दि “आधियात' के सदस्य 
राष्ट्री मे विदेशी सेनिक अड्डे अस्थाई हैं। वस्तुत आमियान वे सदस्य राष्ट्रों पर 
साम्मवादी विरोधी द्वोने व आरोप का सुरक्षात्मकः जवाव उन्होंने अनेक साम्यवादी 
दैशों के साथ हाजरशिक रपजाणए स्कापीकत हर दिएए है? इसा एशिया ने अप्रील, 
976 तथा मई, 976 में मलयेशिया, मियापुर एवं फिलीपीस द्वारा बम्पुचियां से 
राजतथिक मम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।इन दिनों आरियान के 
अनेक मइस्य राष्ट्र सोडियत सध एवं साम्यवादी चीन से भी स्यापार द्वारा अपने 
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सम्बन्ध निकटतर बताने के लिए प्रयलश्ञीत हैं॥ जासियान का निर्माण करते समय 
उसके अधिकांश सदस्य राष्ट्रों के पश्चिमी राष्ट्रों के निकटवर्ती राज्यों के मुकाबले 
समीष के सम्बन्ध थे, किन्तु वर्तमान समय में वे अधिक जायरूक, सच्चे पड़ोसी एवं 
सामूहिक सहयोग के बारे मे अधिक से अधिक कार्यरत है । वस्तुतः आसियान के द्वारा 
उसके सदस्त्य राष्ट्रो को राजनय का एक नया आयाम मिला है। यह सही है कि 
आसियान द्वारा प्रारम्मिक वर्षों में क्षेत्रीय सहयोग कायम करने में सदस्य राष्ट्रों में 
आपसी गलतफहमियाँ थी कि उनसे निकटवर्ती राष्ट्रो में परिवर्तनो के सम्बन्ध में 
मन्त्रणा नहीं की गई । किर्तु अब उनके उत्साहजनक कार्येकलापों को देखकर लगता 
है कि उनका राजनय परिपक्व अवस्था की ओर अग्रस्तर हो रहा हैं। जनबरी, 
974 मे सिंगापुर के प्रधानमन्त्रो ली कुआत यू ने आसियान के सदस्य राष्ट्रो को 
अपनी यात्रा के दौरान फिलीपीस भे कहा कि इस समय तेल सकद की लेकर सदरय 
राष्ट्री का सामूहिक रृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण रहा, बतिस्व॒त जब वे पूर्वकाल में 
वैयक्तिक स्तर पर अपने राजनय को क्रियान्वित करते ये । 
जैसाकि पहले कहा जा चुका हे, आज आसियात के कार्यों का क्षेत्र काफी 
विस्तृत है। सार्वजनिक और तिजी क्षेत्र दोनों मे आसियान की परियोजनाएं हैं। 
कआप्तियात घोषणा-पत्र यद्यपि राजबीतिक मामलो को क्षेत्रीय विपयो में नहीं जोड़ता 
चाहता, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह आसतियात का महत्व कमर कर देता है। 
यह आज समस्त राजतीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, 
प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में कायंरत है। यही केवल संबसे अधिक प्रचलित सच्चा 
क्षेत्रीय जब संगठन है एवं 'आसियान' के सदस्य राष्ट्रो की जनता उसको एक ऐसी 
मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जगता को दूसरे देश की जनता से 
जोडती है। सदस्य राष्ट्र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धों की स्थापना के विषय में 
नीति निर्धारण करते समय इसको दृष्टि में रखते हैं। अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे 
इकाफ एपं पूरोपोय साझा बाजार जैसे संगठतों की बैठको मे 'आप्वियान! को दक्षिण- 
पूर्ष एशियायी राष्ट्रों की एक गहत्वपर्णं इकाई के रूप में माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि में इसका महत्व यहां शक बढ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान के 
सदस्य राष्ट्रों मे सहयोग पर अनेक अध्ययन किये है । 
आपियान का मूल्यांकन 
(85$०४४ए०॥६ ० 8586)५) 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में कुछ पर्यवेक्षकों का मत है कि मौटे तोर पर 
आसियान' का काये मन्द एवं निशशाजनक रहा है । इस कथन के समर्थन में उक्त 
परयेवेक्षक आसियान को तुलता यूरोपीय आशिक समग्रह की सफलताओं का उदाहरण 
देकर करते हैं। वस्तुनः आसियान के कार्यों की विधत एवं मावो स्थिति समझने के 
लिए आवश्यक है कि हम उसको तुलना यूरोपोय आधिक समुदाय से करते वक्त दोनों 
क्षेत्रीय संगठनों के उद्भव के पीछे विभिन्न कारणों एवं तत्कालीत परिस्थितियों का 
भी ठुलनात्मक अध्ययन करें, तक्ती क्रिप्ती ठोस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। 
इस प्रकार 967 मे स्थापित किये गये 'आम्चियान' वामक असनिक संगठन 
का चिवास्ध मन्‍्द गति से किल्तु नियमित एवं आज्याजनक तरीके से हुआ है, जो सदस्य 
राप्द्रों मे थडते आपसी विस्वास एवं सहयोग का सूचक है ॥ दक्षिण पूर्व एशिया में 
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क्षेत्रीय सहयोग कायम करने की दिंशा में आसियात तीसरी दुनिया के लिए 
राजनयिक मॉडल का रूप घारण कर सकता है, वद्मतें उसका सास्थादीकरण सुचार एवं 
झावधानीपूर्वक क्या जाये। वस्तुत एक मजबूत एवं सास्थानीहृत 'आसियात महा« 
शक्तियों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, अन्यथा क्मजोद “आसियान' उनके हस्तक्षेप, 
दबाव एवं प्रमाव का शिक्रार होगा ? 

975 भें बियतताम की मुक्ति और एकीकरण के बाद इस स्थिति में आमूल- 
चूल परिवर्तन आया है । एक और बडी शक्तियों को यह लगा कि आसियान ही 
वियतनाम की सैनिक, विस्तारवादी महत्वासाक्षाओं पर अकुश लगा सकता है तो 
दूसरी ओर कम्पुचिया म वियतनामी हस्तक्षेप से आसियान के सदस्यों से बुनियादी 
मतभेद उभरने लग। जहाँ एक ओर भमिगापुर ओर थाईलैंण्ड जुझारू बेर का भाव 
दर्शाते रहे हैं, वही इण्डोनेशिया और मलयेज्िया कही अधिक सुलह-समझौते के! लिए 
तत्पर रहे हैं। आसियान की स्थापना से आज तक दक्षिण पूर्व एश्चिया वे अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धो में क्रान्तिकारी परिव्तंत हुए हैं। चीन में माओ थुग के साथ ही उप्र 
आक्रामक्ता का अन्त हुआ है तथा अमरीका-चीन सम्बन्धों में दूरयामी सुधार 
के आसार सामने आने लगे। स्व्रय मलयेश्चिया व इण्डोनेशिया जैसे देशों ने सोवियत 
सध ओर छीन जैप्ते स्वाम्यवादी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में 
पहल वी है। इसके अलावा किलीपीस में सार्कोंस के पतन के बाद फ्लीपीस वे 
राजनीतिक सस्कार में बुनियादी परिवर्तत आया है। साथ ही वियतनाम मे पुरानी 
पीडी के क्ट्टरपयी ज्षीर्पस्थ नेताओं वे अवक्यश-प्रहण के बाद वियतनाम वी विदेश 
मीति के नरम पडने की आश्या जगी है। ऐसा लगता है कि स्थापना के दो दशव बाद 
जाकर आप्तियात सार्थक, रखनात्मक, ठोस कदम उठाने की स्थिति तक पहुँच 
पाया है।? 


साकं' सगठन ओर क्षेत्रीय सहयोग 
($0णी। 4०7 #550०४॥00 शी रिट्ड/0 00०9८३5०॥ ((8५/8८/) 
थ70 [रेट8/09 ९००कथाश।०7) 


द्वितीय विश्व युद्ध से पहने दक्षिण एशिया के लगभग समी देश ब्रिटिश 
उपनिवेश थे और एक ही प्रशासनिक ढाँचे बे अधीन थे। प्रहति ने बैसे भी भारतीय 
उपमहाद्वीप को जो रूप दिया है, उसमे भौगोलिक एवं आधिक दृष्टि से खबर दर से 
लेकर कबोहिमा तक और टहिमाठय से सेक्र हिन्द महासागर स्थित श्रीलत्ा व 
मासदीव जैमे द्वीपो तब इस एक ही 'इकाई” बनाया है। इस परिस्थिति में दक्षिण 
एशिया के समी देशो के वीच क्षेत्रीय सहकार का तक बहुत प्रवल है | अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अ्ंशास्त्र गा तर्व हमेशा कारगर नही होगा और यही वात दक्षिण 
एपथ्रियाई क्षेत्रीय सहवार पर भी लागू होती है साम्राज्यवादियों की 'फ्ट डालो 
ओर राज बरो' वाती नीति में 'अलण्ड भारत! से सास्प्रदायिक द्वेप और नस्‍्तीय 


4 इस परिश्ेष्य में आखियात ओर दक्षिण एशियाई देशों के बीच आधिकर सहरार के बारे में 
हुतुदत पैदा हुआ है। यदे विधव कापी महत्वपूण है और इसके अस्तृतिष्ठ जिदेषण के निए देखें, 
(डर 0 एछबवकबत्ा गाव कॉप्डणे 6. ६मफदा (८०), अड्ा4भ-उत्ब्ी तर 
(ए०ममनांट किशकाततक (558270०, 7985) 
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बैर भाव को जन्म दिया । सदियों से जो लोग एक अविमाजित सांस्कृतिक-व्यापारिक 
जगत के निवासी थे, वे औपनिवेशिक मुताफाखोरी या सामरिक जछूरतों के अनुसार 
कृत्रिम दीवारों द्वारा एक-दूसरे से अलग कर दिये गये | मारत और पाकिस्‍तान का 
उदाहरण सबसे पहले याद आता है, परन्तु श्रीलंका, बर्मा और नेपाल के विषय मेभी 
यही बात लागू होती है । 


दक्षिण एशियाई देझो में मतभेद 
(0]#शिश्या००5 श्र 5000 8939 ]राण75) 


भारत के आजाद होते के दाद नेहरू जी की प्रेरणा ओर निर्देशन में देश ने 
गुट निरपेक्षता की नीति अपनायी १ इस कारण भी भारत द्वारा अनेक पड़ौसियो के 
साथ साथंक संवाद की सम्भावना कम हुई। पाकिस्तान, अमरीका पक्षधर और 
पश्चिमी सेतिक ग्रठवधन का सदस्य था तथा कोटलेवाला के प्रधान-मन्तित्व काल में 
श्रीलका भी छोटे राष्ट्रों के लिए विदेशी बडी शक्तियों द्वारा समर्थित सामूहिक सुरक्षा 
योजनाओं को लाभप्रद समझता रहा वर्मा मे व्यापक जन-जातीय विद्रोह निरन्तर 
जारी रहे और वर्मी ग्रुट निरपेक्षता क्रमशः एकान्तवास में बदल गयी। नेपाल में 
राणा बंश की तानाशाही का अन्त भारतीय सहायता से ही सम्पन्न हुआ। इसके बाद 
पश्चिमी नमुने के जततान्त्रिक अयोग को असफलता ने नेपाल तथा भारत दौनों को 
ही एक-दूसरे से खिन्न किया। 

दस पृष्ठभूमि को दोहराने का प्रमुख उद्देश्य यह जताना है कि भारत के 
छोटे पड़ोसी उत्तकी ओर से अपने को निरापद नहीं समशते । इन पढ़ौसियों के शक 
बिल्कुल बेबुनियाद भी नही कहे जा सकते । राणाशाही के उन्मूलन का जिक्र ऊपर 
किया जा चुका है। 97॥ भें पाकिस्तात का विभाजन मासतीय सहयोग से ही हुआ। 
वर्मा तथा श्रीलंका फो अलग-अलग अवसरो पर विष्लवकारियों के दमन के लिए 
भारतीय सैनिक सहायता दी गयी | संनिक वल और आधिक सामथ्यं की इष्टि से 
मत का आकार सारे पड़ौसियो के एक हो जाने के बाद भी उन्हे दैत्यकार शगता 
है। अनेक भारतीय गेताओं ने रामेय-समस पर अपने पडीौसी देशज्ञों से सरकार के स्वरूप 
के बारे भे आलोचतात्मक टिप्पणियाँ कर उन्हे और भी आशकित रखा है। नेपाल 
एवं श्रीलंका जैसे राज्यो का यह सोचना गलत भी नहीं कहा जा सकता कि भारत 
और उनकी समस्पाएँ भिन्न है, उपलब्ध रा माघान और तदूनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 
दे! सन्दर्न में उनका इप्टिकोण मी एकसा नहीं है । 


क्षेत्रीय सहकार के प्रयत्न व भारत का संकोच 
[छ०झ्ं००ण ए०%प:थ्राणक घाव [004) 

इस भवसे यह सम्रझ्नना गलत होगा कि 'साक॑' की प्रस्तावना के पहले क्षेत्रीय 
सहकार का कोई प्रयत्न इस क्षेत्र में मही किया गया । नेहरू जो और लियाकत बलो 
साँ के जीवन वाल में नदी जल-विवाद के निपटारे, सलाल और फरवका जसबन्ध 
के सिलसिले भें रचनात्मक सहकारी परियोजनाओं को अनेक बार सुलझाया गया । 
इसी तरह कोलम्वो योजना, आइटेक परियोजना के अन्तर्गत वेश्ातिक व तकनीकी 
सहुकार की प्रस्तावता--परियोजनाओं मे इस समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अधिकतर 
एक अविभाज्य इकाई के रूप मे देखा गया इस बात से भी इंकार नहीं किया जा 
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सकता कि इस तरह के सहक्तार वे लामदायव परिणाम ही निकले । तव भी मारत 
अपने पंडौधियो वी सवेदनशीलता के प्रति हमेशा सतर्क रहा है। उसने स्वयं कमी 
क्षेत्रीय सहक्ार की नई रूपरेखा सुझाने मे कोई पहल नहीं की हैं, ताकि उसके 
मतब्यों को गलत न समझा जाये और कोई मी छोटा पडौसी यह आरोप-आक्षप मे 
लगा सके कि भारत इस बहाने दक्षिण एशिया में अपना भमुत्त स्थापित करना 
चाहता है। 
जहाँ तक पडौसियो के साथ भारत के उम्रयपक्षीय भम्दन्धों का प्रइन है, 

कश्मौर को छोड़कर लगभग सभी अन्य विवादों का तिपटारा शातिपूर्ण परामर्भ द्वारा 
राम्मव हुआ है और इसने क्षेत्रीय सहक्वर की जमीन तैयार की है। नेएल के साथ 
व्यापार और परारगमन सचि, श्रीलक़ा के साथ कच्चा तिवु समझीता, वर्मा और 
श्रीलका के साथ मारसीम मूल के नागरिको की ग्रुत्यी घुलसझाना सभी उदाहरण- 
स्वरूप गिनाये जा सकते हैं। परन्तु इसमे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि 
ओऔपनिवेधिक काल का जहर भिट चुका है या कि यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया की 
तरह क्षेत्रीय एकी+रण ना भाव दक्षिण एशिया में भी प्रवल हुआ है । जिन समझौती 
का ऊपर उल्लेख है, वे दोनो पक्षों के लिए वरादर लाभप्रद नही है। केई विद्यानो का 
मानना है कि भारत के पडोसियो का प्रयत्त सिर्फ इतना-मर रहा है कि छ्षेत्रीय 
सद्भावना वी दुह्ाई देकर वे मारत को क्मोउश अपने राष्ट्रीय हिंती की बलि देते 
बे लिए विवश कर सकें । इन्ही कारणी से 947 से 98) तक क्षेत्रीय सहकार के 
बारे में दक्षिण एशियाई सोच असमजस वाला ही रहा। 970 बाले दशक वे” मध्य 
में ईरान के शाह ने अपनी समृद्धि के अहकोर भें एक बार व्यापन एशियाई 
विकापीन्मुख सहवार बी बात सुन्नाथी, जिसका आधार दक्षिण एशियाई देझश्नो की 
बनना यां, परन्तु उसके पतन के बाद यह प्रस्ताव खटाई से पड गया । 


'साक॑' का प्रस्ताव 
(7709०58॥ ० 5448८) 


बह समानता तकंसगत होगा कि जब 98] में बगला देश ने तत्मातीत 
राष्ट्रपति जनरल जिया-उर-रहमान नें दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग का प्रस्ताव 
रखा तो यह एक नई पहल थी । इस समय तक दक्षिण एशियाई अन्‍्तर्राष्ट्रीम सम्बन्धों 
में व्यापक परिवर्तन हो चुके थे । मारंत मे आपातयात वी घोषणा, चुनाव में कांग्रेस 
की मारी पराजय और जनता सरकार की पुरान ढर्रे की विदेश नीति ने अनेक पढोसियो 
को यह सोचने का मौका दिया था कि ये खगठित होकर अपने हितो की रक्षा भारत के 
मुझाबल वही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मले ही दुछ विद्वानों ने मह वात सुझावी 
हो कि जनरल जिया-उर-रहमान ने मह पहल अमरीकी इशारे पर की थी, तथा्वि 
इसके प्रमाण आसानी स नही जुटाये जा सर है। यह सोचना अधिक तबसगत है कि 
सैनिक तानाआदी का जनप्रिय नायरिंक रूपान्तरण चाहने और वेधानिक्ता का जामा 
पहनने के लिए उत्सुक जनरत शिया जी यह अपनी सौलिक सूझ थी। यह नहीं 
शूतना चाहिए कि 98] में अतेझ प्रमवक्षकों का मातना था कि (न निर्वाचित 
श्रीमची गायी बहुत सुघर चुके हैं और पदौमियों दे प्रति मारत का रवेया अब 
अपक्षाइत कम कठोर रहगा | जनरत जिया ने इस बात को शहेतियात बरती कि 
राजनीतिक मतभेद आरम्भ में ही सात क मार्ग में उडी बाथा न बन जायें । इसीलिए 
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साके के मूल घोषणा-पत्र में यह बात स्पष्ट की गई कि दक्षिण एशियाई देश इस मच 
पर आपसी राजनीतिक विवाद नही धं्ीटेंगरे, फैसले सर्वसम्मति से विश्ये जायेंगे और 
अंतर्राष्ट्रीय आधिक् प्रश्नों पर एक समान नीति अपनाने का प्रयत्न करेंगे। तब से 
आज तक विदेश सचिव, विदेश स्त्री, विशेषज्ञ स्तर पर साके की अनेक बंठकें हो 
चुकी है और कुछ शिखर सम्मेलन भी । दक्षिण एशियाई सहयोग के बारे में इनके 
आधार पर तकंसगत निष्कर्प निकालना आज सम्भव है। 

98] के बाद पहले चार-पाँच वर्षो तक स्लाक॑ एक अमूते आन्दोलन के रूप 
में चचित रहा | इसकी एक सगठन के रूप में स्थापना करने का कोई प्रयतल नहीं 
किया गया । इशके दो कारण थे । ऊपर गिताये गये कारणों से भारत तो इश विधय 
में कोई पहल कर ही नहीं सकता या। अन्य सदस्य भी कुछ रुककर औरो कौ 
प्रतिक्रिया देख परख लेना चाहते थे । दूसरे, जनरल जिया-उर-रहमान ने अपनी 
अ्रस्तावना में यह सकेत दिया था कि शीर्ष सम्मेलन की सफलता के लिए विश्लेषज्ञो 
ओर उच्च-पदस्थ सरकारी अफगरो द्वारा जमीन पहले अच्छी तरह तैयार की जानी 
जझूरी है। यो ढाका और वगलौर में पहले तथा दूधरे शिखर सम्मेलनों (दिसम्बर, 
985 और मवम्बर !986) के पहले साक॑ अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह तथा थिम्पू- 
वार्ता सम्पन्न हो चुके थे । परन्तु इनका महूर्थ ठोस राजनय की र॑ष्टि शे नही, प्रचार 
के सदर में ही था। पिम्पू वार्ताएं चर्चा का विषय बनी तो सिरे इरालिए कि 
श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधाव के लिए भारत की मध्यस्थता में कोलम्यो 
ओर 'तमिल बागियो' के बीच सीधा सवाद यहाँ शुरू हो सफा। 98] से नवम्बर 
985 तक का तिथिक्रम दोहराना लाभप्रद नही । यहाँ प्तिफे दो-तीन ऐसी बातों 
की ओर इथारा जझूरो है, जिससे इन वर्षों में धोमो प्रगति के कारणो का विश्लेषण 
स्वयमेब हो जाता है। पहले वगला देश मे राष्ट्रपति शिया-उर-रहमान की हत्या 
हुई और तस्ता पलट । फिर पाकिस्तान में जनतन्त्र की बहाली के लिए बेनजीर 
घुट्दो के लिए व्यापक जन-आन्दोलन हुआ। तदुपरान्‍्त 984 में ऑपरेशन डल्यु 
स्टार के बाद मारत में थातंकवादी हिंसा धातक ढंग से मड़फी | इसकी परिणति 
श्रीमती गाधी की हत्या मे हुई । श्रीलक्व मे तमिलो का अठन्तोप बड़े पैमाने पर 
क्ड जा रहे गृह-पुद्ध में बदल गया, जिसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप मिरन्‍्तरः 
इप्टिगोचर होता रहा है। छुटपु् ही सद्दी, नेपाल में भी आतंकवादी बम विस्फोर्ट 
हुए । कुल मित्राकर भारत, पाकिस्तान, बगलादेश, नेपाल, श्रीतंका समी दक्षिण 
एपियाई देश (भूटाव व मालदोव को छोडकर) बान्तरिक राजनीति के दबावों में 

इतना ब्पक्ष्त रहे कि क्षेत्रीय सहकार-संगठन की बात पृष्ठभूमि में चलो गयी। 

साफ़ की संगठत के एप में बिधिवत स्थापना--7 दिपम्वर, 983 तक 
भारतीय उप-्महाद्वीप में राजनीतिक वे सामाजिक उयल-पुयल के वाद इतनी 
श्पिस्ता था गई थी कि एक बार फिर शषेत्रीय सहकार को समुचित संरचमात्मक 
ढाँचा देते वी बात सोची जा सकती थी । ऊैसाकि तब पत्रकारों ने टिप्पणी की--- 
इन चारन्पाँच वर्षों मे एक अस्पष्ट परिवल्पता-अवधारणा यथाये से बदल चुकी थी । 
दावा पं से ही सार्क का जन्म हुआ हो, परन्तु कुछ कर राकने की सक्षमता उसे 
बगलौर से हो प्राप्त हुई । इस समय तक राजनयचार को अनेक ऐसी ओपचारिकताएँ 
पूरी कर लो गयी, जो आगे चलकर विवादस्पद बन सकती थी और किसी तरह को 
जट्लिता पंदा कर सकती भी ; बंगलोद मे त्तय किया गया दि: सा का मुख्यातय 
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काठमाडू (नेपाल) मे होगा और इसका पहला अध्यक्ष बगला देश्व द्वारा मनोनीत 
ध्यक्ति होगा | तदुपरान्‍्त वर्णावुक्त्मानुसार बारी-वारी से इस पद पर अन्य सदस्यों 
द्वारा मनोनीत व्यक्ति दो बर्ष तक कार्य करेगा। 

यह सोचना अनुचित नहीं कि निकट भविष्य मे सचिवालय स्वय किसी 
सर्चीले कार्य क्रम को नही उठायेगा, बल्कि जैसाकि नई दिल्ली में अगस्त, 983 में 
साक विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन मे तय किया गया कि सचिवालय विभिन्न देशों 
के विकास कायंक्रमो में सहकार और बेहतर समायोजन का ही प्रमृत्त करेगा 


सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण 
(९७४ ० 0००फथा 2007) 

अगस्त, 983 में ऐसे नो क्षेत्र रेखाक्ति किये गये थे--हृषि, स्वास्थ्य 
सेवाएँ, मौसम विज्ञान, डाक-तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी, 
दुरसचार तथा यातायात, खेलबूद तथा सास्ड्वतिक । ढाका मे दो धर्ष बाद इस सूची 
भें बुछ और विषय जोड़ दिये गये--आतकवाद को समस्या, मादक द्रव्यो की तस्सररी 
तथा क्षेत्रीय वित्रास में महिलाओ की भ्रुभिका । महत्वपूर्ण बात मह है कि बाये- 
सूची में विषय जोडने या घटाते से कोई अन्तर नही पडता, जेंसा कि नवम्वर, 986 
में आयोजित बगलौर शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हुआ । आतंकवाद वी परिमापरा तक 
सर्वेसभ्मति से तय मही हो सकी । श्रीलवा इसके माध्यम से मास्त को सकोच मे 
डालना चाहता था। इस बात को भी अनदेखा नहीं कया जा सकता या 
कि भ्रमाकरण और जयवद़ने में सीघी वार्ताएँ कराने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहकार की 
तमाम अम्य योजनाओं वे ऊपर हादी हो गये । 


दक्षिण एशिया में तनावग्रस्त माहौल 
(76४500 7 5०0 859) 

जितनी प्रगति दिमम्बर, 985 से नवम्बर 986 तह हुई थी, उससे कही 
ज्यादा बिगाड़ 987 में भारत-पाक, भारत-भीलका और भारत-बगला देश सम्बन्धो 
में हुआ । जहाँ एक ओर वहुपक्षीय लाभ वा भाथिव तर्क आज भी बरकरार है, वही 
पाकिस्तानी परमाणु बम, नदी जल-विवाद और तामिल सक्ट को लेकर सहवार के 
मार्ग में बडी-बडी वाघाएँ यथावन्‌ बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में इस आशावादिता 
को कोई कारण नही कि नई अस्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और तवलीवी सहवार के 
क्षेत्र मे साहू बे! माध्यम से वाद्धित श्रगति हो सबेगी। 

दक्षिण एशिया में भारत वे तमाम पडौसियो वे साथ सम्बन्ध पिछले दशव 
वर्षों में निरन्तर तनावग्रस्त हुए हैं। पहले सिर्फ प्राकिस्तान के साथ कश्मीर 
विवाद था, जो क्षेत्रीय सहवार मे मार्ग मे बडी वाघा था, या पाकिस्तान को दी 
जाने वाली अमरीकी सेनिकः सहायता थी, जिसवे परिणामस्वरूप भारतीय उप« 
महाद्वीप में शीत युद्ध का प्रवेश हुआ | परन्तु आज इस तरह की क्टुता और विवाद 
बगता देश, श्लीलका, मेपात, मूटात आदि सभी के साथ हैं। स्यू मूर द्वीपसमूह, फरवत्रा 
जनवध, चकमा आदिवासी, असम में बिहारी मूलज धरणाधियों का अनपधिदत 
प्रवेध, सीमा सुरक्षा वल के साथ मुठभेड आदि सभी विषय ऐसे हैं, खिनसे वर्षों के 
सदृप्रयत्ता के बादजुद कोई प्रगति नही हो सत्री है। 
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जनता सरकार के शासन काल में नेपाल के साथ ध्योपार और पारगमन 
(पहभो) की अलग-भत्तम सन्धि पर हम्ताक्षर किये जाने के बाद यह आशा जगी 
थी कि मँत्रीपूर्ण सम्बन्धों का निर्वाह आगामी वर्षों से निरापद रहेगा। परन्तु नेपाली 
सरकार की यह महृत्त्वकाक्षा कि दहु भारत तथा चीन को एक-दूसरे के माय 
सन्तुलित कर सास उठती रहे, कम नही हुई । जब पश्चिमी बंगाल में गोरखासण्ड 
की माँग ने सिए उठाया है, तब नेपाली इंसादो के बारे मे मस्त सरकार निर्दिखत 
शही बैठ रुकी । वग़ला देश के साथ जल-विवाद का निपटारा हों या अरुणाचल व 
सिक्किम मे प्रशासनिक व्यवस्था में परिदर्तन, नेपाल ने भास्तीय किया-कलाप कौ 
आलोचना करने मे कोई संकोच नहीं दिखाया । इसके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र संघ की 
आम समा तथा सुरक्षा परिषद भे विभिन्न अत्तर्रोप्ट्रीय बिचयों पर हुए मतदान मे 
सेप्राल ने भारत का बहुत कम अवप्तरों पर साथ दिया है । 
इसी तरह श्रीसका में ताप्ििल धगस्था में बिणाड़ के साथ दक्षिण अफ्रीको 
और इजराइली भाडे के सैनिको के प्रवेश के साथ भारत और श्रीलका के धीच 
लगभग बैर की स्थिति विकृ्तित हो गयी । स्वय जयवर्दने ने उमयपक्षीय समस्याओं 
का बारबार अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर सा की भावना को बहुत नुकसान पहुँचाया। 
यहाँ कहते का अभिप्राय यह कतई नहीं है क्रि इन सम्दन्धों में भारत का पक्ष 
न्यायोचित है और छोटे पडौध्ती जान-ध्रुस्कर विवाद वैंदा करते है। हमारा एद्ेंश्य 
पे सह इंगित करना है कि चाहे किसी भी कारण जब तक भारत और उसके 
पडौप्तियों के दीच सामरिक और भू-राजनीतिक वियादों का शात्तिपृर्ण प्माधाव 
नही हो जाता, तब तक साव॑ के उद्देश्यों की भ्राष्ति को दिशा में कोई प्रगति नही 
की जा सकती, भत्ते हो काठमांडू में मुख्यालय का उद्घाटन हो गया हो। जब तक 
पाकिस्तान के साथ परमाणु विकास कार्यत्रम के सम्बन्ध में, वंगला देश के साथ 
चकमा आदिवाध्तियों के मानवाधिफारों के हनग के विवाद का निपटारा नही हो 
जाता और शोौलंका मे शान्ति नही लोटती, तब तक सा के सहकारों विकास 
वायंप्रम, पशुन्पालन, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी सहयोग और सौसम की भविष्यवाणी 
हम्बन्धी कार्य क्रम साक॑ के किस्ती भी सदश्य के लिए महत्वपूर्ण नही वन सकते ॥ अतएव 
इस निप्कर्य तक पहुँचना तकके-संगत है कि नित्रट भविष्य में साक॑ दक्षिण एशिया में 
'रचनोत्मक सहकार की एक "आदर जवधारणा' के रूप मे हो बता रहेगा। 


सार्क की अन्य क्षेत्रीय सहयोग सगठनों से तुलना 

यदि दक्षिण एशिय्राई सहकार योजना को तुलना अन्य छलेब्रीय सहकार 
परस्योजनाओं, आछियान या यूरोपीय साझा बाजार से करे तो अब तक को प्रगति, 
वर्तेमान समस्याएँ और भविष्य को सम्भावना, किसी भो इष्टि से अब तक का 
परनाश्रम्त अस्वाघाविक नही लगता । भौगोलिक सामोष्य ओर प्ुरक अयेव्यवस्याओं 
का अस्विस्द अपने आप से क्षेत्रीय भहकार को सुरड बनाने के लिए ययथेप्ट कहीं भी 
नही श्हा है। सबसे बड़ी जहूएत इसी बात की होती है कि राननोतिक विवाद के 
£ हमें तनाव धढाया जा सके और बत्तर्राष्ट्रीय परिशरेद्य में समानता लायी जा 
सके। इस बात को अनदेखा करता कठिन है कि यूरोपीय साझा बाजार और 
आशियान में से कोई भी संगदन अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नही करता । यूरोप 
मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय का ब्रतिद्वम्दी कोमेकोन है तो दक्षिण पूर्व एशिया में 
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आमियान वा मुत्रावला हिन्द चीन के देशो से है, जवकि पूरद अर्थंव्यवस्थाओं वा 
तक॑ इत पर भी लागू होता है । दक्षिण एशियाई सहकार भो भारत-पाक सम्बन्धो 
के सामान्यीकरण या इनमे तनाव पर टिका हुआ है। अफ्गान घटता-त्रम के बाद 
अमरीका से बडे पैमाने पर सैनिक सहायता ग्रहण कर पाक्स्तान का आत्म-विश्वास 
इस सीमा तक बढ़ा कि भारत को सन्तुलित करने के लिए रचनात्मक सहकार 
की कोई जरूरत उस महसूस नहीं होती 7 


सार्क का भुल्यावन 
(865565576०६ ० 54२0) 


यह दोहयाने की जरूरत है कि सा की धीमी श्रगति के लिए पडौसियों पर 
दोपाशेपण का कोई अभिव्राय हमारा नहीं। स्वयं भारत में श्रीमती गाधी की हत्या 
के बाद आन्तरिक राजनीति इतनी उथल-पुयल वाली रही है कि च्ान्ति और 
सुब्यवस्था का प्रश्न और पड्यल्थकारी बाहरी हस्तक्षेप का सकट क्षेत्रीय सहवार से 
कही अधिक सहत्वपूर्ण बन गये हैं॥ कमोदेश यही स्थिति प्राविसतान और श्रीलका 
पर भी लागू होती है। भूटान और मातदीब भले ही इस चिन्ता से मुक्त हैं परन्तु 
उनकी भूमिका इस परियोजना मे अपेक्षाइत योण और सहायता-अनुद्ान के ग्राहक 
वाली है। ऐसा जान पडता है कि इन परिष्तयितियी मे जो बुछ्ध भी श्रगति हुई है, 
चाहे क्तिनी ही शिथिल रही हो, उसे ही बडी उपलब्धि माना जाना चाहिए। 
यह स्मरणीय है दि “आमियान वी भ्रस्तावदा 967 में क्ये जाने के बाद पहला 
शिखर सम्मेतन 976 में ही आयोजित किया जा सका था और ग्रूरोपीय साझा 
बाजार का स्वरूप तथा सगठत मी श्रीगणेश के दस वर्ष वाद ही तय हो पाया था। 
भारत की रृष्टि से यही सन्‍्तोप का विषय समझा जाता चाहिए कि 'सावं' के बहाने 
इस क्षेत्र मे कम से कम बाहरी शक्तियों वे हस्तशेष के विदद्ध जनयत तैयार किया 
जाना सम्मव हुआ है । वगला देश, मेपाल और पाकिस्तान में दीघंबाल तक प्रतिनिधि 
जनतस्त्र नहीं रहा और श्वीलका से लगमग आपातकाल की स्थिति बनी रही। ऐसी 
स्थिति मे जतमत सात विधषयक्र नीति निर्धारण को आसाती से प्रभावित नहीं कर 
सकता | यह जरूर है कि सार ने कार्यत्रमों के अन्दर्यत उच्च-पदस्य विशेषज्ञों तथा 
सरकारी अधिकारियों की नियमित बैठकों से परोक्ष रूप से ही सही, भविष्य में 
सार्यक तवनीकी आधिक सहयोग का ढाँचा तैयार होने लगा है । 


यूरोपीय आधथिक समुदाय 
(एच्कठकुल्गा 8<णा०0णाए एव्शागप्यापछ 9 2, 5. 0 ) 


यूरोगीय आधिर समुदाय, यूरोपीय साआ वाजार आदि नामो से जिन क्षेत्रीय 
सहकार योजनाओं-सगठनों का सूत्रणत हुआ, उन्ही वे झाथ युद्धोत्तर काल मे क्षेत्रीय 
एगोकरण की ध्रवृत्ति मे जोर पकड़ा । क्षेत्रीय सहवार वा सबस परिध्यृत रूप यूरोपीय 
आधिद समुदाय मे देसडे को मिलता है। इस अवस्था को अनेक नार्सों से जाता 
जाता है, परन्तु सूरोपोय आयिक समुदाय का प्रयोग ही सवेसे उचित है, क्योवि 
] जनवरी, 958 की सम्धि द्वारा स्थापित सस्था गा यही अधिक्ारिक नाम है। 
यूरोपीय साझा बाजार इसगे बन्तर्गत आधिक सल््योग वी एक विश्ेष व्यवस्था है और 
यूरोपीय मुक्त ब्यापार सघ, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय कायसा तथा इस्पात समुदाय, 


0 
आधिक सहयोग एवं विकास समठन (0. 8. ०. 0.) जैसी अनेक कप आज 
ग्रूरोपीय आधिक समुदाय की छतरी के नीचे आ चुकी है और अपने त्रियाकलापों द्वारा, 
क्षेत्रीय सहमोग द्वारा संगठन को प्रुष्ट करती है। 


गूरोप का आशिक पुनतिर्माण 
[ह००7०करां २८०णा$म्रपणा रण 80०:७) 


(वछती दो सर्दियों में अस्तर्साप्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व 
रहा। द्वितीय विद्व युद्ध मे इतत स्थिति को नाटकीय ढंग से बदल दिपा। 
औपनिषेशिक शक्तियों का सूर्य अस्त हुआ और विजैता तथा पराजित दोनो पक्षों के 
यूरोपीय देश, फ़रास तथा जमंतरी ध्वस्त तथा पस्त बने रहे। अमरौकियों ने आधिक 
हास और सामाजिक असम्दोष को सर्वेध्यापी स्थिति को अपने हितो के लिए जोखिम 
मरा समझा और वह तकंसगत मी था। मले ही इस समय तक परमाणु अस्मो पर 
अमरीका का एकाथिकार या, परन्तु सोवियत लाल सेना का अधिपत्य यूरोप में 
अनदेखा नही किया जा सकता था। आएंक का सन्तुलन उमरने लगा था, जेकिन 
अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए साम्यवाद की विस्तारबादी चुनौती का सामना 
गुरोप के आधिक पुनर्विर्माण और सास्कृतिक पुनर्जागरण के द्वारा ही किया जा 
सकता या। 

युद्ध समाप्ति के तत्काल वाद चल ने स्थायी शाति के हित में यूरोपीय एकता 
का घ्वर मुसर किया। अमरीकी राष्ट्रपति ट्र,मेन ने उतको अनुसरण फरते हुए यूरोप 
के आधिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक और वित्तीय सहामता का प्रस्ताव रखा । आगे 
चलकर पह प्रस्ताव ट्र,मेन घिद्धान्त के नाम से विश्यात हुआ | इस दिद्ला में अगला 
और सबसे महत्वपूर्ण कर्म अमरीकी विदेश सचिव जाजं माशेल ने उठाया। उन्होंने 
5 जून, 947 को हाटवर्ड प्रिश्वविद्यालय में दिये गये अपने प्रसिद्ध मापण में यूरोप 
के आधिक पुन्तिर्माण का स्पृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मोजनता के अन्तर्गत 
)948 से 952 के चार वर्षों मे अमरीका ने यूरोप के १6 देशो की 20 अरब डालर 
की सहायता दी। निश्चय ही मार्शल थोजना ने यूरोपीय क्षेत्रीय सहकार को बहुत 


मही ढंग से प्रोत्साहित किया और जड़ता तोड़कर यथास्थितिं बदलने के लिए 
आवश्यक ससाधन जुटाये । 


यूरोपीय एकता की अवधारणा सदियों पुरानी 


मह समझना गलत है कि यूरोप म्रे क्षेत्रीय सहकार की श्रक्रियां बाहरी 
(अमरीडी) प्रैरणा पर आधारित थी $ अउल में यूरोपीय एकता की अवधारणा 
सदियों पुरानी है। प्रवित्र रोमन साम्राज्य और सख्चाट शालमा के जमाने से यूरोप 
की भोगोलिक एवं सास्क्ृतिक एकता स्वृत्ृम्मत रही है । यूरोपीय शक्तिल्सन्तुलन के 
रहते 2 मी छोटी-बड़ी किसी भी शक्ति को अपनी स्वतन्त्रता गेवानी नहीं पड़ी। 
ओऔषपनिवेशिक ताकतों ने जिस तरह क्फीका और एशिया में दासन के लिए जान- 
यूप्कर विभाजक नीतियाँ लागू को, वैसे पड्यन्त्रों के दुष्प्रभाव से भी प्ररोप बचा 
रहा । इसे हल नही किया जा सकता कि इंग्लैंड को छोडकर फ्रांस ते लेकर 
झूम तक, स्केन्डिनेविद्यादी देशों से लेकर इटली तक यूरोपीय महाद्वीप का 'हृदय स्थल 
भोगोलिक सशावर्टों-बाधाओ प्ले मुक्त है। 9वी शताब्दी में औद्योगीकरण के विकाप्त 


वरा0 
के साथ उत्तादन और वितरण कया एक ऐसा ताना-्वाना बुना जा चुका था, 
जिसने आधिक एवं राजनीतिक क्रियाकक्‍लाए को कमी भी एक राष्ट्र को सरहद के 
पार फँता दिया था । विडम्वना दो यह है कि जिस माक्संवादी-साम्यवादी चुनौती 
का सामता करने वे ज्षिए 947-48 मे क्षेत्रीय सहकार की रूपरेखा तैयार की जा 
रही थी उसी विचारधारा के प्रसार ने अन्तर्राष्ट्रीय, विशेषकर यूरोपीय, एकता को 
रेखाकित किया। 

यहाँ एक और बात जोड़ने की जरूरत है। नाजोबाद और पफासीवाद की 
निर्णायक्र पराजय ने विजेता और पराजित दोनों ही राष्ट्रो को झान्तिपृर्ण सह-अस्तित्व 
के लिए प्रेरित विया $ इस प्रकार 9]4 से 935 का अन्तराल एक अपवाद था 
और बह यूरोपीय एक्नीकरण वे लिए व्यवघान टालने वाला सिद्ध हुआ। 947 से 
958 में एक अनावदयक अन्तराल के वाद यूरोप मे क्षेत्रीय महकार की श्रक्रिया 
फिर से शुरू हो गयी । 


ई० ई० सी० का गठन (#0क्ाब0णा) 


माशत योजना के त्ियान्वयन के साय-सॉथ तकनीकी एवं वेज्ञानिक क्षेत्र 
में सहयोग कार्यश्रम आरम्भ हुए, जिनसे 949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना, 
4952 में यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन, 948 मे यूरोपीय आर्थिक 
सहयोग संगठन वा शिलान्यास, 950 में यूरोपीय अदायगी सघ आदि का निर्माण 
उल्लेखनीय हैं / इन सम्री ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय वे कार्यक्षेत्र को बढाया और 
इसके क्रियाक्लापों को आथिक इृष्टि से और मी अधिक प्रभावशाली बताया। गठन 
के वक्त यूरोपीय आथिक समुदाय में सम्मिलित जनसख्या 6 76 करोड थी और 
उसका क्षेत्रफल 457 7 हजार बर्गमील था। सदस्य राष्ट्रो की बुल राष्ट्रीय आय 
6 47 करोड डालर थी। किसी भी पैमाने पर इस अन्तर्राष्ट्रीय सयठन की उपस्थिति 
को अनदेखा नही किया जा सकता था ॥ इस समय यूरोपीय आथिक भमुदाय के 
सदस्य देशों वी सख्या 2 है। 


ई० ई० सी० के उद्देश्य (00)०८४४०४) 

यूरोपीय आथिक समुदाय सन्धि के अनुच्छेद दो मे इस सगठन वे पाँच उद्देश्यों 
वा जिक्र है। ये उद्देश्य हैं--(3) यूरोप को विभाजित करने वाले विवादों को हमेशा वे 
लिए समाप्त करना, (॥) यूरोप की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करता तथा आथिक 
घतक्ति और सास्दृतित परम्परा वे अनुश्ल भूमिका का निर्वाह वरना, (॥) संयुक्त 
कार्रवाई द्वारा यूरोपीय जनता की काय॑भली एुव जीवन यापन वे स्तर में सुधार 
करना; (3४) यूरोप को छोटे-छोटे बाजारों में वौटने वाते व्यवधानों का अन्त करना, 
और (४) बडे पैमाने पर लामप्रद औद्योगिक उत्पादन को प्रोन्‍्माहन तथा मविष्य में 
यूरोप के सयुक्त राष्ट्रो के एकीकरण वा आधार प्रस्तुत बरसे के प्रथर्त करना 

अनुच्छेद तीन और चार में इन उद्देश्यों की प्राप्ति बे लिए भ्रस्ताबित 
वियायजाप तथा संगठन, महासमा, परिषद्‌, आयोग तथा स्थाय सभा आदि वा ब्यौरा 
दिया गया है। इस श्रक्ार आदर्श/ और “सम्मव' के बीच सन्तुतन बिठाने बग 
प्रयलत किया ग्या॥ ई० ई० सी० वी अगति-सफ्तता के बारे से विचार करते 
समय यह दात नहीं भुखावी जा सकती कि प्रस्तावना से योजना के सूर्त रूप ग्रहण 


१] 
करने तक लगभग एक दशक बीच चुका था। अन्यत्र जहां क्षेत्रीय सहकार की जमीन 
पहले से इतनी अच्छी तरह तैयार न हो, क्षेत्रीय सहकार से अवरुद्ध होना बडी 
चिन्ता का विषय नही समझा जाना चाहिये। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि 
आधिक समुदाय के समी सदस्य राष्ट्रों का सामरिक परिदृश्य एक-सा था। इसी कारप 
आध्िक एवं सामरिक तक॑ के सयोग के कारण यूरोप मे क्षेत्रीय सहकार की प्रगति 
आद्याजनक रही | 


संगठन की उपलब्धियाँ (8&०४४४०८४७७) 


सुरौष में क्षेत्रीय एकीकरण और सहकार मे प्रगति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर इसके 'रचनात्पक प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। । जनवरी, 973 
से डेनमार्क, ग्रीस, आयरलंण्ड तथा इस्लेण्ड भी ई० ई० सी० के सदस्य हो गये 
और आज इस सगठन के देशों की आबादी अमरीका या सोवियत सथ की जनसण्या 
से अधिक है। अधिकतर देश सम्पन्न एवं विकसित हैं और बढे हुए आधिक सहकार 
के साथ इनकी आर्थिक दशा में और भी सुधार हुआ है) फ्रास, जमंनी जैसे देशों में 
प्रति व्यक्ति आय में तीन-चार गुणा दृद्धि हुई और वास्तविक मजदूरी में यह ढृद्धि 
75 से लेकर ]09 प्रतिशत रही । 958 में ई० ई० शी० देशो का विश्व व्यापार 
में आयात में हिस्सा 22: प्रतिशत था, जो 975 तक बढ़कर 37 प्रतिशत हो 
गया। निर्यात में यह भाग 239 से वढकर 37-5 प्रतिशत पहुँच गया। संगठत 
आन्तरिक व्यापार कर भार से मुक्त है। श्रम, पूँनी और रोवाओ की गतिशीलता में: 
शुद्धि हुई है । कल के शत्रु फ्रांत और जर्मंत्ी आज मित्र ही नहीं, वल्कि सहयोगी 
भी बन चुके हैं | मले ही ई० ई० सी० आज एक महाद्यक्ति न हो, तव भी इसकी 
अलग पहचान बन चुकी है--खातकर सामर्रिक तथा आशिक द्वोत्रों मे। पिछले कुछ 
वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस संगठन फी नीतियाँ संदस्य राष्ट्रों के सामूहिक 
हितो को देखते हुए सन्धि मित्र अमरीका से फर्क रही हैं। आज यह नहीं कहां जा 
सकता कि साम्यवाद के सुकाबले के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रूरोपीय 
एकीकरण को जिस तरह प्रोत्माहित किया ग्रया, उसका विकास सेनिक सगठत नांटो 
के सहपोगी अनुचर के रूप थे हुआ | सोवियत सघ से आयात की जाने वाली गैस, 
ग्रूटोपीय भूमि में छूज मिसाइसों की तैनाती तथा यूरोपीय अधब्यवस्था में बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियो के प्रभुत्व को लेकर ई० ई० सी० के देशो में मतभेद सामने आते रहे है। 
इसके अतिरिक्त विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक महायता के “परिणाम 
को लेकर भी अमरीका ओर ई० ई० सी के देशो में हमेझा मतैक्य नहीं रहा है। 
दक्षिण अफ्रीका को समस्या, भातंकवाद, पर्यावरण, मध्यपूर्व तेल संकट आदि अन्य 
विषय हैं, जिन पर यूरोपोय प्रतिक्रिया-्नीधियाँ ई० ६० सी० से श्रस्तावित और 
अनुमोदित हुई हैँ । 


संगठव का विभाजक प्रभाव 


इनिस कललॉड जैसे अनेक विद्वानों ने यह बात सुझापी है कि खेत्रीय सहकार 
के जरिए व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहवार को नोव रखी जा सकती है, परन्तु यूरोपीय 
आयिक समुदाय के अनुमव से यह पता चलता है कि इसके विभाजक प्रमाव भी हो 
सबसे हूँ। ई० ई० भी० को प्रगति से सोवियत सघ चौकम्ना हुआ ओर उससे 
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“कोमेकोन' की स्थापना तत्परता के साथ की । यहाँ 'कोमेकोन” और ई० ई० सी० 
वी सफ्लता-असफ्लता का तुलनात्मक अध्ययन क्ये बिना यह कहा जा सकता है 
कि यूरोप का पूर्व और पदिचम मे बेंटवारा इन दो क्षेत्रीय सगठनो ने पक्का कया। 
शायद इनके अमाव में हैलसिवी समझौता इतनी आसानी से न ही पाता ॥ इसके 
अतिरिक्त लगभग हर श्रमुख यूरोपीय शक्ति के अपने पुराने उपनिवेशों के साथ विशेष 
आा्थिक सम्बन्ध आजादी के बाद भी बने आ रहे थे । इस सिससिले में 'कोमनवेल्थ 
प्रीफरेंसेज' दया फ्रेंच मापी अफ्रीका के साथ प्रास के सम्दन्धो का उल्लेख किया जा 
सकता है। यूरोपीय एकीकरण और क्षेत्रीय सहकार म वृद्धि के साथ पुरानी चली भा 
रही ये व्यवस्थाएँ वेमानी सिद्ध हो गयी । यह प्रइत भी पूछा जा सकता है कि आपस 
मे कर भार घटाने व साथ वाहरी दुनिया के साथ सरक्षणात्मक आधिक नीतियाँ 
अपनाने का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्‍या प्रमाव पड सकता है ? इस तथ्य वी 
भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि ई० ई० सौ० मुख्यत ममृद्ध, विकसित व सास्कृतिक 
इृष्टि से एक्रूप देशों का क्लब है। साम्यवादी सामरिक घुनौती हो या अपेक्षाइतत 
अधिक समर्थ अमरीवा के साथ परामर्श मे अपने हित-रक्षण की समस्या, इस सगठन 
के सदस्य राष्ट्रों मे मतैक्य आसान है । अप्रीक्य, एशिया दथा लातीनी अमरीका के 
अन्य देशो में जहाँ सभृद्धि ही नही, विपन्नता का वातावरण मी विपमता बढाने बाला 
है और हस्तक्षेप न बरने के विषय में महाग्नक्तियों की कोई सहमति मही, वहाँ क्षेत्रीय 
सहकार का पय इतना सुगम नही हो सकता । 


ई० ई० सी० का मूल्याफन (#55८5४ग्रवया) 

950 के दशक के मध्य से !960 के दशक के मध्य तक जब यूरोपीय 
एकीवरण व क्षेत्रीय सहकार का धटनात्रम निर्णायक ढग से गतिशील था, तब पफ्रास 
और जमंती में देगोत, आडिनआवर, विली द्राट जैसे लोगा वे हाथ में सत्ता रहने 
से इस प्रक्रिया वो बडी मदद मिली। जहाँ देगोल ने महाशक्ति अमरीका के सामने 
न॑ झुकने के तेवर अपनाकर प्रतीकात्मक ढय से पूरे यूरोप की गरिसा को पुन 
प्रतिष्ित क्या, वही विली ब्राट जुँस राजपुरुष सोवियत नेताओं को यह आइवासन 
देते में समय हुए कि यूरोपीय आाविव समुदाय आज़मक या प्रर्छम्त सामरित 
सगठन नहीं है। इन नेताओ की अनुपस्थिति मे पास और जमंन्री जैस शत्रुओं वा 
मित्र के रूप मे परिवर्तेत कठिन बना रहता। ऐसा नहीं कि सहवार वा मार्ग 
निष्कटक ही रहा ६० ई० सी० मे ब्रिटेन की सदस्यता को लेबर वर्षों कटु विवाद 
चलता रहा और आज भी तुर्वी जेंसे सदस्यो को समानता का दर्जा अक्सर नहीं मिल 
पाता । क्षेत्रीय सहकार के लाभ के अलावा ई० ई० सी ने यूरोपीय राष्ट्रो वी सम्प्रभुता 
को 'क्षीण/ कर आपसी सधप् की सम्भावना को कम किया है। यूरोपीय परिषद 
हो या न्याय समा, विवादी के निपटारे (विशेषत्तर मातवायिक्रारा व प्रमंग में) वे 
विपय से ई० ई० सो ० की सफ्तता सयुक्त राष्ट्र मघ से कटद्दी अधिक रही है ।! इस 
प्रवार राजनयिक तथा आधितर दोनों तरह के तवं ई० ई० सी० के पक्ष में 

६० ईब०्मी० के दिस्‍्तृव अध्ययन वितेदण के निए देखें--0 ए 7.3, ५०हिगतड 


पजाएचए इत0 का ६ एफ०ए7०, (व ) उक्ल ६ द ८ कब छीर दा०04/ 535९ 
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रहे हैं। यह सौमाग्यपूर्ण मयोय अब तक तोमरी दुनिया में देखने को नही मिला है। 


राष्ट्र सघ तथा संयुक्त राष्ट्र संत्र में प्रादेशिक व्यवस्थाएँ 

विश्व झान्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रो मं आपसी राहयोग स्थापित करने के लिए 
ऋरमज्न 9]9 एवं 945 भे स्थापित राष्ट्र सब ([,०9889९ ० पिक्षा005) तथा 
सयुक्त राष्ट्र सप (ए.3 0.) दोनों अल्तर्राष्ट्रीय संगठतों में प्रादेशिक व्यवस्थाएं 
कीं गयी। इतके अन्तर्गत किग्ही निश्चित शर्तों पर सदस्य राष्ट्रों को प्रादेशिक 
संगठनों के निर्माण की इजाजत दी गई। उग्र क्षेत्रवाद तथा कतिपय अन्य कारणों 
से राष्ट्र सघ असफय रहा और द्वितीय विश्व युद्ध छिट गया। दस महायुद्ध की 
समाप्ति के परंचात्‌ जब 945 मे समुक्त राष्ट्र सघ के निर्माण की बात चली तो 
इसके थार्टर में प्रादेशिक व्यवस्थाओ का उल्लेख करते समय अत्यस्त सावधाती बरती 
गयी । 


सयुक्त राष्ट्र सघ मे प्रादेशिक व्यवस्थाएँ रखने के कारण 

यहाँ यह प्रश्न मी विचारणीय है कि जब राप्ट्र सघ की अम्रफलता के पीछे 
उप्र क्षेत्रवाद प्रमुख कारण था तो स्रयुक्त राष्ट्र सथ की स्थापना फरते समय चार्टर में 
प्रादेशिक सगठतो को बनाने की व्यवस्थाएँ क्यो रखी गधों? इसका सौधान्सादा 
उत्तर यह हो सकता है क्रि प्रादेशिकवाद नहीं, वल्कि उग्र प्रादेशिकवाद खतरनाक 
है। द्वितीय बिश्व युद्ध के भडकने और राष्ट्र सघ की असफलता के पीछे उग्र 
प्रादेशिक्याद एक प्रमुख कारण था, सबसे प्रमुख कारण नही। सक्षेप में, सयुक्त राष्ट्र 
संघ चार्टर में प्रादेशिक सगठतो को मान्यता देने के निम्ताकित कारण थे . 

(]) क्षैत्रोय सहयोग स्थापित करने में कोई बुराई महीं--सयुक्त राप्ट्र संघ 
के निर्गाताओं ने सोचा कि यदि चार्टरे के प्रयोजनो ओर उद्देश्यों के अनुकूल बने 
प्रादेशिक समन क्षेत्रीय सहयोग से स्थापित करें तो इसमें कोर्ई बुराई नहीं होगी। 
संयुक्त राष्ट्र भघ का प्रारूप तंथार करते समय ब्रिटेन जैसी महत्वपूर्ण विश्व-शक्ति 
के प्रधान मन्‍्त्री बिसटव चचिल ने यह सुझाव दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सफल 
सचालन के लिए तीन प्रादेशिक परिपर्ये होनो चाहिएं। यह पश्चिमी गोला, 
यूरोप तपा एशियाई परिपर्दे होती जो विश्व परिषद के अन्तगंत कार्य करती । 
इनमे अमरीका, ब्रिटेन, सोथियेत सघ और सम्मवतः चीन को रधायी स्थात प्राप्त 
होते । इसके अलावा अन्य सदस्य देश इन तीतो परियदों से चुन लिये जाते। इस 
योजना को तत्कालीत अमरीको राष्ट्रपति रूजवेल्ट का समर्थन प्राप्त होने पर मी 
अन्य देयो ने इसे भही स्वीकारा। किन्तु इस प्रस्तावित योजना का दूरगामी प्रभाव 
गह पड़ा कि सयृक्त राष्ट्र संघ चाट॑र में प्रादेशिक सगठनो के निर्माय की छुट एवं 
इजाजत दे दी गयी ॥ 

(४) ममरीका तथा लातोमरे अमरीकी राज्यों द्वारा अपनी भूमिशा विशिष्ट 
सातना--अमरोका और लातीनी अभरीकी राज्य परिचमी गीला बी समस्याओं के 
हल में अपनी भूमिका विशिष्ट एवं निर्णायक मानते थे। इससे संयुक्त राष्ट्र मघ 
चार्टर में प्रादेशिक ग़गठनों के निर्माण को इजाजत वा मार्ग प्रशस्त किया । 

(0) सुरक्षा परिषद को असफसता को ौिथिति में प्रादेशिक संगठतों दारा 
साप्रहिक सुरक्षा का विश्त्व--फ्रास, जमंनी द्वारा आक्रमण करने के सम्भाविस खतरे 
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से मयमीत था। इस कारण वह चाहता था वि सुरक्षा परिषद द्वारा बआध्मणवारी 
शाध्ट्र के विछद्ध उचित कार्रवाई न करन पर या इससे पहते प्रादेशिक संगठन से 
उसका मुकाबता क्या जा सके । प्रास ही नहीं, दल्कि अन्य अनेक छोटे-बढे राष्ट्रो ने 
इसकी आवश्यवता महसूस वी । 


सयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर में प्रादेशिक व्यवस्थाएँ 

संयुक्त राष्ट्र सध चार्टर के आखवें अध्याय में अनुच्छेद 52 से लगाकर 54 
तक प्रादेशिक व्यवस्थाओं के बारे में उल्देख विया गया है। इनमे प्रमुव रूप से 
निम्नाकित प्रादेशिक व्यवस्थाएँ हैं। 

(0) अन्तर्राष्ट्रीय भान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को तय बरने वाली 
प्रादेशिक कार्रवाई के लिए जो उपयुक्त प्रवन्ध एव साघन इस समय हैं, यदि वे 
प्रबन्ध और सस्याएँ तथा उनके वा सयुक्त राष्ट्र म के प्रयोजनों और सिद्धान्तो वे! 
अनुतृत हैं तो उतके रहने से वर्तमान चार्टर के संचालन में कोई बाघा नही पढेंगी; 

(४) संयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य यदि ऐसी सस्याओ वे सदस्य हैं और उन्होंने 
तुमे प्रवन्ध किये हैं तो स्थानीय विवादों को सुरक्षा परिषद के सामने ले जाते से 
पूर्थे इन समस्याओं कय समाघान पहले इन्हीं प्रादेशिक सस्याओं या प्रवन्धों वे जरिये 
शान्लिपूर्ण द्वम से करने का प्रथत्त किया जायेगा, 

(00) सुरक्षा परिषद इस बात को प्रोत्माहन देगी वि' या तो सम्बद्ध राज्यों 
की प्रेरणा पर अयवबा भुरक्षा परिषद से सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय विवादों का 
प्रादेशिक प्रवन्धो अथवा प्रादेशिक अमिकरणों वे माध्यम से शान्तिपूर्ण ढग से 
निपटारा किया जाये, 

(४) परल्तु थनुच्छेद 52 के दूसरे दे राग्राफ में बताये किसी झत्रु राष्ट्र के 
खिलाफ अनुच्छेद 07 के अनुसार कारंदाई वी जा रही हो, तो इस प्रवार अधिकार 
पाने वी आवश्यत्रता तब तक नहीं होगी, जब तक त्रि उस मामले से सम्बन्ध रखने 
बाठी सरकारों की प्रायंता पर सयुक्त राष्ट्र सब को एस विशेष आक्रमणकारी राष्ट्र 
का और आगे आत्रमण करने से राकने वा उत्तरदायित्व न दे दिया जाये, 

(४) इन प्राइशिक सस्याओ और प्रवस्पों के द्वारा अल्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर 
सुरक्षा बताये रखने की जा मी वारंवाई वी गयी या की जाने वाली कारंवाई होगी, 
उसी सूचना सभी अवसरा पर सुरक्षा परिषद को दी जायेगी, 

(५7) यदि किसी विवाद से विश्व शात्ति और सुरक्षा को खतरा हो तो 
दोनो विवादी पक्ष अन्य शान्दिपूर्ण साधनों वे साथन्साथ प्रदेभित्र समस्याओं का 
सहारा से सकते हैं, और 

(४॥) आम-रक्षा वे अधिकार ने अन्तर्गत सशस्त्र आक्रमण को रोडने के 
लिए प्रत्येक राष्ट्र सभी उपायों का आश्रय तव लव ले सकते हैं, जब तक वि सुरदा 
परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के विश स्वय कोई कार्यवाही ने करे । 


प्रादेशिक मगठन सयुवत राष्ट्र सघ का अवमूत्यन 


पे चार्टर में प्राइशिक सगठतों के निर्माण की इजाजत यह सानवद दी गयी थी 
है वे मपुकत राष्ट्र मघ के उद्देश्यों एव प्रयोजनों में कोई बाघा नहीं डाजेगे । 
यही नहीं, बल्कि वे विश्व शान्ति, सुरक्षा दथा राष्ट्रो में आपसी सहयोग स्थापित 


ग$ 
करने मे संयुक्त राष्ट्र सध की पूरक संस्थाओं के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 
ससार के लोग क्रमश. विभिन्न राष्ट्रो, राष्ट्र बिशिन्न प्रादेशिक समठनो तथा प्रादेशिक 
संगठन एक अन्तर्सप्ट्रीय सगठल के रूप में 'एका' स्वापित कर 'चसुर्वव कुटुम्वकर्मा 
की उक्ति चरिताय करेंगे ओर सयुक्त राष्ट्र सघ इस उक्ति का सबसे आदर्श प्रतीक 
होगा । ४ 
लेकिन खेद की बात है कि सथुक्त राष्ट्र सघ के निर्माताओं द्वारा प्रादेशिक 
व्यवस्थाओं के वारे में सोचे गये उद्देश्यो और प्रयोजनों पर कालान्तर में असफलता 
ही हाथ लगी। सयुक्त राप्ट्र सब की स्थापना के कुछ सम्रय पश्चात्‌ विद 
अमरोकी और सोवियत सप के नेतृत्व में क्रमक्ष पूँजीबादी और साम्यवादी लेमों मे 
बैंट गया विश्व महाशक्तियों ने सयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर में उल्लिखित प्रादेशिक 
व्यवस्थाओं का सहारा लेकर और बहाना बनाकर नाटों, सिएटो, सेन्टो, वारसा 
पैबट आदि प्रादेशिक रागठनों का निर्माण किया। इन प्रादेशिक सग्रठनो में उग्र 
प्रादेशिकवाद फेलाकर महाशक्तियों को शीत युद्ध की गर्माहट को और तेज कर 
दिया । छोटे राष्ट्रों ने भी अरव लीग और अफ्रीकी एकता समठन बनाये । इन 
प्रादेशिव सयठतो ने हठधर्मी का रुख अपनायी। परिणामस्वरूप उप्र प्रादेशिकबाद और 
पिश्य के अनेक गुट मे विभाजन से संयुक्त राष्ट्र सघ अप्रश्नाविद म रह सका) सयुक्त 
राष्ट्र सघ मे झ्क्ति-सतुलन का खेल खेला जाने लगा। इससे इस अन्तर्राष्ट्रीय सगठन 
को अपने घोषित उद्देश्यों और प्रयोजनो में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी । 
प्रादेशिक व्यवस्थाओ के कारण सयुक्त राष्ट्र सध को पहुँचे नुकसान को कुछ 
उद्दाहरणों से स्पष्ट करना उपयोगी होगा । मसलन, सोवियत सघ द्वारा 956 में 
हँगरी तथा 968 में चेकोस्लोवाकिया में सैनिक हस्तक्षेप, धारसा पेक्‍्ट जैसे प्रादेशिक 
संगठन को व्यवस्था का सहारा एबं बहासा लेकर किया ग्या। सयुक्त राष्ट्र सघ में 
जब इस पर विचार हुआ ती वारसा पैकट प्ले जुडे पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशो ने 
पक्षपातपूर्ण तरीवे से सोवियत कारंवाई का पूरा समयंत किया। पूसरी तरफ घारता 
पैबट का विरोधी नाडो नामक प्रादेशिक संगठन से जुडे पश्चिमी देशों मे आवश्यकता 
से अधिक सीवियत सैनिक हस्तक्षेप का होब्ता पड़ा किया और थे दस मामले को 
लम्बे समय तक उछालते रहे । सुरक्षा परिपद 'वीटो' के वारण जड़वत हो गयी। 
शोबियत संघ, बारसा देशो के समर्थन के कारण अडिग रहा और अमरीका नाटो देशो 
के समर्थन के कारण उसका मात्र मौखिक विरोध करता रहा। परिणामस्वरूप हगरी 
और चेफोस्सोवाकिया जँसे सक्टो का समाधान नहीं हो सत्र । 
दूमरा उदाहरण सिएटो ओर भेन्टो का हैं। अमरीका तथा ब्रिठेन द्वारा 
प्रवर्तित इन प्रादेशिक संगठनों के पाजिस्तान तथा कुछ अन्य एशियाई देश इनके 
सदम्प बने | पाविस्तान ने प्रवर्तक राष्ट्रों वी सहायता से अध्वीमित मात्रा में शस्त्री- 
करण विया और कद्मीर के मामले वो लेकर भारत से युद्ध करने का दुस्साहस कार 
चेंठा । जहाँ पाविस्थान आन्तरिक राजनीतिक दृप्टि से अस्थिर स्हा और आशिक 
विकास नही बरर पाया, बहाँ क्षेत्रीध विकास के बजाय उसने क्षेत्रोय झान्ति को भग 
किया। इसका पुष्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी पडा। वहाँ पाकिस्तान ते सिएंटो 
और सेन्दो के सदस्यो को लेकर गुटबाजी आरम्भ बर दो ! फलस्वरुष भारत-पाक 
सौमा बिवाद वा हल अभी त्तक अधर में लटवा हुआ है । 
सौमरा, अरब सघ का उदाहरण भी कमर दिलचस्प नहीं है। भरव देश 





वाह 
इजराईल के खिलाफ फिलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए लम्दे समय से एकजुट 
होकर सघर्ष करते रहे हैं। लेकिन अरब सघ का नेतृत्व हथियाने के लिए मिस्र और 
इराक के बीच हमेशा प्रतिद्वन्द्रिता रही । 2978 में अमरीक्षी पहल से मिस्र द्वारा 
इजराईल के साय कंम्प डेविड समझोता कर लेने के वाद इराक जैसे मिख-विरोधी 
राष्ट्र अरव सघ के सदस्य-राष्ट्रो को मिस्र को सयुक्त राष्ट्र सध से निक्‍लवाने के 
लिए उकसाने लग । परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर उनमे आपसी फूट के बीज बोये 
गये, वही सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा फिलस्तोन समस्या के समाघान की दिशा में आगामी 
प्रयासों की गति को धवका लगा । 

इम प्रकार चार्टर में प्रादेशिक सगठनो की व्यवस्थाएँ, उनको उल्लिखित 
करने क कारण तथा विभिन्न अस्तर्राप्ट्रीय सक्टो के दौरान इससे पहुँचे मुकमान की 
विवचना के वाद कहा जा सकता है कि सयुक्त राष्ट्र सघ के अवमूल्यन के लिए 
क्षेत्रीय सगठन बाफी हद तक जिम्मेदार रहे हैं ॥ 


क्षेत्रीय सैनिक सगठनो की आलोचना 
(एग्रालड़ए रण रचव्ष्ा०्छथ कैश 0ाहइव्या।टश075) 


आधिक, सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्रों मे सहयोग स्थापित करने हेतु 
जिन भप्रादक्षिक संगठनों की स्थापना की गयी, वे मोटे तोर पर क्षैत्रीप सहयोग 
स्थापित करने मे उपयोगी सिद्ध हुए | किन्तु क्या प्रादेशिक सेनिक संगठन विश्य 
घान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना बे मार्ग में बाधक हैँ ? प्रादेशिक संनिक सगठतों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में योगदान देना तो दूर को बात है, 
उन्होंने अधिकाश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सक्टो बे दोरान तनाव को बढाने को 
ही कार्य दिया । इन संगठनों की निम्ताक्ति आधारो पर आलोचना की जा 
सकती है 

()) समुक्त राष्ट्र सघ चार्टर मे 'क्षेत्रीपता” शब्द का अस्पध्ट उल्लेख--सुक्त 
राष्ट्र सघ चार्टर के आठवें अध्याय में अनुच्छेद 52 से 54 तक क्षेत्रीय 
व्यवस्थाओ के बारे में उत्लेख है | इनमे मुख्य रूप से कहा गया है कि यदि प्रादेशिव 
संगठन सयुक्त राष्ट्र मघ के प्रयोजनों तयां सिद्धान्तों के अनुबूल हैं तो उनके रहने से 
वर्तमान चार्टर के सचालत में कोई बाघा नहीं पडेगी। असल मे सपुक्त राष्ट्र सघ के 
अनुच्छेद प्रादेशिक्ता ने स्वरूप और उद्देश्यों के दारे मे एकदम स्पष्ट मही हैं। इस 
बारण प्रादेशिक समठनों वा निर्माण करने वाले राष्ट्र इन अस्पप्ट अनुच्छेदो का 
सहारा लकर गतते व्यास्या फरते हैं । 

(४) सुरक्षा कसी क्षेत्र विशेष को नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है-- 
यह आहज्ििव' रुप से उचित हो सकता है कि किसी क्षेत्र बे समस्त या अधिकाश देश 
अपनी सुरक्षा के जिए प्रादेशिक सगठतों का निर्माण करें, परत्तु यह भी नहीं भूलना 
चाहिये कि 'सुरक्षा एव विश्वव्यापी सम्स्या है, जो क्षेत्रीय आधार पर नहीं 
सुलझाई जा सकती ॥" यदि अपवाद के तौर पर छिसी एक क्षेत्र के देशों में क्षेत्रीय 
सैनिक सएडनों के जरिए मृरहार स्पाप्रित हो कछ्वी एफ्ी क्वो बसा शोशे के जाए 
अमुरक्षा एवं तदाव इस अपवादजनत सुरक्षित क्षेत्र को मी चैन से नहीं रहने देंगे। 


4 (कब्ध० 7 - $द्योव्क्टा, सहतए्ब्रैबटाएथ 20 उसहनद्रााणबर्वों. उशलारन (फस्त्छ 
१०५, 9$4) 69] 


॥0४॥ 
अतः क्षेत्रीय लेनिक संगठनों से स्थायो तोर पर न तो स्तेत्रीय सुरक्षा की वपेक्षा की 
जा सकती हे और न ही अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की 

(9) प्रादेशिक एवं सैनिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध काम करते हैं-- 
प्रादेशिक एवं सैनिक सगठन व्यवहार में सयुक्त राष्ट्र सघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के 
बिरुद्ध कार्य करते है । मसलन, गिस्र ने सयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं किया कि वह इजराईल को भेजे जाने वाले सामात को स्वेज नहर 
से गुजरते दे। नाठी के रावर्य देशो ने सुरक्षा परिषद में मोरबकों, हिन्द चीन, 
ट्यूनीशिया, साइप्रस्त आदि समस्याओ के हल्न मे सर्देव रोडे अटकाये। इस प्रकार 
विश्व शान्ति एव सुरक्षा ज॑से पुतीत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित सयुक्त राष्ट्र सघ 
के कार्यों मे प्रादेशिक सगठन अनेक बाघाएंँ खडी करते है। 

(३४) प्रादेशिक सेनिक संगठनों में आक्रामक व्यदस्थाएँ होतो हैं--- नाटो, वारसा 
पैवट, सीएडो, सेस्टो आदि सभी रैनिक सागठनों में यह प्रावधात रखा गया है कि 
उनके किसी भो सदस्य पर अन्य देश द्वारा आक्रमण करने को स्थिति में सगठन के 
अन्य सदस्य देश उसकी मदद करेंगे। इराफी स्वाभाविक ताकिक परिणति यही हुई 
कि थे उस आक्रमण का जवाब “युद्ध' से हो देंगे । तभी तो इ० बी० हारा तथा ए० 
एस० व्दाइटिंग ने कहा है कि 'तनाव और अविश्वास के वातावरण मे एक शत्रु देश 
(9॥98075() के सुरक्षात्मक उपाय हमेशा उसके विरोधी देश को आक्रमक नजर 
आते है ।? अर्थात्‌ तनाव ओर अविश्वास की स्थिति मे क्षेत्रीय सैनिक समठनों की 
सुरक्षासमक व्यवस्थाएँ आक्रमक एवं जवाबी हमले की ओर उन्मुख करती है, जिससे 
बिदय शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड जाती है। 

(९) क्षेत्रीय सेनिक संगठनों में क्षेत्रातोत ब्यवस्थाओ फी फोई छुक नहीं--आम 
त्तौर पर यह्‌ दनीत़ दी जाती है कि क्षेत्रीय सगठत के जरिये उस क्षेत्र विश्वेप के देशों में 
जापसी सहयोग स्थापित कर क्षेत्रीय सुरक्षा कायम रखी जाती है। यदि सैद्धान्तिक 
तौर पर इसे मान लिया जाये तो भी यह प्रइत उठाया जा सकता है कि रिएटो और 
भाटी सगठतों में अन्य क्षेत्र के देशों को सदस्य रखते की क्या तुक है? अमरीका 
और ब्रिटेन सिएटो के सदस्य बले, जबकि वे एशिया के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र से हजारों 
मील दूरी पर स्थित है। इसी तरह यूनान और टर्की अटलाटिक सागर से हआरों 
मील दूर होने पर भी नाटो के सदस्य बले । बडी शक्तियाँ शक्ति-सन्तुलन के कवच वे 
भीतर राजनीति करती हैं। क्षेत्रीय सगयनों मे क्षेत्रातीत व्यवस्थाओं का मकसद नेक 
नही, वल्कि बड़ी झक्तियों द्वारा साठगाँठ और सेंनिक घेरावन्दी करना होता है । 

फ (शं) उप्र क्षेत्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता रा विरोधी--लेत्रीय एपं सेनिक सगठनों 
के जरिये सेत्रीप कहयोए की सपना एवं विक्त्स कोई बुरी बात नहीं, किन्तु जब 
शसवाद उग्र झूप घारण कर लेता है तो यह अन्तर्राप्ट्रीयया की भावता के विकास में 
बाधक छिद्ध होता है। ऐसी अवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा खत्तरे मे पड 
जाती है। विश्व शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दुनिया में 
उम्र क्षेत्रबाद की भावना की जड़ो को उखाड़ दिया जाये । जद तक यह क्षेत्रीय सगठन 
रहेंगे, तब तक उम्र क्षेत्रदाद की भावना कभी भी बलवबत्ी होकर अस्तर्राप्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा को संग कर देगी। इस प्रकार जन्तर्राप्ट्रीयमा की खातिर 
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उग्र-क्षेत्रदाद को पनपने ही नही दिया जाये, अर्थात्‌ क्षेत्रीय ग़गठनों का निर्माण 
अवाछ्िनीय है । 

(४) क्षेत्रीय सेनिक समझौतों का उद्देश्य बडी शक्तियों द्वारा छोटे देश्नों पर 
वर्चस्व जमाना है--बडी थक्तियाँ प्राय आथिक एवं सामाजिक महयोग की व्यवस्था 
के माम पर प्रादशिकर सैनिक सगठनों वा निर्माण करती हैं, मयर उनका वास्तविक 
इरादा सदस्य देशा पर परोक्ष रूप से वर्चेस्त्र जमाना होता है। सीएटो ओर सेन्‍्टों 
पर इप्टिपात करें सो पायेंगे क्रि उनके उद्देश्यों में क्षेत्रीय, आधथिक एवं सामाजिक 
सहयोग की बात जरूर कही गयी है, किन्तु व्यवहार में यह नहीं वे बराबर हुआ है! 
इनके द्वारा ब्रिटेन ने सदस्य देशों में अपना प्रमाव क्षेत्र बनाये रखा। इसी कारण 
बाद म॑ सदस्य-देशा ने इससे अपना नाता तोड लिया । 

(शा॥) क्षेत्रीय सँनिक सगठनों द्वारा शस्त्रों को होड बढाना--क्षेत्रीय सैनिक 
सगठन में सुरक्षात्मक स्वरूप क प्रावधान होते हैं। इनका सहारा लेकर संगठन बे 
प्रवर्तक दाप्ट्र घातक अस्त्र उडेलते हैं और सदस्य राष्ट्र उन्ह दोनो हाथों से बढोरते 
हैं। इमसस क्षेत्र में शास्त्रीश्रण बढ़ता है और क्षेत्रीप शान्ति मग होती है। इसका 
दूसरा पक्ष भी अत्यन्त दिलचस्प है। शस्दीकरण के कारण गरीब राष्ट्र अपने विकास 
कार्यक्रमों पर अधिक ससाधन खर्च नही कर पाते । अत सेनिद संगठनों से एक ओर 
जहाँ क्षेत्र के देशों में शस्त्रीशरण की होड आरम्भ होती है, बही दूसरी ओर जन- 
कल्याणकारी विकास कार्यत्रमों की उपेक्षा होती है । 

(९) प्रादेशिक सेनिक सगठनो द्वारा तनाव उत्पन्न फर युद्ध भडशाना-- 
प्रादेशिक सैनिक संगठन क्षेत्र मे शस्द्रीवरण को बढाते हैं! शस्त्रो बी होड तनाव पैदा 
करती है और अनेक थार यह युद्ध का कारण बन जाती है। ममलन, पाविस्तान 
सिएट़ों और सेन्टो का सदस्य बता । उसने सोचा कि इन सगदनों वे जरिये वह प्रवर्तक 
बडी शक्तियों से मारत के विरुद्ध शस्त्र एवं अन्य प्रकार का समर्थन प्राप्त बरंगा। 
हुआ भी यही । पाकिस्तान ने इन सैनिक सगठवतों के बलयूते पर प्राप्त हथियारों से 
भारत के विरुद्ध युद छेडे । 

(2) भ्रादेशिक्त संनिक सगंठन के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को स्वतन्त्रता और 
सम्प्रभुता सौधित होता--प्रादभिक सेनित्र समठतों के सुरक्षात्मक प्रावधानों वा 
सहारों लैकर प्रवर्क राष्ट्र खगठत के संदस्प देशो की नव-उपनिय्रेशवादी घेरावर्दी 
करते हैं। नव उपनिवेशयादी थेरावन्दी का अर्थ है--परोक्ष रूप से उतका रापतीतिवा 
और आधिक नियन्त्रण । जद उनतवी देख घेरावन्दी वा विराध होता है तो प्रवर्तक 
राष्ट्र मदस्प देशों पर आत्रमण करन से भी नहीं चूबत । ससजत, सोवियत संघ ने 
कामकान और वारसा समसौतों वी प्रादेशिक रववस्था का अनुचित लॉस उठाकर 
पूर्वी यूरापर के राष्ट्रो पर परोक्ष कम्जा जमाये रसा । जब 956 मे हगरी और 968 
में चेक स्‍लोदाकिया में आल्तरित डिरोघ हुआ तो सोवियत सघ से सैनिक हस्तशेप 
कर उस लोकप्रिय विरोध को कुचय दिया ) इसे प्राइशिक सगठतों बे सदस्य देशों 
पर प्रवतक राष्ट्रों द्वारा उनकी स्वतस्त्रदा और सम्प्रभुदा पर हमता ही कहा जाना 

चाहिये 7 मारद के सूतपूर्त रक्षामस्ती बी बे० उप्ण मेनत ने ठीया हो कहा 
चां 7१0 ब्यवस्थाएँ स्थूनायित्र मात्रा से उपनिवेशवादी शासन की ओर प्रति- 
गमत ॥ 


(50) राष्ट्रों मे फूट डालना-- विश्व को बडी झक्तियाँ क्षेत्रीय सैनिश संग्ठमों 
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को भ्रवर्तित कर राष्ट्रों में फुट के घीज बोती है । इससे विश्व दो या अनेक थुटों मे 
बेंट जाता है | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ | जमरीका ओर सोवियत संघ 
ते वैचारिक और राष्ट्रीय हिंतों के टकराव के कारण विश्व के अन्य देशो से प्रमाव- 
क्षेत्र स्थापित करना चाहा । प्रभाव-क्षेत्र की स्थापता करने के लिए उन्होने अन्य 
देशो को सैतिक और आथिक मदद का आकर्षण दिखाकर उन्हें क्षेत्रीय सगठनो मे 
बाँध लिया। अमरीका में जहाँ एक भोर परिचिम यूरोपीय देशों को नाटों में बांघा, 
वही दूघरी तरफ सोवियत सध ने पूर्वी यूरोपीय देशो को वारसा पेक्‍्ट मे । इससे ये 
देश पुंजीवादी ओर साम्ययादी खेमों मे बट गये । ऐसे प्रयासों को महाशक्तियों हारा 
*फूट डालो और राज करो' नीति अपनाने के अलावा और क्या सज्ञा दी जा सकती है। 
सभी तो बगदाद पैनट के बारे में यूगोसलाविया के राष्ट्रपति गाशल टीदो ने कहा था 
कि 'विश्व के इस छ्लोन्र के देशो और उतकी जनता का बगदाद पेक्ट से कोई हिंत नही 
होगा क्योकि वह उनको विभाजित करता है।' इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीय सेनिक 
समझठन राप्ट्रों भें फूट डालकर उनको गुटों मे विभाजित कर देते है । 

उपरोक्त विश्लेषण से स्पप्ट है कि प्रादेशिक सगठनों की स्थापना क्षेत्रीय 
सहयोग और बन्तर्राप्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने के दृष्टिकोण से की गयी। 
सयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर में इसी मावता से अपने सदरय-राष्ट्रो को उनके निर्माण की 
इजाजत दी गयी । लेकिन दु.ख की वात है कि राप्ट्रो ने विभिन्न प्रादेशिक सैनिक 
संगठनों के माध्यम से अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितो की पूर्ति करने के प्रयास किये 
और अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भग की । जहाँ सिएटो, सेस्टो, वारसा पैव्ट और 
कोमेकोन विधघटन की ओर बढे, वहीं सार्क, आसियात और ई० ई० री० जैरे 
संगठन रघनात्मक राहयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है । 


पाँचवाँ अध्याय 


झुट-निरपेत् नीति बदलते आयाम 


डितीय वि“व युद्ध क अवसान के राथ जो नई व्यवस्था जतर्राप्ट्रीय राजनीति 
के द्य-पटल पर उमरी उसमर कई बात बडी क्रा तिवारी एवं आत्ययचक्ित फर देने 
वाली थी। प्रथम जिन महाशक्तियों ने पिछले तीन सौ वर्षों से यूराप और क्मोबेश 
समस्त विश्व को अपनी दाक्ति स दवा दिया था व घूल घूमरित हो गयी। जमनी 
ग्रट ब्रिटेन प्रास जस देश अपनी ही आतरिक समस्याओं को निपटाने म॑ स्वय को 
असमय पाने लग। दूसरा था विकारी परिदतन महादक्तियो के रूप स दो एसे देणो 
(अमरीका व सोवियत सध) का उभर कर आना था जिनदे बारे म इस तरह को 
कृ“पना अन्त दूरदर्णी राजनेता ही फर सकते थ । तीसरे यूरोपीय महाशक्तिओों पा 
परामव के साथ विष्व म औपनिवेणिक साम्राज्यवाद व विरुद्ध जन भैप्राम की सुगरठित 
धंक्तियाली लहर सामने आमा जिसने पाँच दप व आप समय मे ही अनेद स्वतात्र 
एवं रत्तिसम्पन्न देशा क अम्यदय को सम्मव बनाया $ चौथी बात जा उपरोक्त तीनो 
बातों का परिणाम थी विए के दो गुदा से विभाजित होने की प्रक्तिया व॑ रूप में 
सामने आयी जिसने शीत युद्ध को जम दिया । 
गुट निरपण्षता उपरोक्त पृष्ठभूसि का समय बिना ठीक स विश्लेषित नहीं 
को जा सकती + ग्रुट निर्षत जादोनन भीत यद्ध एव द्वि ध्रवीष विच्व अ्रणाली के 
बिरंद नवस्वतात् देशा वा एव एसा अभियान था जिसमे अलतर्राष्द्रीय शान्ति 
सटभावना एवं आधित्र विक्रास बे साथ-माय उनके राष्ट्रीय हितों एवं महवादाक्षाओं 
का अठभुत सामजस्थ विद्यमान था। गट निरपक्ष आटालन व प्रम् जनव नवाटित 
दा के स्वादीनता संग्राम र नता रह थ। वे उपनिवााल राभर आविक 
अममानेता एवं प्रसारवा” 4” विरद्ध कचारिर प्रट दत हुए आजर्राष्ट्रीय आडोलन 
छडना चाटते थ। चूकि गट निरफक्ष आखलन व जना के रुप मे मारत की सर्वाधिक 
मटावपूण भूमिका रही थी अतएव भारतीय स्वाजता सप्राम बे कछ मूलभूत 
सिद्धांत इस आटठोलन की सद्धान्तिक विधारघारा बन गय । इनमे प्रमख स्वताजता 
सर अस्तित्व अश्मि एवं विश्वन्वाघुव वे मिद्धात थ। प्रचशील गुट निरपक्ष 
आऑडोलन की सद्धा तिक ख्यास्था माया गया जिसम युटो मे अलग रहते हुए विश्व 
शान्ति ब लिए खदिय बाय बरना एव शतइस्ती वो प्रकिय! यो रोडला भप आल 
बी उदृ्या से जुद गया *स दृष्टि से द्वितीय विश्व यद्ध व बाट इतने बड़ पमाने 
पर इस आडोलेलस का जाम एवं दित्व शातवि व लिए जिय गये इसर प्रधान इतन 


अधिक ध्रणसित्र हुए कि उह जावर्राष्ट्रीय सम्बधा बे इतिटास मे एब विशिष्ट स्थान 
ल्या जान जगा । 


वर 
शुट-निरपेक्षता का अर्य शुवं परिभाषा 


(परणा-#ैीहपगाबय: : ऐै०गांए8 शाप एसीगांतएण) 


शुटन्‍्निरपेक्षता के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न कारों 
में विभिन्त प्रकार के मत प्रकट जिये हैं। पद्िचमी लेसकों ने इस दाब्द को 'तटस्वता' 
(४८ए४०४३५) या 'तटस्पवाद' को सहायता से समझने की कोशिश की है। ऐसा जान 
पड़ता है कि वे गानवूमझ्कर गलत अर्थ एवं परिभाषा देकर विश्व के अन्य देयों को 
गुमराह करना चाहते रहे, भाकि अन्य देश घुट-निरपेश न बनें और पश्चिमी सेमे के 
साथ जुड़े रहे । वास्तव में 'गुट-निरपेक्ष' शब्द को समझने के लिए इससे सम्बन्धित तोस 
अवधारणाओ का स्पष्ट विदेवन करना आवश्यक है--'स्पायी तटस्वीकरण', 'तटस्थता' 
तथा 'गुट-निरपेक्षता' । 

. स्पायो त्टस्यीकरण (एशगाशाला ए८ए७०।2०४०॥)--यह एक ऐसी 
स्थिति है जो लम्बे फात तक अस्तित्व में रहो है तथा उसे अन्तर्सप्ट्रीय कानून द्वार 
मान्यता प्राप्त है। इसका भ्रम्वन्ध ऐसे राज्य से है, जो ऐच्छिक या परिस्थितियों के 
दबाव के कारण कमोदेश रुपापी रूप से तटस्थ रहता है | उदाहरणार्य, स्विटजरलेण्ड 
ने स्थायी तस्स्पीकरण की नौति ऐस्छिक रूप से अपनायी, अर्थात्‌ यह देश विश्व 
राजनीति में स्पायी रूप से तटस्थ रटता है। 

2- तदस्थता (२८ए७४०॥७)--अन्तर्राष्ट्रीय कानून में यह एक ऐसी अवधारणा 
है जिसका सम्बन्ध केवल युद्ध की अवस्था से है॥। मात लो यदि “अ' और 'ब' नामक 
देशों मे युद्ध छिड गया है और उस युद्ध केः दौरान 'स' राष्ट्र तटस्प रहता है अर्थात्‌ 
यदि वह ('भ' राष्ट्र) 'म' या 'ब' राष्ट्र भें से किसो कौ तरफदारी नहीं करता 
है हे "सा राष्ट्र की नीति को तटस्थता को नौति अपनाने याता राष्ट्र माना 
जायेगा । 

3. पुट-निरपेक्षता (९०४-६४०७८०५)--गुद-निरपेश्षता का अर्थ न तो 
*स्‍्पापी तदस्पीरुरण” है ओर न 'तदस्थता' । जेगा वी जदाहरलास नेहरू ने एक बार 
अमरोका की प्रतिनिधि समा मे कहा था--'जहाँ स्वतस्तता के लिए खतरा उपस्थित 
हो, न्याय को धमकी दी जाती हो जयया जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम 
तटस्थ रह मफ़ते हैं ओर मे ही तटस्थ रहेगे |? 

चास्तद में गुट-निर्पेश्ञता घग अर्थ अन्य राज्यों के सैनिक समप्तौनों मे भाग 
न 08, है। गुट-निरपेशता फा अये अलयाद की नीति नहीं लिया जाता चाहिये। 
इसके विपरोत गुट-निरपेश्ष देश विश्द की राजनीति में स्त्य भूमिका अदा करने में 
विश्वास करते हैं। बम्पुणिया के नरेश नोरोदेम सिहातुक दे बेसप्रेड शिखर सम्मेलन 
मे का चा-“'बुट-निरपेक्षता में अन्तरीप्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप 
परिवक्ित होता है; वह अस्यस्य और निष्क्रिय अन्तमूली प्रद्धत्ति नहीं है।' यह 
सोचना भास्ििपूर्ण है कि भुट-निस्पेप्ष राप्ट्र विश्व राजवीति को ज्वलन्त समस्याओं से 
अलगयलेग या उनके प्रति मोत दर्शक बने रहते हैं। अप्ल मे वे अन्तर्राप्ट्रीय 
राजनीति ग्रे सब्रिय भाग लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर जिसी भी संकट के उठने 
पर उमके भुण-दोषो या मचाई-शूउ के बारे मे भूल्याफन कर स्वतन्त्र निर्णेय कर लेते 
हैं। जाजे लिस्का ने सही बहा है-'जिसी विवाद के सन्दर्म में यह जानते हुए कि 


3 उक्चरिपचपंर! १० कघ्रक ९९८०5. 3949-4953, ए०. २ (००७॥, 4957), 25. 


वर? 

कौन सही है और कौद गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, विन्तु 
असलगनता या ग्रुदद निरपक्षता का अर्थ है--सद्दी और गलत मे भेद कर सदेव सही 
नौति का समर्थन करता ।' असल मे जार्ज तिल्‍्का ही पहला पश्चिमी विद्वान था 
जिसने गुट-निरपक्षता' को उसके वैज्ञानिक अर्थ भे समझने का प्रयत्न क्या । उसके 
बाद बुदछ अन्य विद्वानों ने भी गुट-निरपक्षता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई 
अवधारणा के रूप में स्वीजार क्या। 


गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण 
(4400णा ० पिणा-कै8फगाधा! एग०५) 


द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बुछ राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्ष नीति 
अपनाना आरम्म क्या। इस नोति का पालन करने वाले राष्ट्रों वी सख्या 
बढ़कर 03 तक पहुँच गई । केवल बुछ राप्ट्रो स 70॥ तक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रो 
की सहूया बढ़ जाने के पीछे जो अनेवा कारण रहे हैं, वे इस प्रकार हैं--- 

] विश्व दा वेचारिक आधार पर दो भागों मे विभाजित होना--द्वितीय 

विश्व युद्ध के वाद अस्तर्राष्ट्रीय जयत दो खेमो में बेंट गया था। पूँजीवादी राष्ट्रों वा 

नेतृत्व जहाँ अमरीका ने क्या, वही माम्यवादी राष्ट्रो का नेतृत्व सोवियत 
स़घ ने। दोनों महाशक्तियों-अमरीका ओर रूस ने नवोदित स्वतम्त्र देशो को 
वैचारिक आधार पर अपनी-अपनी ओर मिलाना चाहा, जिसे अन्य देशों ने पसन्द 
नहीं किया | इसका प्रमुख कारण यह था कि थे अपने आपको वेचारिव आधार पर 
विभाजित कर किसी विश्येप महाशक्ति के वेदाटिक आधिपत्य को न तो स्वीबार 
मरता चाहते थे और न ही दूसरी महाद्यक्ति को नाराज करना चाहते थे । इस कारण, 
नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुट-निरपेक्षता उनबे लिए विशेषत दोतो गुटों के 
वैचारिक सघप॑ के सन्दर्म से अपने पृथक और विशिष्ट बैंचारिक स्वर॒प को अक्षुण्ण 
बनाये रखने का साधन था । वे अपने राजनीतिव, आधिक, सास्ह्तिक और सामाजिक 
भस्यानों के पृषत स्वेर्प को बताये रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों 
व बिसी बड़े समूह में जहाँ कमी न विसी सर्वोच्च शक्ति का थोलबाला हो, उनको 
अपनी कोई पहचान ने रह जाये ४ 

2. सैनिक सन्पियों से मे घेंधने को इच्छा--अमरीका और रूस जब वैचारिक 
आधार पर मवोदित गरीब टाप्ट्रो को आउधित बरने में असफ्ल रहे तो उन्होने 
उनको सैनिक सन्धियो रो बाँघत की एय नयी चाल चली। महादक्तियों ने उनको 
आश्वासत दिया कि यदि वे 'प्ेन्टो', 'शिएटो', 'नाटो', “वारसा' आदि सैंतिज रान्पियों 
में सदस्यता ग्रहण कर लें तो वे उन्‍्ट्‌ किसी अन्य देश के आत्रमण से वबचायेंगी। 
बिन्‍तु अनेत्र छोटे राष्ट्र किसी भी महाश्रक्ति वे सैनिवः प्रमुत्व वे तहत रहकर 
विद्धतस्गू बनने को तैयार नही थे । गुट निरपक्ष दश इन सैनिक सब्धियों को विश्व 
शान्ति के प्रतिवुल मानते है| जैसाकि नेहर जी ने अपने एक प्रसारण में बहा चा-- 
धीत युद्ध बे सैनिक गठवन्धनों में विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाथे हैं। पिछते दुछ 
वर्षों में एशिया में इस नीति के प्रसाद ने विश्व सुरक्षा या विसी मी देश को 
सुरक्षा को हद नही किया है. । वास्तद मे यट देश मे विजास में बाघव रही 
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है ।? इसी प्रकार, दर्मा के प्रघप्तमच्दी ऊ नू ने 'सिएटरें! नामक सेनिक संगठन के 
निर्माण के वारे में प्रतित्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि 'ऐसे सगठनों का निर्माण 
तीसरे विश्व युद्ध की सम्भावनाएँ बढाता है। मेरा इडइ विश्वास है कि हप जो 
समस्याएं मुनज्ञाना चाहते हैं, बह युद्ध नहीं सुलझा सकता है । इसलिए हम प्रस्तावित 
“सिएटो' में सम्मिलित नही होंगे । 

3. राष्ट्रवाद एवं स्वेतन्त्र विदेश तोति निर्माण को भावना--द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद अफ्रीका, एशिया एवं लातीनो अमरीछा में अनेक उपनिवेश सप्ट्रीय 
भुक्ति संग्रामो के द्वारा स्वतन्न हुए । औपनिवे्षिक शासन के दौराव उनका हर प्रकार 
से शोषण किया गया किन्तु राष्ट्रवाद की भावना के कारण दे स्थठत्त्र हुए और वे 
चाहते थे कि बिना किपस्ती महाझक्ति या बडे देझ के हस्नक्षेप के स्वतन्त्र विदेश नीति 
का निर्माण करें। जैसाकि फिलीपीस के राजनयिक कालोंस पी० रोम्यूलो ते दलील 
दी है कि युट-निरपेक्षता समकालीन रएप्ट्रवाद का एक पक्ष मात्र है और यहु एक 
सास्क्ृतिक तथा राजनीतिक आन्दोलन है, जो पूर्वे बताम पश्चिम अथवा लोकतन्ध 
बताम साम्यवाद के परम्परागत इन्द्र से परे की चीज है।* वर्मा के प्रघानमत्त्रो 
ऊ नू ने एक वार कहा था---विदेशी मामलो के परिचालन में वह प्रूणें स्वतन्त्रता के 
साथ कार्य करना चाहेगे। इसी प्रकार घाना के एन्क्रूमा ने भी कद्ठा या कि शुट- 
निरपेक्ष राष्ट्र को अपने अन्दराष्ट्रीय सामलों को तय करने की पूर्ण स्वतन्बता होगी 
चाहिये ॥ 

4. चल थुद्ध तीसरे विदव युद्ध का खतरा--945 के वाद जब अमरीका 
और रूस से विश्व के विभिन्न भागों में सेनिफ सन्धियो ओर आधिक सहायता के 
दबाम से अपने-अपने प्रमाव-क्षेत्र कायम करना आरम्म किया तो नवोदित व अन्य 
'राप्द्रो ने बुद्ध समय बाद महूमुस किया कि महामक्तियाँ प्रमाव-क्षेत्र स्थापित कर 
उन्हें जापस में लडाती हैं ओर कभी-कभी स्वयं आमने-सामने खडी हो जाती हैं। ऐसी 
अवस्था में तीसरे बिद्ब युद्ध वी सम्भावता को नहीं टाला जा सकला। अतः उन्होंने 
तय रिया कि थे महार्धक्तियो के स्वायंदश अपनी भूमि पर तीग़रा विश्व युद्ध नहीं 
होने देंगे ९ 

$. विश्व धान्ति एवं सहयोग को बढ़ादा देने को इच्छा--शीत युद्ध के 
टूपित चातावरण मे गुट-निरपेक्ष देश विश्व शान्ति एवं सहयोग की मावना को 
बढ़ाओा देना चाहते थे | उनका उद्देश्य समस्त राष्ट्री के साव शान्ति और मैन्नी को 
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*विस्वार है लिए देखें--(७३४८ ?सधणशर्गा, 7. 3;ल्य: ० काहटटलक 5 ले 
काप्रश्य्ताल्ड ० अलित्दक ४८०8३ (०७४०७, 968). 
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बढावा देना रहा, चाहे उसमे कैसे भी राजनीतिक अथवा वेचारिक मतभेद क्यों ने 
हो। इसी कारण अनेक राष्ट्रो ने शीत युद्ध मे न फेसकर गृुट-निरपेक्ष नीति अपनायी ॥ 
उल्लेखनीय है कि गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग एवं विश्व शान्ति के पोषण 
के लिए सिर्फ कोरी आदइशंवादिता से प्रेरित नहीं हुए थे। नेहरू और नासिर जंसे 
नेताओं ने यह वात स्पष्ट कर दी थी विश्व झान्ति का नवस्व॒तन्त्र राष्ट्र के 
विकास से अभिन्न सम्बन्ध है। स्पष्ट था कि अन्तर्राष्ट्रीय सकट अफ्रीकी व एशियाई 
देशो में बाहरी हस्तक्षेप को बुलाने का बहाना ही हो सकते थे और ऐसा होने पर 
आधिक विकास, समतापूर्ण समाज का गठन असम्मव हो जाता। आधिक विक्रास व 
सामाजिक प्रगति के अमाव में राजनीतिज आजादी अधूरी होतीं । विश्व शान्ति की 
रक्षा के लिए सहयोग की मावना ने गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के जमघट में बहुमुखी 
पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित क्या व 

6 तकनीकी एवं आर्थिक दिक्‍ास को आवश्यक्ता--अनेक देशो द्वारा ग्रुटन 
निरपेक्ष नीति अपदाने का यह भी एक प्रमुख कारण था कि वे तकनीकी एवं 
आधिक' विदास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे ॥ उनके पाम न तो पूँजी ही थी और न 
ही टैक्नोलोजी एवं तकनीकी ज्ञान । उन्होंने महमूस किया कि यदि बे किसी गुट में 
शामिल हो गये तो एक ओर थे उस गुट पर पूर्णहपेण निमंर हो जायेंगे तो दूसरी 
त्तरफ वे दूसरे गुटों से तकनीकी एवं आधिक विकास के लिए सहायता नहीं पा सकेंगे। 
अत गुट-निरपेक्ष रहकर वे दोनो गुटों से सहायता प्राप्त कर सकते थे । लेक्नि यह 
सहायता महाशत्तियों या वडी शक्तियों द्वारा कसी भी प्रकार के राजनीतिक दवाव 
से मुक्त होने पर ही गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा स्वीकार की जाती रही है। नेहरु जी ने 
स्पष्ट रूप से कहा था कि “यदि कसी विदेशी महायता बे साथ राजनीतिव प्रतिबन्ध 
जुड़े हुए होंगे और यदि उस सहायता को स्वीकार करने में हमे अपनी कसी मूलभूत 
नीति में कोई परिवर्तन करता होगा तो भारत विदेशी महायता स्वीकार नहीं 
करेगा ।2 


ग्रुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन . बेलप्रेड से हरारे तक 
(०७-१॥ ६४८०७ $छ07७5 - सा00 8087946 ६० पम्ल३797०) 

विकासशील देशो में सहयोग एवं एकता स्थापित बरने का प्रारम्भिक एवं 
सबसे ठोस कार्य 946 में दिल्ली में इण्डोनशिया की स्वतन्त्रता बे लिए बुलाएं गए 
एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन और 9535 में वाइुंग में हुए अफ्रों एशियाई देशों बे 
शिखर भम्मेलन द्वारा क्या गया इसके बाद गुट-निरपेक्ष देशों ने इस दिशा में 
अनंत कदम उठाये। 

दास्तव मे, गुट-नि रपेश्षता का विकास इस नीति का पालन करन बाते देप्ो 
के विभिन्न शिसर सम्मेलनो के जरिये हूआ है । इनते दई शिखर सम्मेलन हुए ॥ इन 
सम्मेदनों में भुद निरपेदाता वे अर्थ, समय-समय पर उठे अनेक अन्वर्राप्ट्रीय सड्टों 
पर विचार तथा वई प्रयार की योडनाएँ क्रियान्वित बरने के बार में घोषणाएँ की 
गयी। इनवा सक्षिप्त विवरण अघधोलिसित है। 
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25 
96 का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 


896; भे गुट-निरपेक्ष राप्ट्री का पहला शिखर सम्मेलन ग्रुगोस्लाविया कौ 
राजधानी बेलप्रेड में हुआ | इसमे 25 देशों ने भाग लिया ! इसमें गुट-निरपेक्षता के 
पाँच आधारभूत तत्व निश्चित किये गये, जो इस प्रकार है-- ;| 

(॥) जो देश गुट-निरवेक्षता और शाम्तिपृर्णं सह-अस्तित्व के आधार पर 
स्व॒तन्त विदेश तीति का अनुसरण करता हो, 

(3) जो देश उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए चल रहे 
आन्दोलन का समन करता हो, 

(07) जो देश शीत युद्ध से सम्बन्धित किसी सेनिक गुट का सदस्य न हो; 

(९) जिस देश की रूस या अमरीका किसी भी महाशक्ति के साथ कोई 
द्विपक्षीय सेनिक सग्धि न हों; और 

(५) उस देश की घरती पर कोई विदेशी सनिक अह्ठा न हो । 

सम्मेलन ने तत्कालीन विश्व राजनीति का जायजा लेते हुए अनेक 

भोषणाएं की, जिसमे से प्रमुख बातें इस प्रकार हैं--- 
() निरस्त्रीकरष और आणविक परीक्षणों पर रोक लगे; 
(४) विश्व झान्ति एव सह-अस्तित्व की अबधारणा का विकास हो, 

(7॥) घरेलू मामलो मे विदेशी हस्तक्षेप व रगभेद की निन्‍दा की गई; और 

(१४) आर्थिक, साम्ताजिक एवं राजनीतिक पिछडेपन को दूर करने की 
आवश्यकता पर बल दिया गया। 

बेलग्रेड सम्मेलल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने पहली वार गुट- 

निरपेक्ष आन्दोलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के: लिए सस्थागत ढाँचा प्रस्तुत किया। साथ 
ही इस बात की घोषणा की कि अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे इस सीसरी शक्ति को 
अनदेधा तहीं किया जा सकता। यह बात भी अच्छी तरह हुपप्ट की जा सकी 
कि भुट-निरपेक्षता का अर्थ निष्कयता नही, बल्कि उपनिवेशवाद-विरोध, जातिवाद- 
विरोध है। निरस्मीकरण के सन्दर्म से भी गुट-निरपेक्ष देशों ने अपना प्रगतिशील 
जुझाहपत प्रमाणित किया । 


964 का काहिरा शिश्चर सम्मेलन 


964 में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन मिल्न की राजधानी 
फाहिरा में हुआ। इसमें 47 पूर्ण सदस्य तथा ] पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया। 
अम्मेलल में आमन््रित देझों के पांच श्रेणियों में विभाजित' किया जा सकता है-- 

(3) वे 25 देश, जिन्‍्होने बेलग्रेड सम्मेलन मे माग लिया था; 
(9) वे सभी देश, जो अफ्रीकी एकता संघ के घोषणा-पत्र में आस्था 
रखते थे; 


हे (॥) वे सभी अरब राज्य, जिन्होंने 7064 के अरब शिखर सम्मेलन में मांग 
सिया था; 


3 ध्यान रहे, काहिरा सम्मेपन रे बाद 970 में लुसाता, ॥973 में अलजौयरस, 976 में 
बोलो, 979 में हवाना में घूट-निरपेप्त देशों को निमल्षित करने से लयभग बी फ्रामूला 
अपनाया घषा, जो हाहिश शिश्वर सम्परेलन हे लिए अपनाया गया था । 
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(2५) मल्ावी उश्झोस भेक्सिको जेसका ट्रिनिडाड बोर टोढगो, अजेलटीना 
दोलविया ब्राजील चिली उरूग्वे वनेजुअला आस्ट्रिया फ्निलेण्ट, 

(५) जाम्विया और स्वायना (यदि वे सम्मेवत ने पहन स्वतत्र हो जायें) 
और 

(४7) थगाला शी अस्थाई सरकार (साथ ही यदि किसी आय अफ्रीकी देश म 
सम्मतन शुरू हाने क पहले अस्थाई सरकार बन जाये तो वह देश भी वाहिरा 
सम्मलद में माग ले सकगा) । 

इस सम्मतन मे मारत के तत्कालीन प्रघान मत्री लालवहादुर झ्ास्त्री ने 
बिव शान्ति की स्थापता के लिए परौच सूती प्रस्ताव प्ग क्या । पाँच सूत्र निम्ताकित 
थ-. अणु निस्त्रीवरण 2 सीमा विवादों का रर्श तपूण हल 3 बिटशी प्रभुत्व 
आक्रमण एवं तोडफोड की कायवाहिया से मुक्ति 4 अतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा 
आर्थिक विकास और 5 सयुक्त राप्ट्र सघ के कायन्रम का समथनें। सम्मेलन की 
जो हो प्रमुख घोषणाएँ वियय रूप स उल्नसतनीय हैं वे हैं--! उश्निवषवाद को 
ममाप्त बर पीडित दगा को इसके चंगुल स स्वतात्र बर दिया जाये और 
2 अन्‍न्तर्राष्टीय सहयोग द्वारा आथिक विकास किया जाय। 

बाहिरा गुट निरपश शिखर सम्मतन के बार भे यह उल्देखनीय है वि इस 
समय तक अफ्रीकी एटियाई बिशाइरी में पूट पड चुकी थी। भारत चीन सीमा 
विदाद ने निश्चय ही गुट निरपक्ष देधों वी एकता को कमजोर कया था। इसोे 
साथ सयुक्त राष्ट सघ की वायो मे गतिविधियों वो तकर अनेव तनाव पैदा हुए थ 
जिसक' परिणामस्वरूप विश्व भातति अन्तर्राष्ट्रीय सहयाग आधिक विकास आदि 
की प्रायमिकताएं गहू मड्ड हो गयी थी! बेलग्रड सम्मेवत के समय उपनिवेशवाद 
बे उमूतन के साथ जुडा उसाह प्रभावशाली था। काहिरे सम्मेलन इस बात को 
अनदखा नही कर सकता था कि स्ववज्रता प्राप्ति के बाद किस तरह विपटनकारी 
प्रवत्तियों चुनौनिया का सामना नय राष्ट्रा को बरना पड़ सकता है। इसपर परवर्ती 
वर्षों मं अतर्राष्ट्रीय सकट के खाय-साय ग्रट निरपेश आतोवक के सदस्यों का ध्यान 
राष्ट्र निर्माण बी जार भी लगा रहा । इस दौर म सहयागी आथिदर विकास तथा 
सीसा विवाटों के हज को प्राथमिकता दी गई। एक आर अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक 
परिववन न इस प्रद्ृत्ति को पुप्ट किया । 962 म क्यूवाई सक्ट न भहाशक्तिया 
को सवनाटा के कगार ज़क सा टलिपा | *सक याद उनम हाट लाइन के साध्यम से 
आपातशाउीन झवाट जारस्म हुआ। रस सवात व सूचपात थे साथ शीत युद्ध को 
बट्टरता में बसी आयी और महाशक्तिया वी दृष्टि मं गुट निरपलला वी उपयोगिता 
बढ़ी । 


970 या तुसाका टिसर सम्मतन 

970 म ग्ट निरपश राष्ट्रा का त्तीमरा शिखर सम्मलन जाम्बिया वी 
राजधानी लगखाका मे हुआ ॥ इसम 47/54 पूण सत्स्यन्दगा तथा /9 पयवक्षद 
दगा वे भ्राग जिया £ इस सम्मेजन में अत धापपाएँ की गयी जिनमे से ग्मुख 
बात अधाविखित हैं-- 

() पर बस एलिया संकट क बार मे वहा गया कि ]967 बे यद में 
दौरात साकत के जरिय हढपी शई जमीत इजराईव खाली कर। यदि इजराईल 
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शान्ति के विरुद्ध लगातार कार्य करता रहा और अरब ल्षेत्रो की भ्रूमि खाली करने से 
मना करता रहा तो ऐसी परिस्थितियों भे उसके विरुद्ध प्रतिवन्‍्ध लगाने का अल्ताव 
भी पास किया जायेगा । 

(॥) सम्मेलन की यह आम राय थी अमरीकी सेना ने वियतनाम में 
घुस कर स्थिति बिगाड दी है। यह माँग की गयी कि वियतनाम से अमरीका तथा 
अन्य सभी देश अपनी फौजें हटायें । ध्यान रहे, वियतनाम की अस्थायो ऋ्राल्तिकारी 
सरकार की विदेश मन्‍्त्री श्रीमती बिन्ह को लुसाका सम्मेलन से प्रेक्षक बनाकर यह 
साबित कर दिया गया कि गुट-निरपेक्ष देश दष्ट्रोय मुक्ति मोर्चे के साथ है। 

(॥)) हिन्द-घीन में जहां झान्ति प्रयल्तो को आरम्म करने की सिफारिद की 
गयी, वही फम्पुचिया के बारे में यह्‌ विवाद उठा कि राजकुमार सिद्दानुक या लोन 
भौल में किसे सम्मेलन में स्थान दिया जाये । अन्त मे दोनो मे से किसी को भी 
स्थान नही दिया गया। लोन नोल के विरुद्ध अनेक वक्ताओ ने स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया था कि जनरल लोन तोल की सरकार ने राजकुमार सिहनुक को अपदस्थ 
करके विदेशी हरतक्षेप के लिए मार्ग खोला जबकि दूसरी ओर सिंहानुक सत्ता भे 
नही हैं, का तके दिया गया । 

(५) दक्षिण अफ्रीका मे उपनिवेज्वाद के बारे में सम्मेलत ने सदस्य राष्ट्रो 
से अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रोका की हवाई कम्पती के विमानों को बह आपने 
ऊपर से होकर जाने की अनुमति न दें । हालाकि अफ्नोफो जनता के मुक्ति संप्राम के 
लिए धन राशि एकज्र करने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन निश्चित व्यवस्था 
के अमाव मे ऐसी कार्पवाही का लाग सीधे सघर्षरत अफ्रीकी जनता को पहुँच सके, 
यह सभव न हो पाया। 

(९) गुढ-निरपेक्ष देशो में आपसी आधिक सहयोग पर जोर दिया गया। 
इसमें मारत की विशेष पहल रही ॥ 

(शी) जैसा कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ ही गुटवल्दी का विरोध करना है, 
अनेक अफ्रीकी देशो ने लुसाका मे ग्ुट-निरपेक्ष देशो के सचिवालय के विचार को 

रद्द कर दिया । भारत ने भी इसका कडा विरोप किया । 

लुताका गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बहुत कुछ हासिल करते मे असमर्थ 
रहा। पुव॑वर्ती वर्ष अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रीय सकट वाले थे और अनेक गुढ-निरपेक्ष 
राप्ट्र आन्‍्तरिक सम्रस्याओ से ग्रस्त थे। दन कठिनाइयों का पता इसी बात से चलता 
है कि काहिरा के बाद 967 भे गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का अधिवेशन न हो सका। 
वियतनाम से गृह-युद्ध में बिगाड़, इण्डोनेशिया में तसख्तापलट, भारत में सत्ता 
हम 4 पद पूर्व में अरब-इजराईल युद्ध के साथ-साथ 969 में सोवियत-चीन 
संघर्ष आदि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए सरदर्द बने रहे। लुसाका सम्मेलत इस 
बात के लिए विवश था वि वह अस्तर्राष्ट्रीय संकट के राजनयिक निवारण को ही 


प्राथमिकता दे | अतएव आन्दोलन के घोषित उद्देश्यों को हो फिर से परिभाषित 
किया गया । 


973 का अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन 


973 प्र गुट-निरपेक्ष देशों का चोथा शिखर सम्मेलन अल्जीरिया की 
राजघानी अल्जीयर्म मे हुआ । इसमे 76 देशों ते पूर्ण सदस्य, नौ ने पर्यवेक्षक और 
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बुद्ध ने विशिष्टि अतिथि (जैसा कि सयुक्त राष्ट्र खघ के महासचिव डा० बुत वाल्दहीम) 
रूप में भाग लिया। इस सम्मेतन मे प्रमुख रूप से निम्न बातें कही गयीं-- 

] गुट-निरपक्नता की अवधारणा को मजपूल करने के लिए लीढिया तथा 
अल्जी रिया ने यह प्रस्ताव रखा वि शुट-निरपेक्षता वी नई परिभाषा वी जाये और 
इस नौति वा पातन करने वादे राष्ट्रों बे लिए नया विधान तैयार किया जाये। 
लेकिन यह प्रस्ताव रद कर दिया गया । गुट-निरपक्ष देशो के लिए एक बार किर 
स्थायी संचिवातय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जेमेका के प्रधानमन्त्री 
न सुझाव दिया कि गृट-निरपक्ष दशों का अपना एक विकास कोप होना चाहिए। 
इम सुझाव पर विश्येप ध्यात नहों दिया गया। 

2 सम्मेलन द्वारा जारी किये गये घोषणा-पत्र मे सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश 
वी गई कि वह राजवुमार भिहानुक की निर्वासित सरकार को कम्पुचिया बी सरवार 
के रूप में मान्यता दें | वियतताम वी अम्यायी ज्रान्तिवारी सरकार को राजनयिक 
समर्थन देन की सिफारिश की गई । 

3. मिम्र तया जोईन अपने प्रदेशों को (इजराईल द्वारा हृढपे क्षेत्रों को) मुक्त 
कराने के लिए जो प्रयत्त कर रह थे, उनमें गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा राजनयिक 

सहयोग प्रदान करने की सिफारिश की गयी । 

4 सम्मेलन में अफ्रीरा में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति सग्रामों का समर्थन देते 
को बात अनेक बार उठी किल्तु ठोस समर्थत उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था मे 
की जा सकी ॥ 

5, गुट-निरपेश् देशों के इस सम्मलत में मह्माशक्तियों वो लेकर पहली बार 
खुदी आपसी नोक-झोक हुई । क्यूबा के फ्दित कास्त्रों ने सोवियत सथ को गुट- 
निरफक्ष देशों का हिसायती बताया। उन्होंने लातीदी अमरीबा वे देशों विशेषकर 
ब्राजीत पर आरोप लगाया कि वह अमरीकी साम्राज्यवाद का यढ है । दूसरी ओर 
इस बलव्य को लेकर लीबिया वे राप्ट्रपति क्नेल कहापी और काल्त्रों वे मध्य 
सौसिक झपड हो गई | ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति हवीव वोगोत्रा ने बीच-वचाव वे 
तरीके से कहां कि ग्रुट-निरपेश राष्ट्रों वो अमरीकी 'कोका कोटा साघाज्य' तथा 
सोवियत “वोदका साग्राउप दोनो से ही सतर्व रहता चाहिए । 

6 हिन्द महासागर को झास्ति क्षेत्र घोपित करने की बात कही गयी। 

7 यह कहा गया कि हरेक राष्ट्र को अपने प्राहतिक झोतों का राष्ट्रीय- 
करण वरन और आस्तरिक आर्थिक गतिविधियों को नियन्त्रित करने का अधिवार 
है ॥ विकासभीत देशों में पारस्परिक आथिक सहयोग को वह़ावा देने पर जोर 
दिया गया। 

अल्जीयर्स गुट-निरप्त शिखर सम्मेलन तक यह बात सामने आने लगी वि 
गृठ-निरपेद आन्दोतत का श्रसार उसकी घार को कुद बरतने लगा है॥ सदस्य संख्या 
में दृद्धि में आन्दोतन की एकरूपतदा को निश्चय ही कम किया | फिर भी अल्जीय्स 
सम्मेतत वा अधिवेशन अपने आप में एक बडी उपलब्धि था। ]969 मे बाद के 
दर्पों म जतवादी चीन में महान्‌ सास्हतिक चास्ति वा थारमस्म हो चुका था और 

दमन ब्यायत्र उचत-पुयत्र का जन्म द्विया। अल्तराष्ट्रीय राजनय पर इस घटनात्रम 
के दूरगामी प्रमाव पढ़े । इस दोर में चोत का प्रयत्न यह रहा कि ग्रुटन्निरपेक्ष 
(] कतर्रच्ट्रीप हम्डस्च/ह 


। 
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आन्दोलन को पंथ-अष्ट कर उसे विस्थापित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए चीत ने अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन की पेशकश की । अत्जीयर्स सम्मेलन ने 
यह बात स्पष्ट कर दी की गुठ-निरपेक्ष आन्दोलन की जडे अब तक इतनी गहरी 
हो चुकी है कि जोड-तोड घाले राजनयिक पड्‌यस्त्र तक भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा 
सफते । 


975 का कोलम्बों शिखर सम्मेलन 


गुट-निरपेक्ष देशो का पौचर्वां शिखर सम्मेलन मारत के पडौसी देश श्रीलंका 
की राजघानी कोसम्बों में हुआ ? इसमे 86 देशो ने पूर्ण सदस्य, 0 मे पर्यंच्ेक्षक, 
]2 ने पर्यवेक्षक गैर राज्य (जैसे सयुक्त राष्ट्र सघ, अफ्रीकी एकता सगठन और 
अरब स्षीग इत्यादि) तथा सात ने अतिथि सदस्य के रूप में माय लिया | इस प्रकार 
इस सम्मेलन मे 5 देशों एव अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। कुल पूर्ण 
सदस्यों भें 48 अफ्रीका, 28 एश्थिया, सात लातीनी अमरीका और स्तीन यूरोप के 
देश थे । सम्मेलन की मुख्य बातें निम्नाकित है-- 

]. गुट-निरपैक्ष आन्दोलन की एकता में फूट ढालने के प्रयासों का विरोध 
किया गयां। जब वगला देझ्न में मुजीब की हत्या के बाद मारत-विरोधी नये शाप्तक 
मत्ता मे जाये तो उन्होने इस सम्मेलन के दौरान गगा के पानी के बँटवारे के प्रदन 
को उठाने का प्रयास क्षिया तो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में स्ामुदाधिक उद्देश्यो की 
एकता स्पापित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए ऐसे द्विपक्षीय विबाद को न उठाने के 
लिए कहा गया । 

2 सम्मेलन में महाशक्तियों के इस आरोप का विरोध किया गया कि सयुक्त 
राष्ट्र स्रथ में गुट-निय्पेक्ष देशो की संख्यात्मकः विश्वालता 'बहुमत का आलक' 
है। श्रीलंका की तत्फालीन प्रधात स्त्री तथा सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती 
सिरिमावों गण्डारनायके ने कहा कि गुट-निरपेक्ष देशो का संघर्ष किसी राष्ट्र या 
समुदाय से नही है बल्कि अग्याय, असहिष्णुता, अस्मातता, साम्राज्यवाद, हस्तक्षेप 
और आधिपत्प से है । 

3, सम्मेलत में कहा गया कि फ्रास ओर इजराईल के विरुद्ध तेल निषेध की 
पावन्दियाँ ($20८0075$ ० 0! प्वा००7४०) लगायी जाये क्योंकि इन देशों मे 
दक्षिण अफ्रीका फी रगभेद (#7970760) क्वी नीति के विरुद्ध समुक्त राष्ट्र सघ 
वी भहाप्तमा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए उन्हें हथियारों की आपूर्ति की है। 

4. उन बहुराष्ट्रीय नतिग्मो की आलोचना की गई जो घूस और अन्य साधनों 
के जरिये विकाप्तश्नील देशों को विकमित देशो के अधोन बनाये है। 

5, नई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार व्यवस्था की स्थापना के लिए “यूज पूल! की 
स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि इस क्षेत्र मे तीसरी दुनिया वे 
विकासशील राष्ट्रो को विकसित राष्ट्री पर अत्यधिक निर्मेस्ता समाप्त हो और 
विकासशील टाष्ट्रो की खबरें बडे देशों के समाचार संग्रठनो द्वारा सोडो-मरोड़ी 
नजायें। 

6. सम्मेलन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना अर्थात्‌ विश्व से 
मौजूदा अप्रब्धवस्था में भामुल-चुल परिवर्तन किया जाये । यह नई विश्व अर्धव्यवस्था 
समानता ओर न्याय पर आधारित हो । गुट-निरपेक्ष देशो के लिए नई गद्रा का 
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प्रचलन, व्यावसायिक बैंक की स्थापना, विकासशील अर्थात्‌ ग्रुट-निस्पेक्ष देशों की 
सुरक्षित मुद्रा निधियों से दिकप्तित देझो की मुद्राओ का क्रम्िक निष्कासन, उद्यादक 
सघो (?7000८८7४! /४६००३७४००$) की स्थापना (विशेष दौर पर तेल, तावा, 
बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए) पर वल दिया गया। 
असल में पहली बार इतने जोर के साथ इस सम्मेलन मे नई विश्व अर्थव्यवस्था की 
स्थापना के लिए आवाज उठायी गयी । 

4 दाक्ति-सस्तुलन', युद्ध की अनिदायंता” एवं 'अ्भाव-क्षेत्र' जेसी अव- 
घारणाओ को शान्ति-विरोधी घोषित क्या गया 

& भारतीय प्रधानमन्त्री थीमती इन्दिरा गाघी मे सम्मेलन में बोलते हुए 
बहा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन “मानवता की अन्तरात्मा' है। उन्होंने सदस्य राष्ट्रों 
से एक साथ मिलकर शान्ति कायम करने में योगदात करते को अपीक्ष की ! 

9 सम्मेलन द्वारा जारी क्ये गये राजनीतिक घोषणा-पत्र में 'तनाव- 
शैधिल्थ' शब्द को स्थाव न देकर “समस्त देशों के लिए श्वान्ति की स्थापना” वाक््याश 
का प्रयोग क्या गया। 

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन बे इतिहास में कोलम्बों शिखर सम्मेलन का 
महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जा सकता है कि आन्दोलन के व्यस्क-प्रौढ होने के 
बिन्ह इस सम्मेलन में देखे गये । सम्मेलन की सबसे वडी उपलब्धि निरथंव राजनयिक 
बहस से मुडकर सार्थक आथिक सहकार की भूमिका तेयार करना था। यों अनेक 
अन्तर्राष्ट्रीय मचो पर ज॑से सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा बुलाई गई अक्टाड (एंप्टा०) 
बैठकें, राष्ट्रममण्डलीय सम्मेलन आदि में रह-रह कर आधथिक सहकार की वात उठायी 
जाती रही थी, किन्तु कोलम्वो शिखर सम्मेलन वे दाद ही नई अन्तर्खाप्ट्रीय अर्थ व्यवस्था 
की खोज विधिवत शुरू वी जा सकी 


979 का हवाना झिखर सम्मेलन 


979 मे शुटनिरपेक्ष देशो वा छठा शिखर सम्मेलन व्यूबा की राजधानी 
हवाना भें हुआ | इसमे करोब 93 राष्ट्रों ने माय लिया। यह पहला मौका था, 
जवकि भारत कौ ओर से क्सी झासताघ्यक्ष मे शिखर सम्मेलन में माग मही लिया। 
सम्मलन में आन्दोलन के सस्थापको में से एकमात्र जीवित माशल टीटो वी अस्यम्त 
सक्रिय उपस्थिति महत्वपूर्ण थी ॥ शिखर सम्मेलन में आठ मये सदस्यों बोलीविया, 
ग्रेनेड, ईरान, पाविस्तान, निकाराग्ुआ, जिम्बाब्वे के देशमक्त मोर्चे, 'स्वाप्रो' आदि 
का तुमुल हंध्वनि के साथ स्वायत किया गया । 96] मे 25 राष्ट्रो से धुरू हुए 
गुट निरपक्ष आस्दोलन के सदस्य देशों बी सख्या अब बउकर 96 हो थुक़ी थी। 

सम्मेतन के सातो दिन अत्यन्त गरमगगर्मी से मरे हुए थे। एक ओर बुछ 
राष्ट्र आत्दोतत को रूसी सेमे बे निकट तया अमरीक्षा ने! विरुद्ध खड़ा करना चाहते 
चे तो ट्रूसमरी ओर मार्धल टीटा बे नेतृत्व मे अधिशाश राष्ट्र आन्दोलन के स्वतन्त्र 
चरित्र को कायम रसन के लिए कठिन सघर्ष करते रहे। बहस वे हर क्षेत्र में यह 
दंड घलता रहा। लेकिन सम्मेलन के अन्त सें हुई घोषणाओं ने स्पष्ट कर दिया कि 
अधिवाश गुट निरप््न राष्ट्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखते हुए लगातार 
एच्जुट रहे है। आधिक, राजनी तिक आदि हरेक क्षेत्र झे पारस्परिक सहयोग के ठोस 
कायंक्रस बनाने का निइचय सम्मेलत की सुख्य उपतब्धि रही व 


।2॥॥ 
सम्मेलन में रखे गये प्रस्ताव--सम्मेलन के शुरू होने के काफी पहले क्यूबा ने 
दिखर सम्मेलन में स्वीकृत होने वाली घोषणाओं को तैयार कर लिया था। उसने 
प्रारूप समी सदस्थो मे वितरित कर दिया, जिसका अधिकांश सदस्य देशों द्वारा भारी 
विरोध किया गया । इसमे ग्रुट निरपेक्ष आन्दोलन के पूरे चरित्र को बदलते की घिनौती 
कोशिश की गयी थी। बयूबा द्वारा वितरित प्रारूप मे तथाकथित समाजवादी खेमे 
यानि रूसी खेमे को गुट तिरपेक्ष राष्ट्रों का स्वाभाविक मित्र” बताया गया था। रूसी 
पिछलग्गुओं की छोडकर सभी गुट निरपेक्ष राप्ट्रो ने पूरे आन्दोलन के चरित्र को 
बदलते के इस कुस्सित प्रयात का जबरदस्त विरोध किया । अतएव क्यूवा को दूसरा 
प्रारूप प्रस्तुत करने पर मजबूर होना पड़ा । दूसरे प्राहृप मे गुट निरपेक्ष आन्दोलन को 
रूसी खेसे के नजदीक लाने को खुली वकालत के बजाय उसकी परोक्ष तौर पर 
वकालत की गयी | इस बार समाजबादी खेमे के बजाय अन्य शान्तिपूर्ण व प्रगतिशील 
शक्तियों के सहयोग की बात प्रारूप भे कही गयी । इससे रूप्ती आज्ञाओं पर पानी 
फिर गया। इस तरह युगोस्लाविया के नेतृत्व में विभिन्न राप्ट्रो द्वारा भ्रस्तुत सशोघन 
के बाद हवाना शिक्षर सम्मेलन की थोपणा के प्रारूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की 
मूल गावता को फिर से कायम किया गया। 
| कांपुचिया फा साभता--कंपुचिया के तत्कालोत शासक पोलपोट को 
हेय सामरिन ने वियतनाम की सहायता एवं रूस के समर्यत्त से बाहर निकाल दिया 
थां। मगर हेय सामरिन कौ 'कठपुतली” सरकार देश के अन्दर हो रहे प्रतिरोध 
और सघपं को न तो दवा पायी और न ही दुनिया से सान्यता प्राप्त कर सकी । इस 
प्रस्ताव को विदेश सन्तियों के सम्मेलन ने शिखर सम्मेलन पर ही छोड दिया था। 
हवाना सम्मेलन भें बियतनाम ब क्यूबा ने पोलपीट सरकार को बीजिंग व बाशिगटन 
के बीच में फिरने वाली सरकार बताकर हेग सामरिन को शिखर सम्मेलन में बिठाने 
की कोशिश वी, लेकिन मार्शल टीडो, वर्मा, भ्रुटान, पाकिस्‍तान, नेपाल, बंगला देश, 
श्रीलका, 'आसियान' देशों तथा अफ्रीका एवं लातोनो अमरीका के अधिकाश्ष देझ्ों से 
वियतनाम्त द्वारा कंपुचियां को हडपे जाने को तिह्दा की ओर हेग सामरिन सरकार का 
सम्मेलन में प्रतिनिधित्व एकदम अस्वीकार कर दिया । जबकि मारत ने किसी का 
पक्ष लेने के वजाय बीच का रास्ता अख्लियार किया और यह समाघान प्रस्तुत किया 
कि कंपुचिया की सीट खाली रखी जाये ओर इस विदाद का फँसला 98। में 
नई दिल्‍ली में होते वाले गुट निरपेक्ष देशो के विदेदा मन्त्रियों के सम्पेलन मे किया 
जाये । इससे दोनो ही पक्षों को कपुनिया में वास्तविक सरकार बनाने का समय मिल 
जायेगा । अन्त मे यही प्रस्ताव स्वीकार किया गया) 

2. मिख को समस्या--मिद्ध को गुट निरपेक्ष आन्दीलन से निकालने की माए 
सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दा था। अमरीकी व रूसी सा्राज्य- 
वादियों की होड ने पश्चिम एशिया से सकट वी जो स्थिति उत्पन्न कर दी ओर 
अरब देशों के बीच जो एूट के दीज बोये, यह उसी का परिणाम था। यह उभर कर 
हवाना सम्मेसन में सामते आया | मिख्र को तीसरी दुनिया से काठकर अमरीकी 
साम्राज्यवाद के सामने समर्पण के लिए विवश करने तथा अरब राष्ट्रों में मित्र की 
साख घटाने के तहत ही साम्यबादी पक्ष ने अरब राष्ट्रो को माग पर मिस्र को 
गुट निरपेक्ष आन्दोलन से निष्कासित करने का समर्थन क्या । लेक्नि आन्दोलन के 
सजग पश्रतिनिषियों ते साम्यवादी गुट एवं अरब राष्ट्रों को इस योजना पर पानो फेर 
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दिया । इन राष्ट्रों मे युगोस्लाविया, लाइदेरिया, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, गरेवोन 
और वैँम्ररूत आदि अफ्ीकी देशों तथा अन्य कई देशो के प्रतिनिधियों ने मिस्र को 
गुट निरपेक्ष देशो के सम्मेलन से निकालने का विरोध किया। अततोगत्वा, यह तय 
हुआ कि एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 98। में नई दिल्‍ली में 
गुट निरपेक्ष राष्ट्रो के विदेश मन्त्रियों के सम्मैलन मे मिल के मामले पर फैसला 
कया कयेगा | इस तरह से इस समस्या को फ्लिहाल टाल बर सम्मेलन को 
सफ्ल बनाया गया। 

3 दो महाशक्तियों के बोच तोसरो दुनिया का शक्ति प्रद्शन--सम्मेलन में 
हुई धोषणाओ ने निर्णायक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने 
दोतो महाशक्तियो विशेष तौर पर रूस के पड्यत्र को नाकाम करके अपना अलग 
अस्तित्व कायम रख्य है और गान्दोलन पहले की तरह तीसरी दुनिया की उमरती 
हुई ताकत के रूप में मौजूद है।॥ अतर्राष्ट्रीय परिप्रेध्य मे सम्मेलन में साम्राम्यवाद, 
भ्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद, रफभेद, जातिभेद, विस्तारबाद, नवउपर्तिवेशदाद तथा 
असमात सम्बन्धों को बढाने वाली समी झत्तियों बे खतरो को रेसाकित क्या गया 
और उन्ह चेतावनी दी गयी | सम्मलन से नामीबिया और जिम्बाब्वे वे मुक्ति सगठनो 
के संघर्षों को पूरा समर्थन दिया गया और फिलिस्तीनी जनता के सथधर्ष में अपनी 
सहभागिता का प्रदर्शत किया गया । 

4 आधथिक समस्या--आपधिक क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्मेरता कि दिशा मे 
शुट निरपेक्ष राष्ट्रो की प्रगति भी हवाना शिखर सम्मेलन वी घोषणा से परिलक्षित 
होनी है । गयूवा द्वारा प्रस्तावित दोषणा वे प्रारूप मे आपिक सहपोण वा जो खाता 
पअस्तुत बिया गया, वह परोक्ष रूप से तीसरी दुनिया वे देशों को रूस वे निकट पहले 
आधिव रूप से और बाद मे समग्र रूप से साने की व्यापत साजिश का एक अग था। 
प्रारूप के इस हिस्से को भी प्रतिनिधियों ने बदल दिया और पारस्परिक आधिर 

महयोग पर बल दिया, ताकि महाश्त्तियाँ गरीब देशों को अपने चगरुल मे न फंसा 
सके। दोना महाशक्तियों के विरंद्ध तीसरी दुनिया का जो मोर्चा अतर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
पद पर उमर रहा था उसका महत्वपूर्ण पटलू आधिवा मोर्चाबन्दी था। हवाता 
अभ्यजन ने इस दिशा में सवारात्मव उपलब्धि अजित की) 


सम्मेलन को घोषणाएँ एवं उपलब्धियाँ 


हवाना शिखर सम्मेलन में तिस्ताक्ति महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी--- 

] सम्मेलन की खमापत घोषणाओं में जातिवाद, वर्णभेद, उपनिवेशवाई, 
बहुराष्ट्रीय नियमों परमाणु एकाथिवार, सेतिव' अड्डों तथा सेनिवः गठयन्धनों आदि 
पर बड़ा प्रहार क्या गया। कोलस्वों सम्मेलन की तुसतां में इस सम्मेलन की 
शब्दादखी अपेझादूत अधिक दोटक थी चर 
2 सम्मेलन से फिलिस्तीनियों के जोरदार समर्थन छा प्रस्ताव पारित किया 
गया। 

3 मम्मेजन को महत्वपूर्ण उपर्तो्धि यह रही कि तेउ-सम्पन्न राष्ट्रों ने 
अन्य गुट विदेश राष्ट्रों को सम्ते दास पर तेल देने को घोषणा भी । साथ ही देव 
वियाविर देशों से अपील बी यवी हि वे द्शषिण अपरीवा को तेस को आपूर्ति कतई ने 
करे। नाइजीरिया वी इस बात के विए सराहता शी गयी हि उसने अपने तेल 
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उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया | पहले नाइजौरियाई तेल कम्पनी पर आरोप 
लगाया गया था कि बह दक्षिण अफ्रीका को तेल सप्लाई करती है। 

4, सम्मेलन ने अमरीका की पहल से मित्र एवं इजराईल के बीच हुए 
कैम्प डेविड समझौते की कड़े शब्दों में झासोचना की | इगके बावजूद मिल्र को गरुठ 
निरपेक्ष आन्दोलन की सदघ्यता से बचित नही कर सम्मेलन ने सपम का परिचय 
दिमा। मिस को ग्रुट निरपेक्ष आन्दोलन से निलम्बित करने की जरब देशो की मांग 
पर विचार का काम गुट निरपेक्ष देशों के ब्यूरो पर छोड़ दिया गया। 

5, सम्मेलन में राभी गुट निरपेक्ष देशों से अपील की कि वे दक्षिण अफ्रीका 
के अश्वेतो के छापामार युद्ध का समर्थत करें । साथ ही दक्षिण अफ्रीका की नस्ल॒वादी 
स्तटकार से सम्पर्क कायम रखने के लिए पश्चिमी देशो की भर्त्सना की गयी। इसके 
(लए घोषणा-पत्र मे अमरीका, ब्रिटेन, फ्रास, परिचमी जमंनी, जापएन, बेल्जियम, 
इटली, कताडा, आस्ट्रेलिया ओर इजराईल की निन्‍्दा की गई। 


हबाना शिखर सम्मेलन की असफलताएँ 


हालोकि गुट निरपेक्ष देशों का छठा शिखर सम्मेलत काफी हृद तक सफल 
रहा, किन्तु उसकी असफलताएँ भी है । राम्मेलन में यह तथ नहीं हो रका कि 
कंपूचिया की असली भरकार किसे मात्रा जाये। शिखर सम्मेलन मे क्यूबा जैसे 
सोवियत समयेक साप्यवादी देश में आय्रोजित होते के कारण कुछ हृए सक उसके 
बाईं ओर झुक जाने का आरोप न्यायसंग्रत माना जा सकता है। सम्मेलन में बहु- 
गरुटता का बोलबाला रहा । इसमें अमरीका, रूस व चीत तीतो बड़ी श्षक्तियों के 
समर्थक गुट निरपेक्ष देशो के बीच आपसी खीचातानी विभिन्न कुछ भुद्दो को लेकर 
होती रही । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अपनी 'लीक' से हट जाने के कारण बर्मा तने 
इससे गाता तोड़ दिया । सम्मेलन अपने सदस्य राष्ट्रों की आपसी खीचाताती को ही 
सुलझाने मे उलझा रहा $ वह उनकी आम समस्याओं डैसे तेल, आपसी सहयोग, 
नई विश्व समाचार व्यवस्था, तई विश्व अयंव्यवस्था, समुद्री सम्दद! के उचित एच 
समान दोहन भादि के आरे में कोई ठोस कदग नहीं उठा सका | 

हवाना सम्मेलन में उक्त आलोचनात्मक मूल्याकन के बाद सह कहां जा 
सकता है कि अनेक नाजुक उतार चढ़ाव के वाद जहाँ सम्मेलन के समापन तक 
गुट तिरपेक्ष देशों द्वादा अन्ततः फूट न पड़ने देने की सफलता प्रशसा योग्य है, वही इस 
आन्दोलन गें ऐसी विमाजनकारी प्रवृत्तियाँ भविष्य से पुनः न उमरे, इसके लिए पहले 
से एहतियाती कदम उठना वहुत जरूरी है। हवाना सम्मेलन ने सदस्यों का ध्यान 
एक दाए पुल इत ओर ज्ार्कपित किया कि जाथिक सहकार की बात मले हो जोर- 
शोर से की जाये, लेकिन राजनीतिक यथायें को अनदैसा नहीं किया जा सकता। 
गुद निरपेक्ष आन्दोलन को सोवियत संघ के साथ 'स्वामाविक रूप से जोडने के क्यूबाई 
प्रयत्तों ने अन्य सदस्यों को सतर्क किया | इसी त्तरह कँम्प डेविड समझौते के बाद 
मिद्ध के निष्कासन के प्रइन ने इस सप्रस़्या के एक और पहलू को उजागर किया। 
विवादस्पद धइन का पराशझं द्वाया समाधान डूँढ़ने के बदले उसे अग्रले सम्सेलत तक 
स्थागित करने को ही राजनयिक सफलता मान लिया गया । इस प्रद्धत्ति ने निश्चय 
ही गुट निपेक्ष आन्दोलन की सम्भावनाओं को सीमित किया है। 
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983 का नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन 
(व॥6 छत 0८पा 5फफ्ग्रा) 


मार्च, 983 में नई दिल्‍ली में गुट निरपेक्ष देशों का सातवाँ शिखर सम्मेलन 
हुआ । उसने 'काम कम, वातें ज्यादा' वाली कहावत चरितार्थ की | इसमें 0 देशों 
के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दो पर चर्चा करने के बाद जो आम सहमति प्रकट की, 
बह 'बिना ठोस सार को आम सहमति' थी । हालांकि यह सम्मेलत प्रकट रूप से 
असफत तो नहीं था, किन्तु इसमे झोम सफ्लता भी नहीं मिली थी 

शिखर सम्मलन के समापद दिवस पर प्रमुख रूप से दो प्रकार की घोपणाएँ 
की गयौ--राजनीतिक और आधिक | राजनौतिक घोषणाओ। मे प्रमुख मसले थे-- 
अफ्गानिस्तान, क्पुचिया, ईरान-दराक युद्ध, दियागो गासिया द्वीप, हिन्द महासागर में 
महाशक्तियों की सैनिक प्रतिस्पर्दा, फिलस्तीनी राज्य की स्थापना, नई समाचार 
व्यवस्था, निरस्त्रीकरण आदि । आध्थिक घोषणाओ मे मुख्य मुद्दे थे-उत्तर-दक्षिण 
सवाद, विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग, गुट निरपक्ष दशो के वेक की स्थापना 
इत्यादि ॥ 

इन महत्वपूर्ण, किन्तु जटित मामलो पर आम सहरति से जो निर्णय लिए 
गये, उनके बारे में गुट तिरपक्ष देशो के प्रतिनिधि तो सन्तुप्ट होझूे लौढे, सोवियत 
सघ ने भी उन पर संतोष प्रकट किया तथा अमरीका इस बारे में अधिक नाराज 
नहीं हुआ । जवक्ि भरुट निरपेक्ष देश महाद्क्तियो की गुटवाजी और शक्ति-सर्ष की 
राजनीति के विरोषी हैं और महामक्तियों से स्वामविक तौर पर मह आज्ना नही की 
जा सकती है कि वे ग्रुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन की घापणाओं पर सतोष 
प्रकट करें , लेकिन यह सब सम्म हुआ---सम्मेवन द्वारा शुट निरपेक्ष आन्दीलन से 
कलह या टालने के लिए पारित किये गये अनक बचकाने और सैद्धान्तिक' नारेबाजी 
की भाषा वाले मसौदा प्रस्तावा से + 

सम्मेतन में सबसे अधिक कटु बहस राजनीतिक मसलो पर हुई | निशमस्त्री- 
करण के बारे म कहा गया कि हथियारों की होड़ समाप्त हो और हथियारों पर खर्च 
किया जाने वाला विशार घन विकास कार्यक्रमों पर खर्च क्रिया जाये। परमाणु 
हषिदारो पर रोक लगाई जाय । सम्मलत की घोषणा से इस बारे में कोई ठोस उपाय 
नही सुझाया गया, जिसमे निशस्तीकरण की अपील महज नारेबाजी वतकर रह गयी। 

अफगानिस्तान और कपुविया मे क्रम सोवियव सघ और वियतताम वे 
सैंतिक हटान के स्पष्ट उल्लेख क बार में गुट निरपेक्ष आल्दोतत के संदस्य देश-- 
लीविया, इराक, अफगानिस्तान, क्यूबा, वियतनाम आदि ने क्या विरोध किया, 
जिसस सिर्ष 'विदक्ली सैनिक हटान का ही उन्दख किया गया $ इल सो वियत-समर्थव 
गुद निरपक्ष दरशो ने सम्मेतन में क्युचिया जी सीट खाती रखवाने वे लिए जीन्‍तोड़ 
प्रयाम किया और सफ़्त भी हुए। इस सफलता पर सोवियत संघ और उसके समर्यक 
गुट निरफक्ष दप्ो न राहत वी साँस ली । सम्मलन का काफी समय इस प्रश्न पर 
बर्बाद हो गया डि क्पुचिया की सीट पर हेग सामरिन सरदार या राजकुमार सिहानुकत 
की निर्वासित सरकार को ट्रतितिधिव दिया जाये ॥ अल्तत सम्मेलन में यह स्थान 


रिक्त रता गया, जिस्तु आग बिचार के लिए यह मुद्दा एक तदर्थ समिति को सौंप 
दिया रूपा । 


5 

सम्पेलन में सोवियत समयेक गुट निरपेक्ष देशों के रवेये ने एक बार फिर यह 
साबित कर दिया कि वे गुट निसपेक्ष आन्दोलन को सोवियत सेमे के निकद ले जाना 
चाहते हैं। खासकर क्यूबा ने यह दोहराया कि सोवियत संघ की साम्राज्यवाद-विरोधी 
नीति होते के कारण वह गुट निःपेक्ष आन्दोलन के मूलभूत सिद्धान्त का ही समर्थक है; 
जबकि इस आन्दोलत का उद्देश्य सोवियत सध और अमरीका जैसो महाशक्तियों कौ 
गुटवाजी का जमकर विरोध करना और सदस्य देशों को उनके काले सामे से 
बचाना है। 

हालाकि सम्भेलत में सोवियत सघ का नाम लेकर उसे भला-बुरा नहीं कहा 
गया, विन्‍्तु अमरीका को बिल्कुल नही बरूशा गया ॥ दियायो गराप्तिया पर अमरीकी 
सैन्य अष्टा बनाने की कदु आलोचना करते हुए यह द्वीप मारीशस को लोटाते की बात 
कही गयी । हिन्द महासागर के “विस॑न्यीकरण' पर आम सहमति का स्पष्ट उल्लेख 
नही किया गया । 

सम्मेलन में ईरान-इराक युद्ध पर पूरे एक दित चर्चा हुई, किल्तु शास्ति प्रेमी 
गुट निसपेक्ष देश अपती बिरादरी के इत दोनो देशों को युद्ध रोकने के लिए सहमत 
नही कर पाये | हालाकि इराक शान्ति वार्ता के लिए तैयार हो गया, किन्तु ईरान 
अपनो जिद पर अडा रहा और उसते यहाँ तक कह डाला कि बह इस मामले का 
निबदारा युद्ध के मोर्चे पर ही करेगा। अन्तत. गुट निरपेक्ष देशों को सम्मेलन के 
घोषणा-पत्र मे ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने को अपील से ही संतोष करना पड़ा। 
यहाँ उल्तेषतीय है कि नई दिल्‍ली में आयोजित सातवाँ गुढ निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 
सितम्वर, 982 में इराक कौ राजधानी बयगदाद में होने दासा था, किस्तु ईरान- 
इराक युद्ध के कारण इसे नई दिल्ली में करने का निर्णय किया गया था। 

इस सम्मेलन में फिलस्तीन राज्य की स्थापना, तलैबतान पर इजराइली 
आक्रमण का विरोध और नई विश्व समाचार व्यवस्था की आवश्यकता पर आग 
सहमति प्रफट की गयी । बयूबा की राजधानी हवाना में भई अन्‍्तर्राप्ट्रीय समाचार 
व्यवस्था केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो खबरों की दुनिमा भे बिकरित 

देशों का एकाधिकार तोडने ओर विकासशील देशों की सही तस्वीर पेश फरने के क्षेत्र 

में पहल करेगा। यो नई जिद समाचार व्यवस्था बाग नारा खुद उठकर लगभग 
पिंटने की स्थिति में आ गया है । यह सही है कि सवाद समितियों का वर्चस्व विकसित 
देशो के हाथों में न रहे और विकासश्यीस देशों की अपनी भी कोई ऐसी व्यवस्था 
हो लेकिन क्‍्यः सरकारी समाचार एजेन्सियाँ निष्पक्ष और मानवीय मूल्यों के तहत 
अपना कर्दव्य निभा पार्येगी, यह जरूर संदेहास्पद है । 

हालांकि सभी देशों ने समानता और न्याय पर आघारित नई विश्व अर्थ 
व्यवस्था की स्थापना के प्रइन पर जाम सहमति प्रकट की, किल्तु इसे प्राप्त करने के 
लिए अपनाये जाते वाले साधनों पर ग्रम्मीर मतभेद उभर कर सामने आग्रे। इस 
कारण कोई टोस रूपरेखा तैयार नही को जा सको । यह भी तय नही हो पाया कि 
अन्तर्राष्ट्रीय संसाधतों के दोहन व उपभोग तथा व्यापार के ह्षेत्र मे विकसित देशों के 
साथ विकासशील देशों की समान हिस्सेदारी पर विश्वव्यापी दाता देत्काल झुहू की 
जाये या ऋण-मार, व्यापार सौर सहायता जैसे मुद्दों को पहले उठाया जाये । इस पर 
भौ कोई सिर्णय नहीं हो पाया कि मोजूदा अस्तर्शाप्ट्रीय वित्तीय संस्थाओ को समाप्त 
कर उनके स्यान पर नई संस्थाएँ दतायी जायें या फिर इत सस्थाओं के ढाँचे की 
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पुनरेंचना की जाये । 
ग्रुट निरपेक्ष देशो के बैक की स्थापता का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु गुट निरपेक्ष 
समुदाय के अधिकतर सदस्य देश गरीव हैं, जिससे देकः वो सुचार ढंग से चलाने के 
लिए वोप को एक्त्र करने की समस्या उठी । मारत, नाइजी रिया, जाम्बिया भादि 
ने बुछ आधिक योगदात देने की पेशकश की, किन्तु पर्याप्त धन देने में समर्थ तेल- 
निर्यातक दक्चों ने कोई रुचि नहीं ली। इन नव-घनाढूय तेल-निर्यातक देशो वा उक्त 
दैव ने होने में ही स्वार्थ निहित हैं, बयोकि उनका पहले से ही इस्लामी देशो का बेक 
है, जिमसे वह अपना काम चला लेते हैं। स्पष्ट है कि वे अपने घन से अन्य देशों के 
आधिक कल्याण में पहल नहीं करता चाहते । 
सम्मेलन में विकासशील देशो के आपसी सहयोग कायम बरने पर बल दिया 
गया $ नई दिल्‍ली मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया 
गया। विक्ासप्लील देशो मे खासर॒र भारत, मिस्र, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों 
के पास ऐसी प्रौद्योगिकी और व॑ज्ञानिव-तकनीको ज्ञान है, जिससे वे विकासशील देशों 
बे औद्योगिक विकास में काफी मदद कर सकते है। लेकिन क्या सभी विकासशील 
देश यक्त देशों की प्रौद्योगिकी को अपने आधिक ढाँचे मे बिठा पार्येगे, यह सनदेह- 
जनक है । 
असल मे, महाशक्तियों के प्रमावनश्षेत्र के विस्तार की नीति ने गहराई से अनेक 
समस्याओ यथा, गुट निरपेक्ष देशों की अथंव्यवस्थाओ को एक-दूसरे से इतना भिन्न, 
प्रतियोगितात्मक और विकसित या समाजवादी देशों वी अर्थव्यवस्थाओं बे साथ 
जकड़ दिया है बि' कोई भी आधिक निर्णय गुट निरपेक्ष देशो के लिए समान रूप से 
लाभदायी नही कहा जा सकता । फिर इतकी अर्ध-व्यवस्थाएँ वित्रास बे. अलग-अलग 
चरणों में है। यदि इसके मुताबिक इनकी अध्धध्यवस्थाओं को विभाजित क्या जाये 
तो उतबी कम से कम दस श्रेणियाँ बनेंगी । इनमे एक ओर दुनिया मे सम्पन्नतम 
देल निर्यातकः राष्ट्र हैं, वही दूसरी ओर तेल बी मार से धूल-घूमरित अभभब्यवस्थाएँ 
मोजूद है । एक ओर नव-औद्योगिक राष्ट्र हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी अर्थ- 
व्यवस्था से जुडे देश | जहाँ एक ओर पूर्णरूपेण हृधि प्रधान अर्थव्यवस्थाएँ हैं तो 
दूमरी ओर मिश्चित अथ॑व्यवस्थाएँ। ऐसे मे इस बात का सहज ही अन्दाजा लगाया 
जा सकता है कि इन सबरे हितो को दृष्टि में रपते हुए मई विश्व अथेब्यवस्था थी 
स्पापता बिना ठोस और व्यवहारिक प्रस्तावों बे केसे हा सकती है । 
गुट तिरपेद् आन्दोतन के विकास से नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन की 
उपरोक्त निराघाजनक तस्वीर वे बावजूद न तो यह वहा जा सवता है कि यह 
आन्दोपन अप्रासगिक हो चुका था और म ही यह भी कि नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन 
अमसफन रहा। वस्तुत 0॥ सदस्य देशो वाले इस आन्दोलन में मतभेद होना 
स्वामाविक था। इस आन्दोपन तथा नई दिल्‍ली सम्मेलत मे सेद्धान्तिक निर्णयों का 
विश्व जनमत पर सवारासब प्रभाव पडा। इसका विकसित दशों की छोपब 
भ्रद्वत्तियों पर नेतिक्र दकाव पड़ा। भारत ने गूट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना, 
उम्रक विश्ञाम ओर उछ्ते मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई दिल्‍ली 
विधर सम्मसन वे दौरान भारत मे मसौदा प्रस्तावों और विभिन्न सुद्दो पर उसके 
सल्तुतित इख बी सदस्थ दशो ने सराहना की । 


पड़ा 


986 का हरारे शिखर सम्मेलन 
(ए0८ प्रशक्व० 50% 0 


यह शिखर सम्मेलन 986 भे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। 
कई वर्ष वाद शिलर सम्मेलन वा आयोजन अफ्रीका महाद्वीप में हुआ ओर अस्तर्राष्ट्रीय 
शाजनय का ध्यान रंगमेद विरोधी, नव-उपनिवेशवाद विरोधी उम्र समस्या्ों की 
और जबरन दिल्लाया ग्रया, जिनसे क्फीकी देश जूझते रहते हैं, परन्तु जो आम तौर 
घर उपेक्षित रह जाते हैं। यो जिम्बाब्वे स्वथ न दो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के जतकों 
मे एक है, ओर न ही अपनी आन्तरिक समस्याओ के कारण गुट निरपेक्ष आन्दोलन 
की गतिविधियों मे उसते सक्तिय रूप से भाग लिया है। तथापि अपने स्वतन्त्रता 
संग्राम ओर दक्षिण अफीका की नस्लबादी सरकार के चिरुद्ध सघपं में उसकी भुमिका 
को देखते हुए उसको मेजबान बनाये जाने का निर्णय बिता ज्यादा मतभेद के लिया 
जा सका। 
यहाँ एक और ब्रात जोडने की जरूरत है। पहले गुट निरपेक्ष आन्दोलन के 
शिखर सम्मेलनों में युगोस्लाविया, भारत, मिप्ठ जैसे प्रतिष्ठित अनुभवी देक्षों का 
बर्च्व देसते को मिलता था । हरारे शिखर सम्मेलत गे यह बात एक बार फिर 
स्पप्द की कि सम्मवत' शिक्षर सम्मेलन की सफलता किमी अपेक्षाकृत मम विस्यात 
राजघानों भे उसका आयोजन होने पर अधिक निरापदे रह सकती है। भअतेक' अत्य 
सदस्यों को गहृश्वकाक्षा मेजबानी के सन्दममं मे उभरने लगी है। यहू कहना अति- 
शयोक्तियूर्ण नही होगा कि हरारे शिखर सम्मेलन से राजनय का एक महत्वपूर्ण 
हिस्मा इसी बात पर केन्द्रित रहा कि अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के दावेदार 
अपना पक्ष पृष्ट कर तफें, जैते पुगोस्लाविया थ॑ इण्डोनिश्विया । 
जहाँ तवा ठोत्त राजतथिक उपलब्धियों का प्रश्त है, हरारे में अफीकी सहामता 
कोए को स्थापना की धोषणा की गयी, जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 
लागू की जाते वाली पावन्दियों के दुष्प्रभाव से निरीह अफीकी राष्ट्रों को बचाना 
है ( इस प्रधरद के पीछे काम कर रही सुरुप प्रेरणा यह थी कि सिर्फ घोषणाओं से 
मुछ हासित होने वाला नहीं, वरिक अफीकी देशों के साथ अपना “एका” दर्शाने के 
लिए ठोस कार्यक्रम पर अमल आवश्यक है | आधिक सहकार के क्षेत्र में वाछित प्रगति 
के लिए दक्षिण-दक्षिण भ्षयोग का गठन किया गया | भारत ने पहले इस पहल का 
विरोध किया था वयोकि व्यापक सहमति के लिए इस तरह के प्रस्ताव में शितमे 
समन्नौतों की जरूरत पड़ती है, उनमे वे लगभग निर्थक हो जाते हैं। तथापि भारत 
में अन्ततः अन्य गुद निरपेक्ष देशों के साथ एका बनाये रखा । 
जहाँ तक अधूरे कामों की गूदी है, यह बहुते लम्बी है ३ कम्पुचिया को 
सीट [जो हवाना से साली चली का रही थो) हरारे में भो खाली हो रखी गयी। 
इसी तरह अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के विषय में कोई स्पष्ट राय बहुमत 
के रूप मे नही रखी जा सकी । ईरान-इराक युद्ध के दमन के लिए कोई पहल 
झुझाने मे भी हरारे सम्मेलन असफल रहा। हारे सम्मेलन ते यह बात भी दर्शायी 
कि महाभ्क्तिपों के बीच तनाव-श्लेवित्य या निश्रस्त्रीकरण संवाद में भरुद निरपेक्ष 
आन्दोलन की कोई विशेष प्रासगिकता नही रह गयी है। हरारे सम्मेलन मे माग लेने 
वाले अधिराणश प्रतिनिधि मष्डलों का प्रयत्न इस दात तक सीमित रहा कि उन्हे 
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व्यक्तिगत रूप से असमजस में डालने वाला कोई विवादास्पद प्रइन, कोई विरोबी-शत्रु 
सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान न उठाये । सम्मेलन के पूरे कार्यकाल मे पत्यक्ष 
ओर परोक्ष राजनय को मुद्रा इसी कारण प्रतीकारात्मक रही सौर किसी रचनात्मक 
सहकारी कार्यवूची की रूपरेखा प्रस्तुत नही की जा सत्री ! 

यो तो अनेक प्रस्ताव पारित हुए, परन्तु यह प्रतिक्रिया अनुष्ठान पूरा कया 
जाने वाली मुद्रा में जारो रही | हाँ, सिर्फ इस अमरीकी.घोषणा ने कि वह जिम्बाब्वे 
को दी जाने वाली आथिक सहायता बन्द कर रहा है, मेजबान राष्ट्र को शहादत 
ओहइने का मौका दिया । गुट निरपक्ष राष्ट्रों को घमवा कर चुप कराने के' लिए 
झायद इतना काफी थां, क्योकि इसके ठीक बाद पेरू मे हुए “गेट' (5#77) सम्मेलन 
में अधिकतर गुट-निरपक्ष प्रतिनिधि दुबके-सहमे अमरीकी इच्छाओ के अनुकूल आचरण 
करते रहे | दिल्‍ली से हरारे तक आन्दोलन वी सदस्य सख्या में कोई बृद्धि नहीं हुई । 
भले ही छुटपुट छोटे देश स्वाधीन हुए, जैसे ब्रुमई और अपेक्षाइत महत्वपूर्ण देश 
न्यूजीलैंड पुराते सैनिक सगठनों से निक्रल आये। ऐसा जान पडता है कि अब सदस्य 
राष्ट्रों के लिए भुट-निरपेक्ष सम्मेलन राष्ट्रीय हित-साधन का उपकरण नहीं समझा 
जा सकक्‍ता। 


989 का वेलग्रेड शिखर सम्मेलन 

ग्रुट-निरपेक्ष देशों का नवाँ शिखर सम्मेलन एक बार फिर ग्रुगोस्लाविया यी 
राजघानी देलग्रेड मे 4 से 7 मितम्वर, 989 के दोरान हुआ। इसमें 02 देशों 
ने माय लिया। इसमे गुट-निरपेक्ष देशों ने अमीर देशों से अपीख की कि वे गरीब 
देशो पर बढ़ रहे बाहरी ऋण के भीपण सक्‍ट के हल से सहयोग करें । उन्होंने चार 
देशों वी 'परिस पहल' का समर्थन बरते हुए कहा कि विश्व-शान्ति और सुरक्षा 
विकास सम्बन्धी ममलो से सीधी जुडी हुई है। सम्मेलन ने पूर्ण निशस्त्रीकरण, 
विकासशील देशो में आपसी सहयोग बढाने, दक्षिण अफ्रीका से रगभेद की समाप्ति 
ओर वहूसस्यक अद्वेतों की सरकार की स्थापता, अफ़्यान स्कट वे हज और 
फ्लिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने की आवश्यवता पर जोर दिया । 

सम्मेलन से इस बात की बडी चर्चा रही कि 96] में जहाँ गुट-निरपेदश 
आन्दोलन का जन्म हुआ, वही 28 वर्ष बाद घूम-फिररर यह जमघट फिर पहुँचा 
है। परन्तु यह तक आन्दोलन बे वास्तविक महत्व को नहीं दर्शाता, बल्कि अनुष्ठान- 
मूजक समारोह-प्रेम को ही उजागर बरता है। यो इसमे जो प्रस्ताव पारित क्य गये, 
उनमे गुट-निरपेस आन्दोतन के आथिक पक्ष को अधिव स्पष्ट और मुखर करने के 
दावे किये ग्रये, विस्तु दुर्भाग्यवश, कोई ठोस प्रगति नहीं हो सवी | इसका कारण 
स्पष्ट है। पिछते दो-तीन शिखर सस्मेलव ऐसी परिस्थितियों मे आयोजित हुए, जहाँ 
स्वय मेजबान देश की अपनी आल्तरिद राजनीतिक स्थिति अस्थिर रही है। परम्पया 
यह है कि मेजबान राष्ट्र शिखर सम्मेलन को राजनीतिक दिश्ञा देता है। लेक्नि आज 
बे युगोस्लाविया की कोई तुलता टीटोजालीन युयोस्लाविया से नहों बी जा सकती | 
विछत दा दशकों में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का काफी अवमूल्यन हुआ है। 
989 में बेखप्रेंड मे झिखर सम्मेलन आयोजित कर युगोस्ता विदा वा अहम मले ही 
सन्नुष्ट हुआ हो, किल्‍्चु इसमें गुट-तिरपक्ष आन्दोलन को कोई साम नहीं पहुँचा । इस 
सम्मसन में अमीर देशों से गरीब दग़ों पर बढ़ रह बाहरी ऋण भी दिकट समस्या के 


39 
हल पर जोर तो अवश्य दिया परन्तु इस सिलसिले मे स्वयं कोई ठोस कदय नहीं 
उठाया । 


गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों का तुलनात्मक मूल्यांकन 
तरिणा-कैकाए्शाव्त झफणाएं५ ; & ए०एए॒णवाए० 55०३॥पथा:) 


शुट-निरपेक्ष देशो! के उक्त नौ शिखर सम्मेलनों पर तुलनात्मक इृष्टिपात 
करने से स्पष्ट है कि 96] मे आजायोजित वेलग्रेड राम्मेलन मे गुद-निरपेक्ष राष्ट्र 
होने के मानदण्डो को पारिमापित किया, जवकि 964 में काहिरा और 970 में 
लुसाका में आयोजित ग़म्मेलनो ने उस पारिभाषित मानदण्ड को ठोस आधार प्रदान 
किया । काहिरा सम्मेलल की प्रमुख विशेषता यह रही कि उसने शान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व की नीति में प्रगति हेतु प्रभावकारी कदम उठाने पर वल दिया। लुसाका 
(970) एवं अल्जीयस (973) के सम्मेलतों के दोरान गुट-तिरपेक्ष आन्योलब 
की आकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तत आये। इस दौरान गुट-निरपेक्ष राष्ट्री को संख्या 
में अत्यधिक बुद्धि से उन्होने विश्व राजनोति में प्रमाचवकारी भूमिका अदा करने की 
अन्तर-शक्ति को महसूस किया। ग्रुट-निरपेक्ष नीति के भ्रसार एवं प्रचार में अब 
केवल भारत, युगोस्लाबिया एवं मिस्र का नेतृत्व ही प्रभावकारी नहीं रहा, बल्कि 
तजातिया एवं जाम्बिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रो ने भी अत्यन्त दिलचस्पी से हिस्सा 
सैमा आरम्भ कियां। अल्जीय्स सम्मेलन की राबसे बडी विशेषता यह रही कि इसमें 
लमदीका एवं रूस के मध्य तनाव-शेयिल्य (0८!८०४४) की नीति एवं तिशस्त्रीकरण 
की दिश्ला में उनके प्रयासों का हादिक स्वागत किया गया । 

976 के कौलम्बों सम्मेलन में राजनीतिक घोषणाओं के साथ-साथ आधिक 
एवं अन्य प्रकार की धोषणाएँ भी की गयी | अन्य घोषणाओं में समानता व न्याय 
पर आधारित नई अन्तर्राष्ट्रीय अथेब्यवस्था तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार व्यवस्था 
के लिए 'समाचार संगम” [स्यूज पूल) की स्थापता का निर्णय लिया गया। इस 
प्रकार कोलम्बो सम्मेलव ने राजनीतिक कार्यों के अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलम को 
आर्थिक, सागाजिक, सास्क्रतिक दिशाओं वी ओर श्रदृत्त किया। इसके बाद 979 
के हवाना शिल्र सम्मेलन ने विश्व राजनीति की बनेक समस्याओं प्र८ विचार करने 
के साथ-साथ गुट-निरपेक्ष देशों भे आपसी सहयोग स्थापित करने की दिशा भें अनेक 
घोषणाएँ की। हवाना सम्मेलन इसलिए विवादास्पद बन गया कि क्यूवाई नेता 
फिदेल कास्‍्त्रो ने जोरदार शब्दों में माप सामने रखी कि गरुट-निरपेक्ष आन्दोलन को 
समाजवादी राज्यों को अपना “स्वाभाविक सन्धि-मित्र' मान लेगा चाहिए और इस 
सम्बन्ध को औपचारिक रूप देता चाहिए। इसके विरोध भे वर्मा ने गुट-निरपेक्ष 
आन्दोलन छोड़ दिया तथा कम्पुचिया के प्रदन पर चीन तथा सोवियत स्घ के पक्षघर 
तववो के बीच गसमा-य यम वाद-विवाद हुआ। कुल मिलाकर, इरासे गुद निरपेक्ष 
आत्दोलन को छवि घूमिल हुई । 

_ दिल्‍ली शिजर सम्मेलन (983) की सदसे वडी उपलब्धि यह थी कि 
उसने हवाना कक हुएं असन्तुलन को समाप्त किया ओर गुद-निरपेक्ष आन्दोलन 
को बस्तुत: श् बनाया | अनेक समस्याओं के ममाघान को खोज को स्थगित 
करने के परम्परा हरारे सम्मेलन (986) में भी जारी रही। इस प्रदृत्ति को 
दुर्भाग्यपूर्ण हो भानता चाहिए कि सस्मेसन-स्थल को देखते हुए नाय सूची भी 
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क्षेत्रीय रग में रग जाती है । ऐसी स्थिति से अधिकतर सदस्यो की सार्थव भागीदारी 
का अवकाश कम रहता है | वेलग्रेंड शिखर सम्मेलव !989 ने अमीर देशो से यरीव 
देशो पर बढ रहे बाहरी ऋण की विक्ट समस्या के हल पर जोर अवश्य दिया, 
किन्तु इस सिलसिले में स्वय कोई ठोस बदम नहीं उठाया। 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों 
में शीत युद्ध के सकटपूर्ण दौर में ग्ुट-निरपेक्षता की अवधारणा और गुट-निरपश 
आन्दोलत ने अस्तर्साप्ट्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण ढय से प्रमावित क्या ॥ उपनिवेश- 
शाद-विरोघ, नस्तवाद-विरोध, निशस्त्रीकरण, नवोदित राष्ट्रों के आर्थिक सहकार 
जैसे विषया में गुट-निरपेक्ष देशो ने महत्वपूर्ण भूमिका विभायी। अन्तर्राष्ट्रीय सक्टो 
में मध्यस्थता के द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों ने तनाव-शेथिल्य का माय प्रदास्त किया। 
ऐसे अनेक अवसर हैं, जब ग्रुट-तिरपेश देशों वी राजनयिक पहल ने महाशत्तियों के 
अन्तर-सम्बन्धों या सयुक्त राष्ट्र सध के क्रिया-कलाप पर अपती छाप छोडी ॥ परन्तु 
हाल के वर्षों मे एसा जान पडता है कि विस्तार-प्रसार के कारण गुट-निरपेक्ष 
आन्दोलन ने अपनी एकरूपता गेंदायी है और उसके प्रमाव में कमी हुई है। बेलग्रेड 
सम्मेलन तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सस्थागत सूप स्पष्ट नहीं था और घायद 
थद्दी इसका सबसे सफल व रचनात्मक दोर रहा ॥ त्रिवाधिक शिखर सम्मेलनों वे 
आयोजन, विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन, ब्यूरो की स्पापना और सदस्य सख्या में 
विस्तार ने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और सकीर्ण राष्ट्रीय हितों के टकराव को बढावा 
दिया है। अब यह देखना है कि गुट-निरपेक्ष देश कैसे इन चुनौतियों का सामना 
करते हैं और सामयिक अस्तर्राप्ट्रीय राजनथिक दवावों को देखते हुए ग्रुट-निरपेक्षता 
को आवश्यकतानुसार परिष्कृत-पर्टिमाजित करते है या नही ? 


गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को उपलब्धियाँ 
[(7०-#॥॥8४0०१ 2.05 शआा८०॑ * #०0०४८४८॥५$) 


द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद महादाक्तियों वी थ्क्ति-सन्तुलन वी राजनीति को 
अस्वीकार करते हुए कुछ राण्ट्रों ने गुट-निरपेदा नीति अपनायी। यह एक 
आन्दोलन का रूप घारण बर चुकी है तथा इसमे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक 
+मद्दत्वपूर्ण ताकत” के रूप में मात्रा जाने लगा ) इसकी उपलब्धियाँ निम्नावित हैं-- 
(।) विश्व को होमेबन्दी के चंगुल से बचाना--गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने 
भहाद्वत्तियों की सेमेवन्दी वी राजतीति में सम्मिलित होने से मना बर दिया। जैसा 
कि प्रो» एम० एस राजन मानते हैं कि “उन्होंने अमरीवी और सोवियत आदर्श 
अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध विया और अपनी राष्ट्रीय प्रद्दति बे अनुसार 
विकास के अपने राष्ट्रीय साँचो और पद्धतियों वा आविष्सार किया। इस तरह भारत 
ने अपने “समाज बे समाडवादी दाच” को अपनाया और अरब राष्ट्रों ने 'अरद 
समाजवाद' को । यह वात राजनी तिक सस्थाओं, दासन और प्रशासन प्रणालियों थे 
संदम मे लागू होती है ।? डा० सतीश कुमार ने गुट निरपेक्ष देशो दारा महाशक्तियों 
भी सेमवन्दी की राजनोति को अस्वीकार करने वे बारे मे कहा है कि 'अन्तर्राप्ट्रीय 
व्यवस्था के रूपान्तरण (प:9॥४07772009) के वारे में गुट निरपेक्ष आन्दोलन वी 
देन है कि जहाँ तब विस्वब्यापी सन्तुसन का सम्बन्ध है, उसको उसने पूरी तरह 
। एप« एस* राजन दी पूर्बोक्त पुस्तक, पृ० 32। 


बव 
स्वीकार कर दिया है (! इस प्रकार गुट निरपेक्ष देश महाशक्तियों को स्ेमेवस्दी से 
बाहर तिकल आये और उन्होंने गुट गिरपेक्ष आसदोलन में सम्मिलित होकर सेमेवाजी 
को राजनीति प£ पानी फैस दिया । अठः विश्व के अ्धिकाश देश महाशक्तियो को 
सेमेबन्दी के चंगुल से बच गये । 

(2) अफ्रो-एशियाई, लातीनी अमरीको ओर फरेरिब्रियायों देज्ञों को स्वतस्वता 
्लन१--9 6] के बेलग्रेड सम्मेलन द्वारा गुट निरपेक्षता की निर्धारित परिभाषा 
के अन्तर्गत साफ लिखा गया है कि इस नीति का पालन करने वाला हर राष्ट्र 
अफ्रीका, एशिया, जातीनी अमरीका ओर केरिबियायी क्षेत्रों मे औपनिदेशिक शक्तियों 
के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामो का समर्थन करेगा। गुठ निस्पेक्ष देशो 
ने एकजुट होकर हर एक मच से इन देशो मे चल रहे मुक्ति संग्रामों का समर्थन किया। 
इससे उन्हें आजादी मिलने में काफ़ी आसानी रही, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ 
विश्व के इत्तने बे समुदाय कौ आलोचना एवं तिरस्कार का शिकार सावे समय तक 
नहीं रहना चाहती थी 3 

(3) विश्व शान्ति एवं सुरक्षा फो स्थापता में सहायक--गुट निरपेक्ष देशों 
का हमैशा यही प्रयास रहा है कि राप्ट्र आपसी विवादों को श्ान्तिपूर्ण समाघानो 
के द्वारा हल करें, युद्ध से नही। इसके लिए उन्होने समय-समय पर अनेक संकटो 
के दौरान युद्धरत राष्ट्री पर नेतिक दबाव डालकर यह समझाने बुझाने की कोशिश वी 
कि ये धान्तिपूर्ण तरीको से विवादों का समाधान दूँढ़े । घिश्व शान्ति एवं सुरक्षा की 
स्थापना के लिए उन्होने मंपुक्त राष्ट्र संघ की हरेक कार्रवाई की प्रमावशाली बनाने 
के लिए उसका सदैव भरपूर समर्थन किया । इस प्रकार, गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व 
शाल्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने मे अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ । 

(4) राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतन्त्र विदेश नोति के निर्माण को प्रोत्साहुन--- 
गुट निरपेक्ष नीति का जन्म ही महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों को उनके अधीनस्थ 
बनाते की नोति के विरुद्ध हुआ था। ग्रुठ निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा दस बात पर 
जोर दिया है कि वह महास्तक्तियों द्वारा राजनीतिक दवावों से जुड़ी आधिक या 
अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नही करेंगे । वे किसी भी अस्तरोष्ट्रीय संकट पर 
दबाबमुक्त होगार अपना विचार व्यक्त करेंगे । इस प्रकार उन्होंने छोटे राष्ट्रों में 
आप की भावना को रक्षा एवं स्वतन्त्र विदेश भोति त्िर्मोण को पूरा प्रोत्साहन 

पा । 

हर (5) साज्नाज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपन्देशवाद एड रंगमेद को 
समाष्ति--गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा ही बड़ी शक्तियों की सांझ्नाज्यवादी, 
उपनिवेशवादी एवं रंग्रभेद को नोति का घोर विरोध क्या । इससे बह विश्व में 
बही शक्तियों की साजिश के लिलाफ जनमंत यनागे में सफल रहा।इसी का 
परिणाम है कि वर्तमान में बड़ी घाक्तियों की उक्त चाल काफ़ी हृद सक नाकाम रही । 
5 (6) अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एडजुट होकर आादाज उठाना: 
निरपेक्ष देशो ने अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए केवल अपने ही मंच से नही, बल्कि 
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का भी उपयोग किया । ससलत, संयुक्त राष्ट्र संघ, सप्टू-मण्डल, 
अफीकी एक्ा शंगदन, 'अंकटाड! (छापट7#0), समुद्री कानून सम्मेलन सें अवेक 
पदों पर एव जुर्ट आवाज उठाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते में काफ़ी हद तक 
सफलता अजित को। जे० डब्ल्यू बर्दन के अनुमार--उन्होने यंवुक्त राष्ट्र संध को 
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छोटे दाप्ट्रो वे बीच शान्ति कायम रखन वाले सयठन में रूपान्तरित करने में 
सहायता दी, जिसमे छोटे राष्ट्र बडे राष्ट्रो पर कुछ नियन्त्रण रख सके 7? 

(7) महाजत्तियों द्वारा गुट निरपेक्षता के महत्व को स्दोकार करना--जब 
आरम्भ मे बुछ राष्ट्रो ने थुट निरपेक्ष नीति अपनायी तो महायत्तियों मे उन्हें 
गालियाँ दी एव आलोचना की) एक त्तरफ अमरीकी विदेश मम्त्री जॉन पॉस्टर 
डलेस ने इस नीति को “अनेतिक' एवं 'अदूरदशितापूर्ण” माना। उसका समानता था 
कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र दोनी ही खेसो से से किसी मी खेसे मे न मिलकर दोनों ही 
खेमों से आथिक सहायता का घड़डू खाना चाहते हैं, जो अनेतिक' एवं अद्रदशितापूर्ण 
है! दूमरी तरफ सोवियत सघ ने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा उसके खेमे मे नही मिलने 
के कारए उन्ह 'पूँजीवादी अमरीकी दलाल' वी सजा दी । लेकिन अब इस बारे में 
दोनो महाझ्नत्तियो का सुख बदला है| वे गुट निरपेक्षता वे महत्व को स्वीकार करने 
लगी हैं। मसलन, सोवियत सघ के स्पुश्चेव ने माना कि 'देश तटस्थ हो सबते हैं, 
व्यक्ति चाहे तटस्थ न हो सकते हो ।' अमरीकी विदेश सरचिक हेनरी कि सिजर ने 2974 
की भारत॑-यात्रा के दौरात भारतीय गुट निरपेक्षता की मूरी-भूरो प्रशसा बी। अद 
जव भो कमी गुट निरपेक्ष देशो के शिखर सम्मेलन होते हैं तो अमरीका और सोवियत 
सघ दोना उनकी सफ्लता के लिए हादिक घुभक्ामनाएं भेजते हैं। इस भरकार महा 
दाक्तियों मे गुट निरपेक्ष आन्दोलन के महत्व को स्वीवार क्या है। 

(8) तोसरो दुनिया मे आपसी सहयोग कर आत्मनिर्भरता का भार्य प्रशस्त 
करता--गुट निरपेक्ष देशों ने धीरे-घीरे चहुँगुली क्षेत्रो में आपसी सहयोग करने मा 
रास्ता अपनाया । नई विश्व अर्थब्यवस्था, नई समाचार ब्यवस्था, तेल का उचित 
दामों पर उपलब्ध होना आदि क्षेत्रों मे व्यवहारिक आपसी सहयोग कर उन्होंने गुट 
तिरप्रेश्त देशों द्वारा आत्मतिर्भरता बढाने का मायें प्रशस्त किया है। इससे विमिन्न 
सतेत्रों मे उनके विक्स के लिए बडी दाक्तियों पर निर्मेरता घटेगी ओर वे आत्म« 
निर्मरता वे पथ पर अग्रसर होंगे । 

(9) सदस्य सल्या मे अपार वृद्धि-- जब मारत, युगोम्लाविया और मिस्र ने 
पहल कर गुट निरपेश्ञ नीति अपताना आरम्भ क्या तो श्वीघ्र ही हण्डोनेशिया, 
श्रीलका, वम्पुचिया ने मी इसका अनुसरण विया। इसे थाद धीरे-धीरे कई देश 
गुट विरपेश् आन्दोलन में सम्मिलित हो गये॥ जहाँ गुट निरपेक्ष देशों बे पहले शिसर 
सम्मेलन मे 25 पूर्ण देशो ने माय लिया वहाँ काहिरा में 47, लुमावा मे 56, 
अल्जोरिया में 76, कोलम्दो में 86 तथा हवाता में 95, नई दिल्‍ली और हारे में 
एक सौ से अधिक पूर्ण सदस्य राष्ट्रो ने शिखर सम्मेलनों मे माग लिया। इन शिखर 
सम्मेलनों में पूर्ण सदस्य राष्ट्रों बे अलावा अनेक देशों को पर्यवेश्षक ने रूप मे, अनेक 
राष्ट्रीय मुक्ति सयठनो, सयुत्त राष्ट्र मध जैसे अनेक अन्‍्तर्राप्ट्रीय सगठनों के प्रति- 
निधियो को पर्य वेश्ञक एवं अतिथि वे रूप मे आर्मानत्रत विया थया। इस प्रकार गुट- 
निसपेक्ष आन्दोलन की सस्यात्मक शक्ति में विस्तार होता गया ॥ 


३व ४ झए-000, उनासम्ा78० अलेंक्ाम्त, 4 लाल 782०3, 00000, 
4965), 230-3! 
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गुट निरपेक्ष आन्दोलन को असफलताएँ 
(ए07-#ग्र०व 'श०एटापलाए : फंक्षाए्ाा०४) 


शुद तिरपेक्ष आस्दोलग के इस ऐतिहाशिक विहलेपण से कदापि यह अर्थ नहीं 
फलिया जाता चाहिये कि उसने अन्‍्तर्साष्ट्रीय राजनीति मे सर्देद सफलताएँ, ही अजित की 
है, असफलताएँ नही। वस्तुत- गुट निरपेक्ष जान्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आाशा- 
त्ीत रूप से सफन भही हो पाया है। इन असफलताओं को निम्नांकित रूप में दिया 
जा सकता है-- 

. महाशक्तियों को छ्षेमेबन्दी का प्रदेश--आरम्भ में तो गुठ निरपेक्ष देशों 
ने महाशक्तियों की खेमेवल्दी का डटकर विरोध किया, किन्तु धीरे-घीरे उनका उत्साह 
दौला पड़ता गया । इससे महाशक्तियो को ग्रुट तिरपेक्ष आस्दोलन के भीतर खेमेबन्दी को 
अंधेश करपाले वंत क्वसर मिल गया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि स्वयं श॒ुठ 
निरपेक्ष आन्दौसन के भीतर कुछ सदस्य राष्ट्र ऐसे हैं जो इस आन्दोलन की कार्यवाही 
के समय किसी न क्सी महाशक्ति की मीति का पक्ष लेते है। मसलन, फेरिब्रियायी 
क्षेत्र पा बयूथा, जिसने पितस्थर, 979 में हवाना भें हुए शिखर सम्मेलन में 
सोवियत सघ को गुट निः्पेक्ष देशो का 'स्वामाविक मित्र' स्वीकार करने की वकालत 
की । दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्द एशियाई क्षेत्र मे 'आसियान' सामक क्षेत्रीय संगठत के 
देश अमरीका का पक्ष लेते रहे है। इस प्रकार गुढ निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर महा- 
शक्तियों की खेमेवन्दी के प्रदेश को असफलता ही भाना जी सकता है | 

2 सैन्य संगठतों एवं शन्धियों हे जुड़े राष्ट्रों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में 
प्रवेश--96] के बेलग्रेड शिख्तर सम्मेलन में यह तय किया गया कि जो राष्ट्र 
मद्दाशक्तियों द्वारा प्रथतित सेन्‍्य संगठनों एवं सम्धियों से जुडे रहेगे, उन्हे गुट निरपेक्ष 
आन्दोलन में सदस्यता नही दी जायेगी । परन्तु आगे चलकर हग निर्णय का छत्ल॑घन 
किया गया। मसलत, अगस्त, 976 में कोलम्बो में गुट निरपेक्ष देशो का जो शिखर 
सम्मेलन हुआ, उप्रगे पुर्तंगाल, फिलीपीस और रूमानिया को जतिधि के रूप में भाग 
लेने फी अनुमति मिली । थे देश किसी न किसी तरह सैन्प-सन्धियो से जुड़े रहे हैं, 
फिए भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के पिछले दरवाजे से उन्हे प्रवेश दिया गया । अर्थात्‌ 
पय॑त्रेक्षक के रूप भे आमन्त्रित कर उनके द्वारा सदस्यता प्राप्त करने का मागे प्रशस्त 
किया गया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की शुद्धि फायम रखने के इष्टिकोण से इसे न्‍्याय« 
संगत नहीं दहराया जा सकता । 

__3« णुट विरपेक्ष देशों द्वारा आपसो समस्याओं में ही वक्त धर्वाद क्रनॉ-- 
असल में, गुट निरपेक्ष देशों ने धाहरी विश्व की गम्भीर चुनौतियों से जुझते पर 
पर्पाप्त ध्यात ने देकर आपसी समस्याओ में ही वक्त बर्वाद किया है। मसलन, 
सितम्बर, 979 में गुट निसपेक्ष देशो के छठे झ्षिखर स्रम्मेलन का उदाहरण ही लें । 
इसमे मिश्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से बाहर निकालने, कम्पुचिया में पोल पोट 
पा हेँग स्तामरित में से अगली सरकार किसे माता जाये आदि आपसी खोचालात सारे 
छिसर सम्पेतद पर छाम्री रहो । परिणामस्वरूप थे उनकी आम समस्याओ जैसे सेल, 
नई समाचार ब्यवस्पा, नई विश्व अर्व्यवस्था, समुद्री सम्पदा के उचित एवं समान 
दोहन भांदि समस्याओ क्षे बारे में कोई ठोस कदम नही उठा सके 

4. राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों को भोतिक समर्थन महों--हालाकि आरम्म हे 
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सभी गुट निरपेक्ष देशो ने अफ्रो-एशियाई, लातीती अमरीका एवं केरेदियाई क्षेत्रों मे 
चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति सम्रामों का स्पष्ट झब्दों मे सममरयंन किया है, लेदिन भोतिक 
समर्थन के अभाव में अनेत देशों को आजादी प्राप्त करने मे काप्री कद्धिताइयों को 
सामना करना पडा और वे हलम्वे सधर्प के वाद स्वतन्त्र हो सके । आज भी 
दक्षिण अफ्रीका मे वहसख्यक कालो के समर्येत की गुट निरपेक्ष देश स्पष्ट इब्दों 
में घोषणा करते हैं, किन्तु मौतिक समर्थन के अभाव मे उन्हें सत्ता अब तक प्राप्त 
नही हुई है। इसीलिए 979 में जाम्विया के प्रदानमम्त्री ने अपनी मारत यात्रा 
ब' दौरान यहाँ की सरकार को मौतिक समर्थन देने की अपील की थी । 

5. मोौदिक एवं लिखित घोषणाएँ ज्य्श कौर व्यवहारिक काम क्म-- 
समय-समय पर गुट निरपेक्ष देश विदव शान्ति एवं सुरक्षा की अनेक्र लम्बी-चौडी 
बादर्शवादी घोषणाएँ करते रहे हैं ॥ यह ठीक है, विन्‍्नु उनकी प्राप्ति के लिए ठोस 
एव ब्यावद्वारिक कदम उठाने भी उतने ही जरूरी हैं। मसलन, नई समाचार व्यवस्या 
की स्थापना के लिए उन्होंने आपसी सहयोग से 'ल्यूज़ पूल” की स्थापना की घोषणा 
सो कर दी, बिन्दु उसरी स्थापना के वाद उस “न्यूज़ पूज से रिलीज होने बाली 
खदरो को खरीदने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने पीठ दिखा दी । इस प्रकार घोयणाएँ 
तो वे अनेक वर देते हैं, किन्तु ठोस एवं व्यावहारिक वाम की बात आने पर दिच- 
किचाने लगते हैं । 

6 शुद निरपेक्षता को बनेक किस्मे पेंदा हो जाना--गुट निरपेश आन्दोलन 
के सदस्य राष्ट्रों मे भी अनेक प्रकार की गुट निरपेक्षता वी डिस्मे पैदा हो गयी हैं। 
इस पर एक विद्वान मे टिप्पणी करते हुए कहा है त्रि “इससे गुटबद्धता की तरह गुट 
निरपेक्षठा की कोई अखण्ड-एक्ान्दित सत्ता नही रह थयी है ।! मसलन, बर्मा मे ग्रृट 
निरपेक्षत। के बजाय महाशक्तियों एवं वड़ी दाजक्तियों से दूर रहकर अलगाववाद 
(50900॥॥ व) वी नीति का पालन किया है। दुछ राष्ट्रो मे महाशक्तियो वे साय 
मैत्री एव सहयोग-सन्धि के नाम पर सेनित्र व्यवस्थाओों वाली सन्धियाँ कर दीं। 
मारत और मिश्र ने सोवियत सघ के साय ऐसी सन्धियाँ कों, जबजि बई गुट निरपेश 
राष्ट्रो ने ऐसा नही किया ॥ इन अनेक किस्मों के उत्पन्न द्लोने को गुट निरपेद्ा 
ओऑन्‍्दोतन को असफतता ही मात्रा झायेगा। 


गुट निरपेक्ष आन्दोलन : नवीन चुनोतियाँ एवं समस्याएँ 

(3९०७ (॥शाशाए८5 जाव॑ ए0०८४5 02०४ (6 >०४ल०॥९७) 

द्वितीय विश्व युद्ध वे दाद गरीब व नवोदित देशों के खापने प्रमुख चुनौतियाँ 

और समस्याएँ यह थीं कि दे महाशक्तिरों की खेमेउन्दी से कैसे दूर रहे, स्वतस्त्र 
वेदश नीति का निर्माण कैसे बरें तया विना राजनीतिव दवाव के महाशतियों से 
आधित व तकतीती मदद बसे प्राप्त करें ?ै किस्तु इंगित युद्ध के अवसान और देतात 
युग के आगमन के साथ इन चुनौतियो और समस्याओ के स्वरूप से कापी यरिवर्तंत 
भआ गया ॥ तत्यदबात्‌ नए झीत युद्ध वे दोर मे भो कापी-वुछ बदत जाने से इनमें 
और बदलाव आया 4 बब गुद निरपेश्ष देशो झे साप्ने जा प्रमुख चुनौतियाँ और 
महस्वपूर्ण समस्याएँ मुह बाए खड़ी हैं, वे सक्षेप में इस प्रकार हैं-- नव उपभनिवेशवाद, 
तैच की बीमतो मे दृढ्धि, उत्तर-दक्षि सवाद, परमाणु ऊर्जा का श्ञान्तिपूर्ण उपमोग, 
() हस्वर्धप्ट्रीय हृष्मन्च/9 
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समुद्री सम्पदा का सप्तुचित दोहन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि। यही नहीं, कई 
विद्वानों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की नवीन परिस्थितियों में प्रासेग्रितवा पर भी 
प्रदन चिन्ह लगा दिया है। उनका कहना है कि यह जान्दोलन अब निष्पाण सा हो 
जप है। 

प्रखर मारतीय पत्रकार प्रफुन्ल विदवई ने तो कुछ समय पहले भ्रुट निरपेक्ष 
आन्दोलन के देहात की चिघिवत घोषणा तक कर डालो, जिससे प्रोफेसर एम० एस० 
राजन जेंसे प्रतिष्ठित विद्वान बौखला शये । प्रोफेसर राजन ते बिदवई के तकों के 
जवाब में यह दर्शाते का प्रयत्न किया कि शुट निरपेक्ष आदोलेन अमी भी साथेक, 
मगत और प्रहत्वपूर्ण है। बहू निश्वस्त्रीकरण और नई बिद्व अर्थव्यवस्था कौ तलाश 
में महत्वपूर्ण भूमिका लिमा सकता है। किन्तु यदि वस्तुनिष्ठ दंग से देखें तो इसमें 
नया कुछ नहीं है। ये स्रिफ नारे हैं, जिनको आदत से मजबूर विश्लेपक्ष चालू रखे हुए 
हैं। यटी स्थिति कमोबेश विदेश मशध्नालयों के नोकरशाहो की है, जितकी जुबाम 
पर गुट निरपेक्षता का मुहावरा इस तरह चढा है कि इतकी तुलना बूढ़े रट्दू तोते 
से ही की जा सकती है। नई चुनौतियो का सामना करने के लिए नया कुछ सोचने 
की सामध्यं उनमें नहों। खाड़ी युद्ध, जमंनी का एकीकरण और सोवियत संघ व 
पूर्वों यूरोप में नादक्ीय घढ़नाक्रम के बाद बिश्वब्यापी स्तर पर कहीं भी गुट 
निरपेक्षता नो प्रासग्रिकता नजर नहीं आतो ६ 


भारत एव गुट-निरपेक्ष नोति 
(एक 3050 007-छ७॥80९१ 9०॥09) 


चुट-निरपेक्ष भीति एवं भारत में विश्वेष सस्बन्ध रहा है। गुठ-निरपेश्ष 
आन्दोलन के प्रमुख जनक नेहरू, नएत्तिर एव हीटो ये | मारत को जोर से शुद-निरपेक्ष 
आस्दीलत को दिशा देने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा। अतः अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति भे प्रारम्म मे ही गुद-निरपेक्षता फा रप्टिकोण होने के कारण भारत की 
चर्चों करता अत्यन्त धालेगिक है। मुढ-निरपेक्षत्रा नीति का अर्थ विदव के किसी भी 
गुट के माथ द्विपक्षीय सम्बन्धो के आधार पर सेनिक ममझौतो में माग ने लेता है 
इस नीति का पालन करने वाले गप्ट्र जहाँ एक और गुदबाजी को विश्द राजनीति 
में विलग रहते हैं, वही दूसरी और विश्व-घान्ति ओर सुरक्षा मे प्रयति हेतु संयुक्त 
राष्ट्र सघ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो को भरपुर मदद देते हैं । इसका अर्थ कदापि 
*तव्श्यवा' की नीति नहीं है। जैसा कि हम बता चुके है, मारतोय प्रधाभमन्त्री नेहरू 
जी ने गुद-निरपे् नीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा घा--“यदि स्वतन्त्रता का 
हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कही साक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो 
आज तदस्थ रह मक्‍ते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेगे।” यह नोति ग्रुढ-निरपेक्ष 
देशो को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उदने वाली देनंदित को ज्वलन्त भममस्पाओ्नी पर उबके 
ग्रुपानुमार अपनी स्वदन्द प्रतिक्िया को व्यक्त करने वे: मोग्य चनानी है 


भरत द्वारा गुद-निरपेश्ष नीति अपनाने के कारण 
भारत ते भाजादी के चाद तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय पॉर्टिस्थितियों 


जा जायजा जेने के याद यह निरणेय किया कि वह गुट-निरवेक्षता की नीति अपनायेया । 
इस निणेय के प्रभुख वारण सिम्ताक्ति हैं-- 
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] भारत द्वारा साम्यवाद या पूंजीवाद जेसे वेचारिक पचडे मे न पड़ने को 
इच्छा--स्व॒तन्त्रता के बाद भारत ने पाया कि विद्व वेचारिक तौर पर साम्यवादी 
एवं पूँजीवादी विचारधारा के आधार पर बेटना झुरू हो गया है। वह नहीं चाहता 
था कि एसे वैचारिक पचडे में अनावश्यक रूप से पडा जाये। उसका विचार था कि 
हरेक राष्ट्र मौजुदा परिस्थितियों के अनुसार उचित विचारधारा को अपनाये । 

2 भारत द्वारा क्षिसों भो महाज्कक्ति का सोहरा न बनने को इच्छा-- 
भरत ने पाया कि विश्व राजनीति दो मागो मे विभाजित हो चुकी हैं। अमरीका एवं 
सोवियत सघ के नेतृत्व में दो भोमकाय खेमे पश्चिमी एव धुर्वी विश्व राजनीति 
रगमच पर उदित हुए । यदि भारत कसी मी गुट में सक्तिय रूप से सम्मिलित 
हो जाता तो उसका झतरज के एक मोहरे के समान उस गुट के द्वारा मनचाहां 
दुरुपयोग क्या जा सकता है । नेहरू जी ने अपने 7 सितम्बर, 946 के प्रसारण में 
एकदम स्पप्ट रूप से कहा कि 'उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध गुटदद्ध वर्गों की शतक्ति-प्रघान 
राजनीति से अलग रहना चाहिए, वयोकि जत्तीत में इसकी परिणति विश्व युद्धों मैं हुई 
और भविष्य में और मी बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है।' 

3. आविक दृष्टि से भारत द्वारा थुट-निरपेक्ष नीति अपनाना उचित---प्रो० 
जे० वद्यौपाध्याय का मानना है कि “भारत जैसे विकामझील देश ने सन्दर्म मे, जहाँ 
आधिक विफ्स को प्रमुखता दी जाती है, जब विकास के लक्ष्य, इसका स्वरूप और 
तरीका निर्धारित किये जाते हैं, तव आथिक पक्ष विदेश मीति निर्धारण मे एक 
निर्णायव तत्त्व होता टै।” आजादी बे समय भारत की अर्यंब्यवस्था एकदम कमजोर 
थी, वयोकि ब्रिटिश शासन के दौरान उसका खूब शोषण क्या सया। आथिक एक 
तकनीकी क्षेत्रों मे अविकसित होने के कारण आवश्यक था कि वह दोनो महाशक्तियों 
अमरीका एवं रूस से आथिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करे। गुट-निरपेक्ष नीति 
अपनावर यह सहायता प्राप्त को जा सक्‍तो है। 

4 स्वतम्त्र विदेश नोति-निर्माण की इच्छा--सम्बे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन 
और ब्रिटिश शासन वे दौरान आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक दमन ने बारण 
भारतीय स्वतस्त्रता सेनानी यह महमूस कर चुके थे कि “स्वतन्त्रता” का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है और देश के व॑देशिक सम्बन्धों में निर्णय लेते समय स्वतन्त्र विदेश 
नीति-निर्माण मी बितना आवश्यक है। स्वतन्त्र विदेश नीति निर्धारण वी इसी इच्छा 
के कारण भारत ने गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी 

5 भारत विश्व शान्ति एव सुरक्षा का पुजारी -भारत बुद्ध, अशाब एवं 
गापी का दश्म रहा है। उन्होने जिन्दगी मर विश्व शान्ति एवं सुरक्षा वे अग्रदूत बतकर 
काम किया। आजादी के बाद भी भारत अपने आद्शों पर डटा रहा भोर विश्व 
शान्ति और सुरक्षा का सन्देश उसने गुट-निरपक्ष नीति को अपनाने भी घोषणा करवे 
दिया। 

चूँकि मारत ने सर्वेप्रयम गुट-निरपेक्ष नीति अपनायी, इसी कारण वह 


3 क्वकाश आप्य अनुभवी राजनयिक ए० के० दाादरन का सानना है वि खुद निरपेश नीति 
अपताता प्रारत को जिवशतां थो । उसे आकार का स्वाशिमानी महत्वादाक्षी देश न लो विमी 
बहाशक्ति बा पिछदण्यू कत भरता है ओर ने ही काई मसड़ाशक्ति उमे बासानों के निर्याँ क्षेत्र 
अनुझासित कर सहतो है। इस सिलसिले में डिस्तृव विश्वेष्न के जिए देखें--- 9? 3 
१०१ # $.. छडगएटउबच (लव ) 0)-क्‍गक्राविड ० हगब-मीप्ट्काहरक (9288 983) 


दा 
विद्येप रूप से दोनों महाशक्तियो--अमरीका एवं सोवियत सघ की कोपभाजतता व 
अविश्वास वा शिकार घना । प्रारम्भ में जहाँ अमरीका के विदेश सचिव जान फोरटर 
डल्षेस मे ग्ुट-निसपेक्ष नोति को 'अनेतिक' बताते हुए मारत को दोतों महाशक्तियों के 
साथ गठबन्धन करने वाले देश के झष में चित्रित किया, वही दूसरी ओर सोवियत 
शासक स्टालिन ने आरत को 'पूंजीवादी देशो के पिछलग्गू' बी सज्ञा दी । किन्तु जब 
भारत ने अत्तर्राष्ट्रीय मघ पर ईमानदारी से उपनिवेशवाद, पूँजोवाद, साझाज्यवाद, 
नस्लवांद, मब-उपनिवेशवाद की खुले शब्दो मे आलोचना की, कोरिया सकट मे दोनों 
महाशक्तियों का पस्तुनिष्ठ मुल्याकन कर आलोचना की, विश्व के दोनों ग्रुटों से 
बिना राजनीतिक दबाव के तकनीकी एवं आथिक मदद स्वीकार की तथा माम्यवादी 
चीन को सयुक्त राष्ट्र सघ में रास्ता दिलाने के लिए आवाज बुलन्द की तो अमरीका 
और सोवियत संघ दोनो ने भी अपना पुराना भारत-विरोधी रुख बदल दिया तथा 
गुट निरपेक्ष नीति की महत्ता और उपयोगिता को सिद्धान्तत महसूस किया । 


भारत पर चीनी आक्रमण और गुट निरपैेक्षता 
((काएह$९ #एट्टाट्5छण) 3900 १०-ब्राएकशढा।) 


भारतीय गुट निरपेक्ष नोति की चर्चा करते समय मारत पर 962 भे चीन 
द्वारा अचानक फोजी हमला करने के फलस्वरूप इस नौति की प्रासगिकता के साथ- 
साथ इस बात का विश्लेषण गी जरूरी है कि बया भारत गुट निरपेक्षता के रास्ते से 
हट गया ? जब चीन मे भारत पर वर्वर हमला किया लो मोवियत सघ जैसे हमारे 
पारम्परिक मित्र ने यह तर्क देकर अपने हाथ खीच लिये कि भारत हमारा मित्र है 
तो चीन हमाद्ा भाई। उसते भारत को किसी भी प्रकार उस हमले से बचाने से 
इन्कार कर दिया। उधर चीन एवं रूस भी प्रतिद्वन्द्री शक्ति अमरीका गे भो युद्ध के 
दौरान भारत की ठोस मदद नहीं की । उसने उह्टे मारत पर यह दबाव डाला कि 
बह असरीकत दण्ण प्रद्तित सैनिक गठयस्घनों मे सम्पिलित हो जाये था फिए अमरीका 
की परमाणु छतरी स्वोकार कर ने, अर्थात्‌ भारत पर आक्रमण होने पर अमरीका 
उसकी रक्षा करेगा । इन्ही तकों से प्रमावित होकर मारतीय ससद के अनेक रादस्यों 
ने यह मत व्यक्त विया था कि यदि भारत विसी महाशक्ति के सेन्य भगठन से जुड़ा 
होता तो उसे चीनी यर्दर हमले के दुदिन भही देखने पडते। इसी प्रकार के तक 
भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाये जाने की प्रासगिकता पर प्रदन चिन्ह खड़ा 
कर देते है। 
_ अमल में, गुट निरपेक्ष भारत पर किसी शत्रु देश द्वारा सैनिक आक्रमण 
से किसी नीति की असफलता नहीं मानी जा सवती । इस बात की भी कोई 
गारन्दी मही कि सुन्य संगठन में सम्मिलित होने पर प्रवर्तेक महाशक्ति सुरक्षा की 
गारूटी देकर उसे शत-प्रतिक्षत ब्यवष्टार में भी पूरा कर सके ॥ भारत के पड़ोसी 
देश पाकिस्तान बा ही उदाहरण लें। 965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका 
ने उसके रा प्रवतित 'सेन्टी' एवं 'मिएटो' के सदस्य होने पर भी गुट निरपेक्ष 
भारत के विस्द्ध अपने गुट में बंचे पाकिस्तान को शस्त्रीय मदद भी रोक दी । 
गुट-निरपेक्ष नीति का अथ्थ शुटवाजी से शञाभिल न होकर स्वदन्त्र विदेश नीति का 
निर्धारण करना है | संक्ट को घधडियो में भी स्व॒तन्ध नोनि निर्माण गुट मिरपेक्षता 
की परिचायक है। कर 
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डुछ आलोचको का यह मानता है कि 962 मे भारत पर चोनी हमले के 
बारण मारत ने दूसरे देशो से पहली वार सैतिक सहायता स्वीकार की। इससे पहले 
मारत अन्य देशी या महाशक्तियो से तकनीकों एव आधथिक मदद ही लेता था, सैन्य 
सामग्री नही । इस कारण भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता छोड दिया। वास्तव 
में बह आलोचना निरयंक एवं असगत है॥ जैसा कि प्रो० के० पी० मिश्र मे लिखा 
है--'मारत द्वारा चीनी आक्मण के समय दूसरे देशो से सैनिक सामग्री स्वीकार करने 
में उसकी ग्रुद विसपेक्षता नीति में कोई सूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके दो कारण 
हैं--(॥) साम्यवादी चीन के आत्रमण का भुकादला करने के लिए सैन्य सामग्री की 
सहायता दोनों गुटो से ली गई , (2) गुट निरपेक्ष नीति का आर्थ कदापि यह नहीं 
है दि बह राष्ट्र अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करे । अनेक देशों ने विगत में विदेशों से 
सैनिक महायता ली है और अवमी ग्रुट निरपेक्ष है। युगोस्लाविया, इधियोपिया, 
घाना, लीविया, अफ्ग्रानिस्तान आदि के उदाहरण इस मत को पुरुता करते हैं ॥" 

भारत पर चीनी आक्रमण का हमारी गुट निरपेक्षता पर यह सवारात्मक 
प्रभाव जहर पड़ा कि पहले हम विश्व शान्ति और सुरक्षा के आदर्श वी वात अधिक 
करते थे, परन्तु चोनी बबेर हमले से मोह मग होने बे कारण भारत ने सुरक्षा 
तैयारियाँ तेज कर दी। यह आइशंवाद एवं ययाथंवाद का अच्छा मिश्रण है। जद 
चीनी हमले दे बाद अनेक आलोचको ने म्गास्तीय गुट-निरपेक्ष नोति की आलोचता 
की तो नेहरू जी ने स्पप्ट शब्दों मे हहा था कि यदि भारत गुट निरपेक्षता छोड 
देता है तो यह भयंकर नैतिक विफलता होगी ।' इस प्रकार स्पष्ट है कि चीनी हमले 
के बावजूद भारत गुट निरपेश्ष रास्ते पर डटा रहा । 


भारत-सोवियत सहयोग थ मंत्री सम्धि तथा गुट निरपेक्षता 
(7#90-50560 वा€29 3४00 ]२०॥-७॥80०7६) 

9 अगस्त, 97। को आरत और सोवियत सध के बीच वी गयी मैँत्री व 
सहयोग सन्धि को लेकर गम्भीर विवाद घलता रहा है कि इससे भारतीय गुट निरपेश 
नीति वा उल्लघन हुआ है या नहीं ?े इस विदाद का मूल्याकन करने से पहले यहाँ 
इस सम्धि के पूर्व भारत के समक्ष तत्काजीन बाहरी चुनौतियों का जिक्र कर देना 
प्रासगिक होया। 970 मे पूर्वी पाकिस्तान में पाडिस्तानी सरकार (याहिया शासन) 
के बेर दमन वे खिलाफ विद्रोट हुआ और स्वतन्त्र देश की माँग उठी। पातिस्तानी 
दमन से पीडित पूर्वी पाकिस्तान से करीब 90 सास लोग भारत में शरणार्यो के रूप 
में आ गये । एक तरफ जहाँ भारत सरकार इन शरणायियों के आवास, भोजन एवं 
कपष्टी बी व्यवम्या कर रही थी, बही दूसरी ओर पाकिस्तान ते भारत के विस्द्ध 
सेनिक युद्ध छेडने को जोरदार तेयारियाँ शुरू कर दी । अमरीबा ने घोषणा की कि 
बह भारत-यार युद्ध में निष्क्रिय नहीं रहेया और उसने चीन से घोषणा गरवा दी वि 
बहू भारत-प्राक युद्ध में भारत मे विरुद्ध पाकिस्तान वी सहायता बरेगा । इस प्रवार 
भारतीय सुरक्षा के समक्ष गम्मीर चुनौती उपस्यित हो गयी । ऐसी अवस्था में भारत- 
सोवियत मंत्री एवं सहयोग सन्धि पर हस्ताक्षर हुए 

इस मम्पि के बारे में मुख्यव दो प्रकार की प्रदिक्षियाएँ हुईं । परदिचमी 
झासरों ने कहा कि भारत ने इस सन्धि पर हस्ताशर करके गुट निरपेल मीति गा 
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उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ भारतीय एवं सोवियत शासकों और विद्वानों के मत 
में इस सन्धि से मास्तीय गुट निरपेक्ष तीति का किसी प्रकार का उल्लंघर नहीं हुआ 
है | उनका मातना है कि यह सन्धि मारत और सोवियत सघ के बीन बढती मंत्री 
व सहपौण की प्रतौक है। पहले इस सन्ि के पदिचसी आलोचको के तकों का उल्लेख 
कर लिया जाम 


सन्धि से घुंट निरपेक्षता का उल्लंघन ? 


(को सन्धि फा स्वरुप सैनिक है--हालाकि इस सन्धि का नाम भारत" 
सोवियत मँत्री व सहयोग सन्धि किया गया है (अर्थात्‌ सेनिक शब्द का प्रयोग नही 
किया गया), परन्तु इसमे सेलिक व्यवस्थाएँ हैं । मसल, इस सन्धि के नवें अनुच्छेद 
में कहा गया है कि दोनो देशों में से किती पर भी अन्य देश द्वारा आक्रमण करने के 
दौरान वे एक-दूसरे छे सम्पर्क करेंगे । अत. इस सन्धि का स्वरूप रैनिक मान जाना 
चाहिए। 

(ख) सन्धि से मारतोय घिदेश नोति की स्वतन्च॒ता को ढेस पहुँची है--- 
आरत-सोधिय मैभी व सहपोग सन्धि से भारतीय विदेश नीति सिर्माण मे स्वतस्त्रता 
को झेस पहुँची है, क्योकि इसमे सोवियत सघ द्वारा अनावव्यक हस्त्लेप करने की 
गुजाइश छोड़ी गयी है। मन्पि के नवे अनुच्छेद मे दोनो मे किसी भी एक देश पर 
आक्रमण के दोरान सम्पर्क साधने की व्यवस्था के फलस्वरूप भारत के सोमियत संघ 
की दया पर निर्मेर हो जाने का खतरा बसा रहेगा । 

(ग) सन्धि से भारत हारा सोबियत संघ बिरोधी राष्ट्रों से सम्बन्ध सुधारने 
में काफी कठिनाइपाँ उठानो पडुंगी--इस सन्धि से भारत को सोवियत सघ के 
विरोधी राष्ट्रो (जैसे साम्यवादी चीत और अमरीका) से सम्बन्ध सुधारते में काफी 
कढिनाइयो का सामना करना पड सकता है। इस सन्धि ने सोवियत-विरोधी अमरीका 
ओर साप्यवादी चीन के मस्तिप्क मे अनावश्यक रूप से यह सन्देह एवं गलतफहमी 
पैदा कर दी कि भारत्त अब गूट-निरपेक्ष न रहकर सोवियत संघ की गोद में चला 
गया, अर्थात्‌ वह पश्चिम एवं चीन विरोधी है। इससे भारत को अमरीका और 
चौन री सम्बन्ध सुधारने में फाफी कठिनाइपो का सामता करना पड़ा, क्योकि 
उनके मस्तिष्क में भारत की सोवियत-समर्यक छवि स्थापित हो गयी ! 

(ध) सब्धि से भारत का सोवियत संघ की ओर शुकाब स्पप्द होता है--गुट 
निरपेक्ष गीति का अर्थ होता है--विश्व की किमी मी महाशक्ति की ओर झुकाव न 
हो । मारत ने सोवियत सघ के साय प्रेत्नी व सहयोग सन्धि पर १९ हस्ताक्षर करके अपनी 
विदेश वीति का सोवियत संघ बी तरफ शुरूव अर्थात्‌ महाशत्तियों की श्तिहन्द्रिता 
में भाग लेना स्वीकार कर लिया हे । यह 96। के गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेंड 
शिखर सम्मेल्नत मे तय किये ग्रये घ्िद्धान्तो के सिलाफ है । 

(ड) सन्धि के द्वारा आरत ने गुट निरपेक्ष राह्ता छोड़ अन्‍य गुट तिरपेक्ष 
देशो द्वारा ऐसा करने का मार्य प्रस्तुत किया है--भारत ने सिद्धान्ततः इस सन्धि का 
मंत्री व सहयोग सन्धि नाम रणा, किन्तु व्यवहार मे इसमे सैनिक व्यवस्थाएँ है। इस 
चाल का अन्य गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी अनुसरण करेंगे और जब उन पर गुट निरपेक्षता 
के उल्लंपन का आरोप लगेगा, तव वे मारत का उदाहरण देकर कहेंगे कि हमारी भी 
उसके समान भै्ी द सहयोग सन्धि है, सैनिक नहीं । इस पवार बुद निरपेक्ष नीति 
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की विद्युदता का पतन होगा । 


पन्धि से गुट निरपेक्षता का उल्नधन नहीं 

वस्तुत, भारत-सोबियत मैत्री व सहयोग सन्धि द्वारा भारत ने गुट निरपेक्ष 
नीति के भिद्धान्‍्तो या तत्वों का किसी भी प्रदार का उल्लंघन नहीं क्या। 
परिचमी शासक मारत-सावियत मँत्री व सहयोग सन्धि को जान बूझ्>र बदवाम बरते 
रह हैं। उन्ह दानों देश के बीच बढती मैत्री एव सहयोग पसन्द नहीं है। इस सन्धि 
के पक्ष से निम्ताकित तक दिय जाते है--- 

] यह संनिक नहीं, मंत्री व सहयोग सर्धि है--मारत-सोवियत सन्धि 
सैनिक नही, बल्कि मैत्री व सहयाय सब्बि है। जैसा के० जार० नारायणन (चीनम 
भूतपूर्व भारतीय राजदूल) न कहां है-- यह सन्वि बोई सैनिक सगठन नही है, जिसमें 
भारत की सुरक्षा और विद्श नीतियों का सोवियत सघ ब अधीन कर दिया गया है। 
इसवे तहत रूस को मारत में सैनिक अड्डे अथवा सेनाएँ रखने का अधिकार नहीं 
दिया ग्रमां है ! भारत को सोवियत संघ त्ते जो धझस्त्र एव सैनिक उपकरण मिलते हैं, 
वह (एवं व्यापारिक सौदा है जिसमे प्रत्येक चीज की कीमत चुकाई जाती है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि इम भन्धि के द्वारा दोनो देशा के बीच विभिन्न शेत्रों में सहयोग 
का बढ़ाया गया है। अत इसे संनिक सम्धि कहकर मारत पर गुट तिरपक्ष मार्ग स 
हटने का आरोप लगाना वेईमानी है । 

2 सन्धि मे गुट निरपेक्षता के महत्व को स्वीकार क्या गया है--स्वय 
आरत-सोवियत मैत्री व सरप्रोग सनध के चौथे अनुच्छेद के अन्तर्गत भारतीय गुट 
निरपक्ष नीति के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसव बाद इस सन्धि भी 
आलांचना बसुवी ही प्रतीत होती है। इसमे साफ. जाहिर है कि इस सन्वि पर 
हस्ताक्षर करके भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का डिसी भी प्रकार से उतघन नहीं 
क्या है। 

3 भारत विदेश नीति तिर्षारण में स्वतस्त्र है--भोरत-मोवियत मंत्री य 
समहँयाग सन्धि पर हस्ताक्षर करन के बावजूद भारत सरकार अपन देश भी विदेश 
मीति निर्वारण प्रक्रिया से पूर्णत स्वतन्त्र है। इस सब्यि से तही यह सही बहा गया 
है कि मारत विदेश नीति निर्षारण में सोवियत सलाह या दबाव मानने को बाध्य 
है । जर भारत अपने विद्रेश नीति निर्धारण मे स्वतन्त्र है तो उस पर ग्रुट निरपेक्ष 
मार्ग में हटन का आरोप गाता बेकार है ! आज तंत व्यवहार में एढ भी ऐसी घटना 
अवराश में नहीं आयी है, जिसमे भारत सरबार ने सोवियत दवाव को सान तिया हो । 

4 गुंद निरपेक्षता साध्य नहों, साधन है--भारत द्वारा सोवियत संघ ने 
साध मैत्री व सहयोग सन्कि पर हस्ताक्षर करन पर आयवोचओों ने ग्रुट निरपेश नीति 
भाग गवत अर्थ लगावर आरोप लगाये। वस्तुत गुट निर्पेक्षता भारतीय विदेश 
नीति के लिए साध्य नहीं, साधन है । अर्थात्‌ भारत ने अपनी विदश नीति मे 
उद्श्यो जैसे राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा एप आथिक विकास को पाने के विए गृढ 
निरदेक्षता को साधन के रूप से अपनाया। जैसाति श्रा> एम० एस० राजन ते 
कहा है गुट विरपक्षता अस्य जिसी भी नोति ढ तरह स्वत भारत मे राष्ट्रीय 
द्वितो को आगे बदढ़ान गा सापन है 7 गुट निरपकश्नता मारतीय विदेश नीठि वे राष्ट्रीय 
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हितो का साध्य नही, वल्कि साधन है । 

“मारत-पोवियत मंत्री व सहयोग सन्धि तथा गुट निरपेक्षता' के विदाद क्रे 
पक्ष तथा विपक्ष दिये गये उपरोक्त तकों के बाद भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति का 
उल्लघन करने का 'हाँ या 'न' में जदाव देना अत्यन्त कथ्नि हो जाता है। फिर 
भी यह्‌ कहा जा सकता है कि 97] में मारत द्वारा सोवियत सध क्रे साथ मैत्री 
थे सहयोग सन्धि के अन्तर्गत दोनो में से कियी भी देश पर जाक्रमण की अवस्था मेँ 
“एक-दूसरे से मम्पर्क साधन' का प्रावधान रखकर भारतीय गुट निरपेक्ष नीति के 
इतिद्वास में एक अभूतपुर्व तत्व का रामावेद्ञ किया । यह तत्व भतेक विद्वानों की 
आलोचना का श्षिकार बना तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भी इसको विशेष सम्मान 
के सतोथ नहीं देखा गया है । 


नवीन चुनौतियां भ्रौर भारतीय गुट निरपेक्षता 


शी युद्ध के अबसात के दाद देताठ और नए शीत युद्ध के दोर में गुट 
दिरपेक्ष आदोलेन के समक्ष कई नवीन चुनौतियाँ और समस्याएँ खड़ी हो गईं। 
परमाणु कर्जा का झ्ान्तिपूर्ण उपभोग, वेव उपलिवेशवाद, तेल संकट, उत्तर-दक्षिण 
दक्षिण-दक्षिण सहयोग, आदि जैसे भसले विश्व राजनीति में हावी हो गये। भारत ने 
इन मसलों पर विकासशील देशो के हितो की अगुबाई की, किन्तु उसे आशिक 
सफलता हो मिल पाघी । भारत ने ईरान-इराक गुद्ध झ्फवाते के लिए सुलह प्रया्त 
किये दिन्‍्तु कोई कामयाबी नही मिली । इसी प्रकार कुबेत को लेकर इराक और 
बहुराष्ट्रीय सेना के बीच छिट्टे युद्ध को रुकवाने में मारत की भूमिका नगण्य रही । 

देतात और नए गीत युद्ध के दोर में अमरीझा व छोजियत सध के बीच 
टकराथ टालने व सम्बन्ध-सुधार के प्रयासों से अवर्साषप्ट्रीय राजनीति का स्वरूप ही 
बदलने लगा । विद्यले कुछ वर्षों में पोजेंड, हगरी, रूमानिया आदि में साम्यवादी 
झासन के जिलाफ जन-आस्दोलनों, सोवियत सध मे 'पेरेहपोयकरा' बे “ग्लासभोस्ता 
नीति मेः अनुमरण, जमंनी के एकीकरण, सेन्टो व धारसा पेवट के विघटन भादि 
जैसे परिवर्तनफारी घटनाफ़मो ने गुट निरपेश् आन्दोलन के महत्व को कम किया। 
सोवियत स्थ के विधटन तथा सिुडे हुए नए राजनीतिक ढाँचे तथा कुवेल मसले 
को लेकर इराक पर बहुराष्ट्रीय सेना को जीत के बाद अमरीका एकमात्र महाश्क्ति 
के रूप में बचा है। इन नई परिस्थितियों मे गुट निरपेक्ष आन्वोलन अपने मसलों 
कौ न तो रही ढंग से परिमापित कर कोई नया अभियात चला पाया है और न ही 
अपनी अन्य प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सका है। इन विकट परिल्थितियों के 
साथ-पाय भारत मे पिछले वुछ दर्षों से जारी रजनीतिक अशात्ति-अस्थिरता ने भी 
गुट भिरोेक्ष आन्दोलन में भारत वी सक्रियता को कॉफो कम कर दिया। गुट 
निखद् मान्दोलन पहले मले ही तेजस्वी, प्रभावशाली और जुझ्ारू रहा हो, किन्तु 


आज बह निष्याण-सा प्रतीत होता है। मारतीय गुट निरपेक्षता भी इन नए प्रमावों- 
घटनाग्रमों से अप्रमावित नही रह सकी है। 


छठा अध्याय 


देतांत (तनाव-शे थिल्‍्य) एवं विश्व राजनीति 


बदिलीय विश्व-युद्ध के बाद अमरीका ओर रूस महाशक्तियों के रूप में उमरें। 
इसके साथ ही विश्व में दिश्नु वीय प्रणाली वे अल्तयंत्र दोनों महाशक्तियों के इर्द-गिई 
अग्य राच्द्र जमा होने लगे । अपने प्रमावनक्षेत्र वे विस्तार एवं अधिक से अधिक देशो 
को अपने सैसे में बटोर छाने के लिए दोनों महाशक्तियों को सेनिक, राजनीसिक, 
आशिक (ढ़ मैद्धान्तिक क्षेत्रों में एक-दूसरे के आमने-सामने खडा होता पढा । टकराव 
की इस स्थिति को शीत युद्ध/ की सह्या दी गयी। बैसे यह कहता सम्मद नहीं कि 
शीक़ युद्ध का दोर कब समाप्त हुआ, जिन्‍्तु 960 के दशक के आरम्म से ही दोनों 
महाशक्तियाँ यह अनुमत्र करने लगी थी कि शोत-यूद्ध दोतों वे लिए यदि हानिकारक 
नहीं तो लामप्रद मो नहीं था । आविक, टाजनीतिक और खेनिक सम्बन्धों में उन्हें 
शुक-दूसरे बी कही ने ही सावश्यत्रता हो ही जड़ी यी । 

अतएबं अपने सम्बस्प सुघारते की इच्टि से दोतों ने तवाव में लबीतापन 
परिलक्षित किया । इस प्रकिया से दिवातँ अर्थात्‌ 'तनाव-धयिल्य/ का युग आरम्म 
हुआ, जिसने अमरीका और रूस के बीच “सवाई की प्रक्रिया शुरू की। यह बातचीत 
मेनिक, आथिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशयों के हलकी दिया भें 
अध्यस्त उपयोगी साबित हुई और शर्ते. शने दस प्रक्रिया हे दोनों महाशतियों की 
नीतियों में स्थायी रूप प्राप्त कर लिया । दस प्रक्रिया के प्रमावस्वरूप एक ओर 
जहाँ दोनों वी प्रतिस्पर्पा में कुछ कमी आयी, वहीं आदिक मुद्दों वर दोनों एशलदूसरे 
को सहयोग करने पर मी प्रस्तुत हो गयें। कुल मिलाइर यद्यपि तसाव-शैधित्य के 
बावजूद तीसरी दुनिया बे देशों में कमीवभी दोतों महाश्न्कियाँ अपने दिलों को 
सुरक्षित रखते के विए एक-दूसरे के आमने-सामने सड़ी हो गयी, विन्तु दोनो के बीच 
सीधे टकराव और परमाणु युद्ध की सम्मावना में अवइय ही कमी आयोी। यही 
“तनाव-शैयित्य' को बह प्रक्षिया है, जिसे दिवात” (06678) का नाम द्विया गया ॥ 


देतात की परिभाषा 
(एलीफआएगा ० एन<८) 


“दैवात' शरर परामीसी शब्द है ॥ इसका अर्थ तनाव में कमी या झिबिलता 
है; आदुतिक अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका स्यायक प्रयोग अमरोवा और 
सादियत संघ के बौच दनाव में कमी था शिपितता, उसमे बढती मित्रता तथा 

गग झे सलयादा जाता है । देताठ को परिनाषा के बारे में अस्तर्शष्द्रीय राजनीति 
है विशेषज्ञ एक्मत नहीं है बुछ प्रमुख विशेषज्ञी, लेखकों और जानकारों द्वारा दी 
पड़ी परिभायाएँ विम्ताकित है 
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अमरीका के भूतपूर्व विदेश मन्‍त्री हेनरी किसिजर के अनुसार "परमाणु युग 
में सैतिक शक्ति और राजनीतिक रदृध्टि से व्यावहारिक शक्ति में जो असंगति है वह 
देतात है ।! अर्थात्‌ उन्होंने देतांत को पारस्परिक परमाणविक सर्बनाश के आतक से 
मुक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है। 

जाजजी ऐराबाटोब के अनुसार 'देतात से अभिप्राय है--अल्तर्राप्ट्रीय स्थितियों 
एुब दास्तविक्ताओ मे समनझोता (7 

ए० पीौ० राणा के अनुसार “यदि देतात की व्याख्या महाज्नक्तियों के व्यवहार 
के केवल सहयोगी स्थरूप के अर्थ में की जाये तो वह वर्तेमान वास्तविकता का मिथ्या 
बर्णन होगा, उसका प्रतिविम्ब या स्पष्टीकरण नही ।? 

देतात की परिभाषा एवं अर्थ के बारे मे विद्वानों में इसी असमजस की 
स्थिति को व्यक्त करते हुए इलिंगर ब्जोल ये लिखा है कि 'कनभी-कमी इसे नीति के 
रूप भे तथा किसी अत्य समय इसका प्रयोग पूर्व तथा पश्चिम में कमर तनाव वाले 
मस्बन्पों के रूप में विवेचन करने में प्रयोग किया गया | कमी-कभी क्यूवाई मिसाइल 
सके को सोवियत नीति में त्रिर्णायक मोड़ मात्रा जाता है, जिसने आशिक परमाणु 
परीक्षण रोक सन्धि तथा परमाणु प्रसार रोक सन्धि (०07 शाणालियाणा 
पृ४००४३/) का सांग भ्रशस्त किया। कमो-क्तो ररवेव के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के 
सिद्धान्त से देतात का काल निर्धारित किया जाता है ।' 

अन्तर्राप्ट्रीय रुजनीहि मे रुचि रछने वाले विद्धानो, विक्षेपज्ञों एवं लेखकी 
की तो विसतात हो कया, स्वय देतात के जनकों से इसकी परिशापा और अ्थ॑ के बारे 
में मतभेद हैं। मसलब 28 दिसम्वर, 973 को अमरीका के तत्कालीन विदेश 
मम्त्री हैनरी किसिजर ने एक पत्रकार सम्मेलन मे कहा कि “हम नही कहते है कि 
देतात परेनू व्यवस्थाओं की अनुकूलता पर आधारित है। हमारी मान्यता है कि 
सोवियत संघ तथा चीन के मूल्य एवं विचारधाराएँ विरोधी तथा कमी-कर्मी हमसे 
दन्मुतापूर्ण है । हूम नही कहते कि हमारे राष्ट्रीय हित एक-दूसरे के विरोधी नहीं 
हैं । परन्तु हम यह जरूर कहेंगे कि यह पूर्वकाल को अपैक्षा अस्तर्साप्ट्रीय वाताबरण 
गे एक मूलभूत परियतंन है / किसिजर आगे कहते है कि “आचरण के नियम तथा 
आपमी हितों के सम्बन्ध की रथापना के लिए एक जागप्रत प्रयास किया गया है। 
इसके अतिरिक्त अधिकारियों के हरेक स्तर पर सचार-सम्बन्ध है, जो संकट की 
घड़ियो मे मम्माबित दुधेटना या भूल-चुद को कम करता है।” अमरीका देतात के 
बारे में इसी रष्टिकोण से सोचता है। 

3 दूसरी तरफ सोवियत सधघ द्वारा देतांत के बारे पे कही गयी बातों को लिया 
जाये। सोवियत संघ में देनात शब्द को 'मिरनाई सोसुशेस्ट बोवानी' अर्थात्‌ 'शान्ति- 
पूर्ण मह-अस्तित्व' के अथे मे प्रयुक्त किया जाता है। सोवियत जार्ति के जनक लेनिन 
ने भी शानितपूर्ण मह-अस्तित्व के सिद्धान्त की परिकल्पना की थी । सोवियत विदेश 
मीति तिर्धारक देतात को इसी सिद्धान्त से जोडते हैं और उठे जागे बढ़ाते है 
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सितम्बर, 973 में तत्कालीन सोवियत नेता ब्रेझनेव ने घोषणा की कि "दो देशों में 
बढ़ता तताव-दषित्य अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो की एक नई व्यवस्था नियत करता है, जो 
कि सम्प्रभुवा एवं आम्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धास्तों का ईमानदारी और 
लिरल्रता के साय प्रालन करने तथा सस्थधि समझौते के बिना कसी घोले और 
अस्पष्ट पैतरेबाजी के दइतापूर्वक क्रियान्वयन पर आधारित है ।? ]973 के अन्त में 
उन्होने बहा--हम सब अपनी नीति के नदीन उद्देश्यों एव नवीन दिशा नि्देशों की 
अवधारणा के लिए कार्यरत है । इस दिशा मे आगे बढते हुए हमारे प्रमुख ध्येय 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो के अत्यावश्यक नियम के रूप में 
अधिक प्रमावशाली ढग से प्राप्त बर सकते है "४ 

देतात को परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्यों के बारे में अमरीक्रा तथा सोवियते 
सघ के जिम्मेदार व्यक्तियों के उररोक्त विचारो से स्पष्ट हैं कि वे इम बारे मे पूर्णत 
एबमत नहीं है। देवाव के बारे में सोवियत €प्टिकोण तनाव में कमी से ज्यादा एवं 
विशुद गालिपूर्ण सटन्‍अस्तित्व का है। वह इसे काठूनी जामा भी पहुचाता चाहता 
है, जबनि' अमरीबा बाग चिस्तन ऐसा नहीं । वह इसे सक्ट के! समय खतर को कम 
बरने वाला बताता है। वंसे अस्तर्शप्ट्रीय राजनीति मे बिसी मी अवधारणा के बारे 
में प्रायथः मतभेद रहता है। इस कारण यहाँ इसकी निश्चित परिमाषा, अर्थ एव 
उद्देंष्यो का विस्तार से उल्लेख कर विपय को अनावश्यक्र गेल देना उचित नहीं। 
प्रीफेतर एम० एस० अगवानी मे देतात का परिचय देते हुए जो शुद्ध बहा है, वह 
कापी हद तक इस अवधारणा बे अर्थ एवं परिभाषा के प्रति न्याय करता है। उन्हीं 
मे शब्दों मे (960 के बाद महाशक्तियों के भमम्बन्ध एक ही दिशा में बहने लगे हैं। 
समय यी गति के साथ-साथ शीत॑-युद्ध बे नकारात्मक रवेंये और स्थितियाँ दोनों पक्षों 
में आपसी बातचीत, समायोजन तथा सह-अस्तित्व वी और उन्मुख होने लगे | दोनो 
में वैचारिक मतभेद आज भी बने हुए हैं, किन्तु वे अब रोजनीतिर और आधिक 
अन्टर्दिया में बाया पैदा नही बरते ( यद्यवि द्स्त्रों की होड पूर्यतवा समाप्त नही हुई 
है तथापि यह खेल प्रतिबद्ध सपम के साथ सेला जाने लगा है। सैनिक गठवन्घनों 
का अन्त नहीं हुआ, तथापि उस्होंने अपनी सोलिय छाप एवं एत्रपता खो दिये है। 
इसके अतिरिक्त प्ररमाणु विनाश शा दुस्दप्न दुनिया वो पहले जितना अधिव' नहें 
सताता है $ असरीका-सो वियत सम्बन्ध में इस ग्रतिशी परिवर्तन को 'देवात' का साथ 
दिया गया है ॥? 
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देहांत की प्रमुख विषेषताएँ 
(इश्ाधा एीधवलैधाऊी०३ फ़ेनथाण) बे 

देतात की कियी निश्थित परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्य के अमाव भ॑ मही 
उचित होगा कि हम इसभौ प्रमुख विशेषताओं का उत्लेख कर लें ताकि इसके अन्य 
महत्वपूर्ण पहुछुओ के बारे मे बहस आगे बढायी जा सके । देतात की केतिपम प्रमुख 
बविगेषयाएँ निम्नामित हैं ' 

() देतात एक प्रक्रिया है; के 

(व) देतात-अरत्रिया के अन्तर्गत दो देशों के बीच तनाव को कम किमा 
जाता है. 

हि (स) देतात के द्वारा त्तवाव में कमी दौ प्रिया का यहाँ विशेष एप से 

इह्लेप बिह्व की दो भहाश्वक्तियों अर्थात अमरीका और सोवियत सघ के बीच तभाव 
में कमी के सन्दर्भ भे किया गया है, हु 

(दो देतात प्रत्रिया के अन्तर्गत महाशरक्तियाँ शीत पुद्ध के तनाव में कमी 
विभिन्न दैश्नी (जैसे राजनीतिय, सामाजिक, आविक, सास्कृतिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान 
आदि) में सहयोग द्वारा करती है, और 

(२) देतात कं भय कदापि मह नहीं कि महाशक्तियो के वैचारिक था अन्य 
प्रकार वे मतभेद सम्राष्त हो गये है। देतात की विशेषता यह है कि दोनों के बीच 
बेचारिक मतभेद था भरक्ति-्सभर्प को प्रतियोगिता के धावजूद उनमे विभिन्न क्षेत्रों मे 
सहयोग अधिक बाधा उपरियित नहीं होने देता । 


देतांत के कारण 
((००5७$ ० 0७०॥०) 


अमरीका और सोवियत संध के बीच देतांत प्रक्रिया अर्यात्‌ तमाव में 
श्ञिपिलता आने के अनेक कारण जिम्मेदार रहे । प्रोफेतदर एम० एस० रजित का 
माजता है कि “णीत युद भें: अवसान एवं देलात येः उदय के पीछे, वास्तविक व्याख्या 
तथा औपषित्य सक्षेप भें दो आधारो में दिहित है--() महाशक्तियों के आपसी हित 
एवं (2] उनकी जनता की आउाक्षाओं की अनुभूति । दोतो महाशक्तियों के तवाब- 
पपित्य के इन्ही दोतो आधारों मे अनेक कारण दुरेदे जा सकते है, जो निम्त हैं 

(।) परमाणु बरावरी-जनित आतंक का सन्तुलग--द्वितोय विश्व युद्ध के 
याद अनेक वर्षों तक अमरीका का 'परगाणु एकाबिकार रहा | हालाकि 954 म्रें 
झुस ने सफलतापूबंक परमाणु विस्फोट कर दिया था, किन्तु इस क्षैत्र में पर्याप्त 
आविष्कार एपं शोध कार्य के अभाव से वह अपरीका वे: मुकावजे कम ही परफाणु 
शक्ष्तों का निर्माण कर पाया । [962 में वयुबा सकट के दौरान अमरीका झौर रूग 
परपाणु क्षेत्र मे लगगम बरावरी के हो गये | तत्वश्वात दोनों महाभनक्तिपों को यह मय 
सताने लगा कि यदि झीत युद्ध घास्तविक युद्ध के रूप में परिणत हो गया तो दोनो 
इसके हानिकारक प्रभाव से नहीं बनेंगे । यह महमुस् करते हुए 972 मे 'शाल्इ-एक' 
गमनौते है बलदगंत क्षमरीष तथा झूम ने प्रश्ञेपास्द्री और विस्फोट-जीर्षों (फका)0365) 
में दरावरी का सिद्धाल्व स्वीकार किया। ]974 में विवसन-म्ेशनेव समझीते के 
अन्तर्गत दोनों ने अपने लिए एर-एक प्रक्षेपास्प-भेदी व्यवस्था (&॥प+जञा० 
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फशाध्चा८ 55४८०) तय की + इस प्रवार अमरीका और सोवियत सध के बोच 
परमाणु बराबरी ने उनमे आतक का सतुलन पैदा क्या। इसने देतात का मार्ग 
भ्रशस्त कया । 

(2) स्टालिनोत्तर रुस को श्ान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को नोति--पटले सोवियत 
संघ ने इस विचारधारा का श्रतिपादन दिया था कि पूंजीवादी और साम्यदादी सेमो 
में कसी प्रकार का सहयोग स्थापित नही क्या जा सक्‍ता। दोनों के बीच युद्ध 
अवदयम्भावी है। सोवियत झासक स्टालित अपने राजनीतिक पतन तक यह नीति 
अपनाते रहे । किन्‍्तु इसके बाद शासन की वागडोर सम्भालने वाले शासक अपने 
रुख में नरमी लाये । 956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी वी वीसवी ब्राप्नेस में 
ख्युइचेव ने स्‍्टालित की खुली आलोचना की तथा युद्ध की अनिवायता के स्थान पर 
शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व के सिद्धान्त की घोषणा की । स्पुइवेव के बाद ब्रेझदेव ने भी 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का भिद्धान्त अपनाने की घोषणा की । इसे प्रकार श्ानितपूर्ण 
महं-अस्तित्व वा सिद्धान्त देतात का कारण बना । 

(3) सयुक्त राष्ट्र प्ध में तोसरी दुनिया के देझ्ों द्वारा महाशत्तियों के विरदध 
एकजुट होबा--जव 9435 मे सुक्त राष्ट्र सघ बना, तब उसमे 5 सदस्य राष्ट्र 
थे। इतमे से अधिदाश पूर्वों और पश्चिमी यूरोप ने विकसित देश थे। शीत युद्ध के 
दौरान दोनो खेमो ने तीसरी दुनिया के गरीब देशों को अनेक लालच देकर अपनी 
तरफ रखा १ किन्तु, यह स्थिति धीरे-धीरे बदलने लगी और तीसरी दुनिया के राष्दों 
ने आपसी सहयोग के द्वारा एकजुट होता शुरू क्या | अनेबः उपनिवेश औपनिवेशिव 
शक्तियों के चगुल से मुक्त होकर स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आये। उन्होंने 
संयुक्त राष्ट्र सध में प्रवेश क्या । आज सपुक्त राष्ट्र सघ के करीबें 59 देश सदस्य 
हैं जिनमे गरीव देशा की सख्या दो-तिहाई हैं। समुक्त राष्ट्र खूध की महासभा में 
हिन्द महासागर को “शान्ति क्षेत्र बनाने, नई अन्तर्साप्ट्रीय अध॑व्यवस्था की स्थापना, 
समुद्री कादून सम्मलनो मे प्राइतिक सम्पदा बे समान दोहन आई ने सामलों में रखे 
गये प्रस्तावों पर तीमरी दुनिया के राष्ट्रों द्वार एकजुट होकर मतदान करने से दोनो 
महाशत्तियाँ चौंकी । उन्होंने महसूस किया कि सयुक्त राप्ट्र सघ मैं अनेक मामलों पर 
दोनो महाशक्तियों के हित एक समान हैं और तीसरी दुतिया उनके खिलाप। इसने 
अपरीवा और रूस के यीच देतात प्रत्रिया सेज को ताकि ये अन्य विकमित देशों को 
अपने साथ लेकर इस विश्व सगद्न में तीसटी दुनिया से मुक़ावली वर सके। 

(4) ब्नस्त्रीक्रषण पर अपार ख॑ं--शीत युद्ध वे दोरान रूस और अमरीबा 
दोनों ने एक-दूसरे के विरड्ध सुरक्षा और श्रेप्ठवा स्थापित करन के लिए नयेजये 
हथियारों का आविष्कार बर उतका बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्म कर दिया। 
दोनो शस्ट्रीकरण १) होड में जुट गये। फ्सस्दरूप वस्त्रोशरण ने बोझ में उसवी 
अयंव्यवस्था पर प्रतिवूत प्रमाव पढ़ा । मां, 972 सर अमरीबा में हुए एक गेलोप 
पोत (एक प्रकार की रायभुमारी) के अनुसार 49% अमरीक्यों वासानना था कि 
उनके देश का प्रतिरक्षा खर्च ज्यादा है। बवत 70 प्रतिशत लोगी ने सोचा वि यह 
बहुत कम है; 55 प्रतिशत बालेज मे शिक्षा पाने वालो तथा 535 अ्तिशत मध्यवर्गोय 
आय बानों वा मानता था हि प्रतिरक्षा खर्च अस्यधिक ज्यादा है। उन्होंने महमूस 

जिया हि शस्त्रोररण का यह अपार खर्च निरयंक है। उनका कहना था कि 
एस्पोकरण रोजकर यह ख् अमरीडियों का जीवन स्तर बहतव॑र बनाने के लिए 


57 
किया जाये । परिणामस्वरूप दोनों महाश्क्तियो के बीच दो साल्ट समझौते हुए। इस 
प्रकार असरीका और सोवियत सथ द्वारा सामरिक हथियारो के निर्माण की अन्धी 
प्रतियोगिता रोकने की आपसी इच्छा ने इनमे देतात का मार्ग भ्रज्मस्त किया। 

(5) आधिक सहायता की निरयंकता महसूस करमना--ज्ञीत युद्ध के दौरान 
अमरीका और रूस तौसरी दुनिया के देशो को आधिक महायता का लालच अर रर्‌ 
अपने-अपने खेमे की ओर आर्काप्तत करने सग्रे थे। मदद प्राष्तकर्ता देशों ने भी 
महाशक्तियो की महत्वकाक्षाओ का लाभ उठाने पे कोई कसर बाकी नहीं रखीं। 
उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आथिक सहायता की माँग की । ऐसे मे अमरीका और रूस 
मे महसूस किया कि उनके द्वारा गरीद देशों को दी जाने वाली आथिक सहायता 
का प्राप्तकर्ता देश गलत दय से फायदा उठा रहे हैं त्या यह उतकी अर्थव्यवस्था 
पर बोझ के रूप मे सावित हो रही है दो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोगो णो 
खामरवाह्‌ टकराने की क्या जछरत है ? 

(6) सेत्रिक गुटबाजी की निरथंकता का अहसास--ह्विंतीय विश्व युद्ध के 
बाद अमरीका और रूस मे क्रमश: पूंणीदादी तथा साम्यवादी खेमे के नेतृत्व की 
बागड़ोर रुम्मात्री थी। दोनो ने अन्य देशो को अपने खेमे में शामित्र होने का 
निमस्थण दिया। उन्होंने अनेक प्रादेशिक एवं सैनिक संगठनों जैसे 'नाणो', शिएडो' न्‍ 
'सेन्टो' तपा “वारसा पेगट! को प्रवतित कर अन्य देशों को विशाल सैविक एवं 
आधिक मदद दी । ये सगठन कुछ दिनों तक तो ठीक चले । उत्तके सदस्य-राष्ट्र 
महाशक्तियो के 'अदिशो' का पूर्णतया पालन करते रहे, किन्तु बाद से उन्होने आँख 
मूँदकर आदेश पालन करने से इन्कार कर दिया । मसलन, पद्चमी जमेनी के शासक 
वित्त ब्राद ने अमरीका की इच्छा के णिलाफ पूर्व तथा पश्चिम यूरोप के देशों मे 
सहयोग की घारणा का ग्रतिपादग किया । फ्रांस के शासक देगोल ने भी समस्त 
यूरोपीय देशो मे सहयोग पर बल दिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ की इच्छा के 
लिलाफ रूमानिया ने झूस-प्रधतित वारसा पैक्ट का सैनिक बजट बढाने का विशेध 
किया । अमरीका द्वारा भ्वर्तित सिएटों एवं सेन्टों सगठन समाप्त हो गये, क्योकि 
उनमें सम्मिलित देशो ने अपनी सदस्पत्ता त्याग दी । फलस्वरूप दोनो महाशक्तियों ने 
से निक गुटबन्दो की निरर्धकता एवं प्रभावहीनता महसूस की तथा वे एक-दूसरे के वीच 
सहुपोग की ओर अग्रसर हुईं । 

(7) संनिक दरक्ति को विफलता महतुस फरना--शीत युद्ध के दौरान अमरीका 
और झस ने विश्व के आत्य देशो मे अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र जमाने के रघ्टिकोण से 
सेविक अड्डे स्थापित करने आरम्भ किये ॥ अमरीका ने फिलीपीन्स, धाईलणड आदि 
में तथा सोवियत सघ ले पूर्दी यूरोप के देशों मे ऐसा ही किया । कुछ वर्षों बाद जिन 
देशो में उनके सैनिक अड्डे थे, उन्होंने उसका विरोध घुरू किया। दोनो भहाश्क्तियो 
ने अनेक देशों मे सेनिक हस्तक्षेप मी क्या जो उनके लिए काफी पमहँगा साबित 
हुआ॥ सोवियत सध द्वारा 956 मे हंगरी तथा 968 से चेकोस्लोबाकिया से 
हस्तक्षेप करने पर अन्य देशों में उसकी काफी बदनासी हुई। अप्ररीका ते वियतमाम 
मे अपने आपको बगफी लम्दे समय तक मंविक रूप से उलकझाये रखा ) इससे अनेक 
देशों में उसरी छवि बिगड़ी । इससे दोनो महादक्तियों से महल किया कि अकेत्े 
सेनिक दाक्ति के बलबूते पर अन्य राप्ट्रो को ज्यादा समय तक पकड़ मे नहीं रखा 
जा सकता । उन्होंने एक-दूसरे के विष्ध ऐसा करने के बजाय आपसी सम्बन्ध सुधार 
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को बेहतर मादा | इससे उतसे देतात सम्वन्धो की सिडकी खुली । 

(8) ध्रूर्वा और पश्चिमी यूरोप के बोच सहयोग--आरम्भ में तो पूर्वो और 
पश्चिमी यूरोप के देश क्रमश सोवियत सघ तथा अमरीकी खेमो मे सम्मिलित हुए, 
किन्तु बुध वर्षों दाद पूर्वी ओर परिचमी यूरोप वे अनेक देझो के बीच द्विपक्षीय और 
बहुपक्षीय सहयोग आरम्म करने की बहस उठो ॥ 959 मे प्रास के शास्तत्र चाल्स देगोल 
ने पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों म आपसी सहयोग यगा विचार प्रतिपादित क्या। 
उन्होंने एक व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त यूरोपीय राष्ट्रों मे मेल-मिलाप और एकीकरण 
पर बल दिया। यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने इस धारणा के प्रति उत्सुकता जाहिर की । 
उसके बाद पश्चिमी जरमंती के विल्ली ब्राट वी 'ओस्त राजनीति' हो पूर्वी तथा 
परिचमी यूरोपीय देशों मे आपसी राजतीतिक, सामाजिक, आधिक एवं सास्कृतिक 
क्षेत्रो भे सहयोग स्थापित करने वे लिए जिम्मेदार घी। 970 से 3973 के दीच 
पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य सहयोग स सम्बन्धित अनेक समझौते 
हुए । 97] में पूर्दी ठया पश्चिमी जरमनी के बीच किया गया वलिन समझौता इसी 

सहयोग मरे वातावरण का परिणाम था । दूसरी तरफ जैसा कि सियोम ब्राउन ने 
कहा है वि अमरीता और रूस यूरोप वे पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों में ययास्थिति 
कायम रखना चाहते ये। सोवियत सघ पूर्वी यूरोप तथा अमरीका पश्चिमो यूरोप वे 
देशों में अपना दवाब एवं अप्रत्यक्ष नियन्त्रण ज्यों का त्यो वरक्टार रखना चाहते थे । 
यह दोनों महाश्षक्तियों के बीच आपसी समझ एवं सहयोग से ही सम्भव हो सकता 
था। अतएव प्रूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों मे आपसी सहयोग धभ्रारम्भ होने से 
पहले ही दोनों महाश्क्तियाँ चिन्तरित होने लगी | इस कारण वे यूरोप में अपने-अपने 
प्रभाव क्षेत्रों मे यथास्थिति हायम रखने वे बारे में सहमत हो गईं । इसी सहमति ने 
दोनों के बीच देतात की प्रक्रिया को विकमित क्या । 

(9) सोद्रियत सघ को कृषि-उत्पादत में असफ़लता--यो तो सोवियत संघ 
अमरीका वे मुकाबत वी महाश्क्ति है विन्‍्तु उसे अमरीका के समान कृपि-उत्पादन 
क्षेत्र मे सफलता हासिल नहीं हो सकती । सोवियत सध में खाद्याप्नों वी पैदावार में 
गिरावट तथा उनकी माँग में वृद्धि के बारण उसे अनाज सरीदन की जरूरत पडी। 
अनाज की विशाल मात्रा मे आवश्यकता को पूरा यरते से विश्व में अमरीबा सबसे 
ज्यादा समर्थ था । बढ महसूस करते टुए सोदियत संघ ने अमरीका की तरफ सहयोग 
बा हाथ बद्भावर देतात नीति अपनानी आरम्भ वी। सोवियत सघ ने देश की 
आन्तरित समस्या पहले भुलझाने को प्रषय्िक्ता दी $ 

(0) सोवियत सघ को पश्चिचसो श्रौद्योगिरों दो भावश्यकता--विज्ञान एवं 
प्रौद्यागिकी बे इस आथुनिक युग में अमरीका और सोबियत सध दानों ने अपने चरण 
अवाघ गति से बढ़ाये हैं। पर अनेक क्षेत्रों में विभेषकर परिष्कृत प्रौद्योगिकी वे क्षेत्र 
में सोवियत सध अमरीका से पीछे है। सोवियत संघ न अमरीका से परिष्शत 
प्रौद्योगियी पाने के! सालच में देतात नीति अपनायी । 

() सपुक्त राष्ट्र सथ की महत्वपूर्ण मूमिका--महाशक्तियों को नजदीक 
खान में सयुकतः राष्ट्र सघ वी भूमिका की भी उपेक्षा नहीं यी जा सकती । धीत युद्ध 
मे दौरान विश्य में ऐसे अनक सकट उठे, जिसमे युद कभी मी भड़क सकता था। 
किन्तु भयुक्त राष्ट्र सथ ने अपने झान्ति श्रयासों द्वारा अनेव अन्तर्राष्ट्रीय सकटों को 
सोसर महायुद का हप घारण बरने से बचा विया। तीसरे महादुद्ध बा अर्थ होता 
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मोबियत संघ और अमरीका के वीच सैनिक दकराव, अर्थात्‌ मह्मविनाश ३ जब दोनों 
के बीच प्रत्यक्ष टकराव को सयुक्त राष्ट्र संध ने टाल दिया तो उन्हे आपसी मेल- 
मुखाकात का मौका मिल गया | भ 

(2) सोवियत-चौन विवाद का उप्र होना--श्वीत युद्ध के प्रारम्भिक वर्ों में 
खीन गौवियत सेमे मे था। किन्तु धीरे-धीरे उनके बीच वैचारिक एवं सीमा मतग्रेद 
पेंदा हो गये । दन मतभेदों ने दोनो पुराने सहयोगी देशो को आगने-सागने खड्टा कर 
दिया। उनमें मतगेद इस हद तक बढ़ने लगे कि अनेक पर्यवेक्षक भावी महायुद्ध रूस 
और अमरीका के बीच न होकर साम्मवादी शक्तियो में होने की गम्सावनाएँ प्रकट 
करने लगे | सोवियत-नीन तनाव का अमरीका ने फ़ायदा उठाया। उसने सोवियत 
संघ के दुश्मन चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इरारों सोवियत संघ 
भिन्तित हुआ और उसने अमरोका से टकराद की हृठधर्मिता छोडकर देतात की नीति 
अपनायी । 

(3) मध्य में प्रत्यक्ष संघर्ष डालना--सोवियत राघ ने मध्य-पुर्र के क्षेत्र 
में पहले मिस्र तथा बाद से सीरिया और इराक मे प्रभाव-क्षेम कायम करना आरम्भ 
किया । अमरीका का इस क्षेत्र के अन्य देशो में पहले से प्रमाव था। सोवियत संघ 
ने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अमरीका-समर्थित द्जराईल द्वारा 'ताकत' के 
बनवूते पर हृडपी भूमि को अरब देशो को वापस दिलाने के लिए नैतिक एवं भौतिक 
समर्थत देना आरम्म क्िया। अमरोका इससे चिन्तित हुआ, व्योक्ति वह नहीं चाहता 
था कि मध्य-पूर्द जैसे सामरिक स्थिति एवं तेल जंसी महत्वपूर्ण सम्पदा वाले इस क्षेत्र 
में उम्रकी प्रतिस्पर्धी महाद्क्ति सोवियत सघ घुसपठ कर उसके स्थूल राष्ट्रीय हितो के 
लिए गम्मीर घुतोती उपस्थित कर दे। फलस्वरूप अमरीका ने अरब-इज़राईस विवाद 
सुलशाने के प्रयास भ्रारस्‍्म किए । इसको ठोस शुरुआत अमरीकी विदेश मस्ती हेनरी 
किंधिजर की 'शटव डिप्लोमेसो' (50०08 एफो०या३०४) अर्थात मध्य-पु्ब॑ के एक 
देश से दूसरे देश कौ राजघानियों की थात्रा कर इस विवाद को सुलझाने के प्रयास 
द्वारा हुई। बाद में 979 मे अमरीको राष्ट्रपति जिमी कार्टेर ने पहल कर मिस एवं 
इंजराईल के वोच कंम्प डेविड समझौता करवाया। हालाँकि सोवियत संघ ने ६.4 
प्रयत्त को अरव देशो के लिए आत्मपाती क्याया किल्तु इससे अरब-इज राईल विवाद 
की आंग जरूर कम हुईं। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भध्य-पूर्व मे महाशक्तियों 
का अच्यक्ष संघर्ष टालने मे अमटीफी प्रमास काफी सीमा तक सफल रहा | इससे देतात 
को बल मिला । 

(4) महाश्क्तियो के तत्कालीन शासकों के व्यक्तित्व की प्रूमिक्षा--देतात 
प्रत्रिया तैज करने मे अमरीका ओर रुस के तत्कालीन शासको के व्यक्तित्व का भारी 
शोगदान रहा । अमरीका में बेनेडी, निक्सन, फोर्ड ब कार्टर और सोवियत संघ में 
बुल्गानिन, छ्पू इ्वेव एवं द्रेक्नेद अपने देश के विगत शाक्षको की तरह कट्टरपधी ते 
होकर अपेक्षाइत अधिक दूरदर्दो, व्यावहारिक एवं उदास्वादी थे। उन्हीं की उदार 
विश्व दृष्टि से दोनों महाशक्तियों मे देतात सम्दन्ध कायम हुए। 

(5) घोन का नए क्षक्ति के के रूप से उदय--द्वितोय विश्व युद्ध के बाद 
अभपरोका भर रूस विश्व भहाशक्ति के रूप ये उमरे। सम्पु्ण विश्व राजवीति इन 
दोनो धुवों के इदें-गिर्द घूमने सगी । लेकिन ]960 के बाद चीन बडी शक्ति के हप 
में उधभरने लगा। 970 के बाद हो दोन अह्मगक्ति के रूप में ही दादाग्रिरी करने 
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लगा। 972 में अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन तथा विदेश मन्त्री हेनरी क्सिजर ने 
स्वीवार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन नए शक्ति पुज के रुप में उमरा 
है। सोवियत सघ द्वारा चीन की शक्ति को रोकने के बारे मे टिप्पणी करते हुए एडम 
बी० उलाम ने लिखा है कि 'सोवियत सध द्वारा देतात नीति अपताने का मूल कारण 
तथा प्रयोजन वाक्चिगटन ओर परीकिंग के बीच अत्यधिक निक्‍टस्थता को रोकना 
था (! दोतो महाअत्तियाँ भी नही चाहती थी कि चीन विश्व राजनीति से अहम 
भूमिका अदा करे) अतएवं चीन का प्रमाव कम करने बे लिए दोनो एक्मत होकर 
निकटस्थ साथी हो गए । 

(6) गुट निरपेक्ष देशों का अभ्युदय--ग्रुट-निरपेक्ष नीति का उदय छोत युद्ध 
मे प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया थी । अमरीका और रूस विश्व के अन्य भागों में दाक्ति- 
ससख्तुलत के सिद्धान्त के जटिये अन्य राष्ट्रों मे अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र जमावर उन्हें 
अपनी जिदेश नीति के मोहरों के रूप मे प्रयोग कर रहे थे, जबकि गुट-निरपेक्ष देश 
किसी भी महाझ्नक्ति के खेमे म शामिल नही होना चाहते थे। वे उनवे शक्ति-सन्तुलन 
के सिद्धान्त को विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक भानते थे। जब महा 
शक्तियों ने पाया कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मे एक के वाद दूसरा राष्ट्र सम्मिलित 
होता जा रहा हैं और उतकी सखेमेबाजी दुवंल पड़ती जा रही है तो उन्होंने आपस में 
धनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना बी शुरुआत की। अतएव ग्रुट-निरपेक्ष देशों द्वारा 
अपरोगा और सोवियत सप के सुटो बे बहिप्वार से शीत युद्ध मे कमी आयी और 
भहाज्षक्तियों में तताव बम होना आरम्भ हो गया, क्योवि' अब उनके संघर्ष क्षेत्र भी 
कम होते लगे। इसम उतमे देतात प्रक्रिया आरम्म हुई ॥ 

(7) बड़ी श्क्तियाँ बनाम तीसरी दुनिया--श्ञीत यद्ध के दौरान रूस और 
अमरीवा एक-दूसरे से टकराने रह, विन्‍तु 965 के बाद धीरे-धीरे विश्व वी बढ़ी 
पंक्तियों तथा एशिया, अप्रीका और लातीनी अमरीकी देशो के वीच मतभेद बे अनेषः 
मुद्दे उमरने लगे । विशेषकर *अक्टाड' एवं समुद्री कानून सम्मेलनों में बडी शक्तियों 
के खिलाफ व्यापारिक रियायतों पर गरीब मुल्कों ने अपनी एकता का जोरदार प्रदर्शन 
क्या। इससे स्पष्ट है वि महादत्तियों वे बुछ हिंते समात थे तथा तीसरी दुनिया 
के देश उनके खिलाफ थे $ इससे महांघृतियाँ एक्ड्रूसरे स तिकट आयी और उनमे 
देवान्त का मार्ग प्रशस्त हुआ। 


देतात-प्रक्रिया के विकास के विभिन्न चरण 
(५३0० 59965 9 ए9ललाए:) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों में देतात प्रक्रिया क आरम्भ होने मे 

समय-काल को लेकर मतभेद हैं। अनेक लोगो का मानना है नि उसकी झुरूआत 
शीत युद्ध के साथ ही हुई और जब शीत युद्ध में शिविलता आने लगी तो यह प्रक्रिया 
तेजी से आग बइन लगी। बुद्ध विद्वानों वा मत है कि देताव वा आरम्म अमरोत' 
मे बनडी ओर मोदियत सघ में स्परइचेव द्वारा ध्यान की बागडोर सम्मालते के साई 
हुआ जबकि अनेक राजनौतिक पर्यवेैश्ञकों वा सत्र है कि हसक्रा क्षाइम्त आमरीबा 

3 46३70 छ 030, कलट्काह ब्लार्यटह ॥8 उउ्त 53९4 (कसरत /०ा/००, 'रिए७ 
अ०, ए28, 926), 4-6 
() «|र्णच्द्रीष सप्बन्ध/१0 
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में निक्सन तथा सोवियत संघ में ब्रेजनेव के शासद काल के दौरान हुआ । देतात के 
उद्भव के समय-काल के बारे मे विद्वानों में विभिन्न अ्रकार के मतगेदों के पचड़े में न 
पड़कर यह उचित होगा कि असरीका और सोवियत सघ के बीच शीत युद्ध के 
दौरान से 979 तक जो सम्बन्ध खुघ्रार हुआ, उस काल की प्रमुख घटनाओं को 
विभिन्न नरणों में रेखाकित कर दिया जाये। देतात प्रक्षिया के विभिन्न चरण 
अधोलिखित हैं--- 
प्रथम चरण (953 से 955)--जशीत युद्ध के आरम्भिक वर्षों में दोनों 
महान्नक्तियों के बीच देतात सम्बन्धी की स्थापना सम्मव नही थी, क्योंकि एक तरफ 
अमरीका ने अन्य देशों में समम्यवादी भूत या रूसी माल्‌ का होवा खड़ा कर सोवियत 
सघ को बदनाम करने के अनेक प्रयत्न किये, वही दूसरी ओर सोवियत सघ ने 
पूंजीवादी और माम्लाण्यवादी शोपण की बात उठाकर अमरीका की छवि खराब करने 
की कोशिश की । इस काल भें दोनो महाशक्तियों के दीच अनेक क्षेत्रों भे प्रतिस्पर्धा 
का वातावरण घना रहा, जिसमे 949 भें कोरिया सकट को लेकर दोनो में आपसी 
खीचातानी का उदाहरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
लेकिन 953 के आरम्भ में कुछ ऐसे सकेत विखाई दिये, जिन्हें महाशक्तियो 
के बीच 'माश्चिक सहमोग' की सज्ञा दी जा सकती है। इनके प्रमुख सकेत निम्नाफरित 


(अ) 953 मे कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई; 

(व) 955 में आस्ट्रिया के साथ ध्रान्ति-सन्धि सम्पन्न हुई, और 

(स) 955 मे “पैकेज डील” समझोता किया गया । इस समझौते के परिणाम 
स्वरूप 6 राष्ट्रों (4 पश्चिमी राज्यों के समर्यंक राष्ट्रों, 4 सोवियत संघ के 
समर्थक राष्ट्रो, तया 8 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों) को एक साथ सृक्त राष्ट्र सघ में सदस्यता 
हासिल हुई। ये घटनाएँ दोनो महाशत्तियों गे बीच आशिक सहयोग एवं विश्वास कर 
परिणाम थी। इस आशिक सहयोग को सम्मव बनाने में एक ओर सझ्ठालिन की 
मृत्यु और सोबियत व्यवस्था में जड़ता की समाप्ति ने योगदान दिया तो दुसरो ओर 
इस प्रक्रिया वो णुद निसफेक्ष देशो के रुवनात्मक क्षियाकलापों जैसे (955 का बाडुग 
शिखर सम्मेलन तथा अप्रेन, 954 का पचश्चील समझोता आदि ते पुष्ठ किया । 
सम्मजतः इन दोनों घटनाओ ने दोनों खेमो को महसूस करवा लिया कि उनके आपसी 
सम्बन्घों में देतात लाभदायक है। 

द्ित्तीय चरण (956 में 952)--इस बीच अमरीका और सोवियत संघ में 
सैनावपूर्ण सम्दन्ध जारी रहे | मरालन ] मई, 960 को यू-2 विमान काड ओर 
962 भे क्यूबा भक्ट ने दीनो महाशक्तियो को सैनिक टकराव के कगार पर खडा 
कर दिया। किस्तु इसबी परिणति वास्तविक युद्ध मैं नहीं हुई, वयोकि दोनो परमाणु 
बराबरी के आपसी भय तथा अनेक कारपो से अपने को महायुद्ध की आग में झोककर 
मष्ट करने से डरते थे । इस प्रकार दोनो ने शान्ति प्रयास आरम्भ किये, जिनमें 
प्रमुव निम्नाकित हैं-- 

(अ) 959 में सोवियत घासक ख्ाइचेव मे अमरोका-यात्रा की, और 

(व) इस यात्रा के परिणामस्वरूप मई, 960 में फ्राम की राजघाती पेरिस 
में शिखर सम्मेलन हुआ अर्थात्‌ अमरीका और सोबियत सघ के झासनाध्यक्षो की 
मुलाबान सम्भव हो सकी । 
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तृतोष चरण (!963-969)---इम बीच अमरीका और रूस के बीच 
आपमी प्रतिद्वन्द्तिता चवती रही | इसवे बावजूद उन्होंने शान्ति एव मंत्री प्रयासों द्वारा 
एक-दूसरे के विक़ट आने के लिए बनेक कदम उठाये। प्रमुख कदम इस प्रवार हैं-- 

(अ) 963 में बमरीज्ा और सोवियत सध की राजधानियों क्रमण 
वािंगटन और मास्कों के वीच “हॉट लाइन! स्थापित को गयी, ताकि दीनो देशों के 
शासनाध्यक्ष सक्टकालीन परिस्थितिया को विनाशकारी युद्ध में खदतने से रोकने दे 
लिए सत्काल टेलीफोत खडखड़ा सके 

(व) 4963 में दोनो महाद्क्तिया के बीच निश्स्त्रीवदरण अर्थात्‌ धातक 
परमाणु हथियारों के उत्पादन को कम करने के लिए एक “आश्चिव परमाणु परीक्षण 
रोड सब्धि' हुई 

(स) !968 में एक बार पुन निशस्त्रीकरण प्रयास के रूप में दोनों देशों के 
बीच 'परमाण्‌ प्रमार रोक सन्वि/ हुई 

चतुर्य चरण (970-979)---दस दोरान अमरीका और सोवियत सघ ने 
आपमी सम्बन्ध सुघारने के लिए अपक्ाइत अनेक ठोस प्रयास विये। इसका अर्थ 
यह कदापि नहीं कि इस चरण में उनमे तताव उत्पन्न हुआ ही नहीं। हालाँकि उनमे 
अनेक ख्षेत्रों मे तताव जारी रहा, फिर मी पहले की अपल्ला कापी कम रहा। इस 
चौथे चरण में महशक्तियों मे सबसे अधिव सहयोग देखने को मिला | इस चरण वी 
प्रमुख घटनाएँ विम्तावित हैं-- 

() मास्की-बोन समझौता (970)--शीत युद्ध के दौदान जहाँ अमरीवा 
पश्चिमी जमंती की पीठ थ्पयपा रहा था, वही सोवियत सध उनके विरुद्ध पूर्वी 
जमंनी को समर्थन दे रहा था । इससे सोवियत सघ तथा पश्चिमी जमंती में तनाव 
उत्पन्न हुआ | 2 अगस्त, ]970 को सोवियत सघ तथा पश्चिमी जमंनी के प्रशासव 
क्रमग, कोमीगिन तथा विली-दाट ने मास्‍स्की मे एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 
इसके अन्तगंत दोना देश दो प्रमुख बातों पर सहमत हो गये । प्रथम, सोवियत संघ 
और पश्चिमी जमेती एक-दूसर वे विरुद्ध शक्ति का इस्तेमात नहीं करेंगे! द्वितीय, 
पूर्वी और पश्चिमी जमंती वी सीमाओं सहित यूरोप में जो मौजूदा राष्ट्रीय सीमाएँ हैं 
उन्हें दोता देशों ने स्वीकार कर तिया। ध्यात रहे कि दोनों राष्ट्रों * बीच तनाव 
का सुद्ठा जेमेनी के सौजूदा स्वरूप और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय सीमाओं 
का आधार बताकर ही था| इस पर समझौता हो जाने से अमरीका और सोवियत 
संघ के बीच झगहे की एक जट नष्ट हा गयी । 

(2) कोरिया का खमझोता (20 अगरत, 978)--झीत युद्ध बे दोरान 
शोरियाई भूमि अमरीका और सोवियन सध के बीच प्रतिदन्दिता का मैदान बनी 
हुई थी। क्ल्तु 20 अगस्त ॥97] को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शी 
रडक्रॉस सोसाइटी वी एक बेटक हुई ॥ इसमें तय किया दया क्रि कोरिया युद्ध के 
दौरान बारियाबासियों के जो एक करोड रिस्तेदार एवं मित्र विद्ढ गये थे, उनकी 
अदता-वदती कौ जाये। 4 जुलाई, 972 को दोता कोरिसाई राज्यों गे बीच 
समझोठा हुआ, जिसमे उन्होंने वायदा किय्रा कि थे एक-दूसरे को कमजोर बरते बह 
कोई प्रयास नहीं बरेंगे। इसके अवावा एुग्रीकरण को सम्पन्न बरन में जिए एव 
ममन्वय समिति गठित की रयी। जुताई 973 मे दोनों देशों में सहयोग स्थावित 
करन बे लिए एश आयोग गठित किया गया। दस आयाद ने दानो ने डीच सेंतिर 
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तनाव कम करने के लिए अनेक सुझाव दिये। इस प्रकार कोौरिया-संकट से उत्पन्न 
दोनो महाशक्तियों के बोच तनाव कम हो गया । 

(3) बलिन समझौता (अगस्त, 97)--ड्ितीय विश्व युद्ध के बाद स्ते 
अमरीका और सोवियत सघ के बीच पश्चिम बलिन को लेकर तनावपूर्ण सम्बन्ध 
रहे । यहाँ तक कि 948 में वलित की नाकेवन्दी हो गयी और इस संकट ते 
भहाशक्तियों के बीच एक और महायुद्ध जेसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। 
इस बारूद में आग लगाने भर की देर थी। किन्तु बाद में उन्होने संयमपूर्ण रुख 
अपनाना आरम्म किया और अग्रस्त, 97] में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रास और सोवियत 
सघ के बीच पश्चिम बलिन के बारे मे समझौता हो गया । इसके अन्तगेत तय हुआ 
कि अब पश्चिम बलित के लोग पूर्वों वलिन में जा सकेंगे। 3 सितम्बर, 97] के 
समझौते के अन्तर्गत चार वा्लें तय हुई-- 

(अ) वलिन तक और बलिन से अशैनिक आयात , 

(व) संघीय जमंतो के साथ पश्चिम वलित के सम्बन्ध, 

(स) वलिन के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी जमंनी के साथ संचार 
सम्बन्ध; एव 

(द) वलिन का विदेश्षों मे प्रतिनिधित्व । 

(4) अनेक द्विपक्षीय समझौते (97।)--97] में अमरीका और सोवियत 
संध के बीच अनेक द्विपक्षीय सहयोग समझोते हुए । ये देतात प्रक्रिया के ही परिणाम 
थे | प्रमुख समझौते निम्नाक्ति है 

(थ) फरवरी, 97। मे दोनो ने समुद्री सतह से व्यापक विनाश के अस्त्रों 
को 'छीडनता' निषिद्ध कर दिया; 

(व) मई, 97 मे उन्होंने उस ढथे पर सहमति प्रकट की, जिसते साहट 
बार्ताओं को फिर रे आरम्म किया, और 

(स) सितम्घर, 97] से तीन महत्वपुर्ण समझोते हुए, जो इस प्रकार है; 
(।) जोदाणु तथा दविपुले अस्तो के उत्पादन एव स्वामित्द सम्दन्धी समझौता; 

(2) हॉट लाइन को “अधिक विश्वसनीय” बनाने सम्बन्धी समझौता, (3) परमाणु 
युद्ध का खतरा कम करने के लिए सूचना एवं विचार-विमर्श सम्बन्धी समझोता। 

(5) पूर्दो ओर पश्चिमो जमनी के मध्य समझौता (8 नवम्बर, 972)-- 
शीत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ क्रमश पूर्वी और परश्चित्री जर्मनी 
के समर्थन का बहाना बनाकर “शक्ति सथप' कय खेल खेलते रहे, किन्तु 8 नवम्बर, 
972 को पूर्वी ओर पश्चिमी जरमती के वीच एक सन्धि पद हस्ताक्षद हुए। इसके 
अन्तर्गत दोनो देशो ने एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारा और अनेक मानवीय ज्षेत्रों 
में आपसी सहयोग का वायदा किया । सन्धि वी एक प्रमुख विशेषता यह थी कि 
समस्या के हल के रूप में दोनो जमंन राज्यो ने एक-दूसरे के खिलाफ 'घमकी' था 
“शक्ति प्रयोग' के उप्ायो को सर्देव के लिए त्याग दिया । इससे महाशक्तियो को यहाँ 
अपनी प्रतिद्वन्दिता समाप्त करने को विवश होना पडा । 

(6) मास्को जियर बार्ता--22 मई, 972 को तत्कालीन अमरीकी 
राष्ट्रपति रिवर्ड निक्मन मास्को पहुँचे ॥ वहाँ उन्होने मोवियत शायस्षक ब्रेझनेव के 
अनावा जनेक नेताओ से बातचीत वी । वह दहाँ सात दिन तक ठहरें । इस यात्रा के 
दौरान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अनेक विवादास्पद समस्याओं पर दोनो महाशक्तियो 
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के शामरो के बीच दार्ताएँ हुईं | उन्होंने अपनी घोषणा के आरम्म में कहा कि दोनो 
देश समुक्त राष्ट्र मथ के चार्टर के अन्दर्गेत स्वीकार किये गये कत्तेव्यों को पूरा बरने 
की प्रतिना करते हैं तया ऐसी परिस्यितियाँ उत्पन्न करता चाहते हैं जिनसे तताव 
में कमी हो और युद्ध वी आशका दूर हो। झिखर वार्ता के अन्त में 29 मई, 
972 को अमरीका और सोवियत संघ ने अपने सयुक्त वक्तव्य मे निम्ताक्ित बातों 
पर जोर दिया 

(ह) परमाणु अग्युषों को सोमित करमे के लिए साल्ट-एक सन्धि--परमाणु 
आयधों को सीमित करने वे लिए साल्ट-एक समझौता अर्थात्‌ सामरिक दस्त्रास्त्र 
प्रिसीमन सन्धि-एक पर हस्ताक्षर हुए ॥ असल में साल्ट-एक के अन्तर्गत दो समझौते 
किये गये, जो इस प्रकार हैं 

() प्रश्नेपास्त्र विरोबी झस्त्रों को सीमित बरने सम्बन्धी सन्धि (7८०0५ 
67 (॥6 व।शाद्वा00 ण #॥धं-9250० 3ै।55९ 5,507) । 

(2) सामरिक आक्मक अम्तों के परिसीमन मस्वन्धी कुछ उपायों पर 
अर्तोरिस समझौता । 

पहला समझौता अनिश्चित वाल के लिए कमा गया, जबकि दूसरा समझौता 
पाँच वर्ष के लिए। पहले समझोते के अन्तर्गत अमरीका और सोवियत सघ के 
लिए प्रश्न पास्‍श्रों को निरापद बनाने वाले स्थल को दो तक सीमित कर दिया गया-- 
एुक देशों वो राजधाती वी सुरक्षा के लिए और दूसरा अन्तरपहाद्वीपीय प्रक्षेपास्तरों 
(आई० सी० थी० एम०) को सुरक्षा के लिए। प्रदवर्षीय अल्तरिस सन्धि (जों 

राष्ट्रीय हितों के प्रतितूल सिद्ध होने पर किसी भी वक्ष द्वारा छ महीने के नीटिस पर 
रह वी जा सकती है) से स्व्रीवार किया गया कि--- 

(अ) | जुलाई, 972 के बाद नये अन्तरमद्ाद्दीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण 
नहीं किया जायेगा, 

(ब) कोई भी पक्ष हल्ते या पुराने किस्म के भू-प्रश्षेपास्त स्थली का सुधार कर 
उन्हें भारी अन्‍्तरमहाद्वीपीय प्रश्नेपास्त्रों के प्रयोग के योग्य नहीं बनायेगा, 

(से) दोतों पक्ष पनदुब्वियों के प्रक्षेपास्त्र और प्रश्षेपत्र तथा अ्रक्षेपास्त्रवृक्त 
आधुठिक पतइुब्वियाँ नही बनायेंगे, हालाँकि इसमे निर्माणाघीत प्रन्‌इब्वियों का 
काम करने वी छूट रटेगी, 

(द) दस अन्वरिक्ष सन्थि की ब्यवस्याएँ ध्यान में रसते हुए दोनों देशों को 
मौरदा आक्रामक प्रक्नेपास्थों और प्रशेपक्षो वा आधुनिकीवरण करने या वैकल्पिक 
अम्प्र बताने का अधिवार सटेगा, और पु 

(र) सन्धि के परिषालन की जाँच के लिए हर राष्ट्र केबल अन्तर्राष्ट्रीय 
काबून के सान्‍्य सिद्धास्तों के अनुरूष ही विधियाँ अपनायेया । दोनों पक्षों ने स्वीकार 
किया कि अस्व-शस्प्र निर्माण गुप्त रखे के लिए जात-वूझकर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं 
करेंगे, जिससे सम्धि बी भावना करे ठेस पढ़ंचे और दूसरे देश को निगरानी रखने मे 
जटठिताई हो 4 

(थो) ब्यापरररिक्ष स्लोर आत्चिक सम्दन्ध---असरोवा और सोवियत सप ने 

आपमो ब्यापारिक और आदि सम्दन्ध बढाने के जिए एक सपुक्त व्यापारिक आयोग 
दटाने का निएचय रिया । 

(ग) झूसुडी सापलों पर समशीवा--दोनो मशझ्ाथन्तियों ने समृद्र और आकादा 
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में उनके जहाजों और विमानों की भीषण दुर्घटनाएँ रोकने के लिए एक समझोता 
किया । 

(ध) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छेत्र में सहयोग--दोगो देशों ते विशाल 
और प्रौद्योगिको के लेत्रो मे सतयोग के विस्तार के लिए संयुक्त आयोग बनाने का 
निइचय किया । अन्तरिक्ष मे मीपण दुर्घेटनाएँ रोकने ओर इस क्षेत्र में भान्िपुर्ण 
अनुप्तस्धाव के रष्टिकोण रे दोनों देशो ने यह समझौता किया कि बे अन्तरिक्ष में 
अमरीकी औौर सोवियत यानो के मिल-जुलफर कार्य करने की व्यवस्था करेंगे। दोनों 
महाझक्तियो ने विश्व के सम्पूर्ण मातव-समाज के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्याओं 
जैसे कसर, हृदप रोग तथा पर्मावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बन्ध में अनुसन्धाम 
कार्मे मे सहयोग का निश्चय किया । 

(7) 972 में कुछ मौर ट्विपक्षीय समझौते--अगस्त, 972 में सोवियत 
सध ते अमरीका से विशाल मात्रा में गेहूं खरीदते के लिए एक ससकीता किया। 
]8 अक्टूबर, 972 को दोनो देशो में एक व्यापार सन्वि हुई, जिसके तहत सोवियत 
सघ ने वायदा किया कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने अमरीफा से जो “उधार 
पट्टा ऋण' लिया था, उस घनराश्षि को वह चुका देगा | इसके बाद एक और सम्धि 
हुई, जिसमे तय किया गया कि आगामी तीन बर्षों में दोनों का व्यापार तीन ग्रुवा 
कर दिया जायेगा । अमरीका के निकगन प्रशासन ने वायदा किया कि सोवियत मग्राल 
के आपात पर न्युततम दर से कर लगाते की व्यवस्था के लिए यह कांग्रेस (मंमद) 
से अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । 

(8) ग्रेमनेव को असरीका-पात्रा (973)--अमरीकी राष्ट्रपति निवसन में 
अपनी मास्को यात्रा के दोदान सोवियत नेताओं को अमरीका-यात्रा पर क्षाने के 
लिए आमन्त्रित किया था। दसके प्र॒त्युत्तर में 8 जून 973 को सोवियत शासक 
्रेमनेव अमरीका की नो दिवसीय यात्रा पर गये। वाशिंगठन हवाई अड्डे पर 
उनना स्वागत करते हुए लिकसन मे कहा--'हमने अनुमव किया है कि अपने 
सैदान्तिक मतभेदों और सामाजिक प्रणग्रात्रियों मे मिप्नता के धावद्जेद हम सामान्य 
सम्बन्ध बढ़ा सकते हैं।” इसके जवाब में ब्रेमनेव ने कहा--'सो बियत-अमरीकी राम्बन्धों 
में मुघार किसी भी प्रकार से कसी तीसरे देश के हित के विरुद्ध नहीं है।' दोनो 
नेताभों की वार्ता में निम्त मुद्दों पर सहमति हुई * 

(अ) दोनो देशों ने संद्धान्तिक तौर पर स्वीकार जिया कि 974 तक ये 
परमाणु आयुर्यों के निर्माण पर स्पायी रोक लगा देंगे तथा परमाणु शक्ति के शान्ति- 
पूर्ण उपयोग के क्षेत्र मे सहयोग करेंगे; 

(ब) दीतों ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षैत्र भे सहयोग वा थागदा कया 
जिससे उनके बीच व्यापारिक और भाँधिक सम्बन्ध बढ़ाने का साय प्रशस्त 

हुआ; और 
पा च' (मं) एक सन्धि में दोनों ने सबल्प किया कि उनमे से कोई भी यरमाणु युद्ध 
नही करेगा ओर ने ही एक-दूसरे तथा उनके साथी राष्ट्रो को घमकी देगा या बल 
प्रयोग करेगा। 

(9) निवसन को सोवियत थात्रा (974)--27 क्षूत, 974 को अमरीकी 
दाष्ट्रपति निक्सन पुत्र माह्कों गये। यह दो सद्धासक्तियो के सख्य तीयरा थिसर 
सम्मेलन था। इस यात्रा की उपलसब्धियाँ निम्तावित हैं: 











766 

(अ) दीनो देश्ञो ने जवादी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों और आत्रामक परमाणु 
अस्त्रों को और सीमित करने एवं भूमिगत परीक्षणो पर बुछ अतिवन्ध लगाने से 
सर्म्वान्धित समझोतो पर हस्ताक्षर किये, और 

(व) 972 में हुए व्यापार समझौते के पूरक के रूप में एक दस-वर्षीय 
व्यापार समझौता क्या । इसके तहत दोनो पक्षो के मध्य आधिक सस्थाओं के बारे 
में जानकारी का प्रतिवर्ष आदान-प्रदान करना तय किया गया। 

(0) यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलल--यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन 
फिनलैंण्ड को राजघानी हैलसिकी में 3 जुलाई, 975 को आरम्भ हुआ। जेनेबा 
में यह सम्मेलन 7 सितम्बर, 973 से 2 जुलाई, 975 तब जारी रहा और 
] अगस्त, 975 को हैलमिकी में सम्राप्त हुआ | अमरीका सहित यूरोप के 35 
देशों ने इममे भाग लिया। वस्तुत यह अनेक दष्टियो से ऐतिहासिक सम्मेलन था। 
कालान्तर की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पडे। फिनलेंड के 
राष्ट्रपति उड़ों केककोनेन न॑ प्रतिनिधियों का स्वायत करते हुए कहा कि 'यह ग्रूरोप 
के लिए खुशियों और उम्मीदों का दिन है ! हमारे लिए यह मानने के सभी कारण 
मौजूद हैं. कि हमारे आपसी सम्बसन्धों म्रे नये युग की घुरआत हो रही हैं। सपुक्त 
राष्ट्र सघ के तत्कालीन महासचिव बुर्त वाल्दाहीम ने कहा ->“यह सम्मेलन पूरे 
मानव इतिहास का न सही, तो भी हमारी शताब्दी का एक अनूठा सम्मेलन है। 
इसका उद्देश्य किसी युद्ध को समाप्त करता या शान्ति की धा्तों की परिभाषा करना 
ही नही है, वरत्‌ कुछ समय से अस्वित्व में घले आ रहे शान्ति के आधार वो मजबूत 
बनाना है यह सम्मेलन यूरोपीय दशो मे तनाव कम करने में एक हृद तब 
सफ्ल रहा । 

() ग्लादीवोह्तक शिखर सम्मेलन--अब तक अमरीका के राष्ट्रपति 
बदल चुके थे। निक्‍सन के त्याग-पत्र के बाद जेराल्ड फोर ने इस पद का वायंभार 
सम्भाला । उन्होंने सोवियत सघ के झाय देतात प्रक्षिया को 'शिसर सम्मेजनीय 
राजनय” द्वारा तेज करते की नीति जादी रखी । 23-24 नवम्बर, 974 को 
ब्लादिवोस्तक में सोवियत एवं अमरीकी झासक त्रमश ब्रेघनव और फोर्ड मिले। इस 
शिखर वार्ता ने दोनो देशों मे सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते-रों (साल्टनदो) की 
रूपरेखा तैयार वी । कहा गया कि जून, 975 में ध्रेमनेव की अमरीका यात्रा के 
समम प्रस्तावित समझौत पर हस्ताक्षर हा जायेंगे । यह समझौता 977 में साहट* 
एक (जो 972 में हुआ था) की अवधि समाप्त होने पर लागू होगा तथा 985 तब" 
लागू गहगा । 

(2) अपोलो-सोयुज्ञ का अन्तरिक्ष मे मिलन--7 जुलाई, ॥975 को 
अमरीकी अपोतो और मोबियत सोयूज यान अन्तरिक्ष में अपनी क्शा से आकर 
एवल्‍द्ूंसरे से मिले। दोनो देशों के अम्तरिक्ष यात्रियों ने एक्‍द्रेमरे का अमिवादन 
रिया। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
घटना माना गया, क्योकि यह सहयाग इस बात का परिचायव था वि अमरीका 
ओर सादियत सध विज्ञान और प्रौद्योगिकी वे इस आपुनित्र युग से एब-दूसर के 
निकट आना चाहते है । यह विदव के दक्ों वे विभिन्न क्षेत्र में बदती अनरूनिमेरता 
का हो परिणाम घा। 

(3) वियता में सात्ट दो समशौता--मई, ]979 को वियना से अमरीकी 
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झाप्ट्रपति कार्टर तथा सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने साल्ट-दो समझौते पर हस्ताक्षर 
किये । 985 तक की अवधि के इस समझौते की निम्नाकित दो उपलब्धियाँ है-- 

(ज) साल्ट-दो समझौते द्वारा सामरिक झस्त्रों तथा प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 
और किस्मों पर एक सीमा लगा दी गयी, लेकिन इसके अन्तगंत दोनों देशो को नये 
प्रक्षेपास्तर तथा परमाणु शस्त्र बनाते की छूट दी गयी। दोनों देशो के पास अन्तर- 
महाद्वीपीय अ्षेपास्त्रो, सामरिक वमबर्षक विगानों तथा पनड्ब्वियों से छोड़े जाने 
वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की सख्या 98] तक 2400 निशद्दिवत कर दी गयो ॥ 98] 
के बाद यह सख्या घटाकर 2250 कर दी गयी; और 

(ब) हथियारों की होड़ मे और कमी के लिए सोवियत सघ और अमरीका 
अगले समझौते 'साल्ट-तीत' के लिए बातचीत करेंगे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि साल्ठ-दो समझौते से विद्व मे क्षस्त्रीकरण की बढती 
होड फम हुई, जिसने अनेक क्षेत्रो में अन्तर्राष्ट्रीय तवाव मे कमी और सरहयोग का 
मार्प प्रशस्त किया । साल्ट-दो समझोता ऊपर से दिखने मे चाहे कितना ही प्रमावशाली 
हो, किन्तु उसका अस्तर्सप्ट्रीय राजनीति या देतात पर कोई प्रमाव नही पडा । 
इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अमरीकी सीनेट से इसका अनुमोदन करने से 
इन्कार कद दिया। वैसे यह सुझाना तकंसगत होगा कि यदि सीनेट इसे अपना 
अनुमोदन दे भी देती तो भी इस पर अमल करना शायद असम्भव होता, बयोकि ईरान 
में शाह्‌ का तस्तापलट, तुरन्त तैनाती दस्ते ओर अफगानिस्तात व वियतनाम के 
घटवाक्रम ने महाशक्तियो के बीच उत्त विश्वास को पमाप्त कर दिया, जिस पर 
निशस्त्रीकरण के परामर्श का दारोमदार था । 'स्टार वार की प्रस्तावना से साल्ट-सीन 


समझोते को कल्पवा को भी पृष्ठभूमि में धकेल दिया। बाद के विभिन्न शिखर 
सम्मेलन सिर्फ प्रचारात्मक महत्व के रहे । 


देतांत के प्रभाव 
(7 ए००७ ० 25८०८) 


द्वितीय विश्व युद्ध के बादे अनेक वर्षों तक झ्ीत युद्ध काल के दोरान 'न 
सच्ची शान्ति एवं न ही वास्तविक युद्ध की स्थिति! बतो रही। अर्थात्‌ शीत थ्रुद् 
रूपी बारूद मे आग फेंके भर की देर थी कि तीसरा महायुद्ध मड़क जाता । यह स्थिति 
महाभ्क्तियों के देतांत के कारण स्थायी नही रही | अमरीझा और सोवियत सघ वेः 
कटुता मरे सम्वन्धों में तनाव-दधिल्य की प्रक्रिया आरम्भ होने से कालान्तर से विश्व 
राजनीति पर अनेक प्रभाव पडे | एक तरफ जहाँ इसके लाभकारी प्रमाव पड़े, यही 
दूसरी ओर कुछ हानिकारक प्रमाव भी पड़े | 

स देतांत के लाभकारी प्रमाव+-देतात के निम्न लाभकारी प्रभाव पड़े, जिससे 
वेइव-शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य में काफी सफलता मिली : 

() अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी--शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियो के टकराब 
ने उनके अनेक समर्थक देशो में तवाव वैदा कर दिया । सयलन, कोरिया व वियतवाम 
के मामलों को ही लें, जहाँ अमरीका और सोवियत संघ ने एक-दूसरे के समर्थक 
राष्ट्री के विस्द्ध मदद देकर तताव को जन्म दिया। इससे उनके बीच भीषण युद्ध 
हुए । इन न, शाप्ट्रो के बीच उतने गहरे मतभेद नही थे जितने कि महाशक्तियों 
ने अपनी स्वार्य पूर्ति के कारण पैदा किये। जब दोनो महाशक्तियों से देतात प्रक्रित 
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द्वारा एक-दूसरे क नजदीक आना आरम्भ किया तो उनके समर्थक राष्ट्रों में मो 
आपसी मतभेद की उद्रता कम हुई । अत महा“”क्तिया कर देवात स अन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
मे वाफी कमी आयी। 

(2) तोवरे महायुद्ध के खतरे से शुक्ति--शोत युद्ध व दौरान अमरीका और 
सोबियत सघ विष्व क अन्य देशो को अपन खेस से आकर्षित कर अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बबा मे क्टुता बडाते रह जिससे तीसरे महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। 
अनेक विद्वानों ने इस खतरे को और मी बडा दिया जब उहोने अनेक श्रकार को 
ऐसी अटकलबाजा एवं झविष्यवाणी करनी आरम्भ कर दी जि तीसरा महायद्ध किस 
समय क्सि काले कहाँ और कस मडक्ेया ? यह किन "स्त्रो से लड़ा जायगा? 
कौन से राष्ट्र क्सि महाय्क्ति का साथ देये ?े और अलत कौन क्से जीतने से 
सफल होगा २ लक्नि महाचत्तिया में दतात सम्दाध आरम्म होत स अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज से ज्यो ज्यों कटुता घटन लगी और संमेदाजी टूटने लगी त्यो-त्यों लोगी क 
मस्तिष्क से तीसरे महायद्ध की सम्भावना का भूत हटने लगा। अमरीका और 
रूम व सम्बंघ मे दछ समय बाद दतात प्रक्तिया के ठोस रूप घारण करने के बाद 
लोगा क मस्तिष्क से तीसरे विश्व युद्ध क सम्मावित खतरे का डर काफी तजी 
से घटा । 

(3) चाततिपूण सह-अह्तिव के सिद्धान्त को मजूरो--'चीत य्द् वे दोरान 
जहाँ सोवियत सध सर्देद इस उहापोह मे रहता था कि विश्व के अन्य भागों म कसी 
भी प्रकार साम्यवादी कान्ति हो उसकी ओर आक्पित नही हःगन वाले राषप्ट्रा को वह 
अमरीकी पूजीवाद एवं साम्राज्यवाद का एजट बरार दता। दूसरी और अमरीका 
भी कहता है कि जो देशा उसक साथ नहीं है वे उसक दु्मन है। इस बात को कक्र 
दोनी महा'पक्तियाँ राजनीतिक सामाजिक एवं आथिक प्रणालियों बी भिन्नना एवं 
हुक दूसरे पर श्ष्ठता का आरोप लगाकर टकक्‍टान वी बातें बरती। पर दोनों देशां 
द्वारा दद्ात प्रक्रिया की शुरूआत से उहोने यह सात लिया कि भिश्न प्रणालिया वे 
बावजूद दे पान्तिपूण ढय से रह सक़ते हैं अर्थात जहानि शारवितरूण सह-अस्तित्व के 
मिद्धा'त को स्दीकार कर लिया । अब उहात विभिन्न विवाटा को यद्ध अर्थात्‌ 
ताकत के वल पर नही बाकि !गन्तिष्रण वार्ता के जरिय सलझान पर जोर देना शुरू 
क्या 

(4) निशास्त्रोररण का साथ भ्रएस्‍्तत करता--शीतद यद्ध ब॑ दोटान दोनों 

महा'त्तिया ने एक्न्टूमसर क विरुद्ध श्रष्ठता ओर ग्रक्षा स्थापित करन ब दृष्टिकोण 
से असीमित घातक परमाणु हथियारों रा निर्माण आरम्म ढिया। दूसरे दगा ने भी 
उनकी दखां टखी दास्ता की शुम हाड़ से अपने समाधन पकन शुरू किये। इससे 
इस्तीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । पर दोनो मचणक्तियों ने बाद सें 
शम्त्राकरण के घगतक परिणाम! को सहसूस किया और उनततक्त बीच देतात सम्ब्ध 
स्थापित हुए। इस भावना न तिशस्त्रीकरण का साय प्रणस्त डिया। 8963 की 
आशिक परमाणु परोक्षण राक साध 968 सी परमाणु अस्त्र प्रसार रोव साय 
972 कय साल्‍्टनाक और !979 का साटलडो समझौता निरस्त्रीतरण व महत्वप्रूण 
उतल्हरण है । 

(5) "स्‍स्त्रोशरण ढक दजाए जनदत्याणकारों कायों पर ध्यान देना--चगोत 

यद्ध के टोरात अमरीक्षा और सोवियत संघ "स्त्रोकरण को होड़ में संग रहा 
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विनाशकारी परमाणु हथियारों का निर्माण कुछ समय बाद उनकी बर्थेव्यवस्था के 
लिए घातक पिद्ध होने लगा, क्योकि इन हथियारों पर विशाल पूंजी खचे हो रही 
थी । दस्तीकरण के असीमित खर्चे के इस बोझ से उनकी अर्थव्यवस्था मे अनेक संकट 
पैदा हो गये । जहाँ अमरीका मे मुद्रा-स्फीति, वेरोजगारी एवं तेल संबद मूँह बाएं 
खडे हो गये, वही सोवियत सघ कृषि के खेत्र में पिछड़ गया । दोनो के मध्य देतात 
सम्बन्ध स्थापित होते से शस्त्रीकरण की होड कम हुई जिससे वे इस पर हो रहे 
अमाप-शनाप खर्च को देश की आन्तरिक समस्याएँ सुलक्षाने अर्थात्‌ जन-कल्याणकारी 
कार्यों पर लगाने में समर्थ हुए। यह दोनो के लिए लाभकारों साबित हुआ। 

(6) महाशक्तियों के बोच देज्ञानिक, प्रोद्योगिक, आशिक एवं ध्यापारिक 
सहयोग का सारे प्रशत्त होता--शोत ग्रुद्ध के दौरान दोनो देशों में तताव सम्बन्ध 
जारी रहे, जिससे किसी भी केत्र मे ठोस सहयोग स्थापित होना अत्यन्त कठिन था। 
पर उनके द्वारा देतात नीति अपताने से सहयोग का मार्य खूबा। 970 के बाद 
उनके बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आधथिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों मे अनेक सहयोग 
समझौते हुए । इस सन्दर्भ मे 972 की भास्को शिब्नर वार्ता के अन्तर्गत विभिन्न 
क्षेत्रों में सहयोग की अनेक घोषणाएँ, 4972 में रोवियत सघ द्वारा अमरीका से 
गेहूँ खरीदता, 974 में निक्सन की मास्को्यात्रा के दौरात 972 के व्यापार 
समझौते के पूरक के रूप में दस-वर्षीय व्यापार समझौता, हैलरिकी घोषणा के तहत 
विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की घोषणाएँ, !975 में अपोल्तोसोपुज को अन्तरिक्ष सें 
मिलन महत्वपूर्ण कदम थे । 

(7) संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावशाली ढंग से कार्य फरना--अमरीका और 
सोधियत सध ने शीत युद्ध के काल में विश्व के अन्य देशो को विभिश्न प्रलोगनों तथा 
अन्य तर्रीको से अपने-अपने गुद को ओर आकपित किया। इससे दोनो गुटों में 
खीबातान रही। यह सीघातान सयुक्त राष्ट्र संघ जैप्ते विश्व संगठन में भी परिलक्षित 
हुई, शिसका निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय झ्ञान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के ललिएं किया गया 
था। सयुक्त राष्ट्र रंध भें जो भी अन्तर्राप्ट्रीय बिवाद च्चो के लिए भ्रस्तुत किया 
जाता, उसी पर दोनों सैसे विरोधी मत जाहिए करते | इससे जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
जा बढ़ना स्वामाविक था, वही घीरे-मीरे सम्रुक्त राष्ट्र संध अपने उद्देश्य मे प्रमावहीन 
साबित होने लगा। पर महाशतक्तियों द्वारा देतात अपनाते से खेसेवाजी कमजोर हुई 
और संयुक्त राष्ट्र सघ ते भो प्रभावशाली ढंग से कार्ये करना आरम्म कर दिया | अब 
बह विवादों के शान्तिपूर्ण ढहग से हल मे अधिक सक्षम होने लगा। इस प्रकार देतात 
में संयुक्त शप्ट्र सध प्रभावशाली ढग से कार्य करने सया ) 

(४) गुद जिरपेक्ष देशों सहित तोघरो दुनिया को एकता का मार्ग प्रशस्त 
होना--देतात मुंग में अमरीका और सोवियत सघ एक-दूसरे के नजदीक आये । 
परिणाम मह हुआ कि नई बिदइ अधंन्यवस्था से सम्बन्धित अलेक मुद्दों (जैसे गरीब 
देशों के कच्चे भाल की उचित कीमत, धोद्योगिक हस्तान्तरण, समुद्री सम्पदा के 
दोहन तथा परमाणु शक्ति के आान्तिपूर्ण उपयोग) पर महादक्तियाँ तीसरी दुनिया के 
अल्प-विकसित देशो की माँगों के विरुद्ध हो गयी । इसने तीसरी दुनिया के देद्चों में 
एकता वी भावना को मजबूत किया। नई विश्व अर्यंव्यवस्था, समुद्री सम्पदा के 
दोहत, परमाणु घक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग, नई समानार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण 
मुझे पर तीमरी दुनिया के देश आपसी सहयोग द्वारा एकजुट होकर आत्म-मिर्मरता 
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की दिः्प में अद्रनर हुए ॥ देताव-जनित ठीसझो दुनिया को एकता को विज्राउश्ील 
दो के लिए लाभकारी ही माना जादगा । 

(9) झानवाधिक्र आदोलन प्रारम्भ होना-हैलसिक्नो सम्मेलन मे 
अमरीका और नोवियत सघ ने मानव सम्पर्क बदाने क लिए “तोसरो डलिया के 
तहत जनक धापष्णएँ की ॥ सावियत खध ने काफी आनाक्ानी के बाद मात लिया कि 
परदस भ दसे अपन बुटुस्बियो स मिलन कु लिए विदेश याजा का “वीसा! माँयने 
वाच रूसियो क आवेदन पत्रों पर वह सहानुभूतिपूवक्ष विचार करणा। उसने 
वचन दिया कि विभिश्न दवा के नागरिको में परस्पर दिवाह और अपने मनपसन्द 
देश मं दसन की उनकी इच्छा पर वह “सकारात्मक एवं झाववतावादी भावना से 
विचार करेगा। इमक अविरिक्त तीसरी डलिया भे सभी प्रकार को सूचनाओ के मुक्त 
तथा ब्यापत्र आइन प्रदान और अय देथो से प्रशाशित समाचार पत्र-पत्रिकाओं क 
प्रभार म मुघार की अपील की ग्यी। सावियत सघ द्वारा अपने बन्द समाज 
(टाठव्व 5०८८३) बर्षात 'लौह आवरण ([0॥ 0ध्य30) को नीति मे ढौल दने 
बा कारण जहाँ एक तरफ राजतोतिक विरोधियों (अमन्तुष्ट लोग) का दमन कम हुआ, 
वही दूसरी ओर राजनीतिक विराधियो न सोवियत सरकार के विरद्ध मताधिकार 
रक्षा आन्दोलन चलाया। इसस सखाराव तथा इत्सिद्िचकी जैसे राजनीतिक विरोधियों 
द्वारा चलाय गय मानवाधिकार रखा अभियान तेज हुए क्योकि आय देथा के लोगो 
तथा सावियतवासियां म अन्त किया [[7:ध 3८0००) आरम्म हो यई। कई विद्वाना 
ने सावियद सघ म सरस्परी दमन क विरोध मे मानवाधिकार रक्षा अभियान 'ुरू 
होना लोकतंत्र क लिए खामदायी प्रझाव माना ॥ 

देतात के हानिकारक प्रभाव--जहाँ महाशक्तियो न बोच देतात सम्बधधों न 
दिश्व राजनीति पर अनेक लामकारी प्रभाव डाल, वही इसन अनेक हानिकारक 
प्रभाव मी पैदा किय । दनवी आर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दिद्वानों ने बहुत बस 
ध्यान दिया है। प्रमुख हानिकारक प्रमाव निम्नाकित हैं-- 

() अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों का विनाजन--शीत यद्ध के दौरान दाता 
महा्न्तियों ने विश्व सं बपरत-अपने प्रमाव क्षत्र स्थापित क्यि और इससे उन दीच 
टकराव हुआ। हालाकि देतात सम्दंधों को अपदाक्र उहायने आपस मे सहयोग 
स्थापित क्या किस्तु इंस सहयोग व आधार पर टहाने विदव में मोजूद अपन॑-अपने 
प्रभाव क्षंत्रो का विभाजन कर लिया। मसलन सावियत सध ने लातीनी अमरीकी 
करिवियाई एवं परिचनी यूरोप के अधिकाश दगा मं अमरीक्रो आधिपय स्वीकार 
कर लिया 8 दूसरी तरफ अमरीका न पूर्वी यूराप तथा विश्व क बुद्ध अन्य दशा से 
सांबियत आधिपत्य शजूर कर लिया। दाना ने अप्रत्यल रूप स स्वीकार कमा कि 
एबदट्रूमर व प्रभाव सत्र म विरोधी करवाई नही करेंगे ॥ दतात का यह हानिबारत 
प्रभाव है क्योंकि' इससे महाएलिया व बई प्रमाव-क्षेत्र लगझुग ज्या व त्यों खमदाजी 
म फेसे रह ॥ इस अआतरप्ट्रीय राजनीति म महाशक्तिया द्वारा तत्कालीन 'ाक्ति 
मल्तुवन बी यथास्थिति बनाये रखन की साजिद कहा जायगा। 

(2) दिव भा एवं सुरक्षा को स्थापना मे तोसरी दुनिया शो भागोदारों 
बो उपेष्पा--देतात वा अय हानिकारढ प्रमाव यह हुआ कि महाथयक्तियाँ विश्द 
शान्ति एवं खुरभा क सलाम पर चुप चुपत्र आपसी समझौत करन सगी । विश्द 
शान्ति और सुरभा को स्थापना की जिम्मदारा सो राष्ट्रा की हाती है॥ अमरारा 
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और सोवियत संघ ने निशवस्त्रीकरण के लिए राल्ट समझौते करते समय अन्य राष्ट्रों 
से किसी अकार का यटमण्ष नहीं किया शोर न ही बाद में उन्हें विश्वास में लिया । 
इस प्रकार महाशक्तियों ने विश्व-झ्ञान्ति और युरक्षा को कायम रखने का ठेका लेकर 
जो घमझौते किये उनमे उन्होने तीसरी दुनिया की भागीदारी की उपेक्षा की। विशव- 
शान्ति एवं गुरक्षा की स्थापना केवल अमरीका भौर सोवियत सघ के मध्य द्विपक्षीय 
ही सही, बल्कि आतर्राप्ट्रीय मुद्दा है। 

(3) महाशक्तियां बनाम तौसरी डुनिया--देतात का अन्य हातिका रक प्रभाव 
यह पडा कि इससे महाशक्तियो ओर तीसरी दुनिया के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी । ज्ञौत युद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत सध अन्य राष्ट्री को अपने 
झेमे भे मिलाकर आपस मे क्रमशः पूँजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के टकराव 
का रूप दे रहे थे, पर देतात को अपनाकर उन्होने पूंजीवादी ओर साम्यवादी दोनों 
अ्रणाणियों के शास्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त मातकर आपस में सहयोग किया । 
उनके बीच इस सहयोग ने उनके तथा तीसरी दुनिया के बीच टकराब पैदा कर 
दिया | यह अलेक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों में परिलक्षित हुआ | मसलन समुद्री सवाघनों 
के दोहन, समानता एव न्याय पर आधारित नई विद्व अर्थव्यवस्था की स्थापना, 
परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यो के लिए उपयोग आदि अनेक मुद्दो पर महाशक्तियो 
और तीसरी दुनिया के वीच टकराव आरम्म हो गया, बयोकि इन मसलो पर 
अमरीका और सोवियत सघ के हित समान है और तीगरी दुनिया के हिंत उससे 
एकदम मिशन । इस प्रकार देतांत मे विश्व राजनीति मे महाशक्तियाँ बनाम तीसरी 
दुनिया के विवाद को जन्म देकर हानिकारक प्रभाव डाला। 


देतांत की आलोचना 
(एप्रपंक्षंआ ण 00०॥09) 

महाशक्तिपो द्वारा अपनायी गयी देतांत प्रक्रिया की अनेक आधारो पर 
आलोचता की जा सफ्ती है-- 

(]) रेतांत शक्ति-सन्तुलन के भौंडे सिद्धान्त का परिष्कृत रूप--शीत युद्ध के 
दौरान दोो महाश्ञक्तियो ने खुल्लम-खुल्ला शक्ति-सन्तुलन को सिद्धान्त अपनाकर 
अस्तर्राष्ट्रीय समाण को तियब्त्रित करने की कोशिश की । जय इसके द्वारा थे विश्व 
के अन्य देशों को बेवकूफ नही बना सके तो कुछ अन्य कारणो के साथ देतांत सम्बन्ध 
अपनाकर उसी प्रकार को एक नई एवं परिष्कृत साजिश रची । इसके तहत दोनों 
ने आपसी समझ के आधार पर मोजूदां शक्ति-सन्तुलन को यथास्थिति कायम रखने 
की चाल चली। 

(2) देतात यूरोप तक सीमित, विह्व के अन्य भागों में उसका फैलाद नहीं--- 
प्वीत युद कै दौरान महाशक्तियो द्वारा अथधिकाश राप्ट्रो में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय 
तनाव उत्पन्न विया गया। महाणत्तिों ने आपसी द्विपक्षीय तनाव को तो कम कर 
दिया (जो अच्छी बात थी) किन्तु इसका असर केवल उनके मिकटस्थ गूरोप्रीस देशो 
तक सीमित रहा । अक्ो-एशियाई, लातीनो अमरीकी ओर केरिवियाई क्षेत्र के देशो 
पर इसका प्रमाव नही हुआ | 

3) देतांत को दिल्लाहोनता--देतात की दिद्याहीन बहना अनुचित नहीं 
होगा। देतात के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, भाधत आदि के बारे मे अमरीका और 


वार 
सोवियत संघ के बीच व्यापक मतभेद रहे | ऐसी स्थिति मे देताव को 'दिशाहीत” को 
ही सज्ञा दी जा सकती है । 

(4) स्थायी शान्ति के अत्यन्त ठोस अ्रयास नहों--महाशक्तियों दादा दोतो के 
दीच निशरत्रीकरण, आवधिक, सास्शतिक या अन्य कोई भो समझौते कर घनिष्य्ता 
बढायी ग्रयी। उन्हें स्थायी विश्व झाान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के दृष्टिकोण से 
अत्यन्त ठोस प्रयास नहीं माना जा सकता । इन्हें केवल अस्थायी प्रयास कहता उचित 
होगा, वयोकि ये समझौते ठुछ ही वर्षों के लिए डिये गये । इन समझौतों वी बालावधि 
समाप्त होने पर शान्ति वी क्या गारन्टी हो सकती है ? 

(5) तनाव क्षेत्र फिर भो भौजूद--प्रायः कहा जाता है वि महारशत्तियो 
द्वारा देतात अपनाने से विश्व के अन्य भागों मे तनाव क्षेत्र समाप्त हो गये | डिन्‍्तु 
असल मे ऐसा नही हुआ ॥ अनेक क्षेत्र ऐसे थे जहाँ महाशक्तियों के प्रो लाहुन वे बगरण 
तवाव मौजूद रहा । मसलन पश्चिम एशिया छेंत्र को ही लिया जाये। 978 में 
तत्लालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर कौ मध्यस्था से इजराईल और मिस्र के बीच 
हुए कैम्प डेविड समझौते वे बाद मी उस क्षेत्र भे तनाव में कभी उल्लेखनोय कमी 
नही हुई। इसका सबसे प्रमुख फारण अमरीका तथा सोवियत सघ द्वारा पदिचम एमिया 
क्षेत्र बे' देशों को एक-दूसरे वे विरद्ध भड़कानां है। इससे वहाँ तनाव बता रहा। यही 
बात बई अन्य क्षेत्र मे मी समान रूप से लागू होती है । 


देतात का एशिया पर प्रभाव 

देतात क्यो सदसे बडी उपलब्धि हेलसिकी में हुए समझौते के अनुसार यूरोप 
में महाशक्तियो के बीच युद्ध बी आशा टालना था। बिस्तु यूरोप बे बाहर इसका 
अभाव मकारास्मक ही रहा । शायद दोनो महाशक्तियाँ यह अनुभव करती थी कि 
मूरोपीय टबराब वी स्थिति में सीधे युद्ध वी आशेका अधिक है। मगर एशिया, 
अप्रोफा या लावीनी अमरीकी देशों में टकराव वी स्थिति बरकरार रहते हुए भी 
सीधे थुद्ध की सम्मावताओं वा इतना खतरा नहीं था॥ अव््व देतात की भावना भें 
यूरोपीय भमस्याओ को सुलझाने की इच्छा ही प्रमुख थी । 

देतात के बावदूद एशिया दोतो महयशक्तियों के टवराव वा छ्षेत्र बना रहा। 
हेलसिकी सम्मेलन के बाद आदावय ब्यत्त वी ग्रयो कि दोनों महाशत्तियाँ अपने 
सैनिक, राजनीतिक और आदिक साधन एशिया पर प्रझुत्व स्थापित करने बे लिए 
ओर भी आसानी से प्रयोग बर सक्ंगे। इससे रूस द्वारा चीन पर सैनिक ददाव 
डालने, हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर में अपनी नोसेनिक गतिविधियाँ 
चढदाते और मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव-क्षेत्र बे विस्तार बे 
लिए अपने धस्त्रास्त्रो और खाघनों वा प्रयोग शामिल था। दूसरी ओर अमरोबा 
हिन्द महासायर तथा प्रश्ान्त महासागर में अपना नौसेनिर वर्चस्व स्थापित करने 
तथा घीन, जापाने और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को नोतियों से रूसी तत्व कौ 
समाप्त बरने की बोशिश बरेग्रा। कुल मिलाजर तीमरो दुनिया के देशों मे यह 
आशता ब्यक्त की यो कि मसहाशनियों के इस एक्दरफा सामजस्य ने जहाँ एज मोर 
उसके स्वृदन्दर विजास मे बाघा पँदा की है, वही दूसरो ओर उनके महत्व को भी 
घटा डिया है । 

देशात प्रकिया के खीन और जागाने पर पड़े नरारात्मक प्रमाव का उल्तेख 


१६ 
करते हुए आर० के० जैन ने ठीक ही लिखा कि राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में 
हेलप्विंकी सम्मेलन के वाद सीमाओं के स्थिरीकरण से सोवियत भू-न्माग पर चीनी 
दावों पर बुरा प्रभाव पडेगा। जापान के सोवियत सघ के विरुद्ध भोगोलिक दावों 
पर भी ऐसा ही प्रभाव होगा | सोवियत-अमरीकी मेल-मिलाप जापान की माँगों को 
ठण्डा कर सकती है ।! अतएवं जापान और चीन दोनो देतात की श्रत्रिया से सीधे 
प्रमावित होने वाले राष्ट्र थे। इधर दक्षिण पूर्व एशिया में भी अमरीकी पराजय के 
बाद चीन के बढते प्रमाव क्षेत्र को देतांत ने कुछ हृद तक रोका क्योकि चीत का 
खुललम-खुल्ला समर्थत करके अमरीका सोवियत सघ के साथ सनाव-शैभिल्य की 
प्रक्रिया को ठेंस पहुँचाने की हिम्मत नही कर सका। मध्य पूर्व में मिश्र हाय 
फिलस्तीनियों का साथ छोड़कर इजराईल और अमरीका से मिल जाने की अक्रिया 
को रूस रोकने मे असफल रहा क्योंकि फिलस्तीनियो का समर्थक होने के वावजूद बह 
अमरीका के सांथ अपने सम्बन्ध पर आँच नही आने देना चाहता था । 

देतांत ने एशिया के छोटे देशों पर विश्व शक्तियों के प्रभाव को जौर अधिक 
बढा दिया | शीत युद्ध के दौरान एक सहाश्क्ति के नाराज हो जाने पर दूसरी 
महाशक्ति का समर्थन किस्ती देश को मिल जाता था और इस प्रकार वह अपने शब्ट्रीय 
हितो को सुरक्षित रफने मे सफल होता था। तनाव-दैधिल्य की प्रक्रिया ने छोटे 
राष्ट्रों द्वार विश्व भ्क्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयोग फरने की परम्परा पर 
विराम चिहक्ल क्षमा दिया । देतात के दौरान दोनो महाण्क्तियाँ मिलकर यह तय करने 
लगी कि छोटे राष्ट्रो के सकट को कंसे सुलझाया जाये और वहाँ दोनों में से किसका 
प्रमाव क्षेत्र कायम किया जाये ॥ 

आपिक दृष्टि से देतात का प्रभाव एशिया के देशो पर लाभप्रद नहीं रहा। 
मध्य पूर्व के त्तेल-निर्यातक देशो ने स्वयं को पूँजीवादी देशो से मुक्त करने मे सफलता 
इसलिए नहीं पायी कि रुस न तो उन्हे सैनिक संरक्षण दे सकता था और न उनका 
तेल खरीद सफता था। कच्चे मास के निर्यात की दृष्टि से एशिया के समी देश 
पूंजीवादी देशो पर निर्मर हो गये और रूस इस निर्मस्ता की कम करने की इप्टि से 
कोई कदम नही उठाना चाहता था, क्योकि ऐसा करने से उसके अमरीका के साथ 
सम्वन्धो पर चुद्य प्रमाव पड़ता जो वहे नहीं चाहता था । दूसरी और अमरीका 
अपने प्रगाव क्षेत्र वाले एशियाई देशों से कच्चे माल की रूसी खरीद में कोई हकावट 
नद्दी डाल रहा या, जँसे, रूस मलयेक्षिया से टीन और रवड आसानी स्ले प्राप्त कर 
रहा था। कुज्ञ मिलाकर आर्थिक क्षेत्र मे भी एशियाई देझ्ों की सोदेवाजी की क्षमता 


देवात के बाद कम हो गयी ओर वच्चे माल को कीमतों का निर्धारण पश्चिमी राष्ट्रो 
के हाथों में चला गया । 


देवांत का मूल्यांकच (88६९४५घवणा) 

रॉबिन एडमंड्स का मानना है कि 962 से शुरू होने वाला दशक देतात 
वा यूग था।* उनका यह भी कहना है कि “देतांत' शब्द में जिम तरह का सम्बन्ध 
सौहाईंपूर्ण व सघुर प्रतिध्वनित होता है, वह महाशक्तियों के सन्दर्म में सटीक नहीं। 


' हि कह वध, ठलाटलह के डककूट + /लड्राटगारनात/लि 4० एच, 977), 244, 
मेज 8एप्र००ए5, उदाहदर #एरकहव 2गल ([-एक्प००४, 975), 468 


वा 
पारम्परिक प्रयोग में इससे तताव-शैथिल्य का बोघ होता है, जो इस मामले मे 
पूरी तरह सही नही । जँसा कि उपरोक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि देताव के अन्दराल 
में महाश्क्तियो के बीच शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व स्वामाविक या नियमित नही रहा। 
अत इसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का सर्वंसमम्मत नियम या स्थायो नीति नहीं कहा जा 
सकता । एडमड्स इस बात को स्वीकार करने से नहीं कतराते कि ब्रिटेन-फास 
सम्बन्धों वे परिप्रेक्ष्य मे इस शताब्दी के पहले चरण में जो परिकल्पना विकसित 
बी गयी, उसकी सम-्सामयिक नई ब्यास्था विसगत है। भले ही, देतात के सूतपात 
मे अमरीका-सोवियत सम्बन्धों को महत्वपूर्ण ढग से वदला परन्तु पुरानी परिभाषा 
की अनुगूंज भ्रान्ति ही पैदा करती है। 25 अबटूबर, 973 को एक प्रेस सम्मेलन 
में हेनरी किसिजर ने बदली परिस्थिति ओर बदले परिदश्य में इन सम्बन्धो कौ जिस 
तरह परिमापित क्या, उतवो नियवारना आज भी कठिन है । किसिजर ने बहा 
था--सोवियत सघ बे साथ हमारे सम्बन्ध अनूछे हैँ। हम एक साथ, एक ही बक्त 
विपक्षी भी हैं और सहयोगी मी । एडमड्स का यह मानना बिल्कुल सही है कि एक 
काल विश्येप में आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय घटना-श्रम के दबाव से अपनायी गयी 
राजनयिक रणनीति ही देतात थी । इसे विश्व इतिहास में कोई त्रान्तिकारी या 
निर्णायक महत्व का परिवर्तंव समझना गलत होगा । इसी कारण बदली परिस्थिति 
में क्रिया-प्रतिक्षिया वाले सिद्धान्त के अनुसार देतात को मी त्यागना सम्भव हुआ। 

]970 के दशक के अन्तिम वर्षों तक विश्व भर में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी 

जिन्‍्होंते देतात के तक को झुठला दिया । चीन में माओ युग की समाप्ति, अफ्गानिस्तान 
मे सोवियत हस्तक्षेप, लेवनान सकट मे दिगाड, कम्पुचिया मे वियततामी अतिश्रमण 
को सोवियत समर्थन, ईरान में शाह का तहूता पलट व इस्लामी क्ठमुल्लापन को 
ज्वार, ईरान इराक युद्ध का जारी रहता, दक्षिण अफ्रीकी मस्‍्लवाद के आप्रामक 
तेवर, निकारागुआ एवं दक्षिण अमरीका में अन्यत्र परोश्ष रूप से अमरोव़ा द्वारा 
सैनिक हस्तक्षेप आदि जैछी घटनाएँ घटी, जिससे देतात वी भावना को गहरा धवका 
पहुँचा । 

ं सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योव ने एशियाई प्रशास्त प्रदेश में शाम्ति 
क्षेत्र बे विस्तार के लिए जो नई योजना सुझायी, उसकी एक विशेषता यह है कि 
कि उममे “प्रतिस्पर्धी सहकारी महाशक्ति” बे रूप भें सिर्फ अमरीशा को ही नहीं 
बल्कि चीन को भी आमश्त्रित किया गया अर्थात्‌ “तनाव-शे थित्य की प्रक्रिया नये 
दबाबों के अनुसार न तो सिर्फ महाशक्तियों तक सीमित रह गयी है और न ही 
उसका मुख्य प्रभाव-श्षेत्र यूरोप तब सिमटा है। तनाव-पी पिल्य की वास्दविक्ता 
पर सवालिया निशान लगाना जरूरी है। भते ही रोजमर्रा वी बातचीत में 
सौवियत-चीन, चीन जापान, आप्चियान-वियतनाम सम्बन्धो में कमी भी परिवर्तत 
को देतात वी सन्ञा देने मे जल्दबाजी की जाती थी, परन्तु यह याद रखता उपयोगी 
होगा कि देतात एक युग नही, देश-वाल बद्ध अन्तराल या । 


सातवाँ अध्याय 


नया शीत युद्ध 


तनाव-शैथिल्य की जो प्रन्निया ]962 से क्युबाई मिसाइल संकद के बाद 
आरम्म हुई थी, वह लगभग 5-6 वर्ष तक निरन्तर जारी रही। मार 970 
के दशक के अन्तिम वर्षों में एकाएक अप्रत्याज्षित ढग से ऐसे अनेक अशुभ सकेत 
देखते को मिले, जिन्होंने विद्वानों को यह सोचने फो विवश किया कि कही 'नतया 
शीत युद्ध/ तो आरम्म नही हो रहा है। 973 के ऊर्जा सकठ के बाद अमरीकी 
विदेश मन्त्री हेनरी किप्तिजर ने खाड़ी के तेल-उत्पादफ देशों को जो पमकियाँ दी, 
उनसे अमरीका का 'आक्रमक अधिपति” वाला रूप झलका। निश्चय ही, तमाम 
सनाव-इैधिल्य के बावजूद सोवियत सध इसका मूक दर्शवा बना नही रह सकता था। 
कुछ संगय बाद इस स्षेत्र मे अपने हितो की रक्षा के लिए अमरीका ते तुरन्त तैबाती 
दस्ते (09960 0५09०! 707०४) की योजना पेश की। अमरीका ने अपने 
सामरिक हितो के लिए यह जरूरी समझा कि हिन्द भहात्तागर के क्षेत्र मे डिएगो 
गाणिया जैसे नए सैनिक अड्डो की स्थापना की जाये। ऊपर से देखने मे इनमे से 
कोई भी धटता सोवियत सध के खिलाफ नहीं थी। परन्तु इसका दूरगामी प्रभाव 
महाद्यक्तिमो के सम्बन्ध को अस्लंतुलित करने वाला था | 


अन्तर्राष्ट्रीय संकदों का सन्चिपात 


979 मे दो ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने तनाव-शेथिल्य के भ्रम को बचाये रखना 
असम्मव बना दिया । ये दो घटनाएँ घी--ईरान के शाह का पतन और अफगानिस्तान 
में सोविपत सघ का शैनिक हस्तक्षेप । ईरान के शाह अपते क्षेत्र भे असरोकी 
रणनीति ऐे प्रमुस्न स्तम्म थे, जो ढह गये । अफगानिस्तान में सोवियत से निक हस्तक्षेप 
ने न केवल सोवियत महत्वकाक्षा, बल्कि उसके सामथ्यं को प्रमाणित किया। 
मोवियत शह और समथंग रे ही वियतनाम ने कम्पुचिया मे सफल हस्तक्षेप किया 
और विपतनाम चीन के साथ सैनिक मुठभेड को झेल सका | इन सब घटनाओ 
का संघोग अमरीका के पड़ौस मे निकारागुआ और अल राल्वाडोर में मावरॉबादी 
सोवियत पक्षघर सरवारो वेः सत्ता राम्भालने से हुआ। इस तरह लगभग डेढ़ 

दशक बाद एक बाए फिर धुराते शीत युद्ध के पहले चरण की तस्ह ही विश्व भर में 
अन्तर्राष्ट्रीय संप्रटों का सप्तिपात दिखायो दिया । इनमें से अनेक जैसे ईरान में शाह 


बा पतन या अफगानिस्तान में सोवियत प्रवेश महाश्क्तियों के बीच टकराव लाते 
बाते थे । 


4 “नए शीत युद्ध' रो 'दितोद शोत शुद्ध था 'टूसरा शोत युद्ध” भो कहा गया है । इसो प्रकार 


"बुराने शीत धुद्ध' को "पहला शौत युद्ध! भी वहा गया है । इस पुस्तर से सुविधानुप्तार इत राभी 
जासों-शप्डादर्सियों वा प्रयोग क्या गया है । 


प76 
तनाव-शेथिल्य में नए थीत युद्ध के बीज 

उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि दूसरे या नए शीत युद्ध के बीज तनाव- 
सैपिल्य में निहित थे। ततावन-सैविल्य का स्वागत करने के उत्साह मे किसी ने इसकी 
सीमाओ को याद रखन की आवश्यकता नहीं समझी । 'बैरी सहकारिता (36:४९८5४५ 
एभ्षाएटा ४७9) वाली रिश्तेदारी मे 'बर' और 'सहकार' दोनो समान रूप से महत्व- 
पूर्ण होते हैं और इनम मे कसी मी पक्ष की अवहेलना लाभप्रद नहीं हो सक्‍ती।॥ 
जहाँ एक ओर साल्ट-एक समसौत ओर हैलसिको शिखर सम्मेलन ने तनाव-शैथिल्य के 
रचनात्मक पक्ष को स्प्रष्ट क्या, वहीं साल्‍्ट-दो की दिप्फ्लता ने इसकी सीमाओं को 
भी झलकाया । 

अमरीका मे राष्ट्रपति निक्‍सन के कार्यवाल के अन्तिम वर्षों में दी परस्पर 
विरोधी भ्रवृत्तियाँ दध्टिगोचर हुईं । वाटरग्रेट प्रकरण मे यह बात पता चली कि 
राष्ट्रपति वार्यालय में नीति-निर्धारण की प्रणाली-प्रक्रिया क्तिनी दोपपूर्ण है और 
बँदेशिक मामलो मे यह एक हृद तक राष्ट्र को कमजोर बनाने वाली हो सकती है। 
दूसरी ओर निकसन ने चीन के साथ अमरीका के सम्बन्ध सुघार कर सोवियत सघ 
पर एक तरहें वा करारा राजनयिक वार करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की । 
निकसन ने इस सारे दोर मे अपने तमाम सकटो के बावजूद हिन्द महासागर मे शक्ति- 
संघ और अप्रीका में क्यूबाई से निको वे माध्यम से अस्थिरता लाने के आरोप लगा- 
कर सोवियत सथ को बचाव की मुद्रा वे लिए विवश किया । 

दूसरी ओर ग्रेनेव के शासत काल में सोवियत साम्यवादी पार्टी और नेताओं 
को इस बात बा अहमास होने रूगा कि उन्हे अमरीका के सामने दवते-झुकले वी कोई 
आवश्यकता नहीं । सोवियत क्रान्ति की 60वीं वर्ष्ांठ मनाते-मनाते सोवियत जनता 
अपने जीवन स्तर में वेटतरी की माँग मुखर करने लगी थी । इसके परिणामस्वरूप 
सोदियत विदेश नीति के निर्धारण व सचालन में एक नया आत्म-विश्वास देखने को 
मिला । ऐसी स्थिति में जब सोवियत सघ को महसूस हुआ कि अमरीका तनाव-शयिल्य 
के अन्तनिहित तक के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा और उसे महागत्ति वे रूप में 
नही देख रहा है तो उसने अपने राजनयिक त्रियाइलाप में जवावी तौर पर तनाव- 
शैधिल्य की धर्तों वा उल्लधन आरम्भ कर दिया | इसवा सबसे अच्छा उदाहरण 
पश्चिम एशिया सकट निवारण के लिए अमरीकी कत्रियावलाप में मिलता है जिसकी 
परिणति वैम्प डेविड समझौते में हुई । अमरीका ने इजराईल एवं मिस्र के बीच 
सुनह-सन्धि बराते वक्त सावियत संघ को साय रखने थी कोई जरूरत नहीं समझी। 
इथियोपिया, अय्ोला आदि में बदी सोवियत रुचि इसो सन्‍्दर्म मे समझ में आती है। 
इसी तरह इस बात बी भी अनदेखी नहीं क्री जा सकती कि ईरान मे शाह वे पतन बे 
बाद जिस इस्लामी कट्टूरता वा दौर घुरू हुआ, उसकी उपेक्षा सावियत सध अपनी 
जनसरुपा बे सुसलमात हिस्से को देखते हुए नहीं कर सकता था। अफगानिस्तान में 
सोवियत हस्तक्षेप के पहले घीन-ईरान साव्याठ से सोवियत सध ने इस दक्षिणों 
सर्भस्थन मे 'शोल ए जावेद जैसे छापामाणे को गतिविधियाँ शोचनीय रूप ले चुकी 
थीं। मावियत सघ द्वारा वियतनाम को दिया गया समर्थन य सहायता भी सद तक 
टीक भे नही समझे जा सकते, जब तक हम इस बात को याद नहो रखते डि हिन्द 


टी ब्तर्धष्ट्रीय लब्ब'क /8[ 


पा 
सीन से अपनी वापसी के बाद पोल पोट ओर भिहानुक के पक्षयर पषद्थन्भकारी 
छापामारों के जस्यि परोक्ष रूप से अमरीका और चीत, वियतनाम को निरन्तर कष्ट 
पहुँचाते रहे । यदि सोवियत सघ वियतनाम का साथ नही देता जो उसे महाशक्ति 
के रूप भे अपनी हैसियत बचाये रखना कठिन हो जाता और यह बात स्वीकार 
करनी पडती है कि उसके हित, उसको भोगोलिक सीमाओो के मीतर सिमटे हैं, अम रीका 
की तरह विदव भर में फैले हुए नही । 


नए ज्ञीत युद्ध के उद्भव के कारण 

नण शीत युद्ध के उद्मव के दो कारण है, जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी 
है। राष्ट्रपति जिमी कार्टेर के कार्यकाल मे अमरीको विदेश नीति का एक प्रमुख 
झुद्दा मानवाधिकारो की रक्षा बचा और आलोचना का प्रमुख लक्ष्य सोवियद भध को 
अमता पडा। अपने मित्र राष्ट्रों अजेंटीना और चिली में मानवाधिकारों के हनत की 
ओर अमरौका की आँष़ मुँदी रही । साथ ही बडे पँमाने पर सैनिक ्चे, वेज्ञानिक 
परियोजनाओं को सरकारी अनुदान को स्वीकृति देने के लिए भी तताव और सक्ट की 
मानसिकता वनी रही । इन सबकी प्रतिक्रिया मे सोवियत सघ ने अप्रत्यक्ष रूप से 
क्यूवा के भाध्यम से लातीनी अमरीकी भ्रू-भाग मे अमरीका की दुबंलता को उद्धाटित 
करना आवश्यक समशा | मांयवाधिकारो का प्रश्न हो या सैन्यीकरण का, व्यक्तित्व का 
टकराव हो या सैड्भान्तिक विवाद, एक बार फिर दो ब्यवस्थाओ का बुनियादी विरोध 
समाप्त न कर सकता गए शीत युद्ध के रूप से सामने आया। 


नए शीत युद्ध की परिभाषा 
(०७ ९०8 फ्रव्वा . 06छञ0०9) 

कुछ विद्वानों के मत में नया शीत युद्ध नमा या दूसरा नहीं, बल्कि पुराने 
शीत युद्ध काल का एक और चरण है । दूसरी ओर फ्रेड हेलीडे और के० सुब्रमण्यम 
जैसे विश्लेपकों ने प्रकृति में मूलभूत अन्तर के कारण इन दोनो मे फर्क क्‍या है। 
सुग्रहमण्यम के विचार से 'पहले और दूसरे झीत युद्ध मे विकासशील देशो के आचरण 
के सन्दर्भ में दो बातों वे आधार पर फके किया जा सकता है। पहले शीत युद्ध के 
दौरान भीदियत सध के पास ज्ातो समुदरों के नीले जल पर विहार करने बाली नौसेता 
भही थी । परिणामस्यरुप उसकी शक्ति-क्षमता की पहुँच विध्व मर में नही देखी जाती 
थी--कम से कम अमरीका मे तो नहीं “॥ दूसदा महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि 
ओऔपनिवेशधिक काल के पश्चात्‌ बिकासदील देशो ने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक ससाधनो 
पर राजनीतिक और कानूनी स्वमित्व ग्रहण कर ज़िम्रा। तब इन देशो के पास 
अपने प्राकृतिक सप्ताधनों के समुचित दोहन के लिए सोवियत समाजवादी सेमे की 
वैकल्पिक टैवनोलोजी सुलम हुई।* 

सर बताओ सुब्रहमभ्यम के मत में नये शीत युद्ध के कुछ और पहलू पुराने 
शीत युद्ध से भिन्न है। पुराने शीत युद्ध के दौरान दोनो महाशक्तियो के सन्धि-मित्र 
देश सेनिक संगठनों ओए आधिक सहायता के माध्यम से उनके आज्ञाकारी व 
अनुशाप्तित शिविरानुचर बने रहते थे । लैविन आज सिर दक्षिण अफ्लीका और 
डजराईल वी निरफुश उच्छश्यंसलता ही नही, फ्रास, जमनी, हगरी, रूसानियां जैसे 
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देशो की 'स्वाघीनता” ड्विघुवीय विद्व को विसयत सिद्ध केर छुकी है। पुराने शौत 
युद्ध के दौरान दी महाशक्तियों के बीच टकराव को रोकने और शान्ति के क्षेत्र को 
विस्तृत करने वे लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन का आविर्भाव हुआ और उसने एक 
रचतात्मक-सार्थंक भूमिका निमाई । इसके विपरोत सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मे नये शीत युद्ध के आरम्भ ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में दरार पैदा कद 
दी । इसके अलावा द्वितीय विद्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के पहले चरण में 
अन्तर्राष्ट्रीय सकट का केन्द्र यूरोप था, जबकि 978 के बाद के दशक में शक्ति-सघर्ष 
के लगमग सारे सौके अफ्रोका, एशिया और लातीनी अमरीका में इष्टियोचर हुए हैं । 

अन्त में, अमरीकी शक्ति का अपेक्षाइल ह्वास, सिर्फ सोविमत क्षमता के 
विस्तार के कारण नहीं, वल्कि आविक क्षेत्र मे जापान और जमेनी के आधथिक महा 
शक्ति वे रूप मे उदय के कारण भो शीत युद्ध के दोर में जटिलता आयी। इनमें 
में अनेक बातो की धृष्टि फ्रेड हेलीडे ने भी की है। उन्होंने अलग से कुछ 
विचारोत्ते जक टिप्पणियाँ की हैं । इनमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुराने शीत युद्ध 
मे सैद्धान्तिक या वँचारिक पक्ष जिस तरह महत्वपूर्ण या, नये शीत युद्ध के टकराव में 
उसकी वह स्थिति नहीं रही | इतिहासकार आरनो मेअर का एक सटीक उदाहरण देते 
हुए फ्रेंड हेलीड़े ने इस बात पर जोर दिया है कि पुराने शीत युद्ध के दौरान अमरीका 
और सोवियत सघ जिन सैद्धान्तिक हथियारों से एकक्‍-दुमरे पर बार करते थे, 
उनका भण्डार आज खर्च हो चुका है। आज ये दोनो महाशक्तियाँ जिस दगल में 
भिडी है, वह दीसरी दुनियां में आधिपत्य जमाने के लिए सीधी सादी जोर 
आजमाइचन है ।' 

भूतपूर्दंक अमरीकी विदेश मन्‍्त्री हेनरी क्सिजर ने स्वथ यह बात स्वीकार 
करते हुए कहा कि “हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शत्रुभो वे साथ अपनी 
भ्रतिद्वन्द्रिता को सीमित-नियमित करें ।' भले ही उन्होंने यह कहा कि हम सोवियत 
सथ विपयक मानसिक प्रन्धि-हुठा से मुक्त होता चाहते हैं, घथाय मे नीति निर्धारण 
ओर संम्पादन इस सफाई के बनुसार नहीं हुए। प्रसिद्ध विद्वान एलस्टर बेकन ने 
]973 में बह भविष्यवाी कर दी थी कि 'सोवियत सध और अमरीकां को अन्तत 
तीमरी दुनिया में अपना आविपत्य स्थापित करन के विषय में कोई न॑ वोई समझ 
हासिल करनी होगी। यूरोप व प्चिचम एशिया जैस स्थानों के बारे में एक-दूसरे बी 
अद्यता (४७७८३४०॥॥५) को देखते हुए ध्लीत युद्ध की चपेट स छुटकारा पाया जा 
सकता है। ऐसा न हो सकते के कारण ही नये शीत युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
को स्क्टप्रस्त बनाया । 

शौत युद्ध को परिमाधित बरते हुए 'सम्पत्ति एवं निर्धददा' (४ट्फा 206 
ए0४८१५) नामक पुस्तत के लेखक जाज गिल्डर ने यह मत अभिव्यक्त कया कि 
“दिलीय छीत युद्ध का प्रमुख कारण और इसकी प्रह्ति की विशेष पहचान का एवं 
अमुख तत्व साम्यवादी सपने वा समाप्त होना है; हैकिट ने इससे अपनी असहमति 
प्रकट करते हुए लिखा है कि '“वस्तुत दूसरा झीत युद्ध पारम्परिक दक्षिणपथरी 
विचारधारा का पुतर्पोषण नहीं, दल्कि नव-अनुदारवाद (३९८७-०० ४शाओय) का 
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बलवान होना था । इसकी पुष्टि काले केसर आदि द्वारा लिखित 'पदिचम की सुरक्षा: 
क्या बदला और बया किया जाये! (१४९४४ 5०८८णाए एफ 85 णोथ्ाहुव्तै 
शाते शा: इ70णॉर्त 8८ 0०॥०) नामक पुस्तक में प्रकाशित सामग्री से होती है। 
इसमे विदेश नीति सम्बन्धी पहस्म्परिक सामम्य क्यान को नकारा गया है। मारग्रेट 
शैचर का ब्विटेत हो या रोनाल्‍्ड रीगन का अमरीका, प्रतिपक्षी को पीछे घकेलने वाली 
मानमिकता-प्रतिबद्धता पूर्ववत्‌ रही | अमरीका द्वारा अपनी तथा अपते सित्र देशो 
की विदेश नीति घंग सचालन एक बार फिर सोवियत सघ के साथ मुठभेड के लिए 
क्या गया । 

इन परिमाषाओं के विश्लेषण, इनकी प्रद्धत्तियों की सप्रानता और अन्तर पर 
इष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट होती है “वस्तुत पुराने तथा नये शीत युद्ध के 
मौलिक स्वरूप में अन्तर उतना बुनियादी नही जितना अक्सर बतलाया जाता है 
जैसा कि हेलीड ने अपने निष्कर्प में लिखा--शीत युद्ध के दोनों चरण (अर्थात्‌ 
चुरानां व नया झीत युद्ध) निव्यंक्ति ([एाए०:४०॥०॥) और दास्त्न्होड़ के कारणों भर 
से नहीं उपजे ये, बल्कि इनका विफास विश्वव्यापी सामाजिक संघर्ष तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीप 
राजनीति के अन्य जटिल घटको की अन्तर-क्रिया से हुआ। द्वितीय जीत युद्ध उस 
बुनियादी टकराव को प्रलिविबित करता है, जिसके रहते गहाशक्तियो की नीतियों मे 
सामंजस्य नही विठाथा जा सकता। इसका आविर्भाव इसलिए तेज हुआ कि दोनो 
पक्ष पुराने जीत युद्ध के दौरान हासिल सभी उपलब्धियों को बरकरार रुख सकें और 
शत्रु का आतंक दिखाकर अपने सेमे की एवगा बनाये रस्त सकें। यदि पहला शीत 
युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट प्रशासन की रणनीति-राजनय की सस्तान 
था तो वूरारा शीत युद्ध अमरीकी राष्ट्रपतियों और उनके सलाहकारों की सुविचारित, 
पूदं निश्चित व दूरदर्शी सामरिक योजनाओं का परिणाम । इस तरह द्वितीय शीत 
युद्ध न तो आकस्मिक दुर्घटना है और न ही कुटिल पड़्यम्त्र । यह सीमित क्षमता 
बाले सत्ता व्यक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित फरने के प्रयत्न को 
अतिविधित करता है।॥ निरन्तर बदलती अल्तर्राण्ट्रीय परिस्थितियाँ महाग्रक्तियो के 
चर्चस्व को नई चुनौतियां पेश करतो रही है और यही परिवर्तन प्रतिपक्षी के राय 
शक्ति सधपं जारी रखने का नया आयाम उद्घाटित करती रही है । यही दूसरे शीत 
युद्ध का ययार्थ है।? 


पुराने व नये शीत युद्ध में अन्तर 


भले है पुराने और नये शीत युद्ध के वीच कोई मूलभूत अन्तर न हो, फिर 
भी दोनो रिषद्धियों मे महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट इप्टिगोचर होते थे, जिनके परिणाम 
दूरगामी मिद्ध हुए । इनमें प्रमुख अन्तर निम्नाकित है--- 


हि 4. अपन का अवपुल्यन-- पूंजीवाद और साम्यवाद का टकराव 945 
से नहीं, बल्कि 97 से ही विश्व को दो खेमो मे घाट चुका था । 945 से लेकर 
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960-62 तक का सँद्धान्तिक कलह झीत युद्ध का मुख्य प्रेरक रहा ॥ इसी आधार 
पर दोनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे को नीतियो का सूल्याकन क्या और मविष्य के 
बारे मे पूर्वानुणान लयाया | उनके छारा अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए 
नैतिक व लगभग आध्यात्मिक-ताक्क शब्दावली का प्रयोग करना आम बात थी। 
अमरीका व रूस ने तीसरी दुनिया के देशो का दिलो दिमाग जीतने के लिए 
सास्दृतिक और आधिक राजनय को विदेश नीति के कारगर उपकरणों के रूप में 
इस्तेमाल किया | नये शीत युद्ध के वर्तमान दौर मे विचारधारा का अवशृल्यन 
स्पष्ट इप्टियोचर होता है। ऐसा नहीं जात पड़ता कि किसी एक पक्ष बे विचारधारा 
पर कम जोर दिये जाते से यह प्रक्रिया आरम्म हुई । ज॑साकि जॉन केनेय गेलब्रेथ 
जैसे विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि एक खास स्तर की तकनीकी योग्यता हासिल 
करने के बाद पूँजीवादी और साम्यवादी राष्ट्र एक ही स्वरूप घारण कर लेते है। 
यह विश्वेषण 'अभिसरण घारणा' (007५८728८7०० [9८$॥७) के नाम से विख्यात है 
और इसका विस्तृत ब्योरा उनकी *न्यू इडस्ट्रियल स्टेट' (]8८७ [7405॥004 5056) 
नामक पुस्तक' में मिलता है । पिछले 2-3 वर्षों मे मले ही अमरीका और रूस की 
एक-दूसरे के प्रति आक्रामकता बढ़ी है, परन्तु इसका विश्लेषण बिना किसी सेद्धान्तिक 
शब्दजाल मे पड्टे विशुद्ध सामरिक कारणो से किया जा सकता है । 

2. सध्ष स्थल कया स्यानान्तरण--पुराने शीत युद्ध मे सबसे बड़ा सकट- 
स्थल यूरोप रहा, मले ही ईरान, कोरिया आदि समय-समय पर चित रहे। 
आरम्म से ही यह बात सर्वंमम्मत थी कि विभाजित जमंनी लोह-आवरण वाले शब्द 
प्रयोग को साथंक बनाता है । द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में सामाजिक व आधिक 
उयल पुथल वा उल्लेख ऊफर किया जा चुका है। यूरोपीय क्षेत्र में साम्थवादी प्रमाव 
थो कम करने के लिए मार्शल योजना की रूपरखा तैयार की गयी॥ वलिन की 
नाके वम्दी इसी को स्पष्ट करती है। मग्रे शीत युद्ध के वर्तमान चरण में सकट-स्थली 
का क्रमश स्थानान्‍्तरण होता रहा। 960 के दशक के मध्य से 970 के दशक 
बे मध्य तक वियतताम और हिन्द चीन अस्तर्राष्ट्रीय तनाव वे सबसे बड़े केन्द्र 
रहे $ इसके वाद ईरान-इराक, अफ्गानिस्तान, वकम्पुचिया, वियतनाम, अगोला, 
मोजाम्विक, दथियो पिया, सीमालिया, लेदतान आदि का धटना-क्म निरन्तर विस्फोटव 
बनता रहा । 

3 प्रत्यक्ष मुठभेड की सम्भावना में बृद्धि--पुराने शीत यृद्ध बे दौरान 
उपनिवेशवाद का “पूर्ण उन्मूतवद' नहीं हुआ था। यह सम्मावता बची थी कि आदग' 
ब सस्तुलन के रहते महाशत्तियाँ अत्यक्ष टकराद से बचते हुए परोक्ष रूप स भिडकर 
एक-दूसरे की क्षमता आँक्‍ते रह सकते हैं। अफ्रीका और एशिया में चल रहे अंतेर 
स्वाधीनता भद्यामों से पश्षथरता वे कारण जहाँ एक ओर सोवियत मसघ ने लोव- 
प्रियता हासित की, वही जन-मुक्ति आन्‍न्दोलनों को अस्विरता पैदा करने वाला पढयन्त्र 
घोषित कर एवं यथास्थिति का वनाये रखने के अमरीकी प्रयत्न ने शीत यद्ध को 
अनावश्यक रूप से कुटु एवं श्रामद दतामा। अगोड्ा और मोजाम्बिक तथा तह्ता- 
पलट के बाद से अफगान घटनाक्रम इस घारणा को परुप्ट करते है। फिलोपीम्स से 
लेकर निकारायुआ तक उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेधवाद कौ प्रत्यट्षा पवड़ 
कमजोर हुई। साथ ही महाशक्तिया में अप्रत्यक्ष टकराद या रम्सारशी की सम्मावता 
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का विकल्प शेष नहीं रहा। निश्चय ही, महाद्यक्तियों की आपसी मुठभेड़ों को कम 
खतरनाक बनाने वाले 'वफर' राज्यो का अमाव नये झ्ीत युद्ध के सन्‍्दर्स में उत्लेलनीय 
है । इससे अमरीका व सोवियत सघ में प्रत्यक्ष मुझभेद की सम्भावना बढी | 

4. सेनिक संगठनों का अवमुल्यन--पुराने शीत युद्ध के दोरात अमरीका और 
सोवियत सघ दोतो ने टकदाव को बुनियादी तौर पर सैनिक माना और संकट 
समाधान के लिए सैनिक संगठनों को लावश्यवा समझा। परिणामस्वरूप, महाद्क्तियों 
दर प्रवर्तित छ्िएटों, सेल्टो, वार्सा सन्धि, अजुस, आग्ल-मलय आदि सँनिक 
समझौतौ के माध्यम से तमाम विश्व मे इन ग्रठबन्धनों के साथ शोत मझुद्ध की 
मानसिकता को प्रमार हुआ । अपने को महाश्क्ति बतलाने बाले राष्ट्र के लिए विश्व 
भर में अपने हितों को परिमाधित करते ओर इन्तकी रक्षा के लिए अपने सामथ्यं के 
प्रदर्शव के लिए ये संगठन बहुत उपयोगी थे । 950 के दर्शक में तत्कालीन अमरीकी 
विदेश मन्‍्त्री डलेस का 'डोमिनो पघ्विद्धान्तों तथा 960 के दशक मे सोवियत सघ द्वार 
सहयोगी राष्ट्रों की 'सीमित सम्प्रभूता के घ्िद्धान्त' का प्रतिपादन सैनिक सगठतों और 
इनके एफ 'निवियाद नायक' की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है । 

सैनिक संगठनों की स्थापना ओर विश्व का दिधुवीकरण अभिन्न रूप से 
जुड़े हुए थे । सेनिक संगठनों की कट्ठ्‌रद्धा का क्षय और वहुश्ुुदीकरण दी प्रक्रियाएँ 
समानान्तर रूप से चलती रही | जहाँ एक ओर सोवियत-चीन विग्रह ने स्राम्यवादी 
सेमे में दरार डाली, बही फ्रास द्वारा देगोल के कार्यकाल में स्वाधीत लिजी परमाणु 
शक्ति हासिल करने एवं जर्मनी तथा जापान के आयिक छाक्ति के रूप में उमरते से 
यह स्पष्ट हुआ कि परिचमी सेमे में पहले ज॑सी एकता शेप नहीं बची है। 
वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप, सभी 'सिएटो' सदस्यो तक को एकस्ताथ रखने मे 
पूर्णत/ सफल नही हुआ । इसी तरह निशस्प्रीकरण शिखर वार्ताओ और यूरोप मे 
सोवियत-अमरीकी मुकाबले को लेकर अमरीका ओर मित्र राष्ट्रों के बीच तनाव बना 
रहा है। “नाटो' की जजंदता का पता अमी पिछले वर्षों मे फॉकलैण्ड य्रुद्ध मे चला। 
अरब-इजराईल सघर्प के 'छेस्टो' को लगमग दो दक्षक पहले ही निर्र्थक बना 
दिया धा। 

. द्विश्ुुवोय से बहुप्त॒ुवीय विश्च--द्विप्लुवीय (8/-90०57) विश्व से बहु- 
धुवीय (0(७४-ए०७7) विश्व में परिवर्तन ऐसी नाटकीप एवं महत्वपूर्ण घटना थी, 
जिमने बहुत बड़ी सोमा तक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की स्थिति (अनेक राष्ट्रों के 
बीच शक्ति सत्तुलन वाली स्थिति को) को वापस खा दिया। द्वितीय महायुद 
की हार-जीत और परमाणु अस्नों के आदिष्कार ने गहाश्षक्तिमों के भाविर्शाव 
के साथ विज्व को सेद्मान्तिक और भू-टाजनीतिक दृष्टि से दो परस्पर विसेधों छेसो 
में बाँठा था। कालक्म में सामाजिक सुस्थिरता एवं आधथिक पुन्निर्भाण के साथ 
दोनो महाशक्तियों के पस्त-क्षतिग्रस्त सहयोगी देश अपनी खोई हुई प्रतिप्ठ! और 
विगत क्षमता फिर से हामिल करने के लिए उत्सुक हुए। 956 का स्वेज सकट 
एक बडी प्तौसा तक दुसी कारण पैदा हुआ, व्षोंकि ब्रिटेन के प्रधान सस्ध्री एथोती 
ईडन यह मानते को तैयार नही थे कि उनका देश अब दूसरे दर्जे की शक्ति ममझा 
जाता है। इसो तरह चीन और फ्राप्त ने भाओ और देगोल के जीवनकाल मे अपनी 
संरक्षक महझाक्ति तक की अपना समकक्ष नहीं माना। झापान और पश्चिम जर्मनी 
ने चम्वारी ढंग से सामप्रद आधिक विकास के साध-माय अपनी महत्वाक्राक्षा को 
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मुखर करता आर्म्म किया । दसकी प्रखर कारण यठ था कि व बेटविक मामदा म 
पय प्रत्यन नहा करत थ । 

ड्सक आतरिन्त यूरा वम्बूनिम (६ए70-007णाए्क ७) बयातू दच् कात 
व परिवार स प्रभावित साम्मवाल व राध्टाय सम्करण के ब्कत हान सोवियत 

सपालबाठ और साक्सवाट के झाआ्रवादी रूप्रास्तरण न सैद्धान्तिक कारण्य से बट 
ध्रदाकरण का प्रद्रलि का पुप्ट क्िया। दसक समातान्तर स्वयं अमयीक्रा की 
परस्चान अहकारा साप्राउबरतय ई_त््शाय के रूप से उसके मित्र राप्प न आरम्म 
का ॥ सका जा टटाडाए खावर द्वारा लिखित प्रस्तक अमरशाका घतौता (व 
4फाध्याव्वच (#शाव्शह्ट) है । पुस्तक से ”स बात पर बढ़ टिया गया है. कि प्राम 
जम सास्हृतिक यूरागय हया का सतस बचा घनौती अमराक्री आशिपय (आशिक 
और सास्द्ृतिक) स बचने का है? हसा तरह प० जमना से बिताब्राट वी आस्ठ 
पालातिक नाति न यह बात झदकाया कि यूरापाय परिह्य व विषय म अमराता 
और उसके सहाणगा टया में मतवय नेहा है। हम प्रकार बटज अल्तरायप्ट्रीय प्रिप्रत्य 
म द्विप्रूवाय दिव्व बचा नहीं रह सकता था । 

6 गुट निरप्स आटालन को निरयक्ता--दिक्षबिय विश्व के बट॒घ्रुवीय 
जगत मे वटलन के साय ग्रट निर”ल आन्टाउस का अवसूयन द्वोता अव”्यम्मादा था। 
जसाकि नहरू जा वहा करत य कि गृट निरपत राया की हच्छा कमा तौसर 
हट का स्थापना नहीं बस्कि हगन्ति का क्षत्र विस्तृत बरन वो अभिवायां था। शीत 
यद्ध व. पट चरण मे बिनाश के करार पर खड़ प्रतिपलिया क दीच सलह का 
माय प्रहम्त करत चाल मधच्यस्थ क रूप म घर निर-फ्स राष्ट्र कअपठ को दसखन च॥ 
नर जा ने कारिया जम अवेसरा पर इस मास से महत्वपूण् यागहान टिया 
अन्तराष्टाय राजवाति के बटझवावरण के साथ एवं भह्माएक्तिया के बाच्च हठात 
की सम्मावता उजागर हाल खे गट निरप्स राजनय का अवमूयत हुआ। इस हा 
और वाराए रह जिनका उपा नहीं का छोटा चाहिए॥ गट निरपल राष्ट्रा ब 
पहल बठग्र” टिम्दर सम्भलत (96]) म यह दात साफ्त हा गया कि सत्स्य 
मसख्या बाल व खाब रट निरपस राष्ट्री म॒ पुराना एका नर बचा रखे है। जहाँ 
एक आर नहर जा ने परमापु आजों का विशवल्डान्ति व लिए सबस बा जाखिस 
समया वहा संत्राय दस नताआ ने लव प्रनिवधवाद का अवट्खा करते के लिए 
जटब्ःथ जा को मसता का | नेटरू जा एक अपदाट थे जा अलमत दृरशीपण 4 साथ 
ज्यव यद्ध शव नव “निवगावाट ब॒_अन्दर-सम्वाय का अच्छा तरह समझत थ। 
बायया आज सब रस मामत्र में गृट निराश आडावन असमंजस से पढ़ों टाखता। 
हुस सबका टाटगन का अमियाय यट है कि ह'ठीव यद्ध क नय दौर से ग्रट निरपश 
राष्टा और आएाजन द्वारा पुराता प्रूमिका निम्नान तथा सघप से बाहर रहने वी 
आय अख्ला लय गो जा सकता । 

7 महाद्क्ति र स्वश्पन्सामध्य में असमानना एवं असस्त्रतचद् कम होता-- 
प्रयाग और नये "पद दरद्ध गे टउनामह अध्ययत से यट बात पा खत़ता है हि 

494$ स आज तद् ब क्षल्रात मे होता ईलिमरो +इनिंददी, झाणल्ििट्री, छ स्तपराए 
ओर मसासस्य मं अथमानठा एछव असस्दचन निरल्वर कम होठ रह । इससे शांत ग्रद् 
है ना स्थिति घर भारा द्रलाव पड़ा । 945 में अमरीका द्िताय विद ग्रद्धक 
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नुकसान से अक्षत रहा । समृद्धि में उसका मुकंगवला कोई नहों कर सकता था। जो 
पुरानी मौपनिवेशिक ताकतें अमरीका की प्रतियोगी दन सकती थी, वे समी ध्वस्त 
पड़ी थी। इनमें सोवियत संघ मी शामिल था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में 20 लाख 
से अधिक जानें गवायी थीं और उसके आयिक विकास के सभी कार्यत्रम गह-मडट 
हो चुके थे । कुछ हो दर्षों तक सही, परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में अमरीका का एका- 
घिक्ार रहा था। इसके अलावा अमरीबा सोवियत जड़ता-क्ट्टूरता के मुकावते अपनी 
व्यवस्था को मुक्त जनतास्त्रिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित करता था। 

परत्तु माज यह स्थिति आमूल-चूल वदल चुको है। टैवनोलोजी के कुछ क्षेत्रों 
में भले हो सोवियत सघ अमरीका से घिछडा हो, लेकित साम्ररिक शस्व्रास्त्रो के क्षेत्र 
मे दोनो देश ममकक्त है। इस स्थिति में दोनो पक्ष अपने को निरापद नही समझते । 
इस प्रकार इस परिवर्तन ते नये शीत युद्ध को युराने गौत युद्ध की अपेक्षा जडित 
बनाया है । 


नये शीत युद्ध के कारण 
((2०5८४ ० प्र6 ।२०७ ९०6 ४४7) 


पुराने शीत युद्ध के आविर्भाव के साथ यह स्पष्ट हो गया कि न युद्ध 
और न ही शान्ति वाली यह स्थिति आतक के सन्तुलन के कारण सम्मव हुई हे। 
अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सम्मावित घटनाक्रम के बारे मे कोई भी तर्कसंगत अनुमाव 
लगाना तभी तक सहज था, जब तक महाशक्तियों में स्तुलन न सही, एक तरह की 
तुतनीयता (00४/एथ००॥9) इप्टिगोचर होती थो॥ इस प्रड्धत्ति कौ परिणति 
महाणशक्तियों के बीच तनाव-दैधिल्य में हुई॥ तनाव-शैयिल्प के समापन और नये 
शीत युद्ध के आरम्म होने के माथ महाद्क्तियों की क्षमताओं में उत्पन्न अमन्तुलन 
और तेद्जनित अस्यिरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे। बहरहाल, नये शीत युद के 
प्रमुख कारण निम्नाकित हैं : चर 
अल . अमरीको दाक्ति शा क्षय एवं सोवियत दाक्ति को विस्तार--जिश्न तरह 
द्वितीय विश्व युद्ध के दोदान सोवियत संघ निरन्तर सघर्षरत रहने के कारण ध्वस्त्त* 
पस्त हो गया था तथा अमरीका अपेक्षाहृत तिरापद ववा रह सका था, उसी तरह 
बियतताम संघर्ष के बाद नये श्ञीत युद्ध को पूर्व सध्या पर अमरीका लिन्न-क्लॉत तथा 
सोवियत सघ अपेक्षाइत आत्म-विश्वासी या। ऐसा नहीं कि अमरीकी दाक्ति का ब्यय- 
अपध्यय सिर्फ हिन्द का में हुआ हो ॥ क्यूदा मे फिदेल कास्‍्त्रों के उदय के बाद में 
पारम्परिक मुनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन महज नहो सहा। चिली हो या अर्जेनटीना, 
अमरोडी पश्मघर सैनिक जमघटों को सत्तार्ट रखने की बढ़ी कीमत अमरीका को 
चुरानी पढ़ी । [973 के बाद परिचिम एशिया ने नया सामरिक महूहव ग्रहण किया 
गौर तैल सकद ने अमरीक्षियों का घ्यान इस ओर दिलाया कि उनके बेंमव और 
रेंदर्य को नीव क्तिती कमजोर है ? इन्ही वर्षो मे पश्चिमो जमेनी और जापान जैसे 
मित्र राष्ट्र आथिक क्षेत्र मे अमरीका से बाजी मार से गये ओर अन्तर्राष्ट्रीय मण्टी में 
उसके लिए घुनौती बन गये। अमरोकी नेताओं को यह बात सिप्च कस्ती रही कि 
दे ऐसे सम्धि-मित्र देगों को सुरक्षा का जार वहन करते वे: लिए. मजबूर हैं। फ्राम 
हो या पर्दिचमी जन हो या इजराईल, अमरीका अपने शिविराजूचरों की 
नोतियों भा तालमेल अपने सामरिक हिलों के साय करते में मममर्य रहा। समरीकी 
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सोवियत संघ द्वारा वियतनाम को दी जाने वाली सहायता-समयत तथा अफगानिस्तान 
के प्रति उनकी विशेष सवेदनशीलता कमोबेश अमरीका-चीन सम्बन्ध खुघार से जुड़े 
हुए हैं। सोवियत संघ और चीत के पारस्परिक सम्वन्धो में सामान्यीकस्ण को जो 
प्रक्रिया आरम्म हुई, उसने नये झीत युद्ध को ओर जटिल बता दिया, वेयोंकि इसके 
बाद दाक्ति-सस्तुलन जिकोणीय हो गया । हि 

3. अमरीकी क्ट्टरता-- पुराने ज्ञीत चुद्ध के बारे में अक्मर कहा जाता है कि 
डत्तेप्त के च्थक्तित्व का रूखापन उथा उत्तवी बट्टरत्ता एक बड़ी सोमा तक सकटो के 
लिए जिम्मेदार रहे । साम्यवादी सलेमे में रूमी नेता स्थेलित और चीन मे भाओ का 
उल्नेख इसो सन्दर्म में क्रिया जाता है। बिता अनावश्यक मरलीकरण के यह बात 
सुझायी जा सकती है कि नये झीत युद्ध के विकास के साथ अमरीकी सरकार की 
क्ट्टरता बहुत बड़ो सीमा तक जुडी रही है। यह वात सिर्फ शाप्ट्रपति रोगन की 
जुझारू मानसिकता पर नहीं, बल्कि कार्टर जैसे अपेक्षाकृत उदार समझे जागे बाले 
दप्ट्रपति के मानवाधिकार भम्बन्धी दुराग्रह पर मी जाय होती है। यदि वस्तुनिष्ठ 
डा से देखें तो कैम्प डेदिड समझोते मे रूम को अलग रखने, डिएगो गामिया में नो- 
सेतिक अड्डे की स्पापना, पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता आदि के 
मामलों में भडकाते-उकसाते वाली पहल कार्टर ने ही की 

अमरीकी क्ट्टरता सिर्फ किसी एक व्यक्ति या पदाधिकारों तक सीमित नहीं 
रही । आखिर राष्ट्रपति रीगत को अभूतपूर्वे बहुमत से दो वार निर्वाथित करने वाले 
अमरीकी मतदाता उस देश को जनसंख्या का बहुसस्यक हिस्सा है। सोवियत सघ को 
बुर और क्षशु समझने दाले और उमके माय आत्मघाती मुझुभेड़ के लिए तैयार सहने 
बाले थे मतदाता सम-्सामयिक अमरीका की जहंकारी भावसिकता का वास्तविक 
प्रतिनिधित्द करते हैं। द्े्नेंजिस्की हो या जनरल हेग या किंसिजर, अमरीकी विदेश 
नोति के निर्षारण व सचालन के तौरूतरोकों मे ओद समझ पाना आसान नहीं॥ इन 
अम्रोकी लोगों को लगता है कि जिस तरह घोंसाधमक्री से ग्रेनेडा, पतामा, कोलम्बिया 
आदि पर काबू किया जा सकता है, उस्तो तरह सोवियत सझ के: साथ आचरण कर 
काम निराला जा सकता है। इस अआन्ति ने नये शीत युद्ध के विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका निमायी ॥ 

4. नये सोवियत नेसृत्द का आत्त-विद्शास--यों तो यह बात भुरू ये कही 
छाती रहो है कि भोचियत भीति की कट्टरता या लचोलापन श्षीर्ष स्‍्घ साम्यवादी नेता 
के ब्यक्तित्व पर आषारित रहते हैं, तथापि नये श्योत युद्ध के सन्दर्भ में इस बात का 
एके नया पक्ष उजागर होता है। स्टालिन के सामने सबसे बड़ी समस्या द्वितीय 
विदय युद्ध के बाद देश के सामाजिक-आथिक पुननिमाण की थो, तो रा. इचेव के समक्ष 
सझसे बड़ी चुनौती प्रक्षेपास्त्रों और परमाणु अस्त्रो के निर्माण की दौड मे अमरीका से 
न पिछड़ने री। तीमरो दुनिया के देशो में सोवियत प्रमाव क्षेत्र फैलाना इन बर्षों में 
सामरिक महत्व का काग बना रहा। अर्थात्‌ छुल मिलाकर सोवियन सघ की राजनयिक 
मुद्दा प्रतिरक्षात्मक रही। ब्ेशनेव के का्यकास के अन्तिम वर्षों तक इस स्विति मे 
जादसीय परिवर्तन आ चुता या। जहाँ एड ओर अत्तरिक्ष अन्वेषण, दास्त्रास्त्र निर्माण 
आदि के क्षेत्र में सोदिएत संघ “होनता ग्रन्यि' से मुक्त हो चुका था, बही इुनरी ओर 
जीवन-स्तर सुधारने के सामने में अपनी धीमी सति रूसी जनता को सालने लगी 
थी। इस तरह सोवियत नेवाओं के बडे आत्य-बिद्वाम ने नये" शीव युद्ध को दो त्तरह 
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से प्रभावित क्या । एक तो अफ्गानिस्तान, वियतनाम, फम्पुचिया जेंसे रणक्षेत्रों मे 
वैहिचक एवं लगभग दुस्माहसिक ढंग से कूद पडने की तत्परता सोवियत नेतृत्व ने 

दर्शायी | दुसरे, अमरीका के साथ भिडकर वेदेशिक मामलों में अपना परात्रम प्रमाणित 
कर सोवियत जनता के असन्तोष को नियमित-नियन्त्रित करने का प्रयत्न तकंसंगंत 
समझा गया । 

द्रेझनव के वाद आदोपोव और गोर्वाच्योव ने अपने-अपने ढंग से इस प्रश्षिया 
को प्रमावित क्या । जहाँ इन नये नेताओ के 'स्वाभाविक व्यक्तित्व” ने विश्व मर को 
परमावित किया, वही अमरीका इस बात को लेकर त्रस्त रहा कि कही यह मुंखोटामर 
न हो या कि ध्रचार अभियान से लूम आगे न निकल जाये। इसे दुर्माग्यपरर्ण विडम्बना 
समझा जाना चाहिए कि सोवियत नेतृत्व के आत्म-विश्वास ने महाप्नक्तियों बे बीच 
ठनाब को घटाने के बदले बढाया । 

5 नये राष्ट्रोससहपोगियों का गेर-जिम्मेदाराना आचरण--द्वितीय विदव 
सुद्ध को समाप्ठि पर लव के नवोदित राष्ट्र घिन खुते थे--जैसे भारत, इण्डोनेशिया 
आदि | इनमे से अनेक" एक ही राजनीतिक इकाई के प्रशासनिक या राजनीतिक 
विभाजन से उत्पन्न हुए थे--जेस भारत, पाकिस्तान, श्रोलका और बर्मा। इस कादण 
राजनीतिक सस्कार और आधिक ब्रिक्स की इप्टि से इनमे समरूपता थी। भारत 
जैसे नवोदित राप्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे अनुमवहीत नहीं थे और उन्होंने 
बद्विशुवीध विशद में व्याप्त आतंक के सन्तुलन को देखते हुए देहद उत्तरदायी दग से 
अपनी भूमिका निमायी । नेहरू जी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षान्ति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्य- 
वाद-उपनिवेशवाद के विरोध आदि के बारे भ जो मुहिम छेड़ी, उसने शीत युद्ध के 
लमाब को एक बडी सीमा तक कस क्या । इसके लिए एक बड़ी ह॒द तेक यह बाते 
उत्तरदामी थी कि भारत जैस देशो ने अपनी स्वाधीनवा अहिसक तरीके से समदीय 
प्रणाली के साथ हासिल की थो और मारतीय नेता सघर्ष की तुलना में परामर्श को 
अधिक महत्वपूर्ण समझते थे । 

जव इस स्थिति की दुलता नये शीत युद्ध के कात से करते हैं तो कई अन्तर 
सुपप्ट इृष्टिगोचर होते हैं। 7960 के वाद अप्रीका और एशिया के जिन देझों ने 
सवतन्यता प्राप्त बी, उन्होंने अधिकाशत यह सफ्यता हिसके जने-मुक्ति सप्राम के 
जरिये प्राप्त की । अत्जीरिया, पूर्वी अपीका के देश, हिन्द चीन इसके अच्छे उदाहरण 
हैं। क्यूबा के फिदेल कास्त्री, घाना के एस्क्रूमां तथ' इण्डिया के सुका्णों का यह 
निश्चित मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजतय मे संघर्ष को महत्व परामर्श से ज्यादा 
है । इनम से अनेक देझो ने महाश्क्तिया के बीच शीत युद्धजनित प्रतिस्पर्धा का लाभ 
अपने हित में उठाना चाहा। इन नेताओं के पास न तो नेट्रछू जी जैसी दभरइप्टि 
थी और न ही कोई स्पष्ट विश्व दर्शन। अपने सवीर्णे राष्ट्रीय हितो की पुष्टि में 
लिए इत सोगो ने अनक बार गैर जिस्मदार आचरण से अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति को 
सकक्‍ट में डाला । पुराने शीत युद्ध के दौरान कुल मिलाकर एकाघ वार ही स्वेज और 
इण्डोनेशिया-मलयेशिया टवराव मे सनन्‍्दर्म मे इस तरह वी स्थिनि प्रकट हुई पी । 
परन्तु लय शीत युद्ध के सन्दमे में दोक्षणी प्रशान्‍्त क्षेत्र से लेक्र मध्य अमरीका और 
केरिवियाई सागर तश सर्वत्र हर छोट से छोटे नगष्य भक्ति दाते राज्य का आचरण 
महाशक्तियों के ध्यवहार ने लिए निर्णायवः सिद्ध होने लगा ॥ इस दौरान यह उर््ति 
सातप्रिथ हुई कि “कुत्ता दुस को नहीं, बल्कि दुम सुत्ते को हिलाती है ।' अर्थात्‌ नये 


वध 
बुटमइयों राष्ट्रोससहयोगियों का अनुत्तददायी आचरण महाश्षक्तियों की नीतियों को 
पय॒-श्रप्ट करने लगा। 

6. संयुक्त राष्ट्र संध, गुट निरपेश आन्दोलन एबं क्षेत्रीय संगठनों को 
असफलता--द्वितीय विश्व युद्ध की मम्राप्ति के बाद दुनिया परमाणु अस्त्रों के 
भाविष्कार के कारण आतंतंक्ग्रस्त तो यी, परन्तु सारी आशाएं घूंमिल नही हुई थी ॥ 
तब तक सयुक्त राष्ट्र सध को अध्फलता-अक्षमता उजागर नही हुई थी ओर ऐसा 
मोचना अन्यथा न था कि नेहरू व नासिर जैसे लोग अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्रात्मा 
(८००६७८श्याठ८) वी भूमिका को निरभासम्रे तथा सर्वनाज्ञ के कगार पहुँचने के पहले 
हमे बचा लेंगे । 

आज भले ही यह कहना आसान हो गया है कि ऐसी आशज्ञावादिता नादान 
भोलापन थी, परन्तु सब (945-50) ऐसा सोचता तकसगत था। मयुक्त राष्ट्र 
मंध चार्टर की पाँच बड़ो झक्तियो और नि्षेघाधिकार वालो व्यवम्या ऐसी थी, जो 
किसी भी तरह जनतात्रिक यो क्षमता पोषाक नहीं हो सवती थी। जन्तत. इसे 
महाशक्तियो के दगल में मी बदलना था। कश्मीर से लेकर कोरिया तक और बलिन 
से लेकर हिन्द चीन तक कोई मी ऐसा अन्‍्तर्सप्ट्रीय सकट सही था, जिप्तका समाधान 
मयुक्त राष्ट्र सघ ते कराया हो । वल्कि यहाँ त्क कहा जा सकता है कि कागो जैसे 
प्रमगर में समृक्त राष्ट्र सघ के हस्तक्षेप के कारण गुत्थी और भी उत्तत गधी। इसी 
तरह ग्रुट निरपेक्ष आत्दोलन के दावों और इसकी रचनात्मक सम्मावनाओं का 
खोखलापन भामने आने मे देर नहों लगी । पहले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के 
आपोजन तक दो अप्रमुक्ष महयोगी राष्ट्रों--इण्डोनेशिया भर भारत के बीच दरार 
स्पप्ट ही चुकी यो । बाद में यह स्थिति कही अधिक विगड़ी। हवाना शिखर 
सम्मेलन में न्युवाई-वियतनाभी तथा कम्पुचियाई प्रतिनिधि मण्डलों के बीच विकट 
टकराव मे यह बात स्पष्ट की कि गुट निरपेक्ष जमघट में सम्राजबादी पक्षघर सदस्य 
मी आपसी फूट से मुक्त नही । इसी तरह क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जो भ्रम लोगो ने 
पाल रखे ये, दे शौन्न टूट गये । अनेक लोगो का ऐसा मानना था कि सैनिक सगठनों 
के अलावा क्षेत्रीय महकार का पोषण मित्र-राष्ट्रो के समूह की स्थापना से हो 
सकेगा। यूरोपीय साझा बाजार को छोड़कर अन्यत्र कही ऐसा सम्मव नहीं हुआ। 
“आसियान' से लेकर 'लापटा! तक इसको असफल ही कहा जाना चाहिए। इन 


लेबीप संगठनों ने अन्तर्धप्ट्रीय एकता को खण्डित किया और इस तरह शीत युद्ध के 
सकक्‍टठ को बढाया । 





नये शीत युद्ध का विकास : प्रमुख घटनाएँ 
[एरणाणांणा ० पल ८४ 0०४ छठ : कगुंगत 8रथा७) 
__ _ नये शीत युद्ध के विवाम के साथ अनेक घटनाएँ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। 
इनमें से प्रमुत घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है? 
. अफागात संकेट--अफगानिस्तान का भूमिवद्ध कवायली राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में तदल्य और गुट निरपेक्ष पहचान बना चुका था। भे हो इसे सोवियत 
4 प्फपानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, कम्पुचिया गरट, ईयन-इराद थुद्ध, मध्य अमरोका 


हा सर्ट, मादरदार की समस्या, स्टार बार्स झादि के दारे मे जानकशासे ब विश्लेषण 
पृल्तक में अत्यज्न दिये गे हैं। डारे में दिस्तृह जानशासे ब विश्लेषण 
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प्रमाय क्षेत्र मे समझा जाता रहा हो, किन्तु महाशझक्तियो दे बीच यह सहमति थी कि 
मौज्जुदा स्थिति की कोई मी पक्ष नही दइलेगा | लेकिन दिसम्बर, 979 में सोवियत 
सैनिक हल्तक्षेप ने एक्पक्षीय निर्णय द्वारा इस सन्तुलन का विगाड दिया और नये 
शौत युद्ध का झागे॑ प्रझस्त बिया। अफ्गान शरणायियों दे पराविस्तान मे प्रवेश के 
बाद बहुत बड़े पैम्रान पर दी गयी अमरीकी सैनिव-आर्थिक सदद और अफगानिस्तान 
में सक्रिय छापामार मुझाहिदीनों के विरुद्ध वर्वर सोवियत बल थ्रयोम को लेकर 
दोनो महाशत्तियों के वीच् निरन्तर तवाव बना रहा । जेतेया समझौते के बाई भी 
अफ्यान सकट का स्थायी हल नही निकला | सितम्वर, /99। में अमरीका और रूस 
में यह समझौता हुआ कि दोनों में से कोई भी अफगानिस्तान को सैनिक सहायता 
नहीं देगा । 

2. कम्पुचिया सक्ट--अफ्यानिस्तात की ही तरह द्वितीय विश्य युद्ध वे बाद 
कम्पुचिया गुट निरपेक्ष राप्ट्र के रूप मे पहचाना घग्ता रहा है। वियतताम युद्ध के 
अन्तिम वर्षों में सिहानुत्र के अपदस्थ होने वे! वाद पम्पुचिया का राजनयिक अवमुल्यन 
हुआ और फिर पोद पोट के क्ट्ूरपथी माओवादी अनुमरण ने देश के सामाजिक व 
आधिक जीयन की तहसन्‍्नद्वम कर दिया। दस पृष्ठभूमि में विघतनामी सेना ने 
जनवरी, 979 में कम्पुचिया को मुक्त कराकर अपना प्रमृत्व स्थापित कियां तो 
इसने नये शीत युद्ध के सकट को बढाया । इस घटतात्रम ने हिन्द चीन में वियतनामी 
प्रमु्व की घोषणा की और सोवियत समर्थत से चीत वे साथ मुझभेड के लिए 
वियतनाम वी तत्परता को जाहिर क्िया। अमरीका के लिए यह सिर्फ मानहानि 
का प्रइन था, क्योकि इस हस्तक्षेप द्वारा क्षेत्रीय शक्ति समीकरण (वियतनाम बनाम 
इण्ड्रोनेशिया, चीन वताम सोवियत सघ) बुनियादी ढग से बदले जा रहे थे। 

3. ईरात-इराक युद्ध-पुराने शीत युद्ध के दोरात परिचम एशिया का सरट 
अरवब-दजराईल सधप तक सीमित था, परन्तु नए शीत ग्रद्ध के वाल में युद्ध का 
विस्फोट दो नए प्रतिपक्षियों ईरात और इराक के! वीच (सितम्बर, 980) हुआ। 
इस सम्बन्ध में दी बातें उत्लेसनीय हैं । इजराईत को अमरीका का और अरब देशो 
को मोवियत सघ व साम्यवादी देशों का समर्थन प्राप्त थां, लेकिन इस बार सेद्धाम्तिक 
विचारधारा के आधार पर पश्षघरो-सम्ंक्रो को अलग नही किया जा सक्ता। इस 
टबराव के कारण गट्टमह् हो घुके हैं। झत-अत-अरब जब राशि को लबर भूमि 
विवाद, भिया-सुप्री साम्प्रदाधिक सधर्प, खुमेनी और सहाम दु्सेत के व्यतित्दों का 
टकराब और इस्वामी कट्टरपथी तथा धर्म-निरपेक्ष व प्रगतिशीजता में द्वस्द ईरान- 
इराक संघर्ष में देखने को मिलते हैं । आठ व्ों तक चले इस यग्रृद्ध वा अली 
फायदा शस्त्रास्त्री का व्यापार करने बात मौत के खौदायरों वो हुआ । दोनों युद्धरत 
द्श तेउ-ठत्यादर हैं भौर दस सथप ने उनदे विव्रास वार्यत्रमो को अस्तन्ब्यस्त वर 
दिया 8 इसका नुक्मात भारत जैस तीसरी दुनिया के तेत आयातक देशों को भुगतता 
पा । वर्ष 2988 में ईरान-टराक में युद्ध विराम होने के दाद 99। में साड़ी युद्ध 
हुआ और उसके बाद भी अद्लान्ति वो स्थिति बनी रही । 

4 सत्य अमरीका शा सक्ट--मध्य अमरीकी भू-भाग (अल सल्वाहीर, 
निकारायूत्रा, होहुरास, पतामा, बोौसस्विया आदि) हमेशा से अम रीदी भू-राजनीतिश 
परिधि के भीतर समझा जाता रहा है । ॥9वी शवाब्दी के प्रारस्मिक यर्षों में मुतरो 
विद्धात की घोषणा ने यह बात स्पष्ट वर दी थी कि असरीया इस दीतर में किसी 
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अन्य शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नही करेगा। पुराने शीत युद्ध के वर्षों में इन सभी 
देशों में सैनिक सरकारें घी और वहाँ ज्रमरीकी वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों का 
पोषण करने बाले--एक छोटे से कुलीन वर्ग का वर्चस्व बना हुआ घा। कालक्रम में 
ये मत्ताघारी 'सेनिक गुट' विलासी तथा दुर्वंल हो गये और मल सल्वाडोर, निकारागुआ 
जैसे देशों में मावर्सवादी विचारघारा से प्रभावित छाप्रामारो ने उन्हे अपदस्थ कर 
दिया। अमरीका ने यह समझा कि यह सब कुछ किसी सुनियोजित सोवियत रणनीति 
के अनुसार सम्पन्न किया जा रहा है और क्यूवा प्रकरण की पुनराद्नत्ति हो रही है। 
इन नई साम्यवादी सरकारों को अपदस्थ करने के लिए अमरीका से पड़यन्त्रकारी 
तरीके से प्रतिक्रियावादी तत्वों (कोतराओ) को सहायता देना शुरू किया । इस प्रत्षिया 
ने नए छीलत युद्ध के सबसे नए चरण मे मध्य अमरीका की उथल-्पुयल को मध्य पूर्व 
में ईरान भे बन्धको के प्रकरण रे जोडा है । 

5. राज्य आतंकवाद-- यो तो फिलस्तीत मुक्ति सगठन की गतिविधियों से 
आतनवाद को जन-पुक्ति सम्राम के एक प्रमुख राजनयिक उपकरण के रूप में ददाकों 
पहले प्रतिष्ठित कर दिया था, परन्तु नए शीत युद्ध के दौरान इसके नए-नए आयाम 
सामने बआये | इनमे पहला आयाम राज्य मातकवाद (डाश८द्ाणाघ्या) वाला है। 
चाहे वह अपरीका द्वार भिदरा की खाड़ी भे दवंर बमबारी द्वारा क्लेल गद्ाफी की 
रीढ तोहनते का प्रपत्त हो या सोवियत सघ द्वारा बिता चेतावतों के कोरियाई नागरिक 
विमान की मार गिराने की घटता। इस सरह के राज्य आतकवाद ने निइचय ही नए 
ज्षौत युद्ध के ससड को बढाया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सोमान्तों अफ्रीकी 
देशों के विरद अनुशासनात्मक सेंनिक कार्रवाई इसी थेणी में रक्ली जा सकती है। 
ईरान में बंघको के मामले में ईरान व अमरीका दोनों का आचरण जिमोदार राज्यो 
बाला नहीं, वल्कि 'असामाजिक अपराधी पिरोहो' जेसा था। इस सबने सक्‍ट के 
शान्तिपूर्ण समाधान की राजनधिक परम्परा का अवगमुल्यन किया । 

6. स्टार धार्स--स्टार वात॑ या अन्तरिद्ा युद्ध, जिसे सामरिक प्रतिरक्षात्मक 
पहल के नाम से भी जाना जाता है, नए शोत युद्ध का सकट बढाने थाली घटना 
सिद हुई | पुराने शीत युद्ध को निरापद बनाने वाली सबसे वडी बात यह थी कि 
आतंक का सन्तुलन कमोवेश बरकार रहा था। स्टार वार्स परियोजना इस स्थिति को 
नाटकीय ढूँगे से बदल सकती है ओर अस्तर्राष्ट्रीय अस्थिरता-आकाक्षा उपजा सकती 
है । इस योजना का प्रमुख अंग एक ऐसी इलेक्ट्रानिह ढाल तँयार करना है जो 
प्रतिपक्षी देश के प्रक्तेपास्त्रों को अन्तरिक्ष भे निश्चित रूप से झत-प्रतिशत भष्द कर 
दे । यदि ऐसा किया जा सकता हो तो शत्रु पर प्रथम प्रहार का लोभ-सवरण शायद 
ही बोई महा शक्ति कर सके | इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के लिए तय बड़े 
पेमाने पर खर्च ने बैंदेशिक सहायता के बजट को ग्डूड-मड्‌ड क्रिया और महाशक्तियों 
के टेक्नोलोजी हस्वान्तरण को भी अनिवार्यत प्रमाधित किया। सोवियत सघ का 
मानना है कि इस अन्तरिक्ष युद्ध परियोजवा का एक मात उद्देंद्य शस्त्रास्त्रों की नई 
दीड़ शुरू कर सोवियत अर्थव्यवस्था को चरमराना था। इस प्रकार स्टार बार ने 


निशस्त्रीकरण वार्ताओं को निरयंक्र सावित कर शोत युद्ध की मानसिकता को पुनः 
खतरनाक ढंग से बढावा दिया। 
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नए जीनत युद्ध के प्रभाव 
(गण पाल िटछ 204 ७४०) 


पुराने शीत युद्ध की तरह नए शीत युद्ध के भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर 
दृरयामी और व्यापक प्रमाव देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

| देतांत की क्षति- नए जीत युद्ध की सवसे पहली पहचान इसत्रे द्वारा 
देतात को पहुँचायी गयी क्षति है। क्यूब्राई सकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच 
सीधा सवाद “हॉट लाइन” क जरिए आरम्म हुआ था । 7962 से 972 के दस 
बर्षों में प्रतिस्पर्धी सहकारिता! (#कछ्ाइआज एथशा०व७09) में वृद्धि हुई और 
साल्ट-परामन्न वार्ताओं व जेनवा शिखर सम्मेलनों को ज्यखला के जरिये इसवा क्रमश 
विस्तार हुआ । देवाठ की चरम परिणति हेलसिकी समझौते तथा अन्लरिक्ष में 
सोवियन संघ और बमरीका के वीच सामरिक महत्व के तकनीकी सहकार में देखने 
को मिली। वियदनाम युद्ध की बदुता और पश्चिम एशिया के सक्ट का दवावन्‍तनाव 
झेतकर मी दतात बरवरार बना रह सदा परन्तु नए झीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट 
होने के बाद महाशक्तियों का “सवाद' निरयंक्र सिद्ध हो गया॥ न तो साल्ट वार्ताएँ- 
समझौते बनुमोदित हुए और न ही हेलसिंकी व्यवस्था के माध्यम से ही कुछ प्रगति 
हो सक्तो ॥ 

2 तनाव का स्थातान्तरण--पहले इठ्रैत युद्ध के क्यों मे तताव दे! जाने- 
पहचाने केन्द्र विन्द्र थे । इनमे अधिकतर यूरोप के हृदयस्यल मं अवस्थित थे और अन्य 
सीमान्ती सुरक्षा चौकियों की तरह--जैसे वकित, तुर्की, ग्रीस, कोरिया, ताइवान, 
आदि 8 कागो जैसे उदाहरण लगभग अपवाद थे। माम्यवादी खेमे में भी पोलेण्ड ओर 
हगरी का महत्व अपक्लाइृत अधिक समझा जाता था। दूसरे नए शीत युद्ध की प्रमुख 
विशेषता यह हैं कि इसके तनाव बिन्दु स्पष्टल महादक्तियों की निजी सामरिक 
जरूरतों और उनकी प्ू-राजनीतिक चिन्ताआ से नहीं जुड़े हुए हैं । इनमे ईरान-इराक, 
कम्पूचिया वियतनाम व नवोदित दक्षिण अप्रीकी राष्ट्र प्रमुख हैं। अफ्गानिस्तात, 
निकारागुआ और अल सल्वाडोर को इस श्रेणी में रखना कुछ अटपटाः लग सकता है, 
परन्तु वास्तविक यही है। मुतरा सिद्धाल्त का उल्लेख जिया जाये या 'बफर राज्यों 
की परम्परा का, अफ्यानिस्तान और मश्य अमरीकी देशों की स्थिति पहते शीत युद्ध 
में निरल्तर निरापड ही स्टी थी ॥ 

3 निशस्त्रौकरण को क्षय -तताव-य विलय वे साथ अभिन्न रूप से निशस्परी- 
बरण कौ भ्रगति जुडी हुई थी । परमाणु अस्त्रो के परीक्षण पर खम्रो रोक, परमादु 
अम्त प्रसार रोक सर्च, सास्ट-्वार्ताओं आदि ने ततावन्थेयिय के दिए अनुत्दृल 
वालावरण तैयार किया था। किन्तु नए शीत युद्ध से यह सव छित्त-भिन्न हो गया। 
स्टार वार्स परियोजता को शम्व्राम्त्रों की सर्वेनाशक हाडइ वा अब तक का सबसे 
खतरनाक उदाहरण पेश किया जाता है परन्तु नए झोत युद्ध की मानसिकता ने 
परमाए ही नहीं, दारम्परिक धस्वास्त के सामत में भी निशस्त्रीकरण को नुक्सात 
परटंचाया है । मसद॒त, ईरान और इराक वे बीच आठ वर्षों तक चले यद्ध ने बड़े पैमाने 
पर सेनिक साज सामान की खपत जारी रखी | इस तरह लेवनान में निरन्तर चत रहे 
एंड युद्ध, अफ्यानन्यविरोष और कस्पुचिया से वियतनामो हस्तक्षेप ने सहारद- 
डपकरणा का बाजार गर्म रखा | इराक, सावियत सघ तथा वियतनाम पर बार-बार 





वर 
यह आश्षेप लगाये गये कि उन्होंने अपने झत्रुओ के खिलाफ जेनेवा समझौते में निषिद्ध 
रासायनिक हथियारों का उपयोग किया है । इससे निदपचय ही निशस्त्रीकरण की 
'उपलब्धियाँ” कठित हुई हैं । 

4. शुढ निरपेक्षता का अवसूल्यत--तनाव-शेयिल्य के आविर्भाव के पहले भी 
पुराने झोत युद्ध के भ्रारम्भिक चरण में गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने निष्पक्ष मध्यस्थता 
व चान्तिपूर्ण परामर्झ को प्रोत्साहित कर रचतात्मक राजनय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अपना विद्येप स्थान वता लिया था। कोरिया से लेकर कांगो तक, 
स्वेज से हि्द-चीन तक और चलिन से बेलग्रेड तक, मारत, मिल, इण्डोनेशिया 
आदि ने अपने आकार और सांमर्थ्य से कही अधिक महत्वपूर्ण भुमिका मिभायी। 
दूसरे शोत युद्ध में इसकी कोई गुजाइद आरम्म से ही नहीं रही। सकट केन्द्रों के 
स्थातान्तरण से स्वयं अनेक ग्रुट निरपेक्ष देश आपसी झगड़ो में फतत गये और अपने 
समर्थन के लिए एक न एक महाशक्ति का आश्रय ढूँढने लगे । इसके अलावा अव तक 
गुट निरपेक्ष आखोलत इतना इदद्‌ रूप घारण कर चुका था कि उसकी एकता बनाएं 
रखना सम्प्व नहीं था। 

5. महाश्क्तियों के आफ्रामक त्ेवर--पुराने शीत युद्ध के दौरान आतंक के 
सन्तुलन के बारण दोनो महाशक्तियों के पारम्परिक सम्बन्ध शत्रुता के बावजुद सयत 
रहे थे। पह स्थिति आज क्षेप नही रह गयी है । ऐसा जान पडता है कि 40-45 
वर्षों के अनुमव ने दोनो महाशक्तियों को यह अहसास करा दिया चाहे कुछ भी 
हो, परमाणु अस्नों का प्रयोग किया ही नहीं जायेगा | इसलिए ये एक दूसरे के साथ 
मुठभेड़ से कतराती नही ओर न ही उकसाने-मडकाने वाले क्रिया-कलाप में हिच- 
किचाती हैं | अमरीका द्वारा ग्रेनाडा मे सैनिक हस्तक्षेप एवं सोवियत सघ द्वारा अफगान 
तटस्पता का अतिक्रमण, इस यात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । इसी तरह राष्ट्रपति 
रोगन द्वारा 'स्टार वासे' के बारे मे हठधर्मी रख अपनाने, निकाण्गुआ के *कोतरा- 
तत्यो' को अवेघ सहायता देने और लेबनान व ईरान के अराजकतावादी-आतकवादी 
तत्वों के साथ सौदेवाजी प्रें भी अमरीका के आत्रमक तेवर पता चलत्ते हैं। सोवियत 
सघ के इतना “अनुत्तरदायी! आचरण प्रकटत. न॑ किया हो, लेकिन उसते अपने 
जुझ्नारूपन में कोई कमी नही दिखाई है । ब्रेशनेिव के कार्यकाल गे पूर्वी यूरोप के 
समाजवादी देशों के सन्दर्म में 'सीमित सम्प्रभुता' के सिद्धान्‍्त का प्रतिपादन किया 
गया और वियतनाम केः समर्थत में कमी कोई कसर नही छोड़ी गयी ॥ बिना सोवियत 
शह के बयुदाई पेशेवर सेनिक अप्लीका और लातीनी अमरीका मे स्वच्छन्द आचरण 
नही करते रह सकते थे। इसके अतिरिक्त सोवियत सघ ने हिन्द महासागर में नौ- 
सैंनिक फ्रदेण तपए दक्षियो प्रशान्द भे जपनी बट्रो सच के कारण दी अमतेका को 
जबिन्तादुर विया। 

6. सर्वेत्र स्थातोय सुंक्ठों में दियाड--पुराने छीत युद्ध की प्रमुख प्रदृत्ति 
अन्तर्राष्ट्रीय संक्टो को सीमित रखने वात्ी थी, किन्तु दूमरे शीत युद्ध में सर्वे् 
स्थानीय संकट अपेक्षाइत अधिक जोजिम मरे बन गये हैं। अनेक स्थानों में मले ही 
सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध न जोडा जा सकता ही, लेकिन घटनाक्रम शीत ग्रुद्ध के 
उतार-चढाव को ब्रतिविम्वित करवा दष्टिगोचर होता है । भारतीय महाद्वीप मे यह 
सक्षण सबसे अधिक स्पष्ट दीखता है ॥ पाकिस्तान दा सामरिक महत्व अमरीका और 
झूम दोनो के लिए अफगान संकट और तुरन्त तैनाती इसने (28फ़ांह फ़ेट्फातपालाह 
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707००) के सन्दर्म मे वड गया है। इसी झारण पाकिस्ताती परमाणु कायत्रम की 
ओर अनचाहे ही सही, अमरीका की आँखें मुंदी रही हैं। पाकिस्तात को बड़े 
पैमावे पर दी गयी सैनिक सहायता वा प्रझाव मारत-पाक सेत्रीय सन्दुलन पर पड़े 
बिना नहीं रह सबता । इसी तरह खाडी युद्ध (ईरान-इराव युद्ध) मे जीतने वाले 
पक्ष के बारे में पूर्वानुमान लगाने और उसका साथ निभाने वी आकुलता ने अस्थिरता 
को ही बढावा दिया। यह सोचना अनुचित नही कि लेबबान की झामदो, दक्षिण 
अफीीबी देशो की व्यथा और कम्पुचिया में सकट समापने की जदिलता तताव* 
झँपिल्य के अभाव मे दुष्कर बने । 

'उपसहार--इस प्रकार नये ज्ञीत युद्ध के तात्वालिक एवं दूरघामी परिणाम 
दो तरह के हैं। एक तो वे, जिन्होने महाञ्क्तियो के आपसी सम्बन्धो को प्रभावित 
किया, उनके आक्रामक तेवर चढाये और अथस्त्रास्त्रो की खतरनाव होड तथा 
सीधे मुठभेड की प्रद्धत्ति को उक्‍माया है। दुगरे वे जिन्होने तीसरी दुनिया के देशों 
का जवरन संघर्ष में खीचा, स्थानोय विवादों को विस्फोटक सक्टों मे बदला 
जौर भ्रुद निरपेक्षता व अफो-एशियाई एकता बाय अवमूल्यन क्या है। 


सक्रमण काल 


बहरहाल, बीमवी सदी के अन्तिम दशक में शोत युद्ध जनित अनेक तनाव 
अभी शेप हैं। तनाव शैथिल्य ने जिस आशा को जगाया था, वह निर्मूल सिद्ध हुई! 
पिछले कुछ वर्षों मे अन्तर्राष्ट्रीय मच पर कई एसे अग्नत्याशित परिवतंन हुए हैं, 
जिन्होंने विश्व राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। जमंनी बे एबीकरण (990) 
ओर साडी युद्ध (बुत) को लेकर (990-9) मे अमरीका की तिर्णापव विजय ने 
बाद यह कहां जा सकता है कि आज विश्व द्विध्ुदीय नहीं रह गया। अभी अमरीवा 
बा एवं छत्र वर्चस्व स्पष्ट है। पर, इससे यह निष्कर्ष निवालना बिल्कुल गलत होगा 
कि इस घटनाक्रम से अतर्साप्ट्रीय तनाव अवत चटेगे। अधिक समदे यह है हरि 
अमरीका के निरवुश्य स्वेच्छाचार की आशका से अमरीका का प्रतिरोध बडेगा। 
अमी फ्लिहाल सोवियत संघ अक्षम है--क्सी भी हस्तक्षेप वे लिए। लेवित, यह 
सोचने वा बोई कारण नहीं कि वट मविष्य में भी अनुपस्थित या तिप्विय रहेगा। 
अतएव, वर्तमान स्थिति को अधिक से अधिक सक्रमण काल (पन्‍उ्तन्नायणाओं 
एलश०१) ही समझा जाना चाहिये। यह दमरे शीत युद्ध और नए दताव-शें थिल्‍्य ने 
दोर भें मात्र एवं अतराल है। 


एि च्क्‍क्तदोक करक-ज/2 


आउठवाँ अध्याय 


संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी विशिष्ट ण्जेंसियाँ 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एव सद्भाव बनाये रखने के लिए एक मच की आवश्यकता 
सम्बे समय से महसूस को जाती रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शान्ति 
सम्मेलन में जब 99 मे राष्ट्र सघ (098०० ० ०४०१७) की स्थापता की 
गयी तो उसके पीछे विश्व के स्वतन्त्र देझो में झान्तिपूर्ण वाद-विवाद का घिलसिला 
स्थापित करने या उद्देश्य प्रमुख था। राष्ट्र सघ के स्वप्नइप्टा अमरीका के तत्कालीन 
राष्ट्रपति वृटरो विल्सन यह मानते थे कि छोटे युद्ध बडे युद्धों में परिणत हो जाते 
हैं। उन्हे रोकने के लिए छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल सुलझा देना चाहिए। 
बिस्तु राष्ट्र सूप की अस्तफलता जहाँ एक ओर द्वितोय विश्व युद्ध का कारण बनी वही 
दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध की मयावहता ने विश्व राजनेताओ के सामने और 
अधिक प्रमावशाली विश्व मंच बनाने की आवश्यकता को अवश्यभावी बना दिया । 

द्वितोय विश्व युद्ध को समाप्ति के पूर्व ही मित्र-राष्ट्रो के वेता इस निष्कर्ष 
प्र पट्टुँच चुके थे कि विश्व की समस्याओ को निपटाने एवं मविष्य मे विश्व युद्ध की 
आशंका को टालने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया जाये जो राष्ट्र सघ से 
अधिक प्रमावशाली हो सके । अमरोझी राष्ट्रपति रूजवेल्ट यह मातते थे कि विश्व 
के समस्त स्वतन्त्र देश इसके सदस्य हो और छोटी-वड़ी सभी समस्याओं पर इसमे 
खुलकर वाद-विवाद एवं परामर्श हो। इस प्रवगर विश्व राष्ट्रों के सम्मेलन और 
अन्तत्रिया से बातचीत के ऐसे माध्यम स्थापित हो जायेंगे, जहाँ दो या अधिक राष्ट्रो 
के बीच पंदा हुए सकटो को टकराव की स्थिति भे पहुँचने के पूव ही हल करमे के 
रास्ते सोज लिए जायेंगे। दूसरे, उनकी यह भी मान्यता थी कि इस प्रकार के 
निरतनर सम्प्रेपण-भम्प्नो से राष्ट्रो मे मित्रता का वातावरण पेंदा होगा । तीसरे, यह 
भी सोचा गया कि अत्तर्राप्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के 
लिए हरेक देश युद्ध जैसी कारेंबाई करने से हिचकिचायेगा | यदि कोई ऐसी कारेंबाई 
करेगा तो बह अन्तर्राष्ट्रीय आलोचना वा शिवार होकर अपनी भूल सुघारने को बाध्य 
हो जायेगा। इसने अलावा झापिक, सामाजिक, सास्कृतिक और धेर्धाणक गतिविधियों 
में ऐसे सच के जरिये राष्ट्र मे तालमेल एवं निक्टता स्थापित करके उनमे आपसी 
पुंगतस्थ और संधप की प्रदधत्ति को समाप्त किया जा सकेगा । इस पृष्ठभूमि मे और 
भविष्य मे गुद्ध त हो, इस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र सथ (एग्राव्त शपंणा& 
078शांटश४0॥) की स्थापना बे गई। 


। देखें, )२3६९०व७ 5छ्क'६ 05३6 ॥0 एच्सेल्व शकावक क्‍22- - सत्य पांव 
(एल७, 985), 5. 
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समुक्त राष्ट्र सघ का छदुमव 

राष्ट्र मथ की असफ्दता के बावजूद विश्व के देशो ने यह शिश्वास सदेव 
बनाये रखा कि बल्वर्राष्ट्रीय संगठत के जरिये दुतिया में शान्ति और सुरक्षा कायम 
की जा सकती है। सयुक्त राष्ट्र खघ वीसवीं झताम्दी के दोराव वन्चर्राष्ट्रीय संगठन 
स्थापित करने का दूसरा संबस वा कदम था। असल मे युक्त राष्ट्र भप के 
अम्युदय की कहानी अनेक चरणा से गुजरी है। इसमे अटलाटिक चार्टर, सास्‍्कों 
मम्मलन, डम्दरटन ऑक्‍्स सम्मेचन, याल्टा सम्मेलन एवं सेन-फ्रासिस्को सम्मेलन 
प्रमुख घटनाएँ हैं जिनका सक्षिप्त विवरण देना उचित रहेगा। 

दिसीय विश्व बुद्ध के दौयत अटवाटिक चार्टर (4 अगस्त 94]) और 
मास्कों सम्मेलन (9-30 अक्टूबर, 943) सुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण 
प्राथमिक घदम माने जा सकते हैं । अटलाटिक चार्टर के अन्तर्गत ब्रिटेत और अमरीबा 
नें स्पष्ट किया कि वे न तो युद्धोत्तर विस्तारवादी नीति का अनुसरण बरेंगे और न 
ही कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन करना चाहेंगे जो उस देश की जनता के विरुद्ध हो । 
मॉस्कों सम्सलन में अबरीका, व्िटेत और सोवियत सघ के विदेश सन्त्रियोँ ने यह 
धोषणा की कि विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की 
स्थापना की जाये । डम्बसटन ऑॉक्‍्स सम्मेलन (2 अगस्त से | सितम्बर, 944) 
में अमरीका, बिटेन, सोवियत सघ बौर चोत के प्रतिनिधि अन्‍्तर्राष्द्रीय संगठन की 
रूपरखा तैयार करते के लिए एकत्रित हुए | हालाकि द्रस प्रइत को लेकर उनमें 
प्रारत्मरिक मतमेदों के कारण वे दिसी निश्चित निर्भय पर नहीं पहुँच सके किननू देय 
किया गया कि “सयुक्त राष्ट्रों! का एक सम्मेलन 235 अप्रैल, 945 को सेत-फ्रा्िस्को 
में बुलाया जाय जो डाम्बरटन ककक्‍्स सम्मेलत के विचार-विमर्श सथा प्रस्तावों के 
आधार पर संयुक्त राष्ट्र मघ के सवियान का निर्माण करे । 

4 से ] फरवरी, 945 की कृष्ण सायर में स्थित श्रीमिया द्वीप के थात्टा 
नामक स्थान पर हुए सम्मेजन में अमरीकी राष्ट्रपति रूजबेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
चंबित और सोवियत प्रघानमस्त्री स्टालिन ते माग लिया। इस याटा सम्मेलन से 
विषय जिया कि विश्व सगद्धन की स्थापना के सस्वन्ध में 25 अप्रैल, 945 को 
सेन-फामिस्तों नगर में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुताया जाये । ] साच, 945 तक 
जमेनी के विशंद्ध युद्ध घोषित करने बाते समस्त राष्ट्री का इसमें निमन्त्रित किया 
जाय, पाँच देशों--सयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत सघथ, फ्रास और धोन 
को इसकी सुरुझा बरियद्‌ में स्थायी स्थान और निदेषाधिकार (४८०) प्रदान 
जिया जाय । 

25 अप्रेन मं 26 जूत, 945 को सेन-फ्रासिस्कों सम्मेलन हुआ, जिसमें 
50 देशो को विमन्त्रित किया झवा ॥ इस सम्मेतत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सथ के 
संविधान (चार्टर) का निर्माय हुआ और 26 जूत, 945 को उसमे साग लेने यासे 
रो के प्रतिनिधियों ने उसके *सविधात को अन्तिम रूप से स्वीकार बर उस पर 
अपने हल्काझर किये। राष्ट्रो द्वारा इस स्वीडूत बार्टर शी किया री और इशारा 
गरत हुए थामर एवं परकिन्स ने कहा कि 'हाताकि प्रतिनिधियों ने इस चार्टर के 
हुछ श्रावयातों की आवाचना वीं, फ़िर की उन्होंने समझौवादादी रुख अपनाया और 
बई अपूर्यार्ओ को स्वीकार करते हुए अतत खदुक्त राष्ट्र सघ का निर्माण कर 


१9 
डाला ॥? यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षखर्ताओ में मे अनेक राष्ट्रों द्वारा 
संयुक्त शष्ट्र सघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनकी संसद की स्वीकृति आवश्यक 
थी। यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 945 को पूरी हो गई और इसी दिन सयुक्त राष्ट्र 
संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई | इसी कारण 24 अक्टूबर 945 को सयुक्त 
राष्ट्र राध का जन्म दिबस कहा जाता है। 
स॒० रा० संघ के उद्देश्य 

सं० रा० सध के अतैक उद्देश्य थे। इस मगठत के चभार्टर की प्रस्तावना 
और पहले अनुच्छेद में इसके उद्देश्यो को स्पष्ट किमा गया है। ये निम्नाकित है : 

(भ) अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना, 

(व) समान अधिकार और आत्म-निर्णय के सिद्धाल्त के लिए जादर को 
भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रो के बीच सित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना; 

(सम) आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक या मावव कत्याण सम्बन्धी अल्तर्साष्ट्रीय 
समस्याओं की सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना; और 

(द) इन सामान्‍य उद्देश्यो की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये गये 
कार्यों में समन्वय दृधापित करते के लिए एक केन्द्रीय समठत के रूप में कार्य करना ! 


सं० रा० स्ध के सिद्धान्त 


कोई भी सगठत अपने लिए तथ किये गये उद्देश्यों की भ्राष्चि के लिए किन्‍्ही 
निश्चित शिद्धान्तों पर आधारित होता है| संयुक्त राष्ट्र सघ भी इसका अपबाद नहीं। 
संक्षेप में सं० रा० सध तिस्ताकित सिद्धान्तों पर आधारित है : 

(अ) इसके सभी सदस्य सार्बमौम एवं समान हैं ; 

(वो इसके सभी सदस्य चार्टर मरे उल्लिखित उत्तरदायित्वों के अनुमार 
आवरण करेंगे 

(स) इसके समी मदमस्य अन्तर्राष्ट्रीय विदादों का समाधान झान्तिपूर्ण तरीको 
से करेंगे ताकि विश्व शास्ति, सुरक्षा तथा न्याय खतरे में न पड़े , 

(द) इस्तका कोई भी सदस्य-राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतस्त्रता और ह्षेब्रीय 
अंसण्डता के विदद्ध शक्ति का इस्तेमाल नही करेगा; 

(ये) इसके सदस्य इसके द्वारा सम्पादित सभी कार्यों मे सहयोग देंगे, साथ ही 
बह ऐसे विसी भी राष्ट्र वी सहायता नहीं बरेंगे, जिसमे विरुद्ध स० रा० सप 
निराघात्मक था प्रवर्नन कार्य कर रहा हे, 

(२) स० रा० सम यह भी देखेया नि एर-सदस्य देश ऐसा कोई काम नहीं 
करें जिससे विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा खतरे में पड जाये; तथा 

(नल) अध्याय मात्त के अन्तर्गत प्रवत॑त कार्यों के अतिरिक्त अर्थात्‌ बिश्थ-शास्ति 
और सुरक्षा वेः बायों यो छोड़कर स० रा० सघ किसी भी देश के आन्तरिक मामले 
में हस्तक्षेप नहीं बरेंगा | 

इस प्रवार जहाँ एवं ओर विद्व-शान्ति एवं सुरक्षा को छायम करने तथा 
जीवन फे चहुँसुली लैप्रो मे भहयोग को बढावा देवर विश्च के देशो मे मेभीपुर्णे सम्बन्ध 
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स्थापित करना स० रा० सघ के प्रमुख उद्देश्य हैं, वहो दूसरी ओर इन उद्देश्यों 
को ध्राप्ति के लिए यह विदव संगठन, “प्रजातन्त्र, आत्म-निर्णय, समानता, ससदबाद, 
बहुमत, कानून का शासन, न्याय, शान्तिपूर्ण परिवर्तन, झक्ति पृथक्‍क्रण, सघवाद 
और प्रदत्त ग्राधिकार जैसे आदर्श सिद्धान्तो पर आधारित है।४ 


स० रा० सघ की सदस्यता 
(ल्फ्टाऋफ ण॑ मोल 0. [४ 0) 


कसी भी सगठन के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताओ की पूर्ति करनी 
पड़ती है । जहाँ तक स० रा० सघ का सवाल है, वह एक विश्वव्याप्रो सगठन है।॥ 
यो तो विश्व के समस्त देश इसके सदस्य बन सकते हैं बिन्तु उसके पहले उन्हे बुछ 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति करनी पडती है। इन आवश्यकताओं को पूरतति करने पर 
सदस्यता मिल जाती है ॥ सदस्य देश चाहे तो सदस्यता को त्याग भी सकता है | साथ 
ही सगठन द्वारा कसी सदस्य देश को निष्कासित भी क्या जा सकता है। अतः 
सयुक्त राष्ट्र मघ की सदस्यता के मुद्दे को अनेक बिन्दुओ से बाँटना श्रेयस्कर होगा?! 


चार्टर में सदस्यता से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ 


स० रा० सघ वे चार्टर के दूसरे अध्याम के अनुच्छेद 3, 4, 5 वे 6 संगठन 
की सदस्यता से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 3 इसके मोलिव सदस्यों के बारे में है। 
अनुच्छेद 4 नये सदस्यों की योग्यताओ रे बारे मे है। अनुच्छेद 5 संदस्य-देश बे 
नितम्बन और अनुच्छेद 6 निष्कासन के बारे से है। इनके बारे मे विस्तृत ब्यवस्थाओं 
को निम्नावित तरीके से प्रस्तुत क्या जा सकता है 

(अ) भौतिक सदस्यों के लिए योग्यताएं--अमुच्छेद 3 के अनुसार स०« रा० 
सपघ के सदस्य वे राज्य होग जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर सेन-यामिस्को से 
हुए सम्मेलन में साग लिया अथवा जिन्होंने पटले एक जनवरी, 7942 को भयुक्त 
राष्ट्र की धोषणा पर हस्ताक्षर क्यि और उसके पइ्चात्‌ जिन्‍्होंते प्रस्तुत घोषणा पत्र 
पर हस्ताक्षर बरवे उसें अनुच्छेद ]0 बे अनुसार सत्याकित किया। इस पार्मूले 
के अनुसार ख० रा० सध के मौलिव सदस्पो बी सरूया 5! हुई। ये देश निम्ताकित 
है अजन्‍्टीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, बाइलोरशिया, बनाड़ा, 
घिली, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, चेकोसलोवा किया, डे नमाज, डोमिनिक्न 
रिपब्लिक, इकवेडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, इथियोपियां, प्रास, यूनान, ग्वातेमाला, 
हाण्डुरास, भारत, ईराव, इराक, लेबतान, लाइबीरिया, लक्जमबर्ग, में क्सिको, हॉलेड, 
स्यूजीलेण्ड, निवारागुआ, नावें, पनामा, पैरूखे, पेर, फ्लीपोन्स, सऊदी अरब, 
सीरिया, टर्की, यूपेद, दक्षिण अफोरा यूनियन, सोवियत सघ, प्रेट-बव्रिटेन, अमरीगा, 
उछूग्वे, बेनेजुएला, यूगोस्लाविया, पोलेण्ड + 

(<) नये सदस्यों के लिए योग्यताएं--अनुच्छेद 4 में नये सदस्यों बे लिए 
याग्यवाओ का उत्रेख जिया गया है जो सक्षेपर में निम्न्रवित हैं--[(वे) वह राज्य 
धाम्लिप्रिय हो, (स) वह वर्तमान चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हों, 
और (ग) वह स० रा० संघ की दृष्टि में उत्तरदायित्दों को तिभाने दे योग्य एवं 


33 (2 7]350 2०4 # ] |राहइ१, उश्टक्रनड #छ/४ 0ए26: उक्ल #गदाल रा 
उ्ातकवाखखवा।ं 07कस्‍करसट0त (४८७ एड, 967), 56. 
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इच्छुक हो । इसके अतिरिक्त इन योग्यताओ को पृति होने के बावजूद भी दो अन्य 
बाते आवश्यक हैं-() सुरक्षा परिपद की इसके लिए क्षिफारिश, और 
(2) महासभा की उस पर स्वीकृति का विर्य होता । तभी नये प्रत्पाज्ञी देह संयुक्त 
राष्ट्र भध के सदस्य बन सकते हैं। 

(स) सदस्यता का निलतस्वन-- अनुच्छेद 5 में सदस्य देश की सदस्यता क्के 
मिल्रम्बन तथा उसके बाद उसे पुम. लेने वा उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार 
(।) सं* रा० सघ के ऐसे किसी सदस्य को, जिसके विएद्ध सुरक्षा परिषद 
की सिफारिशों पर सदस्यता के अधिकारों या विशेयाधिकारों का अयोग करने से 
बिलस्वित किया जा भकता है, और (7) इन अधिकारों और विशेषाधिवारों के 
प्रयोग का अधिकार ग़ुरक्षां परिषद द्वारा पुन' प्रदोन किया जा सकता है। 

(द)] सदस्यता का निष्कासन--स॒० रा० सघ की सदस्यता से किंस्ली भी 
मदस्य देश को निष्कासित किया जा सकता है । अनुच्छेद 6 में यह्‌ ध्यवस्था को 
गयी कि समुक्त राष्ट्र सप का कोई सदस्य यदि धघस्तुत घोषणा पत्र के पिद्धान्तों का 
बार-बार उल्लंघन कर रहा है तो सुरक्षा परिषद की स्िफोरिश पर महासभा उसको 
निष्काप्तित कर सकती है। 

(र) सदस्पता छोड़ना--किसी सदस्य देश हारा स« रा० संघ की सदस्यता 
त्यागते के बारे मे चार्टर चुप्पी साधे हुए है। यह नये रादस्पो को रादरयता छोड़ने 
की मं तो आज्ञा देता है और न ही मताही करता है। धंसे स० रा० संघ से 
इण्डोनैशिया ने 965 में मलवेशिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायो सदस्य बनाने 
को कारण देकर सदस्यता छोड़ी थी, किस्तु दह एक वर्ष बाद पुत' सं० दा० संघ 
की गौद में लोट आया । इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य देश म० रा० संध के विभिन्न 
अगो, विश्विष्द एजेन्सियो तथा उनकी बैठकों का कभी-कमी बहिष्कार करते रहे है। 
संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बढे देश ने | सबस्वर, ॥977 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन की रादस्पता का परित्माग किया। अमरीका और ब्रिटेत मे 'पूतेस्कों' भी 


छोड दिया । इस प्रकार स्पष्ट है कि रादस्यता के बारे में घार्टर मे स्पप्ट प्रावधान 
नहौ है। 


सदस्यता का राजनीतिकरण 
(एणांएलंडकांगा तर ल्‍(ध्याएटा॥9) 


सं० शा० संप में अनेक नपे सदस्यों का प्रवेश महाश्क्तियों की राजनीति में 
उम्न्ना रहा है। दोतो पहाशक्तियाँ रुख और अमरीका अपने अपने मित्र देशों को 
सदस्वता दिलवाने तथा प्रतिस्पर्षी महादशक्ति के समर्थक देक्षो द्वारा सदस्यता ग्रहण 
करने के मामले में रोड्ा अठकाने की नीतियाँ अपनाती रही है। जहाँ रूस अपने 
मिश्र राष्ट्र उत्तर कोरिया और साम्यवादी चीन को सं० रा० संघ में सदस्यता 
दिलाने की वकामत करता रहा, वही ममरीका दक्षिण कोरिया जैसे अपने समर्थक 
राष्ट्र की सदस्यता के लिए अ्यल्लश्ीस रहा। दोनो ने एक-दूसरे के समयंक देशो की 
प्दस्यता के सवाल पर “वीटो' या अन्य तरीके से विरोध किया और इससे नये 
सदस्य देशों को सदस्थता हाप्तिल न हो सकी । बाद में जाकर साम्यदादी चोन को 
97 में सदस्यता हासिल हो पायी । इस प्रकार नये देझ्षो द्वारा सदस्य बनने 
को मोग्यता होने पर भी चे महाशक्तियो की आपतसो प्रतिस्पर्धा के कारण लम्बे अरसे 
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तब' इस विश्व संगठत के सदस्य ने बने पाये । 


स० रा० सघ के विभिन्न अग 
(078५0 ० 0० एं. ॥४) 


चार्टर के अध्याय 3 मै अनुच्छेद 7 के अनुसार स० रा० सघ के छह अगो 
वी व्यवस्था की गई है । ये निम्नाकित हैं--(7]) महासमा, (2] सुरक्षा परिषद, 
(3) आधिक वे सामाजिक परिषद, (4) न्याय परिषद, (5) अल्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय, 
और (6) सचिवालय । इन विभिन्न अगो के बारे में विस्तार से विवेचत करना 
समुचित होगा । 


महासभा 
(6त्मथश 255९०।५) 
महासभा में संयुक्त राष्ट्र सध के सभी देशों के सदस्य होते हैं। समा मे विसी 
भी देश के अधिक से अधिक पाँच अ्रतिनिधि होते है। प्रत्येक देश को अपने प्रतिनिधि 
चुनते का अधिकार है । 


बाय (77॥60005) 


महासभा के कार्यों का विश्लेषण नीचे क्रिया जा रहा है-- 

शास्ति और सुरक्षा को कायम रखने मे अल्तर्राष्ट्रीय सहयोग डे सिद्धास्त 
पर विचार करता तथा सुझाव देना, जिसमे नि श्स्त्रीकरण और शस्त्रीशृरण को 
मर्यादित करने वा प्रश्न भी झामिल है । 

जित विवादों और परिस्थितियों पर सुरक्षा परियद उस समम विचार वर 
रही हो, उरह छोड़कर शान्ति और सुरक्षा को मय बरने वाले किसी भो प्रइन पर 
महासमा विचार कर सकती है और उस पर सुझाव दे सकती है। 

उपयुक्त अपवाड वो ध्याव में रखकर महासभा चार्टर के अन्तर्गत कमी 
प्रश्न या स० रा० सध को किसी घासा के कार्य या अधिकार बवे' थारे में विचार 
दर सकती है मौर उसपर सुझाव दे सकती है। 

अल्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग बढाने बी व्यवस्था करना और सुझाव 
देना, अल्र्राष्ट्रीय कानून और उसको सहिताबद्ध करता, सभी जी लिए मानवीय 
अधिकार और मौलिक स्ववस्त्रताओं की मूर्त रूप देना तथा आर्थिक, साम्राजिद, 
सास्हृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्यजे क्षेत्रो से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय भी इसमे 
सम्मिलित हैं। महासभा सुरक्षा परिषद तथा स॒०» रा० मप की दूसरी भालखाओं 
में रिपोर्ट लेती है तथा उत पर विचार करती है। मूल कारण पर विमा विचार 
किये देशो के बीच मैव्रीपूर्ण सम्वस्धो को नप्ट करने थाली डिसी भी स्थिति वे आते 
पर शान्तिषूर्ण समशौते बे लिए सुझाव देती है। 

सासरिक इलाकों को छोडकर निश्षेषधारी (ट्रस्टीशिप) समझोतों का विक्षेप- 
घारो [ट्रस्टीभिप्) परिषद वे माध्यम द्वारा निरीक्षण बरती है। 

सुरक्षा परिषद वे अस्थामी सदस्यों का चुनाव वरना, आधिक एवं सामरानिक 
परिषद तथा ट्स्टोशिप परिषद के लिए चुने यवे संदस्यो का निवर्चिन गरना, 
अस्तर्राष्ट्रीय स्थायालय क न्यायाधीशों के चुनाव मे सुरक्षा परिषद के साथ भाग 
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लेता तथा सुरक्षा परिषद को सिफारिश पद महासचिव नियुक्त करना इसका 
कार्य है। 
हर महास्तमा सं० रा० सघ के देजट पर विचार करती है, उसे मंजूर करती 

है, सदस्यों के अशदान का निर्धारण करती है तथा विशेष झाखाओ के बजट की 
जाँच का काम करती हे। 

नवम्बर, 950 में महासभा द्वारा स्वीकृत 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव 
(एरग्रंपाह [णि 7८४८४ २८५०)४/४०४७) के अन्तर्गत यदि सुरक्षा परिषद अपने स्थायी 
सदस्यों की सर्वेरम्मति के अमाव मे झान्ति के लिए खतरा, शान्ति भंग या आक्रमण 
होने की दा में शान्ति कायम रखने की जिम्मेदारी निमाने भे अप्मर्थे रहती है तो 
महासभा अपने सदस्यों से मिल-जुलकर विचार करेगी तथा शान्ति भंग यां आाकमण 
की दशा में अन्तर्साप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बताये रखने या पुनर्स्थापित करने के 
लिए सेना का उपयोग कर सकती है ॥ यदि महासभा का अधिवेशन न चल रहा हो 
तब ऐसो स्थिति में यदि आवश्यकता पड जाये तो गहासभा सुरक्षा परिषद के किन्‍्हों 
9 सदस्यों की प्रार्थना पर अथवा संयुक्त राष्ट्र स्रध के अधिकाश सदस्यों की सहमति 
पर 24 घण्टे के भोतर. विशेष बैठ भुला सकती है। 

शान्ति और सुरक्षा के बारे मे सुझाव, शाखाओं के शंदस्यों का निर्वाचन, 
सहस्थो के प्रवेश, निलम्बल और तिप्काखन, निश्षेषधारी (ट्रस्टीशिप) प्रदनों और 
बजट के मामलों पर दो-तिहाई वहुमत से निर्णय लिया जाता है; शेष मासलो में 
कैवल साधारण बहुमत पर्याप्त है। महासमा के प्रत्येक सदस्य का एक बोट होता है । 


अधिवेशन (5०७००) 


प्रतिवर्ष महासमा का एवं नियमित अधिवेशन सितम्बर के तीसरे मगलवार 
को शुरू होता है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर अथवा सयुक्त राष्ट्र पंध के अधिकाश 
सदस्यों अपना! मधिकाश सदस्यों दरण अनुमोदित एक सदस्य की प्रार्थंशा पर महासभा 
का विद्येप अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य पक्ष मे 
हो, था संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का बहुमत हो अथवा अधिकांश सदस्यों द्वारा 
अनुमोदित एक सदस्य को प्रायंसा पर 24 चण्दे के भोतर आपातकालीन अधिवेशन 
दुजाया जा सकता हे । 


मुख्य समितियाँ 
महान्षभा अपना काम 6 मुख्य समितियों के द्वारा चलाती है, जितमें सदस्य 


देशो को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है ६ मे स्मितियाँ दस प्रकार हैं-- 
[)) पहली समिलि--णाजनैतिक एवं सुरक्षा--(जिमसें शस्त्ीकरण नियमन 
घामिल है); 
विशेष राजनोतिक समिति--जो प्रथम समिति की सहायक है; 
(9) दूससे समित्ति--अथिक और विक्त सम्बन्धी; 
(0) तीसरी समिति--सामाजिक, मानवीय ठथा सास्कृतिक; 
हे (४) चोयी समिति--नि्श्धपघारी (इस्टौदिप), जिसमे गेर-स्वशासित क्षेत्र 
शामिल् हैं; 
(४) पाँचदो समिति--प्रशासन और बज सम्दन्धो; लौर 
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(श) घठी समित्ति---वानूंद सम्दत्वी । 

इसके अनिरिक्त सभा के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण 
समिति की बेठकें समस-समय पर होती रहती हैं॥ इस समिति में सहामभा के अध्यक्ष 
तथा 7 उपाध्यक्ष एवं 7 मुख्य समितियों के प्रधान होत है। अध्यक्ष हर अधिवेशन 
के समय प्रतिनिधियों के श्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए एक थ्रमाण-पत्र समिति 
हियुक्त करता है। 

विषय-मूचो से विधारणीय प्रत्येक प्रश्न को महासभा नियमानुसार कसी एक 
विशेष समिति, सयुक्त या तदर्थ समिति को भेज देती है। ये समितियाँ सभा की 
पूर्वक्षालिक बैठक में विचारार्य अपने प्रस्तादों को भेजती हैं। इन समितियों और 
उप-समितियों में सामान्य बहुमत के आयार पर मतदान होता है। मुख्य समिति की 
न भैजे गये विषय पर समा की पूर्वकालिक वेठकों में विचार विया जाता है । 

इस महासमा की सहायता के लिए दो समितरियाँ होती हैं... एक प्रशासनिक 
एवं बजट सम्दन्धी प्रश्नों को सलाहकार समरिति और दूसरी अद्यदान सम्बन्धी 
समिति । सहासमा इन समितियों वे सदस्या को उनकी योग्यता एवं मौगोलिक आधार 
पर सीन साल वी अवधि के' लिए चुतती है। सहायक और तदर्थ समितियाँ आवश्यकता 
के अनुसार बनाया जाती हैँ । 


सुरक्षा परियद 
(8०००३ 0००४०) 


सुरक्षा परिषद के पाँच स्पायी सदस्य हैं--चीन, फ्राम, से, अमरीका और 
ब्रिटेत । 0 अस्थायी सदस्य महासमा द्वारा 2 साल की अवधि के लिए धुने जाते हैं। 
सदस्यों का तत्वाल पुननिर्वाचिन नहीं हो खबता। 

मूल रूप में सुरक्षा परिषद के [] सदस्य ये, विनतु बाद में धोपणा-पत्न में 
संशोधन करके ]965 में यह सस्या 5 कर दी गयी। 


कार्य तथा अधिवार (ए7८ध०ाह वात ?0४675) 

संयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्यों तथां सिद्धान्तों बे अनुवूल अन्तर्राष्ट्रीय घान्ति 
एवं सुरक्षा का कायम रखना, अस्वर्राष्ट्रीय झगड़ा पेंद्रा करने वातो किसी भी स्थिति 
अथवा विवाद वी छानवीन करना, इन झगड़ों को सुलझाने अथवा समझौते को 
शर्तों के उपायों का सुझाव देता, झस्व्ोवरण कया नियमन करने की श्रथाली स्थापित 
करने के लिए योजना बताना, शान्ति वो खतरा या आक्रमण बे कारणों का निर्धारण 
करना तथा कया कार्रवाई की जाये, इसके विप्य में सुझाव देता, आफ्रमण को 
रोसन था बत्द करने के लिए झस्त्र-प्रयोग व अतिरिक्त आर्थिक सहायता पर शोक 
तथा अन्य प्रतियत्थों में लिए सदस्यी से अनुरोप वरना, आलरमणक्रारी के विश्द 
सैतित्र वारंवाई करना, नये सदस्यों के बवेश तथा ऐसी छर्तों बा सझाव देता 
जिसरे आधार पर सदस्य-राज्य अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याबातय दे अधिनियम में भाग से 
मत्रें, सामाजिक क्षेत्रों म ख़० रा० सध के निश्नेषधारी (ट्रस्टीशिप) कार्यो का सुझाव 
देना, मद्वेसमा को सदहासचिय की नियुक्ति बे विषय में सुझाव देता तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थायालय में महास दा के साथ मिलकर न्यायापीशों को चुनता, मद्रासभा को दादिक 
सथा विश्ञप रिपोर्ट भेजना । 
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सुरक्षा परिषद सं० रा० राघ के सभी सदस्यो की ओर से कार्य करती है 
और वे सव इस बात पर सहमत होते है कि सुरक्षा परिषद की प्रार्थता पर ये अपनी 
गशस्त्र सेनाओं को सौ देंगे तथा अस्तर्शप्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम रखने 
के लिए आवश्यक सुदिया एवं महायवा देंगे 

सुरक्षा परिषद मे कार्य विधि राम्बन्धी धइनो के अलावा समी विषयों में स्थायी 
सदस्यों की सहमति सहित 9 सदस्यों के पक्ष मे मतदान होने पर निर्णय लिया जाता 
है । कोई भी स्थायी या अस्थाई सदस्य अपने से सम्दन्धित किसी विवाद को सुलझाने 
के निर्णय के सम्बन्ध मे अपता मतदान नहीं दे सकता। का्यंविधि के प्रश्नों पर 
किन्‍्ही नौ सदस्यों के मतदान पर निर्णय होता है | 

सुरक्षा परिपद का गठव इस प्रकार होता है कि उप्तका कार्य निरस्तर चलता 
रहे और प्रत्येक्ष सदस्य देश का एक प्रतितिधि स० रा० सघ के मुख्यालय पर 
सर्देव विद्यमान रहे । परिषद यदि उचित समझे तो अपने मुझ्यालय के अलाबा अन्य 
स्थान पर भी अपनी बैठक बुला सकती है 

स॒० रा० सघ का कोई भी सदस्य देश, चाहे वह सुरक्षा परिषद का सदस्य 
न भी हो, अपने देश के हित पे सम्बन्बित चर्चा में भाग से सकता है । पदस्थ और 
गैर-ाादस्प दोनों को परिषद मे भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया जाता है जबकि 
उनसे सम्बन्धित किसी विवाद पर चर्चा हो रही हो | गेर-सदस्य होते की दश्या में 
भाग लेने के बारे में परिषद बुछ नियम निर्धारित कर देती है। 





आशिक एवं सामाजिक परिषद 
(ए०00०ां० 370 5002 (०णथा) 


आधिक एंव सामाजिक परिषद के 27 सदस्य है जिनमें 9 का चुनाव महा- 
समा प्रतिवर्ष तीन साल्न की अवधि के लिए करती है। अवधि-निद्धत्त (रिटायर) होने 
बाले सदस्य दुधारा चुनाव लड़ सकते है । 


कार्य (7ए॥ल०7७) 


भहासभा द्वारा अधिकृत सं० रा० को आध्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के 
लिए जिम्मेदार होना; अन्तर्राष्ट्रीय आधिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर रिपोर्ट और सुझाव देमा तथा अध्ययन की 
व्यवस्था करना; सबके लिए मानवीय अधिछारो और मौलिक स्वतत्त्ताओ का पालत 
करना और उनके प्रति सम्मान को बढावा देना; अपने आन्तरिक विषयों पर महासभा 
में विचाराय॑ मसो३े तैयार करना और इसके लिए अस्तर्सप्ट्रीय सम्मेलन बुलाना; सं० 
रा० सघ के माथ उनके सम्वन्धों की परिभाषा करते हुए विशेष शाखाओं के साथ 
सैममोत के लिए बात चलाना; सलाह-मशविरा और सुझाव के द्वारा विशेप शाजाओं 
के कामो में और महागन्ना तथा सं० रा० संच के सदस्यो को सुज्ञाव देकर ताल- 
मेल बैढाना, सयुक्त याप्ट्र संघ के सदस्यों के लिए महाप्तभा द्वारा स्वीकृत और विदेष 
प्राथंना पर विशेष शासाओ के लिए काम करना; जित मामलों मे परिषद का 
सम्बन्ध होता है उनके विषय में गैर-सरकारो संगठनी से सलाह लेना । 

आधिक और सामाजिक परिपद्‌ में सामान्य बहुमत के आघार पर मतदान 
होता है और प्रत्येक सदस्य का एक बोट होता है। 
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सहायक सम्याएँ 

चरिपद्‌ का काम आयोगो, समितियों तथा वई दूसरों सहायक सस्थाओं के 
द्वारा चतता है। इसका काम चताते वाले आयोग निम्नलिखित हैं--(3) साम्यिकी 
आयोग, (४) जनगणना आयोग, (शा) मादव अधिकार आयोग, (7४) सामाजिक 
वित्रास आयोग, (४) महिलाओं का स्तर विषयक आयोग, और (४) मादक औषधियों 
बा आयोग । 

अेदसाव के निवारण एवं अल्यमख्यजों वे बचाव वे लिए एक अतिरित्त 
आयोग है, जो सीधे माठतवीय अधिशारों वे निर्देशन में काम करता है । इसके 
अतिरिक्त चार क्षेत्रीय आयोग भी हैं, जो अपने क्षेत्रों की समस्याओं को अध्ययन 
करके विद्युत शक्ति, देश के भौतर घातायाते और व्यापारिक उन्नति जेस मामलों 
भर उत देशो की मरकारों को उपाय बताते हैं) ये कायोग हैं. 

(0) यूरोप के लिए आयिक आयोग, (॥) एशिया एवं मध्य पूर्व के लिए 
आविक आयोग, (॥) लातीनी अमरीका के लिए आयिक आयौग, और (१५) अपीवा 
के जिए आथिव आयोग । 

इसबे अतिरिक्त परिषद्‌ के अल्तर्गेत कई अन्य समितियाँ हैं, जो इन 
विषयों के सम्बन्ध में बाये करती हैं जैसे--भवन-निर्माण तथा आयोजन, विज्ञान 
तथा तठकनीबी, योतना तथा विकास, प्राहृतिक साधते, अपराध निषेध तथा 
आधिक और सामाजिक क्षेत्रों मे स० रा० सघ की वायंविधियों से तालमेल बैठाता। 


गैर सरकारी संगठन 


आयिक' एवं सामाजिक परिषद्‌ अपने अधिकार क्षेत्र से सब्बन्धित क्षेत्रों मे 
काम करने वाज़े और सरकारी सगठतों से भी सगाह ले सकती है। परिषद्‌ यह 
मानती है कि इन संग्रठता को अपना इष्टिकोण अभिव्यक्त करते का अधिवरार होना 
अआाहिए क्योकि उन्हे अपने से सम्बस्धित विपयो वा अनुमव तथा तकतीवी ज्ञान होता 
है जो परिषद के लिए अधिक मूल्यवान हो सता है 4 

ये सलादकार संगठन परिषद और्र उसकी सहायक सस्याओं की साधारण 
बैठकों में अपने प्रेश्क् भेज मकते हैं ओर यदि घाहे तो परिषद से शम्बस्धित कामों 
बा विषय में उचित टतथ्य लिखित रूप सें भेज सकते हैं। ये म० रा० सप मे 
सचिवातय से भी आपमी हिला के मासते में सलाह ले सकते हैं। प्दातों एवं रिग्ज 
के अनुसार, “आथिक ओर सोम्राजिक परिषद की ग्रतिविधियाँ इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
चिल्तन वा बेद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य वा उत्प्रेरर बनाती हैं (![ ।६ ७ ॥0ल्‍05 
भ्रॉट्शाबाणाने धीगरौाह 900 8 ८2.3950 ि ॥6702007व] 20007) ॥ 


डुस्टीशिप परिषद 
(प/फ्राध्व्क्राँए एन्प्माला) 
द्रस्टीशिप परिषद से स० रा० सप द्वारा प्रशासित इताकों के सदस्य, इन 
इलाकों का ध्रशासत न चलाते वाते सदस्य दथा अन्य बहुत से ऐसे भी सदस्य होते 
हैं, जिल्हें महासमा तीन वर्ष के लिए चुतवर भेजती है। इससे प्रधासनकर्ता व 
अप्रशासतकर्ता देशों के बीच उचित सस्तुलन बना रहता है। परिषद द्वारा तिर्वाचित 
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सदस्य जवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव के लिए खडे हो सकते हैं । 


कार्य (एप्राला/णाओ) 

इस परिषद का काम अपने अधीनस्थ इलाको के प्रशासन की देखभाल करना 
है । अपना कार्य करने के लिए परिषद को ये अधिकार हैं : इन अधीनस्थ इलाकों 
के निवाध्तियों की राजनीतिक, आधथिक, सामाजिक और दोक्षणिक प्रभति के लिए 
अप्नावली तैयार करता जिसके आधार ५८ प्रशासनिक क्षघिक्रियों को हर वर्ष रिपोर्ट 
देनी होती है। प्रशामनिक अधिकारियो से सलाह करके सयाचिकाओं को जाँचता; 
प्रशासन द्वारा नियत अवसरो पर बीच में निरीक्षण करता । 

दस्टीशिप परिषद में मतदान सामान्य बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें 
प्रत्येक सदस्य का एक वोढ होता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
([फकष्भवंगाबं 0०७५ ण॑ वफकव्ले 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सं» रा० खघ की सुरुय न्यायिक प्तत्था है। इसका 
कार्य संचालन चार्टर के अमिन्न अग के अधिनियम के अनुसार होता है। यह 
स्यायोलय अधिनियम के अस्तर्गत सं० रा० संघ के सभी रादरयों के लिए स्वतः खुला 
हुआ है। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र सघका सदस्य नही भी है तो भी वह इस 
अधिनियत के सन्तर्गत मुझादमे मे भाज ले सकता है परन्तु इस भ्रकार के प्रत्मेक 
मामले में सुरक्षा परिषद को सिफारिश पर महाप्तमा उसके नियम तिर्घायित करेगी। 

सारे देश जो कि न्यायालय के अधिनियम के अन्तर्गंठ आते हैं वे इसके 
समध आये सारे मुकदमों में उपस्थित हो सकते हैं। अन्य देश सुरक्षा परिषद द्वारा 
निर्षारित निममो के आधार पर जपता मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
सुरक्षा परिषद भी न्यायालय को कानूती दाद-विदाद के मसले भेज सकती है। 
महासभा गौर सुरक्षा परिषद कसी मी कानूनी मामले पर न्यायालय से सलाह 
माँग सकते हैं। इसी धकार महासभा की अनुप्रति से सं० रा० संघ की अन्य 
शापषाएँ तथा विशेष समितियाँ जपते-अपने कार्यक्षेत्र के अन्तगेत कानूनी मामलों पर 
सलाद माँग सकतो है । 

महस्प राज्य द्वारा भेजे गये मुक्दमों, चार्टर मे लिखित सभी विपयो अथबा 
लागू सस्धियों था परम्पणाओं को इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है। समी 
सदस्य देश विशेष मामलों में सन्धि या परम्परा पर हस्ताक्वर करके अपने आपको 
न्यापालय की गीमा में आवद्ध कर लेते हैं। ये सदस्य यदि चाहे तो बुछ विशेष 
मुकदमो को अन्तर्राष्ट्रीय स्थापालय की सीमा से बाहर रख सकते हैं। 

अधिनियम की घाण 38 के अनुसार विचारार्थ भेजे गये इस विवादों का 
निर्णय करते समय न्यायालय ध्यान रखता है कि : विवादकर्ता देशों द्वारा स्वीकृत 
नियमों के आधार पर अन्तर्राप््रीय परम्पराओं; कादून द्वारा अभिमते व्यवहार को 
आधार मानकर अन्‍्तर्राप्ट्रोय रीवि-रिवाजों; देशों द्वार स्वीकृत वानून के सामान्य 
सिद्धास्तों; कानून के नियमों का निर्धारण करने की दप्टि से न्यायिक निर्णयो और 
विभिन्न देशों के सुयोग्य प्रचार दिश्ेपज्ञों को शिक्षाओं के सम्बन्ध मे उपर्युक्त दृष्य 
सामने रहे | यदि विदादवर्ता देश सहमत हो व कानूनी वाल वी खाल तिकालते 
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की मपेझा यह स्थायालय मामले का व्यावहारिक दृष्टि से न्‍्याग्रयुक्त निर्णय कर 
सकता है। इस प्रकार के मामलो में मदि एक पक्ष निर्णय को वार्यालिततत न करे तो 
दूसस पक्ष सुरक्षा परिषद्‌ से इस पर कारंवाई करने की माँग बर सकता है ) 

इस स्यायालय के 5 न्यायाधीश होते हैं और उन्हें 'मदस्य' कहा जाता है । 
महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतन्त्र रुप से मतदान द्वारा उनका निवर्चित करती 
है। इन स्यायाघीशों का चुनाव उनकी राष्ट्रीयदा वे आधार पर नही ऋषितु योग्यता 
के आधार पर शिया जाता है| इस बात का ध्यान रखा छाता है कि संसार को 
सभी मुख्य न्याय प्रणालियों को उससे प्रतिनिधित्व मित्रे । एक ही देथ के दो नागरिक 
एव ही समय से न्‍्यायाथीश नही वन सकते । न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि के लिए 
चुने जाते हैं और उनका पुननिवरचिन हो सकता है। वे अपने कार्यकाल में कोई 
अन्य व्यवसाय नदी कर सकते । अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय हेग में स्थित है। 


सचिवालय 
(5ल्‍चल३चंज) 


सचिवालय सयुक्त राष्ट्र सघ की अन्य झाखाओ के वाय॑ करता है तथा उतने 
द्वारा निर्धारित तीवियो तथा योजनाओों का प्रशांसत करता है। उसका मुख्य 
प्रशामनिक अधितारी महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति महासभा झुरक्षा परिषद 
की सिफारिश पर करती है। उसके अनेक कार्यों से से एक कार्य यह भी है हि वह 
सुरक्षा परिषद का ध्यान उत मामतों वी ओर दिला सकता है जो उसवे' विचार में 
अन्तर्राष्ट्रीय झ्रास्ति बोर सुरक्षा के लिए खतरा पंदा करते हैं। 

मारे के भिस्वेली सबसे पहले महासकिव नियुक्त हुए थे जिनका कार्यव्राल 
953 तक्र' रहा । स्वीडन वे डाग हैमरघेल्ड ने ।953 में लेबर ]96] तक कार्यभार 
सम्माला। 96 में अफ्रीका मे एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। 
उतकी मृत्यु के उपरात्त बर्मा के ऊययट महासचिव के । दिसस्वर 297) प्रें आस्ट्रेलिया 
के बुत वाल्दाहीम महासचिव के रुप में नियुक्त हुए जिन्दोंते जनवरी, 972 में 
अपना कार्य मार सम्माला । 982 में पेरेज डी कुयार ने यह पद सम्मात्रा और 
अक्टूबर 987 में वह धुन पाँच वर्ष वे लिए चुन गये। 

सचिवालय का मुख्य कार्यावय और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य तरने बाते उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र सघ के दैनिय कार्यों को करते हैं। वारय॑ंकर्ता 
00 से अधिक देशों से लिये जात हैं । अन्तर्राष्द्रीय असेनिद कर्मचारी वे रुप में 
ये लोग बाय करते हैं और प्रत्येक वर्मंदारी यह शपथ ग्रहण करता है कि जब तर 
बह संयुक्त राष्ट्र सघ की सेवा कर रहा है उस दौरान वह विसी और सरकार या 
किसी बाहरी शक्ति से कोई आदेश नहीं लगा । 

महासचित्र और उम्रदें कसंदारियों वा कार्यक्षेत्र सयुक्त राष्ट्र सथ को 
समस्याओं क अनुमार होता है * जैसे सताह देला और कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से 
समस्याओं में हस्तश्षेप्र करना, अस्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, धान्ति बताये रखने 
बात कार्यों वी देखभाल करना, विभिन्न सरकारों से बावचीत, अन्तर्राष्ट्रीय आ्िक 
गतिविधियों और समस्याओं का सर्वेक्षण, मानवीय अधिकारों तया प्राहृतिन' सापतों 
का अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय बोष्टियो का आयोजन, तथ्य सरयन, सुरक्षा परिषद सघा 
अन्य सम्याआ बै द्वारा किये गये फेसले लागू बरने के बारे से सूघनाएँ एडविते 
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करना, भाषणों की व्याख्या करना, प्रमाण-पत्रो का अनुवाद करना और विद्व के 
सूचना प्रसारण के साधनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना 4 

सयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकर्ता समय-समय पर शझास्ति बनाये रखने वाली 
सेनाओ था तिरीक्षको के रूप मे उत स्वानो पर जाते हैँ जहां शान्ति भग होने का 
खतरा हो । 


शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव 
(एग्रापण 8 ल्‍ग ए८३०९ रि९४०]ए०४०७) 


आान्ति के लिए एकता प्रस्ताव की अपनी दिलचस्प कहानी है। जब 
कोरिया सकट उत्पन्न हुआ शो सोवियत सघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग 
से कोई मी कारेंवाई करना लगभग असम्मव हो गया था | पहिचिमी गुट के देशो ने 
आाल्ति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कटवाकर महासभा के अधिकारों में बढोत्तरी 
करवा दी । इस ध्रस्ताव के पीछे मूल उद्देश्य शान्ति और सुरक्षा कायम करने वे 
मामलो पर सुरक्षा परिषद्‌ में वीटो से उत्पन्न मतिरोध की अवस्था में महासभा को 
कारंबाई का अधिकार दिया गया। यह्‌ प्रस्ताव 3 लवम्बर, ]950 को पारित 
किया गया । भ्रस्ताव में पाँच प्रमुख ब्यवस्थाएँ अकित है : 

(अ) महांस्तमा फो संकटदालीन अधिबेशन--सुरक्षा परिषद्‌ के किन्‍्ही नौ 
सदस्मों के बहुमत से या संघ के कुल सदस्यों के बहुमत से 24 घण्टे की धूचता देकर 
महासभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा अपने दो-तिहाई बहुमत से 
प्रस्ताव पारित कर बोटी के प्रभाव से बचते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा 
के लिए कार्रवाई कर सकती है । 

(ब) शान्ति निरीक्षण भाषोग (0९8०४ 008६:ए४४० 0०णग890॥)-- 
“शार्ति के लिए एकता प्रस्‍्ताव' द्वारा सुरक्षा परिपद्‌ के पाँच स्थायी सदस्यों समेत एक 
चोदह्‌ सदस्थीय शान्ति विरीक्षण आयोग की स्थापना की ग्रपी। विश्व के किसी भी 
माग मे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने पर इस आयोग का कार्य निरीक्षण करना 
तथा रिपोर्ट देना है। इन्हें पर्य वेक्षक (095९१७३) की संज्रा दी जाती है ॥ 

(प) सापुहिक उपाय समिति (0गावला' शल्थडाधट३ (णगरण(००--- 
“शाल्ति के लिए एकता भ्रस्ताव' द्वारा एक चौदह सदस्यीय सामूहिक उपाय समित्ति 
की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को 
मजबूत करने दाले उपायों का अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट देना है। 

(द) राष्ट्रीय सैलाओं को दुक्ियों का संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए 
प्रशिक्षण--'शान्ति के लिए एक्ठा प्रस्ताव! के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 
राष्ट्रों ले रिफारिश की गई है कि वह अपने स्ोतो का सर्वेक्षण कर तय करें कि 
वह विश्व शान्ति व सुरक्षा के लिए महासभा के कार्यक्रमों के लिए कितनी मदद दे 
सकते हैं। प्रस्ताव में यह मो सिफारिश को गई है कि सयुक्त राष्ट्र संध को 
इंबाइयों को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए वह अपनी सशस्त्र सेनाओं की टकडियो 
को प्रश्चिक्षित, संगठित तथा सुसज्जित करें। ह 

४ (य) सं० रा० संघ के प्रति निष्य तथा आँयिक एवं सामामिक प्रगति के 
लए कार्य--“शान्ति के लिए एकता अस्ताव' द्वास संयुक्त राष्ट्र लघ के सदस्यों से 
िफारिश की गई है कि बह संगठन के प्रति अपनी निष्ठा को दोहरायें, उसके 
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निर्णयो का आदर करें, मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति आइर बढायें। इस प्रस्ताव 
में आयिक स्थिरता तथा सामाजिक विक्षास के लिए कार्य करने का भी आग्रह क्या 
गया। 

शान्ति के लिए एफ्ता भ्रस्ताव का विरोध--सोवियत सघ ने “धान्ति के लिए 
एकता प्रस्ताव” की उपरोन्त दूसरी और पाँचदो व्यवस्थाओं का घोर विरोध क्या 
था | उसका तर्क था कि यह गैर-काइूनो है, क्योकि सयुक्त राष्ट्र सघ चार्ट र के अन्तर्गत 

विश्व शान्ति और सुरक्षा का कययें सुरक्षा परिषद्‌ को सेंपा गया है। समुक्त राष्ट्र सघ 

के बुछ अन्य राष्ट्रों ने भी इस प्रस्ताव को बुद्ध व्यवस्थाओं का विरोध किया | उनका 
मत था क्रि सयुक्त राष्ट्र मघ चार्टर के अन्तर्गत सामूहिब परिपरालन उपायों का 
अधिकार सुरक्षा परिपद्‌ का है, महासमा का अधिकार मात्र चर्चा तथा सिफारिध तक 
सीमित है । इस श्रद्गार इस प्रस्ताव का कुछ सदस्य-राष्ट्रो ने विरोध किया था। 

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव का सूल्याश्न-- यह प्रस्ताव पारित होते से 
बालान्तर में इसका अनेक बार कार्यात्वयत हुआ जिसका सुरक्षा परिषद्‌ के 
पाँचों सदस्यो--अमरीका, ब्रिटेन, फास, चोन ओर सोवियत सघ ने समर्थन ढिया। 
कोरिया सक्‍ट के दौरान सुरक्षा परिषद्‌ में सावियत सध द्वारा बीठों बे इस्तेमाल 
बरने पर महासभा द्वारा 'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव के अन्तर्गत बार्रदाई बरतने 
के निर्णेय का अमरीका, ब्रिटेन, फ्राम तथा चोन ने समर्थन क्या। दूसरी ओर स्वेज 
सबट के दौरान ब्रिटेन और प्राम द्वारा सुरक्ा परिषद्‌ भें वीटो के प्रयोग बरने पर 
अह्यामभा द्वारा इस भस्ताव के अन्तर्गत कार्रवाई करने के निर्णय का सोवियत संघ 
ने समर्थन किया ॥ इन तथ्यों के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा 
परिपद्‌ द्वारा विश्व शान्ति व सुरक्षा वायम करने में असमर्थ रहने पर 'शान्ति बे 
लिए एवता प्रस्ताव' द्वारा महासमा शक्तिशाली हो जाती है ओर दो-तिहाई बहुमत 
से सामूहिक सुरक्षा का उपाय वार्यान्वित कर सकती है। अत' शान्ति बे लिए एकता 
प्रस्ताव अत्यन्त उपयोगी है। अब यह एक यथापं दन चुका है।* 


सुरक्षा परिपद्‌ में वोटो (निषपेघाधिकार) थे प्रयोग पर विवाद 
((ण्रा० ८5५ ०पच्र 6 ए५६६ 0 ४८० 49 06 $००ए७गा३ (०ण्ग०७) 

सुरक्षा परिषद्‌ में 'बीटो' अर्थात्‌ निषेघाधिकार के प्रयोग पर जितना उग्र 
विवाद खड़ा होता रहा है उतना शायद उसके चार्टर के अन्य किसी प्रावधान को 
लेकर नहीं हुआ । वीटों शब्द का अर्थ है--अस्वीकृत करना यथा किसी प्रस्ताव का 
विरोध वरता। सुरक्षा परिषद्‌ वे सन्‍्दर्स में जद इस शछद का प्रयाग किया जाता है 
तो इसका विशिष्ट अर्थ होता है। वीटो वे प्रयोग के बिवाइ को समझने से पहले 
सुरक्षा परिषद्‌ में होते वालों मतदात प्रत्रिया के स्वरूप को समझना जरूरी है । 

अनुच्छेद 27 के अन्तर्यंत बहा यया है कि सुरक्षा परिषद्‌ बे हरेक सदस्य 
राष्ट्र को एक भत दते का अधिकार है। सुरक्षा परिषद्‌ बे कार्यों का दा मागों से 
बाँटा यया है--[अ) साधारण, और (व) असाघारण । साधारण कार्यों बे अम्तगंत 
सुरक्षा परिषद्‌ का बाय प्रम, स्थान एवं समय से सम्बन्धित निर्णय आते है। इनके 
बारे में सुरक्षा परिप्रद्‌ के निर्णय वे लिए किन्हों 9 सदस्यों के स्वीशारामब 

2 इस विस्तृत विनेदण के लिए देक, [.९० किक, पड ह हर छा मर 

मईन्यत्रार१बबरल शी ईबल्टरलथ95कों #22९० #न्ब उल्‍लाता 


शा 
मतो के साथ ही पाँच स्थायी सदस्ग-राष्ट्रो का मत सम्मिलित होना आवश्यक है) 
यदि इन पाँच स्थायी संदस्यो में से कोई भी अपनी असहमति प्रकट करता है अथवा 
प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है तो प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। इसे ही 'वीडो 
का इस्तेमाल कहा जाता है । 

यहां यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद्‌ की कार्य-प्रणाली सम्बन्धी मामलों 
के अलावा अन्य निर्णयो के लिए पाँच स्थायो सदस्यों की सहमधि आवश्यक है। 
लेफित यदि स्थायी सदस्यो मे से कोई सुरक्षा परिषद्‌ की वैंठक से अनुपस्थित हो या 
मतदान से झाग न ले सो उसे उस सदस्य के द्वारा वीटो (निपेघाधिकार) का इस्तेमाल 
नहीं माना जाता है। धुरक्षा परियद्‌ के सदस्य-राष्ट्र से सम्बन्धित विवाद पर यदि 
सुरक्षा परिषद्‌ भे विचार हो रहा हो तो वह उसमे भाग तो ले सकता हैं लेकित 
उसमे मतदान नहीं कर सकता। सुरक्षा परिपद्‌ की ब्रैंठक में विवाद से सम्बन्धित 
ऐसे राज्यो को भी भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है, जो उसके सदस्य न हों 
किन्तु उन्हे झतदान करने का अधिकार नही होता । 


बीटो-न्यवस्था की आलोचना 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अतेक जानकार जोगो ने वीटो-व्यबस्था की 
आल्ोपता की है। मसलन सुप्रसिद्ध विभिशास्त्री हैन्स केल्सन का मानना है कि 
'निर्मेधाधिवार' के द्वारा सयुक्त राष्ट्र सघ मे पाँय स्थायी राष्ट्रों को विशेषाधिकार 
प्राप्त हो गया है ओर इस प्रकार अन्य सदस्यो पर उनकी वैधानिक प्रभुता स्थापित 
हो गई है। सयुक्त राष्ट्र गंध के चार्टद में सभी सदस्यो को समान साना गया है, 
किस्तु तिपेधाधिकार की व्यवस्था उसका उल्लघन करती है। उससे संघ की 
व्यवस्या में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसे समाप्त क्या जाता चाहिए।7 
वीदो के विपक्ष मे मुख्य रूप से निम्मांकित तर्क देकर दस व्यवस्था को रामाप्त करते 
की बात कही जाती है : 

(अ) सपानत्ता के सिद्धान्त का उल्लंघन--विश्व की पाँच बड़ी शक्तियों फो 
बीटो अधिकार देने से संयुक्त राष्ट्र सप में सदस्य राष्ट्रो की समानता के सिद्धान्त का 
उत्लंधन हुआ है। 

(व) अन्तर्राष्ट्रीय जनपत की अबहेलना--यदि सुरक्षा परिषद्‌ के पाँच स्थायी 
सदस्यों को छोडकर भयुक्त राष्ट्र सघ के थन्‍्य सदस्य राष्ट्र किसी भी महत्वपूर्ण कार्य 
को सम्पन्न फरना चाहते हैं तो उसे इन पाँच मे से कोई भी वीटो का प्रयोग कर उसमें 
बाघा पहुँचा भत्ता है। इसे अस्तर्राप्ट्रीय जनमत का उल्लंघन ही माना जायेगा। 

(स) बड़ी शक्तियों को निरंकुशता का प्रतीक-मुरक्षा परिषद्‌ में दीडढो 
व्यवस्था विश्व वी पाँच बढी शक्तियों को निरबुद्धता स्थापित करती हैं। इरा व्यवस्था 
से बह दोटे राष्ट्रो को वीटो का मय दिलाकर ब्लेकमेल, दबाव एवं शोपण की चार्ले 
अल सवती है। 

हि (द) विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के कार्य को ठप्प करमा--विश्व के क्सी भी 
माग में तनाव एवं युद्ध मढ़कक्‍ने को स्थिति में खुरक्षा परिषद्‌ कोई कार्रवाई करने 
के अस्ताव पर किसी भी एक सदस्य की सनक या हृव्धर्तिता से विश्व शान्ति एवं 
सुरक्षा स्थापित करने वा कार्य ठष्प पड सकता है। ग्ुडरिच और हैनब्ो का मानना 
2 प३च४ ::2३७॥, उन तर एकल एकदलव १०0०5 (प८चछ ०55, 950), 276-47. 
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है कि 'नि्षेधाधिकार सम्बन्धी विवाद ने शान्ति सन्धियो के कार्यों को विलम्बित 
क्या है और युद्ध से ध्वस्त क्षेत्रों मे अपने निर्माण कार्य को रोक दिया है।? 

(य) दोदो कय समो स्थायी सदस्यों द्वारा दुरुघयोग--बीटो के अधिकार का 
समभो स्थायी सदस्थो ने अनेक सौको पर दुरुपयोग क्या है। मसलन, कोरिया, 
वियतनाम, चीन आदि कौ सयुक्त यप्ट्र सघ में सदस्यता के मामलो पर अमरोका और 
सोबियत सघ ने एक-दूसरे के विरुद्ध वीटों का इस्तेमाल कर इस अधिकार का 
दुरुपयोग क्या । 


वीटो व्यवस्था के पक्ष मे दिये जाने वाले तक 


एक तरफ जहाँ सुरक्षा परिषद्‌ में दीटो के अधिकार की आलोचना कर इस 
व्यवस्था को समाप्त करने की वकालत की ययी है वही दूसरी ओर अनेक विद्वानों 
ने इसके पक्ष मे भी काफी बुछ कह कर इसका औचित्य सिद्ध क्या है। मसलन, 
इलाइशर का भादता है कि “निपेघाधित्रार असहमति का सूचक है न कि उसका 
बारण ! अत वीटी व्यवस्था समाप्त कर देने से न तो महाशक्तियों मे मतभेद दूर होगे 
और न ही इस दिशा मे कोई प्रगति होगी । फ़िर निपेघाधिकार अनेक श्रवार नें प्रशतो 
के लिए प्रयुक्त होता है॥ मदस्पता और धशान्तिपूर्ण समझौतो वे रूप मे इस व्यवस्था 
की समाप्ति लाभपूर्ण है. किन्तु शान्ति भग होने अथवा आक्रमण की स्थिति में सैनिक 
नारेबाई के सम्बन्ध में घीटों व्यवस्था समाप्त बरना बहुत विवादास्पद और 
नवीन समस्याओं को उत्सन्न करने वाला है॥ अत वीटो व्यवस्था बनी रहनी 
चाहिए ।* बीटों व्यवस्था कायम रखने वे पक्ष में आम तौर पर निम्ताक्ति 
तक डिये जाते हैं । 

(अ) बिद्वव शान्ति एवं सुरक्षा बडो शक्तियों के सहयोग पर निर्भर--इस कटु 
सत्य कौ स्वीवार बरने मे नहीं हिचकना चाहिए कि विश्व धान्ति और सुरक्षा 
बडी धत्तियों बे सहयोग से ही शायम की जा सकती है। बडी दाक्तिया छोटे राप्ट्रो 
की अपेक्षा उत्तरदायित्वपूर्ण ढग से वाम करती हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा 
निर्णय लेते समय सभी वढी शक्तियो वो आम सहमति अत्यन्त जरूरी है। इसी बात 
को अभिव्यक्त करते हुए ए० बदेन बोध (8 ५०0०८७० 805०७) तथा डब्ल्यू० टी» 
होगान (१४. 4. प्र०8०४) ने कहा है वि “यदि सुरक्षा परिषद्‌ अपना काम अच्छे 
ढग से चलाना चाहती है तो पाँचो स्थायी सदस्यो मे आपसी सहयोग जरूरी है। यदि 
सभी सदस्य एव ही तरह बोट डानते है तो इससे जादिर होता है कि वे उठाये 
जाने वाले कदमों से सहमत हैं। यदि कुछ सदस्य देश पदा में और शेप सदस्य विपक्ष 
में वोद देते हैं तो इससे जाहिए होता है कि उनमे अमहमति है और इसलिए 
प्रस्तावित कारवाई पर सहयोग करने को तैयार नही है ("* 

3 है| [जात 60०5प८॥ 809 895774 ॥[80070, 792 ट#वाल रण ॥#6- एमाल्व 
38०85 [805700. 3947), 224 

॥ डराठ एल० $$ 8 ३ञगफ्0ता छा 4फड्टात्टाएला! उड़ता लिखता ॥$ ८४४४८, (5 
बजणा000 ७०७) ४०८०४४७॥७३४७ 7008 "- (९४ 9. द्कीलसेल, किला 
अशाएकाज (घट ४०३४, 954), 70 

$८0००फरएडकणा बत0 5१ (6 6 |टाणशशटा। तदिलशणटा३  धञडडटा8, की ॥छ 
इल्एए09 ९एएक्‍छ। 4६0 फुर्बाएिए) १ [७6०४0०8$, -. मं &॥ ॥ट छतट्ाए८१॥ ६002 486 इगाशद 
2१, शी ३0053 (६४7 70९५ 28766 09 [7८ 70८33 07९३ ॥0 ऐट १३८७. व 0प९ १0८ जि 
ए. अवर्राष्ट्रीय सम्बस्ध/3 
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[व) वीटी के अधिकार से गलत कार्यवाही को रोकता--यह कहता गलत है 
कि हर समय वीटो का दुट्पयोग किया जाता हे। जगेक उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ 
सुरक्षा परिषद्‌ के चार स्थायौ सदस्य ग्रलत कार्रवाई करना चाहते थे जिसको 
सोवियत संघ मे वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया । मसलन, अमरीका, ब्रिटेन, फांस 
और चीत द्वारा मारत-पाक युद्ध के दौरात भारत-विरोधी कारंवाई करने के प्रस्ताव 
को सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल कर उस गलत कारंबाई को रोका। 
सोचियत संघ द्वारा इस मामले पर वीटो का प्रयोग इस अधिकार का दुरुपयोग नही, 
बल्कि सत्य की रक्षा के लिए उपयोग या । 

(स) छोटे राष्ट्रों को अनुझ्ासित करने के लिए--बड़ी शक्तियों का तक है कि 
छोटे राष्ट्र अक्सर गैर-जिम्मेदाराना ढग से ज्यवहार करते हैं॥ सोमा-विवाद या किसी 
अन्य मतभेद हो जाने पर वे युद्ध लड़ने को उतारू हो जाते हूँ॥ छोटे राष्ट्रों द्वारा 
उत्पन्न की गयी संकटकासीन परिस्थितियों मे अन्तर्राष्ट्रीय घान्ति एवं सुरक्षा कायम 
करने की जिम्मेदारी यदि बड़ी शक्तियों को दे दी जातो है तो इगशमे हर्ज ही क्या है ? 
बड़ी ध्क्तियों के पाम इस अधिकार के होने से छोटे राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को अनु्यासित करने में मदद मिलेगी । 

(द) बोटो से सुरक्षा परिषद्‌ ठप्प होने पर महासभा हारा क्वार्रथाई--बीडो 
के आलोचक अनेक वार यह तर्क देते हैं कि सूरक्षा परिषद्‌ द्वारा किसी भो कारेंबाई 
के करने के लिए पाँचो स्थायी सदस्य राष्ट्रों की आम सहमति आवश्यक है ॥ किसी 
भी एक स्थायी सदस्य द्वारा वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद्‌ ठप्प हो जाती है। 
लेकिन 950 भे “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' पारित हो जाने से जहाँ एक ओर 
बीटो का महत्व कम हो गया वही दूसरी ओर महासभा शक्तिशाली हो गयी। 
सुरक्षा परिषद में बीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोघ के बाद विश्व-शान्ति के लिए 
इम प्रस्ताव फो महासभा में लाया जा सकता है और यहां 2/3 के वहुमत से कार्रवाई 
बी जा सकती है| 

(य) वोटो-ब्यवस्या दोषपूर्ण नहीं, बल्कि बड़ो शक्तियों का रबेया पश्चपातपूर्ण 
है--अमल में विश्व-शान्ति ओर सुरक्षा को कायम करने तथा उसे मजबूत बनाने के 
लिए यीटो-व्यवस्था अपनायी गयी । यह व्यवस्यां नही, बल्कि बड़ी झक्तियो का रवैया 
दोपपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण रहा है जिसने वीटो की उपयोगिता पर प्रश्न-चिन्ह लगाया 
है। आज आवध्यकृता इस बात को है कि वीटो-ब्यवस्था वो सफल बनाने के लिए बड़ी 
शक्तियाँ पक्षपातरद्धित एवं उत्तरदायित्वपुर्ण ढंग से वीटो के अधिकार का प्रयोग बरे । 

इस ध्रकार वीटो के पक्ष तथा विपक्ष मे दिये गये उक्त तकों से स्पष्ठ है कि 
अनेक ख्ामियों के बावजूद वीटो-ब्यवस्था को बनाये रखना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं 
सुरक्षा वे लिए बाद्धनीय होगा। 
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उद्देश्य एक से थे | दौतो का लक्ष्य अन्वराष्ट्रीय सहयोग को बढावा देना तथा शान्ति 
एव सुरक्षा को कायम करना था, किन्तु अतेक मामलों मे वे असमानताएँ-मिन्नताएँ 
लिए हुए भी थे | कुछ टीकाकार यह कहते हैं कि स० रा० सघ का चार्टर, राष्ट्र सघ 
को प्रसविंदा की नकल है ! अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि 'राप्ट्रसघ को नया 
लिबास पहनावर स० रा० सघ का स्वरूप दिया यया है।? अत. राष्ट्र सघ एव 
स० रा० सघ के बारे झें विद्वानों की इस बहस के सदर्म मे सच्चाई को खोजा जाना 
चाहिए ॥ इसके लिए हमे दोनो अन्तर्राप्ट्रीय सगठनो मे समानताओ तथा असमानताओं 
को पहचानता होगा तमी बुद्ध ठोस निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है ॥ 


दोनो संगठनों में असमानताएँ 

पहले राष्ट्र सघ और स० रा० सघ में असमानताओ-मिन्नताओं का तुलनात्मक 
विद्वेषण बरना उचित रहेगा दोनो सगठनों में अन्तर इस प्रकार है-- 

(]) उद्देश्यों एव गतिविधियों मे अन्तर--हालाकि राष्ट्र सथ और स० रा० 
सघ दोनों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा देना तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय शान्ति 
एवं सुरक्षा को कायम करना था, किन्तु यदि गहराई से देखा जाये तो राष्ट्र सघ 
एक स॒० रा० सघ के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के क्षेत्र मे अग्तर दिखाई पडता है। 
उदाहरणार्य राष्ट्र सघ राजनी तिक सगठन था और उसकी मतिविधियाँ राजनीतिब 
उद्देश्यों की प्राप्त करने तक सीमित थीं, जबकि स० रा० सघ को राजनीति के 
अतिरिक्त आधिक, साम्राजिक, सास्ट्तिक एवं मानवीय गतिविधियों से सम्बन्धित 
संगठन मी माता जा सकता है। इसके अनेक विशिष्ट अभितरणों कौ ग्रतिविधियों 
वा कायेक्षेत्र राजनीति के अलावा मानव जीवन के अन्य क्षेत्रो में मी ला हुआ है, 
जपकि राष्ट्र मप्‌ जीवन वे अन्य क्षेत्रो में सक्रिय नहीं रहा + 

(2) समय काल का लम्तर--राष्ट्र सघ ओर स० रा० संघ की स्थापना और 
सक्रियता वे समय-कात में भी अन्तर है । राष्ट्र सघ प्रधम विश्व-मुद्ध वे दाद पेरिंस 
शान्ति सम्मेलत कौ प्रसविदा द्वारा स्थापित हुआ, जबकि स॒० रा० संघ द्वितीय 

विश्व-युद्ध वे वाद आयोजित एज विशेष सेत प्रासिस्कों सम्मेलन वे द्वारा स्थापित 
बिया गया। 

(3) राष्ट्र सघ की प्रसविदा से स० रा० सघ का चार्टर बडा दस्तावेज है-- 
राष्ट्र सघ की प्रसविदा में कुल 26 घाराएँ थी, जवबि स० रा० सघ वे चार्टर में 
]॥ घारशएं हैं। इस प्रज्गार प्रसविदा से चार्ट र वे बड़े होने वे कारण स० रा० सघ 
के उद्देश्य एवं कार्यों को अधिक व्यापक एक स्पष्ट रूप दिया जाना सम्मव हो सका । 

(4) संरचनात्मक अन्तर--राष्ट्र मेघ और स० रा० सघ में मूलभूत 
सरचना मकर अन्तर पाया दाता है। राष्ट्र सघ के तीन प्रमुव अंग थे--सेना, परिषद्‌ 
ओर सचिवालय 4 डूमरी और स॒० रा० सघ के छ प्रमुख अग हैं--महाममा, सुरक्षा 
परिषद्‌, आाथिक एवं सामाज़ित परिषद्‌, न्‍्यास परिषद्‌ (ट्ुस्टोशिप बॉसिल), 
अन्तर ष्ट्रीय स्मापातम तथा सचिवालय । इसमे कोई सन्देट नहीं जि राष्ट्र सघ मे 
अस्तर्त् स्थायी न्‍्यायालय की व्यवस्था को गयी थी, किन्तु वह उसका स० रा० सघ 
है अन्तर्राष्ट्रीय स्यायाउय को तश्ह अनिश्न अग नहीं था । वह राष्ट्र सघ से परोक्ष 
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शा 
रूप से सम्बद्ध थां। इसी प्रकार राष्ट्र संध के अन्तगंत भेन्डेट्स आयोग (प्रेन्डेट्स 
कमीशन) सं० रा० रांघ की न्यास परिषद्‌ से एकदम भिन्न स्वरूप का था। इस प्रकार 
दोनों अन्तर्राष्ट्रीय सगठतो मे कई प्रकार के ओर भी सरचतात्मक अन्तर पाये 
जाते हैं। 

(5) कार्पों के स्पष्ट विभाजन फा अन्‍्तर--राष्ट्र सघ की भ्रसंविदा में 
परिषद और सपा के कार्यों और अधिकारों के वारे में स्पष्ट विभाजन का अभाव 
था जबकि रु» रा० सघ के अन्तर्गत महासभा और सुरक्षा परिषद के मध्य स्पष्ट 
शक्ति विभाजन पाया जाता है। सं० रा० सघ के घाटर में यह स्पष्द कार दिया 
गया है कि सुरक्षा परिषद की सबसे बडी जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय श्वान्ति एव सुरक्षा 
कायम करने की है, जथकि महासभा का काम अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्वान्ति एवं सुरक्षा के 
लिए शिफारिशें करता, सुरक्षा परिषद्व के अस्थायी रादस्यों का चुनाव करना, नमे 
सदस्थो को प्रवेश देता आदि है। इस प्रकार सं० रा० सघ के चार्टर में सुरक्षा 
परिषद और महासभा के कार्यो और अधिकारों मे राष्ट्र सघ की अपेक्षा स्पष्ट 
विभाजन है । 

(6) भतदान प्रक्रिया शा अन्तर-राष्ट्र सघ और स॒० रा० संघ के 
अन्तर्गत मतदान प्रत्रिया मे मूलभूत अन्तर है। राष्ट्र सघ की परिपद और सभा में 
उपस्थित सदस्यों के मर्तक्य नियम से निर्णय लिए जाते थे जबकि सं० रा० सघ 
में इस 'मतैक्य मतदान' प्रक्रिया में ढील दी गयी है । महासभा मे केवल गहंत्वपूर्ण 
प्रिषयों पर हो उपस्थित एवं मतदान करने थाले सदस्य राष्ट्रों के दो-तिहाई बहुमत 
और साधारण विपयो पर साधारण बहुमत की ब्यवस्था अपनागी गयी है।फिसुरक्षा 
परिषद में महत्वपूर्ण विषयो पर निर्णध के लिए 5 में से 9 सदस्यों के रवीकारात्मक 
मती की आवश्यकता होती है जिसमे पाँच स्थायी रादस्यो के सभर्थनात्मक मतों का 
होता भी अनिवायं है । इस प्रकार राष्ट्र सप की अपेक्षा ० रा० सघ की मतदान 
प्रक्रिया अधिक उदार है। 

(7) अमरीकी सहयोग का अन्तर--प्रयम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शान्ति 
सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति बुढ़रों विलसन ने फ्रास तथा ब्रिटेन की सबोर्ण तथा 
स्वारयंपरक नीतियो का घोर विरोध किया था। वह अपने चौदह सूत्रों के अनुमार 

विश्व शान्ति एवं सुरक्षा कायम करना चाहते थे। राष्ट्र भघ की स्थापना की घपोजना 
भी इसी वग महत्वपूणे अग थो। लेकिन राष्ट्र संघ को स्थापना के बाद सीनेट से 
अमरीका द्वारा इस विश्व संगठन की सदस्यता ग्रहण करने का विरोध किया । 
अमरीवा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्र सप मे न होने के कारण यह विश्व सगठन 
अपने कार्यों और उद्देश्यों मे असफल रहा। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका 
ने स० रा० सघ मी सदस्यता ग्रहण को। इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अमरीका 
जैसी महाश्वक्ति की माभीदारी के कारण विश्व शान्ति एव सुरक्षा को अधिक 
प्रभाववगरी दंग में शागम करने में मदद मिली है । 

(8) संक्षोषन प्रकिया का अस्तर--राप्ट्र सप की प्रसंविदा के अनुच्छेद 26 
मे: अनुसार 'मंशोधन उसी समय सायू होगे, जब परिषद मे श्रतिनिधित्व प्राप्त 
सदस्यों पा कमा मे अतिनिधित्व प्राप्त सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन करेगा। 
मशोधत उस सदस्य पर बाध्यकारों नही होगा, जो उनसे अपनी अपहम्ति प्रकट 
फरैगा, परस्तु ऐसी स्थिति भे बह सघ या सदस्य नहीं रह जायेगा। दूसरी तरफ 
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सयुक्त राष्ट्र मघ चार्टर के अनुच्छेद 708 के अनुसार “जो भी सप्योघन हंगे दे 
संगठन वे समी सदस्यों पर तभी लागू हो सकेंगे जब उतको महासभा दो-तिदहाई के 
बहुमत से मानव ले और सुरक्षा परिषद के समी स्थायी सदस्यों सट्टित स० रा० 
सध के सदस्य अपनी बैवानिक प्रक्रियाओं के अनुमार दो-तिहाई बहुमत से उनका 
सत्याक्तन कर दें। इस श्रकार राष्ट्र सघ और स० रा० सप द्वारा संशोधतों के 
मामले में मिन्न प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी। 

(9) सदस्यता के प्रत्याहार एवं निष्कासन का अन्तर--राष्ट्र सघ की 
यसविदां तथा ख० रा० संघ जे चार्टर दोनों में सदस्यों को संगठन की सदस्यता 
से च्युत करने की व्यवस्था की गयी है। स० रा० सघ चार्टर में निष्कासन की 
व्यवस्था न होकर 'स्यगन' की व्यवस्था की गयी है। 

(0) क्रार्यवाई क्षमता का अन्तर--सैनिक आक्रमण होते की अवस्था में 
राष्ट्र मघ कोई प्रमावक्ारी कदम नहीं उठा सकता था जबकि स॒० रा० संध चाटर 
के अन्रर्गत सुरक्षा परियद को तत्वाल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। 
इस प्रकार राष्ट्र सघ की अपेक्षा स० रा० सघ अपने तिर्णयों को लागू करने में 
अधिक सक्षम है। 

(]) मानव अधिकारों पर अधिक बल का अन्तर--सं० रा० सध चार्टेर 
में मानवाधिकार रक्षा एव मौलिक स्वतस्त्रताओं पर अधिक बल दिया गया है। 
मद्ामभा ने इस बारे मे (मानव अधिकार घोषणा! भी की है, जवेकि राष्ट्र सध ने 
इम बारे में ध्यान नही दिया ॥ 

(2) सदस्यों के अस्तर्राष्ट्रीय्रण कया अन्तर--राष्ट्र सघ की सदस्यता 
अयल्त सीमित थी जबकि स० रा० सघ को विश्व-ब्यापरी सम बनाया गया। 
राष्ट्र सध की सदस्यता 60 देशों तक बडी । इसके प्रसविद्या पर हस्ताक्षर करने बाते 
32 राष्ट्र थे, किन्तु उनमे से 29 ते ही,इसका अनुसमर्यंत किया । तेत्कातीन विश्व की 
पाँच वही शक्तियों में अमरीका ज॑सी वड़ी शक्ति कभी इसका सदस्य बनी ही नहीं। 
रूस को दससे लिकाॉज दिया गया । धीरे-धीरे कृत 8 देशों ने अपने को राष्ट्र सघ से 
अन॑ग कर दिया। द्वसरों तरफ स० रा० संघ के 5] राष्ट्र प्रारमस्मिक सदस्य थे। 
दक्षिण अप्रीका और इ जराईल के अपवाद के अतिरिक्त आड़ तक किसी भी राष्ट्र को 
स० रा० सथ से सही निकाला गया। अप्रो-एलियाई एवं खातोनी अमरीकी देशों 
में उपनिवैज्यवादी दाक्तियों के चगुल से मुक्ति पान बे बाद से० रा० सघ में प्रदेश 
किया। इस पक्रार राष्ट्र सच जहाँ यूरोप्रीय देशों तक सीमित था वहीं स० रा० संघ 
विश्व-थ्यापी संगठन हैं । 

(3) अधिवेशनों के स्वरूप से अन्तर--राष्ट्र सघ और स० रा० सध ने 
अधिवेशतों मे मी अन्दर पाया जाता है। राष्ट्र सघ की परिषद ने अधिवेशन एक 
यर्ष में तीत या घार हाते ये ओर ममसा बै अधिवेशन अन्यकॉलीन होते थे, जबकि 
स० रा० सघवी सुरक्षा परिषद निरल्वर कार्य करने वाती समस्या है। सुरक्षा 
परिषद का विशेष अधिवेशन 24 थस्टे की पूर्व-यूचना पर बुलाया जा सता है। 
सुरक्षा परिषद के ब्रयेक संदस्य-राष्ट्र का एक प्रतितिधि वायं-स्थान पर सर्दव 
उपस्थित रहता है| इसदे विपरीत राष्ट्र सघ के अन्तगगंत परिषद के सदस्य-राष्ट्र 
के ब्रतिनिधि वे लिए यह आवश्यक नहीं था। इस प्रशार राष्ट्र सथ और स० रा० 
सष के अधिवेशनों वे सम्बन्ध थे अन्तर पाया जाता है । 
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(4) जात्म-रक्षा को ब्यवस्था में अन्तर--टाप्ट्र सघ की अस॑ विदा के अन्तगेत 
सदस्य-देशों को आत्म-रक्षा के वास्ते किसी प्रकार को वैयक्तिक एवं सामूहिक सुरक्षा 
की ब्यवस्था नही की गयी थी। किन्तु सं० रा० सघ चार्टर के अनुच्छेद 5[ में 
आक्रमण को अवस्था मे सदस्य-देश आत्मरक्षा के वास्ते तब तक वैयक्तिक तथा 
सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं जब॒ तक सं० रा० सघ शान्ति कायम 
करने के लिए आवश्यक उपाय न जुटा ले | इस प्रकार स० रा० सघ मे वैयक्तिक 
एवं सामूहिक सुरक्षा को अधिक व्यावहारिक एब स्पष्ट बनाने का प्रयास किया 
गपा है ।॥ 

अन्य अन्तर--राष्ट्र सघ और रा० रा० संघ मे और भी अनेक अन्तर हैं जो 
निम्नाकित हैं-- 

(क) राष्ट्र संघ की प्रसविदा (00४८०७४।) में अपनी किसी सेता का उल्लेख 
नही फिया गया है जबकि सं० रा० सघ के चार्टर गे अपनी सेना की व्यवस्था का 
उल्लेख है 

(ख) राष्ट्र सघ की प्रसविदा और स० रा० सघ के चार्टर में सचिवालय 
ठथा महासचिव का उल्लेख है, परन्तु चार्टर में प्रसविंदा रे ज्यादा स्पष्ट रूप से 
मचिवालय तथा महासचिव के कार्यों का उल्लेख मिलता है! 

(ग) राष्ट्र सघ की प्रसविदा तथा सं० रा० संघ चार्टेर दोनों मे सुरक्षा की 
इप्टि से क्षेत्रीय सगठन की आवश्यकता को स्वीकारा गया है, किन्तु प्रसविदा की 
तरह चार्टर भे इमका विस्तृत उल्लेख नही है। 

(घ) राष्ट्र ंध की प्रसविदा में अधिदेश पद्धति (१४४0807५ 5५867) के 

बारे में अधिदेश आयोग (370 4०79५ 0०णाणांआ०४] की व्यवस्था की गयी थी, 
जबकि स॒० रा० संघ के चारट्टर मे एक स्थायी न्यास परिपद का उल्लेख किया गया 
है, जिसका कार्य क्षेत्र और अधिकार अधिक व्यापक है । 
५ राष्ट्र संघ तथा सं० रा० संघ फे तुलनात्मक अध्ययन का पृल्पाकन--राष्ट्र 
संघ तथा सं० रा० संघ के उपरोक्त तुलतात्मक अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा 
सकता है कि जहाँ राष्ट्र सघ की अनेक अच्छी व्यवस्थाओं को सं० रा० संघ की 
स्थापना करते रामय अपताया गया, बही दूसरी ओर उसकी कमजोदियों के अनुघयो 
का घ्यान भे रखते हुए कई नई व्ययस्थाएं को गयो। इसका उद्देश्य सं० रा० सघ 
को विश्व शान्ति एवं मुरक्षा स्थापित करने में सक्षम एवं प्रभावी बनाना था। इसी 
बात को ध्यान में रतते हुए सं० रा० संघ की “नकल! या “नये लिबास में पुरातो 
बस्तु” को सन्ञा देवा अनुचित होगा । 


सं० रा० संघ चार्टर का पुनरीक्षण एवं संशोधन 
(व्संत्रंणा 456 8णधारंज़वा: ० ६0९ ए. ]४. एफ) 


सं० रा० सभ जैंसे महत्वपूर्ण विश्य सगठत को स्थापित हुए अब तक करीब 
परौच दशक हो रहे हैं । इस काल के दोरान इसने कई उतार-चढाव अनुभव किये हैं। 
द्ितीप विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी एवं माम्यदादी सेमो के झीत युद्ध मे भुटवाजी 
का वोलवाला रहा भौर तत्पइचात्‌ देतात युग मे विकसित वगाम विकाप्षशोत् देशो 
में ढकराव उत्पन्न हुआ जो 'तमे शीत युद' के सोजुदा दोर मे भी काफ़ो हद तक 
जारी है। इस मूलभूत परिवर्तन की श्रक्तिया के दौर में अनेक विद्वानों ने स० रा० 
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सघ के चार्टर के पुनरीक्षण एवं समोधन की बात उठायी है, तादि यह विश्व संगठन 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नई चुनौतियों का मुकाबला कर सके २ 

पुनरीक्षण एवं संघोधन सम्बन्धो व्यवस्पा--इस सन्दर्म में पहले चार्टर में 
दी यवी पुनरीक्षण एव सशोदन सम्बन्धी व्यवस्थाओं दा उल्लेख कर देना उचित 
रहेगा। अध्याय 8 के अनुच्छेद 208 एवं 09 मे चार्टर के पुनरीक्षण एवं सशोघन 
सम्बन्धी उल्लेस क्या गया है। अनुच्छेद 08 वे अनुसार महासमा वे सदस्यों वे 
दो-तिहाई मतो का ममर्यतर प्राप्त होने पर और सर्वधानिक प्रक्रिया के अनुसार स० 
रा० मघ के धदस्यों के दो-तिहाई का, जिसमे सुरक्षा परिपदे के स्थायी सदस्थ 
सम्मिलित होगे, अनुसमर्य न प्राप्त हो जाते पर ही घोषणान्पत्र में स०» रा० सघ के 
राभी सदस्यों के लिए सशोयन प्रभावों हो सर्केगे । “अनुच्छेद 09 में तीन बातें कही 
गयी हैं। पहली बात, महासमा के सदस्यों वे दो तिहाई मतों और सुरक्षा परिषद 
के किन्‍्ही नौ सदस्यों वे सतों द्वारा तारीख और स्थान का निर्धारण होने पर ही 
घोषणा-पत्र का पुनरीक्षण करने के लिए स० रा० संघ वे सदस्यों का साधारण 
मम्मेलल नियत तारीख और स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा। दूसदी बात, 
घोषणा-पत्र में कोई भी परिवर्तेन तभी प्रमावी होगा जब उसबे समर्थन में सम्मेलन 
के दो-तिहाई मतो के आधार पर सिफारिश की जायेगी और सर्वेघानिव प्रकिया वे 
अनुसार सुरक्षा परिपद वे सभी स्थायों सदस्यों सहित स० रा० सघ के दो-तिहाई 
सदस्य उसका अनुसमर्थन करें । तीसरी बात, यदि ऐसा सम्मेलन घोषणा-पत्र वे 
साय होते बे बाद महासभा के दसवें वाधिक अधिवेशन के प्रूंवं आयोजित नहीं किया 
जाता है तो यह सम्मेलन करने वा प्रस्ताव महासमा के उस अधिवेशन थी काये 
मूची में रखा जा सकता है और मद्दासभा के सदस्यों वे! अधिकाश सतो और सुरक्षा 
परिषद के सात सदस्यों वे मत्तो बे समर्थन पर यह सम्मेलन आयोजित दिया जा 
सता है। 

चार्टर भे थादतो प सशोपषन--चार्टर में सपोषन करने के अब तक कोई 
ठोस प्रयास नहीं हुए हैं शिस कारण इसके निम्नाकित प्रावधानों के बारे में अनेक 
प्रकार से सशोधन बाछुनीय है * 

() सदस्यता--हालाकि स० रा० सप वे घाटर में कहाँ गया है कि 
विश्व शास्ति में विश्दास रखने वारे सभी देश इस सगठत वे सदस्य बन खत्ते हैं 
किन्तु व्यवहार में ऐमा नहीं हुआ है । इसका प्रमुख कारण सुरक्षा परिषद में पाँच 
बड़े देशों मे! पास 'वीटो' भक्ति होने वे बारण अनर देश जैसे वियतनाम, चीन, उत्तरी 
कोरिया तथा दक्षिण कोरिया आदि को कापी रामय तक सदस्यता नहीं मिल पायी । 
इस कारण विसी भी देश द्वारा भ० रा० सघ की सदस्यता हे लिए आवेदन गरने पर 
“वीटो' मे प्रावधान को समाप्त किया जाता यांछनीय है । 

(2) बोटो वा अधिशार--सुरक्षा परिपद वे पाँच स्थायी सदस्य देशो-- 
अमरीका, रूस, प्रिटेत, घीत और पास के पास 'वीटो' का अधिकार है। किसी भी 
माजुत अस्तर्राष्द्रीय सक्ट वे समय ख० रा० सप द्वारा शोई भी गार्रवाई करने ने 
प्रस्ताव पर विसी भी एक स्थायी सदस्य देश द्वारा दीटो का ध्रयोग बरने की अवस्था 
में विश्व शान्ति एवं सुरक्षा सतरे से पड सवती है। कुछ लोगो ने 'बीटो” के अधिदार 

2 इसही विशेष ध्याब्या हे लिए देवें--२०७ला ४ दारदइइ बण्व अतोग्दा तडव 
(स्व ) उ## एन्करव 2 उ9फल्‍८क उ१ढ ॥५ रबकटराएकछ, (हलक ४०, ॥970) 
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को छत्म करने का सुशाद दिया है किन्तु बतेमान से यह सम्भव नहीं प्रतीत होता, 
बंयोकि पांच बडे देशो से 'बोटो' के अधिकार को छीन लेने के बाद बे सं० रा० संघ 
की सदस्पता ही छोड़ देंगे । इससे इस विश्व सगठन का ही अस्तित्व समाष्त हो 
जाने का डर है। अतएच यही अच्छा रहेगा कि सुरक्षा परिषद के अलावा स॒ु० रा० 
संघ के अन्य अंगो जेंसे महासभा ओर अत्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की भक्तियों से 
चढ्दोत्तरी की जाये। उनके निर्णय के प्रभाव क्षेत्र को बढाने के बारे में प्रावधान 
किया जाये १ 

(3) स्वतन्त्र वित्त--स० रा० सथ की जिम्मेदा रिया दिनो-दिन बढ 'रही है । 
राजनीतिक कार्यों को राम्पन्न करने के बाद अब बह आशिक कार्यों को आयोजित 
करने से सबसे ज्यादा जोर दे रह है, जिस कारण उसका आर्थिक रूप से राशक्त 
रहना अति आवश्यक हैं। चाटर मे यह व्यवस्था है कि स० रा० संघ का खर्चा 
सदस्य देश बहन करेंगे । सदस्य देदा अपनी क्षमता के अनुसार घन देंगे । लेकिन अनेक 
बार यह देखने में आया हे कि सोवियत संघ ओर फ्रास स० रा० सघ की अनेक 
गतिविधियों से सहमत नही होते है और उनके ख्च के लिए घत देने से ुकर जाते 
हैं । इस दृष्टि रे स० रा० सघ को आर्थिक दृष्टि के स्वतम्त्र एबं सशक्त बनाना 
अत्यन्त जररों है। इसके लिए नेये आधिक ससाधनों की व्यवस्था करनी होगी । 
राप्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर समुद्री सम्पदा के दोहन करने पर, 
अन्तर्राष्ट्रीय डाक एबं सचार पर कर लगाकर या अन्य प्रकार से सं० रा० सघ अपनी 
आमदनी के स्रोत दूँढ सकता हैं । 

(4) संरचनात्मक संशोधन--स० रा० सघ को अधिक प्रभावश्ञाली बनाने 
के लिए चार्टर मे इस विश्व सगठन में संरचनात्मक संशोधन बाछनीय है॥ विज्येप 
तोर से सुरक्षा परिषद, महासभा ओर अच्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय में अनेक प्रकार के 
सरधनात्मक घंशोघत स० रा० सघ के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक 
सिद्ध होगे । इन सशझोघनों को निम्नाकित तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है : 

(क) सुरक्षा परिषद--युरक्षा परिषद को रघापना विश्व शान्ति एवं सुरक्षा 
बनापे रखने के लिए हुई थी। “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' के द्वारा इसको 
बुछ हुंद तक जिम्मेदारी महासमा को सौंपी गयी। सुरक्षा परिषद में किसी भी 
स्थायी सदस्य द्वारा वीटो का प्रयोग करने की स्थिति में महासमा को आगे को 
फार्रबाई करने की जिम्मेदारी सॉपी गयी । ऐसा करने का प्रमुख कारण विशत में 
स्थायी सदस्यों द्वारा भारंबार 'वीटो” का इस्तेमाल करता था। किन्तु इस स्थिति मे 
परिवर्तन जा गया है । एक तरफ जहाँ स्थायी सदस्य बारं॑वार वीटो का प्रयोग नहीं 
कर श्यकीनता के माय आनरण कर रहे है, वही दूसरी और शारत, जवान और 
पश्चिम जर्मनी जैंते देश अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति को दिशा देते में महत्वपूर्ण काएक 
बनते णा रहे हैं। इस सबको देखते हुए भारत, जापान और पश्चिम जर्मनी को भी 
छुरुक्ता परिषद का स्पायी सदस्य बना लेना चाहिए, वयोकि ग्रह विदव झान्ति को 
मजबूत करने के पक्ष से होगा। इससे पुराने स्थायो सदस्यों के मतदान-आचरण पर 
भी नियन्त्रण रखा जा सकेगा। 

(से) सटाहसा--महुतमा ले अनेक सफहनीय कार्य किये है। इसके बावजूद 
उसमे अनेक संरघनात्मक सशोधन करना वोछनीय है। पहली वात, इसकी प्रमुख 
समितियों की बैढक के अधिवेशन हमेशा जारी रहने चाहिए । दूसरी बात, महासभा 
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के अधिवेशन के दौरान रखे जाने दाले मुद्दो पर विश्लेप समितियाँ हो। तीसरी बात, 
महासभा के अधिवेशन के दौरान वक्ताओं को विश्व के हरेक भाग से समान प्रतिं+ 
लिधित्व मिलना चाहिए ! चौथी बात, अधिवेशन मे बाद-विवाद (चर्चा) को सीमित 
रखने के लिए भहासभा के अध्यक्ष तया समितियों के अध्यक्ष को न्यावित्र शक्तियाँ 
दी जानी चाहिएँ । इस प्रकार महस्मसा में इस चार सरचतात्मक सशोधन को करना 
उचित होगा । न 

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय--अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्थायालय मुख्यतया दों प्रकार के 
काम करता है। प्रथम, सदस्य राष्ट्रो द्वारा इसको सौंपे गये विवादों को घुतता है। 
दूसरे, स० रा० सघ के विभिन्न अग्रो तथा विशिष्ट अभिकरणों को बानूती प्रश्नों 
पर सलाह (8995०५ 0977०) देता है। यहा यह उल्लेसनीय है कि इसने 
निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। साथ ही यह भी पाया गया है कि अधिकाश सदस्य 
राष्ट्र अपने विवाद अस्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के वजामे स॑० रा० सघ के राजनीतिक 
अगो जैसे महासभा एव सुरक्षा परिषद से प्रस्तुत कर समाधान दूँढना पसन्द करते 
है । इसे देखते हुए आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालये को भ्रमावकादी बनाने ने 
लिए स० राष्ट्र संध चार्टर मे सशीघन विया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नाक्ति दो 
सशोधन विश्येप तौर से ध्यान देने योग्य हैं. (7) समी सदस्य राष्ट्रो द्वारा कानूनी 
मामलो को अस्तर्राष्ट्रीय स्थायालय में ही सौंपने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
इससे महासभा और सुरक्षा परिषद का कानून वे तक्‍्तीती पक्ष वे बारे से अधिक 
बाद-विवाद करने मे वक्त बर्बाद नहीं होगा, और (४) जिन विवादों को अन्तर्राष्ट्रीय 
स्यामातय में सौंपा गया है, उन पर महासभा और सुरक्षा परिषदे विचार न दरें। 

उपरोक्त विश्तेषण से स्पष्ट है कि स० रा० सघ को प्रमावशञाली बनाने के लिए 
चार्टर वा पुनरीक्षण एवं सशोघन करता अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु दुर्माग्य बी 
बात है वि अब तब इसकी समीक्षा के लिए कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं हो 
पाया है। प्रो० भाइखेलवर्ज र (8/०४०७०४४८४) ने 'चार्टर सशोघन सम्मेलन' नहीं 
होने के दो कारण माने हैं। पहला कारण यह भय है कि बुछ बड़ी शत्तियाँ 
समीक्षा सम्मेलत वीटो व्यवस्था बे बाहर उनकी तानाशाही बे विस्तार तथा महासमा 
की भत्ता (8७४)०7/५) की कम करने के लिए चाहते हैं॥ महासमा में बहुमत वाले 
छोटे राष्ट्र महासभा की सत्ता को भजबूत बरना तथा साधारण बहुमत बे लिए 
काम करता चाटते हैं। दूसरा कारण यह वद्धा जाता है वि स० रा० सध उसने 
चार्टर बी भाषा से सहुचित नहीं होता, बल्कि उसक्री हिचक का ब्रारण अनेव 
शक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को नकारना है, जिन्‍्टे वे अपनी सटूलियत व 
सुदिधा के अनुसार ही निभाती हैं।! कुल्त मिलाकर यह कहना उचित होगा णि 
स॒० रा० सघ को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्टर का पुतरीक्षण एवं उत्तमे सशोपन 


अत्यन्त आवश्यक है ताकि वेह बदलती अन्तर्राष्ट्रीय डाजनीति की 'चुनोतियो का 
मुकाबला कर सरे। 
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शा 
सं० रा० संघ के राजनीतिक कार्य 
(एगाएटह! #टाउचंधंघ5३ जे 0० एयर.) 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शान्ति एव सुरक्षा को कायम करने के लिए 

विहव सगठन के रूप में स्थापित स० रा० संघ ने अनेक राजनेतिक कार्य भम्पादित 
किये है। आज के युग में जीवन के हरेक क्षेत्र मे राजनैतिक कियाकलापो का वर्चस्व 
है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर बनेक राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद तथा अत्प 
अतमेदो ने युद्ध का मार्गे धशस्त किया है। यदि ऐसे नाजुक मौकों पर स॒० रा० संघ 
चतुराई, कार्यकुशलता और प्रभावशाली तरीकों से काम नही लेता वो सम्भवततः 
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाम तीसरे विश्व युद्ध की चग्रेट में आ जाता। इस इष्टि से 
स० रा० सघ ने अनेक राजनीतिक कार प्तम्पादित किये है। यहाँ मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय 
शाणनीतिक कार्यों का ही सक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । 

() इलिन का प्रश्त (945-49)--945 में आयोजित “पोट्सडाम' 
समझौते के अन्तर्गत बलितन नगर को ब्रिटेन, फ्रास ओर सोवियत सघ के बीच 
विमाजित कर दियां गयां था। जहाँ पश्चिमी बलिन, ब्रिटेन व फ्रास के कब्जे में 
हो भा, वही पूर्दी वलिन रूस को दे दिया गया। इप समझोते के कन्तगेत यह त्तय 
किय्रा गया भा कि वलिन के पूर्वी तथा पदिचमी दोनो हिस्सों में समान आशिक 
ध्यवस्था रपी जायेगी। लेकिन ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया 
जिप्तसे चिढ़कर सोवियत सघ ने वलिन की नाकेवन्दी कर ली। इससे फ्रास एवं 
ब्रिटेन द्वार पूर्वी जमंनी के जरियि प० जर्मत्री पहुँचने का भागे अवण्द्ध हो गया। 
4 अफ्टूबर, :948 को फ्रास एवं ब्रिटेन ते सोवियत-नाकेबन्दी की स० रा० संघ में 
द्विकायत की। अस्त में अमरीका, ब्रिठेग, फ्रांस और रूशा में परस्पर वार्ताएँ हुईं, 
जिसके परिणामस्वरूप 4 मई, (949 को रूख ने बल्लिन की घेरावन्दी उठा ली। इस 
प्रवार सं० रा० सध ने वलित समस्या सुलझाने में उल्लेखनीय पहल की । 

(2) इण्डोनेशिया का बिवाद (]945-49)---धह विवाद इण्डोनेशिया की 
स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हालैण्ड ने इण्डोनेशिया 
मे अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करना चाहा तो यह भामला सुरक्षा परिपद के 
सामने लाया गया, वयोकि हार्जण्ड और इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादी नागरिकों के बीच 
युद्ध छिड गया या। 7 जनवरी, 948 को सुरक्षा परिषद की 'सहूप्रयास रामिति' 
ने दोनों देशो में युद्ध विराम कराने और तत्पश्चात्‌ सं० रा० राघ स्थायी समझौता 
करवाने भे सफल हो ग्रया। इस श्रकार 27 दिसम्बर, 949 को इष्डोनेशियां का 
स्वतन् राष्ट्र के रूप में उदय हुआ । 

. (3) सोरियलेबनल विवाद (946)--4 जतवरी, 946 को सौरिया 
तेया लेवनान ने सुरक्षा परिषद में यह मांग रखी कि उनकी भूमि पर ब्रिटिश तथा 
फाश्रीमी सेनाओ को उपस्थिति सं० रा० सध के चार्टर के अतुसार तुरूत हटा लो 
जाये, हात्ताकि अमरीका, ब्विटेन एवं फ्रास से निकट होमे के कारण बह इस मामले 
को टालना चाहता या। दूसरी तरफ अमरीका का प्रतिस्पर्धी सोवियत सघ विदेशी 
पैनाओं के उक्त श्षेत्र से हटने के लिए दबाव डाल रहा था। विश्व जतेमत के डर से 
30 अरश्रल, 946 तक ब्रिटेत ओर फास ने अपनी सेगाओं के हटा लेने का विश्वास 
दिनामा और बाद में जाइट उसका पासन भो किया। 


शाह 

(4) यूनाल का विवाद (946-49)--सीमान्त देशों द्वारा यूनान में 
छापामारो को युद्ध सहायता पहुँचाने के कारण यूतान ने स० रा० संघ का घ्याद 
आज़वित किया। सुरक्षा परिषद ने एक विशेष जाँच आयोग को परिस्थिति का 
जायजा लेने के लिए नियुक्त किया। आयोग ने अपती रिपोर्ट मे कहां वि अल्वानिया, 
बुलगादिया तथा परृगोस्लाविया यूनाव में छापामार बुद्ध कों सहायता पा रहे हैं। 
सोवियत सघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटों बे इस्तेमाल से यह मामला 3 सितम्बर, 
947 को महासमा को सोंपा गया, पर इसका कोई समाघान सटी किया जा सवा। 
फिर भी महासभा ने एक प्रस्ताव पारित जिया कि यूनान के तीनों सीमान्त देश 
छापामारो को मदद बन्द करें और झात्तिपूर्ण तरीकों से विवादों वा निपटारा करें। 
भागे चलकर रूस और यूगोस्लाविया में कटुता उत्पन्न होने से गूगोस्लाविया ने 
छापामारों को मद वन्‍्द कर दी । उधर ग्रूतात का अमरीकी मार्शल योजना के 
अन्तर्गत मारी मांत्रा में सैनिक एवं आथिक मदद मिलने से यूनात के विरोधी राष्ट्र 
चुप बैठ गये । 

(5) ईरान (946)--9 जतवरी, 946 को ईरान ने स० रा० सघ 
की सुरक्षा परिषद में यह आरोप लगाया गया कि उसके अजरबाइजान नामक प्रान्त 
में रूमी सेना ने प्रवेश कर आन्तरिक हस्तक्षेप किया है। सुरक्षा परिषद ने इस 
अनुरोध पर ईरान ओर रूस के मध्य बातचीत आरम्म करवाई ताबि' दस झगड़े को 
टाला जा सत्रे । 23 मई, 946 को ईरान से रूसी सेनाएँ हेटां ली गईं। इस 
प्रकार स० रा० सध ने ईरान और रूस के वीच विशद का समाघान कर दिया। 

(6) काइमीर-विवाद (947)--भारत और पाकिस्तान ने बीच विभाजन 
बे समय दैशी सियासतों पर अधिकार बे बारे में विवाद उत्पन्न हो गया । पाकिस्तान 
ने उत्तर-सश्चिमी सीमा प्रान्त के बवादलियों वी सहायता से 22 अक्टूबर, 947 
को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। चार दिने वे अन्दर ही वे कश्मीर की राजधानी 
श्रीवयर से 25 सील दूर वारासूका तर पहूँच यये । ऐसी नाजुद' धडी में बश्मीर के 
शासक ने भारत में मिलने की इच्छा प्रवद की तथा उसे आक्रमणकारिपो से बचाने 
के लिए सैनिक सहायता का अनुरोध किया। भारत में इस अनुरोध पर तुरन्त 
अपनी सेनाएँ भेज दी। इसके बाद यह मामता स०» रा० सध मे प्रल्तुत किया 
गया। सुरक्षा परिषद ने इस विवाद के समाधान ये सिए पाँच देशों का सयुक्त राप्ट्र 
आयोग नियुक्त किया | साथ ही सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया, जिममे 
दोनो देशों को अपनी सेनाएँ हटाने और भारत को बश्मीर मे जनमत सप्रह दरवाने 
बा आदेश दिया। ! जनवरी, 949 नो दोतो पक्ष युद विराम मे लिए भहमत 
हो गये । लेहिन बाद में दोनो पक्षों के बीच वाइमोर के भाग्य को लेबर अनेक वार्ताएँ 
हुईं, फिर भी कोर्ट ठोस समाघात न हो पाया । दोतो देशों बे' बीच ]965 तथा 
97 मे युद्ध हुए । इन युद्धो को रोकने मे स० रा० संघ ने संादनीय भूमि 
अदा की । 

(7) किलस्तोन-विवाद (947)--स० रा० संघ में आज तक प्रस्तुत 
साण्एफआ, के फिच्फ्त्तीझ सिंचाई सदत अत्यित्र अस्सि है$ प्रघम विएव युद 
के बाद राष्ट्र सघ के जरिये इस पर ब्रिटेन गा सरक्षण कायम हिया गया था। 
डिन्‍्तु यटुदियों द्वारा इसको तीर्थ स्थान तथा अरबो द्वारा मातृभूमि मानने नै कारण 
इसने कोसी संघर्ष का रूप घारण कर तिया। दोनों द्वारा इसे हूथियाने के प्रयासों के 
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कारण आपसी संधर्ष हुए । सैक्नि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ने और उम्र 
हूप धारण कर लिया। जब ब्रिटेग ने 4947 में वहाँ से अपनी फोनें ] अगस्त, 
948 तक हटाने का निर्णय किया तो यहुदी और अरब दोतो लड़ पड़े । परिणाम» 
स्वरूप सुरक्षा परिषद ने दोनो मे एक विराम सन्धि कस्वाकर युद्ध को रोका। ॥5 
मई, 948 को ब्रिटेन द्वारा फिलस्तोत से अपना सरक्षण उठा लेते के सुरन्त बाद 
यहूदियों ने फिलस्तीन मे “इजराईल' राज्य बी स्थापना की घोपणा कर दी। उघर 
अमरीफा ने तत्काल उसे मान्यता प्रदान कर दी । इससे अरब देशो ने इजराईल के 
विरुद्ध सेनिक कारंवाई की । सुरक्षा परिषद की बेठक जायोजित कर एवा प्रस्ताव 
द्वारा भह अपील की गयी कि फिलस्तीन मे समी राज्य सैनिक कार्रवाई बन्द कर 
दें। पुद्ध बन्द तो हो गया, पिन्‍्तु आज तक इस समस्या के बारे मै इजराईल और अरब 
देशो भे तनाव घना हुआ है। इसको लेकर उनके बीच 948, ]956, 967 तथा 
973 मे भार युद्ध हो चुके है । 

(8) भरब-एजराईल सघर्ष - 948 में इजराईल के एक स्वतन्त्र देश के 
रूप में उदय होने के बाद इजराईल ओर अरब देशो में हमेशा ततावपूर्ण स्थिति रही 
है। 3948, 956, 967 रुचा 973 मे चार सुद्ध भी हो चुके है, लेकिन वही 
तनावपूर्ण श्थिति जारी है। इजराईब के अड़ियल रुख के कारण उसको स० रा० 
संघ से बाहर निकाल दिया गया तथा उसप्तको अरब देघो की भूमि धापस करते का 
महास्मा ने आदेश दिया! स्थायी हलन निकलने के बावजूद भी इजराईल के 
अड्यल रुखे के विरोध मे विश्य जनमत जाप्रत फरगे से स० रा० संघ एक हद तक 
सफल रहा है । 

(9) फोरिया-वियाद (950-53)--प्म्मवतः कोरिया का सकट स० रा० 
सघ के शंक्ति-सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
विद्वान शूमा ने इसे 'सामूहिक सुरक्षा परीक्षण” की सञ्ञा दो है | द्वितीय विश्व मरुद्ध 
के अन्तिम दिनों में प्रित्र-राप्द्रों में यह तय हुआ था कि जापानी आत्म-समर्पण के 
बाद सोवियत सेवा उत्तरी कोरिया के 38९ अक्षाज्ञ वक तथा से० रा० संघ की 
सैना इप लाइन के दक्षिण भाग की निगरानी करेगी) दोनो शक्तियों ते 'भत्तरिम 
कोरियाई प्रजातम्त्रक सरकार” की स्थापना के लिए सुक्त आयोग की रुथापना 
की। कित्तु 25 जून, 950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण 
कर दिया | इसी दिन सुरक्षा परिपद मे सोवियत अतुपस्यिति का फायदा उठाते 
हुए अगरीका ने अन्य सदस्यों से उतरी कोटिया को आक्रमणकारी घोषित करवा 
दिया। सुरक्षा परियद ने मह सिफारिश तो सं० रा० सघ के सदस्य कौरियाई 
गणशज्य थो आदज्ष्यय सहापता प्रदान करें जिससे बढ़ सशस्त आक्रमण का मुकाबला 
कर सके तथा उस क्षेत्र मे शान्ति और सुरक्षा स्थापित को जा सके। पहली बार 
य घुनाई, 950 की अमरीकी जनरल मेंकार्यर की कमान मे सं० रा० संघ देः झण्डे 
के नीचे संयुक्त कमान का निर्माण किया गया। 

सेक्नि सोवियत संघ मे बाद मे सुरक्षा परिपद की कार्रबाई थे भाग लेना 
आओरम्म कर दिया भौर कोरिया में स० रा० सघ की कारंवाई रोकते के लिए 
“बीटो' को प्रयोग कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 3 नवम्बर, 950 बंगे महासभा 
ने 'शान्ति के! लिए एकवा प्रस्ताव! पास कर अन्तर्राष्ट्रीय धान्ति और सुरक्षा का 

7 फ्ेडरिक एस शूयया को पुररोक्त पुम्दक में पू० 2728 
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उत्तरदायित्व स्वय ले लिया। फ़्लेस्वरूप अमरीकी और चीनो सेनाएँ कोरियाई 
मामले को लेकर उलझ पड़ी ॥ अतेत भारत तया बुद्ध अन्य धान्तिप्रिय राष्ट्रों को 
पहल के कारण 277 जुलाई, 953 में दोनो पक्षों के वीच युद्ध विदाम-सन्धि हुई। 
इस प्रकार कोरिया युद्ध को स० रा० संघ योक्रने मे सफ्ल हुआ। वैसे उत्तरी दवा 
दक्षिणी कोरिया मे आपसी तनाव जारी रहा । 

(/0) जियतताम विदाद--954 में जेल्ेदा में सम्पन्न हुए एक समझौते के 
अन्तर्गत वियतनाम को उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम नामक दो देशों में विभाजित 
कर दिया गया। किन्तु 954 में उत्तरी वियतनाम ने टोकिंग वी खाढी में स्थित 
अमरीकी विध्वसक पर फौजी हमला वील दिया ॥ फ्लस्वरूप उत्तर वियतनाम और 
अमरीका में उन गयी । अमरीका इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले गया, क्व्सु 
कीई आश्याजनक परिणाम न निकला । हालाकि इस समस्या को ]975 में स० रा० 
सघ के बाहर ही हल कर लिया गया | फ्रि भी यह कहा जा सकता हैं कि स० रा० 
संघ की भौजूदगी के कारण उसने वियतनाम समस्या को विदवव युद्ध के रूप में बढ़ने 
से रीका। 

(4) मोरवशों, ट्यूनीशिया तया अलजीरिया की ह्वतस्त्ता का विवाद 
(955-62)--ट्वितीय विश्व यूद्ध के बाद मोटक्को, टूयूनी शिया तथा अलजीरिया 
तीनो देशी में फ्रासीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन तेज़ी से घुरू 
हैए । इससे दोनों में लून-खराबा होने लगा। प्रास ने इन देशों को खुक्त करते 
भरे काफी आनाकानी की । सर० रा० सघ की महासमा ते अनेक बार दोनों पक्षों से 
धामन्तिपृर्ण वरीकों से हल दूंढन की अपील की / अन्त में विश्व जतमत के इन तीनों 
दैय्यों की स्वतन्त्रता के पक्ष में होने के कारण फ्रास को झुक्ना पड़ा। इस प्रकार 
955 में दूयूनीशिया, 956 में भोरक्‍्क्रो तथा 962 में अलजीरिया स्वतस्त्र हुए । 

(22) स्वेज सकक्‍ट (4956)--मिल्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति वर्मेल नासिर द्वारा 
आास्वान आघ का राष्ट्रीयकरण कर देने से फ्रास और ब्रिटेन ते इसका विरोध 
किया । इसका कारण यह था कि स्वेज नहर वम्पती के अधिकाश हिस्से इन दोनों 
देशों के स्वामित्व में थे, उनकी सम्पत्ति को जब्त वर लिया गया या। भास भीर 
ब्रिटेन इस विवाद को सुरक्षा परिषद में ले गये, लेक्नि सोवियत “वीटो' बे” बारण 
कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । द्ससे शुद्ध होकर 29 अवटूबर, 956 की ब्रिटेन, 
फ़ास, और इजराईल ने भिस्र पर हमला बोल दिया। 2 नवम्बर, !956 को 
मह्दासमा ने 'तत्कयल युद्ध विर्म॑ करने और सेठाओ की वापली' से सम्बन्धित 
प्रस्ताव पारित कर फ्रास, ब्रिदव व इजराईल द्वारा आक्रमण वेरने की तिन्‍्दां की। 
अतत महासमा के प्रयासों से 6 दिसम्वर 956 को युद्ध विराम हो ग्या। 
22 दिसम्बर, 956 तक फ्रास एवं ब्विटेत ते मिस से अपनी सेनाएँ हटा ली, 
हालाकि इजराईल ने गाजा पट्टी को अपने नियन्त्रण मे ही रखा । भविष्य में युद्ध त 
होने देन के जिए स० रा० सघ द्वारा एक सकटकातीन सेना (एर5ए) का निर्माण 
कर उम्र युद विराम रेखा की सुरक्षा के सिए्‌ वहाँ नियुत्त क्या गया । इस प्रकार 
स० रा० संघ ने स्वैज़ विवाद का बड़े युद्ध के खतरे में ठाड दिया । 

(3) हुगरी सक्ट (7956)--द्वितीय विश्व युद्ध क बाद हंगरी के सोवियत 
सध द्वारा प्रवद्ित वारसा सैनिक सगठत में शामिल हा जाने से वहाँ रूसी प्रभाव क्षेत्र 
बाउस हो गया था ? 23 अक्टूबर, 2956 क्यो वल्यातीत खास्यवादी सरकादके 
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लिलाफ जन-विदोह हुआ जिसके फलस्वरूप  ववम्बर, 956 को इ्ज्ने नेगी की 
अध्यक्षता मैं एक सयुक्त सरकार की स्थापना की गयी। किन्तु रूसी समर्थक जानो 
कांदार ने मेगी सरकार के विरुद्ध एक समानात्तर सरकार की स्थापवा कर विद्रोह 
दबाने के लिए सोवियत संघ से मदद मांगी । 4 नवम्बर, 956 को वाटसा सन्धि के 
अन्तर्गत सुविधामों का उपयोग करते हुए रूसी सेताओ ने हंगरी मै प्रवेश कर दिया । 
इस्े नेगी ने सुरक्षा परिषद से रक्षा की मांग की, किन्तु रूखी 'वीटो' के कारण कोई 
कदम नही उठाया जा सका ॥ अमरीका ने अपने सित्र टाष्ट्रो की मदद से महासभा के 
विशेष अधिवेक्षन में रूसी हस्तक्षेप की तिन्‍दा का प्रस्ताव पाशित करवाया तथा मांग 
की कि सोवियत सघ हस्तक्षेप बन्द करके मानव अधिकारो की स्थापना करे। हगरी 
विवाद में सं० रा० सघ की उक्त भूमिका से स्पष्ट है कि सोवियत “वीटो' के फाएण 
हगरी हस्तक्षेप का शिकार हुआ। साथ ही महासभा भी कोई विश्ञेष प्रमावश्ञाली 
कदम नहीं उठा मकी । सा 

(4) कांग्रों संकट (960-63)--30 जून, 960 को कागों का बेल्जियम 
के औपनियेशिक शासन से मुक्त होकर एक नये राष्ट्र के रूप मे उदय हुआ। परन्तु 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ क्ठगा नामक प्रान्त के राष्ट्रपति शोम्बे ने ] जुलाई, 950 
की बेस्द्रीय सरकार से सम्बन्ध तोड दिया | इस विधटन से दुखी कागो की केन्द्रीय 
मरकार ने इस प्रइन को सुरक्षा परिषद में रखा। सुरक्षा परिषद से आदेश प्राप्त 
कर महासचिव हेमरशोल्ड ने कागो के लिए स० रा? सध की कार्टवाई को 
संगठित किया । उधर काँगो के लिए एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने एक 
आयोग की स्थापना भी कर दी। 962-63 में सं० रा० सघ की सेनाओ ने 
कंटंगा में प्रवेण कर जब अनेक महत्वपूर्ण नगरो को अपने कब्जे में ले लिया तो 
हारकर शोम्बे ने केन्द्रीय सरफॉर से पुनः सम्बन्ध स्थापित करता स्वीकार वार 
लिया । इस प्रकार स० रा० संघ ने कागो को विघटित होने से वचा लिया । 

(१5) घधन-विबाद (६962)--962 में यमन मे सैनिक ऋन्‍्ति हुई। नई 
सरकार मिस्र और सोवियत समर्थक थी । क्रान्ति होने के बाद पड़ौसी देश यमन में 
हस्तक्षेप करने लगे । 962 के पहले तीन भहीनो मे इस प्रदेश मे उम्र युद्ध चलने के 
कारण स्थिति अत्यन्त विकट और गम्भीर हो गयी । इस विस्फोटक स्थिति को रोकने 
के लिए सं० रा० संघ ने रालफ घ्‌ चे को तथ्यों की जांच करने के लिए भेजा । स० 
रा० सपघ के प्रयत्नों से बाहरी द्क्तियो ने यमन मे हस्तक्षेप करता छोड दिया तथा 
शान्ति कायम हो गयी।इस विवाद को सुलझाने से ० रा० रांघ की भूमिका 
अन्यन्त सराहुतीय रही 

(6) पश्चिमी इरियत को समस्या (]962)--पश्चिमी इस्यिन दक्षिण 
पूर्व एशिया के इण्डोनेशिया दीप समूह में है। 962 में पश्चिमी दरियन के 
इण्डीनेशिया में विलय वो लेफर इण्डोनेशिया ओर नीदरलेण्ड (हॉलेण्ड) में मतमेद 
उठे । इस मतभेद ते युद्ध स्थिति पंदा कर दी । अगस्त 962 में सं० रा० संघ की 
पहल से दोनो पक्षो के बीच समझौता कराया गया | समझौते के अन्तगंत ] गई, 962 
को हॉलेण्ड ने परिचिमी इरियिन इण्डोनेशिया के सौंप दिया) इस प्रकार सं० रा० 
सप ने उक्त विवाद को हल कर दिया। 

(7) बयूदा विवाद (962)--अक्टूबर, 962 मे क्यूबा में एक अत्यस्त 
विवद अन्तर्राष्ट्रीय संकद उत्पन्न हो गया । हुआ यह कि फिदेल कास्त्रों के नेतृत्व में 


222 

बयूदा मे साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद सोवियत सध ने वहाँ परमाणु 
प्रक्षेपास्त्री का जमाव करना शुरू कर दिया । अमरीका ने इसको अपने तथा अपने 
मित्र देशो के विसद्ध कदम माना । अमरीकी राष्ट्रपति केनेडी ने 22 अवदूबर 962 
को क्यूबा की नौसेनिक तावेवन्दी कर दी, ताकि सोवियत नोसैनिक युद्धपोत क्यूबा 
न पहुँच सकें। इससे अमरीका तथा सोवियत सघ मे बडे युद्ध के भडकने की स्थिति 
पैदा होने की आशका अतीत होने लगी। स्र० रा० सघ के तत्कालीन महासचिदद 
ऊ थाट ने पहल कर इस सकट को सुलझाने मे प्रझसनीय भूमिका अदा की। दोनों 
पक्षो में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सोवियत सथ द्वारा क्यूदा से अपने प्रक्षेपास्त 
हटाने तथा अमरीका द्वारा नोसनिक नार्केबन्दी समाप्द बरना तम हुआ। इस प्रकार 
म० रा० सघ ने एक बहुत बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सकट वो युद्ध वे रूप मे भकते से 
डाल दिया। 

(8) साइप्रस संकट (963-64)--6 अगस्त, 960 को ब्रिटिश 
औपनिवेशिव शासन से मुक्त होरर भाइग्रस का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय 
हुआ । इस देझ् मे यूतानी और तुर्दी जाति के लोग हैं किन्तु यूनानी बहुसस्या में हैं 
ओर तुर्की अन्पसख्यक है। मितम्बर, 963 में यूनानी और तुर्की लोगो के बीच 
साम्प्रदामिक दगों वे सडकने से इस विवाद को 964 में सुरक्षा परिषद में ले जाया 
गया। स० रा० सघ ने अपनी सेना भेजकर वहाँ शान्ति स्थापित करवायी। फिर 
भी दोनों सम्प्रदायों बे बीच तनावपूर्ण सम्धन्ध कायम रहे । 5 जुलाई, 974 मे 
साइप्रस के राष्ट्रपति सकारिओस को यूनानी यड्यस्त्र से हटाने तथा उसवे जवाब में 
साइप्रस पर तुर्वी वा आतव्रमण हुला । 30 जुलाई, 974 वो वहाँ स० रा० सघ के 
जरिये युद विराम हो गया । उसके वाद राष्ट्रपति मकारिओस पुन साइप्रस लौट 
आये और अपना पद सम्भाल लिया। 

(9) डोमिनिक्स गणराज्य विवाद (965-66)--वेस्ट इन्दीज के! इस 
छोटे में ठापू में 25 अप्रैय, 965 को अचानक हो गृह शुद्ध मडब' उठा॥ विद्ोहियों 
ले अमरीका समयित सरगार को हेटाजर शासन पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध शुरू 
कर दिया। अमरीकी नागरिकों बी रक्षा के बहाते अमरीक्षा में 4 हजार सेंनिव' 
दस टापू पर भेज दिये। । मई, 965 को सोवियत सध ने सुरक्षा परिषद की 
बैठय में यह प्रस्ताव रखा वि प्मरीका ने डोमिनिकन गणराज्य वे आन्तरिक मासते 
मे जो हस्तक्षेप जिया है उस पर विचार किया जाये । स० रा० समघ ने अपना एक 
मिचन यहा स्थापित जिया तथा जब घछुनाव वे पश्चात्‌ नई सरकार दुथापित हो 
गयी तब इग मिप्रत को 966 में वाएस थुता दिया गया। इस प्रतार मं० रा० सर 
ने मराहतीय ढेग से कार्य क्या ॥ 

(20) च्ेशेस्लोवाकिया विदाद--27 अगस्त, 968 को बिना किसी मडुवावे 
के सोवियत संघ तथा उमड़े द्वारा प्रवतित वारसा सन्धि वे भिन्न देशों की गेयाओं 
ने बेज्ोस्लोवाक्यां मे प्रवेश कर दिया। रूस ते यह तर दिया कि प्रतिक्रियावादी 
लाइतों द्वारा चेकोस्लोवाब्िया में सास्यवादी सरकार को उलटने के कारण वहाँ 
साम्यदादी एड़ी हडा उशये जेकाओं हे शहर के लिए जरा मेजना कर निवेश? रिशा 
था। 22 अगस्त, 968 को सुरशा परिषद की विश्ेप बैंठर बुलाकर उसमें मह 
मामला रखा गया इसमें अमगैज़ा, फ्राम और ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमे 
सोवियत सैनिक हुस्तक्षेप्र की तिन्द्ा बी गयी तथा सता बा सुरस्त हटाने मे लिए कहां 
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गया। सोवियत सध ने इस पर “'वीटो' का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को व्यर्थ कर 
दिया। बाद में 27 अगस्त को रूस एवं चेकोस्लोबाकिया की सरकारों में एक 
समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत यह तय हुआ कि चेकोस्लोवाकिया का मोजुदा नेतृत्व 
माकशवादी-लेनिनवादी सिद्धान्ती के अनुसार शासन करेगा तथा परिचिमी जमेनी और 
आस्ट्रिया की सीमाओं के अलावा चेकोस्लोवाकिया के सभी जगहों से सोबियत एवं 
वारसा सेनाएं हट जायेंगी। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया विवाद में स० रा० सघ 
निष्न्रिय सादित हुआ ६ हे 

(2) दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया विवाद--दक्षिण अफ्रीका तथा 
रोहेशिया मे बहुसहयक कालो पर अल्पसस्यक गोरो का शासन रहा है। गोरी सरकार 
कालो के प्रति अध्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है । इन सब बातों के विरुद्ध तीसरी 
दुनिया के राष्ट्रों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, जिससे स॒० रा० सम महासभा में 
दक्षिण अफीका तथा रोडेशिया में गोरी क्तरकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार फे खिलाफ 
अनिक प्रस्ताव पारित किये गये ॥ इसके परिणामस्वरूप यक्त दोनो देशों की अल्पसंख्यक 
भोरसी सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मे अकेली पड गयी | परिणाणस्वरुप, रोदेक्षिया 
(अब जिम्बाब्वे) में अश्वेत ग़रकार स्थापित हो गयी । दक्षिण अफ्रीका मे गोरी 
ग़रकार के प्रति स० रा० सघ में विरोध जारी रहा। 


सं० रा० संघ के सामाजिक व आर्थिक कार्ये 
(90०। गाव ९००श०णा४ई० 6७0श४०५ ० ४९ ए. ४.) 


सं० रा० संघ की स्थापगा केवल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के 
राजनीतिक उद्देंदयों की प्राप्ति के लिए ही नहों को गयी, बल्कि अनेक गेर राजनीतिक 
कार्ये आथिक, सामाजिक, सास्कृतिक, विज्ञान, टैक्तोलोणी आदि के क्षेत्रों में सहयोग 
का बातावरण निर्माण करते हेतु को गई थी । चार्टर के अनुच्छेद | से स्पष्ट रूप 
से कहा गया है कि रा० रा० गंप का उद्देश आर्थिक, स्रामाणिक, रास्‍कृतिक और 
मानवीय प्रकरणों मे अन्तर्राष्ट्रीय समस्थाओ को सुलझाने के लिए अस्तर्रोष्ट्रीय सहयोग 
प्राप्त करता है । इने उद्देश्यों की धाष्ठि के लिए सं० रा० सघ की आधिक एवं 
सामाजिक परिषद, परिषद के आयोग तथा विश्विप्ट अभिकरण, ट्रस्टीशिप परिषद 
तथा सचिवालय मदद करते हैं। यहाँ सुविधा के तौर पर स॒० रा० संघ की 
गतिविधियों को सामाजिक एवं आधिक श्रेणियों मे विभाजित कर अध्ययन करना 
उचित होगा । 

सं० रा० संघ को सामाजिक उपलब्धियाँ--सामाजिक क्षेत्र भे स० रा० सघ 
वे अनेक विशिप्ट अभिकरण एय सहायक संप्याएँ सक्रिय हे। मसलन, स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य सगठन; युद्ध के विनाश रो पीडित बच्चो की सहायता (मौजन, 
पपडा, लिकित्मा आदि) करने मे “युनीसेफ' ; शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक 
सहयोग के क्षेत्रों में युनेस्कों; सानवाधिकार-रक्षा के क्षेध्र भे महासभा द्वारा पारित 
घोषपा-पत्र आदि भमुख हैं। स० रा० सघ ने महिलाओं के पीवत-स्तर को ऊेघा 
उठाने के लिए भी अनेक सराहवीय कायें किये है ॥ जातिभेद, रंग्भेद आदि बुद्यइयों 
के उन्मूलन वे! लिए भी उसने अनेक ठोस कदम उठाये है| 

आर्थिक उपसबन्धियाँ--आविक क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अनेक 
समहध्याएँ हमेशा मुँह बायें जड़ी रही हैं। समार के दो-निहाई देश अत्पविकर्सित हैं 


ख्ख्व 
जिनमें लोगो का जीवन-स्तर अत्यन्त खराब है तया व्यापक वेरोजगारी है। ये देश 
आयिक विव्रास की दौड में विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। इन्ही समस्याओं को 
घ्यान में रखते हुए स० रा० सध न अन्तर्राष्ट्रीय समाज की आथिक हालत खुघारने 
की आवश्यकता महसूस की) इस क्षेत्र में भी वह अपने अनेक विशिस्ट अभिकरणों 
नथा सहायक सस्याओं के जरिये सक्रिय रहा है। मसलन, अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
बैक, अस्वर्राष्ट्रीय शिकाम परिषद, अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, 'अक्टा्ड सम्मेलन, 
जल्वर्राष्ट्रीय मुद्ा कोष आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं 

स॒० रा० सध के विश्विप्ट अभिकरण--यद्यपि स० रा० संघ का मुख्य उद्देश्य 
विश्व घान्ति एव सुरक्षा स्थापित करना है, तथापि अन्य क्षेत्रों में मी राष्ट्रों के 
आपसी सहयोग द्वारा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए विश्विष्ट 
अभिकरणों की व्यवस्या वी गयी है। पामर एवं परकित्स ने मही ही लिखा है कि 
स॒० रा० सघ के “विशिष्ट अभिकरणए का सम्बन्ध मानवता की समों मूउश्ूत आविक 
तथा सामाजिक समस्याओं से है जिस कारण अस्तरॉष्ट्रीय सहयोग बढाने तथा विश्व 
के लोगों के जीवन-सख्तर कौ ऊँचा उठाने मे उसकी महत्वपूर्ण भूमिक्रा है ।? स० रा० 
संध्र क विशिष्ट अभिकरणों को मोट तौर पर चार भागो में बाँटा जा सकता है। 
इन विभाजित चार भागों को निम्नाकित ठयके से प्रस्तुत क्या जा सकता है। 
स० रा० संघ के विशिष्ट अमिकरणों के संगठन तथा कार्यों के थारे में संक्षिप्त 
विवरण अग्रावित ताजिका स दिया गया है । 


तकनीकी मामलों में सक्रिय अभिकरण 

(।) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उद्डपन संगठन (वर्ाशा030079] टशों हश३- 
धणा 072722007)---इसकी स्थापना एंव सम्मेघन (००॥४८४७॥॥०४) द्वारा हुई, 
जा शिक्रायों में दिसम्बर, |944 मे अन्‍्तराष्ट्रीय सागरिकर उदानों को सुरक्षित 
और व्यवसम्यित बनाये रखने के विए की गयी ॥ इसका मुख्य कार्य विश्व में हवाई 
यावायात की स्वतन्य॒वां की रक्षा करता व सत्र सम्बन्ध में उत्पन्न झगड़ों को निपटाता 
है ॥ दसका सुर्पावय कताडा के सान्ट्रियल नगर में है। 

(2) विदव मोसम दिनास सम्बन्धी सगठन (१४०78 ३लव०0700.762] 
0/827ए2:४४07)--६सकी स्थापना 947 में हुई, किन्तु टसने 950 से विधिवत्‌ 
अपना कार्य प्रारम्भ किया । इसका प्रमुख कार्य सौसम की सूचता और अपने परीक्षणों 
के आपार पर साम्यितरीय ऑकिडो का विवरण और अवरिश मे अन्दर्म में सउपतब्ध 
मूचताएँ द्ता है! इसका सुस्यातय स्विट्जरसण्ट के लामौ शहर में है। 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय नौपरिवहन सलाहन्ञार सगठन (]#८-00लागाला(अ 
%[877076 ९0०70:5प्रघिप॑८ "हआवरव00)--5क7 सताहतरार सयठत प्रमुख रूप 
से बराधिज्यनम्दस्घी सौपरिववन से सम्बन्धित है | इस समस्या का रद्ेश्य उन दकनीकी 
प्रानों पर सदस्यों को सुदिषा देना है जिससे सौपरिवहन प्रमावित होता 


3 किस्‍्लर विश्देपक लिए देखे ; ए:६७३ १/०७,५ #७क (5, इक एजस2वै रैरगा003 
गजब गिर वात ऑउरॉज. मर फ़रका ०भी।त छा #2टड्ता, 99 - 7656त 9, ठालड 
गणव॑ ९4:६४३८३ 8870 7527 , 350-67. 

2 कष्पर ए परडिस्स वो पदों पूबतड़ के व्‌ 360 
[] अन्दपसट्रेव मध्वस्क (4 
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सं० रा० संघ के विशिष्द अभिकरण 
[8फब्लश8ढव 3एवए००६ गे 07० छत.) 
| 





| 
]. तकनीकी मामलों मे सक्रिय 3, अन्तर्राष्ट्रीय. वित्तीय 
अभिकरण समस्याओं. विद्येषकर 
(0 अन्तरॉष्ट्रीय नागरिक उद्डपद आधिक विकास में सक्रिय 
संगठन (| हम 0 बटर अभिकरण 
(0) विश्व ऋतु विज्ञान सपठन 0) कत्तर्सष्ट्रीय पुरतिर्माण 
00 8.80 एबं विकास बेंक 
600) बन्लर्रोष्ट्रीय सामुदायिक (8, ४. 9) 
सलाहकार सगठन श्किग 
मप्र 2०5 | जो ५ 


(१) विश्व डाक सघ (0. ? छ) 
(१) भस्तर्सा प्ट्रीय द्व्‌ए-छचचार राघ 


तप छ) 

2. सामाजिक थे मानवीय 4. विशुद रूप से आधिक 
गतिविधियों में सक्रिय समत्याओं से सम्बंध 
अभिकरण अभिकरण 

(0) बन्तर्सप्ट्रीय श्रम संगठन (0 क्ाद्य एव कृषि सगटत 
प्‌ ,0०) (8 «2 ०) 
(म) स० रा० _ सघ शिक्षा, (॥) अन्तर्साष्ट्रीप. व्यापार 
विज्ञान ओर सांस्कृतिक साठत (. ' 0) 
संगठन (00४६5०00) (॥0) अन्य सभी अभिकरण 
(॥0 विश्व स्वास्थ्य सगठत पस चोषे पम्ताथ में 
फरप्त 0०) आते हैं। 


(4) शायशमिएः डाक संघ ((प्रंएढाइछ २०५७ पग्ष००)--सार्वेजनिक 
डाक प्तध वी स्थापना जुलाई, 875 मे हुई । सं० रा० सघ की स्थापना के बाद 
उसने इसे अपने तत्वावधान में ले लिया। सं० रा० संघ के विशिष्ट अभिकरण के 
हूप में जुलाई, 952 में इसके लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। 
सावंजतिक डाक सघ को प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय डाक भेवाओं में सुधार लाना तथा 
विभिष्न प्रकार की डाक सेवाओं की दरें तय करना है | इसका कार्येसंचालन विश्व 
डाक महाशभा द्वारा निर्वाचित 20 सदस्यों को एक कार्यकारिणी समिति करतो है । 
सारवेजतिक डाक संघ का कार्यालय स्विट्जरलेण्ड के बने नगर में है। यहाँ विशेष रूप 
से यह उल्लेख कएना समीचीत होगा कि इसके द्वारा विकासशील देशों के अनेक डाक 
अधिवारियों को विकसित राष्ट्रों मै प्रशिक्षण के सिए भेजा गया और कई देशो को 
डाक गेवाओं के पुनर्गठन में मदद हुई ॥ हे 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ([9.2790099 वृले९्णाशरपराल्शांणा 
ए+४०॥)--अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार सघ की 865 में स्थापना हुई। सं० रा० संघ 
ने 495] गे इसे अपने तत्वावघान मे ले सिया। इसका प्रमुख उर्ेश्य विश्व से 
संचार को सुनियोजित झप मे सेवा भ्रदाव करना है। वह तार, टेलीफोन तषा रेडियो 
की मेवाओं के उत्तरोत्तर प्रमार, विकाम और स्व स्राधारण को न्यूनतम दर पर इनकी 
मेबाएँ उपलब्ध कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियम आदि बताती है । 
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६) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन [स्रांटए2007मे 7,ऐ0ए.. 07/2आ- 
श्थप०)--लोगो को सामाजिक न्याय भ्रदान करना विश्व-शान्ति को मजबूत बनाने 
के इप्टिकोण से अत्यन्त आवस्यक है । इसी बात को महसूस करते हुए अग्रल 99 
में इसकी स्थापना वी गयी तथा राष्ट्र सध के तत्वावधान से इसको ले लिया ग्या। 
]946 में यह स० रा० सघ का पहला विशिप्ट अभिकरण बना । बर्तेमान में 35 
राष्ट्रो से मी ज्यादा इसके सदस्य हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन का प्रमुख उद्देश्य विदव के मजदूरों की दा सुधारना 
है । इसके लिए यह विभिन प्रकार के श्रमिक समझौतों तथा सिफारिशों के प्राखप 
तुयार करता है । यह्‌ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेतन, अधिशासी तिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
खरम कार्यालय नामक अगो के जरिये अपने कार्य सम्पादित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन को अम्तरॉप्ट्रीय श्रम सयठन की महासमा कहा जा सकता है । इसको 
बेंठफों में हरेक सदस्य राष्ट्र से दो सरकारी, एक मालिकों तथां एक मजदूरों का 
प्रतिनिधि सम्मिलित होता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन का बापिक बजट भी 
पास कशता है। अभिशासी निकाय को अन्तर्राप्ट्रीय श्रम सयठन की कार्यकारिणी 
परिषद कहा जा सकता है। इसमे 48 सदस्य होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 
द्वारा तीत बर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य ही महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) 
को नियुक्त करते हैं। अधिशासों निकाय ही श्रम सम्मेलन के कार्यक्रमों वी तैयार 
करती है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम का्यात्ाय (सचिवालय) के कार्य वी देखरेख करती 
है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कट्दा 
जा सकता है। यह ट्विदुजरलैण्ड वे जिनेवा तगर में है। थद्द सगठन को विविध 
प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है तथा इसत्री गतिविधियों में तालमेल विठाता है। 

(2) स० रा० सप शिक्षा, विज्ञान और सांस्ट्रतिक सगठन (एंप्ा00 
कर8४0075. रि7प८ढ0079,. 5ठख्यापीट_ शात एस] 0हघाशयाठत * 
ए)४६5८0)--. युनेस्कों 4 नवस्वर, !946 को अस्तित्व में आया । इसका सविधात 
पहले प्रेट ब्रिटिन और प्राम की सरकारों द्वारा तैयार किया गया जिंगकी बाद में स० 
रा० सघ के 43 सदस्यों ने अपनाया। 4 दिमस्वर, 946 को एक समझौते द्वारा 
युनस्कों को स० रा० संध के एक विशिष्ट अभित्रण के रूप में मान्यता मिली। 

“युनेसरकींध की संरचता--युनेस्‍्त्रो के तीव अगर हैं--मटासभा सम्मेलन, 
अधिशासी मण्डल और सबिवातय । महासभा सम्मेलन की प्रति 2 वर्ष में एक बैठक 
होती है। इसमे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एव प्रतिनिधि होता है। यह इसका बजट 
और कार्यक्रम सथ करती है । अधिझासी मण्डत का निर्वाचन मद्ासमा सम्मेलन द्वारा 
होता है। दसम 25 सदस्य होते हैं तथा एक देश का एक से अधिक ब्तिनिधि नहीं 
लिया जाता। युनेस्को वा सचियाउय प्राम को राजधानी पेरिस में स्थित है। इसके 
महानिदेशक को नियुक्ति अधि|शामसी मण्डल द्वारा की जाती है ॥ 

युनेस्कों का उद्देंष्य एवं कार्य--युनेम्को' के नाम से की स्पष्ट है कि इसका 
कार्यक्षेत्र शिक्षा, विज्ञान तथा साम्डृतिक जैस महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे फैला हुआ है। 
इसके ढायों को भुख्यदया तौन विल्दुओ के अस्तर्गेद रखा जा सकता है . (0) शिक्षा, 
(४) प्राहतिक विज्ञान, तथा (१7) सासाजिक एवं मातवोय विज्ञान सथा संस्कृति ॥ 





श्र्थ 
शिक्षा के क्षेत्र में 'युनेस्को' शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति तथा विश्य 
समुदाय में रहने की शिक्षा प्रदान करता है । प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र मे 'युनेस्को 
प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान में प्रगति के उद्देश्य को पाने के लिए इसके द्वारा 
वैज्ञानिकी के सम्मेसन, वैज्ञानिक सेंगठनो को आथिक सहायता प्रदान करना, अनु- 
मन्धान, प्रकाशन आदि की व्यधस्था करता आते है। सामाजिक, मानवीय तथा 
सांस्कृतिक क्षेत्रो में 'युनेस्को' समस्त मानवीय ज्ञान की आवव्यक एकता पर बल देता 
है । यहू निशस्त्रीकरण के आथिक एवं सामाजिक परिणामों तथा भातवाधिकार पर 
भी बल देता है। सास्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसन्धान, सभा-सम्मेलन, विच्ञार- 
गौव्ठियाँ तथा साहित्य-भ्रकाशन आदि कार्य करता है । सामूहिक ज्ञान के प्रचार के 
लिए इसके द्वारा फिल्म, प्रेस, रेडियो आदि को प्रयोग मे ज्ञाया जाता है | तकभीकी 
सहायता कार्पक्रम के अस्तात ग्रुतेस्को अपने विशेषज्ञी ढारा विभिन्न देशो को 
परामझश देकर लाभ पहुँचाता है । इसके द्वारा विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे 
राष्ट्रो में भेजा जाता है जिससे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रों में आपसी सहयोग 
स्थापित ही सके । 
घुनेस्‍्को में संकर--पुनेस्‍्फो उस मसय गहरे सकट में फेस गया, जब अमरीका 
ने एक जनवरी, 985 और ब्रिटेन ने एक जनवरी, 986 से इसकी सदस्यता 
छोड दी। यही नहीं, जापात व पसिंगापुर ने भी धमकी दी कि यदि युनेस्को में 
आवश्यक सुधार! नही किये गये तो वे भी इसकी सदस्यता त्याग देंगे; इससे जहाँ 
एक ओर युनेस्को के प्रति उदामीनता बढ़ी, वही दूसरी तरफ इस सेगठन के समक्ष 
गहरा वित्तीय सकट उत्पन्न हो गया, नयोकि अमरीका और ब्रिटेन युगेस्कों के बजट में 
ऋमशः 25 व 5 प्रतिश्नत योगदान देते थे, वह मिलना बन्द हो गया। इससे सगठत 
के कर्मंघारियों और कार्यक्रमों में कटौती करमे को नोबत भा गई। 
पानवें और छठे दशक मे इस सगदन के सदस्य देशो की संझ्या कम थी, 
जिस कारण पश्चिमी देश प्राप्रः ऐसे प्रस्ताव और कार्यक्रम भजुर करवा लेते थे, 
जिनसे उनके हित पूरा होते थे । किन्तु ज्यों-ज्यों औपनिबेशिक शिकजे से एक के 
बाद दूमरे देश आजाद होते गये, त्यो-स्यों पश्चिमी देशो की सतमाभी पर अकुश 
बढ़ता गया । आठवें दशक के दौदान युनेरकों के सदस्यों मे विकासशील देशों की 
संहवा बढ़कर दो-तिहाई हो गई। परिणामस्वरुष ऐसे प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
प्रदिचभी देशों की भेदभावपूर्ण नीतियों कौ कडी आलोचना की गई। दक्षिण-अफ्रीका 
में तस्तधाद, क्षरव देशों पर इजराईल के गैर कानूनी कब्जे, नई विश्व समाचार 
व्यवस्था आदि के बारे मे पारित प्रस्तावों मे यह आलोचना ग्रुखर हुई। विकाराशील 
देशों के बहुमत दे: काएग ऐसे कार्य क्रम मंजूर हुए, जिनसे पश्चिम देश सहमत नहीं 
थे । पद्म देश इस बात से चिठने-घोजने सगे कि युनेस्को के सिए वे बड़ी माता 
भे करददा देते हे, लेकिन उसके सख्च के मामले मे चलती विकामझील देशों की है। 
अमरीका और ब्रिटेन का तक था कि इस संगठन से गन्दी राजनीति ने जे 
जमा ली है, जिससे उप्तके कार्यक्रमों का दुनियादी उद्देश्यों के साथ कोई तादात्म्य 
नहीं सह गया है। युनैस्कों पद्िवम विरोध का अखाड़ा बन भया है। युनेस्कों में 
प्रशासनिक अव्यवस्था हैं ओर उसके कोप को मनमाने एवं अयंहीन कार्यक्रम पर खर्च 
किया जए रहा है) 
अमरीका व ब्रिटेन में अनुदान बन्द होते पर यह ग्रभस्था उठ खड़ी हुई शि 
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मुनेस्कों के किन कार्यक्रमों और कर्मचारियों मे कटौठी कर गाडी को पटरी से उतरने 
ने दी जाय । 987 मे डा० एम० वोव के कार्यवाल की समाप्ति के बाद फेडरिक 
मेयर युनेस्को के नये महानिदेशक चुने गये, किन्तु न तो अमरीका और ब्रिटेन इस 
संगठन में लौटे और न ही इस सगठन की आथिक हालत में उल्लेखनीय सुधार 
हुआ । युनेस्की का सदिप्य इस बात पर निर्मेर करेगा कि इसमे अपेक्षित सुधार 
कैसे क्रियान्वित होते हैं और महानिदेशक सदस्य देशों का समयंत्र एवं विश्वास 
क्तिनी क्षमंत्रा से हासिल कर कुशल नेतृत्व द पाता है ? अतएवं इस सगठत के 
भविष्य के बारे मे महानिदेशक की भूमिका निर्णायक होगो । 

(3) विद्वव स्वास्थ्य संगठन (१०१4 घसत्गाक 0728387एज7059)--विश्व 
स्वास्थ्य संगठन अधिकारिक तौर पर 7 अप्रैल, 948 को अस्तित्व में आया! हरेवः 
थर्ष इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिदस बे रूप भे मनाया जाता है। विश्व स्वस्थ्य 
संगठन के तीन अग हैं-६/) विश्व स्वास्थ्य सभा, (॥) अधिशासी मण्डल, और 
(७४) सचिवालय । विद्वव स्वास्थ्य समा में समस्त राष्ट्रो के प्रतिनिधि होते हैं । वर्ष 
में एक बार इसकी बेठक होती हैं। यह नीति निर्धारण का कार्य बरती है। 

अधिशासी मण्डल मे 24 सदस्य होत हैं। इसका निर्वाचत विश्व स्वास्थ्य 
समा द्वारा किया जाता है। अधिीशासी मण्डल अचानक आये प्राइतिक प्रकोषों में 
सक्रिय रहता है। सर्चिवालय का अध्यक्ष महानिदेशक हीता है जो विश्व स्वास्प्य 
समा द्वारा तियुक्त क्या जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलेप्ड व जिनेवा नगर 
म्ेहै। 

विश्व स्वास्थ्य सगठन के करयें--विश्व स्वास्थ्य सगठन के विभिन्न कार्यों को 
सवेव में निम्ताकित चार विन्द्रआ के अन्तगेत अक्त क्या जा सकता है () बीमारी 
वी रोकथाम (2) बीमारी वा उपचार, (3) साववेजनिक सेवा में सक्रिय लोगो को 
प्रशिक्षण, तथा (4) स्वास्थ्य प्रशासन को सुधारने मे मदद ! विश्व स्वास्थ्य सगठत 
मे अनेक खामियाँ होन के वावजूद भी उसका कार्य कापी सराहनीय रहा है| 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं विशेषकर 
आधिव विकास में सक्रिय अभिवरण 


अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बंक [वटाग्र्ाणार्ग छपरा गि 
]६०८००ञ्नाए०/०ण 2ाढ़े 70८४८०50५7/)--अन्वर्राष्ट्रीय पुनिर्माण एवं विकास 
बैंक की स्थापना दिसस्वर, 945 मे हुई। इसे विश्व बंक (४४००४ पता: ४) 
का नाम से पुकारा जाता है॥ वैसे इसने अपता वार्य 946 में आरम्सम क्या । इसने 
प्रमुख उद्देश्य विभिभ्न राष्ट्रो को “विकास! वे लिए आधिक मदद देना है। युद्ध मे 
जुष्रभावित देशा को पु्नतिर्माण वे जिए धन प्रदान करना और अविकमित देशों वो 
विकसित बनाने, उत्पादन बढ़ाते, जीवन-स्तर को ऊँचा करन और विष्व व्यापार से 
खब्तुलत लात वे लिए यह वें सहायता देवा है। 

५... अन्तर्राष्ट्रीय युननिर्माण एवं विक्रास बैंक के चार अग हैं-- (अ) गवर्तेरों का 
चाढ़े, (व) कार्येपालिका निदेशक, (स) अध्यक्ष, और (द) अधिकारी तथा कमेचारी 
शग ॥ इस बेक़ में दिश्व के अनंत जरूरतमर्द राष्ट्रो को उतक आधथिक विकास मे 
लिए अनब प्रकार भी सह्दादता प्रदान की है ॥ प्रो० जक़व व एचरटन का मानना है 
हि 'यह बैक मिर्त अगुवा जासित के रूप में ही वाम मही करता बल्कि एक ऐसे 
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अन्तर्सा्ट्रीय प्रतिभा पूंज बे रूप मे सक्रिय रहता है, जो पुर्ननिर्माण के लिए मृल्याकन 
व विकास सम्बन्धी रणतीति तथ करता है ।? इस बैक का मुख्यालय वाशिंगटन 
(अपरीका) पे है । स्यूयार्क, लन्दत और पेरिस में सो इसके कायलिय है। 


विद्ुद्ध रूप से आथिक समस्याओं से सम्बद्ध अभिकरण 


] खाद्य एवं कृषि संगठन (0०4 ३56 6&ड0०एएणव 0800ंटवीणा : 
&/0)--खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 6 अबदूबर, 945 को हुईं। इसके 
प्रमुख उद्देश्य विश्व के विभिन्न राष्ट्रो की आम जनता के जौवन-स्तर को कचा उठाना, 
उसे पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता, उत्पादन क्षमता अढाना, गाँवों की स्थिति 
मुधारना आदि है। इन उद्देश्यों को पूर्ति हेतु यह विब्च की विभिन्न सरकारो को 
खाद्यान्नो सथा अन्य फसलों के अधिक उत्पादन, नादशी जीवों (९८७४५) के नियन्नण, 
पौधों एवं पशुओं के रोगो के नियन्वण, भण्डारों-गोदामो के खाद्यान्नी को सुरक्षा 
करने, कृषि, मछली तथा जेंगलो से अधिक पैदावार करने के समय में तकनौकी 
सहायता देना है। यह भू-सरक्षण (0॥ (०॥8४:९०४०४), घिचाई के साधनों में 
विकारा तथा बजर भूमि को कृपि-योग्य बनाने में उनको परामर्श देता है । 

खाद्य एव कृषि संगठन के तीन प्रमुख अग है--(अ) मद्वासम्मेलत, (ब) काये- 
मरिणों परिषद्‌, और [स) राचिवालय । महासम्मेल्न महासभा के भमान है। 
कॉर्यकारिणी परिषद्‌ में 24 सदस्य होते है जिनका चुनाव महासम्मेलन करता है। 
सचिवालय संगठन को सेवाएँ प्रदान करता हे। इसके प्रधान को महानिदेशक 
(डापरेक्टर जनरल) बहा जांधा है। इसका घमुख कार्यालय रोम में है। 

(2) भन्तर्षष्ट्ीप मुद्र-कोष (एला!कांगाद फे०्वलबाज पते ; 
]07)--बन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्थापना 27 दिसम्बेर, |9046 को को ग्रयी। 
इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशो में मुद्रा सम्बन्धी सहयोग बढाना, विनिमय सें 
रिथिरता लाता, अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार मे सुविधाएँ ध्दान करना, उत्पादन में छद्धि करना 
तथा मदस्य राष्ट्रो को म्रायिक प्रहायता प्रदान करना इत्यादि है। अत्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राकोप के धोत प्रमुख अंग हैं-- (अ) गवर्नर मण्डल (80छार्पे छत 50४०४0०५), 
(ब) अधिणासी निदेशक मण्डफ (80979 ण॑ छ7०एए४६ 0॥वए७०७), और 
(म) प्रदरध तिदेशक (॥/[४098798 0०८०7) | गवर्नर मण्डल संयुक्त पूँजी चली 
कम्पनियों की मद्टामभा के समान है। यह मुद्रा कोप को नीति निर्धारित करता है । 
अधियामी निदेशक मण्डल कोप की कार्यकारिणी परिषद है। इसमे कुछ 20 सदस्य 
होते हैं जिनमें 5 सदस्यों को नियुक्ति वे देश करते हे जिनके सदसे अधिक अस्यांश 
हीते हैं. तथा दोष ॥5 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर गवर्नर मण्डल द्वारा 
किया जाता है। यद्ट कोप के नियमित कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। 
प्रवन्‍्प निदेशक की नियुक्ति अधिशाप्ती निदेशक मण्डल करता है ॥ निदेशक, अधिशासी 
निदेशक मण्डल छी बेठको की अध्यक्षता करता दू तथा कोय के दैनिक कार्य-संचागलन 
के लिए उत्तरदायी होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का मुख्यालय अमरीका की 
राजधानी वाशिवटन मे है| 
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(3) स० रा० सध अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालोन कोष (ए. व. [8 
बाश्ात79|  (फ्राहिदा'5$ घ्ाष्यडइवा०४ एणाव - एराए55)--_० रा० संघ 
अन्तर्राप्ट्रीय वाल आपातकालीत कोप की स्थापना महासभा द्वारा 946 में वी 
शयी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण इत्यादि कार्यों के माध्यम से बच्चों के कल्याण 
में सहयोग दता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों के स्वास्थ्य मुघार, पौष्टिक 
आहार, शिक्षा ब्यवस्था तथा अन्य अतेक कार्यत्रम सम्पादित क्ये जाते हैं। इसवे 
अल्लावा भूकम्प, बाढ़ आदि दैवी प्रकोपो के समय भी यह कोप शिशुओं और उनकी 
माताओं की सहायता करता है। यूनिसेफ़ की सर्वेश्र सराहना बी गयी है। 
प्रोफ़ेसर जेवक और एयेरटन ने इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए लिणा है कि 
“सतर्क नियौजन, पक्षपात रहित प्र्मासन, उच्च कोटि की किफायतेशारी और कौशल, 
इस सबसे पहले मानवीय कार्यों के प्रति अन्तर्राप्ट्रीय उत्तरदायित्व के” कारण यूनिसेफ 
ने यह बात प्रमाणित को है कि एक अन्‍्तर्राप्ट्रीय ससथा मानवीय सत्रास को दूर 
करने और राहत कार्यों में सायंक भूमिका निमा सकती है।? 


स॒० राष्ट्र सघ एव मानव अधिकार 
(ए पर भाठ प्रप्चाशा छाह॥5) 


क्ला्त एम० आइसेलवर्जर का मातना है कि “राष्ट्र स्थायी झाम्ति की ओर 
अग्रसर होते हैं ती यह भी अपरिहायं है कि मानव अधिकारों की भी प्रगति होगी 
तथा वे सरक्षित होगे ।/ इस प्रवार अधिकार मलुप्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अनिवार्य आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को महमूस करते हुए से रा० सघ 
जैम अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की स्थापना के वत्त इस्ये बारे में पर्याप्त विचार किया 
गया। स० रा० सघ को सानव अधिकारों के प्रति सभी दकह्नों में सम्मान बढाने 
तथा प्रोत्साहित +रने की जिम्मदारी सौंवी गयी । चार्टर के प्रस्तावना वे” अलावा 
अनुच्छेद , 3, 55, 62, 68 तया 76 में स० रा० संघ के इस सम्बन्ध से 
कर्त्तव्धों पर बल दिया गया है | हालाज़ि चार्टर में स० रा० मघ को मानव अधिकार 
कौ सम्मान दिताने तया प्रोत्साहित करने कौ बात कहीं गयी है किन्तु इसमें 
अधिकारों की सूची नहीं दी गयी है। यह काम मानव अधिकार आयोग (उ#८ 
(०प्रपरा55800 07 ॥395787 रह॥5) द्वारा ढिया गया। इसने मानव अधिकारों 
थी सार्वमौम धोपणा तैयार कौ जिसको मदासमा ने पारित क्या । 





म्रानव अधिकारों की सार्वभोम घोषणा 


40 दिसम्बर, !948 को महासभा सै मातव अधिय्ारों की सात्रमौम घोषणा 
को स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत इतिहास भे पहली बार मानव अधिकारों की 
रक्षा और परिपालन वी जिम्मेदारी अल्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने ऊपर ले ली और 
यह उसका एक स्थायी कत्तंव्य स्दोवार क्या गया। 

इस सार्वमौस धोषणा की तीस धाराएँ हैं जिनसे नागरिक और राजनीतिक 
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या 
अधिकारों के साथ आधिक, सामाजिक ओर सास्कृतिक अधिकार भी शामिल है। 

पहली और दूसरी घारा सामान्य है। इनमें कहा गया है कि सब मनुष्य 
जस्म से स्वृतस्त्र हैं ओर सबकी प्रतिष्ठा तथा अधिकार समान है, और उन्हे घोषणा 
में निहित सारे अधिकार और उनकी स्वतन्तताएँ, जाति, रंग, लिंग, मापा, धर्म, 
दाजनीति या अन्य विचार, राष्ट्रीय अथबा सामाजिक उद्गम, सम्पत्ति, जन्म या 
अन्य स्थिति के आधार पर बिना भेदभाव किये पाने का अधिकार है। 

शौषणा की घारा 3 से 27 तक में नागरिक व राजतीतिक अधिकोर माने 
गये हैं । इनमें मनुष्य का जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार, गुलामी व 
अधीनदा से गरुक्ति, सताने या अपमानपूर्ण व्यवहार या दण्ड से मुक्ति, कानून से 
समान संरक्षण पाता, अदालत में जाते का अधिकार, मनमाने ढंग से गिरफ्तारो, 
नजरबन्दी या निर्वासन से मुक्ति, स्वतन्त्र व निष्पक्ष अदालत के सम्मुख ठीक ढंग से 
मुकदमा पेश होने, और उप्तमे सुनवाई पाने के अधिकार, परिवार, घर था पत्र- 
व्यवहार तथा अपने बारे में गोपतीयता, मनमाने ढंग से हस्तक्षेप न होने देना, आने- 
आने में स्वतन्धता, शरण लेने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, विवाह करने 
व॑ परिवार बनाने का अधिकार, सम्पत्ति पर मालिकाता अधिकार, विचार, अत्त.करण 
व धर्म को स्वतन्त्रता, सम्पत्ति रखते ब उसे खर्च करने की स्व॒तम्बता, एकत्र होने 
का अधिकार, शासन में माय लेने का अधिकार तथा सार्वजनिक सेवाओं मे समान 
रूप से प्रवेश शामिल है ! 

22 से 27 तक की धाराओ में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार 
शामिल्न हैं, जैसे साम्राजिक सुरक्षा का अधिफार, काम को अधिकार थ आराम 
और खाली समय बिताने या बच्छी तरह रहने व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जीवन- 
स्तर बिताते का, शिक्षा का और अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का 
अधिकार भ्राप्त है। ४ 

28 से 30 तक की अन्तिम धाराओ भे इस बात को स्वीकार किया गया 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पाते का अधिकार 
है जिसके अन्तर्मत् इन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को पूरी तरह माना जाये। इनमें 
समाज के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारों और कर्तव्यों पर जोर दिया गया है । 

महासमा ने (सब लोगो और देशों द्वारा समान स्तर पाने के लिए) मानव 
अधिकारों का सावंगोम घोषणा पत्र निकाला और अपते सब सदस्य देशों और 
लोगो से इस घोषणा-पत्र मे निहेत अधिकादों व स्वतन्धताओं का पूरा पॉलन और 
स्वीकृति के लिए प्रयत्न करने को कहा। महाप्तमा द्वारा 950 भे इस प्रस्ताव 
को स्वीकृत करने के बाद से सारे संसार में दूर साल 0 दिसस्वर को मानव 
अधिकार दिवस! के रूप में मताया जाता है। 

इस थोपणा-पत्र में निहित अधिकारों कौ अव दो प्रतिज्ञा-पत्रों मे शामिल कर 
दिया गया है। इसमे से पहला नागरिक व राजनीतिक अधिकारों और दूसरा आधिक, 
सामाजिऊ व सास्कृतिक अधिकारों के विषय में है। इसको महासभा मे 966 में 
सर्वश्त॒म्मति से पारित किया | जिन सरकारों ने इसकी पुष्टि को, वहां इन प्रतिज्ञा 
पत्नों को कानूनी सन्धि माना जाएगा । नागरिक ब राजनीतिक अधिकारों के विषय 
में प्रतिशायत्र के चैकल्पिक शिष्टाचार वा मतलब उसे लागू करना है । 

डिमम्बर, 965 में महाससा ने एक प्रस्ताव पारित करके अन्तर्राष्ट्रीय 


श्ञ् 
अतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कराने शुरू किए, जिसमे सभी प्रकार के जातीय भेदभाव 
क्रो समाप्त वरने और इस काम के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्या बनाने के लिए कहा 
गया । इस ध्येय को पूरा करते के लिए !8 विश्लेपज्ञो की एक समिति बनाई गई। 
यह प्रतिज्ञा-पत्र 4 जनवरी, 969 को लागू हुआ। उक्त समिति को बैठके 970 
से होने लगी । 

मानव अधिकारों को घोषणा के स्वीकार होने के 20 दर्ष बाद 968 को 
मानव अधिकारों के अत्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में सनाया गया। इस अवसर पर 
अपेल-मई में तेहरान मे मानव अधिकारों के सम्बन्ध मे एक अत्तर्राष्ट्रीम सम्मेलन 
बुलाया गया और यह 968 को एक महत्वपूर्ण घटना थी। सम्मेलन में 'तेहरान 
चोपणा-पत्र” जारी करके मानव अधिकारों को पूरो तरह दिलाने वी जिम्मेदारी सम्बदद 
देशो की मानी गई। इसमे उत्पन्न होने वाली विश्येप समस्याओं और कठिनाइयों को 
आँका थया । समी सरकारो से समी भनुष्यो के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिव 
व आध्योत्मिक कल्याण मे सहायक और स्वतन्दता से युक्त जीवन की व्यवस्था 
दिलाने के प्रयत्न पूरे जोर-शोर से बरने के लिए बहा गया । 

भहास्तमा ते 3978 का दर्ष जातिवाद और जातीय भेदभाव को दूर बरतने 
की कार्रवाई वा वर्ष रहा है। मानव अधिकार बर्ष मताने का प्रयोजन जातिवाद 
और जातीय भेदमाव के सभी चिह्ो व तरीको को हटाना और मानवीय अधिकारों 
का आनन्द उठाने में सबको समानता दिलाने को दिश्ञा मे ठोस प्रगति बरना था। 


मानव अधिकारों से सम्बन्धित अन्य प्रश्न 

महिलाओ की स्थिति में मुधार, बच्चो के अधिकार, भेदसाद को रोकना, 
सूचना की आजादी जेसे दूसरे मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशनो पर भो ध्यान दिया 
गया है। स्त्रियों के लिए राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 
954 में हुआ और विवाह की स्वीकृति, विदाह के लिए न्यूनतम आयु और विदाह 
के पंजीकरण के सम्बन्ध में दिसम्बर, 964 में सम्मेलन किया यया । 967 में महा 
सभा ने औरतो के प्रति भेदमाव समाप्त करने के दिपय में एक घोषथा मजूर वी 4 

नवम्बर, 959 मे दच्चो वे अधिवार मे सम्बन्ध से एक धोषणा-पत्र सर्ब- 
मम्मति से स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार अपना सर्वोत्तम जितता भी हो सहर्ष बच्चों 
को देने के लिए मनुप्यों से कहा गया । इसवे अतिरिक्त मातलद अधिकार आयोग में 
सभी प्रकार की घामिक असहिष्णुता दूर करने के लिए एक प्रतिशा-पत्र तैयार किया। 

मानव अधिवारों के सम्बन्ध में अन्य बारेंवाईयो मे विशेष शाखाओं बे 
सहयोग मे विशेष अध्ययद और तबनीकी सहायता देना शामिल है। मानद 
अधिकारों बे प्रति सम्मान बढाने वे लिए सुक्त राष्ट्र सप मे सदस्य देशों को 


विद्येपज्ञों से सलाह दिलाता, छात्रन्ञत्ति देना तथा विचार गोषप्ठियाँ बुलाना जैसी 
सेवाएँ उपलब्ध हैं । 


मानत़ अधिकारों को सा कौम घोषणा रा सहत्द 


संयुक्त राष्ट्र सध द्वारा गी ययी मानव अधिवारो वी सार्वमोस घोषणा का 
अयपधिक महत्व है--- 


(क) साववाधिकार घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय सबठत के इतिहास से एग प्रकार की 
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पहली भिस्ताल थी | इससे इस सम्बन्ध में ओर आगे बहने का मार प्रशस्त हुआ । 

(ख) यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय काबून के क्षेवर में एक महत्वपूर्णं कदम था। 
जैसा कि प्रोफेसर आइखेलवर्जेर (8८४०[9०१८०) का मानना है कि “वास्तव मे राष्ट्रों 
के कानून के विकाप्त मे यह घोषणा विशिष्ट है हालाकि यह सन्धि के समान बाघ्यकारी 
नही है, तथापि इसने ऐसी 'सत्ता' का विकास्र किया है, जो कानून का ल्लोत ही नही, 
बल्कि फानून को ताकत मी है ।' 

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा उपयोगी रही है। किसी भी देल्न द्वारा 
मानव अधिकार का उल्लघन करने पर यह तके देकर उसकी आलोचना की जा 
सकती है कि वह इस घोषणा का उल्तधन कर रहा है । इससे उस देश के खिलाफ 
विश्व जनमत तैयार करने मे मदद मिलती है। 

इस प्रकार स० रा० सध एवं उसके अनेक निकाय पातवाधिकार रक्षा के 
प्रचित्र कार्य में सक्रिय है । अत इस क्षेत्र में इसका कार्य बड़ा ही सराहतीय रहा है। 


सं० रा० सघ एव निशस्त्रीकरण 
(ए. १९, 2० [98977 थ्राद्या) 


द्वितीय विश्व बुद्ध के दोरान हुई अपार जन व धन की हानि ने दुनिया को 
यह भहमूस करदा दिया कि घातक इस्त्रो पर सह नहीं लगाई गई तो मानबत्ता 
को बचाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। स० शनि संघ के चार्टर मे कहा गया 
है कि भंगठत का अग्रुण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय झान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखना 
है। भनुच्छेद 26 भे कहा गया है कि विश्व के मानवीय तथा आथ्िक साधनों का 
शस्प्रीकरण की दिशा मे तनिक भी प्रयोग भ करके विश्व शार्ति का कार्य सम्पन्न 
किया जायेगा। घोषणा-पत्र के द्वारा भहस्सभा को निशस्ट्रीकरण तथा शस्बो पर 
प्रतिवरध लगाने का छिान्त निर्धारित करने का अधिकार दिया गया एवं सुरक्षा 
परिषद को यह उत्तरदायित्व सोंपा गया है कि वह शस्त्रों के नियमन की प्रणाली 
पर करने के लिए स० रा० रघ के सदस्यो के समक्ष योजना प्रस्तुत करें। परन्तु 
दुर्भाग्य की बात है कि चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अमरीका ने जापान के हिरीशिमा 
और सागासांवी नगदो पर परमाणु बस गिराया । कालान्तर में शीत युद्ध के दोरान 
शस्त्रीकरण बढता गया । तनाव-शैविल्य की प्रक्रिया कुछ सालो तक चली, मगर पुनः 
शीत युद्ध का नया दोद शुरू हो गया। इस प्रकार शस्त्रीकरण से मानव समाज को 
एक बहुत बड़ा सत्र पैदा हो रुया । अत्तएुब इस परिप्रेदय मे सिशस्त्रीकरण मे ख० 
रा० संघ की भूमिका का मूल्याकन करना अत्यधिक प्रासगिक होगा । 





निश्रत्नीकरण : स० रा० संघ के विभिन्न प्रपात 


महासभा में 24 जनवरी, 946 को तनिशस्तीकरण के सम्बन्ध मे पहला 
प्रस्ताव स्वीव्रव हुआ था । तब से सं० रा० सघ ने लगातार शस्त्रो की होड रोकते 
तथा उसे धारे-धोरे भ्रमाप्त करने के मरपुर प्रयत्न किये हैं । यह संगठन निश्मस्त्रीकरण 
पद विचार-विमर्ग भौर समझोतों का स्थायी 


पी मंच रहा है। उसका उद्देश्य है-- 
पक चोे प्राप्त करना। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शक्तिशाली देशों को 


26293 दिपय में सिफारिशें करना ओर इस सम्बन्ध मे प्रभावश्नाली अध्ययन करना 
(मप्ततन परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का प्रमाव, रासायनिक तथा जैविक शस्त्रो के प्रयोग 


उबर 


का प्रभाव और निशस्त्रीरुरण के आर्थिक प्रमाव) । 

स॒० रा० सघ ने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग और परम्परागत शस्त्र 
आयोग गठिस क्यि । !952 में महासमा ने इन दोनो क स्थान पर सुरक्षा परिषद 
के नीचे निशस्वीवरण आयोग वना दिया और उसे एक्या अधिक सबख्या में शामिल 
किये जान दाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया। सभो प्रकार की 
सेनाओ और शस्तो को नियमित और सीमित करना, उनमे सन्तुलित कमी करना, 
बडे पैमान पर सहार करने वाले सभी मीपण झस्तों की समाप्ति, अणू शस्त्रों पर 
पूरी पावन्दी लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शक्ति पर पूर्ण वियन्त्रण 
ओर कवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग जेस विषय आयोग 
को सौंपे गये । 

बाद में निशस्तीकरण आयोग की पाँच राष्ट्रों वाली उपसमिति ने बातचीत 
चनाई। इससे मतभेद अवश्य कम ही गए, परन्तु परमाणु निशस्तीकरण की तुलना मे 
परम्परांगत निशस्प्रीकरण के अनुपात और उस पर अन्तर्राष्ट्रीय नियररण और जाँच 
जैसे सवालों पर बडे राष्ट्रों मे मतभेद बने रहे 

20 नवम्बर, 959 को महासभा ने सर्वेतस्मति से स्वीकार क्या कि पूर्ण 

निश्नस्त्रीरुरण का प्रश्न ससार की सबसे बडी समस्या है। आशा व्यक्त की हि 

प्रमावशाली निश्रस्त्रीकरण की / दिशा मे अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के विषय में सहमत 
होने और इसे लागू करने के तिए' भीकम कदम उठाय जायेगे । 

96] को धटनाओ से आशा बेंदी कि इस विपय में जल्दी प्रगति होगी। 
20 दिसम्बर, !96॥ को महासभा ने अपने सर्वंसम्मत प्रस्ताव में रूमी और अमरीकी 
सरकारो द्वाय पूर्ण निदस्त्रीश्रण को दिशा मे की गई बातचीत के आधार पर 
स्वीकृत सिद्धास्तों वाले सयुक्त वक्तव्य की सराहना की | साथ ही महामभा ने रूस 
और अमरीका के उस सुआव की पुष्टि वी, जिसमे 8 देशों की निश्नस्त्रीक्रण 
समिति बनाने के लिए कहा गया था । 


निद्यस्त्रीकरण समिति 


969 में इस समिति के सदस्यों की सख्या बदकर 26 वर दी गई और 
इसका नाम निमस्त्रीकरण समिति सम्मेलन (सी० सी० डी०) रखा गया। यह महा 
समा कौ अपने काम की रिपोर्ट देवी है । महासमा हर साल उसको बुद्ध विषय देती 
है, और उन पर उतकी सिफारिश माँयती है तथा हथियारों की होड मीमित करते व 
रोकने के सम्बन्ध में मलाह देती है। विभिन्न देशों ने आपसी बातचीत, सी० सी० 
डी० तथा म० रा० सघ की अन्य सस्याओ जैस बाह्य अन्तरिक्त के घान्तिपूर्ण प्रयोग 
की समिति तथा समुद्री जन के झान्तिपूर्ण प्रयोग की समिति ने दावचीत करके अनेक 
सन्धियों को अपनाया ॥ 

5 अगस्त, 963 को रूस, अमरीसा और बिदेन के प्रतितिधियों ने मास्को 
में एक सम्धि पर हस्ताझ्षर किये, जिसमे वायुमण्टल, अस्तरिक्ष व जल में परमाणु 
अरब के परीक्षण वर ब्रातिवन्ध लगायी गया | यहँ सानधि बगते वर्ष अक्टूबर में सागू 
हुई। इस पर 00 से अधिर देशों से हस्ताक्षट किये। 963 थी सान्धि पर 
हस्ताक्षर होने से पहले मद्ासमा ने अथु-परीक्षण पर गहरी चिन्ता प्रकट की तया कई 
प्रस्ताद पारिय किये थे। 963 के बाई महासभा ने परमाशु-अम्ब्रों के परीक्षणों पर 
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ब्रतिवत्ध लगाने के लिए सदस्थ देशों को बड़े पैमाने पर समझौता करने को कहा । 

966 मरे चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों सहित बाह्य अन्तरिक्ष के उपयोग के 
सम्बन्ध में देशों को कार्यवाही से सम्बन्धित भ्रस्तावों बालो पहली गाम्धि हुई। इस 
सन्धि के अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष पें राष्ट्रीय प्रभुसता का पस्माणु इस्त्रो के लिए 
उपयोग करने पर श्रतिवन्ध लगाया गया । 966 में महासभा में इस सन्धि की 
पुष्टि की । 

967 में सहाशामा ने उस सन्धि का भी स्वागत किया, जिसमे लातौनी 
अमरीका को परमाणु इस्त्रो से मूक्त क्षेत्र माता गया । 

968 में महासभा ने परमाणु शस्त्रो के परीक्षण पर प्रतिवन्ध लगाने बाली 
सधि की पुष्टि की । इस सन्धि का प्रस्ताव 965 में महाक्षमा ने रखा था और 
इसकी रूपरेखा 8 देशीय सिशस्थ्रीकरण समिति के फाफी छम्बी वह्स के बाद बनाई 
भी। यह सन्पि 5 भां, 7970 से लागू हुई। सन्धि के अनुसार परमाण्‌ क्षक्ति 
सम्पन्न देशो ने यह वचन दिया कि वे दूसरे देशो को परमाणु अस्त्र नहीं देंगे लौर 
जो देश परमाणु आायुध बनाना नही जानते ये, उन्होंने वचन दिया कि वे देश न तो 
दूमरे देशो से परमाणु अस्त लगे और न इनका निर्माण करेंगे । इस विषय में सुरक्षा 
परिषद ने अपनी तथा विशेष रूप से परमाणु हथियारों से लेंस स्थाई सदस्थो ने 
जिम्मेदारी ली कि गैर-परमाणु शक्ति सम्पन्न देश पर परमाणु हथियारों से हमल। होंगे 
या उसकी आशंका होने की दशा मे तुरत्त कार्यवाही को जायेगी । 

अगस्त-सितम्बर, 9 68 भे जैनेवा में गे र-परमाणु देशों का सम्मेलन हुआ। 
इसमे परमाणु ध्स्त्रों की द्वोड को समाप्ति पर जोर देते हुए कई भ्रस्ताव पारित किये 
गये, जिनमें पूर्ण निशस्प्रीफरण तथा केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति 
का उपयोग शामिल था। 955, 958, 964, 97। में सं० रा० संघ ने 
परमाणु शक्ति के शात्तिपूर्ण उपयोग के लिए चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये । 

969 भें महागमा ने 970 के दशक को “निशस्प्रीकरण दक्षक' घोषित 
किया तथा सरकारों से परमाणु अस्बो की होड़ दन्‍्द करने, पण्माणु निशस्वीकृणण 
करने और सामूहिक विनाश के दूसरे हथियारों की समाप्ति के लिए पूरा प्रयत्न फरने 
का अनुरोध किया । इन देशो से कहा गया कि वे कठोर अस्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के 
लेहत पूर्ण निशस्त्रीऊरण की सन्ि कगे स्वीकार करें ६ 

निमस्त्रीकरण समिति सम्मेलन ने 970 में परमाणु एवं रामूहिक विनाश 
के दूमरे शस्त्रों को समुदर तक्न तथा भुमि के अन्दर ले जाने की रोक के लिए सन्धि 
जा सर्मांदा हँपार किया । 3970 भे इस सन्धि की 'युष्टि' की गई। 

है 977 में निशस्त्रीकर्ण समिति सम्मेलन ले विधेले और औदिक अस्तरो 
के विकास, निमरणिव संग्रह की समाप्ति की सासया के सारे पहलुओं पर व्यापक 
विचार और प्रपत्त किये | इस सन्धि मे, जो आधुनिक युग में अपने दग की पहली 
सन्धि थी, ध्रमी प्रकार के परमाणु आयुधों की समास्ति के लिए कहां गया। 977 
में महासभा ने देशी से इस पर हस्ताक्षर एवं इसके अनुमोदन के लिए कहा । 97व 
में ही महासभा ने रासायनिक भस्त्रो के विकास, निर्माण य सप्रह को रोकने के लिए 
सुरनन गा ने: सिए अपनी माँग दोहरायी । साथ ही उसने परमाणु हथियार- 
सम्पन्न दैशों से कहा कि वे पस्पाणु शहतों के परीक्षण पर तुरत्त रोक लगाएँ 
और यह काये 5 अगस्त, 973 तक प्रूरा हो जाता चाहिए। महासमा ने विदव 
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निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने पर भी जोर दिया। 

]970 मे स० रा० सघ की 25वो वर्षगाठ के अवसर पर महासभा ने एक 
चोपणा पारित कर देझो से कहा कि वे “शस्त्र नियमन” से आये बढें और समी प्रवार 
के तथा विशेषकर परमाणु अस्त्रो को परमाणु शक्ति सम्पन्न देशो की सहायता से कम 
तथा अन्त भे समाप्त करने का प्रयत्न करें। 

महासभा ने विश्वास प्रकट किया कि निशस्त्रीकरण में यदि तेजी से प्रगति 
करनी है तो परमाणु शक्ति-सम्पन्न देश नये परमाणु अस्त्रो के विकास को रोके और 
परमाणु परीक्षण बन्द कर दें। सदस्य देशो से कहा गया क्रि वे युद्ध में जैविक तथा 
दम धघोटू गैस वाले अस्त्रो का प्रयोग न करें। उसने विशस्त्रीकरण से विश्व में 
सामाजिक तथा आधिक प्रगति होने की ओर ध्यान दिलाया । 

968 में महासमा ते रूस और अमरीका को झास्त्र नियमन सन्धि पर सीधे 
बातचीत करने के लिए कहा । दातचीत 2969 में आरम्भ हुईं | मई 972 मे दोनों 

देश इस बात पर सहमत हुए कि प्रक्षेपास्तों तथा दूर तक मार करने वाले इास्त्रो 
की सख्या कम्त कर दी जाये। महासचिव ने इस समझौते को शस्त्र होड़ विशेषज्ञर 
परमाणु अस्त्रो की सख्या को रोकने म एक विद्येप कदम बताया। उन्होंने आश्या 
प्रकट की कि 'इस समझोते से अधिक हानि करने वाले शास्त्रों की संख्या कम होगी 
और निशस्त्रीकरण की दिशा म एक महान्‌ तथा पूर्ण कदम उठाया जायेगा।' 


महासचिव की भूमिका 
(॥०९ ० 06 $ल्‍टालंबाए ठल्‍7व:थ) 


प्लाना तथा रिग्ज ने महासचिव के कार्यों के बारे से कहां है--'महासचिव 
का कार्य उतना ही विद्याल है, जितना कि वह उसे बना सकता है! (85 छह 
85 ॥6 ७आ॥ ॥&८6 ॥) । स० रा० सघ की सरचता भौर कार्यप्रणाली को देखते हुए 
उसके महासचिव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। महासचिव संगठन का मुख्य 
प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसकी जिम्मेवारी सिर्फ़ किसी समिति या सभा के 
सदस्य-मचिंव जितनी सोमित नही है, जो बेठकी-बहसो की गतिविधियों वा लेखा 
रखता हो भौर जिसके कत्तंब्य मुख्य तोर पर कामिक होते हो । 

महासचिव को निश्चित किन्तु महत्दपूर्ण जिम्मेदारियाँ--स० रा० सध के 
चार्टर के अनुसार महासचिद को विभिन्न प्ीपंको वे अस्तर्गत निश्चित जिम्मेदारियाँ 
सौंपी गयी हैं। इनमे सुरक्षा परिषद और महासमा के त्रियावलाप निश्चय ही सबसे 
महत्वपूर्ण हैं। विशिष्ट एजेल्सिया के काम के निरीक्षण, नियसन्त्र०ण और सचालन 
बी जिम्मेदारी भो उम्ती वी है। इसत्रे अलावा अल्तर्राष्ट्रीय द्वान्ति व मुब्यवस्था 
चरवरार रखना हो या तताव धटाता या फ़िर समस्या का समाधान दूँढना, 
महासचिव द्वारा पहल करत पर स० रा० सघ की पूरी व्यवस्था को सफ्लतां वा 
दारोमदार टिक्रा हुआ है । द्वितीय विश्व युद्ध वे दाद दोनो महाशक्तियों बे बीच शीत 
युद्ध और शक्ति सधर्ष के कारण अस्तर्राष्ट्रीय सगठन की प्रस्तावित व्यवस्था आरम्भ 
स॑ ही जिच की स्थिति से पस गयी थी । अत स्वाभाविक दग से कार्य सचासन ने 
लिए यह प्रमावश्यर था कि महासचिद कमोवेश (या अधिकाधिक) तटरुथ पच वी 
भूमित्रा निमा सके । इन्हीं परिस्थितियों के कारण महासचिव वे ध्यत्तित्द वा महत्व 
माटकीय ढग से रेखाडित किया गया। 
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कुशल महासचिद के वांछित गुण--महासचिव अपने पद के कार्यमार ग्रहण 
करने के साथ अपनी निदी दा्ट्रीय पहचान मिटाने के लिए विवश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय 
नौकरशाह्‌ के रूप में उसकी एकमात्र प्रतिबद्धता स० दा० संघ, अन्तर्राष्ट्रीय 
महकार, गुट निरपेलवा, निशस्त्रीकरण और विश्व शान्ति के प्रति ही हो सकती है। 
स्पष्टत किसी तरह की पक्षघरता (जातीय, दाप्ट्रीय या सँद्धान्तिक) महासचिव पद 
के उत्तरदायित्व निर्वाह मे वाघक वन सकती हैं। जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठे, चह 
ईमानदार, मनोवल वाला, आत्म-सम्मानी, साहभी व आदर्शवादी होना चाहिए। 
परन्तु वह ऐसा हो, जिसके पैर यथार्यवाद की जमीन पर निरन्तर टिके रहें। यह 
मी जरूरी है कि महासचिव पद ग्रहण करने वाला ब्यक्ति इसके पहले महत्वपूर्ण 
राजनीतिक या राजनयिक जिम्मेदारी का तिर्वाह कर चुका हो। योग्यता व 
प्रशासतिक कौशल के साथ-साथ निदिधत माता में प्रतिष्या और यद्य-कीति का स्वामी 
होना मी उसके लिए उपयोगी है। जाहिर है कि इन सभी शर्तों को देखते हुए योग्य 
पात्र कम ही बचते हैं । 

विभिन्न सहासचिवों के कामकाज रा सूल्यांकन--महासचित की नियुक्ति के 
लिए महाशक्तियो की सहमति और सगठन के सदस्यो के बहुमत का समर्थन आवश्यक 
है। अतः छोटे गुट-मिरपेक्ष राष्ट्र के लोकप्रिय और राजनीतिक इप्टि से अविवादास्पद 
व्यक्ति की नियुक्ति की सम्भावताएँ सबसे अधिक मानों जातो है॥ लेकिन इन समी 
ग्रुणों को कसी एक कसोटी पर कसा जाता सम्मव नहीं। कई बार उम्मीदवार 
को परखने में चूक हो सकती है । नियुक्ति के बाद ही चुने गये व्यक्तित्व की खोट 
सामने आती है और सं० रा० सध के कामकाज पर असर पढ़ता है। पिछले पाँच 
दशको का अनुमत्र इन मिष्कषों को प्रमाणित ओर पुष्ट करता है ॥ 

. ज्िगवेलो--पहले महासचिव त्रिगवेली नावें के प्रधातमन्त्री रह चुके थे । 
बह एक ऐसे देश के प्रतिनिधि थे जिसकी भोगोलिक स्थिति पूर्व और पश्चिमी तथा 
समाजवादी भोर पुंजीवादी दुनिया के दीच थो । नावें ओपनियेश शक्ति मी नहीं चा । 
अधिकतर अफ्रो-एशियाई देशो के मन में त्रिगवेली के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह्‌ 
और दुशाग्रह नहीं था । चूँकि नावें यूरोपीय इतिहास और राजनीति की धुर्य धारा 
से अलग-थलग कटा सा रहा, अतः शीत युद्धकालीन पक्षधरता या संकीणे स्थार्यों का 
आरोप ज्िगवेली पर आसानी से नही लगाया जा सकता या । दुर्माग्यवश, विगवेली 
ने इन मरी आश्ञाओं को निर्मून सावित विया | वह न केवल एक दुर्वेल अहंकारी 
ब्यक्ति थे, वल्कि एक खास क्स्मि की वस्‍्वाती मानसिकता (पछन्नहीतता ग्रन्थि से 
प्रत्त) से मो ग्रस्त थे । अफ्रो-एशियाई देशो की आश्या-आर्काक्षाओं से उनका कोई 
सरोकार नहीं था । पहल करना तो दूर, अमरीका और पश्चिमी देशों का पिछलग्गू 
बनने मे ध्रिगवेली गौरव का अनुमव करते थे। उनके पुरे कार्यकाल में कोई मी ऐसी 
उल्लेषनीय घटना था उपलब्धि नदी गिनायी जा सकती, जिससे यह दर्शाया जा सके 
कि उनभो आचरण अपने पद को गरिमा के अनुकूल रहा ॥ आज उनकी स्मृति शेष 
है तो सिर्फ इसलिए हि वह गिनतौ में पहले गहासचिद थे । 

2. डेग हेमरशोल्ड-- दूसरे महासचिव स्वीडन के डेंग हेमरप्ोल्ड थे । स्वीडन 
नावें भा पड़ीसो देश है, जो बई मामलो (राजनीतिक व सास्कृतिक) में उसी को 
प्रतिबिम्बित बरता है। मिर्फे अपनी ब्यक्तिगत प्रतिभा, आक्पेक और तेजस्वी 
स्यन्त्व के बल पर ही हेमरपघोल्ड महासचिव पद की गेंदाई गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित 
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करने मे सफल हुए और स॒० रा० सध की रचनात्मक भूमिका को उजागर कर 
सक्रे । यो स्वय हेमरघझोल्ड अभिजात्य वर्ग के अन्तमुंखी कुलीन थे और जिगवेली वी 
तरह कई लोगो के लिए आकपंणहीन और अजनवी बने रह सकते थे। परन्तु वहू 
इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी श्खरी आस्था के कारण करिइमाती ढग से प्रभाव- 
शाली रचनात्मक जन-सम्प् साथने में सफ्ल हुए । 

डेग हैमरशोल्ठ के गुपो-विभेषताओं का झारीरिक पक्ष भी उल्लेखनीय है। 
वह जीवन-पर्येन्‍त कुवारे रहे, परन्तु उनकी तेजस्बिता और उत्साह उनवे अक्षुण्ण 
योवन का प्रमाण दते थे | वह म० रा० संघ के न्यूयार्क स्थिति मुख्यालय में अपने 
दफ्तर की ऊँची मजिल तक पहुँचने के लिए लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़िया चढना ही 
बेहतर समझते थे | उनके कुछ आलोचक उन्ह भले ही दभी-पाखण्डी कहते रहे, किन्तु 
उनका स्वासिमान स॒० रा० सघ के लिए बहुमूल्य पूँजी सावित हुआ। बह ने 
तो अमरीका के दवाव में आते थ और न द्वी सोवियत सघ की गलत बात सुनमे वो 
कभी तेपार टुए ! इसी कारण बह नेहरू जी तथा अन्य मुर्ट निरपेक्ष नेताओ ने घहेते 
बन सर । हेमरशोल्ड लवीर के फ्कीर नही थे । जरूरत पडने पर वह अन्तर्राष्ट्रीय 
हित में चार्टर की लचीली रचनात्मक व्याख्या स्वीकार बरने के लिए तैयार रहते 
थे | निशस्त्रीकरण और कोरिया सकट के समय इस सन्दर्म मे उतकी भूमिका कापी 
महत्वपूर्ण रही । इसी तरह गराजा पट्टी और कायो मे अन्तर्राष्ट्रीय से निक दस्ते भेजवर 
युद्ध विराम करवाने और धार्ति लौटाने मे उनकी पहल महत्वपूर्ण सिद्ध हुई ॥ स्वयं 
एव सम्पन्न यूरोपीय देश के नागरिक होने के बावजूद अपीका और एश्विया के 
विपन्र देशों की दरिद्रता का दुख समझन वाता दिलोदिमाग हेमरशोत्ड के पास 
था । अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सगठन, यूनेस्कों, यूनिसेफ आदि वे कार्यक्रमों वी रूपरेखा 
जिस तरह तैयार की गयी, उसज्रे पीछे हेमस्शोल्ड का हाथ राहजता से देखा जा 
सकता है | दिसस्वर, 960 में उपनिवेशवाद के उन्मूलन के बारे में जो श्रस्ताव 
महासभा मे पारित किया, उसकी प्रेरणा भते ही हेसरशील्ड वी ने रही हो, विलतु 
उसको प्रोस्माहन देने में वह कमी प्रीछे नहीं रहे । 

इस बात पो अनदेखा नहीं किया जा सकता क्रि अपने कार्यवात के अन्तिम 
दो वर्षों में हेमरमोरूड अक्षम दीखत लगे थे । उन पर भी अमरीजा के प्रति अपेश्षाइत 
डदार रवेया अपनाने के आदेप लगाये जाने लगे । इसबे लिए दो बातें जिम्मेदार 
थी। एक ता यह कि यह टेमरशोल्ड का टूसरा कार्यकाल था और कई देशों विशेषज्र 
सम्ताजवादी और उम्र रुप से उपनिवेशवाद-विरोधी देशों को यह लगने लगा था कि 
जो महासचिव मध्यममार्गी व सुघारबादी रास्ता सुझाता और अपनाता है, वह 
ययास्यिति का बनाये रखने तथा न्यस्त स्वार्यों को. बचाने वाला सिद्ध होता है। 
अन्वर्राप्ट्रीय समस्याओं से दिन-रात वर्षों जूझते जूझते जिसी भी व्यक्ति बा उत्साह 
हमेशा उफान पर नहीं रह सकता । यदि हेमरशोल्ड बे आचरण में भी 960 तर 
यह झड़ने लगा था तो यह अस्वामाविक नहीं था। दूसरी बात, महाशक्तियों के 
बीच बढ़ते तनाव य प्रतिद्वन्द्रिता के साथ स० रा० सघ की सरचनात्मक क्मजोरियाँ 
और खामियाँ मी सामने आने लगी थीं। मिसात वे तौर पर भौन का माओं मे 
नेनृत्व में महत्वपूर्ण अन्तर्राप्ट्रीय धटक के रूप से उदय, कागो अभियान के कारण 
स० रा० संघ के दिवालियेपत का सवट, स्थुइदेव द्वारा महासचिव के स्थान पर 
पोरका स्पदस्था (सीन घोड़ी द्वारा खोची जाते वाजी घोह्ाय गाडी) वे अनुसरण जा 
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सुझाव, ऐसी परेशानियाँ थी, जिन पर सिफ व्यक्तित्व के आधार पर काजू नही पाया 
जा सकता था ॥ 
इसके अलावा एक ऐसो कठिनाई है, जिसका समादात आसान नहीं। महा- 
सचिव कितना ही समर्थे और प्रतिमाश्नाली क्यों रे हो, उसे देवंद्ित कार्ंबाई के 
लिए अपने सहयोगियों खासरूर अधीनस्थ वारिष्ठ कर्मचारियों पर निर्मर होबा पड़ता 
है। इन कर्मचारियों की निदुक्ति के लिए संबठन के सदस्यों के जनुमार राष्ट्रीय कोटा 
साथ किया जा चुका है । इन सभी कमंचारियों से महासचिव की तरह संकीर्ण राष्ट्रीय 
स्वार्यों से ऊपर उठवे को अपेक्षा वी जाती है, परन्तु यगार्थ में इसकी सम्भावना 
नगण्य है। एक वार नियुक्त होने के बाई किसी भी जन्य नोकरशाहों छी तरह 
अन्तर्राष्ट्रीय भौकरणाहो की भी एक बिरादरी पनपने लगती है, जिसकी सदसे 
महत्वपूर्ण प्राथमिता अपने न्यस्त स्वार्थो को सुरक्षित रखना और बदाना होती है। 
इन व्यक्तियों के माध्यम से महासचिव की पहल को काफ़ी हद तक तनिष्फल क्रिया 
जा मक्‍ता है। 
डेग हेमरशोल्ड की बकाल मृत्यु के बाद उनकी जो ढायरियाँ प्रकाशित हुईं, 
उनसे ऐसा सगता है कि हेमरशोल्ड ब्ात्म-केन्द्रि ओर दार्सनिक स्घान के श्यक्ति 
थे, जिनके लिए अपने राजनधिक उत्तरदाधित्व मन वहलाव के साघन मर थे॥ कई 
विद्यानों ने इसे उनको आलोचता का प्रमुख मुद्री बनाया है। परन्तु ऐसा करना 
स्पायोचित नहीं लगवा। यद्वि हेमरशोल्ड को तुलना उनके परवर्ता उत्तराधिकारियों 
से की जाये तो इस वान को मलीभांति समझा जा सकता है कि महासचिव की 
भूनिका को हेमरशोल्ड ने कितने निर्भापक्र ढंग से परिभाषित किया था । 
3. ऊ थांट--डेग हेसरशोल्ड की मृत्यु के वाद बर्मा के मूतपूर्व प्रधानमन्त्री 
ऊ थाट ने महासचिव पद संभाला । इस तरह पहली बार बन्तरॉप्ट्रीप संगठन का प्रमुख 
कार्पवारी अधिकारी एक एशियाई देश का प्रतिनिधि बता था। ऊ घाट के चुनाव 
पर निषुक्ति के पोछे नो उसमे तरह के तक काम कर स्हे थे, जो लिगवेली और 
हेमरभोहंड के पक्ष में दिये जाने थे। वर्मा एक छोटा-सा गुट निरपेक्ष (अब नहीं) सपस्द्र 
है और कर घाट स्वमाव से मसूद और अनुभदी राजनोतिज्ञ थे । यह दोनों महाशत्तियों 
को तो स्दोक्षार्य थे ही, उनसे अफ्रो-एशियाई देशों को यह उम्मीद मी थी कि वह 
तीमरी दुनिया के विनिन्न तबज्षे की आकाज्षायों की पूति के लिए सक्त्यि रहेंगे। 
चर्मा स्वय मत्ता सधपे कौ राजनीति से अलग-थतग रहा था और चीन तथा भारत 
जैसे मधपेरत बड़े एशियाई देशों वो मी अपनाने सायक लगता थां। दुर्भाग्यवश 
ऊ थांट ने अपने कार्यकाल मे अपने तथा सं० रा० संघ के सभी शुमचिस्तकों को 
निराश ही स्या १ 
ऊ थाट के मूतच्यारन के लिए उनके व्यक्तित्व को टटोलना उपयोगी साधित 
होगा। जिन गुणों ने उन्हें शाकपक उम्मीदवार दनाया यथा, वे ही पद प्रहप के 
बाद दुर्बलता बन झशये। हेमरघोत्ड मितभाषों बोर अन्तर्मखो ब्यक्ति थे, परन्तु 
जिट्दी और अड्रियिल भी । जरूरत पड़ने पर वह किसो भी बात को अपनों या 
अपने पद की प्रतिष्ठा का प्रइव दना लेते थे । इसके विपरीत ऊ स्यंट समझौतान्पसस्त 
घे और हर वक्त विनोत मुद्रा अपनाये रखते थे | आस्म्म से ही उनकी झरूप्रति 
लचीते अर्थात्‌ कमजोर व्यक्ति के रूप में फैच गयी। यदि हेमरशोच्ट के तेवर 
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परन्तु ऐसा मी नही कि ऊ थाट का व्यक्तित्व उनके काम में हमेशा आड़े आवा हो। 
अमल में इस्र समय तक' अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति में स० रा० सघ वा अवमूल्यन भी 
बहुत तेजी से हो रहा था। मारत-चीन सोमा विवाद के बाद अम्तर्राप्ट्रीय राजनीति 
मे भारत का प्रभाव बहुत कम हो गया था| इसते अन्तर्राष्ट्रीय स्गदनों में गुद- 
तिरपेक्ष राजदय को क्षति पहुँचायो । अनेक अफरो-एशियाई देश भारत और चीन दे 
बीच बिल्कुल तटस्थ रहना चाहते थे और चीन इस वात के लिए सत्रिय था कि 
“सहकार' या 'सघप॑' दोनो के सम्पादन वे लिए परामर्श स० रा० सघ के बाहर 
चलाया जाये | यह समझ में आने वाली वाठ थी, क्योकि अब तक चीन स्वय इम 
सगठन का सदस्य नहीं था) कुछ और राष्ट्रो का मोहमग भी स० रा० सघ ते 
हो चुका था। वेलग्रेड सम्मेलन मे नेहरू जी से टकराव के थाद सुकार्णों ने म० रा० 
सध की सदस्यता त्याग दी थी। इसी तरह ऊ नु के देश वर्मा ने अपने 'गुट निरपेश्ष 
कौमायं! को अलछ्तत रखने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन को छोड दिया था। वुल 
मिलाकर, स० रा० सघ का मच महाणक्तियों और बड़ी शक्तियों तक सिमट 
गया था। 

इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय धटनाक्रम और प्रद्तत्तियाँ हस तरह विकसित 
हुए कि महासचिव ही यही, पूरा स० रा० मघ भी अप्रासगिक सिद्ध होते लगा। 
एक ओर महाशत्तियाँ क्यूबवाई मिसाइत सकट के दौरान सर्वनाश बे कगार तब 
पहुँचकर इस अहसास के साथ वापस छौटो कि उनका आपसी सम्प्व कमी नही 
टूटना चाहिए। इसकी परिणति उनके बीच “हॉट लाइन' की स्थापना से हुई, जिसने 
एसे मोत्रों पर स० रा० सघ और महासचिव की तथाक्दित भूमिवा का खोखता+ 
पन उजागर किया। महाद्क्तियों से इदर बड़ी शक्तियों में भी अपने राजनयिक 
क्रियाकलाप अन्यत्र ही महत्वपूर्ण समझे । इसका सबसे अच्छा उदाहरण फ्रासीमी 
शाध्ट्रपि देगोत ने प्रस्तुत विया--फ्रास के लिए यूरोपीय साझ्ना बाजार की स्थापना 
और अपने ही बयवूते पर फ्रेंच मापी अप्रीकी देशों मे अपना आधिर और सास्ह्ृतिक 
बर्च स्व 4रक्रार रखकर। इन्हीं वर्षों मे वियतनाम युद्ध असाध्य बीमारी के रूप में 
पला और अमरीकी “राष्ट्र हित” इसके साथ जुड़े होने के कारण स० रा० सप की 
अक्षमता बहुत ही वतेशदायक दग से प्रकट हुई। 

बुल मिलाकर तनाव-अंथिल्य के धूर्वाभाम, जनवादी थधीन में सास्द्तिक 
क्रान्ति और सोवियत घीन-विग्रह में निरल्तर बिगाड़ ने इस बात की कोई सम्भावता 
चेद नही रखी कि ऊ धाट अपने पूर्दवर्ती हेमरशोल्ड की तरह असरदार हो सके । फिर 
भी यह सोचना गलत होगा कि वह वुछ मही कर पाये । आधथिव' और सास्हृतिर 
क्षेत्र में स० रा० सध की गतिविधियों का त्रमश् प्रसार ऊ थाट के उद्यम मे ही 
त्वटित गति से हो सका और इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व राजनीति वे दलदल 
के बाहर मार्धव ढंग से झल॒काया जा सका । अक्टाह सम्मेलन की शखलाओ को लें 
या विद्येप अधिवन्ननों को, आथिक मामत्रों में सदस्यों कौ रवि और सनोबत बढात 
में ऊ थाट का महत्वपृर्ण योगदान रहा | 

4 जुते धाल्वाहोम--ऊ'थाट के बाद एक बार कर महार्साचव को पद तटन्ध 
यूरोपीय देश आस्ट्रिया की ओर लौटा ॥ बुर्त वाल्दाहीम पूर्व चचित गुणों गे स्वामी थे 
और सम्ताम जरूरी शर्ते पूरी करते थे । वाल्दाहौम वी *उपउब्धियाँ' भी उल्वेखतीय 
अपर्रास्ट्र' व धध्वर्द/(5 


श्वा 
नही रही । फिर भी बह आज याद किये जाते हैं, क्योकि महासचिव पद त्यागने के 
कुछ समय बाद उन्हे अपने देश में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिस बदतामो 
का सामता करना पडा, उसे देखते हुए वाल्दाहीम के जीवन के पिछले वर्ष अपेक्षाकृत 
पशस्वो नगर आते हैं। वाल्दाहीम के कार्यकाल में लम्बे समय से घले जा रहे अनेबा 
अन्तर्राष्ट्रीय सक्रद स्वयं ही बिना महासचिव के विश्येप प्रयत्त के विलीत हो चुके थे। 
इनमे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तत चीन और अमरीका के बीच वेमनस्यथ का अन्त तथा 
अमरीका ओर वियतनाम के दोच लम्बे थोपनीय परामर्श के बाद वियतनाम युद्ध की 
समाप्ति थे । चीन में न केवल सास्कृतिक न्नान्ति का अन्य हुआ, बल्कि भाओों के बाद 
देंग सियाओ पिग और उतके पम्र्थकों ने समझदार, व्यावहारिक और मध्यममार्गी 
शास्ता अपनाया । महाद्क्तिपो के बीच तनाव-शंधिल्य की प्रक्षिया प्रमतिश्षील रही 
ओर इस कारण पश्चिम एशिया मे और निष्वस्त्रीकरण के मामले मे 'प्रगति' देखी जा 
शांकी। पर्श्चिम एशियां मे केम्प डेविड समझौता हो सका और फिलस्तीन मुक्ति सगठत 
सं० रा० संघ का पर्य वेक्षक सदस्य बन गया। सर्वेत्न तनाव घटने से निडचय ही 
महासचिव वाल्दाहीम का उत्तरदायित्व निर्वाह ऊ थाट के मुकावले सहज बना । 

घाल्शहीम के भुल्याकन मे इस बात को अतदेखा नहीं किया जा सकता 
कि जहाँ भी महासचिव के व्यक्तिगत कौशल और उनकी प्रतिष्ठा के माध्यम से 
समस्पा के हरा को बाद उठी, वही वाल्दाहीम अप्तफल-अममर्थ सिद्ध हुए । इसका एक 
अच्छा उदाहरण ईरान में अमरीकी वधको वाला प्रकरण है । 

5- पेरेज दी कुइंघार--वाल्दाद्वीम के अवकोश ग्रहण करते-करते शायद यह 
चात पस्मक्ष ली गयी कि घूरोप और एशिपा के बाद अब लातीती अस्रीका की बारी 
है। अतएप्त पेरूके पेरेज दी कुदपार महासचिव नियुक्त हुए॥ अब तक थह सोचते का 
कोई कारण नहीं कि उनका व्यक्तित्व उतके ऊतित्व को ऐसे प्रभावित करेगा कि यहाँ 
प्रस्तुत निष्फर्पों मे संशोधन की आवश्यकता पड़े । उन्हे भी दुगरा कार्यकाल मिल 
चुत है, जिससे यही वात उजायर होती है कि महासचिव योग्य हो या क्षक्षम, संगठन 
के भदस्पगण जहाँ तक हो सके, जाने-पहेचाने आदमी को ही अपने काम का समझते 
हैं। राजनीतिक क्षेत्र भे ईरान-इराक युद्ध हो था अफगानिस्तान संकट या फिर 
+ 708 पषडा, महासचिव की लिष्कियता अब तक बच्छी तस्ह जगजाहिर हो 
बुकी है। 
सं० रा० संघ और ततोसरी दुनिया 
(0. 79, शात फ6 १95 ऋण्पठ) 


, _ स० रा० संघ का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, अर्थथिक विकाल, स्ोमाजिक 
एवं मानज अधिकारों की रक्ता तया राष्ट्रो में पारस्यरिक आधिक, सास्कृतिक, 
बेशानिक एवं तकनीकी सहयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था ॥ इसके 
प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रो की सस्या 5 थी । उत्तरोत्तर समय में एशिया, अफ्रीका 
बोर लादीनी अमरीका के अनेक देश औपनिवेशिक दासता से मुक्त होते गये और 
छाहोंने इसकी मदस्यता ग्रहण की | आज इसके सदस्य राष्ट्र की सत्या 6 है जिनमें 
से करीब ]0 तौसरे दुनिया के दिकाशील देश हैं, अर्थात्‌ सस्यात्ममः शक्ति के 
हिमाव से तीमरी दुनिया के देश दो लिहाई से अधिक हैं। जहाँ पहले सं० रा० संघ 
में यूरोपीय देश अपना वर्चस्व बनाये हुए थे, वहाँ अब विकातश्नील देशों ने उनके 
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दबदबे को अपनी सस्यात्मक शक्ति के बलबुँते पर काफी कमजोर कद दिया है। 
जैसाकि मारतीय विद्वान टी० एस० रामाराव ने लिसा है--स० रा० सघ एक ऐसी 
अन्तराष्ट्रीय सस्था है, जिस पर विकासशील राष्ट्रों को बडी आस्था है। इसवी 
महासमा में उतका बहुमत हैं और उन्हें लगता है कि वे इसका प्रयोग अपने हिंत- 
सवर्धन के लिए कवर सकते हैं। 

उपलब्धियाँ--द्वितीय विश्व युद्ध के वाद अफ्रो-एशियाई एव लाॉदीनी 
अमरीकी देझी मे ओपनिवेशिक दासता के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम प्रारम्भ हुए। 
स॒० रा० संघ के जरिये ऐसे बनेक प्रयास क्ये गये जिससे ज्यादा घून-खंणवा हुए 
बिना कई उपनिवेशों को आजादी हासिल हो सकी। ज्यो-ज्यों नवोदित देंश सं० 
रा० सभ की सदस्यता ग्रहण करते गये, त्यो-त्यो इस विदव संगठन मे राष्ट्रीय मुक्ति 
सम्रामों के प्रति समर्थेन मी बढता गया। 

रमभेद तथा जांतिभेद मिटाने के लिए स० रा० सध की महासभा में अनेक 
ब्रकार के प्रस्ताव पासित विये गये। स० रा० संघ द्वारा समय-समय पर इस 
सम्दन्ध में की गयी घोषणाएँ मातव-समाज में समानता और न्याय पर बल देती हैं 
दक्षिण अफ़ीक़ा वी गोरी सरकरर द्वारा वहाँ के वहुसख्यक कालों पर थोपे गये व्बर 
नस्‍लवाद की इस विश्व सथठन ने अनेक बार कड़ी भर्सता की तथा सदस्य राष्ट्रो से 
इस गोरी सरकार के साय बूटनीतिक, आधथिक एवं सामाजिक वहिप्कार की अपील 
की । इसका बाई राष्ट्रों ने अनुसरण किया । 

अनेक नए राष्ट्री के उदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उपल-पूपल मचा दी। 
मद्राशतियों के दहकावे मे आकर या किसी अन्य कारण से वे आपस में सडने लगे 
थे / इस लडाई में सोमा-विवाद प्रमुख रहे हैं। वेसे भो अमरीका और रुस के बीच 
शीत युद्ध बे तनाव के कारण स्थिति सकटपूर्ण थी। इस सिलसिले में अस्तर्राष्ट्रीप 
ज्ञान्ति की स्थापना तथा विक्रासभील राष्ट्रों में आपसी विवादों के झालिपूर्ण हूल में 
स० रा० सघ ने महत्वप्रूर्ण भूमिका तिमायी | स्वेजे, बलिन, कागो, कोरिया तथा 
लबतान के विवादों में उसका योगदान इतना सराहनीय रहा है कि उमसे विश्व को 
तीसर महायुद्ध के दिनाश के कगार पर जाने से रोका। 

ख० रा० सघ के गेंसर-टाजवीविक कार्य मी कस खहत्वपूर्ण नही रहे हैं । 
इसके विशिष्ट सगठता जैसे यूनेस्त्रो, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्य्य 
संगठन, अस्तर्राष्ट्रीय डाक संघ, दूर सचार संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि ने 
सामाजिक, आशिक, सास्कृतिक, दौक्षणित्र और दृषि क्षेत्रों में ऐेसे अनेक कार्य ज़िये 
हैं जो तीसरी दुनिया के अल्प विकसित राष्ट्रा के लिए कल्याणवारी सावित हुए हैं। 
आज स० रा० संघ की 80 प्रतिशन गतिविधियाँ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं 
से सम्बद्ध हैं | इस प्रकार उसका ध्यान अब मातव समाज के चहुसुसी विक्राय और 
कल्याण की और बडा है 

असफलताएँ--दखना हात हुए भी स० रा० सघ वा तिशस्पीकरण, हिन्द 
महासागर को शान्ति क्षेत्र बताने तया दक्षिण अपीका से बहुसख्यक' अस्वेतों के शासन 
स्थादित करवाते, विक्र्मित एवं विकासशील देशों के दीच आधिक दूरी कम बरने, 
विकसित एवं अविकणित देशों द्वारा समुद्री सम्पदा के उचित दोहत, गंटीव राष्ट्रो को 


उन करू्च भा की दाजिव कीमत दिलाने ओदि ससलों में आशिक सफ्खता ही 
पिती है । 
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विकसित देशो ने स० रा० साध को एक ऐसा मंत्र बनाये रखा है जहाँ से 
वे तीमरी दुनिया के विकासमान राप्ट्रो मे गरोबी मिटाने को बात तो करते हैं, किन्तु 
उन्होने अपनी 'कथनी' को 'करनी' में बदलने के लिए कम्ती हृड राजनीतिक इच्छा 
शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नही किया। इसमे दो राय नही कि समृद्ध देश अपनी 
आय वा एक छोठा-सा हिस्सा सं० रा० सघ के माध्यम से दुनिया के अविकसित 
राष्ट्र के आथिक विकास के लिए देते हैं ॥ निश्चय ही इससे इन देशो में लाभकारी 
योजनाएँ जरूर क्रिपात्वित हुईं, लेकित झुछ विकासशील देशो द्वारा इसे अब बाहरी 
हस्तक्षेप के नजरिये से देखा जाने लगा है, जो एक हद तक सही भी है 

विश्व दक का ही उदाहरण लें । विश्व बैंक में परिचमी देशों के वर्चस्व के 
कारण मदद में प्राथमिकता भी तीसरी दुनिया मे पश्चिम-समर्थक राष्ट्रो को ही ज्यादा 
मिलती है तथा जरूरतमन्द गरोब राष्ट्रो को कम। तिस पर स० रा० सघ के 
जरिये विकसित देथ आधिक सहायता प्रदान कर अल्प-विकसित राष्ट्रों भे वेसा ही 
आर्थिक एवं तकनीकी विकास करवाना चाहते है जैसा बे पाहते हैं। इससे प्राप्तकर्ता 
देश की निर्मेर्ता दाता देशो पर और बढती है। यही नही, दाता देश अपनी 
सझतीकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाते जौर तकनीकी विशेषज्ञों 
को जमात को भो अपते देश से ही भेजकर असीमित खर्चो का बोझ उन पर 
जवरदस्ती थोपते हैं । जहाँ एक ओर इन ज़चों रे गरीब राष्ट्रो की अर्थव्यवस्था की 
फमर टूट जाती है, वही दूसरी ओर विदेशी तकनीकी विश्येपशो को मेजबान देश के 
बारे मे पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण योजनाएं अधिकाशत. आशिक सफलता 
ही प्राप्त कर पाती हैं । 

उत्तर-दक्षिण संघर्ष---सं० रा० संघ के सामने एक बडी चुनौती, जो उसके 
अस्तित्व तक को खतरा पहुँचा सकती है, उत्तर तथा दक्षिण के बौच टकराव की 
है। भव अमरीका और रूस के वीच उतनी कटुता नहीं रही। ऐसे कई उदाहरण 
सामने आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो चुझ्ा है कि जहाँ अमरीका ओर रूस कौ उग्र 
मटुता घीरे-घीरे घट रही है, वही विजर्मित एवं विकासशील देक्षो के बीच टफ़राय 
बी ह्पिति बदती जा रही है। स« रा० संघ के तहत कार्यरत विभिन्न 'अकटाडा 
तथा “मपुद्दी कानून सम्पेलनो' मे उत्तर अर्थात्‌ विकसित राष्ट्र और दक्षिण अर्थात्‌ 
जा के विवासशील राष्ट्रो के दीच टकराय को स्पष्ट तौर पर पाया 
जाता हू । 

उत्तर-दक्षिण संघर्ष को सुलझाने के लिए कुछ वर्षों पूव मनीसा भे आयोजित 
अकटाड सम्मेलन का यहाँ उल्तेस करना बाछनीय होगा । वहाँ विकामशील देशो ने 
एकता बेः साथ विकसित देणों से 'ब्यापार! से वृछ रिए्ायत्नो के लिए परामर्श किए 
लेकित ममृद्ध राष्ट्रो को हठघ्िता वे कारण उसके परिणाम उत्साहजनक नही रहे । 

आधष्या कम होने के कारण--हिन्द महासागर को ज्ञान्ति क्षेत्र बनाने का 
मसामतता हो या दक्षिण अफ़ीका मे बहुसस्यक अद्वेतो को घासस-सत्ता सौंपने का, सं० 
रा० सध में तीमरी दुनिया के राष्ट्र भस्यात्मक शक्ति के जोर पर विकसित राष्ट्रो के 
मुकाबले अपने प्रस्तावों को हमेशा पारित करवाते आये हैं। बिन्तु व्यवहार में ऐसे 
प्रस्ताव का पर्याप्त रूप से त्रियान्वयन नहीं हुआ है । अमी भी दक्षिण अफ्रीका में 
अल्पसम्यक गोरी सरवार शामत में है? अलल में विश्व महायक्तियाँ ऐसे प्रस्तावों के 
बारे में ईमानदार नहीं है। 
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उदाहरपा्य, महाथत्तियो के बीच साल्‍ल्ट समझोतो ओर हिन्द महासागर के 
विसेन्यीतरण के लिए क्रिये गये प्रयासों को ही लें। निशस्त्रीकरण और हिन्द 
महासागर दोनो के बारे मे स्वय स० रा० सघ मे अनेक प्रस्ताव पारित किये और 
उसने विश्व के समस्त देशों को इस बारे मे कोई आम राय बनाने के लिए 
“अन्तर्राष्ट्रीय पचायत' जैसा मच प्रदान किया | हालाडि अमरीका और रूस निदस्त्री- 
करण और हिन्द महासायर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए स० रा० सध में 
सैंद्धान्तिक तौर पर राजी हो गये किन्तु जब उनके कार्यान्वयन जैसी महत्वपूर्ण बातें 
आयी तो दोनो चुपके-चुपके एक्न्‍न्‍्त में परामर्श करते रहे। अर्थात्‌ निश्मस्त्रीशरण 
और हिन्द महासागर जैसे महत्वपूर्ण मसलो पर विकासशील राष्ट्रों से सलाह- 
मशवरा करना तो दूर रहा, वार्ता के बाद भी उन्होंने न तो उनकी विश्वास में लेने 
का प्रयत्न क्या और मे परामर्श की विस्तृत जानकारी दी। ऐसे ही अनेक कारणों 
से स० रा० सध मे तीसरी दुनिया के अनेक देशो वी आस्था अपेक्षाइत कम होती 
गयी है । 

इसके बावजूद यह मानना होगा कि स० रा० सघ का विश्व शान्ति एव 
सुरक्षा कायम रखने मे काफी योगदान रहा है । तीसरी दुनिया के अविक्सित शप्द्रो 
में भी इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जन-वल्याण कार्य सम्पन्न हुए है। अब यह 
अन्तर्राष्ट्रीय पचायत ममृद्ध या विकसित राष्ट्री की बपौती नहीं रह गगी है, जो 
गरीब राष्ट्रों को अपने इश्चारो पर नचाये । विगत बुछ वर्षों से विकसित एवं विवास- 
'शील देशो के बीच टकराव ने बुछ नये मुद्दे सामने आये हैं, जिस कारण समय वी 
पुकार यही है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय शाम्ति एवं सुरक्षा को कायम करना है तो तीसरी 
दुनिया के भमस्त देशों को एकजुट होकर चलना चाहिए। इसब्रे' लिए थपूर्व छा के 
रूप में विभिन क्षेत्रों मे स्वयं उनमे आपसी सद्माव एवं सहयोग जरूरी है अम्यथा 
विश्व महाशक्तियाँ एवं अन्य विकसित देश उनको "फूट डालो और राज करो! वाली 
उक्ति के अनुसार अपनी उगलियों के इशारों पर मचाते रहेगे। स० रा० सघ में 
तीमरी दुनिया के राष्ट्र अपनी विशाल सस्यात्मक शक्ति वे माध्यम से बडी शात्तियों 
की झोपणकारी नीतियो एवं हृषकण्डों को नाकाम कर सकते हैं। यह अलग बात है 
कि बडी शक्तियों के पास वीटों होने से तीमरी दुनिया के देशों बो आशातीत मफ्लता 
मिलने में अनेक अडचने महसूस हो सकती हैं॥ फिर भी, उनकी मैंतिव विजय 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कुछ लामकारी रग अवरय लायेगी। वस्तुत 
उपर्धुक्त भ्रयत्तो बी सफलता को अवश्यमावी बताने के लिए सगठित नीति बे साथ 
नैतिक साहम वी भी भारी जरूरत है। 


स० रा० सघ में भारत की भूमिका 
([ढ4/5 २०॥९ ॥7 ० एछ. ४ ) 


ड भारत इस अन्‍्चर्रप्ट्रीय भगठन के प्रारम्भिक सदस्पों से से एक था। 945 
मैं भारत यद्रपि स्वतस्त्र तही था, पर इ्वितीय वि युद्ध थे समय मित्र राष्ट्र 
(जिदेन) के उपनिवेश होने के कारण उसने सेन-फ्रासिसव सम्मेलन में माग लिया। 
947 में द्विटिश उपनिवेशवाद के पज्रे से मुक्त होने बे बाद उसते स० रा० सघ में 
सवताम्त्र सदस्य राष्ट्र के रूप में प्रवेश किया। स० रा० सघ विपयवः अध्ययत मे 
विशेषज्ञ बे० पी० सक्‍्तेना का मानना है वि विदेश नीति बे उद्देश्यों गी दृष्टि में 
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गुटनिरपेक्ष भाव के लिए सं० रा० संघ उसकी विदेश नीति का प्रमुख उपकरण कौर 
साधन समझा जाता रहा है (“ भारत उन मिने चुने सदस्य शाप्ट्री मे है, 003: 
व्िय्ाकलाप यह स्पष्ठ दर्शाता है कि वे स॑० रा० सघ को सवल बनाना चाहते हर 

गुट निरफेक्षता एवं शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व भारतीय विदेश नीति के आधारभूत 
पिद्धान्त रहे है, जिनके जरिये हम दुनिया मे शान्ति एवं सुरक्षा जाना चाहते हैं । 
आरत मे अस्तर्सप्ट्रीय क्षितिज पर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रंगभेद, जाति- 
भेद, नस्‍्तभेद, आथिक शोषण, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद 
का आरम्म से ही डढकर विरेघ क्या है। इत लक्ष्यों में सफ़लता पाने के लिए 
उसने छ० रा० संघ में सदेंव आवाज उठाई है। भारत ने सं० रा० संघ के प्रति यह 
घोषणा की कि वह विश्व शास्ति एवं सुरक्षा लाने के उसके सभी प्रयत्तों में नि'संकोप 
होकर हृदय तथा कार्यों से मरपूर सहयोग देगा । भारत उसकी उन सभी गतिविधियी 
में भाग तैगा, जिनमे उठ्ते भोगोलिक स्थिति, आवादी और शान्तिष्ू्ण उन्नति मे 
महयोग मिल राके । 

आरत ने आरम्म से ही सं० रा० संघ में अफ्रो-एशियाई एवं लातीनी 
अमरीकी महाद्वीप के देशों में विद्यमाव उपनिवेशवाद की कडी जालोसना की गौर 
उसे 'घानव गरिमा के अपमान' की संज्ञा दी । उसने कहा कि उपनिवेशवाद विश्व 
शान्ति एव प्रगति में बाघक ही नहीं, अपितु स० रा० सप्त चार्टर का स्पष्द उल्लघत 
है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने के विषय में मारत मे अन्य राष्ट्रों के 
साथ मिलकर एक प्रध्ताव रखा | इरो स० रा० सघ भहासमा ने स्वीकार किया । 
परिणाप्रस्वरूप स० रा० संघ की महासभा ने 96। के इस प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने को जाँच करने के लिए एक विशेष समिति का गठव किया। भारत 
ने इस रा्िति का एक मंदस्य होने के नाते सरदेव सक्रिय माग लिया। उपनिवेश्ञवाद 
वे; तहत ही पत्ता जातिभेदे, रग्भेद एवं नस्‍्लवाद का मारत विरोध करता आया है ) 
शव 946 में महासभा के पहले अधिवेशन भे मारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय 
मूल के निवासियों के प्रति जातिभेद की नीति का प्रश्न उठाया, तो महाप्तभा ने एक 
प्रस्ताव पारित कर जांतिभेद को स० रा० संघ के चार्टर के खिलाफ़ घोषित कर 
दिया । मारत सरकार ने इससे सम्बन्धित सभी प्रस्तावों के प्रूर्णरूपेण क्रियान्दयन के 
लिए दक्षिण अफ्रोका वी सरकार के साथ अपने कूटनीतिक, आधिक एवं वाणिज्यिक 
सम्बन्ध तोड लिये । 

अफो-एशिमाई तथा सातीनी अमरोक्ली उपनिवेश ज्यो-म्यों औपनिवेशिक 
दाता से मुक्त होते गये, त्यो-त्यो इस विश्द संगठन के सादस्य-राष्ट्रों की साया 
निरमार बढती ग्रयी। नवोदित राष्ट्रों द्वारा सदस्यता पामे का आवेदन करने पर 
विश्य की वही शक्तियों ने अतेफ तकनीकी रोड़े अटकाकर उन्हें इसमे आने से रोका । 
विपतनाम, कोरिया तथा साम्यवादी चीन के उदाहरण विश्व शक्तियों के पद्यस्तो 
को याद ताजा कर देते हैं। भारत ने इन देशो को स॒० रा० संघ में स्थान देने के 
बारे में भद्मक वकालत की। हालाकि 962 में पडोसी चीन मारत का शत्रु 
बन घुका घा फिर भो उसने विश्व की बडी दक्तियो की इच्छा के विरुद्ध उम्रको 
इस अन्तर्राष्ट्रीय सगठन मे प्रवेश दिलाने की पूरी कोशिश कर अस्ततोगत्वा सफन्नता 


+. ९. 5८३, 7#८ (ऑल १2704 का रक्टीवर उएर्सड्त 5//०89, 0 करन. 
&8)8% 6. 8... 66 , 485-89. 
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प्राप्त की । 

भारत ने स० रा० सघ मे निडमस्त्रीकरण के हरेक प्रयास को भरपूर सम्यंत 
दिया है। भारत का मत है कि झशस्त्रास्त्रो पर व्यय को जाने वालो अपार घन राजि 
मानवता के वल्याण मे लगायी जाये। 958 में महासभा के तेरहवें अधिवेशन में 
निशस्त्रीक्रण के बारे में भारत ने दो प्रस्ताव रखे। पहला, समझौता होने की 
अवधि तक परमाणु आयुधो के परीक्षण तुरन्त वन्द कर दिये जायें। दूमरा, 
आकस्मिक आक्रमण बन्द करने की सम्मावना के प्रइन पर विचार क्या जाये। यह 
भी कहा गया कि निशस्त्रीकरण छोटे एवं बडे दोनों ही प्रकार के मुल्को पर समान 
रूप से लागू हो । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अनेक माजुक क्षण भी आये है, जहां राष्ट्रो के 
मध्य युद्ध मावना से जन्म लिया और महायुद्ध की नोदत तक बात पहुँच गई। ऐसे 
अवसरो पर मारत में शान्ति का अग्रदूत बनकर विद्वव को विदाझ के कगार से 
बचाया । कोरिया, हिन्द चीन, वियतनाम, स्वेज, हयरो, कगगो, सोरिया-टर्कों विवाद, 
अह्जीरिया आदि सकटो के दौरान युद्ध भडकाने वाली ज्वाला को मारत जैसे शान्ति- 
प्रिय राष्ट्र ने ही अपनी सूझवूझ के बल पर झान्त किया। 

]945 में स० रा० सघ की स्थापना के वक्त और वर्तेमान अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
राजनीति के स्वरूप मे अनेक परिवर्तेन के कारण कई नई चुनौतियाँ मुंह बाए पड़ी 
रह गयी हैं। इनका साहसपूर्ण मुकावला करने में भी भारत अग्रगामी रहा है। 
मसलन, द्वितीय विश्व युद्ध बेः बाद के श्षीत युद्ध के दौरान दोना महाशक्तियों 
अमरीका व रूम ने तीसरी दुनिया में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र खोजने आरम्भ दिये 
ओर उनमे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध भी करवा दिय किन्तु फिर स्थिति 
बदली ॥ तीसरी दुनिया क देशों में थुट निरपक्ष आन्दोलन एवं अन्य भचों के जरिये 
उनम अपैक्षाइत आपसी एकता स्थापित हुई, जिससे विश्व राजनीति थे! अमेत 
मुद्दों के बारे मे विश्व महाशक्तियाँ एव तरफ ओर तीसरी दुनिया क गरीब राष्ट्र 
दूसरी तरफ़ आमने-सामने खड़े हो गये । ऐसी अवस्था में महाशक्तियों के शोषण 
के विरद्ध मारत गरीब राष्ट्रो की अगुवाई करता रहा है। स० रा० सघ के तत्वावधान 
में आयोजित विभिन्न मचो जैसे अक्टाड सम्मेलनो तथा समुद्री कानून सम्मेलनों में 
भारत त्तीसरी दुनिया के देशो को एकजुट बर महास्क्तियो की शौपणकारी नौतियो 
बी खिलाफ्त कर रहा है। वह चाहता है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्धव्यवस्था समानता 
एवं न्याय पर आघारित हो । 

उपरोक्त विश्लेषण स स्पष्ट हैं कि विश्व शान्ति एव सुरक्षा कायम करने के 
उद्देश्य से स्थापित स० रा० सघ का मारत प्रवले समर्थक रहा है। आरम्भ से 
ही उसने उसके हरेवा धान्ति श्रयासों म भरसक ममर्थन दियां है। भारत वी 
सूझयूच एवं रचनात्मक भूमिका के कारण जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 
तीसरे महायुद्ध वी तवाही से बच्ता है, वही दसरी और तौसरी दुनिया के गरीब 
राष्ट्र अतेक नई चुनौतियों का मुतावत्रा करने स अधिक समय हैं। प्रो० एम० एस० 
राजन का मानना है कि “भारत जैस शुट निरफक्ष देशों ने स० रा० संघ मे राजनव 
बो इसतिए प्राथमिकता दो है, क्योकि वहुपक्षीय राजनय के लिए यह सर्वोत्तम मच 
है, हालाकि कमी-न्‍कर्मी ऐसा होता हैं कि पूर्णतः उम्रयपक्षीय समस्याओं का 
अवादनोय अन्तर्राष्ट्रीयररण हो जाता है, जैसाकि 976 में बदला देश ने नदी 


श््वा 
जस के ब्ेंठबारे के प्रगन पर किया। पर, ऐसे दुश्पयोग से वंचा नहीं जा सकता ओर 
इन्हें अपवाद ही समझना चाहिए । 


सं० रा० सघ के समक्ष आथिक संकट 
(0. २, वंत्र 8000०7॥76 एण्ड) 


स॒० शा० सध कूछ वर्षों पहले गहरे आथिव सकट के दोर से गुजरा । 
अम्रदीका व ब्रिटेन ने 'यूनेस्को' जुसी उसकी विशिष्ट एजेन्सो की सदस्यता तो बहुत 
पहले छोड़ दी, जिससे उसे इन दोनो देझ्ो से बड़ी माता में शिलने दाला चंदा बन्द 
हो! गया सौर इस एजेन्सी के अनेक कार्यक्रमों के लिए घन को भारी तगी पंदा हो 
गयी । मगर कुछ समय याद स्वयं माठृ-संत्या स० रा० संघ आधिक संवाट के घेरे भे 
था गयी । जहाँ एक ओर असरीका ने उसके वजट में दिये जाने घाले योगदात्र को 
25 से प्रटाकर 20 प्रतिशत कर दिया, वही छोषियत सघ कौर पूर्वी गुरोपीय देशो 
ने उसके कुछ कार्येक्रमो से अस्नहमति प्रकट कर उनके लिए चदा देने से इकार कर 
दिया । कई सदस्य देश उनके लिए निर्धारित च॒दा राशि का पूरा भुगतान नहीं कर 
पाये । इसका कुल मिलाकर प्रमाव यह हुआ है कि स० रा» संघ को कार्यक्रमों और 
अधिकारियो-कर्मचारियों मे कटौती के थारे मे सोचते पर वियज्ञ होना पड़ा । 
स॒० रा० संघ के समक्ष गहरा आर्थिक सकेट अमरीकी सखद द्वारा पारित 
उग कानून से खडा हुआ, जिसके तहत अमरीक्षी सरकार को दस सगठन के बजट 
में अपना योगदान 25 से घटाकर 20 प्रतिशत करने को कहद्दा। इस सगठव के 
आपे संदस्‍्य उसके वजट में 0-0% योगदान देंते रहे हैं, जबकि अमरीका, सोवियत 
संघ और भाठ अन्य देश मिलकर 80% चदा देते रहे है। स० रा० संघ के बजट सें 
अमरीका 252८, सोविपत स्रंप 2:22% और जापात 0-5 2% मदद देते रहे 
हैं। सोवियत संघ ने शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमों (92३०८-८६८ए॥णट्ट 
00९ ४४०१5) से अमहमत होकर 40 मिलियन डालर को राशि का भुगतान रोक 
लिया। पूर्वी यूरोप के कुछ देखो मे भी सोवियत संघ का साथ देते हुए इसका भुगतान 
करने से इकार कर दिया । 40 अन्य देश भी निर्धारित चंदा राधि का पूरा भुगतान 
नही कर पाये | 
सा अर्प्रल, १986 मे छ० रा० संघ की महासभा का 40वां अधिवेशन हुआ, 
जिसमें महासचिद पेरेज दी कुइयार ने बताया कि ]985 क्के अन्त में संगठन पर 
242 मिलियन डालर का कर्ज था | यदि इस बारे मे ठोस कदम नहीं उठाये गये 
तो ]986 में यह कर्ज बदकर 275 मिलियन डालर हो जायेगा । वर्ष 984-85 
के लिए ३0 देशो ने तिर्पा्ति राशि का पूरा भुगतान नहीं किया, जबीके 3985-86 
के लिए मात्र 4 देशो ने ही पुरा भुगतान किया । परश्चियी और विकासशील देशो 
ने सं० रा० संघ शरणायों, मानदीय विषयक आधिक एवं विपदा राहव गतिविधियों 
के लिए 983 में 425 मिलियन डालर चंदा दिया, जबकि ॥984 में 427 
मिलियन डालर बा । सोवियत सच और घूर्वी यूरोपीय देखें ने इत दो वर्षो मे उक्त 
गतिविधियों के लिए एक भी दालर नही दिया। 
नवम्बर, 987 तक तो स्थिति इतनी दिगड़ गयी कि भहासचिव कुद्यार मे 
पढ़ेली बार सार्वजनिक तौर पर यद घोषणा की कि सं० शप्ट्र भंध लपभग दिवालिया 
हो घुका है तथा उसके पास अगले माह का देतन देने के लिए पर्याप्त घन त्तवा नहीं है । 
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उन्होंने कहां कि संगठन के सवसे वडे' अशदाता त़था देनदार अमरीका ने अपने हिस्से 
का 34 करोड 28 लाख डालर अभी तक जमा नहीं कराया हे ॥ सगठन के तरालीन 
]59 सदक्ष्य राष्ट्रों मे से 93 ने अनी तक अपने हिस्से का 45 करोड 64 लाख 
डालर दा भुगवान नहीं किया, जबकि वे उसे देने का वचन दे चुके हैं। यह दाशि 
सगठत के सालाना बजट 80 ढरोड डालर की सलगमग आधी है। दिसम्बर, 7987 
में कुदयार ने कहा कि स० रा० सघ अपने अभूतपूर्व वित्तीय सवट से निपटने वे लिए 
अब खुले बाजार से कर्ज लेने की सम्मावना पर विचार कर रहा है। वह फ्रण-पन्र 
अयवा बाई जारी किये जाने के छिए महासमा से अनुमति मांगे जाने पर भी विचार 
कर रहा है । बुइयार चाहते थे कि सु० रा० सघ वी महासभा उरह पाँच करोड 
डालर का ऋण लेने की इजाजत दे दे । उल्लेखनीय है कि स॒० रा० संध ने इसस 
पहले खुने बाजार से कभी भी ऋण लेते का प्रयास नहीं जिया । 

अफगान अरपार्थी आदि मामलों पर असट्मति के कारण जहाँ एवं ओर 
सोवियत सघ और पूर्वी यूरोपीय देश चदा देने से इकार करते रहे, वद्दी दूमरी तरफ 
अमरीका, फिठिस्तीन और लामीरिया से सवद्ध मसलों पर अडगा डाजरर योगदान 
रोहता रहा है। अमरीका का कहना है कि जव तक उसे मतदान मे प्रमावी भुमिका 
नहीं दी जाती, तब तक बह पाँच प्रतिशत कटौती जारी रखेगा । उसने और भी 
कटौती की घमकी दी है । हालाकि सुरक्षा परिषद्‌ में पाँच बढ़ी झक्तियो को मतदान 
में निषेघाधिकार (बीटो) प्राप्त है, लेकित अन्यत्र 'एक देश, एव सत का भिद्धान्त, 
संगठन की स्थापना के वक्त से ही लागू है। अमरीदा का तब था कि कई राष्ट्र 
स॒० रा० सघ को अपने निहित स्वार्यों, प्रोपर्गे दा और अमरीका वे खिलाफ सपपं के 
जिए साधन वे रूप में इस्तमाल कर रहे हैं ॥ 

विभिन्न राष्ट्रों द्वारा चदे मे कटौती या कतिपय बारयेक्रमों ने लिए चदा देने 
से इकार करने से स० रा० सध के दुछ वायंक्रमो पर अमल से बाघाएँ खंडी हो गईं। 
मगर बाद में अमरीश्य, सोवियत सप, जापान आदि मे सरपरात्म रे अपनाते हुए 
स० रा० सध को समुचित चदा' देता शुरू कर दिया, जिससे उसका आधथित सक्ट 
कापी कम जरूर हुआ, विन्तु आज भी उसके पास आधिक समाथन परसष्ति मात्रा में 
उपतब्ध नहीं हैं। इस मुद्दे पर विचार वे जिए बनी ।8 सदस्यीय समिति ने अपनी 
रिपोर्ट दी। उसके प्रमुख सुझाव थे--सगठन ये अधिकारियों-कर्मंचारियों में 5 
प्रतिशत की कटौती, कमर बैठकों का आयोजन, कम दस्तावेज बनाना, नौकरणादी 
का पुनर्गठन आदि। 

इन सकारात्मक सुझावों पर अमल होता ही चाहिए, सगर सगठन वे डुछ 
बेतुदे कार्यक्रमों पर भी रोक लगनी चाहिए। सतदान में प्रभादी भूमिवा सम्बन्धी 
अमरीका की माय नहीं सानी का सकती, बयोवि संगठन की स्थापना के वक्त सुरक्षा- 
परिषद को छोड़कर अन्यत्र 'एक राष्ट्र, एक मत का सिद्धास्त/ तय क्या गया था। 
इसे क्षद बदलना व्यावहारिक नहीं क्योकि किसी बढ़े राष्ट्र को हर जगह उसके 
यागदान को देखकर मतदान मे प्रमादी भूमिका देने से उनकी सनमानियाँ बढ़ेंगी 
और नई परेशानियां देदा होगी | फिर भी समठन में अनेव सरचनात्मक सुधार वर 
उमग कार्यत्रमो को जहर अधिक सार्थक बनाया जा सबता है । 
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सं० रा० संध्र की विफलताएँ 
(फशशाणा०६ ० ० ए. 3.) 

से० रा० संघ की जहाँ अनेक सफलताएँ रही हैं, वहाँ अनेक क्षेत्रों मे यह 
विफल भी रहा है । इस विफलताओं को इसकी आशिक गफलता भी साना जा सकता 
है । सक्षेप मे उसकी विफलताएँ निम्नाकित हैं-- 

(अ) यह शस्त्रीकरण की होड को रोकने में असफल रहा है। 

(व) यह अपने जीवन के साढें चार दशक बीत जाने के बावज़ुद दक्षिण 
अफ्रीका में अल्परास्यक गोरों को हटाकर वहुसख्यक कालो को ज्ञास्त सत्ता सॉंपते में 
अब तक सफल नहीं हुआ है । 

[स) बह अनेक स्थानी पर युद्ध रोकने मे अवश्य राफल हुआ है, किन्तु 
समस्या का स्थापी हल ढूँढ पाने मे विफल रहा है--मसलन, भारत और पाकिस्तान 
के बीच कश्मी <-समस्या । 

(द) बिश्व के गरीव और अमीर देशो के बीच विवादाए्पद मुद्दों के बारे में 
उसने अपेक्षित सफलता प्राप्त नही की है--मसलन, नई विदव अर्थव्यवस्था, समुद्री 
सम्पदा का उचित दोहन आदि । 


सं० रा० संघ की असफलता के कारण 

सं० रा० संघ की असफलता के लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे है, णितमें 
से भ्रमुख निम्नावित हैं--- 

(अ) इसका दाना दोषपूर्ण है। मसलन, “बीटो' के अधिकार से सुरक्षा 
परिषद में गतिरोध उत्पन्त हों जाता है जिससे वह विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के जिए 
समुचित कारंदाई नहीं कर पाता। 

() अनेक राष्ट्रो के संकोर्ण राष्ट्रीय हिंतो के कारण वह कुशल ढंग से कार्य 
नही कर पाया है। 

(स) उसके पास कार्येपालिका शक्ति नही होने के कारण वह अपने निर्णयों 
को मलीभाति क्षियान्वित् नहीं कर पाया है। 

(द) विश्व बी बडी भक्तियो ने से» रा० स्रघ को विश्व शान्ति एवं सुरक्षा 
बनाये रखने में अपेक्षित सहयोग नही दिया । उन्होंने उसको तुच्छ राष्ट्रीय हिदों के 
कारण प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना दिया ॥ 

(य) स्वृतस्त्र वित्त नहीं होने के कारण वह सामाजिक एवं आधिक कल्याण 
के अनेक कार्य सम्पादित नहीं कर सका। 

(२) मरृप्शक्तियो ने स० रा० संघ के माध्यम को छोड़क८ द्विपक्षीय समझौते 
कर समस्‍्याएँ सुलझाने की अनेक कौशिशें की हैं। साल्ट-छुक और साह्ट-दो सभझोते 
इसके जीते-नागते उदाहरण हैं। इससे स० रा० स्रंध के प्रभाव का छ्वाम हुआ है । 


सुृं० रा० सध को उपलब्धियाँ 
(6 णा*एव्णालाए8 6 (६४ ए. १४.) 


धुं० शा० संघ की प्रमुष उपलब्धियों को राक्षेप में निम्नोकित चिन्दुओं मे 
अभिव्यक्त किया जा सकता हैं-- 
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(7) स० रा० सूथ ने अधिकाश अन्तर्राष्ट्रीय सकटो मे ट्ररदशितापुर्णे कदम 
उठाकर विश्व को तीसरे महायुद्ध के वियाश से वचाया। 

(2) इसने विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सराहनीय कार्य किया 


(3) इसने राष्ट्रों मे आपसी चहुँमुद्दी सहयोग बढाकर अस्तर्राष्ट्रीय सदुभाव 
का वातावरण तैयार क्या । 

(4) निशस्तीकरण के क्षेत्र मे इसने अनेक भ्रयात किये हैं। 

(5) भानवाधिकार-रक्षा मे इसने अनेक कदम उठाये हैं । 

(6) राष्ट्रों में आपसी तनाव बी स्थिति में यह अन्तरोष्ट्रीय सम्पर्के-स्थल या 
मच प्रदान करता है । 

(7) इसने विस्व-स्तर पर व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भावगा विकसित 
की है। 

(8) इसने अन्तर्राष्ट्रीय काहून वे विकास में योगदान दिया है। 

(9) इसने राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त अनेक साम्राजिब तथा आविक 
कार्य सम्पादित क्ये हैं, जिनके विद्या विदत्र शान्ति एवं सुरक्षा अधूरी रह जाती। 


स॒० रा० संघ के समक्ष नई चुनौतियाँ 
(पि८ए (02॥०9865 0८००० ४० ए ४) 

स« रा० संघ की स्थापना अक्टूबर, 945 में हुई थी । तव वी और आज 
की अल्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों मे अनेक परिवर्तत आ गये हैं। इससे 
संगठन के समक्ष अतेव नई चुनौतियाँ उपस्थित हो गयी हैं जिनका मुकाबला करता 
समय की संवेसे बडी पुकार है। ये नई चुततियाँ सक्षेप्र में निम्नाबित हैं-- 

(अ) घातक परमाणु शस्त्रों का निर्माण विधाल मात्रा मे वढ़ रहा है | इसको 
रोकता वहूद जछटरी है । 

(व) समुद्री सम्पदा के दोहन को लेकर विकसित ओर विकासशील देझ्ो में 
मतभेद बढ़ रहे हैं। इनके बीच सहमति स्थापित कराना आवश्यक है। 

(स) विकासशील देशो वे प्रास आधिक विकास के लिए तक्‍नीवी ज्ञान वी 
बमी है, जिसको विजसित देश देने को तैयार नही हैं। इस सम्बन्ध मे स० रा० 
सध वो ठोस्त कदम उठाना चाहिये ! 

(द) विक्षमित देश विकासशील देशों के परमाणु ऊर्जा वे शान्तिपूर्ण प्रयोग में 
अनेक प्रदार वी बाधाएँ पेदा कर रहे हैं। इतको स० रा० सघ द्वारा रोका जाना 
चाहिए । 

(य) विकसित देश विक्रासभील देक्षो से कच्चे माल को अत्याधिक सस्ते दामों 
पर खरीदते हैं तथा आयराश छूते महंगे दामों पर अपना तैसार माल खरीदने के लिए 
उन्हें विवश मरते हैं। इस बारे में स० रा२ संघ को ठोस प्रयास बरता चाहिए । 


स० रा० सध को सहहूत वसाने के सुझाव 


स० रा० सप ने जहाँ अनेर मफ्चताएँ हामित वी हैं बही शुछ असफ्सताएँ 
भी रही हैं। इन असफ्लताओं के लिए जिम्मेदार कारणों का बता लगावर उसको 
मजबूत बरसों समय की सबसे वडी आवश्यकता है॥ इस सिलमिले से कतिपय सुझाव 


झा 
निम्नाकित है-- हु डे 

(१) चार में संशोधन ब्यवस्वा को आसान बनापा जञापे--सं० रा० संघ 
के चार्टर में स्शोघन के लिए अत्यन्त कठोर व्यवस्था की गयो है। किसी भी 

सशोघन के लिए महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यो 
सहित 9 अन्य सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक है । ऐसी कठोर व्यवस्थाओ के 
कारण बदलती अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों गे चाटेर मे आवश्यक सशोघन नहीं हो सके। 
अत चार्टर में संशोषन व्यवस्था को आसान किया जाता चाहिये ताकि विश्य शान्ति 
और रोुरक्षा स्थापित कराने में सगठन प्रमावी ढग से कार्य कर सके। 

(2) चार्टर की च्यास्या की समस्या का निराकरण किया जाधे--लोकतन्प्रीय 
देशों में संविधान वी आधिकारिक व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को 
दिया जाता है। किन्तु स० रा० सघ चार्टर की घाराओों की आधिकाशिक बव्याह्या 
करने का अधिकार किसे है, इस बारे मे निश्चित व्यवस्था का अमाव है) परिणाम- 
स्वरूप संगठन के सदस्य राष्ट्रो द्वारा सकीर्ण राष्ट्रीय हितो के वशीभुत होकर 
चार्टेर की व्यवध्याओ की मनमानी व्याख्या करने का खतरा सदैव बना रहता है। 
महामभा के पारित प्रस्ताव कायूनी रूप से बाध्यकारी हैं या नही, इस प्रश्त पर जमी 
तक सहमति सही हो पायी हे । अत. क्यों नही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को चार्टर की 
आधिकारिक ब्यात््या करने का अधिकार सौपा जाये । 

(3) सदस्पता का श्रदन हल किया जाय--चार्टेर के अनुच्छेद 4 में सदस्यता 
सम्बन्धी विषय में कहा गया है कि इच्छुक राष्ट्र शान्ति-प्रेमी और चार्टर में दिये गये 
दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता रखता हो। इसके अलावा पाँच 
स्थायी सदस्यों महित सुरक्षा परिपिद के बहुमत की सिफारिश और भहासभा के दौ- 
तिहाई सदस्पो के बहुमत का समर्थन आवश्यक है। स० रा० सव को अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन भा स्वरूप देने के लिए यक्त व्यवस्थाएँ अनुनित नही है, किन्तु व्यवहार में 
इनका बड़ी धाक्तियो ने दुर्पयोष कर अनेक देशों को सदस्य बनेते से रोका है। 
सुरक्षा परिषद थेः पांच स्थायी सदस्यो की आम सहमति की व्यवस्था सं० रा० संघ 
के सदस्प बनाने के लिए बहुत सस्त है | इसे समाप्त किया जागा चाहिये ताकि 
इसकी योग्यता की पूरा करने वाले राष्ट्रो को सदस्यता प्राप्त करने भे किसी भी 
प्रकार की दिक्ऊत का सामना न करना पड़े । 

(4) क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण करने को ब्यवस्था से सुधार हो--चाट्टर के 
अनुरछेद 5॥ एवं 52 भें सदस्य राष्ट्रो को क्षेत्रीय संगठन बनाने की इजाजत दी गयी 
४. साथ ही यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय संगठन स॒० रा० संघ के सह्दायवा के 
हम में धायये करेंगे । इसका प्रमुख उद्देश्य यह था क्षि क्षेत्रीय सगठनो द्वारा संदस्य 

दाप्ट्र आपसी सहयोग फरें तथा क्षेत्रीय समस्याओ को इनके जरिये सुलझायें । विन्‍्तु 
व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ है । नाटो, वारपता आदि क्षेत्रीय सैनिक सगठतों 
ने जहाँ एक ओर क्षेत्रीप समस्याओं को भडकाया वही दूसरी ओर महायक के रूप मे 
बाय॑ करने के बजाय उन्होने स० रा० सघ के सामने अनेक संवट पँँदा क्रिये। 
चाएेर मे ऐसे क्षेत्रीय सगदनो को स्थापित करने की स्वतन्तता को समाप्त कर दिया 
जाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव से बचा जा सके ३ 
_.. (5) आय के स्वतन्‍्त्र एवं विद्वसतनोय स्रोतों की स्पदत्या हो-- स० रा० 
संघ के आप के छोत स्वतस्त्र एवं विश्वासनोय नहीं हैँ। भदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा 
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एवं सामर्थ्य के आधार पर खर्च के लिए घनराशि देते हैं । बड़ी घत्तियाँ छोटे राष्ट्रों 
वी अपेक्षा ज्यादा धनराशि देती हैं। इसऱा परिणाम यह होता हैं कि सगठत अपने 
कार्यों की सम्पादित करने के लिए वढी झक्तिया पर निर्मर हो जाता है।॥ वह स्वतन्तर 
रूप से कार्य नहीं कर पाता । स्वेज और कायो सक्षटो का उदाहरण ही लिया जाये, 

जहाँ क्रमझ प्राम और सोवियत सघ ने झान्ति सेताओ (यु० एन० इ० एफप०) के खर्चे 
के अपने हिस्से का यह तक॑ देकर भुगतान नहीं क्या कि चार्टर की व्यवस्थानुमार 
इन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है । इस कटू अनुभव के बाद 
आवद्या हो गया है हि स० रा० सघ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जतमार्यों एवं यात्रियों 
पर कर लगाने तथा अन्य अतेह निश्चित अनुदान ध्यवस्याओ द्वारा स्वतन्त्र एव 
विश्वसनीय आय वे स्रोत तय किये जायें। 


स॒० रा० सब का भविष्य 
(छपरा ० हर छ. 7४) 


स० रा० सघ के भविष्य के दारे में विद्वातो के मोट तोर पर दो प्रकार के 
विचार हैं। बुद्ध विद्वानों बह प्राननह है जि यह सगठत अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय सजटों 
के हल में असफल रहा है जिससे उसका भविष्य उज्जवल नहीं माना जा सेता। 
किल्नु अधिकाश विद्वाता का विचार है कि उसका भविष्य उज्जवल हैं। वे सह बात 
स॒० रा० सघ वी असफ़्तताओं का हवाला दत हए तुलनात्मक सूल्याकन करने प्रकट 
करते हैं। इस वारे में क्चार्क एम० आदलेतवर्जर का कहना है कि “राष्ट्रों ने भते ही 
बुद्ध क्षणों वे लिए इसकी उपेक्षा की हो किस्तु धाय वे इसमे लौट आते हैं, वयोकि 
यही एक ऐसा माध्यम है जहाँ विश्द वी समस्याओं वा समाधान निकाता जा सकता 
है ।? प्लानो एवं रीग्य (0० 276 885) के अनुसार “अनेक बार तो ख० 
रा० सप की उपस्थिति मात्र ने ही प्रतिइन्द्िया को सल्तुतिव क्या है और घटनाआ 
की दिजश्ञाओं पर प्रमाव डाला है।” पामर एवं पर्स का मानता हैं विस० 
रा० सध ने अपने आपको राप्ट्री के जीवन में अपरिहाय्य बना दिया है।! इस प्रकार 
स० रा० सघ अन्तर्राष्ट्रीय समाज से एक वार्बात्मकर वास्तविकता (8 गण 
7८2॥79) बन गया है । 

असल में स० रा० सघ के भव्रिष्य को खराब बताने वारे विद्ेषज्ञ अनेक 
बावा का भूलते हैं । वे सगठन की उन मर्वादालो-सीमाओं को नजरअन्दाज करने हैं 
जिस कारण वह विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्याधित करने में अप्रेश्ित सफलताएँ हामिल 
नही कर पाया। उमसत्री प्रमुख सर्वादाएँ-सीमाएँ निम्ताकित हैं-- 

(क) रास्ट्रीय सरकार की नरह स्० रा० सध कोई विश्व सरकार नहीं है, 
जिस कारण वह अपने निर्णयों को सानन के लिए राष्ट्रा को बाध्य नहीं कर सकता | 

(ख]) राष्ट्रीय सरक्पर के समान उसदे पास अपनी सेना नहीं है जो वही 
मात्रमण होने पर उचित सेतिक कारंदाई कर से । 





3 क्‍्याह़ें एय० आइशवेलडरडर की प्रूवोख पुस्तक में पृ 6॥ 

3 स्लाडो एवं रीप्ड को पृ्बोख्क पुस्वद में पू० 56॥ 

? पर३5 ए कर 85 ॥7366 48ट]/ कैछएदा॥9/६ ॥8. ड़ ॥४८३- 0 हशाठ05 * 
+-+पर एवं एरडिस की पूर्वोक्त वृह्टड़ यें पृ» 378 ॥ 
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(ग) महाशक्तियों को 'वीटो” का अधिकार दे देने से वह अनेक अस्तर्थाप्ट्रीय 
संकटो में असमर्थ हो जाता है ॥ 

[घ) सं० रा० सध विश्व सरकार न होकर राष्ट्रों के मध्य वाद-विवाद के 
लिए एक अन्तर्राप्ट्रीय मंच की सुविया प्रदान करता है ॥ 

इस प्रकार यदि स० रा० सघ की उपरोक्त मर्यादाओं को मद्दें नजर रखते 
हुए उसकी असफलताओ और सफलताओं का मूल्यांकन किया जाये तो निसकोच कहा 
जा सकता है कि उसका भविष्य उज्जवल है । अनेक जसफलताओ के बावजूद उसकी 
सफलताएँ भी कमर नही हैं, जिससे आशा की जा सकती हे कि वह अपनी स्थापना के 
घोषित उद्देंद्यो की धाप्ति मे सफल होया | यदि हम चाहते है कि सं० रा० संघ 
2वीं इताब्दी भे महत्वपूर्ण भूमिका निमाये और तीसरी दुनिया के वेश इसकी 
गतिविधियों मे महाभ्यक्तियों के पिछलम्यू मर न बने रहे तो नवोदित राष्ट्रों के 
नेताओं को अपने दिलो दिमाग अच्छी वरह ट्टोलने होगे तथा उन्हे अपना अभिगम 
अनुशासित, सानवाधिकारों को पोषण करने वाला और जनतान्त्रिक रखना होगा। 


नवाँ अध्याय 


निश्स्त्रीकरण 


विनाशकारी युद्धों वे पीछे श्वस्त्रीश्रण की होड़ प्रमुख कारण रही है। इसी 
मंदी में भ्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, जो राष्ट्रों द्वारा झस्त्रीकरण के क्षेत्र मे 
शक्ति-भन्तुलन की सीमा लाघ जाने वी प्रक्रिया या उससे जुडे हुए भय के बारण 
भडके थे। पहले विश्व सुद्ध के बाद परिस शान्ति-सम्मेलन मे मित्र राष्ट्रो के प्रति- 
निधियों ने जमंती और उसके मित्र देशों को विसैन्‍्यीद्ृत (0८ग्रा॥६875८0) घोषित 
करने उनकी से तिक शक्ति और शस्तीकरण की सीमा पर रोक लगा दीथी। बिन्तु 
इसस यूरोप के देशों में शल्तीक्रण वी होड कम नहीं हुई॥ अवएवं 920 ओर 
936 के बीच अनेक सम्मेलनों के द्वारा विश्द वी प्रमुख शत्यो ने निशस्त्रीकरण 
थी दिशा में कुछ निर्भय लिये । उतका कारगर साबित न होना द्वितीय विश्व युद्ध को 
भडवाने का प्रमुख कारण था । इस कारण द्ितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मित्र- 
राष्ट्री के प्रतिनिधियों ने विश्व मे वारगर ढग से निश्वस्त्रीक रण लागू बरते वी दिशा 
में महत्वपूर्ण वातचीत कर ली थी । 

दिलीय विश्व युद्ध की भयाततर विभीयिका के बावजूद विश्व का साम्यवादी 
ओर गैंस्माम्ययादी स्लेमो में बेटा निशस्त्रीकरण का घोर झत्रु सावित हुआ। 
सोवियत संघ और अमरीका दोनो परमाणु शस्त्रों की होड में एक्नदूसर को पीछे छोड़ 
दत की नीयत में अधिक्राधिक परमाणु शस्त्रास्थ जमा झरने लगे, जिसमे प्रिटेन, प्रात 
और चीन भी झामिल हो गये | परमाणु आयुयो वी विदाशवारी शक्ति को मद्दे नजर 
रसत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक-दार्शनितर आदसटीन न वहा था--'दीमरा विश्व युद्ध यदि 
परमाणु हथियारों से लडा गया, तो मानव-मम्यता जडमूल से नप्ट हो जायेगी और 
उसक बाद कोई भी आगामी युद्ध पथरो और लाशियों से हो लडा जायेगा ।' 

भस्त्रास्त्रों की थ्रतिस्पर्धा बे बावजूद बडी शक्तियों ने निशस्त्रीक्रण और 
परमाणु अस्त्रो के प्रभार पर रोक लगात बे लिए समय-समय पर कोशिशें को, 
जि दायरा स० रा० संघ के तहत और किर उसरे बाहर भी पतन गया । इस 
दृष्टि से महाणत्तियों द्वारा परमाणु प्रमार रो सन्घि तथा अमरीका और सोवियत संघ 
के धीच साल्ट-मन्पियाँ विशेष रूप से उत्देखतोय हैं। फिर भी विश्व शक्तियों के बीच 
आपसी मनमुठाय इसने गहरे हैं वि समस्त सानव-्जाति की इच्छा के बावजूद वे 
निशस्धीवरण पर बोर्ड निश्चित वायंबादी नहीं बर कायी है । 
निभ्मम्पीकरण को परिमाषा 
(एक््रा्भारए।.. 09लीएएणा) 


! निधरस्त्रीरण की भद्दी एव स्पष्ट परिभाषा देने से दस विपय से सम्बन्धित 
वद्ान आज से अगफत रहे हैं। फिर भी मौट तोर पर कहा जा सक्‍तां है जि 
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विद्ास्त्रीकरण विनाशकारी इस्त्रास्त्री पर रोक के लिए दो देशों की सरकारों द्वारा 
सीवी बातचीत एवं घयत्नों से लिये गये उक्त दिल्ला मे ऐसे लिर्णयों को प्रतिपादित 
करता है, जिल्‍्हे लागू करने न केवल शस्त्रों, वल्कि रॉनिक साज-सामग्री और सैनाओं 
को दृद्धि, उत्पादन और नव-अन्वेषणों पर रोक लगायी जाती हो । उक्त ढाँच रे ह्दी 
विश्वस्तीकरण एक से अधिक शप्ट्रो के बीच आपसी बातचीत द्वारा भी लागू किया 
जा सकता है। द्वितीय विश्व ग्रुद्ध के बाद किये गये प्रयत्तो में स० रा० सघ के 
म्राध्यभ से विदत्त के सभी देशों ते निशस्त्रीकरण की दिशा में अपने मत प्रस्तुत किये 
हैं, और बहुगत के निर्णयो को माना है। परमाणु दृधियारों से सम्पन्न राप्ट्रो के 
व्यसमाणु कलब' ने भी समय-समय पर परमाणु शस़्त्रों की सौमाओ पर रोक तथा 
पिस्फोटो के कुछ निश्चित नियम बनाने की दिशा में बातचीत कर बुछ तिर्णय लिये 
है। इसके अतिरिक्त दोतों महाशक्तियों--सोवियत सघ और अमरीका ने आपसी 
बातचीत से मी इसे घुतझाने की कोशिश की है| किस्तु सेद है कि परम्परागत बाप्त्रों 
पर रोक के लिए कोई ठोग बातचीत अब तक नहीं हो सकी है जबकि द्वितीय 
बिश्व युद्ध के बाद होते बाले युद्धों में सर्वाधिक विनाश इन्ही परम्परागत हथियारों से 
हुआ है। 
निशस्त्रीवारण के विभेद 
(735७ थ॑ 0॥$9फख्याक्षा)) 


"निद्मस्त्रीकरण' दब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किये जाने से इसका 
निदियत अर्थ खूथा परिभाषा तय करने में अनेक सफस्याएँ खदी हो जाती हैं। इस 
कारण इससे पिलते-जुलते शब्दों के अरे का तुलनात्मक अच्ययत करना उचित 
होगा। ये शब्द हैं---शुात्मकू निशस्त्रीकरण (ऐफ्शी096 ।ज४णजाकता ला.)+ 
मात्रात्मक निशस्त्रीकरण (0ए७७॥09006 ]0७छ/9767), सामात्य निशस्त्रीकरण 
(060%भ 95207), ब्यापक निश्चस्तीकरण [ए०रफ़ाशयशाबाए० जिई- 
धयाश्यााशा।) और क्रस्त्र नियन्त्रण (#ज्ञा0आ (/०वा7०)। इन शब्दों का अर्थ 
ठुलनात्मक इंप्टि से अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पप्ट किया जा सकता है। 


निश्चस्त्रीकरण की आवश्यकता 


दुनिया से माज इतने घातक शस्स्रास्त्र धन गये है कि उनके प्रयोग से कुछ 
मिनटों में व्यापक स्तर पर विनाश सम्भव है। द्वितीय विश्व युद्ध के वाद आशा जयी 
थी कि. राष्ट्र अपने सकीर्ण हित व्याप कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को 
बढाया देंगे। लेक ऐसा मही हुआ ओर आस्थ्रीकरण की होड़ लेज होती गयी। 
इस प्रनार, निशरत्रीकरण गई यंग्रणों से जहूरी समझा गया। प्रमुख कारण 
निम्वावित हैं-- 

() कस्प्रोकरण से युद्ध की सम्भावना--विश्व राष्ट्रो में शस्त्रों की होह के 
जारण युद की सम्भावना बढ जाती है जिससे अपार जन एवं घन दी हानि होती है 
प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण मो राष्ट्री मे शस्तो की होड ही था | शस्त्र- 
उत्पादन पर असीमित व्यय झर शासक उनया युद्ध मे इस्तेमाल करके जनता को यह्ढ 
दिखाने है कि इस पर क्या गया सच राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामते पर 
था। मसलन, द्वितोय विश्व युद्ध के दौरान अमसीवा ने जापान के हिरोशिमा और 
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नागासाकी नगरी पर बम गिराये ! इस बम के उत्पादन पर अमरीका मे अरबों डालर 
ब्यय किया था। बम का प्रयोग कर अमरीकी धासका ने अपनी जनता को परोक्ष रूप 
से यह दर्शाना चाहा था कि खर्च क्या गया घन व्यर्थ नही गया। इनिस वलोड ने 
डीइ ही बहा है---'शस्शे से राष्ट्र-लेराओ को युद्ध मे कूदने दा प्रलोमन हो जता 
है! अब निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनावर विश्व समाज गो महायुद्ध से होने वाली 
अपार जन एवं धन की हानि को रोका जाना अत्यन्त जरूरी है। 





निशस्त्रीकरण के विभेद 





गुणात्मक निशस्त्रीकरण * “कुछ खास किस्म बे इस्त्रों पर सीमाया रोक' लगाने 
को गुशात्मक तिशस्तीकरण कहा जाता है। 

मात्रात्मक निशस्त्रीवरण . 'समस्त प्रकार के शस्त्रो के नियन्त्रण को मावात्मक 
निश्चस्त्रीकरण कहा जाता है। 

सामान्य निश्स्त्रीकरण इसमें समी या अधिकाश महाशक्तियाँ भाग लेती हैं, 
जिल्‍्लु उसने सलिए यह जरूरी गही है कि थे समस्त 
प्रकार के शस्त्रो के त्याग के लिए प्रतिबद्ध हो । 

स्यापक निशस्श्रीकरण इसमे ममस्त प्रकार के समी थरस्प्रो वा नियन्त्रण व 
निषेध होता है। इसे पूर्ण था सम्पूर्ण निशस्त्रीशरण 
(7॥-4%2गश्रभ्ण्ल्ाए) भी कहा जाता है। इसके 
द्वारा अस्तवोगत्वा ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था लाना है 
जिसमे युद्ध स सम्बन्धित सेमी सातवीय और भौतिक 
साघन समाप्त कर दिये पायें । 

दास्त्र नियलथ झस्त्र नियस्तरण ईयर मविष्य वे शस्जों दे निवन्‍्त्रण बे 
सन्दम्म में प्रयुक्त जिया जाता है। निशस्त्रीररण, धरस्त्रों 
पर तियस्त्रण बरने का प्रयत्त करता है, जबकि दास्त्र 
जियम्त्रण शस्त्रों वी होड रोबनें का प्रयत्त है । 

निश्नस्त्रीवर मौटे तौर पर तनिशस्त्रीकरण वा प्रयोग शास्त्रों वी सीमा 
निश्चित करने या उनको तियन्प्रित करने या उन्हे 
घटाते के अय॑ं में होदा है | 





(2) शस्त्रोकरण से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना-राष्ट्रो मे इास्त्र- 
निर्माण वी होड अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एव सुरक्षा भग करती है। इसस अन्तर्राष्ट्रीय 
तत्राव बढता हुँ। विभिन्न राष्ट्रो में राष्ट्रीय हितों का टकराव अस्वाभाविक तथ्य 
मद्दी है। इस टकराव में शस्त्रीत रण आग से थी का वास वरता है और अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव उत्पन्न होता है। इसी दात को घ्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
प्रदयात जानवार हैडली बुल ने कहा हि “इस्त्रों की होड स्व्य ही तनाव भी 
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अभिव्यक्ति है । इसलिए निर्स्त्रीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढने से रोका 
जा सकता है| 

(3) ब्स्त्रीकरण पर असीमित खर्चे से जब कल्याणकारी कायों कौ उपेक्षा-- 
शस्त्र उत्पादन सें असीमित ससाधन व्यय किये जाते है। विश्व के छोटे-बेडे सभी 
राष्ट्र ऐसा करते हैं। अनेक बड़े देशों छाया अरबो डालर खर्चे करके ऐसे परमाणु 
दम एव प्रक्षेपास्तों वा तिर्पाण किया गया है, जिनका भविष्य में प्रयोग किये जाने 
बो कोई सम्मादना प्रतीत नहीं होती । कुछ समय बाद ये झस्त्रास्त्र नप्ट कर दिये 
जायेंगे और नई खोज करके और महंगे शस्त्रों का निर्माण किया जायेगा। दूसरी 
तरफ अन्तर्राप्ट्रीय समुदाय व्यापक रुप से भुखभरी, बेरोजगारी आदि जैसी गम्भीर 
ग़मस्थाओ रो पीड़ित है। यदि शस्त्रीक्रण पर किया जाने वाला अनाप-शनाप खर्चे 
जन-वल्याणकारी कार्यों पर लगाया जाये तो उक्त मानवीय समस्याएँ सुलकझायी जा 
सकती है। यह मातवता की महान सेवा होगी। इस प्रकार शस्पीकरण पर किया 
जाने वाला असीमित खर्च निश्चस्वीकरण का मार्ग अपनाकर बचाया जा सकता है और 
उसे जन-कल्याणकारी कार्पों पर खर्च किया जाना चाहिए। सेमूर मेलमेन से शस्त्रों 
की होड़ के विकल्प के रूप में 'प्रीस रेस! अर्थात्‌ शान्ति की होड नगे विचार भुझाया है। 
उसका कहना है कि हथियारों पर खर्च होने वाले रांसाधन विश्व में औद्योगिकौकरण 
के विस्तार और अल्वर्राप्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर लगाये जायें १ कप्तोबेश यही 
विचार एप्रिटाई एटजियोती मे भी सुझाया हैं॥ उतका कहना है कि “अमरीका के 
लिए सोवियत संघ के साथ हो रहे “युद्ध मे विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि वह जल्प विकद्चित देशों के विकास कार्यक्रमों में मदद देने मे सोवियत 
संघ के साप प्रतियोगिता करे।? इस भ्रकार यदि झस्त्रों प्र होने वाला खर्च 
मृजनात्मक विक्कास कार्येक्रमो में लगाया जाये, तो निश्नस्त्रीकरण सम्पूर्ण मामव 
समाज को भलाई में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। 

(4) झस्त्रीकरण भेतिकता के खिलाफ--शस्त्रीकरण युद्ध को जन्म देकर 
पानज समाज को विनाश की ओर ढकेलता है | इस कारण यह नेतिकता के खिलाफ 
है। बई भर्मे गुुुओं, सामाजिक वार्येकताओं तथा अवुद्ध लेखको का तक है कि किसी 
भी अच्छे उहृंदय की प्राप्ति के ज्षिए साधन भी उतते ही विशुद्ध होने चाहिएँ। 
मसलत, यदि कोई राष्ट्र शत्रु देश से भ्ुग्ा के लिए दास्त्रो का उत्पादन करता है 
तो यह नैतिकता के सिलाफ है, तयोंकि ऐसा भस्त्रोरण युद्ध को जन्म देता हैं। 
य्रुद्ध रूपी अनुचित साधन से कसी मी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति वैंतिक रूप से 
न्यायोचित नहीं ठहरायी जा सकती ।६ 

_ (5) अस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप--शस्जीकरण दूसरे देझ्षो द्वारा 
हस्वभेप का मार्य नी ध्रश्चस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बडे राष्ट्रों से शस्त्र लपा 

3 'कैफ$ 7326 उछल 9 + ग्रा्ा्॑व्परआतक ता वपशरण। 50560 शए८ चल८०७ 


8$8:033700९9६ ९5७ ७६ फाएचड्रॉघ छा॥ घ0 (96 छर४० 6 3 कु 
है 7०॥७व 88श८य0९०४ १-८८: 
छणी, 726 ८०.० ०/।#९ #ए#छ 2१०८९, ([.०घात०७, ॥96), 7-8 हु 


$ विस्तृत विश्लेषण के निए देखें--8८जग8०७7 शिलताबए, वह्रट कटबलड केबल (फपटर 
३०७ ॥962). 

डे देखे --#कपएत छिष०पा, शिक्राणट %०बा गत दीइ्क अ०त:, 964). 

4 सैंतिक वटल्‌ के विस्तुव विश्तेषण के लिए देच - श/ल0ः तरणांआत्र, 78८ कला 
अध्ृह्राणार ०+ कैब्ललन 202का2ड 2०वें 480 4॥६ श 24 (०0९०७, ॥958) 


8 

शस्तीय धौद्योग्िकी का छादाव करते हैं । आम तोर पर यह देखा ग्दा है कि बडे 
राष्ट्र इस्त्र-नि्यंत बोर शस्त्र सहादता को राजनीतिक दडाव के राय देते हैं, ताकि 
परोज्ष रूप से प्राप्तजर्वा-देश दावा-दैध एर निर्र रहें । यही नहीं, शस्त-निर्यत एवं 
शल्त्र सहायता के डरिये बड़े देश छोटे देशों के अ्स्थवस्था मे मो घुरपेठ ऋरते 
हैं । ममलन अमयीजा ने 'नाटो', 'निएटो', 'सेन्डो' तदा सोडियत उघ ने 'दारता 
पैकट' दाता इनके मदच्द-राष्ट्रो को दत्त निर्यात छिये एवं शस्त्र सहायता दो । पत्टोने 
इसके दरिये उन्हें विशदास में लेकर उनकी जर्थव्ययस्था में घुनप्रेंठ को। किसो भी 
देश की जर्यन्यवस्पा में बाहरी घुसपेठ यसको दूसरों पर निर्र बना देवी है और 
यह कई दार राजनीतिक हम्तक्षेर का भी मास अश्स्व करतो है। अता तोनरी 
दुनिया के यरीव झुल्कों मे दाह्म हतभेर रोजने के तिए आरइ्पक है कि शस्त्रोफरण 
की नीति छोडकर निश्वस्त्रीशारण के मार्य को अपनाया जादे। 

(6) शस्त्रोक्ररण से आिक विक्ञास का मार्य अदरद होसला--६स्प्रीकरण एर 
राष्ट्रीय आय का दहत बडा हिस्ता खर्च होने मे विशेषज्ञर तीसरो दुनिया के विक्रारशील 
देशों के आधिव विज्ञास का भा ऊअडसरुद्ध हो डाता है । झअरोजा, एपिया, सातरीदी 
अमझोकी महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय दिश्द दुद्ध के दाद ओउनिवेशिक दासता बे चंग्रल 
से मुत्त हुए पे। इस दासवा के दौरान औरनिवेशिक झक्तियों ने उन पर राजनोेविक 
रूप से शासन ही नहीं किया बल्कि उतज्ञो अर्थव्यवस्पा को भी अपने नियन्त्रण में 
रखा १ उन्होंने उनका अनोमितर आयिक शोएप किया) झ्व॒तन्त्र राष्ट्र बे रूप में 
उदय होन के बाद अब तोनरी दुनिया के देशों गो अपनी अर्थेब्दवस्पा मजबूत बताने 
पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए। ऐसा स्व॒तेस्त्र आदिज़ विज्ास के माध्यम से हो 
सम्भव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर अनोमित ब्यय किया 
जादेगा, हो स्वाजाविक है वि झािक वित्ाम को उद्रेज्ञा होगी। अतएब शस्त्रीशरण 
स्थाय कर निशस्त्रीकरध नोति को अपनाया जाना तीसरी दुनिया के देशों के लिए 
अत्यल्त तामकाटी है, क्योकि इससे वे अपने समाझव ज्यादा से ज्याशा आपिक 
विकास में लगा सक्गे। 


निश्नसत्रीकरण को आलोचना 


निशस्त्रीक्रण का मसला इतना अधिक डटिल है कि उसकी जनेब' आषारों 
दर आतोचदा को जा सकती है। एमुख तत्र निम्नाजित है 
() बातक्ष के सन्तुत्ता (8८6 री वृल्सण) से युद्ध न होता-- 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रस्याव लेखक जिदसो राइट बा बटता है कि “निएस्जोकरए 
स्‌ मम्नवतः बुद्ध जशिक होने दो प्रद्धत्ति पडा होगी । बह झाय्रे बह्ते हैं हि दुद 
को सम्मावता उस समय तक अधिक रहती है जद राज्यों बे पास दस्त बस हो।! 
किसी राइट के नर्कों को यट बहकर आग डबदाया डा सकता है नि मान लो याद 
दो राष्ट्रों में परस्पर झगड़ा है। यदि एड के पास हथियार कम या नहीं हैं झशौर 
दूसरा राष्ट्र हथियारों में लेंम है तो ऐनो अदम्दा में दूसय राष्ट्र पहले देश पर 
सेनिक आकरुण करने से नहीं चूबेया । दुसरो तरफ़ यदि द्वोनों राष्ट्रों बे प्राम 
हृषिदार हैं तो बे रनी-रझाति इस तथ्य से परिचित रहेंगे कि मेंनिर सपर्प दोनों ने 
लिए ऑफघाती होरा । इसमे दोनो हो बर्बाद हो जायेगे ॥ ऐसी स्थिति की 'आवेक गा 
3 (07७८७ ४४ 6858, 4 57४३6 «| 7०7 ((७४-०३०. 2965). ह] 











259 
सतुलन' कहा जाता है। इसमे दामु-राष्ट्र एव-दूसरे की सैनिक तावत से आतंकित 
होकर सैनिक आक्रमण का खतरा मोल नही लेते । वर्तममन में परमाणु हथियारों से 
लेस अमरीका और सोवियत संघ जेसी महाज्नक्तियाँ भो इसी 'आतक के सन्तुलन' के 
कारण सीधे सैनिक संघर्ष का मार्य नही अपना रही हैं ॥ इस प्रकार निशस्त्रीकरण 
से युद्ध भड़क सकता है, जबकि शस्त्रीकरण-जनित आतक के सन्‍्तुलन से युद्ध से 
बचा जा सकता है। 

(2) अनेक क्षेत्रों में विकास क्वा सायं अवरुद्ध होना--यदि निश्ास्त्रीकदरण हो 
जाता है तो अनेक क्षेत्रों जैसे विज्ञान एव प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र मे 
विकास का साय अवरुद्ध हो जायेगा। निश्चस्प्रीकरण होने पर इन क्षेत्रों मे लित नये 
आविष्कार की प्रतियोगिता शिथिल पड जायेगी । इन क्षेत्रों मे बिकास नहीं होते पर 
निशश्तीकरण अपनाने दाले देश शस्त्रीकरण करने वाले राष्ट्रों से पिछड़ जायेंगे। 
इस प्रकार निश्वस्त्रीकरण अनेक क्षेत्रों मे विकास का मार्गे अवरुद्ध कर देता है । 

(3) आधिक मसन्‍्दी उत्पन्न होता--निशस्त्रीकरण की वकालत करने वाले 
लेखक तक देते हैं कि दस्त्रीकरण पर भापार खर्न अनावश्यक है। इसलिए निशस्त्री- 
करण का मार्ग अपनाकर उस विशाल धन को जन-कल्याणकारी कार्यों पर लगाया 
जाना चाहिए | जबकि इस मत के आलोचको का कहना है कि निशस्त्रीकरण से 
आर्थिक भन्‍दी (८००७४॥०॥) उत्पन्न होती है जो देश की अर्थव्यवस्था पर पतिकूल 
प्रभाव डालती है। वे तक देते है कि दास्त्र उत्पादन के साथ-साथ जहाँ खनिज 
पदार्थों का दोहन तथा ऊर्जा उत्पादत होता है घही दूसरी और शस्त्र-निर्माता देशों 
भे लोगो को रोजगार उपलब्धि, झ्रस्त्रो के निर्यात से मुनाफा और विदेशी मुद्रा प्राप्त 
होती है। अगर शस्त्र उत्पादन को एना खास सीमा तक जारी रफ़ा जाये तो उसके 
साथ अनेक लाभफारी आर्थिक गतिविधियाँ बढती हैं । इस प्रकार शस्त्र निर्माण को 
रोककर यदि निशस्थीकरण का रास्ता अपनाया जायेगा तो नुकसावदायक आर्थिक 
मन्दी उत्पन्न हो जायेगी । निशस्भीकरण से 'हथियार अर्थव्यवस्था' को “निशस्त्रीकरण 
अर्थश्यवस्था' में परिवध्चित करने की समस्या उठ खडी होगी ।? 

(4) निश्चस्त्रीकृरण स्वयं एक समध्या--अनेक विद्वानों मे शस्त्रीकरण त्याग 
कर निशस्त्रीकरण पर बल दिया है किन्तु निदास्त्रीकरण अपने आप में स्वयं एक 
भमस्या है । कई दार शस्त्रास्त्र कम करने के समझोते हुए, किन्तु राष्ट्रो द्वारा 
इनका पालन हो रहा है था नही, इस बात की विश्वशनीयता सदैव प्रश्न चिन्ह वन 
कर रही है। निशस्त्रीकरण समझौतो के वाद उनके कार्यात्थयन के समय “निरीक्षण 
की समस्या का रामगा करता पड़ता है । समझौता करने वाले राष्ट्र इसके लिए 
जल्दी तैयार नही होते । यदि वे तैयार हो जाते है तो निरीक्षण का खर्चा भी 
अमीमित होता है। इलाइश्वर के अनुसार 'त्तर्सप्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था के लिए 
जो ध्यय होगा, यह निशस्त्रीकरण के कारण हुई बचत से कही अधिक ही होगा ॥2 
इस प्रयाद निशस्त्रीकरण अन्तराष्ट्रीय निरीक्षण च्यवस्था के सनन्‍्दर्म मे अपने आप 
स्वय एुक समस्या बने गया है। समूर मेलमेत ने काफी वर्षों पटले अन्दाजा लगाया 
था कि “अबेले अमरीका में हथियार उत्पादन के परिवीक्षण (##०णा०णाग्ठ) के 

* इस भमस्दा के वस्तुनिष्ठ विश्वेषण के लिए वेखें--8. ए, (शाहए॥, फत्माठकांर 
(स्कास्यूधटारटछ ० फजकामबा८१ा री.054०७, 963), 6-32. 
॥ (हश]०3 ए. $प॥९क्ैद, वसब्रगा0बर्ग अलॉत्श॑ंतर (एच्फा, 4963), 485, 


269 


लिए कम से कम 30 हजार व्यक्तियों की जरूरत होगी ओर विश्व स्तर पर अकेले 
इस काम के लिए एक लाख से ज्यादा लोगो बरी आवश्यकता होगी जिम पर 
लगभग एक अरब डालर वापिक खर्च आयेगा" 

(5) अधिकाश निश्वस्त्रीकरण समझौते म्ेदमादपूर्ण--आज तक जो भो 

निश्चस्त्रीकरण समझोते हुए हैं, उनमे अधिकतर मेदमावपूर्ण (05४०५) 

हैं । इनमे विजयी या बडे राष्ट्रों ने पराजित या छोटे राष्ट्रो पर अपनी महत्वाकाक्षाएँ 
एवं भेदमावपूर्ण शर्तें, घमकी या अन्य प्रकार के गैर-नेतिक तरीके योपे हैं ॥ मसलन, 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, बुलगारिया, आस्ट्रिया तथा हपरी जँसे कमजोर 
देशो पर बड़ी क्षक्तियो ने सेनिक रूप से उनको कमजोर बनाते के लिए गैंर-तैतिक 
तरीकी से अपनी शर्तें योपी | वर्तमान मे बडी शतक्तियाँ परमाणु प्रसार रोक सन्धि 
(गान णाशिशा०१ पा८आ9) के माध्यम से स्वय उनके द्वारा परमाणु बम 
बनाने पर क्सी भ्रतिबन्ध की बात नही करती, जबकि भारत जैसे शान्तिप्रिय देशो 
पर दबाव डाल रही हैं कि वह इस सन्धि पर हस्ताक्षर करके परमाणु विस्फोट न 
बरतने तथा वम न बनाने की बात माने ले । मारत का मानना है वि वह ऐसा तमी 
स्वीकार करेगा, जब बडी शक्तियाँ भी स्वय ये बातें मानते को तयार हो। इस प्रकार 
भेदभावपूर्ण निश्वस्त्रीकरण समझोते शस्त्रास्त्रो की होड रोकने मे कामयाब नही हो सकते । 

(6) निशस्त्रीकरण विशव-श्ाम्ति को भारम्टों महों दे सकता-न्यह तर्क 
एकपक्षीय है कि निशस्त्रीकरण से दिश्व-शान्ति एद सुरक्षा स्थापित हो जायेगी; 

विश्व-शान्ति एवं मुरक्षा निशस्त्रीकरण के अलावा अन्य अतेक बातों पर निर्मर 

करती है जैसे राप्ट्रो मु आपसी विददास, आधिक जन-समृद्धि, स्वस्थ रॉजनीतिक 
परम्पराओ का विकास, दवरदर्शी राजनीतिर नेतृत्व इत्यादि। इस इप्टिकोणष से यह 
कहा जा भ्क्‍ता है कि निशस्त्रीकरण विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने को एक- 
मात्र नही, बल्कि अतेक में से एक छार्ते है। अतएवं केवल निशस्थ्रीवरण विश्व-शान्ति 
की कोई ठोस ग्रारन्टी नहीं दे सकता | 

(7) निप्नस्त्रीकरण वर्तमान जयत मे अव्यावहारिक एवं मप्रासंगिक---आधुनिक 
थ्रुग विज्ञान एव प्रौद्योगिकी का युग है। लोगों का काल्पनिक आदर्शंवाद' में नहीं, 
बल्कि 'यथायंवाद' मे विश्वास है । इसी कारण किसी मी राष्ट्र का कोई भी राजनेता 
राष्ट्रीय सुरक्षा पहले चाहता है और जन-समृद्धि बाद में । पर्याप्त राष्ट्रीय सुरक्षा के 
अभाव में आधिक विकास सम्मव नहीं । 962 में साम्यवादी चीन द्वारा भारत पर 
अचातक बर्बर संनिक हमले बे बाद हमने सी यटी सबके लिया। इसी राजनीतिव 
यथार्थ को महसूस करते हुए राष्ट्र निश्नस्त्रीकरण में पर्याप्त रचि नहीं दिखाते हैं। 
व इस थोथी नाटवाजी में पडकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते। 
प्रमिद्ध विद्वानू एडम स्मिय की मी घारणा है कि प्रतिरधा समृद्धि से कही अधिक 
महत्वपूर्ण है । इस प्रकार कई लोग निशस्त्रीकरण को वर्तमान जगत में अव्यायहारिक 
ये अप्रासगरिक सा मानने है । 


निमस्त्रीवरण के विभिन्न प्रयास 
(श४+००5 हीगिए5 #7 एऐ.च्काघाग्याटप:) 


निश्म्त्रीकरण की अवधारणा काफी पुराती है । 648 मे वेस्टफेलिया संधि, 
7 इह३फाछ0च फवचातका /नफ्रुल्‍टएउन मठ0 00क7कह्नाालन? (६६७ ऐ्ैज४, 955) 


)॥ 
]589 में पहला हेग शान्ति सम्मेलन, 4907 में दूसरा हैग शान्ति सम्मेलन भादि 
के हारा निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए, किस्तु उनकी राफनता ज्यादा उल्लेखनीय नहीं 
रही । प्रथम विह्व युद्ध से हुई अपार घन एवं जन की हाति से लोगो ने निशस्त्रील 
करण की आवश्यकता एवं महत्व को महसूस करना घुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध 
के घांद दो स्तरों पर मिश्वस्त्रीकरण के प्रयास हुए--(अ) राष्ट्र सघ द्वारा किये गये 
प्रयास, और (व) राष्ट्र संघ के बाहुर किये गये प्रयास । 


राष्ट्र संघ ([.०88०७ ० १५४४00$) द्वारा निशस्त्रीकरण प्रयास 


प्रथम विश्व युद्ध के ग्राद राष्ट्र सघ की स्थापना की गयी । राष्ट्र संघ प्रसविदा 
के आठवें अनुच्छेद के दूसरे प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य 
की भौगोलिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों का लेखा रफ्तकर परिषद्‌ विभिन्न सरकारों 
द्वारा बिचार और कार्यवाही के लिए शस्त्रास्त्रों की कम्तो की योजना बनाये | राष्ट्र 
संघ द्वारा किये गये निशस्त्रीकरण प्रयासों का निम्नाकित तीन बिन्दुओ के अन्तगंत 
अध्ययत किया जाता है । 

(7) अस्यायों सिश्चित आयोग--9 2 मे राष्ट्र सघ की परिषद्‌ ने अस्थायी 
मिश्रित सम्रिति (पध्याए०/क्ष३ (४८९ (आश95508) की स्थापना की। इसे 
मुख्य रूप से जो चार प्रयास किये, वे इस प्रकार हैं--(अभ) इसने राष्ट्रीय 
आवश्यकत्ताओ के अनुसार स्थल सेना ([.300 ए०0०४) निश्चित करने का एक 
प्रयाम किया, किन्तु अन्ततः यह प्रस्ताव निष्फल रहा; (ब) इसमे 922 में की गईं 
वाशिंगटन सम्मेलन सन्धि के स्रिद्धात्तो को उस पर हस्ताक्षय न करने वाली शक्तियों 
पर मी लागू (७६७॥४) करने का प्रयास किया। यह प्रयास भी अन्ततः निष्फल रहा; 
(स) इसने आपसी श्रहायता सन्धि का मसोदा तेयार किया, जो शस्वास्त्र घटाने का 
एक प्रयाप्त था, किन्तु यह विश्व राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत नही हो सका; बोर (द) इसने 
जेनेवा प्रोटोकाल द्वारा आक्रामक राज्यों के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा | 
इसे भी स्वीकृति न मिल सकी । इस प्रकार अस्थायी आयोग के तिशस्त्रीकरण प्रयास 
नि८्फल रहे | 

(2) तेपारी आयोग--राष्ट्र सध द्वारा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अगला 
कदम 925 में एक प्रारम्भिक आयोग (07०एश8079 00णाणा3अंणा) कौ स्थापना 
था। इसने दिसम्दर, 930 में निश्चस्त्रीकरण की योजना का एक अस्थायी प्रारूप» 
प्रलाव (0फ्राकञा५ :जी (णा४०/४०॥) पारित कराने में सफलता हासिल की। 
इसकी मुझ्य व्यवस्थाएँ थी--बजद द्वार स्थल युदध-सामग्री पर लियन्‍्त्रण करना; 
अनिवाय रैतिक सेवा की अवधि घटाना, सैनिको की संख्या विना किसी भेदशाव के 
नियन्व्रित करना, रामायलिक एवं कौटाणु युद्ध रोकना आदि । हालाकि फरवरी, 
4932 प्रे होने थाले निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसका उपयोग नहो किया गया, 
तपाएि यह परिणाप अवश्य निकला कि निशस्त्रीकरण के बारे मे वे मूलभूल मतभेद 
प्रकाश में आ गये जिनका समथ्थंन सम्मेलन को करन पढ़ता या 

(3) जेनेवा सम्मेलन--फरवरी, 932 में ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर 
हैंडरसन की अध्यक्षता में 'इस्त्रों को कटोरी? (0०0॥०0४००) और उन्हें सौमित करते 
(/प्280॥) के प्रारूप-प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जेनेवा में एक सम्मेलन 
हुआ। इसमें 6 राष्ट्रों ने माग लिया, जितमे से पाँच देश राष्ट्र संघ के सदस्य नही 
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थे । सम्मेलन मे राष्ट्र सघ के अधीव एक ऐसे पुलिस वल के गठन वी सिफारिश की 
गयी, जिसका बमवर्यको पर एकाधिकार हो । आक्रामक देश को क्ठोरता से दण्ड देने 
एवं पच निर्णय आवश्यक बनाने की वात कही गयी। अनसुलझे विवादों पर अन्तिम 
#ूप से कानूती निर्णय देने पर बल दिया गया । रासायनिक एवं जैविक हथिमारों 
की आक्रमणकारी प्रकृति के बारे में सबसे अधिक सहमति हो सकी । किन्तु कुछ 
समय बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने ऐसा मोड लिया कि यह सम्मेलन असफ्ल हो 
गया। 933 मे जमंनी ने सम्मेलव का वहिष्कार क्या। मई, 934 मे पुन 
निशस्तीकरण सम्मेलन हुआ। इस बार एक तरफ रूस और फ्रास तथा दूसरी ओर 
इग्लेण्ड, इदली तथा अमरीका के बीच मतभेद उभरे। रूस और फ्रास ने सुरक्षा पर 
बल दिया, जबकि इग्लेण्ड, इटली तथा अमरीका ने निश्वस्त्रीकरण पर । ] जूत, 
]934 को यह सम्मेलत अनिश्चित काल ने लिए स्थगित हो गया। इस प्रतार 
राष्ट्र सब के निशस्त्रीकरण प्रयास असफ्ल रहे। राष्ट्र सध के निशस्त्रीकरण के 
प्रति दृष्टिकोण तथा उसके लिये क्यिे यये प्रयासों के बारे में लाइ डेविस ने 
ठीक ही कहा है कि यह सब एक' वर्ग को एक बुत्त मे फ़िट करने का उपहास्थास्पद 
प्रयत्न था । 


राष्टू सघ के वाहूर क्ये गये निश्वस्त्रीकरण प्रयास 

एक तरफ जहाँ राष्ट्र सघ निशस्त्रीकरण के प्रयास कर रहा था वही दूसरी 
ओर कुछ राष्ट्र उसके दायरे के बाहर भो ऐसे प्रयास कर रहे थे । 

() वाशिंगटन सस्मेलन--92]-22 में आयोजित वार्शिगटन सम्मेलन 
के अन्त में एक सन्यि पर ग्रेट ब्रिटेत, अमरीका, फ्रास, जापान तथा इटली ने हस्ताक्षर 
किये। इसको “पाँच शक्तियों की सन्थि' के नाम से भी जाना छाता है। इसके द्वारा 
हस्ताक्षरकर्ता देशो की नौसेनिक होड दस वर्ष वे लिए कम हो गयी। मगर लड़ापू 
प्रनडुम्वियाँ (कूजस), ध्वसक पोत (डेस्ट्रोयर्स) तथा लडाबू जहाजो के बारे में बोई 
समझौता नही हो पाया। इसे दुर्माग्य ही कहा जायेगा कि कुछ समय वाद बडी 
शक्तियों ने विभिन्न आघारो पर अपनी नोर्सनिक छाक्ति मे अधिक बटोती बरने में 
असमर्यता प्रकट की, जिससे यह सम्मेलन अपने घोषित उद्देंश्यो को प्राप्त करने में 
विफल रहा । फिर भी, इसने सविष्य से ऐसे ही अस्य सम्मेलन बे आयोजत वा मार्से 
अवश्य प्रश्मस्त क्या । 

(2) 2927 का जैतिवा सस्मेलन---वाशिगटन सम्मेलन वी असफ़्लता के 
बाद अमरीबा के राष्ट्रपति कूलीज (20०0१8०) ने 4927 मे जेनेवा में द्वितीय 
नौसेनिक सम्मेलन बुलाया । प्रमम् ने इस सम्मेलन के आयोजन को पसन्द नहीं किया। 
इग्लैण्ड, जापाने ओर अमरीका ते ही इसमे भाग लिया। इसमें तीनो राष्ट्रों के 
विश्यात नौसेनाध्यक्ष एद नौसना विश्लेषज्ञ सम्मिलित हुए। सगर “त्रजसं! बे मुद्दे वो 
लेकर जल्दी ही अमरीका और इसग्रैग्ट से गम्भीर मतभेद पैदा हो गये, जिससे यह 
सम्मलन बिता किसी सफ्लता के समाप्त हो गया। 

(3) 4930 को लन्दन नोसेनिक सन्पि---930 में अमरीबा, जापान, प्राम, 
इटली, ब्रिटन आदि राष्ट्रो दा एक सम्मेलन लन्‍्दन में हुआ | इसमे 927 ने जेनेवा 
सम्मेलन मे उमरे मतभेदों को लन्दन नौसेनिक सन्धि पर हस्ताक्षर करवे गुलशाया 
गया । इस पर अमरीका, द्विदन तथा जापान न ही हस्ताक्षर क्िये। प्रैंस तथा 
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इटली से इस पर हस्ताक्षर करने से सता कर दिया । विन्तु बाद में हस्ताक्षरकर्ता 
देशो द्वारा इस सन्धि का पालन नहीं करने से निशस्त्रोकरण का यह प्रयारा निष्फल 
य्ह्ा। 

2 (4) 935-36 का लन्‍्दन नोौसेनिक सम्मेलन--935-26 में लन्दन मे 
नौसेनिक सम्मेलन हुआ, जिसमे सभी महाघ्क्तियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन 
प्रातवुल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आायोजित हुआ | जापान छा मंचूरिया पर 
आऑक्मण और जर्मनी द्वारा दर्साय सन्धि का उल्लंघन करके राइनर्लण्ड पुनः सेन्यीकृत 
करने आदि से अरार्साप्ट्रीय तवाब पंदा हुआ । अतएुव इस सम्मेलन का असफल होसा 
स्वाभाविक था। 

(5) $935 का आंग्ल-जमेन नोर्लिक समझोतए--जून, [935 में ब्िटेत ते 
जमती के साथ एक समझोवा किया, जिसके तहत ब्रिटेत भें जमंसी का यह दावा 
सदीकगर किया कि उसे अपने नौसैनिक शक्ति ब्लिटेन की नौसेनिक शक्ति के 35 
प्रतिशत के बराबर करने दी जाये ओर सभी ठरह के युद्धपोत बनाने दिये जायें। 
डिटेत द्वारा यह सन्धि करने का प्रमुख कारण उसके विरुद्ध सम्भावित जर्मन आक्रमण 
में रक्षा करना या। इमके बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक कोई महत्वपूर्ण निद्मस्भीकरण 
समझौता नही हुआ । 





निशस्त्रीकरण प्रयासों की मराफलता के कारण 


प्रयपम्त विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र सघ द्वारा तथा उमके बाहर किये गये 
निश्चस्त्रीकरण प्रयासों को असफलता थे; अगेवा कारण थे । 

(अ) विभिन्न राष्ट्रों हारा अपने-अपने हितों पर बल देना--विभिन्न राष्ट्रों ने 
निशरपीकरण समेझोतों तथा उनके कार्यास्वयन के दोरान अपने-अपने हछ्वित्तों पर. बल 
देते से इस क्षेत्र मे सफलता हासिल नही हो सकी | उदाहरणाय्थ, फ्रास तिशसत्रीकरण 
के पहले सुरक्षा ध्यवस्या का हामी था | वहू अमरीका तथा प्रेद-ब्रिटेत से ग्ुरोपीय 
मौर्चों (7707ध0७) की प्रतिरक्षा के दारे में इद बचन चाहता थां। लन्‍्दन मोमैनिक 
सम्मेलन में जापोत अन्य नौसनिक शक्तिपीं के साथ 'वरावरी' चाहता था, किन्तु जब 
अन्य शक्तिपो दे उसकी बात नही मानी तो वह सम्मेलन से हट गया। यहाँ तक कि 
बाद मे उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं नेतिकता का खुला उल्लंघन करते हुए मंचरिया 
पर आश्मण कर दिया । हिटलर के नेतृत्व में ज्ेती ने दर्साय सन्धि के अपमान का 
बदला लेने के लिए शस्त्रीकरण किया ओर वह फोजी हमले पर उतर आया। इस 
प्रवार विभिश्न शाप्ट्रो द्वारा अपने-अपने हितों पर बल देने से निशस्जोकरण प्रयास 
अमफल हो गये ॥ 

(व) राष्ट्र संघ हरा दोषी देश्चों के विरदध कारंयाई में मौत रहना--जब 
जापान, इटली, जर्मतो आदि राष्ट्रों ने राप्ट्र संघ की प्रमविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्तव्यों (०88#०४१५) का उल्लंघन कर सैनिक आक्रमण का सहारा लिया, तब 
शप्द ग्रंध या तो चुपचाप देखता रहा या फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से 
असफल रहा। इससे निणस्त्रोकरण प्रयासों पर पानी फिर गया । 

से) सद॒स्य देशों को प्राथमिक्ताओं में अन्तर--विशस्त्रीकरण सम्मेलनो या 
मं्रों मे आग लेने वाले देधों की प्रायमिक्ताओ में अन्तर था मतमेद होने से निशस्त्री- 
करण के प्रयासों थो मारो धक्का लगा। विश्वेष हूप से प्रायम्िकताओं का यह मतभेद 





रब 
इग्लेण्ड, फास, अमरीकी ओर जमेनी के बीच था। एक तरफ भास ने सुरक्षा के 
आधार पर जर्मनी के मुकाबले इस््रोमे श्रेष्ठता पर जोर दिया तो दूसरी ओर 
जमंनी ने फ्रास के साथ समक्क्षता बी माय की। इस श्रकार निश्मस्त्रीकरण प्रयास 
घटाझायों हो गये । 

(द) आक्रामक और युरक्षात्मक शस्त्रों में मेद की कठिताई--आक्रामक और 
सुरक्षात्मक शस्त्रों में भेद न कर सबने ने मी निम्मस्त्रीीरुण प्रयाभों के मांगें में बाधा 
खडी कर दी | एक तरफ इस्लेण्ड ने पनडुब्वियो को आत्रामक शस्त माना, जबकि 
अन्य देशों ने इन्ह सुरक्षात्मक | इस शस्त्र विभेद को समस्या ने तिदस्त्रीश॒रण 
सम्रझोता वार्ताएँ आगे नहीं बढ़ने दी। इससे तविश्नस्त्रीकरण प्रयास निध्फत होना 
स्वामाविक था । 

(य) विभिन्न देशों में तत्तालीव मनोवैज्ञानिक, राजनीतिश तथा आपिक 
परिस्यितियों की उपेक्षा--विमिन्र राष्ट्रों में विद्यमान तत्कालीन मतोवैज्ञानिक, 
राजनीतिक तथा आथिक परिस्यितियों की उपक्षा ने निग्मस्तीक्रण के प्रयासों को 
सफ्ल नहीं होने दिया | असल में निशस्त्रीकरण को सफ्लता के लिए राष्ट्रों में आपसी 
अविश्वास एवं भय की समाप्ति आवश्यक है। अर्थात्‌ पहले “"मनोवेशानिक तिशस्‍्त्री- 
करण” जरूरी है, जिसकी उपेक्षा की गयो। इस प्रकार अधिक्राश निशस्त्रीवरण 
प्रयासों में असफलता हो हाथ लगी 


स० रा० सघ एवं निशस्त्रीवरण 
(4796 ए भर 306 0/5श70करधव्यां) 


द्वितीय विश्व युद्ध ने विस्फोट वे लिए एक बड़ी सीमा तब राष्ट्र सघ की 
अमफ्लवा जिम्मेदार थी। सर्वनाथक घ्वेस ने एक बार फिर निशस्त्रीकरण की 
जरूरत को रेपाक्ति किया। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग ते इस समस्या का एक 
महत्वपूर्ण पक्ष उजागर क्या। से रा० मघ ने अपनी स्थापता के साथ ही अपने 
चाटेर और प्रस्तावित्र कार्यक्रमों भे निशस्त्रोक्‍रण को महत्वपूर्ण स्थान दिया। 
निशस्त्रीशरण की दिशा मे स० रा० सघ का योगदाव उल्लेखनीय रहा है। 

() परमाणु ऊर्जा आायोग--स० रा० सध द्वारा निशस्वरीकरण के क्षेत्र में 
पहला प्रयाम महासभा द्वारा 7946 में एक प्रस्ताव प्रारित कर परमाणु ऊर्जा 
बायोग (००८7 झाश89 (०ण्णाए॥ा67) की स्थापता घा। इस आयोग को 
शालिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा कै नियन्वद के बारे में उपयोगी सुषाव देने 
की कछा गया। इसने अपनी रपट में परमाणु ऊर्जा के लिए एफ प्रभावगाती 
अन्तर्राष्ट्रीय नियस्त्रण व्यवस्था की सिफारिश की। सोवियत संघ ते इसे मानने से 
इल्कार कर दिया । परिणामस्वरूप फरवरी, 947 में स० रा० सघ वी सुरक्षा 
परिषद्‌ वे एक प्रस्ताव प्रारित कर परम्परागत शस्त्रो सम्बन्धी आमोग की स्थापता 
की । इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा कि इन दोतो आयोगो को असफलता हाथ 
लगी, ब्पाकि उनने सुझावों और सिफारिया पर अमरोका और सावियत सध मे 
मतभेद बन रह । 

(2) निम्नक्त्रोत्रण मायोग--अकूबर, 950 और उसे बाद अमरीकी 
राष्ट्रपति द्रमेत ने स० रा० सप में झुझ्नाव रखा कि परमाणु ऊर्जा आयोग तथा 
परम्परायत शस्त्र आयाय के कार्यो को मिला दिया जाये। अन्तत ]] जनवरी, 
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]952 को महासमा ने दोनो आयोग मिलाकर एक तिशस्त्रीकरण आयोग 
[0णवगदण 0०गएंडआं००) की स्थापना की १ इस' आयोग के रादस्यों की 
संख्या 32 रखी गयी---5 सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्य, छ. अस्थायी सदस्य तथा 
कताडा । इस आयोग ने शस्प्रास्त्रो एव संनिक दस्तो में कमी, निशस्त्रीकरण समझोते, 
शास्त्र सूची और सत्यापन आदि जैसे कई निशस्त्रीकरण भ्रस्ताव पेश किए, किन्तु 
विश्व राष्ट्रों का उनके बारे मे सकारात्मक रुख रहा। इस कारण यह आयोग भी 
निशस्तीकरण प्रयास में अप्तफल ही रहा। 

(3) न्ञान्ति फ्रे लिए परभाणु योजना--दिसम्बर, 953 मे अमरीकी राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने 'दान्ति के लिए परमाणु' योजना (&णाव 0ि 2७४०९ एआ) का 
प्रत्ताव रुपा । इसका प्रमुख उद्देंष्य परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग था। इस 
सोजना भें परमाणु शक्तियों से इसका पालन करने को कहा गया, किन्तु सोवियत 
संघ द्वारा इसके विरोध के कारण अमरीकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव निष्फल हो 
गया । सोवियत सघ का गानना था कि शान्ति के लिए परमाणु ऊर्जा योजना ने 
पहले अस्‍्न्नो के निषेध पर समझौता क्या जाये | 

(4) 954-57 के दोरान निशस्त्रीकरण प्रयास--954-57 के वौरान 
अनेक छिटपुट निशस्तीकरण प्रयास किये गये। स० रा० सध के निशस्त्रीकरण 
आयोग ने पाँच शक्तियो---अमरीका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेठ, फ़ास तथा कनाडा 
को निशस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार के लिए एक उपसमिति नियुक्त की। 
एक जुलाई, 955 मे जेनेवा में एक राम्मेलग हुआ, जिसमें सोवियत सघ, अमरीका, 
ब्रिटेन और फ्रास मे भाग लिया । इसमे अमरीका के तत्कालीत राष्ट्रपति आइजनहावर 
ते “उन्मुक्त आकाद योजना (0960 86०; एछथ॥) रखी। इसमें अमरीफा और 
सोवियत संघ दोनो द्वारा अपने सेनिक बजट, उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं उसके 
विय्यस की सम्मावनाओ के बारे में एक-दूसरे को सूचना देने ठया परस्पर जाँच 
एवं निरीक्षण करने की यागें कही गयी । दोलो देशो को एक-दूसरे के आकाश पर 
से निरीक्षण करने (फोटो लेने) के अधिकार का भी उल्लेख था। किन्तु तत्कालीन 
सोवियत प्रधानमन्त्री बुल्मानिन ने इसे अस्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि 
निशस्वीकरण को कार्यात्वित करने के लिए एक अत्तर्राष्ट्रीय तियस्त्रण अभिकरण 
की स्थापना की जाये, उसे जाँच एवं निरीक्षण का कार्य सौपा जाये, सभी देशों से 
विदेशी सैनिक अड्डो को समाप्त किया जाये, परगाणु शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतियन्ध 
लगा दिपा जाये तथा परम्परागत शस्त्रों मे निश्चित कटौती की जाये । इस प्रस्ताव 
को अन्य दाक्तियो ने नामंजूर कर दिया। 

मार्च, 957 मे पश्चिमी देशो ने एक और व्यापक निशस्त्रीकरण योजना 
रखी । इसे भी सोवियत सघ ने अस्पीक्षत कर दिया। सं० रा० संघ महाराभा के 
2वें अधिवेशन में मोवियत सघ ने घोषणा की कि बह निद्मस्त्रीफरण आयोग तथा 
उसकी उप-समिति की आगे की वार्ता एवं परामझ मे भाय नही लेगा। इस्त प्रकार 
इन प्रयासों के लामकारी परिणाम सही निकले । 

(5) परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध--जेनेवा सम्मेलन को असफलता के 
डावजूद परमाणु परीक्षण पर त्रतिवन्ध [4७०८७ प«४४ 999) के बारे मे बातो 
0308 रही। अक्नूबर, 958 से 3 अप्रैल, 96] तक चले जेनेवा सम्मेलन के बाद 
तीव विद्धव शक्तियाँ- ग्रेड ब्रिटेन, अमरीका ओर सोवियत सघ इस बात पर सहमत 
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हुईं कि बाह्य अन्तरिक्ष, मद्ासागर तया भूमि में सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण 
बन्द कर दिये जाने चाहिएँ।॥ इस प्रकार की सन्धि को अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ के सख्त 
नियन्त्रण एवं निरीक्षण (ट007०! भाठ॑ 5एएथाशाडा07) के अन्तर्गत लागू क्या 
जाना था । किन्तु यट प्रयास सोवियत सघ के प्रतिवृत रख के कारण असफ्ल हो 
गया। उसने माँग की कि एक निष्पक्ष प्रशासक् को तीन सदस्यों (एक तटस्थ देशो 
से, एक पश्चिमी खेसे से दया एक सोवियत खेमे से) के आयोग से प्रतिस्थापित 
(२6०/4८०) किया जाये | इससे परमाणु परीक्षण पर प्रतिवन्ध के बारे मे आग का 
परामर्श रुक गया और इस बारे में किसी भी प्रकार का समझौता न हो सका । 

(6) इस राष्ट्रों का निश्वस्त्रीक्रण आयोग--] 960 मे जेनेदा से निश्मस्त्री- 
करण सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमे दस झाप्ट्रो न भाग लिया। पश्चिमी खेमे से 
अमरीका, ग्रेट ब्रिटेव, कनाडा, प्रास एवं डटली तथा साम्यवादी सेसे से सोवियत सघ, 
युगोस्लाबिया, पोर्लेण्ड, रुमातिया एवं बुल्गारिया सम्मेलन में उपस्थित थे! दोनों 
खेमो की ओर से परमाणु हथियारों पर रोज़ लगाने, राजेट नष्ट करने तथा से निव' 
संख्या घटाने जैसे अनेक प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत क्ये गये । किल्तु सम्मेनन का अन्त 
बहुत तिराशापूर्ण वातावरण म हुआ, क्योतरि अन्तिम समय में सोवियत सघ में अपने 
सेमे ने अन्य दशों के साथ सम्मेलन से वद्गिंमन कर दिया। 

(?) 8 राष्ट्रों का निश्चस्त्रीशरण सम्मेलन--]962 में एक वार पुत्र 
ति शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेते बाने 7 देश थे---अमरीवा, ग्रेट 
ब्रिटन, बताढा, इटती, सोवियत सघ, रूमानिया, बुल्यारिया, पोल॑ण्ड, च्रेकोस्तोवाबिया, 
ब्राजीय, भारत, वर्मा, सयुक्त भरव अमीरात, मैं विमयों, इवियोपिया, स्वीइन तथा 
नाइजीरिया । हताति इसमे 7 राष्ट्रों ने माय लिया, किन्तु इसे व8 राष्ट्रों का 
न्रि धस्तीकरण सम्मलन कहने वा वारण यह है कि अदूठारहवें देश प्रास ने इसका 
बहिष्कार किया। सम्मेलन में अमरीका ने प्रमुख परमाणु दस्त्रास्थों म 30 प्रतिशत 
कटोती वा प्रस्ताव पैश किया ॥ सोवियत सघ ने सामान्य और पूर्ण नि झस्त्रीकरण वा 
प्रस्ताव रखा, जिसके तहत तीन चरणों में समी विदेशी सेनिर अड्डों तथा परमाणु 
अस्बों ने बाह़क-साथनों के उन्मूलन की व्यवस्था थी। तटस्थ देशों ने परमाणु विस्फोट 
पर रिपार्ट देने वे लिए वैज्ञानिकों के एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का 
प्रस्ताव रसा । इस सम्मेलन के मी कोई लामकारी नतीजे सामने नहों आये। 

(8) आशिक परीक्षण रोक सन्धि (29703 ८६४ छठ 77९389)---5 अगस्त, 
963 को अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा सोवियव संघ ने आशित परीक्षण रोक सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये, जो निःश्चस्त्रीसरण की द्विशा में तिये गये अबतक के प्रयासों से 
संस महयपूर्ण कदस था। यह सन्यि होने के प्रीछ्धे इसके लिए पूर्व मे विये गये बई 
प्रयास उल्देखनोय हैं। पहला, इस सन्धि के पदते स० रा० सध मद्दासझा अपने 
भ्रयक अधिवेशन मे समस्त राज्यों द्वारा परमाणु परीक्षण से बाज आते बे श्रस्ताव 
प्रारित करती रही थी। दूसरा, यह प्रस्ताड हरेक अधिवेशन में वारित कराने से 
गुट निरपक्ष देशो का उल्लेखनीय योगदाव रहा है। निःशस्ब्ीकरण आयोग के आठ 
गुट निरपेक्ष देशों ने आशिक परीक्षय रोद सान्षि होने में मी सक्रिय भूमिका अदा 
की इन देथा ने परमयु झलतियो को 6 अप्रेद, 962 की एव रायुत्ा स्मरण पत्र 
दिया, जिसमे परमार परीक्षण रोकने के बारे में वार्ता करते के सुझाव दिये शाये। 
बाद में ० रा० सघ मद्ासभा ने इस स्मरण पत्र का अनुमोदन क्या । 





शा 


आशिक परीक्षण रोक सन्धि मे निम्नाकित प्रमुख व्यवस्थाएँ थी : 

(अ) सन्धि की भूमिका में अमरीका, सोवियत सथ और ग्रेट ब्रिदेन को मूल 
पक्ष कहा गया है तथा अपना प्रधान ध्येय यह घोषित किया ग्रया है कि कठोर 
अन्तर्राष्ट्रीय नियस्वण के लिए जल्दी से जल्दी परमाणु समझौता हो; 

(व) सब्वि की घारा एक के “वैरेश्राफ' एक में कहा गया है कि सन्धि का 
अत्येक पद्कार कोई भी परमाणु विएफ्रोठ अपने अधिकार छ्लेत्र या नियच्वणापोत 
किसी भी जगह पर बन्द करने, रोकने और न करने के लिए वचनबद्ध है; 

(एस) सम्धि की घारा एक के 'दैरेग्राफ' दो से बहा गया है कि हरेक पक्ष का 
दायित्व है कि वह कोई भी परमाणु विस्फोट करने, उसे प्रोत्साहित करने, या किसी 
भी प्रकार उसके करने में भाग लेने से दूर रहेगा; 

(द) प्तन्धि की घारा तीन के 'वैरेग्राफ' एक में कहा गया है कि कोई भी राज्य 
इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षरकर्ता राज्य वे है, जो इसके लागू 
होने से पहले इस पर हस्ताक्षर कर मकले थे ओर घारा तीत के 'परेग्राफ' तीन के 
अनुसार इसका अनुसमर्थन कर राकते थे । परन्तु गैर-हस्ताक्षरकर्ता राज्य 'अधिमिलन' 
द्वारा ही सन्धि के पक्षक्वार वन सकते है; अनुसमर्थन द्वारा नहीं। पक्षकार वल जाते 
पर उनकी ओर हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की स्थिति एक-सी हो जाती है और उन्हें सभी 
अधिकार ओर दायित्व मिल जाते है; और 

(य) सन्धि की कोई काल सीमा नहीं है, किस्तु यदि कोई सबिदाकारी यह 
सभसे कि इस सन्धि से सम्बन्धित किन्‍्हीं अज्लाघारण धटनाओ से उसके देश के 
सर्वोच्च हितो को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह इससे अलग हो सकता है, शिभवे 
निम्दाक्त कारण हो सकते हैं : 

() यह सन्देह कि परमाणु परीक्षण स्थगित रखने से दूसरे सविदाफारी 
पक्षो फो संनिक दप्टि से लाम हो रहा है; 
() किसी अन्य पक्षवार द्वारा सस्धि का अतिकमर्ण; और 

(7) यह मय कि किसी ऐसे राज्य द्वारा किये गये परीक्षणों से वाक्ति- 
सस्तुलन वियद्ध सकता है, जिरने सन्पि में 'अधिमिलन' से इन्‍्कार कर दिया हो | साथ 
ही यह भी उल्लेखनीय है कि सन्वि की घारा चार भे कहा गया है कि अलग होने का 
अधिवार राष्ट्रीय प्रभुमत्ता का परिणाम है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वी से हटने की 
समस्या पर दूरगामी प्रमाव पड सकता है । 

न (९) मन्धि को घास दो पे आंज्षिक परीक्षण टोक सन्बि भें संशोधन की 
प्रश्रिया का उल्ले किया गया है। इसमे यह व्यवध्पा है कि कोई पद्षकार, जो 
सशोपन कराना चाहे, उसका पाठ निक्षेपधारी सरवगरों अथोीत्‌ मूल पक्षवारो” को 
सरकारों को पेज किया जायेगा ॥ निक्षपधारों सरकारें प्रस्तावित संशोधन सन्धि को 
समो बन्षकारों मे प्रसारित करेंगी | इसके वाद यदि दो-तिहाई था अधिक पश्षकार 
चाहेगे तो निद्षेषधारी सरकारें एक सम्मेलन युत्तायेंगी, जिसमें संशोधन पर विचार 
के लिए समस्त पशवारी को लिममन्त्रित किया जायेगा ) 

आशिक परीक्षण रोक सन्पि की मालोचना--आश्विक परीक्षण रोफ सन्धि 
की अनेक आधोरों पर आलोचना को जा सकतो है, जिसमें से प्रमुख आधार 
निष्नाकित हैं : 

(0) इस सपि में जमीन के अन्दर (भूप्रिगत) विस्फोट करने पर रोक 
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लगाने के दारे में स्पप्ट व्यवस्था वा अभाव है; 

(४) संधि में परमाणु अस्तो की जित्री पर रोक नही लगायी गयी है; 

(!ए) इसमे उल्लिखित समोयन प्रावधान भी युदिदृर्ण हैं। इस बारे में किसी 
अवार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि निश्षेषघारी सरकारें कितने समय 
के भीतर वह समोचन प्रकक्तारों में प्रसारित करें कौर कितने समय में 
वे सशोवन पर विचार वे लिए सम्मेलन बुलायें । यहाँ ऊक कि इस 
सधि में सशोघन के लिए सम्मेलन का स्थान भी निश्चित नहीं क्या 
गया है, और 

(४) सधि मे इसके प्रावधानों के अर्थ के बारे म मतमिन्नदा की अवस्था में 
उसका हल दूँढने के लिए कसी भी प्रकार के “मानक अनुच्छेद” की 
व्यवस्था नहीं है । 

(9) 966 में जोनसन की सात-सृत्री योजना--9 66 में अमरीकी राष्ट्रपति 
जिंदन जोनसल ने सात-मृत्री योजना का सुझाव दिया, जिसमे ग्रेर-प्रमाणु देशों में 
परमाणघु अस्त्रों बे फैलाव को रोकने की बात कही गयी ॥ इस योजना की अन्य बातें 
शान्तिपूर्ण परमाणु गतिविधियों का अन्तर्राष्ट्रीय निरक्षण, सुरक्षा-सगठन मजबूत 
बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना थों॥ योजना में “आतज्रामक तथा 
मुरक्षात्मक” सामरिक दमवर्षकों ठथा क्र्लेपास्तों को, जो परमाणु शस्त्र के वाहक हैं, 
ययावत रोक दने (#7८८2८) की मी वात कही गयी । साथ ही राष्ट्री को सुझाव 
दिया गया कि वे भरगे हथियारों की श्रतियोगिता सीमित करें, जो आम तौर पर 
झूठी प्रतिष्ठा' के लिए धाप्त क्ये जाते हैं॥ फ़िर भी इन बातों पर विचार के लिए 
जो सम्मेलन हुआ उसके परिणाम निरागाजनक थे। अन्त में यह सम्मेलन बिना 
कसी उपलब्धि के स्थगित हो गया । 


परमाषु प्रसार रोक मधि 

5 मार्च, 968 को परसादु प्रमार रोफ सरचि (उ०-20राटिशा0्व्र 
पः८४५)--<ुनिया में हथियारों की होड सीमित करन तथा निशस्त्रीकरण वे लिए 
अनुदत वाठावरणघ तँयगार करत में इस संधि को महवपूर्ण सीसा-चिन्ह माना जा 
सकता है। नवम्बर, 966 में स० रा० सघ मटद्ठासमा की राजनीतिक समिति में 
परमाणु आयधुधो के निर्माण एवं प्रसार पर रोक लगाने के लिए एस प्रध्वाव पारित 
किया । इसम कहा गया कि परमाणु हविद्रार-विहीत टाप्ट्र परमाणु अस्त्रों का निर्माण 
नहीं करें और परमाधु आयुध-सम्पन्न राष्ट्र इसका निर्माप बन्द करें । इसको सपि के 
मसविद का रूप देने के लिए निजस्त्रोगरण आयोग का प्रस्तुत दिया गया॥ इस 
आयोग द्वारा तैयार सधि का मसविदाया सहासमा ने 3 जून, 968 को स्वीवार कर 
लिया तथा सदस्य देशों को इस पर हस्ताझर करन के लिए कहा गया। अमरीका 
और सोवियत संघ जैस महत्वपूर्ण दप्चो सहित 40 देशों का अतुसम्यंव मिलने पर 
हुस सपच्ि क्र 5 झाकं, 2970 को कागू कर दिया गया / इस संधि की श्रम्रुख ब्यदःपाएँ 
हविम्ताहित हैं 

(अ) परमाएु दृद्ियास-सम्पन्न राष्ट्र, परमाणु आदुध-विद्दीन देशों को परमाणु 
अम्त्र प्राप्त बरते में किसी प्रतार की सहायता नहीं देगे, 

(ब) हस्ताक्षरकर्ता परसाजु-अत्व-विद्वीत शप्द्र परमाणु हथियार बनाने गा 
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कोई प्रयास नहीं करेंगे; 

(स) हस्ताक्षरकर्ता देशों को असेनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास 
को पूरी छूट रहेगी। मर्थात्‌ वे परमाणु ऊर्जा का आन्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग 
कर सकी; ओर 

(द) परमाणु अस्त्रो के परीक्षण पर रोक लगाते की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्पा 
हो । इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी को अधिकार दिया गया ॥ साथ 
ही कहा गया कि गैर परमाणु राष्ट्रो द्वारा परमाणु ऊर्जा के घान्तिपूर्ण कार्मी के लिए 
प्रयोग के बारे में वे इस एजेन्सी के साथ समझौता कर ऐसा करें ॥ 

परमाणु प्रसार रोक संघि को आतोचना--इस सधि पर अब तक लगभग 
एक सौ देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके बावजूद मारत, चीन, पाकिस्तान भादि 
सहित कई अन्य सहत्वपूर्ण देशो ने अनेक आघार पर इग्रकी मालोचना कर हस्ताक्षर 
करने से मना कर दिया है । सक्षेप मे, इस संधि का विरोध करने वाले देशों ने 
निम्नाकरित आधारों पर इसकी आलोचना की है । 

(0) घड़ी शक्तियों द्वारा परमाणु एफाधिकर को सालशिश--परमाणु प्रसार 
रोक संधि पर अन्य राप्ट्रो के हस्ताक्षर करवा कर विश्व की पाघ परमाणु शक्तियाँ 
अपना परमाणु एकापिवार कायम रखने को साजिश का खेल सेलना चाहती हैं । इस 
सधि में परमाणु शक्तियों द्वारा परमाणु हथियार बनाने पर नहीं, बल्कि अन्य देशो 
द्वारा परमाणु हथियार न बनाने और विस्फोट नहीं करने की ब्यवस्था की गयी है। 
इस प्रथार बडी शक्तियाँ अन्य देशो को शक्तिशाली नहीं देखना चाहती । 

(॥) फ्रांस गौर चोन द्वारए सन्यि एर हस्ताक्तर करने से इस्कार--दुनिया 
को पाँव परमाण्‌ एवं बड़ी झक्तियों में फ्रांस एवं चोन शामिल हैं। उन्होंने इस सन्पि 
पर हस्ताक्षर परते से मना कर दिया | जब इन जँसे बडे देशों ने इस सन्धि के भ्रति 
उपेक्षा भाव दिखाया तो यह महज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विश्व के 
गैर-परसाणु देश करों गवारात्मक रुख अपनाने लगे । हालाकि चौन ने अगस्त, 799॥ 
में कह्मा कि बढ अब इस संधि पर हस्ताक्षर करते को तेंयार है, किल्तु ऐसा लगता 
कि वहूं इसके साय अपनी कतिपय इर्तें मी जोड़ेया, जिससे इसका कोई विशेष 
महत्व नही रह जायेगा । यह चोत द्वारा हस्ताक्षर न करने के समान ही होगा | 

(8) इसे सामान्य था पूर्ण निश्मस्त्रीक्रण सन्धि नहीं साना जा सकता--अनेक 
लोग इस सन्यि को निशस्प्रीकरण के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम मानते हैं जो 
सही नहीं है। इसमे केवल परमाणु हथियारों पर रोक थी ही व्यवस्था है, अन्य 
परम्परागत शस्प्रास्त्रो का उत्तादन रोकने यथा उन्हें सीमित करने के बारे में यह 
एकदम मौन है। इस कारण इसे सामान्य या पूर्ष निशस्त्ीकरण सन्धि क्दापि नहीं 
मान्रा जा सकता ॥ 

(४) साम्थि भेदभाव पूर्ध--सन्धि पर अनेक देशों द्वारा हस्ताक्षर न करने का 
अमुस बारण उसकी भेदमाव पूर्ण व्यवस्थाएँ हैं। इसमे बड़ी शक्तियों द्वारा परमाणु 
स्प्रों के उत्पादन, शस्त्र जमा करने (७०७८ छ़ामशष्ठ) तथा उनके श्रयोग पर 
किसी प्रकार की रोक नहों लगायो गयी है 4 इसके विपरीत ग्रेंसन्परमाणु देशो द्वारा 
हेने हथियार नहीं बनाने के सम्बन्ध में लम्दी-चौड़ी ब्यवस्थाएँ की गयी हैं। इसे 
दोहरे मानदण्ड अपनाने वाली सन्धि ही महा ज्ञा सवता है उ्योकि परमाणु ओर 
गेर-परपाणु देशो के बारे से इसको ब्यवस्थाएं अलग-अलग हैं। 
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(५) सन्धि से परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग में बाधा--इम सन्धि में 
ग्रैर-परमाणु राष्ट्रों से कहा सया है कि वे परमाणु विस्फोट न करें तथा इसके बदले 
परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के झान्तिपूर्ण भ्रयोग के लिए तकनीकी 
जानकारी एवं मदद देंगे । अनेक तकनीकी दातो कया वहाना बनाकर परमाणु शक्तियाँ 
इस महायता के आइवासन को पूरा करने से मुक्र सकती हैं। इस प्रकार परमाणु 
ऊर्जा के अभाव में विज्ञामशील देशो द्वारा विज्ाम काय्यत्रमों को सम्पादित करने में 
अनक प्रकार की बाबाएँ उठेंगी है 


साल्ट-एक ब साल्‍्ट-दों समझौता 
साल्ट एक समझोता (5086ह०. 475 /णाशाता ९27. 076 


७ 587.7-)---खतरनाक' एवं विनाश्क्षारी परमाणु आयुधों को सौमित करने वे 
लिए साल्ट-एक समझौता बर्थात्‌ सामरिक झस्त्रास्त्र परिसीमन सन्धि पर अमरीका 
ओर साबियत सध ने हस्ताक्षर किये। इस समझोवे के अल्तर्गेत दो समझौते किये 
गये («) प्रक्षेपास्त विरोधी घस्मों को सीमित करने सम्बन्धी सन्धि (व7लप्र ० 
फ्रढ [॥गाशा0 ् #ाक-फ्ड।5वा० १5६०५ 5५5८०), और (व) सामरिव 
आक्रमक क्षस्त्रों के परिसीमन सम्बन्धी कुछ झपायों पर अन्तरिम समझौता | 

पहला समझौता जहा अनिदिवत वाल वे लिए क्रिया गया, वही दूसरा 
समझौता पांच वर्ष के लिए। पहते समझौते वे सहत अमरीका और सोवियत सप 
के लिए श्रक्षेपास्‍्तों को सुरक्षा प्रदान करने घावे स्वलो को दो तर सीमित कर दिया 
गया--एक, देशों वी राजथानी की सुरक्षा के जिए और दूसरा, अन्नर्महाद्वीपीय 
प्रक्षेप्रासत्रो (आई० सी० बी० एम०) की सुरक्षा के विए । दूसर समझोते वे तहत 
पचवर्षीय वन्‍्वरिम सन्यि म, जो राष्ट्रीय हितो के प्रतिवूल सिद्ध होव पर जिसी भी 
पक्ष द्वारा छ. महीन के नोटिस पर रद थी जा सकती है, निम्नाकित बातें तय की 
ग्रे -+ 

(अ) । जुताई, 972 के बाद नये अन्लमहाद्वीपीय प्रक्षेप्रासत्रों का निर्माण 
नहीं किया जायेगा, 

(व) कोई भी पक्ष हत्क या पुराने किस्म के भू-प्रश्नेपासत्र स्थतों को सुघार 
कर भारी अन्तर्म हाद्वीपीय प्रश्षेपास्त्रों का प्रयोग योग्य नहीं बनायेगा, 

(स) दाता पन्न पनडुत्वियों के प्रक्ने परास्त्र, प्रक्षेपक तथा प्रक्षेयास्त्रयुक्त आधुनिक 
पनदुब्वियाँ नहीं बतायेंगे ; हाताकि टसमे निर्माणाथीन परनडुब्बियों का काम पूरा 
करन की छूट रहेगी, 











3 इस सस्धि के बारे सें सबम्त साराभित टिप्पणियाँ भारतोय रक्षा अध्ययन एवं विशतेषश 
सस्पात के झूठपूव विदेश ब» सूब्रदमध्यम (/.. 5५छश070279व्या)) ने को हैं। उत्दोते अपनों 
सस्पादित पुस्तद्र *ँ०८८ढा४ शि०ाटाड॥00 306 [॥067030/099॥ 5८८७॥॥:१ (02098, 965), 
जो भूमिता में लिखा है--हुछ भा वे स्यत्तियों का तई यह है कि परमाणु प्रयार रा् साँषि शबाना 
विश्द इस सत्थि से बछिठ विश्र से बेहतर है | * इसो सरद के बुतहों के आधार पर यहमी 
अमाजित हिया जा सडठा है दि बर्दमान स्थिति और भो बच्छी है, जिसयें साचि दो है. हो मौद 
इसहे कर आखायढ भी हैं। ६र काई इस हास्यास्पद स्थव॒स्था का टडिस्मा नहीों। यदि वस्थुतिष्ठ 
इग मे क्षेठिज् या उच्च था स्वानोद परमाशु आखख प्रसार से तने वाले पामाशु युद्ध के धवरेया 
आवकवादियों के हाय एस दहृदियार सदत के जायिम को झाद रखकर दर्खे तो नए राष्दों हाए 
परमाज्ु अख्य हाखिल करते का छतरा नगष्य लगगा, प्‌० 8-9+ 


शा 

(द) अस्तरिक्ष सन्पि दो ब्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देझो द्वारा 
आपामक प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का असख्घुनिकोक्रण करते के लिए वेकल्पिक अस्त्र 
बनाने का अधिकार रहेगा; ओर 

(य) सन्धि के परिषालन की जाच के लिए हर राष्ट्र केवल_ अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के मान्य गिद्धाल्तो के अनुरूप ही विधियाँ अपनायेगा। दोनों पक्षों ते स्वीकार 
किया कि शस्त्रास्त्र निर्माण की ग्रुप्त रखने के लिए जान-बुझकर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं 
करेंगे, जितसे सन्धि को मावता को ठेस पहुँचे और दूसरे देश को निमरानी रखने में 
कठिनाई हो | 

का में साल्ट-दो समझोता--मई, 979 में वियना (आस्ट्रिया) में 
तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर और सोषियत शासक ब्रेझनेय ते साल्ट-दो 
समझौते ($8/.प-ा /६ए७८४९७) पर हस्ताक्षर किये। 985 तक की अवधि 
वाले इस समझौते में निम्नांकित व्यवस्थाएँ यो : 

(अ) साल्ट-दो समझौते द्वारा सामरिक शस्त्रों, प्रक्षेपास्थों की संख्या और 
किस्मों पर एक सीमा लगा दी गयी । लेकिन इसके अन्तर्गत दोनों देशों को नए 
प्रक्षेपास्‍्त्र तथा परमाणु शस्त्र बनाने की छूट थी | हरेक देश के पास अन्तर्मेहाद्वीपीय 
प्रक्षेपास्तों, सामरिक यम-वर्षक बिम्रानो तथा पनडुब्धियों से छोडने वाले परमाणु 
प्रक्तेपारत्रो की सख्या 398] तक 2400 निश्चित कर दी गयो। 98] के बाव 
यह सख्या घटाकर 2250 कर दी गयो, ओर 

(व) हथियारों वर होड मे ओर कमी के लिए सोवियत सघ ओर अमरीका 
अगले साल्ट-तीन समझौते (5#/वा। 087०८77००0) के लिए बातचीत करेंगे। 


मध्यम डूरो मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र सेचि 
(फ्ाट्गगदा५ प5॥2० वैएएटाट्थ ल्‍००० प्रच्भज वर. प्रटएए) 


अपरीकी राष्ट्रपति रोनाल्‍्ड रीगन और सोवियत नेता मिसाइल ग्रोवाच्योव 
ने 8 दिसम्बर, 987 को जेनेवा में मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रशैपास्त्र संधि पर 
हस्ताशर छिये । सक्षेप में इसे आई० एव० एफ० संधि कहा गया। इसे निशशस्त्री- 
करण को दिद्वा में सवसे प्रयतिशील कदम और रचनात्मक पहल प्लाता गया ॥ 

संचि में प्रमुप्त ध्यवस्याएं--सधि के दहत अमरीका और सोवियत रांध ने 
500 क्िमी० से 5000 क्िमी० की दूरी तक भूमि पर से मार करने घाले समी 
परमाणु प्रजेपास्मो को सप्ट करना स्वीक्षार किया । ये समी परमाणु भ्रक्षेपास्त्र सध्यम 
व बम दूरी तक मार करने वी क्षमता रसते है। मास्को से ।050 किमी० दक्षिण 
पूर्व भे कापुस्तिन यार स्थित सोवियत सैनिक अड्डे से एस० एस०-]2 और एुस० 
एस०-22 प्रशेपास्त्रों को पू् को ओर छोड़कर नप्ट करने को बात कही गईं। उधर 

3 अनेद् पिद्वानों के साथ रे» सुश्हेसम्पम बग भी यह मानता है दि साहट एक समझौता 

देहांन दो शनि तेड ूूरने झाना एफ प्रसुख शदम था। उनका सोतता) है कि “इस स्मझौते को 
सम्पप्न १ पने मे ह:कालोद अयरीकों विदेश मत्द्री हेनती किलिजर ने अप्रयाशित और अमूतपूर्व 
शबीलापन दियाया । उतके दिमाद में दो बाते सही डान पहलो हैं। पहली बाद तो यह थी हि 
घोत के साथ सम्बन्धों में मघाद के बाद जिमिजर ज्यादा आत्म-विश्दस्त थे ॥ दूसरी दाव, उन्हें 
खलपता था रे एव बार सम्घौठा हो जादे पर सोजिदद सच को अल्ठर्राप्ट्रीय ब्यदस्पा सें यथा- 
शिवा बनाये रखमे के बारे मे सपत्र मालेंदारो के लिए तेयार क्या जा सरेयः ।' हे , कल 
सुददसध्यम की पूरोक्त पुस्तक में स्दय उतरा लेंस 4 ८४०६८ 09८४०, 38-३9. 
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अमरीका ने कैम्प कंनावरल से परशिय-2 अ्रक्षेपास्त्रो को अटलाटिक की ओर छोडकर 
नष्ट करते का निइचय किया । सधि में इस तरह के प्रक्षेपास्त्र तीन साल के जीतर 
नष्ट करने पर सहमति हुई । 

परमाणु प्रक्षेपास्त्रो को परीक्षण स्थल पर विशेष प्रकार से बताये गये ग्रडढो 
में जलाकर भी नप्ट किया जा सकता है, विन्‍्तु इससे वायु प्रदूषण की आशवका 
अधिक है। मत दोनो महाशक्तियों ने प्रक्लेपास्त्रा को एक विशेष दिशा में छोड़कर 
ही नप्ट करने का निए्वय क्या । अमरीकी सीनेट और सुप्रीम सोवियत द्वारा 
आई० एन० एफ० सधि की पुष्टि (जून, 988 मे पुष्टि हो गयी) के तीन माह के 
भीतर निरीक्षक दल द्वारा उन समी स्थलों के निरीक्षण की बात तय की गयी, 
जितके नाम मूल सधि के साथ लगे सो पृष्ठो मे शामिल हैं। 

आईं० एन० एफ० सधि का भूल्याइत--आई० एन० एफ० सधिको 
उपरोक्त व्यवस्थाओ से स्पष्ट है कि' मध्यम और कम दूरी तक मार करने वाले सभी 
परमाणु प्रक्षेपास्त्र नष्ट कर दिये गये। सख्या के हिसाब से देखें तो यह बुल 
परमाणु अक्षैपास्त्रों का मात्र 4 प्रति्त है, लेक्नि महत्वपूर्ण वाद यह है कि यह्‌ 
पहला मौका था, जब परमाणु भक्षेपास्त्रों को समूल नष्ट” करने पर सहमति हुई। 
इससे पूर्द अब तक सिर्फ उनके उत्पादन पर “नियन्तनर्ण की बात बही जाती थी। 
यह सरबि इस्र रृष्टि से मी ऐतिहासिक कदम है कि दोनों महाशझ्कक्तियों ने लम्बी मार 
के परमाणु प्रक्षेपास्त्री को नप्ट बरने की दिशा मे प्रयास क्या । 

इस संधि के आलोचक यह बह सकते है कि सधि पर हस्वाक्षर इसलिए 
सह हुए कि राष्ट्रपति रीगन ईरानगेट की बदतामी के बाद इस माध्यम से अपना 
स्थान इतिहास मे सुरक्षित कराता चाहते थे । इसी तरह गोर्वाच्योव देश में अपने 
“सुधार कार्य क्रम” को सफल बनाने एवं तीद्र आधिक विकास के लिए सँनिव प्रतिस्पर्धा 
को रोजवर दस्तरास्त्र निर्माण के खर्च में कटौती करता चाहते थे । इस बात को भी 
अनुदला नही किया जा सबता कि इस सधि से दोतों महए्शक्तियों दे बीच सामरिक 
सातुलन में कोई अन्तर नहीं पडा । मयली मार के परमाणु अ्रक्षेपास्त्र यूरोपीय 
रणक्षेत्र में तैनात ये, जिसकी स्थिति वो हेलसिरी समझोते के बाद कतई सकटपूर्ण 
नही समझा जा सकता | बुल मिलाकर आई० एन० एफ्० सधि निशस्त्रीकरण का 
ठोस प्रयत्न कम, इस बात वा संकेत अधिव हैं कि महाशक्तियो ने आपसी सम्बन्धों 
में सुघार के जिए अपने-अपन शिप्रिरानुचर/आश्रित देशों वे सामरिक सुरक्षा हितों 
को गौण माना। 


चाद्चिगटन बात, 990 

घुन 990 में अमरीकी राष्ट्रपति जाजें बुश और सोवियत राष्ट्रपति 
गोर्बाच्योव वे बीच वाशिगटन में शिखर बार्ता हुई, तिसके नतीजे काफी उत्साहवर्षक 
भाने गये। दोनों नेता कुछ श्रेणियों के सामरिक परमाणु अस्त्रों में 50 प्रतिशत तक 
वी क्‍्टौदी पर धिद्धात रूप म सहमत हुए। दे यूरोप म तैनात पारम्परिक सेनाओं 
ओर हावयारो में कमो के काम में तेजी साने के लिए मी तेंयार हुए। इस सम्बन्ध 
में पूरी संधि पर दिसम्बर 990 नक हस्ताक्षर बरना तय हुआ, बिन्‍्तु अपरिदाय॑ 
परिस्थितिया के वारण इस 'स्टार्ट मर्धि' पर अगस्त, 99] मे हो हस्ताक्षर हो सबे । 
(3 अाच्द्रीप भष्दध ।7 
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वाशिंगटन शिखरनदारतों के दोरान अमरीका ओर सोविधत संघ के छोच 
परमाणु एंव राशयतिक हथियारों में कटौती तथा व्यापारन्दद्धि राष्वन्धी महत्वपूर्ण 
समझोते हुए । हालाकि कुछ टिप्पणीकारों का मादना है कि बदले अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय 
परिवेश में ये समझौते ज्यादा महत्वपूर्ण नही थे, क्योकि दोनो देश स्वयंभेव अपने 
रक्ता बजट पर ख॑ लयातार कम करते जा रहे थे। दोनों देश हजारों टन 
विनाशरारी राप्तायनिक हथियार नष्ट करने और अपना शह्प भंडार पांच हजार 
टन लक घढ़ाने पर सहमत हुए ॥ इन्हे नष्य करने का काम 992 से छुद होकर 
2002 तक अलेगा। दोनों नए रासायनिक हथियारों का उत्पादन नही फरेंगे। 

दोनों नेताओ के दीच जमंनी बेः एकीकरण और यूरोप में नई सुरक्षा 
व्यवस्था पर कोई पहमाते बायम नहीं हो सकी । बुश चाहते थे कि एकोकृत जमेती 
'नादो' का सदस्य बते और 'नाटो' युरोपीय सुरक्षा का केन्द्र बिन्दु रहे, जबकि 
गोर्बाच्योव ने बुश के समक्ष सनिक संगठनों को घीरे-पीरे भग करने ओर 
पूरोपीय देशो की सुरक्षा त्तया उनमे सहयोग बढाने के लिए 35 देशो का सम्मेलन 
आयोजित करने का प्रस्ताव रखा । गोर्बाच्योब से सुझ्नाव दिया कि एवीजूवत जमेती 
दोनो लेमो के बीच तटरूथ रहे या दोनी गठजोड़ो मे सदस्यता हासि्र करे या फिर 
'नाढो' के राजनीतिक ढाघे में मसे हो शामिल हो किन्तु उसकी छेनिया कमात से 
दूर रहे। किन्तु अमरोका को इनमे से कोई भी विकल्प मजूर नहीं था, जिससे उनमे 
इस पर मतभेद बने रहे। 

हमारी समझ में वाशिंगटन शिखर सम्मेलन को जरूरत रे ज्यादा तूल दिया 
गया, वधोकि इसमें एक पक्ष का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया, जिसकी अपनी ह्थिति 
निशपद मही थी यह वेठकू ढीक उम्र समय हुई, जब सोवियत संघ मे बाहिदक 
गणृतत्र जोर-शोर से आजादी या सवाल उठा रहे थे और गोर्बाच्योष अपनी 
'पेरेस्त्रोयका' ओर 'ग्लासनोस्म! को सोतियो में अपेक्षित सफलता न मिसने के कारण 
आलोचना के शिकार बन रहे पे। अफगानिस्तान से "घायल यापस्ी” के बाद 
सोवियत सघ अमरीका से टकराने की स्थिति में नहीं रह गया आतरिक व बाह्य 
परिस्यिप्तिपो के दबाव मे अपनाया गया रिपायती राजनया अमरीका-सोदियत 
सम्बन्धों में स्थायित्व नहीं सा सकता था। 
'रठाद' सप्चि रे 
(छ96ह्टा० #ार हेस्तएटपणा पोब्चछ शक्राश) 

_ अमरीहा और सोवियत सध ने 3। जुलाई, 99] को मास्फो से सम्बी 
दूरी के एजारो ताशिकोय प्रद्येपास्त्र सत्य बरने के लिए सामरिक अस्च परिशोधन 
सधि 'स्टार्ट' पर हस्ताशर किये। परमाणु शस्त्रों को फ़टोल्ली वी दिशा मे इस राधि 
को ऐतिहासिक महत्व का प्रचारित किया गया । 600 पृष्ठो बे! इस समझोते पर 
अमरीकी 'राष्ट्रपति जाजें बुश और सोचियत राष्ट्रपति ग्ोबॉच्योद ते जिन बलमो से 
इस्तपन क्ये ये ]987 को आई० एन० एफ० संधि के तहत मध्य किये गये 
प्रे्नेपास्त्रों के टुबड़ो से बनी थी ऐसा इस संधि क्रो त्ाटकीप सरीके से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण झ्लवाने-दर्शाने के लिए किया गया ॥ 

_ असल मे, स्टार सधि दोनो महाशक्तियो के बीच मो सात्त तदः चली गंम्मौर 
चारों बा परिणाम है। इससे सोवियत संघ के परमाणु मडार में 35 प्रतिशत और 
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अमरीकी भार में 28 प्रतिशत का कटौता ह्वागा । ह्मस दाना दवा के परमायू 
दृयिवारा का सख्या उतना हा हो जाया जितना 982 म वार्ता चुरू हान व 
समय था ॥ 

ड्म कटौता के बाट जमराशा और सादियत सघ म से हरकत के पास 6 000 
सामरिक प्रमाण टथियार बच सटग | हॉना के सच्पर मे अवर-मटाद्रापाय और 
पनइुब्बा स छाट जान वाव दतास्टिक प्रशप्रास्ता तथा हवा म मार बरन वाल कूज 
प्रखपास्त्रा का सम्प्रा । 600 रह जावंगा । हसक बावजूट अमरीका के पास नौ हजार 
जौर सावियत संघ के पास सात हार परमाणु हथियार बच रव्य] चस सधिक 
मताबिक अब हटाना मं स प्रयक्॒ के पास सासरिक परश्माणु हस्त ब्रल्मपपक्त वाहक़ा 
(एम० एन० हॉ० वा० सा०) का सरय 600 से जय नहा हो सकगी। 

सधि के तहत हटाना पा एऑ-द्ूसर व यहा जावर मौक फर निरीक्षण कर 
सगे । प्रप्टि ओर जाच के विए दाना पश्व एक सम्रक्त आएग बाज | 

स्टाट संधि 5 साल तक वैथ रटया | ”स अवधि क समाप्ठ हान से पहुत 
नह संधि क्रक सम खम मा जिया जा सतगा। अगर 5 वध के बाल दाता प्ष 
सहमत शाय ता “स अगर पाच वर्षों ब जिए बटाया भा जा सकगा। 

रूम सधि का उस ह्नि ख खाग्ू माता जायरा जब अमराका सानट सस दो 
विश बहमह से सजूरी दगा | ”स अनूतपूव निज प्रक्रिया के तहत होना मा 
हकिया साव माल के मातर तीन चरणा म परमाणु हथियारा से भय की गर् कटौवा 
करेगे | 

मगर इस संवरि मं समठ स छा जान बात कज प्रशपास्‍्त्रा को सामित 
ना किया गया है। सोविग्त संघ हाट मा संधि का परिधि मे _पमिल करन पर 
जार हवा रहा क्िन्त अमराका के सायादार मना करन पर उसत वुस छोटे टिया। 
अनबला टाना ने शक एक्लसर का 600 क्लिामाटर से अधिक तम्ब्रा दूरी के 
अपन परमाणु प्रशयपास्त्रा का छोटा हता मदूर कर जिया। 

जम संधि का एविव्सिक द्ररआतव का सत्य अव्य दा जा सकता है 
किल्लत आज होता महाान्तियां के पास जिया अधिक विवेस ख्षमता है उसका 
नुवनता मे यरु सधि बटद बड़ा एपतीय चेटा सातवां जा सकता । 

हु्प बटके का एक सकादरामक पल यट था कि अमराका ने मावियत सप 
का “एय्रारिक दप्टि सं संस अनुकूल राष्ठ का हडा हने का घाल्चा का विगसे 
हानो के ब्यापार सम्देत्धा मं ढुंद्धि और साविग्त सप् का वट॒ पमान पर अमरीकी 
क्राषा एवं मटर मित्रन को आदा वया | 


निशस्त्राकरण के मार में समसस्‍्याएँ एवं बाघाए 


निस्यावरए के बार मे उपराक्त विधवपण स स्पष्ट है कि न्‍्म खंत्र मे 
अनक प्रयास किये रव दिठ आलिक सफ्खता हा हाथ खा | तिनस्थाव रण व भाग 
में आने बादा प्रमख सम्राधाए एवं बाधाए निम्नाकित हैं 

(अ) बडा दात्ियों का हस्वामिमुख अयवध्यवस्थ'ए-- टतिया का चार बढ़ा 
नम्िया-- असराहा सातिश संघ बिन और प्रास की अथव्यवस्याए “स्वामिमख 
कै । थे ए आय हागा का “सत्र बदकर प्रदिवत अरबा डालर कमात हैं। चनदी 
अदव्यवेमस्थाओ मे हास्त्र “दाग हतता महवपुतू आपार स्तम्म दत चूज़ा है कि वे 
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उसे एकदम बदल मो नहीं सकते । इस प्रकार बढ़ी शक्तियों की 'शस्दामिसुख 
अथैव्यवस्थाएँ” निश्वस्त्रीक रण के मार्गे में एक महत्वपूर्ण दाधा के रूप मे खड़ी हैं । 

(व) संकीण राष्ट्रीय हितो को प्राथमिकता--विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने- 
अपने राष्ट्रीय हिछो को ध्यात मे रखते हुए विदेश नीति निर्धारण करना स्वाभाविक 
एवं उचित है । परन्तु, उनके द्वारा सकीर्ण दप्ट्रीय हितो को प्राथमिकता देने पर 
निशस्त्रीकरण अभियान को गहरो ठेस पहुँचती है । एक राष्ट्र द्वारा सकीर्ण राष्ट्रीय 
[हत को प्राथमिकता देने पर दूसरे राष्ट्र मी ऐसा ही। करते है और तिशस्त्रीकरण 
प्रपास असफल हो जाते है । 

(स) झल्त्र लॉदो का दुष्प्रचा र--बडी श्षक्तियों की शस्त्र लॉबियाँ (&एरा5 
]0७७१९७) निदस्त्रीकरण के: विरुद्ध प्रदार करती रहती है। वे विभिन्न देशो में 
हमेशा यह्‌ प्रचार करवाती रहती है कि उनके झात्रु देश का सालाना प्रतिरक्षा बजट 
लगातार बढ़ता जा रहा है, ताकि नित नए आअस्त्रो का आविष्कार एवं उत्पादन होता 
रहे और उन्हे मुन'फा मिलता रहे | किसी तिशस्त्रीकरण समझौते के सम्पन्न होने पर. 
वे उसको आलोचता भी करती है। मसलन, मई 979 में अमरीका और सोवियत 
संघ के बीच साल्ट-दों समझोता होने पर अमरीकी शस्त्र कम्पनियों कौ अनेक लॉबियो 
ने प्रचाए कियए कि साल्टनदो समझौते से सोवियत संघ के मुकाबले अमरीका सैनिक 
झूप में कमजोर हो जायेगा | इस प्रकार इन दास्त्र लॉबियों के दुष्प्रचार से निशस्त्री- 
करण अभियान की गति में अनेक प्रकार की रुकाव्दे उत्पन्न हो जाती है 

(द] एक-दूसरे पर श्रेष्ठता की स्थापना को महृत्वाकाक्षा--राष्ट्रो द्वारा 
एक्डडूसरे के विरुद्ध श्रेप्ठता (५०७०८४०शा०) और सुरक्षा स्थापित करने की महत्वा- 
काक्षा से दास्त्रीफशरण की होड़ आरम्म हो जातो है । एक देश द्वारा शस्त्रास्त्र बनाने 
पर दूसरा देश त्रिया-प्रतिक्रिया सिद्धान्त (॥०४०॥-ए७७०४०० 7॥6०9) के अनुसार 
स्वतः उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे शस्त बनाने लगता है। मसलन, अमरीका और 
भोवियत सघ को ही लें, जो णस्त्रीकरण वी होड़ में सबसे आगे रहे है। अमरीका 
मे बुछ प्रक्षेपास्थ चनाये सो सोवियत सथ ते उसके जवाब में 'बेकफायर” बमवर्षक 
(82०).॥६ छे०ाएट$)। दोनो महाझक्तियाँ अनेक क्स्मों के घातक परमाणु 
हथिषार बनाने में सक्रिय रही है। उनके पास इन हथिसारों की एक झलक 
निम्नावित उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जायेगी । 

(।) भूतल से छोडे जाने वाले प्रक्षेपास्त्र, जिनके कोने पर बम लगे होते 
हैं, जैसे अन्तर्महाद्वीपीय प्रसेपास्त्र ([#०-ऐत्राशलआ॥। छ्वा90४० 2४$9९8) 
एवं भप्नली गार करने बाले प्रद्षेपास्थ (॥००एया रिव786 छ44#0० फवीडआ४८5); 

2] पानी ने अन्दर से छोडे जाने वाले प्रश्लेपफ्त्रो जुँसे (५०७ए७६ए७७ 
॥2णाणा८१ ऐजाउनच्नांट 'ा5भआोट४), और 

(3) विमान स्थित प्रश्षेपास्थ (8ध-8०776 ७॥5905), जो लडाक़ विमानों 
से छोडे जाने हैं। इस प्रकार राष्ट्रो दारा एक-दूसरे पर श्रेप्ठठा एवं सुरद्षा स्थापित 
बरने भी महत्वावाक्षा ने नित नई-नई क्स्मों के हथियारों के निर्माण का मांगें 
प्रशस्‍्त क्या है। यह प्रदृत्ति निशम्त्रीकरण मे मार्ग से एवं महत्त्वपूर्ण बाघा सिद्ध 
हो रही है । 

(प) निरीक्षण एवं सत्यापन की समह्या (7:छच्णा ली 05छललांग्स बत्तत 
3तागीप्यांणा)--निम्रस्त्रीकरण के मार्म में शक प्रमुख बाधा निरीक्षण तथा सत्यापन 


276 


की है। निशस्त्रीकरण वार्ताओ मे प्राय इस बात पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है 
कि शस्त्रास्त्रो की कटौती नौर उनकी समाप्ति के लिए निरीक्षण और सत्यापन कर 
निशस्त्रीकरण के पूर्णतः पालन के बारे मे ययार्थ का कँसे पता लगाया जाये ?२े कस 
गति से शस्त्र मण्डार समाप्त कयें जायें ? क्तिने चरण में उन्हे समाप्त किये 
जायें ? इन सवका निरीक्षण एवं सत्यापत करने वाली सत्ता (#फ्रशाणा9) कौन 
हो ? इसमें कौन से व्यक्ति होंगे ? आदि ॥ 

(२) मार्येन्चो द्वारा बतायो ययी खार समस्याएँ--अन्तर्सष्ट्रीय यजनीति के 
विख्यात विद्वान्‌ हस मार्गेन्ो ने निशस्त्रीकरण के मार्ग मे भझाने वाली जिन चार 
अ्मुख समस्याओं का उल्लेख किया है, वे निम्नाक्षित हैं 

()) विभिन्न राष्ट्रो के शस्त्रास्त्रो के बीच अनुपात कितना होगा ? 

(॥) वह मापदण्ड क्‍या है, जिसके अनुसार इस अनुपात के तहत विभिन्न 
बिस्मो एवं गुणों के शस्ञ विभिन्न देशो के लिए निर्धारित क्ये जायेंगे ? 

(70) उक्त दो प्रश्नों के उत्तरों का हथियारों को सोधी गयी कमी पर 
वास्तविक प्रमाव क्‍या पड़ेया २ 

(7५) निशस्त्रीकरण का अन्तर्राष्टीय शान्ति ओर व्यवस्था पर वया प्रभाव 
पडेगा २१ मार्गेग्यो आगे बहते हैं कि किसी भी निशस्त्रीकरण प्रयास का मूल्यावन 
उक्त चार प्रश्नों के सन्दर्म मे क्या जाना चाहिए । निशस्त्रीकरण गयी सफ्लता एवं 
असफलता इन्ही पर तिर्मर है। लेकिन ये बातें तय करना अत्यन्त सुश्विल ही नहीं, 
बल्कि लगमग अभम्मद है। 


मारत और निश्रस्त्रोकरण 
(॥79॥8 294 0॥$47ग्रशथा 


समय-समय पर भारत की निशस्त्रीशरण नोति विभिन्न राप्ट्रो और विद्वान- 
विशेषज्ञा वी अत्यधिक आलोचना का शिकार बनी है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि इसकी अजीब भू राजनीतिक स्थिति होने के साथ-साथ राष्ट्रीय हिंतो के विचार- 
घारा क साथ जटिल मल को आलोचक मही द़ग से समझ महों थाये हैं। आजादी 
के बाद प्रारस्मिक वर्षों मे भारत सेनिक दृष्टि से ताकतवर देश नहीं था। इन वर्षों 
म अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति में जा षोडा-बहुत प्रभाव मारत ने डालना चाहां, वह उसने 
द्वारा गुट निरपक्षता अर्थात्‌ महादक्तिया और बडी शक्तियों की गुटबाजी से दूर रहने 
की नीति वा पालन करने से पडा या। 962 तक अफ्रों-एशियाई महाद्वीपो से कम 
ही देश स० रा० सध के सदस्य बत थे, जिस कारण इस सगठन के अन्तर्गेत होने वाले 
निम्नस्त्रीवरण प्रयासों में भारत द्वारा बहुत सक्रिय भूसिक्रा तिभाना सम्मव नहीं था। 
मगर 962 भें ॥8 देशा वी निशस्द्रीकरण समिति में भारत को संदस्य बताया 
गया, क्योदि बडे देश गुट-निरप्ष नीति की लोकब्रियता को देखते हुए साव गुट- 
निरपेक्ष देशों को हम समिति में सदस्य बनाना चाहत ये 4 

घीर-धीर निदस्प्रीकरण वार्ताओं से मारत की भूमिका का महत्व बढ़ने लगा। 
अमरीका और सोदियत सघ दे बीच मत-मिप्नता से भारतीय गुट-निरफश् नोति की 
प्रास गिक्रता सिद्ध हुई मारत ने बड़ी शक्तियों से अपीस की दि उन्हे न ता बुद्ध या 


3 हज अ० मांग यो, 'राष्ट्रा क घद्य राजनांति' (चच्डीगड़, 976) चर 469 


शा 
बप्की ओर ग ही 'झीत युद्ध/ के मुहावरों में वोलना चाशहए 7 उसने निशस्त्रीकरण 
वी आवश्यकता पर जोर दिया । 


भारत निशस्त्रीकरण का जोरदार पक्षघर क्‍यों ? 


(अं) परमाणु शस्त्र आक्रामकू--भारत दारा निशस्व्रीकरण का समर्थत करे 
का पहला कारण उसने परमाणु झस्त्रों को हमेशा सुरक्षात्मक मही, बल्कि आक्रामक 
और आत्मपात्ती माना है। उसमे अपने विभिन्न प्रयासों में परम्परागत शस्वाह्॑त्रों को 
भी कम करने पर सर्देव जोर दिया है| 

(व) मरीब देशों को सहापता--भारत का मानना है कि शस्त्रीकरण पर 
किया जाने बाला असीमित रच यदि गरीब देशो को उनके विकास के लिए सहायता 
के रूप में दिया जाये तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा । 950 में इसी को भारत 
भे सं० रा० संघ भे एक प्रस्ताव रखकर शान्ति कोप की स्थापना की सिफारिश 
की भी। 

(स) आत्तरिक विकास के लिए जरूरो--निशस्त्रीकरण भारत के आन्तरिक 
विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है। नेहरू जी ने एक साक्षात्कार में कहा 
था कि दस्तीकरण पर हमारे ससाधत खर्चे करने पर मुझे दुख होता है, जबकि 
सामाजिक-आधिक विकास के क्षेत्र से वहुत कुछ किया जाना झ्षैप है। उन्हींने आगे 
5० अंक सामाजिक और आधिक स्थिति हमें निशस्त्रीकरण अपनाने को विवश 
कः ॥ 

(द) भारत विश्व शान्ति का पुजारी--भारत बिश्व शान्ति एवं सुरक्षा का 
पुजारी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सदूमाव कायम फरने की कामना रखता है। 
उसका मातना है कि विभिश्न राष्ट्रों के बीच के झगड़े हथियारो की लड़ाई से नहीं 
बल्कि दान्तिपूर्ण समाघान रे हल किये जा सकते हैं । 

भारत स॒० रा० संघ के अघोन हुई निशस्त्रीकरण वार्ताओ के स्वरूप से 
असन्तुष्ट रहा | मसलन, जेनेवा स्थित निशस्त्रीकरण समिति की अध्यक्षता महाशक्तियों 
को ही करने का अधिकार था। भारत लगातार यह तके देता रहां कि यह समिति 
स॒० रा० रांघ के समस्त सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व सही करती | 979 मे 
तत्कालीन भारतीय अपधानमत्त्री मोराएजी देसाई ने सं» रा० सघ महासमा के विशेष 
अधिवेशन में बोलते हुए तीन बातें मुख्य रूप से कही--(अ) परमाणु अस्त्र नष्ट किये 
जन हज (व) परम्परागत झस्ल्रास्‍्त्रों की होड़ रोकी जाये; जौर (स) निभस्त्रीकरण की 
गति तैज करने के लिए सं७ रए० स्थ की निशस्त्रीकरण समिति का दाँचा बदला 
जाये। देपाई के इन प्रस्तावों से निम्तांकित ठोस प्रमाव पड़े---[अ) जेनेवा मिशस्त्री- 
करण समिति की सदस्य सल्या 8 से बढाकर 33 कर दो गयी; (व) निश्चस्त्रीकरण 
समिति की हा ओ2/%2 को वारी-बारी से सौंपने (१०६४८) का निर्णय लिया गया; 
और (स) निम्नसत्रीकरण समिति को स० रा० संघ में ऊँचे दर्ज का स्थान दिया गया। 


मसलन, निशस्प्रीकरण समिति के सचिव को सं० रा० सघ के उपतधिव के समकक्ष 
माना गया। 


बे 

ध शिया किया, उठ क072एह 2०६9 + 945-6 (0९83, 967), 485. 
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भारतीय निशस्श्रीकरण नीति की आलोचना 


ज्यो-ज्यो मारत मध्यम-स्तरीय विश्व झक्ति के रूप मे उमरने लगा, त्यो-त्यो 
इसकी निशस्त्रीकरण नीति कु आलोचना बा निश्चाना बनने लगी ! आलोचबों द्वारा 
कहा जाने लगा कि 963 बाली आशिक परीक्षण रोक सन्धि पर मारत ने हस्ताक्षर 
किय थे जो उसके निःश्नस्त्रीज रण मे धूर्ण विश्दास का सूचक थी, किन्तु 968 वाली 
परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करन से मना करना उससे निश्शस्त्रीररण में 
विश्दांस को सन्देहास्पद बना देता है । इस समय मारत स्थल सेतिको वो सख्या के 
हिसाब से विश्व में दूसया और वायु संनिको के हिसाब से पाँचवाँ स्थान रखता है। 
परम्परागत शस्त्रास्तों के क्षेत्र मे यह विकम्तित देशों के समतुल्य हो गया है॥ मई, 
974 म राजस्थान के पोखरन नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण उसक शस्प्रीररण 
बे इरादों को जाहिर करता है॥ भारतीय निश्चस्त्रीकरण नीति के अलोचर इस प्रकार 
के अनेक तक देत हैं । 


परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का कारण 


भारत द्वारा इस सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का अर्थ क्दापि यह नद्दी लिया 
जाना चाहिए कि वह निभशस्त्रीकरण का विरोधी है। इस सन्धि में अतेक प्रकार बे 
दोष होने के वारण उसने इस पर हस्ताक्षर करत से मना कर दिया। प्रमुख कारण 
निम्नाक्ति हैं-- 

(क) सर्धि भेदभावपूर्ण---इस सन्धि मे की गयी व्यवस्थाएँ बडी शक्तियों 
और छोटे राष्ट्रो में भेदभाव करदी हैं। मसलन, इस सन्घि वे द्वारा बडी शक्तियाँ 
अपने परमाणु सयम्त्र अन्तर्रप्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने को त॑बार नहीं, जबकि 
छोटे राष्ट्रों बे लिए अस्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण अनिवायं शर्त रखी गयी है॥ भारत का 
तक॑ है कि समो राष्ट्रा के लिए बिना भेदमाव के समान व्यवस्था हो । 

(शव) सन्धि परमाणु ऊर्जा के श्ाम्तिपूर्ण कार्यों के उपयोग से थाघकषू--इस 
सन्धि पर हस्ताक्षरकर्ता दश द्वारा परमाणु ऊर्जा क दान्तिपण उपयोग में अनबा 
बाधाओं का सामता करता पड़ेगा। सन्धि में कहा या है जि हस्वाक्षरकर्ता देश 
परमाणु ऊर्जा क शाल्तिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग के वार में वे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु 
ऊर्जा एजेन्सी वे! साथ समझोता कर ही ऐसा करेंगे । इससे होगा यह वि वही 
शक्तियाँ दवाव की बूटनीलि अपनाकर या तकनीकी आधार वा बहांता बताशर 
अनेक' प्रकार की बाथाएँ खड़ी कर देंगी, जिसस थोटे राष्ट्र परमाणु ऊर्जा का 
शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयाग नहीं कर सक्ंगे। मारत इस आधार पर इसका 
विराय करता है। 

(प) चीन का आक्रामक रवेधा जग-जाहिर---954 में 'पचशझीन' समझौता 
करने दावे पड़ौसी दश साम्यवादी चीव 962 से भारत के साथ सैनिक मुठभेड पर 
उतर आया। 964 में उसने परमाणु बम बना लिया। यदा क्‍दा बह भारत वो 
धमकी देता रहता है । उसन वियतनाम पर 979 से हमता बात दिया। इन रव 
खाता को दखते हुए मारत का चीन के आक्रामक परमाणु रवेय से सावधान रहता 
पढ़ता है, जिस कारण मारत परमाणु प्रमार रोक सन्धि पर मस हस्ताक्षर बर 
सक्‍ता है। 
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(घ) पाकिस्तान परमाणु चस बनाने में सर्करिय--पाकिस्तात काफी वर्षों से 
प्रर्माणु बम बनाने का मरसक प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसते पश्चिमी 
यूरोपीय देशों से परमाणु साज-समान को चोरी तथा तस्करों की। लीविया एवं 
सऊदी अरब, इजराईल के खिलाफ लडने के लिए पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने 
के प्रयास मे विशाल आर्थिक मदद देते रहे है। हालाँकि वे उसे इजदाईल के विदद्ध 
इस्लामी वम्र की सश्ा देते हैं, किन्तु पाकिस्तान इसे मारत के विरुद्ध प्रयोग करेगा 
वो कि यह भारत को पहले दर्ज का शत्रु मानता है, इजराईस को नहीं । ऐसी अवस्था 
में मारत परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर कर सदेद के लिए अपते हाथ कंसे 
बेंधवा सबता हैं ? 

(ड) भारत एक शातन्तिप्रिय देश है--मारत हमेशा शान्तिग्रिय देश रहा है। 
उसने निशस्त्रीकरण का सर्देव समर्थेन किया है । 974 में पोसरन में सफल परमाणु 
परीक्षण करते के बावजूद उसते परमाणु बम का निर्माण सही क्षिया, जो उसके परमाणु 
ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के प्रयोग का सूचक है। परमाणु प्रशार रोक सन्धि पर 
टिप्पणी करते हुए मेसन बिलरिच (,४०७४०४ ऐशाएंकक) ने सही ही कहा है कि 
“इस सात्थि का अर्थ है--१रमाणु हथियारों पर अनिश्चित काल तक मोजूदा पांच 
परमाणु देशों का एकाधिवगरपूर्ण नियन्त्रण (७४०७एक५८ ००५५४०) रहता । इस सस्पि 
का स्सद किसी छठे देश को परमाणु हथियार सम्पन्न बनने से रोकना है। सन्धि मे 
यह बात मी निहित है कि परमाणु आयुध-विहोन राप्ट्र को किसी भी हमले से सुरक्षा 
के लिए एक या अधिक परमाणु हथियार सम्पन्न देशों पर अनिश्चित काल तक के 
लिए निर्मर रहना पडेगा ।2 यही कारभ है कि शान्पिपृर्ण राष्ट्र होने के बावजूद भारत 
ने इस सन्पि पर हस्ताक्षर नही किये हैं। के० सुद्रहमष्यम ने ठीक ही कहा है कि 
"परमाणु निशस्प्रीकरण का प्रश्न औद्योगिक जगत की जनता के दिलो-दिमाग भे हो 
जीता जायेगा। इसके लिए ग्रह जरूरी है कि परमाणु अस्त्र प्रसार पर रोक की 
अपेक्षा परमाणु अस्त के विद मुहिण छेड़ी शाये | दुनिया को यह बात समझनी 
होगी कि परमाणु अस्त्र युद्ध के नही, बल्कि आतववाद के उपकरण हैं। पिछले ढाई 
दशकों में पह बात भलीमांति स्पष्ट हो चुकी हे कि परमाणु अस्तर प्रसार रोक सन्धि 
विषयक भाएतीय मत तकंसगत़ है और इसको पघिलने चाला अन्तर्सप्ट्रीय समर्थन 
भ्रमश; बढता जा रहा है । 
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दसवाँ अध्याय 


पश्चिमी एशिया की राजनीति 


मित्र से लेकर इराक तक फँला भू-माग "पश्चिम एशिया' के रूप से विस्यात 
है । वैसे यह परिमाषा बहुत सन्‍्तोषजदक नही, क्योकि लगभग इसी क्षेत्र के लिए 
अक्सर “मध्य-्यूवं ' का प्रयोग भी होता है। हाल में इसमे लीविया और कमी-क्मार 
अप्रीका के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित अल्जीरिया को जोड दिया जाता है। इसी 
तरह “अरब विश्व का उल्लेख क्या जाये तो इस परिभाषा में खाडी देशों (ओमात, 
सयुक्त अरब अमीरात, दुबई, यमन आदि) को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। प्रथम 
विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों से ही इस क्षेत्र की ये अलग-अलग परिभाषाएँ--निक्ट-ूर्वे, 
मध्य-धूर्व, पशिचस एशिया ओर “अरब विश्व” एक साथ प्रचलित हैं । 

वस्तुत यह असमजस में डालने वाली बात नहीं, क्योंकि अन्तर्राप्द्रीय 
राजनीति के लगभग समी अध्येता इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि इन समी 
नामों का अर्य ईरात से लेकर अल्जीरिया तक फैले उस क्षेत्र से है, जिसकी बहुमस्यक 
आबादी अरब है और इस्लाम घर्मावलवी है। यह भी सच है कि इन दो महाद्वीपो को 
समेटने वाले क्षेत्र की मौयोलिक व भू-राजनीतिक परिमापा भी कापी अस्पष्ट है। 
एक ओर भू-मध्य सागर तो दूसरी और अरव सायर की जल राशि इस यूरोप तथा 
मुख्य एशियाई भू-भाग से अलग करती है। स्वेज नहर वे निर्माण तक अफ्रीका और 
एशिया के थीच कोई प्राह्ृतिक या छृत्रिम ब्यवघात भी नहीं था। इसी तरह स्वयं 
अप्रीकी महाद्वीप में पश्चिम एशियाई भू-माग को सहारा का सस्ख्यल अफीवी नीप्रों 
सस्कार बाते हिस्से से अत करता है। धामिक समानता वे बावजूद जातिगत अस्तर 
के कारण उनमें समानता से अधिक भेद स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, पश्चिम 
एपियाई देश एक सामस्द्व तिक विश्व में मी भागीदार हैं। आज से नहीं, सँक्डो वर्ष 
पहने से अरव लोप अपने नौमनिक, व्यापारिक, उद्यम और वैज्ञातिक-्तकनीबी 
उपलब्धियों के लिए विख्यात रहे हैं ॥ यह मी नहीं भुलाया जा सकता जि ईसा के 
जन्म व हजारों वर्ष पहत़े नील नदी के सतट पर और दजठा फरहद की धादियों से 
उत्तृप्ट मागरिक सम्यता का विकास हो चुक्रों घा। जब मध्ययुगीत यूरोप अथ- 
विश्वास की बेडियों मे जक्डा था, तव अरब सेनिक्र विजेता स्पेन तक को अपने 
प्रमाव क्षेत्र मु लाने से सफव हुए । अधिकाश अरब देश दम ऐनिदहामिक दोर से एक 
जैसे खानावदोश क्वायली रूप म सगठित ये । उनके आयिक विकास का स्वरूप भी 
वमावेश एवं जैसा रहा | इस तरह यह बात प्रमादित होती है कि आदि काल से ही 
पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व था चाहे किसी अन्य नाम से पुवारा जाये), अपनी, कला 
मौगोजिद, राजनीतिक और सास्द्र तिक पहचान बनाये हुए है ।? 


! अरब सोशों के प्रार॑ग्घिक इतिहास, उलके राजतायिर महत्व और दिश्द को झतके 
सस्डरतिप बागदात के लिए देखें--7 वाटर ४!85व6], उर्हह #7०05 ([.0930०0, 978) 


शा 
पश्चिम एशियायी क्षेत्र का महत्व 

सूरोपीय शक्तियाँ औपनिवेशिक काल ऊे प्रारम्मिक दोर से ही इस क्षेत्र के 
राज्यो का भू-राजनीतिक महत्व भलीर्भात समझती रही है। नेपोलियन मिस्र में 
फ्रास की जड़े इसीलिए रोपना चाहता था कि ब्रिटेन एश्विया मे अन्यत्र अपता प्रसार 
निृत्ध रूप से स कर सके । स्वेज-नहर के निर्माण के बाद इस द्वोत्र फा सामरिक 
महत्व ओर भी बढ गया । 9वों शताब्दी के उत्तरार्ध भे जर्मती और रूग की रुचि 
साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्िता के कारण इस क्षेत्र मे बढी । बॉलिन-बगदाद रेल मार्ग का 
निर्माण ओर मोरक्को-अम्ादौर संकट इस प्रद्ृत्ति के प्रमाण है | पहले विश्व युद्ध के 
बाद ब्रिटेन को रुचि अरब राजनीतिक उतार-घढाव मे और गहरी हुई तथा राष्ट्र- 
गणाणज्यों के निर्माण व सरक्षण के सप्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ अनिवार्यत, जुड़ 
गयी । टी० ई७ लारेंस (व. 8. प»पा८वा०७) जैसे दुस्साहसिको की शो गायाएँ इसी 
युग वी देन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दोरान फील्ड माल रोमेल और मोटगोमरी 
की नाटकीय सुठभेडो ने भी इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को रेजाकित किया । 

यहाँ एफ और महत्यपूर्ण वात को ओर ध्यात दिलाया जाना जरूरी है। 
प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद परचम एशिया के रेगिस्तानी इलाकों मे बडे पैमाने 
पर उत्कृष्ट किल्‍्म के तेल मडारो का पता चज्ना। विश्विप्ट भौगोलिक स्थिति के 
कारण यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र इन पर अपना कर्जा करने के लिए व्याकुल हों 
उठे । इनमें सम्मवतः सबसे दृरदर्शी राजनयिक ब्रिटिश प्रशासक सर ओलेफ फेरो थे, 
जिन्होंने इन तेलकूपों को 'शक्ति का कूप भण्डार! नाम दिया और 'बेल्म आफ पावण 
(एथ।$ ०( 9०४७) नामग् एक पुस्तक भी लिी । 

अधिकतर अरब देश इग़ रियिति मे नही थे कि वे अपनी तेल सम्पदा को 
दोहन अपने बूते पर करते। कवायली वैमनस्थ के कारण अनेक राजवंश अपने को 
निरापद रखने के लिए विदेशी ओपनियेशिक सहायता पर ति्मर थे १ ऐसे मे पश्चिमी 
तैल परम्पनियों की घुशपरेठ का काम आसान हो गया। इन पश्चिमी स्वार्थों के हित में 
यह निहित था कि इस क्षेत्र को आदिम हालत मे ही रखा जाये। प्रगति-परिवतन 
की दर तेज होने से उनकी अपनी स्थिति को खतरा पैदा हो सकता धा। यदि आज 
पा की राजनीति का सस्कार सामन्ती, मध्ययुगीन और कबायलो है सो 
इसे लिए पद्धिममी औपनिवेशिक मौतियाँ ही जिम्मेदर हैं। अधिकतर अय्ब देश 
कमी गुत्ताम नही रहे, परन्तु उनको स्थिति सारक्षित (?(०+४७००७) पर मिर्मर 
धकाइयो को रही। 


द्वितीय विश्व मुद्ध के बाद पर्चिम एशिया में निर्णायक मोड़ 

दितीय विश्व युद्ध के बाद दो ऐसी घटनाएँ हुई, जिन्होंने वदिचम एशिया को 
राजनीति को अप्रत्याशित और निर्णायक मोह दिया। इनमे एफ था इजराईल 
का भठन ओर दूमरा, झीत युद्ध का आविर्भाव । बस्तुत: ये दोनो घटनाएँ आपस में 
मिली हुई हैँ और सब्निपात के कारण ज्यादा शत्तरमाक बन गधी। द्वितोप विश्व 
शुद्ध के दौरान ज्मंत्री मे नाजी तानाशाही ने यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार 
बिशे और इक यहूदियों के प्रति राहानुभुति का विश्यव्यापो ज्यार उठा। ॥9वी 
दताब्दी के आसिरी चरण से ही यत्र-तत्र बिसरे हुए यहूदी अपनी भरातृमूमि 
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फ्लिस्तीन लौटने की माँग उठाते रहते । परन्तु दो हजार वर्ष पुराने महानिष्त्रमण 
(2४०0(0७५) को अनकिया करना ययायंवादी नही समझा जाता था। 945 के दाद 
बदली परिस्यिति में विजेता और पराजित दोदो ही तरह के यूरोपीय लोग यहूदियों 
के प्रति अपराध-बोध मे ग्रस्त थे और यहूदियो की मातृमुभि के पुनिर्माण के लिए 
तैयार हो गये । उम वक्त किसी को यह सोचने को फुसंत नहीं थी कि दो हजार 
वर्षों से फिलस्तीन मे रहने वाले इन अरबों का क्‍या होगा ?ै घर्म और जाति के 
आधार पर गठित इजराईल न वेवल एक हृत्रिम-आरोपित राज्य था, बल्वि इसके 
नागरिक अनेक देशो से लाये गये थे । अपनी अस्मिता वी तलाश में उनको यही 
बात सबसे सहज लगी कि बाहरी अरब शत्रु को तलाझ कर लिया जाये। सबसे 
दुर्माग्यपूर्ण बात तो यह हुई कि नाजी अत्याचारों के फलस्वरूप प्रतिशोध की जो 
भावना यहूदियों के मन्र में दलवती हुई थी, उसका शिकार निर्दोप फ्लिस्तीनियों 
और दरिद्-दुर्बंल अरबों को बनना पडा ४ 

शीत युद्ध ने अपने बुतर्कों द्वारा पश्चिम एशिया के चेहरे को और भी वुरूप 
बना दिया । डलेसकालीन अमरीका को यह लगता था कि अनेव दु्बंल अरब राज्य 
अस्यिर हैं और समाजवादी स्झात के कारण खतरनाक । इनमे साम्यवाद का प्रसार 
आसानी से हो सकता है। इसी कारण इजराईल को मरपूर सैनिक व आधिक 
सहापता देने में अमरीका कमी हिचकिचाया नही ॥ यह भी जोडने की जरूरत है 
कि अमरीदा की आन्तरिक राजनीति में महूदी मतदाताओं का महत्वपूर्ण स्थान 
है | उनके प्रमाव एवं सक्रियता के कारश इजराईल का समर्थत अमरीका की विदणता 
बन गया। झीत युद्ध के प्रारम्मिक दोर मे 'नोद्न टियर” (र०7फशा॥ 70८४) वाली 
रणनीति ने अनुसार अमरीका ने 'सेन्टो' वे! गठन का प्रसत्त किया, परन्तु इसकी 
निरक्ता मिस्र तथा इराक में तस्ता पलट के बाद सामने आ गयी । साथ ही अनेक 
अरब राप्ट्रो मे (जैसे सर्दी अरब) में बडे पेमाने पर अमरीकी पूँजी तिवेश के कारप 
इनसे रिश्ते तोडना सम्मव न था। इन्हे पुसला-बहलाकर या डरा-धमका कर साथ 
रखता अमरीका के लिए आवश्यव था। बुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि पश्चिम 
एशिया की राजनीति भें 945 के बाद दो गहरी दरारें पड गयी । इनमे एक दरार 
इजराईल और अरब राष्ट्रों के बीच थी तो दूसरी अमरीका वे पिद्धवग्यू अरब राज्या 
तथा सोवियत सध वे पश्घर अरबों के बीच । पश्चिम एशिया वी राजनीति के 
तमाम उतार-चढाव इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान में रखते हुए विश्तेषित विये 
जाने चाहिएँ । 


अरब-इजराईन सघर्ष के कारण 
(९०5९5 ० #35-574८ ९णावाल) 

अरब दजराईल सघष के प्रमुख शारण निम्नावित हैं * 

. साम्प्रदायिक्ष देमनस्य--यह बडी विचित्र बात है कि अरब और 
यहूदी इजराईली, जो पिछते चार दशक से एक-दूसरे वे खून वे प्यास दन हैं और 
चार बार सर्ववाशक ढग से रक्षक्षेत्र मे टकरा चुद हैं, चे एक ही नस्त के हैं और इस 
बात वो झुठताते हैं कि अरब-इजराईल सपर्थ का एक आयाम जातीय वैमनस्य वाला 


? विस्तूव जातत्तारी के लिए देखें--9४शाटढठ 7-34०९४, ८०7/77कबह/7त ३ 787 >2/77/6 
झुका कब #कतांव बागंबाल, (००4०9, 4973) 
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है। भरव औौर यहूदी 'सेमेटिक' नस्ल के हैं ओर ईस्ना के जन्म के पहले इनकी 
जीवन-पापन शैली, रहन-महन व घाविक मान्यताएं एक सी थी। लेकिन त्रमश' ईसाई 
धर्म के प्रयार तथा इस्लाम के अविभत के कारण विभिन्न धर्मावतम्बियों के बीच 
की खाई भे उनकी जोवन-यापन शैली को इतने बुनियादी ढंग से परिवर्तित किया 
कि एक ही वश-जाति के लोग एक-दूसरे के लिए अपरिचित हो गये | इस्लाम ओर 
यहूदी घर्म दोनों ही कट्टर हैं। वे अपनो व्यवस्था के बाहर किसी ओर ईश्वर को 
नही पहचातते । सैद्धान्तिक रूप गे सहिष्णुता की बात गले ही नाम-गात्र को कही 
जाये, किस्तु व्यवहार भे ऐसा अपवादस्वरूप ही होता है। इसी कारण बाइविल 
के पुराने 'टस्टामेट' मे बणित पगसम्व॒रो, हजरत मूसा, इब्राहीम आादि की साझेदारी 
होने पर भी ईंसाइयो ओर यहूदियो के बीच सदियों से न पाटी जा सकते याली 
दरार रही है। इस्लाम के साथ तो यह अन्तर और मी गहरा है। फिलस्तीती 
प्रदेश में ईसाई य्चेस्‍्व बढ़ते के साथ हिल्ू लोगो का तिप्जमण तेज हुआ | इधर-यंघर 
तितर-वित्तर होने के बाद अपनी अस्मिता अक्षत रखने के लिए उन्हे घार्भिक कट्टरता 
का सहारा लेना पडा $ उनके मन में निरन्तर यह मावना वनी रही कि उन्हें बेधर 
किया गया है और एक न एक दित वे वापस अपगी जन्मभूमि में लौट जायेंगे-- 
जियोन पंत की तलहदी मे स्थित फिलस्तीन भे । 

यहूदी लोगो का फ़िलस्तीन के बाहर “प्रवास” लगभग दो हजार वर्ष लम्बा 
रहा । इश बीच धर्म युद्धों के दौर में यह प्रदेश ईसाईयों और मुसलमानों के बीच 
घामिक भहत्व का बन गया । अत जब 945-46 में इस स्थान में गरहदियों 
को फिर से बसाया गया, तो अनेक भुगलमानों ओर बुद्ध ईसाइयो को इस वाल से 
असन्तोप हुआ | उन्हे लगा कि उनके घाभिक स्थानों की पवित्रता कट्टर यहुदियों दारा 
नप्ट कर दी जायेगी । अरबव-इजराईल संघ की कट्ता-क्ट्टस्ता और हिंसा को बढ़ाते 
के लिए यह घामिक-सामप्रदायिक कारण मुस्य रूप से उत्तरदायी है। अधिकाश अरब 
राष्ट्रों मे, जहाँ साक्षरता का विस्तार अधिक नही और सामाजिक विंपमता ध्याप्त 
है, घर्मं के नाम पर ही एकता और दिखा प्राप्त की जा सकती है। द्वितोप विश्व 
युद्ध के फाल से ही अरब देशो के लिए इजराईल के साथ मुठभेड़ 'जिहाद' का नया 
संस्करण है। इसी तरह इजराईल का निर्माण घर्म के आधार पर ही किया ग्रया। 
यहूदी परम तथा सम्झृति के बीच विभाजन रेखा बहुत अस्पष्ट है । यहूद्दियों के सापूहिक 
अवचेत्तन में यह अनुभूति गहरी दवी है कि बार-बार आक्रमणकारी उनके प्राचीन 
मन्दिरों को तोड़ने के लिए दुस्माइसिक अत्याचार करते रहे और उन्हें शरणार्थो 
बनाते रहे। छापामारी के बाद ही वे अपने मंसूवे (इजराईल को स्थापना) प्राप्त 
बाएं सवेरे ओर आज भी अपनी रक्षा शस्त्र से हो कर सकते हैं। इस घामिक- 
साम्मदायिक स्व॒र के थारण अरव-इजराईल सघर्ष का तर्कसयद विदलेपण करना 
अक्सर फछित हो जाता है, क्योकि घर्म एवं आस्था के प्रश्त भावावेश, जावेग शऔर 
अन्घ-विश्वास है जुड़े रहते हैं, विवेक बोर बुद्धि से नहीं। हम अपने वस्तुनिष्ठ 
इष्टिकोण को अरब देशो और इजराइलियों पर प्रत्यारोपित नहीं कर सबते और न 
पश्चिम एशिया में मजहव की राजनोति को अनदेशा कर सकते हैं। 

2. सामाजिक व आविदस का रण--प्रसिद यहूदी इतिहासवार इसाक डोयशर 
का बहया था जी यहूसी लोग सोमान्ती होते हैं। ऐसे सौमान्ती शरपार्थी व्यक्ति या 
समूह के लिए हमेशा यह विवशता होतो है कि वे अपने उद्यम, वीशल, प्रत्युत्पन्रम ति, 
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अध्यवसाय आदि से जीविकोपाजंन करें और अपने ऊपर होने वाले झोपण- 
उत्पीडन के दुष्परिणामो-कृश्रमावों को कम कर सहनीय बना सके ॥ यहूदी दारणाथियों 
का दो हजार वर्ष लम्बा इतिहास इस तर्क को सगत सिद्ध करता है । न बेवल इधर- 
उधर मटकने वाले यहदी वचे रहे, बल्कि उन्होंन अपनी पहचान सुरक्षित रखी 
एवं सगीत, कला, विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व पूँजी निवेश वें क्षेत्र में अदभुत 
मौलिक प्रतिमा का प्रदर्शन किया। इन क्षेत्रों मे उनकी उपलब्वियाँ उल्लेखनीय रहों। 
विडम्बना तो यह है कि इस सफ्लता ने 20वी सदी में अरबो के साथ दैमनस्य को 
बढावा ही दिया ॥ फिलस्तीन प्रदेदा प्रयम विदव युद्ध तक तुर्वी साम्राज्य का हिस्सा 
था | 920 में उसे मेडेट क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वह ब्रिटेत के नियस्त्रण 
में आया। ]925 की वेलफूर घोषणा के अनुसार इसके वाद क्रमश यहूदी दूमरे 
देशो से लाकर यहाँ वमाये जाने लगे। 920 मे कुल आबादी में यहुदियों का 
6 प्रतिशत हिस्सा था और 947 तक यह वढकर 24 प्रतिशत हो गया। 
स्थातीय अरव इनकी नुलना मे अपेक्षाहृम कम शिक्षित और कम परिश्रमी थे। उन्हे 
लगता रहा कि ये बाहरी घुमपरठिये धीरे-धीरे उन्हें बेघर बर देंगे और सभी लामप्रद 
उद्योग-घन्दे हृथिया लेंगे । एक सीमा तक हुआ मी यही । 

3. इजराईल की स्यापमा--यो तो बेलफूर घोषणा ने यहूदियों के लिए एक 
राष्ट्रीय निवास (]४०४०४४। प्र०7०) की व्यवस्था सुझायी थी और मेडेट कान में 
इस लिए मे ुछ, प्रगति पी रुई थोए, डिस्लु आर राप्ट्र यह, माने को लैयार, नहीं 
थे कि उनवी भूमि में कोई हृत्रिम राज्य जबरन बनाया जग्येगा | अरबों वी भूमि 
गहूदियों को हस्तास्तरित करने ने साम्यदायिक वैर को आथिव हितों के घातवा 
टकराव में वदल दिया था। फिर मी थोडी आशा बची थी वि संयुक्त राष्ट्र सघ वे 
तत्वावधान में परामर्श द्वारा सर्वंसम्मति से कोई व्यवस्था ही सबती है॥ अनेक 
प्रयत्नो के दाद भी ऐसा सम्मव नहीं हुआ। अन्तत 4 मई, 948 को ब्रविटेल 
ने फितस्तीन में मेडेट समाप्ति की घोषणा की और इसके साथ ही महूदी राज्य 
“इजराईल की स्थापना कर दी गयी । बेहद माटकीय ढंग से अमरीका ने पाँच 
मिनट के मीतर इस नये राज्य को मान्यता दे दी । झीक्न ही सोवियत सघ ने भी 
इसे मान्यता दे दी । दोनो महाशक्तियों के अलावा ब्रिटन और प्रीस द्वारा सहायता 
का आश्वासन पाने के वाद इजराईल अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने को 
तत्पर हुआ। वह न केवल अरब देझों के सयुक्त आक्रमण को झेलने में सफ्ल हुआ, 
बल्कि उसने आक्रमणक्रारियों के बहुत बड़े भू-भाग वो भी अपने अधिकार में से 
लिया। घुरू में इजराईल का क्षेत्रफत कुव 4,00 वर्ग किमी? था परल्तु इस 
युद्ध वे बाद उसने इसे 20,700 वर्ग विमी० तक बढा जिया। पश्चिमी ग्रेलीली, 
सिताई तथा परिचमी नेगेव का बढ़ा हिस्सा इजराईल में जुड गया । जेझसलम नगर 
का बडा हिस्सा तथा गाजा पट्टी के बुछ हिस्से पर इजराईव का अधिकार हो गया। 
अरबो की इस हार न विद्द भर में उनका भयकर जातीय एंव राष्ट्रीय अपमात 
कर दिया । इसक बाद अरबो में अपने राष्ट्रीय गौरद और जीवीय अहार थी 
पुनर्स्थापना के लिए ग्रतिमोथ की भावना भविष्य में युद्ध का एवं और कारण बती। 

4. भू-राजनी तिक कारण--श्रयम अरब-इजराईल युद्ध बे बाद इस बेमनस्य 
में एक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (565०-ए०एत्य ह४)79) भी जुद गयी। मित्र 
न गाजा पट्टी (0329 5070) ने हिस्से पर कब्जा कर लिया (अन्यत्र द्वार के 
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चावजूद) जो आक्या की खाड़ी क्षे रास्ते डजराईल को भु-मध्य सागर से जोडती थी । 
इजराईल के लिए गह सामरिक महत्व की पट्टी थी । इसी तरह स्िनाई और ग्रोलान 
पहाड़ियों पर कब्जा करने के घाद इजराईल, सीरिया तथा जोन के लिए जानलेवा 
खतरा बन गया । इसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे अरब-इजराईल युद्धों 
ने सघर्प के नये-नये बीज बोये | 956 मे स्वेज नहर के राष्प्ट्रीयकरण के बाद 
पश्चिमी राष्ट्रों ने उत्तेजित होइर मिल्ल पर हमला किया और इजराईल को फिए 
इस बात का मौका मिला कि वह कुछ अरद क्षेत्र पर कब्जा कर ले॥ अरदो को 
अपमान का एक घूंट तो पीता ही पडा, किन्तु साथ ही यह सकद भो उजागर हो 
गया कि स्वेज जल-मार्ग पर आवागमन अवाघ रहना इजराईली कृपा पर निर्भर 
है । स्वेज जल-मार्ग का सामरिक महत्व न केघल अरब राष्ट्रो, वल्कि समी पश्चिमी 
देशो के लिए भी है। स्वेज नहर के नाटकीय ढंग से राष्ट्रीकरण के बाद अनेक 
पश्चिमी राष्ट्रों को यह लगना स्वामायिक या कि अस्यिर अरब सरकारो की अपेक्षा 
कुशल-सफल इजराईल ही उनके हितो के सवर्धव में गहायक सिद्ध हो सकता है। बढे 
पश्चिमी पम्रथेन ने इजराईल की उग्र आक्रामकता को बढावा दिया। 

इसी तरह )967 में आववा की खाडी की तावेबन्दी (अल क्षषसा सस्डिद 
जलाने के बाद) के साथ भिन्न ने इजराईल को एक तरहू से आक्रमण के लिए 
आमन्तित किया । इस बार अरबों को और मो करारी हार का मुँह देखना पडा। 
इजराईल ने बहुत बड़े भू-माग पर कब्जा कर लिया और लाखो फिलस्तीनी लोग 
झरणार्थी बन गये । इस सैनिक संघर्ष के दौरान यह प्रमाणित हो गया कि संयुक्त 
राष्ट्र मंध के कोई भी प्रस्ताव इस क्षेत्र भे यूद्ध विराम को बरकरार रखने और 
शान्ति लौठाने के सिए सीमित ध्ामता घाले है। अरबों के लिए प्रतिशोध और भी 
अधिक महत्वपूर्ण घन गया तो इजराइलियो का अहंकार ओर दुस्साहस भी घढ गये । 
इन दोनों ही बातों ने पश्चिम एशिया से संवट बढाया । 

5. शीत युद्ध पद्चिचम एप्विया का सकट श्ीत युद्ध के कारण भी गहरा 
हुआ। भले ही आरम्म मे सोवियत सघ ने इजराईल को मान्यता दी, बिन्‍्तु आगे 
चसगर विशेषजार स्वेज प्रसप्र के बाद से सोवियत सघ ने अरब राष्ट्रो का पल्ल लेता 
आरम्म किया। स्वेज नहर में पश्चिमी देशो के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विशम सद 
ही गम्पन्न हुआ, जब सोवियत सध ने परमाणु अस्थी के प्रयोग की घमबी दी । इसी 
तरह यह बात भी स्पष्ट देखी जा गछ॒ती है कि इजराईल संयूक्त राष्ट्र संघ की तथा 
सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की इतनो आसानी से अवद्ेलना इसलिए करता रहा 
है कि उसे अमरीकी वोटों का समर्थन-विश्वास प्राप्त है। 956 का युद्ध हो या 
967 का इजराइती बाग सेता का अदुभुत प्रदर्शन, वह तव तक राम्मद नही था, 
जब तक अमरीकी शस्स्रास्थ्र और बड़े पैमाने पर सुलम नही कराये जाते। इसके जवाब 
में सोदियत सघ ने गरिख, इराक ओर सीर्या की हथियारबन्दी वो तथा १967 के 
बाद मिस्र को जमीन से आसमान पर वार कर सकने थाले परिप्कृत प्रक्षेपास्त्र 
सुलभ कराये । शीत युद्ध बेः तक और दवाव के अनुमार लिये गये इन फैसलों ने 
पश्चिम एशिया में ब्तिइन्द्ियो को परस्पर मुठभेड़ के त्तिए बढाया । 

महादाक्तियो के सिए पश्चिम एशिया कय सामरिक महत्व दो तरह से था। 
अमरीका और झूस दोनो अपनी तेल-जरूरतें अपने संसाधनों से पूरी कर सकते ये । 
परस्तु दोनों पश्चिमी यूरोप, जापाव तथा गुट निरपेक्ष देशो तब पहुँचने वाले तेल पर 
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अपना अधिकार ब प्रमाव दनाये रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अमरीका यह 
प्रचारित करता स्हा कि नास्तिक साम्यवादियो के विस्तार को रोकने के लिए 
घम-भीझ इस्लामी राजतन्त के पाये मजबूत करना जरूरी हैं। इसके विपक्ष में 
सोवियत तक सह था कि मध्ययुगीन अन्य-विश्वास और खामन्ती सामाजिक विपमता 
स तब तक मुक्ति नहीं पायी जा सकती, जय तक कि प्रयतिश्ील समाजवादी विचार- 
धारा का प्रसार इम क्षेत्र मे नही होता | इसी विचित तर्क प्रणाली के आाघार पर 
इजराईल का समर्थन करने के साथ-साथ अमरीका सऊदी अश्य, मोरकक्ों और 
जोडेन जैसी जगहों म राजवद को सैनिक साज-सामान बेचता रहा है। पश्चिम 
एशिया के दक्नों में बडे पैमाने पर म्ेगे हथियारों और लडाकू विमानों आदि वी 
खरीद पर्चिमी साम्राज्यवादी दश्ों में मैंनिक्र औद्योगिक प्रतिप्दात को लाभप्रद ढग से 
ब्यस्त रखती है। इसका अच्छा वर्णन ऐँयनी सेम्मन (80धी०४५ $3795०॥) ने 
अपनी पुस्तक “दि आम्में बाजार! (लंदन, 977) में किया है॥ स्पष्ट है कि जब तक 
पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है, तब तक मौत के इत सौदागरों का काम सहज 
रहया। इस प्रकार शीत युद्ध मे अरब-इजराईल सघर्पष म “आग में घी' डालने वाली 
उक्ति चरितायें की । 


चार युद्ध और उनके प्रभाव 
(ए007 एए४$ बाव ऐिलात ्राफु्टा) 


948 का पहला युद्ध : अरब देझों में उवल-युयल---इजराईल की स्थापना 
के साथ 948 में पटल अरव-टजराईल युद्ध वा सूत्रपात हुआ। इसकी परिणति 
तक दो बातें स्पष्ट हो गयी। अरब राष्ट्र इजराईल के मुकावत्रे सैनिक इृध्टि 
में अक्षम और दुवल हैं तथा सयुक्त राष्ट्र मथ इस क्षेत्र में युद्ध विराम लायू 
करने के अलावा और बुद्ध नही कर सकता। अमरीकी पक्षधरता के कारण शीत युद्ध 
का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ तथा इस युद्ध मे अअफ्लता के बाद अनेक अरब राष्ट्रों में 
राजनीतिक व सामाजिव उथल पुयल आरम्म हो गयी । उदाहरशार्य, मिख में शाह 
फारूक के खिलाफ तह्तापलट की धृष्ठभूसि इस हार के वाद ही बनी। इसके 
अतिरिक्त इजराईल ने अरबो की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया और बडे पैमाने 
पर फ्लिस्तीनियों को बेघर क्या ॥ सविष्य में विवाद के और मुद्दे दंदा हुए । 

956 का दूसरा युद : अरबों को हार के वावजूद जोत--हालौँकि 956 
क स्वेज संघर्ष में अरवा को एक वार फिर हार का मुंह दसना पढ़ा, परल्तु इस मुटभेड 
के वुछ लाभप्रद परिणाम मी सामन आये । सामसिर बे जीवट और साहस मे अरबों 
में नई प्रेरणा व उत्माह का संचार रिया तया पात-अरब (?9॥-/#»0) भावना का 
उदय हुआ । समाजवादी राष्ट्रदादी हा या राजशाही ववायती, दसके वाद से सभी 
अरब दो को अपने सामूहिक हिो का अहसास हुआ॥ इस घटना के बाद सोवियत 
संघ ने अरवो को अपना वेहिचक समर्थन देना आरम्भ डिया और भारत जैस प्रमुख 
गुट-निरदेक्ष देशों ने इजराईत का अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार करता शुरू तिया। बुठ 
मिलारर अरब के लिए स्वज युद्ध हारकर भी जीत सिंद हुआ । यटू भी कहा 
जा सदता है कि अत यह स्थिति अरबा के लिए घातक सिद्ध हुई | जितती सहजता 
से स्वेज़ नहर वा राष्ट्रीयकरण सम्पन्न हो गया, उसने अरबा को सेट साचने का मौता 
नही दिया कि उसकी रणनीति इसीलिए कारयर हो सकी थी कि इस बार उनका 





यहा 
कोई सीधा टकराव अमरीका से नही था। मिस्र के साय युद्ध के मंदान में फ्रास 
और ब्रिटेन उतरे थे, जो थके हुए दूसरे दर्ज के राष्ट्र थे । 

967 का स्ोसरा युद्ध फिलस्तीनो आतंकवाद का जन्म--967 को 
सुठभेदे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। इसमें हारने के बाद मिस्र मे 
माप्तिर के नेतृत्द ली वीद खोखली हो गयी ओर इस तीसरी लगातार हार के बाद 
असतुष्ट अध्व यह सोचने को विवज्ञ हुए कि पारम्परिक सैनिक-सामरिक तरीकों 
से थे इजराईल से पार नहीं पा सकते ॥ इसके अलावा इस बार इजराईल ने इतने 
बडे अदव भू-भाग पर जबरन अधिकार कर सिया कि लाखो फिलस्तोती झरणार्थी के 
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रूप में पशुवत जीवन यापन के लिए मजदूर हुए ॥ इस परिस्थिति भें फिलस्तीनी 
शरणार्थियों मे हिसके व अराजकतावादी भावनाओ का उफ़ान स्वामाविक था। 
फिकस्तीन मुत्ति सगठत की आतक्वादी गतिविधियों का आविर्भाव इसी के साथ 
हुआ | आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को आतक्वाद वी जिस चुनौती का सामना 
करना पड रहा है, उसका जन्म 967 के अरब-इजराईल संघर्ष के साथ अनिवायंत. 
जुड़ा हुआ है। इस युद्ध के वाद सुरक्षा परिषद्‌ ने प्रस्ताव सख्या 242 को पारित 
क्रिया और इसको अ्रियान्वित करने में असमर्थ रहने के कारण एक बार फिर स० 
रा० सध की निरघंकता प्रमाणित हुई ॥ 

973 का चौया युद्ध + तेल संकट से बई देश चअस्त--973 का 
“योमकीपर' सप्राम कई मासलो मे पहले तीन युद्धों से फर्क था। भले हो अन्त में 
इजराईल एक चार फिर अरबों पर हादी हो सका, किन्तु आरम्भ में अप्रत्याश्षित व 
अति नाटकीय जीत के द्वारा अरवो ने यह प्रमाणित कर दिया कि इजटाइली 
अपराजम नही हैं। उन्हे हराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त युद्ध विराम के बाद 
अरब देशों ने तेल को एक अस्य के रूप में काम में लाने कौ धोपणा वी और 
इजराईत वे समर्थक पश्चिम राष्ट्रा व अमरीका को ऊर्जा सक्ट के घकरे ने अप्मजम 
में डाल दिया। 

973 के बाद मिस के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराईल बे साथ 
सम्बन्धों के सामान्यीकरण का दोर (सुलह नहीं) आरम्म किया और अमरीका की 
सहायता-प्रेरणा से जोडन, भोरकको ओर सऊदी अरव के दासक इस प्रक्रिया में जुड़ 
गये | यदि 973 में इजराईल को अरवो ने अपने अप्रत्याशित हमले से मौंचका ने 
कर दिया होता तो इस तरह का राजनयिक घटनाज्म सोचा तक मही जा सकता था। 
यदि पहले तीन युद्ध क्षेत्रीय महत्व वे थे तो चौथा अरव-इजराईल युद्ध वास्तव में 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वा सिद्ध हुआ | 973 के बाद परद्िचम एशिया में अमरीका की 
स्थिति मजबूत हुई । वाल्टर लकर के अनुसार (973 के युद्ध के बाद अमरीजा ने 
पश्चिम एशिया म अपने आपको विलक्षण स्थिति में पाया और अरब देशो की हालत 
निवेदक की सी थी ! प्रमुव अरद देशों ने महमूस विया कि इजराईल के ऊपर अमरीका 
ही ठोस ढग से दशाव डाव सरता है।”! 


पश्चिम एशिया में महा-श्कक्तियों की प्रतिस्पर्धा 
(8००९४ ९०जटा सिए्श7३ 0 १४८४६ 85०) 

पश्चिम एशिया मे पूरे औपनिवेशिक काठ मे ब्रिटेन का धर्चस्व बना रहा। 
इसके अनेक वारण थे! ब्रिटिश नौसेना विश्व में सबस अधित शक्तिशाली थी और 
तटबर्ती वग्दरगाहों पर किसी प्रतिस्पर्धी बो अधिवार स्थापित करने से सहज ही 
रोक सकती थी | इसके साथ ही एस छोर पर मित्र तो दूसरे छोर पर भारत हे 
माध्यम से पूरे पश्चिम-एशिया से नजर-निगरानी रखी जा सकती थी। हाँ, इतना 


3१%! ऐड द्त् छा 97) छवा, #ैएशास्व 0056 इड़ठा लि. ही छा३८९७४१6णाथत 
ए04रध0ा ० फएथाड ४००८१ ७/ ॥6 ९४५08 #४0 ६ठएएघा८टऊ, 0 वगिजत इटव52५ 
शाब्ध्ारएड क्ात्ड्गल ८०७ 5९ छ४००ड्ढात 4० 0 ०0 [4घ३९ ००१7 89 १ए३३५०६०७५ 
+-भ४४४च६ १७५७६ , ०7 ८# « 229 


ए. ब्वर्शष्द्रीय छम्बन्ध/8 


289 


जरूर था कि मोखको और अल्जीरिया में फ्रांसीसी भ्रभुत्व था ख़धा बीच-बीच 
में उदीयमान जमेंनी की रुचि बगदाद के रास्ते से सास्को पहुँचने को होती थी। 
टी० ई० बारेन्स, औलेफ केरो, ग्लव पाशां ओर किननर जेसे लोग ब्रिटेन मे पश्चिम 
एपिया विशेषज्ञ भमझें जाते थे । अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में कबाइली 
अरबो के बारे मै अग्रेजो की जानकारी अधिक विशद्‌ थी। फास, हासेंड और 
बेल्जियम, हिन्द चीन, इण्डोनेशिया एवं सहारा मस्भूमि के दक्षिण सें स्थित अफ्रीकी 
भू-भाग मे ही व्यस्त थे | एक कारण गह भी था कि रेणिस्ट्रान मे तेल पाये जाने के 
पहुले इस क्षेत्र के साथ लाभप्रद व्यापारिक मम्बन्ध स्थापित करते की कोई सम्भावना 
नही थी । किल्तु प्रथम विश्व युद्ध की समात्ति के साथ ही यह स्थिति नाटकीय ढंग 
से बदल गयी । 

तेल के बड़े पैमाने पर पता लगने तथा इसकी उत्खनत व झोघन प्रणाली 
विकृप्तित होने के साथ-साथ कुछ ओर जाविष्कारों ने इसकें सामरिक महृत्व को 
ब्रान्तिकारी ढंग से बढ़ा दिया। मोटर-गाड़ियो की लोकब्रियता, विमानों का 
आविष्कार, जलपोतों और रेलंगाडियो के लिए डीजल का प्रयोग ऐसे ही परिवतंत 
ये | दस, घलाए आए ने पिडण एएयए को अस्तर्यप्टीक रणनीति मे सक्रिय सभो 
शक्तियों के लिए आकर्षक बना दिया | साथ ही तेल शोधन के लिए बड़े पेमाने पर 
लगायी गयो पश्चिमी सासकर अमरीकी और ब्रिटिश पूँजी ने देखो की शियासतों में 
ओपनियेशिक शक्तियों रे साथ साक्षेदारी बाले नए न्‍्यरत स्वार्थों की सृष्टि की। 
द्वितीय विध्व युद्ध के दौरान मिन्न राष्ट्री को कमजोर बनाते के लिए घुरी राष्ट्रो मे 
गठबन्धन ने अतिक ऐसे ठिकानों को अपना निशाना बनाया । 

अपगे बिजी सकीर्ण स्थार्थों को पूर्ति के लिए क्विदेन ने अवसरानुसार कमी एक 
सो कभी दूसरे कवाइली पक्षा का समर्थत दिया । उसने नए राजबंशों की स्थापता 
की (जैसे जोईत में हाशमी ओर ईरान मे पहलथी) और, अपने राष्ट्रीय हिल को 
देखते हुए इनके राज्यों की कृत्रिम भीमा रेखा खीची | इस तरह भविष्य में से 
नांशक संघ का बीजारोपण किया गया। स्थिति तभी तक निरापद रह सकती थी, 
जब तक ब्रिटेन भर्दशक्तिणाली महाप्रभु के रुप में प्रतित्दित था। द्वितीय विश्व य्रृद्ध के 
याद ऑपनिवेशक भक्ति के हथ में ब्िदेत का क्षय होने के साथ असन्तोष और आक्रोश 
को मुखर करने बाली उचल-पुथल आरम्भ हो गयी और ब्रिटेन का स्थान अगरीका 
ने ले लिया । पि 
पद्चिचमी एशिया ओर असरोका--इस क्षेत्र मे ब्रिटेम के पारम्परिक हिदो का 
उत्तराधिकारी बनने के अतिरिक्त अमरीका की सचि के सितात निजी कारण भो है । 
अमरीबी जनता का एक बडा हिस्गा यहुद्दियों वा है । यहूदी समृद्ध है और सुक्षिझ्ित- 
मुजर भी । अनेक यहूदी अमरोकी राष्ट्रपतियों के प्रभावशाली सलाहकार रहे है) 
इजराईल की स्थापना के बाद उन्होंने अमरीका की परिचिम एशिया नीति को निरस्तर 
प्रभावित किया हैं। इजराईल ना सैस्थीकरण ]975 तक तेल कम्पनियों के ह्ितो के 
माय लगभग अनायास हो सल्तुलित किया जाता रहा । 

पीठ युद्ध के दौरात क्षमरीका दी राजनयिक व साभरिक रणनीति सोचियत 
सथ शी बैरावन्दी पर आधारित थौ। इसका कोई टकराव इंजराईल-समथंन या अरब 
राज्यों में त्तेल क अमरीकी अधिपत्य बनाये रखने मे नहीं था। अमरोबा को यह 
मान्यता पही है वि कट्टर घासिक कझान वाले जश्व देश मॉस्थिक साम्यवादियों कब 
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मुकाबता करन में बेहतर सन्धि-मित्र सादित हो सकते हैं। इसीलिए अमरीका की 
प्रगति-परिवर्तन में कोई रूचि नहीं सही है॥ इसके अतिरिक्त तेल कर्जा में स्वय 
आत्म-निर्मर होने के बावजूद अमरीका की आकाझ्षा यही है कि पश्चिमी एशिया का 
तेल उमके विपक्षियों के हाथ ने लगने पाये और यह तेल उमसते यूरोपीय मित्र 
राष्ट्र तथा जापान को मुलम होता रहे। इसी सामरिक लद्ष्य को ध्यात में रखते हुए 
973 के देल सकट के बाद अमरीका ने इजराईल और अरब राष्ट्रों मे सुलह कराने 
में पहल की और हेनरी क्सिजर के 'शटल राजनय (5#एप्ताट 0//00७८)) के 
बाद कैम्प डेविड समझौते (978) का सार्य प्रशस्त क्रिया। पश्चिम एशिया के 
अमीर तल उत्पादक रप्ट्र अमरीका के लिए एक और तरह से मी महत्वपूर्ण हैं । पेद्रों- 
डालरा के अपने विषुत्र भण्टार का निवेश अमरीकी कम्पनियों व बैंको मे हुआ है। 
इसको बडा लाम जमरीकी शस्त्र उत्पादको का हुआ है। 

पद्चिचस एशिया ओर सोवियत सघ--इस क्षेत्र मे सोवियत सघ की रुचि 
और नीतियाँ अमरीकी छ्रियाकलाप की प्रतिक्तिया के रुप में सचालित होती रही हैं। 
स्वय रूस तेल समाधतों के सामले में आत्म-निर्मर है, किन्तु अमरीका की तरह उसका 
लक्ष्य मी यही है कि पश्चिम एशिया का तेल उसके प्रतिदन्द्ियों के हाथ न लगे और 
उसके मित्रो तक सीमित रहे / जिस प्रत्तार अमरीता का प्रयत्न धीत युद्ध के तक 
के दवाव में इस क्षेत्र मे ययास्थिति बताये रखने दाता रहा, उसी तरह सोवियत 
ब्रयत्स “परिवर्त दाकाश्षी नीति नियोजन” का रहा राजशाही के विष्द जन-मृक्ति 
सग्रामों को समर्थंत देना श्राथमिक्र सहत्व का समझा गया । स्वेज नहर के राष्ट्रीय- 
करण मे लेजर मिल्न से सोवियत सलाहकारों के निकाले जाने तक निश्चय ही 
सावियत संध ने इस द्विश्ञा में महत्वपूर्ण उपतब्पियाँ हासिल कीं । ४से भी अतदेखा 
नहीं किया जा सकता कि केम्प डेविड समझोत के बाद महाद्क्ति के रूप में सोवियत 
संघ की भूमिका का तिरन्तर अवमूल्यत हुआ | इसके अलावा पारम्परिक रूप से 
सावियत सध इस बात के जिए प्रयत्नशील रहा कि उसके नौसैलिक बड़े के लिए 
बर्ष भर “एण जल मार्ग सुतम रह। वंसे कुद्ध विद्ानों का यहे मानना है कि 
अस्वर-महादीफीय प्रश्षेपास्त्रों बे इस दौर से औपनिवेशिक युग के इस होखे वा 
बनाय रखना और इसते आधार पर सोडियत सघ की पश्चिम एशिया नीति को 
विश्तयण करना ब्यर्थ है । सादियत सघ को €मस बात से भी नुकसात हुआ है कि 
उसने फिन्‍स्तीन मुक्ति खगठन के जिन सदस्यों पर बढ़ा दाँव लगाया, उनका महत्व 
निरलार घटता गयां। 

अमरीका और सोवियत सघ दोनों को हो दम क्षेत्र से एक और अटपटी 
समस्या का सामता करना पड़य, जिसने अवसर उनकी नौतियों को गहुमहू बर 
दिया। लीविया में “क्राल्तिकारी| व सतकी कर्लत गद॒दाप्री के उदय के बाद 
अशजकतावादी आवतकवाद ने दोदो महात्रक्तियों खासकर अमरीका को ज्यादा परेशान 
रखा । ईरात में बबकों वाजे प्रसय और खाड़ी युद्ध ने दस गुत्थी जे और भी पेचीदा 
बनाया का हे 

महाणक्तियों वे अतिरिक अन्य बड़ी शक्तियों को भी तेल संकट के बाद 
पश्चिम एशिया के बार में अपनी नीति बदततने को दाघ्य होना पशा ॥ इसका सबसे 
अच्छा उदाटरल जावान है, जा अमरीवा का सन्धि-मित्र और पश्षयर होने के बावजूद 
अपना देजराईल-विराय सुखर करन का प्रेरित हुआ । 





श्ञ 
फिलस्तीन मुक्ति संगठन 
(एभ०३७१६ नि०लक्षाणा 0हथशांटभा०णा 07 ९.१..0.) 


967 के अरब-इजराईल युद्ध के वाद पश्चिम एशिया के राजनीतिक मच 
पर फिलस्तीनी लोग बहुत तेजी से उभरे | एक तरह से फिलस्तीनियों का भविष्य 
इस क्षेत्र के तनाव और सकट के साथ आसम्म मे जुडा हुआ है। इजराईल को 
स्पापना के साथ यही लोग बेघर हुए थे ॥ ।967 के वाद इनकी रिथिति ससार मे 
सबसे त्रस्त-उत्पीडित शरणाथियों बी हो गयी, जिन्हें न केवल इजराईली आक्रमण, 
बल्कि सहोदर अरबो के अत्याचारों का भी निरन्तर सामना करना पड़ा। 
फिलस्तीनियों की समस्या यदि सिर्फ मानवीय ही बती रहती तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनेता इसे अनदेखा कार देते | परम्तु आतकवादी छापामारों का सहारा लेकर 
फिलस्तीन मुक्ति सगठन के सदस्यों तथा अन्य उग्रवादी तत्वों ने महाझ्क्तियो के ग़त्ता 
समौकरणों को गड़बडा दिया । अन्य अरबो की तुलना में अपने आधुनिक प्रगतिशील 
सस्काद और ग्रुट निरपेक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नजरिये के कारण विकासशील अफ्रो-एश्वियाई 
जगत में फिलस्तरीनी तेजी से लोकप्रिय हुए ॥ 980 तक पश्चिम एशिया के संकट 
समाधान में किसी भी राज्य की अपेक्षा इस “राज्य-विहीन राष्ट्र! (फिलस्तीन) 
की भूमिका निर्णायक्र समझी जाने लगी । पिछले दस वर्षों में लेबनान के गृह पृ 
के कारण फिलस्तोन मुक्ति सगठन का राजनयिक अवगूल्यन अवद्य हुआ, परन्तु 
आज मी इन्हे चुका हुआ नही समझा जा सकता । पश्चिम एशिया की समस्या का 
सबसे महृश्वपूर्ण आयाम फिलस्तीनी लोग ही है। इनकी राहमति के बिना इस सकट 
का कोई प्माधात नहीं ढूँढा जा सकता । 

फिलस्तोनियों को मोजूदा आवादी--सयुक्त राष्ट्र सघ के ऑक्डो के अनुरार 
फिलस्तीनियों की आवादो वर्तमान में लग्मच 45 लाख है। मूल रूप से ये उस क्षेत्र 
के निवासी हैं, जहाँ इजराईल है और उसने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 
इनमे से करीय 5:50 लाख फिलस्तीनी इजराइली नागरिक है। करीत्र 2 लाख 
फिनस्तीनी इजराईल अधिकृत क्षेत्र पश्चिमी तर और गाजा पट्टी में रहते है। करोव 
9 लाख फिलस्तीनी धरणार्थी स० रा० सघ को राहत एवं निर्माण एजेस्मी से 
पनीड़त हैं । 

खुंहत को शुद भाल--फिलस्तीनियो के अनुसार उनने सवट पी शुर्भात् कघ 
हुई, जब ]925 में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मत्त्री लाई आर्थेर बेलफोर और एक 
प्रमुख यहूदी लेता एडमड डि रोयस्चिल्ड ने बेलफोर घोषणा पर हस्ताक्षर किये। इस 
घोषणा में फिलस्तीनी भूमि पर यहूदी राज्य दनाते और उसके लिए ब्रिटिश समर्थन 
देने की बात बही गयी। फिलस्तीनियों के लिए यह घोषणा विनाइझकारी थी। 
920 में दाप्ट्र मघ ने ब्रिदेस को फिलस्तोन पर झासत करने के लिए '“प्रेन्डेट! 
दिया । जब द्वितीप विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो बहुदी झस्णार्थी गूरोप से भाषफर 
फिलस्तरीन में आ गये। ]948 में स॑० रा० सघ ने शजिदिश शासन समाप्त कद 
फिलस्तीन का विमाजने करने का फैसला क्या । बरब देश्यों और फिलस्तीन के प्रति 
सहानुभूति रखते वाले भारत जैसे अनेक देशों मे श० रा० सध में इस विमाजब 
योजना के विपक्ष में मन दिया, लेकिन यहदियों ने बिटिया व अमतीकों समहँने के 
बलबूते पर इजराईल बना ही डाला। फिलस्तीनियों ने इज़राईल पे खिलाफई948 

हू 
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967, 973 और 982 में चार युद्ध लडे, लेकिन अब वे दवी जुदान से मानते 
हैं कि उक्त विभाजन योजना को त मानता उनकी भारी भूल थी, क्योकि इस योजना 
से कम से कम उनके पास रहने को “अपना राज्य तो होता । आज उन्हे झरणार्थी 
के रूप में भ्टकना पड़ रहा है। 
फिलस्तोन मुक्ति सगठन को स्थापना--वहरहाल, फिल्स्तीन मुक्ति स्तगठत 
(पी० एल० ओ०») की स्थापना 964 में को यई । इसमे कुल नौ फ्लिस्तीनी गुट 
शामिल हुए | यासिर अराफ्त इसमें अपने गुट “अल फतह के साथ 968 में 
शामिल हुए । जुन 968 में सगठन की नेशनल काग्रेस बनायी गयी, जिसमे 
फ्लिस्तीनी नेशनल चार्टर पारित किया गया। चार्टर मे कहा गया कि फ्लिस्तीन 
राज्य की स्थापना सम्मस्त्र सघर्प के जरिये ही की जा सकती है॥ असल में, यह 
नेशनल काग्रेम समद जँसी है, जिसमे विभिन फिलस्तीनी ग्रुट अपने-अपने प्रतिनिधि 
भेजने हैं । नग्न॒त्र काग्रेस कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती है, जो भन्त्रिमडल 
के रूप में बार्य करती है । नेशनल काग्रेस मे अराफपात के गुट “अल फतह' के ज्यादा 
प्रतिनिधि हैं, जिस कारण मराफात 968 में ही पी० एल० ओ० के अध्यक्ष बनाये 
गये ओर तभी से ड़सी पद पर बने हुए हैं। उन्ही के कुझल नेतृत्व के कारण इस 
संगठन को विशाल विश्व जनमत का समर्थन एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी कारण 
वह वई वर्षों तक पी० ए7० ओ० के निविदाद नेता माने जाते रहे हैं। 
कालान्‍्तर भें अराफात के ग्रुट 'अल फ्तह' में जो विद्रोह 983 में हुआ, उसने 
उनकी क्मशोर स्थिति को स्पष्ट कर दिया ॥ स्थिति यहाँ तत' बिगड़ी कि लेबतान 
स्थित बेका घाटी मे अराफ़ाद समर्थकों और विरोधियों मे जमकर मुठभेडें हुईं जिनमें 
कई फ्लिस्तीनी हताहव हुए॥ यही नहीं, फ्लिस्तीनियों के सम्यंक सौरिया ने 
अराॉपात का छ घधप्ते में देश छोडने को कहा और उन्हे “अस्वीकार्य ब्यक्ति' 
(एश६०१७ ॥0णा-ह7आं4) घोषित कर दिया | लीविया भी बराफात का खुला विरोध 
कर रहा था । 
फिलस्तोन आन्दोलन व अरब राष्ट्र--यों इजराईल के साथ युद्ध मे मिस्र, 
सीरिया और जान ने फ्लिस्तीनियो का काफी साथ दिया और नुकसात भी सहन 
कथा मगर फ्लिस्तीनी सोग जग के मो्चो पर सर्देव अप्रिस पक्ति मे रहकर भारी 
संख्या से मरते और धायल होते रहे हैं, जवकि सऊदी अरब और कुवंत जैसे राष्ट्रो 
न वित्तोय मदद ही की है! उन्होंने सेनिक सहायता कमी नहीं क्रो। टूयूनीश्िया, 
लीबिया, अल्टीरिया और मोरक्कों भी फिलस्तीतियों के साथ रहने बी धोषणाएँ 
करते रह है, लेक्ित वे कभी मी युद्ध मे शामिल नही हुए । अर्थात्‌ जो अरब राष्ट्र 
भगोतिक इंप्टि से इजराईल से जितते अधिक दूर स्थित हैं, वे इजराईल की उतनी 
ही अधिक आलोचना करत रह हैं + ऐसे मौखिक समर्यव स फिलस्तीनियों को लाभ 
कम एवं नुक्सान अधिक पहुँचा है ॥ 
मिख के कल नासिर ने जरूर इजराईल से लोहा लेने का प्रयास किया। 
उसक बाद राष्ट्रपति अनवर सादाह ने नो यह नोति जारी रखी, लेक्नि सोवियत 
मंघ से सम्बन्ध विगडन के कारण घह अमरीका के साथ हो गये । उन्होंने 978 से 
तर देख-रेख में इजराईल के साथ “कंम्प डेविड समझौता कर अपना सिलाई 
"ापस ले लिया, जो शिख ने 967 के यद्ध में सोया था। क्ाताकि इससे मिस्र 
अरब मे 
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आन्दोलन को गहरा घक्का लगा, क्योंकि मिल्र फिलस्तीनियों कौ सुरक्षा के लिए 
पहले छादे को तरह काम बस्ता रहा था । सादात की मृत्यु के बाद राप्टूपति 
हुसनी मुदारक के सत्ता में आने पर कोई नीतिगत परिवर्तेन नही हुआ। हित 
मिस्र के बाद सीरिया ही सबसे अधिक सशक्त अरब राष्ट्र रह गया, जो 
इजताईल के स्िजाफ फिलस्तीतियों को ठोस मदद दे सकता है ॥ सीरिया का गोलात 
पहाड़ियों वाला क्षेत्र इजराईले ने अपने कब्जे मे कर रखा है। सीरियाई राष्ट्रपति 
हफौज असद पश्चिमी एश्चियाई राजनीति में अपनी 'चौधराहुट' जमावे केः महत्वकांक्षी 
रहे, जिस कारण सीरिया इजेराईल के खिलाफ लड़ने को बारदार घोषणाएँ करता 
रहा है। सोवियत सध सोरिया के माध्यम से परचम एशिया में अपना प्रभाव क्षैत्र 
कायम करना चाहता है, जिस कारण छोजियद सछ ने सीरिया को ठछफकी प्रहत्वाजगक्षा 
के झिये प्रोत्माहित भी किया है। लीजिया मी सोतियत दाह पर इस कार्य में लगा 
इहां । परिणामस्वरूप अरब रा्ट्रो में प्रमुख रूप से दो खेमे बन गगरे--उम्रपभी 
और उदारपथी | उभ्रपयो सीरिया, लोबिया आदि और उदारपंथी सऊदी अरब, 
जोर्डन, कुर्वेश् आदि ने पी० एल० ओ० की राजनीति को प्रभावित किया । परिणाम« 
स्वरूप पी? एल० ओ० के विभिन्न गुट भी सत्ता-सधर्ष मे झामिल हो गये और 
उग्रपथी और मध्यमार्यो नीति की पैटवी करने लेगे। 
लेबनान युद्ध ने फिलस्तीनी आत्योलन को भारी धंयका पहुँचाया। उप्रपधी 
फिलस्तीनियो, गोरिया और लीविया का मत था कि इस युद्ध गे अन्तिम क्षण तक 
जड़ा जाये, क्योझि इजराइली संनिक अब 'अजेय' नही रहे है । लेकिन अराफात एवं 
उतके गुट 'अल फतह के अधिकतर सदस्य मध्यमा्गी नीति अपताने पर जोर देते 
रहे। वे सशस्त्र स्धरप्ं के साथ-साथ राजनधिक वार्ता के जरिये सकट-समाघान की 
वकालत करते रहे। इस क्रारण उद्रप्ती नीति के हिमायती लोग अराफत के विश्द 
हो गये और “अल फतह! के कुछ सदस्थो ने भी उनझे विरुद्ध विद्रोह का झडा खड़ा 
कर दिया ( विरोधियों का आरोप था कि अराफ़ात अब यह महसूस करने लगे हैं कि 
अमरीबी सहयोग से ही फिलस्तीन समस्या का हल सम्मव है। वह अमरीका हे 
गोपनीय वार्ता करते रहे हैं॥ इसी कारण उन्होंने रोगन झान्ति योजना में दिलचस्पी 
दिखायी । 
रोगन शान्ति योजना मे कहा गया था कि जोईन के अधीन पश्चिमी तट 
ओर गाजा पट्टी क्षेत्र मे फिलस्तीन राज्य बनाया जाये। जोईन ने कुछ दातों के साथ 
इस प्रस्ताव को मात सैने के सकेत दिये, जबकि सीरिया ते इस ग्रस्ताव को तामजुर 
क़र दिया ) शगता हे कि सीरिया ने यह महसूस क्रिया कि मिस ने पौम्प ड्रघिड 
समझौते के जरिये सोया हुआ अपना सिनाई क्षेत्र घाप्त कर लिया और जोईत रोगन 
शान्ति योजना से अपने पर्चिभी तट ओर गाजा पट्टी क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। किन्तु 
सीरिया का गोलात पहाड़ियों वाला क्षेत्र इजराइलो बब्जे में ही रहेया । अर्मातू उत्तके 
हाथ दुद्ध नही लगेगा । अत सीरिमा, लीबिया और प्लोवियत संघ अद्धष्नी तौर 
पर गही घाहनते थे कि अराफात समय से पूर्व धवान्ति समझोता कर से और इससे 
उनकी सामरिक महत्ववयंध्षाओ और हिंतो पर चोट लगे। 
स्वतस्त्र किलस्तोन राज्य को घोषणा--फिलस्तीत मुक्ति संगठन ने 6 नद्म्बर, 
988 को वेस्ट बैंक और याजा पट्टी वी भूमि पर क्‍्वतन्त फिनस्तोत राज्य वी 
धोषणा की । पौ० एल० ओ७ के अध्यक्ष यासिर अराफात ने यह घोषणा करते हुए 





ख्प्रव 


समुक्त दाप्ट्र मघ की सुरक्षा-परिषद के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमे 
अन्तर्राप्ट्रीय विवाद के हल के लिए आतंकवाद कया सहारय लेन ओर बल श्रयोग की 
अत्संता की गयी । मारत सहित कई देशो ने स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य को मान्यता 
प्रदान कर दी । बाद में अराफात राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये । इजराईल न अमरीका 
ने पी० एल० ओ० के उक्त कदम की निन्‍्दा वी। हालाकि अमरीका ने स्वतन्त्र 
फ्लिस्तीन राज्य की मान्यता नही दी, किन्तु वाद में अमरीका अपने अधिकारियों 
के स्तर पर स्वतन्त्र फिलस्तीन राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए राजो हो 
ग्रया, जो उसकी नीति मे बदलाव का सूचक था। 

पो० एल० ओ० मे फूट--पी० एल० ओ० और अन्य फिलस्तीवी गुटों में 
व्याप्त फूट में फिलस्तीनियों के हितों को सर्वाधिक नुक्सान पहुँचाया है । अन्य गुटों 
मे 206एए-2४ साजणा। ि पीट ॥.फटाशाता रण पाल शिण्प्ए७ .व्यटाव 
(०ए्रप॥)१' लीबिया समवित है 4 "0श॥02०/|०७० गज णि फ्रद वफशबणा 
्ण॑ ?3०४0प्८' इराक बे नजदीक रहो है| ऐसे मे यदि अराफ्ात का प्रमाव कम 
होता है तो पी० एल० ओ० में जाज हृवाश और अबू मूसा जेँसे उम्रवादियों का 
वर्चस्व बढ़ता, जो पश्चिम एशियाई राजनीति मे सीरिया, लोबिया और सोवियत 
सघ का दवदवा बढ़ाने का भाग प्रशस्त करता ! लेकिन अराफात ने पी० एल० ओ० 
का नेतृत्व में मालने मे विलक्षण योग्यता का परिचय दिया। अराफात वी सबसे 
बड़ी उपलब्धि पो० एल० ओ० को अल्तर्राप्ट्रीय सास्यता दिलाना थी । 


फिलस्तीन आन्दोलन का भविष्य 


पिछले लगमग ढाई दशको में फ्लिस्तीन मुक्ति सगठत के जीवन में कई उतार- 
चढ्टाव आये हैं। पहले इसका स्वरूप राजनीतिक चेतना एवं सामरिब' एकता जगाने 
वाला रहा तो बाद में आतकवादी छापामारी के दौर में इसने महत्वपूर्ण सेनिक 
भूमिका तिमायी | इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा नहीं की जा सरतो कि फ्लिस्तीनियो 
ने हिसा वा अराजक्तावादी उपयोग नही क्या। उनका उद्देश्य बल-प्रयोग द्वारा 
राजनयिक सवाद का मार्य ही प्रश्नस्त करना था । दुर्माग्यवश अरबों की आपसी फूट 
और अमरीक्यो वी अदुरदशिता के कारण फ्लिस्तीन मुक्ति सगठन को प्रत्याशित 
अतिथ्ठा नहीं मित्र पायी ओर पश्चिम एशिया की राजनीति में अपेक्षित रचनात्मक 
भूमिका निमाने में बह असमर्थ रहां। एक ओर फिलिस्तीतियों को घ॒र्म निरपेक्ष ओर 
समाजवादी स्झान बाला सातकर पारम्परिक अरव शासक उन्हे अपना शत्रु समझते हैं 
तो दुसरी ओर अमरीका उन्हे मिफ “अपराधी आतक्वादी' मानता रहा है। इतकी 
क्षमता मे आशंकित इजराईल ब्ंर ढग से फिलस्तीतों शरणाधियों के सानवाधिवारों 
जय हतन करता रहा है। लेबनान सकट से बियाड के साथ अल सवरा तथा घटिला 
के शरणार्थी शिविरों के स्वंताश से यह बात पता चलती है। 982 में लेबतान में 
इजराइली हमले के वाद क्तिस्तीनी सेनिक शक्ति की रोद टूट गयी और तभी से 
इनका राजनयिक महत्व मी तेजो से कम हुआ। आज स्थिति यह है हि कमी 
"फीएचम शिवा जी राजनीति मे मई रचनात्मक झुस्आत वार सबते वाले सबसे 
०५५2 घटक फिलस्तीनी आज इस शतरजी बिसात पर खुद एक मोहरे में बइल 
चुढ़ है । 


ह कै धका004 ॥[95१3:0, 7+3# /स्‍प0उारतर 4.702ए2एएन दछाकग्जाम्गाग्व (08, 3975] 
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लेबनान संकट 
(व्ठव9णा पयांडा5) 
शीत युद्ध के दौर मे लेबनान शायद सबसे अधिक विस्फोटक संकट स्थल 
ण्द्यहेऐं सफिलस्तीती मुक्ति सेंनिक हो या अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापक दस्ता, 
इजराइली हस्तक्षेपकारी सैनिक हो या साम्प्रदायिक बातकवादी, इन सबके बीच 
रक्तपात वाली रस्साकशी पिछले कई वर्षो से निरन्तर चलती रही है। ऐसा कहना 
अतिश्योक्ति न होगा कि सत्‌ 960 वाले दशक के उत्तरार्द में जो स्थिति दक्षिण 
बियतनामी क्षेत्र की थी, वही लेवनान की रही है--एक ऐसा वशनाशक 
(०१०००) गृह युद्, गिसने एक छोटे खुशहाल देश को तबाह कर दिया। 
लेखनान समस्या को ठीक से समझने के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम का पुनरावलोकन 
आवश्यक है । 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र सभ ने अन्तर्राष्ट्रीय ध्यवस्था का जो 
पुनर्गठन किया, उसके अन्तर्गत सीरिया के अधिपत्य मे अब तक रहे पाँच सुके 
जिलो को अलग कर स्वतन्त्र राज्य का दर्जा दिये जाने के साथ लेबतान का जन्म 
920 में हुआ | इसके बाद से 943 तक उस पर फ्ास की लिगरानी बनी रही। 
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर फ्रासीसी सेनाएँ यहाँ से लौट गयी और बाद के 
लगभग दस वर्षों तक शान्ति बनो रही। भुगध्यसागर के तटबर्ती लेबनान की 
भौगोलिक स्थिति इस दौरान भु-राजनीतिक इष्टि से कम और पर्यटत व्यवसाय वो 
इष्टि से कही अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई और वेरुत का विकास अरबों के लिए ही 
नहीं, यूरोपीय देशो के लिए भी एक क्रीडास्थल के रूप में हो सकां। पर सीरिया 
ने लेबगात की स्वतन्त्रता को कमी भो पूर्णतः: स्वीकार नहीं किया और सीरिया से 
भोन्तिकादी राजनीतिक परिवतंनो के साथ लेबनान की स्थिति भी अस्थिर हुई। 
सोरिया की प्रेरणा और समर्थेन से 958 भे लेबनान में सैनिक ऋराम्ति हुई और 
तत्कालीन शीत युद्ध के तक के अनुतार अमरीकी सेनाओ ने सुव्यवस्था स्थापित 
बरते के लिए वहाँ हस्तक्षेप किया । वाहरी वडो शक्ति के इस हस्तक्षेप ने इस 
बात की जमीन तैयार को कि स्थानीय असन्तृष्ट तत्व अपने हित भें इस परिस्थिति 
का लाम उठा भस्के | शृह युद्ध के बीज इसो समय बोये गये। यह स्वाभाविक था 
कि अमरीकियों के भ्रवेश के साथ सोवियत सध की रूचि भी इस भू-माग में बदी। 
यह मो याद रखने लायक बात है कि इससे ठीक पहले 956 में असफल आग्ल- 
फ्रासीसी सैनिक हस्तक्षेप ने अरब-यहूदी सघ्प को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व दिला दिया 
था और मध्य पूर्व में कही भी किसी परिवर्तन का श्ञीत मुद्धकालीत सामरिक महत्व 
उजागर किया था। स्वेज मक्ट (956) के पहले पश्चिम एशियाई सकट मे बाकी 
देशो की रुचि तगण्य थी | नासिर और नेहरू को घनिष्ठता ने इस क्षेद्र की उथल- 
घुयल में युट निरपेक्ष देशो की रच बढायोी थी। 

3 'लेबनान में इजराईमो आक्रमण (982) के फलस्वरूप अमरीषा के लिए यह सम्मव 
हुआ कि बह इजराईस और एक अन्य अरब देश के बोच 'सपझौता' बरा सके।* सीरिया को 
छोश्कर बाशो सारे अरद समार गर अमरीक व इजराईलो वर्चस्व कारएर दग से घोपा ज्ञा चूका 
है और एंसा नहीं जान पड़ता कि अगद्ने कुछ वों तक इसे चुनोती दी जा सकेगी ।' इस घिलमिले 


में विस्तार के निए देखें--ए0850फ्रद 5. एस, कट 45, कए ४९. डध्ताशंधाव0कशात 
(९३ ), 77# ३ल्‍>ब्म्बब (कब 7, (0एलएफा, 4933) 
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लेबनाव की जनसव्या ईसाइपो और मुसलझानो मे लगमंग बरावर-वरावर 
बेटी है । दोनो ही अरब वश्ञज हैं और उनके वीच को खाई सिर्फ़ घामिक है। इसके 
अलावा ईसाई एक विद्विष्ट 'मेरोनाइट' सम्प्रदाय के हैं, जिनके कोई निकट था 
घनिष्ठ सम्वन्ध-आत्मीयता किसी प्रमुख यूरीपीय-अमरीको ईसाई चर्च या सम्प्रदाय 
से नहीं। ये मेरोनाइट लेवनानी पड़े लिखे हैं और आशिक दृष्टि से अपने मुसलमान 
भाईयी से कही अधिक सम्पन्न भी । जनतान्विक शासन प्रणाली के विकास के साथ 
देश बे राजनीतिक जीवन में इनकी भूमिका बढती रही है और कई बार लेबनाती 
कट्टर मुसलमान नेता इस सन्तुलन के विरुद्ध अपना असन्‍्तोए मुखर करते रहे हैं। 
हिंसक टकराव से बचने के लिए जो रास्ता 943 के राष्ट्रीय समयोते में दूढा 
गया, वह यह था कि राष्ट्रीय जोवन मे सभी सार्वजनिक पदों को विभिन्न सम्प्रदायों 
के लोगो में जनसर्प्रा के अनुपात के अनुसार दाँटा जाये । मसलन, यह परम्परा रही 
है कि राष्ट्रपति ईमाई और प्रधान भन्‍्त्री मुसलमान होवा है । 





लेबनात सक्ट से सबधित स्थान 


लेबतान में साम्प्दायिक्ता का जहर सिर्पे ईमाइया और मुसलमानों को एक- 
दूसरे का भत्रु बनाते वाला ही नहीं, मुमतमानों को भी विभिन्न घडों में बाँटने 
काला रहा है। मुसलमान शिया और सुझ्नी सम्प्रदायो मे तो बेटे हुए हैं ही, इनके 
अलावा पहाड़ी इलाकों में रहने वाजे 'दुज' कवायली मुसतमान होने पर भी इन 
में, से कबल्दुल फर्व है| उनकी स्वायत्तता जी माय गुत्थी वो और भो पेचोदा 
बनाती है | अरब-दजराइली सुँनिक मुठभेडो के बाद जोईन से बडी तादाद में 
निकाओे जाने के बाद अनेक फ्लिस्तीनी धरणार्थों लेवनान से बस गये। इसके 
आगमन के साथ साम्प्रदायिक तनाव जोरों से बढ़ा । घोड़े से ही सरतीक्रण करने 


य्भ्य 
के साथ ऐसा कहा जा शकता है कि सीरिया, जो अब तक लेबनान में मोरोनाइट 
ईसाइयों का समर्यक रहा था, वह बब फिलस्तीनियो का पक्षघपर बन गया। इसके 
साथ ही फिठस्तीनी छापामार शरतिविधियों के कारण लेबनान को इजराईल के 
जवाबी हमलो का निशात्ा बनता पड़ा। राष्ट्रपति गमाइल की हत्या के बाद 
मेरोनाइट ईसाइयों को ऐसा लगते लगा कि शान्ति वे सुव्यवस्था की पुनर्स्थापगा, 
एव देझ्ष की स्वाधीनता की रक्षा के लिए इजराइलियों के साथ सहकार न सही, 
सवाद जरूरी है। एक श्रकार का व्यावहारिक राजनयिक समीकरण घिठा सकना 
सम्मव हुआ 4 
श्ाहरी ददरणाथियों के आयमल और अमरीका के परोक्ष गठजोड़ ने साम्प्र- 
दायिक वैमनस्य को इस कदर अडकामा कि 975 मे हिंसा के विस्फोट में 60 
हजार से मी अधिवा जानें गयी ओर अरबों डालर की सम्पत्ति का माश हुआ। 
लेबनान वी अस्थिरता-कमजोरी को देखते हुए इजराइलियो को यहू लालच हुआ 
कि शायद सीधे हस्तक्षेप से बे फिलस्तीनी कयंटे को णुक ही बार मे निकाल कर दूर 
कर सकते है और मध्य पूर्व के रणक्षेत्र मे अपनी स्थिति सुरढ कर सकते है। लगभग 
इसी तरह का लालच सीरिया के राष्ट्रपति असद को हुआ । उन्होने न केवल मुस्लिम 
मिलिशिया को अपना भरपूर समर्थन दिया वल्कि सौरियाई जमीन से लगे लेबनानी 
प्रदेश में अपनी सैनिक टुकड़ियाँ मो तैनाल की । सीरियाई वायुसेना ने बेरूत के हवाई 
इलाके पर विध्वश्कारी हमले भी किये । 
इजराइली-मीरियाई गोलावारी घेथा साम्प्रदायिक आतकवादियो के एक- 

दूसरे के ऊपर खूनी हमलो ने बेझत को एक श्मशान भूमि मे बदल दिया। शायद 
यहू स्थिति इसी तरह चलती रहती, एक दुखद पर स्थानीय त्रासदी, यदि जून 
982 में इजदाईल ने जोछिम बढाने वात्ी सैनिक पहल न की होती । इजराईल का 
आरोप था डि सेबन्तात वा उपयोग किलस्तीनी आतकवादी एक शरण-स्थल के रूप 
में कर रहे थे ओर वहाँ के सैनिक अड्डी से नि्दोप इजराइली नागरिकों को अपनी 
हिमा का डिकार बना रहे थे। इजराईल इस तरह की जन-घन की क्षति उठाते के 
8 वतई तैयार नही था ओर प़िफे तीन दिन के तेज अभियान के बाद इजराइली 
टुकडियां बेखत तक पहुँच गयी । बेका घाटी से स्लोरियाई मिसाइल अड्डे नष्ट कर 
दिये गये और फिलस्तीनी मेता थासिर अराफात को अपने समर्थकों के साथ 983 

में लेबनात से क्ून करना पढ़ा । इस इजराइली सेनिक अभियान के दौरान बर्बेर 

मर्महार किया गया । इस फुरता के दो उदाहरण शावरा ओर शटिला की शरणार्पी 

5498 भोरतो और बच्चो की निर्मण हत्या है। इस हत्याकाण्ड ने, जिसका 

कोई सैनिक महत्व नही या, स्विफं प्रतिशोध के धोलो को दहकाया। इगराइलियो के 

चैबनान से लौट जाने के बाद भी आज सेबनात में भुमलमान और ईमाई एक-दूसरे 

के साथ इस हिसाब को बाबर करने मे लगे हैं कि आक्रमणकारी सैनिकों के साथ 

सवार करने बालो को क्या सजा दी जाये | इसके साथ ही एक ओर बात जोड़ी 
जाती जरूरी है कि लेबनान में इजराइलो कार्रवाई मे फिलरतौनी काटे को भले 
ह्दी निकाल दिया हो, आपवरदाद के शूल का कोई समाधान अस्तुत नहीं कियाव 
अनेक भाड़े के आतंकवादी जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नही, 
विभिश्न सम्प्रदायो को अपनी सेवाएँ देते रहे हैं और अपनी विश्वव्यायी गतिविधियों 
हा सुरुर कैस्द्र लेबनान को वनाये हुए है। इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी 
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अस्तर्राष्ट्रीय श्रयरन सफल सहो हो सका । बुछ वर्ष पहले अन्तर्राष्ट्रीय दस्ते के सदस्य 
अनेक फ्रासीसी सैनिकों की हत्या के बाद फ्रास ने इस तरह की गतिविधि में रुचि 
लेना बन्द कर दिया | इमी तरह दर्जनों अमरीकी मेरिन कमाडो की हत्या के बाद 
अमरसीक्यो ने भी यह बात जान ली है कि बाहरी “तटस्थ' सैनिक टुकडियों को 
तैनाव करने से लवनानी गृह युद्ध भान्त नही ही सकता और न ही युद्ध विराम 
बरकरार रखा जा सकता है। 

एक परझ्ञानी यह भी है कि लेबनान मे नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय राहत सस्याओं 
के कमंचारियों, विभिन्न देशो के राजनयिको के अपहरण और उनकी हत्या का 
संकट आतंकवादी क्रियाकलाप के कारण निरन्तर वना रहता है। अमरीका जैमी 
महागक्ति और अन्य बडी थशक्तियाँ इस वात के लिए विवश हैं कि व्यक्तियद या 
सामूहिक अपहरण के बाद अपने नागरिको की रक्षा या मुक्ति के लिए वे सत्रिय 
और सफ्ल दिल अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दवाव लेबनान सम्दल्थी उनकी 
नीति को अमह्य रूप से अलोकप्रिय बना सकते हैं।इस बात को अमरीजी 
पत्रकारों तथा मिशनरियों के सन्दर्म मे मलौभाँति परखा जा सकता है। इनमें से 
कुछ अपहूत व्यक्ति साचो से बदी हैं पर तब भी इलेक्ट्रोतिक प्रचार-तन्त्र के जादू 
के कारण मतदाता के सामने इनकी याद सजी रहे और अन्तर्राष्ट्रीय भ्तरण के ये 
दुर्भाग्यग्रस्त मोहरे वडा महत्व रखते हैं। हाल के दिनो में लवनान जब-जब भी 
चित रहा है, विइलेपक उन गैर-सदरारी राजनथिक पहलो और मध्यस्थताओ वो 
लेकर ही व्यस्त रहे हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों के साथ सम्पकं साघकर सवाद 
शुरू क्या है। आचचेविशप आफ केंटरवरी के विशेष सहायक एन्ड्यू वेद ने इस 
तरह के परामर्श मे खासी विद्येपता हासिल कर ली है। 

निष्कर्ष मे यह कहा जा सकता है कि लेबनान का सक्ट निकट भविष्य में 
दूर होने वाला नही । थुनियादी बात तो यह है कि साम्प्रदाधिक वैरियो की बाहरी 
परक्षयर मिल घुरे हैं और पिछले चार दशकों से हप्याकाण्ड-नरसहार ने पारिवारिक 

बशगत प्रतिशीघ के बीज व्यापक रूप से वो दिये हैं। इसके अलावा लेवनान से 

विशेषक्तर राजधानी वेरूत मे पूरी जवात पीडी अराजकता ओर हिसा के बादावरण 
भे ब्यस्क' हुई है ! इसलिए अकारण हिंसा, अपराधपूर्ण सामाजिक आचरण, देतित 
जीवन वी अस्थिरता स्वाभाविक है। पारिवारिक या सामाजिक सामूहिक सहकारी 
जीवन से इसका कोई परिचय नही । आतंकवाद का चेहरा आसानी से पहचाना 
जा सकते बाला नहीं । एक आतंकवादी इकाई घातक कैसर की उस कोशिया वी 
तरह है जिसे नप्ट क्या जा सकता है, पर जिसके द्वारा फैताया प्राणनाशक विए 
जब प्रक्ड में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेबनान वे सन्दर्म में कोर 
बहुत भोला व्यक्ति द्वी आशावादी हो सकता है। इजराइवी सैतिक हस्तक्षेप से पहने 
इस बाते की आया बची थी कि शादद 943 वाले राष्ट्रीय समझौते के जिसी 
सशोपधिते-परिष्टृत सस्क्रण को यदि सभी पक्ष ईमानदारी से लायू करन को तैमार 
हो जायें तो घायद घान्ति और सृशहालो इस अभाग़े देश में वापस सीटाये जा सवत 
हैं। आज इसवी कोई सम्मावना शेप नहीं । आज हितों का टकराव सिफ इसाईयो 
मुसलमानों, ज्ञियाओ, सुश्षियों और दुजो के बीच नहीं, दशवों से चतरे आ रहे गृह युदध 
ने अनेक छुटपुट न्यस्त स्वार्थों को जन्म दिया है। ये छुटपुट भले ही ही, पर बहूर 
और वर है। सेवतान समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र सघ, गुट निरपेश्ष 
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आश्दीतन और अरब विरादरी की असमयथ्चेता पहले ही उद््धाटित हो चुकी है। 
लेबनान की हालत में किसी बेहतरी की उम्मीद तब तक सही की जा सकती, जब 
तक पश्चिम एशिया को यूहत्तर समस्या का हल ढूँढ नहीं लिया जाता) लेबचान 
का सकठ आज सिर्फ उसका अपना सकट नही, बल्कि फिलस्तीनी समस्या, सीरियाई 
आचरण की जटिलता, इभराइली आक्रमण, आतंकवादी असामाजिकता का सन्निपात 
है । ऐसे जानलेवा उबर का विदान एवं उपचार सरल नही है। 


ईरान-इराक युद्ध 
(प#एचा94 छथ) 

ईरान व इराक के बीच लगभग आठ वर्ष तक युद्ध चलने के बाद 988 में 
युद्ध विराम हो गया किन्तु इस बात के कोई आसार वज़र नहीं आते थे कि निकट 
अविष्य में उनके बीच मौजूदा जडिल रामस्या का समाघान हो सकेगा। इस 
विनाशकारी युद्ध में ईराम के ढाई लाध और इराक के एक लाख सेनिक एवं नागरिक 
हताहत हुए। सम्पत्ति का चुतसाव अरबों डालर आँका ग्रया। दोनों देशो की 
उत्पादकता और उनके आर्थिक विकास पर इस खाडी युद्ध का घातक प्रभाव पड़ा। 
सैनिक विस्फोट के पहले ईरान में छेल का दैतिक उत्पादत 6 लाख बैरल प्रतिदिन 
था, किन्तु बाद मे यह घटकर सिरे 0 लाख बैरल रह गया। इसी तरह इराक के 
भहंत्वकाक्षी सड़क, पुल, भवन-लिर्माण कार्यक्रम लगभग ठप्प से हो गये। ईरान की 
कुल आवादी 480 करोड है, जिसमे से देस लाख सैनिक है। इनका सुकावला करने 
के लिए इराक मे भी अपनी कुल डेढ़ करोड आबादी मे से इतना ही वडा हिस्सा मोर्चे 
पर तैनात कार दिया । दोनो देशों ले इतने उपद्ला सस्ाघत, व्यक्तिदंद साल और 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दाँव पर लगा दिये कि कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नही था। 
अस्तत; अगस्त, 988 में सयुक्त राष्ट्र संध की पहल पर दोनो देशों मे युद्ध विराम 
सम्मद हो पाषा ३ 

ईरान और इराक में ऐतिहासिक व पारम्परिक मतमेद--ईरान और इराक 
के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि गे उनके ऐतिहांसिक और परम्परागत मतभेद हैं। इराक, 
जिसे पहने मेसोपोटामिया केः नाम से जाना जाता था, अपने सोघरिक महत्व 
के कारण विश्व शक्तियों के आकर्षण का सर्देव केरद रहा है। 4 लाख 38 हजार 
वर्ग किलोमीदर क्षेत्रफत बाला यह देश 958 मे राजशाही के पतन के बाद एक 
लम्बे समय तक सैनिक तानाशाहो की गिरफ्त भे रहा। 979 भे स्वास्थ्य खराब 
होने के कारण जतरल अहमद हसद अलवकर ने देश का नेतृत्व 42 वर्षीय सदुदाम 
हसन वो सौंपा । सददाम हुर्तेन ने 22 जून, ।980 करे इराक जे 250 सदस्यीय 
असेम्दली के चुनाव कराकर देश के इतिहास मे पहली बार यहाँ के नागरिकों को 
अपने मताधिकार के प्रयोग का अवस्तर प्रदात विया । परिचमी एशिया के देशो मे 
सऊदी अश्व के बाद तेल उत्पादक देशो ये इराक का रघान दूसरा आता है। 979 
में बह 3043 लाख बैंरस प्रतिदित तेल उत्पादन करता रहा था। इस प्रकार वह 
अपने राजस्व का तोन-चौयाई माग (36 अरब टालर) तेल का निर्यात करके प्राप्त 
करता रहा था। 

बूसरी ओर [6 लाख 48 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बाला ईरान 
कादि रास से फारसी सम्यवा का केर्द् रहा है। इस शत्ताब्दी के मध्य तक ईरान 
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विश्व शक्तियों को छोना-झपटी के बीच अपनी नियति की खोज करता रहा, किन्तु 
आतपूर्व शाह रजा पहलदी ने परश्चिमी घत्तियों से मिलकर एक ओर जहाँ एक 
आधुनिक शक्तिदाली राष्ट्र बे रूप मे ईरान को खडा करने में सफलता भ्राप्त बी, 
चही दूसरी ओर अपने परम्परागत झजत्रु इराक वी यतिविधिमो पर अबुश लगाने में 
उन्हे अदघुत सफलता मिली | इराक की शक्ति को सीमित ब रने मे शाह को परिचमी 
द्वेशां का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। इस सबके बावजूद ]978 मे शाह के 
घतन और क्ट्टरपथी इस्लामी नेता अयातुल्लाह सुनी के नेतृत्व मे उठी इस्लामी 
क्रान्ति वो लहर न जहाँ पश्चिमी झत्तियो के स्वप्तो को चकुमाचूर कर दिया, वहीं 
आन्तरिक अस्थिरता न ईरान के मदिष्य को अनिश्चय के दौर म डाल दिया। 

संघ के कारण--इडराक और ईरान के बोच सध्पं का बारण 7 
सितम्बर, 980 को इराक के राष्ट्रपति सहाम हुसेन द्वारा उस समझौदे को रह 
घोषित कर देना था, जो उन्होंने 4975 भे ईरान के शाह से किया था। इस 
संघर्ष को समझने के लिए 975 के उक्त समझौते का खुलासा बरना आवश्यक 
है। इराक के उनतर-पूर्वी प्रदेश वुइिस्तान मे अधिक सख्या में बसे शिया 
अतावलम्यियो बो ईरान सर्देव हो बयदाद के विरुद्ध प्रयुक्त करता रहा है। 4974-« 
75 मे बुईिस्तात के भयकर विद्रोह ने वगदाद बी सरबार को डावाडोल कर दिया 
था। जेसाबि बांद में स्वय राष्ट्रपति सदूदाम ने स्वीकार क्या कि उस बविंद्ोह को 
दवाने में इराकी सेना बे कम से कम 6 हजार सेनिक हताहद हुए। जाहिर है 
कि इस विद्रोह के पीछे शाह और सी० आई० ए० का हाथ था। इस विद्रोह से 
अस्त बगदाद सरकार शाह के सम्मुख घुटने टेक देने वो वाघ्य हुई यो और उसका 
नतीजा उक्त समझौते के रूप मे सामने आया था 

इत-अल-अरव क्सिका--975 बे समझोते के तहत शाह ने एक ओर 
कुर्द विद्ोहियो को समर्थन न देने का बचत दिया, वही इराक ने शत-अल-अरब 
नामक सामरिक महत्व के लगभग 700 मील चोडे जतमाय को ईरान के साथ ब्यघा 
दाँट देने वो पेशक्श स्वरीशार कर लौ। बसे 93 में इराव ओर ईरान बे बीच 
हुए समझोते के अन्तर्गत शत-अल-अरब इराक का हो गया था, बविन्तु 975 के 
समझौते के द्वारा ईरान को खाड़ी मे अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता मिल 
गयी | जिंत अपमानजनेक परिस्थितियों मे और शर्तों पर इशाक गा 975 का 
समयौता करता पडा था, उससे जाहिर था कि सौत़ा पड़ने पर इराव, ईरान से 
इस अपमान कय बदला लेगा । शायद यही वारण है वि इराक ने युद्ध की शुरूआत 
के पूर्व समस्त शत-अल-अरब पर अपना दादा धोषित बिया था। स्पष्ट है कि उस 
दावे को पूरा करने वो इष्टि से हो वर्तेमन संघर्ष छेडा गया। 

शत-अल-अरब भू-यामरित दृष्टि स न बेवल खादी देशों को प्रतिदर्दिता में 
निर्णायक साबित होगा, वरन पश्चिम वे तेल आयातक देशों वो मबेल वो हाप में 
रखने के लिए मी इस पर अधिकार कारयर और साम्रदायक है। यह इस हात से 
स्पष्ट है वि ईरान का प्रमुख तल उत्पादक प्राल्त खुजस्तान था सम्ुद्दी तट शत-अल> 
अरब पर ही है इराक क युद्ध-उद्देंत्या दे पीछे न देबल शान अल-अरब पर पुन 
अधिकार बरना घामिल था, वरन खुजेस्तान को घेर सेने की प्रत्रिया मी जुड़ी हुई 
थी। युडैस्‍्तान म इराक को वहीं सामरत्राप्त है जो वृददिस्तान में ईरान को है। 
अर्थात्‌ खुज़ेस्दान की अधिकाश आदादी सुन्ती मतावलदी अरढो को है, जो सर्देव 
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पैहरान के शिया श्ञामकों द्वारा झोपित होते रहे है। इस इष्टि से सदुदाम हुसैन नै 
घायद ठीक ही सोचा हो कि खुजेस्तान को तिद्माना वनाकर वह न केवल अधिकांश 
अरव राष्ट्रो की सहानुभूति हासिल कर लेंगे, वरन ईरान के रामस्त गैर-फारसी गैर- 
शिया लोगों का समर्थन प्राप्त कर खुमेनी की डगमगाती सत्ता के बिरुद्ध आन्तरिक 
विस्फोट की आग को हवा देने मे भी सफल होगा । हे 
नेतृत्व की महत्वकांक्षा--६राक का अपनी सोवियत-परस्त नीति से शनेः 
इन: हस्तर कुछ-कुछ परचम परस्त कौर कुछ गुट-निरपेक्ष नीति को अख्तियार कर 
लेना कम महत्वपूर्ण घटना नहीं कहीं जा सशदी॥ थो मी इराक पश्चिमी राष्ट्रों की 
त्ेल-आवश्यकताओ की दो-तिहाई पूति करता रहा है। पश्चिमी राष्ट्र 972 की 
सोवियत-इराक मैत्री के वावजुद इशक को खोया हुआ देश नही मानते रहे थे। 
इसके पक्ष में !980 के दशक में इराक द्वारा फ़ास, इटली और ब्राजील जैसे पश्चिमी 
सेमे के देशो से परमाणु साज-सामांत, यूरेनियस ओर तकनीकी जातकारी हासिल 
कर लेने के उदाहरण दिये जा सकते हैं | दूसरे, इराक ने सोवियत सघ का कई 
भामलों भे डटकर विरोध बिया। इराक हारा दक्षिण यमन, इथियोपिया और 
अफगानिस्तान के मसलो पर सोवियत सथध को विरोध करने पर बह पश्चिम देशों के 
और करीव आ गया। इन नीतियों से स्पप्ट है कि इराक पश्चिम एशिया में एक 
शक्ति बेत्द! और पश्चिमी शाप्ट्रो के लिए एक “'लगर” का काम करने के लिए युद्ध को 
घुरूआत से पूर्व स्वय को प्रस्तुत कर चुका था। 
पश्चिमी सेमे को लटस्थता--दूसरी ओर झाह के पतन के खाद खुसेनी का 
धर्मान्ध भीर बदते को भावना रो ग्ररत ईरान दिद्या-अमित हो चुका था। जाहिर है 
कि पश्चिमी राष्ट्र ईराज़ बी घटनाओं से भयभीत अवश्य थे, किल्तु दूरणामी आशका 
से ये हाथ पर हाथ धर कर बे5ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे ; 
ईरात द्वारा अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों को वघक बना लिये जाने की घटना 
ने अमरोका और उसवे मित्र देशो को वारंबाई के लिए बाध्य फर दिया। यो ईरान 
बिरोधी फारंवाई आधिक प्रतिवनन्‍्धों तक सीमित रही, लेकिन अब ग्रोर करने पर 
पता चतता है कि अप्रैल, ।980 अं ही तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति के रक्षा सलाह- 
कार ब्रेज जिसकी ने यह घोषित कर दिया था कि यदि भविष्य में इराक और ईरान 
के बीच सघर्ष स्थानीय संघर्ष न रहू सका, यो अमरीका को हस्तक्षेप करता पड़ेगा । 
बुटनीनिय पर्यवेश्वकों ते ब्रेशेजिस्की की उक्त घोषणा का सीघा-माघा अर्थ यह लगाया 
कि अमरीका इराक को ईन से निपटने के लिए हरी झण्डी दिखा रहा है। यो भो 
अप्रैल, 980 से ही सहाम हुतैव ने ईरान के साथ निर्णायक संघर्ष या इरादा दबे 
स्वरो मे जाहिर करना छुझ कर दिया या । 

भ... फ्रसी भस्‍लघाद--जून, 980 के इरावी चुतावो के बाद राष्ट्रपति सद्ाम 
हुर्सेन ने ईरान के विरुद्ध मास्कृतिक सघर्प नी रूपरेखा वनायी। इसमें उन्होंने खुमेनी 
बी इम्नामी क्रान्ति को 'फारसी नस्तवाद! और “अरथों के विरद दवी हुई घुटना 
की संन्ा दी । वैसे इसके पूर्व ही खुमेनी ने सद्ाम हसन के विरुद्ध जिहाद छड़ते हुए 
यह घोषित कर दिया था कि वह अमरीकी एजेन्ट है। साथ ही उन्होने इराक 
के रहने चबाने शिवाओं को सद्राम हसैंन का तख्ता उठने का आदेश दिया। ईरान 
में सहाम हुमन का तस्ता उलटने के उद्देश्य से एक “इस्लामी क्षान्तिकारी सेना का 
विधिवत गठन कर लिया सया । यह आमानो से अन्दाजा लगाया जा सकता है 
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कि इराक के राष्ट्रपति सहाम हुर्सेन पर खुमेनी के ईरान को ऐसो बचकानों हरकतों 
का क्‍या असर हुआ होगा, खासकर तब जबकि वह इस तथ्य से झलीमाँति 
परिचित हैं कि उनके देश को कोई 50 प्रतिशत जनसख्या शिया मतावलम्दी है और 
बह ईरान के शासको के आदेशों से अधिक प्रभावित होती है, बनिस्वत्त दगदाद 
सरकार के अदिश्यो के । 

एक स्थान से दो तलवारें--झुद्ध के पूर्व ही इराह और ईरात के दौच जीवन 
ओर मृत्यु का सघर्ष परिपक्व हा चुका था। बुछ-कुछ स्थिति ऐसी आ गयी थोो कि 
एक स्पान में दो तलवारें नही रह सक्तती थो और न रहनी थीं। इसी पृष्ठभूमि में 
यह समझ लेना जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटवाचक्र बी अनुश्ल स्थिति ने राष्ट्रपति 
सद्दाम हुसेन के हौसले बाफी बुलन्द कर दिये ये । जहाँ कँम्प डे डिड समझौते के बाद 
अरब जगत पर मिस्र का दवदवा समाप्त हो गया, वही ईरान के शाह के पतन और 
सऊदी अरब की आन्तरिक गड़बड़ी ने न केवल पश्चिम एशिया, वरन्‌ समस्त इस्लामी 
जयत मे नेतृत्व की रिक्तता पैदा कर दी। ऐसी स्थिति में सहाम हुसैन जैसा 

महत्वकाक्षी और अपेक्षाइत युवा व्यक्ति निस्सदेह मुस्लिम जगत पर अपना नेतृत्व 

स्थापित करने की दृष्टि से फ़ायदा क्यो न उठाता ? सहाम हुसेन जानते थे कि ईरान 
की सेना के अधिकाश योग्य सनाधिकारी खुमनी को ब्यक्तियत रजिश वे शिक्षार हो 
चुड़े थे। ईराव का कोई दोस्त नहीं था तथा अमरीका और पश्चिमी राष्ट्र उसके 
इत्र थे। आधिक दृष्टि स ईरान वी स्थिति यह थी कि जहाँ 974 में वह 60 लाख 
बैरल प्रतिदिन के हिसाव से बच्चे तेल वा उत्पादन कर रहा था, वहाँ 979 में 
केवल 30 लाख बेरल प्रतिदित तक घट कर आ गया। 

अरबों को चुप्पो--ऐसी परिस्थितियों में सहाम हुसेन ने सर्वप्रथम अरब राष्ट्रो 
में खुमेती के विरद्ध धामित्रा असस्तोष पैदा करना आरम्म किया। जोर्डन के शाह हुमे न 
ने सर्वप्रथम ईरान के विरृद्ध इराक बा समर्थन विया । जब भहाम हुसेन ने सऊदी 
अरब, कतार, उत्तरी यमन और खाडी वे अन्य देशों से शिया-सा भ्राज्यवाद बे विरद्ध 
सहायता की अपील की तो उनका सहानुभूतिपूर्ण रस देखते में आया। इराक बे 
लिए इतना काफी था । इधर पश्चिमी राष्ट्रो की ओर स सद्म हुमेन यो भी निरदियत 
घे। अपनी योजना की सफलता में बोई वसर न रसने की दृष्टि से उन्होंने एक तुस्प 
चाल और घली । सम्पूर्ण सघर्ष की शुरूआत के एक दिन पूर्व अपन एक विशिष्ट 
दूत को मास्कों भेजकर उन्होंन सोवियत सध को न केवल इराकी थक्ष से अवगत 
करा दिया, वरन बहते हैं हि 972 वी सोवियत-इरात' सन्धि के तहत हथियारों 
को माय भो बी । यो भी खुमेती का क्ट्टरपथी ईरान, सोवियत ड्यूह रचना में कही 
भी फ्टि नहीं हो सकता था । इस प्रवार स्पप्ट है वि इराक ने सामरिक महत्व 
बे ठिकानों में अपने मोहरे फ्टि बरते के बाद ईरान से युद्ध करने वा निर्णायक 
बदरम उठाया । 

ईरात-दराक युद्ध लम्दा लिचने के बारण--जिस समय ईरान-इराक युद्ध 
5द्ुश्ष, उन मरूुय अनक समर विद्या विश्वारदो रे) मानता था कि खजुछ्ेत हफ्तों मे 
यह सघप समाप्त हो जायगा $ अधिवतर लोगों बा मानतां था जि इराक इस 
मुठभेड़ में विडयो प्रकट होगा 4 ऐसा सोचने मे अनेक कारण ये । ]979 मे ईरान में 
धाह मे बाद अयातुस्‍्ला युमेनी के नेट्॒उ में कट्टरवादी, पुरातनप्यी, सध्ययुगीत वे 
धामिक धामसकों वा घबोलबाला या और सामाजिड, राजनीतिक और आपिक जीवत 


303 
में मयकर उपलसुधल चल रही थी । सैल का उत्पादन गडबड़ा गया था। ईरान के 
वैदेशिक सम्बन्धों में अलिइचय की स्थिति ओर सेना मे ,प्रशिक्षित-अनुमवी शाह के 
विश्वाप्तपात्र अफसरो के निष्कासन-दण्डित किये जाने के बाद ईरान को सैनिक क्षमता 
को काफी नुकस्तान पहुँचा था। ऐसा भी गोचा जाता था दाह के आतंकवादी- 
अत्याचारी प्रश्मामन से मुक्त होने पर ईरानियो की प्रसप्नता क्षण-मगुर रही । खुमेनी 
के कट्टर समर्थकों ने ईरानियों की जान कम मुग्रीवत मे नहीं डाल रखी थी और 
इस्लामी शासको के विरुद्ध क्षोम और आक्रोश व्यापक रूप से सुगवुगा रहा था, 
जिसका विस्फोट कमी भी तस्तापलट के रूप में हो सकता था | अमरीकी वधकों के 
प्रसग के सन्दर्भ प्रे यह अटकले भी लगायी गयी कि अग्ररीका जैसी गहाश्क्ति अपने 
हितों की रक्षा के लिए ईरानी घटनाक्रम में हस्तक्षेप वार सकती हैँ । इस्लामी 
क्रान्तिफारिता के ज्वार से सोवियत संघ भी शक्त था। सक्षेप मे 980-8] के 
दौर मे ईरान चारो ओर से घिरा हुआ था और उमकी आ्थिक स्थिति सुरढ़ नहीं 
सगती थी । 

इसके विपरीत इराक़ी सरकार अपेक्षाकृत “प्रगतिशील” समझी जाती थी-- 
अपनी घमनिरपेशक्लता, समाजवादी रुझान और ततनीकी उपलब्बिषो के कारण। 


ऐ ६ प्‌ 
बा 3) ॥09980 
थे //“ 


क (क्षादोवांद 
+्3680040॥ 





ईरात-इराक सघर्प से सम्बन्धित मे 
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जहाँ एक ओर इराक को सोवियत सघ वा 'समर्थन' प्राप्त था, वही अमरीक्यों को 
इंदानियों की तुलना मे इराह्ली अधिक रास आते ये। ग्रुद्ध छिइने तक तेल से इराक 
की कमाई काफी थी। इराक तेल निर्यात से हुई आमदनी का उपयोग अपने परमाणु 
कायंत्रम के विकास या प्रास जैसे देशो से एक्ससों सेट' जँसे प्रक्षेपास्त्रों वी खरोद वे 
लिए कर रहा घा। 

इरा समय युद्ध वे नि्षेय का सीधा सम्बन्ध खुर्मनी और सद्दाम हुसेन के 
अस्तिद से था। पारम्परिक, जातोय, भू-राजनीतिक, आधिक तथा आल्तरिक 
राजनीतिक दवाव बे वगरण पराजित नेतृत्व बचे रहने की कोई भी सम्मावना 
नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह वात एक बार पिर स्पष्ट हुई कि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सामले मे मविष्यवाणी करना बी भी निरापद नही होता। 
डूरान-इराव युद्ध वा क्लन्‍्डर यह बात भी उजागर करता है कि नए शीत युद्ध के 
इस चरण में सामरिक लक्ष्य और झत्ति समीकरण क्तते नाटवीय ढय से तथा 
कितने आमूल चूल बदल चुत् है। तेजी से युद्ध ौत सकने मे इशक मी विफ्लता 
ने उसके अनक सहयोगी राष्ट्रो वो ईरान की ओर आहष्ट कया। इसका एक 
उदाहरण राप्ट्रपति रीगन के श्रृतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहबार मेरफ्लेन के गोपनीय 
राजनय से पता चलता है ॥ कल तक ईरान रोयन को अमरीबा वा 'शेतान' कहता था 
और बधकों वे बाद दः प्रकरण मे अमरीका की नजर मे ईरानों सरवार "अराजवता- 
बादी-आतक्वादियों का जमघट' थी । किन्‍्तु बाद में ईरान और अमरोबा एक-दूसरे 
के साथ शस्त्र व्यापार के जिए तैयार हो गये। इसी तरह जनवादी चीन ईरान 
और इरार दोनों पक्षो को सैनिक साज-सामान की वित्री बर मुनाफा बमाता रहा। 
इस सम्बी रस्भावशी के दौरान दोनो पक्षों पर यरुद्ध-अपराध सम्बन्धो वियना 
“बम्वेंशन' के उल्लघन एवं मानवाधिवाार हनन बे आद्ोप लगाये जाते रहेी। 
ईरान युद्ध के मोर्चों पर 3-4 वर्ष के किशोरों को कुर्बान वरती रहने के लिए 
विवश हुआ तो इराब ने रासायनिक अस्त्रो और जहरीली गैस वा प्रयोग करने में 
कोई हिचक्चिहट नहीं दिखायी । इन सबसे यह बात उजागर होती है जि ईरान 
इशाव' युद्ध (भीत युद्ध वी द॒प्टि से) की एक बहुत बडी उपयोगिता “शस्त्रास्‍्त्रों बी 
श्रयोगशाला' वे रूप मे थी। 

धीत युद्ध के पटले चरण (945 से 962 तक) में अमरीवा मे सेनिव- 
औद्योगिक प्रतिष्ठान (2॥॥॥3599 605पा8ा 0०ताएल्ए) का उन्‍तेस रिया जाता 
था । आजे इस तरह के सामरिक महत्व वाले मुताफासोर प्रतिष्ठान सार्वजनिक था 
हिल सेत्र मे हर जगह देसे जा सकते हैं--समाजवादी देशों में भी? महागरत्तियों 
के ही नही, बल्कि अन्य बडी द्ाक्तियों वे भो हित में यह है कि अपनी सोया से दूर 
दराज विसी रफकेत्र में दुसरे बी सामरिक जरूरतें पूरी करन वे वहान अन्तर्राष्ट्रीय 
आधित्र मन्‍्दी, बढती बेरोजगारी आदि का मुकावला दिया जाये 


3 बे शुदरसष्य4 धारा सम्पादि पुस्तर *7#2 5८००४ (2/4 ॥7० <दिस्थों 4983) 
में विग्टोफर एम « राज न स्पष्ट लिदा है हि सोडियव सए न ईरान इराक यूद्ध शुरु हाते के बाद 
भी इराक बो हथियारों को सप्लाई नहों रोगों ॥ ऐसा छान पता है दि उसहा इरादा यही था 
कि रिपों भी दष्ट को निजविर जोत ने मिले । जिस समय यह सहावता दो गयो, भोदियठ सर 
ओर इराक के बीच सम्दश अच्छे थो नहीं थ। 

(| शवर्राष्ट्रीय सस्मए!9 
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इरान-इराक युद्ध का आधिश पक्ष--दस युद्ध का बाधिक पक्ष भी कम 
महत्वपूर्ण नही | ईरान और इंसक दोनो प्रमुख तेल उत्पादक देश है। भले ही 
माज सेशन उत्पादक निर्यातक देश्ञो के संगठन 'ओपेक' में वैसा 'एका' नहीं रह गया, 
जैसा 973 में देखने को मिला थां। फिर भो, तेल की कमाई और इसके खरे कौ 
चिन्ता हमेशा अंमरोकियों तथा पर्चिमी दुनिया के अन्य देशो को रही है। 
खनकी अपनी खुशहाली और आम उपभोक्ता का जीवतन्यापत्र स्तर कही त॑ कही 
इससे जुद्य हुआ है ( जब तक्क यह युद्ध जारी रहा, तब तक न केवल ईरान व इराक 
के तेल उत्पादन को बल्कि अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रो की गतिविधियों को भी परोक्ष 
रूप से प्रभावित किया जा सकता था। 
सऊदी भर॒व के तत्कालीन तेल मन्‍्जी शेख अली यमनी ने जब यह प्रस्ताव 
रखा कि 'ओपेक' के! सदस्य देश तेल उत्पादन में कटौती करें तौ ईरानी सरकार 
ने यह स्पष्ट करने में देर नहीं की कि वेह इसे युद्ध की कार्रवाई सपझेगा। जाहिर 
है वि। यमनी का उद्देश्य उत्पादन घटाकर कीमतें वढाता था, परब्तु ईरान के लिए 
तेल उत्पादन घटाना अंसम्भव था, क्योकि तेल निर्यात ही उशके युद्ध प्रयास में 
जाने डालता था | अन्ततः यसनी को जओोपेक की एकता के लिए अपने पद से इस्तीफा 
देना पडा । 
इसी उदाहरण से सगसस्‍्या के एक और पहलू का पता चलता है। यह पूछा जा 
सकता है कि आछिर सऊदी अरब क्‍यों ईरानी भावनाओ का आदर करता है ? वह 
स्वय बड़ा तेल उत्पादक है । ययाये यह हे कि अरद ससार में ही नहीं, पूरे. पष्चिम 
एशिया में ईरान और इराक औरो के सामने भविष्य की दो बैकल्पिका रूपरेखाएँ 
प्रस्तुत करते हैं। सऊदी अरब के लिए इनमे से किसी एक को चघुनना कठिन है। 
यह न तो समाजवादी सैनिक तानाशाही को आकपेफ समझता है ओर न ही धामिक 
कठपुल्लेपन को, जिसके तेवर विश्वव्यापी क्रान्तिकारिता के है। इसी तरह बढे-घटे 
हर बाहर या खा्टी युद के उत्तार-चदाव कप प्रभाव जापान, पश्चिमी यूरोप 
आदि पर पे विना नहीं रह सकता । ईरान सो सोवियत राघ को दी जाने पाली 
5 का भो कम क्षाथिक थ सामरिक महत्व नहीं। ईरात-इराक के बीच बाहरी 
शक्तियों की पक्षपरता निश्चय ही औरों के साथ इनसेके सम्बन्धों मे प्रतिविम्बित 
होने लगी थी । 
अगस्त, 988 में संयुक्त राष्ट्र संथ की पहल पर अनन्‍्ततः ईटानब 
इराक के बीच में युद्ध विराम कराने में सफलता मिली, लेनिन दोवो देशों में तनाव 
सत्म होने बे आमार नजर नही थाये, जिससे सम्पूर्ण अरब जगत कौ राजनीति 
प्रभावित रही | 


खाड़ों युद्ध, 999 
(६ ठणा फ्रग) 
कुर्बत पर इराकी कब्जा छा 
ईरान-इराक युद्ध फी आय अमी भान्ठ हुई थी कि खाडी मे दसश विस्फोट 
हो घया। इराक ने पडोसी कुददत पर हमला कर दिया और रये संकट को जन्‍्प 
दिदा। समस्या के शान्तिपूर्ण सम्राघान के लिए किये गये सारे प्रयत्त निष्फल रहे 
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और अतत स॒० रा० सघ के तत्वावधान मे अमरीका और भित्र राष्ट्रो को सेनाओं 
को हमलावर इराक को अनुशासित करना पडा | इस खाड़ी युद्ध में समन्‍्सामयिक 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति को माटकीय ढग से नया मोड दिया। सोदियत सघ जैसा देश 
इराक के साथ विद्येष मैत्रो सन्धि के बावजूद इस मसले मे कोई प्रभावी एवं सायंक 
भूमिका नहीं निभा पाया । 
प्रमुख धटवाएँ--दुबंत के मसले को लेकर इराक और अमरीका के नेतृत्व 
में बहुराष्ट्रीय सेना के बीच हुए इस मयकर युद्ध और अतत इराक को पराजय से 
सम्बन्धित सभी पहलुओ वे विश्लेषण के पहले तिथित्रम के अनुसार प्रमुख घटनाओं 
का उल्लेख जरूरी है। 8 जुलाई, 990 को इराक ने कुबंत पर अपने कुओं से 
तेल चोरी करने और इराकी सीमा पर संनिक ठिकानों की स्थापना का आरोप 
लगाया 24 जुलाई, 990 को करीब एक लाख इराकी सँनिको ते बुदत वो घेर 
लिया । 2 अगस्त, 990 को इराक ने कुरवेत पर हमला बोल दिया। इसको प्रति+ 
त्रिया मे स० रा० सघ ने एक प्रस्ताव (सस्प्रा 660) पारित कर इराक को वुर्वत से 
हटने को कहा । 3 अगस्त, 990 को अरब लीग वे सदस्य-देशों, अमरोशा और 
सोवियत सघ के साथ-साथ अनेक देशो ने इराकी हमले को तीब भत्सनां बी 6 
अगस्त, 990 शो सऊदी अरब ने मित्र देझों को इराक के खिलाफ सुरक्षा के लिए 
आमन्त्रित क्या। स० रा० संध ने एक प्रस्ताव (सस्या 66]) पारित कर इराक के 
खिलाफ आधिक प्रतिवस्ध लगाने की धोषणा की । 8 अगस्त, 990 को इराक ते 
कुरबेत का अपने देश में विधिवत बिलय कर लिया। 2 अगस्त, 990 वो इराक 
ने बुछ शर्तों के साथ यह कहा कि यदि इजराईल अरवी की हडपी हुई भूमि खाली 
कर देता है तो वह भी बुत से हट जायेगा। 28 अगस्त, 7990 को इराक ने 
बुत को अपना !9वाँ प्रान्तर धोपिते कर दिया। 9 अजतूबर, 990 छो युद्ध की 
भयकर स्थिति कौ देखते हुए कच्चे तेल बे दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 40 डालर 
प्रति बेरल भी ऊंचाई छू गये । 29 नवम्बर, 990 को स० रा० सघ ने एक प्रस्ताव 
(संख्या 678) पारित कर मित्र देशों को इस बात वे दिए प्राधिक्ृत कया कि यदि 
इराक ]5 जनवरी, 99] तक वुर्दंत से नहीं हटता है ती वे स० रा० सघ ने 
प्रस्ताव पर क्रियास्वयन बे लिए 'समी आवश्यक कदम उठा सजते हैं।' 0 जनवरी, 
499] को स० रा० सघ वे महासचिव कुइयार शान्तिवार्ता बे लिए वगदाद गये, 
डिन्‍्तु खाली हाथ लोटे। 2 जनवरी, 99] को अमरीबी ससद्त ने बुश श्रज्ञासन 
को बुवेत की सुक्ति बे लिए इराद बे खिलाफ खल प्रयोग बा अधिकार दिया। जब 
35 जनवरी, 99] बी अद्ध राजि को समय सीमा तक इराक बुबंत से नही हटा तो 
6 जनवरी, 99] को अमरीतगा के नेतृत्व मे बहूराप्ट्रीय सैनाओं ने 'आपरेशन 
डेजट स्टोर शुरू कर इराक पर सैनिक हमला बोल दिया। 7 जतवरी, 99] से 
इरा ने इजराईल पर स्कड प्रश्षेपास्त्र दगकर अरब देशों का समर्थन हासिल मरते 
का प्रयत्त किया, बिन्‍्तु वह नाकाम रहा। 9 जनवरो, 99] से अमरीबा ने 
इराज घर “पंद्वियोट' प्रक्षेपास्त से हमला प्रारम्म विया। 25 जनवरी, 99] से 
दराब ने समुद्र में बड़े पेमाने पर तेल उन्डेला जिससे पर्यावरण के समझ गम्मौर 
खतरा पैदा होन की आदडा पेंदां हई। 6 फरवरी, 99] को इरार ने मिस्र, पास, 
इटली, मऊदी अरब, विटेन और अमरीका से राजनयिक सम्बन्ध तोश लिये। इस 
दौरान अमरीका ने इराक पर शवाई बयमवारी तेज गर दी, जिससे इराक में जन-घन 
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की मारी हानि होने लगी | 5 फरवरी, ३99] को इसक ने कुदेत से हटने की 
सदतें घोषणा की | 8 फरवरी, 994 को मास्को मे सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव 
व इराकी विदेश मनन्‍्त्री अजीज की मेंट एवं शान्ति योजना की घोषणा हुईं। 22 
फरवरी, 99] को दराक ने सोवियत शान्ति योजना ठुकरा दी। उधर अमरोकी 
राष्ट्रपति बुश ले माग की कि 23 फरवरी से इराक कुबैत से हटता शुरू कर दे । 
22-25 फरवरी, 99] को इराक ने अपने कुर्वती ठिकानों ओर तेल अतिष्ठानों 
को गष्ट करना शुरू कर दिया। 25 फरवरी, 99] को अमरीका के नेतृत्व में 
बहुराष्ट्रीय संनाओ ले इराक के खिलाफ जमीनी हमला झुरू कर दिया, जिसके लिए 
इराक कई दिनों से ललकार रहा था। 26 फरवरी, 99! को लगातार पिटने के 
बावजूद इराकी राष्ट्रपति सद्दाग हुसैन ने 'नीत' की घोषणा की और कुवेत से इराकी 
सेनिको की पापसी झुरू हो गई। 26-27 फरवरी, १99] को कुबत झहर मुक्त 
हो गया और इराकी सेना की पराजय जग-जाहिर हो गयी। 27 फरवरी, 99] 
को दराकी सरकार ने कुरवेत्त पर स० रा० सघ के प्रस्ताव को बिना शर्तें मजूर कर 
लिया। 28 फरवरी, 99] को यहुराष्ट्रीय सेना ने अपनी सैनिक कारंबाई स्थगित 
कर दी। तत्पश्चात्‌ इराक में सद्ाम हुर्सेत के खिलाफ कई प्रदशशंत हुए ओर कुर्दों ने 
चिद्रोह भी किया । 


खाड़ी युद्ध के कारण 


कई बिद्वानो का मानना है कि खाड़ी युद्ध के विस्फोट का प्रमुख कारण 
यगदांद के 'कसाई तामाशाह' सद्याम हुरैंव को बेलगाम महत्वाकाक्षाएंँ और इराक 
का आज्रामक विस्तारवाद थां। पश्चिम एशिया में इराक अपते को दजला फरात की 
चार्टियो की प्रागैतिक सम्यता का वारिस मानता है और आधुनिक काल मे धर्म- 
मिस्पेक्ष तथा प्रगतिशील शामाजिक ताकतो का मुखर अधिवक्ता भी। सह्यम हुसैन 
थे सत्तारढ होने के बाद इराक अपने को अरव राष्ट्रों के नेता के रूप में प्रस्तुत 
करता रहा है। मित्र में नामर की मृत्यु और अतवर मादात की हत्या के बाद यह्‌ 
प्रदकत्ति और मी जोर पकडती गयी । पिछले कुछ वर्षो में इराक फिलस्तीनियो का 
भ्रमुख संरक्षक और सहायक रहा है। यो श्वीत युद्ध के दोर में इराक को मिसने वाली 
“मैनिक सहायता का प्रमुख क्षेत्र सोवियत संघ था, परन्तु जब से इराक ने अयातुल्ला 
खुमेनी के क्ठमुल्ले नेतृत्व वाले ईरान का मुकावला करने के लिए अपनी कमर कसी, 
सब से वह अमरीका एवं पश्चिमी देशों का स्नेह-भाजन भी बन गया । 

इस विपप में दो राय नहीं हो सवती कि इराक खाडी युद्ध के पहले पश्चिम 
एथिपाई क्षेत्र भे प्रमुस सेनिक भक्ति के रूप में पहचाना जाता धा--एक ऐसा राष्ट्र, 
जो परमाणु सामर्ध्य हासिल करने की दहलीज पर खडा था! उसके पास खतरनाक 
प्रश्षेपास्त्र छ्मता थो और यह अटक्ल संगायी जातो थी कि उसके पास रासायनिया 
एवं जीवाणु आयुधों वा विश्ञाल भण्डार है। इसके साथ-साथ इराक तेल उत्पादक 
राष्ट्री मे विशेष स्थान रखता हैं और उसकी उच्च महन्वाकाक्षाओं वाली बात समझ 
में आती है। 

सब भी, गौरवपूर्ण अतीत हो या निरवुद्द तानाशाही, इसको आत्रामक 
विस्तारवाद का पर्याय नहीं समझा जा सकता । यह खोजवीन जरूरी है कि वे कौन-से 
शुनियादी बारण थे, जिन्होंने इराक को कुवेत पर हमले के लिए प्रेस्िति किया । 
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] ईराव-इराक युद्ध के दाद इराक पर अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज का बोश--आठ 
वर्षों दक ईरान-इरांक मे चले महासमर (980 से 988 तक) ने इराक की 
अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। तैल निर्यात से अजित उसकी पूँजी वा एक 
बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से हथियारो वे आयात पर खर्च हो गया था ॥ इराक के 
जन हितकारी विकासात्मक कार्य ठप्पथे और उसके लिए यह जरूरी हो गया था 
कि वह कर्ज छुकाने के लिए विद्याल घनराशि जुटाये । वास्तव में, कुबत के साथ 
विवाद का आरम्भ ही इस बात के साथ हुआ कि इराक द्वारा ईरान के साथ लडे 
गये युद्ध के खर्च को पूरा करने मे बुवत हाथ बेटाये । इसो विवाद के साथ दोन्‍्तीन 
और पहलू जुड़े हुए हैं । 

2 तेल कूर्पो और तेल कीमतों से सम्बन्धित विवाद--988 में ईरान के 
साथ युद्ध विराम के दाद इराक को यह अभिलापा स्वाभाविव थी कि तेल की कोमतें 
बढी रहें, ताकि वह जल्दी से जल्दी ज्यादा मुनाफा कमाकर क्ज का बोझ कम कर 
सबे । इसके लिए मह जरूरी था बि सभी तेल उत्पादक राष्ट्र सहमत सीमा के 
मीतर ही तैल उत्पादन करें ओर तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने न पार्य । मगर 
कुरवत अपने आचरण से यह प्रकट बर रहा या कि उसे इस तरह वी कोई बदिश 
मझूर नहीं । इसके अलावा इराक मे इस बात को लेकर भी आक्रोश बना रहा वि 
बुर्घत के सबसे लाभप्रद तेल कूपों पर इराक अपने स्वामित्व वा दावा करता है । 
एक राष्ट्र राज्य के रूप में गुवेत का उदय ब्रिटिश नीति के फ्लस्वरूप 950 वाले 
दशक में हुआ | इससे पहले यह भू-भाग ऐेतिहासिक इराक वा प्रान्त ही था । 

3 इराक में आन्तरिक असन्तोष--ईरान-इराक युद्ध वे! बाद इराज़ मे 
ध्यापक जन-आकोश ब्याप्त था। जब ईरान और इराक में सेनिक मुठभेड आरमस्म 
हुईं थी तो लोगो का यह मानना था कि इराक बहुत जहदी ईरान को द्शिकस्त दे 
देगा | परन्तु ऐसा बुछ नहीं हुआ और इराकी जनता को राष्ट्र प्रेम बे नाम पर 
तरह-तरह की बहुत बडी बुर्वानियाँ देनी पडी । शान्ति की पुन स्थापता के बाद 
सहाम हुसेन के लिए यह परमावश्यक हो गया कि वट अपनी जनता का ध्यान 
आपग्तरिव समस्याओं से हटाकर किसी ओर दिशा मे मोडे । इराक में बुर्दों बी समस्या 
एवं शासक विरादरी में आत्तरिक जानलेवा बेर विकट सकक्‍ट का रूप ग्रहण बर घुबे 
थे। इराक द्वारा अमरीका को चुनौती देने के लिए खम टठोकना-हुबारना इसीलिए 
जहूरी हुआ। परन्तु ऐसा नही कि खाड़ी युद्ध के तिए सिर्फ इराक ही जिम्मेदार था । 
इराब को युद्ध वी कगार तक से जाना और उसमे घबेलना अमरीका के कुटिल 
राजनय के कारण सम्मव हुआ ! 

4 अमरोझा का छुटिल राजतथ--परश्चिम एशिया में अमरीका के सरक्षित 
इजराईल षा अस्विव तब ता निरापद नहीं समथा जा सकता, जब तव जि दइराब 
जी से नि क्षमता वा पूरी तरह ध्वस्त नही वर दिया जाये। फिलिस्तीनियों बी 
पीट तोड़ने के लिए इराजियों को मटियामट करना जरूरी था। अतीत में इराकी 
परमाणु सयन्त्र पर इजराइली वमवारी के बाद भी यह ममृवा पूर नहीं हो सा । 
कि तु इस बार अमसेक्ता न इस लक्ष्य की प्राप्ति बे लिए कुटिल राजनय का जाल 

फेंलाया। जहाँ एक और उसने सऊदी अरब जैसे देश वो इस रशौफ से परशान 
रखा दि जा हाल आज बुत वा है, कस उसडा सी हो सकता है। डूसटी ओर 
उसने निज़ायत हो सायूम अदा मे साथ स० रा० सथ ब चार्टर की रक्षा कौ दृशाई 
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दी । साथ ही, अमरीका त्ते इराक को इस अ्रम में उत्तझ्ाये रखा कि समस्‍या के हल 
के लिए संवाद जारी है और आखिरी क्षण तक सेनिक मुठभेड को टाला या सकता 
है । अमरीकी राजनय की कुदिलिता अम्रत्याद्षित रूप से सफल हुई, जिसके लिए सिर्फ 
अमरीकी कौशल हो नही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भो जिम्मेदार रहा । 

$, त्तनावपग्रस्त सोवियत संघ--पेरेस्थ्रोयका और ग्लासनोस्त वाले दोर में 
गोर्बाय्योव वा शोवियत सघ अपनी आस्तरिक समस्याओं में बहुत बुरी तरह उलझन 
गया । मध्य एशियाई गणराज्यों में बगादत का सयोग जय-जातीय और इरलामी 
असन्‍्तोप के साथ हुआ । यूरोप के एकीकरण ने मी साम्यवादियो पर भारी दबाघ 
डाला | सोवियत सघ से एक तरह से स्वेच्छा रो पढिचलम एशियाई रण छोड़ दिया। 
अब मच पट एक ही महाशक्ति अमरीका बची रही और इराक के सामने भकेले 
खड़े रहने के सिवाय कोई विकल्प नही था ) युद्ध स्रे बचने का कोई राजतयिफ यार, 
सुझाने वाला नही बचा, न ही कोई ऐसा शक्ति-सन्तुलन था जो शक्ति को बरकरार 
रखता। 

6. भुट निरपेक्ष आन्दोलत की अक्षमता--इराक के ध्वस के लिए ग्रुट 
मिरपेक्ष भान्दोलन की अक्षमता एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी रही । भारत जैसे 
अनेक गुट निरपेक्ष आन्योलत के प्रमुस सदस्य अपनी आन्तरिक राजनीतिबा अस्थिरता, 
आर्थिक कठिनाइयों और आपसी विवादों मे ऐसे फसे थे कि वे खाड़ी युद्ध में मध्यस्थता 
की बात सोच भी नहीं सकते थे | तथापि इस मुद्दे को अनावश्यक तूल देने की जरूरत 
नही, क्योकि सोवियत संघ के समर्थन और सहायता के बिना गुट निरपेक्ष जमाषड़ा 
अमरीका की सैँतिक क्षमता के सामने ज्यादा देर तक टिक नही सकता था। वैसे भी 
युढ निरपेक्ष आन्दोलन की नपुसकता ईरान-इरक युद्ध के दौशन भी जगजाहिर हो 
घुफी थी। 
खाड़ी युद्ध के प्रभाव 

इस युद्ध के प्रभाव सग-साममिक अन्तर्राष्ट्रीय राम्बन्धो पर बहुआयामी 
ढग से पढे । सबग्े पहले तो यह बात सिद्ध हुई कि अब संसार में हिफ एक 
ही महाशक्ति रहू गयी है। अमरीका के बर्घस्व को चुनोती देने वाला कोई पतिदन्द्री 
नहीं बचा, जबकि पारम्परिक रूप से यह भूमिका सोवियत संघ निभाता रहा था। 
आणबिक अस्प्रों के आविष्कार के बाद आतंक के सन्तुलन ने क्षाक्ति सन्तुलग का 
स्थान से लिया था और तनाव इंधिल्य के बाद क्षेत्रीय समस्याओं के निपटारे के घारे 
में दोनों महाशक्तियों के सामरिक हितो का संयोग अनेक जगह देखने को मिला था। 
परा्तु, खाड़ी युद्ध में यह बात साफ झलकी कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मह दौर 
समाप्त हो चुका है। शाड़ी युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े प्रमुख प्रभाव 
निम्नलिखित हैं-- 

_ ॥. सोयियत संघ का अवपूस्यन--खाड़ी युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव सोवियत 
सप के भारी अवमूल्यन के रूप में सामने आया। गोर्वाच्योव ने जब सोवियत 
व्यवस्था के सुधार और नव-निर्माण के सिए पेरेस्त्रोयका और ग्लास्नोस्त का सार्ग 
घुना सो उन्होने यह जोखिम जान-वूझकर उठाया कि भविष्य में आगे बढने के लिए 
उन्हें बरतमान में एक बदम पीछे हटना पड़ सकता है | सोवियत ढम्युनिस्ट पार्टी के 
कट्टरपंथी नेता उनसी क्ालोचना यह कहकर करते रहे कि सुलह का मांग घुनना 
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सोवियत सध की कमजोरी समझा जा सकता है ३ इसका लाम अमरोका अधिक 
आक्रामक तेवर अपना कर उठा सता है। दुर्माग्यदश, सोवियत सन्‍्दर्म मे तब तक 
विराश्याबादी म््रिष्पवाणियाँ ही सच सादित होती रही हैं। पश्चिमी पूंजी ओर 
तकतीकी को आमन्त्रण देने के लिए गोर्वाच्योद ने यह मो जरूरी समझा कि पूर्वो 
यूरोप में असहमति या असन्तोष को मुखर होने दे, जर्मतो से लाल सेना को दापस 
बुला लें और यूरोपीय एकीकरण में वाघक न बनें ॥ परन्तु, इस सबके बावजूद 
सोवियत सघ मे न तो आयिक विक्ञाम को दर तेज की जो सकी और न ही मध्य 
एशियाई सोदियत गणराज्यों मे दिप्लव के विस्फोट को नियन्त्रित रखा जा सका । 
कुल मिलाकर, सोदियत संघ आन्तरिक चुनौतियो से छूझने में इतना ब्यस्त रहा कि 
खाड़ी युद्ध के बाद वह न तो इस अन्तर्राष्ट्रीय सकट का समुर्चित मूल्याकन बर सकः 
और न ही इसके अनुकूल सामरिक व राजनयिक नौति का सचालत । 

2. आधुनिक शस्त्रास्त्रों का चमत्कारी प्रयोग--आधुनिक हास्वास्त्रो का 
चमत्कारी प्रयोग खाड़ो युद्ध की एक प्रमुख विशेषता यो । जब अमरीका ने आशमणघ- 
कारी इराक को दण्डित करने के लिए संनिक् कदम उठाये, तव स्वय अमरोका में 
कई लोगो ने यह आश्ज्षा व्यक्त की कि वियतनाम का दु स्वप्न फिर से यथाय से 
बदलने वाला है। कुछ लोगों का यह मी झानना था कि जब जमीनो लड़ाई के दोरात 
रेगिस्तान में अमरीकी सेतिक हताहत होंगे तो अमरोशों जतमत प्रतिकूल होने के 
कारण इस युद्ध को लम्बे समय तक जारी रखना उसके लिए सम्भव नटो रह 
जायेगा इराक के पश्चघर अश्ो-एशियाई और इस्लामो देशो ने यह सन्देह भी प्रकट 
क्या कि वियतनाम को त्रासदी अब एक थोड़ी पुरानी हो गई है । आज का अमरौबी 
सैनिक पश्चिम एशियाई रेगिस्तान की यर्मो झेलन और वहाँ लडने लायक नहीं रह 
गया है। असरीजी सैनिक आधुनिक्तम इलेंक्ट्रोनिक उपकरणों से लेंस थे, जिनके 
दारे में यह अटकल लगयी गयी कि इनका प्रदर्शन और परीक्षण अमी तक जिसी 
रफणकेत में नहो हुआ है। कही ऐसा न हो कि वास्तविक युद्ध मे यह सब राचंति 
खिलौने ही सावित हो । सदसे पहले तो यह खवाल उठाया यदा है कि गया घामिक 
ओर राजनीतिक विचारधारा से समृद्ध इराक्ी सेनिक्रों का भुशाबला वेतन मोगी 
अमरीकी सैनिक कर भी सकते हैं ? जेसाकि पहले कहा जा घुक़ा है कि इराक के 
परमाणु, रासायनिक और जीवाणु हथियारों का रो बडा हल्ला था, जो अमरोडोी 
विजप के थारे मे सन्‍्देह पंदा बर रहे थे । 

मगर, अमरीका ने नामसात्र का नुकसान उठाकर ही इराझ को परास्त और 
ध्वस्त कर सारे विश्व को विस्मित कर दिया। पहले तो यह लगा कि इराक 
सम्मवत अपने लाव-सश्कर को किसी बड़े नाटकीय जवादो हमले ब लिए सुरक्षित 
रख रहा है। परन्तु जच्दी ही यह स्पष्ट हो गया वि बहू अमरीका के सामते दिव 
नहीं सकता । सोवियत संघ से हामिल किये गसे स्वड प्रशेयास्त्र सी बी हुई आतिशवाडी 
के समान ही निकले । उधर, अमरीजा ने वीडियो-सेलो की तरह घर देठे इराकी 
सेना को तबाह कर दिया। जिस सर्चोत्ति तामप्ताम के कारण स्टार वार्स परिरोजना 
बी बदनामी हुईं थी, उसकी अब घमत्कादों सपलता देखने को मिली । बुल मिलाइर 
इस हीत्र में मी अमरीकियो बी तुलना में सोवियत सघ भी कार्यदुद्यपता और तबतीव 
का पिछदापन ही देखने को मिला। न केवल ग्रह वीडिया-युद्ध साही के लिए 
निर्धायत्ञ सिद्ध हुआ, बल्कि इससे बाकी दुनिया को भावी बेठावनों मिल गयी हि 


£8॥ 
अमरीका अपने सैनिको की जान बचाते हुए दूसरों का पैसा खर्च करदा कर कितनी 
दूर तक कितनी खतरनाक मार कर सकता है। है 

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ को निश्कियता--संयुक्त राष्ट्र सघध की निष्कियता ने ही 
अमरीका की विश्वध्यापो कोतवालो को संभव बनाया | विठम्बना तौ यह हैं कि 
सैमिक गतिविधियाँ शुरू करने के पहले अमरीका ने सपुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 
प्रावधानों का पूरा लाभ अपने राष्ट्रीय हित के पोषण-सरक्षण के लिए उठाया। 
संयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों में भारत जैसे इराक के मित्र-राष्ट्री के लिए भी यह 
रॉभव नही था कि वे सुल्लमखुल्ला आक्रमणक्रारी इराक का समर्थन करते। दुमाय- 
घश, आरम से ही हठी और भहकारी सद्याम हुसैन के तेवर 'चोरो और सीनाजोरी' 
वाले रहे | उसने स्वयं इस बात का कोई प्रयत्त नही किया कि बह सयुक्त राष्ट्र संघ 
कौ घ्यवस्था का लाभ अपने हित में उठा सके ॥ यहाँ इस बात॑ को फिर दोहराना 
जरूरी है कि सोवियत सघ के राजनयिक अवमूल्यन ने भी सयुक्त राष्ट्र सथ की 
महासमा में आम तोट पर मुतर रहने बाले अफ्रो-एशियाई देश भी जसहाय ही बने 

रहे--कुछ आत कित तो अन्य आझ्कित । दोनो ही हालात में इनका राजतयिक 
आचरण पशक्षाघातग्रस्त-सा था । 

अमरोका ने बडे राजनयिक कोशल या धूतंता के साथ उस श्रस्ताव का 
मसौदा तैयार किया, जिसके अनुसार यदि इराक बिना झरल॑ कुर्वेत से नही हूटता है 
तो उसे मिथ राप्ट्रो की सैनिक कार्रवाई का सामना करता था। अदेक विद्वानों का 
मानना है कि आधिक प्रतिवन्धो या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ईमानदारी से 
आजमाया हो नही भया । फिर, यदि आक्रमण समाप्त करने और अस्तर्राष्ट्रीय शाति 
की पुनर्स्थापना के लिए 'सैनिक उपकरण का प्रयोग करना अनिवार्य ही हो गया था 
तो यह अभियान संयुक्त राष्ट्र सघ के तत्वावधाव भे होना चाहिये था, अमरीकी छत्र- 
छापा भें नही ॥ 

(4) तेल संकठ--खाड़ी युद्ध के कारण विकासशील देशो को 973 के बाद 
फिर से तेल संकट का अहसास हुआ। दस युद्ध के वाद ने प्िर्फ तेल के दाम बढ़े 
बल्कि बुछ दिनो के लिए यह वाजार से गायब ही हो गया । इराक ने यह भी स्पप्ट 
कर दिया कि युद्ध के दौरान जो देश उसका साथ नही देंगे, वे युद्ध के बाद उससे 
सहानुभूति या सहागता की उम्मीद नहीं कर सकते। इस कारण मो बहुत सारे अफरो- 
एशियाई देश असमंजस में पढे रहे और उन्होंने जानयूझ कर अपनो नीति स्पष्ट 
नहीं को । 

(5) पद्चिस एशिया में पर्यावरण के लिए अप्रत्याशित संफट--इस युद्ध के 
दोदान अभृतपुर्व बम वर्षा और तेल कूपो में आग के कारण साड़ो क्षेत्र का पर्यावरण 
बुरी तरह प्रदूषित हो गया तेल शोषक वारखानो से देल थे। समुद्र मे बहने से 
सागर तक और सागरवासो जीय-जस्तु संकटग्रस्त हो गये। यह विपय सिर्फ 
पर्यावरण प्रेमियों की विन्ता का नही था। खाड़ी का रेगिस्तानी इलाका पेयजल तक 
के लिए आत्मनिर्मर नही है और यहाँ का वातावरण तापमान फो हइृदधि, जुछ अश 
भी बर्दाबत नही कर सकता । इस युद्ध जनित अदृषण को दूर करने के लिए अब बड़े 
पैसाने पर सर्च आवश्यक हो गया। इससे भो इदाकू ओर कुबत के विकास कार्यक्रम 
प्रभावित हुए 


(6) सिषकों रा अन्त--इस छाड़ी युद्ध से जिन बहुत-सारे मिथकों का बचे 


आ2 
रहना असमव हो गया, वे निम्नाक्ति हैं 

(0) बाहरे-विदेशी-परघर्मी आज्रमणकारी के विरुद्ध मरी अरब एक हो 
जाते हैं, हे 

(») इराक धर्म निरपक्ष, समाजवादी ओर आधुनिक रप्ट्र है, 

(77) जमीनी लडाई भ्रक्षेपास्त्रों वी नवीनतम परीढ़ो के सामने अपनी 
अद्दृमियत रखती है और बडे प्रेमाने पर सैनिक्रों का जमाव या छापामारी दूर 
सचालित परिष्कृत टैक्‍्नोलोजी का मुकाबला कर सकती है ॥ इस प्रदार, इराक के 
उच्छू खल उत्तेजित आचरण के दारे म तमाम छात्राएँ तिर्मूल साबित हुईं ॥ इजराईल 
वा नीति निर्धारण व्यस्क ढग से सम्पादित हुआ और अपने सयम द्वारा इजराइलियो 
ने अरवो का अमर्ीका-विरोधी सयुक्त मोर्चा सयठित मही होने दिया। फ़िलस्वीनी 
अपनी गणना में बुरी तरह चूके ओर जो बुछ सदुमावना उन्होंने यूरोप और 
अमरीका में अजित की थी, इस एक ही जुए मे गेंवा डाली । 

(7) दक्षिण एशियायो भ्ूमाग पर प्रमाव--खाडी युद्ध से यह बात पता 
चली कि भारत के लिए इस इलाके मे विदेशी मुद्रा का अर्जेन निकट भविष्य में 
सभव नही । इराक और कुर्वंत एक साथ खर्च करने मे अक्षम हुए हैं। जहाँ एक 
ओर इराक के ऊपर युद्ध के हजजे-खर्चे का बोझ पड गया तो दूसरी ओर कुबंत इस 
बात के लिए विदश है कि आभार प्रकट करने के लिए पुन्तिर्माण, उद्योगों वी 
स्यापना आदि के संबसे लामप्रद ठेके मित्र राष्ट्रो को दे। हाँ, पाकिस्तान ने जखूर 
इस सैनिक मुठभेड के दोरान अशत ही सही, अमरीका के साथ अपता भतभेद प्रकट 
होने दिया । सऊदी अरब जैसे देशों के लिए लबे समय तक अपनी भूमि पर विदेशी 
सेना की उपस्थिति अमह्य थी। ऐसी स्थिति में इस युद्ध ने पाकिस्तान व अरब देशो 
के थीच नईं सामरिक समस्याओं का उद्घाटन क्या ॥ कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया 
में धामिक कट्टरता प्रकारातर से प्रोत्साहित हुई है और इसे दक्षिण एश्चियाई सदर्भ 
में अपने पक्ष से भुनाने के बारे में पाकिस्तान प्रयत्तशील हो सकता था। बुल 
मिलाकर, इस मुठभेड से ईरान की प्रतिष्ठा बढ़ी । 

(8) क्म्प प्रभाव--इस पूरे प्रसग मे सयुक्त राष्ट्र सथ ओर गुट निरपेक्ष 
आम्दोलन दोनो की ही भूमिका नगण्य रही ॥ यो प्रिदले दशक में ये दोनों नामोल्लेख 
के तिए शेप रहे हैं। खाडी युद्ध में मारतीय राजनतय बिल्कुल पयगु बता रहा। नतो 
गुट निरपेक्ष आन्दोतत के सदमे मे कोई पहल की डा सकी और न ही ययुक्त राष्ट्र 
संघ का सदुपयोग किया जा सक्रा | इस युद्ध का एक अम्य सबसे बुरा परिणाम यह 

हुआ कि जिस जोर-घोर से खाड़ी युद्ध के भारम्भ में इराव' को अमरीका के' मुवादले 
तीसरी व विक्ासशील दुनिया के प्रतिनिधि के रूप में पेश विया गया, इस बारण 
इराक की हार भी इस पूरी विरादरी-जमात ने लिए सामूहिक शर्म का कारण बनी, 
जिससे उदरते में काफी समय लगेगा । 

पयास्यिति से बडे परिव्तव को आदा नहों--उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है 
कि लाडी युद्ध वे बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था आमउ-बूल रूप से बदल गई है॥ बिना 
किसी अतिशयोक्ति के यह बहा जा सकता है कि परिचम एशिया दे तेल भण्डार पर 
अरूरीकी आधिपय एवद्धत्र है। जुझारू अरब ज्ात्तिवारिता का दम भरने बाले 
सीरिया, लीविया, फिलस्तीनियों की हालत आखियी दाव हरे जुआरी सी हो ध्ुक्ो 
है। ये पिटी हुई गोटियाँ हैं! जोढत के शाद्ध और मिस तो पहले ही अमरीका बे 


33 
सहयोगी बन चुके ये | इस्लामी पवित्र स्थानों का संरक्षक ओर अरबों में सबसे बड़ा 
घन कुवेर सऊदी अस्ब हे, जो जपने अस्वित्व और समृद्धि की रक्षा के लिए बाहरी 
पश्चिमी शक्तियों पर घुरी तरह निर्मर है । ऐसी हालत में इस क्षेत्र में यथास्थिति 
में किसी बडे परिवर्तन की आज्ञा नही को जा सकती 

यहाँ यह भी जोड़ने की जरूरत है कि इस सधर्ष के वाद अमरीका और 
इजराईल दोनो ही फिलस्वीन समस्या को संवाद के माध्यम से सुलझाने के लिए 
सत्पर हो चुके हैं। यह वर्ण अमरीका, अरव राष्ट्रों और इजराईस में मैड़िड में 
भवम्बर 99 भे शुरू हुई ॥ इराक में सददाम हुयैन का ग्रद्दी पर बने रहना अल्प- 
संख्यक कुर्दों के लिए वश्नाशक सिद्ध हो सकता है। यदि छाड़ी युद्ध ने उतके मत में 
यह आज्ञा नहीं जगायी होती कि सद्याम का तख्ता पलटा ज, सकता है तो कुंदों ने 
आत्मघानी विद्रोह का मार्ग नही चुना होता । 


पद्चिम एशिया का भविष्य 


इस बात के कोई लक्षण दृष्टियोचर नही होते कि निकट भविष्य में पश्चिम 
एशिया में शान्ति स्थापित होणी + फिलस्तीनी शरणाथियों की समस्या, लेदनाने का 
गृह-पुद्ध, अराजकतावादी आर्तकवाद, कट्टगपयी इस्लाम का ज्वार आदि इस क्षेत्र की 
अपनी समस्याएं भी कम जटिल नही हैं । सऊदी अरब में मामाजिक परिदर्तत, समतापूर्ण 
समाज की स्थापता लथा आधुनिकीकरण हो पैदा होने वालें तताव अनदेखे नही किये 
जा सकते। प्रचुर तेल मष्डार होने के कारण महाझ्कक्तियों ओर बड़ी झ्क्तियो की रचि 
इस क्षेत्र में बती रहेगी | ऐसा नहीं लगवा कि इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्रों में अर्थ- 
व्यथस्था, राजनीति और ममाज में “सहज सन्तुलन! देखने को मिलेगा। कवायली 
वैमनस्प और निरंकुश शासको की उच्छू सलता इस क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
पर असन्तुलनकारस प्रभाव ही डालेंगे 


3 एन विविध आयायों के वियय में प्रमाणिश बौर रोचक जारवारो के सिए देखें-- 
०0९₹ (३, छ0775, 408७ एए, &०७०७-३६ ७56 ०१४ ह. ॥(३४७०5$ (८५). 0/[[ 5ल्‍्टबाव 
#चर० कै 4980५ : कतप्लाामव्य ववव उक्तवाहड्ा2: ॥0/क्रद्गड/06१ (20973, 984), बघ9 
कै 5 #इण्जण (०6), 7#6 628 |क प्र7॥र॥४ ०० (0८0, 987) 


ग्यारहवाँ अध्याय 


विदेश नीति : सेद्धान्तिक विश्लेषण 


अम्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय इकाइयाँ राष्ट्र<राज्य होतो हैं। एक राष्ट्र 
अन्य राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध निर्वाह में जिस नीति का अनुमरण करता है, 
उसे विदेश मीति कहते हैं! अर्थात्‌ विदेश नीति का स्पष्ट अन्तर राष्ट्र की आन्तरिक 
प्रशासनिक नीति से गिया जाता है। परन्तु इस तरह का अन्तर विदेश नीति के 
विधिवत्‌ वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लपण के लिए उपयोगी नहीं हो सबता। यह भी 
कहा जाता है कि ढिसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितो के सरक्षण-सवर्धन 
या काम करती है। इससे यह अर्थ मही लगाया जा सकता क्रि राष्ट्र वी आन्तरिक 
नोतियाँ राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित नही हैं। दस्तुत राष्ट्र बे समस्त त्रियावलाप राष्ट्र- 
हित-बे द्धित होते हैं। इस प्रकार आन्तरिक मीति और विदेश नीति एक ही सिक्के के 
दो पहलू हैं ओर इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध सीधा, जटिल एवं घनिष्ठ होता है| 


विदेश नीति की परिभाषा 
(एग्बल्व्क( ग॑ कग्रध्चह7 ए००)) 


शिशिर गुप्त जैसे प्रधर विदेश नीति विश्लेधतों का मानना है वि “विदेश 
नीति विसी मी देश की आस्तरिक मीतिमो का अ्तर्राप्ट्रीय अ्क्षेषण (070]००००॥) 
होती है।! यहाँ यह परूद्दा जा सकता है कि यह प्रक्षेपण बयी आवश्यक होता है ? 
इसको समझने दे लिए अन्तर-सम्दस्ध सिद्धास्त ([.7826 ॥9609) प्रतिपादित 
करने वाले जेम्म रोसनों तथा जोजफ़ फ्रेंक्ल जैसे टिप्पथीजारों बे विचार पर दृष्टि 
पात आवश्यक है । 

इस विद्वाला बा मत है वि आन्‍्दरित राजनीतिर घटतात्रम बाहरी बातावरण 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेद्य से अनुवृल्लित होता है। इसीलिए किसी मी आन्‍्तरिक 
भीति की सफ्लतापूर्वश क्रियान्वित तरन के! लिए झखमुचित विदेश नीति निर्धारण 
तथा कारगर राजनय अनिवायं है। स्वतस्त्रता प्राप्ति बे बाद अपने एक सापण में 
मैहरू जी में बहुत सही ढंग से इस बात को उजागर किया | उतेने इस भाषण का 
प्रीप॑क था--'अन्तर्राष्ट्रीय घटवात्रम हम पर बरबस प्रभाव डालता है” (४४०४3 
शी30$ ॥79॥786 ता ७५) + हम इसकी उपेक्षा नहीं वर सकते) विदेश सोति 
भी सायक परिभाषा यही है--निर्धादित आत्तरिक नीतियों के सफल क्रियात्ययन 
जे लिए कुशलतापू्वक अन्तर्सप्ट्रीय वातावरण दो अपने अनुवूल बनाने दी रणनीति 
यह स्मरणीय है कि मनोनुश्ल भ्रमावे उत्पन्न करने के लिए क्रियानप्रतित्रिया वाले 
आचरध को विदेश नीदि नहीं माता जा सव॒ता । "नीति का दर्जा प्राप्त बरते वे लिए 
मह आवश्यक है कि राष्ट्र-हित सवर्धन वे लिए दाछित सल्य रेखांकित बिये जायें । 
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तदुपरान्त उपलब्ध तथा सम्भाधित सुसाधनों को देखते हुए साध्य-साघन समीकरण 
बजाया जाये एवं निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए लामन्‍लागत (0०७-8००0 और 
अवसर-लागत (0॥7णाएय१ (८०७) के अनुसार एक से अधिक विकल्प विश्लेषित 
किये जायें । दूरदर्शी मीति नियोजन अपने आप के काफो नहीं, बल्कि इस नीति का 
सफल सम्पादन (राजनय) समम्न विदेश नीति का ही हिस्सा है। महाकाव्य महाभारत 
के दूत घाक्यम प्रकरण में श्रीकृष्ण ने कौरवों के दरवार मे जाते वक्त अपने अभियान 
का वर्णन करते हुए विदेश नीति के इन सभी पक्षों पर अच्छा प्रकाश डाला है 
श्रीकृष्ण ने कहा--मेरा पहला उद्देश्य अपनी न्‍्यायोचित माग को मनवाना है। यदि 
ऐसा सम्मय न हो तो बल प्रयोग (म्रुद्ध) द्वारा अपने हिलो की रक्षा का धयत्त सफल 
बनाने व विपक्ष को कमजोर करते के लिए प्रिन्नो की सरया बढावा तथा जो मित्र 
नही हैं, उन्हें कम से कम तरस्थ रखना हैं। कौटिल्य और मेकियाबिली जैसे अति 
यथायंवादी घित्तकों ने “मण्ठल सिद्धान्त! के विविध रूपान्तरणों द्वारा विदेश नीति 
सम्बन्धी कुछ “शाश्वत सत्य” उजागर करने का प्रयत्त किया है। इनमे कुछ प्रमुख 
शाश्वत सत्य! इस प्रकार हैं--सीमान्‍्त का साझा करने वाला पडौसी शत्रु ही होता 
है तथा शत्रु का शत्रु गहजता से मित्र बदाया जा सकता है ६ 

इस तरह की सूक्तियो के अगुसार विदेश नीति निर्धारण 9वो शताब्दी के 
उत्तराद्द तक होता रहा। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पामरस्टन का मानना था कि 
किसी देश के ने तो शाश्वत शिन्न होते हैं और न ही स्थायी शत्रु होते है--होते है 'सिर्फ 
राष्ट्रीय-हित । इम परिवल्पना के अगुसार विदेश नोति घुमा-फिराकर शक्ति सत्तुलन' 
थो कसौटी पए कछ्ती जाने चाली स्वार्थी अवसरवादिता भर रहती है । सत्ता का सघर्ष 
ब शक्ति सन्तुस॒म, गुप्त सन्धियों तथा वैवाहिक गम्बन्धों की खोसली नीव पर टिके 
रहते हैँ। इसरा जोखिम प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से स्पष्ट हो गया। तभी से 
विद्वान्‌ लेपक अस्‍्तर्रोष्ट्रीय शान्ति व चुव्यवस्था बनाये रखते के लिए विदेश नीति 
विश्लेषण के वैज्ञानिक तकंसंगत तरीके ढूँदते रहे | 


नोति नियोजक तथा नीति निर्धा रक 
(एगा०ड शक्घागरढा5 ब्रा ए०0०५ !भव॒त्वा5) 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमरीकी समाजशास्त्रियों के शोध के फलस्वरूप 
विदेश नीति विश्लेषण की दो प्रमुप धाराएँ प्रकट हुई--($) उदाहरण परीक्षण 
(९४६६ ४६७९५) ठथा (प) चुलतात्मक अध्ययन (000एड०0४७ छएते७) । 
श एक पद्धति (५०9702०४) विदेश भीति से सम्बन्धित किसी भी निर्णय 
विशेष के माकार होने को सबसे महत्वपूर्ण समझती है॥ स्लाइडर ने यह पढति 
पुप्नायी ओर परिप्कृत वी | इसे 'डडिसिजन मेकिय एनासिप्रिस! (7००अं०्य केवााड 
275४5) के नाम से जाया जादा है ४ मोदे तौर पर इसे व्यक्ति- कहा जा 
धकता है। इसके अनुगार सबस्ते पहली जरूरत इस बात को होती है कि उन निर्णायक 
व्यक्तियों की पहचाना जाये जो विदेश नीति के सम्दर्म मे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। 
इसके बाद इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण, अनुभव और इनको मोग्यता-प्रतिमा पा 
सम्बन्ध उनके रप़ान, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण आदि से जोड़ा जाये । इस तरह के विश्लेषण 
+ साकक॥र्प 0. 569466, मु, ज. फोच्छ: बनते पऐपााणा दिवश्री, छटलंअंरक कगग+चछ 
बप जा मैं(.ाएएची 40 फट डासयं) लाँ क्‍क्रश्तकवाामकवं ॥०॥7/६७, (200०८(०5, 954) 
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में व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा, बर्गे स्वायं व राप्ट्र हित का टकराव और समायोजन 
महत्वपूर्ण बन जाते हैं। व्यक्ति विश्वेप का विश्व दर्शन यथार्थपरक है या आास्त, इसका 
परीक्षण भी आवश्यक होता है / इस व्यापक परिप्रेदय में इस तरह के सवाल उठाये 
जाते हैं कि वेदेशिक मामलो में शिसी विश्लेप फेसले, विकल्प और पहल को जिसने 
सुझाया था तथा इस सुझाव का खूपान्तरण किस प्रकार हुआ और कक्‍्य मसह ऐसा 
निर्णय बना जिसे बदला न जा सकता हो । एक तरह से प्रमुख अभिनेता वाले 
पारम्परिक विश्तेषण से ही विदेश मीति विश्तेषण की यह पद्धति प्रेरित है। हाँ, 
इतना परिष्कार अवश्य क्या गया है कि अब अदृश्य नीति निर्धारतों [जैसे 
नौकरकाह) को पहचानने का अ्रयत्त किया जाने लगा है। 


व्यक्ति बनाम सस्थाएँ 
(प्रवाशहए३] 75 [7$80ए०॥5) 


विदेश नीति विश्लेषण वी दूसरी पद्धति प्रधाली विश्लेषण ($]8४व्या 
#04993) की है। यह व्यक्ति वेन्द्ित न होकर व्यदस्थापरक होती है। इसबे 
प्रणेता मोर्टन काप्लान हैं । उनके मतानुसार विदेश नीति निर्धारण में व्यक्ति वी 
भूमिका गौण रहती है। व्यवस्था (5+5६८४0) और सस्थागत सरचना (0$00008- 
2 फपढ709७०7:) के अन्तर्तिहित तत्व इतने प्रमावशाली होते हैँ कि विसी मी 
निर्णय वा स्वरूप वे ही तय करते हैं । तथाकथित नीति निर्ारकों का विश्व दर्शन, 
उनको उपलब्ध जानकारी, आधारभुत भूल्य, विकल्पों के मूल्याकन वी पद्धतिं- 
सम्भावना सब कुछ व्यवस्था पर निर्मर होते हैं। अत उनका सुझाव है कि हमारा 
प्रयत्न व्यवस्था की सरचना में परीक्षण व विश्लेषण पर केन्द्रित होना चाहिये । इस 
तरह ने विद्वानों का यह भी मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यवस्था 
टूमरी व्यवस्था बे साथ अन्तर-त्रियारत ([08०7-8८७४८) रहती है तथा हर व्यवस्था 
भें अनेक उप-्यवस्थाएँ (500-59$27$) समाविष्ट रहते हैं |? 

आजकल अधिवतर विदेश नीति विश्तेषक्ष विदेश नीति वे अध्ययन के लिए 
“डिसिजन मेकिय तथा “मिस्टर्म एनासिस्रिस' (एल्‍०ल०क७०ा >ैमिपण्ड था 
898८४ 74985) को सन्तुलित करते हुए यह काम सम्पन्न करते हैं। मह ठीक 
मी है, क्योकि ध्यक्ति और प्रणाली मे से दिसी एक की उपेक्षा बरने पर यधात्यितिं 
का पता नहीं चलता । साथ ही विदेश नीति वे विविध घटकों वा अन्तर-सम्वस्धों 
को अनदेखा नहीं क्या जाना चाहिए। इमीलिए विदेश नीति बे! विधिवत अध्ययन 
के लिए परम्पदा और परिवर्तत, व्यक्ति और विदेश विमाग, साध्य तथा साधन 
सभी वा तातमेल बिठाना परमावश्यत है। इस प्रणाली से तर्बंसगत निष्कर्ष तमी 
निकाले जा सकते हैं, जब हमारा परिप्रेदय तुततात्मक हो, कयोंरि कोई भी विदेश 
नीति धून्य मे निष्पादित नहीं हाती । 
विदण नीति वे बुनियादी तत्व 
(835० ६|<७8४४४६ ०७ एछ६80 7०१८५) 

द्वास मोगेन्थों जैसे विद्वाता का सानता है हि. समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
शक्ति संघ का प्रतिविम्बित करत हैं। घक्ति सिद्धान्त व आधार पर ही विदेश 

३3 #0तत्प्र # ॥८१9२०, 5976 छवव॑ /:०9टरर लि. इदराहाजबध/श्ों क्‍गॉंीदि 


आ7 
नीति का विश्लेषण किया जाता चाहिये | इस बात में मतभेद की गुंजाइश नही, 
परन्तु कडिनाई यह है कि झक्ति को किस पार परिमापित किया जाये? ब्रेंड रसल 
जैसे दार्श निको ने सुझाया हे कि शक्ति का अर्थ है--'किसी दूसरे व्यक्ति, समूह, यन्त्र- 
उपकरण आदि के क्रिया-क्लाप को अपनी इच्छानुमार प्रभावित कर सबयो। यह 
परिभाषा यन्तर्सप्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे भी सटीक बैठती है । इस तरह थाक्ति, 
सत्ता, वल, क्षमता, सामर्थ्य, प्रभुत्व इस सन्दर्भ मे उपयोगी और अक्सर लचीले ढंग 
से प्रयुक्त कौ जाने वाली अवधारणाएँ हैं। 

तथापि हमारो अडचन इतना भर जान लेने से सगाप्त नहीं होती। दूसरों 
को प्रमावित करने वाली शुरक्ति या क्षमता संनिक भी हो सकती है और जाथिक भी) 
कई बार हम सास्कृतिक प्रमाव से ही मबोवाछित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा 
भी सम्मव है कि विदेश सीति नियोजन व सम्पादन में इन तीनो तत्वों का सन्तुलित 
समन्वय देखने को मिले | बहरहाल, विदेश नीति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 
इग शक्ति घटक की जाँच-परख मरधार्थवादी विद्वानों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण समझी 
जाती है । 

ययायंवादी शक्ति सिद्धान्त के समथेकों की तरह इसके आलोचक मी कम 
मुखर नहीं | मासर्तीय विद्वान जमन्तनुज वद्योपाध्याय से गोर्गेन्पो के ग्णार्भवादी 
सम्प्रदाय की तीसी आलोचना की है। उनके अनुसार 'अमूर्त विचार स्थूल शक्ति को 
अपेक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनका प्रभाव विदेश नीति पर स्पष्ट 
देखा जा सकता है। समुचित सार्थक विचार झक्ति सापता को सफल बनाते हैं और 
भ्रष्ट व भ्रमित विचार निश्चित रूप से असफलता तक पहुँचाते हैं / यह इष्टिकोण 
आदक्चवादी है, परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह अवास्तविक है| स्वयं 
मावर्स और लेनिन जैसे क्ान्तिकारियों के विचारों मे और उनके क्रियाकलापो- 
उपलब्धियों से इस स्थापना के पुष्टि होतो हे । यह पुरुनी बहस यूनानी दार्शनिक 
्ेटो के जमाने से चली आ रही हैं और सयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र तक में यह 
चात स्वीकार की गयी है कि युद्धों का जन्म मनुष्य के मस्तिप्क मे होता है और 
डइगका उन्पूलन भी बहो किया जा सकता है। इसके पहले भी बुडरों बिल्सम ने 
अपने प्रसिद सिद्धान्तों में मय से मुक्ति की वात की थी | समसामयिक राजनौति मे 
माओवादी क्रान्तिकाशिता तथा लीविया व ईरान के कट्टरपथी आचरण से यह बात 
रेखाकित होती है कि विदेश नीति के मैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष को अनदेखा नहीं 
किया जा संशता। 

विशेषकर साम्यवादी देशो केः सन्दर्भ मे यह बहस माफी महत्वपूर्ण हो जाती 
है कि उनकी विदेश नीति यथाव के आधार पर सचालित होती है था तैद्वान्तिक 
स्पापनाओं के अनुमार। यह सुझाना तर्कसंगत है कि अनेक वार सिद्धान्त था 
विचारपारा शक्ति भंषर्ष के ऊपर पडे आवरण हो होते हैं ॥ यह भी सच है कि शक्ति 
थी साधना किसी ने किसी विचारधारा द्वारा परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए 
बी जाती है। इसलिए शक्ति ओर विचारधारा दोनों ऐसे बुनियादी तत्व हैं, जिन 


पर विशी मो देश को विदेश भीति के अध्ययन के वक्त ध्यान केख्द्रित करना 
परमावश्यक है 





3 प्ृड$ 3. १4०कुल्जा।5५, उधर अतठाड सैंदा।ठगर (२८७ ४०६६, 954). 


38 
परम्परा व मूल्य 
[5230० गत ए/०८५) 

शक्ति एव सिद्धान्त के साथ जुडा हुआ पक्ष परम्परा और मूल्यों का है। 
किसी भी राष्ट्र का जातीय सस्कार उसके मोगोलिक और ऐतिहासिक अनुमव से 
अनुकूलित होता है । परम्परा के आधार पर समाज मे बुछ ऐसे मूल्य प्रतिष्ठापित होते 
हैं, जो राजनीतिक नीति निर्धारण की दिल्ला निश्चित करते हैं॥ ऐँछ उदाहरणो से 
यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगी। फ्रासीसी क्रान्ति के देर्पों से फ्रास की 
महत्वाकाक्षा विश्वव्यापी विदेश नीति सचालन वी रही । अपना सास्क्ृतिक प्रमाव 
क्षेत्र फैलाने तथा राष्ट्रीय गौरव को अक्षत रखने का लक्ष्य नेपोलियन से लेकर 
देगोल तक एक समान देखा जा सकता है। इसी तरह वोल्देविव त्रान्ति की सफलता 
के साथ अन्तर्सप्ट्रीय क्रान्तिकारिता को प्रोत्माहन देना सोविमत राष्ट्र हित का 
अभिन्न हिस्सा वन गया था। बाद मे स्टालिन बाल मे मले ही व्यावहारिक स्तर पर 
इस नीति में महत्वपूर्ण मशोधन आवश्यक हुए, तयापि मूल्य वे रूप म॑ इनकी स्थिति 
बरकरार रही | परन्तु अब सोवियत सघ विखर रहा है। राज्य के स्तर पर पुराने 
साम्यवादी मूल्य समाप्त हो गए हैं। इस बात को वहाँ की विदेश नीति में देखा जा 
सकता है। इसी तरह मारतीय विदेश नीति निर्धारण के परस्मिक्ष्य कि में बुद्ध एव 
अशोक की अहिंसा, मध्ययुगीन समन्वय, सह-अस्तित्व का परिष्दार निलार जवाहर 
लॉल नेहरू के विश्व दक्षेव मे झलकता है । परन्तु रूस के बिखराव से मारतीय विदेश 
नीति के मूल्य मी बदले जा रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्र मण्डल के अनेक देशों 
के साथ आज भी ब्रिटेन के जो 'विशेष सम्बन्ध! (भन्रे ही हाल के वर्षों मे इनका 
तेजी से अवमूल्यन हुआ है) हैं, वे साम्राज्य के रूप मे ही तकंसगंत सिद्ध होत हैं। 
जापान आज मत्रे ही सामस्ती सैनिक साम्राज्य न रह गया हो, परन्तु आथिक महा 
शक्ति के रुप मे उसके आचरण मे पारम्परिक मूल्य तथा शैली स्पष्ट दिखायी देते 
है। इसी तरह अवेक विद्वानों ने माओवादी चीन वा साम्य प्राचोत चीनी साम्राज्य 
में दूंढा। जाहिर है कि विदेश नोति के अध्ययन वे समय शक्ति सम्तुलल व 
विचारधारा के साथ-साथ परम्परा तथा प्रतिष्ठापित मूल्यों पर इप्टिपात करना जरूरी 
है। नीति तिर्धारकों का विश्व दर्शन इन्ही पर आधारित होता है। इसी के अनुमार 
बे अपने राष्ट्र को विदश नीति के लक्ष्य तथा उद्देश्य तय करते हैं। 


आन्तरिक घटक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेदय 
(एऐ०ए८5घ6 लंड्श0378 300 ताशधग॥॥009] (07०5) 

उपरोक्त अमूर्तेनों (80$0:3८४०05) बे अतिरिक्त विदेश नीति निर्धारण ने 
क्षेत्र मे ऐस अनेक आस्तरिक घटक होते है, जो उसके स्वरूप वीं निर्धारित करते 
हैं। इनका परीक्षण वस्तुनिप्ठ ढय से सम्भव है और इन्हे किसी भी देश वी विदेश- 
नीति का भूल्य-निर्धारक कहां जा सकता है। ये आन्तरिव घटक हैं - (0) भौगोलिक 
स्थिति एवं भू-राजनीतिक महत्व, (7) जनसस्या, (7) आधिव क्षमता तथा प्राहतिव 
ममाघन, (४) नेदृत्त कौशल तथा (४) राजनीतिक विकास वा स्तर। यहाँ इत 
सेमी का अपक्षाइत विस्तार से विश्वेषण उपयोगी होगा । 

] प्रौगोलिक स्थिति एवं भू-राजनीतिक महत्व (02०ह72/क्‍29] जआएजा०गा 
404 0९८०-?णाध८॥ ॥एफ्णा॥॥०८)--डिमी भी देध बी विदेश नीति पर उसषी 


उछ 
औओदोसिक स्थिति, आशार तपा स्वरूप का निर्णायक प्रमाद पड़ता है। जिस देश 
सी मौगोलिक सौमाएँ दो महासापरो को छूपी है या जिसके भ्रूत्माग का विस्तार 
दो महादीपो में बिसरा हुआ है, दिपुत आहार उस देश को न केदल बाहरी हमलों 
से मिरापद बनाता है, बल्कि प्राकृतिक संसापगों हे मामले में उसे इतना सत्म- 
निर्भेर बना देता है कि एक खास त्तरह का आत्म-विर्यास ओर स्पाधीतता उतरे 
आचरण में झलकते हैं | इतने बडे आरूर, जनयंस्पा, भाषारी व सांस्कुतिर बिदिधता 
के कारण इनका राजनोतिक ओर सामाजिक सगठन बहुतजादी होता है। स्पष्ट है 
कि पडौम के छोटे देशो के साथ उसके सम्बन्ध बराबरी के नहीं हो सकते॥। अवसर 
हेछ्े देशों पो विदेश भोति फेः लेदर प्रधुतादादी एवं दिस्तास्वादी रहते है॥ अएऐे 
दिये गये उद्यहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगो कि केसे भोगोतिक परिस्थितियां 
देश बए भू-राजनीतिक सहत्य रूय करती हैं और काल' कम में यह ऐतिहासिक अनुभव 
मप शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्ता दन जाती हैं। सामूहिक जातीय चेतना, समृद्धि 
और दरिदता छड़ी सोमा तझ इस यथार्थ पर टिक्रेः रहते हैं ॥ 
अटलादिक और प्रशात महासागर परकोटे वो खाई को त्तरह अमरोको 
'हुदपस्थन्त' (पत्शाए५१0) कौ रशा करते हैं। 9बी घताब्यी के पहले चरण से हो 
अमरीकी नेता इस बात या एलान करते रहे हैं कि मुतरों घिद्धारर गे अनुसार 
अमरीशी महादीपो मे शिसो बाहरी शक्ति का प्रवेश या हस्तक्षेप ये सहन नहीं कर 
सरते। इस्ती तरह नेपोलियन के! एाल से टिठसर के आकफ़मंणों तफ सोयियत सघ 
बारम्दार यह प्रमाणित करता रहा है कि साध बस प्रयोग से उस पर काबू गहों 
पाया जा सातता। देश दी 'गहराई' (0०७४) इतनो ज्यादा है कि आक़्मणकारी 
जोनने के पहले ही पक जाता है। अमरीका के कनाडा या दक्षिण अमरीका के अन्य 
देशों मेः साप सम्यन्प स्पष्ट करते है रि सामरिक, सीमांत झौर सास्कुतिक प्रभाव दो 
मैं साप्तेशरो के कारण महाराक्ति के राष्ट्रीय हित पदौसियों के भी राष्ट्रीय हित 
सामूहिए रूप से स्वयमेव दत जाते हैं। 
इस सरह अनेफ भुमिददद्ध राज्य (श॥6-0०८०प $9०७) हैं--जैसे नेपाल, 
अपगएनिस्तान, ्ञाओोत़, भास्ट्रिपा, मंगोलिया इत्पादि | शागर तक पहुँच न होते के 
पारण ये अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार मे सक्षिय भाग सेने से वंचित रहे हैं और परोक्ष रूप 
से शान-विशान को प्रगतिणील घएए से भी अएपे रहे है। इस देशों यो पानशिस्ता 
में पस्थाती प्रादेशिक रवप साफ देसी ज्ञा सरुतो है । ये देश अपने ऐसे पड़ोसियों पर 
निर्मेर रहने हैं, जिसके माष्यम से ये सार तर परुंचते हैं ॥ 
परन्तु ऐसा मातना गलत होगा कि भौगोलिक पछिपिति ही सर्वाधिक परहल्यपूर्ण 
होती है। बहुत बड़े विस्तार और बड़ी जनप्ंस्था शेश बायजूद अमी हाल तर 
आए्तर्राष्ट्रीय दाजनीति में चौन ने देसी भूमिका नही सिभावी, जेसी अमरोझा ने । 
सीन के अन्तर्राष्ट्रीय भाषरण में अहृकारी-साझाज्ययादी भाव हो देखने क्ये 
मिलता रहा। बड़े भू-माम क्री असण्डता बनाये रसना और उस पर अपना 
आपिषत्य बायम रखने को चुनौती हो! घोन को देन्ट्रीध सत्ता के लिए विप्रट बनी 
रहो ॥ आकार और स्परूप के साप-साथ स्थिति छेर सयोग से हो राजनीतिश 
महत्व निर्धारित होता है। ओद्दोगिचन व ओपनियेशिक दिस्तार के मुप्र मे यरोपौय 
पुस्य पारा से ्षलण-घलप होने बे कारण चीन पिछड़ गया और साम्पशादियों ऐेः 
सत्ता प्रहण करने पर उसको देंदेशिब सामलो मे स्थिति बड़ी शक्ति बांसो भही रही । 
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बड़े राज्यों के अतिरिक्त बनेव ऐमे छोटे व मध्यवर्ती (8८7) राज्य होते 
हैं, जो दो प्रतिइन्द्रियो को. टकराने से रोकते हैं और कुधल राजनय बके' द्वारा अपनी 
सस्‍्वायत्तता बचाने में सफल होने हैं। मसलन, थाइलेण्ड, नेपाल और स्विदूजरलैण्ड। 
4979 तक अफगानिस्तान की स्थिति भी ऐसे ही वफ्र राज्य की रही । दक्षिण 
अमरीकी महाद्वीप में चित्वी का विचित्र आकार आन्तरिक राजनीति में इतने विकक्‍ट 
दवाव डालता है कि एक तरह से आन्तरिक नीति विदेश नीति का परिंशिष्ट वन 
जाती है। राष्ट्रपति अयाद वा पतन जिस घटनाक्रम के अनुसार हुआ, उससे यही 
प्रमाणित होता है । 

द्वीपो और द्वीप समूहों ([इ405 270 #7८४ए८४०४०५) वी. भू-राजनीतिक 
स्थिति भूमिएद्ध राज्या से बिल्युज़ फक हाती है । इनको सागर अनक देशों से जोड- 
कर विविय प्रकार के प्रमागों के लिए “ोलता' है। सदियों से औपनिवेशिव 
झतक्तियों वी नौसैनिक शक्ति पर निर्मरता के कारण इनका विद्येप सामरिक महत्व 
रहा है। हात में परमाणु पनडुब्वियों प्र आधारित अल्तर-महाद्वीपीय प्रश्नेपास्थों 
बाती रणनीति तथा इलेक्ट्रोलिक संचार सम्पर्क प्रणात्रियों की प्राथमिक्ताओ ने 
नपष्य बिन्दु मात्र लगभग निजेत द्वीपा का महत्व कई गुना बढ़ा दिया है। डिएयो 
मासिया, वाना, ऊतु तथा सोलोमन द्वीप इंसके उदाहरण है। भले ही ऐसे द्वीप अपनी 
स्वतन्त्र विदेश नीति का नियोजन-निर्वाह करने में असमर्थ हो परन्तु, मोहरी के रूप 
में दनका प्रयोग करने की सम्मावना ने महाशक्तियों तक की विदेश नीतियों को 
खतरनाक ढग से अम्यिर किया है । 

2. जनसन्या (2०/४)४0707)--विदेश नीति के सन्दर्भ मे जनसस्या के 
मामते में अति सरलीकरण स बचने की जरूरत है ॥ मगरत और चीन वढी जनसब्या 
के कारण स्वमेव महाशक्ति नहीं बत गउते, क्योडि बहुत बढी जनसख्या सीमित 
प्राहतित सखाघनों पर असह्य बोझ डाठती है। इसवे व्रिपरीत 9वी और 20वीं 
झताब्दी व अधियाश वर्षों सम जब ब्रिदेन साम्रान्यवादी शक्ति रहा, तब उसकी 
आयादी बहुत कम थी। जनता वी ससर्णे उतनी मह॒जपूर्ण नहीं, जिसता कि उससे 
ब्याप्त शिक्षा ओर कौघल या स्तर। फिर भी यह कहां जा सवता है कि आज 
बहुत छोटी जनसख्या बाठा देश मिफ बुद्धिडल या बृटिलता घूत॑ता बे आधार पर 
अपने से गई गुने बढ़े राज्य पर कब्जा नहीं खबर सकता । आदर्श स्थिति असरीवा ओर 
पुराने सोवियत सघ वी थी, जहाँ जनसंख्या, मूं माग और उपलब्ध प्राइतिक समसाधनों 
का एक समुचित सम्तुन देखने को मित्रता रद्रा | जनसख्या के बारे भें एक ओर वात 
उल्लेखनीय है| यदि आबादी यमरस (#07708८0005) हा तो जनसख्या बेंदशिव 
मामतों में अधिक सार्थक भूमिदा निभा सकती है। यदि आबादी के बुछठ घटक 
अल्पसन्प्क असतुष्ट साम्यदाधिव भेदमाव मे ग्रस्त हाने हैं तो इनत्रा प्रभाव विधटत- 
कारी ही हो सकता है ॥ ऐसी स्थिति में प्िदेशी हस्दक्षेपर और लोड-फोड व सत्रट के 
डारण विदेशी नीति सहज ही असन्तुदित हो जाती है॥ भारत बे उत्तर पूर्वी सीमात 
पर नागा व मिजो समस्याएँ, उत्तर पद्चिचम में खादिस्ताती आतववाद की चुनौती 
भर श्रीतका में तमित्र उप्रपधियों की समस्या इस तथ्य को दर्शाती हैं। पश्चिम 
एथिया के दवो में विदेश नीति का प्रमुस तत्व जातीय य साम्प्रदायिक ही हैं। 

3 आवयिक हतमता व प्राइतिक संप्ापन (00॥0फाठ 06709] बाएं 
अवर्च्ट्रीप सम्बन्ध/20 








उरा 
गरक्षप्राव। १८३०४००७)--राप्ट्रीम हिंद की परिमापा और उसका विश्लेषण देश 
कौ आ्िफ क्षमता सथा उमऊ़े प्राकृतिक ससाथतो के जाकल्नन के बिना नहीं किया 
जा सकता । कोई भी देश कितनी बडी सेना का भार वहन कर सकता है और 
उप्की जनता का जीवन-यापन ह्तर क्षिम तरह का हो सकता है, यह उसकी 
आ्थिक द्षमता पर निर्भर करता है। अमरीका शुझ् से महाशक्ति समझा जाता रहा 
है, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि वह आथिक दृष्टि से न केवल आत्मनिमंर 
रहा है बल्कि अपने आश्रितो व शिविरानुचरों की जहूरतें पुरी करने थी सामथ्य भी 
रखता रहा है। यहाँ तक कि एक समय महाशक्ति समझा जाने वाला इसके विपरीत 
दूसरे छोर पर जापान जैसे देश हैं, जिनकी आयक क्षमता और समृद्धि लगभग हर 
तरह के बच्चे माल और ऊर्जा ससाघनों के आयात पर पूरी तरह निर्भर है। कुछ 
हेमी ही विड्म्बनापूर्ण स्थिति पश्चिम एशिया के अरब राष्ट्रों की है जो तेल निर्यातक 
होने के कारण दूमरों के आधिक विकास को सो सकट में डाल सबते हैं, पर स्वय 
अपनी ज़रूरत बी साथ भामग्री, आवश्यक उपकरण आदि के लिए परावलम्मप्री हैं । 
ऑपनिवेशिक काल में इस परम्परा वा सूत्रपात हुआ कि औद्योगिक हृष्ठि से 
प्रगतिशील शक्ति ने बलपूवंक अपनी जरूरत के अनुसार दूमरो के प्राकृतिक सराधनों 
और धरम शक्ति का शोषण कआरम्म [कर दिधा। आज भले ही उपत्ियेशदाद का 
अन्त हो चुका है, गिस्तु परोपजीदी आर्थिक विकास तथा विपमतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था, तंब उपनिवेशवाद के आधार है। लगभग हर देश की विदेश-मीति 
आर्थिक सहायना-राजनय को महत्वपूर्ण उपकरण समझाती है। आधिकः पक्ष राष्ट्रों 
के उमयपक्षीय सम्बन्धो मे ही नहीं, वल्कि अन्तर्राप्द्रीय भ्रस्थाओं और थहुराप्ट्रीय 
ममागभो में भी बेहद महत्वपूर्ण समझा जाता है । 
पारम्परिक रूप से भले ही राष्ट्र हित को सामरिक हितो का पर्याय समझा 
जाता रहा हो, किन्तु आधुनिक दौर में विशेषकर दूसरे भहायुद्ध के बाद सामरिव 
साधन, आधिक हिंतो की रक्षा के लिए हो एकत्र क्ये जाते हैं। हैरी मेकडोफ की 
प्रसिद्ध पुस्तक 'दि एज ऑफ इम्पीरियलिज्म! (ग0८ #8५ ० ॥फुछागक्षा) में 
अमरीकी विदेश-नीति के आधथिक आधार पर स्पप्ट विवेचन किया गया है। 
विप्ने जन्सकी जैसे विदानो ने 'समधों नो विरादरी [ठक्षालाएह णी ॥0० 4वीकटए0) 
थे 'क्लथ आफ रोम' (200 ण॑ ए०णा०८) के माध्यम से यह्‌ प्ररतावित किया कि 
डिपच्न देशी की हालत में सुधार का ठेका पहली खुशहाल दुनिया के बाशिदों ते मही 
ले रपा है। उमके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय राज्यों की भूमिया 
उनती आधिक हैसियत के साथ ही जोड़ी जानो चाहिए । अमरोका ते हाल के वर्षों मे 
'मूनेम्कों के बारे में जो रख अपनाया, उससे मी यही बात झलकती है । 
_ __ आऊादी के: डीउ बाद के बपों मे अपने विशाल ऑकार और दडो जतसल्या 
में बावजूद भारत कप अपनान ओर तिरस्कार का सामना करना पड़ा क्योकि खाद्यान्तो 
के आपाद के लिए वह अमरोका पर निर्मरे था । 95-52 छा गेहें-कऋण तथा 
960 हे दशक था पी० एल०-480 कार्यक्रम इसी के उदाहरण हैं। भाज भले ही 
भारत साधाक्नो के मामले में आत्म-निर्मर बन चुका है, विस्तु जटिल टैगनोलोजी के 
हस्तात्त रण--स्वदेशीकरण वो चुनोती अक्सर बस्तर्रोप्ट्रीय राजनीति में मारत को 


माघर के रूप से पैश $स्ती है। निवचय ही राजनबिक परामत्न में इससे हमारा पक्ष 
दु्घस होता है । 
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कुछ विदानों का झानना है कि वेशानिक आउदिध्कारों दथा टेक्नोलोडी के 
दरिध्कार के सारण प्राइविक ससाइनो का अवदूत्यत हुआ है। परन्दु यह बाव अश्ता 
ही ठीक है। रुच यह है कि रदड ओर टोन के अनुझत्प (5४705घाए८८) दूँढ लिये गये 
है और इसके परिप्रामस्वरूप सलप्रेशिया को आमदतो पर असर पडा है। मह भो कहा 
जा सकता है कि समतपयेशिदा का सामरिक महये घटा है। फ़िर को इस निष्करें तक 
पहुंचने कौ उत्दबादी नहीं को डातो चाहिए कि सझो शाहतरिक उत्पाद एड हो 
बटसरे से तोचे जा सकते हैं। निश्चय हो खोररण, बाय, कॉंसे आदि के हझन्तर्राप्ट्रीय 
दाजार झाव उत्पादको के लिए चिन्द्रा का विषय हो सकते हैं, परन्तु बडी शत्त्वयो 








के गणित में इनको तुलना तेल से नही की जा सती ॥ इस तरह दुछ ऐसे ससाइन 
हैं, जिनके उपलब्ध अप्डार बहुत सोमित हैं--जेसे क्रोमिदम, मोचोदिश्नम तथा 





भूरेनियम, जिनके स्वामो देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनोत्रि मे मनझागा जआाचरण कर सकते 
हैं । दक्षिण अशीजा की पाइविक नोतियों का पर्चिमों ऋौक्तियों द्वारा अनरिखा विया 
जाना इसी आधार पर समझा जा सकता है। 

इसो प्रकार आर्थिक क्रमता जहाँ एक ओर उपलब्घ प्राशतिक समादनों पर 
डिको रहतो हैं और किसी की राज्य को “महत्वपूर्ण बदादी है, बहो दुसरो ओर 
डन्चर्राष्ट्रीय राडइनोति बे इतिहास से ऐसे अनेक उदाहरण ढूँढें जा सकते हैं, जो यह 
प्रमाणित करते हैं कि प्राहतिक ससाइतो की को दूर करने के लिए कटिदद राज्य 
विस्तायवादी और नव-उपनिवेशवादों नोति अपनाते हैं। इसके अलावा प्राइतिक 
समाघतों का सझुचित्र दोहन बिना दघोचित्र ततनोक के नहीं किशां छा संबताव 
बंज्ानिक व ततनोवी विक्र्स बे लिए भदृद्धि का न्यूनतम स्तर अनिदाय है। उपलब्ध 
ब्राहीिक ससाघन और दाछ्ित तकनोडों कौशल का रूमोकरण बंठाने बे लिए विदेश 
नीति और राजनय मे निरन्तर उदत रहना पढ़ता है। इस क्षेत्र मे लाम-सागत का 
अनुमान लगाने और उपिरतब्ध विकल्पों में सदसे सार्थक दिवल्प को चुनने बी चुनौती 
विदेश मीति के सबसे महत्वपूर्ण एइश्तों हरे एम है॥ आदिक क्षमत्रा, सौणोलिक स्थिति 
एवं झनसख्या के साथ-साथ यह नेहृत्व कोशल और राजनीतिक विकास के स्वर से 
भी जुड़ी हुई है। 

4, नेतृत्व कोशल (0०७४ ॑ .£35८75909)--विदेश नौति नियोजन अर 
सम्पादन के क्षेत्र में सदसे स्पष्ट दृष्टिपोचर होने वाला तत्द नेट्रेच कौशल है। इस 
शुण को बहुत सरलता से डिसी एक ब्यक्ति में मूतिमातन देखा डा झकता है। इसोलिए 
इसका विश्लेषण करता आसान माता जाता है राष्ट्रपति, प्रघानसन्त्री, विदेशमन्तो, 
बिसी विशेष राजदव या सलाहकार के झाध्यम से विदेश नोति के लक्ष्य पहचाने जा 
सबते हैं । उस ब्यक्ति डिशेंथ के क्ियावलाप राजनदिक कौधल बी बसौटों पर बस 
जा भकते हैं। इसके लिए बढ़त सम्दी-चोडो ब्यस्था बो आवश्याता नहों। पृछ्ध 
आअुनिन्दा उद्ाहरदों से ही यह डाद स्पष्ट हो जायेगी ॥ 

दिवीय विश्व युद्ध बे छाइ अपने खोदे हुए राष्ट्रीय गौरव बोर पुनर्स्थारतां दे 
लिए पस के प्रशन चात्से दगोल के दिना अबच्पनोर हो रहते । इसी तरह इोव 
सुदशालौन अमरीकी विदेश नीति बी रूपरेखा को सराइना श्सलेसबे छिता सम्भव 
नहीं दा बौसईों पार्टो शाप्रेम ने दाइ सोदियत विदेश मोति को दिशा में सोहने बय 
काम स्थूइदेव ने साथा डो काफी चुनौतोप्र्ष झा । चौन मे साम्यदादी सरबार बे 
शडत व बाद माओ ओर चाऊ-एन-साई को ज़रचदन्दी के बिना अन्वरॉप्ट्रीय मच 
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पर जनवादी चीन की प्रतिप्ठा असम्मव ही थी। ऐसा नही कि सारे उदाहरण 
सफलतावादी ही रहे हैं । 

नेतृत्व कौशल का अभाव सुविचारित विदेश वीति फो भी असफलता के 
ऋगार तक पहुँचा देता है। क्यूबाई प्रक्षेपास्‍्त् सकट के दौरान खदइचेव का आचरण, 
मनेडी और जोनसन के काल में वियतनामी दल्दल में अमरीका का घंसना और 
स्वेज सकट मे एपनी ईडन फ्रा आत्मघात दूसरी तरह के उदाहरण पेश करते है । 
हेनरी किशिजर का क्रियाकलाप तथा पहले भारतीय प्रधानमन्धी नेहरू जी का 
अनुमव कुल मिसाफर सफलता और असफलता का एक समन्वुधित लेखा-जोखा प्रस्तुत 
करते हैं । 

5. राणनोतिफ विकास का स्तर (.०४७ ० एणाए८० 00४७०फ्शा०ा)--- 
राजती तिक विकाम के स्तर को व्यक्तिगत नेतृत्व कौशल से अलग नही देखा जा 
राकता ( जिम देश में राजनीतिक विकास का स्तर जितना ऊँचा होगा, उसे 
व्यक्तिगत प्रतिमा पर तिर्मेर रहने की उतती ही कम जरूरत होती है । ऐसी स्थिति 
में सरकारें अधिक उत्तरदापी होती है और नेताओं का स्वरूप चमत्कारी-करिएमाती 
पाम, प्रथर्धद याला अधिक होता है। भले ही यथार्थ मे आदर्श स्थिति कही भी 
देसने को मही मिलती, तद भी यह वहा जा राकता है कि प्चिमी जनतस्त्र वाले 
शुते समाजों से बेदेशिकवा मामलों मे बिकल्पो से सम्बन्धित खुली बहस, गलत निष्कर्षो 
आलोचना आदि विदेश नीति निर्धारकों पर अजुश का काम करते है भौर सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों गो मुशल नेतृत्व प्रदर्शन के लिए तत्पर-सतर्क रफते है। मध्य 
अमरीका में रीगन के हस्तक्षेप वो आलोचना और ईरान गेट गा रहस्पोद्घाटन इसी 
परम्परा में रसे जाने चाहिएँ । 


विश्व दर्शन : लक्ष्य तथा उद्देश्य 
(४०चत प्०७ + #ंग्रा$ जात (0एंव्नार०5) 


जैसाकि पहले कहा गया है कि किसी भी देश के विदेश सीति निर्धारको 
का विश्व दर्शन देश-विदेश को भू-राजनीतिक स्थिति तथा उमके ऐतिहासिक अनुमव 
ते अनुतू लित होता है। यह एक तरह का सस्कार भर है। यह विदेश नीति की 
आधार शिला अवश्य है, परन्तु इशे विदेश नीति का पर्याय कतई नही समझा जा 
सबता। विश्व दर्शन राष्ट्रीय अभिलापाओ को अस्फुट रूप से गुखर करता है । मह्‌ 
मोडे तोर पर राजनधिक कर्म बी दिशा तय फरता है। परन्तु इतने भर से राप्ट्रीय 
हित सवर्धन-ग रक्षण का काम पूरा नही हो सबता $ सफल विदेश नीति नियोजन केः 
लिए यह जरूरी है कि इस मूलतः अमूर्त परिप्रेध्य वो उपलब्ध सगाधतों के साथ 
जोडकर भविष्य ढी गतिविधियों मय मार्यत्रम तप किया जाये । प्रसिद्ध विदेश नौति 
विश्लेपक जेम्स रोसनों के अनुसार विदेश नोति के सम्बन्ध से उद्देश्य तथा लक्ष्य दोनो 
महत्पपूर्ण है और गापेंक अन्तर-इ्टि प्राप्त करने के लिए इन दोनो के अन्तर-सम्बन्ध 
और फर्क को समझना परमावश्यक है। अग्रेजी शब्द *एएल्त्ांएए्ड' (उद्देश्य) थे 
60०95 (लक्ष्य) से यह बात स्पच्ट होती है! सोड़े तौर पर उद्देश्य दीपंफालिक 
होने है तथा सद्य अपेक्षाइत निझट भविष्य बे: सन्‍्द्म में परिमावित किये जाते है 


है बत6३ ]प २0६८88७, 457क्द्हाग्ललं कट: परी । ४ ।0% ६ 
के हिलत्वा काव पकरत्णफ तीज ए००५ 98॥ 7 / टिकडन हगाए। : 5 हलक 
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फिर भी यह समझना गलत होगा कि इनमें कोई द्वन्द वा अन्तर-विरोध है। सतह्दी 
इृष्टिपात से भले ही ऐसा प्रतीत हो, वस्तुत ये एक-दूसरे वे पूरक ही हैं। इस 
सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने वी हैं 4 एक तो यह कि विदेश नीति के 
लक्ष्य एव उद्देश्य कसी देख की आन्तरिक नीति का विरोध वाले नहीं हो सकते । 
दूसरे, यह अनिदायें नहीं कि किसी देख वी विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य शाश्वत 
और अपदिवर्तेतीय ही होते हो । समसामयिक अन्‍्तर्राष्द्रीय राजनीति के परिप्रेद्य में 
ब्रिटिश राजनमिक पामरस्टन की यह उक्ति निश्चय ही ध्रान्तिपूर्ण है कि “किसी देश 
के मित्र या शत्रु नही, बरन्‌ उसके राष्ट्रीय हित शाइवत द्वोते हैं।! विश्ेषर द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद के वर्षों मे लगभग समी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की विदेश- 
नीतियो के अध्ययन से यह सत्य उद्घाटित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनात्रम में 
हेनिहासिक परिव्तेनों के साथ या आत्वरिक उयल-्युयल के साय-साथ सामाजिक या 
आर्थिक राष्ट्रीय हित भी पुलर्परिमाषित होते रहते हैं। 
विदेश नीति का संद्धान्तिक अध्ययन या सार्थक विश्लेपण करते वक्त उपर्युक्त 
समी बातों को ध्यात में रखना आवश्यक है! 


बारहवाँ बध्याय 


अमरीका की विदेश नीति 


यदि विश्व भर के सभी देशो की विदेश नोतियो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण का 
चुनाव करने को कहा जाये तो भमरीकी विदेश नीति ही चुनो जायेगी । 9वी 
शतादढदी के पूर्वाद्ध से ही विद्यानों ने यह्‌ बाव स्वीकार कर ली कि इस “तई दुनिमा' 
(अमरीका) का अपना विश्येप महत्व है, जो पुरानी दुनिया (यूरोप) के शक्ति-सन्तुलन 
को निर्णायक ढेंग से प्रभावित कर सकता है। अपार प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध 
अमरीकी भू-भाग दो महासागरो द्वारा सुरक्षित है । प्रवारी निवासियों के उद्यम और 
टेकहोलोजी के परिष्कार के संयोग से अमरीका का आविर्माव द्वितीय महायुद्ध के बाद 
पहली महाश्क्ति के रूप मे हुआ। भले ही बाद में सोवियत सध ने भी भहाशक्ति का 
दर्जा प्राप्त कर लिया, परन्तु पहली महाशक्ति का दर्जा आज भी अमरीका को दिया 
जाता है। एक ओर सोवियत संघ के साथ अन्तर-क्रिया के परिणामस्वरूप अमरीकी 
विदेश नीति ने शीत युद्ध को प्रमावित किया तो दूभरी ओर चीन के साथ बैर या 
मैत्री, इसमें से किसी एक विकल्प के चुनाव के माध्यम से अमरीका ने पिछले दशको 
में ने जाने कितते और देशों की विदेश नीतियाँ निर्धारित की । 


अमरीकी विदेश नीति : कुछ बुनियादी वासें 
(ए. $. एणलंहा एणांटए ६ ४506 89॥० एब्लग5) 


अमरीकी विदेश नीति के महत्व एवं इसकी विशेषताओं ग्रमझते के लिए 
कुछ बुनियादी बातो को याद रखना उपयोगी होगा । आरम्भ से हो अमरीकी विदेश 
नीति का एक प्रमुख स्वर दूसरो को नेठृत्व देने बाला रहा है। अमरीकी क्रान्ति के 
समय इसको प्रेरणा उपनिवेशवाइ-विरोधी थी तो अद्वाहम लिकत के शासत काल में 





दामता कै उन्मूलन अमियान ने इसे आदर्शवाद का जञामा पहनाया। चूँकि अमरोका 
के स्थाधीतता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रान्ति के नायको की प्रेरणा दी थो और उसके 
मविधान के आयुष में बुनियादी मानदाधिकारो की चौपणा की गमी थी, इसलिए 
अमरीकी राजतथिको को हमेशा यह लगता रहा कि थे दूसरों को मार्ग दिखा सकते 
है। इस घारणा को विल्दुल निमूंल मी नही कहा जा सकता। 9वी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में जब यूरोप के अधिकाश देश एशिया ओर अफ्रीका वी लूट-खसोट में बगे 
थे और साझाज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का दोर तेज था, तब अमरीका जनतास्गिक 
कक हा निर्वाह कर हक था। अप्ररीका ने कभी किसी अन्य देश को गुलामी 
की वेडियों मे जकड़कर उपनिवेद + जवकि ब्ििटेन, हॉलेण्ड, फ़ास 
50562: नहीं छताया, जबकि ब्रिटेन, हॉलेण्ड, फ़ास आदि 

यहूँ इन सब दानो को विस्तृत चर्चा इसलिए जरूरी है कि पह बात उजागर 
की जा सके कि अमरीकी विदेश नोतति से विचारघारा और सैद्धास्तिक पक्ष कितने 
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महत्वपूर्ण हैं। अमरीका के सस्थापको, जो मूलत अ्रोटेस्टेंट ईसाई थे, रोमन 
कैथोलिक-उत्पीडन के शिकार रहे ये। नये मुल्क मे नई जडे जमाने के वाद उनके 
आचरण और चिन्तन मे एक खास तरह की क्ट्टर॒पथी छिद्वान्वेषी (?४ए0णा) प्रद्धत्ति 
झलकती रही है । 

अमरीकी राजनेता सिर्फ मोह था अहक़ारवश ही दुहिया मर में जनतन्त्र 
की अंथ्रुवाई का ठेका नही सेते | यह सम्भव है कि वास्तव से उन्‍हें लगता हो कि यह 
उन्ही का उत्तरदायित्व है | गणराज्य की स्थापता करने वाले अमरीकी पहले लोग 
थे | उनका यह सोचना तकंसगत हैं कि अमरीका ने जनतम्त्र बे आधुनिक सस्करण 
का उत्पादन व निर्यात क्या ॥ अमरीकी औपनिवेशिक दासता का जुआ उतार फेंक्ले 
वाले ये पहले लोग थे ३ कुछ ऐसी ही बात अमरीकी जीवन-यापन शेली पर भी लागू 
होती है ॥ सीमास्ती कृपका, “पाय नियर्स' व “"काऊ वोएज' का सस्कार हो या बाद से 
लाइन असेम्बली' वाती पैकट्री का दैत्यवार विकास, अमरीका में ही देहात और 
नगरों मे जडता को तोडने वाले जनतान्त्रिक आधुनिकीकरण का सूत्रपात हुआ। 
अमरीका स्वयं अपने अनुभव से यह सीख चुका है कि पूँजी, विचार और तकनीक के 
अवाघ व्यापार से किम तरह लाभान्वित हुआ जा सकता है। यदि बह दूसरी को मी 
अपना आजमाया नुस्खा सुझाये तो इसमे आइचरये की क्‍या वात है ? 

इन वैचारिक व सेंद्ान्तिक अवधारणों का एक तीसरा पक्ष भी है। 
अमरीका आज ससार का सबसे खुशहाल दक्ष है। इस खुशहाली की नीव प्राकृतिक 
ससाधतों के निरन्तर और बुशल दोहन पर टिकी हुई है। अमरीका में आज 
औद्योगिकोत्तर समाज (?0$-700589| 50८०(५) प्रतिब्रिम्दित होता है, जिसका 
अनुकरण करने के लिए विकासशील ही नहीं, बल्कि अन्य पश्चिमी समृद्ध देश भी 
लालायित रहते हैं। इस जीवन-्यापन शैली को बताने व बचाये रखने के लिए समी 
अमरीकी सखारें (चाह वे रिपब्लिकत हों या डेमोक्रेटिक) कृत सकल्प रहती हैं ओर 
रहेगी । इस अहसास की पुरुता जमीन पर मुक्त ब्यापार वी दमाम दूसरी दलींलें 
टिकी हैं ।आयिक सहायता हो या सास्हतिक आदान-प्रदावन, अमरीकी विदेश नीति 
का पहला उद्देश्य यह रहता है कि वह दूमरे देशो को अपनी छवि मे दढात सते । इस 
प्रयत्न के असफ्ल होने पर वह “अत्वर्राप्ट्रीय पुलिसमेन” ([#टा॥80002 ?0॥66- 
7747) का वेश धारण कर लेता है ताकि राष्ट्र हित को 'बुद्धि' से नही तो बला 
द्वारा सुरक्षित रखा जाये। 

इस व्यापक परिपेदय में व्यक्ति तथा सस्वाएँ प्रकट एवं परोक्ष रूप से अपनी 
भूमिकाएं निमाते हैं ॥ अमरीकी प्रणाली में इस पूरे तामन्झाम को "नियन्त्रण एव 
सन्तुलन' (2४८८७४६ 200 83]2॥८८5) कहा गया है। अभीष्ट तथा थ्रस्तावित बुद्ध मी 
रहा हो, द्वितीय विदव युद्ध के बाद वे दशकों का अनुमव यही दर्शाता है कि यह 
वर्णन पूर्ण रूप से यथार्थ परक नही है। अमूर्द औद्योगित-सें निक तन्‍्त्र हो या अमरीकी 
गुप्वचर सस्‍्या सी० आई० ए०, अमरीकी विदेश नीति नियोजन एवं निष्पादेत में 
इनकी गैर सा्विधानिक भूमिका (सविधानेवर) अक्सर सर्वेधातिक प्रावधातों से अधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध होती रहो है। साथ हो यह बात कम महत्वपूर्ण नही कि राष्ट्रपति या 
उसके महत्वपूर्ण सदाहकार के व्यक्तिगत रुझान वे कारण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के 
प्रति अमरीकी दुख-रवैया हस्तक्षेपत्रारी रहता है या एकात प्रेमी २े इन समी टिप्पणियां 
को टोड से समझने के लिए प्रमुख अमरीकी राष्ट्रपतियों के कार्य्रेस में अमरीकी 


उड्ा 
विदेश नौति कौ चुनिन्दा घटनाओ का विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण आवश्यक है ऐ 


विदेश नीति-निर्घारण का तन्‍त्र 
(8०८४३७६४७ ० ए5 एतएलएए ऐगांप४-गंएण 5) 


अमरीकी विदेश तीति नियोजन, निर्घारण और इसके क्रियान्वयन के तन्त्र में 
राष्ट्रपति, विदेश सचिव, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार ब्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण 
भूमिका निमाते हैँ। इनके अतिरिक्त अमरीकी विदेश मन्त्रालय (ठा्वाट फेल्कुआ- 
ए।८॥) और रक्षा मन्‍्तालय (?०॥(७४००) की नौकरशाही ठया सीनेट के सदस्य 
(विशेषकर इसकी विदेश नोति विषयक उपसमितियां) काफी प्रभावशाली सिद्ध होते 
रहे हैं। अमरीकी विदेश नोति का नियोजन व सम्पादन सिर्फ कायेपालिका और 
विधाशिका लक ही सोमित नही रहता | खासकर द्वितोय विश्व युद्ध के दाद के वर्षों 
में अमरीकी जनमत ने विदेश नीति को दिशा को कई बार निर्णापक सोड़ दिया है। 
अमरीकी राजनीति मे 'लॉबिइग' (7.000,78) की पुरानी परम्परा है। अर्थात्‌ कोई 
परी ब्यक्ति या राभूह, जो किसी एक पक्ष का समर्थन करता हो, वह मझले दर्ज के 
नोकरशाह विशेषज्ञों से लेकर राष्ट्रपति तक का निर्णय अपने अनुकूल बनवाने का 
प्रयलल करता है। इसे कोई भी गलत या अनेतिक नही समझता ॥ अप्तरीका के यहूदी 
नागरिकों का इजराईल के पक्ष में आचरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस 
प्रक्रिया के कारण अमरीकी विदेश नीति के सन्दर्भ मे प्रेस व दृर्दर्शन को भूमिका 
दुनिया के किसी भी और देश की अपेक्षा महत्वप्रुर्ण बत जाती है। आज भले हो 
सीसरी दुनिया के अनेक विकासशील देशों में व्यापक ऊन सम्पर्क के अमरीकी साधन 
प्रास्कृतिक साम्राज्यवाद के उपकरण समझे जाते हों, परस्तु स्वयं अमरीका के निजी 
सन्दर्म में इन्हे सार्थक थ स्वतत्त अभिव्यक्ति का साथत बताया जाता रक्षा है। 
मसलन, वियतनाम युद्ध के दोरान टेलीविजन पर अगरीकी सैनिक को कुर्बानी के 
हृदय विदारक चित्रण ने हो अमरीकी विश्वविद्यालय के परिसरो में भरुद्ध विरोधी 
जनाक्ो्न वा लावा फ़ैलाया । भूतपूर्व रप्ट्रपति रीगन के अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम 
(50७7 ५४०8) के विरुद्ध जनम यना तो इसका श्रेय एक सीमा तक 'दि डे सापटर' 
जैसी फिल्मों को दिया जा सकता है| 

इन सभी घटकों में अमरीकी राष्ट्रपति को केन्द्रीय भूमिका है | अनेक 
विद्वानों वा मानना है कि अमरीको टाप्ट्रपति डन्तरॉप्ट्रीय नोति नि्धोरफों की 
बिराइरी में सबसे अधिक दक्तितालौ व्यक्ति है । चह अमरीकी मतदाताओं द्वारा 
सीपे लर्वोचित होता है । दह एक छार पद प्रहण कर सेने के बाद आसानी से 
विशाल नही जा सकता । भले ही निमन्‍्तण द सन्तुत्नन (6८.5 उप्रप 8937०48) 
की व्यवस्था उय पर अवुध् लगाने का शयत्न करदी है, परन्तु व्यवहार भे उसे 
निरंदुश धाम ही कहा छा सकता हे । जिस तरह सोवियत नेता को कम्पुनिस्ट 

> अम रोड विदेश नीडि से सम्दद सम्भव सभी महारवियो-दिपपओं ने 'अमरोरी सपने! या 

“अमरऐेशी अनुघर' को विदेश नोि निर्शारिग और श्िस्वयन के लिए निर्णायड महत्व का समशा 
है / अमरोशे दिरेश नोति को बच्ठो तरह से समझने के लिए निम्भांकित सेखकों की पुस्तक काफी 
उतनी हैं--फच्णाइए 5, [४७७३७, नकल 2क्र0/पबत्फ, 900-950. (00४००६०, 
988 शलारव, 95-950, (0०4०, 969), 504 3/८००03, ॥950-963, ता 07१७७/ 


968॥ ६८०७७ (डात्तह८र, #८ 9५ ८ 
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दार्टी और सेना के प्रभावशाली तबकों के स्वार्थों का निरन्तर सन्दुद्न करना पदता 
है, बसी कोई विवश्ञवा अमरीकी राष्ट्रपति की नहीं होती । पिछले 50 वर्ष के तोन- 
चार चुनिदा उदाहरणा से यह वात बिल्कुल साफ हो जायेगी ! भ्रथम विश्व युद्ध के 
बाई राष्ट्रपति बुडरो विल्मन ने अपने प्रसिद्ध चोदह सिद्धान्तों की घोषणा वी॥ इस 
भूमिका के वाद उन्होंने नई अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न क्ये। 
मले ही अमरीकी सीनेट ने राष्ट्र सघ ([.698०८ ० 7२७075) विपयव' उनके कसी 
भी इस्ताव को स्वीकार नहीं किया परन्तु विल्सन के मसीहाई तेवर आज तक 
अमरीकी विदेश नीति में झलक्ते रहे हैं। इसी तरह एक बार आन्तरिक राजनीति 
में अपने *स्यू डील' कार्य क्रम द्वारा स्थिरता और खुशहाली लौटा दने के बाद फ्ेंकलिनत 
डिलातो रूजवेल्ट ने अपते राजनय के लिए कसी सलाहकार की जरूरत नहीं 
समझो । भतर हो यह कहां जा सकता है कि रूजवेल्ट एक अस्वाभाविक परिष्थिति 
में बार-बार अमरीका के राष्ट्रपति बने। उतके कार्यकाल के दो निर्वाचित सत्र 
महायुद्ध युगीन थे और यह स्वामाविक था कि स्टालिन और चचिल ज॑सो के 
साथ समताप्षूर्ण व्यवहार के लिए बेहिचक दृढ़ व्यक्तित्व वी ही आवश्यकता थी, 
रन से लेबर हिरोशिमा तक और तेहरान, याल्टा, पोटमडेम आदि 
ने निश्चय ही सीनट व विदेश मन्त्रालय को अवमूल्यन 
किया और विदेश नीति के क्षेत्र मे राष्ट्रति के अधिकार क्षेत्र को अनायास हो 
असरदार ढंग से फैलाया। 

रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी ट्र,मेन और आइजनहावर उनकी तुलता मे अन्तमुंखी 
व्यक्ति थे। युद्ध के बाद वे वर्षों मे ये दा नेता अपेक्षाइत निष्क्िय नीति के पक्षघर 
थे। ये दोनो नेता यूरोप के पु्नावर्माण के लिए सहकारी अल्तर्राष्ट्रीय भूमिका! सुझा 
रहे थे, परन्तु, शीत युद्ध के आविर्भाव ने ऐसा नहीं होने दिया ॥ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में विशेष रुचि न रखने पर भो इन दोनों राष्ट्रपतियों ने साम्यवादी सोवियत संध वे 
विरोप-प्रतिरोध बी रणनीति तय करन में महत्वपूर्ण भूमिका निमायी। ट्र,मेन 
सिद्धान्त और आइजनहावर खिद्धान्त क्रमश श्रमाव रोबना (007राश0707) और 
पीछे दक्षेलना (२०)! 830०):) की अवधारणाओं से जुडे थे। वे एव तरह में दक्षिण 
अमरीकी मन्दर्म में परिभाषित क्ये गये सुनरा सिद्धान्त बे परिमाणित अन्तर्राष्द्रीय 
मस्करण थे । 970 के दशक दे सध्य में शुआम द्वीप में निक्‍सन द्वारा अपने सिद्धास्त 
(७०७ 70000876) का प्रतिषादन करन तक अमरीकी विंदश नीति में बुनियादी 
परिवत्‌न बरने वाली *राष्ट्रपति की पहलो' की परम्परा साफ़ परिलक्षिन हाती है ॥ 

जाँन एफ्०» कतड़ी का कार्यकाल इस सन्दर्म में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
एक ओर 'बे आफ पिग्स' (849 ० ?॥25) प्रदरण के अपरिपक्व नौसिखिये अमरीकी 
राष्ट्रपति कैनैडी बी कमजोरी उजागर होती है तो दूसरी आर वरलिन दीवार पर दिया 
गया उनका भाषण और क्यूवाई प्रश्षेप्रास्थ्र सकट के अवसर पर उनको हंढ संबस्प 
शक्ति राष्ट्रपति क विश्येपाधिजयस और विशिष्ट मूमिक्रा के लाम भी उद्घादित 
बरती है। कंनडी और उनके उत्तराधिकारी ज्नसन का कार्ययाद वियतनाम और 
हिन्द्र घीत की भासदी के साथ अमिप्त रूप से जुडा रहा। वियतनाम युद्ध सम्बन्धी 
अमरीकी बिदेश नौति निर्घारण का विल्तृत विश्तेषण डेविड हेवरस्टाम ने अपनी 
पुस्तक *दि वेस्ट एण्ड ब्राइटेस्ट' मे बखूबी किया है ।! इस सामग्री गा सार सशेप 

3 ए्रणव अरॉ0्टाडा2क उजल छतन्‍/ 2व्व (#० सैलबरीकटआ, ऐंट७ ब०:८६, ॥972, 
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अन्यत्र विदेशी सलाहकारो के सन्दर्म में प्रस्तुत किया जा रहा है, तथापि इस 
सिलसिले में एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखाकित करने कौ जरूरत है। सलाहकार चाहे 
कितने ही महस्वपूर्ण जौर अधिक सब्या में क्यो न हो, सुझाये गये विकल्पों मे से 
किसी एक को चुनने का अधिकार सिर्फ अमरीको राष्ट्रपति का ही है। इसलिए 
अनेक अमरीको राष्ट्रपति अपनी मेज पर ग्रह तछ्ती लगायें रखते हैं कि 'दी बक 
स्टोप्स हियर' अर्थात्‌ अब यह काग किसी और पर टाला नही जा सकता । 

निक्‍्सन, कार्टर और रीगन के कार्यकाल से मो यही वात पुष्ट होती है। चीन 
के साथ सम्बन्धों का साम्रान्यीकरण हो था ईरान हारा बन्धक बनाये गये राजनग्रिकों 
को छछल-बल से छुडाते की योजना, अल्तर्राष्ट्रीय दाक्ति समीकरणों को पुन्यबस्थित 
करने वाली कार्रवाई को जिम्मेदारी अगरीकी राप्ट्रपति की ही है। निकाशगुओआ में 
कोना छापामारो को सहायता य समर्थन देता हो या परमाणु निश्वल्प्ीकरण को घ्वस्त 
कर देने वालौ स्टार वार्स परियोजना, तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन स्वयं इस नीति के 
विधाता कहें जा सकते हैं। वियतनाम और निकारागुआ दोनो प्रसगो में यह बात 
अच्छी तरह उमरती है कि भले ही सीनेट, समाचार-पत्र आदि राष्ट्रपति को 
अनुशागित करते रहते हैं, फिर भी मंजवूत राष्ट्रपति द्वारा मनमानी फिये जाने के 
पघई बहाने और असर्वेघानिक्त रास्ते है । इसका उदाहरण ईरान गेट काड में क्नेंल 
ओलीनोयें तथा मेकफार्लेन एवं एडमिरल पोइट डेवसटर की गयाही है ।* 


विदेश सनिव, विदेश मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 
(8९७०८७०४ ० 58000, 920० 96एबापा०प जाते 
कजाणाण 5९९७॥४५ 8००५९) 


अमरीको विदेश नीति निर्धारण मे राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे भहत्वपुर्ण 
स्यक्ति विदेश सचिव भर्यात्‌ विदेञ्ष मंत्री होता है। द्वितीय विध्व-युद्ध के तत्काल बाद 
हू,मेन और आइजनहावर के गप्ट्रपति काल में जोन फोस्टर डलेस ते जो भूमिका 
निभायी, उसरे इसी रथापना की पुष्टि होती है ५ छीत युद्ध के आविर्माव मे डलेस का 
योगदान अनदेखा नहीं क्या ज्ञा सकता । यह डलेस की ही स्थापना भी कि जो 
हमारे साथ नहीं, वह हमारे बिझुद्ध है और हमारा शत्रु है !! प्दि डलेस जेमा व्यक्ति 
950 के दशक के पूर्वाद में अमरीकी विदेश सचिव न होता तो सीनेटर भेकॉर्थो 
जमे साम्यबाद-विरोधियों को खुली छूट नही मिलती और न ही 'फेंडरल ब्यूरो आाफ 
इन्वेम्टीपेशन! के प्रमुख एडंगर हूबर गुप्तचर विरोवक अभिषाल (ए०४०च- 
]्रष्णाह१०० 30४०) इतते बड़े पंमाने पद घसा पाते । कम सोग जानते हैँ कि 
डलेस मे कार्यकाल में मी० आई० ए० के मुस्िया उतरे आए एल इलेस च्हे थे, 
सिएटो व सेस्टो जैसे सैनिक संधि-सगठनो की स्थायना इलेस वो प्रेरणा से ही हुई। 
कीत युद्धगालीत साह्क्ृतिक भ्रचार एवं बहम का सचालंग भी इस पूरे दशक में 
अमरीयी राष्ट्रपति ने नहीं, वरन्‌ विदेश सचिव ने किया ५ लेनेवा सम्मेलन में चौनी 
प्रधानमन्त्री चाऊ्‌ एत साई को मान हानि हो या संयुक्त राष्ट्र सप मे ग्रुट निरपेक्ष 
भारत षा प्रतिनिधित्व करने वाले हपण मेनन भी अवहेलना, ये सभी तिर्णय डलेस 
द्वारा घ्यक्तिगंत रूप से लिये गये । हु 

* अमरीकी संविधान में सत्ता एव उत्तरदावित्व के वितरण री चाहे जो भी व्यवस्था बे गयी 
दो. हिश्यू पं में मुकिधानुसार इस से दधान्तिक प्रणाली में स्यवह्मारिश सशोशन किया जाना है 
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इस पूरे अन्तराल में डलेस की सक्रियता का एक ओर कारण रहा। ट्रमेन 
और आइजनहावर दोनो ऐसे राष्ट्रपति थे, जिनकी विद्येपज्ञता विदेश नीति के मामले 
में नही थी । जब आइजनहावर को यह पता चला कि डलेस असाध्य कसर से पीडित 
हैं तो उन्होंने उनके अन्तिम दिन सुखद बनाने के लिए वंदेशिक भामलों में उन्हें खुली 
छूट दे दी । स्वेज प्रकरण के दौरान अमरीकी असमजस और अनिश्चित नीति को 
इसी तक के आधार पर विश्लेषित किया जाता है । 

कैंनेडी और जोनसन के राष्ट्रपति काल में विदेश सचिव रोज और 
डीत रस्क, डवेस सरीखी भूमिका नहीं निभा सके, क्योकि राष्ट्रपति स्वय प्रमुख 
सीति-निर्धारक बन चुके थे । इसके अतिरिक्त वियतनाम युद्ध के दौरान विदेश मश्नालय 
की अपेक्षा पेंटागन (अर्थात्‌ रक्षा-मतालय) का राजनयिक महत्व कई गुना बढ़ चुका 
भा । निवसन के झासन काल में भले ही हेनटी क्सिजर का प्रमारुण्डल चौंधियाने 
बाला रहा, परन्तु इसका बुनियादी कारण उनका विदेश सचिव होना नहीं था। 
बल्कि यह कहना अधिक तवंसगत होगा कि राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार के रूप में 
किविजर ने इतनी प्रतिष्ठा अजित कर ली थी कि विदेश सचिव का पद देकर उन्हे 
पुरस्कृत किया गया । रीगन के प्रशासन में एजेक्जेंडर हेग को जिन परिस्यितिनों में 
पद त्याग बरना पढ़ा उससे यही पता चलता है कि अमरीकी विदश नीति में विदेश 
सचिव की भूमिका तभी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है जब राष्ट्रपति के साथ उसके 
सम्बन्धो का समीकरण सन्तुलित हो या जब उसका अपना व्यक्तित्व एवं इृतित्व 
राष्ट्रपति से अधिक माटकीय ढग से प्रमावश्ञाली हो । 

विदेश सचिव का प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी राष्ट्रपति का सुरक्षा मलाहकार होता है ! 
मेत्र जाजें बडी, हेदरी किसिजर और ब्रेमेजिस्की अपने व्यवहार मे यह प्रमाणित करते 
रहे कि किसी मी विदेश सचिव से उनका महत्व एवं वजन ज्यादा है । अमरीकी 
राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बा केन्द्रीय सदस्य होता है 
ओर उसकी विदेश मस्प्रालय द्वारा सुझाये गये विकल्पों के अतिरिक्त सी० आई० ए० 
की गुप्त सामरिक पड़ताल तथा रक्षा-मस्त्रालय वी जानकॉरियों तक पहुँच द्वोती है। 
उसके ऊपर अपने विमाग की नौकरकझाही का कोई दवाव नहीं होता॥ अत. विदेश 
सचिव की तुलता में वह कटी अधिक स्वाधीन होता है। देनरी विभिजर और 
ब्रे्नेजिस्की दानो ने इस बात को उद्घाटित क्या कि यदि ऐसा ध्यक्ति जत-सम्पर्क 
में बुशल ह्वो तो प्रचार साधनों पर कायू पाकर विदेश सचिव और विदेश मस्त्रालय 
की दरकिनार कर अपनी इच्छानुसार विदेश नीति का सचालन कर सकता है । जब 
अमर्ीरी व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अलग से तय नहीं था, तब 
भी बुलेट एवं हेरी द्वोपकिन्स जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति के विधेष विश्वासपात्र होने के 
कारण महत्वपूर्ण भूमि्रा निभा रहे थे । 

पूरे वियतनाम युद्ध के दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई कि विदेश सचिव और 
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा भी अन्य योग्य व्यक्ति विदेश नीति निर्धारण 
और राजतय वी ब्रक्षिया को प्रमावित कर सकते हैं। रक्षा सचिव रोवर्ट मेब्रनमारा 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करत हैं। क्यूबाई प्रक्षेपासत्र सकट वे समय 
शोदवर्ट कैनेदी मात्र एटोर्नी जनरव थे और उनका उत्तरदायित्व गृह मस्त्री सरीधा था। 
फिर भो अपने झाई जान एफ० कैनसडी बा विश्वासपातर द्वोन वे कारण इस प्रसग में 
उनड़ा योगदान सवस महत्वपूर्ण रहा था। 
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मगर, इससे यह निष्कर्ें निकालना गलत होगा कि विदेश सचिज, 'रप्ट्रीय 
सुरक्षा सलाहकार या केविनेट के अन्य सदस्य ही अमरीकी विदेश नीति निर्षारण 
और क्रियान्वयन मे महत्वपूर्ण घटक होते है। ये सारे पद राजवीतिक कारणों से 
अदान किये जाते है और कमोबेश अस्थायी होते है। “डिप्टी स्ेक्रेटटी', “अमिस्टेंट 
सेकेटरी' और 'अडर सेक्रेटरी' जैसे पद पेलेवर राजनयिको के लिए सुरक्षित होते हैं 
और इन पौठामीन अधिकारियों की विशेषज्ञता का अवमूल्यन नहीं किया जाया 
चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जाजें एफ० केनन प्रस्तुत करते है, जिन्होने 
विदेश सेवा में रहते हुए 'टणा(कंएग८तए (प्रभाव रोकता) के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कर अमरीकी विदेश नौति को कई दशको तक प्रमावित किया। इसी तरह 
कमी भी अमरीकी विदेश सेवा के साथ सम्बद्ध न रहने और राजतीति में सक्तिय न 
रहने पर भी एड़गर स्‍्नो जैसे पत्रकारों ने चीन के साथ अमरोकी सम्बन्धों के 
सामरान्यीकरण कौ प्रक्रिया को प्रोत्माहित किया 7 वियतनाम युद्ध के दौरान वोल्टर 
क्रोकाइट, भेरी मेकार्थी, वर्नार्ड फॉल, डेविड हेवरस्टोम जैसे पत्रकारों की विदेश 
नीति में भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता । 


थिद्देण; लीलि और सी७ ऋएई० एु० की गरिविधियाँ 
(ए0क्ष्ठा एगांद था #०पंतवड व ९. 8.) 

पिछले पॉँच-छः वर्षों मे ऐसे अनेक रहस्योद्घाटन हुए है, जिन्होने मह बात 
रेसाकित की है कि अमरीकी विदेश नीति-निर्धारण एवं संचालन में संवेघानिक 
प्रावधानों से कही अधिक महत्वपूर्ण असबैघानिक गतिविधियाँ और गुप्ठचर संस्थाओं 
के पड्यन्त्र रहे हैं। यो 'वे आफ पिग्त” के प्रसंग से इस बात का पता चल गया कि 
कनेडी जैसे युवा आदशशवादी राष्ट्रपति को गलत सूचनाएँ और विश्लेषण देकर पथ- 
अप्ट किया जा सकता है| इस रहस्पोद्घाटन करने घाली पुस्तको में फिलिप एजी 
की '0,,#&, ; प्ाशव८ पर 0ण्राएआ9 तथा विक्‍्दर माशंटी की “0..&. बा6 
५९ ९०७ ण ]7/८ाहथा्व् प्रमुख है। इन लेखको ने तफसील में यह ब्योरे पेश 
किये है कि क्मि प्रकार सी० आई० ए० (एलश्लाापय। [7(थ॥ी8०००७ #हथा०४) की 
भूमिका अमरीकी राजनौति मे महत्वपूर्ण हो गयी है। 

बस्तुतः सी ० आई० ए० द्वितीय विश्व ग्रुद्ध के दौरान संगठित ओ० एस० एस० 
(0॥0८ ० 5४०(८ए४० $९:७४०९४) का उत्तराधिकारी सगठत है, जिसका संचालन 
इर्लेल विजियन ओ० डोनावन करते थे । इसको जिम्मेदार दात्रु से खुफिया सूचनाएँ 
एकश्र करना तथा शसु क्षेत्र मे तोइ-फोड़ की कार्रवाई करता शामिल था। द्वितीय 
विश्व युद के आविर्भाव के बाद यह स्वामाविफ था कि जिचारघारा के टकराव के 
कारण इसवी गतिविधियों मे दुष्प्रचार (8:07ग8ज7त4) और प्रचार (?णांतलं() 
मी जुड़ गये । सास्कृतिक व आधिक राजनयिक युप्तचरी के लिए सास्कृतिक थ॑ 
आपधिक आदान-प्रदान के ताम पर सलाहकार-विशेषज्ञ वनंकर बहुत आसानी से 
ओपचारिक दग से जुड़ सकते हैं | सभो बड़ो शक्तियों के आचरण में अन्तरॉष्ट्रीय 
गजनीति बा यह सत्प प्रतिविम्ित होता है। मसलन दूतावासों मे नियुक्त शिक्षा थ 
संस्ट्ृति सलाहबार गैर-सरवारी संस्थाओं में घुसपंठ कर स्वी० आई० एु० का काम 

3 देखें, [0837 5705, ऊकोत्व॑ (#क्रठ व०व००७२ 7#ह ठ0ल्‍स्‍ उ्धट गी हट कवर 
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कर सकता है। पाल क्राइसवर्ग का नाम इसी सिलसिले में लिया जाता है। 

सीौ० आई० ए० अपने आप मे एक असर्दघानिक संगठन नही है। इसकी 
स्थापता एक विधि-सम्मत चार्टर द्वारा हुई है। यदि लोग इसके प्रति विश्येप रूप से 
शकित रहते हैं तो सिफे इस कारण कि अक्सर यह अपने सीमा क्षेत्र का अतित्रमण 
करना है ! इसकी तोड-फोड वाली पड्यन्त्रकारी गतिविधियाँ आधिक और सास्कृतिक 
राजनय की आवाज के पोछे छुपायी नहीं जा सकती। सौ० आई० ए० के पास 
जितने विपुल आर्थिक एवं सेनिक साघन सुलभ हैं, उतने ससार के अनेक छोटे-मोटे 
राज्यों तक को भी सुलम नही होते ॥ सी० आई० ए० जनतान्त्रिक परम्परा-ध्यवस्था 
को सुरक्षित रखने के बहाने असन्तुष्ट विपक्षियों को प्रोत्साहित कर कसी भो मबोदित 
राष्ट्र मे अस्थिरता पेदा कर सकता है / वह परोक्ष रूप से विचोलियो के माध्यम से 
हथियार पहुँचाकर सीमान्त पर क्वाइलियों मे घातक बगावत परेदा कर सकता है। 

यहूं खुफ्या सगठन कभी कमार आवश्यकता पडने पर लोकप्रिय अमरीका-विरोधी 
या 'स्वाधीन नेता' को हत्या द्वारा राह से हटा देता है। तख्तापलट और विप्लव 
सी० आई० ए० बे प्रिय अस्त्र रहे। 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद एलन ड्रेस सी० आई० ए० के प्रमुख 
थे, जो विदेश सचिव जोत फोस्टर डलेसख के माई थे । ऐसी स्थिति मे सी० आई० ए्‌० 
तथा विदेश विभाग की ग्रतिविधियों मे समायोजन सहज था। सीनेटर मेषार्थी ने 
शीत युद्ध वी जिस घेरावन्दी वाली मानसिकता को जन्म दिया, उसमे सी० आई० ए्‌० 
को देश की सुरक्षा का प्रमुख प्रहरी समझा गया। इन देश प्रेमियो' वी दुस्साहसिक्ता 
को असरवंघानिक बहने वाला ब्यक्ति देशद्रोही करार दिया जा सकता था। ईरात में 
मुसहिक क्य तख्वापलद, पूर्वी यूरोप मे “रेडियो फ्री यूरोप! की स्थापना, तिब्बत में 
खपा विद्रोहियो को प्रोत्साहन और “लाओस-वर्मा-थाइलैण्ड” के सुनहर त्रिकोण में 
अफ्रीम की तस्करी, इन सभी मे सी० आई० ए० का गहरा हाथ रहा। वयूबा के 
शासक फिदेल कास्त्रो की हत्या के असफल पड्यन्त्र से लेबर चिली मे राष्ट्रपति 
अयादे के उन्मूलन तक सी० आई० ए० वी रणनीति एक तरह से निरकुश, स्वाधीन 
व वेकल्पिक विदेश नीति के रूप में सचालित होती रही। हिन्द-चीन युद्ध के 
दौरान इसका सबसे भ्रासद रूप सामने आया, जब सी० आई० ए० में सरवार को 
ठरुरसुहाती सूचनाएँ देकर घुश करन के लालच में लाखो अमरीक्यों को इस जान- 
लेवा दलदल में पंसा दिया । 

]960 वाले दशक के मध्य में अमरीकी राजनीति मे नव वामपथ का जो 
आत्मालोचक ज्वार (5८॥! (४०७5४) उठा, उसने खो० आई० ए० के प्रति स्वयं 
अमरीबी नागरिबों का आत्राश सुखर क्या। डेनियल एलसबर्ग जैसे जिम्मेदार 
वेश्ञानिक्ों ने अपनी अल्तरात्मा की आवाज पर इस गुप्तचर मस्था वे पश्यन्त्रवारी 
क्यम में हिस्सा लेने से इस्कार बर दिया। इन्ही वर्षों में 'पेंटायन पेपस' का प्रशाइन 
और सिहानुक की जोवनी “माई वार विष दी सी० आई० ए०' ने सी० आई० ए० 
की ओर लोगो का ध्यान केरिद्रद कया 7 

स्वय भारतीय उपमहाद्वीप के सन्दर्म मे मोसी० आई० ए० की भूमिका 
कापी बुख्याद रही है। भते द्वी इस दात को कभी भी द्त-्यतिशत प्रमाणित नहीं 
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किया जा सके, फिर मी यह बात चचित रही कि राष्ट्रपति अस्यूब खान सौ? आई० 
ए० मेः वेतन भौगी रहे थे | इसी प्रकार इन्दिरा गांवी के अपदस्य होते के बाद बड़े 
परिष्कार के साथ यह स्योड्धाटत किया गया कि उनके मन्स्रिमण्डल में सौ० आई० 
ए० का एक 'वेतनभोगी भेदिया' था। बाद में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरासजी देसाई 
में इसी बात को लेकर एक अमरीकी पत्रकार पर करोड़ो रु० की मानहानि का दावा 
दोक दिया था। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि ऐसे आशक्षेप सच्चे 
हो गा झूठे, लेकिन इनके उल्लेख मात्र से झफा ओर अस्थिरता पैदा होती है, जो 
विकासशील देश के राजनीतिक बातावरण को दूषित करती है। इससे सम्बन्धित 

देश की ग्रुट निरपेक्षता का प्रभाव सकूचित होता है और अपने महाप्रभु आश्रयदाता 

देश पर निर्भर होते की प्रद्गत्ति बढती है । 

इसके अतिरिक्त सी ० आई० ए० पदौसी देशो में एक-दूसरे के प्रति सन्देह पैदा 
कर अमरीकी दास्त्र व्यापार को प्रोत्लाहित करता रहा है । यदि अमरीका पाकिस्तान 
मो एफ़०-26 विमान बेचता है तो इसके साय ही मारतीय समाचार पत्रों में जोर 
शोर से इस विमात की चमत्कारिक क्षमता के बारे मे विद्येपज्ञों के विचार प्रकाशित 
होते हैं। अततः भारत को भी मुकाबले के लिए इसी जोड का कोई विमान खरीदना 
पढता है। 

यही नहीं, सी० आई० ए० का होवा ही ऐसा है कि शुद्ध वैज्ञानिक और 
अन्वेपी कार्यक्रम मी निरापद नहीं रह पाते | इस सिलसिले मे भारतीय अनुभव के 
दो उदाहरण देना यथेष्ट होगा। बोम्बे नेचुरल हिस्ड्री सोसाइटी के तत्वावधान में 
मच्छरों के वेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम को सी० आई० ए० की मागीदारी के कारण 
दीघ में ही रोकना पड़ा । नदा देवी पर्वत शिखर पर परभाणु उपकरण के आरोपण 
मे पर्यावरण प्रदूषण का संकट चचित रह चुका है। इसके पहले भी सी० आई० एु० 
मातमिक विशक्षप्ति पैदा करते वाले एल्न० एस० डी० जैसे रतायतों के शोव के साथ 
अप्ट रूप से जुड़ा रहा चा। 

इस प्रकार समाम बदनामी के बावजूद अमरीकी विदेश नीति के क्षेत्र मे सी० 
ओआई० ए्‌० का महत्व घटा नहीं, बल्कि निरन्तर बढ़ा ही है । सी० आई० ए० के एक 
भूतपूर्व अध्यक्ष जाज॑ बुध चीन में अमरीवा के राजदूत बने, फिर अमरीका के 
उपराष्ट्रपति और बाद मे राष्ट्रपति भी । एक अन्य अब्यक्ष विलियम केसी ईरान-कोत्रा 
प्रकरण मे केन्द्रीय भूमिका निमा चुके थे। कोई भी गुप्तचर संस्था किसी अन्य सरकारी 
विमाग वी तरह अपने खे का हित्ताव रावंजनिक रूप से देने को याघ्य नही की णा 
सकती और ने ही संमद ओर समाचार पत्र उसके देनदित ग्रतिविधियों की निगरानी 
कर सरते हैं। यही सी० क्षाई० एु० की शक्ति का अमली रहम्य है। इसे कभी-क्मी 
अमरीबा की “समातान्तर अदृश्य सरकार कहा जाता है । अमरीकी राष्ट्रपति का विशेष 
सुरक्षा सलाहबार हो या सैनाध्यक्ष या विदेश सचिव, ये सभी विदेश नीति तियोजन 
के लिए सी० माई० ए० की सेवाओं पर विमेर रहते हैं। इस कारण, अमरीकी 
विदेश नीति तिर्धारण में इसको प्रूमिका सविष्यण मे भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। गह 
जोडने बी भी जरूरत है कि सी० आई० ए० की अमफ्लताएँ भले ही समाचार पत्रो 
बी सुलियां बनतो रही हैं, फिर मी इसको सफलताएं चाहे वितनी भो महत्वपूर्ण 
क्यो में हो, जन साधारण के लिए अज्ञात हो रहेगी । 
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अमरीकी विदेश नीति व सँनिक-औद्योगिक तन्त 
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किसी भी देझ्य की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितो से सचालित होती है। 
बहुघा दस विश्लेषण की चेप्टा नहीं की जाती कि ये राष्ट्रीय हित क्‍या हैं और इन्हें 
कौन परिमादित करता है ? बहुत हुआ तो यह कह दिया जाता है कि राष्ट्रीय हिल 
सामरित्र, आर्थिक और सास्ड्वतिक होते हैं ओर परस्पर यूँथे हुए भी । नैविल मेजसवेल 
ने अपनी चचित पुस्तक “भारत का चीन युद्ध [70॥६ 3४४०7) मे यह सटीक 
टिप्पणी की है कि वस्तुत्र राष्ट्रीय हित शासक वर्ग वे न्यस्त स्वार्य होते हैं जिन्हें 
प्रवर वर्ग (56) राष्ट्रीय हित बढाकर पेश करता है। अमरीका बे सन्दर्भ में यह 
यथार्थ और मी जटित है। इसी लिए “'सैनि+-औद्योगिक तस्त्र” की परिकल्पना वस्तु- 
हिप्ठ अध्ययन में भी उपयोगी सिद्ध होती है । 

विटम्वना तो यह है कि इस दब्दावती [सेनिक-औद्योगरिक तन्त्र) का सर्वप्रथम 
प्रयोग करत बाले भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर स्वय इसी तन्‍्त्र की 
उपज ये। उन्होंने अपने मापण में यह इशारा किया शि जो लोग ग्रहियों पर बैठे 
नजर भाते हैं, वे वस्तुत अमरीका के असली शासक नहीं हैं। असली मत्ता-सूत्र तो 
परदे के पीछे खडे लोग सम्मालते हैं, जो 'सैतिव-औद्योगिक तन्त्र के प्रतिनिधि! होते 
हैं | झीत युद्ध के काल मरे राष्ट्रपति आइजनहावर की यह स्वीकारोत्ति बहुत चचित 
हुई और माक्सवादी आतोचकों ने इसका उपयोग अमरीक्षा के आक्रमक-साम्राज्य- 
बादी चेहरे का पर्दाफाश करने के लिए विया। वास्तव में वडी औद्योगिक हस्तियों 
का प्रमाव अमरीकी विदेश मीति पर ही नद्वी, बीॉक समग्र राजनीति पर कापी 
असरदार रहा है । 

१9दी झलाब्दी मे जब क्षमरीबी महाद्ीप मे रे सागों बा जावे पँतापा 
गया, तेलनूपो का दोहन शुरू हुला और इस्पात मित्रो बी वर्यदुशतता बढ़ाने के 
साय सांटर उद्योग की नीव रखी गयी तो ओऔद्योगिकीक रण और नेगरीकरण के नए 
कीविसात स्थापित किये गये | अमरीका के जिन दुस्साहमी पूँजीपतियों ने छत-वल 
स इन क्षेत्रों मे अपनों एकाथिपत्य स्यथावित विया, वे स्वमावत महत्वपूर्ण राजनीतिक 
हस्ली मी वत गये । इनसे कारनेयी, रोकफेलर, फोर्ड आदि प्रमुख है। ऐसे “मारी 
उद्योग! सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं! अत सेना मुख्यालय, विदेश 
मस्व्रातय और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भो इन घरानो के साथ घनिष्ठ सौहादंपूर्ण 
सम्बन्ध बनाये रखने के जिए तत्वर रहते थे । 

उद्योगों का सेना से घनिष्ठ सम्बन्ध प्रथम विधष्द युद्ध वे दौरान स्थापित 
हुआ । अमरीका इस महायुद्ध में बढुत देर तक तटस्थ रहा और उसे आथिक उत्पादन 
बे क्षेत्र में युद्ध की कोई विशेष क्षति नही उठानी पढी । यही बात क्‍्सोबेश दभूमर 
महादुद्ध पर भो लागू होती है॥ जितती देर तक युद्ध चततां रहा, ठेव सत्र सेनित 
साज सामान की आपूर्ति के जरिय अमरीकी उद्योग धन्यो की साम-छृद्ति दोती रही। 
इस प्रकार अमरीकी मम्यानों न सैनिक साज सामान के उत्पादन भें खास विशेषज्ञता 
प्राप्त कर ली । 

इसके साथ एवं और महत्वपूर्ण परिवर्दन हुआ। अमरीकी आधितर जीवन 
में औद्योगिक घदातों का स्थान क्रमश देस्याकार निय्यंक्तिक निगसो ([फटाइणा/श 
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(०ए०:४॥078) ने लिया ) फोर्ड, रोकफेलर, कारनेगी, डुपोट आदि पारिवारिक नाम 
आज प्रतिष्ठित शीर्ष चिन्ह या अलकरण भर रह गये है। जनरत इलेक्ट्रिकल्स, 
जनरत भोटरसो, मेक्ड्रोताल्ड, बोइंग, नोर्यकोर, आईं० बी० एम०, ए० टी० टी० आदि 
कम्पनियाँ देत्याकार निशथ्येक्तिक निगमों की श्रेणी मे रखी जा सकती हैं। इनमे से 
अनेक कम्पनियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुरप्ट्रीय निगमो का रूप ले लिया 
ओर इनकी आशिक क्षमता मे बृद्धि के साथ-साय उनकी राजनीतिक महत्वाकाक्षा में 
भी अपार बृद्धि देखी जा सकती है । इन्होते अपने व्यावसायिक हितों के दर्पण में 
अमरीका कै राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने की प्रक्रिया का सूत्रपात किया । 
पहाँ दो-तोन अन्य बातो की ओर घ्यान दिलाया जाना जरूरी है। कई 
कम्पनियों के नामों से ऐसा लग सकता है कि सामरिक विपयो से उनका क्‍या 
घास्ता ? जैसे इन्टरनेशवल बिजनेस मशीत या अमरीकन टेलीफोन एण्ड देलौग्राफ 
कम्पनी | इनमें ये अनेक की प्रमुख गतिविधि विशेषकर शोध एवं पिकास के क्षेत्र में 
सेना मे मिलते वाले अरबों डालर के ठेको पर आधारित होती है। इसके अलावा 
इन कम्पनियों के स्वामित्व मरे या इतके सहयोग मे काम करने वाले अन्य निमम- 
वम्पतियाँ खुल्लमखुला सें निक उत्पादन से जुडे रहते है। चिली में ए० टी० टी० 
और पह्चिम एशिया में टेक्‍्साम्पो, कालटेक्स एवं मोवेल जैसी कम्पनियों के हिंत और 
क्रियाश्लाप अमरीकी राष्ट्र हित के साथ अभिन्न रुप से जुड़े हुए है। जैंसाकि 
एयनी प्ेम्सत ने अपती प्रसिद्ध पुस्तक 'दि आम्स बाजार' में दर्शाया है कि शास्त्र 
व्यापार की अपनी गति औौर तक होते है ।! एक बार उत्पादन आरम्म होने के बाद 
लामाश को धरकरार रसने के लिए इसका निरन्तर विस्तार आवश्यक है ! जब तक 
शीत पुद्ध जारी या, तब तक नये-नये लडागूः चिझानो, प्रश्लेवास्‍्त्रो आदि की निर्माण 
प्रत्रिया अवाध रूप से चलती रही । इनके परीक्षण के लिए तौसरी दुनिया के रण- 
क्षेत्रों को प्रयोगणाला के रुप मे इस्तेमाल किया जाता रहा। कभी-कमार सैंनिक- 
भौदोगिक तन्‍्प्र ने ईरान के शाह जैसे अति महत्वाकाक्षी व्यक्तियों के अहयार को 
दुर्बलता का लाम भी उठाया । सार यह है कि इस सैनिक-औद्योगिक तन्‍्त्र का 
निहित स्वार्थ यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय तताव घटने न पाये और अमरीकी विदेश 
नीति के तेवर मुठभेड़ वाले बने रहें । 
<_.. एक और विधित्र बात है। जहाँ एक ओर सैनिक-ओद्योगिक तस्त्र सरकारी 
देराँ पर आधित है, वही विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक स्थानों की शोध 
परियोजनाएँ इसके अनुदानों पर टिकी हुई है। दि इस्पीरियल ब्रेन ट्रस्ट' नामक 
उुतक में इस बात का अच्छा खुलासा पेश किया गया है कि कंसे 'फोरेन रिलेशस 
कॉमिल', "फोर्ड फ्ाउप्डेशन” और 'रोकफेसर संदर” जैसी सस्याएँ इस तस्त्र की 
“१ ठपुतली सह्याएँ' हैं । अमरीकी राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के वारे गे 
अजैदार बात यह है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वेपत्त, रालाहकार व परामजेदाता के 
रूप में कभी निजी निगमो के तो कमी सरकार के हिस्मा बन जाते हैं। रोबर्टे 


7308 हेनरी विभिजर, मेक जाजे बंदी आदि सभी इसी श्रेषी-विरादरी के लोग 
रह हैं। 
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अमरीकी सैनिक-औद्योगिक तन्‍्त्र दी आतकक्‍्कारी छाया उसके सन्धि-मित्र 
देशों पर भी पडती रही है और इसने पश्चिम यूरोप के भाथ उसके सम्बन्धों को 
कलुपित किया है| जमरीजी बहुराप्ट्रीय निगम अप्कमक ढग से अपने फ्ियावलाप 
यूरोप मे फैलाते रहे हैं । जनरल मोटसें, आई० बी० एम०, जनरल इल्ेकिट्रक आदि 
मे बडे पैमाने पर यूरोपीय देझ्यो के प्रतिष्ठित उद्योगों का स्वामित्व अपने हाथ में ले 
लिया है। इससे चिन्तित होकर जै० जे० श्रीदर जैस लोगो ने अमरीकी चुनौती 
की वात करता आरम्म क्या था। इझस्त्रो के व्यापार को लेकर भी अमरीका व 
पश्चिम यूरापीय देशो वे बीच प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव बढ़े । जब नागरिक विमानन 
की दुनिया में अमरीकी कम्पनियों का वर्चस्व था और इनसे टकराने बी क्षमता 
कसी एक यूरोपीय कम्पनी की नहीं थी, तव फक्रास यौर इगलेड ते अपनी पारम्परिक 
प्रतिद्वन्द्रिता भुलाकर घ्वनि को यति से तेज उड़ने वाले कोनकोड़े विमान के लिए 
सहयोगी बनना स्वीकार कया था। अनेक राष्ट्रप्रेमी यूरापीयतों को यह लगता रहा 
है कि अमरीकी वहूराष्ट्रीय निगय उनको सम्प्रभुता का हनेन बरसे हैं और अन्त- 
रॉप्ट्रीय स्वर पर अमरीका वी सामरिक नीति उनको मिर्फ शिविरानुचर बतावर 
उनऊी स्वाधीनता का अवमूल्यन करती है। ब्रिटेन ढ्वारा परमाणु अस्त्रो ने! मामले 
मे आत्म निर्मस्ता तथा इसी तरह की उपलब्धि का फ्रासीसी हढ यही दश्मति हैं। 
हाल के वर्षो भे शक्तिशालो राकेट के द्वारा अन्तरिक्ष मे उपग्रह फेंकते यो लाभ 
ऐसी ही एक चुनौती वन गयी, जिसवा सामना कर यूरोपीय राष्ट्र अमरीकी महा 
शक्ति के सामने अपने को बौना महसूस न करें । फ्रास का आरिग्रेम राकेट वायंक्रम 
यही दर्शाता है। 

जब फ्राम मे देगोन का प्रभुत्व था, तव उन्होंने अपने राष्ट्र हित मे और 
फ्रामीसी उद्योगपतिया के हित-लाम को घ्यान में रखते हुए माओबादी चीन के साथ 
ब्यापार आरम्भ कर दिया। इससे अमरीकी मेँ निक-ओद्योगिक तन्त्र का खिन्न होता 
स्वाभाविक था और निरस्तर यह प्रय न ५िया गया वि देगोल बी तुनव मिजाज 
सनकी सिद्ध विया जा सके । कुछ ब्ों पहले जद मानवाधिकारों के उल्लंघन वो 
लेकर अमरीका ने सोवियत सघ पर व्यापार प्रतिवन्‍्ध लगाने की घोपणा वी, तथ 
भी प्रास तथा अस्य यूरापीय देशो ने साइवेरिया लायी जाने वाली गँख पराइपलाइन 
के क्रियास्वयन मे कोई गतिरोध नहीं आने दिया। इस प्रकार अमरीकी सैनिक- 
ओद्योगिक तन्त्र और यूरोपीय राष्ट्रवाद के बोच एक बार फिर टकराव देखने को 
मिला । 

यूराप के जनमानस न द्वितीय विश्व युद्ध के वाद महाँत्तियों द्वारा थोषी 
गई व्यवस्था एवं यूरोप के विभाजन को पूरी तरह स्वीवार नहीं क्या है? विली 
ब्राट की 'ओस्त पोलिटिव/ का विकास तथा “यूरो कम्यूनिज्म' का आ विर्माद प्रकारातर 
रे यूरोपीय एवीकरण और इस महाद्वीप की खोई हुई गरिमा को लौटाने के प्रयन 

ये 

अरन्तु, उश्योक्त सर्वेक्षण से यह समझना गलत होगा जि. अमरीकी सेविर- 
ओद्योगिव सतत का पश्चिम यूरोप मे सर्वत्र विरोध ही हो रहा है! हालाकि 'वाटों 
जुस से निकः सगठन का क्षय आरम्म हा गया है, परन्तु आज मी थूरोपीय शासक बर्ग 
जनिष्ठ रूप से अमरीकी मैंनिक-औदो निक तन्‍्त्र से सम्बन्धित है। सटे बात अन्हरिक्ष 
छ घंपर्रछीय मस्रप्र 2] 
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युद्ध कार्यक्षम से ब्रिटिश तथा फ्रासीमी सरकारो की सहज साझेदारी से भली-माति 
प्रमाणित होती है ओर जॉन मेजर (ब्विदेन) और हेल्मुट कोल (प० जमनी) जेसे 
तेताओ की विदेश नौति विषयक मान्यताओं से भी । यह याद रखने लायक है कि 
इन देशो के अमरीकी-विरोधी विपक्षी नेत्ताओं को मतदाताओं का समर्थन रामसात् 
का ही प्राप्त है। पश्चिम यूटोप के शासको तथा अमरीका के हितों के बीच सामंजस्य 
स्थापित करने मे अमरीकी साम्राज्यदाद का सास्कृतिक अभियान उपयोगी रहा । 


अमरीकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद 
(ए.5. 2टण७्रा७) पाफुद्यांगांआा) 


तीसरी दुनिया के विकासझोल देश बहुधा 'कोकों कोला साम्राज्यवाद” को 
लेकर चिन्तित रहे। उनको इस बात से सम्तोष था कि यूरोप के समृद्ध-सम्पन्न देश 
भी इसी आतक से ग्रस्त रहे । विशेषकर फ्रास और जमेंनी के सुसस्कृत नुद्धिजीवी 
इस वात कौ ओर ध्यान दिलाते रहे कि नव-धनाद्य अमरीकी अपने असम्य तौर 
तरीके ग्रूरोप की सम्य जनता पर थोपते रहे थे। उनको इस बात से शिकायत रही 
कि अमरीकी यूरोप के प्रतिमाशाली वुद्धिजीवियो-कलाकारो को मुंहमागी कीमत देकर 
“घरीद' सेते है। यह स्थिति कलाकृतियो पर भी लागू होती है । यूरोपीय सप्रहालय 
अमरीकी शथ्यक्तिगत ग्राहकों फा “मुकाबला” करने में असमर्थ रहे है । इस तरह का 
असन्तोष होने के बावजूद इस बात बे अनदेखा करना कठित है कि अधिवाश 
यूरोपियन इस बात को स्थीकार करते है कि वे जोर अमरीफाबासी एक ही “मूल के 
हैं भीर आज भी 'एक हो तरह के व्यक्ति' है--अर्थात्‌ गोरे ईसाई ओर पूंजीवादी, 
होश प्तम्तार से भिन्न । यह सच है कि इग्लैण्ड के अलाबा यूरोप का कोई भी अन्य देश 
अग्रेजी भाषा नही, परन्तु द्वितीय विश्व गुद्ध के याद (इसके पहले भी) यूरोप से 
अमरीका में इतने बड़े पैमाने पर आव्नजन हुआ कि जर्मन, हिस्पानी (स्पेन), 
इटालियन और पोलिश मूल के अमरीकी सागरिक बराबर अमरीका के साथ 
यूरोप का नाता जीवित रखे रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम जमंत्री मे 
अमरीकी उपस्थिति और 'नाटो' संगठन ने इस रिश्ते को पुष्ट क्या। अमरीकी 
राष्ट्रपति कतेडी ने प्रतीकात्मक ढंग ओर माटकीयता के साथ इस भावना को अपते 
बलिन-प्रवास के दौरान उद्धोषित किया था, जब उन्होंने कहा था कि 'में भी एक 
बलिनवामी हूँ।' 

एक ओर रेमो आररों जैने यूरोपीय विद्वान दक्षिणपधी अपरीकियों को ताकिक 
समेत देते रहे, वही ब्रेम्े जिनकी और विपस्चिजर जैसे यूरोपीय मूल के अमरीकी 
अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण की अपनी रूपरेखाओं (क्लव आफ रोम या ट्राई कोन्टीमेंटल 
जँसी) मे भविष्य में नई और पुरानी दुदिया के हितो का ऋलिवार्य संयोग रेखाकित 
करते रहे। “यूनेस्को' के गासले मे यहू वात भलीमाँति प्रमाणित हो गयी कि 
अमरीबया और अधिकाश यूरोपीय देश आज भी सूचना ओर ज्ञान वे अवाध प्रसार 
के बहाने अपने स॑चे मे ही बाकी विश्द को ढालता चाहते है। इस तरह साम्राज्यवाद 
था सास्शतिक उपकरण अमरीकी विदेश नीति के लिए चसम महत्वपूर्ण सैनिक- 
औद्योगिक तस्त्र वा ही एक और स्तम्म समझा जाना चाहिए। 
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अमरीकी विदेश नीति चुनौतियाँ, समस्याएँ और सम्भावनाएँ 
(ए5 फठाशडण० एगार॥ * ट.ए०/०88०5, ?770टा5 300 ?7०5००८७) 


अमरीकी विदेश नीति के सामने रबसे वड्ो चुनोती महादाक्ति के रूप में 
अपनी विद्वनीयता बनाये रखने वी है ।! सिर्फ इतना भर नही है कि भूतपूर्व 
अमरीकी राष्ट्रपति रीगन निवारागुआ के मामले मे झूठ बोलत हुए पाये गये या कि 
ईरान काण्ड मे उन पर एतबार नहीं क्या जा सका। इसके पहले भी अनेक बार 
अमरीकी राष्ट्रपति मिथ्यामापी या अपना दचन निमाने में असम प्रमाणित होते 
रहे हैं। ईरान में अमरीकी वन्थको को छुडाने मे कार्टर का दुस्माह्॒सिक अभियान 
असफ्ल रहा और लीबिया जँस उप्र-आतम्मक छोटे से झत्रु पर काबू पाने से यह 
महाझझतक्ति अक्षम रही । इससे पहले भी हिन्द चीन में वियतनाम युद्ध के दोययन 
बैनडी और जॉनसन के वक्तब्यों व घोषणाओ की प्रामाणिक्ता सदिग्य हो चुकी थी। 
निकमन ने जिस नाटकीय ढग से चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारे, उसने ताइवान 
तथा जापान जैस देशों मे सन्धि मित्र बे रूप मे अमरीका वी उपयोगिता पर प्रश्न 
चिन्ह लगा दिये। वियतनाम से अमरीका की वापसी और ईरान वे शहनशाह के 
अन्तिम वर्षों म तथा मार्कोस वी सकट की घडी मं उसको सहायता देने से इन्कार 
करना भी अमरीका की श्रतिष्ठा में बट्टा लगाते रहे। अफ्रोज़ा में अगोला व 
मोजाबिक का धटनाक्म तथा दक्षिण अमरीका में फाक्लैण्ड युद्ध प्रवरण यही दर्शति 
हैं कि अमरीकी विदेश नीति उसके मित्र राप्ट्रो बे लिए सुनिश्चित तथा सुनियोजित 
नहीं थी । अनेक विद्वानों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि दक्षिण अप्रीका 
और इजराईल के साथ अमरीकी विवश्वता को देखते हुए यही मिसाल याद आती है 
कि 'कुत्ता अपनी दुम को नही, बल्कि दुम उसे नचा रही ।' 

विश्वसनीयता का यह प्रश्न इसलिए और मी महत्वपूर्ण है कि आज अमरीका 
निविवाद रूप से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में “नम्बर एक्' शक्ति हो गयी है, उमी तरह 
जिस तरह डितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर थी॥ तब मार्शव योजना के जरिए 
यूरोप और जापान के आधिक पुननिर्माण मे अमरीका की निर्णायक भूमिका थी 
और विदेशी सहायता का विदेश नीति के प्रमुख अस्त्र के रूप से उपयोग किया जा 
सकता था। भाज जापान और जमंनी के साथ अमरीकी विदेश व्यापार भोचनीय 
ढय से अभन्तुलित है । जब विकासशीत देश मई विश्व अयंव्यवस्था की तलाश से 
जुटे हैं तो अमरीका उनकी राह में सदस बडे रोडे वे रूप म दृष्टियोचर होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था हो या समुद्री कानून का विनिमय, अमरीकी राजतय के 
सामने एक बहुत बड़ो चुनोती यह है कि वह बट्सव्यक राष्ट्र को सह भरोसा दिला 
संद कि सामूहिक अस्तर्राष्ट्रीय हित में उसकी भी साझेदारी है । 


3 लगभग सभी राष्ट्रपति और उतक विशदश्ध-ससाहवार इसी दबाव हे हसे नीति तिर्चारण 
बरत हैं जौर राजतय में सडिय होते हैं। इस विलसिये में डिस्तूव अस्ययत डदिश्लेषण के लिए 
जिम्तांकित पृस्णझ रेखें--2 एस्ट्शफड, #गी.त्य #छबर... 0 5 #. रलइ#ह 
ए.55% (रन फ्रैेठक्त ॥964) सटाएऊ फ्यछाजइचट, छड़॥र माह अटल ईए70इ05 
7979) बज़ अल्वाज रा ए:#ल्वा्टां (809०0 982)- रत्तआव शाज0छ 786 मैरटलाकाटड 
री अत॑गर्व अ्रधर्त रीएटछ ४०४8, 798) , उवाकाओ एआाल.. अब्कहिल /ग॥॥ 
मडटरग्शल शी ० कफरखबत्ता (00609, [982),. #0३8फ6ंदा ते वाआड 47, टवतत्ल 
उक्‍ीएगाइला #ट०(क खबे ह7र१० 7०7 [09090 984) #90 ९? प्‌0<०ठगर€ 506१08. 
उ#« ह>कार्ट्व३ ६2३०2 इीर८७छ १४०४, 965) 
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जिस समय रोगन में सत्ता थ्रहण की, उन्होने अमरीकी मतदाताओं को वचन 
दिया था कि वह अमरीका का खोया हुआ गौरवपूर्ण स्थान उसे अन्तर्राष्ट्रीय रगमंच 
पर घापस दिलायेंगे। कार्ट स्युगीन नरमी के बाद रीगन के अहकारी तेवर बड़े आकर्षक 
खरे, परन्तु उनके कार्यकाल की समाप्ति तक अमरीकी जतमानस एक बार फिर 
हस्तक्षेप से एकान्त की ओर' मुडने लगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ईरान 
थे कोता काड मे वर्तेल नौर्थ की भूमिका ने यहे बात अच्छी तरह रेखाकित को है 
जि 'रेम्बो' (शीत युद्धकातीन काल्पनिक अमरीकी ही रो) सरीखी फिल्‍मी दुस्साहुसिकता 
बडी आशाती से राष्ट्र हित के सरक्षण के नाम पर अमरीका को सर्वनाश के कगार 
तक पहुँचा सकती है। प्रेनेडा, लीविया और अब खाडी युद्ध मे धौस-धमकी और बल 
प्रयोग से दबाने का प्रत्यन अमरीकी राजनय की प्तीमाओ को ही स्पष्ट करते हैं । 

जाऊं बुश 3989 में दाप्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद बड़े उत्साह के 
साथ चीलत-यात्रा पर निकले, लेकिन कोई ठोस उपलब्धि हाप्तिल नहीं हुई॥ इन 
विवल्णों की सीमाएंँ और समस्याएँ छिपाता या केम कर बताना सहज नही 
अफगानिस्तान में सोदियत हस्तक्षेप के बाद पाविस्तान के साथ अमरीका के सम्बन्धों 
में बिगाड़ कम हुआ, परन्तु पराकिस्तातों परमाणु कार्यक्रम को लेकर तमाव फिर से 
बढ़ने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय आतववाद और इस्लामी कट्टरता का ज्वार किसी मी अन्य 
देश की अपेक्षा अमरीका के लिए सबसे पहले सामरिक चुनौती बनते हैं। 

राष्ट्रपति बुध के कार्यकाल में अमरीकी विदेश नोति का दायरा अप्रत्याशित 
रूप से विस्तृत हुआ है। किसी को मो यह अदाज नही था कि यूरोपीय एकीकरण 
नी प्रकिया इतमी तेजी से सम्पन्न होगी और सोवियत सध की आत्तरिक राजनीतिक 
जे गाथिक एिपिति में अत्पन्त तेजी मे दिषाड़ होगा । कुवेत के मछले पर छिड्ें लाडी 
युद्ध ने इस बात को उद्घादित कया कि सोवियत रांघ महाशक्ति रह ही नहीं गया 
है । अन्तर्राष्ट्रीय रंगमच पर अमरीकी मह्त्वाकाक्षाओ को चुनौती दे सकमे की बात 
तो छोडिये, कमी-कमार उसे सम्तुलित करने वी सामरथ्यं मी सोवियत सघ की नहीं 
"रह गयी है। विदेशी ऋण ओर टेकनोलोजी के आयात की स्रोबियत जरूरतें इतनी 
विक्द हैं कि लगमग हर विपय पर अमरीका के साथ सहमति प्रकट करना गोर्वाच्योव 
के लिए अनिवार्यंता सी बन गई है। यह बहा जा सकता है कि इस बदली विश्व 
ध्यवस्था मरे अमरीका सहित विभिन्न राष्ट्र के आचरण के बारे में अभी अठकले ही 
लगापी जा सकती हैं। कया एक छत्र राजनगिक आधिपत्प करने के बाद अमरीका 
अपनी गरिमा बनाये रखेगा ? वह मंयत रहेगा या उसका व्यवहार उच्छशंखल- 
अह्वारी होगा ? इसके साथ ही यह दाव जोडी जा सकती है कि निकट भविष्य में 
अफरीदी (विदेश नीसि के बिन्ता के प्रमुख वेन्द्र विश्वव्यापी न होकर क्षेत्रीय रहेगे। 
सभ्य अमरीबा और दक्षिण अपरोका के राज्यो से सयुक्त राज्य अमरीका मे मादक 
द्रव्यों री तस्करी अभरीकी संस्कार का बड़ा सिरदर्द बनी है ।जमरल मोरियेगा के 
अपहरण के बाई से यह प्रापमिकता साफ दिखतो रही है । कहने का अथे यह है कि 
दुस्टूराज के दोस्तो-इश्मनों के दारे में वेफिक्र होकर भमरोका अब कुछ समय तक 
अपने आँगन या घर-पिछदादे की हो सुझाता रहेगा। 


या 
इस घटनाक्रम से अछुता रहा । ये समो बातें खोवियद विदेश नीति के अध्ययत- 
दिशलेपय के लिए उत्तसधिकार प्रभाव के रूप में महत्वपूर्ण हैं! संज्लेप में, अपने 
आकार, शक्ति-सामस्पं, सम्मावना एवं ऐतिहासिक अनुभव के कारण यदि छोवियत 
सघ अपने को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति नें एक बड़ो और तिर्षानकर हस्ती सनज्ञता 
रहा तो वह समझ में आने वालो बात है। इसके अतिरिक्त युरोपोप राजबीति एवं 
सस्कृति की मुस्य पाया पे हृदे रहने के कास्म सोदियत शघ के नेताओं एवं जनता 
हूँ एक अलगाव को मानसिरझुता देसो जा सझ्तो है॥ ज्ययिद ब तहुदीडी उद्चन 
के क्षेत्र मे पदिचिमी पड़ौनो देशों छो अपेक्षा पिछड़े रहने के कारण राष्ट्रीय जहूंकार 
की अभिव्यक्ति के लिए जारपुगीन शाउरो की ठरह झाम्पवादी नेताओं के पाक 
सामरिक-सेनिरू उपरूरण हो बचे रहे । आज स्पिति चाहे झित झारण उभरी हो, 
फिस्तु रूसियों के साये पर स्ाप्लाज्यवादी व उंपनिवेश्ञवादी होने का कलंक नहां 
लभापा जा सकता। इसह्म साभ उनके रजनय हो निरन्तर मिलता सहा । जेंसे 
पृर्बो बूऐेप के अनेह देशों--पोलेष्ड, हंगरो, चेोस्लोवाकिया की ल्पिति दर्पों तक 
ऊपनिदेश जेंसौ न सही, उपन्नह जैंछी रहो, पर इस बात को अनदेला रही दिया जा 
सकता कि पे राष्ट्र 'हुविम' रूप से निमित हैं और बड़ी युरेपीय अक्तियो के 
पार्रम्परिक प्रभाव छोजों के वारम्वार विमाजत से सामने आये ; स्वयं इनके बाहरी 
दुनिया से सम्बन्ध सीमित रहे और सोवियत सम की स्‍लाव विरादरोी से इनका नाता 
कहीं अधिक घनिष्ठ रहा । 

जारणशाही के शिनों मे रूसो विदेश नीति को दो प्मुश्न अवृत्तियाँ देखी जा 
सकती हैं--जब जार घत्तियाली हो तो बहिरुली (&/0५४८:३) अन्यया ऊपने में 
मिकुड़ते-सिसटने बाली अन्वर्मुसो ([07०घा) प्रद्ृत्ति। थे दोतो ही लक्षण उमर 
समय पर सोवियत सघ के आचरण में नो परिलक्षित होते रहे हैं। जारकालोत 
छसी विदेश नोति के बारे में एक और टिप्पो जरूरी है। इस सारे दोर में प्रमुख 
यूसेपीर साम्राज्यबादो शक्ति व्िटेन के सप्य उसरी प्रद्िइम्दिठा चचठो रहो१ इतर 
एक प्रमुख पक्ष उष्प सागर (१४०70 ४४श८टा5) तरू सोदियत भोसेना के लिए माय 
अबाघ रूरना था । साय ही खोदिदत संघ, तिब्बत ओर अफमातिस्तान जँसे “दफरा 
प्रदेशों में छापरिह महत्व के दरों-पढारों में अपना आएिएत्स स्पापित झरने के तिए 
सर्देद चानादित रहा ।? 





बोल्जेबिक क्रान्ति ओर रूसो विदेश नोति में परिवर्तन 
(8०50०ग: ए७-णण्मां०्त १०5 (४३०8० १9 ७४७३३ #0थं8० २०४०३) 


व 97 डी दोल्शेविऊ व न्ति के बाद निदान्त ओर जाबरप दोनों ही इप्डि 
मै स्लोविय विदेश नोति में लाटझोद ओर आदूल-चूल पसरिवि्तंत हुएं। डिल समय 
पह क्रान्ति सम्पन्न हुई, उस्र खबय प्रयत विश्व युद्ध जारी या। इस सन्दर्म मे हो 
सोवियत विदेश नोति के तियोजन-करिदान्दरन में सिद्धाल्व एव मपायंदाद के दीच 


मरूझौतो था विद्ारदारा तथा राष्ट्रोय हित के सम्वुलन-समायोवन का मतत- 
विश्मेषय झिद्या जाना चाहिए । 





4 ऋ्त के पहने झसे दिशेश नोडि का झुच्छा डिश्वेतन एंबनदिक इविद्ाउडरों गाय 


डिट्या था चढ़ा है; एसडे छार घेर के जिए देखे--छ3भश३उ ४०८; डरबट 
घु पिड प्रकण७,. लिबरप]+ 522८: 
<>२/००३ ([.2932०8. 3926). | 


जप 

दिन्व मर के दारुपराषयो माक््लडाीशोे जर उबहादय दब के नेतृत्व को जिम्नदारो 
समस्त सघ को है। चोन में जापानी टलतक्षप्र के बाद इह दुद ने सोइदर्ठ दुदिचक्त 
तब्या अन्य औपपिवा“क समाजों म साह्ााज्यदशादों ताक्‍तो के दिरुद्ध स्वतकुता 
इनानिदा हो रदारदा देकर न्ोडियत्र सघ ने अपन दिपरक्षियों को और भो शाश्वत 
फिर । नारत से अनक ऋन्‍्विकारे दसास्ता अफ़ापनित्ताव सादियत उघ मन पहुँचे 
और वहाँ नल हो ८ह दषप्ट था प्रदधशित सहायता न मिलो हो किन्तु सोइबव 
ऊंच के पास बक्विटिशि सरकार को रदिल था उत्ताजत करन के लिए छेड्खानो घो 
साभावना बच्ची रहोव। 

स्तालिद रिबत्रोफ सब (7936) क द्वारा चाजिशत उघ न नाजिशेक 
उत्पान कू दौर मे ऊपने को निरापर रखन के लिए जमनी के चाम एक एनो सात 
की जिसे कितना हो घुना फियकर दल अझबसस्दाली हो रानना पड “7॥ यह स्थित 
देर तक नहीं चल सकी । नाडो जननी ने 942 में सादियत सध प्र ओकरमस 
कया तो स्टालिन को यह मानन पर दिदय होना पडा कि जब महायद्ध क्वा स्वरूप 
अप्ट्र प्रनी दशा “पक (9०४7० ०) ढन चुका है । इसके बाद ही अमरोका शोर 
दिन के क्ाय मित्र शाष्ट्रो को “टबटी सम्मव हुई ३ 

द्वितीय विद यद्ध के घटनाकरन बा सोवियत विटेश नोति पर दो तराहस 
प्रभाव पडा $ नाजों चुनोठो का तानना करत हुए सावियत उधर ने बडे परेनाने पर 
जन छत की छ्वत्ति एखदी $ साएदयत्र लताझा के मनन भ यह शिडारत (जो बड़ों 
सामा तक जायज थी) बची सही कि मित्र राष्ट्री न सक्ट का घंडो में उनकी 
अपधित सामरिक सहायता नहीं को 4 मित्र राप्टो न जिस दूसरे माचों को खालने 
को वचन दियां उससे अनाइेश्यक दर लायादो एदी और दष्ड लोज (८०058 
4,८७६८) सझतोतर को भी ईमानशरी के छाम लागू नहीं किया रदय। स्टालिन के 
मन से यह शक पैदा होता बारजद छा कि नाजो उसनी से भिडाकर सोबियत संघ 
को साम्यवादी सरकार को कमजोर करना मित्र राष्ट्रों का एकमात्र उदश्य है। एसो 
समिति मे 4945 क बाए कदुता ऐेंदा होना लगजरी पा डिसन पत्र दद्ध के सरद 
का बड़ाया। इसक अतिरिक्त योल्टा पराट्यइन तहराव आद सर आदाजित दुद 
कालीन अन्धराष्ट्रीय शिखर उम्मेलनो ने ग्रद्धात्तर वि“ के भादप्य निधारए मे 
विजठाऋ की झो विश्येषाधियार भूमिगा तय छो उचने स्टालिन के मन न 
इस जहकारो घारणा की पुष्टि बी कि अब सादिउत संघ को स्वर को दूसरे दर्जे 
की रान्छि मानने की कोइ जरूत नहों है । झटलाटिक चाटर के छाद सदुन्त्र राष्ट्र 
खथ के जिस शारूप को अच्त्ठावितर किया यदा उसने नो सादियत सघ का डीटो 

सापन्न दिश्चिष्ट स्थिति दी ययो पा । 

923 ने 945 क दोच को सावियत दिए नीति का एक ओर रांचक 
परलू ल्ववताय है। साविदत यघ न आइायकतादुनार आन हिंव रझाझन रे लिए 
पारस रिक राडजनन बह झदलरूदन किया | इसइगा सदस अच्छा उतटाहरुपण सम बरख 
खक मालातांब का छांदियठ विल्श झाजी बना रहना है । फट टाए पहनने सियार 
पाए और ऋए के झदओ इफ्लड दत्त झालाठेशद प्राशम्परिक शणनय के पल्ावए 
शजनपिक घ इस तस्ह विराध और सदकार को जदूठ अ्रक्तिदा का सदाय 
पिवार झहादद को सामरिक विश्वनाआ रू कारण सम्मव हुआ॥ इसो ने झाय 
घतकर तवाब-्याथत्य के पुय ने अतिस्पर्शो महबार (&3८:529 फस्यस्यथ्5 /) 





बनी रहो 


झ्टालिनकालीन विदेश नीति : राष्ट्र हित बनाम विचारधारा (923-53) 
(प्परगा गे वशाटाव ४83 020०89 ; 9 अग्गा छा) 


स्टालिन काल की सोवियत विदेश नीति को मौटे दोर पर दो काल सण्डो 
मे बीटा जा सझता है। इनमें से पहला कालसण्ड 923 से 945 तय का है जिय्ति 
अध्ययन की सुविधा की र॒ष्टि से द्वितीय पिश्व युद्ध के काल में सोवियत संघ फ्री 
अन्तरराष्ट्रीय भूमिका के रूप में देखा जा तझवा है। दूधरा कापसण्ड, शीत युद्ध के 
जद्मय ]945 से 953 तक का है ।* इन दोनो कालसण्डो के बारे में एक बाद 
समाग रूप से लागू होती है। स्टालिन अपने को लेनिन का एकमात्र जायज उत्तरा- 
(धरकारी समझते ये ओर उनके राजनयिक विश्लेषण मे एक सास तरह की तैयास्तिक 
फट्टरता देखते को मिलती है । इसके अतिरिक्त उनके काल में अन्तर्रप्डीय राजनीति 
व पिदेश नौति के कै में शक्ति के यधाये (३१००॥५३ ० ए०च०) को ही सर्योपरि 
समझा जाता रहा | द्वितीय विश्व युद्ध के दोरान एक बार जब इटली मे पोष और 
शेेटिकन की चर्चा हो रही थो और पोए के सास्कृतिक ये धामिक महत्व छों आका 
जा रहा या तो स्टालिन ने अपने रान्ध्रि-मिभ्री से दो दूझा पूछा भा--'भासिर पोष के 
पाप 'पह्ठन' कितनी हे ? 
स्‍्टालिन के पास लेनिन के क्रमान पिश्लेषणात्मक मेधा नही थी और ने ही 
व्यापक इतिहाप्त दर्शन । इस्त झारण सोवियत सपके अन्तर्राष्ट्रीय राम्बन्धो को 
परिष्झत या जडिल ढंग से पारिभाषित करने की क्षमता रठालिन में नही थी । फिए 
भी ऐसा नद्दी था कि सोवियत विदेश नीति का अवपूल्यन हुआ हो । इशावा! डोयशर 
जैसे विद्वानों का मातना है कि स्टालित स्वयं को प्िफ़े लेतिव का ही नहीं, बल्कि 
पुराने महान्‌ जारो का उत्तराधिकारों भो समपते थे और सोवियत रंप की भौगोलिक 
अणष्डता को अद्षतर रंणने तथा उसकी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए निरन्तर 
कृतनावत्प रहे ! 
स्टालिन अपने को मायसंयादी और तेनिनयादी मानते थें॥ उन्होंने अपने 
क्रान्तिकारी अनुभव के आधार पर देश का व्यापक रूपान्तरण किया। विपक्षियों 
के दमन, आन्तरिक उत्पीड़न आदि से हमारा यहाँ कोई यात्ता महीं। परन्तु इस 
सर्वेक्षण मे हम जिम बात पर जोर देना चाहते हैं, वह पह दे कि 923 से 952- 
53 तम् के तीध धर्षों में स्टालिन के अधीन सोचियत संघ की एफ अलग स्पष्ट 
पहचान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बनी, जो पारम्परिक पूँजीवादोी शक्तियों के लिए 
बिरोधी वाली थी। जाज॑ केनन जैत्े प्रपर विश्तेषकों का तो यहाँ तक मानना है कि 
पश्यिमी औपनिवेशिक परक़ियाँ स्टालित के सोवियत सब! झो झरु के रूप में ही 
देखती थी। कैमन और आउद्े फोतेन दोनो का यह मानना है कि यस्‍्तुतः शीत युद 
का आरम्म 945 में नही, 97 में हो चुका था । 
यह पघ है कि लेनिन की पृत्यु ओर भ्ोतसस्‍्की के अपदस्थ होने के बाद 
सोदियत विदेश नीति केः अन्तर्राष्ट्रीय तेवर क्ीण हुए । परन्तु, स्टाशिन से आन्तरिवर 
आधिक पिझास की चुनोतियों से यूदते हुए कभी भी इस दावे को त्यामा नहीं कि 
ट देपें--. 00०६7९53 "७3८७, उ०त शटडव रेस (06००७, 98), 
एस काल को प्रमुध्ध छटताओं के सतृत विश्लेषण के लिए शीत बुद्ध बाला मध्याय देजें । 





346 

ख्य श्वेवकालीन विदेश नीति बदलते लक्ष्य एव नए साधन 

(4955 से 964 तक) 

(एझब्पह्ाए३ 09व८७४८०६ ड04 पर९छ ए्राध्क05.. पढ़ फकागड्टाटए घ्प्गु 


जब 5 मार्च, 953 को स्टालिन की मृत्यु हुई, तब यह अटक्ल लगायी 
जाने लगी कि अब सोक्यित विदेश नीति की क्या दिल्या होगी ? स्टालिन की क्तिती 
भी निन्‍्दा की जाये, परन्तु यह वात नही युठलायी जा सकती कि अपने जीवन काल 
में बह सोवियन स्रघ को एक महाश्क्ति के रूप मे स्थापित कर चुके थे। हर मामते 
भें विशेषकर उपभोक्ता सामग्री के क्षेत्र मे, अमरीका की बराबरी न की जा सकती 
हो, किन्तु दानो देशो के बीच सैनिक व सामरिक इप्टि से जोड वराबर का था। 
सोवियत सूघ ने न बेवल 'आणविक अस्त्र' हासिल कर लिये, बल्कि परमाणु अस्त्रो 
के निर्माण में भी यथेप्ट प्रगति कर ली थी। दोनो महाशक्तियो के बीच “शक्ति के 
पारस्परिक सतुलत' की जगह “आतक का सन्तुलन” स्थापित हो चुका था॥ ग्रीस, 
वलिन कोरिया, आदि सकट-स्थलो में स्टालिन यह स्पष्ट कर चुके थे कि वह घोंत- 
धमकी मे आते वावे नही । पर्यवेक्षक उत्सुकता, से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे 
कि स्टालिन का उत्तराधिकारी क्या उतना ही जीवट ओर मनोवल वाला होगा ? 

स्टालिन की मृत्यु के बाद पहले दो वर्षों (953-54) तक विदेश नीति के 
सन्दर्भ मे स्थिति कुछ अस्पष्ट-सी रही । इस दौरान स्प्‌ इचेव, मेलेन्कोफ एवं बुल्गानिन 
के बीच एक त्रिकोणीय सधर्प चला, परन्तु इसका लाभ पश्चिमी देश नहीं उठा सके, 
क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निर्वाह में सोवियत सथ के सामूद्ििक-सहकारी नेतृत्व में 
कोई दरार नही पडी थी। अन्तत स्थ एचेव प्रमुख नेता क रूप मे उभरे। 

स्प्रृश्वेवकालीन सोवियत विदेश नीति (955-64) के बारे म दो बातें 
लगभग वरावर महत्व की हैं। इनमे एक सेंदातिक और दूसरी व्यक्तित्व-सम्बन्धी 
है। अपनी स्थिति निरापद वनाने क साथ ही ख्थुश्चेव ने विस्टालितीकरण” वी 
प्रक्रिया आरम्म कर दी । उन्होने यह दो टूब घोषणा की कि आप्विक अस्त्रों के 
सर्वनाशक सकट को देखते हुए मानव जाति क लिए घान्तिपूर्ण सह-अत्तित्व का माय 
ही एकमात्र विवल्प बचा रह जाता है । इससे निकलने वॉला स्वाभाविक निष्कर्ष 
यह था कि अमरीका के साथ परस्पर विश्वास बढाने वाला सवाद आरम्म किया जा 
सकता है। स्वय रू इदेव का व्यक्तित्व भदेस, मजाबिया, अनौपजारिक औौर बहिमुखी 
था । स्टालिन को तुलना मे स्थु,श्वेव कही अधिक सहृदय और मानवीय नजर आते थ। 
उनके इन व्यक्तिगत गुणो था दुबतताओ न विदेश नीति के क्षेत्र म॑ महत्वपूर्ण 
रचनात्मक भूमिका निभायी । जब तत्वातीन अमरीकी उपराष्ट्रपति निबसन ने 
सोवियतन्यातरा की तो स्पइचेव के साथ 'अनियोजित परमश ने दतात प्रक्रिया को 
काफी तज मति प्रदान की | 

लेक्नि यह सोचना गलत होगा कि शीत युद्ध व प्रात को पिघठाने का काम 
अवल स्थ॒ुशचव न किया। निश्चय ही अनक शुस वस्तुनिप्ठ एवं एतिहासिक वारण 
थे, जिन्‍्हाने इस देंतात प्रक्रिया बी अनिदाय॑ बना दिया। स्टालित के चंगुल स मुक्त 
सोवियत वम्युनिस्ट पार्टो की 'नता मडली' यह साचने लगी कि आर्थिक विवास के 
क्षेत्र मं अमरीका की बरावरी करने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय तनाव घटाना आवश्यक 
है (यदि इस समय सोवियत वम्युनिस्ट पार्टी क सहयागियों का समथन स्थूइचव को 
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को आसान बनाया | 
एक बात भर ! स्टालिन इतमे लम्बे समय (तीन दक्षक) तक सोवियत 
संघ का एड छत्र निरझुद् अधिपति रहा कि बैदेशिक मामलों में उसके सीति-निर्धारण 
भर 'दूरदर्शी ज्ञान' को चुनौती देते वाला कोई प्रतिहवन्दी उमर यही छका। विदेश 
मन्वालय के वृद्धिजीवी और पार्टी के विशेषज्ञ अपनी जान बचने के लिख स्टालित 
के सुझाव की मुक्त कर में प्रशमा को ही अपना एकमात्र उत्तरदायित्व समझते रहे । 
किसी के थनुमोदन की कोई आवश्यकता स्टालिन को कभी नही रही। इस कारण 
स्‍्टालिन-काल मे तीति-निर्धारक सस्थाओ और प्रक्रियाओं का घातक अवमूल्यन 
हुआ स्टालिन की मृत्यु के बाद भी यधास्यिति को लोदाना-सतामरान्य करता समव 
नहीं था, क्योकि आत्दरिक सत्ता सघर्प मे स्‍्टालित के उत्तराधिकार का शोई भी 
प्रत्याशी सुलह की पहुल कर अपने को कमजोर या देशद्रोही प्रकट नहीं करना 
चाहता घा। 953 में स्टालित के निधन के बाद तीन-घार वर्ष बीतने पर ही 
20वी पार्दी काग्रेपत के जवसर पर 'विस्टालिनीकरण' (/05-5:2ए5500०॥) की बात 
सोची जा सकी | 
अनेक बार यह बात कही जाती है कि अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे 
स्टालित भावसिंक रूप से रोग-ग्रस्त और कुढित थे तथा सोवियत सधघ को 'लोह 
आवरण' के पी छे धकेल कर रूसियो को झुद ही अपने देश मे वदी बताते की गलती 
उन्होंने की थी। तत्काल्ीव ब्रिटिश प्रधावमस्त्री चचिल्र का लौह आवरण के बारे मे 
फुल्टन को भाषण बडा प्रसिद्ध है, तथापि यदि सम-सामयिक हाटकीयता से अलग 
कर इसका वस्तुनिष्ठ मूल्याकन किया जाये तो इस दात को उपेक्षा नही जा सकती 
कि इस विभाजन के लिए सोवियत सघ नहीं, बल्कि अगरीका अधिक जिम्मेदार 
या । शीत युद्ध की मानसिकता के प्रसार एव मुठभेड़ की मुद्रा को लोकप्रिय बनाने 
के म्रिए ह्टातित को अपेक्षा अमरीकी विदेश सन्‍्त्री डलेस रही अधिक उत्तरदायों थे। 
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमसैकी संगठझन औ० एस० एस० 
का रूपास्तरण गुप्तचर सस्था सी० आई० ए० मे कर दिया गया ओर जर्मनी तथा 
पूर्दी पूरोप मे सोवियत जाल सेमा की उपस्थिति को तकारगे के लिए परडपस्प्रकारी 
भुप्तचरी एवं घुसपेठ का भूजपात किया गया । 949 भे चीन मे साम्यवादियो द्वारा 
स्रत्ता ग्रहण करने के बाद अमरीका फो यह लगा कि उसको अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति भोर 
मी संफटमय हुई है। 
अमरीका ने यूरोप के युद्धोत्तर पुननिर्माण के लिये जो मार्शल परियोजना 
प्रस्वावित की, उसके तदृत भी सोवियत संघ के लाभान्वित होने का कोई अवसर 
न था। इन सबसे महत्वपूर्ण एक वात जौर मी थी | जापान के विरुद्ध परमाणु अस्ट्रो 
के प्रयोग के बाद अप्रोकी झ्रफार ने यह ह्प्ट कर दिया या कि वह इस नये अस्त 
दर अपना एकाथिकार दताये रखेगी । ऐसी स्थिदि में मदि स्‍्टालिन ने अपने देश को 
घिरा हु महसूस किया और पश्चिमी प्क्तियों के प्रति अपना रुख कड़ा रखा तो 
यह समझ में आने वाली बात है।रे 


ता है स्टानितकालोन सोगियत विदेश नौति के उपयुक्त सर्वक्षण के लिए अनेझः सरल एक 

गाणिक पुस्तकॉ-वृवांदों डा उपद्ोग किया गया हैं, जिनमे अ्रमृष हैं--न्‍चब० ए८०इ०ी८७ 

गज है पक पं ण 8 90% ज.कडआत, माह हा गबट हप्रा ([.0060॥, 3970; 
09(॥70, "/73#57. 8 फर्क 4 4 ४ 
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खतरनाक ढय से स्थावी बनाने के लिए वर्तिव दीवार को चिनाई सोवियत नेताओं 
के ही इच्चारे पर हुईं। अमरीका के गुप्तचर विमान यू-2 को गरिराकर एक मिखर 
सम्मेलन की सम्मावताओं को उन्हें व्यय ही घ्वस्त किया । कायो सक््ट के दौरान 
स्यझचेव ने यह दात स्पष्ट कर दी कि यदि स० रा० सघ का रदेया इसी तरह पक्ष- 
पातपूर्ण रहा तो उसे रूस से किसी भी तरह के आविक व नैतिक समर्थन की अपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । इसी दौरान स्थुझइवेव ने स० रा० सघ के प्रशामन के लिए 
अनूठी *तोयका! व्यवस्था सुझावी और बहुत देर तक अपनो आक्रामक आलोचना 
से इस अन्वर्राप्ट्रीय सस्था को निष्किय और अक्षम बना दिया। 
अपन प्रतिइन्द्ियो के उन्मूलन तथा बालोचकों को “मूक करने के बाद 
स्थुइवव के राजनयिक आचरण में दुस्साहमिकता बा अध बढ़ने लगा। क्सि तरह 
परमाणु युग के लिए जरूरी परिप्कृठ सामरिक समझ के बमाव म विश्व सवंनाण 
के कगार पर पहुँच सकता है, यह बात क्यूबाई प्रक्षेपास्त्र सकट के अवसर पर स्पष्ट 
हुई। अतत क्यूबा सकट के समय की आत्मघाती गैंट-जिम्मेदारी ओर रूस-चीव 
विग्रह को निवन्तिद्ध करत में असमर्थता के कारण रूथक्वेद को अक्टूबर, 964 में 
पद त्यागता पडा | परन्तु इसमे यह नही बह जा सकतःर कि स्थू इचेवकालीन सोबियत 
विदेश नीति बअसफ्ल रही या उससे सोवियत राष्ट्रीय हितो का साथन नहीं हुआ । 
यह बात निविवाद रूप स कह्ठी जा सकती है कि जन्‍तरिक्ष म॑ सावियत 

उपग्रह स्थुननिक को नेजकर रू/झवेव ने दुनिया के सामने यह बात प्रमाणित कर 
दी कि सोवियत सूघ रकेट विज्ञान के मामले म अमरीका से कहीं आागे है । इस 
उपलब्धि ने सोवियत जनता का मनोबल तो बढाया द्वी, तीसरी दुनिया की नजरो 
में भी इस भद्दा्श्क्ति की छवि रातों-रात तेजस्वी बना दी। इसके बाद झीत युद्ध 
कालीन प्रचार अभियान म अमरीकी प्रमाव निरन्तर घटता गया । यह सच है कि 
क्यूदाई संकट के वाद स्थूइचेव की राजनयिक सूझ पर प्रश्न चिन्ह लग गये, तथापि 
स्टालिन युग को घेरावन्दी वालो मानसिकता से अपने देश को मुक्त करान में उनका 
सराहनीय यागदान रहा । इस बात का भी अनदेखा नद्ही किया जाना बाहिए कि 

[[दचव की शासतावति एके तरह से संक्रमण काल! थी॥ स्टालिनत वा लम्बा 
प्रशासन साम्थवादी प्रभाली में एक तरह का “अप्राहतिक ध्यवधान या। द्वितीय 
विद्यत युद्ध ने इस और नौ ज्यादा अटपटा बना दिया। सोवियत विदेश नीति में 

आदर्थ एवं ययार्य, यप्ट्र द्वित एवं विचारधारा का इन्द्र, इन तीन दशकों में निरन्तर 
चला रद्ा था | ऐसा सोचना तकसंगत नहीं कि स्पश्वव एक दशक में द्वी इन 
सारी उसझी गुत्यिया को सुत्झ्मा लेते। उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने की 
प्रक्रिया का सूआपाव झिया। जव ही सूपझ्वेव पर अंति-संसलीवरण का आरोप 
लगाया जा सकता द्वी, किन्तु उनकी झंदाझबता पर सन्‍्देह करना अनुचित है| यह 
बाव नही भुलाबयी जा सकती कि हिन्द चीन का सकट हो या पश्चिम एटप्िया का 
मामला या फिर परमाणु शस्त्रीकरुण व परीक्षण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तताव में 
वृद्धि, स्पस्वेद में सक्‍्ट के कगार पर खड़े रहते हुए राजनदिक सल्तुलन बनाये 
रुखन के उद्यम में काई कसर नह दोडी |? 

3 हा रवड़ालोन विदन नो के लिए--7353८ /0८७:८४८7, #ख्यजा०, ८65 बतवे ैह 
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प्राप्व नही होता तो उन्होंने इस दिज्ञा मे कोई साथंक पहल नही की होती | ख्युइचेव 
ने यह दुरदशिता भी दर्झायी कि उन्होने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में अन्त- 
रप्ट्रीय जदमत बनाये के लिए तीमरी दुनिया के अफ़ो-ए्रियाई देशो को आरम्भ से 
अपने साथ किया | स्टालिन अपने जीवन काल मे गुठ निरपेक्ष देशो को सन्देह की 
इप्टि से देखते रहे थे | सोवियत विश्वकोम मे नेहरू ओर गाथी की निन्दा-आलोचना 
तक की गयी थी । इसके विपरीत स्थ॒ब्चेव ने मारत के प्रति वेहिंचक मेत्री का हाथ 
बडाया । यह कदम सिफ्फ़े शब्दाडवर तक सीमित नही रहा, बल्कि बडे पैमाने पर 
आयक व तकनीकी सहायता (सिलाई, दोकारो आदि) तथा कश्मीर के मामले में 
आरत के समर्थन तक विस्तृत हुआ । इस्तो तरह मित्र में नासिर की “प्रगतिशीलता” 
को मंत्रीपू्ण प्रोत्साहन देकर स्थ॒स्चेव ने सोवियत राघ के नमे बदले हुये उपनिवेशवाद 
व साम्राण्यवाद विरोधी स्वरूप का प्रचार विया। इत तरह जेमीन तेयार करते के 
बाद र्थुदवव ने अमरीका के साय सवाद आरम्म करने की पेशकश अधिक विश्व- 
सनीय बनायी । 

तथापि रत इयेव ने ऐसा कोई कदम नहों उठाया, जिससे प्रतिपक्षी देश को 
सोवियत सब की दुरवंलवा का सकेत मिल सक्रे । शातिपूर्ण सह-अस्तित्य पर बल देते 
हुए सर्प इचेव ने यह स्पप्ट कर दिया कि प्रमाव क्षेत्र का एक वह हिस्सा (पूर्वी यूरोप 
के 'उपग्रह देशो" बाला हिस्सा) भी है, जिसमे सोवियत यघ किसी की दखलदाजी 
बर्दाश्त नहीं करेगा | हगरी ओर पोलेड भे पार्टी व सरफार के विरुद्ध जनात्ोश 
का बर्बर दमन सोवियत सब की इच्छानुसार ही हुआ। इतना ही तहीं, वारसा 

सम्धि सगठन के सदस्य देशो द्वारा नाठो, मिएटो और मेंठो की परियोजनाओं व 
फ्रियाकलापो का बेहिचक डटकर मुकाबला निरन्तर किया जाता रहा । 

|956 में बोसदी पार्टी काग्रेस के बाद सोवियत विदेश नीति में एक और 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । यह परिवर्तन सोवियत सघ तथा चीन के बीच विवाद 
का सतद्दू पर आना था ( इसके अनेक जटिल-सहिलप्ट कारण थे। चीन के माओ 
तथा कुछ अन्य कट्टर साम्यवादी नेताओं का मानना था कि 'विस्टालिनोरुरण! की 
प्र्रिया बिना साम्यवादी सेमे में आपसी परामर्श के लही की जानी चाहिए थी। 
दैग़स एक तरह से वहुभुवीकरण ([०६-फ॒०37छ4धंठा) की ग्रक्रि। का सूनपात 
हुआ । सोवियत-चीन विग्रह ने अमरीका व रूस के वीच परस्पर विरोध को प्रतिस्पर्धी 
सहकार (80४थ४०५ एव7४ए०5४9) में बदले की प्रेरणा दी । यद्व उल्लेखनीय है 
कि इस समय तक चीन के पाप्त आणविक अस्त्र नहीं थे ओर चीनी नेताओ को लगा 
कि सोवियत नेता अपने राष्ट्रीय हिंत के सामने समाजवादी सेमे के सपमूद्विक हितों की 

बच्ति देने को तंयार थे। बाद के कुछ वर्षों भे माओ ने तीन विदव (7॥66 ५/०:।५४) 

बाली जो स्थापतदा अस्तुत को और लिन प्रियाओ ने विश्व के झहरो को गावों द्वारा 

पेरते को जो छापामार रणनीति सुझायी, वे भी स्थ एव को विदेश नीति सम्बन्धी 
परिवर्तन से अनिवायंत्र, जुड़ी थी 
भ संगस्वेच को घिदेश नोति का एक ओर पक्ष उल्लेसनीय है। जहाँ एक ओर 
मी नेता समझ्नदारीन्युलह की बात करते थे, वही कमी-कमार अप्रत्याशित ढग से 
उनतवीा झस-रवेया अड्डियस टट्टू वाला हो जाता था; बुछ चुनिन्दा उदाहरणों से 
पह बात स्पष्ट हो जायेगी | प््चिचमी जोर पूर्वी यूरोप के विमाजन को ओर भी 
+ इस, चोत विराद छा विस्तृत दिस्छेघण पुस्तक में अन्यत्न दिया गया है $ 
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अधिकाप्न देशों के साथ सोवियत सघ के व्यापक और घनिष्ठ आर्थिक एवं तबनीकी 
सहवार की मजबूत आघार शिला थी, तो कुछ अन्य देशो के साथ ये सम्बन्ध सामरिक 
हितो के सयोय पर नियोजित द्धाते थे । एसा कहा जा सकता है कि ब्रेमनेव के काल 
म सोवियत विदेश नीति नयेपन के लिए नही, बल्कि 'अदृत्तियों की परिणति' के लिए 
उल्लेखनीय समझी जानी चाहिए । 

ब्रेझनव को सवसे बडी उपलब्धि 'देतान्त' और खात्द-एक समझोते पर 
हस्ताक्षर मानी जाती है । आगे चलकर इन “समझौतो' ((७7777०7752$) के नाधार 
पर हेलसिवी समझौता सम्मव हुआ स्पष्ट है कि इनमे से कुछ भी ब्रेझनेव को 
अपनी मौलिक मूझ या प्रयत्त पर आघारित नहीं था। वियतनाम युद्ध से अस्त और 
अपने सहयोगी राष्ट्रो से असन्दुप्ट अमरीका, चीन रूस विवाद का लाभ उठाकः 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कम सकटग्रस्त बनाता चाहता था। इन महंत्वपूर् 
राजनयिक परिवतेंना के लिए वोद्धिक परिवश्ञ वातावरण अमरीका में ही तैयाः 
किया गया था। 

जॉन कंनेथ गॉलब्रेय ने “ममृद्ध समाज' (75० #वगाएल्या। 5०७०) पुस्तव 
मे सयोग सिद्धान्त (0०॥४४8०॥०० 70०४७) का प्रतिपादन किया है। इसमे कह 
गया है कि औद्योगिवीत्रण सथा तवनीकी प्रगति की एवां सीमा के बाद सर्म' 
व्यवस्थाओं का स्वरूप एक जैसा हो जाता है, चाहे वे समाजवादी हो या पूंजीवादी 
पार्टी और नोकरशाही में एस “टंक्नोक्रेट' महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचते है, जिनके 
नजरिया एक-सा होता है । इसो तरह प्रसिद्ध “त्रेमलिन श्यास्त्री! इसाक डोयशर रे 
सुझाया है कि वोल्थेविक क्रान्ति क 50 वर्ष बाद सावियत जनता अब ओर त्याग 
बलिदान क' जविए प्रस्तुत नहीं तथा वह युद्ध वी मानसिकता त्यागने क लिए अपरे 
नेताओं पर दबाव डालने लगी थी। अनक प्रसिद सोवियत क्लाबार, सिलाडी ३ 
लक स्व्रतन्‍्तता की तलाश में पश्चिमी दशों म शरण्रार्वी बन गये और सोवियत 
व्यवस्था क भी रोगग्रस्त होते के लक्षण दिखायी दन लग | जहाँ एक ओर पूंजीवाद 
परद्चिवप ने निरबुझ प्रतिद्वन्द्विता का माय त्याग कर जउन-वल्याणवारी मुद्रा अपतायी, 
वहाँ सोवियत सघ ने व्यक्तिगत उद्यम यो प्रोस्माहित करन वे लिए लाभ, बोनस आदि 
बा मार्ग अपनाया । इसक बाद अमरीफझ़ा ओर सोवियत संघ द्वारा एक-टूसरे को 
विरोधी के रूप में दखना या झत्रु के रूप मे प्रचारित करना कठिन हो गया। इस 
बात को भी अनदंखा नही विया जाता चाहिए कि इन्ही वर्षों में उम्र माओवादी 
सास्दृतिय क्रान्ति के ज्वार व॑ कारण विश्व सर मे छापामारी रणनीति पर आधारित 
जन भुक्ति सघपं चंद रह थ | रूस चीन विवाद के चतते सोवियत सघ न इनको 
समथन नद्दी दिया। इनमे से अनेक गृह युद्धा म विशाना सोवियत संघ पर आधित 
शासक थे । इसने भी अमरीका और सावियत सघ व वीच 'सहयार' सहज बताया । 

इम सर्वेक्षण से यह नहीं समननना चाहिए कि द्रेमनव के छामनत वाल में 
सोगियत विदेश नीति के मार्ग मं कोई अडचन नहीं आयी या वि अमरीका के साथ 
संवाद अतवरत चलता रहा | ऊपर कही गयी अधिवाश्य बातें द्रेमनव युग वे पूर्वाद 
पर ही सटीक रूप स लागू होती हैं | उत्तराद् मे एक खास तरह की यथास्थिति 
पापक जडता और प्रमाद (आउस्य) को जन्म दने वाला अद्ववार ब्रेझननवे के 
राजनयिझ जावरण मे देखा जा सकता है। इसन कई जयह मुठभड के जिएं उ् 
दुस्माटेमिक किया-कलाप को जन्म दिया | दसकी पहली मिसाल 968 म ढूँडी जा 
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जिस तरह स्टालिन की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक शासन पर अपना 
एकापिपत्य स्थापित करने में स्थ॒श्वेव को कुछ समय लगा था ओर अन्तरास के कुछ 
वर्षों मे सोवियत विदेश नीति मे कोई यिश्लेप या मौलिक परिवर्तेन नही किया गया, 
उसी तरह स्थ,ेय को अपदस्थ करने के वाद ब्रेमनेव ने भी सयम से काम लिया । 
ब्रेशनेव न सो स्टालिन की तरह निर्मम अनुशासक थे ओर न ही उनका व्यक्तित्व 
स्थुपचेव की तरह मनोरजक-जाकर्पंक था। स्टालित के बारे में और कुछ भी कहा 
जाये, परन्तु वह बोस्शेविक कान्ति के अधिकारियों की पहली पीढ़ी के सदस्य थे 
और लेतित के “अन्यत्तम सहयोगी होने के कारण सैद्धास्तिक विश्लेषण का महत्व 
समन्नते थे । स्टालिन काल मे सोवियत विदेश नीति के क्षिसी भी पहलू का निर्धारण- 
नियौजन मावसंवादी व सेनिनवादी स्थापनाओ और परिकल्पनाओं के सन्दर्भ भे ही 
किया जाता था। स्टालिन की अपनी बौठ्धिक क्षमता कितनी हो शोमित क्यों न रही 
हो, किन्तु उन्होने सैद्धान्तिक कट्टरता के हुठ को कभी नहीं छोडा। बीसबी पार्टी 
काग्रेस के वाद सर्थ्र|इचेव ने विस्टालिनीकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ की, वहू भी 
सैडान्तिक संशोधनवाद (4०008/0५ ॥२०शंक्षणथाशग0) ही थी। जब ब्रेझनेव 
सोवियत सध के भाग्य-पिधाता बने, तब तक यह स्थिति बिल्कुज स्पष्ट हो चुकी 
थी कि मूल, संशोधित या परिष्क्ृत सेंद्ान्तिक स्थापताएँ क्‍या है? इनको लेकर 
आन्तरिक था वैदेक्षिक मामलों मे विकल्पों के चुनाव के विपय में बहस करने की 
गुजाइण नही बची थी । 
ग्रे्नैव काजल मे सोथिपत सूप किसी 'नी तरह की होनता फी प्रन्यि से 
पीड़ित नहीं रह गया था। भले ही उपभोक्ता साम्रप्नी के उत्पादन व जीवत-यापन के 
स्तर की तुलना कर अमरीकी अपनी पीठ धपथपाते रहे, किन्तु रूतियों को इससे कोई 
परेशानी नही हुई, क्योकि थे वियतनामी दसदस में फंसे अमरीकी हाथी की दु्दंशा 
देखकर मम्तुप्द हो मकते थे । ]960 के दशक में पाई ऐसे लक्षण प्रकट हुए, जितसे 
लगता था कि अमरोकी रामाज रोगप्रस्त है और अमरीकी व्यवस्था चरमराने लगी 
है। अमरीका के कई धाहरो में अ्वेत स्राम्प्रदायिक हिंसा का विस्फोट और बढती 
अपराघ-द्त्ति, मशासोरी, छात्र अम्नन्तोप भादि इसके उदाहरण थे । 
यह सच है कि सोवियत-घीन पिग्रह के कारण साम्यवादी खेमे में दरारें पड़ 
गयी थी, परन्तु ऐसा नही था कि इसका फायदा अमरीका को हुआ हो। पश्चिमी 
पूँजीवादी शिविर मे मी अमरोझो नेतृत्व के प्रति असन्तोय स्पष्ट था। प्रारम्भ में 
इसको मुपर करने वाले फ्राम के राष्ट्रपति देगोस थे। परन्तु यूरोपीय एकता का 
भा बढ़ने के साथ आडेनावर, विलो ब्राट (पश्चिमी जमंनी) जेसते लोग अन्तर्राष्ट्रीय 
ग्रजनय में महत्यपूर्ण भा गये । द्विघुदीय (84-9०/97) विश्व के बहु-ध्रुवीय 
(#890-0/श) जगत में परिवतित होने का जिक्र अन्यप्र किया जा चुझा है। यहाँ 
इसके उल्लेस का अभिप्राय: इतना मर है क्लि यह स्पप्ट किया जा सके कि स्टालिंग 
ओर धयस्वेव की तुलता में ग्रेसनेय का काम कितना आसान था । 
शमी तरह तोमरी दुनिया के पक्रो-एशियाई देशो के साथ सोवियत संघ के 
प्रस्बन्धो को नीय रा इचेद के काल मे सस्तोयप्रद ढय से रखी जा चुकी थी। इनमें से 


कर 

ब्रेशनेव के बाद सम-सामयिक सोवियत विदेश नीति : 
परम्परा और परिवतंन (3982 से आज तक) 

(टणाब्मएुणथरड़ 506: ए०स३7 एगाएए गदर छाव्याावर) 


आधुनिक सोवियत स्घ के इतिहास मे स्टालिन के बाद ब्रेझनेव ने ही इतने 
लम्बे समय तक झासन किया । देश की आन्तरिक और विदेश नीतियो पर उनकी 
गहरी छाप छूटना स्वामाविक था। विडम्बना तो यह है कवि विस्टालिनीकरण के 
दौर में जिस व्यक्ति-पूजा और उत्पीडक-अमानवीय नौकरशाही की वेडियाँ तोडने की 
कोशिश्ञ की गयी, बह ब्रेझनेव के काल मे फिर से बलवान हो गयी। ब्रेझनेव के 
जीवन काल के अन्तिम वर्षों मे सोवियत ब्यवस्था पर लाल फीतठाशाही, अप्टाचार, 
भाई-मतीजाबाद और जडता व झिथिलता के आरोप निरन्तर लगाये जाते रहे। 
इसी कारण विद्वान यह अटकल लगाने लगे क्रि क्‍या ब्रेमनेव की मृत्यु के बाद भी 
स्टालिन युग के अन्त की तरह सोवियत विदेश नीति नाटकीय मोड़ लेगी? जित 
परिस्थितियों मे ब्रेशनेव के उत्तराविकारी का “निर्वाचन हुआ, उससे भी ऐसी आशा 
प्रबल हुई । नवम्बर, 982 मे ब्रेझनेव की मृत्यु के बाद यूरी आद्रोपोव ने सोवियत 
सघ के शासन की बायडोर सेंभाली । 

यूरी आद्रोपोव सोवियत गुप्तचर सेवा के ० जी० बी० के शीपंस्थ अफसर रह 
चुके थे, ओर भ्रष्टाचार के कट्टर विरोधी के रूप मे जाने जाते थे । सत्ता ग्रहण करने 
के साथ ही उन्होने ब्रेझनेव के भ्रष्ट रिघ्तेदारो की घरपकड़ आरम्भ कर दी ओर 
पार्टी के सदस्यों को यह सदेश दिया कि दे जनसाधारण के झासक नहीं, वल्कि सेवक 
हैं । स्वय आद्रोपोव को अग्रेजी का अच्छा ज्ञान था ओर पश्चिमी यानि अमरीबी 
खुली जीवन यापन शैली के प्रति उनका झुकाव भी चर्चा का विषय बता। अभी 
पश्चिमी विद्वान यही आांकने मे लगे थे कि आद्रोपोव क्सि मिट्टी के बने हैं और 
अपने सामने की चुनौतियों से कैसे जूझ्लेंगे, उनके ग्रम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के 
समाचार प्रमाणिक स्रोतों से मिले । सगमग सवा वर्ष के शासन-काल में अन्तिम 
सात-आठ माह तक आद्रोपोव अदृश्य ही रहे । पहले जिसे वाइरस ज्वर कहा जाता 
था, वह अन्दत. गुर्दों का वेकाम होना सिद्ध हुआ और बिना किसी महत्वपूर्ण योगदान 
के जाद्ोपोव ने इस दुनिया से बिदा ली 4 

यहाँ सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत खुलेपत और गुप्तचरी वी 
अपनी विशेषज्ञता के कारण आद्रोगोव ब्यर्थ ही त्रस्त या चिन्तित नहीं रहे और न ही 
उन्होंने कोई दुस्साहमिक कदम उठाया ॥ उनके कार्यकाल में सोवियत सध ने एक 
बगेरियाई नागरिक विमान को मार गिराया । इससे योडा अन्तर्राष्ट्रीय वताव जरूर 
पंदा हुआ, परन्तु दो मद्टाग्मक्तियों के बीच सीधे टकराव की स्थिति नहीं आयी। 
आदोपोव ने लीडिया के साय खवाद आरम्भ कर और मोरिया के साथ सम्बन्ध 
सुघारने का प्रयत्न कर इस छेद मे ब्रेझ्नेव युय की दुदंलता को दूर करने बत प्रयत्न 
क्या) 

9 फरवरी, 984 में आद्ोपोव के निघन के बाद चेरनेन्कों सोवियत राष्ट्रपति 
बने | मगर वह भी एक वर्ष तक ही जिन्दा रहे। आदोपोव व चेरनेन्को के अत्यन्त 
छोटे शासन-काल के कारण इन्हे 'जरृस्य राष्ट्रपति” या 'सत्रमणवालीन नेता' की 
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£+]] 
सकती है, जब सोवियत सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया और पूर्वी 
यूदोप के उपग्रह राज्यो की सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया। बाद 
के वर्षों में पोत्॑ण्ड कर घटनाक्रम इस बात को उजागर करता है कि ब्रेझनेव के 
सामने देतान्त की सीमाएं स्पप्ट थी । आदेई सखारोव की नजरबन्दी ओर मास्को से 
उनका मिष्कासन हो या पोल॑ण्ड के 'सोलिडेरिटी' संगठन का दमन, ब्रेझनेव हेल पिंकी 
समझोते का अर्थ वहुत विस्तार से लागू नहीं करते थे। बाद के वर्षों मे सोवियत 
संघ ने न केवल शिविरानुचर देशों, बल्कि महत्वपूर्ण पडीसी गुट निरपेक्ष राप्ट्रो की 
भाम्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप का लोभ संदरण नहीं किया। दिसम्बर, 979 में 
अफपा निस्तान की भासदी इसी से जन्मी ॥ 

ब्रेधनेव के फाल में हिन्द महासागर में सोवियत नोसेनिक उपस्थिति बढ़ी 
और छोटे-छोटे अन्तरालो के बावजूद परिप्कृत परमाणु परीक्षणों की ह्ंखला जारी 
रही । बीच-वीच में सामृहिक एशियाई सुरक्षा योजना की चर्चा कर प्रेझनेव अपनी 
महत्वाकाक्षा मुख्दर करते रहे। इस योजना में सोवियत सघ की अगुवाई स्वीकार 
करते हुए ईरान से लेकर दक्षिणी प्रशान्‍्त प्रदेश के द्वीप समूह को एक छतरी के नीचे 
थआाते का आमल्त्रण दिया या । मले ही यह स्पप्ट नही किया गया कि यह योजना 
सैनिक सगठन से किस तरह और कितनी भिन्न होगी था इसका आधिक घ सास्कृतिक 
पक्ष काम कर रहे क्षेत्रीय संगठनों के पूरक होगे या प्रतिइस्द्दी, किन्तु इस सुझाव ने 
अमरीकियो को चौकब्बचा कर दिया। भारत और इण्डोनेशिया को ओर से प्रत्याशित 
प्रतिक्षिया के अभाव में इस विषय में ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी ॥ ब्रेजनेव ने 
कम्पूचिया मे 'वियत॒नामी हस्तक्षेप ' को (जनवरी, 979) सँनिक तथा राजनयिक 
समयंन देकर इस क्षेत्र मे राजनयिक सन्तुलन बदलने का प्रयत्व किया और यह 
दर्धाया कि सोवियत भ्थ को डन्तर्राप्ट्रीय मच पर “शक्ति निश्षेष' (एगुण्णांगा गा 
9०५५३) में कोई हिचकिचाहट नही । 

ब्रेनेव के अधीन सोवियत संघ को सिर्फ पश्चिम एणियाई क्षेत्र में पीछे 
हटता पड़ा। भिल्ल ने स़ादात के जीवव-काल में ही सोवियत सलाहकारो को वापस 
स्वदेश भिजवा दिया था और बेम्प डेविड वार्ताओं के दौरान पश्चिम एशियाई 
सन झे समाधान में सोवियत सघ की मागीदारी को निर्यकता दर्शाने में अमरीका 
सफल हुआ | ईरान में शाह के पतन जोर अमरीकी वन्धकों वाले संकट का कोई 
लान सोवियत संघ नहीं उठा स्का। शायद इनका एक बड़ा कारण यह था कि अपने 
जीवन के अल्तिम दो-सीन वर्षों मे देकनेव गम्भीर रूप से रोगग्रस्त थे और वँदेशिक 
मामलो मे तेजी से बदलते घटनाक्रम से समुचित ढग से जूझने में असमर्थ ये 7 
* दे सनेवकालीन सोवियड विदेश सोति को भलौ-घाँति समझने के लिए उनके प्रमुख 
यों के सस्मरण बत्यन्त उपयोगो हैं। इसमें श्रमुचर हैं-- ८७५ ७086, उिंर झठ 226 
26०0५ [छ8ज्रागा, ॥979): ३४क+ शी 0/4००वा (80509, 982) $ कबात ाए09, 
मुहर ऑलिटमाद री शच॑बाव अजवत [डट७छ ॥ण३, 978), हक़्ण+ एड्स, हल्कांगल 
#जाए : उमर शी ० 20परन्‍/०७ (०६4००, 982) ;.. 4० छतर्टध न. प्गड़ 37, 
ए्गर्ना+ #(ग॑दन, मेल्वक्‍बव उबवें फताटए१त 29८2० (०54००, 4984), दिपतनाम प्रकरण के 
विस्तृत, बरतुनिष्ड ओर मर्त्पद्मों विश्लेषण बोर सोवियत विदेब नीति के सब्यों रो ध्मझने के लिए 
देघें->0904 क0व३३७, 7#6 #८ध राव 462 772#04 (२९८७ ४०४, 972), घोषियत 
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रक्षा की है। बहुत महानुभूति रखने वाला समालोचक यह कह सकता है कि 
मोर्बाज्योव का अयत्न बदले आतरिक और अतर्रास्ट्रीय परिश्रेक्ष्य मे सोवियत राष्ट्रीय 
हिंदो को पुनरपंरिमापित करने का रहा है 


ऋरमलिम में असफल तख्तापलट एवं सोवियत विदेश नीति 


गोर्बाच्योव को अपदस्थ करने के उद्देश्य से एक असफ़द तख्तापलट का 
घडयत्र कट्टरपथी सोवियत कम्युनिस्टो ने 79 अगस्त, !993 को रचा। मगर 
उनके मसूदे व्यापक जन असतोष तथा बोरिस येल्तसिन को दिलेरी के कारण सफल 
नही हो सके और ग्रोर्बाक्योव वापस मास्को लौट आये। पर यह नहीं कहां जा 
सकता कि यथा-स्थिति तर्तापलट के पहले जेंसी हो गई है। इस घटनाक्रम वा 
प्रमाव सोवियत सध की आतरिक राजनीति, विदेश नीति, अतर्राष्ट्रीय सम्बन्धो पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता।॥ 

सबसे पहली बात सोवियत रूप की आतरिक राजनीति मे शक्ति समीकरणों 
के बदलने की है। आज दुनिया भर की नजरें गोर्बाच्योव पर नही, बल्कि येल्तृप्तिन 
पर टिकी हैं| कई गणराज्यो मे बम्युनिस्ट पार्टी बे अवेध घोषित कर दिया गया 
है, और कई में इसकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे इसकी अन्त्येप्टि 
दूर नही। बहुत वर्ष पहले ही सर्वहारा वर्ग वी हिर्तपी होने वी दावेदारी सोवियत 
कम्युनिस्ट पार्टो खो चुकी थी । श्रमिक सगठनो और पार्टी के हितों का टकराव मी 
सामने आने लगा था। सोवियत कम्युनिस्ट थार्टी की पहचान एक विश्लेपाधिकार 
सम्पन्न क्लब क रूप में बत गई थी । यह पार्टी सर्वहारा का तो छोडिसे, अपनी जान 
बचाने के' लिए सेना और के० जी० बी० पर निर्मर हो गई थी। केन्द्रीय नियोजन 
को घोर ज्मफलता ने उठादन को ठप्प कर दिया था और सोवियत समाज अमाब- 
ग्रस्त था। सीमावर्ती गणराज्यो मे जनजातीय बसतोप विस्फोटक ढग से मुखर हो रहा 
था। मह्दाशक्ति के रूप मे सोवियत सघ का क्षय गोर्वाच्याव को नीतियो के कार 
नही, बल्कि इन ऐतिहासिक प्रद्धत्तियों के कारण हुआ है। ग्रोबच्योद की नीतिया 
इनके ओरदार दबाव में ही निर्धारित की गई हैं। यदि पूर्वी यूरोप के उपग्रह राज्य 
आज यत्साह के साय पश्चिमी यूरोप के साथ जुडने को उतावने हो रहे हैं तो यह 
गोर्बाच्योव की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि सोवियत सथ की कमजोरी के 
कारण है। 

भाज स्थिति यह है कि अधिकाश सोवियत गणराज्य अपनी स्वाधीतता की 
घोषणा कर चुक हैं। यह सोचना तके सग्रत है कि आने दाले वर्षों में सोवियत संघ 
खाजी गणराज्य का पर्याय बता रह जायेगा। परमाणु श्रक्षेपास्त्रों के सोवियत भूल 
भाग म वितरण को लेकर हल्का अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पंदा हो सकता है, परन्तु ऐसा 
नही कि जिसका समाघान न दूँढा जा सछझ । रूसियो की नई पीढ़ी यह सोचती है कि 
महाद्क्ति बनत वी नासमप्त महत्वकाक्षा न ही सोवियत सघ को आधविक रूप से 
क्षयप्रस्त किया है और नाजायज तानाश्ाही को बढावा दिया है। खुथहाली के लिए 
अर्फबिक नियाजन को बदलना हाथा॥ अगस्त, 399) मे मावियत संघ में तख्तापलट 
व उसने बाद व संकट के दोराल अमरोको ओर पश्चिमी दश्यों की प्रतिक्रिया से यह 
बात झवकती है कि सोवियत सध का एक महत्वपूर्ण इकाई तो माना जायगा, परन्तु 
निर्णायक्र घटक या बरादरी की महाय्क्ति नहीं ३ 


353 


भ्ज्ञा दी गयी है। 0 मार्च, 985 को चेरमेन्को को मृत्यु के बाद सोवियत संघ की 
बागदोर सेंभाली --भोर्वाच्योब ने । उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की कि बह खुलेपन बे 
अप्टाचार-विरोध की नीति वरकरार रजेंगे। गोर्बाच्योव ने अनूठे आत्म विश्वास के 
साथ सोदियत व्यवस्था के समो जिम्मेदार पद संभाल लिये ओर बेहिचक सलासनोस्ता' 
(खुलेपन से राजनीतिक व्यवहार) व “पेरेस्वोयका' (पुलरंचना) का प्रचार किया। 
निदचय ही, उन्होने अपनी विश्वसनीयता वबाये रखने के लिए बडा जोखिम उठाया। 
उन्होने आद्रेई सलारोब जेसे भस्ऋर जालोचक को रिहा करने का खतरा उठाया और 
स्वय एकपक्षीय ढग से परमाणु परीक्षणों का त्याग किया । 
इसके साथ-साथ गोर्बाच्योव ले सोवियत सघ की नई आधुनिक छवि का 
जोर-झोर से प्रचाए-प्रसार किया । उन्होंने अपनी यूबसूरत पत्नी रईसा के साथ कई 
अन्दर्राप्ट्रीय यात्रा की और वस्तुनिप्ठ ढंग से अपने देश की कमजोरियों का 
विश्लेषण आरम्भ किया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने बिना सोचे-समझे 
अमरीका की दहिमायत आरक्भ की। गोर्बान्योब अमरीकी राष्ट्रपति रीगन की 
अन्तरिक्ष युद्ध परियोजना की जबरदस्त आलोचना करते रहे। उन्होंने जेनेवा में 
पिखर सम्मेलस के बक्त यह बात मलीभांति प्रमाणित को कि वह जरूरत पड़ने पर 
अदभुत कोशल के साथ ऐसी पहल कर सकते है, जिससे प्रतिपक्षी किकत्तंव्यविमूढ रह 
जायें। इस धात में कोई सन्देह नही कि अन्‍्तर्राप्ट्रीय जद सम्पर्क अभियान मे इस 
साम्पवादी नेता ने पेशेवर रीगत को कही पीछे छोड़ दिया। 
जब शोर्वाच्योव मे तत्ता प्रहण कर 'परेस्त्रोयका' व 'स्लासनोस्त' वाली पहल 
की थी तो लदन से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्िका 'इफोनोमिस्ट' ने एक 
रोचक व विचारोत्तेजक टिप्पणी की थी / इस सम्प्रादकीय अग्रसेख का छुम्बोलुबाब 
पह था कि गोजच्योय को सफलता में ही उनकी असफलता के बीज छिपे हुए है। 
सुलेपन और सुबारो से यह जोसिस था कि मोजियत साम्राप्य का विघटत टाला 
नही जा सकता पिछले दो-तोन साल का घटनाक्रम सोवियत सघ को बेरहमी से 
इस परिणति की और से जाता रहा है । सोवियत गणराज्यो की बगावत, निरतर 
बिगड़ती आधिक श्थिति, यूरोप के कायाकल्प और पूर्दी जर्मनी रो सोबियत पैना की 
बापस्ी ने सोवियत सघ की अतर्राष्ट्रीय पहचाव को बिल्कुल वदल दिया है। इसके 
अनेक दर्दनाक उदादरण पिछले दिनो देखने को मिले | पहले हूमानिध्रा, फिर पूर्वी 
जमंनी और हाल मे खाड़ी युद्ध मे सकट के दौरान इराक के सपि-मित्र होने के 
चावशुद उप्तको (इराक की) सहायता करने मे निपट अस्तमर्थतता के कारण सोवियत 
संघ का अपसानजनक अवमूल्यत हुआ । 
ल्‍..जाज अटरूलें यह नही लगायी जाती की गोर्घाच्योव कितने दिन गद्दी पर 
बने रहेंगे, बल्कि इस बात का विस्लेपण जारी है कि सोवियत स्घ का वर्तमान भू- 
राजनीतिक रूप और स्दरूप कितने दिन तक बरकरार रहेगा ? माक्संवादी जीवन- 
दर्शन और माम्पवाई व्यवस्था की असफलता-अप्रास गिकता ने सोवियत सघ के भविष्य 
के बारे में कई प्रश्न जइ दिये हूँ। विडवना यह है कि जहा इस बात को समी 
स्वीवार करते हैं छि जंतर्राष्ट्रीय तनाव घटाने मे भोर्वाच्योच की भूमिका अशभूतपूर्य 
रही है, वही यह्‌ बात निवियाद नहीं कि ग्रोर्वाच्योद के राजनथधिक प्रयासों में 
आतरिक सुधारों ने सोषियत जीवन मे बेहतरी को निरापद बनाया है । यह भो नहों 
कहा जा सकता कि गोदच्योव को विदेश नोति ने पारम्परिक सोधियत हितो की 
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राष्ट्रीय अहुआर ओर विदशिया क प्रति तिरमस्झार के अतिरिक्त चौनो विद 
नीति की दो और प्रमुख विद्येपताएँ हैं। एक, एतिहासिक युग म चीनी संनिक 
अक्ति के चृदतत्तम विस्तार का चौनी लपनी भौमोलिक समा के रूप में परिभाषित करते 
हैं ओर इस खाई हुई जमीन को वापस प्राता उनको विदश नौति का प्रमुख उद्देश्य है। 
इसी कारण सछादियन मघ और नारद के साथ चीन के सीमा विदाद विस्फोटक इन 
हैं। इसके साथ जुडा दूसरा पहतू विदर्शो म रहन वाल चीनी वद्यजों (प्रवामी चोनी) 
का है । इन्ह चीन बअपना नागरिक सानठा है और इनक हित रक्षण वी जिम्मदारी 
स्वीकार करता है। मतयशिया, इण्डानय्िया, वर्मा जेंस दटयों क साथ चीती सम्बन्धों 
में तनाव इसक कारण घटता-वदता रहा है। इसक अलावा औपनिवर्शिक काल में 
हापकाम, सकाऊ जैस स्थाना को चीन न मेंवाया था| उन पर अपना अधिकार छिर 
मे करन की इच्छा नी जनवादी चीन म बलवती रही है। 

इस तरह की, परन्तु कई मामला मे इसस भिन्न समस्या ताइवान की है। 
जब च्ीना भूमि प्र साम्यवादिया न कब्जा कर लिया ठा चाय कार झक न पलायन 
कर ताइवान म शरण ला थी। यहाँ समस्या सिर्फ खाय भू-नाम को दापस हासिल 
करन की नहीं, बल्कि प्रतिदन्द्ी की चुतोती का नकार कर अन्वरास्ट्रीय मान्यता 
प्राप्त करन की मी थी । सग्रभग पहल दस वर्षों तक (949 ख 4957-58 तक) 
ठाइवान जनवादी चीव कर लिए सेनिक जालखिम बना रहा | क्यूमोएं और 
माउत्सू को ग्राठाबारी न एुक बार विशूुव को आपविक युद्ध क कगार तक पहुँचा 
दिया था। 

इस बात पर जो जार दिया जाना आवश्यक है कि क्ान्तिकारी चीन न 
अपने वेंदशिक उद्देघ्यों की प्राप्ति के विए पारम्परिक ख्राथना क अमाव भ नये 
हाजतयिक उपकरणा का इस्तमाल आरम्भ किया | अपन अनुभव स सन्लुष्ट चीनिया 
ने अफ्रानरडिया के॑ व्चित-उत्वीडिय समाजा से छापामार रपनीति पर आपारित 
जन-मुक्ति समर, तथा आथिक विकास और सामाजिक धुनतिसाण के माआवादी 
विकल्प का प्रचार बिया। यह मदहवप्रूण अन्तर है कि जहाँ माक्सवादी-लनिनवादी 
स्थायनाएँ औद्यागिक सजटूरा के क्रियाकगराप घर टिकी हैं। माझा का बिल्तल एशियाई 
देशाता क्ुपका पर कन्द्रित हज क कारण अधिक सतत जान पड़ता थाव आदर्घा 
और ब्यवद्वार का सन्‍्तुठन बिात हुए माथो ने सावियत क्रान्ति की सफ़्वता के 
डाद के दोर वी तरद्ू औपचारिक राजनय के स्यान पर जनवादी, लोकप्रिय और 
मैर-सरकारी सम्पकों का सद्मारा तिया। 'हिन्दी चीनी म्ाइ>माइ बालां दौर श्सी गा 
णद्चररण है । 

चीन की विदेश नीति का जच्यमन बरत समय 20वी घताबह्दी मे सोबियव 
तजिदफ नीति का स्मरण हा आना स्वाझाविक है। दावा जग एक पुणत साम्राज्य 
का रूपरान्वरण एक ऋग्तिक्ारी व्यवस्था म डुआ, परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना 
गवत हवागा कि उस दे! के राष्ट्रीय द्वित डिस्दुड़ बदत ग्रय। सैद्धान्दिक कंट्धसता 
और यप्ट्र द्वित, परम्परा एवं प्रस्थिवत के सन्तुठन के साय-याय ब्यक्ति विश्ंप ड़ो 
विद्ारत्राय का बिदट नीति स॒ सम्बन्यित मसला पर ब्रमाव दानों जगह समात 
रूप से दखत का मित्रता है। इस अलावा एक जोर म्रमातता है। अक्सर यह कहा 
ऊातए है कि मप्रदिदद सछ और चीन अन्दराष्ट्रीय बिसदरे ऋ दागी धदस्प हैं गिनझा 
आचरण अउबाद-स्वर्प ही हाता है। यदि वस्तुनिष्ठ इब से दखें ता यहू बात सामने 


चौदहरयाँ अध्याय 


साम्यवादी चीन की विदेश नीति 


हितीय विश्व युद्ध के वाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सदसे महत्त्वपूर्ण वियमों 
मे एक जनवादो चीन की विदेश नीति रही है। चीन संसार की सबसे वडी आधादी 
बाला देघ है। प्राचीनतम सम्यताओं में एक सम्यता इस क्षेत्र मे जन्मी और विकसित 
हुई है। सदियों तक एक बड़ी शक्ति के रूप में चीनी साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र रहा 
है। सुद्र पूर्व में कोरिया व जापात से लकर पश्चिम में मध्य एशिया (एव्गाल 
59) की आधुनिक सोपियत सथ को सरहद तक, उत्तर में अगोलिया से लेकर 
दक्षिय में दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीप समूहों तक चीनी प्रभुत्व घटता-बढ़ता रहा 
है। यह सच है कि 9वी शताब्दी तक यूरोपीय ओपनिवेशिक विस्तार के दर मन 
चोनी शक्ति का ह्वात हो चुका था और चोनी समाज कुरोतियों-कुप्रथाओं से रोग- 
ग्रस्त था | तब भी अन्य एश्ियाई देशों की तरह विराठ मौगोलिक विस्तार के 
कारण उसे पूरी तरह कभी भुलाम नही वनावा जा सका। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में मानहानि और तिरस्वार के बावजूद उसकी एक हस्तो बच्ची रहो ॥ इसी कारण, 
चीनी विदेश नीवि का अहंंकारी राष्ट्र प्रेम, विदेशियों के प्रति तिरस्कार तथा अपने 
को विश्व राअनोति का केन्द्र भमपने बाला स्वर बचा रहा। 

बीमदो शताब्दी मे पहले दशक से हो चोन में ऋन्तिकारी हलचल जारम्भ 
हुई। यह घटनाक्रम साम्यवादियों के प्रभावशाली होने के काफी समय पहले आरम्भ 
हो गया । सन यात सेन की कुमिनताग पार्टी की स्थापना, ॥9॥] की क्रान्ति आदि 
इस सन्दन में पहत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। गणराज्य की ए्थापना के बाद गृह बुद का 
चरण आरकम्म्र हुआ, जिसको परिण्ति जापानी सेंन्ववाद-विस्तारबाद से प्रेरित 
मचूरिदाई हस्तक्षेप में हुई। इत ऐतिहासिक तब्यो को दोहराते का उद्देश्य पह है 
कि बढ बात स्पप्ट हो मके कि चोनो राजनीति में व्यापक त्रान्तिकारों उथल- 
पुयल, जस्थिरता और हिलक परिवर्तत कोई नई चीज नही । चीनी धरकारें, वे चाहे 
साश्राज्यवादी हो, गणतन्दीय या साम्पयवादी, इन सवका तालमेल चीन के वेदेलिक 
सम्दस्धों के निांड के साथ लगबग अनावात विठाती रहो हैं। माइकल हन्ट ने 
चोमी विदेश नीनि के ऐतिहामिक उत्तराशिकार के बारे में लिखा है कि चीन के 
बंदेशिक सम्बन्धों को थुक नही, वल्कि अनेक परम्पराएँ (वर्तमाद ग्रासक इन सभी 
के समान रूप से उत्तराधितारो दने) है। “इनमे वर्बर बल प्रयोग का स्वरूप मिलता 
दै और गुप्त सन्पि-समप्तौतों वा नो; व्याप्ारिक्त व सास्कृतिक आदान-प्रदान के 
अवुजव वा उल्लेख को; दुसरो पर अपना प्रभुत्व योपने की चेष्टा है तो विजेता के 
समक्ष समपरंप वे उसके पास सहगार की तल्मरता नी 77 
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बात को जच्छी ठरह उमजते थे कि परमाणु अस्त्रो को हासिल करन के दाद बे स्दय 
को भले ही रूयादोहन (व्लेंक मेल) से दचा सकते हो, पर इनके प्रयोग की कोई 
सम्भावना नहीं। इस कारण उन्होंने छामरिक उपयोय के लिए साओदाद का प्रचार 
कर छापामार बगावत के द्वारा बल प्रयोग का राजनय बप्रनादा। भारत के उत्तर- 
पूर्दी सौमान्त पर नाग्रा-निजों विद्ोह और बर्मा मरे ाम्यवादी टुकडियों की बगादत 
इसी के उदाहरण हैं॥ इस प्रक्नार, आल्वरिक सत्ता परिवर्तेन के साथ-साय कुछल 
राजनय तथा बल प्रयोग म॑ हिचकिचा कर चोन ने झपने को समय शझक्ति के रूप में 
अ्रतिस्यापित कर लिया । 


चीन को विदेश नोति के उद्देस्य 
(0फच्णा० 65 जी एप्ाइट5० #णरदाह। ?0॥०)) 

अन्य सनी राष्ट्रो की तरह चीनी विदेश नोति का प्रायमिक उद्देश्य अपनी 
भोगोलिक अछण्डता को रक्षा करना और >ान्तरिक मझामलो में अपनी म्दायत्तता 
बनाये रखना है ४ ऐतिहासिक जनुमव के कारप निश्चय हो इत उद्देस्यों का थोडा- 
बहुत रूपान्तरप 949 के बाद देखा जा सकता है। उदाहरपार्थ, प्राचीन काल में 
चीनी सम्राट बाहरी आवबरपकारियों से अपनी रक्षा विराट दीवार (॥86 0८०: 
'एथ॥ ० ८७99) के निर्माण मर से कर सकते थे॥ यपेप्ट टेस्नोलोजी के अभाव 
में दुर्गेम और विस्तृत भू-मरम पर क्िसो विदेशी शक्ति का स्थायो हस्तक्षेद्र नही हो 
सकता था। 9वीं शासमब्दी के अन्तिम वर्षों में प्रोकिय में विदेशों राजदूताबासों के 
घेराव ने इसो बात को स्पष्ट किया । 

949 तक यह स्थिति ददल चुकरो थी। वायुगानो ओर प्रश्ेपास्त्रों के 
प्रसार के बाद चोन बा आकार भर उसे निरापद रखने में अससर्य है॥ इसके 
जतिरिक शीत युद्ध के आरम्भिक वर्षों में सीमान्त को कुतरने वाली तोडफोड 
($७०५८४४००) को रपनोति का विकास हुआ । चोनी विदेश नोति-निर्घारकों के लिए 
दो लक्ष्य स्पष्ट ये--(3) विवाइइल्त सीमान्तों पर अपना अधिपत्व निदिवाद रूप से 
प्रमाणित करें, ओर (४) अपने मरंस्थल को सेनिक ग्रठबन्धतों की सहाझता से 
अ्र्नेपास्त्रों की भार से बाहर रखें । उल्लेखनोय है कि 7945 से 960 तक परमाणु 
प्रश्नेपास्त्रो की मारक दूरी 2500 से 3000 किलोमीटर तक सीमित थी । 

पहले झह कहां जा घुका है कि चोनी नेवाजो का अन्तर्राष्ट्रीय आचरण उप्र 
राप्ट्र पेम और जहकार झलकाता रहा है। एक सीमा तकू यह बात निराधार नी 
नहीं । काणज, बाहद, चीनी मिट्टी, छाप्राद्ाना आादे के जादिप्कार के अतिरिक्त 
सग्रेत व कला में अपनी हजारों दर्ष पुरानो परिष्झृत उपलब्धियों के कारण बोन 
अपने पढोस्तियों शोर सभी विदेशियों को असम्प तथा बदंर समझते रह हैं। जापान, 
कोरिया, और वियतनान को अपने ढाँचे में ठालने के उनके प्रयत्न हजारों साल पुराने 
हैं। प्रवामो चोतियो को इस अकियान म॑ महत्वपूर्ण भ्रूमिक्ा समझो गयी है॥ 949 
में राजनोतिक एकीकरण के बाइ चीव सरकार ने दूसरा छा सम्य बनाने और उन्हें 
अपने माँच में डालन के काम को काफ़ी यम्नौरता से लिया। यह ध्यान रसने री 
जरूरत है रद्धि 20वीं सद्दो के रघ्य में पारम्परिक बोनी सम्झति था जीवन-यापन 

3 देखें -- ९.४३ ४३४०३, उ०० कर्क एईट सिन्ने थीं 24 /गससरगफान. (अजगर 
फसन्‍रद्ध१ 299८3 ब्रह्म "६४० [[.०92००, ३933), 5-32. 


डा 
आती है कि अधिकाश समय इन दोनो के सामने बाहरी शक्तियों से सकट बना रहा 
है और जनता तथा नेतृत्व को मानसिकता सकट से घिरी हुई रही है । 

चीन से हमेशा अपने को न केवल एक बड़ी शक्ति माना है, बल्कि अपनी 
छवि सबसे महत्वपूर्ण महाश्क्ति बाली रखी है। वस्तुतः चीन को बन्वर्रप्ट्रीय 
मास्यता का प्रइन बुनियादी रूप से इस वात से जुड़ा था कि ताइवान को विस्थापित 
कर वह्‌ स॒० रा० सघ में सुरक्षा परिपद के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते 
बाली क्ति के रूप में अपना स्थाठ ले ले । अध्यक्ष साओ की 'त्तीत विश्वो/ (72796 
४०705) को परिकल्पना की मूल प्रेरणा भी वही थी कि तीसरे विश्व के स्वामाविक 
नेता के रूप में जनवादी चीन, सोवियत संघ और अ्षमरीका के समकक्ष, उनके 
प्रतिरोधी के रूप में अपता स्थान ले ले। 


विश्व राजनीति में चीन का महत्व 
(प्रएणा3008 50 (कांणब ॥॥ छणगावे एग0०) 


ओपतिवेशिक काल में चीन की आन्तरिक दुबंतता के कारण अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मे उसकी भूमिका लगभग नग्रण्य थी । इसका पूरा दोष चीनी असमर्थता पर 
नहीं डाला जा सकता इन वर्षों मे औद्योगिकोकरण और साम्राज्यवाद के सप्निपात 
से यूरोपीय ताकतो को चुनोती दे सकनाः किसी और के लिए सहज नहीं था। बाद 
में, जब जापान ने चीन को दबाता आरम्म किया तो उसको सफलता का रहस्य मो 
पश्चिमी तौर-तरोके का आधुनिकोकरण या । 

945-49 के अन्तराल ने इस स्थिति को माटकीय ढंग से बदल दिया। 
द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान कम से कम एक दशक के सिए 
चीन के सन्दमम में विष्किय हो गया। दूसरी ओर साम्यवावियों दी शक्ति में वृद्धि के 
साथ दशकों बाद चोत का राजनीतिक एकीकरण सम्पन्न हुआ तथा उसका राष्ट्रीय 
गौरव पुत्र: लो भका । माओ के नेठृत्व वाली सराम्यवादी सरकार ने कड्ढे अनुशासन 
को लागू किया और भ्रष्टाचार का उन्मूलन आरम्म किया। विचारधारा मे साम्य के 
कारण सीजियत सघ के साथ उसका सामरिक गठवन्धन हो सका भौर अफ्रो-एशियाई 
भाईचारे के आधार पर उपनिवेशवाद-विरोधी रपेया अपताकर चीन ने अपने पक्ष में 
ब्यापक जनभत तैयार किया | इन राजनयिक उपलब्धियो के कारण संनिक और 
आधिक ससाधनो के अमाब मे भी रुत्ता ग्रहण करने के बाद चार-पांच वर्ष में वाडुग 
सम्मेलन (१955) तक चीन अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण शक्ति के रूप मे उमर 
चुका था। 

चीन के अपनी पक्ति का आधार मजबूत करने के लिए इन तात्कालिक 
क़ियाकलापो के अतिरिक्त एक दुरद्ी कार्यक्रम अपनाया। सीत युद्ध के पहले चरण 
में सोवियत समर्थन के कारण उसकी सामरिक स्थिति भले ही भिरापद रह सकी, 
किन्तु चीनी नेता इस बात को मलोमाति समझते थे कि वैदेशिक मामलों में अपनो 
स्वापीनता बनायें रफने के लिए उन्हे परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में आत्म तिमंद होना 
पढ़ेंगा | जथ सोवियत सघ ने इस मामले भे उदासीनता दर्णायी तो आशिक विकास 
की वलि देकर भी बोनियों ने 964 में परमाणु बम की क्षमता हासिल कर लो | 

परमाणु विरादरी में वसपूर्वक प्रवेश कर दीन ने अपनी सामय्ये, महत्वाकाक्षा 


तथा मनोदल को एक साथ प्रमाणित किया। परन्तु माओे बया चाऊ एन साई इस 


६0. 

भ्रुवाल आ जावेगा ।' स्वय अध्यक्ष माओ ने झीत युद्ध के चरम विन्दु पर कहा था 
कि “परमाणु अस्त्रों स हम नहीं डरते ॥ अमरीका सिर्फ एक कायजी शेर है। यदि 
सव॑नाणक परमाणु युद छिडता नी है तो बच हुए लाल व्यक्तियों (चीनी साम्बादियों) 
की सख्या रणक्षेत्र म बिछो लाघों स अधिक रहेगी । कम आबादी बाला कोई 

ऐसा कहने का साहस नहीं कर सक़ता। कारियाई बुद्ध, भारत तथा वियतनाम के 
साथ सीमा सभपं में मो यह वात प्रकट हुई कि किसी सैनिक सुठभेड मे बेशुमार 
कुर्बानी दन के लिए चोनी इस जतसल्या के आत्म-विश्वास स ही अपता जीवट वद्ये 
रखते हैं । 

(2) आक्रामक विचारधारा व छापामार रणनोति--पिछरे कई दशकों से 
विराट आकार व बिपुल जनसख्या के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति म सक्रिय 
महाम्कक्तियों या वडी झक्तियों की तुलना मे चीत की आथिक एवं सामरिक स्विति 
दुर्बल रही है। यह अमन्‍्तुलन दूर करन के लिए चीन सरकार ने एक विभिष्ट 
रणनीति का दो घार वाली तलवार की तरह इस्तमाल किया। एक ओर वह यबा- 
स्थिति को अस्थिर करन वाती उद्र क्रान्विकारी स्थापनाएँ पेश कर अपने विरोधियो- 
विपक्षिरों के शिविर में असहमत“जसन्‍्तुष्ट तत्वों को मडकाती-उक्साती रही कोर 
दूसरी ओर इनको शरण देकर, सैनिक तथा आधथिक सहायता पहुँचारमुर ट्टिकक 
छापामारी का प्रात्माहित करतो रही। यह मिफ्के चीनी पाखण्ड या पढूयन्‍्त नहीं 
बल्कि वह अपने मुक्ति अभियान मे “गुरिल्ला! युद्ध की उपयाग्रिता को देखकर ऐसा 
करता रहा है। मारत में उत्तरपूर्वी सीमान्त, वर्मा, थाईलेण्ड न उत्तरी प्रदमत मं 
सग्रोल मूलज आदिवासियों की सशस्त्र बगावत चीनी प्रेरणा-प्रोत्माहद स चलती रही 
है और इन देशो के साथ चीन के राजनयिक सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण घटक रही 
है। माओ के निघन क वर्षों बाद इथियापिया स लेकर फ्वीपीस तक माणोवादी 
हिसक दस्त कार्यरत रह हैं। 

(3) सुरक्षा परियद में वोटों शक्ति--सदिया ले चोन अपनी हूं बनायी 
चद्वारदीबवारी क॑ भोवर मिमटा रहा है और मौगालिक दूरी तथा तकनीकी साबनों 
के अभाव मे अन्तराप्ट्रीय घटनाक्रम (जिसका मुख्य मच मूराप रहा) में गौण सदस्य 
रहा हे॥ आन्तरिक दुर्बलता, फूट, गृह युद्ध ओर ओपनिवेशिक ताकतों का प्रभाव इस 
अक्षमता को रेखाकित करते रह । मगर 949 के बाद यह स्थिति एकाएर बदल 
गयी । भले ही चीन को मान्यता का श्रइन लम्बे सममस सक विवादास्पद बना रहा, 
परन्तु अन्दर्राप्ट्रीय सम्मलनो मे वन्य राप्ट्रो द्वारा चीन वा मसयंत्र एक महत्वपूर्ण 
विपय और राजनयिक खृद्य बन संग | इसकौ परिणति 97] में हुई, जब चोन 
ने निरेघाधिकार (वीटो) सम्पन्न सुरक्षा परिपरद के स्थायी सदस्य के रूप में अपता 
स्थान ग्रहण हिया! इसक बाद चीन अदुयुत कौशल के साथ इस राजनयिक भक्ति 
का अपने पक्ष मे थुनाता रहा है। बसला देश हा या पाकिस्तान, या कम्पुचिया में 
पाउयोट का गिराह, थे समी विना चीनों प्षउस्त्रा के भयुक्त राष्ट्र सघ मं उपन्नित 
ही रहते। चीन-असरीका गठजोढ क बाद इसक्रा प्रदाव ओर नी बढ़ गया। 

43) आईदिछ सहायत+-न्यर्शीि चीन स्वयं एंउ विवासणीत दश हैं और 
उसको स्थिति अमररीक्षा या अन्य पश्चिमी दशा की तरह समृद्धि का बेंटवारया कर 
सकते बाठी नहीं | सर यह सोचना ग्रउत होसा कि उसके पास अपनी विदेश 

नीजि के क्रियान्दयन के लिए कोई आ्थिक्त उपकरण मह्दी है। चीत के अन्तर्राष्ट्रीय 


ऊ3 
पी के प्रत्यारोपण की बात नही सोदी जा सकती थी. मार्स्सवाद-सेनिनदाद के 
चीनौ-सत्करण-माभौदाद के भिर्यात के द्वारा पुराने उद्देशयो को नये डेग से भ्राप्त किये 
जाने छा प्रयतलत 949 से 7974-75 तू छाये रखा गया। बाज भत्ते हल 
अन्तराप्ट्रीय जीवन में चीनी पथ अलब से नेही पहुंचाना जा सकता; परन्तु ड्ट्स 
हिप्कपे तक पुँचने की जल्दबाजी नहीं को जानी चाहिए हि चीनी विदेश नोति 
का यह निश्चन भुला दिया गया है। हाँ, प्रकट रूप ते इस पर जज जोर नहीं दिया 
जाता । 

चौन का राष्ट्रीय स्वयाव तथा वैदेशिक आावरण ओरो के साथ समानता 
बाता नहीं रहा है। चोन या तो अपने से अविक शक्तिशाली देख के सामने छुकता 
रहा है या दूमये से अपना अधुत्व सबवाते के लिए अ्रयल्क्ोत रहा है। 949 के 
बाद चीनी घिदेश नीति को जो हूपरेखा ह्पष्ट होती है, उसमें साम्पवादी जेगठ तथा 
अफो-एशियाई विशादरी के मेतृत्व को हथियाने के लिए चीनों क्रिमाकलाप इसको 
रेसाकित करते हैं। सोवियत उघ के साथ वेमनेस्य, अफो-एसियाई संगठन को स्पापना 
तपा भारत एवं वियतनाम को 'दष्डित' करने दाते चीन के सैनिक अभियानों से भो 
मै भी इसी बात का पता चलता है । 

975 के बाद जब चोन में देंग सियाओं पिय और उनके अनुचरो ने अधिक 
स्थावहारिक ययायेगादी सार्ये चुना तो कुछ लोगों ने यह सुल्ावा कि चीनी विदेश नीति 
के उद्देश्य महत्वपूर्च ढग से बदल गये हैं। इस सिलसिले में चार आयुनिदोकरणों 
(हपि, रक्षा, उद्योग मौर विज्ञात व टैंइनोलोजो) की वात की जाती सही है। छतही 
इप्टि ते देखें दो ऐसा लगता है कि चौती आचरप में परिवर्तन हो रहा है। जेसे विदेशी 
अंब्लोबोजो और पूजी का अआयाव, मुक्त ब्यापार के द्विद्धान्वों, लान-लागत, प्रतिस्पर्धा की 
ऊपयोगित! स्वीकार करना आदि। परम्तु अधिऊ गहरा विस्लेषप करने मै बढ़ बात 
छिती नहीं रहती कि चार आवुनिकीरूस्णों की चुनने को रणनीति दीन को प्क्ति- 
शालो, आत्म-निरनेर ओर स्वाधीन वनाने वाले पुरावे प्रिद्ित लक्ष्यों के साय अप्निश्न 
झूप से जुड़ी हुई हैं। रूस के साय विवाद या अनरीडा के साथ सम्बन्धों का सानम्यी- 
दोनो ठय्ह को राज्नोतिझ पहलों के लिए परम्परा का ददाय परिवर्तन को 
अपेभा अधिक परक्तियाली ख्विद्ध हुआ है। आज नले ही कोन में स्वर मारोवाद पहले 
अँसी अतिष्ठित श्पिति में नही है, किन्तु यह मानते का कोई कारप नहीं कि आयामी 
डर्षों मे बोनी नेठागण अफो-एसियाई जनता के सामने अमरीका ओर रूस से असंग 
अपना सुझारा कोई नया विकल्प नहीं रखेंगे ॥ 


चीन को विदेश नोति के ताघन 

अब यहाँ चोदी विदेश नोति के साधनों का जिक्र करता उचित होथा। उसके 
प्रमुछ घाथन तिम्नाकित हैं-- 

(॥) विराट आाडार व॑ जिपुल जनसस्या--चोनी विद्रेश नोति के चक्ष्यों वो 
आध्ति के लिए मदसे बड़ा उपलब्ध सापद्र चोन का विराट बाकार ओर इसको 
वियुत रतवल्या है । जत्वरास्ट्रीय रगमव पर कितनी ही बड़ी उपल-्युबल क्यों ने 
मचे तथा चोन में झाजोदादें लरकार हो था माओ-विशोदो, इस देख को अनदेखा 
नहीं झिया जा सझुता। समनग पोने दो सो दर्ण पहले नेपोलियन ने कहा घा--“चोती 
दत्य अभी सो रहा है। जब करवट लेकर जाभेया तो जन्‍्तर्सा्ट्रीय राजनीति में 
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पहलू उमर कर सामने जाया है4 चुनिन्दरा झण्रेठे के मित्रो को हथियासे की ऋप्लाई 
कर चीन ने अपना असर बढाया है। ईराव, प्रादिस्तान, अफयान मुझाहीदीन एवं 
नाथा विद्रोही इस नूची मे प्रनुख हें । 

(5) बुझ्लल घ सचोला राजनय--कुशल राजनर से हमारा अनिशय सिफ़े 
व्यक्तिगत राजनयिक कौशल नही है। एक राज्य के रूप मे चोन ने अनूठे लचोलेपन 
का परिचय दिया है! रोख टेरिल ज॑से विद्ानो ने इस बात पर जोर दिया है कि 
चीन तीन स्वरो पर नपना राजनय सम्प्रादित बरता है। दोनो सरक्रार एक ओर 
औपचारिक स्तर पर बिल्कुल सहो दस ने दूसरी सरकारो दे नाथ अपने सम्बन्धो 
का निर्वाह करती है। परन्तु इसके साथ-्य्रायथ साम्यवादी पार्टी गो एकला और 
अन्तर्भप्ट्रीयदा की दुह्मई देवर पार्टी अपने श्र पर अपने तरह से सम्पर्क बनाये रखती 
है। यह जरूरी नहीं कि दोनो रणनीतियो मे म्ण्स्य हो। हालांकि ॥96? के दाद 
भारत के साथ दोत्य भम्बन्धों से विघ्य पड गया ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 

भाजन भी हुआ | परन्तु चीनी साम्यवादी पार्टी का विभिनर भारतीय नक्सल 
टोलियो को समर्यंत मिलता रहा । इसी तरह को स्थिति बर्मा, इप्डोनेशिया, ईयव 
आदि अनेक देशों के साथ रही 3 तीनरे स्तर पर बिल्कुल ही गैर सरकारी जनता के 
आपसी मम्बन्धों पर चौनी राजनय सम्पादित होता है। चीनी यह तर्क देते रहत है 
कि इस पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं रहता। जहाँ चीनी अपने सामाजिब- 
राजनीतिक संरचना के कारण इन तीनो स्वरो पर एक साथ चलाये जा रहे ऊपर 
से परस्पर विरोधी लगने वाल राजनयिक अभियानों का सयरायोजन कर सकते हैं, 
बहाँ भोरो के लिए ऐसा करना कठिन होता है। 

चीन अपने राजनय मे तमास क्रान्िकारी स्थापनाओ के बावज़ुद आवश्यकता 
घडने पर पारस्परिक गुध्त राजनय वा वेहिंचक अवतम्दन कर सकता है। विपतनाम 
में श्लान्ति की पुनर्स्यथापना के पहले भी वारसा (पोलेण्ड) मे अमरोकिया के साथ 
सम्पन्न गुप्त वार्ताओं की लम्बी श्टूखला ने यह बात भलोगमाँठि प्रकट कर दो॥ इस 
दूमरे प्रुव पर महान सास्द्ृतिक क्रान्ति के दोषयन अनुत्तरदायी, अयजबतादादी, 
भयादीहन वाले क्रियाक्लाप को रखा जा मकदा है, जिसमे चोनियों ते दावा किया 
था कि प्रारम्परिक औपनिवेश्विक शक्तियों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक 
प्रणाली मे उनकी सातेदारी नहीं हो सकती। वस्तुव चोनों राजनयिक आचरण 
विचारधाय से कही अधिक अति ययाएंपरक अवसरदादिता को पझलकाठा है। अध्यक्ष 
माजों का चिल्तन दर्झन, जिसम “दों कदम आय बढ़ते के लिए एक कदम परोछ हृदना 
की बात कही गयी है और अन्वश्टियो का वर्मीकरण क्या गया है, आवश्यकतानुसार 
समझ्ौतों या सुलह को सहूलियत नी देखता है । 

जहाँ तक चोनी विदेश नोति क उपकरण]-पाधनों का प्रश्त है, यह आसाती 
से देखा जा सत्ता है कि इनका सवर्धन एवं प्रिष्फार माजो तथा उनके उत्तरा- 
विवारियों ने अपने जापसी मतभनदो-सपघर्षों के बावजूद असाधारण सफलता से किया 
है। आकार और जनत्रस्या का लाभ चोन को पारस्परिक उत्तसधिकार से मिला 
है ठपा राजमोतिक एकीीगरण और बनुशासन साम्यदाद की देन है। इनका समोग 
हुआ है--परमाणथु क्ममता हासिल करने तथा आत्न-निर्मर आशिक दिकास को नोव 
रखने स सुरक्षा परिषद की स्थायों सदस्यता इस कायावल्प के साथ जुड़ो हुई है, 
परन्तु उसद चोन को क्षमता-सामरथ्य को कई गुना बंढा दिया है। सयोगवद्य दी सही, 


शा 

आपदिक सहायता कार्यक्रम का दिल्ूत दिस्‍्लेंदण प० जरनो के यारदोकू नाम 
दिद्ान्‌ मे किया है। उन्होंने इप मजेदार बात हछो ओर घ्यान दिलाया है कि उद 
चीत स्वथघ सोदिदत सघ से अपने तऋूोझी-इजीनिर्यारंम परियोजनाओं के लिए 
बडे पैमाने प्र रह्माउठा प्राप्त कर स्हा पा, ठद नी झपनी जरूरतों नें कठोदो कर 





सामररिर इप्टि से उपयोगी दो महत्दपुर्णे पडीसियो को अनुदान देने छो चोनो नेताओं 





ने ध्रायमिकृता दो थो $ इसके दो प्रसुख उदाहरण हैं। चीन ने नेश्रल्न में भारत के 
प्रमाव छो ऊन ऊरने के लिए आउनाडू-हेरिसे सबनायं के लिर्माम में योगदान दिखा 
और चोनी विशध्वेजज्ञ इस दात के लिए जिदेए रूप मे प्रझत्नश्ोल रहे कि उनके नेजे 
सलाहहझूार, भहंयोंग्ी-प्रसिको के रूप मे सामने आयें, जिनस्मे सुलना बोपनिवेशिऊ 
किडाज बाले झारतीय अदिकारियों से को डा मकहुं। इम बात हा उल्तेख खहाँ 
इनलिए आवश्यक है कि इसने प्रवा चलता है हि हछिस प्रह्यर चोदो नेठा दुरइसो 
इस से अरते आयिक राजनय ने आवश्यक कास्कृतिक पुर देखे रहे हैं। दूलय उदाहरण 
श्रीलंका का है॥ 970 वाने दसरू के प्रारम्पिक्त वर्षो मे जब दीती खाद्यान्न सूट 
ओर अभाव झेल रहे पे, तब स्वय उन्होंने शोत्का को चावल का निर्यात किया | 
चावल का परिनाथ्र उतना बहल्वपूर्े नहीं या, जिठना हि इसका अबसरानुद्ृल 
नाटकीए प्रवोद्धात्म प्रयोग ॥ 

चोन का आर्थिक दाजनय पड़ौस में एश्षिय नह ही सौनित नहीं सदा है। 
960 वाजे इश्क मे झब चाऊ-एन-पाई अपने अद्धेत्तीसस्थरी (यात्रा) प्रद मिकल, 
तो फन्‍्ति के निर्यात के लिए दढ़े उत्साह कहे साय अप्येह्म मे उपुक्त उद्दन के 
उद्दघाटन की घोषणा को गयी । इसहू सबने परिद्ध उददरण तजामर-चोन रेलमार्ग 
परिदोदवा (तजानिया में) छो। आये चलकर भले ही इसके क्रियान्दरन मे अड़चनें 
आयी, लेकिन इससे उम्चका रहत्ड कम नहीं होठा ॥ मुख्य मुद्ठा पद है कि जिले समप 
विदेशी सद्वाघदा विदेश नीति के क्षेत्र मे पुरअसर समझी जा रहो यी, उस रूप 
चौन अपने सष्ट्र हिंद में इसका प्रयोग करने ने किसी से पीद्धे नहीं था। मानो युघ 
मे इसडों तकंदंबत् सिद्ध झरने के लिए विचारधारा स्य झुलम्मा जरूर चद्ठाया 
जाता रहा ॥ 

चीनो आदिक खजनर के विषय में दो दातें जिसेड रूप से रेखाहित ऊरने 
की हैं। आरम्मिर छोडियठ अनुमद्र के दाइ चोत स्वयं बने झाउसो पूँडी और 
दैंकनोलोजों दल आपात से मुक्त रसने क्य डत्त्त करता रहा है। जहये दावा के सूप में 
इुधरा को प्रमादित करने को उदचीो क्षमता बढ़ी है, दही उसमे झाचक को मुदझा 
करनी इद्य नहीं ही और उन्‍र्तो अपनी विदेश नीति असामान्य रूप से स्दादीव ञ्ह्ी 
है। बसों बाय, घोल आरन्प स्रे हो अपने आपसे डिद्चाउमील सोसरो दुनिया कऋा 
दिल्स श्योडिक कार रहा है और उपक्े अस्विच्यसे तेवर उपनिवेगवाद व का हाज्प- 
बाई के प्रखर वि्ेप के रहे है। इस झाप्य चीन के साय आ्िझवझनोडो रहच्यर 
उन देशो के लिए विशेष रूर ने झहद और बाहपंर स्पा है, किन्‍्हें सेप विश्व द््सिक 
जन-सुत्ति सद्यम मे मचा के ह्यरघ सतरनाक अदूत समब्ऊठा स्ट्ा। बोनो देवा 
जिस्लर इस दात पर बन देते बह हें छि उनके दुावे तह्नौत्ती बेमादान, पडी या 
दान्दिर कौदत पर नही, यरू-प्रक्ति और मोलिझ जादिप्शारों पर डाडारित हैं। 
हूतर जद्े-दृद्धिताई देशों स्व लिए थे अधि खपत हैं हज 

हात के पेपों भे विदेस नोति के आपक उपहुस्त कहा एक हओोर विन्नेदीकृत 














अब 

रखा कि सयुक्त राष्ट्र सघ में चीन को उसका न्यायोचित स्थान दिलाया जाये। 
यहाँ दोनतीन भहृत्वपूर्ण बातो की ओर घ्यात दिलाया जाना जरूरी है। 949-50 
में अफ़ीका और एशिया म॑ स्वाधीन देशों कौ सख्या बहुत कम थी। दक्षिपनयूवं 
एशिया में मलवेशिया, सिग्रापुर तथा हिन्द चोन के देश पराधोन थे और जल्जीस्पा 
एव क्षप्रीकी महाद्वीप के अन्‍य दन ग्रुलामी का बोझ दो रह थे । इन परिस्वितियों मे 
चीन कों न्‍्तर्राप्ट्रीय मान्यता दिलान के लिए तारतीय राजनय की सक्रियता ने 
बेहद महत्वपूर्ण भुमिका निमायो | इस विधय मे भारत का वस्तुनिष्ठ, सेंद्धान्तिक 
आचरण इस बात से प्रमाणित होता है कि 957 से 962 तके चीन के साथ 
उन्रयपक्षीय सम्बन्धो में निरन्तर बिगाड के बावजूद मारत न इस विपय में चीन का 
समयंन नहीं छाडा | 

चीन की अस्‍्तर्राप्ट्रीय मान्यता का एक और पहलू है॥ मान्यता की वेधानिक्ता 
से अधिक महत्वपूर्ण बात वास्तविक प्रतिष्ठा की है। इस प्रतिष्ठा को प्रमाव में 
झूपान्तरित किया गया है। इस सिलखिल सम भी भारत द्वारा चीन की तरफ्दाटी 
प्रभावशाली रही । तिब्बत सम्बन्धी परचभील समझोत (954) पर हस्ताक्षर द्वो वा 
बादुग में आयोडित अक्रो-एश्वियाई सम्मलन (955) में चोत को आमन्‍्त्रण, मारत 
के सदप्रयत्तो से चीन की अन्तर्राप्ट्रोय छवि तिखारी गयी । नेहरू और कृष्णा मनन 
हमेशा इस बात पर जोर दत रह कि नया चीन साम्यवादी और जुल्लारू भले ही 
हो, उस हिंसक, आकामक और विस्तारदादी समझना गलत है। यदि उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी और सयुक्त राष्ट्र मध में उसका न्‍्यायोचित स्थाने मिल जायेया 
तो बह सल्नुप्ट हो जायेगा तथा नन्‍्लर्राप्ट्रीय व्यवस्या के लिए अह्यिरता या 
सकक्‍ट पैदा करन वाला नहीं होगा। 'हिन्दी चीनी, माई माई” और बादुग वाले 
दोर में इस बाव के अनऊ प्रमाण जुटाये जा सकते थे कि चीन वी नई सरकार 
व्यावद्वारिक है जोर उम्क साथ घान्तिपूर्ण मह-अस्तिव सम्मव है । इन वर्षों मे चीन 
ने अप्रत्याशित धीरज का परिचय दिया और अमरीका द्वारा वारस्वार तिरस्वृत, 
अपमानित होने पर भी सयम नही खाया । इसका अच्छा उदाहरण हिन्द चीन के 
मामल में आयोजित अन्तर्राप्ट्रीय जेनवा सम्मलन है, जिसम डलेस ने सुलह के लिए 
बढाया चाऊ एन लाई का हाथ दुकरा दिया। इस वर्षों में अमरीका में सीनेदर 
मेक्रार्थी का उग्र साम्यवाद-विराबी उफान पूर जाटा पर था और साम्यवादियों के 
साथ डिसी की तरह के सदाद को आरम्म करता घार दश-द्रर्द वी श्रेणी में रखा 
जा सकता था | इस दोरान असरीकी विदय विभाग बे अनर समझदार और दूरदर्धी 
अफ्सरा को अपनी ईमानदादी का ओज चुकाना प्रद्म। जिस किसी ने चीन के साथ 
रचनात्मक सहकार का रुख अपनाया उस “सास्यवादी एजेन्ट” के रूप में बदनाम 
किया गया । विदणग सेवा के अगश्रित्ारिया के अतिरिक्त पत्रकारे, प्राध्यापको को भी 
चीन की पक्षयरता के गयरण दण्डित विया सया | विडम्दना तो यह है कि बोन के 
मित्रो का दमन (ए८ा६८८एस्०ा) सोवियत संघ के मित्रो बी अपक्षा बई युवा 
ज्यादा दुआ 4 यह स्थिति 950 के दशक में निरन्तर बनी रही । 

960 वाल दशक में चीन द्वाया परमाणु अस्त द्वासित करन के बाद अमरीका 
के लिए यह असम्भव हूंग यया कि वह अस्तर्राप्ट्रीय धक्ति वे रूप में चीन की उपका 
कर । सावियतव-चीन विग्रह के बाद यह मी स्पष्ट दो गया कि सोवियत खघ के साथ 
वनाव-भैवित्य से स्वयमव चीन के साथ भी अमरीका के सम्बन्धों का सामान्यीकरण 
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'इेदात' के अन्त, विश्व के बहुघुबीकरण तथा नये शीत युद्ध के जेविशाव ने चीनी 
विदेश नीति के नियोजकों-तिर्बारको को इन विविव उपकरणों के इच्छानुसार प्रयोग 
का अवसर दिया है। 


चीन की मान्यता का घ्रदन 
([0एचच्नांगण गण (सि॥# 5 ९४००३णाधणा) 

चीन में सॉम्यवादियो द्वारा सत्ता ग्रहण करने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता 
ब्राप्त करने के प्रइन ने प्राथमिकता ग्रहण की १ जिन परिस्थितियों मे चीनी साम्य- 
बादियों ने चाग काई शेक्र को अपदस्थ किया, वे शह युद्ध वाली थी। अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनोति में ऐमी परिस्थिति में यह वात बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है कि नई 
सरकार को कौत-कोन अन्य राज्य मान्यता देते है ) अन्तर्राष्ट्रीय कानूव में सदिग्ध 
स्थितियों मे 'पास्तथिक मान्यता (0० /४०0०) तथा “कातूनी मान्यता” (4० $४॥०) में 
अन्तर है | चीन के सन्द्म में यह गुत्यी और भी जटिल इस कारण हो ययी कि घाँग 
काई शोक का पूरी तरह स्रफाया नहीं किया जा सक्रा ॥ चीनी मुख्य माग (मेनलैण्ड 
चाइना) में पराजित होने के बाद वह अपने तिकटतम सहयोगियों को साथ लेकर 
ताइबात द्वीप में जा दसे | उन्होंते चीन की असली रारकार होते का दावा बरकरार 
रखा । स्पष्ट है कि यह किसी प्रवासी या निर्वासिव सरकार को नये प्षिरे से मान्यता 
देने का मश्त नही घर । द्वितीय विश्व युद्ध के दोराब चाय काई शेक श्ोषियत संघ 
समेत सभी म्िउ-राष्ट्रो के सन्धि-मित्र रहे थे ओर जापान की पराजय मे! बाद सुद्ृर 
वूव॑ में बिजय के बाद वाली वन्दर बाट में उनका अपना हिस्सा चाहना स्वामाविक था। 

युद्ध के वर्षों में ही अटलाटिक चार्टर के अनुसार सयुक्त राष्ट्र सच का गठन 
किया गया तथा वोटों सम्पन्न सुरक्षा परिषद के स्थायी स्रदस्‍्पों मे एक स्थान चीन 
के निए सुरक्षित एज़ा गया । इस तरह साम्थवादी घीनी सरकार को दी जाने थाली 
मान्यता का सवाल ते सिर्फ उसकी अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्वीकृति से जुडां था, बल्कि इसी 
पर थह्द दारोमदाद भी दिका था कि सुरक्षा परिषद से घीनी बीटो का प्रयोग क्रिस 
तरहू किया जायेगा ? 

व दुर्भाग्ययण चोन की मान्यता का प्रएन शीत युद्ध की रस्माकेशी से जुड़ गया | 
सोजियत राघ ने तत्काल साम्यवादी चीन को मान्यता दे दो। अमरीकियों को 
लगने लगा कि साम्यवादी चीन के आविर्माब के साथ सुदुर पूर्व में शक्ति-सन्तुलन 
उनके विपक्ष में ददल रहा है। सत्ता सूत्र सम्मालने के साथ नई चौनी सरकार की 
धोपणाएँ भौर उसका आचरण पश्चिमी ताकतो के लिए चिन्ताजनक था। माओं 
और उनके सहयोगियों ने तिब्बत को मुक्त कराने का अभियमन 2950 में आसस्म 
किया और घोन मे रह रहे उच्छ जल विदेशों राजनयिकों के विश्ेपाधिकारों में 
री उली घुरू कर दी । इससे अमरीका ही नही, ब्रिदेन, आस्ट्रेलिया आदि का 
सतक होता स्वामाविक था | अगर परिचमी नजरिये से देखें तो कोरियाई ध्रायदीप 
में 39दी समानान्तर रेखा को पार कर चीनी लाल सेना का अतिक्रमण अमरीका के 
साथ अपोपषित युद्ध का सूत्रपात कर चुका था । 

जहाँ पश्चिमी देशो ने दीन को मान्यता देने से हिचकिचाहद दिखायी, वही 
नवोदित अफ्रो-एशियाई राप्ट्रो ने पुनर्जायृतर छीन का सहर्थ क्वागंत किया) चीन 
को भान्यता देने दाला पहला राज्य वर्मा था और भारत ने इस अभियान को तेज 
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माओं के वाद चीनी विदेश नीति निरन्तरता एवं परिवर्तन 
(एप्राए८5० ऊठः्णड7 एगा०॥ शा (७०) 


अधिकतर विद्वान अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से चीनी विदेश नीति को 
स्राओकाजीन विदेश नीति और माआ के बाद की विदेश नीति में वाटत है। इसके 
कई तकसगत कारण हैं । माओ के जीवन काल में उनके व्यक्तित्व का प्रमाव और 
उनके जीवन दर्शन वी अमिट छाप चीनी विदश नीति के निर्घारण पर पडती रही 
है । वह 'महान खेबनहार' के नाम से जाने जाते थे । अपनी जीवन सध्या में उनकी 
स्थिति देवपुत्र (507 ० छ८३४८०) दाव पारम्परिक चीनी सम्राटो जैसी हो गई थी। 
यह सिर्फ़ अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों म व्यक्ति विशेष वी भूमिका से जुडा हुआ प्रश्न नहीं 
है । माओ सिफ माजसंबादी नहीं थे। उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने 
विश्लेषण मे मावर्स और लेनिन की विरासत में मौलिक भी बहुत कुछ जोड़ा घा। 
उदाहरणार्थ, 'विरेघी और विरोव रहित अन्तद्वन्द'ं (579200757 309 7०7 
97098077570 (१०॥॥780700975) की स्थापना के इसरो आघार पर "सैद्धान्तिक 
झुद्धि' और लाभप्रद अवसरवादिता' मे वह जीवन भर तालमेल विठाते रहे। चीनी 
विदेश नीति का नियोजन कभी दि जायंट लीप पारवर्ड” (॥॥८ 0270 .,69७ ए०7- 
४४५०) के आधार पर किया जाता था तो कभी "लेट हन्हेंड फ्लावस ब्लूम' (.७ 
4070706 0%८३५ ७(0०7) वी घोषणा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का थाद्वान करती । 
आर्थिक विकास क मामले में मानोत्स तुग स्वावलम्बी आत्म-निर्मरता के पक्षघर थे। 
हालाकि माओ क चितन के बारे में सररीकरण के खतरे से बचने की जरूरत है परन्तु 
यह उल्लख क्या जाता भी अनिवायं है ब्रि राजनीतिक झक्ति बदुक की नाल स पैदा 
द्वोती है' या 'एक दित सप्ार क सारे गाँव समृद्ध शह्ट रो को घेर लेंगे और उन्हें घुटने 
टेकन की विवश्य बरेंग', जैसी उनकी प्रान्तिकारी स्थापताओं न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
पर भारी अमर ढावा । 

इसवः विपरीत माओ बः उत्तराधिवारी देंगे सियाओ पिग्र की छवि सशोधन- 
बादी ((१८४४॥०॥9), “अपक्षाइृत व्यावहारिक (072८0८७)) और ययथाथवादी' 
(२८शा5६) पञ्म वी जाती है। उन्हाने न तो कमी विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धो के सेद्धान्दिक पक्ष को अति महत्वपूण बतलाया और न ही कमी आधुनिकी- 
करण और विकास के लिए विदज्ली सहायता स्वीकार बरने भे कोई हिचक्चाहट 
दिखापी । चार आधुनिकीक रणों (रक्षा, हृथि, उद्योग और विज्ञान व टैबनोलोजी) 
का उनका महत्वावाक्षी कायध्रम विदज्शी टेनोलोजी ओर पूँजी के आयात पर टिका 
हुआ है। उद्दाने सत्ता ग्रहण करने के साथ ही लात रक्षरों एवं अति उत्माडी 
आत्रामक तवर वाल पार्टी कार्यकर्ताओं पर अकुझ लगाया और चीनी राजनय थी 
जिम्मदारी एक वार फिर पशेवर अधिवारिया व हाथ म॑ सौंप दी। यह भी जोड़ा 
जा सवता है कि सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्य के रूप म घीन बा राजनयिक 
आचरण इस पद की प्रतिष्ठा क अनुकूल द्वी रहा हे--अर्थात्‌ यथास्थिति का पोपण | 
अगर ज्यादा गहराई म॑ न जायें तो हम इसी तिप्प्पं पर पहुंचेंग वि माओ के बाद 
के युग में चीनी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। सक्षेप में बहा जा 
सकता है कि त्रान्तिकारी उफान का स्थान व्यावहारिक दूरदशिता न ले लिया है। 
परल्तु महराई में जाय बिना क्यम नहीं कत्रमा और तब बिल्जुल ही दूखर नतीज 
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हो जाये, यह आवश्यक नही । वियतनाम ब्रुद्ध मे अमरीकों स्थिति पतली होने के 
कारण अमरीकियों के लिए यह भी असम्मव द्वो गया कि चीन के साथ सवाद से दे 
कतराते रहे । वस्तुस्थिति स्वीकाट करने के बाद वेघानिक मान्यता देते मे देर नही 
की जा सकती थी। 

इस समय तक अमरीका के अनेक सन्धि-मित्रों तथा शिविद्ानुचरो ते अपने 
राष्ट्रीय द्वितों के दबाव में चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य कर लिये भे । इनमें 
फ़ास, ब्रिटेन और प० जर्मेनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है ॥ जापान भी इस ओर 
अग्रप्तर होने लगा था। तनाव शैथिल्य की सीमाएं रृष्टिगोचर होने के साथ अमरीका 
मी नीति-परिवतेन के लिए उद्यत हुआ। इस सन्‍्दर्म मे पाकिस्तान ने, विशेषकर 
तत्कालीन विदेश मन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टों ने अपने गुप्त राजनय हारा महत्वपूर्ण 
भूमिका निमायी | हेनरी किसियर ने “दी व्हाइट हाउस इयर्स' नामक अपने सस्मरणो 
में इस राजनय का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया है। इस वात का भी अच्छा असर 
पड़ा कि तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति निक्‍सन विदेश्व नीति विशेषज्ञ थे और उस समय 
उनकी आस्तरिक स्थिति इतनी निरापद थी कि वह इस तरह कि रचतात्मक पहल 
की जेखिम उठा सकते ये । फरवरी, 972 में निक्‍्सन ने चीन-यात्रा को और 
माओं तथा चाऊ एन लाई के साथ परामर्श किया | यह सव जत सचार साधतो में 
लोकप्रिय मनोरजन और विस्तृत विश्लेपण के विषय रहे । पिग पोग राजनय हो या 
एडगर स्‍्तो जैसे पत्रकारों का योगदान, ये सभी इसो बात को दक्षति है कि इस 
समय तक दातावरण चीन के पक्ष में ढल चुका था और उसको स॒० रा० संघ में 
स्थान दिलाना और अधिक टाला नही जा सकता था। 

अमरीका ने चीत के साथ सम्वन्धों के सामान्यीकरण को प्रक्रिया आरम्भ 
होने के बाद मी तत्काल राजदूतों का आदान-प्रदान नहीं किया और विश्येप दूत की 
व्यवस्था से हो सतोप किया । मगर अमरीका ने यह स्पष्ट करने मे देर नही लगायी 
कि वह वास्तव में जनवादी चीन झो मास्यता दे धघुका है। अमरीका द्वारा नए! 
माभोबादी चीन को मान्यता दिये जाने का सयोग सं० रा० सप की सुरक्षा परिषद 
में चीन के प्रवेश (अक्तूबर, 97।) के साथ हुआ। इससे यह बात भलीमाति प्रमाणित 
हो जाती है कि चीन की मान्यता का प्रइन विदादास्पद सिर्फ इसलिये घना था कि 
अमरीका मान्यता देने को तंयार न था | अमरीकी मान्यता मिल जाने के बाद थीटो के 
प्रयोग की सम्भावना के साथ चीन का प्रभुत्व बढा और साओ के बाद चार महाव 
आधुनियोकरणों को बात सोची जा सकी | 97]-72 में ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के विद्याधियों के लिए 'दो चौनों' का सवाल निरर्थक हो गया । इसके बाद भले ही 
घीन हे महाशक्ति के रूप मे बरादरी का दर्जा न मिला हो, किन्तु किसी मी अन्य 
यदी शक्ति से अधिक प्रायमिकता मित्र चुको है। सक्षेप मे यह कहा जा स्रकता है 
कि घीन वो अन्तर्राष्ट्रीय मास्यता का प्रश्न मूलतः अमरीका-चोन सम्बन्धो का एक 
पहलू था शोर इसका अध्ययन इस विपय से हृट्कर नही किया जा सकृता। अमरीका 
द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद भी कुछ अन्य पड़ौसी देशो के साथ "पूर्ण मान्यता! 
के अधाव में घीत के सम्दन्‍्ध आज तक असदज बने हुए हैं। इसमे मलयेशिया व 
इण्डोनेशिया श्रमुस हैं। कुछ तनाव पोल-पोट की प्रदासो सदकार के कारण कपुचिया 
एवं वियतनाम के साथ भी हैं । अतः ऐसा सोचना त्ंसगरा है कि आगामी कुछ 
ब्षों में माम्यता का प्रइन चीनी राजनय के लिए महत्मपूर्ण बना रहेगा। 
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केन्द्र | समी विदेशी बहनों समझे जाते थे। अनऊ विद्वानों ने चीनी विदेश नीति 
को केन्द्रीय राज्य होने बी कुठा (१400८ >(79200०7० (०४9!०:) से ग्रस्त, देश- 
प्रेमाघ (20००७॥५) तथा दिदेश भयात्षात (2«7०ए॥०७०) समझना है। देंग 
सियाओ पिग के पहले के सभी प्रशासनों के राजनयिक सम्बन्धों मे ये तत्व आसानी 
से पहचाने जा सकते हैं। अब तक नले ही देंग सियाजो प्रिम वी विदेश नीति मे 
इनका ककंद स्वरूप प्रकट नही हुआ है, फिर भी भारत और दियतनाम के साथ 
चीन के सम्बन्धो मे पुराने आचरण की अनुमूंडें आाज सुनी जा सकती है। 

(2) विचारधारा व राष्ट्र हित का अन्तर-इन्द्द नहों--चीन की विदश नीति 
में सोवियत संघ को तरह विचारधारा और राष्ट्र-हिंत का अन्तर इन्द्र नही झलकतां 
क्योकि सत्तारूढ़ सरकारें जावश्यक्षतानुसार सैद्धान्तिक परिवल्पनाओ-अवधारणाओं 
को सशोघित-परिमारजित करती रही हैं। असल मे, माभो की दाशनिकता और देंग 
सियाओ पिग की व्यावहारिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 

(3) सर्वोच्च नेता के ब्यक्तित्व फी अमिट छाप--चीन की विदेश नीति की 
एबं और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भू-राजनीतिक स्थिति ओर ऐतिहासिक 
परम्परा की अपेक्षा सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की गहरी छाप विदेश नीति नियोजन 
और उसके भचालन पर पड़ती रही है। साथ ही सस्तार के किसी भी दूसरे देश की 
अपेक्षा चीत अपती विदेश नीति के लड््यों को आ्प्ति के लिए सैनिक उपकरणों और 
बल प्रयोग के अवलम्बन को तैयार रहा है। 

(4) छदुम पेतरेबाजी--जैसाकि रोस टेरिल ने लिखा है कि चीनी बिदेश 
नीति के नियोजन और सम्पादन के विघ्लपण के लिए एक वाद्य बृद (००८४४०) 
के रूपक था सहारा लिया जा सकता है, जिसमे कभी तो रणघोष वे अन्दाज में 
जोरदार ढोल-नगाड़े बजाये जात है, और कभी मघुर मिलन यामिनी (70797॥0 
धा३४) बा लिए उपयुक्त भकेली बाँसुरी वा कोमल-सुमधुर प्रयोग क्या जाता है। 
उन्होने इस बात पर जोर दिया है दि चीन के अलांदा कोई ऐसा दूसरा दक्ष नहीं, 
जो इतनी सहजता के साथ टकराव स॑ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क ध्रुव तवा लोद 
सकता है । चीनी विदेश नीति को इस विशेषता के लिए बहुत बड़ी सीसा तक 
उसेबी आन्वरिक राजनीतिक व्यवस्था जिम्मदार है, जिसमे आत्मालाचन (5८४- 
ल्माण्रत्रा) की पद्धति का सहारा लकर जतीव की गलतियों के लिए पूर्ववर्ती 
शासक-नेताओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ॥ परम्तु आज ससार के अनेक 
दश चीन के साथ राजनयिक सम्बन्धो क सचालन का इतना अनुभव प्राप्त कर घुके 
हैं कि वे चीन के छद्म पैतरा और वास्तविक स्थिति म अन्दर कर सबते हैं। माओ 
के युग में चोनो विदेश नीति कई बार अनूठी एव “क्रान्तियारो' लगती थी, परन्तु 
बाज ये “विश्वेयताएँ" उतनी अस्वाभाविक नही जान पडती। सासकर सुरक्षा परिषद्‌ 
को स्थायी सदस्यता की प्राप्वि वे! बाद चीन का आचरण बिभी भो दूसरों यथा- 
स्थिति पोषक बडी साक्ति की तरह अत्याशित (97227::5७४८) रहा है । अमरीदा और 
रूम वी तरह चोनी विदश्ष नीति में मी उसको भोगोलिक स्थिति एवं उसके 
एतिहासिक अनुभव क॑ प्रभाव देखे जा सबत हैं, परन्तु ऐसा बुद्ध नहीं, जिस विदेश 
नीति के तुतनात्मक अध्ययन के विद्यार्थी अटपटा महसूस करें 
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सामने आयेंगे । दर हर 

मराओ की बहुप्रचारित क्रान्तिकारिता का आवरथ हटाने का श्रयत्व करे तो 
यह बाठ स्पष्ट होते ज्यादा देर नही लगेगी कि चीन के टाप्ट्रीय हित के संवर्घत- 
सरक्षण के लिए माओ की व्यावद्ारिकता देंगे सियाओ पिग से किसी भी तरह कम 
नही रही । इस्चे प्रमाणित करने के लिए दो-चार उदाहरण देना काफी होगा ॥ उमूरी 
सदी के तट पर 969 भें सोवियत संघ और चीन के बोच सनिक मुठभेड मले ही 
हुई दो, मगर रेखाकित किये जाने लायक वात यह है कि दोनो देझ्यों के बीच 960 
में ही मतभेदों का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद चीन ने इतना सयम वरता कि 
ऐसे अबसर ओर म आयें | इसी तरह यह बात याद रखने लायक है कि अपने प्रमुख 
शत्रु अमरीका के साथ सम्बन्धो के सामान्यीकरण की प्रक्रिया का सूतयात साओ ने 
अपने जीवन काल में ही कर दिया था । जहाँ तक देंगे सियाओ पिम्न का प्रश्न है, 
समाजवादी दामन प्रणाली के अनुरूप सर्वोच्च नेता को वचे-वने रहने के लिए अपनी 
निद्दनद्ग छबि प्रस्तुत करनी पडती है । परन्तु देंग सियाओ विंग माज्ो सरीखे करिब्माती 
व्यक्तित्व के स्वामों नही हैँ और न ही उनका कोई मोलिक विद्वव दर्शन है। देंग 
सियाओं पिंग की चार आधुनिकीकरणों बालो विदेश नीति की व्याख्या माओं की 
“विरोधी एवं विरोध-रहित अतद॑न्द् वाली स्थापना और 'दि जायट लीप फारवर्ड' 
की भह्ृत्वाकाक्षा के आथार पर बखूबी की जा सकती है। सयुक्त राप्ट्र सप में चीन 
का राजनबरिक आचरण भी माओ के जीवन कास में तथ किया जा चुका था। स० 
रा० सध भे या अन्यत्र कई राजनयिको बी पदावनति, स्थानान्तरण आदि से पश्चिमी 
चीन विश्नेषज्ञों ने चीन की विदेश नीति में परिवर्तसों के वारे में अटकलें लगायी है । 
परन्तु, इस तरह की धटेत़्ाओ का मूल कारण चीनी पार्टी ये सत्ता संघर्ष एव 
आस्तरिक नीति के सम्बन्ध मे विवाद-मतातर अधिक रहे है । 

देंग सियाओं प्रिग ने वियतनाम को 'सयक सिखाने के लिए जो सैमिक 
अभियान साधा, उसके दोरान उन्होंने स्वय इसकी तुलना 962 में भाओ के कार्य- 
काल में भारत को मिखाये गये 'सबक/ से की धी। इसी तरह परमाणु शस्त्रास्त्रो के 
मामले में चीनो विदेश नोति में माओ युग से आज तक कोई मी परिवर्तन नहीं 
दिलाई देता । यह ठीक है कि देंगे स्तिआओ पिंय बार-बार 'तीन विदबों' की अच- 
धारणथा धस्तुत नही करते परन्तु चीन का राजनयिझ आचरण इस मामले मे शक 
की कोई गुजाइश नही रखता कि मदाय्यक्तियों की वास्तविकता और तौसरी दुनिया 
के बिकास की चुनोतिपो के वादे मे देंग सियाओ पिंग का सोच माओ के चिल्तद से 
बुनियादी तौर पर फर्क है ॥ 


चीनी विदेश नीति को प्रमुख विशेपताएं 
(5गॉंटगा एटशपर०४ ०६ 0070०३० छठनंझा ए००छ) 
चोन को विदेश नोति की प्रमुख विश्वेपताएँ निम्वाकित हैं-- 

कम (।) छैल्योप राज्य होने की कुंठा से प्रस्त--चोनो सम्रा्ों के काल से 
पदिनादित पारस्परिक बोन की भोगोलिक सीमा को स्रभी चीनी सरकारें निविवाद 
मानती हैं। माजू, तुत्रितताग, माजोवादी तथा माओ को परवर्तो समी चोनी सरबवारों 
में जातीय जह॒कार और विदेशियों के श्रत्ति सस्देह का भाव स्पप्ट रूप से इप्टिगोचर 
होता है। पढ़ने चौती सम्राट अपने को “देबपुत्र/ मारते थे और चीन को 'समभ्यता को 
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9वी शताब्दी मे जब अन्य पश्चिमी ओऔपनिवेशिक शक्तियाँ चोन को 'बदरवाँट' मे 
लगी हुई थो, तब इस शोषण-उत्पीडन मे अमरीका का योगदान नहीं रहा था। इस 
दौर में अनेक अमरीकी मिशनरियों ने चीन मे ईसाई धर्म का प्रचार कार्य किया । 
चीन के माचू वश के अन्तिम वर्यों के बारे मे उनके द्ारा जुटाथी जानकारी काफी 
प्रामाणिक थी। 9बी सदी, विशेपकर गृह-युद्ध के बाद का काल, अमरीका में 
'पूँजोवाद के प्रसार का युग' था। विदेशों मे लोग यह्‌ समझने लगे कि वे ब्यक्तियत 
समृद्धि की प्राप्ति अमरीका मे कर सकते है, जहाँ उन्नति के अबाघ अवसर थे । ऐसा 
सोचने दाले अनेक चीनी अमरीका पहुँचे । इतनी बडी सख्या में कि आज मी न्यूयार्क 
और सान फ़ाप्तिस्को जैसे शहरो मे “चायना टाउन' के नाम से प्रसिद्ध इनकी बल्तियाँ 
महत्वपूर्ण है । अनेक समृद्ध चीनी अमरीका में पढने-लिखने पहुँचते थे । इनकी सख्या 
मले ही बहुत ज्यादा न रही हो, परन्तु उनका प्रमाव कम नही आँका जा सकता । 
बाद में इनमें स अनेक के लामप्रद व्यापारिक सम्बन्ध अमरीकियों के साथ स्थापित 
हो सकते थे। सन यात सेन, चास काई शेक क॑ निकट सम्बन्धी सूग परिवार की 
स्थिति ऐसी ही थी । 

जव साम्यवादियों ने छापामार युद्ध आरम्म क्या, तब अनेक अमरीकी 
पत्रकार इस घटना का आँखों देखा दाल दखानने के लिए चीन पहुँचे और दक्षिण- 
पूर्व एशियाई रण-क्षेत्र मे तथा जापान पर कयबू पाने के सनन्‍्दर्म मे चीन की सामरिक 
उपयोगिता अमरीका के लिए उजागर हुई। पल बक के उपन्यासो, थियोडोर ट्रपेर के 
रिपोर्ताजो और एडगर स्नो को चुस्त पत्रकारिता से इसी बात का पता चलता है। 

949 भें चीन में सास्यवादी सरकार के गठन के बाद शौत-युद्ध के बाल में 
दुरइप्टि का धोर अमाव दिखात हुए अमरीका ने चीन को अपना झत्रु मानना आरमस्म 
कर दिया और उसे मान्यता देने से इकार कर दिया। तिब्बत की मुक्ति और कोरिया 
युद्ध के बाद अमरीका चीन सम्बन्ध भौर भी तनावग्रस्त हुए। उनके बीच सम्बन्धों का 
सामान्यीकरण तनाव-क्षैथिल्य (अमरीका व रूस के बीच) की प्रक्रिया के. काफी आगे 
बढ़ जाने के बढुत बाद 97] भे झुरू हुआ । 

कट्ुर द्वाजुता---आज अमरीका द चीन आपसी सम्बन्ध मजयूद्र बरने के लिए 
बताब नजर आत है, मगर पहत व एक दूसरे क॑ कट्टर विरोधी थ। द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद अमरीका और सावियत संघ विश्व महाद्यक्ति क रूप मे उमर॑ और दोनों 
ने अन्य राष्ट्रों को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र मे लना चाहा । जमरीका ने जहाँ पूँजी- 
बादोी देशों क॑ खम वा नेतृत्व किया, वही सोवियत सघ ने साम्यवादी दशों की 
बागड़ोर अपन हाथ मे लो । 949 मे जब चीन मे साम्यवादी सरवार कायम हुई 
तो वह साबियत खम्र स॑ शामित्र हुआ और उस अपने चहुंमुद्दी विकास के लिए 
सोबियत सध स मारी मात्रा म मदद भी मितरी। उघर चीन से जग हुए ताइवान 
को अमरीकी आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी वदोलत वह सपुक्त राष्ट्र सघ जेमे महत्वपूण 
अम्तर्राप्ट्रीय सगठन बा सदस्य बदन के अठावा मुरकषा-परिषद वा स्थायी सदस्य मी 
बन बेंठा। चीन जहाँ एक आर अमरीका को पूंजीदादी, साम्राज्यवादी एव नव- 
उपनिदवादी को सज्ञा दक्र उसकी नीतिया का विशध करता रहा, वही दूसरी 
आर अमरीका न एश्विया म साम्यवाद का विस्तार राकन व जिए चीन की घणाबन्दी 
करना आरम्भ स्था। अमरीका न अनक एशियाई दशों व साथ मिलकर सन्‍्टॉा' वे 

मिएटो नामक सैनिक सगठत वनाय और इन दर्झो म साम्यवाद का विस्तार रोकन 
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चोनी विदेश नीति का भविष्य 
(एपफ्ाव ण॑ (0ग्रार5ढ कगचंडा एगए०ज) 


चीन मे स्ाम्यदादी सरकार का गठन हुए चार दक्षक समाप्त हो भये है। 
इस दौर के उतार-बढ़ाव को देखते हुए यह अनुमान लगाने का प्रयत्त किया जा 
सबता है कि मविष्य में चीनी विदेश नीति की क्या दिल्ला रहेगी? जैसाकि ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका है कि चीन की विदेश्न नौति में राष्ट्र-हित के आधार पर 
भिद्धान्त और यथार्य के बीच सन्तुलन-समोकरण बरकरार रहेगा। चीन ने अमरीका 
के साथ सम्बन्ध मुघार के बाद, सोवियत सभ के साथ राजनयिक सम्बन्धों के 
साम्रान्पीररण की प्रक्रिया जारम्भ कौ थो। 987 में मगोलियां में सोवियत विदेश 
मन्‍्तरों ने इस बात के स्पष्ट सकेतः दिये कि रूस चीन के साथ तनाव घटाने के लिए 
तैयार है। इुस्खी प्रकार जब ग्रोबच्योव ने देक्षिण-पद्िचम-प्रश्ान्त क्षेत्र भे स्थिरता 
बनाये रफपेने के लिए एक योजना प्रस्तावित की, जिसके प्रचन्ध के लिए अमरीका, 
जापान ओर आस्ट्रेलिया के साथ-साथ चीन को मो आमन्जिते किया। भारत-पाक 
और सारत*लीन विवाद के उन्दर्म मं भी वाद की सोबियत घोषणाएँ यही मत 
अभिव्यक्त करती रही कि भविष्य मे उनका रवेया मित्रो से फर्क करने वाला नही 
रहेगा । इस भवेके आवार पर यह कह्दा जा सकता है कि आगामी वर्षों मे चोने 
एशिया के राजनीतिक रगमच पर प्रमुख हस्ती के रूप मे प्रतिष्ठित और स्वीकृत हो 
जाने के बाद अपेक्षाकृत अधिक सयत और यथा-स्थिति पोषक आवरण करेंगा। इसे 
मिललिले में एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र जरूरी है। परमाणु प्रक्षेकस्त्र सम्पन्न होते 
के बाद भी समुचित नौरसनिक शक्ति के अभाव भें चौत धपनी प्रभुता का प्रक्षेपण 
करने में अमरीका की सुलता में दुर्वल है। निश्चय ही भागामी वर्षों में पह यह 
अममर्थता दूर करने की पूरी कोश्षिश करेगा। 
इनके अतिरिक्त दो-घार ऐसी अन्य वार्ते हैँ, जिन्हें अनदेखा नहीं किया 
जा सकता। अब तक अमरीका-चीन अम्वन्धो के सामान्यीकरण की प्रक्रिया की 
मीमाएँ-सम्मावनाएँ स्पष्ट हो चुकी है। चीन ने चार महान्‌ आधुनिकीकरणों के 
सिलप्िले में जिस मुक्त व्यापार और मुनाफासोरी की नौति को अपनाया, उसके 
चीनी सामाजिक व्यवस्था पर स्पप्ठ कुंप्रभाव दीखने लगे है । राजनीतिक प्रणाली 
पद इसके ददाढ बहुत लम्बे समय तक रोके नहीं जा सकते। 987 के पूर्वार्द्ध में 
छात्र एवं वोद्धिक वर्ग के व्यापक असन्तोप-आस्क्रेश और इनको अनुशासित करन के 
सरकारों प्रयत्वों से यह बात भली-मँति प्रमाणित होतो है। इस बात को भी नहीं 
धुलाया जए सकता कि देंगे सियाओ पिग चयोदद्ध व्यक्ति हैं। यह सम्मावता नगण्य 
नही कि उनके बाद उनको व्यावहारिक नौतियो फा पुनमृश्याकन भारभ्म कर दिया 
जाये, जिमके तहत विदेश नीति के सन्दर्भ मे व्यापक फेर-वदल हो सकता है। तब 
भो ऐसा सोचने का कोई कारण नही कि भविष्य भें चोर फिर से माओकालीन 
एकान्तयाक्षी या जुप्माहू हूप ग्रहण करेगा 4 


चीन-अमरीका सम्बन्ध 
(ञ॥॥०-५.$. ए८्णा5) 


अमरीका ओर चीन के दीच सम्बन्ध हमेशा से वेमरस्यपूर्ण नही रहे है। 
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कर सकता या ! 

इन्ती बातो को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 979 मर तत्कालीन अमरोकी 
राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन के स्राथ पूर्ण स्वर के कूटनीविक सम्बन्ध कायम करने 
की घोषणा कर दी। अमरीका ने ताइवान के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध और आपसी 
सुरक्षा सम्धि ठोडने के अलावा उसे (ताइदान) सपम्थवादी चीन का कानूनी तौर पर 
एक अगर मान लिया। परन्तु अमरीका ने ताइवान-समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान 
और अविप्य में उसके राय आयिक ओर सास्कृतिक सम्बन्ध कायम रखने की बात 
कही ॥ इसी बढती निकटता के कारण अमरीका व चीन न॑ अफगानिस्तान, कपुचिया 


निधि मण्डलों का आदान-प्रदान हुआ और सहयोग-समझोते हुए । 

जनवरी, 98 में जब रोनाल्‍ड रीगन ने सोवियत सध के साथ कडा रुख 
जपनाने की घोषणों के साथ अमरीको राष्ट्रपति का कार्य भार ग्रहण किया तो चीनी 
नेता काफी खुश नजर आये, क्योकि उनका अनुमान था कि वे टीगन के इस रख 
से अमरीका के साथ कुटनीतिक लाल उठान मे अधिक भमर्थ होग, वही दूसरी ओर 
अमरीका से निकटता की तुरुप दिखाकर सोवियत सघ के साथ सम्बन्ध सुघार में 
सौदेबांजी वी स्थिति मी मजबूत कर सकेंगे। मगर न तो रीगन ने चीन के प्रति 
अबिक उत्माह दिखाया और न ही सोविय्त सघ ने | अगस्त, ॥982 भें अमरीका 
ओर चीन ने सयुक्त विज्ञप्ती में घोषणा को कि 'चोन शान्तिपरर्णं तरोको से ताइवान 
का अपने देश मे बिलय करेगा, जबकि अमरोका ताइवान को धोरे-घीरे हथियार देना 
बन्द कर देगा ।' मगर जुलाई, 983 मे अमरीका ने ताइवान को 5030 करोड 
डालर के हथियार बेचतन की धोपणा की, जिसकी चीनी नेताओं ने ब्दु आलौचना 
की ॥ अमरीका ने अपनी सफाई में कहा कि मुद्रा स्फीति बढ़ जाने के कारण ये 
हथियार विश्लाल रप्शि के लगते हैं। 

बढ़ते व्यापार सम्बन्ध--अमरीका नौर चीन के रिश्तों मे इस ठड़ेंगत के 
बावजूद सम्बन्ध सुबार के लिए बूटनीतिक भागदोड जारी रही और आपिक सम्दन्य 
भी मजबूत हुए। 983 में तत्वालोत अमरीकी विदेश मन्‍्त्री जा घुल्ज, वाणिज्य 
अन्त्री माल्शोम बाल ड्िज और रक्षा मन्त्री केपसर वेनवर्गर चोन यात्रा पर गय। जनवरी, 
4984 में चीनी प्रधानमन्त्री झाओ जियाय ने अमरीवा की. नौ दिवसीय यात्रा वी। 
जहाँ तक आधिक सम्बन्धों का सवाल है, दोना देशों के दीच !97] मे 9 60 बरोड 
डालर का व्यापार हुआ थां, जो 983 म बढकर 43 अरब डालर हो गया , 
हालाकि ]988 मे ]4 अरब डालर का रिकार्ड ब्यापार हुआ॥ बोन में अमरीबगा 
का प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 500 मिलियन डालर है, जो दीन में बिसो भी अन्य देश 
का सर्वाधिक विदशी पूँजो निवेश है। वीजिग में [20 अमरीकी कम्पनियों के प्रति- 
निधि केन्दन तथा छाथाई में नियुक्त है। 978 मे लगमस ]0 हजार अमरोकीे 
प्रयंटंक चीन गये, जबकि 4983 में यह सख्या बढकर डेढ़ लाख हो गयो । चीन के 
0-]2 हजार छात्र व श्षिक्षक अमरीका में अध्ययत और अध्यापन में लगे हुए हैं। 
चोन के 23 मे मे )3 विदेश व्यापार कार्यालय अमरोका मे है । 

झीगन की अप्नेल, 983 की चीन को छह दिवसीय यात्रा के दौरान दोना 
देशो बे बीच एक परमाणु समझौता हुआ, जिसके तहत अमरीकी कम्पनियाँ चीन म 
परमाणु रिएक्टर बनायेंगी। इसके अलावा दोनो दको में आर्थिक, सास्कूतिज, वेश्ञानिक 
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के हेतु उन्हे विश्ञाल मात्रा मे सैनिक व आथिक मदद दी। अमरीका सुरक्षा-परिषद मे 
'दौठो' (निपेघाधिकार) क बूते पर चीन को संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बनने से भी 
रोकता रहा । इस प्रकार अमरोका व चीत एक-दूसरे के विरोधी रहे। डे 

बदल्ली परिस्यितियों में मेल-मिल्नाप--लेकिन छठे दशक के अन्तिम वर्षों में 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक बुनियादों परिवत्तन होने शुरू हो गये । एक तरफ 
अमरीका व सोवियत सघ में शीत-युद्ध को घघकती ज्वाला की गर्मी कमर होने लगी तो 
दूसरी ओर सोवियत संघ व चोन में बेचारिक मतभेद एवं राष्ट्रीय द्वितों के ठकेराब 
का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक चीन ते अपनी सामरिक शक्ति ओर आथिक 
विकास के बल पर साबित कर दिया था कि वह भी विदव को एक बडी शक्ति हे। 
चीन को पह खतरा सताते लगा कि सोवियत सघ के साथ उसके देचारिक और प्तीमा 
सम्बन्धी मतभेद कही सैनिक सुठभेड का रूप त ले लें। वह अमरीका एवं सोवियत 
सघ में तनाव-आथिल्य के प्रति भी घिन्तित था, क्योकि इससे वह अपने आपको अलग 
थलग पाने लगा ) अतएव उम्रने अमरीका से सम्बन्ध कायम कर सोवियत खतरे को 
कम काने का निर्णय लिया। इससे बह एशिया में तनात अमरीकी सेनिको थे! खतरे 
से भी भुक्त हो सकता था) दूसरी ओर अप्तरीका भी विश्व मे वढते सोवियत प्रभाव 
को रोकना चाहता था, लेकिन साथ ही वह चीन ऐे सन्‍्बन्ध सुधार रूपी तुरुष का 
इस्तेमाल झर सोफियत सध के साथ साल्ट समझोवे (सामरिक शस्त्र कटोती सम्बन्धी) 
और अन्य मसलो पर अपनी सोदेबाजी की स्थिति भी मजबूत करना चाहता था। 
इसके अलावा जापात तथा परिच्म यूरोप्रीय देशों के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्दा तेज 
होने के कारण अमरोको उत्पादों के निर्यात पर काफी प्रतिकूल असर पडा था, जिस 
कारण अमरीका को किसी नए बडे बाजार की जरूरत थी। चीन इस इष्टि से उसके 
लिए फॉयदेमन्द बाजार सावित हो सकता था। इस प्रकार अमरीका एवं चीन ने 
इन्ही बदली परिस्वितियों मे एक-दूसरे सा हाथ थामा । 
अपरोका की विकोणीय फूटनोति--जुलाई, 97] में तत्कालीन अमरीकी 
विदेश मस्ती हेतरी किलिजर माटकीय अन्दाज मे चौन गये। फरवरी, 972 में 
तत्कालीन अभरीकी राष्ट्रपति रिचई निक्‍्सन ने चीन-यात्रा की, जिससे सोवियत सच 
के ही नहीं, बल्कि अमरीका के समित्र-देशों के भी कान खड़े हो गये । जमरीका ने 
यही से अपनी “त्रिकोणीय कुटनीति' का सिलसिला शुरू किया, जिसके तहत उसने 
अपने व सोवियत सघ के अलावा चीन को भी ज्क्ति का एक प्रमुख तीसरा केन्द्र 
माना। अमरीका व चोन में आधथिक व सास्कृतिक सम्बन्ध कायम हुए । इधर 
जनवरी, 4976 में चाऊ एन लाई तथा सितम्बर, ]976 में माओत्से तुग के निधन 
के बाद चीन में नया नेतृत्व उमरा, जिसने नई तीतियो की घोषणा की । देंग स्ियाओ 
पिंग के नेतृत्व में चौन ने कृषि, रक्षा, उद्योग एवं विज्ञान व टैक्नीलोजी नामक चार 
प्षेत्रों में आशुनिसोकरण करने के कार्यक्रम को चलाथा। चीनी नेताओं ने इस सिल- 
सिले में पश्चिमी देगो और सामकर अमरीकी पूँजी और टेंक्नोलोजो मे अत्यधिक 
दिलचस्पी दिखाई। अमरीका ने मी इसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योकि 
बहू घौन से सम्बन्ध सुधार कर राजनीतिक व आधिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त 
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अपन आधोन किया। सुदूर पूव एशिया के इतिहास म चीन ओर जापान का दन्द्र 
पारस्परिक शक्ति संघप का रूप वर्षों पहले ल चुका था। 

]9दी शताब्दी के उत्तराद्ध और 20वी दतब्दी के पहले चरण म इन दोनो 

देशा की आन्तरिक राजनीति म बुनियादी महत्व का घटनातम सम्पन्न हुआ, जिसन 

दोनो के सम्बाधा को आमूल चूल ढग स बदल डाला। एक ओर माचू साम्राज्य 
की अवसान बेला में चीन पश्चिमी औौपनिवरिक शक्तियो क सामने पस्त पड़ा था 
तथा अफ्लीम क नझे और सामाजिक कुरीतियो द्वारा खोखला किया हुआ था तो दूसरी 
आर अमरीकी कमोडोर पेरी से मुठमड के दाद मजीकालीन जापान आधुनिकीक्रण 
का भाग चुन चुका था। उसने अपने द्वार परिचिम के विए खोल दिय थ। ओद्योगिकी 
करण से जापान न बहुत तजी से प्रगति की और 905 में एक बडी यूरोपीय शक्ति 
रूम को युद्ध म पराजित किया | 922 में बाटियटन मे नौसनिक सम्मलन तक 
अमरीकी तथा अन्य यूरोपीय बडी शक्तियों ने भी जापान का बराबटी का दर्जा दे 
दिया । 

दो विश्व बुद्धो क अतरात्र म जापानी शक्ति निरन्तर बढ़ती रही। मचूरिया 
तथा कोरिया म जापानी विस्तारवादी-साम्नाज्यवादी सेनिक हस्तक्षप का निशाकरण 
करने म राष्ट्र मघ (.0980० ० )४०४०05) तथा अन्य बडे राप्ट्र बिल्कुल अमसमथ 
रहे । इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध * दौरान जब जापान ने दक्षिण पूव एशिया 
में अफते पैर जमाम तो इसकी सवस बडी और दु खद कौमत प्रवासी चीनियों का 
चुकानी पडी | जापानिया क नस्‍्लवादी तवर तथा चोनियों के प्रति उनका दुर्माव 
इन वर्षों मे बहुत वीभत्स रूप स उभर कर सामन आया। 

स्थिति में नाठकीय परिवतन--यह सारा ऐतिहासिक पुनरावलोकत बेहद 
आवश्यक है क्योति इसके विना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति का मूल्याकन 
विश्लेषण साथक ढग से नही दिया जा सकता । जापान की पराजय के बाद सुदूर 
पूव भ स्थिति एक बार फिर नाटकीय ढेग से बदलो। चीत मित्र राप्ट्रा क साथ 
लडा था और उसकी यह अपेशा स्वाभाविक थी कि अब सदूर पूव मे उसका एंक्छत्र 
अपिपत्य होगा पटतु कई कारणों से एमा नही हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध की 
समाप्ति के साथ ही मित्र राष्ट्रों के सयठत मर फूट पड गयी और श्यौत युद्ध वा 
आविर्माव हुआ । सटूरनयूब के भू राजनीतिक महत्व का समचते हुए सोवियत सघ 
अमरीका के मित्र पिट्दू चाग काई शक के मरास चीन की व्यवस्था नहीं छोडना 
चाहता था। स्व्रय चीन की आन्‍्तरिक स्थिति डाबाडोल थी। साम्यवादियों वी 
छापामारी मफय हाने को ही थी और चीत के बहुत वड भाग पर कसी नी 
शक पक्ष का निद्वाद्न अधिकार नहीं था। जापान मे अमरीकी सनाध्यक्ष जनरत 
भेबाधर का मानना घा कि पराजित जापान को अपमानित करने और दुरत बनाव 
क परिणाम्र अमरीका और पश्चिमी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकत है। 
इसलिए उन्हाने जापन को मोगोजिब अखण्डता को जलत रखने एवं युद्धात्तर 
आशिक पुननिर्माण मे सहायता दने का दौडा उठाया । 

949 म छीन म साम्यवादियों न सत्ता ग्रहण की ओर उम्र माजावादा 
मुझ न सुद्ृर-पूव में ाक्ति-मतुवत को एरु बार किर सक्‍टग्रस्त कर दिया। 949 
में 4964-65 तक के वर्षों मं दो महवपूष और अप्रत्याधित बातें सामने आयी। 
माजों के चीन न सैनिक और राजनयिक इष्टि स अतर्साप्ट्रीय रगमच पर कपन लिए 
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व प्रौद्योगिकी सम्बन्ध और मजबूत करने का फैसला किया ग्रया। फरवरी, 989 
में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने चीन-याता को, जिस दौरान दोनो देशों के बीच 
सभी क्षेत्रो में सम्बन्ध और घनिष्ठ बनाते की जरूरत पर बल दिया गया। 

सतमेदों के बावजूद आत्मीय सम्बन्ध--दसके बावजूद अमरीका और चीन 
के बोच महत्वपूर्ण बिपयों पर आज भी मतभेद बने हुए है। दहालाकि अमरीका ने 
चीन को पूर्ण मान्यता दे दी है, परन्तु उसने ताइवान को सहायता देना बन्द नहीं 
किया है। इसी तरह दो कोरियाओं के एदीकरण के यारे मे चोन और अमरीका का 
सोच एक-सा नही रहा । फिर भी इन दोनो ही मसलो में ऐसा नहीं कि अमरीका और 
चीन अपने सम्बन्धों मे कोई बिगाड आने देगें । इससे अधिक असन्तोष दस विषय को 
लेकर हैं कि आधिक आदात-प्रदान के क्षेत्र मे किसी मी पक्ष को उतना लाभ नही हुआ, 
जितना अपेक्षित था। अमरीकियो ने आरम्भ में चीन के वाजार के आकार को 
मुनाफे की गारन्टी मात लिया था। चीनियों की ऋय क्षमता के वारे भे सोचते की 
फुसंत उन्हे नही थी। दूसरी ओर चीन इस बात से खिन्न है कि सँनिक-सामरिक 
महत्व की टैक्नोबोजी के निर्यात के वारे में अमरीका का सकोच बना हुआ है। 
चीन की क्षेत्रीय महत्वाकाक्षा और उसके द्वारा अमरीकी तीति की आलोचना (जंसे 
छाडी युद्ध और परमाणु निश्नस्त्रीकरुण के मागलो पर) दोनो देशो के बीच मौजूदा 
मतभेदों को उजागर करते रहे हैं, परन्तु इनका निर्णायक प्रमाव अमरीका-चीन 
सम्बन्धों पर पड़ने की सम्मावता नहीं है। असल मे, इन दो महत्वपूर्ण राष्ट्रो ने 
इतिहास से सबक लेते हुए यह वात समझ ली है कि उन्हे एक-दूसरे के साथ यथार्थ- 
वादी और ब्यावहारिक ठग से रहना पडेगा। मले ही वे इसे 'शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व 
कहने में दिंचकते हो, परन्तु वास्तविकता यह कि इनके आपसी सम्बन्ध अपने 
सन्धि-मित्रो की उपेक्षा अधिक आत्मीय और घनिष्ठ है। 


चीन-जापाव सम्बन्ध 
(8॥0-०7०7९:९ ३२९॥७॥।०॥5) 


चीन और जापान के बोच आपस्ली सम्बन्ध सहस्तों वर्पों से मिच्रता और 
घथुता का एक अदभुत सम्मिश्रण दशाते है। दोनों देशों के निवासी मंगोल वशज 
हैं ओर बोद़ धम के अनुयायी रहे है। जापानी सम्यता की झाख चीथी दृक्ष के तने 
से क्रूटी है और भौगोलिक सामीष्य के कारण एक देश की घटनाओ का प्रभाव दूपरे 
देश पर पड़े बिना नही रह सकता । 


_ सप्तानताएँ व विभिन्नताएं एक साथ---दोनो देझो के बीच अनेक समान तत्व है, 
जो उनमे सहकार एव मंत्री को पुष्ट करते हैं । परन्तु इतने ही महत्वपूर्ण घटक वे भी है, 
जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करते हैं। चीन मे वोद्ध धर्मं के साथन्साय कन्पयूधियस 
और लाओत्से के दर्शन का प्रभाव सामाजिक मंगठनो और राजनीतिक चितन पर 
आज तक देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्ीतियो को सदैव इस बात का 
अद्मास रहता है कि जापानियों को उन्होने ही सम्य बनाया। दुमरी ओर जापात में 
साम्राज्यचादी-सामन्ती चुग मे जिस ज्ामुराई व्यवस्था का थिकास हुआ, उसने अन्घ 


शाप्ट्र प्रेम और विस्तारवाद को प्रोत्वाहित किया | अपने उत्कर्षे काल में जापान 
स्वयं एक विकासशील ओद्योगिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ | विभिन्न जापानी 
सम्रादो ने अपनी 


महत्वक्ाक्षाएँ साकार करने के लिए कोरिया, मचूरिया आदि को 
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डोका न होता तो बहुत सम्मव है कि कम से कमर प्रायद्वीपीय दक्षिण-पुर्व एशिया 
चोन का प्रान्त बनकर रह जाता। यो चोत के ऐतिहासिक ग्रन्य दक्षिण-पूर्व एशिया 
को चीनी साम्राज्य के अन्दर्गत कर देने वाले प्रदेशों में वणित करते आये है। 

चीन की सामम्यवादी क्रान्ति और दक्षिण-पूर्व एशिया के यूरोपोय व 
अमरीकी शासको के पलायन के बाद इस क्षेत्र को चीन ने अपना भ्रमुत्व क्षेत्र बनाने 
की कोशिश की । 948 के दाद इण्डोनेशिया, मलाया, फिलीपीस और वियतनाम में 
साम्यवादी क्रान्तियों का एक दौर चला। इन देशो मे जो साम्यवादी दल स्थापित हुए, 
वे चीन को अपना नेता घोषित रूप से मानते रहे हैं।॥ यह और बात है कि वियतनाम 
को छोडकर क्सी अन्य देश में साम्यवादी क्रान्ति सफल नही हो सकी । वियतताम 
की '्ान्ति की सफलता के पीछे भी हो ची मिन्ह का नेदृत्व और वियतनामियों के 
अभूतपूर्व बलिदान रहे थे, न कि चीन द्वाया दी गयी मदद ३ 

955 में इण्डोनेशिया के दाडुम नगर में हुए अफ़ो-एशियाई देशो के 
सम्मेलन में चीत को किसी अन्तर्राप्ट्रीय जमघट मे श्ञायद पहली बार प्रतिनिधित्व 
दिया गया था| चीन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई इस सम्मेलन मे एक 
लोकप्रिय और दृरदृप्टा दूटनीतिज्ञ के रूप मे उमर कर सामने आये। असल में 
साम्यवादी चीन की विदेश नीति का निर्धारण 950 वाले दशक के आरम्म से ही 
चांऊ-एन-लाई के पाम आ गया था | मारत और एशिया के अन्य देशों से मिलकर 
चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तेजी से अपने पाँव जमाने शुरू किये । बाडुग सम्मेलन के 
बाद दक्षिण-पूर्व एशिया की राजघानियो में बहुत श्ञीध्र चाऊ-एन-लाई नेहरू जी से 
कही अधिक लोकप्रिय बिदेशी नेता के रूप मे माने जाने लगे। तभी इण्डोनेशिया 
के रगीलें राष्ट्रपति सुकार्णों के साथ उनकी दोस्ती बढी, जो बढती ही गयी। 
इण्डोनेशिया चीठ के लिए महत्वपूर्ण बन गया | 

बुनियादी समस्याएँ---इस सबके बावजूद चीन और दक्षिण एशिया के देशो 
के बीच कुछ मूलभूत समस्याएँ बरकरार रही। इन समस्याओं मे सबसे सतरनाक 
प्रवासी चौनियो की समस्या समझी जाठी रही है जिसका कोई सम्तोपजनक समाधान 
आज तक सामने नहीं आ पाया है। योरोपीय उपनिवेश्ीकरण के लम्बे समय में 
हजारों की सख्या में चीनी नागरिक देथ छोडकर समुद्री रास्ते से मलयेशिया, 
इण्डोनेशिया, फिलीपीस और वियतनाम के दक्षिणी हिस्से मे बसले रहे थे। बर्मा, 
थाइलेंण्ड, लायोम भौर वियतनाम के उत्तरी भाग में स्थल भाग से भी अनेक चीनी 
आवर बसे। घने: शर्ने. इन प्रवासी चीनियों ने दक्षिण-यूर्व एशिया के देशो के 
अधंतन्त्र पर कब्जा जमाना शुरू क्या। यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थ- 
व्यवस्था प्रदास्ती चीनियो वी आ्थिक स्थिति की पर्यायदाची दनकरु रह गयी । इसी 
डिन्दु पर आऊर प्रवासी चीनियो और स्थानीय नागरिको के बोच टकराहट घुरू हुई 
जो आज मी जारी है। 

अ्रदासी चीनियो के अलावा साम्यवादी चीन द्वारा दक्षिप-धू्व एशिया के 
स्थानीय भाम्यवादी दलो को नैतिक और मोतिऊ समर्थन दिये जाने से चीन के इन 
देशो की, सरझारों झे गणय स्फतजयो थे अदच्ण आए व्परी॥ अर्णा, पा पप्द, 
मलयेशिया, इष्डोनेशिया और फिलीपीस के साम्यवादी दलों को चीन निरन्तर 
समर्थन देता रहा। सास्क्ृतिक भ्रान्ति के दोयन चीन ने दक्षिणयूव एशिया के 
साम्यवादी दतो से इन देशों में त्रान्ति करते को माय वी थी। इसो दौरान 
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महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली तो जापान का उदय एक आधिक महाशक्ति क्के 
झूप में हुआ। एक ओर जापान परमाणु झत्ति-सम्पन्न चीन के आकऋमक इरादो के 
बारे में नये सिरे से सोचने को विबश्य हुआ तो दूसरी ओर महायुद्ध के 25 वर्ष दाद 
सैनिक और आविक दक्ति से सम्पन्न 'यगोल गठजोड! के बारे में पश्चिमी राष्ट्र 
और सोवियत सघ आशकित होने लगे ॥ 

तब से अब तक अन्यत्र घटित दो और राजनबिक घटनाओ ने विद्वानों को 
घऔीत-जापान सम्बन्धो के बारे भें सोचने के लिए विददश्य किया है । तनाव-इथिल्य के 
प्राईश्न्रिक दौर भे, विशेषकर सोवियत-चीन विग्रह के बाद, चीन की अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अकैला पड़ने वाली हुई थी । 969 से जिस सास्‍्क्ृतिक क्रान्ति का सूत्रपात 
हुआ, उसने चीन के राजनीतिक और साम्राजिक जीवन मे ऐसी उथल-पुघल आरम्भ 
की जिससे चीन के मविष्य के बारे मे अनेक प्रश्न चिन्ह खडे हो गये । बाद के वर्षों में 
चीन-अमरीका सम्वन्दों में सुधार एवं सामरान्योकरण से जापानियों का परेघ्ान' होना 
स्वाभाविक था। जापानी नेतायण निक्‍्सन की चीनव्यात्रा का उल्लेख 'निवशन- 
सोकू' (निक्सन-शोक) के रूप मे करते रहे । कुछ विश्लेपको का यहे भी मानना है 
कि अत्तर्राष्ट्रीय तेल सकट क्षे दोरात जापाती इस चेवावती को भी आत्मप्तात कर 
चुके थे कि उनकी समृद्धि की नीव कितती कमजोर हे और पश्चिमी कृपा पर टिको 
है। अपनी स्थिति को निरापद रखने के लिए उन्हें स्वय ही अपने पड़ोस को 
सम्भालना होगा । 

शान्तिषपूर्ण सह-अस्त्वि निघाने को मजबूर--इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन 
के साथ जापान के सम्बन्धों के दो पक्ष है। एक, पारम्परिक-ऐतिहाप्तिक, जो इन 
दोनो देशो के दीच उभयपक्षीय सम्बस्धों की सास्कृतिक वे मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि 
है। इसकी उपेक्षा नहीं को जा सकतो॥ दूसरा पक्ष, सम-स्रामयिक यथार्थ का है, 
जिममें मैद्धान्तिक विचारधारा का टकराव, सामरिक परिष्रेक्ष्य का अन्तर एवं भहा- 
धक्तियो के आपसी भम्वन्धो के बदलते समीकरणो के प्रतिशिम्व एक साथ देखे जा 
सकते है। इपके बायजुद रोचक तथ्य यह है कि मले हो तरह-तरह के अनुमान 
लगाये जाते रहे हो, लेकिन चीव-जापान सम्दन्धों का स्वरूप पिछले दशक में सममय 
यपावत रहा है | घीत-जमरीका सम्बन्धो के सामान्यीकरण के बाद जाएान-चीन 
टकराव की सम्भावना धटी है ओर दोनों के दोच व्यापार में क्रमशः बुद्धि हुई है। 
आज न तो चीत ओर न ही जापान एक-दूसरे को उपेक्षा-मवहेलना कर सकते हैं या 
एक-दूसरे पर अपना औपतिदेक्षिक अधिपत्य स्थापित करने की बात सोच सकते हैं । 
घोन ओर जापान एक-दूसरे के साय असहज ही सही, शाम्तिपूर्ण सह-अस्तित्व निभाने 
के लिए मजबूर हैं। 
चोन ओर दक्षिण-पूर्द एशिया 
(ए0899 ३०३ $०78०958 4४2) 


छुतिहाखिक परिवेश मे देखा जाये तो दक्षिण-यू्व एशिया चीन के विस्तार- 
वादी मन्मूरे का संदेश दो धरातल रहा है। इसकी वजह शायद इस स्षेत्र की चीन से 
जुड़ी हुईं भोगोलिक स्थिति है । ईस्वी सत के प्रारम्भ से ही घीन ने दक्षिप-पूर्व 
एशिया में अपनो सस्कृति ओर सेनिक दवदवे का योजनाबद विस्तार आरम्भ कट 
दिया था। यदि वियतनाम के स्दृतन्त्रता-प्रमी लोगो ने चोनो प्रवाहों को इड्ठा से 
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आरम्म कर दिया | यही नही, अपरीकी पराजय वे बाद “आसियान देशो ने चीन के 
स्राथ सम्बन्ध सुधारने की कलावाजी में एक-दूसरे से आगे बढ जाने की होड लगायी। 
दस 974 में मलयेशिया चीन के साय दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर चुका था, विन्तु 
थाईलेण्ड और फिलीपीन्स हिन्द-दीन में अमरीकी पराजय के प्रमाव के अन्तर्गत ही 
चीन को अपना नया आका धोषित करने को बाध्य हुए॥ इण्डोनेशिया इस दोड भाग 
से पृथक रहा। आज मी वह दीन से दोत्य सम्बन्ध पुनर्जीवित नही करना चाहृत्ता, 
क्योकि सुहार्तो-सरफार का मानना है कि ग्रदवामी चीनियो की समस्या और 
इण्डोनेछियां बी साम्यवादी पार्टी को चीनी समर्थन और मदद उनके सस्बन्धों के 
लिए ग्रम्मीर समस्याएँ है। भमिग्रापुर प्रकट रूप से यही कहता आ रहा है कि जब 
तक इण्डोनेशिया चीन के साथ दोत्य सम्वन्व स्थापित नहीं करता, तब तक वह मी 
ऐसा नहीं करेगा। या सिंगापुर और चीन के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध न होत हुए 
मी सम्पर्क के दायरे इतने घनि८्ठ हैं कि स्विगापुर को अकसर 'तृतीय चीन की सज्ञा दो 
जाती रही है। किन्तु वियतनाम के एकीकरण से चीन बोखला उठा। इघर जनवरी, 
976 मे चाऊ-एन-लाई और सितम्वर, 976 में माओत्से तुग की मृत्यु के बाद 
जीन आन्तरिक सत्ता सघर्ष म उतझकर रह गया। तथापि अमरीका के साथ उसके 
निरन्तर सुघरते मम्बन्धों ने दक्षिण-पूर्द एशिया म चीन के पुन प्रतिष्ठित होन में ब।पी 
मदद दी। राष्ट्रपति काटर ने चीत और अमरीका के मध्य पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित (979) करके आसियान देशों मे चीन को महत्वपूर्ण वूटनीतिक भूमिवा 
अदा करने का मार्ग प्रशस्त किया। पाँचों आसियान देश साम्यवाद-विरोधी और 
अमरीका-परस्त हैं । जब अमरीका ओर चीन अपने प्रमुख शत्रु सोवियत सघ के 
विरुद्ध एकजुट हो गए तो आमियान देशों ने चीन को भिश्र रूप मे स्दीवार करने म 
कोई आतावाती नहीं की। चीन-अमरीकी सम्बन्धो की इस नयी पैतरेवाजी ने सोवियत 
सघ को जहाँ आसियान देशा से दूर कर दिया, वहीं हिन्द-चीव में सोवियत-चीन 
सधर्प अपने घरमोत्कप पर पहुँच गया । यहीं से वियतवाम और सोवियत सध में 
घनिष्ठ सम्बन्धों का वर्तमान युय आरम्म हुआ। 
छीन वियतनाम संघर्ष --नदम्बर, ]978 मे सावियत बियतनास मेंत्री मनन्धि 
का जन्म हुआ। वियतनास चीन के इरादो को शायद भवी-माँति भाप चुका पा और 
वह चीन द्वारा प्रत्यक्ष आक्रमण क खतरे को महसूस करने लगा था। इस सन्धि से 
चीन इतना अधिक नाराज हुआ कि उसने वियतनाम को दक्षिण-पूर्व एशिया से सोवियत 
सभघ का पिदृठूं घोषित कर दिया। यहो नहीं, उसने आसियान दशों को आगाह 
किया कि वियतनाम सोवियत सघ के बहाव मे जायर समस्त दक्षिण-पूर्व एशिया 
मे भपना साधझ्राज्य स्थापित करने क इशाद रखता है । चीन वी वूटनीतिव क्ला- 
बाजिया को निरस्त करत हुए वियतनाम न॑ प्रोल पोट क विरुद्ध वम्पुचिया की जनता 
में आन्‍्तरिक अमन्तोप का लाभ उठात हुए जनवरी, 979 में पाल पोट सरकार 
के दाम पन्‍्ह से बिस्तर मोल कर दिए। यह सही है कि वम्पुचिया की हग सामदिन 
सरकार वियतनामो सेना की सहायता से सत्ता म आयी, किन्तु इसस कम्पुचिया की 
जमका न आए रहते शदुलूछ को) ५ अप इस गधरवाई कर ुप देघने ऋप्रक३ नही क ६ 
फ्स्वरूप फरवरी, 979 मे उसने वियतनाम को सबक सिखान' के घोषित इरादे 
के साथ बढें पैसान पर वियतनाम पर जात्मण कर दिया । 
मये युग का सूद्रपात--चीन की इस संनिक कारवाई ने दक्षिण पूर्व एश्विया 
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दक्षिण-पूर्वे एशिया के मैंर-साम्यवादी देझों के साथ चीन के सम्बन्ध बदतर स्थिति में 
पहुँचे । 965 में इण्डोनेशिया की साम्यवादी धार्टी ने क्रान्ति द्वारा सत्ता हथियाने 
की अध्षफल कोसिय की / इस घटवा के बाद वहाँ मत्ता साम्यवाद-विरोधी सेना के 
पास आ गयी और चीन के मित्र राष्ट्रपति सुकार्णों का पतग हो गया। 

बाद में ममकर दमन चक्त के अन्तर्गत साम्यवादियो को समाप्त किया 
गया। लेकिन कुछ सास्पवादी नेहा बीजिंग जाकर शरण से चुके थे। चीन ने उन्हे 
इण्ड्रोनेशिया की साम्ययादी पार्टी का प्रतिनिधि मानते हुए सम्पूर्ण सुविधाएं प्रदान 
की। यही नहीं, चीन अपनी भूमि मे वर्मा, थाईलेण्ड, मलेक्षिया, सिंगापुर और 
इष्डोयेशिया फ्री जंगता से साम्यवाद और साम्यवादी फ्रान्ति के सिद्धान्तो का प्रचार 
करने के लिए रेडियो स्टेशन भी चलाता रहा । ये रेडियो स्टेशन चीन के जन-प्रचार 
साधनों द्वारा इन देशों के राष्ट्रीय रेडियो स्टेशनों के समकक्ष माने गए। कुल 
मिलाकर, चीन की नीति दक्षिण-पूर्द एश्लियाई देसो में समानान्तर सरकारें स्थापित 
करते की रही थी जिसमे स्पानीय स्राम्पवादी पार्थियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती थी। 

चौन कौ नौति में बदलाव--970 वाले दशक मे दक्षिण-यूवं एशिया के प्रति 
श्वीन की नौतियो में महत्वपूर्ण बदलाव आये । ये वदलाव जहाँ एक ओर सास्कृतिक 
भ्रान्ति की समाप्ति से जुड़े हुए थे तो दूसरी ओर इसका सस्वन्ध रूस-चीन विवाद 
ओर चीन की पश्चिमी राष्ट्रों से सम्बन्ध सुधारने की तई फूटनीति से भी था । 
97 मे संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बन जाने के बाद चीन ने तेजी से अमरीका 
के साथ मित्रता बढ़ाना घुरू कियां। 972 में राष्ट्रपति निक्सन की चीनन्यात्रा 
के परिणाम के रूप में ही शायद चीन वियतनाम के स्पतस्त्रता सपर्प और राष्ट्रीय 
आफाछक्षाओ को ताक में रखकर वियतनाम समस्या फा हल दूँढ़ने में भभरीका की 
मदद करने के लिए राजी हो गया / फलस्परूप 973 में ऐरिस में विपतनाम को 
लेकर जो समझौता हुआ, उमसे जहां विपतनाम की एकता के सिद्धान्त को चोट 
पहुँचायी गयी, बही वियतनाम को घीन इस हृद तक नाराज कर बँठा कि उसका 
परिणाम उसे भुगतता पड़ रहा है | 

किल्तु इसके पूर्व 970 में कम्पुचिया मे सिहनुक के पतन और लोन नोल के 
सत्ताधीष हो जाने के पीछे रही अमरीकी चालो से भी दीन अधिक परेशान नहों 
हुआ था। यों मिहनुक को बीजिय में बाकायदा एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रवास- 
सुविधाएँ प्रदान को गयी, किन्तु पास्तविक शक्ति-सचयत के मामले में चीन अपने 
अनुयाशियों, जिनका नेतृत्व प्रोस पोट, इंग सारी और खई सम्फान करते ये, को 
आगे बढ़ाप रहा। यहाँ चीन बी चाल दायद यह रही थो कि वह अमरीकियों के 
पत्तायन के ४ अपने इन गुरगो को कम्पुचिया में सत्ताधीण करना चाहता था । 
इस प्रकार, चोन सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण इस छोटे से देश पर अपना 
प्रभुत्य स्वापित करके वियतनाम और आसियात देशो फो समान रूप से डडे दिखाने 
की स्थिति में आा जाना चाहता था। 

५ 975 को घोन को योजनाओं को सफलता का बरष कहा जा सकता है। इस 
वर्ष अप्रेल में अमरीकी कम्पुचिया और दक्षिण वियतनाम भे पराजित होकर भाग 
राडे हो गये रे बिना वक्त गवाये पोल प्रोट के चीन-समर्थक गुरिल्तो ते कम्पुचिया पर 
कब्जा कर लिया और दक्षिण वियतनामी भू-्माग मे वियतनामियों को परेशाल करना 
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अपनी ओर आकपित करने मे चीनी राजनयिकों को विशेष कठिनाई नही हुई। 
इसका सबसे अच्छा उदास्टण इण्डोनेदियां है; 7965 में असफल तुस्ता पलट 
(ग्रेस्टापू) के बाद जावा में प्रवासी चीनियो का मीपण नरसद्धार हुआ। इस रक्तपात 
के वाद किसी ने यह वल्पता तक नही की कि “मलय मूल के लोग! को 'मगोलो/ 
के साथ सह-अस्तित्व की बात सोचेंगे भी । आरम्भ में आधियान को चौन-विशेधी 
ओर नस्‍्लवादी सगठन समझा गया । सिग्रापुर के प्रघानमल्त्री लो क्वानयू ने यह 
शका मुखर थी की थी। लेकिन बाद में इसी सिगापुर के जरिये इण्डोनेश्विया ने चीन 
के साथ बडे पैमाने पर इतना लाभप्रद व्यापार क्या कि चीन के साथ पुन दौत्य 
सम्बन्ध स्थापित क्र सीधे सामान्य सम्दन्वो की स्थापना की बात सोची जाने लगी। 

अमरीका हो महत्वपूर्ण मुमिका--इसी तरह वर्मा, मलयेशिया तया फिलीपीन 
चीन-प्रेरित छपामार विद्रोह का बष्ट वर्षों तक झेलते रहे। आज ये देश चीन के 
बड़े वाजार के लालच मे पीछे नही रहना चाहते | ये चीनी नेताओं द्वारा मौखिक 
आश्वासन दिये जाने मर से यह मान लेने को ठेयार हैं कि चीन ने अपनी पुरानी 
आनामक-विस्तारवादी नीति हमेशा के लिए त्याग दी है। इस पूरे प्रसग मे अमरीका 
ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसने दक्षिण-पूर्वे एशियाई नेताभो को यह सोचने 
को विवश किया कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को असली खतरा सोवियत घुमपैठ और 
उसके बढ़ते प्रभाव से है । परन्तु इस विषय में चीन से निश्चिन्त होना घातक सिद्ध 
हो सकता है | चीन दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रारम्परिक रूप से अपना प्रमाव क्षेत्र 
मानता है और यद्ध सोचने का कोई कारण नही कि चीतियो का हृदय परिवर्तन हुआ 
है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमरीवा ने चीन से सम्दन्ध सुधार के बाद यह दावा 
स्वीकार कर लिया है और इसीलिए कोई टकराव इष्टिगोचर नहीं होता। 


चीन और अफ्रोका 
((क्रा४० ७०४ &909) 


अक्सर यह साथा जाता है कि बडी शक्तियो को जमात में जा बैठन के पहल 
चोत की महत्वाकाक्षा सिर्फ क्षेत्रीय थी । वह अपने पडौस में भारत, नेपाल तथा 
दक्षिण-पूव॑ एश्चिया में अपना प्रभाव क्षेत्र जमाना चाहता था। अफ्रीका और लातीनी 
अमरीका के देशों भे उसकी कोई रुचि नही थी। परन्तु मह घारणा अआरान्तिप्रू्ण है। 
चीन ने शुरू से ही अपीकी देशो के साय निजी रुम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न 
जारी रखे । 

अफ्रोक् देक्षों से सम्बन्ध बढ़ाने के दोनो प्रमाव--बादुम का पहला प्रमुज 
अन्वरांप्ट्रीय सम्मलन (955) था, जिसमे चाऊ एन लाई न मित्र के नासिर जसे 
महत्वपूर्ण नेताओं से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये और अप्रीबी देशों को यह 
जताया कि चीन भो मारत की तरह रगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। 
शीघ्र हो चोन की स्थिति मारत स बेहतर हो गयी क्योकि अधिकाश अप्रीकी देश 
संशस्थ सुक्ति सघर्ष का सार्य चुद चुके थ और उन्हें अपने सन्दर्भ मे भारत का 
आर, नीएी, फिसरपय अण्यिक, उपयुक्त फ्रतीत्य होता पक ५ 

सोवियत सथध के तेत्वावघरन में जब साम्यदादी खेम में अश्े-एशियायी एंबता 
सदन (#0-852॥ 50479 0784072/07) की स्थापना वी तो इसका 
लाभ मो चीन बो हुजा $ दाद में जद सावियत-चीन विदाद बढ़ा तो 965 मे चीन 
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की राजनीति में एक नए युव का सुत्रपात किया । इसे पूर्व भी चौन दक्षिण-ूर्व 
एशिया और खासकर आम्रियान देशों मे वियतनाम के विरुद्ध अपनी कूटनीतिक 
गतिविधियाँ बढ़ाता रहा था। 978 में चोन के नए ब्क्ति-सम्राट देग सिज्राओ विंग 
ने थाइलैण्ड, मलयेशिया और सिगापुर का दोरा करके यह प्रकट किया कि वियतनामी 
खतरे के विरुद्ध चोन जासियान देझ्लो की मदद करने को कृत-सकल्प है। वियतवाम 
पर आक्रमण करके चोन ने अपने इस सकल्‍प की पुष्टि कर दी। फलस्वरूप आशियान 
देशो मे उसकी स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हुई। किन्तु बियततासम को सबके 
घिखाने में वह पुर्णतथा माकासयाब रहा। हैग सामरिन सरकार और अधिक सुरुद हो 
भयी | उसे मारतत जेंसे ग्रुट निरपेक्ष देशों से मान्यता भी प्राप्त हुई । अतएवं वहा जी 
सकता है कि वियतनाम की शक्ति को क्षोण करने मे या उस पर अपनी इच्छा थोपने 
में चीन नितात असफल रहा। फिर भी वियतनाम पर चीन के आक्रमण से जहाँ एक 
ओर चीन का महत्व वियतनाम को सन्तुलित रखने की इष्टि से आसियान देशो ने 
उवीकार किया, वही आसियात देश वियतनास की शक्ति से भी वाकिफ हो गए। 
इण्डोनेशिया तया मलयेशिया जेंस आसियाम देश चीनी खतरे को दूर रखते के लिए 
एक झक्तिशाली वियतनाम का अस्तित्व अनिवाय॑ मानते है । 

4980 के मध्य में दक्षिण-पूर्य एशिया में थाईजैण्ड की सरहद पर थाईलेग्ड 
और वियतताम के सेनिको के बीच एक छोटा-सा सर्प हुआ | इसका कारण याईलेण्ड 
और धीन द्वारा कम्पुचिया के शरणाथियो को पुनः कम्पुलिया मे ढकेलने की योजना 
था। बाघ्तव भे, छरणावियों के रूप मे पोल पोट के गुरिल्लाओ को कम्पुचिया भेजा 
जा रहा था। इसे रोकने के लिए कम्पुचिया ने वियतनाम की मदद से सेनिक 
कारंवाई की । इस कार्रवाई ने आतियान देशों को वियतनाम के विरुद्ध कठोर रुख 
अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसमें चीव के वास मित्र थाईलेण्ड ओर सिंगापुर ने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । इधर परोल-पोट को कमस्पुलिया में पुनः स्थापित करने की 
अनेक योजनाओं की अमफलता और विश्व जनमत द्वारा पोल पोट के खूनी हथकन्डों 
का जवर॒इस्त विरोध होने के कारण चीन फ्रोल प्रोट के बजाय कोई तीसरा विकल्प 
स्वीकार करने को राजी हो गया। 

यो अब तक का इतिहास यह प्रकट करता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया विश्व 
शक्तियों के टकराव का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। सोवियत सघ, अमरीका ओर चीन 
इस क्षेत्र में अपने-अपने प्रभाव-श्षेत्र रखते रहे। आसियान देशों द्वारा इस क्षेत्र को 
28:28 ओर तटस्यता का क्षेत्र घोषित करने के इरादे विश्व शक्तियों 
के हितों की टकराहट के कारण नाकाम होते रहे। चौत लगातार दक्षिण-पूर्व एशिया 
में अपना प्रसव क्षेत्र विस्तृत करने में लगा रहा है | देखना यह है कि वियतनाम 
उसके इस इरादे को रोक पाने में कहां तक सफल होता है ? 

५. 72-73 के बाद चीन मौर दक्षिण-यू्द एशिया के बीच सम्बन्ध माटकीय 
दग से बदले। एक और उसका विवतनाम व कम्पुचिया जैसी साम्यवादी सदकारो 
के साथ तवाव बड़ा और बुद्ध का हिस्फोट हुआ, वही पूजोवादी व्यवस्था की ओर 
झुऊफे भाभियान विरादरी के देशों के साथ मम्बस्धों मे अप्रत्याशित सुघार हुआ । 
इमबा एक कारथ यह रहा कि आसियान देझ्नो ले माओ के उत्तराधिकारी देंग सिया- 
बो_ पिग और _उनके सहयोगियों को अधिक व्यावहरिक, उदार व लचौला माना । 
ट्रेसरे, अमरीका के साथ वम्कथो के सामात्यीकरण के बाद उसके सझिविरानुचरों को 
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किया और चीन ने सुडान को 30 लाख डालर का ऋण दिया। इस प्रकार अन्य 
देशो के साथ चीन क व्यापारिक सम्बन्ध बडे $ तजानिया तान जाम रेलवे निर्माण 
में 5 हजार चीनी कार्य रत रहे ओर चीन को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। चीन ने 
एसी आथिक गतिविधियों के झारा अफीकी देशो में अच्छी खासी कुटनीतिक फसल 
काटी । अनेक अछीकी देशो क नेताओं ने 973-74 के दोरन बीजिंग यात्रा की 
जिससे चीन-अप्रीवा सम्बन्ध प्रगाड हुए 4 

चआोन को अफ्रोका मे घटतों रुचि--माओ को मृत्यु (976) के बाद चीन 
में सत्ता परिवतन की चुनौती ने विदेश नीति के सामरिक महत्व वाले पहलुओ को 
ही सामने रहने दिया | अमरीका के साथ सम्बन्ध सुघार और सोवियत सघ के साथ 
शत्रुता का निर्वाह इस श्रेणी मे जाते थे, अफ्रीका नहीं । इसके अलावा सुरक्षा परिषद 
में स्थादी सदस्थता पाने क बाद चीन स्वय एक तरह से यथास्थिति का पोषक नहीं 
तो कम से कम प्रवनन्‍्धक बन सया । उसके तेदर पहल जेसे त्रान्तिकारी नहीं रहे। 
परिणामस्वरूप अपीका भे उसको रुचि कम हुई॥ 979 मे अफगानिस्तान में 
सोवियत हस्तक्षेप और लगमग इसी समय कम्पुचिया म वियतनामी हस्तक्षप ने 
चीन के पडौस में शक्ति सन्ठुलन उसके विपक्ष में परिबातत कर दिया । इसका प्रमाव 
यह पडा कि चीन की राजनयिक गणना में अफ़ीका का अवमूल्यन! हुआ ॥ ऐसा नहीं 
लगता कि निकट मसविष्य में इस स्थिति में कोई खास परिवतन होगा ॥? 

नाटकोय परिवततन को आश्ञा नहों--एक आश्चयजनक बात यह है कि 
एकान्तवास वाला तेवर अपनाने के बाद भी चोन के अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक महत्व मे 
कोइ कमी नही है । स्यन जानमन चौक की दुखद घटना के बाद अमरीझह्मा न यह्‌ 
सकत दिया कि चीन ब' साथ इन बदले हालातो (मानवाधिकार हनन) में ब्यापार व 
वाणिज्य सम्ब धो भ बृद्धि के बारे मे फ़िर से मोचना पड़ सबता है परन्तु अतत 
ऐसा कुछ हुआ नही ४ सोवियत सघ आन्‍्तरिर सकट से ग्रस्त है और भारत अपनी 
आतरिक समस्याओ व दवदल मे इतनी बुरी तरह फंसा है वि दह चीन बे सन्‍्दम में 
प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा विसी भी तरह व सतुलन की बात सोच हो नहीं सकता । 
तल म॒कट हो या अफीका मे नस्लवादी घेरावन्दी का जन्‍्त चीन व राजनमिक बेहरे 
पर किसी भी प्रिवतत की शिकत नजर नहीं जाती । चीन क॑ शीपस्थ नेता देंग 
सियाओ पिंग 85 वप पार कर चुष हैं ओर उहोने ओपचारिक रूप से अवयाश्य ग्रहण 
कर लिया है। परन्तु पर्दे के पीछध से उनका प्रभाव साफ महसूस किया जां सकता 
है। उत्तराधिकारिया व बार म कोई बुछ्ध भी स्पष्ट रूप स नहीं बहू सबता। 
बहरहाल चौनो विदेश नीति क बार म पुराव अनुभव ये! आधार पर यह वहा जा 
सकता है कि नित्वट भविष्य मे किसी नाटकीय परिवतन या उत्माहदघन पहल की 
आशा बरना व्यथ है । 


3 विस्ठार के लिए देख--8:9०९ 0 (8839, 4 धय् ४|7०0०, 499-70, 
(०४4०० 97) 
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ने इसके समातान्तर गुद निरपेक्ष आन्दोलन के रूप में अफ्रो-एशियायी एकता 
संगठवे के गठन का प्रयास किया। चीन ने मुक्ति मो्चों और प्रावधानिक सरकारों 
को सास्यता देने भे कमी देर नही लगायी । इनकों दी जाने वाली चीनी राहायता 
का परिमाण भले हो कमर रहता भा, परस्छु माटकीय घोषणा और 'प्रतीक के प्रचार 
का पूरा लाभ चीन दघूदी उठाता रहा | अनुकूल वातावरण दुयार करने के बाद 
चीन ने 960 वाले दशक में जनवादी लोक सगठनों के माध्यम से अफ़ीकी महाद्वीप 
में अपना प्रभात बढामा । इसी दौरान चीनी आथिक कूटनीति का अभियान तेज 
हुआ और एक बहु-प्रचारित अफ्रीकत-सफारी (यात्रा) के द्वारा चाऊ एन लाई ने 
अपने व्यक्तित्द के आकर्षण को भी यप्ट्र हित साथने में लगाया। मे वे वर्ष थे, 
जब माओवादी विघारकारा का आकर्पण दिल्‍्व भर मे फैल रहा था $ घाना, माली, 
मोमालिया, तजानिया आदि देशों में चीन को एक प्रमुख वेदेशिक शक्ति के रूप में 
माग्यता मिल चुकी थी। 962 के युद्ध में भारत को पराजित कर चीन ने यह 
दिखा दिया कि तीमरी दुनिया के नवोदित राष्ट्रों के नेतृत्व के लिए उनका कोई 
प्रतिदवल्द्दी नही रहा । 

चीन के प्रति अफ्रोको देशो में नाराजगी--965-66 के वाद अफ्रीकी 
महाद्वोप में चीन के प्रभाव में क्रश क्लास हुआ। अफ़ीका मे चीन को विध्वसक 
गतिबिधियों में उसके भ्रति नाराजगी फैली । अफ्रीको देशों मे स्थित चीनी दूतावासों 
द्वारा उन देशों के आन्तरिक मामलो मे दखलदाजी करने से कुछ देशो से घीन के साथ 
अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिये । फिर भी यह स्वीकार करना होगा फि विध्वसक 
गतिविधियों तथा पाँच देल्नों द्वारा कुूटनीतिक सम्बन्ध तोडने के आवज़ुद अफ्रीकी 
देशों भे घीन की एक बड़ी शक्ति के रूप मे घाक जम गयी । चीन की बडी शक्ति 
के रूप मे प्रतिष्ठा के प्रमुख कारणों में उसके द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति सग्रामो का समर्थन, 
पदिचमी साख्राज्यवाद तथा उपनिवेश्षवाद का विदेघ, महाश्क्तिमो के अधिपत्म का 
विरोध तया अनेक अफ्रीकी देख़ों को आबिक, धेनिक एवं तकतोफी सहायता देना 
विशेष रूप से उल्लेखतोय है । चीन ने अफ्रीका को इतना अधिक महत्व दिया कि 
उनकी विदेशी सहामता का बहुद बडा भाग अफ्रीजय के ही हिस्से में जाता था। 


विदेशी सहावता के साथ-साथ चीन ने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
भी बढ़ाये । 

आधिक सम्बन्धों मे वृद्धि--966-69 को सास्कृतिक प्रात्यि के दौरान 
धीन ने विदेशी दाजधानियों से अपने अधिकांश राजदूस स्वदेश डुला लिये। इस 
फारवाई से उसने अनेक साम्यवादी और गैर-साम्पवादी दोनों प्रकार के देशों को 
विरोधी बना लिया, डिन्‍्तु इससे अफ्रीकी देशों के साथ उसके सम्बन्धों पर कोई 
सास बुरा अमर नही पडा । 969 में द्ीनी राजदुत पुनः विश्व दाजबातियों मे 
लोढ आये और ]970 तक जफ्रोका में 5 चीनी कूटनोतिक मिश्वन सक्रिय हो 
ग्ये। 972 में चीन ने अनेक अफ्रोको देशो के भाथ नागरिक विमानन समझौते 
करने की इच्छा प्रकट की । 97] भे संयुक्त राष्ट्र मघ से चीन को सदस्यता मिलले 
के बाद अनेक अक्लीकी देशों ने उसके साथ जल्दी ही कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर डाले। व्यापारिक ओर आयिक सम्दस्धों के विस्तार में अ्रमुख रूप से मित्र, 
सुडन, अल्जीरिया, इसियोपिया, जाम्विया तथा तजानिया लास उठाते रहे हैं । 
उंदादसणायं, चीन ने सुडान के साव 70 लाख डालर हा आपमी व्यापार समप्तोता 
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देशो के लिए प्रेरणा का स्लोत बन सको। मसले ही इण्डोनेशिया जैसा देदा सिर्फ 
औपचारिक रूप से भारत से पहले आजाद हो चुका था, किन्तु गृह युद्ध में 
सबपंरत होने के कारण उसकी ाथंक अन्तर्राष्ट्रीय भूमिया निमाने की स्थिति नहीं 
थी । चीन मे भयकर उथल-पुथल मची थी और जापान युद्ध के सर्वनाश के बाद 
पुननिर्माण का राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रहा था ! इन सव घटनाओं के समोग 
से नेहरूकालीन भारत को जाजादी के तत्कात बाद के बर्षों मे लजपन्ी विदेश नीति 
को प्रमावशाती ढग से पश करने का अवसर मिला । इन समी कारणों के सयोग से 
मारतीय विदेश नीति का अध्ययन आजादी के समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
विद्याथियो क लिए आकर्षक और महत्वपूण विषय रहा है । 


भारतीय विदेश नीति ऐतिहामिक परम्परा 
(0475 एणलछ्टाा एगा०ए. साजगाव्यों प्राब्वाधणा) 


मारतीय सम्यता का इतिहास हजारो वर्ष पुराना है॥ एक राष्ट्रीय शक्ति के 
रूप मे भारत की पहचान भी कम पुरानी नही है। पुराणों और मिथकों मे मारत 
का हिमालय से लेकर ममुद्र-पयंन्‍्त उस क्षेत्र को परिमाषित करने का प्रयत्न क्या 
गया है, जो एक चज़ब्र्ती सम्राट के झासन के योग्य भू-माग समझा जाता था । 
कौटिल्य ने अपनी पुस्तब' 'अथंगास्त्र' में यधायंवादी निर्देशों से यह बात पुप्द की 
कि इस तरह का चिन्तन कोरी बल्पना नही था | इस ग्रन्थ में यह सलाह दी गयी है 
कि विजिगोपु (विजय का अमिलापी) राजा को पढोसी राज्यो के साथ क्सि प्रकार 
के सम्बन्ध रखने चाहिएँ। मण्डव सिद्धान्त का प्रतिपादन भर्यात्‌ घत्रु क शत्रु के साथ 
मित्रता की हिदायत इसी भ्रन्य म दी गई है|! 

इसव अतिरिक्त महाभारत के शाति पर्दे तथा अन्य मसूत्रा-स्मृतियों मे अनेक 
एसी सारगभित टिप्पणियाँ मिलती हैं, जिनस पता चलता है क्रि प्राचीन काल में 
भारतीय विद्वाना व प्रशासका न विदश नीति और राजनय का कितना महत्वपूर्ण 
समझा था । प्रसिद्ध नारतीय राजनयिक एव इतिहासकार सरदार 4० एम० पणिक्कर 
ने इसी सनन्‍्दम में महामारत के दूत वाक्यम्‌ प्रसग वा उल्लख कया है। यह 
समझना भ्रातिपूण है वि यह सब वि३+पण संद्धान्तिक स्तर पर ही चलता था। 
ब्यवहार और अनुभव क क्षेत्र म भी भारत नौसीखिया नही रहा । कौटिल्य के थ्िप्य 
बन्द्रगुप्त मौयं के दरबार म सेल्यूडस निकटोर नामक क्षत्रप द्वारा भेजा भया राजदूत 
मास्वनीज था । चन्द्धयुप्त के पुत्र बिन्दुसार न राजदूता वा आदान प्रदान किया । 
सम्राट अग्नोक द्वारा सिहली द्वीप (श्रीतव्रा) तथा दक्षिण पूव एशिया में भेज गये 
विज्ञेप दूतो का उपयाग धर्म विजय के लिए उपयागी सिद्ध हुआ था। बाद के वर्षों 
में कुशाणा, गुप्तो तथा हपबद्धव क काद में घामिक व सास्दृतिव शिप्टमण्डलो वी 
आवाजाही चलती रही। इन सव एविहासिक पुनरीक्षण का अमीप्ट यह प्रमाणित 
करता है कि विदेश नीति नियोजन और राजनयिक सम्पर्कों बी मारतीय परम्परा 
उत्तनो ही पुरानी हैं जितनी चीन या यूराप के ध्राीनतम देशो को ॥ इसम यूरोपीय 
औपनिवशिक शक्ति क आने के बाद ही व्यवघान पड़ा । परन्तु भारत की तुलना उन 
राष्ट्रा के साथ कतई नहीं की जा सकती, जितवा बाहरी दुनिया स परिचय साम्राज्यवाद 

॥ ॥३०६७)७ & अदरेवा#का/व प्रयबा5ा॥०१ 9५ 7९. 5025३ ३ (कै३३0०८. 96). 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 


भारतीय विदेश नीति 


आरत संसार से धंदसे बड़ी आवादी वाला दूसरा देश है। इसको ऐतिहासिया 
परम्परा की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है और अनेक निकववर्तो-्सललत पड़ोसी राष्ट्र 
पमारतीय हकैत' के अन्तगत ही अपनी अलग पहचान वताये रखने का प्रयत्न कर 
सबसे है। नेपाल, भूदान, पाकिस्तान, बगला देश और श्रीलका सम्प्रभु राष्ट्र है और 
इलके अपने अलग राष्ट्रीय हित स्पष्ट हैं। परन्तु इनमें से कोई भी देश भारतीय 
विदेश नीति के उतार-घदाय की उपेक्षा तहीं कर सकता। इसी कारण कोई भो 
महाशक्ति, चाहे यह अमयेका हो या सोवियत सघ, लगभग एक अरब आबादी वाले 
दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप मे राजनयिक द॒प्टि भे मासत को प्रमुख भूमिका की 
उपेक्षा नही कर सकती। मारत का महत्व सिर्फ जनसछ््या को लेकर ही नही, वल्कि 
औद्योगिक राप्ट्रो की गिनती मे उसका दसवो स्थान है ओर वेज्ञानिक व तकनीकी 
समाघनों के मण्डार के रूप में वह तीसरे स्थान पर है। भारत की इस तकनीकी वे 
चैज्ञातिक क्षमता की उपेक्षा नहीं की था सकती | भारत फी भू-राजनोतिक स्थिति 
मो ुछ ऐसी है कि उप्का अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक महत्व बहुत वढ जाता है। स्वय 
नेहरू जी ते एक बार पहा था कि “भारत अल्वर्राप्ट्रीय राजनीति के चौराहे पर 
स्थित है। उतके एक ओर परिचम एजिया तो दूखरी तरफ दक्षिण-पुर्दं एशिया के 
अति भहस्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हे जिनका प्रवेश द्वार भारत को बनाया ज्ञा सकता 
है। उत्तर में चीन और दक्षिण में हिन्द महासागर सारत को और अधिक महत्वपूर्ण 
देश बना देते है ।' 

इन सव स्ष्यूत वातो के अतिरिक्त विद्वारपारा का पक्ष कम भहत्वपूर्ण 
नही । नेहरू जी द्वारा सुझायी गयी मुद निरपेक्षता की अवधारणा को ट्वितीय विश्व 
युद्ध के बाद के वर्षों में अन्दर्राप्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र भे सदसे मह॒त्वपृर्णं, मोलिक व 
रुघतात्मक पहल समझा जा सकता है। जिस समय मादद आजाद हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय 
रणमंच पद उसकी स्थिति अनूठी थी। भारत के गरीब होते पर भी स्वाभिमान के 
माय नेहए॑ जी ने स्वाधीन विदेश नीति दा मांगे चुना ओर किसी मी बड़ी शक्ति का 
'पिछलगगू' बनना स्वीकार नही किया । उन्होने जल्दी ही आजाद होने वाले छोटे-बड़े 
जफ़ो-एपियाई देशों की अभिलापा महत्वाकाक्षा को मुछ़र किया। इस रचनात्मक 
प्रहण का एक और पहलू पा--निर्मंम ययार्थवादी विकल्प [एव्ग एकाट्य 
/शएआश॥७) का विकल्य ठुकराकर आद््षदादो डिकल्प सुझाता। नेहरू जो जोर 
देकर बह बात दोहराते थे 'आज का आदर्शवाद आने वाले कस का यथाथबाद ही 
दे / भारतीय परिदेश नीति के अध्ययन का महत्व इसप्तिए औौर भी बढ जाता है 
हि वह किसी एक बढ़े देन के साथ नहीं जुड़ी थी, बल्कि विचारघारा औौद रणनीति 
के क्षेत्र में रचनात्मक पहल करने के मायन्साथ बहू तीसरो दुनिया के बहुत मारे 
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अधिकारों से लैस वरिप्ठ दूतो क रूप मे की यई। इन्ह “एजेंट जनरल” कहा जाता 
था । अमरीका में जफइलल्‍ला खान और पगिरजा शकर वाजपेयी और चीन मे के० पौ० 
एस० मेनन ने यह उत्तरदायित्व सेभाला4 इनके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के जिन 
हिस्सों मे भारतीय मूल के नागरिकों का वाहुल्य था, वहाँ वाणिज्य दूतो के समकक्ष 
मारतीय उच्चायुक्तों की नियुक्ति की गयी। श्रीलका, पूर्वी अफ्रीका दथा इग्लैंड म 
इस तरह के राजनयिक पद थे। इस तथ्य को भो थोडा विस्तार में याद दिलाना 
इसलिए आवब्यक है कि; इन विशेषज्ञ अधिकारियों म अचेब 947 के बाद नहरू जी 
के सहयोगी व सलाहकार बने ओर कुछ ने महत्वपूण मामलों मे नेहरू के चितन को 
भ्रमावित क्या। एसा नहीं कि य लोग दश्च प्रमी नही थे, परन्तु यह अनदेखा नही 
किया जा मकता कि उनका विश्व-दशत औपनिवश्चिक साचे सम दला था, और उनका 
टाजनमिक सस्कार भारतीय वँदशिक सम्बन्धों की ऐतिहासिक परम्परा से नही बल्कि 
परिचमी दीक्षा से अधिक प्रभावित था । 

भारतीय बिदश नीति की एतिह्ाासिक परम्परा और उसके उत्तराधिकार की 
चर्चा करत समय अक्मर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के योगदान और खासकर नहरू जी 
के मौलिक यशस्वी कृतित्व की बात उठायी जातो है। इसका विस्तृत विश्लेषण आगे 
किया जा रहा है, परन्तु यहाँ उन अन्य महानुभावा के प्रति कृतज्ञताज्ञापन आवश्यक 
है, जिन्हात भारतीय काँग्रेस के अलग रहते हुए भी सीमित साधनों से तमाम 
कठिनाइयो से सघर्प करते हुए अद्भुत राजनयिक कौशल द्वारा विदेशों म मारत की 
भाजादी की लडाई जारी रखी। इनमे राजा महन्द्र प्रताप एवं वीर सावरकर के 
अलाजा लाला लाजएत राय बौर ऊछाला हरदयाल क अनुपायो, गदर पार्टी के ठपाम 
जाग शामिल हैं, जिन्‍्होने अमरीका, फ़ास तथा स्ावियत भघ में उल्लेखनीय 
राजनयिक काम किसा । इसके अतिरिक्त वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाघ्याय और मानवर्द्र नाथ 
राय जैसे लाग भो थ, जो अपने साम्यवादी रझान के कारण अन्तर्राप्ट्रीयता के प्रेमी 
बने । कुत मिलाकर एस लागा ने बीसवीं सदी मे भारतीब विश्व-दशन को प्रमावित 
किया। इनम वीरनद्र नाथ चट्टापध्याय को तो प्रत्यक्ष रूप स नहरू जी का प्रेरक- 
झत्पेरक कहा जा सकता है। रवीद्धनाथ ठाकुर की स्थिति और भी बनूठी है। 
राजनीति स सीधे न जुडत हुएं भी उहोन अपने मानवतावादी रुक्षान क कारण दूर 
दराज के तमाम दशो के साथ समस्वयवादी सास्हतिक आदान-प्रदान का सूत्रपात 
क्या। इसका लाम आगे चतकर एशियाई भातृमाव व विश्व-बघुत्व की मावता को 
पुष्ट करन में नहृरू जी का मिला । 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रस और विदेश नीति 
(7449 उिल्याणाओं (०8655 गाव >क्टा४7 ९०३०५) 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना अग्रेजी शिक्षांप्राप्त मध्यमवर्गीय भद्ठ 
जागा द्वारा की गयी धी। यह स्वाभाविक था कि एसे लोगा की रचि और जानवकारा 
वेदशिक मामला मे सामान्य से ज्यादा थी। भारतीय राष्ट्रीय बराग्रेस व दूसरे आधि- 
वशन (]892) मे ह्वी इस बात का विराघ क्या गया था कि भारतीय सैनिकों का 
प्रयाय उपतिवश्वादी प्रश्मासन अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकराक्षाआं की पूलि के लिए 
बर्मा और अफ्गानिस्तान मे कर रह थ। परन्तु, कुत मिवाकर अपने प्रारम्भिक वर्षों 

 इशं-- ऋ. 9 5 इत्क04 #विफ मण्यक (०0०6० 965) 


385 
के युग में परदेस्तियों के माष्यम से पराधीन उपनिवेदों के रूप में हुआ ।? 

स्वतन्त्र नारत न तो हीनता की इष्टि से ग्रस्त था और न ही किसी प्रकार 
के अपराध बोध से । हजारों वर्षों से मारत के वंदेशिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण, समता 
चाले एवं सहकार की भावना से ओत-प्रोत रहे हैं। यह मात्र संयोग या अवसर- 
बादिता नही कि नेहरू जी मे स्व॒तस्त्र मारत को विदेश मीति की आधार घिला 
अशोक और वुद्ध के शाश्वत्त सिद्धान्तो एवं दर्शन पर रखी । इस मिलमिले में यह बात 
याद रखने लायक है कि जब भारत ने बाहरी विश्व से अपना नाता तोडा एवं अपने 
पिडकी-दरवाजे बन्द किये, तभी मारतीय कूप सदूक बन यये और सारतीय राज- 
नपिक क्षमता का हास आरम्भ हो गया। अरब यात्री अलबरनी ने अपने यात्रा 
जृत्तान्‍्त मे यह वाल बहुत अच्छी तरह से उद्घाटित की है। 

ऐसा नहीं कि मारतौय विदेश नीति की ऐतिहासिक परम्परा सिर्फ हजारों 
चर्ष पहले ही एूंडी जा सकती है | मुगलो के बाद केन्द्रोय सत्ता के इधर-उधर छितर 
जाने पर मी विदेशो के साथ प्रमुख भारतोय राजनयिक हस्तियों के सम्बन्धो फा 
सिलसिला चलता रहा । मराठो ओर टीपू सल्‍्तान ने अग्रेजो से लोहा लेते वक्त 
फासी सियो से सहायता वे स्मर्थत पाने का प्रयल किया, तो राजा राम मोहन राग 
जँसा व्यक्ति मुगल सम्राट को परदी करने के लिए विलायत तक पहुँचा। 858 के 
बाद ही यह स्थिति पैदा हुई, जब भारतीयों को इस भम्प्रभु अधिकार से वचित 
किया गया भौर ब्रिदेन में लन्दन स्थित इण्डिया आफिस ने मारतीय रियासतों और 
ब्रिटिश शासनाधीन मारत के वंदेशिक सम्बन्धो का बीडा उठाया। तब भी भारत 
की स्थिति अन्य उपनिवेश्ञों से भिन्न थी ॥ भारत के आकार ओर सामरिक महत्व 
को देखते हुए यह संभव नहीं था कि उसके वारे में विदेश नीति सम्बन्धी धारे 
निर्णय लन्दन में लिये जायें | ब्रिटिश सम्राट का भारत में नियुक्त प्रतिनिधि गवर्नर 
जनरज् नही, बल्कि बापसराय कहलाता थां। उसका अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत 
पा । अनेक विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि भारतोष हितों को लेकर इण्डिया 
आफिस, ब्रिटिश विदेश बिभाग जौर बायसराब के बीच एक धिकोणीय रस्माकश्ी 
चलती रहती थी | अफगानिस्तान और तिवख्दत के सन्दर्भ मे रूसी साम्राज्यवादी 
महत्वाकाक्षाओ को देखते हुए भारतीय अप्रेज अधिकारियों को काफी स्वायत्तता 
स्उपमेव लिल्र जाती थी )? 

प्रपम विश्व युद्ध मे भारतीय सेनिको की सार्थक भागीदारी के बाद भारत 
बी विश्येप स्थिति और भी मजबूत हुई। जब राष्ट्र सघ (.09876 ० ४०४०॥9) की 
स्थापना हुईं तो सारत को स्वतन्त्र रूप से इसका सदस्य बनाया सया। इसी तरह जब 
द्वितीय विश्व युद्ध की सामरिक जरूरतों के अनुसार भारत के औपनिवेशिक प्रशासको 
यों अपने सल्दि मित्र देशों के साथ रणनीति के वेहतर समायोजन की जरूरत महसूस 
हुई तो भमरीझा मोर घोन में भारतोयों की नियुक्ति लयगमग “पूर्ण राजदूत! के 





3 आरव मे दंदेशिक छारन्धों को ऐलिहालिक परिप्रेष् मे समझने के धिए देखें--/. [.. 
04937, ॥#एचबँत ॥#ज 523 7747 (60000, 3969) 894 0. 9. 5फह्का३, /#टीव दखव॑ 
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3 अअएइके और उम्रीसर्कों भताग्यो में भारत के अन्‍्वरास्ट्रीय सम्पर्कों को उपयोगी जानवारी 
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कगधल्क्आं (2जडरसाड बबर्द #9 वर तार ((ग०जा ६, ॥962), 


388 


शुद्धि बनी रही और उन्हीने साम्राज्यवादी-उपनिवशवादी शोषण से ओरो को भी 
मुक्त करने का बीडा उठाया ॥ त्रोतस्की के नेतृत्व में कोमिनताने की महत्वपूर्ण 
भूमिका थी। मानवेन्द्र नाथ राय और वीरेन्द्र नाय चट्टोपाघ्याय सरीखे भारतीयों ने 
सैंडान्तिक और व्यावहारिक रूप से समाजबाद के अन्तर्शष्ट्रोयकरण के प्रकरण में 
महत्वपूण भूमिका निमायी। साम्राजयवाद और समाजवाद के दीच जन्मजात बेर 
है। लेनिन की प्रसिद्ध उक्ति है-- पूंजीवाद का चरमोत्कर्ष साम्राज्यवाद है अत 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष रत स्वतन्त्रता सेनानियों को हर सम्मव सहायता देना 
सोवियत सघ की भावनात्मक ही नही, वल्कि सामरिक जरूरत भी थी। 

इन दोनो महत्वपूर्ण घटनाओं के पहले रूस पर जापान की विजय ने इस 
यथाथं को रेखाकित किया कि आवश्यक मनोबल और वाह्धित जाधुनिकीकरण के 
बाद 'निकृष्ट” समझी जाने वाली एशियाई जनता भी बडी शक्तियों मे से किसी एक 
को ध्वस्त कर सकती है। चीन मे राष्ट्रवादी क्रान्ति ने भी यही प्रमाणित किया कि 
इस ऐतिहासिक राष्ट्र का आनालस्थ और नशे की लत अब और अधिक समय तक 
उस बीमार नहीं रख सकत। निश्चय ही इन दोनों घटनानो ने मारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के नताआ को प्रभावित किया ।! गदर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और सावरकर 
जैसे लोगों का उल्लेख पहले ही किया द्या चुका है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
कुल मिलाकर, ग्राघी और नेहरू क आविर्माव तक भारत के मन्दर्भ भें आन्तरिक 
एव अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी। और वैदेशिक मामलो में रुचि 
न॑ लेना असम्भव-सा हो गया था। यूरोप जोर एशिया में इतनी जोरदार सामाजिक 
व राजनीतिक उधल पुयल मची थी, जिसे किसी समझदरर-सबदनशील व्यक्ति द्वारा 
अनदेखा करना सम्मव नहीं था । विलायत के एक स्कूल मे पढ़ रह किशोर जवाहर 
लाल नहरू ने अपन पिता को लिख एक पत्र म बहुत उत्साह के साथ आयरलंण्ड क 
प्रवास के दौरान आयरउण्डदासियो के राष्ट्र प्रेम ओोर उनके स्वतन्त्रता सग्राम के 
बारे मे अजित जानकारी उद्भधुत की $ नेहरू जी के योगदान का कवूल्यन किय बिना 
यह बात स्वीकार की जा सकती है कि वीसदी शतबब्दी के पहन दो दशकों के 
समाप्त होते होत उपनिवेशवाद विरोध विश्वव्यापी वन चुका था॥ किसी भी दश का 
स्वाघीतता सर्प किसी न किसी बडी शक्ति के लिए (जों औपनिवशिक शक्ति की 
प्रतिद्न्द्री हो) विदेश नीति का प्रश्न भी बढ जाता था। अनेक महृत्वपूण निर्वासित 
प्रवासी स्वाब्ीनता सेनानी ऐसी जगह शस्ण लते थे। सोवियत सघ ने एंसे तत्दो को 
जिधिवत्‌ दीक्षित कर पय भ्रदर्शक का काम करना चाहा । इसक लिए जो रणनीति 
अंपनायी गयी, वह शत्रु के विशद्ध सयुक्त मार्चे दाती ओर पूँजीवादी देशों म बरामपथी- 
समाजवादी रुझान के वुद्धिजीवियों व पत्रकारों को अपने पक्ष म इस्तेमाल करने 
बाली थी। बरनार्ड श्ञा, एच० जी० वेल्स, बट्रेंड रसेल और एल० एन० लन, ई० पी० 
टोमसन जैस लावा क नाम इस सिलसित से खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। 

927 मे बुसंल्‍्स मे “साम्राज्ववाद विराधी लीग” को पहली अन्‍न्तराष्ट्रीय 
बैठक हुई । इसके एक सत्र का सभापतित्व नेहरू जी ने बिया। इस बैठक को एक्मील 
का पत्थर समझा जाता हैं और इसक माध्यम से यह दक्षोने का प्रयत्व किया जाता 
है कि किस प्रकार नहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय मामलो म रुचि रखन वाल अबकेज ब्यक्ति 


3 दुछ्चिबाई राष्ट्रदाद के उदपघ और इक अठर्शाषघ्ट्रीय राजनीति पर प्रफाों पर विश्लेषण 
के लिए देवें--॥:, १6 739६६8/ _एउ/कव्र हब कक किद्आाहएन 007१4०८७ (.0020०. 967) 
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में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस व्यापक जनाधार दाली कोई क्ातिकारी संस्था नहीं थी। 
इसका तथा इसके नेताओं का रुख-स्वेयाः सुघारवादी ओर समझोतावादी था। अत. 
आने वाले क्यों मे मले ही इसने विदेश नीति विषयक कई प्रस्ताव पारित किये, 
परन्तु उनका महत्व सौमित ही रहा। लेकिन इसकी यह एक महत्वपूर्ण दूरदशिता' 
थी कि इस सस्था ने आरम्भ से ही मारतीय स्वतस्त्रता सग्राम वे एशियाई-अफ्रीकी 
माईचारे ओर साम्राज्य-विरोध के साथ जोडकर देखना घुरू किया।* 

अन्तर्राष्ट्रीय मासत्रो मे रुचि ऋधिक स्प्रप्ट रूप से दर्शाना और ब्रिटिश विदेश 
नोति के प्रति असहमति का स्वर मुखर करना वास्तव में भारतीय राजनीति में 
महात्मा साथी के आाविर्माद के साथ ही आरम्भ हुआ | ख़िलाफत आन्दोलन के दौरान 
विदेश नीति के मसलो (धर्म के आधार पर ही सही) के साथ भारत की बराम जनता 
को जोडा ग्रया। इस बार फिर अरब-एशियाई एकता यथा उपनिवेशवाद विरोधी 
स्वर पुप्ट हुआ। महात्मा माघी का दक्षिण अफीका से अनुभव उन्हें नस्लवादी 
बबेरता का असली चेहरा दिखा चुका था । उनके लेखन, भाषणों आदि में रगभेद व 
नस्लवाद विरोध मी विदेश नीति में रुचि लेने वालो के लिए महत्वपूर्ण बन गये । 

लगमम इसी समय दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, जिन्होंने इस विपय को 
ऋ्तिकारी ढंग से प्रमावित किया। एक धी--9|4 में प्रथम विश्व युद्ध का 
विस्फोट और दूसरा था--97 में सोवियत सघ मे वोल्शेविक पार्टी द्वारा सत्ता 
ग्रहूण करना। कुछ विद्वातों का यह मांतना भी तकंसभत है कि इसमें दो बाते और 
जोड़ी जानी बाहियें---905 में जारशाही रूस की जापाव के हाथो पराजय और 
]9![ में चीन भे सफल राष्ट्रवादी फ्राम्ति। इन सब ऐतिहासिक घटनाओ का 
पुनरीक्षण दालिए आवश्यक है क्योकि स्वतम्तता के प्रारम्मिक वर्षों में भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस की विदेश नीति का अध्ययत करते वक्त अक्मर नेहरू जी जैसे प्रतिभा- 
जाती व्यक्तियों के करिश्माती योगदान का मुल्याकन करते हुए निर्णायक व ऐतिहासिक 
घाराओ को उपेक्षा की जाती रही है। 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर भारतीय से निको को यूरोपीय तथा 
अन्य अफो-एशियाई मोर्चो पर लड़ने का मौका मिला । इस अनुभव ने उतके सामने 
पह कद सत्य उद्धादित किया कि औपनियेशिक शोसको के लिए 'मारतीय जाग' 
की कीमत बलि के बकरो जितनी ही है। इसके अलावा उन्हें पह समझते का मौका 
मित्रा कि उन्हें गुलाम बनाने वाले गोरे राष्ट्र खुद अपनी आजादी की कितनी बड़ी 
न को तेंयार हैं। राजनीतिक चैतना से सम्पन्न बुद्धिजीदियो के लिए 

पर पहुँचना कठित नहीं था कि साम्राज्यवादों प्रभुत्य उपनिवेशवाद 

भी किसो विशेषता पर नही, बल्कि भाड़ के देशी टट्दुथं पर ही टिका है। इसी 
तरह मोबियत क्रान्ति को सफलता ने यह बात भत्नोमाँति झलका दी कि दामन 
भले ही कितना उत्दीडक ओर सैनिक शक्तिन्‍सम्पन्न क्यो न दीसता हो, परन्तु विललेर- 
दु्दंस दिखने आता प्रतिइन्द्ी उसका तस्ता पट सकता है ॥ इसके अतिरिक्त लेनिन 
और परोतहझो डक वोल्येविक वेताओं को मूस प्रेरणा मा््सवादी विज्वरधारा घी, 
जिसमे मनार भर के सर्वहायाओ को एक होने के लिए आद्वान 


हा व के द्वान किया गया था। 
कप्र से कम सफलता प्राप्ति के तत्कास बाद के वर्षों मे बोल्येबिकों सी वैचारिक 
? इस विलप्िसे वे बब्धि 


नि भारतीय कात्रेत समिति द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों बय सरलन 
जपयोए है-)र, ४ ७) हू पता (८3.). 4#बै।शे 0446 44 (0८0, 495॥) 
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मेनन न नहरू जो को अपनी जन-सम्पर्क प्रतिभा स प्रभावित किया परन्तु वह स्वयं 
भी नेहरू जी के सम्मोहक आक्पण से नही बचे रह सके । 935--36 की यात्राओ 
के दौय्यन विलायत मे ही नही, बल्कि यूरोप मे अन्यत भी कृष्ण मेनन ने ही नेहरू 
के पत्रकार मम्मेलनो, उनकी भेंट वार्ताओं आदि का आयोजन क्या॥ कृष्णा भेनन 
के आग्रह पर ही नेहरू जी ने ग्ह-युद्धग्रस्त स्पेव का दौरा किया और जापानी 
आक्रमणकारियो से जुझते हुए चीत के साथ सहानुभूति प्रकट की । यह उल्लेखनीय 
है कि इन मामतों से सिफ झाब्दिक समयंन प्रकट कर ही नेहरू जी सन्तुष्ट 
नही हो जात थे। कम से कम चीन के सन्दर्भ मे देश भर से चन्दा एकत्र कर 
डा० कोटनीस के नेतृत्व मैं एक चिक्त्सा मिशन चीन भेजा गया और इस 
प्रोषफार का लाभ समय बीत जाने के वाद भी मारत को मिला। इन्ही वर्षों 
मे नहरू जी ने दक्षिण पूव एशियाई देशो का भी दौरा किया और प्रवासी भारतीयों 
के मामले में अपती रुचि दर्शायी। इन यात्राओं के अतिरिक्त अपने कारावास 
के दोरान नेहरू जी को विधिवत पढने लिखने का अवसर मिला और उपनिवेशवाद 
के तुलनात्मक अध्ययन ने उन्हें मारत के मविष्य के बारे म और देशो के सन्दम 
में सोचन की प्रेरणा दी। कारावास मे नेहरू जी की लिखी पुस्तको--पिता के 
पत्र पुत्री के नाम ([.९६८७ ॥0 ४४० 050८०), विश्व इतिहास की झलक 
(6॥7778८5$ ० १४०४४ पछा५0०9), भारत की वहानी ([95005०9५/ ०४ 74॥2) 
और उनक विस्लृत पत्राचार से इस बात की पुष्टि होती है ऐ 

उपयुक्त वणन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
मे बैदेशिक मामला मे रुचि लने वात नेहरू जी अकेठ्रे व्यक्ति थे । 4936 मकाग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी क॒ गठन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस मे विदेश विभाग 
का भी गठस किया गया । नेहरू जी क अतिरिक्त राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश 
नारायण व आचाय नरेन्द्र देव इसक सक्रिय सदस्य ये । इनम लोहिया की पढाइ- 
लिखाइ जमनी में हुई थी तो जयप्रकाश नारायण वर्षों अमरीका में रह चुके थे। 
बाहरी दुनिया के बारे म उनकी जानकारी नेहरू जी से कम नहीं थी । बल्कि यह कहा 
जा सकता है कि नेहरू जी की तरह अग्रेजीपरस्त और अग्रेज प्रेमी न हाने वे कारण 
उनका दिमाग इस मामले में ज्यादा खुला था। मीनू मसानी ने अपनी पुस्तव 
+9॥5$ ५४४5 ॥ ॥॥ ॥॥ 70897 में इस बात पर स्पष्ट टिप्पणी की है कि इनमस 
कोई भी ब्यक्ति मारत क वेदेशिक सम्बन्धा वे मामते में नहरू जी के फ़्तवा को आँख 
मूंदकर नही स्वीकार करता था। लोहिया और जयप्रकाश सोवियत सघ के भ्रनि 
उस तरह मोहाविप्ट वभी नही रह जिस तरह नहरू जी । बाद वे वर्षों म॑ नहरू 
जी को मल ही अबे ही स्वतन्त्र मारत की विदेश नीति निर्माण का श्रेय दिया जाय 
परन्तु यह मानने का कोई कारण नहीं कि 947 के पहत भी उनकी ऐसी ही 
मह॒त्वपूण भूमिका रही ॥ मौलाना अबुव कलाम आजाद ज॑से ब्यक्ति अपने किध्िप्ट 
परिवेश ब' कारण अरब जगत क' वारे म एक खास तरह की विशेषज्ञता रखत थे । 

भेहरू क विश्व दगन को सीधा टकराव सुमाप चन्द्र बोस के वविश्वचददन से 


? यह वणन निम्नाडित लेखकर्ये द्वारा रजित नेहरू जो को जोवनियों प्र आधारित है-- 
8 मै 28004 7४6 +्कीएज. समा स.बई छर्व स्‍मक बरीबाब ([.004णा 4965)- छ. 7? 
2474९. #«#7४ (०7409. 976) और 5 6ऊकछ. स्‍क्तदकांग कैलीम सर 
2 रब (एचण 4976) 
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मे और कितने कौशल से भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का अन्तर्साष्ट्रीयकरण करने में 
दे सफल हुए ॥ यदि गहराई से छानवीन की जाये तो यह बात छिपी नही रह सकती 
कि इस मामले में पहल नेहरू जी ने ही की थी, बल्कि सोवियत सघ में कोमिनतातें 
मे सक्रिय अफ्रो-एशियाई तत्वों ने बुसेल्स सम्मेलन के लिए जमीन तैयार की थी। 
927 में बुसेल्स सम्मेलन की नीव वस्तुत. लगमग एक वर्ष पहले बाकुनंगर में 
आयोजित एक सम्मेलन में रखी जा चुकी थी । सम्मेलन-स्थल के रूप मे बुसेल्त 
का चुनाव छिर्फे इसलिए किया गया या कि रूस में इस धम्मेलद का आयोजन किये 
जाने पर इसे समाजवादी पड्यन्त्र के रूप में बदनाम करना आसान होता। 
अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के बारे मे नेहरू जी का “माय दर्जन वीरेन्द्रनाय चट्टोपाध्याय 
निरस्तर करते रहे। उन्हें लगता था कि नेहरू जी के प्रगतिशील तेवरो को वे अपनी 
इच्छानुसार ढाल सके । बाद में जब महात्मा गाथी के प्रमाव में नेहरू जी ने 
कठपुतला बनना अस्वीकार कर दिया तो बडे भावावेश के साथ वीरेन्द्रनाव 
घट्टोपाध्याप ने अपनी मिराशा व्यक्त की । ब्रुसेल्स सम्मेलन के बारे में इन सब 
बातों की पुष्टि नेहरू जी आत्मकथा और “कुछ पुरानी बिट््‌व्याँ' (6 छणाण्ा 
0 [८टा5) में खकलित पत्रों से होती है। 

सोवियत संघ और साम्यवादियों के स्लाथ मोह भग होने के बाद कुछ समय 
के लिए अन्तरॉष्ट्रीय मामलों में नेहरू जी को हलि कम हुईं। दोबारा इस ओर 
उनका ध्यान तब गया, जब अपनी पत्नी कमला नेहरू के इलाज के लिए उत्हे 
स्विट्जरल॑ण्ड जाता पड़ा। नेहरू जैसा व्यक्ति अस्पताल के गलियारों मे खाली तही 
बैठा रह सकता था। उन्होंने समय काटने के लिए जेनेवा मे होने वाले वैदेशिक 
मामलों से राम्बन्धित व्यास्यानों-गोष्ठियों मे भाग लेता शुरू किया और अवसर 
पिप्तने पर यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया। इन्ही दिनों उनकी मुलाकात 
यूरोरीय चिल्तक रोमा रोला से हुई और चेकोस्लोवाकिया के प्रखर राष्ट्रवादियो 
से मी | ज॑माकि नेहरू जी के जीवनीकार बी० एन० पाण्डे ने लिखा है--'यह एक 
सौभाग्यपूर्ण संयोग या, जब दो बिश्य युद्धों के बीच के अन्तराल में यूरोप की नियति 
बदल रहो थी, उच्त समय नेहरू जी इसके प्रत्यक्षदर्शी रह सके। इससे उन्हें 
पारम्परिक शक्ति-सन्तुलद का थयाये आत्मसात करने का तो अवसर दिया ही, उनके 
चिन्तन को फासीवाद-ताजीवाद वनाम जनतन्त्र की बहस के वारे में भी साफ किया, 
इंस्च समय तक नेहरू जी भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम में प्रवेध कर रहें नोसिखिये, 
आदर्शवादी एवं मोले-भाले रूमानी व्यक्ति नहीं रह गये थे। उन्होने किसान 
आन्दीवन के नेठृत्व दाया अपनी अलग निजी पहचान दना सी थी। परश्चिमी देशों 
में उनकी शिक्षा ओर उनकी मुखस्ता के कारण उन्हे भारतीय स्वाघीनता संग्राम 
को मुख्य पारा का प्रवक्ता स्वीकार किये जाने लगा था । इस प्रमा मण्डल के निर्माण 
में वामपयी इसान के अग्रेज बुद्धिजोबियो जगाथा धेरितिन ओर ई० पी० टॉमसन 
जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था । नेहरू जी की आत्मकथा के प्रकाशन के बाद 
उनऊी अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता में अलाघारण वृद्धि हुई । 

इस जात्मकया के प्रकाशन में नेहरू जी को कृष्णा मेनन से वड़ी राहायता 
मिली | कृष्ण मेनत पहले से इंग्लैण्ड भे इण्डिया सोग को सचालद कर रहे थे और 
सेबर पार्टी के साथ सम्बन्ध सुधार कर भारतीय स्वधोनता संग्राम के वियय मे 
विद्याधियों व पत्रकारों के बीच जनमत तेयार करने का काम कर रहे थे। दृष्णा 
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सकते है ४ ऐसा नही घा कि ये सब बातें नेहरू जी के व्यक्तिगत आदक्षवादी रुझान 
से घेरित थीं और उनका काई सम्बन्ध भारत के राष्ट्रीय द्वित से नहो था। जेसाकि 
नेहरू जी अक्ष्मर कहा करत थे कि वर्तेमाव का आदलंवाद भविष्य का यथा्ेबाद 
होता है। ये समी सिद्धान्त आपस मे यूंथे हुए थे और जदुभुत ढय से दूरदर्शो थे। 
भारतीय विदय नीति के प्रमुख सिद्धान्तो का विश्लषण निम्नाकित बिन्दुओ के तहत 
किया जा सकता है-- 

] बिह्व श्वान्ति (४०7१ ९८७०८)--विश्व शान्ति में नेहरू को आस्था 
प्रिफ इसलिए नहीं थी कि वह बुद्ध और अद्योक के देश में जन्मे थे या अहिंनक 
महात्मा गाबी के पदु शिष्य थे। नेहरू मे ब्यक्त्यिव साहस की कोई कमी नहीं थी। 
उनके जोवन के अनेक प्रकरण उन्ह दुस्साहिक ही बतात है। बिश्व गझान्त्रि के प्रति 
उनका आकर्षण उस व्यक्तिगत अनुमव से उपजा था जिसमे उन्होने यूरोप के समृद्ध 
सम्पन्न देशों को युद्ध की आग में झुललते ओर बर्बाद होते देखा था। जिस समय 
भारत आजाद हुआ, उस समय सारा विददब द्वितीय महायुद्ध के ध्वस का बोल उठा 
रहा था। नेहरू जी इस बात को भलोभांति नमज्नते थ्रे कि यदि विश्व शान्ति अक्षत 
नही रखो जा सकी तो अपीका और एशिया के अनग्रिनत देश्यो को आजाद होने कः 
मौका नही मिलेगा ॥ जब तक बडी शक्तियाँ सघपरत रहयी, उन्हे सामरिक दृष्टि से 
साम्राज्यदादी रपनोति क अनुसार अपन॑-अपने प्रमाव क्षेत्र बनान ही होगे। इन 
प्रभाव क्षेत्रों के अन्द्रयंत आने वाले छोटे यप्ट्र-विपज्न समाज ऐसी हालत मे स्वाघोनता 
बी कल्पना भी नहीं कर सकते । नेहरू डी ने यह बात बहुत पहले जआात्मचात कर ली 
थी कि विकास और विनाश के बीच गहरा अन्तर-सम्बन्ध है । जब तक विश्व पर 
युद्ध के बादल मेंडराते रहेग, तब तक विव्सशोल-नवोदित राष्ट्रों के लिए राष्ट्र- 
निर्माण के मसाघन सुत्तन नहीं हो उबते॥ नेहरू यूराप मे महायुद्ध तथा अफा- 
एशियाई देशो म गृह युद्ध के अपने निजी अनुभवों से यह बात मलीनांति समसते थे 
कि युद्ध का दबाव अन्य सभी सामाजिक प्राथमिकताओं को पीछे घबेल देता है। वह 
मनुष्य के पाशविक पक्ष को उक्साता-उमारता है तथा अधिनायक्वाद को बढादा 
देता है १ पासीवाद-नाहोदाद का उदय प्रधम विश्व युद्ध के मलब के बिना सम्भव 
नही था । परमाणु अस्त्रो के आविष्कार ने नेहरू जो के धान्तिवादी चिन्तन को जौर 
भी पुष्ट किया ॥ भारत की स्वाघीनता को साथंक बताने तया विकास वी गति तेज 
रखने के लिए सखिए विश्व शान्त्रि जनिदार्य थी । इसीलिए नेहरू जी ने अपने विदेध 
नीति नियोजन में दिश्व शान्ति को प्राथमिकता दी 4 

2. गुढ-निरपेक्षता (१३०४-० हणः्मध्ण)--ग्रुट-निरपक्षता क्ञो अवधारणा 

दिश्व शान्ति को स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी ॥ द्वितीय महाबुद्ध के बाद 
युद-विद्यम तो हो गया परन्तु शान्ति चही लौटी। मित्र राष्ट्रो में फूट पड गयी और 
शोत युद्ध का आविर्माद हुआ। परमाणु अस्त्रो के जादिप्वार के बाद पारपरिक 
घक्ति-मन्तुलत का स्थान आतक के सन्तुलन ने ले लिया। इस विपय पर विशद्‌ 
टिप्पणों अन्यत्र को गयो है। यहाँ निफे इतना रंखाकित करना यथप्ट रहंगा कि 
डितोय विश्व युद्ध के दाद अन्‍्लर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद तनावपूर्ण और जोखिन नरी हों 
3 दखे--&., 897925072 ब७व॑ व 5 7२०॥३० (व्व) का्व।० ५ क्शाल्एूज- कगंब्दा 


बे इटआ+००5, (02०१७, 4955) तवा &. #फफश्उ०ण्, 02णटरसल ऑमसए री उगदौमय 
हम्ह्व्कूब 290०, 94-972, (02७, 3987) 
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यथा । सुभाष भी विलायत में पढे थे ओर तेजस्वी-करिइ्माती व्यक्तित्व के धनी थे। 
बहू मेहरू जी को तरह दो विश्व मुद्धों के वीच के अन्तराल मे यूरोप का विस्तृत दोरा 
कर चुके थे । ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करने और उसके आधार पर मारत के 
अविपष्य के बारे में निष्कर्प निकालने की श्रवृत्ति भी उनमें नेहरू जी जैसी पी। फर्क 
सिर्फ इतना था कि सुभाय चन्द्र बोस उन्हीं परिस्थितियों ओर सामग्री का अध्ययन 
कर नेहरू के बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचे थे। सुभाष का मानना था कि ब्रिटेन 
एक हासोन्मुख शक्ति है। अतः सारत ब्रिटेत के झत्रुओं को सहायता देकर ही उनको 
अपना मित्र प्रमाणित कर सकता है और इस तरह अपने स्वाघीनता सग्राम की गति 
तेज कर सकता है। अवसर सुभाष चन्द्र बोध पर फासीबादी-नाजीवादी होने का 
आरोप लगाया जाता है, परन्तु यह बिल्कुल निर्मल हे। स्थय गाधी थी ने यह वात 
वेहिचक स्वीकार की थी कि सुमाप के देशप्रेम पर कोई मी अग्रुली तहीं उठा सकता। 
इसी तरह यह भी एक अति सरलोकरण है कि नेहरू जी के विदेश नीति विपयक सुझाव 
भादर्शवादी ये और सुभाष चाद्र बोस के अति यथार्थवादी। वस्तुत: 939 में जब 
क्षितिज पर युद्ध के वादल मडरा रहे थे तो कोई भी यह मविप्यवाणी वहीं कर 
प्कता था कि ब्ैनिक मुठभेड़ में कौन-सा पक्ष विजयी होंगा। 943 तक पलड़ा 
पुरी राष्ट्रों के पक्ष में झुऊा रहा । इन्ही दिनों सुमाप ने आजाद हिन्द फोज का 
गठत किया भोर दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक राष्ट्रों को गुलामी के जुए से छुडाने 
(प्रतीकात्मक ढग से ही सही) में मासतीय योगदान उद्घाटित किया । 

939 प्रे जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश पक्ष को समर्थन देने का सवाल 
उठा तो भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस की कार्यकारिणी मे टकराव असल मे तेहरू जी ओर 
मुमापचन्द्र बोस के इन्द्र का ही रूपान्तर व विस्तार था। !942 में भारत छोड़ो 
अल्दोलन के वाद रामी प्रमुख भारतीय नेता बन्दी वना लिये गये और इनकी रिहाई 
युद्ध की अवसान देता में शिमला सम्मेलन (945) के लिए ही हुई । परन्तु इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि अत्तर्राष्ट्रीय रंगमच पर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
नलिप्किय हो गयी थी। विमान दुर्घटना से अपनी अकाल मृत्यु तक सुभापचन्ध् बोस 
ने स्वापीन भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महत्वकाक्षा को जीधित रखा। इसके अलावा 
943 के सान फ्रासिस्को सम्मेलत में गेर-सरकारी प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती 
विजय लक्ष्मी पडित ने भाग लिया ओर सरकारी प्रतिनिधियों को प्रमावहोन बना 
दिया | जेल में वन्दी होने के वावजूद नेहरू जो का अपने मित्रों के साथ पत्राचार 
जारो सहा और बह चाग काई शेक तथा छजवेल्ट जेसे सहानुभूति रखने वाले 
प्रीष॑स्थ विदेशी नेताओं के माध्यम से राजनय अनवरठ रख सके । इस अनुमव ने 


9402 ब्राप्ति के बाद भायत्रीय विदेश नौलि निर्धारण-नियोजन मे भारो योगदान 
या । 


भारतीय विदेश नोति के नीति निर्धारक तत्व व सिद्धान्त 
(895॥0 एत76८5 ण॑ [एव579 एगबछ़य एगारओ 


विश्व घान्ति, गुट निसपेक्षता, निशस्त्रीकरण का समयंन, साम्राज्यवाद, 


उपडिवेसवाद | नस्तवाद का विरोध, अफ्ो-एशियाई एकता का आह्वार और सयुक्त 
राष्ट्र सघ के विद्धान्तों में जास्था भारतीय विदेश नौति की नीव के पत्थर समझे जा 
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निशस्वीकरण के प्रति आकर्षण किसी दुर्बलता से नही उपडा था | न्‍्यायसगत विषय 
पर आत्मरक्षा के लिए झास्त्र प्रयोग से नेहरू जी को कोई हिचकिंचाहट नहीं होती 
थी। गोवा, कश्मीर और चीन के प्रसग इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 

4 साम्राज्यवाद, उरपनिवेशवाद व रगनेद का विरोध (097०आए०7 ० 
प्रएथाबा5ए, 00०शाशाज्ा] ७70 #937६0९7०)--विश्व-घान्ति, गुट निरपेक्षता 
व निम्चस्तीकरण की पक्षघरता के बावजूद नेहरू द्वारा निर्धारित भारतीय विदेश नीति 
के सिद्धान्तो मे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का कट्टर विरोध शामिल 
था। सतही दृष्टि से इसमे मले ही विरोधाभास जान पडे, लेकिन वास्तव में ऐसा नही 
था | नेहरू जी ने यह बात वहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि विश्व शान्ति को सबसे 
बडा सक्‍ट साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नस्‍्लवाद से है। नेहरू जी का ऐतिद्दासिक 
अध्ययन और राजनीतिक अनुभव उन्ह यह्‌ बात भी भली-माँति आत्मसात करवा 
चुका था कि नसस्‍लवाद और उपनिवेशवाद बिना साम्राज्यवादी समर्थन के टिक नहीं 
रह सकते । भारतीय अनुभव के कारण नेहरू जो वास्तव में इस संघर्ष का शाल्तिपूर्ण 
परामर्श द्वारा समाघाद चाहते थे परन्तु आवश्यकता पढने पर सशस्त्र जन-मुक्ति 
सम्राम को भारतीय समर्थन देने मे उन्हे सकोच नटी होता था। 

5. एफ़ो-एशियाई एकता (8600-4४07 50॥39779)--नेहरू जी ने यह 
बात बहुत पहले अच्छी तरह गाँठ वांघ ली थी कि ससार के सभी विपन्न और वचित 
राष्ट्री और समाजो के हिंत एक समान हैं । सताम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नसलदाद 
बा विरोध हो या गुट निरपेक्षयाद आल्दोलन के सचालन द्वारा दिश्व शान्ति और 
निशस्त्रीकरण को आगे बढाने का सदाल, इसके लिए अफ्रो-एशियाई एकता की पुष्टि 
परमावश्यक थी। इस प्रकार नेहरू द्वारा अफ़रो-एशियाई भाईचारे की बात झठाना 
बोरा भावावेश नहीं, बल्कि एक तर्ंसग्त बदम था । 

6 भपुक्त राष्ट्र सघ मे आस्या (४80 70 ७४० ए. ४ )--इस्ती तरह सयुक्त 
राष्ट्र सघ के प्रति नेहरू जी का अआक्पंण कसी आदर्शवाद सादानी से प्रेरित नहीं 
था। बल्कि उपर्युक्त “अन्तर-सम्बन्धित सिद्धान्तो” के ब्यवहार में रूपमन्तरण की 
सम्भावना के कारण उपजा था । नेहरू जी निहायत यथायंदादी ढंग से जानत थे कि 
खीटो के बइरण दो महाश्कक्तियों के: दीच जिच बी स्थिति पंदा हो जाने से स० रा० 
सध में भारत जँस गुट निरपक्ष देश को रचनात्मक भूमिका निभाने का मौका मिल 
सकता है और सदस्य देशा की जमात मे अप्तो-एशियाई देशो की हद्धि होने के साथ 
इस मच का उपयांग विश्व शान्ति को स्थापता, निशस्प्रोकरण के प्रसार ओर 
साप्राज्यवाद, उपनिवशवाद व नस्लवाद के विरुद्ध सघ् के लिए बयूदी बिया जा 
सकता है । 


भारतीय विदेश नीति . विभिन्न चरण 


भारतीय विदेश नीति भ निरन्तरता ओर परिवर्तत की दोनों धाराएँ साथ- 
साथ चलती रही है । आजादी के वाद मारत ने जहाँ उपनिवेधवाद, साम्राज्यवाद 
व रगबेद और वडी शक्तिया वी मुटवाजी का कडा विरोध डिया, वही 3962 के 
बाद मारतीय विदेश तोति की प्रायमिकताएँ और जोर दुछ अन्य मसलो पर केन्दित 
हां गया। झुछ और वर्षों दाद नई विश्व अर्थब्यवस्था वी तलाभ, समुद्री कानून 
सम्मतन, उत्तर-दक्षिण सवाद, दक्षिण-दक्षिण सवाद और परमाणु निश्मस्द्वीकरुण जंस 
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गयी थी। नेहरू जी ने वेहद समझदारों के साथ नवोदित राष्द्रो के सामने गुट-नि रपेक्ष 
मीति अपनाने का सुझाव रखा। जाहिर है कि ग्रुट-निरपेक्षता का अर्थ निष्किय 
उदासीनता, तटस्थता या अवसतरवादिता नही था। अपनी स्वाधीनता को मुखर कर 
स्व-विवेक के अनुमार अपने राष्ट्र हित के अनुकूल विकल्प चुनना असली गुढ- 
निरपेक्षता थी । इस नीति पर डटे रहना कट्टरपत नही, बल्कि साहस का काम धा। 

मेहर जी ने यह वात आरम्भ में ही स्पष्ट कर दी कि उतका इरादा अपने देश 
को महाशक्तिपो के दगल से अलग बचाकर रखने का है ओर क्रमशः शाम्ति के क्षेत्र 
के विस्तार का। उन्होंने यह भी स्पप्ट कर दिया था कि भारत को कोई भी 
महत्वाकाक्षा तीसरे खेमे के मठन और उसके मुखिया के रूप में उभरने की नहीं है। 
नेहछ जी यह बात अच्छी तरह समझते ये कि गुट-निरपेक्षता त्यागने का अर्थ किसी 
ने विशी महाशक्ति का शिविरानुचर बनना ही हो सकता है और ऐसा करता कठिनाई 
से अजित भ्ाजादी को गेंवाना होता है। नेहरू जी ने कभी यह समझमे-सभभझाने कौ 
नादाती नही की कि गुट निरपेक्षता का अर्थे निष्क्रिय रहना है। इसके अतिरिक्त गुटन 
निरपेक्षता के कारण भारत जैसा नवोदित राष्ट्र दोनो खेमो मे आर्थिक सहायता ग्रहण 
कर सकता था। आरम्भ मे भले ही तत्कालीन सोवियत द्वासक स्टालिन और 
अमरीकी विदेश सचिव डलेस ने ग्रुट तिरपेक्षता को उपहास का थिपय समझा, किल्तु 
कोरिया और हिन्द चीन के अनुभव के बाद उनके द्वारा भारत की ईमानदारी पर 
प्रदत-चिन्हू लगाना सम्भव नही रहा । नेहरू जी ने गुद-तिरपरेक्ष आन्दोलन के बहाने, 
मिल्ल, फम्पुलिया, इण्डोनेशिया और युगोस्लाविया जंप्ते देशो से सम्बन्ध पनिष्ठ कर 
अफो-एशियाई भाईचारे और विद्व बन्धुत्व के भाव को पुष्ट किया । जब साशआज्यवाद 
व उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुहिम छेड़ना जरूरी समझा गया तब गुट मिरपेक्षता का 
मन्त्र बेहद उपयोगी सिद्ध हुआा। इसीलिए शिशिर गुप्त जैसे विद्वानों ने टिप्पणी की 
है कि शायद गुट निरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख धिद्धान्त कहने 
की अपेक्षा इसे विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के! लिए अपनायी गयी रणनीति 
कहना समीचीन है । 

3, निद्मस्प्रीररण (0ल्‍07ग27707:)--जिस तरह ग्रुद निरपेक्षता विद 
शान्ति से जुड़ी हुई थी, उसी तरह निशस्त्रीकरण का भुद्मा गुट निरपेक्षता से गुँगा 
हुआ था। जब तक दास्पास्तों की अन्धी दोड़ जारी थी, तब तक विश्य शान्ति फो 
निरपद नहीं समझा जा सकता था। दस्पीकरण कौ प्रक्रिया अनिवार्यत-युद्ध की 
मानप्रिक्ृता को पुष्ट करती थी, जिसमे सैनिक सगठन, पु की घेरावन्दी, जोर- 
आजमाइश आदि से वचना कठिन था ) परमाणु अस्प्रो के आविष्कार ने शस्पोकरण 
की समस्या के और भी खतरनाक आयाम उद्घाटित किये थे । कई लोगो का पह 
भी मानना है कि नेहरू जी के लिए विश्व शान्ति और निदस्त्रीकरण अलग-अलग मुद्दे 

नही थे। नेहरू भी ने हर उपलब्ध अन्तर्राष््र भि सन्देश 
ि ढ़ ! हर उपलब्ध ट्रीय मच से निशस्प्रीकरण का सन्देश 
प्रभारित किया । इसके सातिर वह अपने आत्मीय मिश्रों से टकराने से भी कभी 
कतराये नही । गुड निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड शिप्र सम्मेलन (96॥) मे सुकार्णों के 
साथ उनकी मुडमेड निशस्भ्रीकरण यताम नव-उपनिवेशवाद को लेकर ही हुई थी। 
उच्च अन्य विद्यानों वा यह भी मानना है कि सयुक्त राष्ट्र संघ मे नेहरू जी की आस्था 
इप्नीलिए गदरी पी, क्योकि बह समझते ये कि बिना व्यावहारिक सामूहिक सुरक्षा 
म्पबस्या के सम्परभु राष्ट्र स्वेच्छा से झस्त्र त्याग नहीं करने वाले। नेहरू जो का 
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शपन्तिपूण समाधान की प्रस्तादना के बिना सह अस्तित्व कद बात सोची भी नहों 
जा सकती थी। पच्शील योजना में यह वात जन्तनिहित थी कि इसका अनिग्रम 
सिफ प्रतिरक्षात्मक नही बल्कि रचतवात्मक नी है। पच्शील समझोते मे सायीदार 
पक्षो के लिए लाभप्रद उमरयपक्षीय सहकार के लक्ष्य तय करना नेहरू जी की दूर- 
दचिता थी । 

पच"ील के दारे म विदेशी और भारतीय विद्वानो के मत स्पप्टत' दो घुवो 
के बीच यूलते है। कुछ विद्वावों का मानदा है कि पचश्चोल की बात उठाना नेहरू जो 
की दुबलताजनित विवश्वता थी । सैनिक शक्ति और आथिक ससाधनों के जभाव में 
वह ओर कुछ कर भो नही सकते थे । जयन्तनुज वन्योपाध्याय जेसे कुछेक विद्वान 
अपवाद हैं जो मानते हैं कि नेहरू जी न जान वुयकर यह जोखिममरा कदम उठाया, 
ताकि अत्तर्राप्ट्रीय राजनीति को नई दिश्वा दी जा सके | दूसरी ओर लोन क्ाविक 
और नेविल मेक्सवेल सरीखे लेखक हैं जिनकी समस में पच्शील एक धूततापूण 
पाखण्ड था, जिसका एकमात्र उद्दृश्य भारत को संनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने 
के लिए दुछ मोहलत जुटाना था। वेसे, इन दोनो बातो मे कोई बुनियादी अन्तर 
विरोध नही है। आधिक ओर सेनिक उपकरणों के अभाव भ यदि बाडुग सम्मेलन 
(]955) के अदसर पर नेहरू जो ने भारत को अदभुत प्रतिष्ठा दिला दी थी तो 
उसके आधार में पचचणील को सफलता ही थी । 

बाडुग स्रम्मेलन के बारे भे मजदार बात यह है कि अफ्रो-एशियाई देशों के 
इस जमघट का आयोजन मारत के सुझाव पर नही क्या यया घा। कोलम्बों परि- 
योजना भे शामिल पश्चिमी खेमे के पक्षघर शप्ट्रो ने इसकी पहल की, परन्तु नेहरू जी 
और कृष्णा मेनन ने समलदारी दिखात हुए इसे नवोदित राष्ट्र बी स्वाघीनता और 
गुट निरपेक्षता का प्रतीक बना दिया। आज कई दश्चक बाद बाडुग सम्मेलन की 
सीमाओ और असफ्लतवाओ का छिद्गा वेषण सहज है । परन्तु नेहरू जी ने शीत बुद्ध 
के सकक्‍टा से छूयते हुए जिस तरह सेनिक गठबघनों को निरस्त बरने का प्रयास 
किया वह प्रगसनीय था ॥ ऐसा सोचना ठोक नही कि नेहरू जी ने सिफ शब्दाडम्बर 
था वक्‍लृता से तीसरी दुनिया का नेतृत्व हथियाने क लिए एसा बिया। बादुग सम्मलन 
के आयोजन के पहव कारिया मे अपनी निष्पक्ष मध्यस्थता और हिंद चीन से ग्रुढ 
विराम के लिए सक्रियता स भारत ने अपनी पात्रता प्रमाणिद कर दी थी। दाखिर, 
सुकार्णो आदि कर साथ ब्यक्तिगत स्तर पर साथक खबाद वा सूत्रपात नी बाडुग 
सम्मेवन से ही सम्भव बना । 

बाडुग सम्मलत का एक और दुप्टि स अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। इस सम्मेलव 
भें हिस्सेदारी क बाद ही घोन की साम्यवादी सरकार वा मानवीय पक्ष अन्य देशो के 
सामने जाया और उसको वाद्धित स्तव्रीकृति मिल सकी ॥ इस सम्मेलन म॑ अपनाये गये 
प्रस्तावों का अध्ययन करवे पर यह बात स्पष्ट होतो है कि पचरतीद समझौते वी 
तरह इस दार भी नेहरू जी ने आदर और ययाय वा सतुलन बंठाने बी वोशिश वी 
थी। उनका प्रमुख प्रयत्त यही था कि अधिवाधिक अफ्ो-एशियाई दशशों का विदिश 
संसदीय प्रणारी स प्ररित समा-सम्मलनीय राजनय मं धामिल किया जा सक ताकि 
मदिष्य में उठन दात विवादों क द्यान्तिपूण समाघन की सम्भावना बच्ची रहे। 
बाइुण सम्मेलन की उपलब्धि यही थी कि दोनो महायक्ति को यह बात स्पष्टता 
समजझादो जा सको कि अफो-एलियाई दनो का उनसे काई जमजात बेर संद्धान्तिका 
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मसले विश्व राजनीति में छा गये | जाहिर है कि मारत इनके प्रति मौन नही रह 
सकता था । इतके अतिरिक्त पडोसी देशो के साथ भारत के सम्बन्ध भी अनेक बार 
काफी दनावश्रस्त॒ हुए । इन सभी वातो का अध्ययन विभिन्न मारतीय प्रघान मन्दत्रियों 
के शासन काल के दौरान अपनागी गई विदेश नीति के विश्लेषण से करना उचित 


होगा । 


नेहरूकालीन विदेश नीति : सिद्धान्त व व्यवहार का टकराव 
(एण०ह३॥ एणा०५ 3णा9३ रकाए हा) 


भेहरू की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त स्वाधीनता प्ग्माम के दिनों में 
ही घुनिश्चित हो गये थे। व्यावहारिक रूप में इतको औपयारिक ढंग से पंचशील 
के नाम से परिभाषित किया गया । भले ही मारत व चीन के वीच पचशौल श्रमश्नौते 
पर हृस्‍्ताक्षर अप्रैल, 954 में किये गये, परन्तु !947 से लेकर 954 तक 
भारत के अन्तर्राष्ट्रीय प्रियाकलाप इसी आवार पर सचालित व समामौजित होते रहे । 

प्रचशील के पाँच भिद्धान्त निम्नलिखित है--- 

()) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अण्डता व सम्परभुता का सम्मान फरें; 

(0) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और दूसरो की राष्ट्रीय 
सीमाओं का अतिक्रमण न करे; 

(॥) कोई राज्य किसी दुसरे राज्य के जात्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे; 

(४) प्रत्येक राज्य एक-दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा 
2 हित में सहयोग प्रदान करे (अर्थात्‌ कोई देश बड़ा है और न ही 
छोद); 

(४) गभी राप्ट्र शान्तिवृर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करें तथा 
इसी सिद्धान्त के आधार पर एक-दूसरे के साथ दान्तिपूंक रहे और अपनी पृषकू 
भत्ता एय स्वतस्त्रता बनाये रखे । 

कुछ विद्वानों का मानना है कि 'पयशील योजना' नेदरू जी को आदशेवादी 
रूमानियत का उदाहरण मर थी, ओर घुछ नही । परन्तु यह बात अनदेखी नहीं की 
जाती चाहिए कि प्रचभीत की राजनयिक रणनीति भारतीय राष्ट्रीय हितो की 
ययाभवादी कसौदी पर खरी उतरतो है । भारत का विभाजन आजादी के साथ ह्दो 
गया और प्राकिस्तानी रजाझसो ने कश्मीर झो हथियाने के लालच में भारतीय सीमा 
का अतिक्रमण किया। यह अघोषित युद्ध लगभग दो दर्ष तक चलता रहा । 947 
में सारा भारतोय सूनमाग एक साथ स्व॒तन्त नहीं हुआ । रजवाड़ो को स्थिति सदिस्थ 
थो और गोवा, दमन, दीव, चन्द्र नयर व पाण्डिचेरी जैसे इलाके अग्रेजो से इतर 
इुसरी औपतिवेश्िक झक्तियो के आधिपत्प में थे । 

इसके शोप्न बाद एक ओर महत्वपूर्ण परिदतेन हुआ। 949 से चीन में 
ह340/0%7% सरकार का भ्रढन किया ओर 950 मे तिब्बत को मुफ्त कराने का 
टयास शुझ्ू विया। देसके धाय ही ब्रिटिश साम्राज्यदादी शासन काल में सोमाकित 
लिया गया मारा हिमालयी सीमान्त विवादास्पद बन गया। ऐसी परिस्थिलि में यदि 
भेहहू जी ने नवोदित राष्ट्रों को सम्प्रभुता की रक्षा, भौगोलिक सौमाओं के सम्मान 
और आम्तटिक भामलों में हस्तक्षेप से बचने के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तेयार 
करने की चेष्टा की तो इसे धादर्शवादो कठई नही समझना जा सकता । समस्याओं के 
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शास्त्रीकालीन विदेश-नीति 
(फग्रढाह्ओ एगा6 बा7एड्ट 5॥8507 दि) 


964 मे नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर 
सेंभाली । भास्ती जी का व्यक्तित्व अपने पृ्वंवर्ती प्रवानमन्त्री नेहरू जी से इतना भिन्न 
था कि कई लोगों क॑ मन में यह झक दा होना स्व्रामाविक था कि विदेश-नीति 
नियोजन और निर्धारण के भामन मे शास्त्री जी असमर्थ रहगे । न तो उनकी शिक्षा" 
दीक्षा विदेश में हुई थी जौर न ही प्रधानमन्त्री बनने के पहले उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में कोई विज्येप रुचि दर्शायी थी । इसी कारण जय शास्त्रीकालीन 'मारतीय 
बिदेश-नीति का विश्लेषण किया जाता है वो नेहर-युगीन विदेश-नीति के साय उसका 
फक दर्शाने का लोभ सवरण कम ही लोग बर पाते हैं। शास्तीकालीन विदेश-नीति 

सन्दर्म मे अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होने निरवंक आदर्शवाद को सार्थक 
यथार्यवाद से विस्थापित किया और धाान्ति प्रेमी होने के बावजूद राष्ट्र-हित के 
सरक्षण-सवर्धन के लिए सेनिक उपक रणो को उपयोगिता स्वीकार की । उतके बायें- 
कोल का विशेष अध्ययन करने वाले प्रोफेंसर एल० पी० मिंह का मानना है कि 'भल 
ही उन्होने भारतीय विदशय-्रीति के क्षितिज सकुचित बिये, पिन्‍्तु उन्हें डुल मिलाकर 
मौलिक सूझ से वचित नहीं समझा जा सकता और न ही उनके योगदान को नगण्य 
माना जा सकता । 

शास्त्री युग की भारतीय विदेश नीति मे दो प्रमुख स्मारक बिन्दु हैं-- 
(3) पाकिस्तान के साथ सैनिक मुठभेड क वाद ताशकन्द समझोता, और (॥) श्रीलका 
वी प्रधानमन्त्री श्रीमती सिरीमाओं मण्डारनायक के साथ परामर्श के बाद नागरिकता 
वबिहीन प्रवासी तमिलों के बारे में आान्तिपूर्ण समाघान | जहाँ एवं ओर कच्छ के रण 
में और उसके वाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शास्त्री जी ने यह स्पप्ट क्या कि 
वह शान्ति प्रिय और भाम्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क नाम पर भारतीय राष्ट्रीय हित की 
बतति देन को तैयार नहीं है, वही श्रीलना के साथ समझ्ाते से उन्हाने अन्य छोटे 
पढीौसी देशो को इस बारे में आश्वस्त किया कि भारत वा कोई इरादा बल प्रयोग 
द्वारा उन पर हावी होन वा नहीं था। मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों वी स्थापना के लिए वह 
रियायतें देन को प्रस्तुत थे। नहरू जी की तरह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि या अहदू का 
अरक्रार रखने वी कोई समस्या शास्त्री जी वे सामने नहीं थी । 

शास्त्री जी की विदश नीति के बार म दो-तीन ओर बातें उल्तेखनीय है। एक 
सा उम्हीन प्रघातमस्त्री सचिवालय था गठत बर अपन सलाहक्ारों वी एक नई टाली 
जुटायी ॥ इससे विदेश मम्त्रालय के अवमूल्यन की श्रक्षिया चाहे-अनचाह शुरू हुई 
इसके अतिरिक्त परमाणु नीति के मामले में शास्त्री जी ने यह निर्णय लिया वि 
सामरिक विवल्प को स्थागा न जाये! 

तामबन्द सम्मलन में दित का दोरा पड़ने से शास्त्री जी की मृत्यु हा गयी। 
गुट-निरपेक्ष आन्दो तन, राष्ट्रमण्डलीय राजनव, अफो-शशियाई भाईचारे आदि वे क्षेत्र 
मे निजी छाप छोडने वा कोई अवसर उन्ह नहीं मिला । यह भी स्मरणीय है हि 


मिलन 4१4 (899099 497),,.. 7 8994/07248) 8३, 7४०६ थी [वीक 40 
4००० (एगरपाए), 4970) , और 509६ 58० 5॥इ%, उधरीवड उ&बापह (वि न्‍ीरब्र 
[बीएब द कबीवड क7/6826 7०७, 4956-82 (007, 984) 


भर 
विचारधारा या नस्ल के आधार पर नहीं है । पाकिस्तान और सौलोन (अव श्रीलंका) 
के साथ भारतीय प्रतिविधियों की मोक-झोक भले ही होती रही, परन्तु वाइग मे ही 
उस अफ़ी-एश्ियाई गुढ का गठन हुआ, जिसते सुक्त राष्ट्र सघ मे इनकी हसती को 
महत्वपूर्ण वताया । दादुग भावना के बिना गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का वेगदाव बनना 
कठिन होता । ५" 

परन्तु इस सबसे यह समज्ञना उचित नहीं कि नेहरू जी की विदेश्व-्तीति तको- 
संगत और दूरदर्शी होने के कारण सभी प्रकार छी दुर्ंलताओ से मुक्त थी। नेहरू जी 
सर्देव इस बात को अनदेखा करते रहे कि अधिकतर अफ्रो-एशियाई नेताओं का 
स्वभाव और सस्कार उनसे भिन्त हे ओर यह जरूरी नही कि वे हमेशा बदली 
परिस्थिति मे मी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक उनकी सभी स्थापनाओं को लाभभद- 
उपयोगी उपदेश के रूप मे ग्रहय करते रहे । बाडुग सम्मेलन के सस्मरण लिखते यक्त 
नासिर और चाऊ एन साई दोनो ने यह स्वीकार किया है कि नेहरू जी हमेशा इस 
तरह आचरण करते थे जेले वह्‌ उनके बडे भाई या पय-प्रद्शक हो। दोनो नेताओं फो 
यह बात अपमाननभक लगती रही थी। इस बात से इकार मही किया जा सकता कि 
नेहरू जी की विदेश-नीति और राजनय व्यक्ति-केन्द्रित थे और व्यक्तिगत समीकरण 
बदलने पर पिदेश-तीति ओर राजनय बहुत सीमित प्रभाव वाले रह जाते थे । बेलग्रेड 
सम्मेलन मे सुकार्णों और नेहरू जी के बीच टकराव में बाद पुरानी सुखद स्थित्ति कमी 
लोटायी नहीं जा सकी । 

नेहरू जी की एक और कमजोरी थी। वहु अपनी परान्द-नापसन्द को छिपाकर 
मही रख सकते ये। उतकी आस्था प्रमाजवादी जनतन्त में यी। बहू राजशाही, 
सामन्तवाद तथा सैनिक शासन वे प्रतिक्रियावादी समझते थे। नेपाल तथा पाकिस्तान 
के साथ उनका व्यवहार इसी कारण कमी सहज नही हो सका। श्रीलका के प्रघान- 
मन्नरी जोन कोटलेवाला ने एक बार यह सटीक टिप्पणी की थी कि 'मारत जैसा बड़ा 
राष्ट्र गुट-निरपेक्षता की विलासिता भोग सकता है. परन्तु छोटे राष्ट्रों के सामने यह 
सुविधापूर्ण मार्ग उपसब्ध नहीं ।” आचरण में ध्यायहारिक होने के बावजुद घोषणाओं 
के स्तर पर संद्धाल्तिक शुद्धि का दुराग्रह नेहरू जी की विष्वसनीयता और भारतीय 
विदेश-नीति का प्रमाव कम करता रहा। समस्याओ के श्ान्तिपूर्ण निपटारे की बात 
करते वेक्त नेहरू जी कश्मीर भे जनमत सप्रह के अपने आश्वासन को निरस्तर टालते 
रहने के लिए बाघ्य हुए। वह गोवा की मुक्ति के लिए बल-प्रयोग के धाद कथनी 
और करनी मे दोहरे मानदण्डो के सिए भी बदनाम हुए। इसी तरह भारत-चीव 
सम्बन्धों की गलतफहमी एक बड़ी सीमा तक इस बात से पैदा हुई कि जहाँ नेहरू जी 
एक बओोट स्वयं का स्वतन्त्र भारत के प्रगतिशील प्रधानमन्त्री के रूप में पेश करते थे, 
देश की भोगोलिक सोमा के बारे मे औपनिवेशिक उत्तराधिकार को अक्षत रखने 
के सिए वह वचतबद्ध थे। नेहह्कालीन भारतोय विदेश-नीति की सबसे बड़ी विद्येपता 
यही पुराने जौर नये व परम्परा और परिवर्तन का बस्तदन्द्र थी। महाशक्तियो 
भौर पड़ोसियों के साथ 947 से 964 तझ भारत के राजतयिक सम्पन्यों के 
उनार-चढाव में इसका तनाव स्पष्ट रूप से प्रतिविम्वित होता है ।! 


&* भारतीय विदेश-नोति के दाघारमूत विद्धान्तों दा उपशेक्त सार सझप व यवाधवाद दताम 
आइईनेबाद के इन्ट्र दा विश्लेषण भारतीय विदेश नोठि के प्रायागिक प्रन्दर्भ श्रवों पर आधारिव है। 
इसमें के जिस्तॉविड रथ दा्वेबनोष हैं--003:765 घर, स्लवाध्पफ, 8एाग्मिलाल मंवामर ० 


400 

नही किया जाना चाहिए कि उन्होने कठिनदम आन्तरिक चुनोतियों से जूझते हुए 
भारत को अत्तर्राप्ट्रीय राजनय का केन्द्र-विन्दु बनाये रखने मे सफ्लता प्राप्त को। 
966 से 969-70 कके काग्रेस पार्टी में उनकी अपनी स्थिति निरापद नहीं थी 
और भारत विकट आथिक समस्याओ से जूझ रहा था। रुपये का अवमुल्यन, 
प्रिवीपर्स की समाप्ति, बेंका का राप्ट्रीयकरण, काग्रेस का विभाजन, बिहार मे अकाल 
का सामना आदि चुनौतियाँ उन्हे अपने कार्यकाल के पहले चरण मे पूरी तरह ब्यस्त 
रखे रही । बगला देश प्रवरण म पराक्रमी भ्रदशत और 97 के घुनाव में अभूतपूर्व 
सफलता के दाद थोडे ही भमय के लिए उन्हे वैदेशिक मामलो म एवाग्रचित होने 
का अवसर मिला। 972 में शिमला समझौता सम्पन्न हुआ तो 973-75 में 
जयप्रदमण नाययण के नेतृत्व स उतक राजनीतिक नस्तित्व की चुनोती दने वाला 
व्यापक जन॑-आन्दोतन झुरू हुआ॥ इसकी परिणति जून, 975 में आपातकाल वी 
घोषणा और अन्तत माचं, 977 के समदीय आम चुनाव में श्रीमती गाधी की हार 
में हुई? 


जनता सरकार की विदेश नीति * निरन्तरता और परिवतंन 
[78798 (0ए८7॥८०४१४ #छ0क्च8॥ एग०३) 


मार्च, 977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टी ने शासन की 
बागडोर सम्माली। जिन परिस्थितियों मे जनता सरकार का गठन हुआ, उसमे 
श्रीमती गाघी ही नही, बल्कि नेहरू बच्चा के प्रति रोप-आजत्रोश का स्वर तेज था। 
आपातवाब की तानाशाही बी दु स्वप्न जैसी स्मृति जनता के मत में थी। जनता 
सरकार क नेता श्रीमती इन्दिरा गाधी की सभी नीतियो को बदलने के लिए ब्यग्र 
थे। फिर भी नए विदेश मनन्‍्तरी अटल विहारी वाजपयी ने कार्यभार सम्मालने के 
बाद यह घोपणा की कि वह नहरू की विदेश नीति वे” अनुसार ही आचरण करेंगे। 
बहने को मले ही उन्होने 'खालिस गुट-निरपेक्षता' (6८70भआ6 िव्रान्शाहाा ध्या) 
थी बात की परन्तु इसका प्रमुख अभिप्राय यह दर्शाना था कि इन्दिरा गाधी ही अपने 
पिता के मार्ग से विचलित हुई थी। पडौसी देशों के साथ सम्बन्धों के क्षेत्र में जरूरत 
से ज्यादा रियायती व नरम झूप अपनाना जनता सरवार के लिए शायद इसलिए 
जरूरी हुआ कि उसके विदेश मल्‍्त्री वाजपेयी की अब तक छवि “आत्रामव हिन्दू 
राष्ट्रवादी! बाली थी। जनता सरकार का गठन विभिन्न वेचारिक झुझातों वाले 
राजनीतिक दलो को मिलाकर हुआ था। इसी कारण किसी स्पष्ट अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
परिप्रेध्य या सद्धान्तिक अभिगम बी अपक्षा उनस नहीं को जा सकती थी। यह 
स्वाभाविक था कि नोकरभाही का महत्व विदेश नीति नियाजन के क्षेत्र मे बढा | 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से जनता सरकार क वरिप्ठ सदस्या की अनुमवहीनता 
भी मारत व लिए हानिप्रद सिद्ध हईं। तत्वालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर की 
भारत-यात्रा (978) के दोरान मोरारजी दसाई के साथ उपजी ग्रदतफ्हसी और 
जनता सरकार (चरण हिंह के नेतृत्व म) के दूसरे विदेश मन्त्री ध्याम तन्‍्दत मिश्र 
बी विदक्ष यात्राएँ इसका उदाहरण हैं। जहाँ एक ओर शह मन्दी चरण भिह इसे 

 इ्नन्दिरा ग्राधीकालोन विदेश नोति के विशप अध्ययन क लिये देखें--96॥78 (02940॥, 
चुत ॥ बहलाकर ॥ 74 [फह्क सडीयरर, किलन ४ त३, 0तकवम, 92) 
() अस्वर्शाष्ट्रीय सस्य छ/25 
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]964-66 से मारत अयकर दुर्भिक्ष से ग्रस्त था और अपमानजनक द्ग ते विदेशों 
में खाद्याप्त के आयात पर निर्मर था। ऐस्ती परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर 
भारत की भूमिका कतई प्रमुख नहीं हो सकती थी। इसे शास्त्री जी की एक बड़ी 
उपलब्धी समझा जाना चाहिए कि 962 के घाव को मरने का काम उन्होंने जपते 
छोटे से कार्यकाल में बयूबी क्या ।? 


इन्दिरा गाधी-कालीन विदेश नीति : बदला परिप्रेक्ष्य 
(एगक्षए्ठए० एणञा69 ता्णइ 7004 ठगा6ठा: छा) 


जनवरी, 966 मे शास्त्री जी के निघत के बाद इन्दिरा गाघी प्रधानमन्दी 
बनी । जिय तरह कौ क्रान्तियाँ शास्त्री जी के बारे में फंसी है, उसी तरह तकंद्वीन 
अति सरलीकरण इन्दिरा ग्राघी की विदेश नीति और राजनय के बारे भे भी प्रतलित 
है। पत्रकारों और जीवनीकारो की कृपा से श्रीमती गाधी को छवि लौह महिला 
और रणचण्डो वालो प्रसिद्ध हुई है। लोगो के मन मे आज भी यथा तो ॥97] के 
वगला देश मुक्ति अभियान की याद ताजा है था मई, 974 में पोज॑रन मे परमाणु 
विस्फोट और जूत, ॥975 में आपातकाल की घोषणा की। यदि चुन-चुत कर ऐसे 
उदाहरण पेश किय जायें तो श्रीमती गाधी को अति यवाथेबादी प्रमाणित करना 
कठिन नहीं होगा। इसी तरह के प्रयस्‍्त श्रीमती गाँधी के अस्तर्मृस्ती स्वभाव, उनके 
परारिबारिक एयाकीपन और मातसिक असपुरक्षा के भाव को उनके अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
आचरण के भाथ जोड़ने के लिए किये जाते हैं। ऐसा नहीं कि यह विश्लेषण सिर्फ 
श्रीमती गाधी के जालोचक-बिरोधी ही करते रहे हैं, वल्कि श्रीमती गाधी के साथ 
राहानुभूति रखने वाले विद्वान भी इस अ्राति के शिफार हुए है। उदाहरणाये, इन्दिरा 
गांधी की विदेश नीति या विस्तार रे विश्तेषण प्रस्तुत करने थाली लेखिका सुरजीत 
मार्खसह को पुस्तक वा झीर्पक ही पुजी8/5 $ध्वाक लि ए०ण्ष्ट! कर्षात्‌ 'मारत 
शक्ति की तलाश में है। यदि अध्येत्ा रातकंता न बरतें तो इस निष्कर्ष तक 
अनामाम पहुँचा जा सकता है कि श्रीमती गाघी ने ही सर्वप्रथम पारम्परिक शक्ति- 
सनन्‍्दुततन के आधार पर राष्ट्र हित के हिंत सम्पादन का काम फिया। जैस्ाकि ऊपर 
पद्म जा धुझा हे कि वद्खीर, पाकिस्तान, ग्रोवा आदि के सन्दर्भ में भेहरू और शास्त्री 
बा आचरण भी भादण्वांदी नही समझा जा सकता 
धीमती गाघी के सन्दर्भ में यह टिप्पणी अधिक सार्थक लगती है कि उनकी 
विदेश नीति का अमूर्त वेबारिक पक्ष कही अधिक मुखर था । तीसरी दुनिया का 
सखाद्यापश्न संकट हो या पर्यावरण के सरधक्षण का प्रश्न, थरीमतो गांधी का उद्बोधन> 
भ्राद्धान सिर्फ मारतोय जनता के लिए हो नही, बल्कि समग्र विश्व के लिए होता 
था। इसी तरह यह भी कह्दा जा सकता है क्रि पढोसी देशों और परमाणु नीति के 
सन्दर्भ में बहू उतरी दिश्या भें भागे बढ़ी, जिस पर श्ञास्प्री जी कदम उठा चुके थे | 
श्रीमती याघो क्यो अपनी घोषणाओ-वक्तब्यों में कान्तिकारी प्रगतिशीस मुद्रा ग्रहण 
रा अच्छा लगता था, परन्तु व्यवहार में उन्होंने नेहरू जी की सुझायी ग्रुट-निरपेक्ष 
नीति में क्रिचित मात्र परिवर्तन या सघोधन की जरूरत नही ममझ्नी। 
प्लोमतो गाधी की विदेश नौति का अध्ययन करते वक्त इस बात वो जनदेखा 
£ हास्द्रोवाची विदेश 


नोति के ब्यौरेडार इस्तुनिष्ड अध्ययन-विश्नेषण के लिए देखें... 
है. है. झाणडर, किया किलटहिव रिवयाक : बह उफ्ड्आर 22224 0 का, (980) 
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दगों के बीच देश की जलण्डता वो बचाये रखता ही सबसे बडो उपलब्धि समझा 
गया और उनके कार्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों मे विदेश नीति के क्षेत्र मे उनसे किसी 
वहल की उम्मीद नहीं की ग्रयी। तथापि राजीव गाघी में यह स्पष्ट करने में 
देर नहीं लगायी कि आयिक जीवन में उदार नीतियाँ अपवाने के बावजूद भारत 
की गुट निरपेक्षतरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने आान्‍्तरिक समस्याओं से 
जूझते हुए भी विश्वव्यापी अमण क्या और सक्रिय राजनय का प्रभा-मण्डल बनाये 
रुखा। उनकी आलोचना इस बात को लेकर की ग्रयी कि “राजीवकालीन विदेश 
नीति में सौन्दयं प्रसाधन तो था, स्वास्थ्य नहीं, गति थी तो दिल्ला नही + 

इस बात को बिल्कुल निराघार भी नहीं कहां जा सकता। राजीव गाघी के 
कार्यकाल में विदेश मन्‍्त्री कई वार बदले गए तथा विदेश सचिव (ए० पी० वेंक्टेशबरन) 
को निकाला जाना काफी विवादस्पद बना । राजीव ने भले ही अनेक लम्बी विदेश 
यात्राएँ की किन्तु नीति-सम्बन्धी कोई ठोस सुझाव या दिल्ला-निर्देध देने म वह अक्षम 
रह । इस विपय भे उन्होने अपनी किसी प्रतिमा का परिचय नही दिया । 

राजीब ग्राघी के शासन काल में उदार आधिक नीतियाँ अपनाकर तथा कुछ 
अन्य कदम उठाकर जमरीका के साथ भारत के सम्बन्धों मे सुधार की कोशिश की 
गई, किन्तु कोई सफ्लता द्वाथ नहीं लगी ॥ पाक को अमरीवी शस्य व आर्थिक मदद 
के मामले में अमरीका के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, श्री गाधी सोवियत 
संघ के साय भारत के पारम्परिक धनिष्ठ रिदतों के (निर्दाह में अवश्य कामयाथ् रहे | 
फ्रास, जमंनी और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सहयोग सम्बन्ध बताने में साम्रुली 
सफ्लता अजित हुई सब बई देशो में खर्चीले मारत महोत्सव धूमधाम से आयोजित 
किये गये, विन्‍तु यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सास्कृतिक राजनय ने 
विदेशी भागरिकों या सरकारो पर अपनो कोई छाप छोडी । 

श्री गांधी को पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधार मे कोई उल्लेखनीय 
सफलता नही मिली | 987 म हुए राजीव-जयवर्द्धन समझौते के तहत श्रीलका में 
भारतीय शाति सेना भेजी गई, जिसका नकारात्मक असर ही पढा और भिहली 
नेताओं ने शाति सना की वापसी वी भांग कर भारत को पश्मनोपप्त में डाला। 
श्रीलका, पाकिस्तान, नेपाल और वगला देश में भारत को सश्नक्ति नजरों से 
देखा गया। 

श्री गाघी अपन शासन कोल के अन्तिम दिनो में आतार्य राजनीति मे 
बॉफी उलझते गये ओर बोफीस व अन्य सुद्दो ने उनके प्रति जनता में भारी अमतोप 
पेंदा किया | एस म श्री गाबी के लिए विदेश नीति सवबी मसलो पर पहले जेस 
उत्माह से ध्यात दना समव नहीं रह गया | झुल मिलातर, यह बहा जा सकता है 
कि बाफ़ी उत्साह के बावजूद श्री गायो भारतीय विदेक्ष नीति के मोर्द पर अपनी 
बीई छाप नहीं छाड पाये ॥ 


राष्ट्रीय मोर्चा मरकार की विदेश नीति 
(६०६४६४७७ ९७५८५ ० १२६९७७७४॥ छ:७% (5७५६६: काण्प्य) + 

या ता मासतीय विदक्ष नीति के बारे में यह बात शुरु से कह्दी जादी रही है 
कि वह सर्वेदतीय है, सास्ट्रीय द्वित कु सदम म पक्ष-विपक्ष का प्रश्व ही नहीं उछ्ता; 
फिर जी नवबर, 989 मे लाक सजा के चुनावों से यांग्रेंस वी हार और राष्ट्रीय 
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गौरव का विषय समझते ये कि उन्हें दीन-दुनिया की कोई छवर नहीं रहतो, वही 
उन्हें बिना किसी प्रमाण के अपने मन्त्रिमण्डल के एक सहयोगी को विदेशों गुप्तचर 
बताने मे कोई सकोच नहों हुआ । इसी तरद प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई शान्ति प्रेमी 
थे परन्तु इसने नही कि सिद्धान्तों के लिए वह यप्ट्र के सामरिक हित दल्लि कर देते । 
परमाणु नौति के मामले में एकपश्चीय घोषणाएँ या पाकिस्तान में भुट्टों की कादूनी 
हत्वा को नर्त्सना न करना उनको निरपेक्षता ही प्रकट करते हैं । 

* अनेक बार जनता सस्कार की विदेश नीति का अध्ययन-विश्लेषण करते वक्त 
परिवर्तेन ओर निरल्तरता की बात कही जाती है । यह कहना अधिक संटोक होगा 
कि ढाई वर्ष का यह समय एक तरह का व्यवघान था | यह एक ऐसा अन्तराल था 
जिसमें सुचिन्तित पिदेश नीति के दर्शंत नहीं होते। अन्‍्तर्राष्ट्रीय घटताकऋम के 
प्रति अपनी इच्छानुमार ब्यक्ति विधेय को ग्रत्यावर्तित कियाएँ (इथी४८ 2०7०४) ही 
देखने को मिलतों रहों श 


श्रीमती इन्दिरा गांधी की वापसी और विदेश नीति 


980 के आम चुनाव में श्रीमती इन्दिय गांघी की अत्यन्त नाटकीय ठग से 
अग्नूतपूर्व बिजय हुईं । परन्तु जहाँ से ब्यवधान पडा था, पढ़ी से छुटा काम आये 
बढाने का प्रश्न नहीं उठता था। जनता सरकार के कार्यकाल से श्रीमती इन्दिरा 
ग्राधी को अपने अनेक मित्रो को परखने का जबसर मिला। इसके अतिरिक्त अपनी 
वापसी के याद उनके सन से निश्चय ही इस वात का अहसास गहरा हुआ कि 
निपति ने उन्हें कुछ ऐविहासिक उपलब्धियों के लिए चुना है। इस दूसरे कार्यकाल 
के विषय में यह फद्दा जा सकता है कि एक साथ मोहेसग के बाद श्रीमती इन्दिया 
गांघी को विदेश नोति में अति ययार्थवादी और आद्ंवादी महत्वकाक्षाओों का 
स्म्मिथण देखने को मिलता है। सयोगवश हो सही, मार्च !993 मे गुट निरपेक्ष 
आन्दोनन का.नेतृर्ड प्रहण फरने के साथ श्रोमती इन्दिरा बराघी अन्तर्सष्ट्रीय नेताओं 
की पहली वरिष्ठ थेषी में आ गयी । मारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भौर राजनपिक 
प्रभाव मे उनके जीवन-सर्वन्‍्त कोई क्षय नहीं हुआ।? 


राजोच गाधी ओर विदेश नीति : नई चुनौतियां 
(एच 0209 30० ए०:०४० ?०४०छ) 


अकपूबद, 984 में भ्रीमतो इम्दिरा गाथी हो हत्या के कद उनके पुत्र 
राजीव याघो ने सता को बागडोर सम्भाली । राष्ट्रीय सकट की इस घड़ी में उन्हें 
स्वदेश भौर विदेश में क्षपार सहानुभूति मिली॥ आवकवादी दिला और साम्प्रदायिक 


+ विस्तृत विज्तेषय के लिए देविये--छ्पा॥ एस्डप्व्व (०4), वदधारबाड सछाटक्‍्प 
मर २ 0465 ॥न ८ख्याफधाऊ त्वर्ष 04कर (0०9७, 4979; बौर $. ए. 6972०, 
4मिव्फत बीगीव ६ 4 22 ट्बमस्‍्वाबाऊ 3०49 टी फिद्यवाड. #02ए4. 20040: उ7]06 786 
अमक[दा०१ किए जवगए ठकलवन्बल्क (0०%), 980) 
+ श्रीमतों शन्‍दिय य्रांथी के घाइवडाल में भारदीर विदेश नोति झा सबसे अच्छा अम्पयन 
सुस्योह परावसिह्‌ दे जपनो पूर्वोक्त पुस्तक में किया है। भीमतो इन्दिए गांधी को विदेश नीति के 

डरपविक एग स्यरद्रारिस् पक्ष को छमझते »े लिए उनके म्राषणों-लेडों का उकतन देखें--०9॥० 
छग्रकता, हहगूशालि ढ्व 20०८७, (०69, 983). 
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गाँधी ने उन्हे सोवियत संघ में भारत वा राजदूत नियुक्त किया था, जो उनके 
बामपथी रुचि-इज्लाव के कारण को गयो राजनीतिक नियुक्ती थी। श्रीमती माँधी के 
पतन के बाद भी ग्रुजराल ने, राजनयिक परम्परा के प्रतिवूल पद त्याग की कोई 
जरूरत नही समझी | गुजराल मारत के विभाजन के समय काने वाले पजादी 
शरणार्थी हैं और पाकिस्तान में उनकी गहरी रुचि है बंदेशिक मामलो में उनकी 
रूचि और विद्येपज्ञता का रहस्य यही था। उनके पास सुचितित विश्व दर्शन का 
अभाव है। उनके बारे में इतने विस्तार से टिप्पणी इसलिए जरूरी है, क्योकि ऐसा 
लगता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विदश्त नीति की जागीर अपने पूरे कार्यकाल 
के लिए उन्हीं के नाम लिख दी । एक पत्रकार भम्मेलन में विदेश नीति सम्बन्धी 
एक प्रश्न पूछे जान पर श्री सिह ने निहायत मासूमियत के साथ प्रश्नवर्ता कों विदश 
मन्‍्त्री से यह सवात पूछते की सलाह दी थी । इसी तरह अपन एक साक्षात्कार मे 
गुजसल यह घोषणा कर चुके थे कि तव और अब में सदस बडा अन्तर यह है कि 
मारतीय विदेश नीति अब विदेश मत्रालय में अर्थात्‌ उनके द्वारा बनायी जाती 

तुनुक-भिजाजी में विश्वनाय प्रताप सिह (राजा साहब) राजीव गाँधी से 
क्रम नहीं थे । जिस तरह श्री गाँवी ने तत्कालीव भारतीय विदेश सचिव वेंकटश्वरन 
की छुट्टी की थी, उससे वहुत-कुछ न मीखत हुए हो श्री सिह ने एस० बे० सिह से 
छुटकारा पा लिया । जिस तरह की पहल की उम्मीद नये प्रधान मन्‍्त्री से की गयी 
उनमे वह अक्षम रहे । घुमा-फियाकर हमर उसी यथार्थ तक परूँचते हैं कि भारत 
को बँदेशिक मामलो में सवस वडी चुनोती पाकिस्तान वाली है, और पाकिस्तान 
भारत की आंतरिक राजनीति में साम्प्रदायिक्ता की समस्या से अभिन्न हूप से 
जुड़ा है । पजाब हो या क्म्मीर, तब तक विदेश नीखि का निर्घारण सही ढय से 
नही हा सकता, जब तक हम इस बात को ययायंवादी ढंग से स्वोकार नहीं 
करत । विश्वनाथ प्रताप सिह की अडचन यह रही कि एक ओर उतकी सरकार 
को अपना अस्तित्व बनाये रखन के लिए मारतीय जनता पार्टी के समर्थन की 
आवश्यकता थी तो दूमरी ओर चम्दश्ेखवर जँसे विश्ुब्य असतुप्ट सहयोगी उत पर 
ऐमा दबाव बनाय रह कि वह (श्री सिह) हर दिन आठो पहुर अपनी सरकार की 
बसे-निरपक्षता के प्रमाण प्रकाशित करते रहे । इन परिस्थितियों में विश्वनाय 
प्रताप सिंह ने समझदारी इसी बात में देखो कि चुप्पी साथी जाये और अपन 
साथ का अस्पष्ट ही रखा जाये | इस विचित्र रणनीति से थोडी मोहलत भर मिल 
सकती थी, मुसोबत से स्थायी मुक्ति नदी + 

यह भी बत्यन्त विचित्र स्थिति थी कि वि० प्र० सिंह मत्रिमडल के सदस्य 
जाऊँ फ्लॉडिस या पार्टी के साम्रान्य सदस्य मो अल्तर्सप्ट्रीय घटनाक्रम पर अपन 
विचार ब्यक्त करत य, बहर में हिस्सा लेने थे, वभी-कमार आपस में टाराव भी 
थे, परन्तु प्रधान मन्‍्त्री न तो कोई शक्ता-समायान करते थे और न कोई दिशा-निर्दे: 
देत थ । किसी वाकपदु व्यक्ति ने टिप्पणी की थी कि 'डन (रो सिह) के लिए सबसे 
यराया पिदम नायद हरियाणा था और पपदस्थ करने से पहले अपने उप-प्रथान 
मन्प्री दवीवाल की पारिवारिक महत्वकाक्षाओं से देश के राष्ट्रीय हिता की रक्षा में 
ही उनका सारा समय बोत जाता था? 

श्रीलका से झान्ति सना को वापस बुताले और नपाद में जततन्त्र की आशिक 
सफलवा के बाद मी 'दक्षेमः (502८) लेत्र मे कसी सार्दक सवाद मी शुरुआत नहीं 
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मोर्चा सरकार द्वारा वत्ता सेकलने के वाद अवर्राष्ट्रीय राजवीतिक समीकरणों के 
बारे में सोच-विचार स्वाभाविक था। इस दार भारतीय मतदाता ने इतने ऋॉतिकारी 
ढंग से पलटा स्ताया कि यह विश्लेषण आरंभ हो गया कि राजीव गाघी और काग्रेंस 
को जपदस्य करने बालो राध्ट्रोय सोर्चा सरकार क्‍या वैदेशिक मामलो मे निरतरता 
बनाये रखेगो ? 
देश की विदेश नौति में आमूल-चूल परिवर्तन के पक्ष भे दो-तीन प्रमांवशञाली 
ते प्रस्तुत किये जाते रहे । राजीव गावी के सत्ता काल में भारतीय विदेश नीति 
का स्वरूप निश्चय ही वह सही रह गया था, जो नेहरू और श्रीमती इन्दिरा ग्रापी 
के दौर मे था। बात मिफ इतनी मर नही यी कि राजीव भावी मे वेसी विशेषज्ञता 
या महत्वकाक्षा नहीं थी, जेसी नेहरू और कश्रोमती गाघी में। उन्होंने गिन 
परित्यितियों में सत्ता को बायडोर समालो, उसमे जातरिक शाति ओर सुव्यवस्था 
"कौ स्थिति पर मी ध्यान केन्द्रित रखना परमावश्यक था। संयोगवद्य, आतकवाद 
का उफान और हिमात्मझ विस्फोट, चाहे कश्मीर में हो या पजाब में, पाकिस्तान 
के राजनीतिक घटवाक्रम से जुड गये । दूसरे शब्दों मे, भारतीय विदेश मीति के 
क्षितिज पडौसत तक संकुचित हो गये । इसी तरह श्रीलका में साम्प्रदायिक गृह बुद्ध 
के उतार-चढाव पर राजीव गाघी का कोई “वश” नहीं था। परन्तु, एक बार 
सेनिक हस्तक्षेप का निर्णय लेने के वाद इस सामरिक दलदल में फंसना उनकी दुखद 
नियति बस ययी / अपनी दिवशता के लिए एक वहुत बडी सीसा तक राजीव याघी 
खुद ही जिम्मेदार रहे | जहाँ गुट निरपेक्ष सम्मेसन था महाश्षक्तिवों के साथ भारत 
के भम्बन्धो के सुचार रूप से सम्पादन में उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने निश्चय ही 
उनका काम सहज बनाया, वही ठुतकमिजाओी तथा चादुकारों के जमघट ने उन्हें 
चरिष्ठ अनुभवी सलाहकारो से दचित रखा । कुल परिणाम यद्दी रहा कि 2।दी 
सदी का स्वागत करने की उनकी महत्वाकाँक्षा मणि शकर अब्यर सरीखों की दयनीय 
फिकरेबाजी से घूल-धूसरित हो गयी । 
इस परिपेक्ष्य में नये प्रघान मन्‍्त्री विश्वनाथ प्रताप सिह से जनसाधारण 
को यह अपेक्षा थी कि भारत की विदेश नीति, जो अपती पारम्परिक राह से भटक 
मी हो रदो पो, पुनः और श्ञीघ ध्यदस्थित होयी । यह सोचना गलत नहीं था कि 
राजीव गाघी को अदूरदनतिता, अहकार, आदि की दलोनें देकर भारतीय विदेश 
नीति की बहुत सारी गलतियो को सुबारा जा सवेगा । त्तियाचिन हो या श्रीलका, 
नेपाल हो था अन्यश्र, इसका साम उठाया जा सकता था। यह अनुमान मी लगाया 
गया कि भारतीय राजतप अब व्यक्ति-केन्द्रिट नही होगा और विदेश नीति का 
नियोजन अधिक खुनेपत के साथ होगा। दुर्माग्यवश्य, इनमे से रुचनात्मक परिवतेन 
वी कोई भी आश्ञा पूरी नहीं हुई ६ 
इसका झरबसे बड़ा कारण यह हे कि विश्दवाव प्रताप मिंह की राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार महों मायनों में राष्ट्रीय नरकार नहीं थी । केच्रीय मत्रिमदत के विनागों 
का वितरण मो के घटक सदस्यों की शक्ति और सामस्य के अनुसार फरिया गया। 
विडंबना यह कि इस घर-बेंटदारे मे विदेश नीति को सबसे कम महत्व दिया गया। 
एक ऐसे व्यक्ति को विदेश मंत्रालय का कार्य-मार भौंपा गया, जो राजनीतिक सिहाज 
में इसके बजन का था। इतना ही नही, नये विदेश सन्‍्त्री इन्द्र कुमार ग्रृजबराल पर 
अवशरदादिता रा आदोप नो लगाया जाता रहा था। भूतपूर्व प्रघान मन्‍्त्री श्रीमती 
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के साथ सम्बन्धो में मावावेश रहित या आत्मग्लानि से मुक्त परिवर्तंत के सकेत 
मिलने लगे थे । दुर्माग्यवश, इस दश्या में कोई प्रगत्ति होती, उसके पहले ही चन्द्र 
शेखर को पदत्याग करना पडा 4 

बहुमत खोने के सकट की तलवार उनके सिर पर हर घडी लटबी रही। 
चन्द्र शेखर सरकार का सत्तारूढ रहना काग्रेस (ई) पर आधारित था और इस कारण 
वेदेशिक मामलो मे दिशा-परिवर्तन की गुजाइश कम धी। विश्वनाथ प्रताप सिंह वे 
कार्यकाल मे पूर्व प्रघानमम्त्री राजीव गाधी को यह सुखद आदत पड गयी थी कि 
अन्तर्राष्ट्रीय रयमच पर वह अपनी भूमिका पूर्वंबत्‌ निमा सकते है। ग्रुट निरपेक्ष 
आन्दोलन हो या खाड़ी में सकट या फिर नामीबिया का स्वाधीनता समाराहं, भारत 
के प्रतिनिधि के रूप में पहचान और पूछ राजीव गाधी की ही रही । यह स्वाभाविक 
ही था कि देश की जाम्तरिक राजनीति में समर्थन का भरोसा बनाये रखने के 
लिए चन्द्र शेखर ने इस क्षेत्र को राजीव के लिए ही एक तरह स छोड दिया था। 

यहाँ इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि ऐसा कर चन्द्र शेर्र अपनी 
जिम्मेदारी से कतरा रहे थ। यह सुझाना तकंसगत है कि वे इस वदु यथाय॑ को 
पहचानते थे कि तेजी से बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिपक्ष्य में भारत की भूमिया का 
अवमूल्यन हुआ है । विशेषकर जब सोवियत सघ स्वय घोर आविक समठ से ग्रस्त 
है, उसके मध्य एशियाई गणराज्य बगावत का बिगुल बजा चुक्रे हैं और अमरीका ही 
भूमण्डल पर अकेली महाशक्ति बचा है, तब मारतीय राजनय का प्रतीकात्मक महत्व 
ही हो सकता है। ऐसे मे जान पडता है कि उन्होने अपनी शाक्ति और समय को 
आनन्‍्तरिक राजनीति पर केन्द्रित करने को ही ठीक समझा ४ 

99] में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा और तदनन्तर अमरीका द्वारा इराक 
में मैनिक हस्तक्षेप ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया धां। एक ओर विकासभील 
देशों पर पैट्रोल सकट क नये काले बादल मडराने क्षयें थे तो दूसरी ओर अफ़ो- 
एशियाई एकता या अरब एकता की नपुसकता भी जग-जाहिर हो गई । इराक, 
कुवंत आदि में बहुत बडी सख्या में मारतीय प्रवासी रहते थे। उनके द्वारा अजित 
ओर स्वदेश भेजी जाने थाली विदेशी मुद्रा मारत के लिए सामरिक महत्व वी थी। 
इस युद्ध ने विदेशी मुद्रा के भण्डार को तहस-नहस कर दिया। इसके अतिरिक्त 
भविष्य के लिए भी समृद्धि का यह स्रोत सूख गया ॥ हमले के हर्जाने या हस्तक्षेप के 
खर्चे की भरपाई के लिए इराक को जो आर्थिक दण्ड मिला, उसका लाभ अनुशासक- 
आक्रामक अमरीका ओर मित्र राष्ट्रों को ही हुआ। जाहिर है कि इस प्ान्तिकारी 
चुनौती के दूरगामी समाघान का अन्वेषण चन्द्र शेखर सरकार नहीं कर सकती थी। 
पर, यह स्वीकार करने मे कसी को भी हिंचक नहीं होनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में 
फेस प्रवासी भारतीयों को और उनको वापस लाने के काम में तत्कालीन सरकार ने 
कापी धुस्ती और कायंकुशलता दर्शायी ३ 

इसी सन्दर्म मे एक और बात विवादास्पद बनी। युद्ध के दौरान कुछ 
अमरीको लडाकू बिमानो को मारतीय हवाई अड्डो पर उतरने और इधन मरने नो 
सुविधा मुहैया बराई गई। घेखर के इस्र 'फेसले' की कांग्रेस ने वदु भत्मंना और 
आलोचना यवी। चन्द्र शेसर मे यह वात जगजाहिर करने मे देर नही लगाई कि 
अमरीकी विमानों को यह सुविधा राजीव गयाधी, विश्वनाथ प्रताप सिह के कार्यकाल 
में दो गई “अनुमति! के अन्तर्गत ही 'रुटीन' रूप में मिली थी। उन्होने यह भी 
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हो सकी। सोदित सघ से मध्य एशियाई अणराज्यो की बगावत हो या यूरोए में जमंनो 
का एकीकरण, सफ़ीका मे नेल्सत मडेला की रिहाई हो या चीव मे असन्‍्तोष की 
सुगबुगाहट, किसी भी क्षेत्र या मुद्दे पर नये सन्दर्भ में भारतीय हितों को परिभाषित 
करने का कोई प्रयत्व नही किया गया। 

कुल मिलाकार, वी० पी० सिंह की छवि कमजोर-भावुक, निपद भोले 
और अह॒कारी व्यक्ति के रूप मे ही उमरी, जो पर्दे के पीछे के जोड़-तोड़ में ज्यादा 
सिद्वहस्त है और बह आदर्श्वादी शब्दाडम्बर से अपने को मुक्त नही रख सकते | यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस असफल झूमानी हिन्दी कवि को वाशिगटन, 
मास्को, वीजिंग या इस्लामावाद मे से किसी ने भम्मीरता से नही लिया। वह रटे- 
रुटाये कुछ मुद्गावरो को दोहराने के अलावा कुछ नही कर सके । हाँ, इस पूरे दोर में 
विदेश सचिव मुघरुद दुवे काफी सक्रिय और व्यस्त रहे और उन्हीं का व्यक्तिगत 
राजनय भारत को अन्तर्राप्ट्रीय उपस्थिति का पर्याय बन गया । 


चन्द्र शेखर सरकार की विदेश नीति 
(छठाढंडप एगाएन ७ टाब्रकाब 50०7 50080) 


अपनी सनक में देवीलाल को कायू में रखने के लिए विश्वनाथ प्रताप 
पहने मण्डल आयोग की सिफारिश लागू करने वाला ब्रह्मास्त्र छोडा, जो उनकी 
सरकार के लिए आत्मघातक सिद्ध हुआ। अप्रत्याशित और नाठकीय ढंग से बूढे 
युवा तुर्क चन्द्रशेखर प्रधानमस्थी बने। उनके साथ अपने विश्वासपात्र समर्थक 
$0-60 लोकसभा साखद ही ये । ऐसी स्थिति मे यह उम्मीद करना कि वे भारतीय 
विदेश तीति को नई दिल्ला या गति दे सकते थे, कहता उनके साथ नाइन्साफी 
होगी। उन्होने आरम्म में ही यह बात दो दूक शब्दों में कह दी थी कि बह अपना 
पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा उत्तरदापित्व देश के क्षत-विक्षत शरीर पर मलहम 
लगाना समक्नते है ., 
विश्वनाथ प्रताप सिंह के विपरीत चन्द्र श्रेखर इन्दिया गाधी से लेकर 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अग्रणी सहयोगी के रूप में उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय 
स्पाति भजित कौ। पुराने समाजवादी होते के नाते अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी 
जान्दोलन के साथ वह जुड़े रहे और इसी कारण उसका अस्तर्राष्ट्रीय मामलो 'के 
बारे में एक अलग नजरिया रहा है। अमरीका, रूस तथा ब्रिढेन के अलावा भी और 
*देश्ञो के नक्‍्शों की अहमियत उन्हे नजर आतो रही । पर, इससे भी महत्वपूर्ण बात 
यह थी कि दुनिया मर के नेता उन्हे पिस्ा-घिसाया शातिर नेता समझते थे--एक 
ऐसा व्यावहारिक-ययायंदादी नेता, जिसके साथ सार्यक परामर्ध की वात सोची जा 
सकती है ॥ इसके जलाबा पड़ोसी देश नेपाल के शीर्पस्थ नेताओं के साथ चन्द्र दोखर 
के अभिन्न ओर क्त्मीय सम्बन्धो का लागम मारत को मिल पका। नेपाल से जनतन्त 
की पुनस्थपिता के लिए प्रघानमन्त्री बनने के पहले ही चन्द्र क्रेखर मेहियक अपना 
समर्थन दे चुके थे। प्रधानसन्तरी बनने के बाद भी उन्होंते कोई सकोच नहों दिखाया | 
नैपाल में चुनाव के दोरान भत्ते हो कुछ विपक्षी दलो ने भारतीय प्रधानमन्त्री कौ 
भूमिका को आलोचता की किन्तु इस बादे से दो राय नहीं हो सकती कि पिछले 
धर्षों के उमदपक्षीय तनाव और मनोमालिन्य को दूर करने में चन्द्र छेसर के 
शिक्षर राजनव ने स्थनास्मक योगदान दियां ॥ इसो तरह पाकिस्तान और श्रीलका 
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मौजूद हैं । इसके आधारभूत सिद्धान्तो मे कोई बदलाद नहीं क्या है, भले ही 
आवश्यकतानुसार इनमे से किसी एक का महत्व अधिक रेखाक्ति किया गया है। 
आरतीक विदेश नीति की टझाहवत समस्याएँ प्राकिसतान, चीन और अमरीका तथा 
पडीौसी देशों (श्रीलका, वगला देश) के साय सम्बन्ध आज नौ प्राथमिकता बने हुए हैं। 
भारत-सोवियत मैत्री, पश्चिम एशिया व दक्षिण-यूर्व एशिया में मारतीय हित एवं 
आथिक तथा सास्कृतिक राजनय आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना 947 
में थे । मारतीय विदेश नीति में प्रिवर्दंत की अपक्षा तिरन्‍्तरता को घारा अधिक 
अ्रवल रही है। 


भारत और महागशक्तियाँ 
(छठ ४86 50$ध ए०५९०:5) 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका ओर सोवियत सघ का महाशक्तियों के रूप 
में उदय हुआ। ये ऐसे राज्य थे, जो सिर्फ पारम्परिक बडी थ्क्तियाँ नहीं थे, बल्कि 
इनके सैनिक बल, आशिक क्षमता, तकनीकी सम्मावनाओ आदि की कोई तुलना 
और किसी वी शभरक्ति के साथ नही की जा सकती थी / यह बात जल्दी ही स्पष्ट 
हो गयी की महाश्कक्तियों की इप्टि मे उनके अपने राष्ट्रीय हित विश्वव्यापी हैं और 
बे इनकी रक्षा तया सवर्धन के लिए विश्वब्यापी परिप्रेक्ष्य मे अपना नीति-निर्धारण 
एवं राजनय का सचालन करती है। इन महाश्षक्तियो की नीतियाँ सुदइई और एक- 
दूसरे के अस्तिब को चुनोती दते काली परस्पर विरोधी विचारघारा पर टिकी थी। 
स्पप्ट था कि इनके साय दूसरे राष्ट्रों के सम्बन्ध सिर्फ उभयपक्षीय नहीं रह सकते 
थे। भारत के महाशतक्तियो के साथ सम्बन्धों का सर्वेक्षण-विश्लेपण करत समय यह 
जात ध्यान में रखी जानी चाहिए । वस्तुत मारत-अमरीका या भारत-रूस सम्बन्धो 
पर दूसरी सहाश्कक्ति के साथ उसके सम्बन्धों की छाया अनिवायेतः पढ़ती रही है। 
भारत की गुट निरपेक्ष नीति के कारण झीत युद्ध के प्रारश्मिक चरण में इन दोनों 
के ही साय भारत के सम्बन्ध अमहज यहे। परन्तु इस नतीजे पर पहुँचने वी जल्द" 
बाजी नहीं करनी चाहिए कि महाज्क्तियों के साथ “असलग्नता' या सम-स्रामीष्य 
बनाये रखने की कोई विवशता मारत को है ! 


भारत-अमरीका सम्बन्ध 
(774०-05 छ८/॥0075) 


मारत और जमरीबा दोनों लोकतान्त्रिक देश हैं भौर मानवीय स्वतन्त्रता, 
विश्व झान्ति आदि के पापक भी ॥ इन बुनियादी समानताओं के बावजूद उनके बीच 
समय-ममय पर ऐसे अनेक तनाव बिन्दु उमरे, जिस कारण उनमे घनिष्ठ मंत्री 
सम्बन्धों वी स्थापना का साय कभी प्रशस्त नहीं हो पाया । पाविस्तान को अमरीबी 
अस्व सहायता, पी० एल०-480 समझौता, यूरनियम की सप्लाई रोकना, बंगला 
दक्ष मुक्ति अभियान के दोरान अमरीका द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना, हिन्द महा 
सायर का दाल्ति क्षेत्र बताने, परमाणु प्रसार झोक सबन्धि, कम्पुच्िया व अफ्यात 
सकट जादि एस जनक मसले हैं, जिन्होंने दोता दशो के बोच सम्बन्धों को कु बना 
डाया। दोनो दशो के नतागण यघुरू से ही सम्बन्ध सुघार की दिशा में अयत्नशील रहे 
हैं, किन्तु उन्हे इसम आशिक मफ्लता ही मिली । 
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स्पष्ट किया कि इन विमानों से कोई युद्ध सामग्री नही ले जायी जा रही थी । बहरहाल, 
कुत्त मिलाकर इस घटना को तिल का ताड ही कहा जा सकता है। इससे यह 
जिप्क्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय गुट निरपेक्षता का अन्च इसी 
पे हुला। 


नरसिंह राव सरकार और भारतीय विदेश नीति 
(0699 ठासं8० ए००छ बगिदय 3775 99) 


जून, 99] से आयोजित लोकसभा चुनाव मैं कांग्रेस (इ) को स्पप्ठ बहुमत 
नही मिल पाया, किन्तु सबसे बड़ी पार्टी के रूप मे उभरने के कारण उसी ने सरकार 
बनाई | नररसिह राव के प्रघानमन्त्री पद ग्रहण करने के बाद उन्हें विदेश नीति के 
मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण राजनयिक कोशल दिखाते का समय नहीं मिला। राब 
सरकार के समक्ष जहां एक ओर गहरा जाथिक पकठ भूह बाएँ खडा था, वहीं दूसरी 
ओर कश्मीर ओर पंजाब में आतकवाद की समस्या ओर उग्रतर हो गई, जिससे 
उसका सारा ध्यान इन्ही मसलो की ओर बेटा रहा | भारत के वैदेशिक सम्क्घों में 
राब सदकार से ज्यादा अपेक्षा भी नही की जा सकती थी, क्योकि सोवियत सथ के 
महाश्वक्ति के रूप में क्षय और अन्य परिवर्तेनो ने उसके सामने विकत्पों को काफी 

+ सीमित बना दिया। शब ने जमंन्री की यात्रा कर विदेशों पूंजी आकृपित करने का 

प्रयास किया, किन्तु कोई खास सफलता हाथ नहीं लगो । अक्टूबर, 99॥ में हरारे 
में आयोजित राष्ट्र मण्डल सम्मेलन भे आतकवाद के विरोध ओर वाल कल्याण पर 
मरतीय प्रस्तावों को पारित करवाता मी भहूज नारेबाजी की सज्ञा दो जा सकती 
है, ठोस राजनयिक उपलब्धि नहीं । कारण यह कि इने मसलों पर अमल के लिए 
कारयर कदम नहीं उठाये गये । 

सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि मित्र सोवियत सभघ के ह्ाप्त, तीसरी 
दुनिया की एकता के क्षय, अमरीका के बढ़ते वर्च क्व और यूरोपीय शक्ति के उदय 
के बाद भारत के लिए क्या विंकल्प शेप रहता है ? भारत में बढ़ते भातंकवाद, 
अलगाववाद ओर साम्प्रदाधिकता के विधटनकारी गरत्र पड़ौसी देशों तक ढूंढें जा 
सकते हैं और लास चाहने पर भी भारत लिकद भविष्य में इनसे छुटकारा नही 
प्रा बकता । 

नरपिह खव प्रधानमन्ती हों या कोई अन्य ब्यक्ति, उसे भारतीय विदेश 
नीति का सम्पादत-संचालन इस करू ययाये को घ्यात मे रखकर ही करना होगा कि 
“बर्तेमान भारत' ओर “वर्तमान विदव” ]947 था 97] बाले नहों हैं। देश का 
मुद्रा भप्डार रीता है, सैनिक विकल्प को अक्षमता श्रीसका में उज़ायर हो चुकी है 
और सास्कृतिक अस्त्र का प्रयोग भी व्यवं हो चुका है। ऐसे मे 'वेते पर पारिये, जेती 
ल्ाबी सोर' वाली बहादत के अनुगार आचरघ फरना ही वुद्धिमत्ता है। 

_ _ नैहरू जो से लेकर नरखिह राव सरकार की विदेश नोति सबघी उपरोक्त 
सवक्षण का प्रमुख उद्देश्य यहे दर्घानाँ है कि मारतोय विदेश नोति अन्य प्रमुख 
घाक्तियों बी विददेश नोतियों को तरह भूगोल ओर इतिहाल से प्रभावित होती है ठथा 
बइतपे अवर्राष्ट्रीय परिप्रेव्य के अनुसाद संशोधित होती रही है परन्तु इसका चुनियादी 
नैदर्वादी ढाँचा बदला नहीं हैं। नेहरूकालीन विदेश नोति में आदशंवाद और 
प्रणाषबाद का सन्दुल्त था और आज भी यह दोनों तत्व मारतीय विदेश नीति में 


जाए 

भारत की एक वडी समस्या आर्थिक विवास वी भी । उसे बडे पेमाने पर 
विदेशी पूँजी और तकनीक की जरूरत थी। जिस समय अमरीका खुले हाथो से 
युद्ध में घ्वस्त यूरोप के आशिक पुननर्माण के लिए मार्थल योजना की प्रस्तावना कर 
रहा या, उस वक्त दारुण अकाल से जूझते भगरत को किसी मी तरह की राहत 
पहुंचाने के लिए वह कोई उत्साह नही दिखा रहा था। ]95] में खाद्यान्न ऋण 
पाने के लिए जब भारतीय राजदूत श्रीमती विजय लक्ष्मी पडित ने अमरीका के 
सामने हाथ पसारे तो उन्हें बुरी तरह अपमानित-तिरस्कृत होना पडा । 

कोरिया हो या स्वेज सकट, हिन्द चीन हो या बलिन में तनाव, 950 से 
9 54-55 के बीच हर महत्वपूर्ण अन्तर्राप्ड्रीय घटनाऊम में मास्त और अमरीका 
एक-दूसरे से विरुद्ध खड़े दिखायी दिये । पचुशील समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मारत 
स्वय को चीन के मित्र-हितैपी के रूप मे पेघ्य कर रहा था और स्टालिन की मृत्यु के 
बाद सोवियत सघ के साथ नेहरू सरकार के सम्बन्ध सहज और मथुर हुए | अमरीका 
के लिए ये बाते सहा नही थी । 

]954 मेल्जव अमरीजा ने पाकिस्तान को बडे पैमाने पर सैनिक सहायता 
दी और उस अपने सैनिक सगठनो का सदस्य बनाया तो उसका पक्षपात स्पष्ट हो 
गया | दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इस तरह का कृत्रिम सम्तुतन स्थापित करना भारत 
के प्रति झत्रुतापूर्ण कारंवाई ही समझी जा सकती थी ॥ डलेस की मृत्यु के बाद कई 
जिम्मेदार मारतीयो के मन भे इस तरह की भ्रान्ति उसन्न हुई की जब अमरीका 
मे डेमोकेटिक पार्टी सत्तारूढ़ होगी था भारत के ये स्नेही, मित्र (अर्थात्‌ डेमोफ्रेटिक 
पार्टी के सदस्य) प्रभावशाली बनेंगे तो इस तनावपूर्ण स्थिति भे फेरबदल होगा। 
सेस्टर बॉल्स जसे समझदार अमरीकी राजनयिक की भारत मे राजदूत के रूप में 
नियुक्ति ने इस घारणा को पुष्ट किया। परन्तु बहुत झीघ्र यह बात सामने आ गयी 
कि भारत-असरीका सम्वस्धों मे व्यक्ति इतने मद्॒त्वपूर्ण नहीं हैं, जितने कि मुद्दे | 
950 के दश्मक में अमरीका ने मारत को बडे पँमाने पर खाद्यान्न मदद देता मजूर 
कया ; यह एक तरह से पाविस्तान को दी जए रही अमरीकी सेनिक सहायता के 
मुआवजे के रूप मे था। यह भी सोचा जा सकता है कि इस अवधि में नेहरू जी वा 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाव चरमोत्क्पं पर था और अमरीका के लिए तीसरी दुनिया के 
इस प्रवक्ता वी अवहेलना करना कठित था । परन्तु यह सुखद अन्तराल बहुत लम्बा 
नहीं रहा । 

अमरीकी सहायता नि सकोच ग्रहण करने के बाद नेहरू जी अमरीकी नीतियो 
और आचरण का आँख मूँदकर समर्थन करने को तैयार नहीं थे। साथ ही साथ 
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं कौ शिथिल श्रगति से अमरीबा यह सोचने को विव्ध 
हुआ कि भारत पेंदे में छेद वाली एक ऐसी वाह्टी है, जिसमे चाहे क्तिनी भी अनुदान 
रूपी जलराधि डाली जाये, कुछ लाम नहीं होगा । आइजनहावर के उत्तराधिकारी 
राष्ट्रपति कंनेडी नेहरू जी के बडे प्रश्ममक थे। उन्होने अपने मित्र और ग्रुरू श्रख्यात 
अर्थ॑णास्त्री जॉन कतेय ग्रेलद्रेब को विशेप विश्वासपात्र समझकर मारत में राजदूत 
नियुक्त क्रिया । परन्तु जब केठेडी की मुठ्रजयद तेहरू जी से हुई वो केनेडी आहत 
निराष् हुए । ग्रेलब्रेय ने अपने सस्मरणो में लिखा है कि “कैनेडी को नेहरू जी दमी, 
अहकारी, उबाऊ किस्म बे बूढ़े हो लग ।' यहाँ इस वात पर फिर जोर देने को 
जरूरत है कि मारत-अमरीका सम्बन्धो में गतिहीनता सिर्फ शौर्यरय नेताओं के 
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स्वाधीनता के पहले भारत-अमरीका सम्बन्ध--मास्त की आजादी के पहले 
* दोनों देशो के वीचु सम्बन्ध काफी सघुर जोर संदुभावनापूर्ण रहे है। अमरीका स्वयं 

कभी औपनिवेशिक शक्ति नही रहा और उसने ब्रिटिश उपतिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई 
लडकर अपनी एक स्वतन्त् राष्ट्र राज्य के रूप मे पहचान बनायी । अमरोको कऋाम्ति 
के साय जुड़े हुए है--मानवाधिकारों का घोषणा-पत्र और न्यूयाकक में स्थापित 
स्वाघीनता की मू्ति, जो विश्व मर में उत्पीडितो-योषितो को गुफ़ति सघर्ष के लिए 
प्रेरित करते रहे हैं। भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के साथ जुड़े लोग मी इसके अपवाद 
नही, अर्थात्‌ भारतीय स्वतस्थ्रता रोनानी इसमे अछूते नही रहे । 

बीखदो दाताब्दी के पहले दशक मे प्रसिद्ध आयंसमाजी लाला हृरदयाल तथा 
गदर पार्दी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अमरीका में अग्रेजो के विरुद्ध श्रथर्ष के लिए 
समर्थन व सद्यायता प्राप्त करने का प्रथत्त किया। इस प्लिलसिले मे उन्हें जिस तरह 
की महातुभूतिपूर्ण मेजबानी मिली, उत्तका वाद के वर्षों मे भारत-अमरीको सम्बन्धों 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा + द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति 
फ्रेंकलित डिलानों रूपवेल्ट ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष को प्रबल करने के लिए ही सही, 
भारत को आजादी दिये जाने का सम्थंत्र किया और भारतीयो के मन भें मित्र के रूप 
में अरनी जगह बनायी । अमरीका का जनतम्न, अभिन्‍्यक्ति की स्वतन्धता, आविष्कारों 
का अदम्य उत्साह और समतापूर्ण सामाजिक जीवन अन्य देशो की तरह भारत के 
मेताओ को मी पुग्ष करते रहे है। भसे ही नेहरू को अमरीका का कोई आत्मोय 
ज्ञान नही था, तथापि जयध्रकाश नारायण जेसे अनेक सहयोगी विद्यार्थी जीवन में 
अपनी युवावस्त्था के अनेक वर्ष अमरीका में बिता चुके ये । 930 और 940 के 
दशक में जब महात्मा गाँदी अंग्रेजो की जेलो मे कंद थे तो उनको विद्वविस्यात बनाने 
में तुई फिधर जेसे अमरीको पत्रकारों ओर मारग्रेट वुक व्हाइट जैसे फोटोग्राफरो ने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

इलेस की दल युद्धणालीन नीतिपाँ व भारत रा सोहभंग--949 मे जब 
नेहरू जी पहली बार अमरीका की यात्रा पर गये तो उत्होते अपने दोरे को 
"जोज-याबरा' (४०३१६० ०६ 70/5:0४८५) का नाम दिया । तब उनके मल 
में पह आशा बची थो कि अमरीका और आरत दोनों बड़े जनतान्व्रिक देश 
हैं ओर दे भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इव दोजों के बीच 'सहकार' सम्भव 
होगा । किन्तु अतीत की गुख३ स्मृतियां, जिनके साथ विवेकानत्द, थोरो, ईमरसन और 
रवीद्नाथ ठाकुर के जाम जुडे थे, दोनो देशो के राष्ट्रीय हितों के समायोजत में 
ज्यादा काम नही था सकी | मीत युद्ध के आविर्माद के साथ तत्कालीन अमरीको 
विदेश मस्ती डलेस ते यह बात साफ कर दी कि जो मे देश अपने को थ्रुद निरपेक्ष 
कहता है, अमरीका उसे अपना मत्रु मातेगा। शाल्तित्रिय नेहरू जो निशस्त्रीकरण के 
पक्षयर थे और सैनिक संगठनों के कट्टर विरोधी ॥ इसके अतिरिक्त नेहरू जी दारा 
रगभेद, नस्‍्तवाद और उपनिदेनवाद के खिलाफ लड़ाई मे अफो-एशियाई जयत के 
जैदृत्व के कारण भी मारत-जमरीका दँमनस्य गहरा हुआ । नेहरू जी के लिए यह 
समझना कठित था कि जनतन्त्र का हिमायती अमर्का पयो और ऊँसे छीत युद्ध 
जनित दवावों के कारण “घटिया तानाश्ाहों का समन कर रहा या। उसी तरह 
अमरीका को यह दात सालती थो कि नेहरू दी जैसे स्वतन्त्रता प्रेमी शीत युद्ध के 
दोर में गुट निरपेक्षता के नाम पर 'तटस्थ' बने रहते थे ध 
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पोतो में इस अन्न की ढुलाई होगी, उसका 50 प्रतिशत किराया विदेशी मुद्रा में 
चुकाना होगा । इसके अतिरिक्त इस खाद्यात्र की कीमत के रूप मे एक अपार घन 
राशि (2०ए्ा/थए थ एध705) भारत में जमा हो गयी। मले ही यह मुद्रा रुपयो 
से थी, किन्तु पी० एल०--480 समझौते के अनुसार अमरीकी सरकार इसे अपनी 
इच्छानुसार क्सी भी भारतीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सकती थी। 963- 
64 से 966-67 तक अनेक महत्वाकाक्षी योजनाओ का खर्च इस पी० एल०-480 
मुद्रा मण्डार से किया गया । वामपथी रुझान के अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों वा 
मानना है कि इस व्यवस्था ने अमरीकियो को मारतीय आथिक जीवन और 
सास्कृतिक जम्रत में पड्यन्त्रकारी घुसपेठ की छूट दी॥ बडे पैमाने पर अमरीकी 
विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाली पराद्य पुस्तको की छपाई, गोष्ठियो आदि के 
आयोजन ने इस घारणा को पुष्ट क्या। स्वय श्रीमती इन्दिरा ग्राघी ने अपने को 
प्रमतिशील समाजवादी सिद्ध करने के लिए अपनी पार्टी के युवा तु्कों (४०००8 
प०72$) का प्रयोग अमरीकी विरोधी प्रचार के लिए क्या। 965-686 के दौर 
मे शशि भूषण जैसे लोग सवंत्र सी० आई० ए० का हाथ देखते थे और पीलू मोदी 
जैसे सयत व्यक्ति को ससद में एक बार अपने विरोधियों को चुप करने क्रे लिए एक 
बिल्ला लगाकर घूमने के लिए मजबूर होना पडा, जिस पर लिखा था--'“मैं सी० 
आई० ए० एजेन्ट हूँ । 

यदि अमरीकी राष्ट्रपति जोनसन को इस बात पर गुस्सा आता था कि 
भारत दक्षिण-यूव एशिया मं अमरीका के बढते हस्तक्षेप का क्‍दु आऑलोचक है तो 
इन्दिरा ग्राधी की सरकार इस बात पर वाजिब आपत्ति करती थी कि 4965-66 
मे कुछ ही समय के लिए रोक लगाने के बाद अमरीका ने भारत के विरुद्ध फिर 
से पाकिस्तान को सेनिव' सहायता दना आरम्भ कर दिया। श्रीमती गाथी इने वर्षों 
मे दक्षिणपपथी और अमरीका बे पक्षघर “मिण्डीकेट क क्षत्ररों' से लड रही थी। वह 
एक अल्पसख्यक पार्टी को समद में नेता थी। सरकार बचाय रखन वाल बहुमत के 
लिए उन्हे भारतीय साम्पवादी पार्टी क समर्थंथ की जरूरत थी और इसी कारण 
अमरीका को चुनोती दते रहना एक तरह से उनको विवश्यता बन गयी थी। इन 
वर्षों मे ऐस अनेक उदगरहरण जुटाये जा सकते हैं, जिन्होंव मारत-अमरीका सम्बन्धों 
में तनाव बढाया इनभ से प्रमुख हैं--मारत से अमरीकी सास्झृतिक केल्धो को 
ग्रतिविधियों 4 विस्तार थ्रर रोक, दिनेश सिंह के विदेश मन्त्री काल में उत्तर 
वियतनामी नेता मदाम बिन्‍्ह को भारत श्र आमन्त्रित किये जाने पर अमरीकी रोप 
तथा मारत द्वारा अमरीका के वेंरी क्यूबा से व्यापारिक सम्बन्ध बढाने पर 
अमरीकी खद 4 

इन दिनो पाकिस्तान में अस्यूव खान का शासन थां, जो 'अमरीका के विशेष 
मित्र' थे। उनके युवा और तेज विदेश मन्त्री जुल्फिकार अली भुटूढों न नेहरू जी 
की मृत्यु के बाद भारत की कठिनाइया का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्हाने राष्ट्रमण्डल 
और सयुक्त राष्ट्रसघ में सोवियत सघ के मित्र गुट निरपक्ष मारत के विरुद्ध क्रटु 
प्रद।ए कर सफरीक) के सेनिक-औद्यर्धयक प्रतिप्छान से जुडे लोगो फो अपने पक्ष भें 
कर लिया । 

इन वर्षों म यदि अमरीका और भारत के सबन्ध टूटे नहों तो उसका सीधा 
सम्बन्ध अमरीका, वियतनाम युद्ध क उतार-चढ़ाव से है । सोवियत-चीन मुठभेड़ के 


ड़ बा 
आपसी सापकों के अभाव से नही आयी थी | इस समय तक अमरोका का दक्षिण 
पूरब, एशियाई मामलों में सेनिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा था और भारत की सोवियत 
सघ के साथ मैत्री घतिप्ठ होने लगी थी । जहां एक कोर चीन के साथ सम्बन्धो मे 
समात्र बढ़ने के कारण भारत के लिए अमरीका महत्वपूर्ण बना, वही क्यूबाई मिप्ताइल 
सकट (962) के थाद अमरीका का सोवियत सघ के साथ “होट लाइन' के माध्यम 
से सवाद का सृत्रपात होसे से मारत की गुट निरपेक्ष मध्यस्थ-सन्देशवाहक के रूप में 
अन्वर्सप्ट्रीय भूमिका का अवमूल्यन हुआ 4 काग्रो ँ् कट भे मारतीय नीति सयुक्त 
राष्ट्र मप के तत्वावघात में अमरीका की हिंत साधक रही, परन्तु ऐसा सयोगवद्य ही 
हुआ $ भारत सरकार को सहानुभूति और समर्थन अक्रीका में एवं अनन्‍्यत्र राभी जगह 
उन प्रगतिशील ब सराम्राज्यवाद विरोधी दत्वो को प्राप्त था, जिन्हे अमरीका अदना 
झत्रु समझता घा । 

96। में गोवा में सेनिक बल प्रयोग ने भेहरू जो को अमरीका की नजर में 
पाज़्नण्डी सिद्ध किया तो 962 में चीन के साथ संनिक मुठभेड के दौरान भारत को 
दी गयी सहायता की कीमत वसूल करने के अमरीकी प्रयत्नों ने भारत को खिन्न 
किया ।॥ जैसे-जँते भारत की निर्भरता अमरीको साद्यान्नो के आयात पर बढती गयी, 
वैसे-ेंस अमरीका के मन भे मारत की स्वाधीनता पर अकुश लगाने का लालच 
बढ़ता गया । 964 मे नेहरू जी की मृत्यु लक मास्त-अमरीका सम्बन्ध एक ताजुक 
अम्नामान्य स्थिति तक पहुँच चुके थे । अधिकाश अमरीकी मेता और जनता ऋणी 
भारत को कृतघ्त समझते थे तो वहुसख्यक भारतीयों के मद में अमरोका की छवि 
कुटिल-कृषण की थी। कश्मीर और पाकिस्तान के प्रसंग मे अमरीका भारत के शमु 
का पक्षघर था वो भारत अमरटीकी नीतियो के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार 
करवाने में श्बसे आगे रहता था | 4965 भे क्त्ता ग्रहण करने के बाद श्रीमती 
इन्दिरा गाधी ने भारत को विदेश सीति की रूपरेखा स्पप्ट करने वाले अपने एक 
लेख में इन सभी बातो को निस्सकोच स्वीकार किया 

श्रीमती इन्दिरा गांधो के काल में मरत-अमरीका सम्बन्ध (2965-]977)-- 
जिस समय श्रीमती इन्दिया गाघी प्रघानगन्त्री बनी, उस समय भारत-अमरीका 
सम्बन्ध काफी अमधुर हो चुके थे। इसके आन्तरिक ओर अच्तर्राप्ट्रीय दोनों 
कारण थे । भारत के साय रचनात्मक पहल चाहने वाले अमरीकी राष्ट्रपति कंमेडी 
की हत्या हो चुडी थी और उनका स्थान जोनसन ने ले लिया॥ जोनसन कौ 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भे विशेष रुचि नहीं थी और न ही उनसे बीसवी सदी के 
उत्तराद्ध में जटिल ययाय॑ का परिष्ृत विश्लेषण करने की क्षमता थी । अति यथार्थ- 
वादी शक्ति-सन्तुतन के पारम्परिक ठाँचे को समझने वाले जोततव को यह बात 
हमेशा क्षोघ और आप्रोशदायक लगती थी कि भारत जनतन्त्र का हिमायती होने के 
बावदुई हर क्षेत्र में अमरीका का विरोध क्‍यों करता था। दुर्माग्यवश इसी दौर मे 
अमरीका फो वियतवाम बुद्ध को दलदल में बुरी तरह फँंसना पड़ा और उसकी सिच व 
समपेक देशो से अपेक्षाएँ बढ़ती गयी। इन्हीं दिनो प्री० एच० 480 जाद्यान्न आयात , 
कार्यक्रम पंत भारत को अमरीका पर निर्मरता निरन्तर बढ़ी। आरम्म में 
कहा यया कि इस अमरीकी सहायता के लिए मादत को विदेशी मुद्रा मे कुछ भी 
धुपदान नहीं करना पड़ेगा । परन्तु वाद में यह बात स्पष्ट हुई कि जिन अगरीकी 

? हेविये, डा पुब« हिमदेथ र सुरयोद सानविद को पूर्वोक्त पुस्तकें । 
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माच, 977 मे माटरजी दसाई मास्वीय प्रयधानमन्त्री वन ता अनक लीगा को 
लगा क्रि मासत जमरीबा सम्बन्ध लाटक्ीय ढ7 सर सुररेसे | दसाई क गृहमल्ती चौघरी 
अस्पसिह, विदेश मम्द्री अटल विहारी वाजपयी दक्षिषयवी थ और जाजँ फर्नाडीस, 
मंपु लिमय आदि का समराजवाद साम्यवादियों की बरक्षा परद्चिचमी जनतात्रिक 
सम्ाजबाद का निकट सम्बन्धी था ॥ इसके अतिरिक्त आपात काल में अमरीक्ियों ते 
इन्दिया दादी क विराधिया (अति जनता पार्टी नतानों का) झरप और प्रोल्लाइन 
दिया था। सुद्रद्दनम्यम स्वामी समद मे उपस्थित द्वाकर नाटकीय ढंग से #दाव 
हाने का पर्यक्रम अमरीछी सहायता के बिता नहीं कर सतत थ | विद्यार्यी जीवन 
मे जयप्रकात नारायण के अमरीका प्रवास का उल्लल्ब पहल किया जा चुका है। 
अठल विहारी वाउपयी छारम्न म दी यह स्पष्ट कर घुक थ कि उनका प्रयत्न 
भारत की शट निरपज्नठा का खरा-खालिस ((८म0706 -६०07-7८77) बनाद 
दाजा होगा / अबात्‌ यह अपक्षा अनुचित नहीं घी कि साबियत सथ के राय भार 
क विषय सम्दन्धा पर पुनद्चिचार किया जायया॥ अटदठ विहार वाजपदी ने यह 
उत्याह भी दर्शाया कि वह सारठ के पड़ौसी प्राकिस्तान एवं चीन के साथ सम्बन्धों 
को सहूज-स्रामान्य बनाना चाद्धत हैं ॥ दस राजनविद्य अमिगन के श्रीयणय के वाद 
अमरीका क साथ भारत क सम्बन्धां म सुधार की बाठ साड़ी जा सकती थी। इस्र 
घारधा की पुष्टि अमरीका से भारतीय राजदूत के रूप म॒प्रस्यात दक्षिपपयी बकीव 
नानी पालखीबाजा को नियुक्ति स हुई । इस्र सवकू बावजूद बदि भारत अमरीका 
सम्बन्धों म प्रत्याशित लुघार नही द्वो लका तो दनक कारणा पर विधिदत्‌ विचार 
कएना आवश्यक है। ४ 
सबसे पहली बाल ठा यह है कि सत्ता ग्रद्ध करन कऋ दाद जनता सरकार का 
यह स्वीकार करन का विवश्व द्वाला पढ़ा कि सारत-दादियत सम्बन्ध मे किसी 
ऋच्वितारी परिबतन की तत्काव सुजाइज नहीं । चीन तौर पाकिस्तान के साय सम्दन्पों 
के सामान्दीकरण मे भी मारठ कया निराशा टी द्वाय उग्री। वाजपदी छी की चात 
याता (झस्री, 979) के दौरान चरीत ने विबतनाम पर आक्रमण किया और 
अपमानजनसक दा से 962 के मारत चान सदप्र वी दाद ठाजा को। देखी तरह 
पाकिस्तान म भुट्टा का फासी बड़े सजा दकर जनरद्र जिया उत देझ ने इस कान्ति 
को हविर्मूब मिद्ध कर दिया छि उनका काद इसदा अपत दा म ज़नतन्त्र की 
पुनस्थाउना छा है। न्यरत ने नपाल जोट बला दय के साथ जिस तरह के समझोत 
किये उससे सा जनरीका का यही खकक मिद्रा हि जनता सरझार में स्जनयिक 
कौबत का अभाव है बअसरीया को यहू रूया कि भारत ढक रियायतें दन के बजाय 
उस पर दबाव डाउकर जल दाष्ट्रोय छद्वित का साबना बहतर है | इसी लिए अमरीका 
न॑ परमापु टैकप्रनाज़ी क॒ हस्वान्तरण के मामत मे भारत के साथ बढ़ूद सखाई का 
ब्यवह्वार क्रिया। राष्ट्रपति ऋटर दी मारत्ध बागा (978) के दोराब दा परीढियों, 
ब्वक्तित्दा और जीवन दश्चना का टकराव ला उनर कर सामने बयां! नोटारडी 
दसाई पुरान ग्रायीवादी, दुटार उद्याय समझ पीढ़ी के प्रद्ततिथि थ। अमरीका की 
जरूरद न उनका नजर आतो थो और न ही चरघ सिद्ठ का। उन्हीं रे मन्विमण्दत 
के एड बस्ध्ठि सदस्य हुमवत नन्दन बटुगुघा प्रकट रूप सर खावियद सथ के पर्घर 
य। एके अन्य प्रदावयादा झग्त्री उद्याग झन्‍्त्रो जाजे फर्नाडीस दर्षों स बमरीडी 
बद्ूराप्टीय कम्पलिया के विरुद्ध मुहिम चदात जा सह थ और अपन कार्यकान में 
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बाद बढ़े अन्तर्सप्ट्रीय तनाव से अमरोका भारत को दुत्कारने का जोखिम नही उठा 
सकता था । इस दात का श्रेय श्रीयत्ती याघी को दिया जाना आहिए कि उन्होंने 
परिस्थितियों का पूरा लाम उठावा। यह स्थिति कमोदेश 969 से लेकर 97| 
तक बरकरार रही । बगला देश्व मुक्ति संग्राम और प्राकिस्ताव के विघटन वाले 
प्रसग ने भारत और अमरीका के दीच अन्तरदन्द खतरनाक दंग से उमारे।॥ इनका 
विल्वृत विश्लेषण जन्यत्र किया गया है ॥ अतः यहाँ उस्ते दोहराने की आवश्यकता 
नही । परन्तु इस निष्कर्ष को रेखाकित किया जाना जरूरी है कि दक्षिण एशियाई 
सन्दर्भ मे अपने निजी सामरिक दवादो के कारण अमरीका ने अपने मित्र के रूप में 
पाकिस्तान को चुन लिया; इसके बाद मारत के साथ सम्दन्धों का असहज होना 
स्थाम्राविक ही था) यह सच है कि अमरोका ने बड़े पैसाने पर मारत को आर्थिक 
सहायता दी है परन्तु वह जिस तरह की कृतज्ञत्ा और स्वामी भक्ति को आशा 
कोरिया, ताइवान व सिंगापुर स कर सकता है, वंसी अपेक्षा भारत में नहीं कौ जा 
सकती । वगला देक्ष सुक्ति अभियान के दौरान हेनरी किसिजर और तनिक्‍सन ने खुले 
आम भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव वाली मीति की घोषणा कौ भोर 
बंगाल की खाड़ी में युंदपोत (सातवाँ थेडा) भेजकर भारत के मयादोहन (ब्लैकमेल) 
का असफल प्रयत्न किया | इसके परिणामस्वरूप मासत-अमरीका टकराव छनमें 
सम्बन्ध विच्छेद की सीमा तक पहुँच यथा ॥ 97] के वाद भले ही यह कहां जाता 
रहा कि अमरीका भारत के साथ सम्दन्धो के स्रामान्योकरण का इच्छुक है, किन्तु 
बगला देश को अन्‍्तर्राप्ट्रीय मान्यता दिलाने के प्रश्न पर क्मरीका के पड्गन्‍्त्रकारी 
जियाकसाप ने मारत को आशशकछित रखा । 973 में जब दो. एन. कौल को अमरीका 
में मारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, तब जाकर दोनो देशों मे “दयस्क सम्बन्धों' 
(77४7८ 72030075) की बात गम्भोरता से उठायी भयी॥ सम्वन्बों में वयस्कता 
की बात करने का मह अर्य था कि दोनों देश यद्‌ स्वीकार करते हे कि उनके राष्ट्रीय 
हिंदी ब्रें टकराव है और विश्व दृष्टि थे मी । फ़िर मो मतभेदों को छिफासे विना 
उनके बीच सहकार के क्षेत्र को विस्तृत ऊरने को प्रयत्न किया जाना चाहिए। परन्तु 
सदाशयता का यह दोर ज्यादा समय तक टिका नहीं । जब 973-75 में श्रीमती 

गाघी के कुझासस के बिरुद् जयत्रकाश नारायण के तेतृत्व वाले आन्दोलन ने जोर 
पकडो तोध्थमरीका में जयप्रकाश नाशयण की लोकप्रियता को देखते हुए इन्दिरा 
गाँधी के चलिए यह आक्षेप लगाना सहज हुआ कि अमरीकी सरकार भारत को 
अस्थिर करने का प्रयय कर रही है। इसके बुछ पहले भारत के उत्तर-पश्चिमी 
सीमान्त में भादियातियों को बदावत ओर बयाज्न में उबर बाम्ंथी फ्रान्तिकारी हिंसा 
के लक एक दिलेंषण में अमशीकी विदानों की रुचि में अनेक भारतीय नागरिकों 
की सतर्क किया। 975 में आपातकाल की घोषणा ने भारत में जनतन्त्र को 
सानवामिकार देसन के ग्रइव से जोड़ दिया और अमरोकी सिनेटर एडवर्ड कंतेडी जेसे 
प्ररश्परिक मित्र की इन्दिय गाधी के कडु आलोचक बन गये ) बमेरीका में ही. एन. 
कौल के दभो _आचरप ने भी भारत की छवि को नुकसान पहुँचाया। 977 में 
इन्दिरा गाधों के अपदल्थ होने के बाद एक बार फिर आशा को किरण वंदा हुई कि... 
जब शायद मारत-अमरोझा सम्बन्धो में सुछार हो सकेगा? 

जनता सरकार के काल में भारत-अमरोका सम्बन्ध (977-979)-... जब 
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सासकृतिक आपाम की सोसाएँ--मारत-अमरीका सम्बन्धों के सास्कृतिक 
आयामो और इनको सम्मावनाओ का चाहे कितने ही जोर शोर से प्रचार किया 
जाये, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं॥ तदूरी मुझ, महेश योग व रवि शकर के पघ्ितार से 
अमरीकी पर्यटकों को भले आक्पित किया जग सके, किल्तु अमरोकी सरकार की 
नीतियो को प्रमावित करना कठिन रहेगा। भारत की उत्सव-धर्मी राजनीति (सन्दर्म 
भारत महोत्मव का आयोजन) से कुछ हासिल होने बाला नहीं। अमरीका में 
खालिस्तानी आतंकवादियों को दिये जा रहे श्वस्त्र-प्रशिक्षण से यह वात अच्छी तंरह्‌ 
प्रमाणित हो जाती है। सरकारी प्रचार-तन्त्र यह दोहराते नही थबता कि आज 
अमरीका मे भारतीय मूल के पाँच लाख नागरिक हैं जो काफी समृद्ध हैं और जिनमें 
से अनेक प्रभावशाली हैं। भारत के राष्ट्रीय हित मं इन नायरिको के इस्तेमाल की 
बात सुझाना मूर्खतापूर्ण है। इनमे स अधिक्ाश नायरिक व्यक्तिगत और पारिवारिक 
लाम से ही प्रेरित हैं। ये शोग अपनी मातृभूमि के विकास या उसके हिंतो की रक्षा 
के लिए अमरीका की नजरो मे संदिग्ध नहीं बनना चाहते । भारत की गरीबी व 
जड़ता से “त्रस्त' इन पलायन करने वाले भारतीय मूल के लोगो से अपक्षा रखना 
व्यर्थ है। भविष्य में भी अमरीका के साथ सम्बन्धों को ब्यस्क्र व स्थिर आधार पर 
तभी रखा जा सकेगा, जब हम खसजनीतिक व साम्राजिक जीवन में अनुपस्थिति 
साम्य को छोडकर मतभेदो के यथार्थ को भद्दे नजर रखकर नीति निर्धारण बरेंगे। 


मारत सोवियत सघ सम्बन्ध 
(940 50 शब ॥२८।७॥०7$) 
भरत ओर सोवियत सघ (रूस) एक दूमरे के पडोसी देश अवश्य हैं, किन्तु 
विधारधारा, राजनीतिक व आ्थिक व्यवस्था आदि की इष्टि से कापी भिक्न हैं। 
मारत॑ वी आजादी के दाद प्रारम्मिव वर्षों म भारत व रूस के दीच सम्बन्ध म॑भ्रीपूर्ण 
नही थे, क्स्नु 954 म स्टालिन को मृत्यु के बाद सावियत संघ की आन्तरिक 
राजनीति और अन्तर्राप्ट्रीय स्थिति में ऐसे निर्णायक मोड आये कि दोनों देश एक- 
दूसरे के बाफी नजदीक थाते गये । कश्मीर के मसले पर सोवियत संघ द्वारा भारत 
को समथन देने स दोनों देशों के बीच मेंत्री सम्बन्धो का सूउपारत हुआ, जिसका 
चरमोत्कप वगला दक्ष युद्ध के पूर्व अगस्त, 97] में सम्पन्न मारत-सोवियत मेंजी 
एवं सहयोग सन्धि क रूप भ देखन को मिला ॥ दोनों देश बरसों तक विश्व राजनीति 
बा अनेक ससला पर समात राय रखते रहे ओर उनवे दीच मंत्री सम्बन्ध कायम रहे । 
स्वाधीनता के पूर्व भारत-सोवियत सम्बन्ध--भारत ओर सोवियत सध का 
एक-दूसरे क साथ परिचय बहुत आत्मीय न हाने पर भो सदियों पुराना है। कश्मीर 
में भारतीय सीमास्त से सोवियत भू माय लगभग 5-20 विलोमीटर दूर है और 
अविभाजित मारत म उत्तर पश्चिमी प्रदेश सोवियत दक्षिणी एशियाई गणराज्यो की 
पहुँच (7८०५) म थे। सोवियत सघ की जनसख्या का एक बडा हिस्सा एशियाई 
है और शाप, एसें व सत्वरर की इस्टि से हिस्दुस्ताती उरमहाईरए (रूसरे शन्दा्वली) 
मे रहन वालो के रिश्तदार हैं॥ )9वी एव 20वी झताव्दी मइस क्षेत्र मे औपनिवशिक 
शक्ति ब्रिटन बय प्रतिद्वन्दी हो क॑ कारण सावियत सघ स्वामाविक रूप स मारत 
के स्वाघीनता सँतिका के जिए निरापद स्थली रद्दा) वाल्येविक प्राम्ति ((97) के 
[_] अस्ठर्ण प्ट्रीय शम्द घ/26 
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द बा5ठ 
उन्होंने भारत में इस्हस्नेशनल विजनेस मझीन्स (त. फ. ॥(-) और कोका कोला 
कम्पतो पर इतने कठोर प्रतिवन्ध लगाये कि इन दोनों कम्पनियों को मारत से 
अपना कारोढार सख़मेटने के लिए वाध्य होना पडा । यह नही कि जा्ज फ़र्ताडीस 
पूंजीवाद विरोध थे, बरन्‌ चह जमरोका के वनिस्वत अपने जर्मन तथा अन्य परिचिमी 
ग्रूरोपीय साथियो के खाथ जनतात्रिक समाजवादो साझेदारो के पक्षघर थे। इन सब 
बातों से अमरीका का खिन्न होना स्वाभाविक था। 
दूसरी ओर इन दर्यों में असय्रेकी राष्ट्रपति के बेदेशिक मग्मलों के प्रमुख 
सलाहकार ब्रेस्नेजिन्सकी थे। उतकी “सं 200प7७00७।' परियोजना में भारत जैसी 
*,पटिया दरिद भ्क्ति' के लिए कोई स्थान नही था। डेमोफ्रेटिक पार्टी का सदस्य होने 
के बावजूद बह गर्म मिजाज के घीत्त योद्धा थे; ईरान और अफग्रानिस्तान के घटना- 
क्रम के जरिये उन्हीं कौ आाऊामर नीतियों ने नये घीत युद्ध का सूजपात किया। 
कार्टर प्रशासन ने ही पाकिस्तान को 3-2 अरब डालर की सेनिक सहायता देकर 
भारत को इस नए जीत युद्ध की लपटों से झुंलसाना आरम्म किया। इस सबका 
प्रभाव भारत-अमरीका संम्बन्धों पर पड़ना स्वामाविक्त था। वहर्हाल, जनता 
सरकार के घीज्न गिर जाने से इस अन्तराल का कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव भारत- 
अमरीका सम्यस्बों पर नही पडा ४ 
सारत-अमरोका सम्बन्ध (980 से अब तक)--श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा 
जनवरी, 980 में पुन. सरकार बनाने पर भारत-यमरीका सम्बन्धों मे सुधार के 
लिए अनेक प्रयत्न किये गये। वयरुक रिह्तों की पुन. वात को गयी परन्तु बुनियादी 
मेंद्धान्तिक मंतभेदो के कारण राष्ट्रीय हितों का सामजस्थ कठिन ही बना रहो। 
अमरीका द्वारा पाकिस्तान के प्रति पक्षणतपूर्ण आचरण और पाकिस्तान को दी जाते 
बाली सेचिक सहायता तो दीमादी के सिर लक्षण है, असली रोय अमरीका द्वारा 
भास्त की गृद दिखेक्षता-स्वापीनता को स्वीकार न करना रहा। इसो कारण 
अमरीका को किसी भी राजनयिक व सामरिक रणनीति में मारत को सहयोगी नही, 
बल्कि घिरोधी समजा जाता स्हा। भारत दुनिया के अन्य साम्यवादी व समाजयादी 
देशों की तुलना में भले ही अधिर जवतात्रिक और स्वतस्त्र दिखायी देता हो किन्तु 
अमरीका को दृष्टि मे केन्द्रीकृत नियोजित विकाम कार्येक्म और मिश्षित अर्थव्यवस्था 
मारत को सोवियत छाप वाला ही सिद्ध करते रहे। इन ब्रुनियादी मतभेदों के रहते 
अपिप्य में मी अमरीका के साथ भारत क्री नीतियों का तालमेल विठाना कैसे महज 
होता । 984 में राजीव गावी द्वारा भारत की बाग्रडोर सम्मालने के बाद भी 
भारत-अमरीका सम्बन्ध मे कोई उल्लेखनोय नुपार नहीं हुआ 
जून, 989 में अमरीका ने सुपर-30] के तहत शारत के सिम्माफ़ कयाये 
जाने बासे आदविक प्रतिबन्धों की धमकी ने मारत-अमरीका सम्वन्धों में एक कट 
तनाव थी जम्म दिया, किन्तु जुनाई, 4990 से अमरोका ने आश्वासन दिया कि 
उलूग्वे चक्र की वार्सा तक वह मारत के खिलाफ कार्रवाई नही करेगा। जून, 99] 
में नरगिह रब सरझार के सत्तारूढ़ होने के दाद भारत ने अर्थव्यवस्था को ओर 
उदार इताया, जितसे यह बदु तनाव लगभग समाप्त हो गया, किन्तु पाकिल्तान को 
व अस्त मप्याई तथा अन्य अन्तर्सप्ट्रीय मुद्दे पर दोनो देशो के बीच मतभेद 
जाः ॒ 


देखें. 8327 ॥ज] ऐज) ब7, तकसादख णटए-कलदबतल बतव उदय (060, 4976). 


बाड़ 
को हिंसक बगावत की प्रेरणा उस कलकत्ता सम्मेलन में मिली थी, जिसका 
शआयोजन सोवियत रूघ ने करवाया था। अन्य इबच्दो मे, सत्ता गृहण करने औद 
सरकार बनाने के दाद नेहरू जी यह समझने लग्रे ये कि सोवियत सघ ने जिस 
तत्र का निर्माण ऑपनिवेशिक शक्ति को खोखला करने के लिए किया था, उसका 
बखूबी प्रयोग वह नवोदित सरकारों पर अकुझ लगाने के लिए भी कर सकता है; 
दूसरी ओर सोवियत पक्ष को इस बात से बेहद सतोप था कि अपने को त्रान्तिकारी 
और प्रगतिशील कहकर पेश करने वाले नेहरू, हर निर्णायक ल्टाई मे समझोता-परस्त 
और अनिश्चय मे रहने वाले एक 'दुर्वल' व्यक्ति सिद्ध होते जा रहे थे। जिस समय 
चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी विजय की ओर अग्रसर थी, उस समय 
नेहरू चाग काई शेक के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक मित्रता का प्रदर्शन कर रहे थे । 
इसी तरह “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' में बने रहने के मारत के फैसले ने भी रूस की द॒प्टि 
में मारत की आजादी पर प्रझत चिह्न लगा दिये। सोवियत सघ में श्रीमती पड़ित के 
वाद भारतीय राजदूत के रूप में सर्वपल्ली राधाइृब्णन को भेजा गया, जो जध्यात्म- 
वादी दाशेंनिक थे ओर अग्रेजों द्वारा 'सर' की उपाधि से सम्मानित किये दा चुके ये । 
सक्षेप में; वह भी रूसियो को अपने मिजाज के या विद्येप काम के भादमी नहीं लगे। 
यदि शभ्रृतपूर्व भारतीय राजनयिब्र के० पी० एस० मेनन की आत्मक्या के 
सस्मरणों पर विश्वास करें ती मानना पडेगा कि अकेले उन्ही के मग्रीरथ प्रयत्नों से 
स्टालिन का द्वृदथ परिवर्तत हो सका ओर मारत-सोवियत सम्बन्ध सुधार की प्रक्षिया 
आरम्म हुई ॥ बास्तबिकता यह्‌ है कि शीत युद्ध में लेजी के साथ स्टालित के सामने 
ग्ुट-निरपेक्षता के ववजूद भारत जैसी सम्मावनाओ वाली शक्ति का महत्व झलकने 
लगा था । कोरिया युद्ध मे निष्पक्ष सब्यस्थता द्वारा नेहरू जी ने अपनी ईमानदारी 
प्रमाणित कर दी थधी। 950 से 963 के दौरान यह्‌ बात भी अच्छी तरह 
प्रमाणित हो चुकी थी कि मारत ने मल ही ब्विटर से नाता न तोड़ा हो, बिन्‍्तु 
स्वतन्त्र भारत के द्वार पश्चिमी पूँजी के लिए अबाघ नही थे । नेहरू जी वी सरकार 
यह स्पष्ट कर चुरी थी कि रूसी नमूने के केन्द्रीइत नियोजित विकास के प्रति 
उनकी आस्था है और आधिक उत्पादन के निर्णासक महत्व बजे क्षेत्रो मे सरकारी 
नियम्त्रण व एकाधिहार बना रहगा | 954 में दक्षिणपयदी समझे जान वाले सरदार 
प्रटल की प्रेरणा से रियासतो-रजवाडो का उन्मूलन किया गया और “मारतीय राज्य 
के एकौकरण की वल्प॒ना साकार हुई इस सारे घटनाक्रम से भारत के प्रति सोवियत 
रुख मे परिवर्तन हाता स्वामाविक था । परन्तु तब भी इसमे बदलाव स्टालिन वे 
जीवन वाल मे नही आया स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत सध में एक सामूहिश 
ननृत्व (मल हो थोड़े से समय के लिए) उमरा । इसी दौर में रथ इचेव तथा बुल्गानिन 

ने भारत की यात्रा की । 

इस समय तक साम्यवादी व समाजवादी दस्यो के प्रति मारतीय रुझान स्पष्ट 
हा चुत था । अमरीकी विदश मन्‍्त्री डसस द्वारा भारत को कु आलोचना ने भारत 
की छवि प्रगतिशील बनायी । मारत और मोवियत सथ को पास छाने से बैदश्लिक 
मामला में नहरू जो के प्रमुख सलाहकार कृष्णा मनत और उनके विदश्ली बामपथी 
मित्रा न भी महत्वपूर्ण योगदान किया । बदले अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी यथा की 
जाटकीय अभिव्यक्ति करत हुए छा इचव ने अपनी भारत यात्रा के दौयाव यह घोषणा 
की कि कश्मीर विवाद में सोवियत सध मारत का साथ दगा | सोवियत सूप भारत 


था 


वाद सोवियत सघ विचारघास के स्तर पर मो पूजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के 
विरोब मे मारतीय राष्ट्रवादियों को सहायता व समर्थन देता रहा। इन सब कारणों 
के भारतोय स्वतन्त्रता आन्दोलन के मेवाओ और आम जतता के मन में सोवियत सघ 
के प्रति सदुभाव का वड़ा मण्डार रहा। इसका प्रभाव आजादी के बाद भारत-रूस 
सम्बन्धों पर स्पप्ट रूप से द्विखाई देता है । 
अवप्तर यह कहा जाता है कि सोवियत संब के प्रति नेहरू जी का यहूरा आड्पंग 
था और इससे भारतीय नीति प्रमावित हुई। यह सच है कि नेहरू जी ने 920 के 
दक्षक में भारतीय राजनीति में सक्तिय होने के साथ ही सोवियत सघ का दौरा किया 
और उन्होने सोवियत भ्रयोग” को मारत में लागू करने के लिए उत्साह दर्भाया था। 
नेहरू जी अपनी किशोर व युवा अवस्था से जब्र इग्लेड मे रह रहे थे, तब वह “फेबियन 
समाणवादियों के सम्पर्क में आये थे और माकसंवादी-लेनितवादी रूस को यह 
साम्नाज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई के दौर में महत्ववृूर्ण साथी मानते ये। सोवियत 
सम ने भी प्रोतत्की आदि की प्रेरणा से कोमिनतर्न (कम्युनिस्ट इस्टरनेशनल) के 
अरिये अफो-एशियाई उत्सीड़ित जनता को जुझारू ढग से समठित करने का प्रयत्न 
किया। रूस की ही प्रेरणा से साम्राज्यवाद विरोधी लीग ने ब॒सेल्स मे 927 में उस 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलत का आयोजन किया, जिसमे नेहरू जी ने सोत्साह माग लिया । 
द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व सन्ध्या में नेहरू के नाजी और फासीवाद विरोधी तेवर 
सोवियत सघ को अपने हित साधक लगे, क्योकि नाजी और फासोवादी तानाशाह 
मूलतः साम्यवाद-विरोधी ये । 
स्टालिन फाल में मारत-रूस सम्बन्ध-- इसके वावजूद 947 में घारत को 
सोवियत सप्र से अपेक्षित स्नेह और मैत्रो लही मिली। तत्कालीन सर्बोच्च सोबिग्रते 
नेता स्थासिन भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति नही थे। वह शक्ति-मतुलन के साथ- 
साथ मैद्धान्तिफ समीकरणों को भी साथते का प्रयत्त फरते ये) उतको समझ मे 
अहिसक गाघी के सुधारवादी शिष्य नेहरू अग्रेज-परस्त ये और उनका 'जनतान्त्रिक 
समाजवाद' साम्यवादी-समाजवाद की परिकल्पता से विल्कुल भिन्न था। फिर जब 
नेहरू जी में भुट-निरपेक्षता की अपनी अवधारणा स्पष्ठ की तो भारत-रूस सम्बन्धों को 
घतिप्ठ बना सकने की रहो-सही आशा घूमिल हो सरथी। उस समय प्रफाशित 
सोवियत विश्व कोश में थ्राघी और नेहरू के लिए 'ब्रिटिश साज्राज्यवाद के पिछलग्गुएं- 
इवाव! ((७॥०)78 70083 थ॑ 8४5४ पघाए०725४7) जैसे विश्लेषणों का प्रयोग 
किया गया था । 
आज कई भारतीय इस बात से बेहद ख्िन्न होते हैं कि जिस वक्त भारतीय 
प्रपानमन्धी नेहरू जी मपनो ये बहन श्रीमतो विजय सकी पडित को सोवियत सभ 
मे स्वतम्प साशव का एटुआ राजदूर बनाकर आपसी सम्वन्धों को आत्मीबता का पुढ 
देना चाह रहे थे, उम्र वक्त सोवियत सघ से ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ रदह्मा घा। 
परन्तु यदि वस्तुत्तिप्ठ दय से देखें दो सोवियव आचरण एक द्वद तक तर्कततयत जाव 
पड़ता है। सोवियत नेताओ की इष्टि में श्रीमती पंडित छी राजदूत के रूप में 
नियुक्ति माई-अतोजावाद का लक्षण थी॥ इस बात को अनदेखा नहीं किया झा 
सकता हि उस समय नेहरू जो भारत में अपने साम्यवादी विपक्षियों का 
दमत कर रहे थे । ठेलबराना में साम्यदादी विद्रोह वा दमन किया गया। भारत 
म्ररशार ने अपने बक्तब्यों मे बह आक्षेद भी लथावा कि नारतीय स्म्स्यवादियों 






रूप रू दोच मवनेद नत्ों, 
रह ॥ पादि थे सगान्वर ऋुपिनाइ का ऋारप नहों तो 
डह थी कि सपोददह्न रास्त॒ और उाडियव उघ 
रूग्मब एक छाप आारम्क टुआव 996 ने खादियत अन्दुरित््ट पार् 
कद्देंस डाइ हविस्तलिनरूरप को हो प्रक्रिया आरम्भ हुई, उठने चोविय्व-दीन 
दिदाइ खानन बाया। 962 तह स्थिस्ते यों ठऊ पहुँच चुकी यी हरि रूच ने “माई 
(दोन) को अपेक्षा सित्र (झारत) हा उाय निराम छा निपय सिशया। ऋझाख-छोन 


चेलिक झादियव उघ से झामारिर चाज- 











| ॥/ 





निक॒ मुठलेड के दाद रारठ न बड़े पसान पर रू 





खानदान का आदाठ छिदा। इन्हों दर्षों में डमयेज्य ने ऊडने शोतदुद्धशदित इढाब के 


कारप पाडिस्तात को बडे पेडान पर उठाज्ठा दी॥ भारत लिए इत्च 
अउन्तुलन का उादियत राब्पन से टूर करन के अलादा ओर कोई दिरूल्प नहों सह 
झा था । 

नहरू जो ही मूचचु (3964) तक इस स्पिति न काझ्ये परिदर्वंन छा चुका 
शा। क्यूदाइ प्रशेरास्वर झक्ट (9 62) के छाद दोनो सद्मघक्तियाँ खोषे उबाद को 
जरूरद सपक्षन लदो यों। झुदा छतटोझओ उप्द्ररति इंनडो न शुरू म॑ यह दशखाया 
कि रचतात्नर पहल के प्रयत्न को वह उपपरेंन नही छमसव॥ इसो कारप केनडो 
तथा स्प,इचव के दोच् सम्पकों व उद्र प्रकिया छा नृवद्ूव हुआ, डिउक्ो परिषद 
960 $ दघ्चकू रू उत्तरादं में देवात रू रूप ने हुई दो महाश्रक्तियों के जिहुट 
जान के प्रिपामम्वरूप ऋास्त का हो नहीं, बल्कि उनो बुटइ-निरफ्क्ष देखों का 
अवमृत्यन हुआ | यह दबाव ]965 को झारव-पाक संनिक झुठमेड में दिन्दुल म्दृष्ट 
हो बदो । साडियत्र ऊघ ने दानों दुद्धस्त शाप्द्रों के पूरंठ” वटन्द दसूमिदछा 
विभारया दर ठाझकन्द रमदौत ने अपनो रूघ्यस्घता कु दोरन भी अमसेको हिवा 
का ध्याद रचा ॥ 

गह बअतहज स्थिति कनोंबप 969 ठऊकु दनी रहो । इसझू कई कारप थे । 
आरम्निक वर्षों न छ्लोमठो इन्दिया दाडी एक रे पर्टो रा नदृत्व कर रहीं घों 
डिस सझद न स्दृष्ट बहुनत अापप्त नहों छा । उत्ता सम दा रहने के लिए फारतोद 
साम्पदादी प्ररियों झा समघत जुटाना शोददो इन्दिरा दो को विदशझता शोत 
सोडिरठ ना इस छाठ का झऋनो-झाठि रूनझठ से । यह स्दाममदिझ भो था कि बं 
इस स्थिति का लान उद्धव छा प्रदत्व करठ | ]96$ सम जद झरूूइचद के उत्तरा- 
छिकारो ब्ेक्ननत्र न दुस्दाहसिऋर तरीहु के बडोन्तादाडिदा मे सेनिक हस्तह्लेप हिया 
और दोनिते मम्दझुंठा क रिद्धान्त छा प्रतिपाइन डिया ता छोमतो इन्दिया झौछो के 
सबन्व्रिदष्डन क॑ प्रयुख सदस्य आपेफ महता ने इस छंटनाक्रद जो भासयना हुरत 
हुए सन्‍्झें पद से त्याय-नयत्र दे दिया । इन्हों दिना इंझतव न उहुँडारये इद से समस्त 
एप्लिया रू लिए एक सानू हिरू नुरुखा याइना अ»स्तुत छो ॥ इस सहूर भो कई झारतोय 
अश्कित हुए । जहाँ एड आर व रब छातें इंसनद के छे हुए आय-विशास का 
सक्षय छो, वहों इनकू लिए यह छात्र करे जिम्ददार णो कि 964 सर 968 के 
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के आधिक विकास के लिए वडे पैमाने पर आथिक व तकनीकी सहायता देगा । अश्नल 
में रूस का यह बदला हुआ रवेया भारत के हादिक आतिथ्य के भ्रति कृतशता 
ज्ञापन नही, बल्कि तीसरी दुनिया के करोड़ो अफो-एशियाइयसों के दिलो-दिमाग 
जीतकर क्षीत युद्ध में अमरीका को पस्त-परास्त करने वाली सुनियोजित रणनीति 
का एक हिस्सा था । 

खाइचेव काल में भारत-सोवियत सम्बन्ध (954 से 964 तर)--स्य इवेव 
ने सत्ता के सारे सूत्र अपते हाय मे एकत्र करने के साथ ही झान्तिपूर्ण सह-अस्तिद 
बाले राजनय का प्रतिपादन किया जिसके अन्तर्गत ग्रर-समाजवादी देझ्यों के साथ 
भी विद्येष मेंत्रीपूर्ण सम्दत्ध सम्भव थे । जहाँ तक भारत का प्रइत था, अब तंक 
पश्चिमी जगत के साथ उसका मोह मगर हो चुका था। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता 
ग्रहण करने के बावजुद मेहरू सरकार ब्रिटेन से अपेक्षित आधिक व तकनीकी सहायता 
जुटाने में असमर्थ रहो थी । विशेषकर इस्पात सयन्त्र हाप्तिल करते और खाद्याप्नो 
के सिलसिले भे उसे अमरीका से तिरस्कूत होना पड़ा घा। सोवियत नेताओं ने 
भारत को सूचित किया कि वे इस्पात, कोयला तथा विद्युत, प्राण-रक्षक दवाइयों, 
सैनिक साज सामान के क्षेत्र से मारत के साथ खुले हाथों से सहयोग करने को 
तैयार है। 

इसके बाद भारत-सोवियत भम्वन्धों में निसन्‍्तर घनिष्टता स्थापित होती 
गयी | जब नेहरू जी ते सोवियत नेताओं के विमन्‍्त्रण पर रूस का जवाबी दौरा 
फिया तो रूसियो ने उनका इतती गर्म जोशी से स्वागत किया कि नेहरू जी अतीत 
की मारी झुखाई और उपेक्षा भूल गये। बात सिर्फ एक ब्यक्ति के मुग्ध होने कौ तहीं 
थी। स्थुस्‍्नेद शायद विश्व के सासते एक मानवीय चेहरा पेश कर रहे थे, जो 
स्टॉसिन की तुलता में कद्ठो अधिक आकर्षक था। इसी समय भारतीय साम्यवादियो 
ने भी नेहरू जी की प्रगतिशील सरवार को वेहिचक समर्थन देना आरम्भ कर दिया । 
भारतीय स्राम्यवादी पार्टी की अमृतसर कार्पेस्त (955) मे यह बात तय को गयी 
कि पार्टी सशस्त्र प्रान्ति का रास्‍्ता छोडकर अब ससदीय प्रणाली से सत्ता अहण 
करने का प्रयत्न करेगी । सोवियत संघ के लिए नेहरू जी को प्रगसिशील मातता 
इसलिए भी आगान हुआ कि 950 वाले दशक में आजाद मारत में औद्योगिकी- 
करण, सुनियोजित विकास, बडे पैमाने पर भूमि सुधार के कार्यक्रम आदि उत्साह 
भे चलाये जा रहे ये और अन्तर्राष्ट्रीय मच् पर मारतीय विदेश नीति “के तेवर जुझारू 
ढेग से उपनिवेश बाद-साम्राज्यवाद विरोधी तथा निम्स्त्रीकरण के पोपक ये । ह्न्दि 
चीन की समस्या हो था अफीका में रगभेद के विरुद्ध लड़ाई, भारतीय नीतियो का 
अम्पन्सयोग अफटीरा करे तुलना से कयोषियत सथ के साथ कही अधिक था? 

भारत-सोदियत मतनेद--यह समझना गलत होगा कि ]954 से 964 तक 
भारत व सोवियत संघ के दीच मनभेद उभरे हो नही । मारत पहले हुगरी मे सोविबत 
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सामजस्य व सहयोग 2977 तक जच्छी तरह स्पष्ट हो चुछा था। इसी वक्त नए 
शीत युद्ध के जाविभाव ने विडस्बनापूण ढंग से मारत और सोवियत संघ को फिर 
एक-दूसरे के पास ला दिया। 

नया झौोत युद्ध और भारत-सोवियत सम्बन्ध--प्रधानमन्त्री बनने के वर्षों 
पहले भोरारजी देसाई अपने को स्पष्ट रूप से साम्यवाद विरोधी घोषित कर चुके 
थे। अत उनके णासन-काव म नेहरू जी या श्रीमती इन्दिरा यादी क जैसे वामएथी 
रुझान की वात सोची नहीं जा सकती थी । वेसे भी जनता पार्टी के प्रेरणा-श्रोत 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण परिचमी' जगत के पक्ष मे थे ओर जनता पार्टी के 
अन्य वरिष्ठ नेता चौघरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपयी आदि सोवियत सघ 
की अपेक्षा अमरीका की और झुकाव रखते थे । चरण सिंह की काई विश्लेप रुचि 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलो म॑ नहीं थी, किन्तु उहोंने अपने एक वरिप्ठ कबिनेट सहयोगी 
हमदती नन्‍्दन बहुगुणा को क० जी० बी० एजेट कहकर दोनो देशो के सम्बन्धो को 
अपेक्षाकृत तनावग्रस्त किया। मोरारजी देसाई आदि के मन म इस बात को लेकर 
भी मालिस्य था कि जब संसार भर मे आपातकालीन तानाश्लाही की निन्‍्दां हुई थी 
तक्तव सोविमत सघ ने श्रीमती इन्दिर गाथी को समर्थन दिया था । 

सोवियत संघ ने इस कठिन दौर मे दूरदर्शी राजनयिक सूझ का परिचय 
दिया। जब अटल विहारी वाजपेयी आदि ने खालिम्त गुट निरपेक्षता (9००0॥7 
]२०४ 2॥8 77८०4) की बात की तो सोबियत नेता उत्तेजित नही हुए । उन्हाने देसाई 
का भी सोवियत सघ में उतनी ही ग्रमेंजोगी से स्वागत किया, जितना उनके पूववर्ती 
मारतीय प्रधान मन्त्रियों का किया जाता यहा था। मोरारजी देसाई इसस नरम पडे 
हो या नही, लकिन रूसी नता मारतीय विदेश मम्त्री वाजपयी को रिध्ताने मे सफ्ल 
हुए। सोवियत सध को दो अप्रत्याप्चित बारणो से इस प्रयास म सहायता मिली-- 
(!) काटर सरकार की अह॒कारी रखाई और पाकिस्तान वी प्रक्षघरता, तथा 
(2) चोत यात्रा बे दौरान वाजपयी की मानहानि) इसने भारत सरकार क सामने 
यह तथ्य उजागर किया कि आड़े वक्त भे काम आने दाली आजमायी दोस्ती सोवियत 
सघ के साथ टिकाऊ रहेगी। जनता सरकार द्वारा सोवियत सघ म नियुक्त राजदूत 
इन्द्र कुमार गुजराल (जो वास्वव म॒ इन्दिरा गायी द्वारा भेजे गय थ) वामपथी रुझान 
के व्यक्ति थ। उहोने स्वामीभक्तिपूण तरीक से जनता सरकार क पक्ष में सोवियत 
मत निर्धारण मे महत्वपूण योगदान दिया । 

भारत सोवियत आर्थिक सम्बन्ध--इस सन्दम म सबस महत्वपूण बात यह 
रही कि 977 तक भारत-सावियत आर्थिक सम्बन्धों का ताना-वाना बहुत लामप्रद 
ढंग से इतना बुना जा घुका था कि ब्यापक नीति परिवतत की युजाइश ही तही बची 
थी । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सोवियत सथ भारत का सबसे बड़ा साझीदार था। इस 
ब्यापार का सात्राना बाराबार दो हजार करोड रु० से ऊपर पहुँच गया। सोवियत 
स॒घ ने मिलाई और बाकारी इस्पात सयन्त्र स्थापित करवाने मे मदद की। मथुरा 
तेल शोध कारखाना, हरिद्वार म प्राणरक्षकः एस्टी बयोटिक औपधि निर्माणशाला 
मी स्थापना मी सावियत सघ के तकनीकी सहवार से ही समव हुई । 

मैतिक साज-समान के थायात एवं उत्पादन के मामल म मारत को निभरता 
और भी नाजुक (०7ध८थ) रही | आरम्म से ही मिग लड़ाकू विमानों की “असम्बसी' 
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दोच अमरीकी ाद्यान्न आयात पर मारत की निर्मेरता तेजी से बढ़ी थी । जमरीकी 
दबाव के कारण भारत सरकार को रुपये का अवसूल्थन करता पड़ा था। ऐसा 
सोचा जा सकता था कि यदि लगाम कसी नहीं गयी तो भारत ऋमशः दूसरे खेमे में 
फिसल जायेगा । ८ 
969 के आते-आते एक बार त्थिति महत्वपूर्ण ढग से बदल गयी। 
इस बार भी आतन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो कारण प्रमावश्ाली और सयुक्त रूप 
से कारगर घतिद्ध हुए॥ 969 तक धीमती इन्दिस गांधी अपने दक्षिणपंथी, पश्चिम 
के पक्षयर विपक्षियों व सिण्दीकेट के सदस्यों पर हावी हो चुकी थी । बंक राष्ट्रीय- 
करण, प्रिवीपर्श के उस्मूलन आदि फैसलों से उनकी प्रगतिशील छवि पुष्द हुई। 
इसके साथ ही उसूरी गदी के तट पर चीन के साथ हिंसक सैनिक झडपों के बाद 
सोजियत तेतां चीन के सन्दर् में मारत के खाथ अपने हितों का संयोग फिर से 
देखने लगे थे। उघर हिन्द चीन के रणक्षेत्र मे तेजी से वियाड हो रहा था और 
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियन्त्रण जायोग फे समापति के रूप मैं भारत के राजनग्रिक 
महत्व का एक और अलग पहलू उद्घादित हो रहा धा। इसी कारण जंब बंगला 
देश मुक्ति सघर्ष के दौरान मारत ने रूस से मंत्री व सहयोग सन्धि की पेशकश की 
तो इस अनुवन्ध पर आसानी से हस्ताक्षर हो सके । 
भारत-सोबियत मंत्री 4 सहयोग सन्धि (9 अगस्त, 97)--कई बार 
आलोचक यह्‌ आशक्षेप क्षणाते है कि भारत ने इस सन्धि के वाद ग्रुद निरपेक्षत्ञा त्याग 
दी। परम्तु सन्धि के अनुच्छेदों का विश्लेषण करने से यह्‌ बात निविवाद छूप से 
सामने आती है कि वस्तुतः इसने भारतीय गुट निरपेक्षता कौ अक्षत रखा। इस 
सन्धि के तहत आस्नन्न सकट की स्थिति मे दोनों पक्षों के लिए एक-ूसरे को सूचित 
करना और परामर्श के बाद कोई कदर्मां उठाना तय किया गया । इस व्यवस्था को 
किसी भी तरह सैनिक प्तन्धि के समाताथथंक नहीं समझा जा सकता। बंगला देश 
मुक्ति अभियान के दौद्यन भी दस सन्धि के प्रावधानों का रैनिक नहीं, बल्कि 
राजनयिक ताम ही उठाया गया । वास्वव में, यह सन्धि भारत और पतोवियत संघ 
के बीच विशेष सम्बस्धों के यथार्थ का तात्कालिक स्थिति में मनोवैज्ञानिक लाम॑ 
उठाने का एक प्रयत्त थी। परवर्तो वर्षों का अनुभव इसी धारणा को पुष्द 
करता है। 
97व के बाद 975 तक भारत-सोयियत सम्बस्धों में निरन्तर सुधार 
होता रहा। दोनों देशों के बीच बढ़े पैमाने पर आधिक सहरझार का विस्तार किया 
गया । भारत ने झुस से बड़े पैमाने पर सेनिक साज-सामान का आयात किया । इस 
दोर में भो चीत-अमरीका सम्बन्धी में सुघार ने भारत-सोवियत आत्मीयता की ब्रद्धि 
प्ोल्पहिर गो ६ १975 जे ऊब आरद भे आपातकाल की घोषणा के बाद औमती 
इन्दिय गायी के 'अस्वैधानिक प्रशासन की विश्व भर मे आलोचना हुई तो सोवियत 
संघ ने हक पा आतिष्य स्वीकार किया। 
मे जब श्रीमती इम्दिय ग्राघों अपदस्य हुईं और उनका स्थान 
मोरारडी देसाई ने लिया तो ऐसी अडकरलें लगायी गयी कि पर जवता सरकार अब 
शायद सोवियत सप के श्रत्ति अपना रदेया बदलेगी। परन्तु ऐसा नही हुआ। इससे 
यही तिष्फर्य निकाला जा सकता है कि मारत-सोवियत सम्दन्ध व्यक्तिगत आकर्षण 
और दलगत पूर्वाग्रह्मों पर नही, बल्कि छ्वितो के सामंजस्थ पर ठिके हुए थे। इनका 
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सैनिक हस्तक्षेप किया। उसे जनवरी, 979 मे चाह्े-अनचाहे क्म्पुचिया में 
वियतनामी हस्तक्षेप को समर्थन देता पडा। इन दोलनों प्रसगे। मे सोवियत सघ 
अन्तर्राष्ट्रीय मच पर अकेला पड़ गया औौर समाजवादी खेमे के वाहर उसका साथ 
देने बाला एकसरात ग्रुट-निरपश्न राष्ट्र आारत सिद्ध हुआ। यहाँ इस्र बाठ को रेखाकित 
करना बेहद जरूरी है कि ऐसा किसी सुनियोजित नीति के कारण नहीं, बल्कि 
असमंजस और दुनिया की स्थिति मे हुआ । जब सयुक्त राष्ट्र सघ में अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने की थडी आयी तो भारत # स्थायी श्रतिनिधि ब्रजेश मिश्र को नई दिल्‍ली 
के निर्देशों के अमाव में अपने विवक के अनुसार एक वक्तव्य देना पड़ा। अफगान 
संकट के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मोरारजी देसाई का स्थान चौघरी चरण सिंह ले 
चुके थे और उनवी अपनी कुर्सी डावाडोल थी। श्रीमती इन्दिरा गाघी ने जनता 
सरकार के विरुद्ध अपने बर्मियान में विदेश नीति के मुद्दा को महत्वपूण समझा; 
निश्चय ही भारत की आन्तरिक राजनीति में जस्यिरता ने राजनय के क्षेत्र में परिवर्तन 
की अपेक्षा निरन्तरता को अधिव महत्वपूर्ण समझा गया भौर नये शीत युद्ध के 
आविर्भाव के साय भारत-सोवियत हितों के साम्य को भी जगजाहिर क्या । तब से 
आरतीय प्रवक्ता भल ही अपनी ग्रुट-निरपेक्षता प्रमाणित करने के लिए बारम्वार यह 
घोषणा करते रहे कि भारत विदेशी सेनाओ वी वापसी के पक्ष मं है लेकिन मारते 
को सोवियत सघ के 'समर्थन' के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे रक्षात्मक रख (भले 
ही भ्रच्छन रूप से) अपनाना पडा ॥ 
भारत-सोवियत सम्बन्धों का सास्कृतिक आायाम--पिद्धले लगभग 38 वर्षों 
में मारत और सोवियत स्घ दोनों का यह प्रयत्न रहा है कि आर्थिक व सामरिक 
परिध्रेध्य में साम्य को भास्क्रतिक आदान-प्रदान का आक्पंक जामा पहनाया जाये। 
सोवियत सघ की यह कोशिश रही कि सास्कृतिक सम्पर्क सरकार ओर धार्टी के स्तर 
पर अलग-अलग चलाये जायें और 'जनाभिमुख राजवय को लोव प्रिय ढग से सम्परादित 
किया जाये। रूसी बलामसिकां के भारतीय मापाओं म क्फायती प्रकाशन-वितरण 
की व्यवस्था हो या वोल्शेविक थियेटर में 'शावुन्तलम्‌! जेस भारतीय मद्दाकाब्यों 
के रूपी रूपान्तरणा की प्रस्तुति, दोनों इसी सुनियाजित सास्कृतिक अभियान के अग 
थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस आदान-प्रदान में विशेष पहल नहीं की 
बल्कि स्व्रय रूस ने साम्यवादी-माक़संवादी-वामपयी रुझान वाल सभी प्रगतिशील 
तत्वों क साथ उपयोगी मोर्चा बनाते हुए इस दिशा में पहल की। यह सच है कि 
शराजकपूर की 'अवारा जेसी फिल्‍म सोवियत सघ में बेहद लोकप्रिय हुई, परल्चु 
सरकारी समर्यंत्र एव सद्यायता के बिना एसा होता सम्भव मे था। 960 वाले दशक 
में सोचियत सघ में पैद्रिस लुमुवा विश्वविद्यालय की स्थापना ही इस उद्देश्य स की 
गयी कि अफ्रीया व एशिया के तजस्दी एवं सोवियत सघ से सद्दानुमूति रखन वाले 
छात्रो को इसके तत्वाव्रधान में छात्रनदृत्तियाँ दी जा सकें। 
गह घारा वास्तव में दूसरी तरफ भी बहने लगी। जितने बढ पैमाने 
पर मांवियत सथ में "भारत महंत्सव” का जायाजन किया गया, उससे यही पठा 
चलता है कि भारत-रम सम्वन्धा का सास्कृतिक पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं समझा 
जाता। तब भी इस बात को अनदखा करना कठिन है कि सोवियत सघ में भारत 
महोत्मव का आयोजन अमरीका, ब्रिटेन, पास में करन के बाद क्षिया गया औौर अब 
तक विदेशों में भारत महोत्मवों कार आयोजन करने दाले न्यस्त स्वार्य इतन मजबूत 
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लाइसेस शुदा ढंग से हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स के कारखाने में सोवियत मदद पर ही 
निर्मर रही । लद्दाख के सीमान्त पर तैनात सिपाहियों तक हथियार व सतद पहुँचाने 
वाले मिय-6 व मिग-32 हेलीकोप्टर और ए० एन०-2 व ए० एन०-३32 माल- 
बाहक जहाज भी मारत को सोवियत सघ ने ही घुलम कराये । इसके अतिरिक्त 
पदिचमी पाकिस्तानी मो्च पर प्राणरक्षक टी-50 टंकों का उत्पादन भी इसी मित्र 
देश की सहायता में होता रहा है। मले ही परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत 
सघ ने मारत की अपेक्षाओं को हमेशा पूरा न किया हो, किन्तु मारत के मन में यह 
आज्ञा बची रही कि और कुछ नहीं तो “भारी पानी हासिल करने में सोवियत संघ 
भारत का मददगार साबित होगा । 

जनता सरकार के आरम्मिक काल में भले ही यह बात कई चार उठायी 
गयी कि भारत को सैनिक साज सामान के आयात व उत्पादन के बारे मे किसी एक 
देश पर इतनी बुरी तरह निर्मर नही होना चाहिये। भारत ने स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रास 
आदि से कगश्चः विग्गन, जयुआर और मिराज जैसे परिप्कृत लडाक़ू विभान पाने का 
प्रयत्न भी किया। परन्तु पश्चिमो जगत में शस्त्र व्यापार सरकारी के नहीं बल्कि 
स्वतम्ध उद्योगपतियों के हाथ भें है और अन्तर्राप्ट्रीय सौदे दलाली, मुनाफाप्नोरी आदि 
के साथ अनिवायंत जुड जाते हैं। चूंकि सोवियत सथ के सन्दर्म मे सारा कार्य - 
ब्यापार सरकार के साथ सम्पन्न होता था, इसलिए इस तरह के किसी आत्षेप से मुक्त 
'रहा जा सकता था। इसके अलावा जहाँ पर्िचमी देशो के साथ सारी खरीद फरोछ्त 
बुलर्भ विदेश्षी मुद्रा में द्वोती थी, बही सोवियत सघ के साथ झपये और रूवबल के 
विनिमय तया आदान-प्रदान (७०४(८) की सुविधा रही। 

बसे अनेक विद्वानों का यह मानना है कि रुपया-हवल विनिमय प्रणाली 
भारत के लिए कम झोपक नही ॥ सोवियत सध भारत में अजित रुपयों से या उनके 
आदान-प्रदान के माध्यम से वे हो चोजें खरीदता रहता था, जिनसे भारत विदेशी मुद्रा 
अजित करता है) मारतीय विदेश व्यापार अध्ययन सस्थाव के विशेषज्ञ डा० सुमित्रा 
चिश्ती ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि सोविमत राघ ने भारतीय 
विदेश ब्यापार को स्वाधोनता परोक्ष रूप से समाप्त कर दी। प्रकारान्तर से 
सोषियत सघ ही यहू तय करता था कि किन देशों को भारत क्या चोज बेचे। सोवियत 
सप भारत से बड़े पेमाते पर ऊनी व चमड़े के स्ामात, भ्रसाघव सामग्री आदि की 
खरीद करता था। यद्दि वेह्‌ एकाएक इस परीद को स्पगित कर दे तो भारत के 
लिए इस तरह के उत्पाद के लिए दूसरा वैकल्पिक वाजार दूँढ़ना बहुत कठिन होता । 
भारत में इस तरह की सामग्री का उत्पादन सोवियत सघ के उपभोक्ता की रुचि 
और जहूरत के अनुसार किया जा रहा है।॥ इससे उत्पादकों और विक्रेताओं को 
किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नही करना पड़ता ओर न ही किसी विशेष विज्ञापन का 
सर्च उठाना पड़तां। इसके जलवा एक और पेचौदगी थी / उन वर्षों में भारत- 
प्रोवियत व्यापार का स्वरूप बेहद अप्नन्तुलित (मारत के पद्षा में) बद गया | सोवियत 
संघ आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग मारत पर दवाव डालने के लिए कर 
सकता घाव 

बहस्हाल, सोवियत पंघ ने जनता ज्ञासन के काल में नई सरकार को किसी 
सर्द के दबाव से नहीं, बल्कि सोहाद से अपनी ओर खोचा । अभी भारत में जनता 
सरकार ही पत्तारूद़ यो कि सोवियत सथ ने दिसम्बर, 979 मे अफगानिस्तान में 
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गणराज्यों को बगावत क वाद स्वाधीनता को घोषणा करन स॑ या जातीय वेमनस्य 
के कारण आपस म॒ सेनिक मुठभड से राक़न क लिए बल प्रयोग तक करना पडा । 
साविदत सघ की अयव्यवस्था चरमरा ग्रद और गार्वाच्याव की मुद्रा अन्तराष्ट्राय 
ऋणराताआ और बन्‍्तर्राप्टाय वैक्ा क सामन भारत ख थी ज्यादा दयनीय है। 
सावियतत सघ यह स्पष्ट कर घुक्ा है भविष्य म उसका सास अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार 
परिवतनाय विददशी मद्रा मं ही होगा । इसका सबस ज्यादा नुकसान भारत को द्वी 
उठाना पडगा। साथ ही टैक्नाताजी का जाया हो या विदयी पूजी को आमंत्रण 
सावियत संघ के जिए अमरीका एकाइल बूरोप उापान बादि कहीं अधिक महत्वपूण 
साथदार हैं । खाडी युद्ध क बाद महार्पाक्ति हान का दम बरकरार रखता स्रावियत 
संघ का लिए सम्मव नहीं रह गया अठएव भारत-सोवियत मम्बप भी पहल जैल 
नहीं रह सकक्‍त। सावियत सघ स उपक्षा और अवहलना न सद्ठी उदासीनता मारत के 
टिस्स पड़ेगी ॥ 


भारत और उप्तक पडोठी देश 
([043 2704 पद गटड9०ण५) 


प्रमिद्ध मारतीय राजनीतिक चिन्तक एवं अययास्त्र के रचियता कौटिल्य 
की यह मान्यता भी कि कसा भी चऊवर्ती श्रामसक था विजिगीयू (विजय की 
अभितापा रखन बावा) क॑ विएं पढौसी राज्य हवा सब विक्ट समस्या उत्पन कर 
सकत हैं। कौटिल्थ के मण्डद सिद्धान्त की नींव इसी श्वाश्वत भिद्धान्त पर रखी गयी 
घी | आधुनिक युग मे भी किसी भी दन के वेदशिक सम्बाया में पड़ोसी तय का 
भद्दत्रपूष स्वान ह्वावा है । यदि पढोौसी दशा शजुवत हा तो यप्ट्रीय सुरखां सक्‍टग्रस्त 
हो जाती है | यदि पढोसा दमा क साथ सम्बय मधुर हा तो राष्ट्रीय द्विंत विल्तृत 
विठिज तलाप सकठ है। 
मारत और उसके पढ़ीसा टया के सम्बधा पर य बातें धवश्य गागू द्वाती 
हैं परन्तु इसका साय कुछ एस बरदूठ तत्व भी हैं जिनका रेखाकित किया जाना 
जहूरा है ॥ इस बात के ब्यौर म जाने स पहल मह स्पप्ट करना उपयागी होगा कि 
मासत के तिवेटस्य किन दया का हम झारत के पड़ोसी दश मानत हैं । दाग के 
विनाजन से जाम पाकिस्तान और प्राविस्तान क विघटन से पट हुआ बगला दाग 
निश्चय द्वी इस श्रेणा मं आत हू । नपात चूटात ठथा श्लातका को पडोसी द्श सानत 
मे कसी को काई द्विचकिचाहट नहीं हा सकती॥ नौरलिक दृष्टि से चीन 
अफगानिस्तान वर्मा दुष्डानटिया सालटीव और मसाठीरस इसी श्रणी मे रख जात 
चाहिएँ । इस प्रकरण म भारत क विजिश्न पढोगी दया के साय उम्रय-पक्षीय सम्बधधों 
का विवचत विथिक्म के साथ करन के अतिरिक्त ततवनात्मक विद्वप्रण का प्रयत्न नी 
किया गया है। पाकिस्तान और चीन के खाय भारत क सम्बय बिडिप्ट और जदिठ 
हई तथा एक बटुत बडी सामा तक मद्दारक्तियां कु साथ हमार सम्बंधा से बनुश्चासित 
हात हैं। अत इनका अपलाइत अधिक विस्तार के साय परखा गया है। मातटीव के 
साय सम्पक इतन खिखर दुए कर खितपुट रह हैं छि उसकी सिफ स्मृलि ऋर सेयप्रर 
करने का कोई उपयायिता नहा । इस स्थिति मे नु राजनातिक परिप्रदय या क्षत्रीय 
खद़्कार की प्रस्ठादना क मादद मे इनवा उल्लेख हो सकता है ॥ बत वहाँ पाविस्तान, 
बगठ़ा द्ण चाव नप्रात झट्ान मौर श्रीसक्षा क साथ मास्त के सम्दधा का 
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हो चुके थे कि यह कहा जा सकता भा कि इस सारे सर्चति क्रियाकलाप का कोई सीघा 
सम्बन्ध शायद विदेश नीति के उद्दर्यो के साथ नही है। यह शझका भी पैदा हुई 
कि सास्कृतिक राजनय के उमरार में योर्वाच्योव के खुलेपन 33272 08 नीति 
शायद भारत की दूरदर्शी पहल से कही अधिर महत्वपूर्ण थी ॥ कुछ वि का यह 
पी मानता या कि मारत-सोदियत सम्बन्धो में तास्कतिक आयास विश्वेष महत्वपूर्ण 
नही, क्योकि इसमे आम तौर पर जनता का वही तवका रुचि लेता रहा ओर सक्रिय 
रहा, जो पहले से सोवियत सघ का पक्षघर रहा। 
भारत-पोवियत सम्बन्धों का सविष्य--मारत और सोवियत संघ में झोरप॑स्थ 
सतायारी मेताओं का बदलना एवं अपनी जड़े मजबूत करता लगभग साव-साथ 
हुआ । जिस सरद राजीब गाधों को लेकर भारत में नई आश्या जग रही थी, उम्री 
तरह सोवियत स्रध मे ग्रोर्वाच्योद को लेकर उत्साहजनक वातावरण पेदा हो रहा थां। 
ऐसे में यह अटपटी बात है कि भारत और सोवियत सथध के आपमी सम्बन्ध इतने 
घतिप्ठ और आत्मौय दंग से विकसित नहीं हुए, जितने होते चाहिये थे। इसका 
सबसे बड़ा कारण शायद यह रहा कि 984 भे सत्ता प्रहण करने के ठीक बाद 
राजीव गाधी और उनके समर्यको ने यह बात स्पप्ट कर दो कि भारतीय कआ्लाथिक 
विकास की जड़ता तोड़ने के लिए वे उदार व लचीली आधिक नीतियो का अनुसरण 
करेंगे । जाहिए था कि इस सबरे सिर्फ पद्चिचमी देशो को ही सन्‍्तोष हो सकता था। 
आरम्म में सोवियत संघ का इस बात से शक्रित होता स्वाभाविक था कि 
शायद राजीव गाधी का उझुप्नान उसकी अपेक्षा अमरीका की ओर अधिक रहेगा । 
वैसे शायद इस वात को अनावध्यक सूल दिया जाता रहा है, क्योकि राजीव गाघी 
के माई सजय गाधी उतसे कढ्ी अधिक दक्षिणपथी ओर साम्पवाद विरोधी थे 
परन्तु रूसी नेताओं को उनके साथ वातचीत करते मे कोई कठिनाई नहीं होती थी। 
दूसरी अड्चनत यह रही कि माओ के उत्तराधिकारी देय सियाओ पिग द्वारा चीद में 
व्यावहारिक एवं सुजारबादी नीदियो के क्रियान्वयन से सोधियय सप ओर चीन के 
छीच कदुता क्रम हुई तथा साप्तान्यीफरण को सम्भावना वढो ) इस्त बदली परिस्थिति 
भें अनेझ भाष्तोध विश्तेषक इस बात से चिन्तित रहे कि निकट मनिष्य में 
सोधियत सघ के लिए मास्त के साथ मेँ जी सामरिक महत्व को नहीं रह जायेगो। 
अफगान सब ने भी सोवियत सघ को पाकिस्तान के बारे के नये सिरे से सोचने के 
लिए विबश किया। सोवियत नेताओं के भाषणों एवं दयानो का बारीकी से विश्लेपण 
करने वालों का मानना है कि ग्रोर्वाच्योव के शासन काल में रूस ने भारत के प्रति 
बेहिचक पश्षपात के स्थान पर इन दो देशो के बीच 'सम-साभीष्य का भांव' अपनाना 
आरम्म किया । ये लोग यह भी सुझाते है कि भारत-स्रोवियत आधिक सम्बन्धों में 
जिस तरह के गतिरीध ओर तनाव अप्रत्याशित तथा अमूतपूर्व ढण से सामने आये 
है, उनचे भी यही संकेत मिलता है क्वि पहले जेसी आत्मीयत्ता अब शेप नही रही । 
986 में मग्रोलिया में सोवियत विदेश मन्‍्ध्री की चीनी अधिकारियों से बातचीत 


भौर पाविस्तात के साय अप्रत्यक्ष शाजनमिक सम्पर्क स्थापित करने के सोवियत 
प्रपत्वो ने भारत को सतके किया । 


"दूसरे देदाव' के आविर्भाय के पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाऋम मे जैसे भ्रुकम्प 
सा आ गया। सोवियत सघ में आन्‍्तरिक स्थिति बढ़त तेजी से बदली ॥ यणराज्यों में 
ब्यापक अत्तन्तोष ने विस्फोटक आक्रोत का रूप ले लिया ओर अनेक स्थानों भे इन 
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जी के व्यक्तिगत मित्र | उनको लोकप्रियता मे कोई सन्देह करने की झुजाइश नहीं 
थी । उनकी राजनीतिक पार्टी नेशनल कान्फ्रेंम मारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की सहयोगी 
थी। इसके विपरीत हिन्दू शासक राजा हरिसिह ने भारत में विलय के लिए कोई 
विशेष उत्सुकता नहीं दिखायी। जब प्राकिस्तानी आज्रमण के कारण उनकी गद्दी 
और जान खतरे में पड़ी, तम्री उन्होने भारतीय सैनिक सरक्षण पाने के लिए विलय- 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये । 

बस्तुत कश्मीर की विश्ञिप्ट मौगोलिक स्थिति उसकी त्रासदी का कारण 
बनी । वुछ घूर्त ब्रिटिश ओऔपनिवेशिक शासको के मडकाने से राजा हरि सिंह के मन मे 
यह अआन्ति घर कर गयी कि जो काम जूनागढ़ और हैदराबाद के शासक नही कर 
पाये, उसे वह साथ लेंगे । चीन, प्राकिस्तान और भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ 
स्पष्ट रखकर वह क्दइमीर को एशिया का स्विट्जरलेण्ड बनाना चाहते थे। बाद के 
वर्षों मे इसी तरह की भ्रान्ति के स्िकार झेख अब्दुल्ला मी हुए ॥ परन्तु मारत और 
पाविस्तान के लिए इस महत्वाकाक्षा को पूरा होने दता सम्मव नहीं था। दोनो के 
लिए कश्मीर की भू-राजनीतिक स्थिति मामरिक महत्व की थी। 948, 965 
तथा 97 के युद्धो मं यह बात अच्छी तरह उजागर हो चुकी थी । 

इसके अतिरिक्त नेहरू क लिए कदमीर का प्रएन भारतीय धर्म निरपेक्षता 
की कसौटी बन गया। वह यह किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकते थे कि 
कश्मीरी मुसलमान मारत के धमं निरपेक्ष स्वरूप म अविश्वास प्रकट करें। नेहरू जी 
को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होने कश्मीरवासियों को वलपूर्वक 
अपने पक्ष में करने का कोई प्रयत्व नही किया । उन्होने विवाद के श्ान्तिपूर्ण निपटारे 
के लिए स्वय ही इस प्रश्न को सयुक्त राष्ट्र सघ को सौपा भौर जनमत सग्रह का 
बचन दिया | 

सिर्फ यद्दी एक ऐसा मामला है, जिसमे नदहृरू जी को आद्शवादिता भारी 
पडी। सयुक्त राष्ट्र सघ शीत युद्ध से ग्रमित था ॥ अमठीका ने अपने राष्ट्रीय हित 
साधने के लिए तत्काल पाकिस्तान की पक्षघरता आरम्भ कर दी। बाद में नहरू जी 
यह कद्दत रहे कि क्झ्मीरवासी धारवार आम चुनावों में हिस्सा लेकर अपना मत 
मारत के पक्ष में दे चुके हैं, तथापि पाकिस्तान उन पर बचन देकर मुकरने का 
आरोप लगाता रहा ॥ ब्रिटेन, प्रास्त और अमरीका की साठ्याँठ यह रही कि समयुक्त 
राष्ट्र मघ के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय परयंवेक्षक मडली के बहाने भारत की 
सम्प्रभुता को सीमित करने थाली आपात सैनिक टुकडियाँ कश्मीर में तेगात की जा 
सकें। मारत को अपनी स्वतस्तता अक्षुण्ण रखने के लिए अमहमति का स्वर मुखर 
करना पडा । फिर भी, 953 मे सुरक्षा परिपद्‌ मे सोवियत सघ का हृढ समर्थन 
मिलने तक कश्मीर को लेकर भारत की राजनयिक स्थिति निरापद नही रह सकी । 

पाकिस्तान क॑ लिए यह स्थिति सन्‍्तोपजनक थी। कश्मीर मे युद्ध-विराम 
लागू होने तक लग्रमग 50 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उसने अपना नाजायज 
कब्जा कर लिया औौर सात लाख आवादी वाल इस क्षेत्र को आजाद वश्मीर घापित 
कर दिय६$ घट उल्दतनीय हैं कि इस समव शीत बुद्ध जपने चरमात्कर्थ पर था 
और सोवियत सघ तथा चीन-तिब्बत पर निगरानी रखने के लिए अमरीका को इस 
क्षेत्र म मैनिक अड्डों की जरूरत थी । इसी कारण अमरीका जंसी महाश्क्ति के द्वित 
मे यह था कि कब्मीर के मामले मे भारत ओर प्राविस्वान के बीच शान्तिपूर्ण 


बैठा 
विंड्लेषण किया जा रहा दे । 


भारत-पाक सम्बन्ध 
([[049-72:॥७7 छ&]2६078$) 

भारत की स्वाधीनता और विभाजन के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर 
साम्प्रदायिक रक्तपात हुआ। इससे भारत ओर पाकिस्तात दोनो के बीच मतमुटाव 
और गहरा हो गया। जैसाकि अक्सर घर के बेंटवारे में होता हैं, विभाजन 
के बाद भी विवाद के कई गम्भीर मुद्दे बचे रहे । जिस तरह पाकिस्ताती रजाकारों 
ने कश्मीर पर जबरन कब्ले की कोशिम्म की, उसकी परिणति युद्ध मे ही होनी थी ॥ 
इस प्रकार आरम्न से ही पाकिस्तान के साथ सम्बन्धो का निर्वाह एक पेचीदा गुत्थी 
बन गया जिसक्ले साम्प्रदायिक, सामरिक, आवथिक और सास्कृतिक पक्ष आपस मे बुरी 
तरह गये हुए हैं। 

पाकिस्तान फे सामने बड़ी सम्रस्या यह रही कि वह स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 
अपनी अस्मिता प्रदर्शिक करना चाहता है तो घा्िक' व कट्टरपथी वाला भारत- 
विरोध ही उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। दोनों देशो के बीच विभाजन या 
कोई त्केंसगत आधार नही | विडम्वना तो यह थी कि 947 से 97। तक स्वयं 
प्राकिस्तान के दो हिस्से (पूर्वी पाकिस्तान वे पश्चिमी पाकिस्तान) भाषा और 
ससस्‍्कृति की गद्दरी खाई के कारण अलग थे । इसके बीच की भौगोलिक दूरी राष्ट्रीय 
एकता के प्रश्त को और नी दुरूह बनाठी रही | इस्वी तरह भारत के सामने भी 
यह क्षमस्था रही है कि धर्मनिरेक्ष राज्य की घोषणा करने भर से सकट निवारण 
नहीं हो जाता । जब तक साम्प्रदायिक असहिष्णुता लेशमात्र मी बची रहती है 
ओर छिटपुद साम्प्रदायिक दग्रे होते रहते हैं, तव तक भारत में रहने वाले करोड़ो 
मुसलमानों के लिए मी इस्लामी घर्म राज्य पाकिल्वान का आक्पंण अपने वतन के 
रूप में बना रहेगा। इसका यह भर्य नहीं कि भारतीय मुसलमानों का राए्ट्र प्रेम 
खड़ा नहीं । इसका एकमात्र उद्देश्य यही सकेत करना है कि पाकिस्तान को भारत 
में अल्मसब्यको, असम्तुप्टो, अशिक्षित व बचित तबकों को उऊसा-मडकाकर सामरिक 
संकट उत्पन्न करने की सहूलियठ रहेगी ॥ वस्तुत: विचारधारा का बुनियादी टकराव 
भारत और पाछिस्तान के बीच विभिन्न विवाद पैदा करता है और इन्हे अनावश्यक 
सूत्र देता है। 

छवमौर समस्या--भारत के घुर उत्तर में स्थित अद्भुत सुन्दर प्रदेश कश्मीर 
सिपासत को बहुसंस्यक जनसख्या मुसलमान है प्रस्त्तु बहां ज्वासत करने वाला 
राजयश सदियों से हिन्दू स्हा | इसके अतिरिक्त वहां अनेक आदिवासी जनजातियाँ 
बोद़ घर्मानुयायी हैं। पूरी रियासत को बहुत आसानी से तीन स्पष्ट छेंतों मे बोटा 
जाता रहा है--जम्मू का हिन्दू-बहुल मैदानी इसाका, इस्लामी प्रभाव बाली कइमोर 
पाटी और भहाख्र का वौद्ध प्रदेश। एक और सामरिक कठिनाई यह थी कि कश्मीर का 
(पासकर घाटी का) चार बोर ख्रतायाव साधनों द्वारा सीधा सम्बन्ध देश के उस 
हिस्से से या, जो पाकिस्तात बता परन्तु ऐसा सोचता गल्नत था कि मुस्लिम- 

बदमक्यक जनता प्राक्स्तान भें शामिप्त होना चाहती थो। स्थाधीतता सप्राम के 

दौरान राजवश् के उत्पीड़न के विरुद्ध शेस अब्दुल्ला ने व्यापक जन-आन्दोलन का 
नेतृत्व किया था। श्षेख अन्दुल्ला निविदाद रूप से सर्म-निरपेक्ष स्यक्ति थे तथा नेहरू 
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लिए ऐसा करना अपरिहायं अनिवायता है, क्योकि ओऔपनिवेशिक शासन वाल में 
अंग्रजो ने अविभाजित प्रजाब की खुशहाली के लिए नहरो का जो जाल बिछाया था 
वह देश के वेंटबारे के वाद पूरा का पूरा पश्चिमी पजाद मे अर्थात्‌ पाविस्तान में ही 
चला गया। सलाल नदी जल प्ररियोजना हो या फरकका जलबध, पाकिस्तान के 
साथ सम्ब'घो मे इनस पेचदगी बढी ॥ फिर नी इस मामले मे परामश द्वारा समस्या 
का समाघान अपेक्षाकृत सहज रहा है क्योकि दोनो देशो की सरकारें यह वात भली- 
भाँति समझती रही कि विश्व बैंक या क्सी अन्य बडे स्त्रोत से बडे पैमाने पर 
स्िचाई परियोजना के लिए अनुदान बिना इस विवाद का निपटारा सम्मव नहीं 
होगा। 960 में सम्पन्न मिघु जब सन्वि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 
दुर्माग्य का विषय यह है कि इस तरह के समयौतों को जआाधार बनाकर इसी 
तरह का कोई अन्य समझौता कर बडी शुरुअएत करने की दूरदशितर किसी भी पक्ष 
ने नहीं दिखायी। 

शरणार्थों समस्पा--मारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में समय" 
समय पर अस्थायी ही सही परन्तु जोखिमभरी उत्तेजना भरने के लिए शरणाथियों 
की समस्या प्रमुख कारण रहो है। विमाजन के बाद भी करोडो की तादाद में 
मुसलमान भारत मे बचे रहे और लाखो हिन्दू पाकिस्तानी भूमि में अपना जीवन- 
यापन्र करते रहे। विभाजन के साथ साम्प्रदायिक हिसा का जितना बड़े प्रैमाने पर 
विस्फोट हुआ, उसने इन अल्पसर्यकों को भाश्माओ को घूत धूसरित कर दिया । धर्म- 
निरपेक्ष भारत म॑, विश्लेपकर नेहरू जो के जीवन काल मे अल्पसख्यको को सरकारी 
सरक्षण प्राप्त था और उनके अधभिवारों के हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था । 
परन्तु पाकिस्तान मे ऐसा नही था, विश्लेपकर पूर्वी बगाल में रहने वाल हिन्दू जल्प- 
सख्यक्रा का जीवत क्रमश दूमर होता गया। 950 स 953 के बीच लहरो के 
रूप मे ऐसे शरणाधियों का भारत में प्रव्च हुआ और उनकी लुटी पिटो दया ने 
पश्चिम बयात्र म साम्प्रदायिक तनाव को जन्म दिया। इससे सॉरत-पाकः सम्बन्धों मं 
बिगरांड आना स्वामाविक था। इस समस्प्रा पर नियन्त्रण पाने क लिए नेहरू जो और 
तत्कालीन पाविस्तानी प्रघानमन्त्री लियावत अलो खाद के दोच एक भसमयोता भी 
हुआ। परन्तु इसक प्रति पाकिस्तानी प्रतिबद्धता सरी न होने के कारण इसका कोई 
ठोस परिणाम नहीं निकला । लियाकत अली खान वी हृत्या और पाकिस्तान में 
ससदीय जनतम्त्र के पतन के बाद मारत ओर पाडिस्तान के बीच खाई और भी 
चौडी हो गयी । 

पाकिस्तान का सेन्योकरश--भारतीय राजनीति ब अनेक आतल्यरिक दबांवा 
के कारण 947 में पराविस्तान के जन्म को टालना तो असमंव हो चुका था, परन्तु 
पाडिस्तान की स्थापना के साथ राष्ट्र निर्माण वी चुनौती मुंह वाए खडी थी। 
पाकिस्तान एक कृत्रिम सरचना थी ओर इसके जन्म के साथ ही एस आन्तरिर 
दवाव व्यवस्था पर पड रह थे कि पाकिस्तान का अस्तित्व सक्‍ट में था ३ पजांबियो, 
पढानों बनूचों, तिधियों, विदाारियो, बगालियो, दिल्ली वालो, उत्तर प्रदेश के 
निवासियों ओर दक्िखन से आने वाल मुसवमाना बे दीच सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र 
समानता थी । बल्कि इस्लाम के अनुसरण में भी इन लोगां की उपासना पद्धति में 
प्रादटिक-स्षेत्रीय सस्कार इतना गहरा था कि एकता के बजाय दरारें दी ज्यादा नगर 
आतो थीं। मारत से आने बाल शरणादियों को पाब के मूल निवासी, नोची 
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परामर्श कौ प्रगति न हो। इसी बहाने राष्ट्रसण्डल में मच्यस्थता के नाम पर ब्रिटेन 
ओऔ अपने दोनों भूतपूर्व उपनिवेशों पर अपना सामरिक प्रभाव बनाये रखना 
चाहता या । 

950 और 950 के दशके में जय प्रकाश ताराणण जेंसे नेता यहू सुझाव 
देते रहे कि कश्मीर की बादी प्रिकिस्तान को देकर मी भारत-पाक सम्बन्धों में सुघार 
बाहनीय है । किन्तु मारत-नीन सम्बन्ध में विगाड के वाद भारत के लिए छहाखी 
सौमान्त को देश के ओर हिस्सो से जलभ फरने का कोई प्रदन ही नहीं उठता था। 
साथ हो कालफ़म मे गेख अल्दुल्ला का शुकाव कश्मीरी उपराष्ट्रीय आत्म-सम्मान 
वी रक्षा के लाम पर पाकिस्तान और अमरीका की ओर बढ़ने लगा। शेख अब्दुल्ता 
की रजामन्दी से न सही परन्तु उदकी जानकारी मे कप्मीर से पाकिस्तान को घुसपैठ 
तैजी स्रे बढ़ने लेगी और नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द करते के लिए बाघ्य 
होना पड़ा | इसके बाद पाकिस्तानी शासकों को यह कहने का सोकी मिल गया कि 
भारत सिर्फ सेनिक शक्ति के बल पर कश्मीर १र अपना कब्जा बनाये रखता 
चाहता या। 

965 भे पाछिस्वात ने मारत पर हमले की योजना इसी उद्देश्य से बतायी 
थी कि कश्मीर में वहुसस्थक मुस्लिम जनसल्या का समर्थन उसकी सेनाओं को प्राप्त 
होगा, परन्तु मह आशा निर्मूल सिद्ध हुई। यह भी ध्यान रखने लायक वात है कि 
जिस पमय नेहरू जी का निघने हुआ, ऋश्मोर विदाद के मिपटारे के लिए नेहरू का 
गोपनीय व्यक्तिगत संदेश सेकर शेस अब्दुल्ला पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूव 
खान के पास गये थे। लगता है कि नेहरू जी की यृत्यु के साथ ही पाकिस्तानी शासकों 
में इस विपय मे शास्तिपूर्णे समाघान की आशा छोड़ दी। तव से आज तक कब्मीर 
समस्या के अत्तर्राष्ट्रीयकरण से पाकिस्तानी नेता भारत को सकौय में डालने का 
प्रयलल करते रहे है, परन्तु हकीकत यह है कि आज दोतो पक्ष युद्ध विराम के बाद 
मघास्थिति को स्वीरर कर चुके हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसमे कोई 
परिवर्तन होने बाला नहीं। एक तरह से मास्त-पाक सधपें में कम्मीर का अब सिर्फ 
ब्रतीकात्मक महत्व रह गया है । 

भरणार्थों सम्पत्ति समस्या--विमाजन के साथ लाखो को तादाद में दोनों 
देशो के धरपार्थी भ्ीमा पार गये। उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति का मुल्मकन 
उम्रकी देखभाल, उसका हस्तान्तरण आदि जट्रिल एवं विवादास्पद मुद्दे थे। केन्द्रीय 
निधि का ब्रेंटारा और सचार के संसाधनों का समुचित वितरण ओपचारिक रूप 
से तो इससे अलग थे परन्तु कटुता के कारण अमिग्न रूप से इसमे जुड़ गये। जहाँ 
मरदार पटेल जेसे नेता किसो भी तरह की रियायतें देने के पक्ष मे नही थे, वही 
सोहिया, जयप्रकाप और धीप्रकाश जंसे व्यक्ति भारत-पाक सम्वन्धों के सामान्मीकरण 
के जिए भारत सरझार को लचोला रुख अपनाने की राय देते रहे। इस समस्या का 
निपटास कालक्रम में बार-पाच्र साल बीतते स्वयमेव हो गया । 

नदी जल विवाद--चूकि भारत व पाकिस्तान एक ही नौगोलिक इकाई हैं, 
इसलिए देश के कृधिम राडदीतिक विभाजन ने प्राकृतिक समाधनों की साझेदारी को 
दुप्फर बच्य दिया। झिन्यु, झेलम, दिताद आदि नदियाँ, जो पाफिस्तान के खेतों को 
सोचती है, भारठ मे ही बहकर जाती हैं। यदि मास्त इन पर बाघ बनाता है तो 
पराहिध्तान तक पहुंचने बालो जल राप्मि मे कटोती होना अवश्यम्मावी है। भारत के 
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असम टीका से सहायता का अनुटोब किया जीर अमरीका ने भारत पर पारिस्ताव के 
साथ कश्मीर तथा अन्य बिवादो के निपारे के लिए दबाव डाला। 
पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार (गुलाम मोहम्मद चौधरी) का सेना द्वारा 
तख्ता पलटने के वाद भारत-प्राक सम्बन्ध और भी कदू एवं तताबपूर्ण हुए । जहाँ 
अपनी बगावत को न्यायसगत बनाने के लिए अधिकारियों के लिए बँघामिकता का 
जामा ओढना आवश्यक था और बाहरी सकट की तलाझ एक अनिवायंता थी, वहीं 
नेहरू जी जैसे भारतीय नेताओं के लिए ऐसे तानाझाहो के साथ सवाद को बात 
असम्भव नहीं, तो वेहद कठित अवश्य थी ) 962 मे चीन के हाथो भारत की हार 
के बाद पाविस्तान का अहकार निरन्तर बढ़ता गया और पाकिस्तानी नेता सोचने 
लगे कि नेहरू जी की मृत्यु वे बाद भारत के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। 
इससे वे भारत से मनचाही रियायनें-समझौते प्राप्वत कर सकेंगे॥ नहेरू जी ने अपने 
जीवनकाल में अनेक वार सुलह की पहल की । परन्तु पाक्स्तान ने हर बार युद्ध 
वर्जन सर्यि (१४० ५४०८ ९००४) का प्रस्ताव ठुकरा दिया । 7960 में जुल्फिशार अबी 
मुद्दों बिंदश मस्त्री बने॥ अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महंत्वाबाक्षाओं के बारण 
उन्होंने भारत को ललकारने और उममसे टकराने की रणनीति अपनायी । उन्हें भारत 
के शत्रु चीन के साथ पाबिस्तान के सम्बन्ध सुधारने मे अभूतपूर्व सफलता मिली । 
965 तक पोक्स्तान बी दुस्साहसिक्ता इस हृद तक बढ गयी थी कि अयूब खान 
तथा' भरुट्टो ने सवाद नहीं, वल्कि सेनिक संघ द्वारा 'दु्बेंल भारत” को अपनी बात 
मनवाने क तेवर अपना लिय थे। कच्छ के रण वा विवाद इसी से उपजा थोर इसी 
कारण 965 के युद्ध का विस्फोद हुआ ॥१ 
965 का युद्ध--964 म नेहरू जी का निघन हुआ और इसके साथ 
भारत का आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। स्पष्टत- 
इसका प्रभाव भारत-पाक सम्बन्धा पर पडा। नंहरू जी सही मायनों में धर्म निरवेक्ष 
ब्यक्ति थे और पाकिस्तान का इस्लामी स्वरूप उन्ह ज्यादा परेशान नहीं करता था। 
उन्होने आजादी के समय देझश्न का विभाजन स्वीकार अवश्य वियां, प्रिन्‍्तु बटवारे 
स॒ काई क्टुता या बलुप उनके मन में नहीं बचे थे। लियाकत अली आदि से 
उनकी मित्रता जीवन-पर्यन्त बनी रही। वह ग्रुट तिरपेक्ष अवश्य थे और पाकिस्तान 
के सँनिकन्संगठनों में झामिल होने से खिन्न। परन्तु वह पाविस्तान को भारत का 
अनिवायेत शत्रु नहीं समझते ये । एसी स्थिति में पाविस्तान के साथ सम्बन्धों के 
सामान्यीकरण की सम्मावना श्रब्त रही । नेहरू जी वी मृत्यु के बाद भत्ता के 
हस्तास्तरण का प्रइन महत्वपूर्ण बन गया और पाकिस्तानी शासकों को यह लगा कि 
वे मारत की इम अनिश्चित स्थिति वा लाम उठा सबते हैं। नेहरू जी के उत्तरा- 
घिकारी लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व नी अक्सर लोगो को इस भ्रान्ति में डालता 
था कि यह दुर्बल या असम जस में पडे रहते वातजे ब्यक्ति हैं 
2965 था मारत-पार संघर्ष इसी सानसिकता ने उपजाया, जिसके दो पहलू 
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इप्टि से देसते थे। उन्हे लगता था कि ये दरिद्र लोग उनके जीवन स्तर हा 
सिफ्त थिरा ही सकते है और इनकी नियति परोपजीवी बवकर रहना है । पठानों व 
पजावियो का संस्कार सैनिक-किसानो वाला या और वे पढे लिखे दाबूओ, कारकुनों, 
कौर वनियों को अपने से देय समझते थे। साथ हो, उनके भर मे यह शंका भी थी 
कि भारत से आने वाले ये मुमलमान जल्दी ही सरकार मे अपनी जडें जमा लेगे। 
एक सीमा तक ऐसा हुआ भी ॥ भारत से पाकिस्तान आते याले शरणार्थी अपने को 
प्मात्रियों व पठानो की तुलना में सास्क्ृतिक इष्टि से समृद्ध समझते थे और यह 
मानने को तैयार नही थे कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद सि्फे शरणार्थो होते के 
कारण वे दूसरे दर्जे के नापरिक है $ इसके अतावा पाकिस्तान का यह दुर्भाग्य रहा 
कि फायदे आजम जिन्ना ज्यादा दिन तक नए राष्ट्र का दिशा निर्देश नहीं कर सके। 
बंगाली ठण्प पजाबी राजनोतिक नेताओों मे सकीर्ण स्वार्थी प्रतिस्पर्धा मे एक ऐसी 
रस्माकश्णी का रूप ले लिया जिसने दलगत राजनीति को जानलेवा दलदल में बदल 
दिया । 

उस समय शीत युद्ध आरम्म हो चुका था। यह स्थिति अमरीका के हित में 
थी। ग्रुट निरपेक्ष भारत को अपनी ओर लाने में असफल होने के बाद अमरीका का 
प्रयत्त यद्दी रहा कि यह प्राकिस्‍्तान को अपना जमूरा बताकर भारतीय उपमहाद्वीप 
में अपने हिंत साधन के लिए एक रृतरित शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर सके । 
पाकिस्तात की राजनीतिक अस्थिरदा से अमरोका का चिन्तित होना स्वामाधिक 
था। अनेक अमरीकी दिंद्वानों ने इस दौरान यह व्याख्या की कि पाकिस्तान जैसे 
बिकासशीस समाज मे राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और आधुनिकीकरण का काम 
सेना ही बछूवी कर सकती है। अनेक पाकिस्तानी शेनाध्यक्षों को अपदी भोर आकपित 
करने में अमरीका सफल हुआ। 

]954 में पाकिस्तान अमरीको सेनिक सगठत 'स्िएटो' का सदस्य बता । 
इसके साय पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों क्री राजनीतिक महत्वाकाक्षाएँ बढ़ी। 
यह बात तो स्पष्ट थी ही कि अमरीका का सन्धि-मित्र बन जाने के बाद पाडिस्तान 
को अमरीका में बड़े पैमाने पर तैनिक साज समात मिलेगा और परिणामस्वरूप 
सैनिक अधिकारियों की भुय-सुविधा ओर प्रभाव मे दृद्धि होगी । ऐसा सोचना गलत 
होगा कि अमरीका कौ ओर पाकिस्तान का झुकाद सिर सेलिक अधिकारियों की 
लोचुपता के कारण हुआ । ऐसा समझा जा सकता है कि इनमे से कुछ सैनिक 
अधिकारी वास्तव मे राप्ट्न्ग्रेमी थे, जो अपने वेताओ की उठा-पटक से उब चुके ये 
ओर भारत को पाडरिस्तान छो अखण्डता के लिए खतरा समझते थे। जो भो हो, 
पाकिस्तान के सेन्‍्योकरण के भारत-पाक सम्बस्धो पर बहुत दुसद प्रभाव पडें | भले 
डी अमरीका का यह कहना घा कि प्राकिस्तान को सेनिक सहायता देते वक्त पहु 
शर्त रखी गयी कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नही होगा। अनेक 
मारतीय विडानों ने सटीक टिप्पणी कौ कि ऐसी डफिसी बन्दूक का आज तक 
आविष्तार नहीं हुभा है, जो सिफ्/ एक ही दिशा मे बार करती हो ॥' नेहरू जी इस 
बाव से काफी पिन्न थे कि पाडिस्तान तीत युद्ध को भारत के आगन तक ले आया 
जौद अपने स्न्धि-मित्र को खुश रखने के लिए अमरीका मे प्राकिस्तान का अन्ध 

परश्षपात कश्मीर से लेकर नदी जल विवाद तय होने थक किया है। भारत के लिए 
सबसे अप्रमावतजनक स्थिति वह थी, जब ]962 में चोनो हमले के दौरान आरत ने 
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हथियारों से सज्जित पाक सेठा को नाको चने चबवा दिये ॥ भारतीय नेट विमानों में 
पाकिस्तानी सेवर विमानों को बुरी तरह घ्वस्त कर दिया। भारतीय सेनाएं लाहौर 
शहर की परिधि पर बनी इच्छोगिल नहर तक जा पहुँची । इसी समय सयुक्त राष्ट्र 
सघ मे पारित श्रस्तावों तथा राष्ट्रमण्डलीय ((००्४०7१७८»॥४) मित्र राष्ट्रो” के 
सद्प्रत्तों से युद्धविराम हो गया ॥ इस सैनिक मुठभेड ने कई प्रचलित मिथक तोड 
डाले । सबसे पहला यह कि चीन के हाथो हार के बाद भारत इतना बोखला हो 
गया है कि पाविस्तान तक उसको हरा सकता है ॥ दूसरा यह कि चीन भारत-पाक 
संघर्ष मे प्राकिस्तान को मदद साथेक ढय से कर सकता है । पाकिस्तान ने इण्डोनेशिया 
के साथ मिलकर यह साठग्राँठ भी की थी कि अण्डमान निकोबार पर कब्जा किया 
जा भके | यह मसूबा भी पूरा नहीं किया जा सका। इसके विपरीत रणक्षेत्र में 
सफलता के कारण भारत को 962 को ग्लानि ओर मानहानि धोने का अवसर 
मिला | बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए सारा राष्ट्र एक हो गया और 
राष्ट्रीय एकीकरण का काम अपेक्षाकृत सहज हो सका । परन्तु इसका यह अर्थ कतई 
नहीं लगाया जा सकता कि सैनिक मुठभेड का अन्त भारत के एक्ष में हुआ । ग्रधार्थ 
लो यह था कि दोनो पक्ष सैनिक साज-सामग्री के लिए बाहरी घक्तियो पर निर्मर थे 
और  विश्लेपकर महाशक्तियो के मरतैक्य के बाद लडते नहीं रह सकते थे । तत्कालीन 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी थी कि मले ही 'देतात' का आरम्भ नहीं हुआ था, 
परन्तु रूस व अमरीका के बीच सार्थक सवाद आरम्भ हो घुका या। भारत-पाक 
सम्बन्धों के विश्लेषक डा० मोहम्मद अय्यूब ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सन्दर्भ में 
इनके हितों क्यू सघर्ष नहीं, बल्कि सयोग का दौर बहा है। हिंतो के इस संयोग, के 
कारण ही मारत और पाकिस्तान के बीच ताशकन्द समझौता सम्मव हुआ । 

ताशकन्द समझौता--युद्ध विराम के वाद स्थाई शान्ति की तलाश ताशबन्द 
में जारी रही । आज मले ही भारत और पाकिस्तान के इतिहासकार इस सम्मेलन 
को आयोजित करन का श्रेय जनरल अय्यूब खरा भौर लाल बहादुर शास्त्री की दूर 
दर्शिता को देते हो, परन्तु इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि तीसरे पक्ष की 
अध्यस्थता के बिना इन दो देरी देशो को परामर्न की मेज तक नही लाया जा सकता 
था । भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जोनसनद मे एक पत्रकार से बातचीत के दोरान यह 
टिप्पणी की थी कि भले ही ताशकन्द मे किसी को मजर नही आ रहा था, किन्तु 
वहाँ मैं भी उपस्थित था। वह प्रकारान्तर से इसी बात पर जोर दे रहे थे कि 
आरत-पाक सम्बन्धों के मामलों में उनमे और सावियत नेता में मतंबय था। 

इस सबका अभिप्राय यह विल्दुल नही कि मास्त्री जी और अस्यूब खा प्र 
मद्दाश्वन्तियों ने दबाव डाला या. कि उनव्री अपनी भूमिका रचनात्मक या महत्वपूर्ण 
नही थी। परन्तु उमर समय महाद्यक्तियो के योगदान के बिना मारत-पाक सम्बन्धों में 
किसी नई पहल की आश्या नही की जा सकती घी। ताशकन्द समझौते (966) की 
मुख्य सहमति-शर्तें इस प्रकार थीं : दोनो देश आपसी विवाद के निषटारे के लिए युद्ध 
का त्याग करते हैं ओर भविष्य में समस्याओ दे धाम्तिपूर्ण समाघान के लिए समुक्त 
राष्ट्र सध के सिद्धान्तों के श्रति सम्मान दर्शात हुएं परामझ्े का अवलम्बन करेंगे । दोनों 
देश एक दूमरे के प्रति मेत्री भावना का का प्रदर्शन बरेंगे और पारस्परिक सम्जन्धों 
को दिग्राडने वाले कोई कदम नही उठायेंग | 

ताशबन्द समझौते पर हुए हस्ताक्षरा की स्याही असी सूखी मी नही थी कि 
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ये। एक तो यह कि नेहरू जी के वाद वाले भारत में पाकिस्तान सदुब्ावना या न्यायो- 
वित आचरण की आशा नही कर सकता था । दूसटा यह क्रि बस-अ्रयोग के लिए इससे 
अच्छा अवसर वर्षों तक नही मिल सकता था ) जिस धृप्ति को लेकर विवाद हुआ, 
बह वजर, दलदत्ती मरुमूमि थी, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। उसको कोई 
आधिक उपयोगिता नही थी । वर्षा के मौसम मे पानी भर जाने के वाद ग्रह नीची 
जभीव एक दुष्कर जल-राश्धि मे ददल जाती है। परन्तु सीमान्ती प्रदेश होने के कारण 
इसका सामरिक महत्व है । इस लस्‍्वे भू-माग पर हर क्षण चौकेस निगरानी नही 
रसी जा सकती थी और गैर-कानूनी अतिकमण, तस्करी, पड्यन्त्रकारी घुस्पेठ के लिए 
इसका उपयोग बयूवी किया जा सकता है । पाकिस्तान को इस बात का भी अहसास 
था कि कश्मीर या पजाव के पारम्परिक मोर्चों पर चुस्त सामबन्दी के कारण सीधा 
हमला उतना सफल तहीं हो सकता, जितना कच्छ में ताकत की आजमाइश ॥ ऐसा 
भो सोचा गया कि येत केन प्रकारेण इस जमीत को हूथियाया जा सके तो 
भविष्य मे राजनीतिक परामर्श के दौरात लेन-देन के दक्त इसका उपयोग किया जा 
सकेगा । सौभाग्यवश, भारतीय सीमा धुरक्षा बल न केवल सतर्क था, बल्कि सीमा 
रक्षा मे समर्थ भी ५ ररकिस्तान को ब्ज्छ के रण मे प्रत्याधित सेनिक सफलता नहीं 
मिल सकी और जब मामला जत्तर्राष्ट्रीय पंचाट के लिए सौंपा गया तो इससे भी 
मनोनुकूल परिणाम नही निकले । 

पाकिस्तानी नेता इतनी आसानी से हार मातने को तैयार नही थे। विहार 
के अकाल ने केद्ध सरकार को परेश्ञानी में डाल रखा था । चीनी प्रयत्न से इण्डोनेदिया, 
थाना आदि भारत के कट्टर विरोधी बत चुके थे और सोवियत सघ में भारत के 
धनिष्ठ मित्र स्थू इचेव को अपदस्थ किया जा चुका था। पाकिस्तान इन लाभप्रद 
समीकरणो का फायदा उठाना चाहता था । उसने भारत को अकेला फरने के लिए 
एक उग्र राजनशिक अभियान छेड़ा जिसका प्रमुख मंच सयुक्त राष्ट्र संघ बना। भुट्टो 
ने इसके दौरान अपनी राजनयिक श्रतिभा का भरपूर भ्रदर्शत किया । उनके आशक्षपी 
का प्रमुस मुद्दा यह था कि कश्मीर में मुसलमानों पर तरह-तरह के अमानुषिक 
अत्याचार किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्यरूप आजाद कश्मीर के निवाधप्तियों में 
उत्तेजना अल है । वस्तुत: इस सबका एकमात्र उद्देश्र कश्मीर मे पाकिस्तानी 
हमले की भूमिका तैयार करना था। तत्कालीन भारतीय पिदेश मन्‍्त्री स्वर्ण सिंह ने 
पा-छक्ति इत लाछनो का तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयत्व किस्म । परल्तु वह इस 
बात को नही समन्न पाये कि पाकिस्तान राजनीतिक स्वाद नहीं चाहता था। उसका 
तद््य युद्धोन्‍्माद फंताना भर था; इस दीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जिन्‍्हीने 
पाकिस्‍तान को बहाता भी दे दिया । कश्मीर की अखसिद्ध हजरत बल दरगाह से 
परदिश्र बाल चोरी चला गया, जिससे साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी । पाकिस्तानी 
उानाशादों को लगा कि यदि ऐसी स्थिति में घुसपैठिये भेजे जाएँ तो कप्मीर की 
बहुसस्यक सुस्लिम जनसस्पा केन्द्र सरकार के विदद्ध बगावत के लिए उठ खड़ी 
होगी । उन्होने इस गलतफहमी के आधार पर ही भारत पर आक्रमण कर, दिया । 

पाकिस्तान की सभी सामरिक यणनाएं गलत छात्रित हुईं। संकट की 
इस घड़ी में शास्त्रीजो ने अद्भुत जोवट औौर साहस का परिचय दिया। 
“जय जान, जय किसान' का नारा चमत्कारी ढय से देश के मनोबल को बढाते 
बाला सिद्ध हुआ और भारतोय सेना के ठीनो अं ने अपने से कही अधिक आधुनिक 
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हो चुकी थी एव 967 के पश्चिम एशियाई सकट के निवारण के वाद विश्व चीन 
में 'महान सास्कृतिक क्रान्वि' की उयल-पुयल का मी आदी हो चुका था। अन्य 
शब्दों मे, मारत और पाकिस्तान के बीच सेनिक मुठभेड की जभोत्र फिर से तैयार हो 
चुकी थी । दोनों देशो मे ताशकन्द मावनः के क्षय के अनेक कारण ये । एक ओर मास्त 
में श्रीमती इम्दिरा गाघी अपने राजनय को श्वास्त्री जो के योगदान तक ही सीमित नहीं 
रखना चाहती थी तो दूसरी ओर अय्यूब खाँ के उत्तसधिकारी याहिया जाँ अपने 
भ्रष्टाचार को प्िर्फ़ भारत के प्रति दुधचरण से ही छुपा धकते ये । याद्दिया खाँ 
का स्थान ग्रहण करने के लिए उत्सुक उनके विदेश मम्त्री जुल्पिबार अली भुट्टो 
उनको पथ-अ्रय्ट करन को तत्वर रहे । यूर्दो बयाल के घटनाक्रम ने उदको महत्वा> 
कक्षाओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ तैयार की ॥ 

जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि भारत कौ आजादी के वक्त देश के 
विभाजन से जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह एक कृत्रिम इकाई था और 
दश के दो हिस्सों (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान) को मौग्रोलिक दूरी के अलावा 
मापा, सस्कृति और आर्थिक विकास की असमानता मी एक दूसरे से अलग करते थे। 
यहाँ अधिक विस्तार में जाने का अवकाश्न नही, परन्तु यह टिप्पणी जरूरी है कि 
१969-70 तक पश्चिमी पाकिस्तान की पजाबी सैनिक तानाश्याही प्रू्वी बयाल को 
एक आन्तरिक उपनिवेश क रूप में बदल चुकी थी। बयाली बहुसख्यक थे और 
बोदधिक इप्टि से समृद्ध, परन्तु देश की खुृघ्तहाली मे उतका कोई हिस्सा नद्ढी चा। वे 
दूसरे दर्ज के नागरिक समझे जाते ये । पूर्वी बगल की आवामो लीग पार्टी प्रादेशिक 
स्वायत्तता और समानता की माय जोरदार ढग से वर्षों स उठाती भा रही थी । 
माच, 3970 के आम चुनाव में आबामोी लीग को बहुमत मिला । इस चुनाव मे 
यह बात भली भाँति स्पष्ट हो मयी कि बंगाली मतदाता अब प्रजाबी अपिपत्य को 
ज्यादा दिनों तक चुपचाप सहन करने वाल नहीं । एक और वात ध्यात मं रखने की 
है। पूर्वी बगाल में प्रान्तीय सरकार के शासकों व जनता के मन म॑ मारत की छवि 
घत्रु के रूप में देसी नहीं थो, जेसी पजावी पाकिस्तानियों के मन म्‌। 

मार्च, 970 के आम घुनाव क बाद पाकिस्तात के सैनिक ज्षासकों ने 
बगालियो की न्‍्यायोत्रित मागो के प्रति सहानुभ्रूतिपुण रुख दशशाने के दजाय॑ अमानुपिक 
दमन का मार्ग अपनाया । बुद्ध ही महीना मे इसन वशनाशक नरसहार का रूप ले 
लिया) एन्पोनी मेसकरतास जेंसे खोजो पत्रकायाने “रप आफ वगला देश जैसी 
अपनी पुस्तका में जनरत टिकका खँ के काल कारनामों को दुनिया भर के सामन 
उद्घार्दित किया । हत्या, ढग्ात्कार, आगजनी आदि से घबरा कर बहुत बड़ी सल्या 
में बमाली मुसलमान झरणार्थो सरहद पार कर भारत म घुसने लगे॥ जुलाई- 
अगस्त, !97 तक इनकी सल्या दस-दारह लाख स ऊपर पहुँच गई॥ मारते 
सरकार ने मानवीय कारणा से इनको चलपूवक वापस भेजने का कोई प्रयत्व नहीं 
क्या। परल्तु शीघ्र ही यह बात प्रकट हो ययी कि सिफे इन घरणाथियों को णाहठ 
पहुँचादे मर सत समस्या का समाधान नहीं हो सक्‍ता। श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
शीघ्र ही यह बात स्वीकार करने क लिए विवश द्वोना प्रद्य कि शरणाियों के 
सैलाब का रुख मारत की ओट मोडकर पाकिस्तान परोक्ष रूप से मारत पर असेनिक 
पयन्तु श्रमावशाली जाक्रण कर रहा था& श्रीमतो इन्दिरा गाधी न पहल यह 
प्रयसत किया कि अम्तराष्ट्रीय जतमत का दबाव डलवाकर पाडिस्तान को अपनी 
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दिल का दौरा पड़ने से थास्त्री जी की मृत्यु हों गयी । इस बलिदात का एक प्रमाव 
यह नी पड़ा की ठाशकन्द 'मांवना (सदाशयतता और मैत्री की ललक) पुष्ट हुई ॥ जनरल 
अय्यूब खा के लिए यह काम आसान हुआ कि वह दिवंगत मारतीय नेठा के प्रति 
सम्मान के नाम पर विना घुटने टेके सिवायतें देने को तंयार हो सके जोर अपने 
देशवासियों के सामने यह प्रमाणित कर सकें कि पाकिस्तान पराजित नही हुआ या 
कि किसी महाशक्ति ते उसको बाँह नहीं मरोड़ी | एक बार अय्यूद खा द्वारा समझौते 
के लिए तैयार हो जाने पर भारतीय पक्ष नो यह कह सकता या कि पीछे हटने दाले 
सारे कदम उसी ने नही उठाये । ताशकन्द समझौते की सदसे बड़ी असलियत मही 
थी कि किसी भी ठोस ब्यवस्था के अमाव के बावजूद उसने दोनो पक्षों को अपना 
राष्ट्रीय गोरव बचाये रखने की सुविधा ओर नया साथंक सवाद झुरू करने का मोका 
दिया। ताश्कन्द समझौते की कृपा से ही मारत-प्राक सम्बन्ध पूर्वी बंगाल में 
ज़्वालामुखो के विस्फोट तक लगभग पाँच-छः वर्षों ठक अपेक्षाकृत तनावरहित रह 
सके 

ताइकन्द समझौते के साथ जुडी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यात देने योग्य 
है। 965 के वाद कम्र से कम कुछ समय के लिए सोवियत सघ ने भारतीय 
उपमहांद्वीप के मामलों में इन दोनो देशों--मारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थता 
का दख अपना लिया । इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह घटना है जब सोवियत सघ 
ने 966 में पहली बार पाकिस्तान को सेंनिक प्ामग्री बेची । 

अंगला देश का उदय--ऐसा नहीं था कि 966 से 97] तक भारत-पाक 
सम्बन्ध ताशकन्द समझौते के कारण हो निरापद और तनावहींत रहे । ठकराब ने 
होने का प्रमुख कारण यह जी था कि दोनो देज्लो का नेतृत्व आत्तरिक समस्याओं 
से जूझते में इतना व्यस्त था कि व देशिक मामलों को पृष्ठभूमि मे धकेलना लाशिमी 
हो गया ॥ जासत भे थ्रीमती इन्दिय गाथी /सिन्‍्डीकेट! का सामना करती हुई अपना 
वर्चस्व स्योपित करने के चेेप्या कर रही थी। उनके क्रिया-कलापों की परिणति 
969 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के दिनाजन ओर व्यापक नोतिं-परिवर्तेनों मे 
हुई । 967-68 में राज्यो में काग्रेम-विरोध की जोग्दार लहर उठी और देश के 
बहुत बड़े हिस्से से कार्रेमी श्षासत समाप्त हो गया । इससे भारतोद सथ व्यवस्था 
पर नये दवाद पड़े. और इसी दौरान उम्र बामपदियों की अखजक हिंसा(का विस्फोट 
प० वयाल में जलपाईगरुढी जिले के नक्सलबाड़ो तामक स्थान में हुआ। इसी तरह 
अस्यूब ला के बुनियादी लोकतस्त्र" के प्रति पाजिस्तानियो का मोहमम हो चुका या 
और उनके बिरद्ध छात्र आक्रोश के विम्फोट के बाद उतकी सरकार का पतन हो 
गया ॥ उसे समय मास्तीय उपमहाद्वीप के बाहर भी महत्वपूर्ण परिवरतंन हो रहे 
थे। 969 में सोदिसन सध और च्ोन के बीच उसूरी नदी के तट पर टकराद 
हुआ । 968 में चेकोस्लोबाकिया में सेनिक हस्तलेप के बाद सोवियत सथ को 
अन्तर्रप्ट्रीय मण्डली में भारत जैसे मित्र की जरूरत फिर से महमूख दोते लगी। 


युद्ध में बड़ो तेजो के साथ थ्रृट निरपेक्ष मारत का महत्व फिर से रेखाकित 
ः 


970 तक व्राहिस्तान ओर भार की आउन्ठरिक राजनीतिक स्थिति स्पिर 


है पाडिस्दाती परिओेद्य वे इस बटनाझुम छो समझते के लिए देखें--5८3९73॥ 250७ पक, 
सस्ता, फैज अ#गिशहाज (०53०9, /967) 
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नहीं थी । ्‌ 
घिसता समझोता--युद्ध क दाद जुल्छिवार अनी झट्टोआ्रादहिया खान के 
उत्तराबिकादों क झ्त्र म॒ श्रीमती इन्दिया खादी सर पर्मरर्ण के लिए शिमला पहुंचे 
दो बढ़ एक मसराजित शयप्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रह थ और शोमती इन्दिया मायी 
निश्चित रूप स जिजेता थरें | शिमला समझौत कद विश्वेषण-सुल्यादल करत मसय 
यह बात कदाप्रि लहों मुलायी जाने चाहिए ॥ इस दाठ का शब श्रीमती इन्दिया 
आधी को दिया जाता चाहिए कि उन्हंस्ते धिसला शिखर सम्मलन का उपयोग जौत 
के लामाश क बेंटवार या पाकिस्तान का दष्डिठ करन के तिए नहीं, बल्कि नॉरवन 
पा स्म्बन्धा के खासान्यीकरप के लिए किया | इसी ठरह यह बात मनी स्वोऋर 
करनी पढ़ेगी छि प्रयजित द्वाल के बाद भी शुट्टो अडन राजनयिक छोश्त ख बहुत 
कुछ हासिल कर सह । ताग्कल्द समझौव का ही तरह शिमता सम्मवन भी साख 
पाछ सम्दस्पों की सह मे मौन का एक महावपूर्ण पत्वर है । 
मिम्रत्मा समझौत में विवाद के तीन पमुख विषय थे (0) नारत द्वाय 
पाक़िस्व्रात की ल्िन्र जमीन पर कब्जा किया गया या, ठसे साली कराता, (3) भारत- 
बयठा दघ संयुक्त कमान द्वारा बस्दी बनाम गये संनिकों की रिहाई, तथा (ए) 
पराढिस्तात दारा सवोदित बयला दघ् का मान्यता । इसक साय ही दी और पहलू भी 
जुड़े दुए थे--(5) उद्ध अपराधिया पर मुखकइसा चलाया जाना और (४) मु्रावज 
को प्रभ्य । कई बार यह वात कही जाती है कि श्रोमती इम्दिय यावी पझक्‍्िमल्ला म 
जुल्फिकार अल मुट्टो द्वार ठम ली यर्दी क्योकि विजता हाने क बाद भी इन्हें दूर 
मामत्त भे मुंट्टों की साग स्वीकार करती पर्टी । प्रसतु शिमठा खमझोत के साथ यह 
बात अनिवायठ जुढ़ी थो छि बंगला दश हर मान्यता दिलान और उपमद्दाद्वीप में 
सम्दस्वा का सामोस्य करना कियी की अन्य प्रण्य से अधिक महत्वप्रूप थ 4 भुट्ठों का 
राजतठबिर कोश्ल दस दाद मे अम्दर-निहविंत था छि उन्दति कम से कमर उस वक्त 
अन्‍्वर्यप्ट्रीय जतमंत्र को यद् समझात म॑ सफ़वठा द्राप्त कर सी छि बढ़ प्राक़िसतान 
के विपटत ओर भारत पर हम के लिए जिम्मदार नहीं समझे जा खबत ॥ वह 
यह बात भलोसाति समझत य कि माग्व लम्ब समय धक दो लाख पराडिस्वानों 
युदबन्दिया का मार नहीं ढा सकठा और इनकी रिट्वाई के विए अल्तराष्ट्रीय दबाव 
बढ़ना धुरू दवा जाबगा॥ भृट्ठा न यह ठक मो जारदार ढुगम से पश्म किया डि यदि 
ख्िमदा खम्मठद के रियापर्द पान मं बह सझल नहीं हुए तो उसको सरकार सिर 
जायमी और पाड़िस्ठात में जनतस्त्र को पुतस्याप्ता क्री बअन्ठिम आजा नप्ट डा 
जायगी । श्रीमती इन्दिय याघ्वी क प्रास एक ही अस्त्र थरा--युद्ध अप््यथ्रियों पर 
मुकदमा चत्रान वाला | दखी कक लेकर खौदबाजों द्वा सकी 4 जपन व्यक्तित्व के जादू 
अद्वठास श्रीमती इम्दिय साथी को था और भुट्टा का को ॥ इस दाना नताना के 
विश्यपन-सवाहुराद योम्य एवं श्रविनाथाली थे। तब मी यदि मिम्रता समझौत का 
क्रियान्वित करतृ-्करत एक वर्ष लख गया ता समझा जा सकता दै कि प्रचोदमियाँ 
डितनी जटिद रही द्वारी $ « 
972 हू अल्द मे दिल्ली सम्नलन के बाद शथिसना समझौत में ठय कदम 
ओदचारिझ रुप सर डझवय जा सके । ताथकन्द झो तरह दोना देशों मे शिमला 


3 दुख डिडयने में ईडिस्टृड दिध्चझज के लिर द्लें--७६०४:३४७४ #9७०७; 80. 
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नीतियों मे पसिवर्तेद करने पर विवश किया जा धके । इसके लिए ओपचारिक तथा 
अनौपचारिक दोनों प्रकार के राजनय का अवलम्बन लिया गया ] इस अभियान मे 
अपनी सरकार के जय प्रकाश नारायण जैसे प्रखर आलोचकों का समर्थन पाते में 
श्रीमती इन्दिरा गरधी सफल रहो ॥ दुर्भाग्यवश् प्रािकिस्‍्तान प्र इसका कोई प्रमाव 
नहीं पड़ा । ,कई विदानों का मानना है कि भुट्टो ने जान-बुझ्लकर घू्ता के साथ 
ऐसा नहीं होते दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सेना की पराजय के बिता प्रकिस्तान 
में सैलिक तानाश्ाही का अन्त तही हो सकता । वह यही भी अच्छो तरह समझते 
ये कि नागरिक सरकार बतने पर भी वह अविभाजिव पाकिस्तान के एकछन्र 
शासक नहीं बन सकते । शेख मुजीव जैसे लोकप्रिय बंगाली तेता का दावा प्रघानमन्त्री 
पद के लिए उनकी तुलना में कही अधिक भारी बैठता था। 

इस बीच भारत में द रण थाने वाले बंगालियों से कुछ विद्ेेहियों ने हथियार 
जुटाकर, पूर्वी वंगाल की सरहंद फिर से पारकर वहाँ छापामार लड़ाई शुरू फर दी। 
पूर्वी बगल की जमीन इस तरह के रण के लिए विश्ेेये रूप से उपयुक्त है और 
अपनी दच्छी के विरुद्ध वहाँ तैनात किये गये ऋष्ट, अवेघ, अनुमवहीन किशोर 
सैनिक रगढझूट इतका सामना करने को स्थिति में नहीं ये । इस प्रकार पूर्वी बंगाल 
के मगरों में सिबिल साफ़रमानी जोर पकड़ रही थी और व्यापक जन असहयोग के 
कारण प्रद्मासनन ठप्प घा। पाकिस्तान प्तरकार का झक था कि बगाली छापामारो 
की मुक्ति वाहिनी सेना को भारत सरकार प्रशिक्षित कर रहौ है और एस्त्री ले 
सुमज्जित भी । इससे भारत-याक सम्बन्धों में तवाब बहुत तेजी से बढा। अवतृबर 
97 तक यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान के वीच किसी 
भी वक्त लड़ाई छिड सकती है । 

इस क्षण श्रीमती इन्दिरा गाघी ने अद्भुत दुरदशिता और राजनयिक कौशल 
का परिचय दिया। उनके विश्वेष दूत दुर्गा प्रशाद धर ते सोवियत सघ की अनेक 
यात्राएँ की और नाटकीय ढंग से यह धोपणा को गयी कि भारत ने सोवियत सभ के 
साथ मैप्ती थ॑ सहयोग सन्थि पर हस्ताक्षर कर लिये हैं। कई विद्वानों ने यह आल्लेप 
लगाया कि इस स्न्घि से भारत से अपनो गुठ निरपेक्षता की नीति त्याग दी है 
बंगला देश के मुक्ति स॒प्राम के स्लिलसिले में इस सन्धि का विशेष सामरिक महत्व 
है। इस सन्पि पर हस्ताक्षर के बाद प्राफिश्तानी सेनिक हमले का सामना भारत 
बेहिचक कर सका | 

5 दिसम्बर, 97। को प्राकिस्ताती विमानों ने भारतीय ठिकानों पर हमले 
बोले और युद्ध की घोषणा कर दो । इस युद्ध में स्थिति 965 से बहुत फऊ थी। 
भारतीय सेवा के तोनों जग एक प्रमावश्चाली इकाई के रूप में काम में लाये गये 
ओर 8 दिलों में ही ढाका से पाकिस्तानी सैनिकों शो खदेड़ दिया गया। इतता 
समय भी इसलिए लगा कि मारत-वंगला देश सयुक्त कमान जन-घन की कम से कम 
हानि बाहतो थी ६ बुद्ध के दौरान चीन थे भारत को डराने-घमकाने का प्रयत्व 
किया अमरीका ते भी अपने य्ुद्धपोत 'एप्टरप्राइज' को बमाल की छाड़ी में भेजकर 
भारत के मयादोहन (0०:८४) की कोशिश की। परत्तु श्रीमती इन्दिटा गाधी 
के इइ सकत्प, साहस और नेतृत्व के सामने थे स्रव कुटिल प्रयत्न निप्फल हो ग्रये । 
सगनप दो लाख पाकिस्तानी सैनिक युदवन्दी बसा सिये गये और पाकिस्तान के बड़े 
प्रू-भाय प्र भारतीय सेना रुप कब्जा हो गया। इस वार स्थिति !965 अधी 
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घटिया, साधारण ओर विश्वासघाती थे । इन्ही दिनो अन्तर्राष्ट्रीय घटनांकम ने भी 
भारत-पाक सम्बन्धो मे तनाव पैदा किया । दिसम्बर, 979 में अफगानिस्तान में 
सोवियत सँविक हस्तक्षेप के बाद नए शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ और पुराने शीत 
युद्ध की तरह पाकिस्तान एक बार फिर अमरीकी शतरजी बिसात का महत्वपूर्ण 
मोहरा बन गरया। इसके अलावा ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी के पतन के 
बाद तथा खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी कट्टरपथी ज्वार ने अन्य अमरीकी गणनाओ 
को भी गडुमहु कर दिया। खाड़ी के इलाके में तुरत तेनाती दस्ते [२०७0 
८%09प००८ 7०7०४) की परियोजना में भी अमरीका द्वारा पाकिस्तान का 
महत्वपूर्ण योगदान तय किया गया । इसी विश्लेषण के आध्वार पर अमरीका में कार्टर 
प्रशासन ने जनरल जिया उल हक को अरबो डालर की सैनिक सहायता देकर 
प्राणरक्षक समर्थन किया | इसका कुप्रमाव भारत-पाक सम्बन्धो पर पड़ता स्वाभाविक 
था। एक बार अपनी स्थिति दढ करने के बाद जनरल जिया ने नए सिरे से (कमी 
नरम, कभी गरम अन्दाज में) मारत को दुविधा मे रखने वाले ढग से उसके साथ 
पाकिस्तान का सम्बन्ध सचालन आरम्म किया। 

परमाणु बम--जनरल जिया के झासन काल्‌ में मारत-पाक सम्बन्धों में 
जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे अधिक तनाव रहा, उसकी शुरूआत जिया ने 
नहीं, बल्कि नुट्टो ने की थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाले 
अध्येताओ के लिए महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इस पर विस्तृत टिपप्णी की जा 
रही है। यहाँ सिर्फ उत बातो को रेखाकित किया थया है, जिनकी मारत-पाक 
सम्बन्धो के सम्दर्म में अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि प्राकिस्‍्तान परमाणु अस्त 
बना लेता है तो वह भारत॑ की तुलना मे कमजोर होने वी हीन भावना से छुटकारा 
पा लेगा। बल्कि यह भी कहा जां सकता है कि इसके बाद पाकिस्तानी शासक 
परमाणु मयादोहन (४०८७४ 890/779]) की दुस्साहुसिकता तक उतर सकते 
हैं। वस्तुत प्राकिस्‍्तान के परमाणु कार्यक्रम का जितना बुरां असर भारत-पाक 
सम्बन्धो पर पडा है, उससे कहीं अधिक भारत-अमरीका सम्बन्धों पर॥ ययाय भी 
यही है कि पराविस्तान का परमाणु सामष्यं से खेस करने का धड़्यस्त्र बिना 
अमरीकी सहायता के पुरा नहीं हो सकता था। परमाणु अप्रसार (0७८७ ४0॥- 
एाणाह्षिणाठत) के लिए प्रतिबद्ध अमरीका सिर्फ इस मामले में दोहरे मानदण्ड 
दर्शाता रहा है तो इसीलिए कि अफ्गानिस्तान म॑ सोवियत हस्तक्षेप के बाद 
पाकिस्तान को सामरिक उपयोगिता बढ़ी । 

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक और पहलू उल्लेखनीय है। भुट्टो ने 
अपने जीवन काल म ही पाकिस्तान की एटम बम को तलाश को इस्लामी भाईवार 
से जोड दिया था ओर पाकिस्तानी बम को इस्लामी बम की सज्ञा दी गई। 
पाकिस्तान कर परचम एश्लियोस्मुख होता इस कारण सहज हुआ है।. , 

भारत के साथ युद्धवर्ज न सम्वि का भ्रस्ताव इसी प्रकरण से जुडा हुआ है। 
जनरल जिया का ऐसा सोचना था कि यदि भारत को इस विपय में आश्वस्त दिया 
जा सके कि भारत के प्रति प्रकिस्तान का रुख आक्रामक नहीं है तो मारतीय नेता- 
राजनयिक उसके परमाणु कार्य क्रमो को शास्तिपूर्ण माद लेंगे और इसके अन्तर्राष्ट्रीय 
लियस्त्रण-निरीक्षण के लिए कोधिस्त छोड देंगे॥ इसके अतिरिक्त युद्धव्जंन सन्थि 
के प्रस्ताव का एक प्रचार वाला पक्ष भी है। जब मारत ने बाद म॑ इसे अस्वीकार 
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समझौते को लेकर बड़े पैमाने पर नई आशा जग्री पो। यदि इसके श्रत्याशित परिणाम 
नही निकले तो यह बात पूछी जाती चाहिए कि ऐसा क्यों नही हुआ ? जहाँ तक 
आरत का प्रश्न है, थीमतो गाघो के इर्दे-ग्रिदे बंगला देश मुक्ति अभियान से जन्मा 
प्रभामण्डल ज्यादा दिन बचा नहीं रह सका | 973 तक गुजखत और बिहार में 
इनके विरुद्ध व्यापक युवा जत आन्दोलन आरम्म हो चुका था। इसका स्वरूप 
सिविल ताफरमानो संघर्ष वाला बन चुका था। श्रीमती गाघी को अतत- इस चुनौती 
का स्रामना करने के लिए अपना जनतान्त्रिक मुखोटा उतार फेंकता पडा ओर जून 
4975 में आपात काल की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार घिमसा समझौते में 
पाकिस्तान के साथ मारत के सम्बन्ध सुधारने के लिए व्यापार, वाणिज्य आदि भें 
साधास वृद्धि (00॥0८:४० )॥८०७$०) को जो प्रस्तावना की गयी थी, उसका 
क्रियान्वमन लगभग अस्रम्मव बन गया | दूसरी ओर घुट्टो का प्राकिसतान, निक्‍्सन 
के अमरीका फो माजों के घीत के करीब लाने के फाम में मध्यस्थ घन चुका था और 
भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रेरणा दुर्व् पड़ने लगी थी। इतना ही नही, 
क्षणिक संकट निवारण के बाद भुट्टो को ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान का 
मविष्य भारत के साथ उस तरह नहीं जुड़ा है, जिस तरह पश्चिम एशिया के देघो 
के साथ । 975 के मध्य तक बगला देश की बहुसख्यक जतता का शेख मुजोब के 
साथ मोहभग हो चुका था। एक दु स्वप्न की तरह 5 अगस्त, 3975 को वेग बन्धु 
मुजीब की सपरिवार निर्मम हत्या कर दी गयी ओर वगला देश मे घडी को सुइयाँ 
बलपूर्वक पीछे खिसका दी गयी। ऐसी परिस्थिति में क्षमला भावना का क्षय 
स्वाभाविक था ॥? न 

भारत में आपात काल की घोषणा के बाद पाकिस्तान को' यह कहने का 
अबगर मिल गया कि अब भारत इस बात का दम्भ नहीं भर सकता कि उसका 
जनतन्त पाकिस्तान की तानाझाही से श्रेष्ठ है। भुट्टो अवसर अपने जनतन्क की 
वुल्तना भारत के अधिनायकत्व से करते थे संयोग कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती ग्राधी 
और भुट्टो 977 में लगमग एक साथ अप॑दस्य हुए और यह सारी दुस्माहुसिकता 
बेमानी सिद्ध हुई। 
मार्च, 977 में भारत में जनतन्त्र की युवंस्यापना और जनता सरकार के 
गठन के स्ाप पड़ौसो देशों के साथ सम्बन्ध खुघारने की बात ने जोर पकड़ा ॥ 
तत्कालीन विदेश मेन्त्री अटल विहारी वाजपेयी यह प्रदर्शित करने को उत्सुक थे कि 
द्विन्दू राष्ट्रवादी होने के बावजूद उन्हें प्राकिस्ताव से कोई व्यक्तिगत बेर नहीं है। 
तथापि,. तत्कालीन प्रबानमन्थी मोरारजो देसाई किसो भी दूपरे देश के आनन्‍्तरिक 
घटनाक्रम में शत प्रतिशत तदस्थ रहने के अपने आग्रह के कारण वाजपेयी पर 
हावी रहे। 
इन सब बातो का भारत-पाक सम्बन्धो पर जदरदस्त प्रभाव पड़ा [ चूंकि 
वाजपेयी समझौते के खिए लाउबित थे, इसलिए पाकिस्तान का अहकार पुप्ट हुआ। 
280 में दाएत प्रधानमम्त्री पद प्राप्त करने के बाद भुट्टो की पक्षयर समझे जाने 
के काइथ श्रीमती गाधो जनरल जिया की नजरो में -संदग्ि बनी रही। जहां तक 
श्रीमती ग्राधी का प्रएन है, उनकी दृष्टि में जनरस जिया, भुट्टो को तुलना में बही 
गदेघें--2 8. छकणएछ० फ्री वर. (बवकराबीधा८्ट,:. श-णावं०त, 988) मौर 
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परन्तु इनको सीमा पर अवाघ-बेरोक्टोक भेजा या ले जाया नहीं जा सकता। पाक 
सरकार बारम्बार यह आरोप भो लगातो रहो है कि भारत अपने दूरदसेन प्रसारणा 
द्वारा 'सास्क्ृतिक सांम्राज्यवाद” फैला रहा हैं ओर पाक जनता म॑ असन्तोष फैलाने 
के लिए श्रयव्नशील है । निश्चय ही ऐसी स्थिति में सास्कृतिक आदान-प्रदान सार्थक 
नहीं हो सकता । 

खासकर 983 के बाद से पजाब में खालिस्तानी गतिविधियों के सन्दर्भ में 
वाबिस्ताल की भूमिका विल्ताजनक रही है। अब तक यह बात निविवाद रूप से 
प्रमाणित हो चुकी है कि प्राकिस्तान म भारत के प्रधश्नप्ट सिख आतंकवादियों को 
बडे पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इस वात के कोई सकेत नहीं कि 
तमाम आश्वासनो के वावजूद भविष्य म इस स्थिति में कुछ सुघाद द्वो सकेगा। 
असामाजिक तत्वों के द्वारा तस्करी और मादक दब्यो का व्यापार इसी आतंकवाद के 
साथ अनिवायंत जुडे हैं। / 

अक्टूबर, 984 में श्रीमती गाबी की हत्या और प्रजाव में आतंकवादी 
हिंसा के उफ़ान के बाद भारत के साथ टकराने की पाकिस्तान वी दुस्साह॒सिकता और 
भी बढ़ गयी। सिमराचीत ग्लवशियर को लेकर जो सकट पंदा हुआ, वह इसके बिता 
असम्भव था। इस दुर्गंम वर्फील प्रदेश मे विदेशी टोलियो को परवंतारोहुण और 
अन्वेपण की लनुमत्ति भारत को भडकाने-उकसाने ओर उसका मनोबल तोडने 
के लिए दी गयी थी । इसी तरह पाडिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में चीच को 
ऐतिहासिक रेशमी राजमार्ग के पुननिर्माण की अनुमति देना इसी उदृदश्य से 
प्रेस्तिंया।. 

वास्तव मं, सारत-पराक सम्बन्ध तब तक तवाबरहिंत या वैमनस्प से मुक्त 
नहीं हो सकते, जब तक इस उपमहाद्वीप मे बाहरी झक्तियों का हस्तक्षेप समाप्त नहीं 
होता। कार्टर हो या रीगन या फिर जाजे बुश पाकिस्तान को मिलन वाली अरबा 
डालर की विदगणों सहायता में जब तक कटौती नहीं होतो, तब तक पारिस्तान के 
सैनिक ताताशाहो या शासको को अनुशासित करने का प्रयत्न असफल रहगा। जब 
तक पाक्स्तान का यह लगता रहसा कि उसका स्व्र््िम भविष्य अमरीका के साय 
जुडा हुआ है, तव तक, कुलदीप नैस्थर क॑ द्वाब्दो मे, “भारत दूरस्य पढौसी” ([08६8॥: 
)र८४४॥9००7) ही वना रहगा। जब दनेस (58८) का गठन किया गया, तब 
यह नाछर जरूर जगी थी कि प्राविस्तान के द्वेय को मारत अन्य पंडौसियों मे सदभाव 
से निरस्त कर सकेगा | किन्तु दुर्भाग्यवश् श्रीलत्रा की विस्फोटक स्थिति ने घटनाक्रम 
को क्षप्रत्याशित विपरीत दिश्ला मे सचालिन किया $ 

जहाँ तक भारत-पाक सम्बन्धो क बार में सम्मावनाआ का भ्रइन है, वे बहुत 
आश्ग्जनक नहीं ॥ जहाँ तक समस्याएँ हैं, वे न कवल बची हैं, बल्कि उनको सूची 
बढती ही जा रही है ४ प्राविस्तान कइमीर का “विवाद” अपनी इईच्छानुसार अवसर" 
बांदी ढगे से अन्तर्राष्ट्रीय सभा-सम्मलनों म॑ उठांता रहता है । पाकिस्तानी सहायता 
ना केवल पजाव में सक्रिय आतक्वादिया को बल्कि भारत के अन्य भागों में भी 
विधटनकारी साम्प्रदायिक तत्वों को निरस्वर मिलती रहती है। पाविस्तान मारत 
को राजनयिक इप्टि से सकोच में डालने के लिए वार-वार सम्पूर्ण दक्षिण एशिया को 
“बरमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्रं (०००७४ ७/८३७०॥ 7८८ 207८) घोषित करने वी 
माँग उद्ाता रहता है। नेप्राल, बगला देझ, और श्रीलका को भारत के प्रति शकाजु 


गा 


हझिया तो पाकित्ताव के लिए यह कहना सम्म हुआ कि मारत उच्के प्राय सुलह 
था रुम्दस्थों में सामस्येकरण के लिए तैयार नहीं ॥ वास्तव में इस दलीक ने कोई 
दम नहीं है। भारतीय पत्न यह बात बहुत उकंसमत ढंग से दोहराता रहा हे कि 
आरत और पाहिस्ठान के बोच किसी विश्येप मुद्धवजेन सन्पि को झछोई जावष्यक्ष्ता 
नही । शिमला समझोते पर हस्ताक्षर करने के साथ दोनों पश्ष पहले ही विवादों 
के निपटारे के लिए दुद्ध रा बहिप्दार कर चुके हैं। परन्तु यह बाद झमो याद दिलादी 
जाती रही है कि जद करी जतीत में नेहरू डी ते युदवजंन सच्चि का प्रस्ताव ह्र्या 
या, तब पाझिस्तान ने इसे मेरन्अरूरों समझा धा। उहां तह परमाणु कार्यक्रम का 
सम्बन्ध है, उतद्ले सन्दर्भ मे युद्धधजेन मन्वरि निरधक है ; इस बात से मो इन्कार नहीं 
किया जा सकता फ्रि प्रचार के रसझेत्र मे निउवय हो! इस प्रस्ताव ऋा प्राकिस्तानों 
राजनबिछ्ञों ने भरपूर लाभ उठाया! तत्कालीन भारतोय प्रधानमन्त्री यवीव गांधी 
हो अनुभवहीतता और कुछ भारतीय पत्रकारों की देझेदर पाकिस्तानी प्रद्धिबद्धता ने 
इस काम को आघ्वान बनाया 
आपिक सम्बन्ध--जब युद्धव्जन सन्धि को बात चल रहो थी, तभौ इस बात 
पर भी जोर दिया गया कि नारत व पाकिस्तान के दीच ब्यापार और वाणिज्य सम्बन्धों 
का विस्तार क्ष्यों नहीं होता ? क्यों पाकिस्तान अपनो जरूरत का सीमेट ओर लोहा 
कोरिया जंसे सुदूर देशों से आयात करता हे? बयो भारत कप्ात छादि क्षेद्र में 
प्रासिस्ताव को अनदेखा करता है? बुनियारो दकुं यह हे कि यदि कालान्तर में 
भारत और पाडिल्तात के दोंच आदिक हितो और विकह्लास्त कार्यक्रमों का सानजह्य 
विदाया जा सके तो राजनीतिक भानतों मे प्री टक्राइ-पेमनत्य कम हो सकेगा । 
परन्तु पिछला अनुमद यही बतलाता है कि यह कुछ द॑सी हो पहेली है कि मुर्गी या 
अप्डे प्ें में पदले किउद्धा जन्म हुआ॥ जब तक राजनीतिक सम्दन्दों में कम से कम 
योड़ा भुधार नहीं होता, तक तह म्याप्रारी-उद्यदी इस झ्लेब से जोखिय नहीं उठापेगे ) 
इसेका एक उदाहरण उस सल्ती से पठा चलता है, जिसके आधार प्र दोनो देश 
ए&-दूसरे को 'वीजए देते हैं। इसके भतिरिक्त भारत झम से ऋम जारम्भ में जन्तरॉप्ट्रोय 
ब्यापार का प्रबन्ध शज्य व्यापार तिमन जैसे निझमों के म्रास्यम से करना चाहता 
है और पाडिस्तान निडोक्षेप्र के सोडे छे सांप। इस बाल को भी उपेक्षा नहीं को 
जा सरूठी कि ऊसे ही 947 में दोनों देशो हो अ्ब्यवस्पाएं पुस्क नदी हो, डिन्तु 
जाज ऐच्ा नहीं है। भारत हो मिश्ित दर्पव्यवस्था का मूल संस्कार दझ्ाज्वादी रहा तो 
पाहिझ्तान का पूँजोदारी मुक्त ब्यापार बाता। पिद्ले साई चार दशको में पाझिस्तान 
ने ऑलनिरमर इतने हा मोह दोड़रूर बड़े पाने पर अमरीकी सहायता का बाध्य 
पिया है और प्राइिस्तान हा उपभोक्ता शासक दर्न मूलतः परोषज्येदो है। यह 
डावस्यक नही कि झ्ारत के साथ आिक सहक्र पारित्वान में भी राष्ट्र दि साहू 
समप्तो जाये। इसो डारध इस छत में प्रयवि नपच्य सही है + 
सास्कृतिक सम्बन्ध--इद्धी दौर में सास्कृतिद्ध बदान-प्रदान रो सरहायें तौर 

पर बेडदा दिया गदा। किब्ट ओर हाड़ो टोनो के झलावा मेहदी हसन, युलाप 
अली, रेयमा, नलिका पुरणड, ऊँसे द्राझित्तानों सितारे बारम्वार भारत झाये। 
परलु इस घिलछिते में भी पाझिस्तानो आचरव जावश्यब्ा से अधिक चतुर प्रमाणित 
दुआ । घारदोप कसाझसें व छिद्ारों दो पािस्तान बुलाने का कान बघूरा हो 
सदा। भारत में इच्ायदित होने वाली पज-पतिकाओं की पाकिस्तान में बढ़ी सपत है, 





4 ८ 
बडी सख्या से अफगान शरणाथियो ने भी पराकिस्तात की सामाजिक व्यवस्था पर दबाव 
डाला थौर 960 व 970 वाले दशक में अमरीकी आधिक सहायता के कारण 
जो प्रगति आरम्म हुई थी, उसकी दर बरकरार नही रखी जा सकी। देहाती बोर 
शहरी इलाकों के बीच भेदमाव-विपमता बढ़ी है और अनियोजित नगरीकरण ने भी 
सगठित अपराध को बढावा दिया है ॥ 

प्राकिस्तानी जीवन में एक कदु यथार्थ व्यापक भ्रष्टाचार है। जनरल 
जिया-उल-हक के झासन काल में दवी जुबान से हो सेना की आलोचना होती 
रही । इसी तरह के भारोप बेनजीर के पति जरदारी और उनके इवसुर पर लगाये 
ग्ये। अऋष्टाचार हो या मानवाधिकार हनन, साम्प्रदायिक हिंसा हो या भोगोलिक 
विघटन, पाकिस्तान की तुलना हर बार भारत के साथ की जाती है। ऐसी स्थिति 
में यह पाकिस्तान को मजबूरी बन जाती है कि वह मारत के साथ अपने सम्बन्धो 
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और द्वेपी बनाने मे पाकिस्तान को सफलता मिली है। पाक-अमरीकी-च्ीनी गठजोड़ 
आज भारतीय राजनय का सबसे बड़ा सरदद्दे है। आजादी और विभाजन के बाद 
45 साल बीत गये है, फिर भी भारत-प्राक सम्बन्धों में सामान्यीकरण की अपेक्षा 
'सकठ निवारण' (ट85 3(279/व7007) और मेत्री की अपेक्षा 'धत्रुता के निर्वाह! 
(ए०7८ए८ णी 89079) की प्राथमिकता बनी हुई हैं । 


नारत पाक सम्बन्धों में नये तनाव-विन्दु 
(0९९७ परक्षाघ्रक्रा5 77 !720-22९ म७90095) 


दिसम्बर, 988 में वेनजोर भुट्टो के प्रधानमल्त्री बनने पर कुछ समय के 
लिए यह आशा जगी थी फ़ि इन दो देझो के मध्वन्यो मे सुघार होगा और फिर 
मारत मे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सतानशीन (दिसम्बर 989) होने के साथ 
यह सोचा जाते लगा था कि राजीव याँधी की तरह अपने अहुंकार की कोई समस्या 
नए प्रधानमन्त्री विश्वनाथ श्ताप सिंह को नहीं होगी। किन्तु दोनों ही अत्थाएँ 
घूपिल हो मई । 

बास्‍्ततव में मारत और पाकिस्तान के भीच सम्बन्धों से तए तनाव-विन्दु बही . 
पुराने हैं। सिर्फ ऐसा है कि पिछले कई वर्षो भे विशेषकर शिमला समझौते (2972) 
के बाद के वर्षों मे हप इनके प्रत्ति उदासीन हो गए है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
कश्मीर हैं । इस सम्रस्या का जन्म स्वतत्तता और विमाजन के साथ ही हुआ था। 
947-48 में भी पाकिस्तान का प्रयत्न तोड़-फोड़ करते वाले धुसपेठियों को 
भारत में भेजकर श्रीनगर व कश्मीर घाटी को अस्थिर कर साम्प्रदाधिक तनाव बदाना 
घा। आज भी इस रणनीति में कोई बदलाव नही आया है। हाँ, स्थित्ति इस बात से 
अवश्य संकटप्रस्त हुई है कि आज प्राकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपंढिये 
कश्मीर में नहो, पंजाब में भी सक्रिय हैं ओर इन दोनो के बीच गठजोड़ भारत 
के सामरिक हितो के सिए शोचनीय है। 

एक और महत्वपूर्ण वात हे, जो पहले नहीं थी। पाकिस्तान आज म्रादक 
डब्यों की तस्करी का एक वड़ा यद है और अफगानिस्तान में सोवियत सथ के 
असफल हस्तक्षेप के बाद भह्ृत्वपुणे थोफ बाजार भो॥ मादक्ष द्रव्यो, हथियारों और 
अन्तर्राष्ट्रीय आतकयाद को घनिष्ठ रिश्तेदारी अब अच्छी तरह स्पष्ट हो चुकी है। 
दक्षिण अमरीका हो, पद्चिचम एथिया या श्रीवका, पाकिस्तान एक बार इस “बाघ 
की सवारी/ घुरू करने के बाद उतरने का खरा कमी नहीं उठा सकता। बल्कि 
बुछ उदार लोग तो यह सुझाने लगे है कि अप्रये यहाँ इन असामाजिक तत्वों की 
सक्रियता रोकने के लिए पाकिस्तान इन्हे वापस भेजने के लिए मजबूर हुआ है 

मारत-पाक सम्बन्धों मे बढ़ते तनाव के लिए निश्चय ही प्राविस्तान के 
आतरिक्त हालात उत्तरदायी है ॥ पाकिस्तान में सेवा ओर नागरिक सरकार के बीच 
सम्बन्ध इसक्य भिफे एक पहलू है। कराची में और अन्यव भी स्थानीय मुसलमानों 
और मृहाजिरों (मुहाजिर अर्थात्‌ विमाजन के बाद भारत से पहुँचे शरणार्थी) के 
बीच वंमभस्व साम्प्रदायिक रूप ले चुस्य है और सर्वनाशक हहिंमा का विस्फोट पघमय- 
समय पर हुना है। एड दछ्मक पहले तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को सिर्फ पस्तून 
राष्ट्रवाद को चुनोती का सामदा करना पढ़ रहा था । फिर इसमे वलूच कवायली जुडे । 
परन्तु आज विन्यी, पंजादी, भुद्दाखिर सनी तपतो अलग-अलम पहचान बना चुके हैं। 
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भारत-चीन सम्बन्ध 
(पा73-20074 #८४४४०75) 


मारत और चीन दोनो ही देश हजारो वर्ष पुरानी सम्यता के उत्तराधिबारी 
हैं और इस सास्क्ृतिक परम्परा को जीवित रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये देश 
(चीन ओर मारत) ससार की सबदस बडी आबादी वाले दो देश हैं। इलमे चीन कट्टर 
साम्यदादी रहा है तो भारत भुद निरफेक्ष। सदियों छे दोनो देशो के बीच आधिक 
और सास्क्ृतिक आदान-प्रदान चलता रहा है । ये सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ या व्यापक 
मले ही न रहे हो, परन्तु इन दोनो देशो के बीच सदुनराव और आत्मीयता बनाये रहें। 
आजादी को लड़ाई के वर्षों में दोनो देशो के राष्ट्रवादी नेताओ के वीच संवाद बना 
रहा थां। चाग काई शैकू के साथ नेहरू जी की व्यक्तिगत मित्रता और माओ के 
बेतृत्व से लड़ रहे साम्यवरदी छापामारों को राहत के लिए भेजी गयी काग्रेम पार्टी 
की चिक्रित्सा टीम इसी के उदाहरण हैं। इसे एक विडम्बना हीं समझा जाना 
चाहिए कि 'हिन्दी-चीनी, भाई-माई” वाला मेंत्री का दोर अधिक समय तक नहीं चल 
सका और तिब्बत को मुक्त कराने वाले चीन के अभियान के साथ ही 950 में 
आारत-चीन सम्बन्ध ततनावग्रस्त हो गये। इसके दाद भी भारत ने अन्तर्राप्ट्रीय 
सगठनो व सम्मेलनों में चीन का समर्थन क्या और चोन के साथ श्वान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व की धोषणा करने वाला प्रचश्चील समझोता (954) भी किया । परन्तु 
कुछ समय बाद तनाव फिर से उभरने लग्रे, जब तिब्बत में चीनी नीतियो से परेघान 
दलाई लामा ने भारत मे शरण लेने को पेशकम की । कोरिया ब्रुद्ध विराम क बाद 
भारत की मध्यस्थता की कोई आावश्यक्त( चीन को नहीं रह गयी थी और हिन्द 
चीन सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन के बाद तो एक तरफ से चीनी नेता निरापद हो 
चुके थे । 
इन्ही दिनो चीन ने हुंछ ऐसे नक्शे छापे जिनसे भारतीय भू-भाग पर चीनी 
दावा क्या गया था| पहले पहल सीमा विवाद प्रकट हुआ और ये दो देश सैनिस 
भुठभेड क रास्ते पर उतर आये । चीनी दावो को नकारते हुए भारत ने सीमा सुरक्षा 
बल के सेनिको को आदेश दिये कि वे अपनी भूमि प्र कब्जा कतई न छोडे। 
सीमान्त पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने के कारण ]958 में लोग जू और 
बोणका दरों पर हुई झड़प में तेरह भारतीय सिपाहियों बी जानें गयीं। ठद से इन 
दो देशो के बीच सम्बस्धों में निरन्तर गिरावट आई / माच-अप्रैल, 959 मे दलाई 
लामा के पलायन और भारत में शरण लेने ने चीनी नेताओं को उत्तेजित किया और 
मितम्बर, 960 में चाऊ एन लाई को भारत यात्रा के दोरान सीमा विवाद के 
लिपटारे बे' लिए आयोजित दातई निप्पल रही | जद तब बड़े पैमाने पर संनिक 
टकराव वी जमीन तैयार हो चुकी थी! एक सावंजनिक भाषण मे नेहरू जी ने 
भावावश भे यद्द स्वीकार किया कि उन्दींने चीतियो को भारतीय भूमि से खदेड 
निकालने का आदेश दे दियांहै। चीनी इमके लिए तैयार बँठे थे और इस पक्ति 
परीक्षण में भारत को मुंह की खानी पडी | सदियों को भेत्री पलक झपकते ही समाप्त 
डो गयी और प्रीढ़ियो तक चलने दाले बेर ने जड पकढ ली । 
जवाहरलाल नेहरू के सावंजनिक जीवन बी कोई और घटना इतनी सालने 
बाली नदी, जितनी कि भारत-चीन सीमा विवाद और 962 में सैनिक सुठभेड 
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- मैं तनाव मे कमी न आते दे । 

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मारठ की चिन्ता नई नहीं हैं। 
हाँ, इतना जरूर है कि जब पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खाँ यह घोषणा 
करते हैं कि उनके प्राणों को भारतीय ग्रुप्तचर ससथा “रॉ (२०७) के एजेण्टों से 
खतरा है, तब थोड़ी सनसनो जरूर फैलती हे । 

यहाँ ईमानदारी का तकाजा है कि यह वात भी स्वीकार की जाये कि 
भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव-बृद्धि के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं है। 
पाक के साथ नरम मैत्रीपूर्ण रख के लिए यूर्द विदेश मत्री इन्द्र कुमार थुजराल काफी 
बदन्पम रहे, विशेषकर जब घुलह के लिए बढे उत्तके हाथ को पाक विदेश मनी 
याकूब खाँ ने एक से अधिक बार ठुकरा दिया। 

अभी भी कुल मिलाकर, मारत-पाक सम्बन्धो के नए तनाव-बिन्दु वही पुराने 
हैं---विवादग्रस्त कश्मीर, आतंकवादियों को सरक्षण, साम्प्रदायिक विष दमत और 
परमाणु घुनौती। वस्तुतः इन दो देशों के बीच राष्ट्रीय हितों का टकराव इतना 
जबर्देहव है कि हर नई खरोच या नया घाव कही न कही प्रुसने लाइल्लाज भावूर 
से जुड़ जाते हैं । स्वय पाकिस्तान की यह मजबुटी है कि अपने ईरानी और पश्चिम 
एशियायी सम्पर्कों का लाभ उठाने के लिए वह मध्य-युगीन घामिक कठमुल्लेपन के 
आगे घुटने टेके । बसे यह मी छोई तई बात नही । | 


आतंकवाद और भारत-पाक युद्ध का संकट 


अक्सर ऐसा होता है कि औपचारिकता के रूप में हर वर्ष की जाने चात्ी 

सैनिक कप्तरतें (चाहे मारत का आपरेशल ब्रासटंक्‍्स हो या पाक का जवें मोमिन) 
युद्ध की आश्चका को बढ़ा देते हैं। स्ियाचिन कौ रस्मी गोलाबारी (जिसका मकसद 
फडाके की ठड में 'दून' गर्म रखना है, और फोजी डिवीजनो का एक मुकाम से दुसरे 
हक को स्पानातरण होता है) विशेषज्ञों को विद्वत्तापूर्ण अटकर्लें लगाने का मौका 

हैं 

._ चस्तुस्यिति यह है कि पाकिस्तान का हाथ भारत की दुखती रण पर है॥ 

पंजाब हो था कश्मीर, दोनो ही तनावग्रस्त भश्यान्त क्षेत्रो में अलगाववादी-आतकवादी 
ग्तिविधिया बिना पाकिस्तानी सहायता, समर्थेन और शरण के नही चंस सकती। 
पह फहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने बगत़ा देश चाला सबक बहुत अच्छी तरह 
प्रमन्त लिया है। जद तक तथाकथित मुक्ति सैनिको के माध्यम से शत्रु पर परोक्ष 
हझुप से दिघटनकारी हमला किफायतथारों से चलाया जा सकता है, तब तक 
प्रारम्परिक शुद्ध को आवश्यकता ही किसे है ? विडंबना तो यह है क्षि क्षमरीका 


मारते ओर पाकिस्‍्तात को परमाणु के मामसे मे एक ही दराजू से त्ोलता है । बल्कि 


स्पिति दो पह है कि सस्ता आधिक हाल के कारण भारत के लिए यह ददाव ज्यादा 
इदनाक है। पाकिस्तान को इस बात का अहसास भी है कि चुनावों में वर्ण- 
सब और साम्प्रदायिक वेमतस्प के कारण भारत में राजनीतिक स्पिरता, शाति' 
और सुब्यवस्था ककेट्ाकीर्ण है। वहा के शासक वर्ये का यह सोचना तवंसगत है. कि 
ऐसी स्थिति मे भारत पर दवाव दनाये रखना ही सही रणनीति हैं । 


बह 
मी छिद्ाल्वेपी ने आज दक प्रश्नचिन्ह नहीं लगाये हैं ४ अगर ओर गहरे पैदना हो तो 
डा० एस० गोपाल दाद्य सम्पादित नेहरू जी क चुनिन्दा इवित्व के सकलन बोर 
4962 के पहले प्रद्ाशित सरदार परणिक्कर के सस्मरणों से उस स्थापना की पुद्ठि 
की जा सकती है, जिसे यहाँ प्रस्तुठ किया जा रहा है । 

घहली बाठ तो यह है कि नेहरू जो को सोमा-विवाद का जनक मानना निपट 
मूर्खता है । यद्दि दजारों मील सम्क दुबंग हिमातयी सीमान्त में औपनिवेशिक घासक 
कौर स्थानीय प्रधासक समुचित सरेमा रेखावन कौर हृदवन्दी नहीं कर सके तो पलक 
झपकठ ही आजाद मारत क प्रयानमन्त्री नेहरू जी से इस उपलब्धिय का अपेक्षा नहीं 
की जानती चाहिए । यह कहना भी गलत है कि इस मामले में नेहरू जी ने देशवासियों 
को अन्यक्तार में रखा ओर उन्हे कुछ पता ही नहीं लगने दिया। प० हृदय नाय 
कुजछू, डा० राम मनोहर लोहिया आई े जैसे विदेश नीति में महरी रुचि रखन बाते 
प्रखर सामद-राजनेठा आँख मूँद कर मुँह खोलने ।वाते लोग नहीं थे ॥ काग्रेम् पार्ट 
म ही गोविन्द बल्लम पन्‍त और मोयरजी देखाई जसे महारथी विद्यमान थे, जिनका 
दक्षिणपर्री व साम्यवाद-विरोधी नद्दीं ठो उन्हें सकर की नजर से देखने वाला रुझान 
प्रभावशाली था। सरदार पटल न नवम्बर, 950 में ही एक सम्बे पत्र (नोट) 
द्वारा नेहरू जी को धोनी खतर के प्रति आगाह करते हुए लिखा था कि चीनी लाप 
स्राम्यवादी बनने के बाद और भी “त्रासद साम्राज्यवादो' साबित हो सकते हैं। 
“नय चीन म पहले भारतीय राजदूत पाशिक्कर ने भी यह बाव महसूस कर ली थी 
हरि चीटी नेठा बपने को द्वी 'चौपरी/ समझते हैं और दूसरों को छुटमेय्रा । यह 
अन्दाज उनके वर्ताव में झलकता रहता था। यदि समय रहते आसतल संकट के 
सकेतों का सदी सूल्याकन नद्मीं किया जा सका ता इस्रका सबसे बढ़ा कारप यह है 
कि अधिकाश भारतीय राजतबिक और नेता आत्म-मुग्य और सन्नुप्ट थे। उन्हें 
लगता रहा कि चीत भी मासत जंँसखा ही देख दै--सुघारवादी, घान्तिप्रिय ओर 
पराजप्नम द्वाया द्वर समस्या क समायान के सिए प्रतिवद । 

श्रान्तिप्रस्त भारतीय राजनयिक--नहरू जी “चीनी खतरे” से वर नहीों 
ये। परन्तु इसका मततव यह नहीं कि चीन में निवुक्त मारतीय राजनबिकों ने 
अर्पॉजित समझदारी बरती ॥ ये भारतीय राजनयिक “नय चीन! में नास्त के आँख" 
कान के समान थे लेकिन उनसे के कई चोन की वास्तविक स्थिति का सद्दी जायजा 
लेने में असम्र्य रहे । कई यावनयिडो का आवरप इतता अजीब या कि आज उनको 
यादकर वरबस दूँसी आती है। इन श्रान्ठिग्रस्त मारतीय राजनबिकों के “राजनयिक 
आचरण के बारे मे कुछ बाठः का यहाँ खुठासा डिया जा रहा है। 

क० प्री० एम० मतन द्वितीय विश्व थुद्ध के दोयत ही ओऔपनिवेश्विक सरकार 
द्वारा 'एजेल्ट जनरव! बताकर पीकिय (अब थीजिस) नेज दिय गये। वह प॒ृरश्चिक्कर 
की नियुक्ति तक चीन में मारत छः राजदूत रह। उन्होंने अपने कार्यकाल का एक 
बडा हिस्सा बिताया--मोदी के रेगिस्तान को पेंदल सापते | इस घुमक्वढी से उन्हें 
या दस को बुद्ध राचक सस्मरषों के अलावा कोई ठोस राजवदिक उपलब्धि हाखित 
नहीं हुई 

के० एम० परष्तिककर प्रारम्परिक घैली रे राजसी राजनसिक ये। वहा 

3 ईंबें--2४८श2८ 34म४७८४, /|८८०7४ €4/ढ४० 7४7 (807-935. 497) 
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में दुखद परिणत्ति । अनेक विद्वानों का मानना है कि भारतीय विदेश नीति की 
सबसे बड़ो असफलता चीन के साथ सम्बन्धों मे विमाड़ है। इससे नेहरू जी का 
नादान भौलापन हौ नही पता चलता, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद 
की तिरथेंकता भी उजागर होती है । आज तक यह घाव छूने पर दई करता है। 
979 मे वियतनाम प्र हमला करते वक्त चीत ने यह घोषणा की थी कि 
"दण्डानुशासन बाली यह कारंदाई” 962 के नमूने पर ही की गई थी। इस तरह 
के वक्तव्यों को अनमुना करना असम्भव है। बर्थात्‌ दशकों बाद भी इस 'सधर्ष' और 
आरत-चोन सौवन्ध के विश्लेषण की सार्थकता वनी हुई है। 

भारत को चीन नीति : नेहुछु जी को नादादो--भारत-चीन सीमा विवाद 
का जिक्र होने पर कुछ लोगो के तेवर “962 के अपराधी! ढूँढने वाले होते 
हैं | भधिक्राश आलोचको को ज़गता है कि भारत-चीन मनमुटाय के धातक विस्फोट 
कौ जिम्मेदारी सिफ नेहरू जी की थी। कृष्णा मेन और सरदार पणिक्कर जैसे 
सलाहकार उन्हीं के विश्वासपाश्र मित्र ये । पचशील्ष का सपना किसने सच समझा था * 
भला ? चीनी तेताओ कक साय व्यक्तिगत मेंत्री के रूमानी शिकजे में फेसकर बरस्ो 
मुग्ध-सन्तुप्ट नेहरू जी के अलावा और कौन रहा था ?ै ऐसे लोगो को सख्या कम 
नहीं जो मानते हैं कि भारत-बीन विवाद सिर्फ तेहरू जी की “'मोली-मलमनसाहत', 
“नादानी-नासमझ्नी' या 'आस्पघाती बहिसा' से उपजा था। इनका कहना है कि 
नेहरू जी का अहकार, सीमास्त के मामले भे उनका ब्रिटिश औपनिवेशिक रवेया तथा 
कषनी व करनी मे अन्तर दोनों देशो भे अलगाव और अन्ततः शत्रुता पैदा करने को 
काफी ये। मैक्‍्सवेल और सोने काविक जैसे लोगो को नेहरू 'शान्तिदृत' तही, बल्कि 
“मप्र लगते हैं। 'टकराव' का राल्ता मानों उन्होंने स्वय घुना था और बेचारे 
चीनी भूहूं तोड जवाब देने की विवश रहे हो । 

962 के बाद 'सफाइयो' व बचाव पक्ष की दलीलो के नमूने पर बड़े 
पैमाने पर आत्मकथायूं प्रदाजशित हुईं। इनमे जनरल कौल की 'अनकही कहानी! 
तथा इन्देलीजेंसी ब्यूरों के दी० एज० मलिक की 'माई इयसे विय नेहरू: दि 
चायनीज पिट्रेयल”/ विशेष रूप से उल्लेखनीय है * परन्तु इनसे उपलब्ध जानकी 
को 'प्रामाशिक' सिद्ध करता कठिन है। भोर्च पर उसके परहते भी जनरल कोल . 
का आचरण विवादास्पद रहा। मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है 
कि उनके विभाग की 'लापरवाह्दी और असफलता ने ही सेना की तैयारी को कमजोर 
किया था । चूक के दाद अपनी होशियारी ओर दुमरों की कमियाँ-गलतियां दर्णाने 
का लालच ये लोग नहीं छोड़ पाये ५ जनएल विरजन सिंह, सुखबन्त सिंह भादि की 
अतके 96: के दु स्वप्न पर नई रोशनी जदूर डाउत्ती है, परन्तु हमारी सम्रमत में 
उनका मूल विषय सैनिक इतिहास, रण सचालन और समर नीति है। मामले की 
तह सके पहुँचने के लिए हुमें मेक्सदेल और लोसे काविक द्वारा जुटाई सामग्री 
उपयोगी लगती है। मेब्मवेल को ॥009'$ (७॥8 ९४४४” और लोन काविक की 
॥744*5 ९५०४ 0: 5०५४ ८७ में प्रकाशित द्तावेजो की प्रामाणिक्ता पर बिसी 

१ देडें--0- ६. १(२7४८६37. 7#: 6240 खल्त य 2962: (॥0प53), 968) और: 
80६१३ाहः 3, ए. एछ3७ 72८ (/(मद्र|व) ० आ/७407 (8०799, 4970), 
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जा दुवके तो अनुवादक सेनिक विद्यालयों में । 962 के दाद चीनी पतनयत्रित्राजा 
के पढने पर रोक लगा दी बवी । दस प्रकार “चीन विद्या विमारद।' की एक पुरी 
पीढ़ी निकम्मी बना दी सयी ॥ 

]962 के बाद लगमय एक दशक तक अमरीका को यह लगता रहाकि 
उसक चीन विपयक सामरिक हितो का सयोग मारत क साथ हो रहा है। इस 
दौरान 'मार्तीय चीन विधारदों' को एक नई पौध तैयार वी गयी । फोर्ड निधि की 
उद्दरता से इनकी विधिवत दीक्षा केलिफ्राल्रिया आदि में दुई । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
से स्थापित चोनी अध्ययन विभागा मे एस कोई आधा दर्जन लोग आज भी प्रतिप्य्वि 
हैं। इनवा 'विश्वेषण” कपन अमरीकी सहकमियो के इचि-रूझाना और स्थापनानों 
को ही प्रतिविम्वित करता है । चौन के बार में जानकारियों, चीन विपयक प्रकाशनों, 
दिदेश ऋमण आदि के लिए अमयीक्री सेतु को उपयोगिता बनाय रखना दी इनमे से 
अधिकाश को *रप्ट्रे-ट्वित! नजर बाता है । कुछ का यह भी लगता है कि जब तक 
भारत-चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहते हैं, वनी ठक उनकी पूछ होगा । निडचय ही, 
मोरत-चीन बिवाद का निवटाय इन “पष्डितो/ के घोबपूर्ण हृपा कटाक्षों या इनवे 
स्वय प्रचारित 'शिखर-राजनय पर निर्मर नहीं, तथापि टठकुर-नुहाती बद्धन-सुनते 
का लालच और विपय को अनादश्यक रूप से दुरूद-गहन वनाज़ा सिर्फ घातक 
ध्रान्त्रियों को ही पतरपरा सकता है॥ 

भारत-चोन सीमा विदाव - ऐतिहासिक परिप्रेष्य--भारत व चीन में सीमा 
विवाद एवं मतभेद काफी पुराने हैं। हवावाकि दातों देशों का स्वतन्त्र राष्ट्र क रूप में 
अन्युदय लगरूग एक साय हुआ, किस्तु राष्ट्रीय हितों के टकराव स्त॒ उनमे मतभेद 
की दीवार खडी होने में अधिक देर नहीं लगी | पद्चिचमी देशों ने साम्यवाद-विरोध 
बी रणनीति के तहत कई वर्षों तक खगम्यदादी चीन को सरकार को मान्यता नहीं 
दी और सयुक्त राष्ट्र मघ मे उसका प्रवेश नहीं करन दिया। जबकि ऐसी प्रलिवृत 
परिमस्बितियों में भारत ले चीन का पक्ष लिया और विमित मा पर उस समुन्त 
अशप्ट्र सधे का सदस्प बनान को जोरदार वकाउत की । 9 54 मे “हिन्दी-चीनी, भाई- 
माई” क नारे लग और 955 में इष्डोनशिया व वादुग सगर म हुए अफ्नो-एशियाई 
मसम्मतन में नहरू जी ने चीनी नेता चाऊ एन साई की भरपूर सराहना की। मगर 

955 के बाद चीन ने नारठ से मिलन बाठी स्गेसाओं , पर अरती सैनिक गति> 
विधियाँ तज कर दीं और 956 में अक््माई चिन मे सँनिक महत्व की एक सड़क 
बना ली। बीन ने दस सड़क का निर्माण दीघंग्रालिकऊ योजना के तहत किया, जिसमे 
पाकिस्तान से स्थल मार्य डरा सीधा सम्बन्ध स्वापिठ करना जावस्यक् था, ताकि 
भारत के साथ चीन सर्देव सौदबाजी की स्थिति में रह | चीन हे पाकिस्तान के साथ 
स्थल झार्य को जादत हुए काराकारम सडक का कुछ वर्षों पूर्व निर्माय किया, जिससे 
उन योजना की ही पुष्टि द्वाती है । 

956 से चीन भारत की हजारा वर्म मौत सूसि घर अपन दाव जतादा 
उड़ा है । उसने वे दावे मठ नव॒णों के प्रवाशव, सारतीय सीमा में बर्कब घुसपैठ, 
सरकारी बयानों आदि के जरिय उछात । ॥957-58 से सीमाल्ती मइती दत्ता के 
दीच जा जातनवा मुठनेड़ें हुईं, वे नारत वी बघ्यामी नीति (#05आव ए०४०्फ) 
का नवोजा बठायी जाती है । परन्तु इससे यह निष्कर्य नहीं निक्ाठा जा खकता कि 
सौमा घर महान वादी पहत नहूरू जी ने की यी। हाँ, यह जदब्य प्रकट हाता है 
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सुधस्कृत, सुरुविपुर्ण झोर घोडिक भद पुरुष थे । उन्होंने अपनी आत्मकथा में विस्तार 
पे इस बात का वर्णव किया हे कि कौसे ग्ृहन्युवरत चीन में संस्कृत नाठको को 

» सतयात्षम में अनुवाद कर वह अपने को व्यस्त रखते थे । उन्होंने ठात्े बेठे (अधिकतर 
पश्टिधिमी) राजनमिकों के मनोरजन के लिए एक “ताश क्ल्बा भी वलासा। उनके 
स्षिकवे-शिकायतें इस तरह के भी मिलते है कि ऋ्ति के वाद चीन में नौकर कितने 
महँगे और सरचढे हो गये थे। ऐसे मिजाज दाले राजदूत को देखकर यदि चीती 
न्षेत्ता भारत को सामन्तो वेडियो में जकड़ा समझते रहे तो उन्हे ज्यादा दोष नही दिया 
जा सकता। 

मेनन और पणिव्कर के कार्यकाल मे जो 'तेजस्वी' होनहार शुवा राजनयिक 
बीत मे कार्यरत ये उनके पराक्रम भी विचित्र नहीं । प्रोफेतर जयन्तनुज बद्योपाध्याय 
(जो स्वय राजनयिक रह चुके है) ने अपनी पुस्तक में वह प्रसंग दिया है, जब 
इन्द्रजीत बहादुर सिह ने चाऊ एन लाइ की “राजनयिक चुनौती 'माओ ताई' 
(चावल की गराब) पीने के भोर्च पर स्वीकार की यो ओर उन्हे चित्त कर दिया 
था। इस तरह की अपनो उपलब्धि का सम्रधं वर्णन टो० एन० फौल ते अपनी 
जीवनी 'शान्ति और युद्ध का राजनय” ([)900569 ॥0 ९०४०६ 900 9७४93) में 
किया है जब उन्होने एक बार राष्ट्र हिंत मे अपना जिगर जलाते हुए शराब के ॥8 
प्याले गठक किये थे । पता नही ये यथा्येदादी-अनुमवी राजनयिक कैसे यह समझ 
रहे थे कि अतिशय शिप्टाचाटी, सामन्‍्ती और औपनिधेशिक ली अपनाना फ्रान्ति- 
कारी ध्रोन में लाभ का काम प्विद्ध होगा ? इस तरह के भहयोतरियों से पते की बाल 
कैसे मालूम हो सकती पी ?ै 

कृष्णा मेबन ने माइकल प्रेशर के साथ जो प्म्बी बातचीत की, उसके 
प्रकाशन से भी यही पता चलता है कि मारत व चीन के बीच राजनयिक सस्फार 
ओर शेली के टकराव ने सीमा विवाद को विकट बनाया । कृष्णा मेनन ने यह बाल 
चेहिपक स्वीकार की है कि नेहरू जो ओर वह (स्वयं) अग्रेज़ो-अमरीक्रियों के साथ 
बात करना सहज पाते ये। चाऊ एन लाई को बह सुलज्ञा हुआ, भसदीय प्रणाली में 
निष्ठा पते बाला उदारपयो व मध्यमसागों समझते थे। पता नही चीनी ग्रह युद्ध 
व साम्ययादी प्रान्ति के इतिद्वास से सुपरिचित होने के बावजूद उख्होंने किस आधार 
वर ऐसी मान्यता बनाई थी ?? 

भीन के बारे में हमारी आधी-अधूरे जानकारी के लिए सिर्फ राजनेता, 
नीकरधादी ओर राजदपिक ही जिम्मेद्र नही ये । दुद्धिनीडी और विशेषज्ञ विधदरो 
ने भी देश को निराश ही किया है। दत्त सन्दर्भ में नेहड युग के अनुमव की याद 
ताजा रखना आज » साथंक है और अऋविप्य के लिए भी उपयोगी। “हिन्दी-भीनी, 
माई-भाई” जले क्यों में बड़े चैसाने पर सिप्टमब्ब्लो, विद्वानों एुवं छात्रों का 
भादानशदान हुआ। इनमें से कुछ ने उल्लेखनीय चिझ्ेयजञता नी हासिल कर ली। 
परज्नु भारत-दीन मम्बन्धों मे तनाव बढने के साथ ही ये रातों-रात “'चोन के सित्र' 
व देथड्ोही के रूप में धुरे जाने तगे। कुछ ने चुप्पी साथ ली तो कुछ ने जान बचाने 
था ऊपए उठकर आगे बढ़ने को सरदार का दामत थाम्र लिया । सरकारी गोपनीयता 
$ अनुष्ठान ने बचो-खुचो कमर पूरी कर दी। दुभाषिये लोग विदेश मन्‍्त्रालय में 


" व (०0३८ | छाल्दपट, विदाब दावे प्तयद्धा 7 डे /' 
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झ्यइचेव के 'घान्तिपूर्ण सह-जस्तित्व' का स्थान नही था| ऐसी हालत में जब सोवियत 
सघ की घनिष्ठता साम्यवादी माई (चीन) की जगह तटस्थ मित्र (भारत) के साथ 
बढने लगी ता चीन का थैय॑ पूरी तरह चुक गया । चीनी नेताओं ने अपने तत्ालीन 
वक्तत्यों में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है। 

अबसाई-चिन सडक का सामरिक महत्व चीन के लिए भारत क सन्दर्न में 
नहीं, वरिक इमस दतर वृद्दतर सन्दर्म म ही है। लोप नौर (भिक्याग प्रात) में चीन 
का प्रक्लेपास्त परीक्षण स्थल दै और मुक्त तिब्बत को नियन्त्रण में रखने के लिए मी 
इस सचार व याताबात सुदिधा की आवश्यकता पडती है। बुछ लोग यह अटकल 
लगाते हैं कि यदि नेहरू जी चाहते तो “अवसाई-चिन' देर नेफा ले सकते थे। परन्तु 
इस तरह की लालबुझवऊडी आज निरथेंक है। सरसे पहला सवाव तो यह कि क्या 
नेहरू जी को ऐसा करते दिया जाता ? कहने को तो यह भी कक्‍ट्दाजा सकता है कि 
यदि कश्मीर की घाटी पाकिस्तान को सोंप दी जाये तो क्या भारत-पाक विवाद का 
हत हो जायेगा ?ै कोई भी सरकार इस तरह का समझौता“ करने के बाद क्‍या 
बची रहगी ?ै अयल में “रियायतों स विस्तारवादियों को रोका-नयामा नहीं जा 
सकता । 936 के स्युनिख प्रमण की याद आज नी ताजा है । नेफा वाला पूर्वोत्तरी 
मीमान्त भी चीन के लिए सिर्फ भारत के सन्दर्भ म नद्ठी, बल्कि बयला दशक, भ्रूटान 
आदि के सन्दर्म मं सामरिक महत्व का है। चीनी लोग यहाँ बसने वाली जन-जातियों 
का साथ अपन 'रक्त सम्बन्पों की विभेपता याद रखत रहे। भले हो छापामार- 
आतकवादी मुक्ति सैनिक कार्रवाई देंग सियाओं विंग के चीन में फिलद्धाल विश्व-त्रान्ति 
का अभिन्न हिसस्‍्मा भे हो, लेडिन इस बात स इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस 
भू-माम (नफा) से जम्तान्ति जौर अस्विर्ता चीन के लिए उपयोगी बने रहते हैं। 
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कि नेहरू जी हाथ पर हाथ धरे नही वैठे ये। मास्त की अग्रगामी नीति बदले 
परिवेश में उपनिवेशयादी विस्तारोन्मुख नही, बल्कि प्रतिरक्षात्मक थी | सरहद पर 
सजग रहे विना चीनी घुसपैठ को नहीं रोका जा सकता था और न ही जनधिकझत 
कस्जे को। यह आलोचता भी तकेंसगत नही कि तब भारत ने श्रुरू से ही जुझारू 
तेवर क्‍यों नहीं अपनाये ?े चीन को 950 में हो घुनौती क्यों नहीं दे दी गई ? 
आखिर साली सम ठोकने-ललकारते से क्या हासिल हो सकता था, जब हाथ में 
अस्त ही नही था ? तथ्य यह है कि आजादी के साथ ही आया था-देश्व का रक्त- 
रजित विभाजन और कश्मीर के मोर्च पर युद्ध। छरणाथियों का पुनर्वास, साम्प्र- 
दायिक सदूभाव का सृजन, देश का एकीकरण (रियासतो*रजवाडो के घिलय के 
बाद), सविधान निर्माण, आग चुनाव की नीव पर जनतन्त्र का शिलान्यास और 
दरिद्ता से गिण्ड छुडाने के लिए परमावश्यक आथिक तियोजन ऐसी चुनोतियाँ थी, 
जिनमे से किसी की प्राथमिकता नहीं बदली जा सकती थी। यदि चीन के साथ 
टकराव को ठालने और विवाद को श्ञान्तिपूर्ण प्ममझे से तिबटाने का प्रयत्न किया 
गया तो इसे दुरदशिता ही समझा जाना खाहिए । साघ ही यदि भारतीय सैन्‍्य-द्मक्ति 
बढ़ाते का अभियान जारी रहा तो इसे तमशदारी हो फहा जा सकता है, पासण्ड 
नही । 

“हिन्दी-घीनी, माई-भाई” वाले दौर तथा 'पचशौल' प्रकरण का मुल्याकन 
इसी परिपध्रेदय में किया जाना चाहिए । नेहरू जी की कोशिश यह रही कि यदि चीन 
को अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में प्रविष्ट कराया जाये तो उप्ते सवंसम्मत राजनयिक 
आचरण के लिए बाध्य किया जा सकेगा। कोरिया युद्ध, जेनेवा शान्ति सम्मेलन 
ओऔर बादुग सम्मेलन में यदि नेहरू जी ने चीन का पक्ष लिया तो इसके लिए व्यक्तिगत 
मेंत्री नही, वल्कि राष्ट्र हित की गणना महेस्वपूर्ण यी । नेहरू जी की मैत्री सन याते 
सेन एवं चाग काई शेक पस्वारों से थी, साम्यवादी छापामारो से नहीं। नेहरू, अन्य 
भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतन्त्रता सेनानी भारत की आजादी की लड़ाई को 
उपनियेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्वव्याप्री सघ्प का हिस्सा समझते थे । 
स्पन हो था चीन, सोवियत सघ हो या इष्डोनेशिया, उत्पीडन एवं शोपण के उन्मूलन 
में भाग्त की हिस्मेदारी जरूरी समझी जातो थी । यह सही भी था ।? 

भारत-चीन सम्बत्धों को अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठमुमि---मारत-चीत सीसा विवाद 
मिफ्फ दो देशो के वोच का मामला नही है | इसके बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनविक 
ओर भू-सामरिक पक्ष भी हैं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हैं। चीनियो का महामक्ति 
मंद, ज्यतीय अदृकार व विदेशियों के प्रत्ति तिरस्कार सिर्फ भारत को ही मारी नहीं 
पढ़ा है बल्कि सोवियत सघ भी इसबी चपेट में आया है। 960 तक रूस-चीन 
मतनेद कदुताबुर्ण दम से उमरने लगे थे ६ उनके बीच सीमा वियाद ने शीघ्र ही इतना 
खत रनाद रूप ले लिया कि चीनी नेता सोवियत संघ को पहले नम्दर का झत्रु समत्ने 
लगे और भविष्य भें सम्भाबित सघपं के लिए सामरिक तैयारी में जुठ गये। चीनी 
हा बात से खिन्न हुए कि स्टालिनवांद के विस्थापन के पहले उनसे सलाह- 
मशविरा नही किया गया । सोवियत सथ परमाणु अस्थ्रो-के निर्माण में चीन को मंमर्य 
बनाने स कतदशाता रहा ॥ बहू ताइवान को मुक्त करान के लिए परमाणु अस्त त्रो के 
प्रयोग या इसकी घमयी देने के लिए तेंयार नही हुआ। माओवादो विष्व दर्शन: मे 

3 8 #994%३०३: 27५ *.5. उरउउंढए, रेखवीवज #ठाटक्त सश००85 (0693, 985), 
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सामरिक व वेज्ञानिक उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही। चीनियो ने उदुजन बम 
(हाइड्रोजन बम) बना लिया और इसे दूरस्थ निश्यानों तक पहुँचान वाला प्रक्षेपास्त् 
भी। इससे चीन कम से कम आधी महाश्रक्ति के रूप में तो प्रतिष्ठित हो ही गया। 
इस विवरण से यह समझना ग्रलत होगा कि श्रीमती इन्दिया गाघी ने सहम कर 
फरवरी, 976 में एक बार फिर चौन की ओर दोस्ती का हाथ बढाया $ इन्ही वर्षो 
में भारत ने भी स्वय को दक्षिण एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप म स्थापित कर लिया। 
हरित क्रान्ति ने विदेशी सहायता पर हमारी दु खद-अपमानजनक निर्मेरता का अन्त 
कर दिया । 97] के सैनिक अभियात ने 962 की ग्लानि से भी भारतवापतियो 
को मुक्ति दिलायी । मई, 974 में पोखरत में परमाणु परीक्षण ने यह दर्धा दिया 
कि वेज्ञानिक क्षमता में भारत कसी मी विकासशील राष्ट्र से पीछे नहीं। नेहरू व 
ज्षास्त्री की भृत्यु के बाद पत्ता चे सहज हस्दान्तरण, गैर-बाग्रेसवाद के उदय और 
परमाणु परीक्षण ने भारतीय जनतन्त्र की जडों की मजबूती प्रमाणित कर दी। 
श्रीमती ग्राघी ने 976 म॑ चीन के साथ सम्वन्धों के सामास्पीकरण के लिए पहल की 
और बीजिय में मारतोय राजदूत नियुक्त किया । यह पहल अविवेकी या दुस्साहूसिक 
नही, वल्कि आत्मविश्वासपूर्ण कदम था। जब बीजिंग में 4 वर्ष बाद मारतीय 
राजदूत के रूप भे के० आर० नारायणयन को भेजा गया तो “सम्मावनाओ' के साथ 
'सीमाओ' का अहसास भी श्रीमती गाघी और उनके सलाहकारो को था। 
जनता सरकार को चोन सम्बन्धो पहल--जनता भरकार के काल में 
तत्कालीन विदशय मन्‍्त्री अटल बिहारी वाजपेयी कुछ चमत्कार दिखलाने को ब्यग्र रहे। 
चीन यात्रा के निमन्‍नण को स्वीकार करने मे उन्होंने कुछ ज्यादा ही उतावली दिखाई। 
फरवरी, 979 की इस यात्रा के दौरान चौन ने वियतनाम पर अचानक हमला 
बोल दिया $ अत वाजपेयी को अपने दोरे में कटौती कर स्वदेश लोटना पडा । 
जनवरी, 980 मे इन्दिरा गाणथी के दुवारा गद्दी समालने तक माआ चीनी 
राजनीतिक रगमच से बिंदा हो चुके थे। 'शघाई गिरोह! या 'चौकडी' का सफाया 
शुरू हो चुका था; चीन के नए शासक देंग मियाओ पिय ने माओबाद को तिलाजलि 
देने के साथ-साथ 2000 ई० तक चार आधुनिकीकरणा' का लक्ष्य अपने देशवासियों 
के लिए तय कर दिया। इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अमरीका और एक्थ अन्य 
तकनोकी-वित्तीय इष्टि स सम्पन्न राष्ट्रो के अलावा किसी शुमवितक साथी वो चीन 
को जरूरत नही रही । इस बदले संन्दर्म मं मारत के साथ सम्बन्धो या सामान्यीकरण 
चीन के लिए बहुत सीमित भहत्व का प्रश्न रह गया। भारत मो अब चीनी भाव 
मगिमा को कम अहमियत देता है। यह सयोग नही की बीच में काफी दिनों तक 
चीन में भारतीय राजदूत का पद खाली रहा । 
सोमा वियाद के हल के लिए प्रस्ताव--मारत-चौन सीमा विवाद के हल व 
लिए अब तक प्रमुख रूप स॑ तीन प्रस्ताव सामने आये हैं--कोलम्वो योजना, एकमुश्त 
समझोश ओर क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा (8०००७॥७० ४7०००) ॥ इन प्रस्तावो 
को विस्तृत चर्चा के पूर्व सीमा विवाद के मसलो को स्पष्ट करता उचित होगा। इस 
सीमा विवाद को तीन हिस्सों म बाँठा जा सकता है--पशि्चिमी, मध्य, और पूर्वी 
भाग । पश्चिमी माग म॑ दोनो देशो को 600 क्लोमीटर लम्दी सीमा है, जो जम्मू- 
कश्मीर को चीन के सिक्‍्यांग तया तिब्बत के इलाका से अलग करती है। इसमे 
लगभग 235 हजार वर्ग किलोमीटर भ्रू-माग विदादास्पद है, जिसम पेगोग प्ील के 
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सारी हिमालयी सरहद संकट्ग्रस्त रहने पर नेपाल्न पर ददाव बना रहता है। इस 
त्तरह दक्षिण एश्विया प्रागढ्रीप की प्रमुख क्षक्ति भारत को *“ब्यस्त' कर चीनी नेता 
अपनी अबूठी अन्तर्राष्ट्रीय भ्रूमिका के बारे मे निद्चिचन्त हो सकते हैं । 

इस सक्षिप्त सर्वेक्षण से स्पष्ट हे कि मारत-चीन सीौसा विवाद की नेहरू युघ 
ही एक बदु याद के झूप में देखने कौ जरूरत नहीं। मारत-घीन सैनिक मुठभेड « 
निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण यी और जित बोर सेनिको ने देश के सम्माद तथा जमीन की 
रक्षा के लिए अपने प्राणो की भाहुति दी, वे चिरूस्मरणीय रहेंगे | तथापि इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि अस्‍्तर्राष्ट्रीय राजबीति मे भ्यक्तिगत रचि-सुझ्ञान और 
दूखदर्शों मूझबूसत हो सदसे महत्वपूर्ण तत्व नही होते । राष्ट्र हित का सम्पादन कभी- 
कभार ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बृहूत्तर सामाजिक व राजनीतिक परिवितंत- 
प्रदसियों पर निभेर होता है, जिन्हे हमेशा स्वेच्छानु्तार नही'मोड़ा जा सकता । इस 
बारे में जरूरत से ज्यादा क्ुब्व होना ब्यर्य हे। टक 

इन्विरा युग मे भारत को चीन नौति-- श्रीमती इन्दिश गाघी अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के उक्त यथा छो भली-भांति समझती यो । उन्होंने चीन के बारे में कमी 
कोई 'श्रम' नही पाला ॥ प्रथातमस्त्री पद ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर 
दिया कि भारत चीन के साथ सौहारेंपूर्ण सम्बन्ध रखना घाहता है, परन्तु आत्म सम्मान 
ग्रवाकर या राष्टरहित की वलि देकर नहीं) उन्होंने इस सिलसिले में कुछ बेहद 
विचारोलैजक टिप्पणियाँ को है, जिनका यहाँ उल्लेख उपयोगी होगा । श्रीमती ग्रांधी 
की राय मे भारत-नीत सर्प को सिद्ठे सीमा-वियाद समझता अति सरलीकरण है । 
समसामयिक या परवर्ती घटवाकरस, चौत द्वारा भारत के विरुद्ध प्रकिस्तान को समर्थन, 
भाल्तरिक विग्रह को प्रोत्माहत आदि हमे यही सोचने को विवश करते हैं ॥ ध्षीमा 
दिवाद” एक जदिल नीति का हिस्सा घा--भारत को अध्थिर वनाने और उसकी प्रगति 
को अवदद्ध करने वाली रणनौति का अग | हयापि 974 तक भारत ने इस' वात 
को जगजाहिर कर दिया था कि उसकी इच्छा कटु याद को कुरेदने की नहीं, बल्कि 
घान्तिपूर्ण ऐतिहासिक मंत्री को सघुर स्मृति झो ताजा रहते की है। श्रीमती गाघी 
ने चीन को आझ्स्त करते हुए वार-बार यह वाद दोहराई कि मारत की चीन के साथ 
कोई प्रतिद्रस्दिता नही है, और न हो उसके इरादे जुशारू है। परन्यु बंगला देश मुक्ति 
सग्माम के दौरान यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई कि चौती मेजञागण बोली को विसारने को 
तंथार हूं। इस प्रकार, वर्फ पिघतने के पहले पाला फिर से पड़ जाने से वह सख्त हो 
गयी | ऐमी स्थिति मे सिर्फ यह आशा व्यक्त करने के सिवाय और किया भी क्‍या 
जय सकता था कि एकन एक दिन भारत के अस्सी करौड़ घोगो के साथ एक अरब 
चीनियों के हितो का सयोग औौर उनके दौच 'सहकार” सम्भव होगा । 

972 के आरम्भ में तत्तालीन अमरीकी विदेश मन्‍्ती किप्िजर के जोड़- 
दोड़ के वाद राष्ट्रपति निक्सन को चीन याता सम्पन्न हुई और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के समीकरण तेजी से बदलने लगे। यो पहले दही उप्तूरी नदी के तट पर ॥969 मे 
सोवियत-चीन मुठभेड़ हो चुद्ी थी और 97व में भारत-सौदियत मेंद्री व सहयोग 
साम्धि के दाद बीत के साथ दिक्रट भविष्य मे सम्दन्ध सुधार की आशा घृमित्त हो , 
गदी यो । अपरोका द्वारा “पहचात' लिए जाने के दाद, से० रा० संघ की सुरक्षा 
परिषद का खदस्प इन जाने के साथ चीनी इप्टिकोश सिर्फ एशियाई नही रह गया था। 
इन बों मे आान्तरिक राजनीति में हिप्तवी उशल-पुण्लत के बावपुर ब्रोन की 
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सफलता! जरूर मिली। चीन ने पाँच पय-प्रदर्शक सिद्धान्त पेश किये---बराबरी, में पूर्ण 
दार्ता, लेन-देन की भावना, उचित एवं व्यापक फैयचला | भारत ने छद सिद्धान्त प्रस्तुत 
किये--सीमा विवाद का श्ञीक्ष हल, दोनो पक्षों के हित सामने रखना, वार्ता के लिए 
सर्वसम्मत तरीका तय करना, एक-दूसरे के सुझ्तावो पर विचार करना, हल के लिए 
अनुकूल वातावरण पेंदा करना और क्षेत्रवार निर्णय | हालांकि दोनो देशो ने एक 
दूसर के में सिद्धान्त मदर नहीं किये, फ़िर भी यह माना कि सीमा समस्या का हल 
ढूँढत वक्त वहाँ के ऐतिहामिक, परम्परायव और रीति रिवाज के पहलुओं को नी 
सामने रखा जाये तथा एक-दूसरे के इलाऊे पाने के लिए “बल प्रयोग” न हो ॥ पाँचवें, 
छठे और सातवें दौर की वार्ताएँ बिना किमी ठोस नतीजे के समाप्त हो गईं। वार्ता 
के आठवें दोर में भी कोई ठोस प्रमति होने वी सार्वजनिक घापणा नही हुई। हाँ 
इससे राजनीतिक स्तर पर बार्ता होने की आना जरूर बेची । 

यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सीम[ विवाद से सम्बन्धित वर्वाओ 
में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है क्यों नही आवधिय, ध्यापारिक, सामाजिक, 
सास्क्ृतिक, शैक्षणिक जादि क्षेत्रों में सहयोग वढान का कार्ये तेजी से किया जाये 
ताकि मम्बन्ब सुघार के साम-साथ सीमा विवाद के हल के लिए भी अनुकूल बाता- 
बरण तैयार हो। चीन इसी तर्क पर जोर देता रहा है और उसने जून, 4985 में 
पेशकश की कि भारत ल्हासा और शवाई में वाणिज्य दूतावास खोले दे, जिसके! बदले 
चीन भी कलकता ओर वम्बई में ऐसे दूतावास स्थापित कर लेगा । चीन ने उत्तर- 
पूर्वी क्षेत्रों मे विद्रोहियों को समर्थन देता लगभग बन्द कर दिया हें ३ उसके प्रचार- 
प्रसार माध्यमों में भारत-विरोधी अभियान नहीं चल रहा है। वह कश्मीर का मसला 
न उछालते हुए उमर भारत-पाक का द्विपक्षीय मामला बता रहा है भौर उसने कैलास- 
मानसरोवर म॑ भारतीय तीर्थ यात्रियों के प्रवेश की इजाजत दे दी है। क्तु इस सिल- 
सिले में कोरी आशावादिता वकार है, क्योकि पिछले दस सालो में इस दीर्थ यात्रा के 
स्वरूप में कोई विस्तार नही हुआ है। न तो तीय॑ यात्रियों वी सख्या में बृद्धि हुई 
है और न ही इन पर चीनी सरकारी निमरादी मे कोई कमी आयी है। बरास्ता 
नेपाल दुनिया मर के विदेशी तिथ्वत जा सकते हैं, परन्तु आम भारतीयों पर इसक 
लिए प्रतिबन्ध लागू है। 

मेद का विफ्य यह है कि भारत-चीन सीमा समस्या को गुत्यी इतनी पेचीदा 
समझी जाने लगी है कि लोग यह मान+र चलते हैँ त्रि इस कोई सुखज्ा ही नद्दी 
सकेगा ॥ इसीलिए कोई *परश्ेवर राजनयिक! दीजिंय में भारत का राजदूत बनवर 
अपनी प्रतिप्ठा या भविष्य को दाँव पर नहीं लगाना चाहता । यदि कभी वेकेटेशवरन 
या के० पी७ एस० मेनन जैसे योग्य ब्यक्ति नियुक्त किये नी जाते हैं, तो ज्यादा दिन 
तक रखे बिना उन्हें वापस बुलाये भारत का काम नहीं चलता। यही बात क्सांब्रण 
अन्य राजनेतालों पर लागू द्ोती है। रक्षा मन्‍्जी हो या विदेश मस्जी, सभी जानत है 
कि जडता तोड़ने वाला कदम सिर्फ प्रधानमस्तरी द्वी उठा सकता है । शायद इसीलिए 
कोई अन्य व्यक्ति सासान्यीकरण को दिया मे कोई साथंक कदम नहीं उठाता। किसी 
भी भारतीय प्रधानमन्त्री करो विवश्वता यह द्वे कि जब तक 'अनुतूल जमीन' तैयार 
ना दिजायी दे, तब तक असफलता का जोखिम उठाना उस समझदारी नही लगती । 

भारत जौर चीन के बीच सीमा वार्ता के अब तक नो दोर बिना उिसी ठोस 
नतीजे के समाप्त हो चुड़े हैं। हरेक दोर के वाद राजनयिक धिप्टाचार निमाति हुए 
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निकटवर्ती अवसाई चिन तथा विगहेनम घाटी के क्षेत्र शामिल हैं। मध्य भाग में करीब 
650 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जो हिमाचत अदेश में स्पीति, वाराहोती और 
नीलाग के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है। इसमे केवल 600 वर्गु किलोमीटर 
क्षेत्र विवादास्पद है। पूर्वी माग में 00 किलोमोदर लम्बी सीमा है, जिसे 
ओक्षमोहन रेखा कहा जाता है। यह नेफा (वर्तमान मे अद्णाचल प्रदेश) को तिब्बत से 
अलग करती है । इसमे लगसग 50 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन विवादाह्पद है । 
[. छोलम्वो योजता--]962 की सैनिक भिड़न्त के कुछ समय बाद ही 
सीमा विवाद के हल के लिए छह अफ्रो-एशियाई देशो ने कोलम्बो योजता पेश को । 
इसमे तत्कालीन मौजूदा स्थिति को समझौते का आधार मानने पर दल दिया गया। 
चोन से कहां गया कि यह पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना 20 किलोमीटर पीछे हटा 
ले और इस क्षेत्र मे दोनो देशो का नागरिक प्रशासत्‌ कायम हो। पूर्वी क्षेत्र भें 
पषास्थिति का सुझाव दिया गया। मध्य क्षेत्र मे लेन-देन! का रवेया अयनाते हुए 
वार्ता के जरिए हज को बात कही गयी। भारत यह योजना मातने को तैयार था, 
लेकित चीन ने साफ इन्कार कर दिया, जिससे यह योजना खटाई में पड़ भई और 
जसके बाद सीमा-वार्ता के दौरान इसके जरिये हल की बात कमी नही उठी । 
2. एफमुशइ्त समझोता--चीन सीमा बिवाद के हल के लिए एकमुश्त समझोते 
की पेयकरा (?4८:य8८ 70९08 7:5फ॒०5०) लम्बे समय तक करता रहा है। 960 
में चीन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई ने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा था, 
जिस पर पिद्धले कुछ वर्षों से देग सियाओ विंग भी जोर देते, रहे है। इसके तहत 
कहा गया कि सीमा विवाद के हल के लिए दोत्तो पक्ष एक-दूसरे को कुछ भु-माग 
की छूट दें । चीन पूर्वी क्षेत्र में मारत को कुछ छूट दे और भारत चीन को “वास्तविक 
विमन्त्रण वाले इलाके के आधार पर पश्चिमी भैव में । मोपूदा नियन्मण के तहत 
चीन पूर्वी क्षेत्र मे मेकमोहन रेखा को माद ले ओर भारत 8962 भे पश्चिमी क्षेत्र 
में चीन द्वारा जबरन हृथियाये गये अक्साई चिन ओर और अन्य क्षेत्रो पर चीन का 
अधिकार मजूर कर ले । इसका मतलब यह हुआ कि इस एकमुद्त शमझौते से 
मारत को न केवल अवसाई घिन, बल्कि 5000 वर्ग भोल याले उस अतिरिक्त 
इलाके से भी हाथ घोता पड़ेगा, जो 962 के सेनिक-सप्रंधर्प के दोरान घीन ने 
भारत से हृड़प लिया धा। इसी कारण भारत इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार 
करता रहा है। ५ 
3, छ्लेज दर क्षेत्र निपटारा--भारत सीमा विवाद का हल ल्लेत्र दर क्षेत्र के 
दिसाब (5०८४०7७६० »907०३८४) से चाहता है। हालाँकि इसका विस्तृत ब्यौरा 
अमी तक, स्पप्ट नहीं किया गया है, किन्तु भारत मौटे तौर पर चाहता है कि 
दोनो देश पूर्वी और मध्य देशो के विवादास्पद इलाकों का निपटारा पहले करें क्योकि 
इनके हल मे जटिव पेदीदरणियाँ नहीं खड़ी होगो। तत्परचात्‌ पश्चिमी क्षेत्र के 
समाधान पर बातदोत आरम्म की जाये | मगर चोन ने क्षेत्र दर छ्लेत्र निपठारे का 
अस्ताद नहीं माना । 
जब दोनो देशों ने एक-द्ुसरे के प्रस्तावों को नही माता तो अधिकारी-स्तर 
की वार्ताओं में इस बात पट ध्यान केन्द्रित किया यया कि सीखा विवाद के समाधान 
के लिए प्य-प्रदर्शंक सिद्धान्द (202 ॥0०3) क्या हों ? अब तक हुए दार्ता के नो 
दोर में से पहले तीत दौर में कोई खास प्रगति नहीं हुई, मगर चोये दोर मे 'मामूलो 
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दाना देशों को चाहिय कि व इन वार्ताआ के पूव वैकल्पिक तौर पर एक्र-दूसरे को 
माय द्वान वाल ठास प्रस्ताव तैयार करन पर ध्यान कन्द्रित करें। इससे सीमसा- 
विवाद के विभिन्न जटित पहठुजा पर ठास बातचीत से मदद मिलंगी । 

यह भी साचन की बात है कि मान लीजिए भारत चीन सम्बन्ध एक बार 
फिर से पूवयत मथुर दो जात हैं ता वे कितना दर एस ही वन रहग ? चीनी 
स्वभाव, परम्पय जातीय स्मृति, एतिहासिक जनुमव आदि के बार मे अति 
सरभीक्ृत निष्कर्पों का जाखिम उठाब गिना यह अटक्ल जगाइ जा सकती है कि 
समय शक्ति व रूप मे चीन का उमरना पढौसिया के जिए एक पचीदा घुनोती प्र 
करगा। छाठ दुवतव पडौंसी आसानी से समझौता कर सतत हैं, कय्राकि उन पास और 
काइ विकल्प नहा होता जारत के जिए यह सम्भव नहीं। मारत-चीत सम्बन्धा वा 
गणित अनिवावस चोन रूस और चीन अमरीका के समीररणा स॑ जुड़ा हुआ है। 
झस्मूतिया की कहता या माउुय की बात वी दस हिसाय में कोइ जगह नहीं। फ़िल्मात 
दोना पा के दिए आवश्यकतानुसार सचावित औषचारिक उभयपक्षीय राजनय ही 
लाभप्रद द्वागा। नहर खुय के अनुमव और उसकः बाद क दशका के घटनाक्रम स 
यही सबक मिजता है। 


मारत श्रीलका सम्बन्ध 
([40-$7974 ॥२८[०0075) 
भारत व श्रीवका दोना पढीसी एवं ग्रुट निरफ्ल दर हैं॥ दाता के बीच 
अनेक समातताजा के थरायजूद मतभद की दीवारें मी कमर ऊची नहा रखी हैं। 
ओऔपनिवशिक गुतामी स मुक्त द्वाद क बाई दोना दना के बीच चदऊ मुद्रा पर मामूरी 
मतास्तर उमर कर अवड्य सामने आय उिल्तु स्थिति नियस्त्रण मे सही॥ लक्नति 
कुछ सांगा बाद दाना पाक यीच अनेद मसत्रा पर विदादा ने खतरनाक खाई 
पंदा की । 983 के बाद तो श्रीतत्रा मे सिदतीसमित्र सघप से हिंसक मोड़ ते 
जिया और स्थिति काफ़ा विस्फोटक बत गयी। इसऊा मारत-श्रात॒वका सस्बधथां पर 
बटुत बुरा असर पढा। 987 म भारत-श्रीवरा समझौता द्वात क बावजूद उनमे 
मत नद्रां की खाइ पाटी नहीं जा सरी। सवाल उठता है कि दाना दा बे बाच 
आरम्भ मे मामूरी सतनद क्‍या गदर दवात गय, जिद्ठान द्विपसीय सम्बन्धा को सकट 
ग्रस्त बना डाता ? इसका जवार प्रात के जिए सवप्रयम दाना के बीच प्राय॑तिद्दासिक, 
पोराणिय व सास्दतिक सम्पधां ओर भू राजनातिक पक्ष पर प्रकाश डावना 
प्राखमरिक ह्वाया । 
एंतिहासिक व सास्कृतिक सम्बंध और भर राजनीतिक पक्ष---मारत श्वावका 
सेस्बय प्राय विटासिक वे पौराणिर का तक दुढ जा सकते हैं। हिम्दुजा क महाऊाब्य 
रामायण म तका द्वीप का उच्लेख मित्रता है | बौद्ध जातका आदि में इस द्वीप के 
निवासिया के साथ भारत के वामप्रद ब्यापार, सास्हृतिक आदान प्रदान वी स्मृति 
हाए है। सम्रपट अत ने बौद्ध घम + प्रचार हे लिए अपन पुत्र एड पुत्री छा 
श्रीवका जा था। चोती यावरी फाह्यान व द्भात साय आदि न भारतीय भू-माग के 
के साय सिंही द्वाप श्रीवक्ता व वासिया व घनिष्ठ सम्दया का ब्यौरा दिया है। 
यह कहना अविशयाक्तियूय नहीं द्वागा कि बह द्ोप बत ही मप्नार की खाडा की जद 
दाधि द्वाएए मुझुय भाग सर कटा द्वान रू कारण विदक्ली आक्रमणकादिया न हस्‍्तक्षप्र स 
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कहा गया कि 'दोनों देशों के बीच बार्ता सदृभाय और संत्रीपूर्ण वातावरण 23) हुई और 
इससे एक दूसरे के दष्टिकोष समझने में काफो मदद मिलो दोनों पक्षो ने 4 
बजामिक तथा तकतीकी आदान-प्रदात के बारे में ल्ाभधद बार्ता की। भविष्य के 
बारे में उम्मोद बाँचले के लिए कहा गया कि 'दोनों देश अगले दोर को बातो करने 
पर राजी हो गये हे ।' ऐसी आश्याजनक वातें 'ओपचारिक शिप्याचारों और 'शालीत' 
तौर ,तरीकों क्वा परिच्रय अवश्य देती हूँ, किन्तु बुनियादी सोसा विद्याद के हुल की 
दिदा में उल्लेखनीय प्रगति का ठोस सकेत नहीं ॥ बह भो कम आइचर्यजनक नहीं कि 
सातवें दौर की बातचीत में अब्याचल भ्रदेण के समदोरोम चु घाटी इलाके के वागदोग 
मे हुई दीनी घुसपैद पर लम्दी बातचीत हुई, लेबिन यह मामला भी नहीं सुलझ 
पाया। चीन इस वात पर अडा रहा कि यह क्षेत वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उत्तर में 
है और उमके इलाके में पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों मे क्या यहु प्रदत चिन्ह जोड़ना 
उचित नहीं कि दोनो देशों मे जल्दी-जल्दी होने धालौ सीमा वार्ताएँ अपया औचित्य 
सोती जा रही हैं । निष्कपंत, दिसम्बर, 98। से सब तक हुई नो थार को सोमा 
बाताएँ 'नौ दिन चले ढाई कोम' थाली कहावत ही चरितार्थ करती रही हैं। 

राजोव गांधो को चोन यात्रा (दिसम्बर, 988)--तत्कालीन मारतीय 
प्रधानमल्त्री राजीव गाथी तरह-तरह की अटफलों के बीच घीत की पाँच दिवसीय 
माता पर निकले । कई ज्लोगो को इस थात पर आपत्ति थी कि जब तक घीन 
सम्बन्धो मैं सामास्थोकरण का आइदासन (अनोपचारिक ही सही) न दे, तब तक 
भारत को अपनो राजनयिक प्रतिष्ठा दाव पर नही लगानी चाहिए । कुछ अन्य लोगो 
का मानता था कि राजीव गाधी की चोन थाया 'महण चुनावी हथकंडा' थी। 

दस यात्रा के दौरान राजीव गाधी की नीन के सर्वाधिक झक्तिमाली तेता 
दंग प्वियाओं रिंग और अम्य नेताओं, अधिकारियों से बातचीत हुई। मगर सौमा 
विवाद के हल और प्रम्सस्थों के सासरान्यौकरण की दिशा मे कोई ठोस उपलब्धि 
हासित्न नही हुई। यदि वस्तुनिष्ठ ढग से देसे तो किसी मो भारतीय प्रघानमस्त्री द्वारा 
मारत-बोन पसम्प्रत्थ सुधार गे लिए कोई ठोस पेशकश करना जोखिम भरा काम ही 
है ( शतो राव कियी ताटफ़ौय चुवार की आशय करना ब्यर्थ है। बहरहाल, श्री गाषी 
को थीन-चाप्ता राजनयिक दाप्दि से विश्ेप महत्वपूर्ण नहीं समझो जा सकती । 
दिसम्बर 99] मे चीन के प्रधान मस्‍्त्री सो फंप ने भारत यात्रा की--3 
सान्न के बाद कोई चीनी प्रघाव मन्‍्द्री भारत लाया--राजीव गादी से जो चौन की 
थाथा इससे तीन साल पहले को थी, चीन के प्रधान मस्ती की यह यात्रा सम्बन्धों के 
सामान्यीफरण के उसी प्रयास की एक कडी मानी मई। दोनों देशों ने इध्च वाठ पर 
सहमति प्रकट की कि सपा विवाद के सस्पोपशदक हल होने तक वास्तविक नियन्त्रण 
देला पर झान्ति बनाए रततो जाए। साथ ही यह मी घोपपा की गई कि डरा विवाद 
कै हृत की सोज का वाम ठेज छिया ाय। मारठीय प्रधान मन्‍्त्री नरतिह राव के 
अनुसार सीमा विवाद पर हुई घर्चा को सभीक्षर की जायेगी तथा सीमा विवाद के हल 
के लिए तोन साल पहले गठित सयुक्त कार्यकारी दत्त के कार्य मे तेजी लाई जाते को 
कोशिश की जायेगी 28 दैश्यो के प्रघात सस्द्री इसमे व्यक्तिगत दिलचस्पी सेगे 

उपरोक्त विस्लेषण से स्पष्ट है कि सीमा दार्तानो के दौरान दौनों पक्षों ने 
अब तक बातो के स्वरूप, ओपचाखिताओ, स्वर वा पय-प्रर्धक सिद्धान्त तय करने 
में हो समय गेंयाया है। बया ये चार्ताएँ मान अनुप्ठान बनकर नहीं रह ययी है? 
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से देखें तो इस तथ्य को नकारा नही जा सकता कि नेहरू, मेनन आदि के अद्जारी 
आचरण से भारत के छोटे पडोठी देखो का खिन होना स्वाभाविक था| श्रीलका 
जैसे देश एक तरह की आज़ामकता जओोडन को विवश्च थे, ताकि “भारत जैसे बडे 
पड़ीसी देश के मुकाबले वे अपनी आजादी को प्रमाणित कर सके। 

हितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रीलका की आन्तरिक राजनीति में जो परिवर्तन 
हुए, उन्होने नी 947 के बाद भारत और श्रीलका के वीच तनाव पेंदा क्यि। 
मारत वी तरह ओऔपनिवशिक झासन व उत्पीडन के विरुद्ध कोई व्यापक जन- 
आन्दोलन या स्वाधीनता सग्राम श्रीलक्ता में नही हुआ | परन्तु श्लीलका में राजनीतिक 
चेतना का आविर्भाव भिंहली राष्ट्रवाद के विकास के माथ-साय हुआ। दूसरी ओर 
मारतीय मूल के श्रीलकावासी तमिल लोग अपने नेताओ के माध्यम से ही सह्दी 
भारतीय याप्ट्रीय काग्रेस द्वारा सचालित उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनो से जुड़े 
रहे । वी० बी० गिरी जैस लोग श्रीलक़ा मे ट्रेड यूनियन गतिविधिया से जुडे रह । 

950 के दश्मक के मध्य तक दो-तीन प्ररस्पर विरोधी प्रद्धत्तियाँ स्पष्ट हां 
रही थी $ एक ओर नेहरूयुमीन भारत श्रीलका को झिसी सैनिक संगठन का सदस्य 
न होने पर भी अपनी तुतना में कम गुट निरपक्ष और औपनिवेशिक शक्तियों का 
पक्षघर समझता था तो दूसरी ओर श्रीलका की सरकारें अपने देत्याकार पडोमी 
देश भारत क इरादो के बारे आश्वकित रहती थी और उन्हे भारतीय नताओ वा 
बडे भाई जैसा आचरण रास नहीं आता था। श्रीलका में जिस वक्त सोलोमन 
मण्डारनायके की श्रीलका फ्रीडम पार्टी सिहली भापा और बौद्ध घर्मं को आधार 
खनाकर अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी उस समय भारत व दक्षिणी राज्यों में तमिल 
पुनजागरण का दोर चल रहा था। इसका प्रसार श्रीलका के तमिलों तब होना 
अवश्य भावी था | औपनिवेशिक झासन की सम्राप्ति के साथ श्रीलवा की सामाजिक व 
अधिक सरचना में परिवर्तन भी अतिवाय थे; इनसे पैदा द्वा वाले तनाव कई बार 
साम्प्रदायिक धन्दावली म॑ मुखर हुए। श्रीलक्ा के उदीयमान मिहली नताओ के लिए 
यह सहज था कि वे जपनी हताजश्वा व आकांश वा निशाना उन अल्यसख्यक तमिलो 
को बनायें, जो वहुसख्यक जनता की तुलना में अधिऊ समृद्ध-सन्तुप्ट दीखत थे। साथ 
ही साथ खदानां व बागानों मे काम करन दाले तमिल श्रमिका की स्थिति म हास 
द्ोता गया और उनके मन से स्वदेश लोटने की ललऊ बढ़ने लगी। इन सब बाता 
का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि जब श्षीलका में सविधान बनान का बीडा उठाया 
गया तो भौढ़ी दर पीढी यहां रहते आय अनत तमिलो ने अपने को नागरिकता के 
अधिकार से बचित पाया। एक तरह से इस समस्या वी तुलना वर्मा व मल्गया में 
रददन वाले प्रवासी भारतीयों सं की जा सकती है, परन्तु मौमोलिक सामीप्य विशेषकर 
ठमिलनाडु (मद्रास) में तमिल पुनर्जायरण न इस समस्या को कही अप्रिव' महत्वपूर्ण 
बना दिया॥ 972 तक सिद्दली-तमिल समस्या नियन्वण मे रही । इसका एकमात्र 
कारण नेहरू जी का करिश्माती नतृत्व और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिप्ठा थी। 
परन्तु मारत-चीन विवाद के उनरते के साथ नारत-श्रीयका सम्बस्यों में तादरीय 
परिवर्तन हुना । 

चीन के प्रति श्रीसक्ा का झुक्ाव--भारत-चीन सीमा विवाद के साथ यह 
बात सामने आयी कि श्रीज़का का झुक्यव पडौसी मारत की ओर नही, बल्कि दूरस्थ 
चोन के प्रति है। यो बहने को श्रीलका न मारत-चीन सीमा विवाद के प्रति गुट 
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बचा रहा तथापि आधिक व सास्कृतिक इप्टि से इसे भारत से अलग" करना कठिन 
है। नेहरू जी ने एक वार यलत नहीं कहा या कि “श्रीलकावासी हमारे ही हाइ-मास 
के बने हैं और हम उनकी निबति से अछुते नही रह सकते ।' 

वर्तमान परिपेक्ष्य मे इस वात को स्पष्ट करने की जावइबकता है कि जो 
लोग आज अपने को श्रीतका का मूल निवासों बतलाते है, या तिहली भूमि पुत्र 
घोषित कर रहे हैं, वे हजारो वर्ष पूर्व भारत के पूर्वी तट (वर्तमान में उडीसा) से 
यहाँ गये थ्रे। पिछले कुछ वर्षों से श्रीसका में जिन तमिलो के साथ गृह बुद्ध कीसी 
घ्थिति चल रही है, वे मो सदियों पहले वर्तमान तमिलनाडु से इस द्वीप में जाकर 
बसे । श्रीलका की आबादी का जातीय व भाषायी विश्लेषण किया जाये तो मारत के 
साथ उसके घतिष्ठ सम्बन्धों को अनदेखा नहीं किया जा सकता । ब्रिटिश ओपनियवेशिक 
झासन ने इन सम्वन्धो को और पुरुता किया । ब्रिटिश साम्राज्यवादियो के लिए भारत 
उनके औपनिवेशिक साम्राज्य की “मुकुट मणि! था ओर श्रीलका, वर्मा, अदन, 
प्विमापुर आदि देश इस बहुमूल्य निधि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। भारत मे 
नियुक्त गवर्नर जनरल या बायसराय इन सब पर नियन्त्रण रखने वाला लगभग 
तिरकुश अधिकारी होता यां। इस व्यवस्था मे मारतीय औपनिवेश्िक प्रशासत की 
केन्द्रीय भूमिका थी। अग्रेजी मापा, चिक्षा प्रणाली, प्रिवी कौस्सिल बाली न्याय 
व्यवस्था »तया ओऔपनियेशिक आधिक स्थार्थों के ताते-बाने के कारण भारत व ध्लीलंका 
दोनो के बीच पारम्परिक स्म्बन्धो का आधुनिक रूगान्तरण हुआ । 

द्वितौय विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका में ब्रिटिश नौसेनिक मुख्यालय की 
स्थापता की गयी ओर लाइं माउटबेटन के नेतृत्व मे भारत के लिए इस टीप का 
भूं-राजनीतिक महत्व माठकीय ढंग से उद्घाटित हुआ। इस सबके अलावा 
औपनिवेशिक काल में बहुत बढ़े पेमाने पर नास्त से बत्युआ मजदूरों का निर्यात 
श्रीलंका की सदानों व वाब्रानो पर काम करने के लिए किया गया। कालकम' में इसने 
श्रीलका की जनश्नस्या का स्वरूप बदल डाला ओर राजनीतिक समीकरुणो को 
महत्वपूर्ण ढग से प्रभावित किया। दो पीढ़ी के अन्तराब भे ही भारतीय आप्रवासी 
अपने उद्यम ओद बर्मठता से प्रशासन, शिक्षा, व्यापार एवं व्यदसाय मे बेहद भहृत्व- 
पूर्ण बन बैठे और आजादी श्राप्त द्वोने के बाद वे मारत-श्रीलंका सम्बन्धो को 
बनुधासित करते रहे हैं। * 

आजादो के बाद भारत-थोलंका सम्बन्ध--947 में आजाद होने पर भारत 
दाष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा ओर नातेदारी के कारण प्रारम्भिक चरण में भीलका 
के साथ उसका सोहाद बना रहा । इसके तत्काल बाद भारत मे गुट निरपेक्ष नीसि 
का वरण किया और मारत के साथ भ्रीसका के विवाद सतह पर आते लगे। श्वीलका 
के सत्कालौन प्रधान मन्‍्त्री स्वर जोन झोटलेवाला दक्षिणपयी स्प्नान के परिचिम-परस्त 
ब्यक्ति पे। उनका मानना था कि ग्रुद निरपेश्षता को विलासिता भारठ जैसा बड़ा 
देख ही मह सकता है। श्रीलता जँने छोटे देश के लिए सामूहिक मुरक्षा परियोजनाएँ 
व मैनिक सस्पि सगठत ही उपयुक्त हो सकते है। इसी निदान के अनुसार उन्होंने 
श्रीवका में बांस आऊू जमटीका' को प्रसास्ण को अनुसति दी ओर ब्रिटेन को 
अपने पक्ष मे रखने के लिए आजाद को घोषणा के दाद मो एक बड़ी छीमा तक 
ओऔरनिवेशिक तामझाम को बरकरार रखा। बादुय सम्मेलन (955) में गुट 
निरपेक्षता को लेकर नेहरू जी के साथ उनकी काफी नोक-मोक हुई। वस्तुनिष्ठ ढग 
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नहीं पडा । भारत द्वारा थ्रीलका को कच्चा तिबु द्वीप समूह सोंपें जाने पर सदमावना 
का भण्डार और मी बढा ।॥ थ्रोलका मे 97] में जब त्ोतस्‍्कीदादी सिंहली युवकों 
ने हिसक बगावत की तो विद्रोह झमन के लिए इन्दिरा सरबार ने मिरिमाजओो 
अण्डारनायके सरवार को तत्काल भारतीय सेनिक सहायता पहुंचायो । जून, १975 
में भारत भें आपातकाल की घोषणा के बाद जिन गिनो-घुनी सरवारो बे साथ 
इन्दिरा गाघी के सम्बन्ध सघुर बने रहे, उनमे श्रीलका एक था। विवादों को 
अनदेखा करने और सहकार कै क्षेत्र को बढावा देने वाली यह स्थिति सिरिमाओं 
भण्डारनायक और इन्दिरा माधी के का्यंवाल तक बनी रही । यह भी एक संयोग 
ही था कि भारत में इन्दिरा गाघी और श्रीलका मे सिरिमाबो भण्डारनायके 977 
में लगभग एक साथ अपदस्थ हुए। दोनो तेताओ पर तानाशाही ओर भ्रष्टाचार के 
आरोप लगाये गय । वोनो देशा मे उत्तराधिकारी सरवारो ने चली आ रही नीतियो 
में बुनियादी परिवर्तत करने का प्रयत्त क्या । 980 में इन्दिरा ग्राधी के पुना 
सत्ता में आने के बाद भारत-श्ीज़का सम्बस्धों में बडी अडचन पेदा हुई। 
भारत-धोलका सम्बन्धों मे पुन- विगाइ-श्रीतका के राष्ट्रपति जूनियस 
जयवर्दव ने 977 में सत्ता मे आने के बाद महत्वपूर्ण सर्वधानिक परिवर्तन किये 
और देश बे जाथिक विश्वास के लिए दक्षिणपथी मुक्त व्यापार घाला मार्ग चुना। 
97] के वाद सोवियत सघ के साथ भारत के विशिष्ट सम्वन्धों वी घनिष्ठतां को 
दसते हुए भारत के साथ श्रीलका बे' बारम्वार मतभेद अवश्यम्भावी थे। जयवदने 
के लिए श्रीमाओ शास्त्री समभोते की कोई अहमियत नही थी और उतके कार्यकाल 
के आरम्म से ही इसकी धर्तों को अवबहेलना फो गयी। जयवद्धने भस्प्रिमण्डल के 
यरम मिजाज सदस्य प्रेमदास, ललित अवुलथमुदली सरकार का प्र॑मश “मिहलीकरण! 
करन मे सफल हुए । इनकी शह पाकर सेना वे पुलिस के सह-सेनिव दस्तें निरीह 
निर्धत तमिलो पर अत्याचार करते रहे। श्लीलका वी राजधानी कोलम्बों से दुर 
उत्तरी छोर मे रहने वाल तमिलो की यह वाजिब धघिकायत रही कि सिहली लोगो 
द्वारा उनकी भूमि का औपनिदेशिकीवरण जिया जा रहा है, उनकी भाषा का 
अवमुल्यन हां रहा है तथा उनके पूजा-उपासना अष्ट कर परोक्ष रूप से 
उनके वशनाश कया पड्यन्क्र जारी है। 980-8 तब बुछ तमिल युवकों ने अपना 
आकोश मुसर बरत के लिए आतक्वाद का मार्ग चुन तिया और पश्चिमी देशों की 
सतके पंत्र-पश्चिकाओं में 'त्मिल चीतो' की दिलर कारगुजारियो के बारे में लेख, चित्र 
भादि छपने लगे । इससे मारत-ध्रीलवा सम्बन्धो म॒ तनाव पेंदा हुआ॥ दस वर्षों 
तब भारत के दक्षिणी प्रान्त तमिलनाडु मे सत्तारूढ़ दल अप्ना दमरुक मुनेव कपंगम 
(अप्ता द्रमुक) श्रीलका व तमिला का पक्षपर रहा। तमिलनाद में तद सत्तारूढ़ 
द्रविड मुनप्त कपमम (द्रमुक) को सरकार का भी एसा ही रखेंपा रहा । धीतका सरवार 
का यह दाक निराधार नही कि तमिल चोतो को मारत से सहायता और भारतीय 
मूमि पर शरण मिलती रही है। 
शोलका मे उप्रवादो साम्प्रदायिक हिसा छा विस्फोट--983 के आरम्म 
तक जातीय तनाव की यह स्थिति विस्फोटक बन चुकी थी। इसब कई बारण थ। 
अीलका वे उत्तरी प्रात जाफना में बहुसस्यक जनता तमिल वशज है। परूर्दी इलाक 
बद्ठीगलाओं और प्िबोसाली मे भी तमिल भाबादी काफ़ो घनी है। इन तमिला को 
लगने लगा कि जयवद्धन सरकार उनके अधिकारों बी रक्षा बरन मे असमर्ष है। 
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विसपेक्ष तथा तटस्थ रवग्रा अपनाया परन्तु पारम्परिक सम्बन्धों और भू-राजनीतिक 
स्थिति को देखते हुए उसका रूप संकट की घडी में भारत को अकेला छोड़ देते वाला 
था। यह रेखाकित किया जाता जरूरी है कि चीन के सिलसिले में श्रीलका की कोई 
विवशता तेपाल, वर्मा और भूठान जैसी नही थी ॥ श्रीलका को विसी चीनी हमले 
का खतरा नहीं धा। कम से कम इस समय तक श्रीलका को चीन से मिलने वाली 
आधविक सहायता भी नाममात्र कौ थी । 
घह सोचता तर्कसगत है कि यदि ध्रोलका ने भारत के प्रति विशेष जन्ारंग्रता 
नही दर्शायी तो उसका उद्देश्य 'मैनी की कीमत! बढाना था। इस समय तक भीलका 
के तमिलों ओर भसिंहलों लोगो में चुनावी राजनीति के प्रसार के साथ कदुतापूर्ण 
बैमनस्प बढ़ते लगा था। और लासो तमिल अपने भविष्य के बारे में बिन्तित थे। 
श्वीलका संदकार की इप्टि मे तमिलो की देशभक्ति सदिग्ध यो ओर एक सिहली 
उप्रवादी द्वारा प्रघानमस्धी सोलोमन भण्टारनायके की हेत्या के वाद सिहली साम्प्र- 
दाविकता के प्रति श्रीलका सरकार उदासीन नहीं यह सकती थी। कुछ विद्वानों वे 
महू भी सुझावया कि मारत में पंयवर्षीय योजनाओं में गतिरोध और चीन व 
पाकिस्तान क्षे साथ सम्बस्धों में तनाव-वृद्धि के सथोग ने श्रीलका को मारत से 
जत्नग अपना मार्ग धुतने के लिए प्रोत्माहित किया | 96] में बेलग्रेड मे आयोजित 
पहले गुट निरपेक्ष शिप्तर सम्मेलन में नेहरू जी तथा सुकार्थों को भिड़ंत ते यहू वात 
उजागर कर दी थी कि तीमरी दुनिया के सभी देश भारत को अपना मुखिया नही 
मानते । पह स्वाभाविक पा कि भारत के पड़ोसी देशो ने अपने राष्ट्रीय हित में 
इसका लाभ उठाने का प्रयत्न किया । 
शाहप्रों-सिरिमाभों समझोता--समोभाग्यवश, नेहरू जी के उत्तराधिकारी लाल 
बहादुर घास्‍्त्री के कार्यकाल में भारत-श्रीलका स्म्बन्धों में आश्यातीत सुधार 
हुआा। अपने शमुओे चोन ओर पाकिस्तान के प्रति सख्त यथार्थवादी रख 
अपनाते के कारण शास्त्रीन्‍्युगीन मारत का मनोवल सुघरा। दुसरे, अन्तर्राष्ट्रीय 
भामलो से विश्वब्यापी इचि न रखने के कारण शास्त्री जी के पास पढ़ोसी 
देशों के लिए अधिक समय था। इसके अतिरिक्त क्षास्त्री जो के साथ राजनगरिक 
परामर्भ करते वालो को यह अहमास कतई नहीं होता था कि ये स्वयं तुन्य 
या बौने हैं। इस दुण्ठा से मुझ होने पर वे आसानी से सियायतें दे सकते है । 965 
में मिरिमाओं भण्डारनायके जोर पास्त्रो जी के बीच हुए समझौते के तहत भारत 
सरतार ने श्रीलका में बसे लगसग दो लाख काग्रिकता-विहीन प्म्मिलो को ग्रहण 
करना स्वीयार किया | उसने ऐसा एक मानदीय समस्या के समाधान को प्राथमिकता 
देते हुए किया दूमरी ओर धीवका सरबार ने यह बात स्वीकार को कि बचे हुए 
तामिलो को यपाशीध्ष नागरिस्ता प्रदान की जायेगी और उसके साथ किसी प्रकार 
बा भेद-भाव नही चरता जाग्वेगा। इसी समझौते में भारतीय थौर श्रीसंकाई भद्युआरो 
के मछली परड़ने बाते क्षेत्र के सोमाउन रा सृत्रपात भी क्या गया । 
इल्दिरा-सिरिमाओ काल : पनिष्ठ सम्बन्धों का रोर--शास्वी जी के बाद 
एम्दिरा गाघो भारत की प्रधानसन्धी वनी | उनके कार्यकाल में भारत और शीतका 
के बीच गम्बन्ध औौर नी घतिष्ठ हुए । दोनो देशो की महिला प्रयानमन्त्री (इन्दिया 
गादी व सिरिमाओं भष्डारमायके) स्वभाव, राजनीतिक रुझान य॑ कार्य्षली से एक- 
पूसरे के करोव थी । इसी कारण उनके बीच सापक राजनी तिक सवाद मे कोई व्यवधान 
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हो गया । इसके साथ ही इस बात को अनदेखा करना कठिन है कि तमिल दापामारों 
को मिलने वाली सेनिक सहायता भारत के माध्यम से ही पहुँच रही थी। यह सच 
है कि भारत सरकार का इससे सीधा लेना-देना नही रहा, तथापि उसने तमिलनाडु 
की अन्ना द्रमुक सरकार की सहानुभूति और खुले समर्थन पर कोई रोक लगाने का 
प्रयत्न नहीं दिया। उससे श्रीलका का सिन्र होना स्वामाविक था। जयवदुने और 
उनके सहयोगियों को यह लगता रहा कि भारत मे सत्तारूढ़ काग्रेस पार्टी तमिलनाडु 
भे अपनी सहयोगी अन्ना द्रमुक पार्टी को अप्रसन्न नही करता चाहती ।॥ तत्तालीन 
भारतीय विदेश सचिव रमझ भण्डारी श्रीवका के साय सुलह वाला लचीला मार्ग 
सुझाते थे, परन्तु प्रघानमन्न्री के अन्य वरिष्ठ सलाहकार जी० पार्थसारथी, बेंकटेश्वरत, 
रगराजन, कुमारमगलम आदि अति यधार्थबादी ढग से सख्त रुख अपनाने के 
हिमायती थे। परिणामस्वरूप, 984-85 में स्थिति जटिलतर तथा और अधिक 
जाखिमग्रस्त हो गयी। 986 में वगलौर में आयोजित सार्क (56#7?८) 
शिखर सम्मेलन के दोरान इस समस्या क नाटकीय राजनीतिक समावान का प्रयत्न 
किया गया, परन्तु इसमे कोई प्रगति नही हो सकी | इससे पहले भी थिम्पू वार्ताओ 
की ब्रम्मावताओं का छार-झोर स॒ प्रचार किया गया, किन्तु तमिल उम्रयारदियों की 
हृठ्घामिता के कारण कोई ठोम नतीजा सामने नहीं आया। 

इस समस्या के हल मे परेशानी के कई कारण थे । जहाँ एफ ओर भारत 
सरकार तमिल द्वापामारों पर एक सौमा तक ही दबाव डाल सकती थीं, वही तमिलों 
के लिए श्रीलरा सरकार वी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी थी । उन्हे लगता या कि 
श्रीलका सरकार वार्ताओ के बहाने सिर्फ इस बात की मोहलन चाह रही है तनिसेनिक 
दस्तों को समुचित ढंग स तैनात कर समस्या का निर्णायक हिंसक समाथान क्या जा 
सके । यह सच भी है कि 2986 के दौरान जयवर्द्धने सरफ़ार के आचरण से एसा 
नहीं लगता था कि जयवर्द्धने भारत सरकार वी मध्यस्थता बी कोई जरूरत समझते 
है । जयवद्धने ने स्वय कई बार भडकाने-उवसाने वाल ढग से यह घोषणा वी कि 
आपातवाल में वह अपने देश की अखइता वी रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों बे 
हस्तक्षेप को सहर्प निमन्‍्नण देंगे श्रीलवा में बड़े पंमाने पर इजराइली, दक्षिण 
अप्रीकी, पाकिस्तानी, द्विटिश और अमरीकी सैनिक सलाहकार तथा भाड़े के सँलिक 
तैनात कय गये और इस तरह के सकेत मिल कि तज़िकोमाली वा महत्वपूर्ण 
नौसेनिक अड्डा अमरीडा का सौंपा जायेगा 4 यह सारा साम्रिब' घटनात्रम मारतीय 
सामरिक हिंतों के प्रतिकूल था। इसके जछावा स्वय श्रीलका के नोसे निक अधिवारियों 
का आधरण उत्तरोत्तर भडग्नाने-उक्साने वाला वनता गया। मप्ताद की खाड़ी में 
रामेइवरम के समीप मछली पदडने वाले अनेक गनिरीह मछुआरो की जानें इन दिनो 
गयी और उनके जीबिकरोपा्जन में बाधा पडी | श्रीलका से तमिलनाडु पहुँचने वाले 
डारणाथियों की समस्या सयावहू दंगे से बढ़ने लगी और बगला देश का प्रसंग अनायास 
याद आने लगा $ अब श्लीलका को समस्या सिर्क तमिलनाडु की रुचि का नही, बल्कि 
आरतीय विवेश कीदि के सन्‍्रमे में शायमिक महत्व का जिपय बन कयी २? 

एक ओर घटनात्रम ने स्थिति वो सकटाकीर्ण ददाया ॥ तमिल छापामारो का 
मेतृत्व कालत्रम में सध्यममार्गी-ससदीय विपक्षियों के द्वाथों स निकल कर द्विसक 

7 देखें--भ, 9 ५३:07, हा&वा2 टामफ ब उर॑ 2००६० (0८३७, 4986), 
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उन्हे इस राएकार की नीयत और इटादो पर सन्देह होने लगा था । न केवल सेना 
और सरकारी नौकरी मे नियुक्त किये जाने वाले तमिलो का अनुपात तेजी से घट 
रहा था बल्कि बडे पैमाने पर देश के और भागों से सिहलियों को लाकर जाफना 
मे बसाते के प्रयत्न किये जा रहे थे | नवामन्तुक ख्विहलियों के प्रति तमिलो का रोप- 
आक्रोश स्वाभाविक था । चूकि इग सिहलियों को पुलिस और सेता का समर्थन एवं 
सरक्षण प्राप्त था, जिस कतरण उनका शत्रोध करता आसान वढ़ी था। सिदक्तिणों 
ने उत्तरी और पूर्वी प्रान्त के मूल तमिल निवासियों को अनुशाध्तित रखने के लिए 
आतक का सहारा लिया। निर्दोष तमिलों को बलात्कार, आगजनी, लूटपाठ का 
छिकार बनाया गया। 

अब तक 'ईलम! अर्थात्‌ तमिल्ो के स्वाथीन राज्य की माँग इक्का-दुक्‍का 
जोमीले तम्रिल चीते हो उठा रहे थे । अधिकाश तमिलो के लिए ईलम का अर्थ 
था--उत्तरी तथा पूर्वी प्रात भें स्वायत्त प्रशासन । लेक्नि सिंहलियों फी बबंरता ने 
अवैक मध्यभार्गों तमिलो को भी सह सोचने को विवद्य किया कि स्थायत्तता नहीं, 
स्वाधीनता में ही उनको मुक्ति है। जब स्थानीय प्रणासन सिहली पक्षघरता के कारण 
तमिलों को बचाने में असमर्थ हो गया तो तमिल युवकों ने पते लोगो को बचाते 
की जिम्मेदारी उठायी और इन तमिल चीतो की छापामारी मे तेजी से दुद्धि हुई। 
जाफता भे मानवाघिकारो के हनन के विएद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए 
तमिल उमप्रवादी छापामार सनसनीखेज आतकवाद का सहारा ज़ेने को बाध्य थे। 
उनके पडयन्धों के शिकार इस इलाके में वडी स्रख्या मे तनात सिंहली पुलिस एवं 
संनिक अधिनारी हुए | अपने साथी जवानों की मौत का बदला लेने के चक्कर में 
सिहली सेलिक एवं सह-सेनिक दस्तों का आचरण क्रमश: लगभग पाशविक हो गया। 
जौ तमिल युवक घरण्पबड़ में गिरफ्तार होते, उनको जेल में अमानवीय यातनाएँ 
दी जाती और उनके स्वजनों ब मित्रों को मी उत्पीडक यन्त्रणा का शिकार बनना 
पढता । दगों के घमन के बहाने श्रीसका की जेलो में थडी सस्या में तमिल बन्दियों 
की द्ृत्या को गयी । इस प्रकार असन्दुप्टों के नेताओं का सफ़ाया करने का प्रयत्न 
किया गया। इस क़िया-प्रतित्रिया ने हिसा के दुष्चक्र को भड़काया। अनुराधापुर के 
हत्यायाण्ड ने इस बात को कोई गुजाइश नही छोड़ी कि बडे पैसाने पर साम्प्रदायिक 
रक्तपात को टाला जा सके । इसके बाद कोलस्दो शहर यो आगजती की लपटों में 
मुलसना पड़ा भोर लगातार कई हपनो तक इस राजधानी को कपमयूग्रस्त रखना 
जरूदी हो गया । जाफना में लगभग गृह युद्ध बाली स्थिति पैदा हो गयो और प्िहली 
सैनिकों को अपने शधु के रूप में देखने लगे | इस प्रकार तमिल उम्रयादी एक तरह 
का समानान्तर प्रतिदवन्दी प्रश्लासन स्थापित करने में सफल हुए ॥ 

एक ओर श्रोलका सरकार के लिए यह समस्या रही है कि यदि वह छापा- 
मारो का उन्नूलन किये बिना तमिलो की माँग मान लेती है या उनेसे बातघोत 
करने को राजी होती हैं तो इसको परिणति देश के विभाजन-बिघटन में ही हो 
मंफती है। दूसरी जोर कोई भी जिम्मेदार सरकार इस बात को अनदेखा नहीं कर 
सकत्ती कि बुल आदादो के लगनग ]9-20 प्रतिशत हिस्से की जायज साँगो को 
अनदेसा कर बहुमत के नाम पर साम्पदायिकता का जहर फैलने दिया जाये। 
दुर्भाग्यवणश जयबर्द्धने झे मन्यरिमण्दल में मुझभेड़-पसन्द उम्रप्थियों के शक्तिशाली ह्ढो 
जाने मे शप्ट्रपति जयदददधने के लिए उमिलो के साथ मयाद शुरू करना बहुत किन 
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से पिहली सैनिका का हटाकर तमित्र और मारतीय सैनिकों को एक-दूसरे क सामने 
खडा कर दिया। राहतकारी हस्तक्षेप की बदनामी के बाद पडोसी देश म सैनिक 
उपस्थिति का खर्च और बोझ भारतीय राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक ही हो 
सकता था 8 

जनवरी, 989 में श्रोत॒का म॒ प्रेमदास ने राष्ट्रपति पद सम्माला। 
आरम्म मे भारत के प्रति उनका रवेया सयत और जिम्मदार नजर आया, किन्तु कुछ 
ही दिनो बाद उन्हाने श्रीलका के जातीय तबाव के लिए भारत को कोसना और 
शान्ति सैना की वापसी की माग जोर-शोर से शुरू कर दी॥ अन्तत मार्च, 2990 तक 
मारत ने बान्ति सेना (2८७८० ॥(८८एण॥8 8०7०८) कीं सम्री टुकडियो को स्वदेश 
बुला लिया। इसके वावजूद श्रीलका मे जातीय समस्या की ग्रुत्यी शुलझने के बजाय 
उलझती ही गयी । 


ज्ान्ति सेना की वापसी के बाद भारत-अ्लीलका सम्बन्ध 


दशकों मे यह बात कट्दी जाती रही है कि भारत ओर शक्षीलका आपस मे 
अभिन्न रूप से मूंथे हैं। हम लोग एक ही हाड-मास क हैं और हमारे राष्ट्रीय हितो 
में कोई टकराव हो द्वी नही सबता। दुर्भाग्यवश कटु यथार्थ इस सदाशयी भावुक्ता 
को हमेशा घुठलाता रहा है । पिछते छह-सात वर्षों क अनुभव के बाद यह सोच 
सकता सम्भव है कि निकट भविष्य सं कभी भारत और श्रीलका क सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण 
तो छोडिए, सामान्य भी होगे ॥ 

श्रीलका भाम्प्रदायिक गृह युद्ध के कारण सवनाश के कगार पर खड़ा है। 
विडम्बना यह है कि यह कोई निर्णायक घडी नहीं। श्रीवका से भारतीस शान्ति 
सना (मार्च 990) लौटने क बाद युद्ध विराम कुछ ही महीव जारी रहा। लिदूदे 
और श्रीवकाई से निको की हिंसक मुठभेड फिर से शुरू हो गई ॥ उग्रपपरी तमिलों का 
सामना करने के लिए श्रीलका ने वायु सैनिक वमबारी का नृशस रास्ता तवाशा। 
दश के दक्षिणी भाग मे ज० वी० पी० के हिंसक आतववादियां क बीच फूट के बीज 
बोन और उन पर काबू पान के बाद श्रीलका के राष्ट्रपति प्रेमदास का मनोबल 
फ्लिहाल मजबूत है। दूसरी ओर मारतीय धान्ति सँनिको वी क्षमता पर प्रश्न चिह्न 
जगाने के बाद जिटटे के मुक्ति चीत भी सम्यूण समझोत व लिए तैयार नहीं। यह 
स्थिति मारत-श्रीलक्ा सम्बन्धो के लिए निश्चय ही दुख़दायी है। यदि श्रीलकाई 
सैनिक तमिल आवलकक्‍याद का उन्मूलन करन म॑ विजम्ब करत हैं ता सरकार के 
लिए अपनी असफ्तता व लिए म्रारत वाला बहाना प्र करना ही बचा रहूंगा। 
प्रेमदास तब यह आश्षेप लग्रायेंग कि प्रमाकरत वर्गेशा सिफ इसीजिए रणक्षेत्र भ बच 
हैं कि उन्हे भारत स निरन्तर महायता मिल रही है। यह सच है कि तमिलनाडु की 
अदुसख्यक जनता की सहानुभूति और समर्थन लिट्ट को प्राप्त है, परन्तु इसक लिए 
नई दिल्‍ली सरकार उत्तरदायी नही समझी जा सक्‍ती। 

यदि सिहली सेना लिट्ट का सफाया करने म, या बम स कम जें० वी० पी० 
वे तरीके पर बुछ बड़े नताओ का ही सही, दमन-शमन करती हैं तो भी यद स्थिति 
जार के लिए बहुत अनुकूल नहीं समझो जा समती । झास्ति रक्षक मेंनिक दर्स्ता को 
वापसी से लिट्टे छायामारा क प्राणों की और श्रीतवाः के राष्ट्रीय सम्मात वी रक्षा 
एक मांय हा सकती ओर इस घटनाक्रम मे छल्तर्राष्ट्रीय रगमद पर हस्तक्षेपक्तारी काय॑ 
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छापामारों के पास चला मया। 'तुल्फ' (तमिल सिबरेशन फ्रंट) के अमृतलिगम जेंसे 
सेता भुला-मिदा दिये गये और “लिट्टे! (लिबरेशन टाइगरंल जाफ तमिल ईलम) के 
प्रभाकरण और किट्टू जेंसे नेता चवित दव ग्ये। तमिल बिरोहो के आपसी वेमनम्य 
मे भी प्राणनाशक सघर्प का रूप से लिया और अन्ततः 'लिट्टे', 'प्लोट' 'इरोस' 
आदि गिरोहो के जापप्ती सर्प ने इनको जर्जर कर दिया। इसने दहरी सेनाओ का 
मनोदल बढाया मौर शऔलका सरकार के सँनिक समाधान के प्रयत्व सफलता की 
कगार तक पहुँच गये | अनेक विश्लेषकों का मानना या कि भीमती गाघी कौ मृत्यु 
(अस्टूबर, 984) के दाद जयवर्दने राजी ग्रादी के भोलेपत व उतकी अनुमवहीनता 
का निरन्तर लाम उठाते रहे + 

जूत-जुलाई, 987 में तमिलो ने यह घोषणा की कि वे निकट भविष्म में 
एकपक्षीय स्वाधीनला को पोषणा कर देंगे। इसके जवाब में श्रीसका सरकार ने 
जाफना की नाकेबन्दी कर टी। इन घिरे हुए भूखे-प्यासे तमिलों को राहत सामप्रो 
पहुँचाने वाले निरस्त मारतीय नाविक वेडे को श्रोलंका ने अपमानजनक ढंग से 
रोका। अन्‍्ततः मास्त को वायुसेनिक शक्ति के प्रदर्शन के साथ प्रतीकात्मक राहत 
सामग्री पहुँचाने के अपने सामच्ये बार प्रदर्शन करना पडा | 

भारत-शोलंका समझौता--यहाँ इत बात की विस्तृत व्याख्या को जरूरत 
नहीं फि उपरोक्त भारतीय आचरण श्रीलका को सम्प्रभुता का हनन था या नही या 
अन्नरॉष्ट्रीय विधि के पण्डितो का इस पियय मे क्‍या विचार है? यह निबिवाद है कि 
इस हस्तशेप के बिना राजीब गाघी और जयवर्द्धने के दीच जुलाई, 987 में मारत- 
श्रीलका स्रमझौता नहीं होता । इस समझोते मे यर्षों से मुक्षर की जा रही असन्तुष्ट 
तमिलों की लगभग सभी मारे म्रान ली गयी । त्मिल-बहुल उत्तरी एवं पूर्वी प्रातो 
का एकीकरण, स्थानोय प्रधासभ को स्वायत्तता, राष्ट्रीय जीवन में तमिलो के साथ 
अदमाव की समाप्ति आदि । इसके बदले मे तमिलो द्वारा इस्त् समर्पण किया जाना 
था ओर स्वतन्त्र ईलम (राज्य) की मांग छोड़ना था। गिरफ्ताड राजनीतिक वर्दियों 
की रिहाई होनी थी। एक सुनिइचित कार्यफ्रस के अनुरूप इन ध्ावधानो की पुष्टि के 
जलिए इन प्रातों में जनमत संग्रह की ब्यवस्था वी गयी। इस समझौते में जाफना 
से लिहुलो सेनिक दस्तो को वापस बुलाने की वात कही ययी । भारत ते इस समझ्नोते 
को लागू करने के लिए जामिन (गारटर) बनना स्वीकार क्या। श्रीलका सरकार 
में मारत को यह आस्वासत दिया कि श्रीसका भें मारत त्रकार को नुकसान पहुंचा 
सकने थाली किसो भी विदेशी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किय्रा जायेगा । विकोमाली 
के सैनिक अड्डे की बात तो छोडिये, किसी भी विदेशों रेडियो प्रसारण को भी 
घुसपेठ का मोर नही दिया जायेगा। इन आशइवासनों को विश्वतनीयता बनाये रखने 
के लिए भारतीय शाल्ति रक्षक मेनिक दन्‍्तो का इन्तजाम किया गया ॥ 

भारत-्ोलका समझोते पर दत्वाक्षर करने के तत्तान धाद भारतोय प्रघान 
मन्द्री राजोव गाधी ओर श्रीलझा के झाप्ट्रपति जयदद्धंने पर अलग>्भलग जगह 
असफल कातिलाना हसले हुए। इससे कई विद्वानों ने बह सुझाय्ा कि दोनों पक्षों के 
उप्रपश्ियों की नाराजमोी इस बात का प्रमाण है कि समझोतां रिप्पक्ष है । तर भी 
इमप्ठसे बह दाव स्‍्वयमेद निद्ध नही हो जाती कि समझ्नौवा स्रफल होगा और भारत ब 
श्ोलका के बोच विवाद आमातों से तत्काल समाप्त हो जायंगे। इस मसमझोते का 
कियान्दयत काफी पिछद बुरा पा। हुआ सिर्क इतना कि जयदवदधने ने बडुत चतुराई 
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असमयता से जहाँ एक ओर श्रीलका सरकार की उच्दमश्शखल तानाशाही बढी, बही 
हाथ आयी जीत' को भारतीय हस्तक्षेप के कारण गेँवाने से मुक्तिदीते बौजला गये। 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर श्रीलका सरकार के सामने भारतीय सेनिक क्षमता का मिथक 
टूटा तो दूसरी ओर लिट्टेवादियों को यह लगा कि ईलम राज्य' और उनके बीच में 
बाघा सिर्फ भारत है। उन्होंने तमिलनाडु में अपनी परड्यत्रकारी गतिविधियों का 
जाल फेलाया, जिसकी भयावह परिणति भास्तीय चुनाव अभियान वे दौरान मई, 
99 भे दैराम्बूर मे राजीव याधी की बबर हत्या मे हुई। इसके पहले लिट्टे के 
आतंकवादियों ने श्रीवका के तत्कालीन रक्षा राज्य मन्त्री विजयरत्ने की नृध्स हत्या 
कर दी थी और इसके बाद कोलवो में सेना मुख्यालय को बम से उडाकर अपनी 
महार क्षमता का प्रद्न किया । लका की स्थिति से स्पष्ट है कि वहाँ के घटनाक्रम 
को प्रभावित करने मे मारत असमर्थ है। ऐसे मे दोनो देशों के बीच तनाव बरकरार 
रहना ही सभव है ॥ 


भारत-ब गला देश सम्बन्ध 
([#90-ऐआ88 0६॥॥ रि०४075) 


जब 97 में स्वतन्त्र याप्ट्र बे रूप मे बगला देश का उदय हुआ, तव 
भारतीय विदेश नीति नियोजको के मन में आश्या कौ एक किरण जगमग्रायी कि 
947 में देश का बेंटवारा अब मटियामट किया जा भकेगा। भारत के शत्रु 
पाकिस्तान से बगला देश न केवल अलग्र हो गया, बल्कि उसके नए नेताओं ने इस 
राष्ट्र को धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी जनतन्त्र के रूप म॑ स्थापित करने की अपनी 
महत्वाकाक्षा प्रकट की | शििर ग्रुप्त जैसे प्राविस्तानी मामलों के प्रतिष्ठित जानकार 
मे इस मारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति मे एक निर्धायक मोड समझा यह दुर्भाग्य 
का विषय है कि इस आाशावादिता को बनाये रखना बहुत समय तक सम्भव नही रहा। 
इसक कारणों को समझने और मारत बगला देझ्न सम्बन्धो के भविष्य के बार मे 
तकंसगत विश्लेषण करने के लिए सक्षिप्त ऐतिहासिक पुनरावलोबन जरूरो है । 

ऐतिहासिक पुनग़वलोकन (947 से 97] तक)--आधुनिक भारत के 
इतिहास के अधिकाश विद्यार्यी इस आ्रान्ति वे शिकार हैं कि दश के विभाजन के 
समय साम्प्रदायिक हिंसा का विस्फोट और तद्जनित बैमनस्य पश्चिमी सीमात तब 
ही सिमट रहे थे) इस बात पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है कि वगाली चाहे 
पूरब के हो या पश्चिम क, व हमझा सास्कृतिक इध्टि से एक्-टूसरे क॒ करीब रह और 
उनम विभाजन के बाद भी बेसी खाई कमी नहीं पडी जैसी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
में रहने वात पजाबियो के बीच गहरी हो मयी थी । यह बात एक सोमा तक ही टीक 
है। इस बात का अनदखा नहीं किया जा सकता कि ]947 स ]97] तक पाकि- 
स्वान के इस हिस्से (अर्थात पूर्दी पाकिस्तान, लक्नि अब बगला दश) क॑ साथ भी 
मारत सरकार के सम्बन्ध तनावप्रस्त रह हैं ओर विदाद क कई मुद्दे बीच दीच में 
उभर कर मामने आते हैँ ६ साम्प्रदायिक हिंसा, अल्प सब्यकों का उत्पीरन, भूमि या 
जव विवाद, तस्करी ओर मसरेमा पार अपराधियों द्वारा शरण थाना निरन्तर चचित 
होत रहे हैं (हाँ, इतना अवश्य रहा कि तत्कालीन पूर्वी प्राव्िस्दान के वासियों के 
मन मे अपन थजाबी उत्पीडक छामको के प्रति जितना द्वेष था, उसवी तुसना मे वे 
स्वब को अपने मारतीय बगासी बन्घुआं व निकट सहसूस करते थ)। यहा इन सबके 
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के रूप में जारत को काफ़ी तिन्दा करवाई। तब सो, जब तक श्रीलंका में मारतीय 
सैनिको की उपस्थिति थी, लिटूटे और श्वीलकाई सरकार दोतो पर एक तरह का 
अकुश था। अपराधी उच्छुद्धतता और नस्लवादी नरसहार दोनो को ही द्ाति रक्षक 
मैनिक दस्ते नियस्नित करते रहे । सवाद द्वारा समस्या के समाघान की सम्भावना 
अब नही बची । 

आज राजनमिक पहल का कोई खाघन भारत के पास नहीं। मान भी लें 
कि श्रोलका के उत्तर पूर्वी प्रदेश में लिदूटे छापामार अपनो स्वाघीनता की घोषणा 
करते हैं या इस इलाके को 'आजाद' कर लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय हित निरापद 
नहीं ममझे जा सकते । लिट्टे के सैनिक व नेता इस बात को नही भूल सकते कि 
कंसे आरम्भ में प्रोत्साहित करने के बाद मारत सरकार ने उन्हें मझघार में छोड़ 
दिया था। वे ऐसी स्थिति में तमिलवाडु में असन्तोप और अलगाव को भडकाने की 
प्रयल्त कर सकते हैं । भारतीय धाति रक्षक सेतिक दस्तो को श्रीलका में मौजूदगी 
के दौरान भारतीय इच्छानुमार ई० पी० आर० एल० एफ० की प्रान्तीय सरकार का 
गठन हुआ पघा। आज इसके प्रघान वेहूमल सारीशस में बन्दियों जैसा जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। मारत की अस्तर्राष्ट्रोय प्रतिष्ठा को इससे नुऊसान ही पहुँच सकता है कि 
वह अपने पर आधित विश्वामपात्र व्यक्तियों की रक्षा करने मे असफल रहा । 

इस बात का कोई लक्षण नही दीखता कि श्रीलका मे निकट भविष्य में शह- 
युद्ध थमेगा। बहाौँ जिच को सी स्थिति काफी समय तक बनी रहेगी। इसके चलते 
तकनीकी, आधथिक भौर मास्कृतिक क्षेत्र में भारत भर श्रोलक्ा के दीच सम्बन्धों में 
सुधार की बात सोची तहीं जा सकती । वैसे भी आरम्म से ही ताटियल, घाय आदि 
के निर्यात के मामलो में भारत व श्रीलका अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी रहे 
है। बहुत लम्बे समय तक श्लीलका की मुक्त ब्यापारिक नोति और उसके खुले द्वार 
भारतीय बिंकास के लिए चुने गये समाजवादी नियोजन को अदूरदर्शी बतजाते रहे। 
स्वयं जराडकता भोर अव्यदस्था के कारण श्रीलका मुक्त व्यापार का स्वर्ग नहीँ 
सहा। वहाँ सरकार ओर जनता का एक हिस्सा अपनी तभाम मुसीबतो की जड़ 
मारत को ममझता है। श्रीलकाई समाचरार-पत्र भारत के विरुद्ध निरन्तर विष वन 
करते है। द्रसरी भोर क्रीत्का रारकार द्वारा बार-बार सैनिक समाधात चुनता मानव 
अधिवारों की जानवूज्ञकर हत्या करना हे ॥ 

अम्य छोटे पडोसियो को तरह श्वीलका की मजबूरी है कि वह अपनी 
स्वाधीनता प्रमाणित करन के लिए बारबार भारत-विरोध का स्वर मुखर करें। 
उसने लिट्टे के साय अयने सघर्प के दौर में इजराइसियों, पराकिस्तानियों, दक्षिण 
अछीका जैध भारत विरोधियों को निमस्त्रण देना अपने हित में समझा। यह भी 
गौर करने साथक बात है कि श्रीसका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जयवर्दधने ओर भारत 
की भूतपूर्व प्रधानमस्त्री श्रोमती ग्राथी जेसे नेताओं के बीच सम्बन्धो की आधारशिला 
पयाधंवाद पर टिकी पी राजीव ग्रधी के कार्यकाल में इसका प्रमाव बचा रहा 
पा, परन्तु बाद में ऐसा समय बचा नहीं रहा । 

दुर्मास्यवश वर्तमान स्थिति यह है कि श्रीलका की जातोय समस्या के भातक 
विस्फोड के साप भारत की नियति पाहे-जनचाहे वुरी तरह गुध गई है। कमी यहू 
आगा को जाती थी कि श्रीलंका से श्ाति सेठा की वापसी के दाद दोनों देझयों के 
सम्बन्धो से सुघार होगा। परन्तु, हुआ इसके विपरीत हो। भारतीय सेना की 
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भत्ते ही मारत में हो और इसका बडा हिस्सा भारत में हो बहता हो, मगर उसका 
सागर सगम उसकी भूमि पर होता है, इसलिए गगा के पानी पर उसका भी हिस्सा 
है। परन्तु यह हिस्सा बराबर का नहीं हो सकता और जल वितरण का अनुपात 
प्राकृतिक व तकनीकी कारणों से किसी राजनयिक या राजनीतिक समझौते के द्वारा 
सन्तोपप्रद ढय से तय नहीं किया जा सकता / जहाँ एक ओर भारत सरकार के लिए 
यह अनिवायें बन गया कि वह फरवका जल बाँध के निर्माण से विनाशकारी बाढ़ पर 
नियन्त्रण प्राप्त करे, गर्मी के मोसम में सिंचाई को ब्यवस्था करे और कलकत्ता 
बन्दरगाह को बचाने की चेष्टा करे, वही इस परियोजना ने वगला देश की समस्याओं 
को ओर भी विकट बना दिया | 

विडम्बना तो यह है कि वगला देश स्वयं एक जल-बहुल दलदली भूमि 
वाला देश है और जिस समय मारत फरफ्का जलवन्ध से जल की निकासी के लिए 
तत्पर होता है उस समय वह उसे ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता। इस झगड़े 
का निपटारा 'क्यूसेक' (क्यूबिक मीटर प्रति सेकिण्ड) वे” जोड-घटाने से नहीं हो 
सकता है और न ही यह कहकर छुटकारा प्राया जा सकता है कि समस्या मूलत. 
तकनीकी है और विशेषज्ञों के सहकारी परामसं' द्वारा निपटायी जा सकती है। अब 
तक, दोनो देशो के विशेषज्ञों के सयुक्त आयोग की कई बैठकें हो चुको है ॥ उनसे भी 
यही बात सामने आयी कि बिना शीर्प॑स्थ राजनीतिजशो की सहमति के नौकरमाह 
विश्येपज्ञ इस “अन्तर्राष्ट्रीय गुत्थी” को नही सुलझा सकत | फरक्‍्का जल बाघ बे' निर्माण 
के बाद मुआवजे का प्रइन भी उठाया गया और वगला देश ने अपनी सुविधानुसार 
राजनयिक-सवाद के दोरात मारत-पाक सिन्बु जल विवाद और मारत-नेपाल कोसी 
ग्रडक जल वितरण प्रमग को कुरेदने-जोडने का प्रयत्त किया। भारतीय पक्ष 
डिपक्षीय समस्या के इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीयकरण से खिन्न होता रहा है। 

इस समस्या क दो और पहलू हैं, जो उसकी जटिलता बढाते है। एक ओर 
विश्व वैक ज॑सी अन्तर्राष्ट्रीय मददगार सस्या ने इस मामले मे अपनी रुचि दक्नाकिर 
बगला देश की महत्वकाक्षाओं को उकसाया है तो दूसरी ओर पश्चिम वमाल में विपक्षी 
दल (माकसंदादी साम्यवादी पार्टी) का शासन होन के क्रारण केर्द्र सरकार इस विपय 
में एकपक्षीय निर्णय लेने म असमर्य रही है । जब कभी समस्या के समाधान की आजमा 
जगती भी है तो चकमा प्रकरण या किसी अम्य मनामालिन्य के कारण यह पुराता 
प्रकरण पृष्ठभूमि म घकेज दिया जाता है ।* 

डारणाशियों को समस्या--नदी जल विवाद को तरह बगला देश की सीमा 
पार कर भारत पहुँचने वाल अवैध झरथाथियों की समस्या काफी पुरानी व कष्टप्रद 
है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि वयला दस का जम्म ही इन शरणाधियों 
के अप्रत्यक्ष आक्रमण के कारण सम्मव हुआ था । इस समम्या के दो अलग-अलग 
पहलू हैं, जिन पर अलग से विचार क्या जाना जरूरी है। 

अगला देश से मारत आने वालों में अभी दाल तक कापी बढी तादाद उन 
लोगा को थी, जो बिहारी कहलाते हैं। इनम से सम्री 'विह्वारी' शी, बल्कि यह एक 
ऐसा शब्द है, जो गैर-वगाली मूल के सभी वगलादेशियों को समेटतः है ॥ इन 
शरणाथियों वो शिकायत है कि वयला देश में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है । 


 तिस्दार के लिए देखें--8॥90599 ० एड्ल्डएड #गडाऊ, उ## क्‍ीव०८६० कतार व्पूर 
एन, 4976. 
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डिस्‍्तृत प्रमाण जुटाने की आवश्यकता तही ॥ 950 के दक्षक में पूर्वी बंगाल से 
भारत भें पहुँचने वाले दारणाथियों की बाढ़, फरवका जलवंध से उपजया विद्याद, जुट, 
चाय आदि की कीमठो को लेकर अस्तर्राप्ट्रीय मण्डियो में प्रतिदन्द्रिता का उल्लेख 
अर किया जाता काफी है। टी 

मभारत-बंगला देश सम्बन्ध ([972 से आगे)--ऐसा नहीं था कि बिद्यानों 
को ये सब बातें याद नही थी, किन्तु 4972 मे इस सबकी याद दिलाना शिप्टाचार 
के विरुद्ध जान पडता था। तव भी कई लोगो ने इस बात को रेखाकित किया था कि 
जितने बडे प्रेमाने पर भारतीय सहायता प्राप्त कर वगला देद्य मुक्त हुआ था, उस 
ऋण व उपकार कौ स्मृति मर मनमुटठाव के लिए काफी थी। हृतज्ञता-शापन को 
भारत का पिछलग्गुआ-पिटृठू दताकर-कहकर ददनाम किया जा सकता था। भारत से 
युद्धोत्तर पुर्तानर्माण विषयक वगला देश की जो आशाएँ-अपेक्षाएँं थी, उन्हे मारत 
कतई पूरा नहीं कर सकता था। ऐसा मोनना भी मोलापन या कि वंग्रला देश के 
मुक्त हो जाने के बाद विदेशी श्क्तियाँ इस क्षेत्र मे रुचि लेता बन्द कर देंगी या परोक्ष 
रूप से ही सही, हस्तक्षेप करने का लोम सवरण करेंगी | शिमला समझौते के बाद 
वाले कुछ महीनो में यह थांत साफ हो गयी कि भारत बंगला देश से जो चाहे, बह 
नहीं करवा सकता है ओर शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग वंगला देश मे निदंन्दर 
छासन नहीं कर सकती। [973 से 975 के बीच श्रीमती इन्दिरा गाधी की 
सरफार कआत्तरिक चुनोतियो से जूझने मे व्यस्त रही ओर जून, 975 में आपातकाल 
की घोषणा के बाद विदेश नीति विपयक प्रनन और भी गौण बन गये। अगस्त 

975 मे छेख मुजीब को हत्या हो गयी। तत्पश्चातु बंगला देश सेनिक ताना- 
शाही के अधोन रहा ॥ इस हालत में मारत-वगला देश के सम्बन्धों के वारे मे घनिष्ठ 
मैश्री का कोई भ्रम बनाये रखना सम्मव नही रहा और पुराने तमावब नए छप में 
सकदट पैदा करते रहे । 

भारत-बंगला देश के दीच विवाद के प्रमुख मुद्दें--मारत में आपात कोल 
की समाध्ति और चुनाव के बाद इन्दिरा ग्राथी अपदस्थ हुईं ओर पड़ीपतिपो के घाथ 
सम्बन्ध सुधारने की श्यापक उदारता वाले अभियान के अन्तगंत जनता सरकार ने 
बगता देश के साथ फरक्का जल वितरण समझौता कर लिया | तव भले ही बहुत 
जोर शोर के साय इस सफलता का प्रचार किया गया, परन्तु अब तक यह आम 
बात निविवाद रूप से सिद्ध हो चुती है कि इस समझोते से किप्ती भी पक्ष को कुछ 
हासिल नहीं हुआं। भारत-बंगला देश के बीच तनाव पैदा करने वाले विवाद के 
मुद्दे जम के तस हैं। इनके निकढ सविष्य में युलझते की कोई सम्भावना नहीं। इसके 
समुचित विश्लेषण और इनके अन्तर-सम्बन्धो को समझने के लिए इन पर संक्षिप्त 
इप्टिपात आवश्यक हे । 

नदी जल दिवाद--भारत ओर बदगला देश के बीच सबसे अधिक चर्चित 
विपय गंगा जल वितरण का रहा है। गगा अपनी सहभागो नदियों के स्राथ जहां 
सायर में मिलती है, वह हिस्सा दणशला देश्व में पड़ता दे । गर्मियों के मौसम में गगा 
बंदी की यह मुख्य धारा बहुत थ्वीण हो जाती है और स्वयं नारत को दो अपनी जल- 
सम्बन्धी जरूरतें पूरे करने मे कठिनाई होती है । कलकत्ता बन्दरगाह भें जल के 
अभाव के कारण बालू को निकासी कठित हो जातो है और इस बन्द स्याह को खतरा 
पैदा होने लगता है | दूसरे ओर बगला देश क्पे यह लगता है कि गंगा का उद्यम 
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ओर भारत सरकार का वगला देश के प्रति असन्तोष एक सीमा तक निराधार नही। 
बगला देश में सैनिक ठानाशाही की जडें मजबूत होने का सयोग घर्मे-निरपेक्षता के 
अवमुल्यत के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धो में सुधार और चीन व 
अमरीका के साथ बढती साठगाँठ, वहाँ के प्रशासन की विशिष्ट पहचान बन गये । 

भारत-बगता देक्ष सम्बन्धो का भविध्य--इन सबको देखते हुए ऐसा नहीं 
जान पड़ता की भारत-वगला देश के सम्बन्धो मे सिकट भविष्य में कोई अप्रत्याशित 
सुघार होगा। हाँ, नए-नए विदाद पैदा होने की सम्मावना अवश्य बनी' रहती है। 
नवमूर द्वीप समस्या इसका एक अच्छा उदाहरण है। जुडवाँ शरीर वाले दो सहोदर 
देशो के लिए सागर के "एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन, नव प्रकट नवमूर जैसे द्वीप, 
'कोटिनेटल शेल्फ' स्थित तल आदि के बंटवारे की समस्याएं हमेशा पेचीदा रहती है। 
यह स्थिति तब कष्टकर होती है, जब दोनो पडौसी देशों के अन्दरूती हालातो और 
सामरिक परिप्रेक्ष्य मं इतना अन्तर हो, डिलना भारत और बगला देश के बीच है | 
बगला देश के उदय के पहले बेरूबाडी धूर्वी वाल को सौंपने की बात विदाइग्रस्त 
हुई थी, तो आज तीन बीघा गलियारा निविवाद नही है । नवमूर द्वीप समूह बदली 
हुई राजनीतिक परिस्थिति मे कमी भी फिर एक दुखद प्रसंग बन सकता है। 

मुक्ति सघर्ष कौ सफलता से आज तक वगला देश के राजनीतिक जीवव 
और बेदेणिक सम्दस्छो से एक चुनियादी इन्द्र गा को फ्रमाद रुएप्ट देखए जाए मबता 
है, वह है--राजनीतिक दलो, जनतात्रिक तत्वों और सेना के बीच सत्ता का संघर्ष । 
जऊब-ऊब सेना का प्रभाव बढा हे, मारत-व गला देश सम्बन्धो मे बिंगाडे आया है) 
बगला देशी सिंपाहियों के उत्पीडद-शोपण से देश छोडने के लिए मजबूर जनजातियों 
या बिहारी शरणाधियों को लेकर भारत ओर वगला देश के वीच सिंचाव रहा है। 
दोनो देशों के सीमा सुरक्षा बलो के बीच मुठभेडें भी आम बात है॥ आधिक 
जीवन की दुर्दशा हो या प्राकृतिक विपदा, बमलादेशी सरकार की प्रद्धत्ति भारत पर 
दोपारोपण की रहती है। इरप्ताद-प्रशासन के अतिम वर्षों मे तो हद हो गई थी। 
नए सेनिक डिवीजनो के गठन को जरूरी बतलाते हुए तत्कालीन बगलादेशी राष्ट्रपति 
इरशाद ने भारत को शत्रु के रूप मे परिभाषित करने भे कोई हिचक्चिहट नहीं 
दिलाई थी । इरशाद के पतन के बाद यह समावना एव' बार फिर प्रवल हुई है कि 
बंगला देश में सच्च अर्थों मे जनतन्त्र की वापसी दो सकती है। परन्तु, इस मामले 
में जरूरत से ज्यादा आश्यान्वित होने की आवश्यकता नहीं | आज वा बगला दश भी 
97] का बंगला देश नही, जो अपनी पहचान एक घमंनिरपक्ष और समाजवादी 
गणराज्य के रूप में बनाना चाहता हो । आज वगला दश मे इस्लामी तत्व कापी 
सक्रिय हैं ॥ मारत के साय नदी व जल विवाद का समाघान भी दूंढा नही जा सका 
है । नेपाल की ही तरह वगला देश के लोकप्रिय जनतत्रिक नेता के लिए भी सिरदर्द 
यह है कि भारत-प्रेम को वहां देश द्वोह वा पर्याय समझा जा सकता है। अतः 
मारत-बगला देश सम्बन्धा में यक्षायक सोदाद व सदुभाव बढ़ने भी बात सोचना 
महज भोलापन होगा । वस्तुत मारतन्वगला देश सम्बन्ध टाप्ट्रीय हिंतों के योग 
या टकराव से कही अधिक बगला देश के अस्थिर आतरिक घंटनात्रम पर निर्मर 
स्द्वग । 
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सीमावर्ती मारतीय राज्यों की सदकारो को यह सन्देह हे कि बंगला देश की आधिक 
व राजनीतिक स्थिति डार्वांडोल होने के कारण ये लोग भारत में उपलब्ध रोजगार 
के अवसरों का लाभ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ इतना नही कि उनके आने 
से मास्त की नागरिक सुविधाओं पर दवाव पड़ता है, बेल्कि सत्ताझढ़ दल इन 
आरणाथियो को स्रमर्थेत-सहायता देकर अपने पक्षघर को मतदाता के रूप में पजीकृत 
करा लेते है। इससे वास्तव में मारत के नागरिक अर्थात स्थानीय जनता का पलष्टा 
हल्का हो जाता है । असम समस्या का एक पेचीदा पहलू यही था। 
कॉटेदार बाड़ परे बिबाद--बयला देश के इत अपाचित आगतुको को भारत 
में आने सै रोकने के लिए काठेदार बाड की व्यवस्था सुझायी गयी है, परन्तु इसे 
क्रियान्बित करना असम्भव है। एक तो हजाटयो मौल लम्बी सरहद की घेरावन्दी 
बेहद खर्चीला प्रस्ताव है ॥ इसे पुसपेठिये किसी भो वक्त कही भी तोड सकते हैं । इससे 
बंगला देदय की मानहानि तो होती ही है, किन्तु भारत को विश्ञेष लाम भी मही हो 
सकता । वगला देशी सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि इस तरह को घेराबन्दी को 
बहू अपने विएद्ध अमित्रतापूर्ण कारंबाई समझेगी । इस काँटेदार तार की बाड़ कीं 
देखमाल के लिए सीमा सुरक्षा बल के दस्तो को तंनात करना पड़ेगा और उन पर 
धुप्तपैियो या बंगला देशी सन्तरियों के हमलों से संकट का समाधान होने की अपेक्षा 
सकट और अधिक जटिल होगा । 
अनेक विद्वानों को यह भी मातना हे कि अधिकतर तथाकथित द्वरणार्थो 
पेशेवर तस्कर ओर सामाजिक जपराधो है, जितकी सोमा पार दोनो तरफ के न्यस्त 
स्वार्थी तत्वों से म्रिलीमगत है और जिनके अपने व्यवसायिक हित, किसी भी देश के 
राष्ट्रीय हित की परवाह नही करते | इन तत्वों पर नियन्त्रण तमी किया जा सकता 
है, जब भारत व बंगला देश दोनों के बीच सहकाए हो। विडम्बना यह है कि 
इन शरणाथियों की गतिविधियों के कारण दोनों देशो में मनोमालिन्य निरन्तर 
बदता रहा है और सहकार की सम्भावना घटी है । 
चकमा शरणाईयियों को वापसो को समसक्ष्या--चकमा आदिवासियों की समस्या 
अदा निम्न है। अधिकाघ अन्तर्राष्ट्रीय पय्यवेक्षक इस मामले मे एकमत हैं कि देश के 
विमाजन के समय पटशैव जिले (वर्दमाव में बंगसा देश में) के आदिवासी-वहुल 
पढ़ाडी क्षेत्र व; सीमाकत सही ढय से नहीं हो पाया या | जद तक मेदानी बगला- 
देशियों ने पहाडी जमल का अतिक्रमण नही किया था, लव तक चकमा आदिवासी 
क्षेत्र को अछूता रखना सम्मव नही रहा है। मरकार और मौकरशाही मे व्याप्त 
अप्टाचार ने चकमा आदिवामियों के उत्पोड़न को निर्मम बना दिपा है। अनेक 
चकमा सशस्त्र वयादत के लिए विवश हुए है। यगला देशी सेनिको द्वारा पीछा किये 
जाने यर वै सरहद पार मारत में धरण लेते रहे हैं। एक ओर चकमाओं को समस्या 
म्रानवीय है । इन्हे सगरेन की नोक पर वापस दंगला देय मे नही बकेलर जा सकता । 
दुसरी ओोद यदि चकम्रा आदिवासी भारत मे बने रहकर राजनीति मे सक्रिय रहते हैं 
तो बजा देश व द्वारा इनको महमातवाजी को श्षत्रुतापूर्ण कारंबाई मान 
छड़ता है। मणिपुर और धिपुरा मे खक्षमाओं को सस्या पचास हजार से ऊपर 
पहुँच चुकी है। इस समस्या को ज्यादा दितों तक टाला नहीं जा सकता। इस बारे 
में भी समस्या का स्माघान दोनों पक्षो के बोच सदूमावता पर नि्मेर है। 
धर्म-निरपेक्षता रथ अवमूल्यन और चोन व अयरोका को साठयांड--दूसरों 
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में रहते रह और उनके वशजो ने मारत की आजादी की लडाई में सहप॑ हिस्सा लिया। 
१942 मर लोकनायक जयप्रकाण नारायण आदि ने नेपाल में झरण ली और दाद के 
वर्षों में कोइराला बन्घुओ ने नेपाली काग्रेस की स्वापना भारतीय राप्ट्रीय कांग्रेस को 
प्रेरणा और समयन से ही की । इन जनतात्रिक व समाजवादी तत्वों को नेहरू जी ने 
निरन्तर प्रोत्साहित किया। यह इस प्रेरणा और प्रोत्साहन का ही प्रभाव था कि 
राजनीतिक चेतना दाले नेपालियो ने अपने दक्ष के सामाजिक व राजनीतिक जीवन 
म राणा वद्य की सामन्तश्ाही की जकड को दुर करने वी रणनीति बनायो | 950 
सम नेपाल सरकार और भारत सरकार क दीच जो व्यापार व पारगमन सन्घि हुई, 
उसमे उमयपक्षीय सम्बन्धों की गर-बराबरी स्पप्ट रूप से झलक्ती है। 950 से 
लेकर 977 तक आवागमन व्यापार आदि इसी सन्धि के अनुसार अनुशासित होत 
कहें हं5 

सम्बन्धों का भरू-राजनीतिक पक्ष--भारत-नेपाल मम्बन्धों का सबसे महत्वपूण 
पक्ष भू राजनीतिक हैं। पिछव चार दशको म अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्याप्त शक्ति 
समीकरणों ने इसको निर्णायक ढग से प्रमावित कया है। 953 में जब नेपावी 
बाग्रस को छापामारी ने राणा के उत्पीडक कुशासन की रीढ तोड डाली थी ओर 
असतुष्ट नेता नेपाली राजा, राणाओ द्वारा बदी वना लिये गय थ, उन्हे अन्तत 
भारतीय दूतावास में ही शरण मित्री । अर्थात्‌ भारतीय समथन क बिना तैपाल मं 
जनतन्त की स्थापना सम्भव नहीं थी तव नेपाली मन्त्रिमण्डल की बैठकों भारतीय 
दूतावास में ही होती थी। परन्तु इसके तत्कात बाद नेपाल म मारत-द्वेष का ज्वार 
बढ़ने लगा । सत्तारूढ नेपाली काग्रेस पार्टी के विपक्षियो क लिए यह आशक्षेप लगाना 
सहज था कि नपाली काग्रेस क नेता भारत के पिछलम्गू' व *कठपुतले' हैं। जनतन्त्र म 
विरोध और आक्रोश के स्वर को दवाना वैसे भी कठिन है फिर, नेहरू जी की कोई 
क्षेत्रीय उप माम्राज्यवादी महत्वाकाक्षा नहीं थी 

परन्तु इस बात से कहीं अधिक महत्वपूण घटना चीन में साम्यवादियों द्वारा 
सत्ता भ्रहण करना था। विश्येपकर, तिब्बत को मुक्त कराने वात चीनी अमियान के 
बाद नेपाली राजनीति म सक्रिय लोगा को यह लगने लगा कि नपाल क लिए अपने 
दो; देस्थाबपर पड्ोसी दछो भारत व चीन को सन्तुतित करने का जोखिम मरा खेर 
घेलना बेहद लामप्रद सिद्ध हो सकता है। श्रूमिवद्ध राज्य हाना अब नपात के लिए 
कमजारी नही बल्कि ताकत बन गया। अमरीका और ब्रिटन जैसी बाहरी शक्तियों के 
साथ-साय चीन ने भी नपात्र की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे स्वतन्त्र हाने की लल॒क को 
भडकाया। 962 म भारत चीन संघ क विस्फोट क पहल ही महाराजा तिभुवन 
का निघन हा गया और उनक उत्तराधिकारी महाराजा महन्द ते अपनी हस्ती स्थापित 
करने व” लिए भारत विरोधी रबेया अपनाया। 962 के बांद यह स्थिति औद भी 
बिगड़ गयो | मारत-चीन सीमा विवाद म नेपाल की तटस्थता अनपक्षित थी नेपात 
नें भारतीय व्यापारियों व सलाहवाश क प्रभुत्व को सन्‍नुलित करने के बहाने बढे 
पेमान पर घीनों सहायता व अनुदान ग्रहण किये और सामरिक महत्व की अनेक 
परियोजानाआ से चीनी भागीदारी को बढ़ावा दिया। चीन ने नपात को दी गयी 
अपनी आयिक सद्दायठा का भरपूर श्रचारात्मक लाम उठाया। इस प्रकार चीनी 
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मारत-नेपास सम्बन्ध 
([709०-१८७०। रेट[॥०75) 


मारत और नेपाल इतने निकट और घनिष्ठ पड़ौसी देश हैं कि कई वार लोग 
नेपाल को विदेश मानने को तेपार ही नही होते । भारत ओर पाकिक्तात के बीच 
विभाजन कौ खूनभरी खाई है तो लका को कप्ट-साध्य जल राशि हमसे अलग 
करती है; वर्मा ओर भारत के बीच दुर्गेस दलदली जगल हैं और वगला देश के साथ 
समय-समय पर उपजने वाले तनाव कदीती वाड़ सड्ी कर देते हैं। मारत अपने 
पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा युद्ध लड़ चुका है । इन सबकी तुलना में तेपाल भारत 
के बहुत करीब है। नेपाल अकेला ऐसा विदेशी राष्ट्र है, जिसके नागरिक भारतीय 
सेना भे मर्ती किये जा सकते है। हिमालय पर्वत माला ओर अनेक महत्वपूर्ण 
नदियाँ भारत व नेपाल के बीच साझे की सम्पत्ति है। नेपाल विश्व का एकमात्र 
(हिन्दू राष्ट्र! है और महात्मा बुद्ध की जस्म-भुमि भी। इस पारम्परिक ब॒सास्कृतिक 
सम्बन्धो को खून और अन्य वैवाहिक सम्बन्ध सदियों स्ते पुष्ट करते रहे है। आजादी 
के बाद भारत-नेपाल सम्बन्धों मे मतभेद के कई मुद्दे उठ खड़े हुए । 

947 तक भारत-नेपाल सम्बन्ध--इस झताव्दी के दूसरे दशक में जब 
तत्कालीन वायसराय साई कर्जत ने दिल्ली दरवार का आयोजन किया, तब नेपालियों 
ने भारतोय साम्राज्य का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिए की थी लेकिन आज यह 
ऐतिहासिक कुतूहल का विपय भर रह गया है। इस विपय पर अटकालें लगाना व्यर्थ 
है कि यदि ऐसा हुआ होता तो आज कया होता। यहाँ प्रिर्फ इतना जोड़मे की 
जरूरत है कि नेपाल एक राजनन्त्रीय देश है और उसका बुदियादी ग्रस्कार 947 
के पहले की किसी अन्य दुरस्थ-दुर्म रियासत जेसा हो बना रहा, जबकि भारत 
मे रजबाड़ो के विलय थ राज्यो के पुर्नगठन के बाद राजनीतिक व आधथिक एकरसता 
लायी जा सकी । भारत-मेपाल सम्बन्धो को कई अड्चनें इसो विधभत्ता-विसगत्ति से 
उतप्न हुईं । 

जब तक मारत मे ब्रिडिश साप्राज्यवादी शक्ति विराजमान थी, तव तक 
नेपाल सम्प्रभु समानता (5०४टालंह०७ 8५००५) और स्वाधौनता का कोई विशेष 
अर्थ नही था। तेपाल भले ही मारत की तरह पराधीत न रहा हो, किन्तु अपना 
स्वतम्प्र अस्तित्व बनाये रखने के लिए यह प्विटिमग भारत कौ सरकार की कृपा पर 
निमेर था। 8]6 के गोरखा युद्ध ने यह वात मली-मराँत्ि प्रमाणित कर दी थी कि 
नेपाली भम्नाट की सेना मारत को केस्द्रीय सरकार से कोई *“मुकाबला' नहीं कर 
सकती थी। कनिप्ठ पद स्वीकार कर लेने के बाद नेपासी शासकों का आचरण ब्रिटिश 
मलिका विक्‍्टोरिया की सरकार के प्रति निरन्तर अनुचर, स्वामीमक्त व सेवक का 
सवा ही था नेपाल ने औपचारिक रूप से भले ही भारत का सरक्षण स्वोकार नहीं 
किया हो, किस्तु _बास्तविक स्थिति यही थी। चोनो व॒तिच्दतो हमछावरों 
से बचने, अं वर्य की विलास उपभोग सामग्री की आपूर्ति और नाम मात्र के 
आविऊ विकाद् के लिए भो नेपालो मारत व बिठेन के साथ सम्बन्धों में वियाड़ नही 
कर भवते थे। दूसरी ओोद नेपाली घासक जब तक स्वामीभक्त बने रहते तब तक इस 
बफर देश के आन्तरिक घटनाफ्रम से भारत व परिटेन को कुछ लेता-देना नहीं हो 
सबना था । अनेझ साधन-सम्पन्न व प्रशिक्षिन नेपाली स्थायों प्रवासी के रूप में मारत 


बा6 

मारत ने उसकी आथिक नाकेवन्दी घुरू कर दी है, जो बाँह मरोडने के समान है, 
अम्यायपूर्ण है आदि। नेपाल ने जोर-शोर से यह घोषणा की कि नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र 
है और मारत को इस बात का कोई अधिकार नही कि वह चीन के साथ नेपाल के 
सम्बन्धो को लेकर नाक-माँ सिकोडें। नेपाल ने यह धोषणा करने में देर नहीं लगाई 
कि इसे अब भरत के साथ विशेष सम्बन्धो की कोई जरूरत नहीं। ये सम्बन्ध गर- 
बराबरी वाले हैं ओर औपनिवेशिक काल की विरासत हैं। 


मारत-नेपाल सम्बन्धो मे नया मोड 
(िछ्छ व्याय गा [0क्‍4-ेपर०छुठ ८|४४०05) 


नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र के समयंत्र और मारीच मान सिंह की सरकार 
के खिलाफ चले-आन्दोलन की सफलता के बाद मारत-नेपाल सम्बन्धों ने नई करवट 
ली! 990 मे नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने बहुदलीय शासन व्यवस्था की माँग मजूर कर 
ली और श्रीकृष्ण प्रमाद मट्टराई नई अतरिम सरकार के प्रधानमन्त्री बने। उन्होंने 
पद ग्रहण करते ही न॑ केवल मारत से सम्बन्ध सुधार की धोपणथा की, वल्कि जून 
]990 में वह मारत-यात्रा पर भी जाये, जिससे दोनो देशो के बीच कटुता व तनाद 
के बजाय सहयोग और मेत्री का नया वातावरण बना ) 

मट्टराई की भारत-यात्रा क दौरान दोनो देश अनेक प्रमुख मुद्दो पट सहमत हुए 
और कई भह्ृत्वपूर्ण फंसले लिये गय । उनके प्रमुख सहमति व फँसले इस प्रकार हैं-- 

(4) भारत और नेपाल ] जुलाई 990 तक व्यापार तथा पारगमन के क्षेत्र 
में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर व्यापक समझोता होने तक | अप्रैल 987 को स्थिति 
बहाल करने पर सहमत हो गये । उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 989 को दोनों देशो 
के बीच व्यापार एवं पारगमन सन्धि समाप्त होने के बाद विवाद पैदा हो गया था, 
जिसके कारण भारत-नेपाल सीमा से होने वाले व्यापार को बहुत बुछ नियन्त्रित कर 
दिया गया तथा पारगमन स्थला को बन्द कर दिया गया। दोनों देशो के बीच पहले 
की तरह व्यापार व पारगमन शुरू करने पर सहमति हुई । 

(2) भारत ने ध्यापार व धारगमन समझौते वी अवधि समाप्त हो जाने से 
बन्द हुए सभी 5 पारगसन क्ेस्रों 4 22 सीमा चोकियो को खोलते का निर्णय 
किया। भारत ने कोटा था नियन्त्रण वाले निर्यात को भी खोल दिया। इण्डियन 
ऑपल कारपोरेशन द्वारा नेपाल अब पंद्रोल, लुत्रीकेंट्स आदि नेद्रों उसादन ले सवेगा। 
ऋण सीमा जो समझौते के लाग्रू होने के काल में 25 करोड रुपये थी, उसे बदाकर 
35 करोड रुपये कर दिया यया। भारत ने तटकर में भी छूट दी॥ कोट के तहत 
कोयल को आपूर्ति की चालू करन को बात कही गई। है 

(3) बातचीत में इस बात का सेंकक्‍ल्प क्या ग्रया कि दोनों दश एक-दूसरे 
की सुरक्षा बिन्ताओं का पूराज्यूरा ख्याल रुखेंगे। सयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि 
दोनो में से कोई भी देश अपने देश मे दूसरे के सुरक्षा हितो के खिलाफ पढ़ने वाली 
गतिविधियों को तही हाने देंगे । दोदों ने एक-दूसरे पर खतरे की आश्यका का ख्याल 
रखकर प्रतिरक्षा से ताल्नुक रखन वाले सवाला पर सहमति बनाने के ख्याल से 
परस्थर भज्वविरा करने का निर्णय कक्‍या। 

(4) पहले नेपाल द्वारा चीन से हथियारा के आयात से भारत व नेपाल में 
तनाव पैदा हो यया था। सेकिन भट्टराई ने चीन से हथियारों मे आयात की तीसरों 


उठ 
सहयोग से वने सिर्फ एक काठमाड्-कोदारी राजमार्य ने भारत की दर्जनों परियोजनाओं 
को पीछे धकेल दिया॥ काठमाडू को चीदी सोमाठ से जोड़ने वाले इस राजमार्ग का 
सैनिक महत्व भी कम नही । यहाँ यह टिप्पणी करता अनुचित नहीं होगा कि मारत- 
सेपाल सम्बन्धों में ऋमशः हास के लिए चीनी पड्यन्म ओर नेपाली असन्तोष के 
साथ-साथ भारत की राजतीतिक अजरमंप्यता भी जिम्मेदार रही है। 

जारत-नेपात सम्बन्धों में विवाद के प्रमुज़ मुहे--मारत-नेपाल सम्वन्धों से 
बिवाद के प्रप्ुख मुद्दों को मोटे तोर पर तोन विन्दुओ के तहत वाँटा जा सकता है। 
आरतीयो का अहकार, भारत की नेपासियो पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकाक्षा 
और भारतीय पूल के विदोलियों व ब्यापारियों द्वारा दरिद्र नेपालियो का झोपण । 
थे शिकायतें वेपाल कौ आम जनता व सरकार दोनों की हैं। नेपालो राज परिवार 
की एक और परेझ्नानी यह है कि मारत सरकार नेपाल के विपक्षी व जततात्रिक 
तत्वों को समर्थन देवी है और अपना राष्ट्रीय हित इसी में समझतो है कि राजशज्ाही 
उप्तके समर्थन को कातर रहे। दूसरी और भारत सरकार को इस वात से गहरा 
असन्तोप है कि नेपाल अपनी भु-राजती तिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत का 
भयादोहन (8!90८॥97) करने का प्रयत्न करता है और सीमात पर तस्करी को 
बढ़ावा देकर मारत को आन्तरिक नुकसान पहुँचाता है । 

]977 में भारत को जनता सरकार ने नेपाल के साथ सुलह और रियायत 
का मार्ग अपताया । उसने नेपाल की इच्छानुसार उसके साध व्यापार और पररगमन 
की अलग-अलग मन्धियाँ की। यह एक तरह से 4950 को सन्पि को समाप्त करने 
क्री हृ॑ंद तक सश्योषित करता था। भारत के इस समर्पेंथ भाव के वावजूद मारत- 
नेपाल सम्बन्धों भे प्रत्याशित सुधार नही हो सका। पिछले वर्षों में पशिचमी बगाल 
में योरसालंड वाला जी आन्दोलन भड़का, उसके मूत्र काठमाड़ू तक दूंढें यये। इसी 
तरह कुछ वर्ष पहले जब नेपाल में जन आन्दोलन फैला तो जनता का ध्यान दूसरी 
तरफ भोडने के लिए सौभाग्यपूर्ण सयोगवश् नेपाल में आतऊवाद की छिटपुट घटनाएँ 
घटी । इस सिलमिले में नेपाल ते सार्वजनिक रूप से मारत भे रहने बाले शरणार्यी 
तत्वों पर शक फिया। इस ग़रह मनोवैज्ञानिक दवावों के रहते आशऊाएँ निर्मल नहीं 
हो सबत्ती और न ही मारत-नेपाल सम्बन्धों मे सुधार की आद्या की जा सकती थी | 
ह विदेश नीति के मामले भे मारत और नेपाल के बीच अन्य सबसे बड़ा मत- 
भेद नेपाल को श्षान्ति क्षेत्र (अर्थात्‌ बमरारतोय प्रभाव छेत से बाहर) घोषित करने 
बाला प्रस्ताव है। भ्रुद निरपेक्ष अफ़ो-एशियाई देशो मे सिफके मारत ही इस प्रस्ताव का 
विरोधी है। दोना ही पन्न इस डदिपय में पीछे हटने को तैयार नही हैं। जब भी 
बाला भूटान, और धोलका किसी मारतोद राजनविक कदम का प्रतिरोध करते 
नेगाली खमबंन का मरोसा रहा।रे 

मारत-नेपाल सम्बन्धों में लपा विदाद--माचे, 989 मे व्यापार व पारगमन 
सधि को जयधि समाप्त होने पर मारत ने इसके नवीनीकरण से इंकार कर दिया । 
राहव को अवधि ममाप्त होने पर भारत ने सीमा जाँच, घुल्क आदि के बारे के सख्ती 
बरतना घुरू कर दिया। नेपात ने तत्काल यह थाक्षेपर लगाता आरम्म कर दिया कि 





' देबें--5 0. (००४६, [ल्‍०६3 बे अेट्डधाएकमैफल वय उठमबीी 4डबर जे क्‍ीएवनतवो 
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क्‍मर॑(त स्ट्यैटर २ 32:टश रत टठकटााण कर खय्ब ८($3च४ (9684, [979). 


रह 
विरोध स ही होता रहेगा । भारत-नेपाल सम्यन्धों मे 'नया मोड' सिर्फ इतना दो 
सकता है कि अख्रहमतति और असन्तोप प्रतीसात्मक ढंग से अभिव्यक्त होंगे और 
आक्रोश की सीमा दोना ही पक्ष भली-माँति पहचानेंगे ! 

नेपाल में जनतस्थ् की पुनस्थप्रना वे लिए मई, 990 में चुनाव हुए। 
इनम नेपाली काग्रेस को बहुमत तो मिला, परन्तु चुनाव के कई परिणाम नाठबीय 
रह । मृदु मायी एबं लोकप्रिय तत्कालीन प्रधान मत्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई स्वय 
चुनाव हार गए । इनता ही नही, नपाली काग्रेस के सर्वोच्च नेता ग्रणेश मान सिह 
के' परिवार के दो सदस्य, पत्नी एवं पुश्न भी चुनाव हार गए। काठमाडू घाटी भी, 
जहाँ वी जनता सबसे अधिक साक्षर ओर राजनीतिक दृष्टि से प्रवुद्ध समझी जाती है, 
नेपाली काग्रेस के साथ नहीं रही। घाटी में समी जगह साम्यवादियों बा बोलबाला 
रहा । पूर्वी नपाल में तो लाल लहर का उफान और भी जबर्दस्त रहा । जिस समय 
चुनाय परिमाण सामने आ रहे ये पल भर को यह लगने लगा था वि' नेपाली काग्रेस 
को शायद स्पष्ट बढुमत नही मिल पाये | पूर चुनाव अभियान के दौरान साम्य- 
दादियों का प्रमुख मुद्दा यह था कि नेपाली काग्रेस के नेता सक्च राष्ट्रवादी नहीं 
समझे जा सकत । वे वर्षों से मारत सर्रकार से उपदृत-अनुग्रहित होने रहे हैं। नदी 
जल समझौते को देश के साथ गद्दारी के रूप से पेश किया गया। चुनाव वे दोरान 
भी थोडी-बहुत हिसा हुई। अतत नेपाली समद में साम्यवादी सदस्या वी सख्या 20 
में से 70 से भी वस रही । परन्तु इस मुखर विपक्षी दल को अनदेखा नहीं जिया 
जा खबता । 

यो वरिष्ठ भाम्यवादी नेता मतमोहन अधिकारी ने एक मसाक्षात्ार में यह 
बात स्वीकार की कि चुनावी नारों ओर उत्तेजना का अर्थ यह नहीं कि मारत के 
साय नेपाली साम्यवादियों बा कोई देमरूस्य है, तथापि दस बात को नवारा नहीं 
जा सकता कि दो-तिहाई बहुमत के अमाव मे गिरजा प्रखाद कोइराला की सरकार 
किसी अतर्राष्ट्रीय सधि को लागू नहीं कर सकती । जाहिर है कि ऐसी स्थिति में 
नदी जल विवाद का मामला खठाई में पड जाता है। नेपाल में बहुत सारे लोग यह 
मानने लगे हैं कि भले द्वी पश्चिमी नदियों का जल-विभाजन उमरयपक्षीय परामर्श से 
दूद्ा जा मक्‍ता है, और पूर्वी नदियों का मामला बदुपक्षीय परामर्श से ही सुलप्तन 
बाला है । भविष्य में तनाव के और छोटे-मोटे भुद्दें उमर भी सकते हैं। 


मारत-भूटान सम्बन्ध 
(779०-9॥0ए७॥ रिशगा०5) 

कई मायनों में भारत-भूटान सम्बन्धा की सुखना मारत-नेपाल सस्बन्धों से जी 
जाती है । भूटान भी भूमिवद व राजशाही वाला द॑श् है। मध्ययुगीन सामती सस्कार 
बाते और आधिव दृष्टि से अल्प-विकसित भूटान की भारत पर निर्मरता नेपाल से 
बहीं ज्यादा है। भूटात वेंदेशिक तथा प्रतिरक्षा के मासलो में भारत की सलाद मानने 
क ख़िए मपवद्ध है ) विश्किए जैख 'मरशित राज्य से उमरी स्थिति योड़ी व्रिष्ल 
रही है। 950 में भूटान के शासका ने स्वाधीन मारत के साय एक विधेष सथि पर 
हस्ताक्षर बिये, जिसमे भूटान ने नपाल वी ही तरह उभयपक्षीय सम्बन्धों बी गैर- 
बरावरो स्द्ीगार की थो। नेप्ात बी ही तरह साम्यवादी चीन के उदय और 
मारत-चीन विध्रद्ध के उभरते के बाद भूटाल का अन्तर्राष्ट्रीय सहत्य बढ़ा। उसने 
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ओर अन्तिम लेप रोक दी । उल्लेखनीय है कि 947 से 987 तक नेपाल मारत 
से लगभग अपनी पूरी आवश्यकता के हथियार खरोदता रहा, किन्तु 988 में उसने 
एु० के० गन सहित वहुत बड़ी मात्रा म चीनी हथियार खरीदे। मट्टराई ने कहा कि 
चीनी हथियारों के आयाक का फैसला पिछती सरकार का था, किन्तु चीन ने जिस 
कीमत पर हथियार दिये, इसकी तुलना मे भारतीय हथियारों को कीमत पाँच गुना 
अधिक थी। अगर भारत हमे उचित कीमत पर हथियार देगा तो हम उससे खरीदना 
ही पसन्द करेंगे। 

(5) एक प्रश्न के उत्तर में भट्टराई ने कहा कि कश्मीर का सवाल भारत 
और पाकिस्तान के वीच दिपक्षीय मामला है। उन्होने उसे छिमला समझौते के तहत 
निपटाने की भारतीय नीति का समर्थन किया । 

(6) सपुक्त विज्ञप्ति में नेपास में भारतीय नागरिकों के साथ हो रहा भेदभाव 
समाप्त करने की वात कही गई । कहा गया कि भारतीयों को वहाँ अब 'वर्क परमिट 
जैने क्री जरूरत नहीं पडेगी। जो भारतीय नागरिक स्कूलों में काम कर रहे हैं, उन्हे 
जेपालो तागरिकों की तरद्द ही सुविधाएं दी जाएँगी । 

(7) नेपाल इस बात के लिए भी सजी हो भया कि नेपाल में भारतीय मुद्रा 
पर जो प्रतिवन्ध लगाये गये, उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा। इसके साथ नेपाल में 
भारतीय माल पर जो अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगाई जानी थी, उसे पमाप्त कर 
दिया जायेगा । मारतीय माल के मुकावले किसी अन्य दीसरे देध के माल पर 'करो' 
में अतिरिक्त सुविधा नही दी जायेगी । मारतीय मार्ग पर कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए 
कारखाने के मूल्य को आधार माना जायेगा । 

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भट्टराई की मारत यात्रा के दोरान हुए 

समझौते से मारत-नेपाल सम्बन्धों में नया अध्याय घुरू हुआ | हालाकि नेपाल मे ऐसे 
नेताओ की कमी नहीं जो सोचते हे कि सतत टकराव की मुद्रा अपनाकर और 
“बीनो-कार्ड! चलकर हो भारत से अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। मारीच 
मानपिद सरकार ने यद्दी राजनयिक तेवर अख्तियार किया था । किन्तु आम नेपाल- 
घासी भारत से दोस्ताना और सहयोगपूर्ण मस्वस्धो का पक्षघर है। पिछली मरकार 
की अदृरदर्शी नीति के कारण हो अधिसर्य नेपाली जनता सगमग 25 माह तक 
जावश्यक वस्तुओं से वचित रही थी। किन्तु व्यापार और पारगमन के क्षेत्र में 
] अप्रैल 3987 को स्थिति बहाल होने से नेपाली जनता व उनके कई नेताओ ने 
राहत की सास ली भोर विमिश्न भसलो पर सहमति का स्वागत किया। दस सबके 
बावजूद यह मानना जल्दवाजी होगी कि भारत व नेपाल ने सभी मतभेद दूर कर: 
लिए हूँ और मेत्री व महयोग के सम्बन्ध क्थायी बने रहेगे। नेपाल को शान्ति क्षेत्र 
घोषित करने, तस्करो को भमस्था, जल ससाघनो का बेंटवारा, नेपाली परियोजनाओं 
में भारत की हिस्तेदारी जैसे कई और मसले है, जिन पर दोनो देशो की सरकारों के 
बीघच मतभेद दूर किये जाने दोष हैं। 

यह बात बाद रखने लायक है कि कोई मो नेपाली सरकार स्वदेश मे मात 
के मिप्र के रूप में अपने थो पेश सही कर सझती । किसी मी ऐसे तेपाली मेता को 
मारतोय दलाल पा एजेंट कहकर चदनाम किया जा सकता है। इतिहास इसका 
साक्षी है । भारत-नेपराल सम्बन्धो को वपस्‍्कता-स्थिरता प्राप्त करने भे अभी समय 
लगेगा । वपाल द्वारा अपनी सम्प्रभुता स्वतस्तता का प्रद्शेत मारत की आालोचना/ 


480 
जनमख्या ने 'लेपचा भूतियो” को जत्प सख्यक वना दिया है ओर वे दाजिलिग के 
गोरखालैंड आन्दालन में भी नेपाली विस्तारदाद की आक्रमक झलक देखते हैं। 
भूटान इस वात के लिए विवश्ञ हुआ कि अपने नाग्रिको को भ्रूटानी राष्ट्रीय सम्मान 
बरकरार रखने और अपनी सास्क्ृतिक विरासत वचाये रखने के लिए सख्त निर्देश 
दे । भूटानी नागरिकों के लिए राप्ट्रीय पोच्याक पहनना अनिवाय बना दिया गया है 
और वे टेलीविजनो पर विदेशी कार्य क्रम नहीं देख सकते । “विदेशियो' के आवागमन 
पर और भी अधिक प्रतिदन्‍्व लगा दिये गये हैं। भूटानी और नेपालियों के दीच 
छिटपुट नस्‍्ली झडसें मी हुईं, जिनमे बुछ जानें गईं; दुर्भाग्यवश ये अप्रिय घदनाएँ 
भारत-भूटान सीमात पर हुई हैं--जहाँ सिविकरम के मारतीय प्रदेश और भूटान की 
सीमा मिलती है। इस सरहद पर आवागमन पारम्परिक रूप से अवाय रहा है और 
कडाई से इसकी निगरानी मारत के लिए क्प्टप्रद हो गई है। नेपाल मे भूटान में 
रहने वाले नेपालियो के साथ भेदभाव का मामला तूल पकड़ रहा है और इसे 
मानवाधिकारों के हनन के रूप मे देखा जाने लगा है । यह भी जाहिर है कि शिक्षा 
के श्रसार के साथ क्मश" अधिकतर भूटानी अपने देश मे व्याप्त मध्ययुगीन, सामती 
धार्मिक व्यवस्था के बारे में सोचने-विचारने लगेंगे और सत्तारूढ़ श्रेष्ठि बे ने 
दूृरदर्शिता नहीं दिखाई तो इससे राजनीतिक अस्थिरता बढेगी | 

भारतीय राजनय के लिए वर्तेमान स्थिति एक नाजुक और जोखिसभरी 
चुनौती है । एक ओर तो उसे इस स्थिति से बचना होगा कि उस पर हस्तक्षेपकारी 
होने का आरोप लगर सके तो दुमरी ओर इस वात के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा 
कि अनावश्यक सकोच था शिप्टाचार में भारतीय राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं 
पहुँचे । कुछ लोग यह कह सकत हैं कि विश्वव्यापी तनाव शैंधिल्य के इस दौर मं 
जब मारत-चीन सम्बन्धो में सामान्यीकरण चल रहा है, तव भारत के लिए भूटान 
का सामरिक महत्व पहले जैसा नही रह गया है # हमारा मानना है कि यह बात 
सच नही । भारत के पूर्वोत्तरी मीमात के सदर्म मे विशेषकर मिविक््स के परिप्रेद्य 
में भूटान सामरिक इप्टि मे महत्वपूर्ण बना रहया । 


मारत के विरुद्ध चोन-पाक-अमरोक्की धुरी 
(870०70-0. 5 #>5 925 ॥॥979) 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश के विमाजन के कारण भाग्त को दोनों 
पा्वों पर “शत्रु! का सामना करना पडा । नारत द्वारा अमरीकी सैंतिक गठबन्धन 
बी सदस्यता अस्वीकार करने पर पाकिस्तान को असरीका का मोहरा बनना सहज 
सगा और इसी,कारण दक्षिण एशियाई ध्रू-जाग से अमरीका-पाक सिठयाठ आरम्भ 
हुईं । कालान्तर म|मारत-चीन सम्बन्धो;मे वियराड का लाम पाक्स्तिन ने उठाया। 
। भरट्टो के दृरदर्मी-लचोल राजतय ने इसमे सहायता पहुँचायी । बगला देश वे उदय के 
बाद वियतनाम युद्ध के समाप्त ड्ोोते-दोंते चीन और अमरीका के दीच भी संवाद 
आरम्म हो चुवा था। इस घटनाक्रम को सोवियत-चीन वंमनस्य ने प्रोत्साहित और 
गतिशील कया। 972-73 तक भारत के विरुद्ध चीन-पाक-नमठीकी धुरीवा 
निर्माण पूरा हो चुका था 3 इस मिर्फ सयोग नहीं समझा जा सकता । 
चीन आरम्म से द्वी जपने को एशियाई मू-भाग मे प्रमुख अद्वितोय शक्ति के 
[ए जतर्राघ्द्रीज सम्बश्छ/30 
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भी भारत सरकार का मबादोहन आरम्म कर दिया। किन्तु भूटान तेपाल की 
तुलना में भारत का भयादोहम अधिक संयगित-संकोच्री तरीके से करता रहा। 
नेपाल की तरह भूटान के मारत् के साथ तदी जल वितरण या तस्करी आदि को 
लेफर कोई मनमुटाव नही हैं । परन्तु भारतीय प्रभुत्व को सेकर भूटान व नेपाल की 
परेशानी एक जैसी है। हाल के वर्षो मे नेपाल की तरह अपनी स्वाबीनता प्रमाणित 
करने के लिए भूटान के लिए भारत के बिरोध का स्वर सुखर करना अविवाय सा 
बन गया है। भले ही भूठान के दूतावास नई दिल्‍ली के अलावा स्ि्फ सयुक्त राष्ट्र संघ 
और वगला देय मे ही हूँ, किन्तु भूटानी राजनयिको का रबेया और रुख-रुझान 
अपने को भारत से अलग दर्शाने वाला रहा है ॥ 

भारत, नेपाल और भूटान के आपसो सम्बन्धों में दक्षिण एशियाई सहफार 
संगठन “मार्क! की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती जा सही है। नेपाल का महत्व 
इसलिए मो बढ़ा है कि सा का मुख्यालय काठमांडू मे स्थापित किया गया है तथा 
पाकिस्तानी परमाणु कार्यंकम एव लका में स्विहली-तमिल साम्प्रदायिक हिसा के 
कारण क्षेत्रीय सहयोग की पारम्परिक रूपरेखा धूमित्र हो गयी है| वेसे भी साके की 
प्रस्तावना में पर्यावरण, भिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के जिन क्षेत्रों को रेखाकित किया 
गया है, उनके सन्दर्म में नेपाल ओर भुटान के वीच आपसी सहयोग अधिक 
स्वामाविक व सहज है क्योंकि उनकी बहुसख्यक जनसख्या मगोल-चशज और एक 
जैसे प्राकृतिक-परिदेश की नियासो है भारत को भविष्य में इत दोनों देशों के भाय 
अपने भम्वन्धों का निर्वाह करते समय इस तथ्य को समुचित्त महत्व देना होगा । 

पिछले दिनो भूटान में ऐसी घटनाएँ घटो हैं, जितको लेकर मारतीय विदेश 
नीति निर्धारक चिस्ताग्रस्त हुए है॥ भ्रूटान सदियों से अपने आप में सिमठा एक ऐसा 
भूमिवद्ध राज्य है, जिसके बारे में यह सोचा जाता था कि वहा कोई कप्ट या 
अधृतोप नहीं है। आाकपंक युवक जिग्मे सिधेदागचुक वहा के शासक ही नहीं, 
घममराज भी थे। भूटान की सास्क्ृतिक पहचान इतनी स्पष्ट ओर. पड़ोसियों से 
अलग थी कि यह सोचने का सवाल ही नहीं उठता था कि सुख-पाति वात्ती 
पाटियो में बिसी तरह को हिमक उधल-पुयल मच सकतो है। सयर यह भ्रम आग 
टूढ चुवा है। जिग्मे स्िपि घागघुक के एकछन देवीय स्ामनाधिकार को चुनौती देने 
बाले लोकतात्रिक अस्रतोष का विस्फोट एकाधिक बार हो चुका है। इसको दुलता 
नेपाल में राजशाही के विदद जनसपर्प से नहीं की जा सकती। भूटान में जिग्मे 
मिघे दागचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि यह सारी गड़बड़ी राजनीतिक 
अछ्पिरता पंंदा करने वाले विदेशी पडयश्रकादी कर रहे है । यह बात सच है कि 
पिछले 30-40 वर्षों में भूटानी जनसस्या का स्वरूप तेजी से बदला है । रोजी-रोटी 
की तलाश में आने वाले मजदूर, कारीगर ओर व्यापारी यहा वड़ी सख्या में बस 
गये है इनमें में अधिकाश नेपाली मूल के हैं। मापा, रहल-सहन, पर्म, किसो भी 
मायने में इनका कोई साम्य भूटान के मूस निवाणियों से नहीं है। जहा यह बात 
तर्कबरगत है कि पीदी दर पीढ़ी भूटान मे रहते आये ये लोग अपने को दूसरे दर्ने 
का नागरिक माने के लिए तेंबार नहीं, वद्ी इनको लेकर भूटानियो को चिन्ता मी 
समझ में आतो है । बाज प्रूटान के सामने यह सतरा उपस्थित है कि भुटानी अपने 
द्वी देख मे बही बत्य सस्यक ने बन जायें और भूटान अपनो सास्कृतिक पहचान न 
सदा दे। भूदान छे सामने सिक्किम का उद्ाहरुण है, जहां आज नेपालियों की बढ़ती 
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साथ मंत्री सम्बन्ध पुप्ट किय । चीन इस वक्त दाल और दड दोनो उपकरणों का 
बुझ्नल प्रयोग करन की स्थिति म या। 962 के मारत की छवि शिविल-पतनोस्मुख 
देश की थी तो चीन की एक उदीयमान झक्ति के रूप की ॥ 

क्ेपाल की तरह श्रीलका का झुकाव भारत-चीन सघर्ष के बाद से चीन 
की ओर बढा। चीन-समथित छापामार जनजातियों के विष्लव को देखते हुए बर्मा 
की सरकार भो चीनी आाघ्या-अपेक्षा के अनुरूप भारत से बिलग हो गयी । पाकिस्तान 
में इस समय फील्ड मार्यल अयूब खा का घासन था और उनके युवा विदेश मन्त्री 
जुल्फिकार अली भुट्टा मारत की अक्षमता वा भस्पूर लाभ उदान का कोई कदसर 
नहीं चुकना चाहते थे। भुद्टो की स्थिति और उनका अति-्ययार्थवादी विश्व दर्धत 
चौनी मसूवो की पूति मे सहायक बना चीनियो ने पाकिस्तान के साथ उसके द्वारा 
अधिकृत कश्मीर के दार में एक सीमा समझौता वर लिया। इसके बाद भविष्य में 
किसी बिवाद बी समावना का उन्मूलन करने के साय-साथ भारत को और अधिक 
असमजम में डालने वाली स्थिति पैदा हुई । 

इन्हीं दिनो बेलप्रेड शिखर सम्मेलन (96]) मे सुकार्णों और नेहरू जी वी 
मुठभेढ़ हुई। यो यह ठकराव दो भिश्न ब्यक्तित्वा तथा परस्‍्पर-विरोधी चिन्तन 
प्रणालियों से उपजा था, परन्तु इसका प्रभाव मारत-चीन सम्बन्धों पर पड़े बिता 
नहीं रह सका। एक ओर सुक्रार्णों का समानता था कि नवउपनिवेशवाद अन्दर्राप्ट्रीय 
शान्ति के लिये सबसे बडा सक्‍ट है तो दूसरी ओर नेहरू जी का मानना था कि नव« 
उपनिवेशधवाद स॒ कट्ठी अधिक अद्दमियत परमाणु युद्ध को टालन को दी जाती चा्िये । 
नेहरू जी शान्तिपुर्ण सह-अस्वित्व के हिमायती थे तो इण्डोनेमिया मुठभेड़ का। गुट 
निरपेक्ष खेम मे इस अन्तर-दन्द का साम उठाते हुए चीन ने नहरू जौ को समय से 
पीछे छोड दिया अर्थात्‌ असमत सा मिद्ध करने का श्रयत्व क्या। इण्डोनेशिया और 
भारत के बीच वेमनस्थ बढान में दौन को सहायता इण्डानशियाई साम्पवादी पार्टी ले 
भी की, जा सुकार्णों सरकार की एक आधार स्तम्म थी । 965 तक पीकिग-जवार्ता- 
पिडी धुरी कारगर हो चुकी थी और यह साचा जा सकता है कि इसके अमाव मे 
965 मे भारत-पाक मुठभेढ शायद नहीं होती ॥? 

969 में च्रीव में महान सराम्इतिक क्रान्ति के सूत्रपात से बाद व्यापक 
उयज-पुयत हुई और राजनयिक भामल कुछ समय के लिए पृष्ठभूमि में घढल दिये 
गये। उधर इ$ण्डानशिया म सुकार्णों का ठर्ता पट दिया गया और पाकिस्तात में 
अयूब खाँ के विरद्ध असवाप-आताझ्म के विस्फाट ने उन्हें विस्थापित कर दिया । 

परन्तु इससे एसा समझना गलत होगा कि-भारत व॥ दख छटनाक्रम का लाम 
दुआ । प्राक्स्तात में भारत के “बेरी' नुद॒टों प्रभावशाली बन रह और अमरीका तथा 
चीन का एक-्दूसर के करीब लान ममध्यस्थ क्री भूमिका निमान के बाद भारत को 
उन्हान और भी जकला-जसद्राय (सामरिक दृष्टि स) बना दिया। अगला दश मुक्ति 
अभियान क दौरान चीन गा आचरण अनुत्तरदायी व घोंस-घमकी बाला इसलिए बत 
सका कि वह इस बार से आशवस्त था कि इस बार अमर्रीवा का समर्थन भारत 
का नहीं मिचेगा। बंगला देख युद्ध क दोद्यन अमरीगा न युद्पोत जनय अपताकर 
मारते को आतकित करन वा धयत्न जिया और इसते बाद सर चोन-प्राइ-भमरीजी 


3 दिल्लाए के बिए दर --#&07 ९9752%[ (६८१४४८४) है॥. &3ह027 #४३७,. उर्हर का 
40०८कर्व ३ (540-772६ उक मद्र, 7965, 
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रूप में देखता और पेश्न करता रहा ॥ ओऔपनिवेश्चिक काल में नले ही भारत के साप्ट्ू- 
वादी नेताओं के साथ चीनी नेताओं ने माईचारा जतलायों हो, लेकिन साम्यवादियो 
द्वारा मत्ता ग्रहण करने के बाद वरावरी का नाव कभी उनके मन मे नही रहा। 
माओ ओर चाऊ एन लाई जंसे मेताओं को यह वात खिन्न करती रही कि आकार में 
छोटा, अपेक्षाकृत कम जनसखस्या वाला भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे दोन को 
तुलना में अधिक प्रतिष्ठित है । इसके कई कारण थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक रिश्ते के 
कारण भारतीय नेता अग्रेडी भाषा ये ओर दिटिश तया अमरोकी समा-तमितियों 
के नौर तरीको से भली-नाँति परिचित मभी। भारत ने अपनी आजादी शाल्तिपूर्ण 
तरोके मे प्राप्त को थी ओर गांदी-नेहरू जैसे सुबारवादो नेता अन्य देझों के जन-मुक्ति 
मेनिको की अपेक्षा कम खतरनाक भमझे जाते थे। डलेम मले हो भुट निरपेक्षता को 
'अमिप्रत्ापूर्णं अवसरवादिता' समझते रहे हो, किन्तु शीत युद्ध के काल में तटस्थता 
शत्रु की पक्षघरता से कहो अधिक सहतोय थी।॥ भारत विदेज्नी सहायता लेने को 
तैयार था, जिससे एक खास तरह का खुलापन भारतीय समाज में था । 
भारत, अफ्रोका और एश्चिया के अन्य देशों के पहले स्वतन्त्र हुआ और उसने 
अनेक अन्य मुक्ति संग्रामों को अपना भमर्यत दिया । बाडुग सम्मेलन (955) तक 
बर्मा, इण्डोनेशिया, मिस्र आदि नेहरू जी को अपना अगुवा मानने लगे थे। चीन के 
भूतपूर्व प्रधान मन्‍्ज्री चाऊ एन लाई ने झपने सस्मरणों मे यह बात स्वीकार की है 
कि बाइुग के अवसर पर उतके ध्रति नेहरू जो और कृष्ण मेनन का आचरण कृपालु- 
सरक्षक जैसा ही थां। उस वक्त चीन को जले ही खून का घूंट पीना पड रहा हो, 
फिस्तु आगे चलकर उसने इस मात हानि का बदला सेनें का तिइवय कर लिया था। 
जब शक चीतियो को कोरियाई घटनाक्रम के बाद या हिन्द चीन प्रसंग मे अमरीक्यो 
का मुकाबला करने के लिए भारतीय ममर्थन को आवश्यकता थी या जब तक ये 
आयथिक व ठकनीकी विकास के लिए नोजियत संघ पर निर्मर थे, उतका आचरण 
समत रहा ( परन्तु एक वार मारत के साथ सीमा विवाद को लेकर सम्वन्धो में कदुता 
प्रकट होने के वाद बेहिचक माण्त के खिलाफ राजनयिक मोर्चावदी आरम्म कर दी; 
]960 में लेकर 979 तक थे इस काम में लगे रहे भर भारतीब विदेश नीति के 
क्रियान्वयन को झिपिल, करने में एक बड़ी सीमा तक सफ़ल मी य्हे। 
हे चीन के इस राजनसिक अभियान को 'बीत-पराकू-अप्टीफा गठजोड़! के 
झूप भे पहचाना जाता है। हुछ वर्षों पहले तक इसका एक दूसरा रूप 'पिडी-जकातता- 
पोकिंग धुरो' के रूप में दोखता था। समय-समय पर इस जिपक्षीय मोर्चे मे नेपाल, 
ख्ीखता, बंगला देश जेसे सहयोब्री-अनुचर जुटते-जुडत रहे हैं। भारत को अकेला 
करने की दिशा मे चौन द्वाय्य उठाया पहला कदम नेपाल को अपनी ओर आकपित 
करता था नी सीमा बिदाद के दोरान नेपाल को पूर्ण तठस्थ श्रूमिका ने 
भारतोयों को स्लिन्न किया । महाराजा महेन्द्र इस बान के लिए कढिबद्ध थे कि उनके 
निरदुश्य शांसन को किसी नी तरह की कोई चुनौती न दे सके । बह यह बात भत्ती- 
भांवि पहचानते थे कि नेपाल में जनताम्त्रिक परिवर्ततों को मस्त सरकार का 
समर्थ॑न-सहानुयूति प्राप्त है। भले दी भारत ने इस मामले मे पूरी सतर्कता दरती कि 
नेपाल उस 7 आन्तरिक राजनीति मे हस्तक्षेप का आरोप वे सम्रा सके, तब 
भी इस परिवर्तन में मारत-नेपाल सम्बस्धों का पारम्परिक सोहाद कमर हुआ। चीन ने 
सका सलाम उद्यया ओर बढ़े पंसाने पर आधिक अनुदान को घोषणा ऋर नेपाल के 











डक 
कि मल हा ऊपर स अमरीका दुछु भी कह, अमटीकी-प्रक गठवन्धन ओर इस दाना 
दशा के हिला का सामरिक सयोस अभी वरकरार है। इस्लामो क्ट्टरपथी विचार- 
घारा क उफ़ान और म्रादक द्ब्या वी तस्करी को लकर अमरीका व प्राकिस्तातव के 
बीच लले ही वीच-दीच मे मनमुटाव पैदा ड्ोता है, किन्तु इसस वस्तुस्थिति मं कोई 
फक नहीं पडता । अमरीकी सीनंट समय-समय पर पराविस्तानी परमाणु कार्यक्रम पर 
चिन्ता प्रकट करती है परन्तु इम कायक्रम की प्रगति अब तक जवाघ रही है। 
अमरीकी विद्येपज्ञ इस बात क प्रमाण जुटात नहीं थवत कि पाकिस्तान व अमी बम 
हाप्रिस नहीं क्या हैं। व कहते है कि यदि वह एसा करंगा तो उस अमरीको 
सहायता स हाय घोना पडेगा आदि | यह भ्रश्न पूछन को फुसत किसी को नहीं कि 
यदि पाकिस्तान परमाणु बना लता है तो उस अमरीकी सहायता की विशय जरूल 
नहीं रहा और इस इस्तर्मी बस को काबू में रखने के लिए अमरीका उसके साथ 
और भी अधिक लचीला रुख अपना सकता है। एफ-]6 विमान हो या अवाक्स, 
परमाणु कायकम दा या अफ्गान मुजाहिदीत के नाम पर दी गयी आधथिक सहायता, 
इनका निश्माता अवते भारत ही रहा। अमरीबी नतागण पूरे शिप्टाचार क साय ही 
सहां, भारत को यह घमकी दते का काई अवसर नही चूकते कि वे परक्स्तित के 
और विधघटन क मूक साक्षी नहीं रहग। 
आज इस बात को अनदखा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अमरीकी 
कन्द्रीय कमास का एक प्रमुख भट्टा है और एथसिया म चीन-अमरीका-पाक घुटी मं 
विशेष महत्वपूर्ण राष्ट्र । भुट्टो के जावन काल के मल ही पाकिस्तानी राजनयिका न 
चीन और अमरीका का उपयोग किया हो, परन्तु आज अमरीका गौर चीन मिलस- 
जुलकर उस अपन दृरणारा पर नचान की स्थिति म हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी 
परमाणु कायक्रम का प्रश्न है, अन्वर्राष्टीय सामरिक परिप्रेक्ष्य म चीन और अमरीझा 
के हिल इसक निविध्च होन मे ही खथत हैं। जब तक इस विषय म स्थिति 
अस्पप्ट रहती है, तब तक भारत चीन टकराव म जान का पक्ष प्रवत रहगा। 
समाचार परतों मर प्रक्राशित सूचनाओं के अनुसार चीनी ग्रतेप्रास्ता का लक्ष्य 
दिल्ली और अमृतसर जैस नगरा को बताया गया है । अमरीकी विशेषज्ञा न भारत 
क सयादाहन क लिए इस बात की विस्तृत परइताल युरू बर दी है कि भारत-पाक 
परमाणु युद्ध के कितत सवना४॥क परिणाम हांग। 
अमरीका-चोन गठजोड--सास्त के विरुद्ध अमराकी चीना साठगांठ उतनी 
प्रायक्ष नह्ढां जितनी पाकिस्तान के सन्दन में ॥ फ़िर मी अमरीकी और चीनी राष्ट्रीय 
हिला का सन्निपात दूरग्रामा महत्व का है। 950 और ॥960 के देशक का 
ययाय वुछ भी रहा हां, 497]-72 से आजवक सारा घटनाक्रम इसी तथ्य को 
उद्दघाटित करता है ॥ जब बगता दन मुक्ति अभिद्ान के दोरान हनरी क्सिजर ने 
मारते के विर्द्ध पाकिस्तान के धति झुकाव (॥॥॥) का नासि अपनायो हा इस्रम 
प्रोत्नाहित द्वाकर चीन न उन्तर-्यूदी सीमास्द मे धमकी दन के अस्दाज से सैय 
सचाउस किया ) सिव्ि़्स के ढिसय की चानी सरमार ने कडी आलाचना की और 
लगमय “सा तरह के तकों के आघार पर अमरीका समराचार-प्ना मे भारत की 
लिन्‍्दा की गयी | अब तक यह बात प्रमाणित है चुकी है कि सिक्किम ने चममस्याल 
की अमरीकी प्रेयसो-्यत्नी हार कुक दुछ समय क लिए ही) सिजिजम प्रेमी बनी था। 
उसके अमरीकी गुप्वचर सस्या से सम्बन्ध हान बारी शकाओं का निवारण कमी 


बचंड3 
घुटी जगजाहिर हो ययी। हे. 
97-72 से आज तक इस राजनयिक स्थिति में कोई विशेष महत्वपूर्ण 
परिवर्नन नहों हुआ है। विडवना तो यह है कि आज बगला देश सारत की अपेक्षा 
चीन और पाकिस्तान के अधिक निकट है ओर उस पर अमरीकी प्रमाव साफ देखा 
जा मकता है। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को वाद्धित चीनी सहायता मिलती रही 
और विद्वानों झा मानता है छि “द्रिगए छा परीक्षण चीनी भूमि में ही किया गया है। 
काराकोरम राजमार्ग का निर्माण चोनी सहायता से हो रहा है और पाकिस्तान को 
परिप्कृत चीनी शस्पों की विक्री निरन्तर बढ़ी है। ऐसा नहीं लगता कि लिकट 
भविष्य में स्थिति से कोई परिवर्तन होशा और झारतोय शाजनय को चीन-पाक- 
जमरीकी घुरी को निष्फल बनाने के लिए प्रयत्तशोल रहना पडेगा। 
अझमरीका-पाकू यठजोडु---एक प्रकार से 3947 से ही विभिन्न अमरोकी 
सरवारों ने भारत के खिदाफ पाकिस्तान का पछ्छ लिया है॥ जब नेहरू जी से यह 
स्पष्ट कर दिया कि गुट निरपेक्ष मारत किसी भो अमरीकी सगठन में झामिल नहीं 
हो सकता तो उसे मन्तुलित करने के लिए अपनी स्रामरिक जरूरतों के अनुसार 
अपरीका ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने दर सैनिक मसाज सामान देना आरम्न किया | 
इस संनतिक सहायता को परिणति अन्ततः पराक्स्तान में सैनिक तानाशादी कौ 
स्थापना में हुई। यह अमरीकी राष्ट्रीय हिद के अनुकूल था, क्योंकि जनता द्वारा 
चुने गए किमी जनतान्जिक नेता की अपेक्षा तानाशाह को निपत्ित-थनुशासित रुख़ना 
आयान है। सेनिक सगठन “सिएटो तथा 'सेन्टो” की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 
प्राकिस्तान और भी खुले रूप से अमरोक्ो प्रमाव क्षेत्र मे आ गया। भले ही फील्ड 
मार्भल अयूव सा ने अपनी जीवनी का ज्ञीपेक 'फ्रेंड्म, नोट माध्टर्स' रुखा, तव मी 
हर निष्पक्ष विवेक का यही मानना रहा है कि प्राकिस्तान की स्थिति अमरीका के 
उपग्रह-शिविरानुचर ले अधिक नदी । 

पाकिस्तान और अमरीका मे घनिष्ठ मम्वन्ध सिर्फ सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित 
नदी रहे | मारव की तरह आत्म-निर्मर आथिक विकास का कोई हठ पॉकिस्तान का 
नहीं रहा और अमरौकौो कम्पनियो-बेको के लिए पराऊिस्तानी बाजार खुला रहा है । 
यहाँ महत्वपृय बात यह नहीं कि इस बाजार का आकार कितना बड़ा है ओर 
अमरीका इससे कितना मुनाफा कमाता है। असली बात तो यह है कि इन सम्वन्यों 
ने जो आत्मीयता पतपी, उसका राजनबिक लाभ उठाया जाता रहा है। भीत युद्ध 
के; वर्षों में धाविस्तात ने इस क्षेत्र में संतरी बुर्ज (रेम्पढे) की भुमिका सिमायी । 
सोडियत संघ के ऊपर उड़ान भरने वाले अमरीकी यू-2 विमान पेशावर अड्डे पर 
ही चैनान थे ओर मरोसेमद सेवा का मरपूर पुरस्कार पाकिस्तान को मिला। चीन 
और जपरीझा को पाम लाने में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण योगदान जिया । 

973 में तेल संकट के जोविभांव के वाद अमरीकी नीति-निर्धारको ने 
परशिचम एशिया में तुरत देनावो दस्त (रउक्ञाव फल्फ्ा०णथा। एतत्प्ण) की 
बाद छोची ओर केन्द्रीय कमान का गठन किया । अफगानिस्तान में सोवियत सेतिक 
दस्‍स्तक्षेपर भौर ईग्मन में माह के पतन के बाद दक्षिण एथियाई ही नहीं, पदिचम 
एशियाई भन्दर्भ मे भी पाकिस्तान अपनो चून्यजनीतिक स्थिति के कारण कई गरुता 
अधिछ महत्वपूर्ण बढ गया। पाकिस्तान को दिये मधे जवाबस विमात, एफ-)6 
लड़ाकू बिमाद नौर 3:2 अरब डालर को सैनिक महायता दस बात के प्रमाण हैं 
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आरत जाकार, आबादी, शक्ति-सामथ्यं, सम्मावना और क्षमता की दृष्टि से 
अपने पडौसी देशों को तुलना मे दैत्याकार है । पाकिस्तान, बगला देश, नेपाल और 
लका सास्कृतिक इप्टि से जुडवाँ महोदर से हैं। प्रखर राजनयिक टिप्पणीकार 
शिशिर गुप्ता यह कहा करते थे कि इन छोटे पडोसी देशों के लिए यह्‌ एक मनो- 
वैज्ञातिक विवशत्ता है कि वे अपनी स्वतन्त्र राष्ट्रीय पहचान प्रमाणित करने के लिए 
भारत-विरोघ का स्वर निरन्तर मुखर करते रहे हैं ॥ इनमे से अनेक पडौसी देशो ने 
समय-समय पर वाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप का आमन्त्रण देकर मारत को कृत्रिम 
रूप से सन्तुलित करने का प्रयत्त किया है । इसमे पाकिस्तात का अमरीका के साथ 
सैनिक गठबन्धन, नेपाल का चीन के प्रति झुकाव और लका की हिन्द महा- 
साभरीय नीति उल्लेखनीय है | यदि भारत अपन सामथ्ये का प्रदर्शन भर करता है 
को उस पर भयादोहन (8]20८०७॥) का भाक्षेप लगाया जा सकता है | यदि भारत 
अपनी सदाशयता-सदूभावना प्रमाणित करने के लिए रियायतें देता है तो पडोमी देश 
उसकी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयत्न करत दे और अपनी विश्वसनीयता 
गेंबादे रहे हैं ॥ जनता सरकार के बायंकाल में नेपाल के साथ सन्धि का प्रुनरीक्षण, 
पुननंवीनीकरुण, सशोघन तथा वगला देश के साय फरवका जलबन्ध समन्नोता इस 
अप्रिय तथ्य को उद्घाटित करते हैं। पाकिस्तान के विपय मे ताशकन्द और छिमला 
समझौते तथा लका के सन्दर्न में शास्त्री-सिरिमाओं समझौता तथा राजीव-जयवर्द्धने 
समझौत( इसी करण निष्फल रहे है ३ 

विद्वानों का मानना है कि दक्षिण एशियाई सहकार परियोजना : 'सा्क से 
भारत और उसके पढोसी देणो के बीच सम्बन्ध मे सामाम्पीकरण की दिण) मं भ्रमति 
हो सकेगी, परन्तु हमारी समझ में इस मामल मे बहुत आशावादिता की गुजाइश नहीं। 
भारत के सभी पडौसी देझो के सामूहिक हित इसी में हैं कि वे एक साथ एकजुट 
होकर मारत पट दबाव डाल सकें। दुर्भाग्यवश हाल के दितों के घटनाक्रम ने दक्षिण 
एशियाई भू-राजनीतिक स्थिति को और भी जोखिम मे डाला है। पाकिस्तान से 
बढती अमरीकी उपस्थिति, लका मे विदेशी प्रवेश तथा सर्वत्र आतंकवाद एड 
साम्प्रदायिक विद्वेप मे ब्रृद्धि ने सहकार की अपक्षा टकराव की सम्भावना ही बढायी 
है। चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों मे सामान्योकरण की दिशा में ठौसे 
प्रगति के अभाव म अन्य पडौसी देशो के साथ भी सम्बन्ध जमहज ही बने रह सकत 
हैं। इन सब बालों को ध्यान में रखते हुए यही निष्कर्ष तकंसगत लगता है कि 
भारत पदोमी देशो के साथ अपने भम्वन्धों वे' निर्वाह में पूर्णत, असफ्ल नहीं समता 
जा भह्ता। हालांकि यह जोडने की जरूरत है कि निकट भविष्य में उस कुमल 
एड सतर्क राजनथ की आवश्यकता पढती रहयी। 


मारत व दक्षिण-युर्व एशिया 
([िवा8 आव 500॥-5450 #59) 
आज जिस ध्रू-भाग को दक्षिण-यूव एशिया बहा जाता है, उसमे बर्मा (मयान- 
मार), धाईलैण्ड, सलयेशिया, विगापुर, इण्डोने शिया, कम्बोडिया, लाजोस, वियतनाम 
और फिल्रीपीस नामक देश धामिल है । इस क्षेत्र मे सबसे नवादित राष्ट्र बुनई है, परम्तु 
इसे एक तरह से मलय दाप्ट्र का पर्याय-परिश्चिप्ट (उक्ाण्ाजया ठा्व #7फव्यठाड) 
ही ममलन्ना जाता है ; बनई अपन छोट आकार और जपार तेल सम्पदा डे कारण 
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नहीं हो पाया । इसी तरह जिस समय चीन मारत के उत्तर-पूर्वो सोमान्त पर नागा- 
मिजो विद्रोहियों को सैनिक साज-सामान, सहायता और घरण दे रहा था, उस वक्त 
अमरीकी मिशनरी इस क्षेत्र में सक्रिय ये ओर राष्ट्रीय जीवन को मुख्य झारा से कठे 
इन अल्पसस्यको में राजनीतिक चेतना के नाम पर अलगाद फंला रहे थे । 

अमरीका ने चीन के पक्ष मे अपना राजनय बेहद कुटिल ढस से सम्पादित 
किया । सतही इप्टि डालने से यह लग सकता है कि जो अमरीकी तिब्बत को 
स्वाघीनता के पक्षघर रहे है और दलाई लामा को हर सम्भव सहायता देते रहे हैं, 
बह कंसे दीन के पक्षघर हो सकते हैं ? दलाई लामा भारत से शरण लिये हुए है । 
जब तक तिब्बत का प्रश्न हल नहीं होता, नारत-चीत सम्दन्धों के सामान्यीकरण में 
एुक बडी अडचन बनी रहेगी। 

अब तक कई घटनाओं मे अमदीका यह दर्झा चुका है कि मारत के भूमिवद्ध 
पडोसियो नेपाल ब मूटाग के राजनयिक परोक्ष रूप से भारत के विरुद्ध सूक्ष्म प्रचार 
द्वारा चीन की स्थिति मजबूत करते हैं। वाद में अमरीकियों ने आवरण 
के पीछे काम करना बन्द कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को यहू 
मैत्रीपूर्ण सलाह दी कि उसे सीमान्त पर चीन को मडकाने-उकसाने बाली कोई 
हरकत नही करनी चाद्विए, अन्यथा इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैँ। 
इसके ठोक पहले चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत विवादास्पद 
सीमा के आप्त-पास उसकी जमीन कुतर रहा है । अमरीकी विदेश विभाग के एक 
वरिष्ठ अधिकारी हो चीव बावा के बाद दिया या यह्‌ वक्तन्य अमरीकी पक्षपात 
को उदादरण है। 

अछणाचल को राज्य का दर्जा दिये जाने का चीन ने जोरदार विरोध किया। 
उस वक्त भी अमरीकी प्रभास ने मारत की मौगोलिक अद्धण्डता या अन्तर्राष्ट्रीय 
म्यता प्राप्त मीमा के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नही को | यदि बस्तुनिष्ठ दंग 
से देखें तो इसो निष्कर्ष ताक पहुँचा जा सकता है कि जाने वाले कई वर्षों तक 
चीन-अमरीकी-पाक धुसे भारत के लिए मिरदर्द बनो स्हेगी। जहाँ पराकिस्तात 
ओर अमरोका ते भारत के साय “वैर' अवस्तरवादी ढंग से निमाया है, वही चीन ने 
एक सुनिश्चित-सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार भाचरण किया है। आज शझ्क्ति- 
प्रामस्यं और प्रतिष्ठा की इप्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर चीोन और भारत की कोई 
समता नही रही | इस उपलब्धि के लिए पहले चरण में पीकिंग-पिष्डी-जकार्ता घुरो 
तषा बाद के वर्षों मे चोन-अमरीका-पाक तिह्ोण वेहद उपयोगी सिद्ध हुए ॥ 








पड़ीसी देशों के प्रति भारतीय विदेश नीति का मुल्याकन 
(>5४८5थगाट्वरा ० [ह03॥ कछ्ाशं20 ऐगांएए [05445 
॥5 उरलहा0०पलण्ड एण्णाणव65) है 


्ि उपर्युक्त सर्वेक्षण से ऐसा संग सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय 
ज नीति बुरी तरह असफल रहो है। चौन हो या पाकिस्तान, मेपाल हो या 
श्रीसका, वगजा देश हो या भूटान, सनी पड़ौसी देशों के साथ मारत के कदु विवाद 
उनरते रहे हैं। चोत, पाकिस्तान और श्रीलका के सन्दर्म मे बल्न प्रयोग तक की 


किया पड़ चुको है। परन्तु यदि वसल्तुनिष्ठ दम से देखें तो यथार्घ इससे 
अपर ६१ 
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राजनगिक सम्पर्कों का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाद क वर्षो में राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता तथा बड़ पेमाने पर भारतीय मूल के नाग्ररिकों के रहने के कारण 
मलयेडिया और पिंगापुर के साथ भारत को घनिष्टता रही है | 

सम्दधों मे नाटकोय परिवतन--960 वाले दगक म दक्षिप-पुई एशियाई 
देशो क साथ भारत के भम्बघों में नाटकीय परिवतन हुआ | इसका एक प्रमुज 
कारण वियततामी गृह युद्ध मे अमरीका का बढता हस्तक्षेप था । दूसरा कारण दक्षिण 
पूव एलियाइ देशों वी जातरिक राजनयिक्र स्थिति में परिवतन था। एक ओर 
इण्डोनेचिया में सुकार्णों की सरकार व्यक्तियत तानागाही मं बदल गयी तो दूसरी 
ओर मजयेविया और घिगापुर एक महासध की स्थापना पर विचार करते लग। 
इस प्रस्ताव को तकर पश्चिमी खेमे के पक्षधर देशो मे भी फूट पड गयी ) इही वर्षो 
मे चीन के साथ भारत के सम्बाधा में तेजी से बिगाड हुआ और सर राजनीतिक 
कारणा स इसका प्रभाव दक्षिण एटियाई देशों के साथ भारत के मम्बधों पर पडा । 
नेहरू जी क॑ जोवत काल में भारत की विदग नीति या तो महारक्तियो पर 
क्रटद्रित (विश्व गान्ति ग्रुट निरपलता आदि को तकर) रही या उसका एवं बड़ा 
हिस्सा पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने मे बीता। 947 स 964 तक 
भारतीय विदेश नीति वियाजकों के पास दक्षिण पूव एटिया के छुटभय्या मे लिए 
फुमत न॑ थी ।? 

दीन प्रमुर् कस्तौटियाँ--वस्नुत दक्षिण पूव एडिया व साथ मारत के सम्बंघा 
का समुचित विवचन इन्दिरा गराधी क कायकाल स ही क्या जा सकता है ॥ तब से 
अब तक भारत और दक्षिण पूव एशियाई दशा के बोच सम्बंधा को तीन प्रमुख 
शीप॑को में वॉँटा जा सकता है--सामरिक आधिक ओर सास्क्ृतिक। इही क्सौटियों 
को उपलब्धिया पर कसा जाना चाहिये। आसियान देशो तथा वियततामी वचस्व 
चाले हिंद चीन के बीच द्वाद्द मे भारत वी भूमिका बो समुदित ठग से समझने के 
लिए भी अपन राष्ट्रीय हित को इन तीन श्रणियों मं विभाजित कर विश्लधित बरनता 
उपयोगी होगा । 

965 का युद्ध ओर भारत इण्डोनलिया सम्बध--965 को भारत-पाक 
सनिक मुठमंड ने भारत और दक्षिण-पूव एशिया क बीच सम्बाधा पर बुरा असर 
डाला । इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सकार्णों भारतीय नताआ से बुरो तरह 
विमुत्र हा चुके ध। उद्धोन इस युद्ध क दौरान प्राकिस्तानी शासका को यह सन्दश 
भेजा फि यदि व चाह ता वह भारत को मुसीबत मे डालने के लिए अण्डमान 
निकाबार द्ीए समूह पर कब्जा कर सवत्‌ हैं। यह याद रखत जायक बाठ है कि 
इण्डोनटिया क द्वीप सुमात्रा स यह माशताय प्रदर बुछ ही किलोमीटर दूर हैं औौर 
नौसनिक दृष्टि स हिंद महासागर क एक बहुत बड़ इताक पर नियंत्रण बनाए 
रखने के जिए इसका अपना सामरिक महत्व है॥ प्राडिस्तात न इस प्रस्ताव से रुचि 
नहीं दिखाया इसक तजाल बाद इण्डोनर्शिया म सुकार्णों का तेख्वां पतट गया और 
बहुत बड़ परमान पर स्राम्पदायिक रक्तप्राठ हुआ। तत्पइच्रात सुहातों न नासन की 
बायडार सँमाती और इण्डानणियाइ राजनीति म साम्यवादिया वा सपाया घुरू हुआ 


इस बारे से विद्धत्तापृर्ण विश्लेषण के तिए देप--0 ३. 520९52॥ उत्वे वर न्‍टरटडूज 
ला 2 ८०हफब८अलत, (सक्ज वजन 3 4त॥2क 947 964 (80/8027 965) और ॥०० 
पडडा। य0 ९०. सब्य॑द्व बजव उतर धार 4229 947 4960 (0<26४3- 9630 
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भले ही अक्सर चचित रहा है, परन्तु अन्तर्रप्ट्रीय राजनयिक शक्ति समीकरणों में 
इसका महंत्व नगण्य है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देद्यों में वर्मा पूर्णतः तटल्थ व एकाल्त" 
वाझ्ी देश है और कम्बोडिया, लाओस एवं वियतनाम को छोडकर अम्य सभी छह 
देश क्षेत्रीय संगठन 'आस्रियान! के सदस्य है। आसियान देश का रुझ्ञात पश्यिमी- 
पूंजीबादी है भौर अमरीकी स्ममरिक परिप्रेक्ष्य मे उनकी साझेंदारी हे । हिन्द चीन 
के राष्ट्र लाओस, कम्पुचिया व वियतनाम समाजवादी-साम्यवादी राष्ट्र हैं और 
सोवियत सध के पक्षघर । इसके बावजूद वियतनाम चीन के साथ युद्ध छड चुका है। 
इन सब बातो को आरम्भ में उल्लेख जरूरी है क्योकि दक्षिणनपूर्व एशियाई देशो के 
साथ भारत के सम्बन्ध एक बड़ी सीमा तक इन अन्तर-सम्बन्धो के आभार पर 
संचालित होते हैं । 
सर्दियों पुराने सम्वन्ध--'दक्षिण पूर्व एशिया” द्ाब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाडे माउस्टवेटव ने किया था जो लंका स्थित दक्षिण- 
पूर्व एश्वियाई क्रमान के सेनातायक ये ॥ परन्तु इन देझो के साथ मारत के सम्बन्ध 
सदियों पुराने हैं। हिन्द चीन में फुनान और चम्पा के राज्य तथा इण्डोनेशिया में 
श्रीविजय, मजपहित, ऊलेन्द्र आदि साम्राज्य जाज भी इतिहास की पुस्तको से 
“बुहत्तर भारत' के ्षीपंक से प्रसिद्ध हैं। फिलीपीस को छोड़कर इम सभो दक्षिण- 
पूर्व एशियाई देशो की भाषा, सस्कृति, कला व समाज पर भारत की छाप स्पष्ट 
देखी जा सकती है॥ जिस वक्त भारत आजाद हुआ, उश वक्त नई इहिल्‍्सी से 
एपियाई सम्बन्ध सम्मेलन (947) के आयोजन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ 
मारत के सम्बन्‍्धों को सौहादंपूर्ण एवं स्थिर बनाने में स्रहायवा प्रदान की ॥ भारतीय 
स्वाधीनता सप्राम के दौरान नेहरू जो के ज्यक्तिगत सम्पर्क वियतनाम के द्वो ची मिन्‍ह 
तथा इण्डोनेशिया के हट्टा एवं सुकार्णो जैसे लोगो से हुए थे। वाद में ओंगेंसाग 
उतके करीब आये और कम्पुचिया के पिहनुक उनसे प्रभावित हुए ! फिर भी यह 
सोचना गलत होया कि भारत और दक्षिण-यूर्व एशिया के सम्बन्धों में कोई उतार-* 
चढ़ाव नही आया | 
जीत युद्ध का झाविर्भाव व सारत-दक्षिष्र पूर्व एशिया सम्बन्ध--प्वीत युद्ध के 
आविर्भाव के साथ दक्षिण-पूर्व एश्विया साफ-साफ तीन हिस्सो में बेंढड गया। एक 
ओर संनिक संगठन 'प्तिएडो” के सदस्य देश (पाईलेंण्ड, दक्षिण वियतनाम व 
फिलीपीम) ये तो वुससे ओर गुट-निरपेक्ष देश (इण्डोनेशिया, वर्मा व कम्पुचिया) ये। 
इसके अलावा सोवियत सघ व दीन के पक्षघर देश (उत्तरी वियतताम व लाओस) 
थे। गुद-निरपेक्षता द नेहरू के ब्यक्तियत रूझान और संस्कार के कारण 947 हे 
लेकर 960-6] के दौर तक भारत के सदसते करीबी एवं अघुर सम्बन्ध इण्डोनेशिया 
ब कम्पुद्िया के माथ रहे। हालाँकि उन्होंने सिएटो के सदस्य देक्ों की निरन्तर 
भत्सेदा की तथापि सास्क्ृदिक कारणों से थाईलेण्ड के माथ भारत के सम्बन्ध मधुर 
रहे। यह उल्लेखनीय है कि 950 बाले दशक मे मलेशिया क सिंगापुर पराधोन 
थे जोर 954 ऊँ जेनेवा सम्मेलन तक हिन्द बोन के देशों के साथ मनी स्वतन्त्र 
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जैसे पारम्परिक मित्रो का प्रभाव इस क्षेत्र मे और भी कमर हुआ। 

निराशाजनक अवमुल्यन से बचाव--इसके साथ ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ- 
घटनाएँ सामने आयी, जिन्हाने भारत को “विराश्माजतक अवमूल्यन” स बचाया । 
397 म बगला देश मुक्ति अभियान के दौरान भारत ने अपने सैनिक बल का 
प्रद्नन क्या। इन्दिरा ग्राधी क कार्यकाल मे हरित चान्ति की सफलता ने भारत 
को खाद्यातों के मामल म आत्मनिर्मेर बनाया और उसके आत्म-सम्मान को लौटाया। 
भारत ने 976 मरे चीन के साय सम्बन्धा के सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी आरम्भ 
की। इन सब बातो का मिला-जुला प्रभाव यह हुआ कि दक्षिण-यूव एशिया के जिए 
यह असम्भव हो गया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्म मं भारत की अवहेलना 
कर सके । 

आधियान में भारतीय सदस्यता का ससला--967 म आमियान नामक 
खेतीय संगठन की स्थापना हुई, परन्तु इसका पहला शिखर सम्मलन ]976 मे 
आयाजित कया जा खफा। इस सम्मेलन के वाद मी दक्षिण-यू एशिया म मारतीय 
भूमिका क बारे में अटकलें लगाया जाना तेज हुआ। इस समय तक वियतनाम मे 
युद्ध विराम है चुद था और वियतनाम का पुनरेकीकरण भी सम्प्न हो चुका था। 
जहाँ एक ओर यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत को आमियान क औपचारिक सदस्य 
के रूप म न सही, मानंद परयवेक्षक के रूप म ही आासन्त्रित कर लिया जाये, वही 
दूसरी ओर हिन्द चीत के समाजवादी दघा के साथ भारत वी घनिप्ठता को दखत 
हुए पश्चिमोन्मुखी आसियान देश्नो को सरकारों को शक्ाा बढ़ी) भारत के साथ 
सहकार और भी सीमित हुआ। इसम सिंगापुर ओर इण्डानशिया ज्यादा मुखर रहे । 
भारत को आमियात में भानद परयंदक्षक या सदस्य बनाने पर भल ही मलवशभिया 
और थाइरईण्ड स्वयं आपत्ति करने वाला मे नही थे परन्तु वाद म उनका आचरण भी 
पहले जैसा भात्मीय नही रहा + 

भारत वियतनाम निकटता पर शकाएँ--यह सच है कि भारत ने वियतनाम 
को युद्धात्तर पुनतिर्माण व लिए बडे पेमाने पर महायता दी और पोलपोढ में 
विस्थापन के बाद कम्पुचिधा क साथ भी तवनीकी और आधिक सहूवार की प्रक्रिया 
तज हुई ॥ फिर भी, आसमियान देश्ञो का यह सोचना ठीक नही कि भारत की नीतियाँ 
एवं मतिविधियाँ सामरिय दृष्टि से प्रेरित थों और उनक राष्ट्रीय हितों के प्रतिबरूल 
थी। शान्ति समझीत पर हस्ताक्षर करत वक्त स्वयं अमरीता न वियतनाम को बहुत 
बड़े दैमान पर जा्उिक सहायता दन का वचन दिया था। अमरीदा के मुकर जान के 
बाद ही वियतनाम को अन्यत्र मदेद इंढ़नी पढ़ी थी॥ सामाजिक व राजनीतिक 
बारणा से वियततामी सरवार न अपन विज्मास के लिए जो दिद्या और गति तय वी 
यी, उस अजनुमार भारत ही उसका “भरोसमन्द सहँवारी दशा साबित हू। सकता 
था। यहू सच है जि सोवियत रथ क साथ भी वियतनाम र सम्बन्ध बहद मधुर रहें 
सथावि एसा नही सादा जा सकता कि भारत न सावियत प्रभाव मे आसियान राष्ट्रा 
के महत्व को कमर करन के तिए किसी सुनियोजित पड्यन्त्र क अल्लगत काई बदस 
उठाय । अतक अमरीकी एव अमरीका क पक्षयर विद्वान 967 स [986-87 तर 
यह विश्यपण प्रबाक्षिद बरत रह कि दक्षिण-पयूद एशिया मे आसियान दगो कौर 
हिस्द चोव के दशा क बीच राजनीतिक व सास्ह तिक छुवीकरण हो चुका है और 
श्सक दूरगामी सामरिक परिणाम द्वोग॥ यह हडिप्ख्प बहुत तकंसगत नहीं था। 


+ 
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इस्लामी तत्व पृष्ठभूमि में चले गये ओर सुकार्णो- के करिश्मातो नेतृत्व का स्थान 
सुहार्तों ने लिया। यह सब परिवर्तन इसने महत्वपूर्ण ये कि आज भी इण्डोनेशिया 
के इतिहास में इन दो कालखण्डो का अध्ययन पुरानो और नई व्यवस्था के रूप में 
किया जाता है। 
मुकार्णों के उपदस्थ होने वाद भी भारत और इण्डोनेशिया के बीच सम्वन्धो 
में विशेष सुघार नहीं हो सका । इसके कई कारण हैं। सुकार्णों का रुझात आन्तरिक 
कारणों छे प्ताम्यवादी चीन के प्रति था तो सुहार्तो अमरीका की तरफ झुके हुए रहे । 
दोनों ही हालत ग्रे इष्डोनेशिया के साय ग्रुट निरपेक्ष भारत की घनिष्ठता घट ही 
सकती थी। इसके अतिरिक्त सुकार्णों के बाद इण्डोनेशिया मे तेल को खोज, उसके 
शोध एवं निर्याव से इतने बड़े पमाने पर विदेशी मुद्दा अजित को गयी कि उसके 
आधिक विऊराम कार्यक्रमों का स्वरूप ही आमूल-चूल बदल भ्रया । आर्थिक इष्टि से 
समर्थ होने के बाद इण्डोनेशिया के लिए भारत से प्राप्त हो सकने वाली मदद का 
कोई विशेष आकर्षण नही रहा । इतत प्रकार इण्डोनेशिया क्रमश अमरीका के निकट 
जाता रहा और उसकी ग्रूट निरपेक्षता के ह्लास के साथ-साथ वियतनामी युद्ध में 
उसकी पश्षघरता ने उसे भारत से दूर किया १ इसके अलावा 967 में 'आसियाना 
नामक क्षेत्रीय समझने में गठन के साथ दक्षिगन्यूवं एशिया मे क्षेत्रीय एकीकरण की 
भावता प्रवल हुई और भारत की पहचान एक वाहरी देदा के रूप में सामने आयी। 
965 से 969 तक इन्दिय गाघी देश मे दुभिक्ष, विदेशी मुद्रा सकड और कागग्रेस 
पार्टी की अन्दसनी फूड से जूझती रही घी। हिन्द चोन में अच्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक 
आयोग में भारत को भूमिका अमरीकी आक्रामकता के उफान के सामने बिल्कुल 
निरधंक सिद्ध हो रही थी । इस अक्षमता के प्रदर्शन के वाद दक्षिणन्यू्वं एशिया के 
प्रडोसी क्षेत्र मे भारत की आर्थिक समता या सास्कृतिक प्रतिस्ठा की बात करना 
बिल्कुल वेकार था। सिर्फ़ इतना ही अच्छा रहा कि ।968-69 में चोन-सोवियत 
विग्रह के विस्फोट और चीन में महान सास्कृतिक क्रान्ति के सुज॒पात के बाद चीन भी 
दक्षिणयू्ं एशिया में निच्क्रिय हो गया ॥ यदि ऐसा न होता तो भारत को और भी 
बड़ा राजनीतिक और सामरिक नुकसान उठाना पड़ता । 
भारत के साथ सम्यस्धों को प्रायमिकता नहों-स्वयं दक्षिय-पूत्र एशिया के 
देश आत्तरिक राजनीतिक दवायों के कारण अन्यत्र व्यस्त रहे। इनमे से किसी के 
लिए भी उभवष्कीय कसोटी पर भारत के साथ सम्बन्ध प्राथमिकता वाले नहीं थे + 
मलेशिया और भिमापुर आपसी सम्बन्धो के साम्रान्यीकरण मे व्यस्त रहे तो 
कम्पुचिया में 970 में सिहानुक को तख्तापलट के बाद बजनाशक आत्मघाती ग्रह 
बुद्ध के आरम्भ ने हिन्द चीन के भविष्य पर कई ब्रइन चिन्ह लगा दिये। वियतनास 
# हड पुद्ध छी सभापि और पुतरेश्ोकरण से भी स्थिति सहज एवं स्थिर नहीं हुई, 
क्योकि बियतनाम-दीत सम्बन्धों मे तवाव बढ़ने के साथ !एक सीमित झीत युद्ध” इस 
क्षेत्र में सतह पर उभर आया। वर्मा ने तो 962 से ही अपनी उलग एकान्तवासी 
राह चुन लो थी। अब उसने अपने को गुट निरपेश आन्दोलन से भी बाहर कर 
लिया। इस दौर में ही जागत और आस्ट्रेलितया दक्षिय-पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपला 
आशिक प्रभाव बढाया और उनको इस घुसपेठ के साय दक्षिणन्यूवे एूशिवा के भारत 





3 झारत-एप्ड्रोलॉबिया सम्बन्धों पर विस्तुद्न बिस्वेषण के लिए देखें--0. 0. 703, 
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मार्कोस का पतन भर कोरी एकिवनो द्वारा शासन को वायडोर सभालने (986) के 
बाद भारत को इस दूरस्थ देय के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का मौका मिला | मार्कोस के 
]8 वर्षीय शासन काल में लगभग एक दर्जन वर्ष सैनिक तानाशाही को समर्पित थे। 
इसके चलते भारत किसी ठोस प्रगति की अपेक्षा नही कर सकता था) सिर्फ इतना 
अवश्य था कि जिस तरह अपने दक्षिणी प्रान्तों में लीबिया समर्थित क्ट्टूरपथी 
मुसलमानों की बगावत से मनीला सरकार उद्विग्न थी, उसी तरह भारत भी इस्लामी 
उप्रपथी ज्वार के स्वदेश मे पड सकने वाले प्रभाव से चिन्तित था। श्रीमती एक्विनो 
के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को ऐसा लगता रहां कि फिलीपीस के साथ अब 
कई लाभप्रद उभयपक्षीय सम्बन्ध स्थापित क्यि जा सकते है। फिलीपीस में स्थित 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की अध्यक्षता भारतीय प्रशासक एव वैज्ञानिक कर रहे 
हैं और इनके माध्यम से भी इन दो राष्ट्रा के बीच सदाद पुष्ट होता है । यहाँ वह 
टिप्पणी भी आवश्यक है कि फिलीपीस के सन्दर्म मे ही नही बल्कि मलग्रेशिया तथा 
इण्डोनेशिया के मामले मे भी वेदशिक सम्बन्धों म इस्लामी सक्रियता का प्रभाव 
स्पध्टत देखा जा सकता है। 

सम्बन्धों का आथिक आयाम--दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के 
सम्बन्धो का एक और आयाम है--आधिक क्षेत्र मे सयुक्त उद्यम (207 ५४८४:0765)। 
सावंजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक भारतीय उद्यमी इण्डोनेशिया, मलयेशिया जौर 
याईल॑ैण्ड में पूँजी निवेश या सयल्क्रो की स्थापना कर चुके हैं। इनके वस्तुतिष्ठ 
मूल्याक्न से अब तक मिले जुले निष्कर्प हो सामने आये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर 
भले ही इस पूंजी का परिमाण ज्यादा न हो परन्तु इनक माध्यम से भारत की 
तकनीकी क्षमता तो प्रर्दाशत होती ही है और विशेष मैनी के प्रतीक के रूप में इनकी 
अपनी उपयोगिता भी है। किन्तु साथ-साथ इनकी असफलता ओर अवुशलता के 
कारण भारत वी छवि धूमिल भी हाती रही है। बिडम्बना यह है कि अधिकतर ऐसे 
उद्यम आभियान देशों मे हैं, जो इनके बावजूद भारत की सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। 

खास परिवर्तन को सम्भावता नहीं--ुल मिलाकर, आज दक्षिण-पूर्व 
एशियाई दण्यों के साथ भारत के सम्बन्ध 'पिछडी स्थिति' में हैं। इनका स्वरूप न ता 
ऐतिहा सिक-पारम्परिक सढ़ गया है और न ही यह किसी नय साँच में ढाला जा सका 
है। भारत सामरिक व सैद्धान्तिक रूप से वियतनाम के करीब है जबकि आर्थिक 
आंदान-प्रदान आसियान के साथ ज्यादा बडे पैमाने पर सचालित होता है। दक्षिण- 
पूर्व एशियाई क्षेत्र भारत का पड़ोस अवश्य है परन्तु महाश्रक्तियों के प्रवेश के कारण 
भारत तुलनात्मक दृष्टि से एक नगण्य श्चक्ति के रूप में दखा जाता है। जापात की 
अधिक क्षमता के आगे भारत वी आयिक पहल बोनी साबित होती रही है। एमा 
नहीं जान पड़ता कि निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई खास परिवर्तन हांगा। 
फिर भी, भारत इन देझा की उपक्षा-अवर्दलना नहीं कर सकता, वयाकि दक्षिण-यूवे 
एशिया सामरिक महत्व का पार्व (375) है । 


मारत, ब्रिटेन ओर राष्ट्रमण्डल 
(फ़वान, छिपाया गाव (क््ागरज्रवगती) 


ब्रिटिश ओपनिवेशिक साम्राम्य के विघटन के साय ही राष्ट्रसण्डल का 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व सामन आने लगा । या औपनिवद्िक काल मे ब्रिटिश राष्ट्ररुल 
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वियतनाम से प्रतिहन्द्रिता या स्पर्धा सिर्फ इण्डोनेशिया को हो सकती थी या वियतनाम 
की संनिक शक्ति की दहशत तात्कालिक रूप से सिर्फ थाईलेण्ड महसूस कर सकता था। 
निश्चय ही वियतनाम को दी गयी भारतीय सहायता व सहयोग का परिमाण और 
प्रकार ऐसा नही था कि वह प्क्ति-सन्तुलन को प्रभावित कर सके । 

भारत और वियवनाम जिस कारण जत्यन्त निकट आ सके, वह चीन द्वारा 
वियतनाम पर हमला (979) करना या; सीमा सप्प ओर सेंद्धान्तिक विवाद ने 
चौन व वियतनाम के दीय सेनिक मुठभेद का रूप ज्षिया और चीन ने अपने आक्रमण 
के लिए बही क्षण चुना, जब तत्कालीन भारतीय विदेश मन्‍्त्रो अटल बिहारी गम 
चोन का दोरा कर रहे थे । इस अभियान के दौरान वियतनाम को सबक सेखाने के 
सिलसिले भे अपसानजनक दग से *962' (भारत-चीन मुठभेड] की याद ताजा की 
गयी। इस प्रकार अतायास ही वियतनाम तथा भारत को ब्ृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय 
परिप्रेष्य में अपने सामरिक हिंतो का सजोग नजर आने लगा। 

फस्बोडिया मे हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने का अइन--इसी तरह 
कम्बोडिया मे वियतनामी हस्तक्षेप और नई हेग तामरिन सरकार कौ भारत द्वारा 
मान्यता दिये जाने ने दक्षिय-्यूवं एशिया के सन्दर्म में भारतीय राजनय को जदिल 
चनाया हूँ। इस बात से कोई भो इन्कार नहीं करता कि क्म्दोडिया की पोल पोट 
सरकार उत्तीड़क, अत्याचारी ओर दंशनाशक थी । इसी कारण सदियो पुराना अदना 
बेर भुतकर अधिकतर कम्बोडियाबासी वियवनामी सहायता स्वीकार करने को तैयार 
हुए। परल्तु नई हेग सा|मरिलि सरकार के गठत के साथ ही कम्दोडिया के समझी 'मित्र 
देश' उसके शब्रु बन गये। अपने भू-यजनीतिक पू्वाप्रहों के कारण या वियतनामियों 
को नीया दिसाने के साथच में कम्पोडिया को मान्यता दिये जाने का प्रश्न जाव- 
बुप्चकर और भी उतप्ता दिया गया। यह्‌ वात स्व्रीकार करनी पड़ेगी कि इस 
सिल सिले में भी भारत अपनी तीतियो को स्व॒तन्त्र प्रमाणित करने में असमर्थ रहा। 
कम्योडिया को माम्यता देने वालो मे सोवियत सघ और उसके पक्षघर समाजवादी 
देशो के साथ भारत अकेला गुट निरपेक्ष राष्ट्र हे। मारत के तमाम अयत्नो के 
बायजूद शुढ निरपेश आन्दोलन ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्बोडियां की सीद खालो 
रखी गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के शोर-शरावे में इस समस्या का वस्तुनिप्ठ 
मूल्याकत करता दुरूह हो गया है। फिर भी इस वात से इन्कार नही किया जा 
खकता कि भारत के राष्ट्रीय हित मे हेग सामरिन सरकार को माम्थता देने के 
अलावा जोर कोई निर्णय नही लिया जा सकता था। 980 मे जब इन्दिरां ग्राधी ने 
पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव बड़ा तो उन्होंने अपने चुताव घोषणा पत्र में 
कम्योड़िया को मान्यता देना एक अमुख मुद्दों माना था ॥ इसे बात को भी अनदेखा 
फरना कदिन है कि महस्ोो वर्षों से कम्बोडिया भारत के सास्कृतिक प्रभाव क्षेत्र भे 
झामिल किया जाता रहा है। घिहानुक के शासव छाल से ही कम्योडिया के साथ 
भारत के सम्बन्ध विशेष रूप से आत्मीयता के रहे है। भारत के सामने ऐसी कोई 
बिवशता नहीं कि वह दूसरो की नजर से कस्बोडिया को देसे या परसे | कुछ वर्षों 
बाद स्वय जाप्तियात के दाष्ट्र और प्रमुख नेवशण कस्योडिया समस्या के हल के लिए 
वियतनाम के साथ सीधे सवाद के लिए तंयार हो गये थे । भास्तोय विदेश नीति की 
दृरदशिता कम से कप्त इस मामले में भलोमाँति प्रमाणित हो चुकी है। 

फिलोपोंस से घनिध्कला बढ़ाने का मौहा-- फिलोपीस दीप पमृह में वानाशाद 


2] 
को सुनियोजित जुमलबदी के आगे उन्हे सफलता नहीं मिलो । सिर्फ मारतीयो की 
मावनाओ को ठेंस नहों पहुँचाने के कारण “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' का नाम बदल कर 
“राष्ट्रमण्डल' किया गया। इसके साथ ही साष्ट्रमण्डल सचिवालय को एक कार्यकुशल 
विमाग के रूप मे गठित्र करने का प्रयत्त आरम्भ हुआ और इसके सदस्य देशो को 
“कनिप्ठ ही सही”, सहयोगी, सहकारी व सहभागी के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया। 
उन्हे यह महसूस कराने के लिए कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता उनके लिये लाभप्रद है, 
ब्िटेल ने विकासोन्मुखी तकनीकी व आधिक सहकार की महत्वाकाक्षी परियोजनाओं 
की तत्काल घोषणा कर दी । 

ऐसा सोचना ठीक मही कि नेहरू जी और कृष्णा मेनन सिर्फ अपने अग्रेजी-प्रेम 
और अग्रेजियत के कारण राष्ट्रमण्डल के प्रति आकपित होते थे । इस बात को 
अनदखा नही किया जा सकता कि भारत, पराविस्तान और इसके जंसे किसी अन्य 
भूतपूर्व उपनिवेश को सबसे पहली जरूरत आधिक विकास की ग्रति को तेज करना 
था ६ इसके लिए यहू आदश्यक था कि इन देशो के आधिक क्रियाकलाप एवं विकास 
मे ब्यवधान न पड़े, विदेशों से पूँजी निवेश होता रहे, वाछित तकतीक का आयात 
हो सके और आवश्यवतानुसार विश्लेपज्ञों व प्रशासको का किफ़ायती प्रशिक्षण चलता 
रहे। स्पष्ट हैं कि राष्ट्रमण्डल वा सदस्य बसने का निर्णय ले लिये जाने पर बह देश 
'स्टलिय क्षेत्र' में बना रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल के माध्यम से वह सब काम 
आसान बत जाता ॥ 

इसके साथ ही राष्ट्रमपप्डल को एक परिवार के रूप मे देखने वा राम यह 
था वि इसके संदस्य राष्ट्रों के उधयपक्षीय विवादों को लुगा-छिपाकर रखने ओर 
डनके शान्तिपूर्णे खमाधाने वी सम्भावना बढ जाती घी। मसलन, मारत और 
पाकिस्तान के दीच कश्मीर विवाद को लेकर हुआ सोमा-्सघर्ष दोनों देशों को राष्ट्र 
मण्डल की सदस्यता के कारण कुछ समय बाद उतना विस्फोटक नहीं रहा, जितना 
आरम्भ में दृष्टिगोचर होता था। बेंटवारे के बाद बड़े पेमाने पर रक्तपात वो एक 
सीमा तक निमन्त्रित करने में भी यह बात भी निर्णायव रही कि मारत और पाकिस्तान 
दोनो के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष व्रिडिय थे ॥ आज तक यह मिथक बना हुआ है कि राष्ट्र- 
मण्डलीय घिखर सम्मलतो मे राष्ट्राघ्यक्ष एसे मिलते-बतियाते हैं, जँसे किसी ब्रिटिश 
क्लब में सरकारी तामप्ताम छोड़कर सहपादी घनिष्ठ सित्रा की तरह मिल रहे हो । 
इस तरह के ब्यक्तियत सम्पर्कों मे विकट अन्‍्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शास्तिपूर्ण 
समाबान सहज बनता है। 

राध्ट्रमण्डल बवेततों व अइदेतों को मिलो जुलो सस्या--राष्ट्रमण्डल के मृल्याकत 
के लिए इस बात को घ्यान मे रखना जरूरी है कि 947 से अब तक के साढ़े चार 
दशको में इसका निरन्तर रूपान्तरण (]तक्षार्घण्गाआणा) हुआ है। सिर्फ मारत 
को सदस्यता मात से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि यह गोरो को नहो, बल्कि श्वेतो 
ब अइवेतो की मिली-जुली सस्या है। राष्ट्रम्रृण्डल मे इस समय 50 सदस्य राष्ट्र हैं। 

राष्ट्रमण्डत छो प्रारम्मिक सफलता के कारण--राष्ट्रमश्डय़ की प्रारम्मिक 
सफलता के लिए यह बात जिम्मदार रही कि मलयेशिया, घियापुर व तत्वालोन 

3 इस सिनउिले में डिस्तृत बस्ययन विश्नेषण के लिए देखे--६ 0. ठशपड3।, डबल रू्व 


4482 (०ए7०१०८००//म (५४:४, 970) , बोर 04 5. ए६)३४०, २# 8०३8 ॥ 27 गा अप[ति्वान- 
धर लु (6 €०कपबज्यब्टक्गैओ ([89:00395. 3963). 
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वा राष्ट्रमगइल सामक सस्या का ओपवारिक गठते दो चुका था, परन्तु इसका 
प्रामरिक, राजनीतिक और राजनयिक महत्व अधिक नहीं था। इसकी उपवोशिता 
सिर्फ इतनी थी कि इसके अध्ययन से औरनिवेशिक तन्‍्व और मोपध को मालवीय 
मुखौदा पहनावा जा मक्ते ॥ ब्रिदेनवासी गोराग महाप्रभुनो द्वारा दारम्दार बह प्रचार 
किया आता था डि रा्द्रमण्डल एक सयुक्त एरिवार को तरह है, जिधका मुखिया या 
कर्ता ब्रिटिश छम्नाट है। 
इसका एक पक्ष और सी था । 9व्य शताब्दी से ह्वितीय विशक बुद्ध को 
परिणवि तक ब्रिटिश साख्राज्य झा क्षध्रिकाम्त हिस्ता अब्वेत देशो का बा। ] क्र्बी 
घतादी में ब्रिटेन को इन अस्वेत देशों मे स्वाबीतता आन्‍्दोलनो के बारे में इतनो 
डिन्ता नहीं यो, जितनी उन गोरे देलो के वारे में, जिन पर उसका प्रभुत्व-भाधिपत्य 
गया । आस्ट्रेलिया, स्यूजीचैंड, कनाडा आदि ऐसे क्षेत्र ये, जितके असस्तोष को नियन्‍्तण 
में सतने के लिए यह आवश्यक था कि उनको यह अनुशुति करायी जाये कि वे 
भ्रुलाम वही है. और बाकी अछोकी व एमियाई लोगों मै रिन्न हैं इसी तरह औप- 
विवेशिक शासकों का साथ देने वाले विश्दासपात लइबेतो को भी साप्ट्रमण्डल को 
ग्रठिविधियों में भार कैसे कया अवसर देकर कृपापूर्जक खम्रनठा का अद्रमाम कराया 
जूता रहा। 
डाष्ट्रमप्डल का एक महत्वप्र्ज पक्ष भाविक आदान-य्दान बाला रहा। इस 
सस्‍्या के माध्यम से भारत, शक्रीलछा, वर्मा आदि जैसे उपनिबेगो मे इच्छानुमार 
संग्राधनों का दोहन जिया जा सकठा या, परन्तु कनाडा, स्युजीलैंड, आस्ट्रेलिया जँसे 
देश, थी अपनी डोमिनियन ल्थिति (00709 5:8005) क कारण साममाज के लिए 
ही बिश्मि सन्नाट की प्रभुद्मा मातते थे, इततो आसानी से नहीं लूटेन्वसोटे जा सकते थे। 
दिदेन के पूर्त और दूरदशों औरनिवेशिक शासकों ने अपना स्व्रार्य खाबने के लिए एक 
दिख योजना तैयार की, जो बिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार को लामप्रद बनाये रखने 
के राप्ट्रमन्दलीय व्यापार प्रावपिकदाओं (0०रा8079९८2४४ 7264 एफटटटए025) 
की व्यवस्था थी । 
इस सबसे यह निष्कर्प नहीं निकालना चाटिये कि राष्ट्रमण्डल झिफें प्रतीका- 
हलके महत्व की सस्पा थी या हे और इसका कोई महत्व नहीं ॥ पहले और दूसरे 
बिश्व झुद़ के बीच के दर्पों में व्विदिय औउनिवेजश्िक फ्रिवाकलाप का विडलेषप करने 
से वह आव विल्दुल ह्पप्ट प्रमाणित होते है कि कासझन में जिन व्रिटिम प्रभामझे 
को ग्रप्म्मत का उत्तरदादित्व सौगा गया, दे अपने झो ब्रिटिश विदेश मतालय 
और उपनिवेध विनाग के प्रतिद्वद्वी-प्रतिस्यी के रूप में स्प्रावित करने का प्रसत्न 
करने सत्रे थे। इसके अनिरिक्त, जद मास्व व कुछ अन्य देशों में स्वायीनता मंप्राम 
ने लेजो पड़ी तो द्विदेत को यह महसूस द्वोने लगा कि उसे अपने उपसिदेनों में 
अपना पूंवत्‌ प्रसाव बनाये रखने के लिए अग्रेजी प्रेदी इ्चंड के पश्षथर ऋष्या 
ननने, जवाहर खाल नेहरू ऊँसे नेवानों की प्रधन्न रखने के लिए कुछ डय्म करता 
प्रेम सषदरमखत नामक दस््या इस ्प्टि श्र विभेष उपयोगी सिद्ध द्वों सकती थी। 
हे राष्ट्रमष्बन में पारद के ध्वामिल होने झे झारघ--रेतिह्ाविक जनुनेव ब्रिदेत 
के इस घोद की तक खनद्ि स्पस्ट करका रहा है। नारत से देवी सुझ्हार बाल्ले ढा० 
गरम मनोहर लोहिया उसे नेठा आजादी छे बाद भायत के राष्ट्रलगइल में दने स्हने 
के प्रति निरल्वर युसरर ढिशोघ्र उच्चा मे इसे रहे । परन्तु तेदरू शो और दृष्णा मेनन 
हि 
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सीमित रह गया है॥ 987 मे बेंकुवर (कबाडा) म॑ आयोजित शिखर सम्मेलन न 
भी भविष्य क सरदम मे इस संगठन की सम्भावताओं को नहीं बल्कि सीमाओं और 
ममस्याओ को रेखाक्ति किया 

भारत ब्रिटेन सम्बघ--भारत ब्रिटन सम्वधों के बारे में एक रोचक बात यह 
है कि प्रभु दास के सम्बंध होने के बावजुद भी स्वतजता प्राप्ति क बाद इन दो टप्डों 
के बीच कोई मनोमालिय नही रहा | जैसाकि ऊपर इग्रित क्या जा चुका है कि 
इसका एक प्रमुख कारण यह रहा कि झीपस्थ भारतीय नेता नेहरूजी कृष्णा मेवन 
आदि आस्ल प्रमी थे। भारत क सुनियोजित आ्थिक विकास की प्रोथमिक्ताओ वो 
देखते हुए भी नीति निर्धारकों का यही मत था कि ब्रिटेन के साथ सामरिक व आर्थिक 
सम्बन्ध अक्षत रखे जायें । यह नेहरू जी की दूरदणिता थी कि उहोने सुठभेड वाला 
रुख नहीं अपनाया परतु इसमे उस ब्रिटिश शासक दय का योगदान भी रहा जिसने 
भारत क आत्म सम्मान को आहत नही होने दिया। सिफ दो चार बार ऐसा हुआ 
है जब भारत ब्रिटन मम्बय तनावग्रस्त हुए हैं। 

क्टुतम सतमेद चरस सीमा १र--भारत और ब्रिटन के बीच मतभेद अपनी 
कक्‍टुलम चरम सीमा पर गायद 956 मे पहुँचे जब स्वज सकट वा अवसर पर 
ब्रिटिश प्रधानमस्त्री एपनी ईइव और भारतीय रक्षामत्री वृष्णा मेनन दो परस्पर 
विरोधी ध्रुवों पर खडे रहे । इसक अतिरिक्त कश्मीर प्रसग में पाकिस्तान के प्रति 
पक्षपातपूण रबँया ब्रिटिय नौति की प्रमुख पहचान रही है। विशपकर 965 मे 
आरत-पावक' सेनित सघप क बाद पाविस्तान को दी गई ब्रिटिश संनिक सहायता ने 
भारत को बेहद सिश्न क्या। 960 वाल दद्वक क उत्तराद्ध भ नेहरू वी मृत्यु व 
बाद भारत क साथ ब्रिटन के सम्बधों म॑ निरतर हास्र हुआ। इमक अनेक 
कारण थे । 

मतभेद के कारण--द्वितीय विद्दव यद्ध वी समाप्ति क॑ बाद ब्रिटेन प्रमुख 
अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति या हस्ती नद्ी रद्ध गया था। वह क्रम अपनी सुरक्षा और 
आर्थिक युणहाली के लिए अमरीका पर आश्वित होता गया॥ अटवादिक भाइचारा 
एशियाई ओपनिवेशिक रिश्त का बहुत पहल विस्थापित कर चुका था। यूरापीय 
साझा बाजार क गठन क बाद ब्रिटन की रुचि उसके अपने तात्यालिग हितों के 
अनुसार भारतीय उपमद्गाद्वीप स हटबर अयत्र कौदड्भत हो गयी थी। 

इसक अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप मे बड़ प्रैमान पर ब्रिटन पहुचन वाले 
आव्रजका न ब्रिटन में जातीय समस्या को जम दिया जिनमे पूर्वी अप्रीवा स॒ पहुंचते 
बाल असतुष्ट ऋुद्ध मारतीया न मह्वपूथ श्ुभिका निमायी ॥ इन लोगो का मानता 
था कि वे ब्रविटिय नागरिक थ ओर ब्रिटिश सरकार न अफ़ीजी उधल-पुधल में 
उनके हिता को रखा नहीं की थी। दूसरी ओर ब्रिटिट सरकार का साचता था कि 
यदि एस एचियाई आव्रजक्य का बिना रोक-्टाबा ब्रिटन मे जान दिया गया तो 
ब्रिटन की प्रारम्परिक जीवन-यापन शेली और उसका जातीय सस्फार ही नष्ट हो 
जायगा। चूकि य सारे हर्णार्ों भारतीय बज थे अत इनडढो उपस्थिति का 
खमियाजां भारत वो भगतना पड़ा । जब झारत बिददप्ी मुद्रा क सकट स जूम्त रहा 
या तो बदो सल्या म ब्रिटन मे पढ़ाई के जिए भेज जान दाल छात्रों ढी भावाजाही 
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रोडेशिया (जब जिम्बास्वे) जैसे अनेक ऐसे देश थे, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता 
के विरुद्ध बिना कोई उद्र संघर्ष किये स्वाबीतता हासिल की यी। ऐसी स्थिति 
में अपने मुखिया या अगरुआ ब्रिटेन के प्रति सदृभाव बनाये रखना सहज था। स्वयं 
भारत जैसे देशो ने अपती उपस्थिति से निर्तर कमजोर हो रहे बिदेन के प्रभाव को 
सम्तुलित किया और दुमरे देशो को राष्ट्रमण्डल में बने रहने के लिए प्रेरित किया। 
राष्ट्रमण्डल ब्रिटिश हितों का लाघक--यह सच हे कि भाषा, शिक्षा और 
प्रशासनिक ढांचे को समानता के कारण राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्रों मे सहंकार और 
स॒वाद की मम्भावना अपेक्षाकृत वेहतर थी ॥ परन्तु केवल इसी आधार पर राष्ट्रमण्डल 
के बारे में किये जाने वाले तमाम दावों को स्वीकार तही किया जा सकता। यहाँ 
पस्रिफ कुछ चुनिन्दा उदाहरणो के जिक से यह बात मलीमाँति उम्र आयेगी कि इस 
सस्या ने मूलतः: ब्रिठेव का ही हित साघन किया है । 
छुछ देशों के प्रति क्विटेन का पक्षपातपूर्ण रवंया--बिटेन का कुछ सदस्य देपों 
के प्रति रवेया पक्षपातप्रर्ण रहा है। सबसे दुःखद उदाहरण दक्षिण अपीका रा है, 
जिसकी घिनोनी रगभेदी नीतियाँ ओर पराशविक दमन ब्रिटेन के समयंन व सहकार के 
कारण निरन्तर जारी रह सके | यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमण्डल से 
निकाला गया, परन्तु उसके विरुद्ध आधिक प्रतिबन्ध सिफे ब्रिठेत के हुठ के कारण 
लागू नही किये जा सके । इसी तरह रोडेशिया के मामले में भी ब्रिठेत कौ दुसमुल 
नौति के कारण अखेतो को इयान स्मिथ सरकार की दरारतो का धातक तुकसान 
जठाना पढ घा। 987 में फिली में हुई सैतिक क्रान्ति व कर्नल राबुका सरकार 
को मज्यता देने के मामले में ब्रिटेन के दोहरे मानदण्ड एक बार फिर वीमत्स 
रूप में सामते आये। इसी प्रकार जब अमरीका की सैनिक वर्बेर्ता ने प्रेनाडा के 
साब बलात्कार किया तो ब्रिटेन चुपघराप देखता रहा क्योकि उसके लिए राष्ट्र 
मण्डल के पारिवारिक रिश्ते की अपेक्षा अपरीका से सेनिक गठवन्धन कही अधिक 
महत्वपूर्ण था । हट 
नकद पूरोपोय साधना दाजार को सदस्यता के लिए प्रपत्न--कुछ वर्ष पहले जब 
बिठेन यूरोपीय साक्ला बाजार की सदस्यता के लिए प्रयत्नशील था तच उसने राष्ट्र- 
मष्डलीय ध्याप्रार प्रापमिकताओं (टणराए्ा०॥७ण्णोए पपशकड ार्टा&१0०४) को 
ताक 302: जपने लिए लाभप्रद झर्तें बेहिचक स्वीकार कर धो थी। पिछले 
वर्षों में श्रिदेन का राजनीतिक सस्कार क्रमशः रगुमेदी, दक्षिणपंयी ओर अनुदार होता 
गया है। एशियाई घूल के आवजको के साय नितान्त अपमानजनक वे जुमुप्साप्रद 
स्यवहार कया जाता रहा हे। कीमारये परीक्षण को शर्ते और हिन्दुस्तानियो व 
पाकिस्तानियों को प्रिटाई इसके उदाहरण हैं। सास्कुतिक एकता मो बुरी तरह 
सब्पिते ही चुकी है। बिटेन के प्रति वेस्ट इण्डीज के वासियों को भी तरह-तरह की 
आपत्तिदा हैं। 
विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे में राष्ट्रमण्डल को स्ोमाएँ--राष्ट्रमण्डल में या 
बीमा के शास्तिपूर्ण समाघाव के सन्दर्भ में राष्ट्रमष्डलीय राजनय की 
भोमाएु स्पष्ट हो चुती हूं। अधिक से अधिक इनसे राष्ट्रमण्डल के महासचिव 
हो अपने व्यक्तिस्व के प्रदर्शत और प्रतिष्टावर्धन के अवसर ही मिले हैँ। राष्ट्रमण्डल 
के विभिन्न सदस्य देशो के आपसो सम्बन्ध बहुपक्षीच न होबट उम्रयपक्षीय रह गये 
है। बस्तुद: शप्ट्रनष्डप एक बार फिर ब्रिटेन के हिंद साधक संगठन के रूप में ही 
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आदि, जिनकी रुचि ब्रिटेन की परम्पराओं मे, “राज” के रिश्तों म रह गयी है। 
नीरज चौघरी और बी० एस० नैपोल जेसे लोग एक-दूसरे के ज्यादा करीब हैं, 
बनिस्व॒त युवा भारतीयों के । पत्र-पत्रिकाएँ सलमात रशदी, फारूक ढोढी, हनीफ 
क्रेणी जैसी प्रवासी प्रतिमाओ का नाम उछालती रहती हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है 
कि सफल प्रवासी भारतीयों, वैज्ञानिको, लेखको, उद्यमियो का उल्लख भारतीय 
राष्ट्रीय हित साधन का पर्याय नहीं दन सकता । नस्लवाद और रगभेद की जकड 
दक्षिण अफ्रीका में हल्की पडने के दाद इसके विरुद्ध सघर्ष के नाम पर राष्ट्रमण्डलीय 
बिरादरी में एका बनाये रखना भी कठिन होगा। 


भारत और पश्चिम एशिया 
(पठा4 गाते, हे८४ 85०) 


भारत और पश्चिम एपियाई भू-माग के बीच सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने 
हैं । मोहन जोदडो की खुदाई मे प्राप्त सामग्री के आधार पर अनेक विद्वान्‌ इस 
निष्कर्प तक पहुँचे हैं कि आज के इराक से घनि८्ठ ज्यापररिक सम्बन्ध इस सम्यता 
के नागरिकों के ये । इसी तरह आज जो प्रदेश संयुक्त अरब अमीरात के नाम से 
जाना जाता है, वह भारत के साथ अभिन्न रूप से जुडा रहा है । इस्लाम के आविर्भाव 
के साथ अरब लोगो में शारीरिक उद्यम तथा वैज्ञानिक आविष्कारों की लातसा तेजी 
से बढ़ी | इस दोर में केरल, गुजरात व सिन्‍्ध में आकर बसने वाले अरब उद्यमियों 
से भारत और पश्चिमी एशिया के दीच सास्कृतिक तथा आथिक आदान-प्रदान बी 
प्रक्रिया को बल मिला। दक्षिण्रयू्व एशिया के देशो में इस्लाम के भ्रसार के लिए 
बरास्ता मारत वहाँ पहुँचने वाले अरबो ने महत्वपूर्ण भूमिका निमायी है। ज्योतिष, 
अकगणितं, जहाजरानी दथा चिबित्सा विज्ञान के क्षेत्र मे आदान शदान से दोनो 
पक्षों को लाम हुआ । बाद के वर्षों म भारत में सल्तनत युग के दोरान मुसलमान 
झासको के ऊपर अरब घामिक तथा सास्ह्वतिक श्रभाव स्पष्ट था। इनकी भाषा व 
शासन प्रणाली पर इस्तामी पश्चिम एशियाई छाप गहरी देखी जा सकती है। ४सलाम 
कप जन्म भत्र ही पश्चिम एश्रिया में हुआ हो, परन्तु आज यह भारतोय घर्मं बन 
चुका है | अमी कुछ धर्ष पहल तक पढ़े-लिखे मासतीयो के लिए अरबी व फास्सी 
भाषाएँ जानना-समझना उतना ही आवेशयक था, जितना किसी पश्चिम एशियाई 
शिक्षित नागरिक के लिए। इस एतिहासिक प्रृष्ठभुमि का सर्वेक्षण करन या प्रमुख 
उद्देश्य यहे है कि यह बात निविवाद रूप से उज़ामर की जा सके कि भारत और 
पश्चिम एशिया वे सम्बन्ध प्रारम्परिक रूप स घनिष्ठ, बहु-आयामी और दमोब्न 
मौद्धार्दपूर्ण रह हैं । यह स्वाभादिक था कि दमका सम-सामग्रित अन्तर्साप्ट्रीड राजनीति 
पर निर्णायक प्रभाव पडा । 
भारत को पद्चिचम एडियाई नोति के निर्धारक तत्व--ओपनिवर्शिक काल में 
भारत-पश्चिम एशिया सम्दन्ध में थोड़ा व्यववान जहूर पढा, परन्तु जड़ें मजबूत होने 
के कारण अवसर मिलत ही मावावश्य उलन्न दाता था । भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
क्‌ श्यापक जन-आन्दोरनवारी रूपान्तरण के साथ ही महात्मा याघी के नदृत्द बाला 
खिलाफ्त आसद्रालन जुड़ा है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे ओसत भारतोय वी रुचि इस 
प्रमय से ही आरम्भ हुई । विभाजन के पहूुद ससार मर में इस्लाम घमविलस्वियों गा 
सबसे बड़ा जमाव झारतोय उपमहाद्वोप मे था। चूंकि इस्लाम धामितर एवं राजनीतिक 


क्र 
भी कम हो गयी । अन्तत: इसने भी दोनों देशों के वीच आत्मीयता की क्षीण किया | 

969 मे ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह स्वेज नहर के पूर्व से वापस 
लौटना चाहता है। यह सिर्फ मनोबल का क्षय नहीं, वल्कि उसकी आथिक विवशता 
भी थी । इस ऋत्तिकारी सामसिकि निर्णय ने भारत-ब्रिटेत सम्बन्धो को प्रभावित 
किया। स्थतन्जता प्राप्ति के तत्काल दाद के वर्षों मे सैनिक साज-सामान की खरीद 
का प्रमुख छोत ब्रिटेन या. । यह स्व्रामाविक भी या। बाद के वर्षों मे इस विपय में 
भारत की निर्मेस्ता क्रमशः सोवियत सघ पर बढती गई और नये सम्बन्ध स्थापित्त 
होने के वाद यह बात स्पष्ट होने लगी कि ब्रिटेन शस्त्रास्तों की विक्री में अनुचित 
मूनाफाखोरी कर रहा है। यह आशक्षेप निराघार नही कि ब्रिटेन पुराने पड़ गये जीएणं 
शीर्ण विमानवाहक पोत या लड़ाकू विमान भारत के सर मढता रहा है। भारत को 
बेच गये 'केंबरा' से लेकर 'जयुआर' विमान तक के वारे में यह आलोचना संदीक 
है। कुछ ही वर्षों पर्दे भारत द्वारा ब्रिटेन से हेलीकोष्टरों की खरीद इसी कारण 
विवादास्पद रही है । 

947 से आज तक ब्रिठेत का स्रास्कृतिक अवमूल्यन भी हुआ है ॥ तकनीकी 
प्रशिक्षण हो या साल्कृतिक क्रियाकलाप को प्रथय, अमरीका की क्षमता और सामर्थ्य 
ब्रिटेन से कही अधिक है। न केवल युवक-युवतियाँ अपने मविष्य-निर्माण के लिए 
ब्रिदेत के बजाय अमरीका पढते जाना पसन्द करते हैं, बल्कि सास्कृतिक गतिविधियों 
के लिए मी अमरीका अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। भाज बो० बी० सी० या 
ब्रिटिश कॉसिल के कार्यक्रमों वी चंसी प्रतिष्ठा नही रह गयी है, जेखी कुछ वर्षो 
पहले थी ॥ वी० बी० सी० के 'वस्तुनिष्ठ तरीके' को भारत-द्ेपी ही समझा जाता है 
हैँ। वी० बो० सी की अग्रेजियत और अंग्रेजपरस्ती में ओपनिवेशिक अहंकार की भी 
बू भावी है । 

मारत-प्रिटेन सम्बन्धों का भ्विष्य--हाल के वर्षों मे भारत ओर ब्रिटेन के 
बोच आधिक गाम्ेदारी मो घटी है। मले ही भास्तीय मुद्रा विनिमय पौंड स्टरलिंग 
की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के उतार-चढाव के साथ जुडा हुआ है, किन्तु ब्रिटेन की 
अधिक तेजी या मनन्‍्दी भारत के भविष्य के लिए निर्णायक महत्द की नहीं रह गयी 
है। यदे सोचना तवांसयत होगा कि मारुत और ब्रिटेन के सम्बन्ध दोनों देशों के लिए 
अतीत की तुलना में क्रमदा: कम महत्वपूर्ण बनते जायेंगे। हां, इतता अवश्य है कि 
जारत में दो मो वर्षे हस्वे क्रिदिय राज्य का इतिहास इसके कु ययार्य को आकर्षक 
ढंग में छिप्रापे रखेगा । 4 

ह्वाल की इु्ध घटनाओं ने जिनमें से चुछ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है ओर कुछ 
भारत और बिदेन को आनारिकि राजनीति से जुडी हुई है, राष्ट्रमण्डल का और भी 
अवमूत्पन जिया है। सबसे पहली बात जर्मनी के पुन. एक्रीकरण और नये यूरोप के 
उदय ही है। देगोल ने भले ही कमी ब्रिटेन को यूरोपीय समुदाय मे घुसने से रोका 
था, कैल्तु भाज का जाचि यपायें यह है कि ब्रिटेन और यूरोप ड्रोतो ही पक्तो के 
मन में एक-दूसरे को गले लगाने में कोई हिचक नही है । दुमरी कौर शप्ट्रमण्डल के 
विभिन्न रूदस्य अपनो-अपनी चिन्ताओ में फंसे हैँ और उन्होंने काल प्रवाह के साथ 
अपनी शहे मलग-जलग घुन ली है। भारत से मई, 99 में राजीब गाधी की 
हत्या के साथ नेहरू वंय की याग्ल प्रेमी बिएसत भी समाप्त हो रही है। बाज 
एिने-जुने बूढ़े ही करे हैं, पुराने आई सी० एस० नोकरमाह़, अवकाण प्राप्त पत्रकार 
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मोर टोटो की 'तिकडी' लगभग सभी अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं में समान परिप्रेक्ष्य 
दर्णाती थी। गुट निरपेक्षता के अतिरिक्त साम्राज्यवाद और उपनिवेधवाद के विरोध 
में भी भारत और अरब देशो के बीच सहकार अधिक भहज था। अल्जीरिया 
में जन-मुक्ति संग्राम को भारतीय समर्थन प्राप्त था। भारतीय अनुभव ने मिल्न में 
आत्म-निर्मेर आथिक विकास और ममतापूर्ण सर्माजिक सरचना के निर्माण को 
प्रेरित-प्रोत्साहित क्या ॥ स्वेज नहर के राष्ट्रीयक्रणभ के समय भारतीय राजनयिक 
समर्थन के लिए मिस्र ने आभार माना वर 

इस तरह स्पष्ट है कि पछिचिम एशिया मे न वेदल धघामिक व सास्कृतिक 
आधार पर बल्कि प्रगतिशौलता, आधुनिकीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
+जनतान्निक दवाव के कारण भी मारत औौर पश्चिम एशिया के अरब राष्ट्र एक- 
घुसरे के निकट आये | हाँ, इतना अवश्य है कि मध्ययुगीन राजशाही व सामन्‍्ती 
मस्कार वाले मथास्थिति पोपक जैसे सऊदी अरब, जोर्डत व मोरक्कों ज॑से राष्ट्रों 
के साथ मारत की घनिष्ठता नहीं रही है। फिर भी भारत ने इनके साथ किसी 
भ्रकार का कोई बेर या टकराव विवादस्पद नहीं बनने दिया। इस प्रकार अप्रो- 
एशियाई बन्धुत्व के नाम पर भारत व अरब देशो के बीच सार्थक सवाद जारी रखा 
जा सका है। इंगी स्यिति के कारण पश्चिम एशियाई सक्‍्ट के हल में भारत की 
सार्थक भूमिका सम्भव हुई है। 

इजराईल से सम्बन्ध सुधार की वकालत--परन्तु कई बार बाहरी शक्तियों 
के परडयस्त्र के कारण मारत के भ्रति झका फैलता सहज हुआ है । इसका एक अच्छा 
उदाहरण रबात इस्लामी सम्मेलन (! 969) है। इस सम्मेलन में भारत के भाग लेने 
का विरोध पाकिस्तानी जोढ-तोड के कारण अरब राष्ट्रों ने क्या । इस प्रसग के बाद 
बीच-बीच में भारत मे यद् झाँग उठायी जाती रही है कि क्यों नहीं हम इजराईल 
के प्रति अधिक सन्चुलित नीति अपनाकर अरब देशो को “सबक' सिखा दें | विशेषकर 
जनता सरवार के शासमन-काल में यह माँग प्रवल हुई । जब से प्राक्षिस्ताव मे परमाणु 
कार्यक्रम आरम्म किया हैं और इसके लिए अरबों ने आवश्यक सप्ताघन जुटाये हैं, 
तब स अरब दशों के प्रति मारत को निराशा बारम्वार मुखर हुई है । नेहरू जी भौर 
नासिर क निधन स व्यक्तिगत मंत्री का दोर भी पीका पडा और इन्दिरा ग्राधी के 
977 मे अपदस्थ हाने के बाद मारतीय विदेश-नीति पहले की तरह अरबोन्मुख 
नद्दी रही । 

उपयुक्त परिवतनों के लिए कई बातें उत्तरदायी है। 967 और 973 
की अरब दजराईल मुठभेडो + बाद अरब राष्ट्रों की आन्तरिक स्थिति डार्वांदोल रही 
है। फ्लिस्तीवी शरणाधियों की समस्या और लेबतान के गृहन्युद्ध न उन्हे अपने 
क्षेत्र वी परिधि क बाहर की घटनाओ से विलग क्या है। ईरटान-इराक सुद्ध के 
विस्फोट (980) के बार स्थिति और री दारुण हुई ( ह 

भारत-अरब सम्बन्धों में तताव--जहाँ तक मारत वर प्रइन है, भरवा के प्रति 
उसकी उदासीनता के कुछ ओर कारण भी है। 973 के तेल सबट के बाद भारत 
की यह आप्ा-अपक्षा थी कि तेद-उत्पादक अरब राष्ट्र मारत हँस मित्र राप्ट्र को 
रसिपायती मूल्य पर तेल सुलभ क्टायेंगे। यह आशा पूरी नहीं हुई और तेल से कमाये 
अस्धाधुंद पैंस ने तीसरी दुनिया क साथ उतक आचरण में अदकार का पुट भी डाल 

+ देखें--ए« अध्यादोराई ड एम० एस» राजन शो पूरों क्त पुस्तक मे चु० 373 से ३८6 सह $ 
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पक्षों को समम्वित करता हे, इसलिए पश्चिम एशिया और भारत एक सश्चक्त व अदृश्य 
मूत्र से जुडे हुए थे। देश के बेंटवारे के वाद पाकिस्तान की स्थापना इस्लामी राज्य के 
रूप में हुई और मारत के लिए यह अनिवायंता पेंदा हुई कि अपने को घर्मनिरपेक्ष 
बोषित करने के बाद भी वह इस्लामी अरब राष्ट्रों को पराकिस्तान-समर्थक बनने से 
रोडे। बेंदबारे के बाद भी मारत की आवादी का एक हिस्सा मुसलमानों का है। 
इसलिए भारतीय राजतीतिक घटवायक्रम मे परिचम एशियाई देख्ों की रंचि और 
पश्चिम एशियाई घटनाक्रम के साथ भारतीय नागरिको का लगाव पाया जाता है। 
दिवीय विध्व युद्ध के ढीक वाद पहुद्दी राज्य इजराईल को स्थापना हुई, 
जिसे लगमग सभी अन्य राज्यों की माँति भारत ने भी तत्काल मान्यता दे दी। 
अरबो की तरह यहुदियों के स्लाथ मी भारत के सदियो पुराने घनिष्ठ सम्बन्ध रहे 
हैं। सस्कृत भौर हिंदू भाषा का रिश्ता, यहूदी और वैदिक अनुष्ठानों का सोम्य और 
परम्पण-प्रेम ऐसी बातें थी, जिनके आघार पर यह सोचा जा सकता था कि इजराईल 
के साय वमान में भी लामप्रद नाता जोड़ा जा सकता है। नाजियो द्वारा उत्पोडित 
बहुदियों के प्रति भारतीयों के मद में सहानुभूति त्तों थी ही, टैबनोलोजी और 
दिज्ञान के क्षेत्र मे इज॒राईलवासियो की उपलब्धियाँ मी उनके साथ रचनात्मक 
महंकार की सम्भावना आकर्षक बताती थो । फिर भी इजराईल के साथ दौत्य- 
सम्बन्ध स्थापित करने के बाद यदि भारत ने अरबों की ओर ध्यान केन्द्रित रखा तो 
उम्रका कारण यह था कि विदेश नौति की कसौटी पर भानतीय धर्मनिरपेक्षता खरी 
प्रमाणित की जा प्कती घी ।* 
अरब देशों के साय राष्ट्रीय हितों का सयोग--परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
विकालना गलत होगा कि भारतीय मुमलमानो की मावताओ के दवाव में भारत ने 
पश्चिम एशियाई राजनीति में अरब देशों की पक्षघरता का बीड़ा उठाया । वस्तुनिष्ठ 
रष्टि से परीक्षण करने पर यह बात संदज ही स्पष्ट हो जायेग्री कि मारतीय राष्ट्रीय 
हितों बा सथोग सरब राष्ट्रीय हितो के साथ रहा है। जनसस्या, क्षेवरक्त और 
मू-राजनीतिक इष्टि से पश्चिम एशिया के ज़रव देश इजराईल की अपेक्षा मारत 
के लिए कही अधिक महत्वपूर्ण है। इनमे अनेक तेल-उत्पादक देश है। इसके अति- 
रिक्त मद गत भी नही भुलायो जा सकतो कि इन अरुव राष्ट्रों ने स्वय “मुस्लिम 
रघष्ट्र' होने के बावजूद सिफे घाभिक व साम्पदायिक भाईचारे के आधार पर भांख 
मुँदकर परारिस्तान का समर्थन क्षियां। कश्मीर प्रकरण इस वात का अच्छा 
उदाहरण है। 
अरब देश्षो के प्रति झुकाव के क़ारण --इसके अलावा भ्रुठ निरपेक्षता के 
आविर्भाव और गुद निरदेक्ष आन्दोलन के प्रसार ने अरब देशो की ओर भारत के झुकाव 
डॉ इडादा | इजराईल अपनो स्थापना के साथ ही 'अमरीका का शिविरानुचर' भौर 
“पश्चिम एपिया मे महाशक्तियो के सत्ता सघ्ष में. एक रातरनाक मोहरा' बत गया 
पा । इसके विपरोत मिख, इराक और सोरिया जैसे प्रमुख अग्ब राष्ट्र गरुद निसपेक्ष 
थे ओर इनको नीतियो के साथ भारतीय पिदेश-नोति छा तालमेल सहण सम्भव 
मा। बाइग सम्मेलन (955) के वर्ष से हो नानिर बौर नेहरू की मैत्री अस्तर्राप्ट्रीय 
इष्टि से मद्टत्वपूर्ण बन घुकी थी और बेलग्रेड सम्मेसन (96]) तकू भेहरू, तासिर 
१ [३स्तृव दिम्लेपण के लिए देखें--30. ] 
8 7. ॥२३००५ ०522 जज कप मदन 7 अर र के 


तप ४ 

मह नहीं कि नेहरू जी के शास्तन काल के ]8 वर्षों मे भारत द्वार अणुदम 
बनाये जाने की साँग नहीं की गयी । एक नगण्य अल्पसख्यक राजनीतिक तवका इस 
माँग को मुखर करता रहा। इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि भारत दारा 
शान्तिपूर्ण अणु नीति सिर्फ नेहरू जी के “आदक्षबाद' पर ही नहीं टिको थी । नेहरू जी 
के जीवन काल में मले ही भारत-चीन सम्बन्धों मे तनाव उभरने लगे थे परन्तु दीन 
अपु भक्ति सम्पन्न नहीं था। पाविस्तान के बारे के तो यह बात दुर तक भी सोची 
नही जा सकती थी | नेहरूकालीन भारत बडे पेमाने पर अपने आथिक विकास के 
लिए विदेशी सहायता पर निर्मर था। नेहरू जो अपने दाताओ द्वारा परमाणु 
दुस्साह॒मिकता-म दृत्वाकाक्षा के लिए दडित होने का खतरा नही उठा सकते थे (पोखरन 
प्रसग ने यह वात भली-भाँति दर्ना दी कि झाल्तिपूर्ण परमाणु क्षमता को भी बडी 
कीमत स्वाघीन देश को चुकानी प्रड़ सकती है) । 

किन्तु नेहरू जी को मृत्यु तक यह बात झलकने लगीं थी कि भारतीय परमाणु 

नीति में परिवर्तन श्ावश्यक है। 2962 की अपमानजनक हार के बाद कई विद्वात 
यह सुझाते लगे थे कि यदि भारत के पास परमाणु बम होता तो चीन भारत पर 
हमला करने का दुस्साहस नहीं करता । कुछ और विद्धान यह सुझाने लगे कि कुशल 
ब कारगर परमाणु दास्गो की तुलता मे देत्यावार पारम्परिक सेना का रख-रखखब 
कही अधिक खर्चीला और अवुश्चल सिद्ध होता है।॥ इस समय तक दश के तेवर भी 
अहिसक व थासम्तिप्रेमी नही रह गये ये । नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 
सत्ता ग्रहण करने तक भारत के सार्वजनिक जोवत में परमाणु नीति सम्बन्धी बहस 
काफी गरम हो चुकी थी। 

शास्त्रीकालोत परमाणु नोति: महत्वपूर्ण परिवर्तत--शास्त्री जी नेहरू जी वी 
तरह के बौद्धिक-दा्शनिक रुझान वाले ब्यक्ति नही थे ओर न हीं उनका विश्व-इसश्ेन 
स्तापान्य निशस्वीकरण के लिए प्रतिबद्ध था । कई जालोचक शास्त्री जी पर यह आरोप 
लगाते थे कि उनके मानधिक क्षितिज सकुचित थे ६ वास्तविकता यह है कि घास्त्री जी 
राष्ट्र-हित की मोटी थ सामान्य ज्ञान-सुलम परिभाषा और उस पर आधारित नीति 
निर्वारण को यथप्ट समझते थे । मारत की परमाणु नीति के मम्दर्म में तत्कालीत 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आधथिक परिस्थितियों को देखते हुए मह कमजोरी नही, 
बल्कि ताकत थी । इसी तरह शास्त्री जी अपने सक्षिप्त प्रशासनिक अन्तराल में ही 
नेहरू जी की स्वापनाओ पर आबारित देश को परमाणु नीति म महत्वपूर्ण परिवर्तन 
करने में सफल हुए । 

जहाँ एक ओर 965 म पाकिस्वान के साथ सेनित सुठभेड ने यह बात 
सामने ला दी थी कि मारत की राष्ट्रीय सुरक्षा निरापद नहीं समझी जा सकती, 
वही दुसरी ओर 964 में चोन द्वारा अणु अस्त्र हासिल कर लेन के बाद उत्तरी 
सीमान का सकट भी 962 की तुलना मे बई युना गहरा हो यया था| बुछ जुदिल 
विश्तेषकों ने यह टिप्पणी को कि इस सकट का सामना करने के लिए प्यास्त्री जी 
ने पश्चिमी राष्ट्री विशेषकर अमटीका से “मुरक्षा छतरी” पाने के लिए अनुरोध 
किए या $ परन्तु यह जारोप बिल्कुल गलत था । भारत वी गतिरक्षा के बारेमे 
शास्त्री जी नेहरू जी की तुलना में कद्दीं अधि यथार्यदादी तरीर से सोचते थे ॥ उन्हे 
भारत की स्वाचीतता के साव किसी भी प्रकार का समझौता स्वीदाय नहीं था । इस 
विपय मम सदसे अच्छी जानकाटे विद्यद लेखक अद्योक कपूर ने जुटायी हैं। उन्होने 


श्च 
दिया। खाड़ी देनों से भारतीय प्रवारियों ने बड़े पेंसाने पर विदेशी चुद जजित ज्ञर 
भेजो, परन्तु बालान्वर में पह बात थुपाई नहीं रखो जा सकती हि इन श्रमिकों को 
स्थिति दासों जुनी यी। इनको दुर्देशा को लेकर मारत-अरब में तदाद पंदा हुए। 
क्ट्टरपधी इस्लाम के ज्वार के झाय् लीढिया कछो रड़काने वाली गतिविधियाँ 
आरम्भ हो गयो ओर क्रमशः अधिकतर जरब राष्ट्रों ने पाकिस्तान के प्रति अप्त्वक्ष 
समय का रख अपनाया | इस्लामी सबिवातय, इस्लामी अद्यलव और इल्लाबो 
विकास दे को स्पापना के बाद इन सस्याओ के माष्यम से पाकिस्तान के लिए पह 
सहूथ हो एपा कि वह ऋपतो परिचम एटदियाई पड़ोौतो स्थिति का लारझ उठा सके। 
अमरीका द्वारा इस क्षेत्र मे 'तुरत तैनाठी इस्ते! (७ए4 ए८एछ/0)एवय: #०ा७९) 
कौ योजना बनाने के बाद इत क्षेत्र के अधिकृतर देश अमरोह्ू को ओर अपनी 
राजनीतिक स्थिति को ठि्पद रखने के लिए बालादित रहे हैं॥ कुल मिलाकर इन 
सब बातों ने भारत और पश्चिन एशियाई देशो छे दोच अलगाव कह्ला फाद पंदा 
किया है। वेंछ भो भारत अपने पड़ौस के राय सरदर्द पैदा करने वाले विवादों में 
उनझा रहा है । 
बुुनिषादों परिवर्तत शो आवश्यरूता नहों--उपरोक्त दिवेदन के बाद इसी 
किष्कर्ष पर पहूँचना तरुसबत है कि तमाम उत्ार-बड़ाव के बावजुद भारत हो 
पश्चिम एप्लिया नीति में छिसो बुनियारों परिवर्तंव की आाइश्यूता नहीं । भारतोथ 
ओर भरब हित परस्पर विपरीत नहों तया दूरदर्शी पस्प्रिष््य मे इन्ही उन्बन्धो को 
मुरइ करना मार के लिए लामप्रद है। हाल छे दर्पों में भोतंडा में इबशाइलो 
मुप्दबर सत्तया 'मोसाइ' को घुरपंठ के बाद यह बाव निमूल सिद्ध हुईं है कि इबराईल 
भारव के साप सम्बन्ध नुदारने के लिए उत्दुक है । अतः इजडराईल हो सहायता से 
अरब देशों को संतुलित करने बाला प्रदत्त नाइानी ही होगा। 
बदरहात, दिदते दिखो एड रोचरू बाद देसने में दादी कि माज्यवारो 
कम्पुनिस्ट पार्ो से जुड़े विश्लेपक्षों ने यह सुझाना शुरू ऋर दिया छि भारत को 
इजराईल के साय अपने मम्सस्घों को सुघारने में छोई हिदाकेचाइट नहीं होनो 
घाहिये | जुलाई 99॥ में करमोर मे इजशइसो प्रयेंटक्ों ने बन्छक दनादे जाने के 
बाद उग्ररादिशोें से डकर लोहा लिया, जिसडे दाद पह अरछ्लें सयायों जाते लगीं 
ढि बदा इन आवरुवादियों का मुझाढता झरने के लिए भारत सरकार ने इजयईल 
से गुपचुप घुतद रर सो है । इन इजराइली दन्छको को लिए एक वरिष्ठ 
इणराइलो राजनदिछ को झास्त पढुँदा और उसके स्वामत्र-उत्कार पर दसो नोह 
नहो चढाई बई, जैदो अब तर चद्ाई जातो रही पो ॥ इस बात को सभावता प्रदल 
हुई हि प्ारिस्तानी परमाणु रार्यक्रर को देखते हुए उम्र पर राजनदिऋू दवाढ दालने 
के लिए भारत इजराईस के निरूट पहुँचने को झोधिश करेद्या॥ गुट निरपे्षता के 
“अन्द' ओर झुदंदों झूबले को सेहुर छिड्ढे साड़ो झुड कह छाई प्रसिदम एथिया मे 
रोजनीविर समीझरप इतनो ठेड से दन्‍से हैं कि इजयईन भर अरबों झ बारे मे 
पुरने ठरान दिस्तेषन देमानो हो बदे है।..| + 
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परमाणु प्रतिष्ठान को सिल जाता है। नीति के अमाव एवं इसकी दुर्बलता को 
राष्ट्र-हित मे गोपनीय रखा जाता है। विषय की दुरूहता एवं विशेषीव रण के कारण 
भी ससद और सचार माध्यमो में इस सन्दर्म मे खुली वहस चलाना सहज नही। 
दक्षकों से यह सदाद या विवाद एक सीमित वर्म तक ही चालू रहा। अभी हाल में 

जाकर इसका रूपान्तरण सार्वजनिक हुआ है। 

जवाहरलाल नेहरू विदवविद्यालय के प्रोफसर धीरेन्द्र शर्मा ने अपनी पुस्तक 
“इणिडियन क्यूक्लियर इस्टेट”! मे इस बात्त पर अच्छा प्रकाश डाला है वि भारतीय 
परमाणु वैज्ञानिकों का ठग गिरोह (माफिया) अपने वेज्ञानिक साम्राज्य के विस्तार के 
लिए किस प्रद्यार सामती, चाटुकार व दादगिरी वाला आचरण करता है और अपने 
राजनीतिक स्वामियो तथा भारतोय जनता को एक साथ अन्धवार मे रखता है।? 
श्रीमती गाँधी इस बात को एक स्रीमा तक समझती थी 4 इसी कारण उन्होंने एक 
बार सेनिक विकल्प का वरण करने के बाद भी पुन परमाणु निशस्त्रीकरण की 
जोरदार वकालत आरम्म की । 

इन्दिरा गाधी के काल में परमाणु मोति (965 से 977 त#)--नश्रीमतो 
गाबी की एक विवशता यह थी वि बह अपनी नीतियो मे शास्त्री जी से भिन्न दिखना 
चाहती थी। बह अपनी आन्तरिक स्थिति सुदृद करन के लिए अपने को नेहरू जी के 
वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप मे पेश केरता चाहती थीं। इसके लिए भारत द्वारा 
अन्तर्राप्ट्रीय भच पर निशस्थ्रीईरण का झड़ उठाना उपयोगी सिद्ध हो सकता था । 
परल्तु स्वि्फ इसी कारण श्रीमती गावी ने भारत द्वारा परमाणु बम बताने का निर्णय 
स्थगित नहीं क्या। जेसाकि ऊपर इशारा किया जा चुका है कि श्रीमती साथी 
अपन मन में यह जानती थी कि भारत निकट भविष्य म॑ परमाणु सैनिक सामथ्यं 
हासिल नही कर सकता । उन्होने इस बात के अथक प्रयत्न किये कि भारत को नुकसान 
पहुँचाने वाली कोई अम्तर्राप्ट्रीय परमाणु ब्यवस्था (्राल्पाशातातं ४एढॉटआ 
4१८४॥॥८) उस पर थोपी ने जा सक। परमाणु प्रसार रोव सचि (४०-४णै।दियाणा 
77०७५) पर हस्ताक्षर नही करने को भारतोय नीति इस बात का प्रमाण है। एसा 
नहीं था कि मारत अपने और दूखराक संदर्म में दो अलग-अलग मानदण्डा का 
प्रयोग फरदा था था कि उसने इस भामले वे अपने भिद्धान्तो क॒ माप समझौता क्सनता 
मजूर कर लिया। वस्तुत यह प्रश्न देश वी सम्प्रभुता ओर स्वाधीनता कया शत 
प्रतिशत वनाय रखने ब लिए निर्घारित नीति सम जुडा हुआ है ( भारत इस निष्वपं 
तक पहुँचन वाला अवेला देश नही । उसे इम दविपय मे ब्राजील जेस अन्य राष्ट्रा का 
समर्थत-सहयोग भी मित्ता ! 

जहाँ मारत का राजनीतिक नेएूत्व इस क्षेत्र म॑ अपनी स्वाधीनता बनाये 
रखन के लिए उत सकल्प था, वही उसके वेजानिकों का वाछित योगदान उस नहीं 
मिल सका। उदाहरणार्थ, भारतीय वैज्ञानियों नेन तो किसी परमाणु मदुटी वा 
स्वदशी डिजाइन तैयार क्या भौर न ही “भारी पाती” के उत्पादन या यूरनियम 
सदघन (छाम्राणाणला। णी छाश्यार) की आत्म-निर्मर प्रक्रिया का विकास हो 
सका | परमाणु ऊर्जा क सामरिक उपयोग वी बात छोडिय, परमाणु श्रक्ति से विजली 
ऊर्जा उत्पादन क निर्धारित लक्ष्य नो पूरे नहीं किये जा सके। इस सबका दयत 
हुए भारत परमाणु विकल्प्र को अचाये रखने के अलादा और वरता भी क्या २ 

3 एक्रादएबाब उविमाप३, ईबवै-बड 2६ #टरैट्वट स:22०78 (एच), 4983) 
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सप्रमाण यह कहा हैं कि दिसम्वर, 965 मे धास्त्री जो ने परमाणु ऊर्जा जायोग के 
अध्यक्ष को यह निर्देश दिया घा कि अपु शक्ति के सैनिक उपयोग के लिए तत्काल 
आवश्यक परियोजनाएँ बनायी जायें ।? दुर्भाग्ययश इसके एक माह बौतने से पहले ही 
शास्त्री जी की गृत्यु हो गयी। जतः एक बार फिर प्रधानमन्त्री स्तर पर सत्ता के 
हस्तान्तरण का प्रइव महत्वपूर्ण बच गया और यह वात अघूरी छुट गबी। तब नो 
क० सुबह्यप्यम जैसे विद्वातों का म्रानना दे क्षि पोखरन का प्रयोग इस निर्षय से 
प्रमाविच् हुआ था। 

इसके अतिरिक्त एक विमान दुर्घटना में होमी जहांगीर माभा को मृत्यु 
(966) से भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति घोमी पडो। भाजा के बाद विक्रम 
साराभाई परमाणु ऊर्जो आयोग के अध्यक्ष दने परन्तु उनकी व्यत्तिमत विशेषज्ञता 
ओर रुचि अगू ऊर्जा में उतनी नहीं थी, जितनी अतरिक्ष झोथ में। दुर्नाग्यवश, 
विक्रम साराभाई भी धधिर दिनो नक जीवित नही रहे ॥ उनके वाद परमाणु ऊर्जा 
ज्ञायोग के अध्यक्ष पद का का्यनार द्वोमी सेठना ने सम्भाला | सेठना, डा* राजा 
रामप्ना, डा० पी० के० श्रीनिवानन जंते दंज्ञानिकों के प्रति पूरे सम्मान का नाव 
रुखते हुए भी इस बात को अनदेखा नही क्या जा सकता कि ये उस अन्तर्राष्ट्रीय- 
स्वर के स्वप्न-इष्टा वैज्ञानिक नहीं थे, जिसमें भाभा और सायनाई विराजमान ये, 
न ही इन वेशानिकरो का व्यक्तियत आत्मीय समीकरण-सम्वन्ध शीर्पस्थ राजनेताओं 
में था। अधिक से अधिक इन्हे कुल वेज्ञानिक-्प्रशालक ही समझा जा सकता है। 
ये सलाहकार भर हो सकते ये, स्वप्न-टप्टा (६०7०9), सहयोगी और पय प्रदर्शक 
नहीं । अनेक टिप्पणीकारों का यह भो मानना हे कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 
का नोकरभाही के चंगुल में फेसना, उसका क्षुद्र राजनोतिकीकरण, येज्ञानिकों का 
पॉरभी और नद्वालो घडों मे बेंटना, इन्जीनियरो ठथा मोत्षिकन्थास्त्रियो की बुटवदी 
इसके साप ही शुरू हुईं। यहाँ इन स्व वातों को कुरेदने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 
965 से 974 के बीच भारतोय परमाणु कार्यक्रम की दिगा एवं गति गड़बड़ाने 
का विश्लेषण किया जा सके । यदि विकास के इसी घरणप में चीद ओर पाकिस्तान 
के परमाणु कार्यक्रमों से तत्कालीन नासर्तोव अनुमव की तुलना करें तो यह वात 
बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेदी कि जहाँ चीनी वेज्ञानिको ने प्रशमतीय त्याय 
और देश प्रेम का परिचय दिया और पाकिस्ठानी वैसादिक आणविक अस्त प्राप्त 
करने के लिए घोरी, तम्करो और दुप्तचरी कर जपनी जान खतरे में डालते रहे, 
बही उनके भारतोय वंज्ञानिक दंचु अपने राजनीतिक महाप्रभुओ से प्रेरणा की प्रतीक्षा 
करते रहे । इन भारतीय वेन्नानिको ने कोई विद्येप जीवट या उद्यम नही दिखाया ॥ 

जहाँ एक ओर अपू भक्ति को सामरिक महत्व का माना जाता है और वह 
बात स्वयलिद्ध समझी जाती है कि इसके सिए झद की जाने बाली घन रालि के 
बजट में कटोती नही को जा सऊती या इसके लेखा परोक्षण की कोई जरूरत नही, 
वही ऊर्जा-उत्पतादन जंसे सान्तियुर्च प्रयोगो-परियोजनाओं की खामियों की ओर ध्यान 
दिलाने बाला अ्वक्ति देशद्रोह्ी-दिदेशी एजेंट करार दिया झाता है। इस सामरिक 
परदे के प्रीख्े अपनी अक्षमताओ-असफलताओ को छुपाने का पूरा अवसर ऋास्तीय 











| देबा--40ठ8 उ:्बकएड, खबर संबलद्य 0:7५: अपर ऐ0फ7कग उप 
एएक्‍क/2०-:५०४०३ (८७ रणड, ॥976); ग्य्. कार उेजटॉटस शितरोगिखलां 
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ढिलाई यही प्रमाणित *रती है । पहले पास ने यह आइवासन दिया कि वह तारापुर 
सयन्‍त के लिए इंधन देने मे अमरीका या कनाडा का स्थान ले सकता है, परन्तु 
अन्तत अपने मित्र राष्ट्रो के ददाव मे उसने मो हाथ खीच लिय। पोपरन के 
परीक्षण का एक और वुरा प्रभाव पड़ा | इसके बाद पाडिस्तानी शासकों के लिए 
उनके परमाणु सामरिक कार्यक्रम को प्रतिरक्षात्मक कहना आसान हुआ और खासकर 
इस्लामी बिरादरी में इसक पक्ष मे आधिक व राजनबिक समर्थंत जुटाना सहज हुआ । 

पोखरन परीक्षण के बाद से अब तक भारत के लिए दक्षिण एशियाई परिघ्रेद्य 
में अपने पडौसी देझों के साथ १रमाषु-मुक्त क्षेत्र [३०टाटथ छा०० 207०) के 
विषय में अपनी नीतियो का तालमेल विठाना दुरूह रहा है । इसीलिए यह प्रश्न पूछा 
जाना आवश्यक है कि भारत के लिए आसिर पोखरपन विस्फोट की क्या संगति थी? 
बस्तुत पोखरन परीक्षण का निर्णय और इसका एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम 
बुनियादी तौर पर भारत की आन्तरिक राजनीति के दवावो से प्रेरित थे । 974 में 
केसद्र मं सरकार को रेल कर्मचारियों की राप्ट्रव्यापी हडताल का स्रामना करना 
पड़ रहा था। ग्रुजरत और बिहार में जयश्रकाश नारायण के नेतृत्व में ब्यापक 
जन-आन्दोलन गति पकड रहा था | युवा छात्र सघर्ष के तेवर हिंसक-विस्फोटक ये । 
ऐसे में श्रीमती गादी के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी अजेय रणचण्डी दुर्गा 
वाली छवि को घूमिल न पडने दे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक ददाव भी उनके इस 
जिर्णय नो पुप्ट करने मे सहायक सिद हुए ( 977 में भले ही भारत ने अमरीका 
की इच्छा के खिलाफ बगला देश को मुक्त कराने मे सफ्लता भश्राप्त की थी और 
अमरीका ने उसे आधे-अधूरे मन से ही दक्षिण एशिया कौ प्रमुख दाक्ति के रूप में 
स्वीबार कर लिया था । विन्तु )972 मे अमरीकी राष्ट्रगति निबसन वी चीन यात्रा 
के बाद अमरीका-चीन सम्बन्धों में बहुत तेजी स सुघार हुआ और मारत की स्थिति 
एवं बार फिर सकट्ग्रस्त न सही, निरापद नही रही ॥ पोखरन विस्फोट का एक लक्ष्य 
यहू भी था कि भारत के पडोसी देशों के साथ-माथ विसिजर-निबसन कौ अमरीकी 
सरकार तक को यह सन्देश पहुँचाया जा सके कि मारत को अनदेखा नहीं क्या जा 
सकता । परन्तु पोखरन परीक्षण के 8-9 वर्षों के बाद अब इस तके-पदढ्धति वी 
साथेक्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाये जा सकते है। पोघरन परीक्षण के बाद परमाणु बम 
के निर्माण ने निश्चय ही मारत के सामरिक महत्व को निविवाद रूप से प्रमाणित 
कर दिया होता और क्सी के लिए भी भारत की सैनिक व सामरिक उपेक्षा सहज 
नही होती । परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पोखरन परीक्षण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
(असरीबी व पश्चिमी) देदावा का सासना बरने में भारत सफल रहा। भारत बी 
असमर्थ ता के कारणो पर इष्टिप्रात करने से पहल पोखदन परीक्षण के एक और मुख्य 
स्रोत का उल्लेख आवश्यव है । 

पहन यह वहा जा चुका है कि होमी नभाभा और विक्रम साराभाई की मृत्यु 
के बाद मारत के परमाणु बायंक्रम मे पहले जेसी तेजी नहीं रह गयी थी॥ रखर्चीली 
वैज्ञानिक महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के साधन सुलम नहीं रहे | मारतीय परमाणु 
वेज्ञानिक/ की जमात यह बात नलीनाँति ममप्तती थी कि सिर्फ सामरिक और 
राप्ट्रीप सुरक्षा की दलील देकर ही बुछ हासिल कया जा सकता है। परमाणु 
ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग से सारे मार्तीय वार्यक्रमो को प्रगति बेहद निराशयजनक 
थी। इन विक्षेपाधिकार सम्प्त और सुविधाभोगी वैज्ञानिकों के लिए बपनी योग्यता 
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पोखरन विस्फोट--24 मई, 974 को मारतौय परमाणु नीति के विश्लेपको 
को एक तांटकीय धमाका सुनने को मिला 3 राजस्थान मे पोजरन नामक रेगिस्तानो 
इसाके से साकेतिक भाषा में एक टेलेक्स सन्देश दिल्ली भेजा ग्रया--'70व0॥9 उ5 
आग॥08' (अर्थात्‌ बुद्ध मुस्कय रहे है)। शाति के अग्रदूत बुब की यह मुस्कान 
रहस्यमय होने के साथ-साथ व्यम्पपूर्ण भी थी | इसके द्वारा यह सूचना भेजी गयी थी 
कि मारत ने परमाणु 'बिस्फोट” कर लिया है। इस शब्द को लेकर आज क्षक बाल 
को साल निकाली जानी रही है । अप्रेडो मापा मे इसका वामझरण था--शातिपण 
परमाणु विस्फोद (2९३८४७७) '२७०६८४/ छ्िफ़ाएश्०0) | जब आलोचको ने यह 
कहना शुरू किया कि परमाणु विस्फोट आखिर झातिपूर्ण इसे हो सकता है तो भारतीय 
वेजानिकों ने यह कहना आरम्म किया कि पोखरन मे विस्फोट नहीं, अत स्फोट 
(रए/०७००) छिया गया। पररदु इस शब्दजाल से कोई भी नोनिगत लाम तही 
उठाया जा सका । पोपरन के बाद इस सम्देह की कोई गुजाइश नहीं थी कि 
मारत परमाणु बम का निर्माण कर सकता है । इजराईल और दक्षिण अफ्रीका जैंसे 
देश अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात का लाये उठाते रहे हैं कि समता और 
सामध्पे प्रदर्शित करने के बाद परमाणु बम के सन्दर्भ में परीक्षण की कोई आवश्यकता 
महों रहती । 
मारत सरकार ने यह दर्शाने का मरसक प्रयत्न किया पोसरन के बाद विदेशी, 
भारत की कथनी और करनी में कोई दन्द्र पा अन्ठईन्द्व न दिखला सकें। तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री ने अपने मापणों में रेखाकित किया कि भारत की विस परियोजनाओं 
को सम्पन्न करने के लिए इस तरह की तकनी डी सामयं प्राप्त करमा एक थनिवायेता 
थी । बडे पैमाने पर पह्दाड तोड़ते, जमीन खोदने और भूनर्म झ्वास्दीप गवेपणाओं के 
लिए घातिपूर्ण परमाणु विस्फोट को विश्लेर उपयोगिता बतलायी गयी। इस सम्दर्म मे 
यह बाद आसाती से अनदेखी की जाती रही कि सोवियत सप देः बाहर जिसी अन्य 
प्रस्माणु सम्पप्न देख में परमाणु ऊर्जा रा ऐसा उपयोग नही किया गया । 
भारत के परमाणु विकाय कार्यक्रम में महत्यपूणे सहयोगी देक्ष कवाड़ा से दो 
दूफ गब्दा पे यह बात बह दी कि पोलरन के विस्फोट के वाद वह भारत के परनाणु 
कार्यक्रम को प्रान्तिपूर्ण मानने को तैयार नहीं । इसके माय ही उसने यह घोषणा भी 
कर दी कि भविष्य मे वह भारत को परमाणु प्रोद्योगिवो के घिलसिले में तब 
महापत्रा देगा, जब बह अपने प्ररमाणु समस्यों क्री अन्तर्राष्ट्रीय विरीक्षण लियन्तण 
प्रणाली के लिए महमति दे देगा ।“भारत का मानना था कि वह ऐसी किसी भी 
णर्ते को अपनों सम्पभुता व स्वाधीनता का अज्मूल्यन मानेगा और इसकी स्वीकृति 
नही दे सकता। पोपररन के धमाके का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही हुआ । तब तक 
मारत-कताड सम्बन्ध तनावरहित रहे ये । लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल से 
उनमें सौद्धाई अदा धा। जब कनाडा ही भारत के नीति दरिवर्तत से सिश्न-अधसन्त 
हुआ तो अमरीका की दसाई और बंद जामानों से समझ में भा गवते है। आने 
बे वर्षों में भयरोक्ष द्वारा पहले किये गये समप्नौवों को दोडकर तारापुर संसन्‍्त 
को दिये जाने वाले इंपन मे कटौती वही न कही पोसरन प्रस्ता से जुड़ी हुई है। 
यह । भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि विशेष मंत्री के तमास दावों के बाबजुद 
सोवियत प्प भी इस घटताक्ष्म पे शसप्न नहीं दिलाई दिया । भारत को राजस्थान 
परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए “भारी पानी' देने के बारे में सोवियत सघ की 
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पजाव समस्या के कारण आतक्वाद के देशव्यापी हिंसक विस्फोट ने शान्ति और 
सुब्यवस्था को ही सबसे महत्वपुण सामरिक प्रदव बवा दिया था॥ साम्प्रदायिक दगे, 
केन्द्र सरकार को क्षेत्रीय चुनौतियाँ आदि ऐसी अन्य प्रवृत्तियाँ थी जिन्होंने सरकार 
का ध्यात इस मुद्दे से हटाया । 
इन्दिरा ग्राश्वी की हत्या (984) के वाद जब राजीव गाधी ने सत्ता 
संभाली तो जहूर यह आशा जगी कि तेकनीकी रुझान वाला वह विमान-चालक 
प्रघानमन्थी परमाणु नीति के विषय में अधिक रुचि लेगा। परन्तु ऐसा दुचछ्ध नहीं 
हुआ । राजीव गराधी की अनुभवहीनता और अपरिपक्वता के कारण अतत रेलवे 
डिकटो का कम्प्यूटरी आरक्षण और परमाणु सामरिक विकल्प एक ही बढठखरे से 
ठोल जाने लग । राजीव गाघी ने अपने को अकस्मातू सयागवस्त ही ग्रुट निरपेक्ष 
आन्दोलन का अध्यक्ष पाया और अन्य प्रगतिशील तथा थान्ति प्रेमी तीसरी दुनिया 
ब॑ नेताओं की सबति में वह भी निशस्नीकरण के हिमायती बनने को विवश हुए॥ 
इस दौर की परिणति हुई--986 मे, जब पाँच अन्य देशो के नेताओं के साथ उन्हे 
“बियोड वार! नामक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार दिया गया। वस्तुत: भारत के 
परमाणविक सामरिक सकलल्‍प को कमजोर करने का यह कुटिल प्रयत्त था। जिस 
ससस्‍्था के तत्वावधान में 'बियोड वार' पुरस्वार की घोषणा की ययी, उमका नाम 
पहले बी किसी न नही सुना था और तत्कालीन प्रचार भी अभूतपूर्द था । 
राजीव गाधी एक और कारण से भारत के परमाणु विवल्य को शब्दाह्टम्बर 
तक सीमित रखने को बाध्य थे। भारत की राकट प्रक्षेपास्त परियोजनाएँ दीं सूत्री 
ईं और अशत ही सफल रही । समुचित डिलीवरी प्रणाली के अभाव में भारत इस 
विवल्प को विश्वसनीय नहीं वना खकता। भारत म श्री वि० प्र० भिंह व श्री चदशेसर 
के प्रघात मन्‍्नी काल में भारतीय परमाणु नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कटु 
मयाथ॑ तो यह है कि आज मारत की परमाणु नीति का विदनेपण मारतीय राष्ट्रीय 
हित के सन्दर्भ में दूरदर्शी ढय स नहीं किया जा रहा, वल्वि सारी मायापच्ची 
पाकिस्तान वे क्षियाकलाप के प्रतिक्रिया स्वरूप द्वी वी जा रही है । बहम को मसले ही 
क्तिना ही नथा बनाकर पेश क्यों न॑ किया जा रहा हो किन्तु मृहं ओर तक यही 
घूरान है रा 
आजादी के दिनो से ही मारत में दो पक्ष रह हैं--बम बनाना आवश्यक 
समझने वाजे और बम विरोधी । आरम्भ में 7947 मे ]957-58 त्तक लगमग 
सभी भारतीय नेता (सावंजनिब रूप से सक्रिय) निशस्तीकरण के प्रति प्रतिबद्ध 
थ। ]957-58 में चीन छे साथ सम्वन्धों में सडबाहट आन के बाद महावीर 
स्थागी जेस विश्वासपाश्न समझे जाने वाले काग्रेसी सामदों ने वत्त की साग करता 
शुरू कर दिया । आगे चलकर !960 वाले दशक के पूर्वाब॑ में अनक बुद्धिजीवियों 
प्राध्यापका, पत्रकार आदि ने झोंब और विश्लेषण दायरा परमाणु बम बी माग 
महत्वकाक्षा को तकंसगत सिद्ध किया । इनम राजहृष्ण, शिक्षिर युप्ता, जयदव संठी 
और सुद्रदमण्यम स्वामी आदि खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। मौट तौर पर इनम 
शाजदृष्ण दक्षिणपथों, झिश्चिर गुप्ता वामपथी, जयदव सेठी देशज दक्षिणपथी 
(ए७॥५८ एशआध57) और सुद्रहमण्यम स्वामी हिन्दू राष्ट्रवादी कह जा सकत हैं। 
महावीर त्यागी के अनुमार भारत के लिए अपने अन्तर्साप्ट्रीय महत्व को बताये रुखने 
और अदृवार की रक्षा के लिए परमाणु बरस बनाना आवश्यक था। इस दौर में जीन 
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और महत्व को प्रमाणित करना जहूरी हो गया था । इसके बिना उनका अस्तित्व 
सकट में पड सकता था। छिसी ऐसे चमत्कार कौ जरूरत थी, जो प्रतीकात्मक और 
आआन्तिपूर्ण ढय से ही सहाँ, उपयोगिता और लाभ-लागत की इष्टि से इस कार्यकम 
की सार्थवता दर्शा खके । अतः यह सुझाना तकंसगत होगा कि पोसरन परीक्षण 
सम्बन्धी नीति निर्णय इन मूर्थन्य वेज्ञानिको द्वारा श्रीमती यराघो को बहूलाने-फुसलाने 
से आसान हुआ । * 

पोखरन परीक्षण के वाद मारत को आम्तरिक राजनोति में इतनी तेजी पे 
अति-नाटकीय परिवर्तेत हुए कि परमाणु तीति तिर्धारण का काम एक बार फिर 
खटाई में पड गया। जून, 975 मे आपातकाल की घोषणा और “अनुशासन पर्व! 
में 'वीति की बात करना' लगभग अधरासगिक बने गया । आज यह कहता कठिन है 
कि975 से 980 के पाँच वर्षों में किस सौमा तक भारतीय परमाणु कार्यक्रम 
की प्षिधिलता राजनीतिक नेतृत्व की सफल्पहीनता व इच्छा शक्ति के अभाध छे 
ऊउपणी थी या इसका असली कारण भारतोय परमाणु वैज्ञानिकों की अयोग्यता- 
अकमंण्यता था । 

जनता सरकार के काल मे परमाणु नोति ([977 से 980 तक)--जनता 
धरफार क काल (977 से 980 तक) मे भारत की परमाणु तीति के सत्दभे में 
नीति निर्देश तो नहीं, लेकिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाई ने एफपक्षीप 
- धोषथा की कि भारत कभी भी छिसी भी हालत में परमाणु अस्त्र नहीं ध्नायेगा। 

घनवरी, 980 भे धीमती ग्राधी द्वारा पुमः सत्ता ग्रहण करने के वाद ही परमाणु 

नीति निर्धारण का काम पुनः आरम्म हो सका 

जनता सरकार के अन्तराल में सिफे एस बात उल्लेखनीय है, जिसे यहाँ जोडा 
जा सकता है। थोमतो य्रादी द्वारा जतबरी, 980 में दुतः भत्ता भ्रहण करने तक 
अन्तर्राष्ट्रीय पटताक्रम बहुत तेजी थे बदल चुका था। अफगानिस्तान में सोवियत 
सैनिक हस्तक्षेप और पाक्स्तिन को बड़े पैमाने पर दी गयी अमरीको सँनिक 
सहायक्षा के बाद मारत की अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का परिप्रेक्म और परिवेश आमृल-चूल 
ढ्ग | बदल भये थे। 4980-82 के बीच यह वाद भी बिल्कुल साफ हो गयी कि 
पा पक्तान का परमाणु कार्यत्रम विशुद्ध रूप से सेनिक अभियान ही दै। इन शबको 
ध्यान में रखते हुए यह बात एक बार फिर प्रासगिक बने गयो कि भारत की परमाणु 
नीति पर पुनधिवार एक तात्कासिक आवश्यकता है। अतः यह प्रश्न फिर सिर उठाने 
लगा कि भारत परमाणु बम बताये था नही ? 

सम-सामविक भारतोय परमाणु नौति (980 से भद तक)--इर्दिश गाघी 
द्वारा धुनः सत्ता प्रहण करने के बाद भारतोब परमाणु नीति में कोई बड़ा महत्वपूर्ण 
परिरतत नहीं हुआ। एक बार फिर अति चाटकीय ढंग से आन्तरिक राजदीति में 
दछगत राजतीति गे उठान्यदक ने नीति-निर्धारण को गोण बना दिया ॥ 4980 से 
984 तक गई बार 'पारिस्तानी बम' की चर्चा हुई । परन्तु इसके उत्तर मे मारतीय 
प्रधानमन्द्ों से कोई साफ पहल नहों को । यहाँ घायद यह जोड़ते की जछूरत है 
कि भारतीय शाजनीति के आडाश में अपने दूसरे अवतरण में इन्दिरा गांधी को 
विश्व इतिहास में अपने स्थान का ज्यादा गहरा जहसास या संयोगवश हो सही, 
गुद निरषेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व हामित करने के बाद तीसरी दुनिया के प्रवक्ता के 
रूप में निजस्थीकरण के प्रति उनकी श्रद्धा का पराव ज्यादा मुखर होने सगा था) 
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सम्पन राष्ट्रों की सस्या बढ़ने स॒ अन्तर्राप्द्रीय राजनीति में गर जिम्मेदारी और 
अनिश्चय की स्थिति बढेगी जो सर्वंनाज्ष तक ले जा सकती है। इसके जवाब में बम 
समर्थक यह सुझ्नाते रहे कि आज तक तो एसा नही हुआ है । दे इस बात पर जोर 
देत हैं कि 'सीमित परमाणु युद्ध/ की परिकल्पना एक सार्थक जवधारणा है और 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आतक का सन्तुलत़ साधने की सबसे बडी गारस्टी । इसक 
अतिरिक्त वम-विरोधियो का कहता है कि परमाणु युद्ध के सन्दर्भ मे किसी भी तके- 
सगत अवधारणा की बात करना प्रागलपन है । मानव जाति किसी अमूर्त सिद्धान्त वी 
सार्थक्ता में परीक्षण के लिए सर्दनाश की जोखिम नहीं उठा सकती । 

यहू प्रशद्न इसलिए और मी जटिल हो गया है कि आन्तरिक राजनीतिक 
देबावों के कारण और असन्‍्तर्राप्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुमार बहस मे भाग लेने वाले 
लोग एक से अधिक आर अपना रुख बदल चुके हैं। हृष्ण चन्द पन्‍्त, भवानी सेन 
गुप्ता और जयदेव सेठी इसी बदलते रुख की मिसाल है। बरू-विरोधियों में चीन- 
अमरीकी रुस्वन्धों मे भुदार के दाद माओवादियो ओर अमरीका म अदूभुद् मतेक्‍्य 
देखते को मिलता दै तो भारतीय परमाणु अस्त्रो के पक्षबर अपनी सोवियत पक्षघरता 
के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिन्दू उग्र राष्ट्रवादियों की गठरी लादने को विवश्य हुए 
हैं। डा० सी० राजमोहन जैस लोगो के लिए अपनी एजनीतिक ईमानदारी का 
तालमेल के७ सुव्रहमण्यम बी गुर-मक्ति के साथ बिठाना जरूसे हो मया है। राज- 
मोहन के अनेक लेखों मे बम क पक्ष और दिपक्ष में तक॑ एक साथ असमंजस वाले 
ढंग से देखे जा सकते है। वास्तव म वह आज सुब्रहमण्पम के भारतीय रक्षा अध्ययन 
सस्थान और रजनी कोठारी के 'सेन्टर फ़रार डेवलपिंग सोसाइटीज” के बीच 
वौदिकता प्रचारात्मक रस्माकशी मे ददल चुकी है। इस बाद-विदाद प्रतियोगिता में 
किसी निश्चित फैसले तक पहुँचना आम़ात नहीं हैं, क्योकि इस सिलमिले में अन्तिम 
निर्णय किसी तक (/.०870) सम आधार पर नही, बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों और विवक 
(९0००४०८॥००) के आघार पर ही टिया जाना है। 

हमारे समझ मे वर्नमान परिस्थितियों वो देखते हुए निशस्त्रीवरण ने' प्रति 
निष्ठा और परमाणु अस्त्रो के उत्पादन के विकल्प को बचाये रखते वी एक साथ 
बात करना घोर पासण्ड है। मारत के राष्ट्र द्वित मे परमाणु घस्त्र हासिल करना 
एक अनिवायंता है | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परमाणु विरल्प अनिश्चित काल 
ठुक बचा नहीं रह सकता। परन्तु इस बाल को भी स्दीशार विया जाना चाहिए बि 
कोई दूसरा व्यक्ति अपने विवेब के अनुसार इससे विल्बुल दिपरीत निष्कर्ष तक भी 
पहुँच सकता है। अर्थात्‌ वह प्रस्माणु अस्त्र सबनान क निष्वर्ष पर की पहुँच 
सकता है। 

खास परिवर्तन को सम्नावन३ नहों---मारतीय परमाणु नीति विपयक्ष बहस 
कमी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योकि हमारी समझ में इसमे हिस्सा लेते बाल 
लोग तर्कों से नही कुतर्क या भाव-विद्धता स सचालित होत है। एक ओर सगवान 
बुद्ध, अशोक भौर मद्वात्मा गाघी वी दुह्मई दी झाती है कि कंस मारत जेंसा 
अहिसक देश परमाणु दम जँस सर्दनामक अस्त बना सक्‍्ता है। दूसरी और “शाक्त 
परम्परा! की छाप भरे मारतोय इतिहास पर कम गहरी नही है ४ दलील यह है कि 
यदि भारत को स्वतन्त्र जौर स्वाधीन रहना है तो बिना पस्माणु अस्त्रो के छाम नहीं 
ए अलराच्ट्रेम्प सम्बन्ध/उ2 
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विद्या-विशारद और अर्थआ्ास्‍्त्री के रूप मे सुव्रहमन्यम स्वामी शुद्ध ताम-लागत कौ 
इृष्टि से यह मार्ग सुझा रहे थे । राजकृष्ण और जयदेव सेठ चीनी झतरे से आशकित 
ये तथा शिक्िर गुप्ता विशुद्ध शक्ति-सन्तुलच के अनुसार मारत की स्वायत्तता व 
स्वाधीततां बचाये रखने के लिए परमाणु वम का निर्माण जरूरी व महत्वपूर्ण 
समझते थे । 

965 के आस-पास अद्भुत प्रतिभाशाली नौकरशाह के० सुब्रहमण्पस का 
आविर्भाव रणनीति विश्लेपक (0०४8५ //१४५७) के रूप मे हुआ। भारतीय 
रक्षा अध्ययन पंस्पान के निदेशक के रूप में उतकी वी उपलब्धि यही रही कि 
बह विभिश्न राजनीतिक रुूझाली वाले विषम अतविरोधो से ग्रस्त तबको को भारतीय 
बम समर्थक लादी में एक साथ ला सके ।' कांग्रेसी युवा तुर्क कृष्ण कान्त, मारतीय 
जनता पार्टी के जसवन्त सिंह और वायुसेना के अधिकारी एयर कमोडोर 
जसजीत भिह जैसे व्त समयंक् लोग के० सुब्रहमण्यम की स्विप्य परम्परा में आते हैं। 
विजान के विद्यार्थी क्े० सुब्रहमण्यम विषय की दुरूहता से आक्रान्त नहीं थे। सुक्त 
राष्ट्र संघ की निएस्त्रीकरण समितियों की सदस्यद्ा ने उन्हे अनूढी विशेषज्ञता प्राप्त 
करने का अवसर दिया। रक्षा मस्त्रालय के अपने अनुभव से के० सुप्रहमण्यम बहस 
में हस्तक्षेप न बारने को परस्परा में पले । चूंकि भारतीय सेताध्यक्ष परमाणु बग 
उत्पादन का समर्थन नहीं कर सकते, अतः उन्होने स्वय यह जिस्मेदारी ओढ ली कि 
बह अकेले ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ससद, समाचार-पत्नों ओर विश्वविद्यालयों भें 
इस बहस को गरम रखेंगे । 

नेहरू जी की भृस्यु के बाद परमाणु बम के विरोधियों में जपप्रकाश नारापण 
जैसे ग्राधीददी भमर्वोद्यी और रजनी कोठरी जैसे माघीवादी विचारक, वामपथी- 
सम्राजवादी छप्तान में देज्ञानिक पत्रकार क्‍लोड अल्वारेस ओर प्रफुल्ल विदवई, 
यूरोपीय परिविश्य से प्रभावित बुद्धिजीवी मरत बाडियाबाला तथा चीत विशेषज्ञ 
विश्ििंशकर उल्लेषतीय है। इन लोगों का तक द्विपक्षीय है, जिसको सबसे स्पष्ट 
ढग से प्रफुस्ल बिदवई ने परिमापित किया है। इतके अनुसार परप्राणु अस्त प्रतिन्‍ 
रक्षा का कवज नही, बल्कि व्यापक संहार का उपकरग है। भत' भारत को हत्या 
या आत्महत्या के इस सर्घीले सापन को जरूरत नहीं है। इसी का दूसरा पहलू 
रशनी कोठारी, गिरिदेशकर आदि का सेदान्तिक शान्ति प्रेम है। गिरिदेशकर का 
मातना है कि परमाणु वम की ललक भारतीय उपमहाद्वीपीय साआज्यवादी महत्वा- 
कांड्षा! का हिस्सा है। धीरेन्द्र शर्मा ओर वलोड अल्दारेस परमाणु बम को व्यापक 
सन्‍्दर्म मे और भो खतरताक और वेमानों समझते है। इनके कनुसार मं केवल 
आजपिक अस्जों का उत्पादन, बह्िछि तम्पम परमाए ऊर्मा का उत्तादन बेहद झर्चें 

वाला है और दुर्घटता-जनित ब्रद्दबण था परमाणु राख (एए८ाट्थ ४४४४७) के 
खतरे युद्ध के सवंताज् से कम भयावह नहीं। हु 

परमाणु बम बनाने की माँग के समर्थक लोग यह सुझाते है कि बात सिर्फ 
लानन्‍लायत की नहीं, बल्कि अवसर-लागत (09णाएणा7/ 2०50) को भी है। 
पाकिस्तान या चीन द्वारा नयादोहन (७ाप्र.मरथा) के अवसर पर भारत नयुंमक 
नही रद सबता। जबकि परमाणु बम-विरोधो यह बात उठाते है कि पस्पाणु शर्ति 
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डारा निमित मारतीय विदेश नीति रूपी मब्य प्रासाद की नीव बहुत कमजोर थी। 
इसीलिए उन्तकी जीवन सघ्या में इस भवन के खडहर ही शेप रह गये ये । घस्तुतत 
किसी भी दशा की विदेश नीति की सफ्लदा एंव असफलता की एक वस्तुनिष्ठ कसौटी 
हो मकती है, वह है -देथ के राष्ट्रीय हिदो की रक्षा | इस वरह्‌ देखें ता नेहरू ने 
“जद की मृग-मरीचिका के तहत “ययाथे की बलि दे दी थी। परन्तु इसके उत्तर 
में ए० अप्पादुराई और एम० एस० राजन ज॑से विद्वान नेहरू के पक्ष म स्वय नेहरू 
को उद्धृत करते रहे हैं--'आखिरकार आदर्शवा३ क्‍या है ? आने वाले कल का 
ग्रयायंवाद ही तो है।' आज भी भारतीय विदेश-नीति के विद्याधियों के लिए यह चुनौती 
बची रहती है कि वे किस निष्कप पर पहुँचे ?े 7947 से आज तव भारत वा 
अन्तर्राष्ट्रीय आचरण 'आदर्घवादी' माना जाये या 'ययाथवादी' २े इस महत्वाकाक्षी 
परियोजता का क्रियान्वयन सफल समझा जाये या असफल * 

964 से आज तक वेन्द्र सरकार मे कई महत्वपूर्ण बुनियादी पहिवतंत हुए 
हैं और भारतीय विदेश-वीति निर्णायक ढण स सोखित परिवर्तित की गयौ। अनेक 
अन्य प्रश्न इस सन्दर्म मे महत्वपूर्ण जान पडते है ? मारतीय विदेश-नीति में सिद्धान्त 
अधिक भहत्वपूण हैं या व्यक्तित्व ? इसमे परम्परा का प्रभाव अधिक स्पष्ट है या 
परिवर्तनकारी घक्तियाँ भारत के नाचरण को अनुकूलित करती हैं ? इसमे घीप॑स्थ 
राजनेताओ एवं विचारको का प्रभाव अधिक प्रभावशाली है या नौकरणशाह प्रशासकों 
का ? यह भी सोचने लायक बात है कि वया कासान्तर में भारतीय विदेश-नीति की 
प्रायमिकताएँ था क्षितिज सिमटे है ? 

सिद्धास्त अधिक महत्वपूर्ण हैं या थर्याक्तत्द--यह खेद का विंपय है कि अब 
तक भारतीय विदेश नीति व अध्ययन द विश्देषण मुझूपत नहरूथुगीन अनुभव पर 
केन्द्रिई रहा है। श्रीमती इन्दिरा गाधी की विदेस-नीति के बारे में भी टिप्पणियाँ 
इसी शैली के अनुरूप हैं कि जैसे वह नेहरू की परिशिष्ट मात्र हा । देंस कुछ ऐसे 
बालोचक भी हैं जो श्रीमती गावी को दूसरा छोर था झुव मानते हैं, जिनका नेहरू 
के चिस्तव और मांचरण से जन्मजात वैर था | जनता सरवार के अन्तराल को एक 
ब्यवथान या उप-विराम्र चिन्ह भर समझा जाता है । एक पचीदगी यह मी है कि 
स्वय श्रोमती गाघो के कायकाल का एक अन्तराल दो हिस्सो में वेंटा है ओर इन दो 
अवधियो में निरन्तरता स्पष्ट परिलक्षित नही होती है और न ही यह आसानी से 
आरोपित थी जा सकती है । 

परम्परा बनास परिवर्तन---इन सब बात को ध्यान मे रखकर जद हम पिछल 
चार दघका की भारतीय विदश्न-ननीति पर आवोचनात्मझ दृष्टिपात करत है तो कुछ 
महँत्वपूण तथ्य स्वथमव सामने आते है | नेहरू जी का विश्व दशन आज तक भारतीय 
विदेद-नीति क तिर्धारण व क्रियान्वयन के लिए साथंक पृष्ठभूमि का माम करता रहा 
है। इसम यहू जोडन की आवश्यवता है वि यह विश्व दशन 947 से लेकर जआाज 
लक वरावर उपयोगी नहीं रहा है । शीत युद्ध के प्रारम्भिक दौर म॑ श्ास्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व वाल राजनय का जो सामरिक महत्व था, वह तनाव शयिल्य के दोर मे 
नहीं रह मकक्‍ता था। इसी तरह अफ़ो-एशियाई जगत में हर राष्ट्र का औौपनिवेशिक 
दखठा मे शुक्ति पाले बा रास्ता फक रहा। अफो-एसिियाई जगत या तीमरी दुनिया 

को एकता भी जाकाण बुसुम ही रही । नास्तीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज वे 
महँत्वपूण उद्दार-वद़ादों वे साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजबीति के झप्मावादों से भी 
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चल भ्रकवा । इनके अभाव में चीन हो या याकिस्तात, हमारा मनमाना भयादोहते 
(ब्लैकमेल) कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यदि आज भारत सरकार 
सखहइ पार कइमीरी' उग्रवादियों के अड्डे मट्यिमेट करने का साहस नही जुटा पा 
रही है तो सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान के पास “बम हे। विश्व बेक से ऋण को 
जरूरत ने एक वया आयाम जौडा। आने वाले महीोनों में परमाणु प्रसार रोक सन्पि 
पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव तिरन्तर बढ़ेगा | एक ओर के० 
सुबरहमष्यम जैसे विद्वान हैं, जो मानते हैँ कि परमाणु यम्र बनाने के वाद भारत के 
रक्षा खर्च में कटौती की जा सकेगी और आवक का सन्तुलन वरकरार रखकर 
प्राकिस्तान के साथ सम्बन्धों का सामाल्यीकर्ण सहज होबा। दूसरी ओर दिलीप 
मुखर्जी से वरिष्ठ विस्लेपक हैं, जिनका मानना है कि रक्षा सं में कदौतो 
नही होगी, बल्कि परमाणु क्षेत्र मे एक अन्बी दोड़ तथा बात्मघातक होड और 
शुरू हो जायेगी । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरेल्द शर्मा की 
स्पितिं अनूठी है॥ वह परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपभोग के भी विरूद्ध हैं॥ उतका 
मानना है कि परस्माणु वैज्ञानिकों का अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय माफिया अपनी 
सफलताओं का शूठा प्रचार कर साआज्य का विस्तार करवा है और इस दुस्माह॒छ्िक 
अधियान के दुखदायी सामरजिक व आथिक परिणामों के प्रति आँख-कान मूदे रखता 
है। एक ओर यदह्‌ सास भारत के राष्ट्रीय सम्मान से जुडा है तो दूसरी ओर 
आयिक तकतीवी क्षमता और आत्म निर्मरता से । आज भारत के सामने सामरिक 
चुनोती मुंह बाएँ खड़ी है ओर अन्तराष्ट्रोय हस्तक्षेप -दवाव निरन्तर बढ रहा है। 
बाम आदमी हो या विभेषज्ञ, तमाम प्रतिकियाएँ परस्पर बिरोपी जीवन मूल्यों और 
दलगत राजनीतिक पक्षघरता से जुड़ी है। इस स्थिति में मारवीय परमाणु नीति से 
खास परिवर्तन को आझ्या निकद भविष्य में नहीं को था सकती । 


भारतीय विदेश नीति का आलोचनात्मक मुल्याकन 
(एए0८४॥ #$5७5आथा६ थी पाया एण्ड एजाए) 





मासतीय विदेव नीति के बारे मे आरम्म से ही विद्वलों का यह मत रह्वा है 
कि यह एक अगूदा अभियान हे। प्राइकिल ब्रेशर के अनुसार इसके निंगोजक व 
नियामक जवाहर लाल नेहरू की भूमिका जद्भुत्त थी । उन्दोंने ही विदेश नीति रूपी 
इस भवन की कल्पना व रूपरेखा तेयाद को थी और इसके निर्माण मे हाथ बेंटाय 
था। स्वतन्तता प्राप्ति के बाइ के दस वर्षों में इस भवन का वाह्य रूप सब्य या और 
बह दर्शकों को प्रभावित करता था। जयन्वनुज बंद्योपाष्याय जैसे विद्वानों का मानना 
है कि नेहरूकालीन भारतीय विदेश नीति की सबसे बढ़ी विशेषता यह थी कि इसकी 
बुलिपएरी अबधारफकडओ के अन्दर्रप्ट्रीप रायनीटि के: छेऊ में फ्त्रिष्टित एवं पारम्यर्कि 
मिद्ाल्तों को चुदौती दी गयी थी ॥ बद्योप्राघ्याय ने इस बात पर जोर दिया है कि 
मारतीय विदेश नोति सत्ता-सपपं और शक्ति-सथर्ष को वकार कर सामूहिक हित और 

+ शान्तिपूर्ण मह-मस्तित्व का विकल्प श्रस्तुत करने को चेप्ट्ा कर रही थी । > 

हिन्तु इसके बाद के दो दयकों ये जो घटताक्रस सामने भाया, उससे भारतीय 
दिदेथ नीति के इस प्रारम्निक मृल्याकन पर रई प्रश्न चिह्न लगा दिये। 'इणग्थियाज 
चायना वार' के सेखक नेबिल मेक्मवेल ने नेहरू जी के निधन के दस वर्ष दाद 
सास्तीय दिदेश दौति का विश्तेषय करते हुएं यह निष्कर्ष प्रकानित किया कि नेहरू 
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विश्वेष व घनिष्ठ सम्बन्ध, जो पराघधीनता के सूचक कत्तई नहीं हैं, नेहरू के काल से 
आज तक एक से रहे हैं जनता सरकार के काल में इतकों परिवर्तित करने का कोई 
प्रयत्न नही किया गया। 

रमगभेद विरोध हो या उपनिवेश्वाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघप, भारत 
की नीति सार्थक, तर्कंसगत, निरन्तर एक जैसी और ग्रश्यसनोय रही है। सयुक्त राष्ट्र 
सघ के तत्दावधान मे, विश्येपकर इसके विद्येपीकृत अभमिकरणो के अन्तर्गत क्रियान्वित 
हो रही परियोजनाओ मे भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इसी तरह गुट तिरपेक्ष 
आन्दोलन हो या राष्ट्रमण्डल की गतिविधियाँ, इसका अध्ययन-विश्लेषण आरम्म 
करते ही भारत का महत्व सामने आ जाता है ॥ 

अवसर मी हैं ओर चुनौतियाँ भो--भारतीय विदेश-नीति के निर्धारण व 
क्रियान्वयन के सन्दर्म मे यह्‌ बात हमेशा घ्याव में रखने लायक है कि पिछले 
50-60 वर्षो में तत्सम्बन्धी राजनय तभी गतिशील रहा है, जब पझीप॑स्थ नेता 
आतररिक ओर बाह्य ,नीतियो के अंन्तर-सम्बन्ध को ध्यान में रखकर इनको अन्तर- 
सन्तुतित् करते हुए 'नेतृत्व' का जोखिम उठाने को तैयार रहे हैं। भीमती गराधी के 
निधन के बाद यह बात अवश्य खटकने बाली है कि प्रधानमस्त्री और उनके सलाहकारों 
की सक्रियता किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने की बभिलापा से प्रेरित नहीं 
जान पढ़ती ! उनमे परिवर्तंत ओर पहल का उत्साह तो है, परन्तु उनका परीक्षण देश 
की रक्षा और मन्तव्य दिल्ला को अच्छी तरह समझे-पहचाने बिना नहीं किया जा 
सकता ॥ अपने जीव के अन्तिम वर्षों मे श्रीमती गाघी अक्सर इस बात पर ध्यान 
देती थी कि देश के सामने चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी । यदि हम अवसर का 
लाभ उठाने को तैयार नही होते हूँ तो चुनोंतियों का सामना नहीं कर सबते। 

नेहरू को विरासत को एकमात्र मूलक्त्र सानना झोचनोय--अन्त में, इस 
तरफ़ ध्यान दिलाया जाना परमावश्यक है कि नेहरू जी की वियसतत को मारतोय 
विदेश नीति के निर्घारण व नियोजन का एकमात्र मूल मन्न नही बनाया जा सकता । 
भारतीय नेताजो व प्रशासकों का हाल अब तक ऐसा रहा है, जेसा मध्य युग मे प्रादीत 
ग्रयो के टोकाकारों का हुआ करता था | मौलिक चिन्तन से नाता तोड़कर अन्वय- 
विश्लेपणों भौर मत्रोच्चार माज से ही वाम चल जाता था। यह स्थिति घोचनीय दहै। 
नेहरू जी जिस दुनिया से परिचित थे ओर जिसमे रहन और सधपं करने का उन्होंने 
भारत को रास्ता बतलाया, वह आज बुनियादो तौर पर बदल चुका है। यदि हम 
आज भारत को 2]वी सदी मे पहुंचाने की बात करते हैं तो 927 के बुसेल्स सम्मेलन 
या हिस्पाती (स्पेन बे) ग्रह ग्रुद्ध और यूरोप में नाजियो के उत्थान की यादें ताजा 
करने से काम नहीं चल सकता । बड़े विराट पंमाने पर आयोजित सास्कृतिक राजनय, 
पर्यटन विमाग की जरूरतें मले ही पूरी कर सकता हो, किन्तु इस माध्यम से राष्ट्रीय 
हित के साधन की बात नहीं सोडी जा सकती । 
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विदेश-नीति के धूर्वाग्रहो और पूर्वानुमानों को मड्डमड्ड कर दिया | भारत-चीन सीमा 
सघप, सोवियत-चौन विग्रह, यूरोप ओर दक्षिण पूर्द एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण, 
हिन्द चीन ब पश्चिम एशिया में निरन्तर चल रहे संकट, इल्लामी पुनरुत्थानवादी 
उग्रवाद का ज्वार तथा आतंकवाद का आविर्माब ऐसे परिवर्तव है, जिनका भुकाबला 
करने मे असमर्थंत्रा का दोप नारतीय विदेश्न-नीति के निर्घारकों को देना न्‍्दायोचित्त नही ॥ 

इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्रि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति महाशक्ति-केन्द्रित रहो है। मारत स्वय एक वड़ी शक्ति 
नहीं। भू-राजनीतिक कारणो से भारत के पडोस (अफगानिस्तान व पाकिस्तान) या 
हिन्द महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति य प्रतिस्पर्धा को रोकने में या 
अन्तर्राप्ट्रीय सकट समाघाव में मध्यस्थता के सन्दर्ने मे आज मारत की क्षमता सीमित 
हो हे । किसी अन्तर्राष्ट्रीय खेमे का तेतृत्व करते को अपेक्षा आधिक विकास और 
समतापुर्ण समाज की उपलब्धि भारतीय राजनीति को प्रायमिकताएँ है। जो 
आलोचक मह स्ीचते हैं कि विदेदा नीति मे ब्यस्तता पहले नेहरू की और भाज 
मरभिह राव की सर्चीली विलापिता है, उन्हें जानना घाहिए कि अब आस्तरिक लक्ष्य 
बाहरी दुनिया के दबावों से निर्णायक रूप से प्रभावित होते है। 
आदशेंवाद व ययायेवाद का दन्द--जंसा कि आरम्भ में कहा गया है कि 
किसी भी देघ की विदेश-नीति उसको आन्तरिक नीतियों का विल्तार-प्रक्षेप ही होती 
है। राष्ट्रीय हितों के स्वंधन-सरक्षण का अय॑ दिश्विजय की धताकाएँ फहराना नहीं, 
बल्डि अपनी नोगोजिक भसण्डता को जक्षत रखना और आर्थिक विकास को स्वाघीन 
बनाना होता है। इस दंष्टि से देखें तो भारतीय विदेश-नोति आशिक रूप से ही सफल 
मानी जा सकती है ॥ यह वात रेखाकिद किया जाता जझरी हे कि अमरीका हो या 
हुस, चीन हो या अन्य कोई देश, सभी की विदेश-नोति कुल मिलाकर आशिक रूप से 
ही सफल मानी जा सकती है | इसी तरह परम्परा और परिवर्तन का पक्ष भो है। हि 
हर महत्वपूर्ण राष्ट्र कौ विदेश-नोति ऐतिहासिक उत्तराधिकार के योझ के साप-साथ 
मविष्य के दबादों का सन्तुलन करने का प्रयत्न करती है । 
इस प्रकार, आदर्शवाद व ययायंवाद के इन्द्र की वहस भी कुल मिखाकर 
वेबुनियाद है। नेहरू जी अपनी हर नौति का आदइश्लोस्मुस परिचय दे सकते थे । परन्तु 
भारत के हितो की रक्षा के मामले मे नेहरू को दल्-प्रयोग में कोई हिचकिचाहद 
महसूस नहीं हुई॥ 947-48 मे कश्मीर, 96] में गोवा, 962 में दीन के साथ 
मुठभेड़ आदि सभी इस वात को भलीमांति दर्माते हैं / वल्कि कहने वाले तो यहाँ तक 
बढ़ते हैं कि अन्वर्शप्ट्रीय राजनीति से दल प्रयोग से समस्या-ममाथान दूँदने बालों में 
भारत अग्रणी रहा हे । नेहरू के दाद शास्त्री ने ।965 सें प्रकिस्तान के साथ और 
श्रीमत्ती गांधी ने 4974 मे बंगला देश को मुक्त कराने के लिए सेनिक बल के प्रयोग 
का मार्ग चुना । 
घ्दापोनता गिरदो नहों--इसो तरह आधिक आदान-श्रदान के क्षेत्र मे भारत 
को प्षतृदों उपलब्धि यह रही है कि उसने पूँजोचादी ओर समाजवादी दोनों सेमों से 
बड़े पैमाने पर आाषिक व लेकनोकी सहायता ग्रहण को, परन्तु उसने कमी अपनी 
स्वाधीनता गिरंदी नहीं रखो । मास्त-सोवियत मेरी व सहयोग सन्धि उसके सीवियत 
सप के साय स्म्बन्धो में विशेषता को उजायर करती थी । परन्तु इससे भारत की 
गुट निरपेक्षता का क्षय प्रमाणित नहों होता । नारत ब सोवियत रच के थघोच ये 
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के अन्य बहुसंस्यक सदस्यों के लिए भी यह भक्ति समीकरण निर्णायक महत्व का सिद्ध 
हुआ। इससे पहले कि हम इस विपय या विस्तृत विवेचन करें, खोवियत-चीन 
सम्बस्धों के प्रारम्भिक मेंत्रीपृर्ण आत्मीय दोर का वस्लुतिष्ठ मुल्याइन उपयोगी होगा। 
इस दौर भें साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के बीच सम्बन्ध परारस्धरिक 
साम्यवादी पार्मूले के अनुसार ही निर्वारितन्सघातित होते रहे, जिसमे सादे 
समाजवादी राष्ट्र एक खमे में रसे जाते हैँ भौर बुर्जुआ देश दूसरे खेमे भें ॥ इस पूरे 
दौर में चीत जी भूमिवा मसाजवादी खेमे के सदस्य के रूपए में ही परिमायित 
की गयी ।2 

मेत्रीपूर्ण आात्मीय सम्बन्धों कर दौर ((949-960)--सोवियत सप बौर 
आन दोनो ऐस पदडोसी देश हैं, जिनकी “विधेषता' और *महानता' का दावा अपनी- 
अपनी तरह स अनूठा था। सोबियत सथ पृथ्वी या सबते बडा भू-भाग (३) पेर हुए 
था तो घीन सबसे ज्यादा आबादी (एक अरब स॑ भी ज्यादा) बाला देश है। घीन 
सबसे पुराती जीवत सास्ट्र तिक परम्परा ला वारिस है तो रूस मध्य वाल से ही 
गूरोप भी बढी तायतों में गिना जाता रहा था। साम्राज्यवाद के विस्तारवादी 
योर (905 तब) में मले ही इन दानो देशो के बीच सीमान्त पर टप्राव होना 
रहा, परन्तु शरतरु के रूप में एकल्रूसर को देखने भी कोई भी जरूरत त्रिसी ने महसूस 
नहीं बी, क्योकि राष्ट्रीय नीति और पहचान मुक््यतः राजधानियों तर सीमित रही 
और परास्‍्को तथा नानबिन (जीन थी तराग)सीन राजपाती) के बीच यी दूरी अन्य 
थी । साइवेरिया के जिस सरहद पर इन दो देशो वी सीसाएँ मिलती थी, वहाँ 
आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के अमाय में मानव जीयन दुष्कर था । वैसे भी, रूस भौर 
ऋ्रीन बीमबीं सदी के उत्तराद्ध तर आन्‍्त रिक राजनीतिब' उथल-युयल के बारण अपने 
देभ फी सरदृद से बाहर झॉकने लायक द्वालत में नद्दों थे । ऐसी हालत में भले ही 
उनमे धनिध्ठता नहीं रदी दो, परन्तु एक तटस्थ उपक्षा वा भाव रसता सहज घा। 

सोवियत सघ और चीन दोनों जगह साम्यवाद के आविर्भाव के पहल नीतियों 
के समापांजन या मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना बे लिए पहल करने वी जरूरत फ़िसी 
भी पक्ष ने मदमूस नद्ीीं वी। साम्यवाद के आविर्भाय के बाद दोनो देशों वे सम्बन्ध 
हफणा मेंत्रीपूर्ण पा तनाव से मुक्त रहे हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कूसत मे बोल्शेविक 
श्रान्ति के बाद कुमिनटर्ने (ट०माप्राटाती) की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अन्य 
दशा में साम्यवादी प्रान्ति या नियति बरना था। इस दौरान सावियत शासू 
स्टालिन ने बुसारिन और बौरादीन जेंस अपन एजेन्टों गी सद्दायता से अन्य 
ओपनियशित व दबायग्रस्‍्त दशा से साम्यवादी परादियों का अपने नियन्त्रण से रसने 
का भसमक प्रयत्न किया । चीन के साम्यदादी अपनी असमर्थता-दुसंलता के कारण 
भले ही यपने देश में गृह शुद्ध के दौर में रूस पर निर्मर रहने को प्रियण ट्ुए, भिन्लु 
बाद में उनय्रे' लिए इस सम्बन्ध वा बनाय रसना उिसी भो तरह सहज या लास्‍्म- 
सम्मानपूर्ण नद्दीं था । सासकर उस स्थिति में जब माओत्से लुंग और रटालिन दोनो 
द्वी उप्र एवं अहृकारी व्यक्तित्व बाते नेता थे। 

इन सब कारणा के बावजूद यदि 945 के बाद सोवियत सध और चीन वे 
आपसी सम्बन्ध सदयाणियों करे तरह रह सड़े तो उसके लिए द्वितीय विश्व-युदोत्तर 
बाज थे अन्तर्राष्ट्रीय दवा जिम्मेदार थे। जहाँ एक ओर युद्धोत्तर पुनतिर्माण में 

३ काजाउल १४७०४, (+।ढ०५ स्‍7/सहक 7० तर स्वत (0004, 983), 20. 


सोलहवाँ अध्याय 


विश्व राजनीति के अन्य प्रमुख मामले , 


द्वितीय विश्व युद के बाद ऐसे कई अस्य प्रमुख मसले व सकट उठे, जिन्‍्होंते 
विदव शान्ति और सुरक्षा की संकटग्रस्त कर दिया ॥ थे मसले न केवल गम्भीर चर्चा 
के केर्द-विन्दु रहे, बल्कि उन्होने सम्पूे मानव समाज के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी 
कर दी | समसामबथिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अनेक मसले-सकट भाज भी मूँह्‌ 
चाए छड़े हैं, जिनका वपेक्षित विश्लेषण इस.पुस्तक के पिछले अघ्यायों में तही हो 
पाया है| यहाँ ऐसे ही अन्य अत्पन्त महृष्वपूर्ण मसलो का यिवेचन किया जा रहा है। 
मे मसले हैं-- 
() सोधियत-घीन सम्बन्ध । 
(2) कवोडिया विवाद और हिन्द-चीन प्ंकट । 
(3) बिस्व तेल संकट व भारत ) 
(4) आतंकवाद की समस्या । 
(5) द्विदद महासागर मे मद्ाशक्तियों कौ पृतरेबाजी । 
(6) पाकिस्तान की परमाणु तेयारियाँ। 
(7) रंगभेद की समस्या; दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया । 
(8) नाम्रोविया को आजादी एंव नई चुनोतियाँ॥* 
(9) नई विश्व अर्भ॑ख्यवस्या की तलाश । 
(0) दीसरो दुनिया को एकता का सवाल ६ 
(44) अफगाल सकद एवं जेनेवा समझोता । 
(2) पूर्वी यूरोप में परिवर्तत वे उनके बिश्व 'यजनीति पर प्रभाव । 
(3) जमंनी के एकीकरण का ससला । ८ 
(4) सुपर-30] पर भारत व अमरीका में मतभेद । 


हि सोविधत-चोन सम्बन्ध 
हि (500-$0श60 +९]७६४075) 

द्वितीय विश्व युद्ध के याद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण व 
नाटक घटनाक्रम सोवियत संघ और जनवादी चीन के दीच गहरी और खदरवाक 
दरार झा पंदा होदा था। इसे झस-चौद विद्रह, दे मदस्प था टफराद (87०8०४ं० 
70590०) के नाम से नो जाना जता है॥ यह वास्तव मे बड़ी अटपदी बात थी कि 
एक ही विचारधारा को मातने वाले और एक हो सामरिक परिप्रेक्ष्य के साझ्ीदार 
दो राष्ट्र आपस्त में सेनिक मुठबेढ़ तक पहुँच जायें। इस परिवर्तत से दोनों 
महाश्क्तियों के आाएतो सम्बन्धों पर जो प्रमाव पड़े, उनकी किसी भौ चर्चा में 
उपेश्या नही की डा नकती । साथ है, अग्य बदी घक्तियों भौर जफो-एशियाई जगत 
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खतरनाक रूप से उनर कर सामने जाये | सोवियत सध ने स्यड्चेव के सतर ग्रहण 
करने के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि सविष्य में उसकी नीतियाँ घान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व के भिद्धान्द पर आवारित होगी । सोवियत सघ द्वारा अमरीका को “सहयोगी 
प्रतिस्पर्धी! (84६८६४७५ ?शांगथ) के रूप में देखे जाने दी यह घुदआव थी। यह 
वह दौर था, जब माओवादी चीन “जीवित गुलामी से “म्नन्तिकारी शहादत” को श्रेष्ठ 
(पथ 7८0 (४3० 2८३०) बतलाने में लगा हुआ था और अमरीका को 'कागजी शेर 
कह रहा था | सोवियत सघ में दीसवी पार्टी काग्रेम के साथ “विस्टालिनीकरण! 
(0८७/भणार&(07) की जो प्रक्रिया आरम्म हुई, उसके दारे में माओ जैसे वरिष्ठ 
नेता से सलाह मशविद्ा नही किये जाने पर अनेक चीनी नेता बेहद खिल थे। इस 
प्रकार 'विस्टालिनीकरण” सोवियत सघ और चीन के वीच कु मतभेद का कारण 
बना । 

2 क्यूबां खकट व भारत-चोन सौमा विवाद--इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय रग्मच 
पर बतेक ऐसी घटनाएँ घटों, जिन्होंने सोवियत सघ व चीन के बीच क्लेश को 
बढाया । क्यूबाई प्रश्षेप्रास्त सकट (962) के वाद अमरीका व रूस के आपसी 
सम्बन्घो और सवाद की विभेषता उजागर हुई तो भारत-चीन सीमा विवाद के वक्त 
सोवियत सब ठारा भाइया और मित्रो म फ्क न क्ये जाने से चीनी नता सोवियत 
संथे के प्रति बेहद खिन हुए । 

3. जातीय-नस्‍्लवादोी तत्व--इस सरलीकृत निष्कर्ष तक पहुँचना आसमान है 
कि सोविवत सघ और चीन ने जरूरत न रह जाने पर अपने रास्ते अलग-अलग चुन 
लिये । परन्तु ऐसा समझना तकंसगत नहीं होगा | यह भी नद्ीं बहा जा सकता कि 
सोवियत सघ और चीन के बीच की खाई सिर्फ पारम्परिक हित संघर्ष का उभरता 
थी ॥ वस्तुत सड्िया पुराने पारस्परिक और सम-सामविक सधपुंजनक तत्वों के 
सजिप्ात से दोनों देशो के बीच यह ठनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। इस विवाद का 
एक पक्ष जातीय-नस्लवादी था। स्वाव लोग अर्थात्र बहुसख्यक रूमी मुलव” य्रुरोपीय 
सस्कार दाले गोरे लोग हैं और चीनो ऊस्वेत प्रील एशियाई। दोनों जातियों में 
नस्‍्लदांदी अह॒कार बढ-चंढकर है ॥ साम्राज्गवादी मध्ययुगीन दौर में इस जातीय 
टकराव स सम्पत्ति के स्वामित्व का ससला भी जुड गया ॥ रूसियों वा सोचना था वि 
माचू राजाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो चीनिया का समानता था कि 
ये स्व्रय॑ जारशाही के शिकार होत रह हैं । 

4 साव्संबाइ-लेनिनदाद की व्यास्या के बारे में मतनेद--दानो दणयो द्वारा 
माक्संवाद का रास्ता अपनाने के बाद फर्क जौर विवाद वा एक और आयाम उद्घाटित 
हुआ | सोवियत व चीनी नेताओं के बीच मार्क्स और लेनिन की स्वापनाओं की 
ब्याध्याओ के विषय में एक बुनियादी फर्क रहा। हाँ, दोनों द्ा के नेताजों के तऊ 
अपनी-अपनी जगह पर जरूर 'सगत/ ये और उनके अपन राष्ट्रीय अनुझव से जनुगाखित- 
प्रभावित | सोवियत सथ में वोत्मेविक ऋन्‍्ति की सफलता गुप्त रूप से समदित और 
लगभग पेश्ेबर पार्टी पर निमर यो तथा सर्वहाद के पत् मे पार्टी के अधितायवत्व 
को पक्षघर, जवज्ति चीन का जन मुक्ति संग्राम सानोवादी छाप्रामारी पर आधारित था 
और इसके दौरान अनक माकसंवादी स्थाउताआ-परिवल्यनाओं मे मददत्वपूर्ण ढग से 
खशोपन-पररिवतंन जिया गया $ मसलन, चीजी साम्यदादी पार्सी 'थ्रमिक नहीं, दल्कि 
“कृषक को 'क्ान्ति को नींद का पत्वर! मानती थी और पार्टी को अखितायक नहीं, 


पे 
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लगा सोवियत संघ अमरीका द्वारा शस्तुत बहुमुखी चुनोतियों (सामरिक, आयिक तथा 
सास्क्ृतिक) का सामना करने के लिए कसर कस रहा या, वही चीनी साम्थवादी 
अपने प्रतिदन्द्दी 'राष्ट्रवादी' कुमिनताय पर विजयी होने के निर्णायक क्षण तक पहुँचने 
के बाद भी निरापद नहीं ये । जहाँ एक ओर चीन के साम्यवादियों के सामने यह 
खतरा था कि कोई बाहरी भक्ति हस्तक्षेप कर उनके तमाम किये घरे पर पानी फ्रैद 
सकती है बढ़ी दूसरी ओर आर्न्तासक विष्वसकारियों के प्रति सतर्क रहते की 
कलावश्यकता भी महसूस की जा रही थी। चीनी नेताओं का एक प्रमुख उद्देवय 
“अपनी भूमि' के बचे हिस्सो--ठाइवान, विवमोय, माउत्सु आदि को स्वाधीव कराना 
भा। इसके लिए मह जरूरी था कि झत्रु पक्ष को प्राप्त महाशक्ति अमरीका के समर्येत्र 
को सन्तुलित करने के लिए दूसरी तत्कालीन महाश्क्ति (वर्थात स्रोवियत सर) के 
साथ सम्बन्ध मधुर फिये जायें । 

इसके अलावा रूस व चीत के बीच हितो के सयोग का आधिक पक्ष भी 
महत्वपूर्ण साबित हुआ | कुमितताग के दौर मे अमरीकी पूँजीपति-उद्योग्पत्ति बड़े 
पैमाने पर चीन में संतिय रहे | रूसो इस राकट को अनदेखा नहीं कर सकते थे कि 
वह अस्थयिर स्थिति का सास उठाये । सोवियत सघ स्वय भले ही अपने जाधिक 
धिकास के लिए साधनों के अमाव से पीड़ित था, लेकिन चीन के पिछड़ेपन को देखते 
हुए उसकी तकमीको एवं आधिक सहायता करने लायक सामर्थ्य उसकी थी ही। 
इसके असावा दो अन्य कारण थे । पहला तो यह कि चीती नेताओं ने सोचा कि यदि 
सोवियत संघ के साथ सन्विवद्ध मित्र राष्ट्र जेसे सम्दत्व स्थापित किये जायें ठो शायद 
मचूर्यि और सिंक्यात्र में स्टालिन की विस्तारवादी घुतपैठ को रोका जा सकता है। 
दूसरा कारण, दोनो देश माक्संवादी विचारधास के प्रति कटिबद्ध होने के कारण 
उनके धोच ब्यापक, सा्थेंक ओर ठोस सहकार की जमीन तेयार थी। निशस्न्रीकरण, 
रुपनेद, उपनिवेशयाद, साक्नाज्यवाद, पूंजीवाद जादि के विपय में दोनो देशों मे मर्तक्य 
था। [949-50 से लेकर 960-62 के दौरान इन सव कारभों से चीन और 
सोवियत स्रध की एकता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही । 


मंत्रीपूर्ण भात्मीयता के दौर में असन्तोप का बीजारोपण 

बसे दोनो देशों के बीच मंत्रीपूर्ण आत्मोयता के इस दौर में असन्तोप का 
बोजारोपण भी हो रहा या जो निरन्तर बढ़ता रहा। इसकी परिणतति अम्ततः हिंसक 
भ्लगाव में हुई । चीत को यह . लगता रहा कि सोवियत संघ उसको भोगोलिक 
अखण्डदा और सम्प्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु अस्त्रो का उपयोग करते में था 
कम से कम इसकी धमऊों देने में हिकित्राता है । चीन को दी जाने वाली आशिक 
व तकनीकी सहायता उसको जरूरत के मुताबिक नही, दल्कि रूसी कृपा और उसकी 
अपनी सतामरिक बे राजनयिक तक्क प्रणाली पर निर्भर थी । दूसरी ओर रूप्तियो को 
एस बात से बड़ी आपत्ति थी कि चीनी नेता सोडियत संघ को साम्पवादी खेमे का गढ 
था राजधानी मानने के लिए तैयार नही थे। चीगी नेता जो-एशियाई देशो से 
अपनी अलग हस्ती बनाने के लिए सक्रिय रहते थे--खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में। 

_सोषियत दोन मतनेद के कारण--सोवियत सघ और जनवादी चीन के बोच 
मतभेद के प्रमुख कारथ निम्नतिखित थे--. ५ 

. बिस्टालिनोकरण--स्टालिन की मृत्यु के बाद दोनों देशों में मतभेद 





सोबियत-चीन सीमा विवाद के भ्रमुद्ध बिदु 


के सैनिक कायी संख्या मे तैगाठ रह और दाना के परमाणु प्रक्षपास्ता का रखे एक 
दूसर का तरफ था। जय तक साम्मवादोन्‍समाजवादो खमा एकजुट द्वावर पूजाबादी 
साप्राज्यवादी खम के खिलाफ खडा था, तव नैनिक व सामरिक सामत्रा म॑ उपयब्ध 
सस्ाधना के समुचित उपयाग और सद्धग्ार की बात सोची जा सकती थी। दाता 
पश्ला के दिए दाना पाइवों मे शत्रु वी स्थिति ने खुनिक तैयारी वे खड़ को बढ़ाया 
और कद तक सबछ बइ हात्रु ममच्रे जाल वात अमरोका दे साथ सुदद्ध का माय 
प्रपस्त विया। सावियत चीन सीसा खबद का प्राव पूर विश्द म॑ शक्ति समीकरणा 
और दस विवाद क॑ सैद्धान्तिक पत्र पर मी पढा। 

7 एक-दूसरे के स्लिलाछ अ्रवार अभियान---डानी खाना व लिए इस बात 
का श्रचार आसान हुआ कि सांवियत संघ एक समाजवादा शक्ति नहा, बरिझ एक 
“मासाजिक साम्राज्यवादी' थक्ति है ! उसूरी क तट पर टकराव का एक जम्बी स्यूखवा 
की आखिसे कड़ी वतवाया जग सबता था, जिसको शुरूजाद दर्पी पदहुठ दगरी बे 
पादेष्ड ये हुई थी और इस तरह की दवस्कत का चकोस्लावाकिशि (968) मे 


ह्या 
बल्कि 'मर्वहारा का सेव समझती थी। इसके अलावा क्रान्ति की स्पतीति हड़ताल 
और ग्रह युद्ध के जरिये नही, बल्कि छापामार ऊन मुक्ति प्तप्राम के जरिये लाना 
चाहती थी। चीनी नेताओं को इष्टि में क्रान्ति कोई घटना भही, वल्कि निरन्तर जारी 
रहने वाली प्रक्रिया है। इसके अभाव में उत्पीड़क नौंकरशाही या संशोभनवादी ही 
अपनी जड़ें जमा सकते है । इस तरह माओ का दर्शन जोतस्की की विचारधारा रे 
अधिक नजदीक था। चीनो आचरण के वाद अपेक्षाइत्त छोटे यूरोपीय राष्ट्रो के लिए 
अपनी तरह से साम्यवाद का रास्ट्रीय सस्करण तलाशंना और तराशता- सम्भव हुआ। 
उधर सोवियत संघ समाओवाद को सावर्सवाद-लेनितवाद मानने को तेयार नहीं था| 
सोवियत दृष्टि में माओ दाश्ेनिक बितटावाद और दब्दाडबर की जड़ें एक ओर 
कल्पयूतियंस जेसे पर्म-सस्थापको के कुतित्द तक पहुँचती थी ओर दूसरी और 
स्टाप्िनशाही व्यक्ति पूजा तथा चा्टुकाटिता की बाद दिलाती थी। इस प्रकार, 
माभोयाद ओर छापामार श्रान्ति के निर्याव की चीती अवधा रणाओ का कोई तालमेल 
सोवियत सघ की शाल्तिपूर्ण सह-्अष्तिध की योजना के साथ नहीं बिठाया जा 
सकता या । 

5. महाशक्तियों फे बीच निश्स्त्रोफरण बार्ता में प्रगति--सोवियत-चीन 
बघेभनस्यथ विस्फोटक नही होता, यदि स्थिति में 'कुछ विशेष बिगाड़” व्यूक्तितत और 
नौति सम्बन्धी घटनाओं मे नहीं होता | तनाव-पईथिल्य की प्रक्रिया की प्रगति के साथ 
अमरीका भौर रूस के बौच ब्यापक सहकार को जमीन तैयार हुई, जित्॒कां स्पष्द 
प्रभाव सबसे पहले निशस्श्रीकरण के क्षेत्र में देखने को मिला । 963-64 के दौरान 
आँध्िक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि ने चीती नेताओं के मन में सोवियत सथ के 
प्रति सस्देह को पुष्ट किया । उनका ऐसा सोचना अध्वामाविक नहीं था, क्योकि जहाँ 
तक परमाणु अस्पत्रो का प्रसार रोकने का प्रश्न है, दोतो महाशक्तियाँ एक हो जातो थी 
अर अन्य देक्षो पर अपना 'आतताती एकाधिपत्य” बरकरार रखना चाहती थी.। 
चीव को इस अवधारणा को ह)मरी दुनिया के अनेक राष्ट्रो कर समर्थ प्राप्त का! 
बहरहाल, ]960 में सोवियत वेज्ञानिक चीन से वाविस बुला लिये गये और चीन ने 
इन वंशानियों के प्रार्ग दर्षव के बिता परमाणु अस्त्र हासिल कर लिए। इसी दौरान 
भाओस्से तुग ते चार दुनिया वाली अपनी भ्रस्तावना प्रकाशित की, जिरगे दोनो 
महाज्क्तियों को एक ही शोपक-उल्तीड़क श्रेणी में रसां गया था। 

6. सीसा-संघ्ष --निशस्प्रीकरण के अलावर सोवियत-चीन सीसा-सपर्ष ने 
सयोगवर्श इसो दोर मे पूनी रूप जिया । सोवियत-चीन सीसा लगमंग सात हवार 
किलोमीटर लम्बी है और इसका विभाजन दुर्गम साइवेरिया मे आमूर तथा उसकी 
सहायक पूरी नदियाँ करती है। मार्च, 969 मे संद्धाम्तिक बहस की गर्मी का 
लाभ उठते हुए चीनी स्ेनिक टुकड़ी ते झम्तियों को लिमन्‍्सकी ठापू से बेंड़ने की 
कोधिश को। कल भें दोनों पक्षों के सैनिक हताइद हुएं। इस घटना के बाद 
बह धरम हमेंधा के लिए टूढ गया कि घीन-रूस सीमा विवाद हिसक मुठभेड़ और 
सर्वनान्रक युद्ध कर रूप नह्ठों ले सकता। इस बार विस्व शान्ति के लिए संकट 
मारत-चौत सीमा बिवाद से कही जधिक था, बयोकि दोनो पक्षो के पास परमाणु 
अस्त्र थे। इस मुठसेढ़ के याद रूस और चीन दोनों को अपना 'सबसे बढ़ा शत्रु नए 
दर से पदिमाषित करना पड़ा ओर उसके निद्यन के लिए अपनी सैनिक तेयारी के 
लैनादी नाठकीय दग से बदलनी पड़ो । अ्रमी हाल तरू चीन-रूम सीमर पर दोनो पक्षो 








उस 


जब चीनी दूतावास पर कब्जा कर लियह ओर वुल्हाड़े भाँज कर अपने विशेषाधिकार 
का प्रदर्शन किया तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन चीनियो के साथ सवाद नहीं 
साधा जा सकता ! 


चीन, पश्चिमी देश व रूस (97! के वाद) 


यह समझना गलत होगा कि सास्कृतिक तान्ति के दौर में वास्तव में चीनी 
राजतय कान्तिकारी, माक्स॑वादी ओर समता पोपक था। ईरान के शहययाह के साथ 
मैत्री बनाये रखने कर प्रश्न हो या वगला देश में मानवाधिकारों के हनन के वक्त 
पाकिस्दानी सैनिक तानाशाही को सहायता देने का मामला, माओवादी चीन 
अन्तविरोधो से मुक्त नही था। इन, अन्तविरोधो का प्रत्यक्ष प्रमाव सोवियत-चीन 
सम्बन्धो पर पंडा। कई पर्िचिमी पूंजीवादी राष्ट्रों ने इस विवाद का लाभ उठाते 
हुए चीन के साथ सुलह और दोस्ती का हाथ सिर्फ़ इसलिए बढाया, ताकि पडौस में 
सामने खर्ड अपेक्षाकृत अधिक झक्तिशाली और खतरनाक शत्रु सोवियत सघ को 
कमजोर क्या जा सके । 

चीन के साथ “दोस्ती की पहल” करने वालो में फ्राम सबसे पहला देश था। 
तिक्‍मन के अमरीका ने भी जल्दी ही अन्तर्राष्ट्रीय जुए मे चीनी तुष्प का महत्त्व 
समझ लिया | वगला देश मुक्ति अभियान के समय भारत सोवियत संघ के साथ 
सधिवद्ध होने को विवश्ध हुआ। इस असन्तुलन को दूर करने, पाकिस्तान वा 
विखडत नकारने और पाकिस्तान के भाध्यस् से चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने 
के लिए. किमसिजर का “शटल राजनय सब्रिय हुआ 

972-75 के दौरान वियतनाम मे युद्ध विराम हुआ और चीन में माओ 
युग्र का समापन देखने को मिला। मसले ही भाओ जीवित रहे, मगर चीनी राजनीति 
और विदेश नीति पर उतका प्रमाव नाममाज को ही शेप रहा। चीत में माओ के 
बाद देंग सिय्राओ पिंग का बच स्व निरन्तर वढा और इस सिद्धान्त को तिलानलि दे 
दी गयी कि राजनीतिक' शक्ति बन्द्ूूक की नाल से उपजती है । 

975 में हेलमिकी समझोते ने तताव-शेथिल्य के चरमोत्कर्ष को दर्शाया। 
इसके वाद शाल्तिएर्ण सह-अस्तित्व वो सीमाएँ देखने को मिलीं | साल्‍्ट-दो समझौते 
के अनुमोदन को असफ़लता, मानवाधिकारा को लेकर मद्दाश्नक्तियों के बीच मनमुटाव, 
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप तथा अमरीका द्वारा स्टार वार्स की घोषणा ने 
शीत युद्ध वी क्टूटरता जौर मानसिकता की सोवियत सघ और अमरीका के बीच 
फिर से लौटा दिया । इन परिस्थितियों में सोवियत-चीन मघप॑ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के सवस महत्वपूर्ण यथा के रूप में प्रगट हुआ । 


देंग सियथाओ पिग और रूस-चीन सम्बन्ध (!976 से आगे) 

यह स्थिति लगमंग एक दरधक तक बनी रही। सोवियत संघ में सत्ता 
परिवर्तन और चीन भ देग सियाओं पिग की प्रकड सजबूत होने के साथ इसमें 
बदलाव नजर आने लगे। देंग सियाओ विंग ने 2]वीं सदी शुरू होने तक चौत को 
एक शक्तियाली हस्ती बना लेने के राष्ट्रीय सरल्प वी घोषणा बी और इसके लिए 
चार आधुनिवीकरण अनिदाय वतलाय॥ इस अक्िया को पूरा करने के लिए पूँजी 
ओर परिष्दृक टैक्नोलोजी का आयात जरूरी था। जीन के नये नेतृत्व में आायिक 


र्ज्श्ठ 


दोहराया गया था। दुर्माम्यवण्ग, चेकोस्लोवाकिया प्रकरण के समय सोवियत नेता 
ब्ेशनेव ने समाजवादी राप्ट्रो की सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
जिससे चीनी आक्षेप्रों की पुष्टि होती जान पडती थी । 

दुमरी ओर माजो के सहयोगी उम्रवादी स्यू झाओ ली और लिन पियाओ ने 
कमी इस बात को छिपाने का कोई प्रयत्त नही किया कि उनके सामने निकट 
भविष्य में त्रियान्वित की जाने वाली ऋान्ति के निर्यात की सुस्पप्ट रूपरेखा थी। 
दुनिया मर के विपन्न देशो की कल्पना गाँव' के रूप में की गयी थी, जो छापामार 
हमलो के वाद जातलेवा ढग से घेरने के लिए उकसाये जा रहे ये। इसको घ्यान मे 
रखते हुए रूसी यह प्रमाणित कर सकते थे कि चीनी आचरण खतरनाक और गेर- 
जिम्मेदार था। 

इसी तरह वर्मा, इण्डोनेशिया आदि में माओवादी साम्यवादियो की बढती 
गतिविधियों ने सोवियत तक को पुष्ट किया। चाऊ एत लाई की “अफ्रीका सफारी” 
के बाद संजानिया आदि देशो मे चीनी राजनयिक फ्रियाकलाप को घुसपेढिया व 
पड्यतकारी समझा जाने लगा। अफ्रो-एशियाई बविरादरी भे गुट निरऐेक्ष आम्दोलन 
के मुकाबले अपता जमघट सड़ा करने का चीनो प्रयत्त भी उनके पड़ोसियों को 
निश्चित नही बैठे रहने दे सकता या ॥ * 

969 भे उसूरी नदी पर टकराव के वाद अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम काफी तेजी 
बे साटकीय ढग से बदला) अमरीका सबसे पहले पवियतनामी दलदल मे फँसने के 
कारण इस बात के प्रति बहुत सतर्क था कि उत्तरी वियतनाम की वमवारी भूले से 
मी चीनी भूमि या सम्पत्ति को नुकसान नही पहुँचाये। साथ ही मौग्रोलिक दूरी के 
कारण सोवियत संघ वियतनाम को छोन की सहायता के बिना यथेष्द सहायता 
पहुँचाने मे असम था। 

8. सांस्कृतिक क्राम्ति---इसी दौरान चीन की आत्तरिक राजनीति में नाटकीय 
उधल-पुपल धुरू हुई। यह घटनाक्रम “महान सर्वहारा सास्कृतिक क्रान्ति! के नाम 
से मशहूर हुआ | इसमे नाओो कहे व्यक्तित्व के प्रति बलिदानी ढंग से रामवित किशोर 
लाल रक्षको ने निर्णायक भूमिका निमायी । लाल रक्षक्रो को मुख्य माँग थी कि चीनी 
फ्रान्ति को शुद्ध जोर निरन्तर उफान पर रस जाये। इसके लिए राजनीतिक हलचल 
चहरी है, जिसके अभाव मे यार्दी बहुत आसानी से जद तथा नौफरशाही और 
उत्तीडुक-न्यम्त स्वायों में वदस जाती है। इन लाल रक्षझों की बाट्टरता, धर्माघता 
की लोमा छूत्री थी, पर सकुझ लगाने का साइस किसी और चीनी नेता मे.तही था। 
पक ५ विशेषज्ञों ने आारम्म में यह बात सुनायी कि माओ का प्रयोग सिर्फ 
देखाने के लिए पनुमोदन को मोहर लगाने मर के लिए किया गया, जबकि सत्ता के 
सूत्रों पर जमसी प्रकड़ माओ की चौथी महत्वाकाक्षी पत्तों चियाग विंग और शथघाई 
के मेपर सहित उनके दो और अनुचरो की थी, जो संयुक्त रूप से 'चडाल चोकड़ी, 
के नाम से प्रश्यात थे । बहरह्यात, सच तो जो भी रहा हो, लेकित इसमे चाऊ एन 
लाड जैसे “व्यावहारिक व मब्यममार्गी नेता का चौती राजनीति पर प्रभाव कम हुआ। 
969 से 972 तक के दौरान किसी के लिए चीन में यह सुन्नाना आत्मपातक था 
कि सोवियत सध के साय सम्वन्यों का सामान्यौकरण किया जाये। हाँ, इस परिवर्तन 
ना यह प्रभाव जहर हुआ कि इस विवाद में पिश्व के दूसरे देशों को सहानुभूति 
ऋ्रमज: सोवियत मघ की ओर पुकने लगी ॥ उदाहरणायं, लन्‍्दन में लाल रसखको ने 
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अमरीका ने उनकी आशा के अनुचूल् 'पूँंजी' और “तकनीक का हस्तान्वरण नहीं 
किया, वही अमरीकिसो के सामने “विराट चीनी बाजार की जसलियत' अब तक खुल 
चुकी थी । जिस तरह 980 के दश्मक के आरम्भ मे सोवियत-अमरीका सम्बन्धों मे 
सामान्यीकरण की सीमा स्पष्ट होने लगी थी, उसी तरह ]985-86 तक चीन- 
अमरीका शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क्या दायरा जितना फैलना था, उतना फंल 
चुका था। 

जहाँ तक सोवियत सघ का सवाल है, वह अब इस वात को स्वीवयर 
करने को विवश हुला कि पूँजीबादी अमरीबी झेमे मे फूट डालने या धघुतपेठ करने 
में वह असफ्ल रहा है ! इसी तरह जापान के साथ रूस के आथिक व राजनयिक 
सहकार की आश्ञा घुमिल हुई। इसी वीच राष्ट्रपति रीगन द्वारा प्रस्तावित अन्तरिक्ष 
मुद्ध परियोजना ने सोवियत सघ को इत्त बात के लिए प्रोत्साहित क्या कि वह कम 
से कम एक पाएवं पर अपने को निरयपद न रखे । 

सोविपत-दोन झिछरर सम्मेलन (मई, 989)--सोविय्त नेता मिखाइल 
गोर्बाच्योव की मई, 989 में छ्ीन-यात्रा से इन दो साम्यवादी दाक्तियो के सम्बन्धों 
में निश्चय ही एक नया दौर आरम्म हुआ । गोर्बाच्योव ने अपनी यात्रा के दौरान 
एक्तरफा घोषणा के तहत सोवियत सघ के एशियाई भाग से !990 में दो लाख 
सैनिक हटा लेने की घोषणा वी । इसमे सुद्ृरपूर्व मे चीन के साथ लगने वाली सीमा 
से एक लाख बीस हजार सैनिक हटाना शामिल था । उन्होंने मगोलिया मे भी मारी 
सँनन्‍्य पटौती की घोषणा वी । इस सम्मेलन से चीन और सादियल सघ वियतनामी 
सेना बी बापसी (सितम्दर, 989) छे बाद प्रतिरोधी कबोडियायी गुटो को सनिक 
सहायता मे कटौती करते और थीरे-घीर सहादता बन्द करने पर सहमत हो गये। 
दोनो देशों के बीच विवादग्रस्त सीमा दो दश्चक के अन्तराल में स्वयमेव सामान्य हो 
चुकी है । 


कम्बोडिया का मसला व हिन्द चौन में सफद 
(ए्रफ०वाब [5596 409 ४6 ८55 ॥9 7700-008॥79) 


जिस तरह अफ्यानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने शीत युद्ध के नए दौर की 
बदुता और सकट को बढाया, उनी तरह दक्षिण-पूर्व एशिया से कम्दोडिया? में 
वियतनामी हस्तक्षेप (जनवरी, 970) ने तनाव-सैथिल्य की प्रक्षिया पर प्रतिकूल 
असर डाला । इस समस्या को समुचित ठग से समझन के लिए इसबी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि या सक्षिप्त सर्वेक्षण जछूरी है। 


हिन्द चीन सक्ट की ऐतिहासिक धृष्ठश्ूमि 

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पूरा हिन्द चीन क्षेत्र (बम्बोडिया, लाओस व 
विमतनास) फ्रासीसी उपनिवेश था। प्रात्त ने इन देशों में स्वंघानिक' विधास और 
प्रधासद में स्थानीय वर्ग के योगदान वो प्रोत्याहित लहीं विया। इन प्रमोी देशों में 
साम्राज्यवाद-विरोधिमों वा सु स्वर सशस्त्र छापामार संघर्ष वाला रहा। वियत 
मिन्हू नामक सुख्य स्दाघीनता सैनिक साम्यवादो तो थे, परन्तु रा्प्ट्रवारी नहींा 
द्वितीय विश्व युद्ध वे दौरान इस भू-माग पर जापान का आधिप्रत्य स्थापित हो यया । 

३ मई 989 में कम्पुच्िया का नाथ बदलकर कस्मोडिया कर दिया गया है 3 
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और वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्म-विर्मेस्ता का हठ छोड़ दिया। चोन हारा अमग्रका के 
साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण अव सिरे राजदबिक जोडन्तोड़ नही रहा, वल्कि 
शाप्ट्रीय जरूरत में बदल गया । चीन-हूम विग्रह इस तक को अमरीकियों के लिए 
सहज रूस से प्रह्य वता चुका घा । इसे प्रकार दो चोजो का सयोग हुआ। जहां एक 
ओर स्स-अमरीका सम्बन्धो में तनाव-शैयित्य की गति घीमी पड़ी, वही अमरीका- 
घीन सम्बन्धो में नई सम्भावनाएँ उजायर हुईं। 

इस घटनाक्रम के बाइ चीन की चार विश्व वालौ परिकल्पना, निसतर न्ति 
की सार्यक्ला, लिन विजाओ वाली छापामार रणनीति की विस्पेकता आदि वर 
फिर से पुनविचार जहरी हुआ । चीत-झूख दरार को सही परिप्रेक्ष्य में रसने के 
लिए यह जावश्यक या कि बुदूर पूर्व में कुछ और महत्वपूर्ण प्रदृत्तियो पर दष्टपात 
किया जाये । जहाँ सके अमरीका के मन में चीन के प्रति आउऊपेण या धश्न है, जापान 
की बढती आक्ममक आधिक क्षमता और जानलेवा प्रतियोगिता ने इसे महत्वपूर्ण ढंग 
सै प्रभावित किया | अमरीका जापात को बह धदर्घित करता चाहता भरा कि उसके 
लिए वह अपरिहाय नहीं है। सोवियत सघ ने अपनी शाह से बदली परिष्थितियों 
का भा उठाने की कोशिश की । इसी दौर मे सोवियत स्थ ने उत परियोजनाओं 
को सुझाया, जिसमे जापानी पूँणी जौर तकनीर की सहायता से साइवेरिया के 
अकृतिक समाधनों के दोहन की पेघ्कथ की थी । यदि अमरीका घोषियत-चीव विग्रह 
का लाभ उठाकर सुदुर पूर्व मे नया सहयोगी घुनना चाहता या तो सोवियत संघ भी 
जापानी तुझप खेलने का प्रयत्श कर सकता था। सोवियत सघ ने “अमरौका के 
परिद्मी यूरोपीय सस्वि मित्र देशों को गैस पाइप लाइन निर्माण के सुझाव के जरिये 
अपनी और आकपित करने का प्रयल किया था। सरस्तरी निगाह से देखने पर इन 
सब बातो का रूस-चीन विद्नह से सीघा सम्बन्ध नहीं दीखता, परन्तु यदि दूरदर्ल्ी 
विश्लेषण किया जाये तो यह बात छिपी नही रह सकती कि इन सब क्रियाकत्तापों से 
हूम-चीन उतार-चदाय को सन्तुछित करते का प्रयत्न हो रहा था] 

चीनी ओर छसम्ी संनिक प्क्ति का दो वार अप्रत्याशित प्रयोग 4978-79 
में हुआ, जिसने इस विषय को प्रन्यविद किया। इनमें पहली घटना अफगानिस्तान 
में हूमी संतिक हस्तक्षेप वी थी। मोवियत संघ की इप्टि से उसे ऐसा करते के लिए 
विवश करते वाले कारपो में एक यह नी था छि सोवियत संध के दक्षिणवर्ती मुस्लिम" 
बहुत प्रान्तो में चौनी पह्द पर अनेक उद्रपंषो (जैसे शोज-ए-जावेद) भड़काने“उकमाने 
बाली गतिविधियों थे लगे थे। इस् घटना के बाइ दक्षिणपंथी अमरीका के जवैक 
कन्देह पुष्ट हुए। बह वात अच्छी बरहू स्पष्द हो गयी कि सोवियद सघ अपनी सीमा 
माह ४ 24 शक 2309 है और तत्पर नी । इस तरह चीन मे वियतनाम 
को 'सबक सिखाने के लिए दक्षिण-यूपें एमिया में जो 
संघ की गंडाओ को दठाया ही । 2 लग अल शा उतरे बोमिलत 

जुत्त मित्तासर, इत सब बातों से द तो सोवियत-चीन सम्वन्धो की कंदुता 
अनाबश्यका हे मै बद्दी बोर न दी वेंकत्विक शक्ति समोकरण उमर सक्के | विडम्दना 
वो बह है कि !986 में सोवियत दिदेश मन्‍्त्रो के मगोलिया के दोरे के समय इस 
डाव के रूपप्ट सकेत मिले कि सोदियद सध चीन के साय सम्बन्ध भुधारते के स्रिए 
उत्सुक है (उनके बीच युप्त पयामणे तो तम्वे बस छे चल रहा पा) । 

एक ओर चोतो नेताओं के मन में इस वात को सेकर अमम्तोष था कि 
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उसके प्रमाव मे पडकर हाथ से निकल जायेंगे । इसलिए 954 के जेनेवा सम्मेलन 
मे जब हिन्द चीन के देशो को स्वाघीनता स्वीकार की गयी तो झीत युद्ध के सामरिक 
पस्ख्रिक्ष्य मे इसका विभाजन अनिवाये समझा गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी 
खए्कपर दी; अबति दक्षिणी लिप्त के अपरीक्षा गो बयमुलजी सरबपर ने सत्ता 
संभाली । कस्बोडिया गुट निरपेक्ष था तो लाओस मे दक्षिणपथोी, वामपथी और गुट 
निरपेक्ष तत्व गृह युद्ध में सघपंरत थे 2 छः 

यह तो इस विवाद का मिर्फ वैचारिक व सैद्धान्तिक पहलू है। प्रारम्म 
से ही हिन्द-चीन के देशो विश्येपकर कम्बोंडिया व वियतनाम व महत्व शीत युद्ध 
की भू-राजनीतिक अनिवार्यताजो के कारण महाश्क्तियो के लिए ऊँची प्रायमिक्ता 
वाला रहा। 


हिन्द चीन सकट और महाज्क्तियाँ 

954 से 973 तक का लम्बा अन्तराल वह रहा, जब जेनेवा समझौते 
को लागू न क्ये जाने के बाद दक्षिणी वियतनाम में हिंसक तख्तापलट, सर्वेनाशक 
गृह युद्ध और बडे पैमाने पर नृश़्स अमरीकी हस्तक्षेप एक साथ चलते रहे । 965 
के बाद इस हस्तक्षेप में तेजी आयी और वियतनामी छापामारी का मुवाबला करने 
के लिए अमरीौका ने पडोसी कम्बोडिया में घुसपेठ आरम्म की। उत्तरी वियतनाम से 
दक्षिणी वियतनाम तक कुमरुक पहुँचने वाली हो ची मिन्ह ट्रेल (7४»॥)) कम्दोडिया 
हो कर जाती रही | इसी कारण इसे अनदेखा करने वाली भिहनुक सरकार को गिराने 
के बाद लोन नोल को अपने मोहरे के रूप में नोम पेन्ह्‌ (कम्बोडिया) में गद्दी पर 
बैठाया। परन्तु इस समय तक बात अच्छी तरह ध्रक्ट हो चुके थो* कि अमरीका 
अपने सैनिक बल और आर्थिक साम्य के बाद भी वियत्तनामी मुक्ति ऊँनिय॑ बल का 
मुकाबला करने मे असमर्थ था। दक्षिणी वियतनामी सरवार की तरह ही कम्बोडिया 
में लोन नोल की सरकार अ्रप्ट, अकर्मण्य और परोपछीवी साबित हुई। वियतनाम 
स॒ अमरीका की वापसी व पलायन के बाद कम्बोडिया के क्रान्तिकारियों ने ननृदृल 
परिस्थितियों १४ लाम उठाते हुए नोम पण्ह पर कब्जा कर लिया। क्रान्तिबरारियों के 
इस गुट का नेतृत्व खमेर रूज तबके के हाथ में था, जो माओपथी साम्पदादी थे भीर 
निकट भविष्य म॑ ही तिर्मम कठमुल्ले साश्ित हुए । 


क्म्बोडिया में वर्दर नरसहार 


पोज पोट ने अपने छोटे से शासन काल (975-79) में बबंर नरमहार 
द्वारा आतक के माध्यम से प्रान्तिकारी परिव्तेनो का सूत्रपात किया और वशनाशक 
माजियो की याद ताजा की। पोल पोट की गतिविधियाँ चीनी सदंहारा लाल कान्ति 
की ग्राद दिलाती थी परन्तु इसबा क्रियान्वयत्र कही अधिव' अद्गरदर्शों और हिसक 
ढग से किया गया । पोल पोट द्वारा वम्बोडिया दी सामाजिक व आशिक व्यवस्था 
को पहुँचाये गये नुकसान का अनुमान सिर्फ इन आऑँकडो से लगाया जा सकता है जि 
2 हिंद घोत, विशषकर वस्बोडिया के संदर्भ में भ्रारठोय गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण शाले 
उपयोगे गिश्तेषण के लिए देखें--7.. 9 50४0, #टह उसवाल सब उरी 20/ 437 
(0०७, 979), 3-38 
ए) अहर्राच्दीय भम्बन्छ/3% 
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945 के बाद जव फ्रास ने बलात्‌ अपने उपनिदेश (वियतनाम) पर फिर से कब्जा 
करना चाहा तो छापामारों ने उसका विरोध किया । राष्ट्रवादी सामन्तवादियों को यह 
लड़ाई मूलतः उपनिदेश द सास्राज्यवाद विरोधी थी। जनस्ल हो ची मिन्ह द जनरल 
झियाव के नेतृत्व में अपनायो गयी छापामार रणनीति बेहद सफल रही। 954 तक 
विशेषकर दिएन बिएन फू के युद्ध तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी फि, फ्रास इस 
म्ृल्माग पर पुतः जपना अधिकार नही जमा सक़ेग्रा । इस समय तक शीत युद्ध का 
ज्वार उफान पर था कौरतत्कालीन अमरीकी विदेश मन्तरी डलेस जैसे लोग डोमिनो 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर घुके थे। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई नो एफ 
नवोदित राष्ट्र साम्यवादियों के प्रभाव में आठा है ठो क्षेत्र के अन्य देश भी साय-साथ 


(<26/#५/४57 


(02/४०0/ 


#॥४2/४६८24/#0020257 
(९2///2८८ 


60/2८6 ०#& 
$/44 





हिन्द-डोन के सम्दरे में कम्योदिया सुंक्तट 
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की बंविविविदाँ दिदयी अमरीका सदह्ययठा क बिना सच्ावित नहीं की जा सकठी। 
याइईस्ड में प्ररणाउिय के लिए जा शिविर स्थापित किय गय ई, उनझो साझूरिक 
उपयाधिता दिववदान विरोठी हस्दक्षेत्रारी बाहर य्क्तियों व जिए बनी हुई है 

कम्थोडिया समस्या क हल के कितने आध्यार--मद, 989 से वम्दाडिमा क 
घटनाक्रम ने नया मोढ दिम्रा। कम्बाोडिया का कम्बुनिस्ट सरवार के प्रदानसन्त्ी 
हुनसन और घुृतठद्भव शाप्ट्राब्यक्ष राजकुमार नरात्तम हरिद्वानुक इशण्डानशिया को 
राजथानी जकार्ता से मित्र। दाना नठाला के बीच कई बाता पर सहमति हुडड, जिन्हे 
दससकर निकट जविष्य मे कम्वाडिया ख वियवनामी खनाजा के हटने और जनवान्तिक 
सरीक से ुनी गयी सरस्यर दाय सत्ता सँनावन की लागा बलवती टुइ। जार 
बेंठऋ मे तब डिया गया जि भिदनुक सप्ट्राप्यक्ष बनाय जायेंग्रे कौर टूनसल्‍ड प्रदान- 

मन्‍्नी पद पर वन रहये ॥ गायन के लय ठाच न प्रविरोपी लाकतान्व्रिक कम्बाडिया 

सरकार के खमर पुट क्‌ प्रतिनिधि सात खान ओोट खमर रूज के खीव साम थाने 
खबुक्त रूप सर उपरयप्ट्रति हाय । 

वियउनाम पहुद द्वां धाषणा कर चुडा या कि वह सिवम्बर, 989 तक 
कम्वाडिया से अपनी सताएँ हटा लगा! उघर मइ, 989 मे सावियव नता गरावाच्याव 
की चोत-यात्रा क दौरान रूख व दीन दियतनासी खता वी वरप्सी क बाद कम्दाडियाई 
थुरों का संनिक उद्दायदा वे कटोड़ो करत कौर घोर टीर सद्धायठा बन्द करन पर 
सहमत हा बंद) दस बीच विदवनाम न उपनी धांपथा क अनुसार निधारिठ ठियि 
स॒ पूर्व कम्वाडिया वे अपनी सना खेनिक टुऋूड़िया वापस बुला जो ॥ इन समी आशा" 
जनक धांपलाआ क बावजूद यह हिप्कप निकालना जल्दबाजी द्वारा कि हम्बाडिया 
समस्या का इल बअत्यन्ध विकेट है। कम्बाडिया क॑ प्रतिराधी ग्रुटा और कम्युनिस्ट 
सरकार के बीच अन्तिम सुतह और शान्वि-स्थवापताा के साय मर कष्ट व्यादद्वारिक 
अभहखन खड़ा द्वारी, जिन्दहं दूट करता आखझात काम नहीं दवागरा॥ इसक अवावा 
अमयका हौर बान सुलहून्थान्त्रि प्रक्रिया स॑ अपने अपन हित खाधद छ लिए 
अडमबाजा से बाज ऋान बाठ नहा। 

दा में कुछ धायाजनक सकठ दखत का सित्र हैं। कम्दाडिया क॑ प्रघातमन्दी 
हुनखन को चोन-यात्रा छ संकट-सम्राथान व आत्ार सजर आन लग हैं। उधर 
अन्वसाप्ट्राय मच प्र सावियव सथ के सत्र हवा जान के छारप असरीका राजनय 
परहत सर कहा उधिक प्रमाववाता हुआ है। इस बाच विरन्‍्वर पद रहने के बावजूद 
रण्झत्र सम जिच का स्थिति बती दूइ है। आतमियावनदगों न कम्दाडिया और 
वियवनान के खाय सम्बस्धा मे मुबार को प्राथमिकता वडायी है. और तुनुझ मिजाज 
दजकुसार थिद्दानुक ब्यावद्रारिक समझौत क लिए राजी हुए हैं । खनवत अब यह 
चजठिशाब दूर हो सकाप $ 


क्म्बाडिया विवाद व भारत 


भारत के जिए कम्दाडिया विदाद और ट्विल्द खान से खकट सयतमिक वे 
सामरिक सद्बव के विषय बद घुक हैं। दुट विरफ्ख दण्य के हृदातां शिखर सम्मवत 
खे जकर अब तक कम्बाडियां का साट खाल्य रखा रया है। दद्दी स्थित्रि बद्ुक्त राष्ट्र 
सब्र मे है, जहाँ सिद्ध खावियठ बाटा प्राल-प्राट का मान्यता दिखान सर राजता रहदा। 
वियवनामा हस्वक्षत्र का डिसाघ ने ऋरन वाला मं झारत झअबला गट निरपक्ष व 
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चार-पौँच वर्षों मे कम्दोडिया की कुल आबादी का लगभग /4 हिस्सा मार डाला 
गया, नागरिक जौवन ध्वस्त हो यया कौर बाहरी दुनिया के साथ (चीत को छोड़कर) 
कम्बोडिया के सम्बन्ध टूट गये । 


वियतनाम-कम्बोडिया तनाव के कारण 


कम्बोडिया और वियतनाम के बीच कदुता के लिए प्लिर्फ सजनीतिक व 
सेदान्तिक ही नहीं, वल्कि जातोय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। हिन्द-चीन के हजारो वर्ष 
पुराने इतिहास में वियततामी ओर ख़मेर (कम्दोडियाई) एक-दुसरे के जानलेवा 
दुदमन रहे हैं। एक के साम्राज्य का विस्तार दूसरे की कीमत पर हुआ है। खमेर 
विस्तारबाद का नुकसान याईलेण्ड नी उठाता रहा है। अर्थात्‌ वियतनामी, कम्बोडियाई, 
लाओमस और थाई सरकारो का प्रयत्न औपनिवेशिक ओर युद्धोत्तर काल में यही रहा 
है कि थे बाहरी अन्‍्तर्राप्ट्रीय हस्तक्षेप के द्वारा आपसी असन्तुलन को दूर कर सके) 
जनवरी, 979 में वियतनाम कौ सुनिक मदद से कम्बोंडिया की राजधानी नाम 
पेन्द् में हंग सामरिन सरकार का कब्जा हो गया) 

बियतनाम कम्बोडिया भे पोल पोट की धरकार को स्वछतद आचरण के लिए 
नहीं छोद सकता "या। ज्ेकिन यह तक॑ दिया जा सकता है पोल पोट सरकार 
का बनना या गिरना कस्बोडिया का आन्तरिक राजनीतिक मामला था, जिसमे 
वियतनामी ह॒स्तलेप की कोई गुजादश न थी। परन्तु इस ओर मी आंख नही मूंदी 
जा मक्‍ती कि पोल पोट दादा सत्ता ग्रहण करने के वाद कम्बोडियाई भूमि से 
वियतनाम को उकसाने-मडकाने वाली सुँनिक गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगी थी। 
इस धीच वियतनाम व चीन के थीच टकराव सतह पर भा चुका था। वियतनामी 
सरकार का यहू सोचना गलत नही था कि घुसपैठ ओर तोडफोड़्‌ द्वारा उसकी 
राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला यह पड्यस्त्र एक धातक सकट था। चीत 
और वियतनाम के बीच सोमा विवाद विस्फोटक रुप ले चुका था,' जिसकी परिणति 
फरवरी, 979 भे संनिक मुठभेड मे हुई। चीत का भ्रमुख सामरिक उद्देश्य वियतनाम 
को परोक्ष रूप से नियम्तण में रखने का था। पोल पोट की क्रूर नीतियों ते 
बदुसस्यक कम्बोड़ियाई जनता को विद्रोह के कगार पर ला खड़ा किया था। इस 
प्रकार वियतनाम-कम्बोडिया सघर्प एवं अफगान समस्या में एक बड़ा साम्य और 
एक बडा फर्क देखने को मिलता है । दोनों बाहरी ज़्क्ति का हस्तक्षेप अफारण 
नहीं थां। परन्तु पम्बोडियाई जनता का राजनीतिऊ चैतन्य, सेनिक प्रतिरोध का 
उम्रधा सस्कार, शस्तथ्षेपकारियो के सैद्धान्तिक साम्य और इसके साथ ही जातीय 
वैमनस्य ठुलनीय नही हैं । 

कम्बोडिया में बियतनामी हस्तक्षेप्र को लकर जो अठकलें सगायी जाती रही है , 
वे धरलोकरणों से प्रस्त है। कई लोगो का मानना है कि जिस तरह अफयातिस्तान 
मोदियत संघ का वियतनाम्त बने सकता है, उम्री तरह कम्थोडिया 'बियतताम का 
वियतताम' बत सकता है। हालौंछि वियतनाम को बड़े पैमाने पर कम्दोडिया में 
अपने सैनिक सैनात रुसने की कमरतोड़ कीमन चुकानों पड़ो और उसका अपना 
आधिक विवास गडबड़ा गया। फिर नी अस्थोडिया सरकार के सामने निद्दानुर, 
सोनसान या परोल पोठ के पक्षघर मुक्ति खेनिको या उनके सयुक्त मोचे का कोई खतरा 
(सेनिवा या राजनीतिक) नही है । अफमात मुजाहिदीनो की तरह इन अमन्‍्तुप्ट तत्वो 
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दो है कि कैसे कभी-कभी बिल्कुल अश्रत्याधित ठग से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नया 
वैल सकक्‍ट पैदा कर सकता है | इराक द्वारा कुवेत पर हमले और जमरीका व मित्र 
राष्ट्रो द्वारा इराक में सेनिक हस्तक्षेप के दाद समी तेल आयातक देश नये सिरेस 
सकटप्रस्त हो गये । पश्चिम एशिया कौ विस्फोटक स्थिति को देखते हुए तेल की तयो 
और महूँगाई फिर कभी मो सिरददें बन सकती है ॥ 

तेल सकट करे शुरुआत--अत्तर्राप्ट्रीय तेल सकट ]973 के अरब-इजराईल 
गरुद्ध से शुरू हुआ | अमरीका, पश्चिम यूरोपीय देश और जापान इस युद्ध मे इजराईल 
का साथ दे रहे थे ) ऐसे मे सऊदी अरब के तत्कालीन तल मभनन्‍्त्री शेख यामनों ने 
पश्टिचमी देशो का जापात पर दबाव डालने की एक योजना प्रश की । इसी योजना 
के तहत ओोपक (एहथ्मायथए07 . ण॑ एथप्रगव्यण छ०ीतागरह 0०77घ765 
07६८) नामक सगठत बनाया ग्रगा। इस संगठन में 3 देश है---सऊदी अरब, 
ईरान, इराक, कुर्वृत, अलजीरिया, लीबिया, सयुक्त अरब अमीोरात, नाइजीरिया, 
बैनेजुएला, इण्डोनेशिया, गेबन और इक्वाडोर ॥ 

973 में ओपेक ने सर्वप्रथम इजराईल के हिमायती देशो (अमरीका, 
पश्चिम यूरोप व जापान) को होने वाले तेल निर्यात पर पावन्दी लगा दी॥ फिर उन 
पर इजराईल पर लगाम रखने के लिए दबाव डाला। हालाकि उन्होंने 4973 मे हो 
तेल आपूर्ति पर उक्त रोक हटा दो, किन्तु तेल का भाव दो डालर से बढाकर आठ 
डालर प्रति बेरल कर दिया । दिसम्दर, 98] मे तेल को अधिइन बोमत 34 
डालर प्रति बेरल की ऊँचाई पर पहुँच गयी (परन्तु मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे यह 
कही-कहीं 40 डालर प्रति बेरल तक के आसपास भी बिक रहा था)। इसक पोछे 
बोई सयोग नहीं, दरन्‌ ओपेक बी सुननियोजित कार्यंप्रणाली और सदस्य देशो मे 
एकता थी। लेक्नि 952 से तेल के दाम लगातार घटने शुरू हो गये 

तेल के दाम गिरने के कारण--ठल के दप्मो मे मारी कमी के लिए अनेष 
कारण जिम्मेदार रहे थे । ओपेक ने जब 973-79 के दोरान माव मे धडाघड दृद्धि 
की तो कई तेल आयातक पश्चिमी और विकासप्ौल राष्ट्रो की अर्थ व्यवस्था चरमरान 
लगी थी । परिणामस्वरूप तेल आयातक देशो ने “ऊर्जा बचाजों अभियान शुरू बियां, 
जिसमे वे एक हद तक सफ्ल रहे। फ्रास, जापान, पद्िचम जमंनी आदि ने तो अपनी 
खपत में भारी कमी को । सगर आपेक को सबसे बडा झटवा गेर-ओपेक देशों के तल- 
उत्पादन मे बृद्धि से लगा है। ब्रिटेन, नावें, मेक्सिको से तल बे नवीन स्रोतों की खोज 
हुई और उन्दोने भारी मात्रा म तेल निकालकर विश्व बाजार म पहुँचा दिया। इससे 
जहाँ आपेक देशों का तेल के बारे म एकाथिकार टूटा, वहों माग वी तुलना मे सप्लाई 
ज्यादा होने से इमके दाम गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 979 में आपक दश 
विश्व का 60 प्रतिशत तल (3 0 करोड बेरल प्रतिदिन) का उत्पादन बरत थे, जो 
अब गिरकर 39 प्रतिशत (] 70 करोड बेरल प्रतिदिन) सह गण है। ऊबडि 

979 में गैर ओपेक देश 20 करोड वरव तल प्रतिदिन उत्पादन बरते थे, जो 
भब बढकर 264 करोड बरल प्रतिदिन हो गया है। यो ठेल के दाम बम करने में 
सोवियत स्घ की जो श्ुमिका बस नही रही । वह पिछले दुछ वर्षों स 'हा्ड' विदेशी 
मुद्दों अजित बरने के विए अन्दर्राष्ट्रीय बाजार म तल बंचता रहा था। इसो प्रवार 
दोनाल्‍्ड रोगन बे सत्ता मं जान ढ़ दाद अमरोका ने भी भारी मात्रा म खुत्र विश्व 
बाजार म तल बचना, जबकि इसके पूर्व वह अपने तल-भण्डार खाली न॑ मरने को 
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मैस-समाजवादी देश है । मारत को अफगान सकट की तरह इत सन्दर्म मे मी सोवियत 
सध के साथ “विशेष सम्बन्धों' को एक गैर जरूरी कीमत चुकानी पड़ी है। इस 
सिलसिले में यह याद रखने की जरूरत है कि मारत और बरतेमान वियतनाम के 
विद्वव-दर्शन मे व्यापक सहयोग है, चाहे वह चीन के साथ विग्रह द्वी या हिन्द 
महासागर में महाश्क्तियों की उपस्थिति-जनित सकट | वियतनाम ने आथिक विकास 
का जौ रास्ता चुना है, बह भी भारत के नियोजित विकास व बहुमुखी ग्रामीण 
विकास वाली रणनीति से मेल खाता है। छलिगापुर, इण्डोनेशिया, मलयेश्रिया और 
थाईपैण्ड जैसे देशों के आथिक व सामरिक नजरिये भे भारत के साथ 'सहकार' की 
भूतिका कमी भी महत्वपूर्ण नहीं रहो। इन देशों ने पिछले 20-25 वर्षों में 
अमरीका, यूरोप और जापान के साय जो रिश्ते जोडे है, उनमे किसी बुनियादी 
पर्िवतेंन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए यह सुझाना उचित होगा कि 
राष्ट्रीय द्विंतो के व्यापक रायोग के कारण भारत और बियतनास के बीच राजनयिक 
समायोजत सहज हुआ है । 


विहव तेल संकट व मारत 
(श०/4 5] टम्नञ्नंड 9४0 700) 


अन्तर्राष्ट्रीय घराजार मे खनिण पेल के दाम पिछले कुछ वर्षों के दौरान 
अप्रत्याशित रूप ले चढ़े हैं। जो कच्चा तेल 973 मे लगसग दो डालर प्रति बेरल 
झे बिकता था, वह 98] मे लम्बी छलाँगें मारता हुआ 34 डालर प्रति बेरल (7 
गुना शृद्धि) तक जा पहुँचा | तत्वइ्चात इसके भाव में ग्रिरावट का दौर आरम्भ 
हुआ । तेल निर्यातक पश्चिम एशियाई देशो द्वारा तेल उत्पादन के कोटे मे कमी और 
अधिएृत दाम निर्धारित करने के बावजूद मंदी का छिलस्चिला नहीं धमा॥ 986 में 
तो तेल के दाम अप्रत्याशित रूप से गिरे | जनवरी, 986 भे इसकी कीमत 25 
डालर प्रति बेरल थी, जो पप्रेल में ।4 डालर तक गिर गयी । हालाँकि अब इसका 
मात्र 8 से 2] डालर प्रति बेरत के आसपास है, फिर भी इसे “मारी मदो' को 
सज्ञा दी जा सकती है । 

भाव में इस भारी ग्रिदावट से जहाँ एक ओर तेल-निर्यातक देशों की आय 
काफ़ी घटी है और उनके वहाँ अनेक निर्माण व विकास कार्य ठप्प हो गये हैं, वही 
दूसरी तरफ तेल-नायातक राष्ट्री को इससे फायदा पहुँच रहा है। तेल निर्यातक 
राष्ट्र तो इस मदी से दु,सी ही है, लेकित भारत जैसे तेल आयातक विकासशील 
दाष्ट्रो को लाभ पहुँचाने के साथ-साव उनके सामने नये जटिल ढग की स्थिति भी 
पैदा हुई है। आायातक राप्ट्रो के प्रमक्ष यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि मंदी वे 
मौजुदा दौर भें बया थे भारी मात्रा मे हाजथिर भाव पर तेस खरोद लें था भाव और 
घटने का इन्तजार करें ? यह्द प्रघन भी कम महत्वपूर्ण नही कि तेल क्षेत्रों की खोज, 
विकास जोर उत्पादन पर किये जा रहे प्रयासों को क्या वे कम कर दें था छोड दें, 
बयोकि सस्ते दाम पर अन्यप्न सेल उपलब्ध है (अतएवं ऊँची लागत पर परेलू उत्पादन 
करने से क्या फायदा ?),। मगर इस दात को क्या गारस्टी है कि इसके दाम भविष्य 
भे फिर जोरदार तेजी नहीं पकड़ेंगे ? तब गया तेल संकट उनके लिए पुनः विस्फोटक 
स्पिदि पँदा नहीं कर देगा ? # 

कववेत मसले पर छिड्े खादी युदध 99] ने एक वार फिर यह बात झलका 
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ग्रेर ओपक दया में तल उत्पादन पर उागठ अपलाइत ज्यादा बाता है, जिससे उद्द 
मुनाफा कस मित्रगा ? अतएव ब्रिटेन, लाबे आदि दाम को 8-20 डावर प्रति 
बेरठ तक रखन का पूरा प्रयास करेंगे ॥ दाम काफी नीचे यिए्त पर उन अमरीबी 
कम्पनियों और बैंक का क्या होगा, जिद्नि ओपक झाप्दा मे वियाल पूजी जया 
रखी है ? एस मर क्या अमरीका दाम एक हद स ज्यादा नीचे गिरन देगा ? 

भारत व तेल सकट--बव सवाल उठता है कि मादत जैसा तत-जआायातक 
विकासशील राष्ट क्‍या करे जा पिछती तजी के दौरान अपना 75 प्रतियत विदेशी 
मुद्रा तल आयात पर खच करता रहा था और दस विक्ट सतट को देखठ हुए 
जिसने नय तेव क्षेत्र। की सोज, विकास और उत्पादन पर भारी मात्रा मे समाबन 
लगाना शुरू कर दिया था। इसमे कोइ संदेह नहीं कि कम दाम सर आयातक राप्ट्रा 
की काफी विदगी मुद्रा बचंगी, औद्यासिक विकास का बंद मिलेगा और धुग्रतान 
सन्तुव॒न की स्थिति सुघरमी । सयट इस तस्य को नजरअन्दाज नहीं किया जाना 
बआाहिए कि कम दाम स जहाँ एक जोर तत वी खपत बढ़गी वहीं दूसरी तरफ तर 
बचत अभियान और ऊर्जा के जय वेंकीपक सात) के विकास वी योजनाजा को 
घक्का लगगा। आन वात वर्षों में खासकर ब्रिटत, नाव आदि दक्चों मं तद॒ मण्डार 
कम द्वान तग्रेगे ओड उत्पादन” घट जायगा। सम्मव है कि यह स्थिति 990 था 
99 5 तक पेंदा हो जाय और तत के टाम फिर जोरदार तेजी पद लें। एस में 
मारत जैस तड आयातक राष्ट्रा का कीन-सा मांग अपनाना चाहिए ? इस सवाद के 
जवाब के लिए कतिपय बुनियादी बाता का खुलासा करना जहूरी है । 

सैल सकट का भारतीय अयब्यदस्या पर युप्रनाव--अरद इजराइद युद्ध 
(973) क पूत्र अन्तराप्टीय बाजार मे खत सस्ता था। पर्याप्त घरलू उत्पाटन बे 
अभाव भर भारत इसका आयात करता था| वक्ििन इस प्रद्ध क वाद तद के दाम 
ज्या ज्या बढत गय त्पॉ-त्या मार्त का आयिय सकट भी बद्वा गया | अरव देगा क 
प्रारम्परिक एवं घनिष्ठ दास्त द्वोत क नाव मारत उनकी क्‍टु जाठाचना मा नद्दा 
कर सकता था क्यावि दाम में इस दृद्धि का निशाना इजटाइल समंथक सासकर 
पश्चिमी विकसित दय थ | मगर इस दृद्धि का धयरत पर दलना प्रतिकूल असर पढ़ 
सट्टा था कि उसकी 75 प्रतिषत जितना बढी मूल्यदान विदगी मद्रा मिफ ते के 
आयात पर म्व्राह्ा हान वगा उसकी शरुगतान सनुवस की स्थिति बदतर हाती गयी 
और उच्द प्रौद्यागिकी मधीनें, उपकरण आादि क आबात मे उसकर सामने अनंक्र 
दिक्वात पँटा हो गइ । कड परियाजनाआ को मसद्ंगे तत के क्ारप बति होना परदा। 

भारत मे घरतू्‌ तेल-उत्पादन व विदर से आयात--एस मे भारत व समक्ष 
एक ही विकल्त था कि वह अपन यहाँ नए तत क्षत्रा की खाज कर और धरवू 
उत्पादन बढ़ाकर चुनौती का सामना कर । इस रास्त पर चतत टुए नए तर क्षेत्रा 
को गहन खाज थुरू हुई और 974 भ बम्बई द्वाइ मे बटूत बढा तव मण्डार हाथ 
सग्रा । यां इसके पहल ओर बाद म॑ भी विभिजर स्याना पर छाट-माट तत खत्र था 
4950-5] म॑ भारत का घरतू वर उत्तादत मात्र 25 छाख टने था, जा ठास 
प्रयासा क कारण ६98 -82 मे वदरर ] 62 कराई टन तत हा पहुँचा + फिर मो 
498]-82 मे 5000 करोड़ रु० मूल्य का 20॥ करोड़ टन तंत्र को आयात 
करना पडा 4 इस प्रकार यहाँ एक आर घरपू त॑त्र उत्तादन बढ़ रा था, वद्दीं दूसरी 
चरफ़ जनवरी 982 मर तल क दाम घटन घुरू द्वा यय। भाव भ यह कसी आपके 


हि हा उउज 
नीति अपनाकर दूसरे देशों से तेल खयेदता रहा था । 
इसके अतिरिक्त 973 से ही पश्थिमो देशों में तेल के अलावा भन्‍्य ऊर्जा 
स्रोतों की पोज के ठोस प्रयास शुरू कर दिये । उन्होने कुछ क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा 
को अंग्रीकार किया | कुछ मामलो मैं उन्होने तेल की जमह कोयले से काम चलाया। 
इस प्रकार, इन सब कारणो ने तेल के आस्रमान छूते मावों को थामा ही नही, 
बल्कि उन्हे उतार की ओर मोड़ दिया । 

-.कोमत में स्थायित्व का प्रयास--982 से जब तेल के भाव घटने लगे तो 
ओपेक ने उत्पादन घटाकर कीमतो मे स्थायित्व खाने की कोछिश की । उसने समय- 
समय पर सदस्य-देशों को उत्पादन घटाने को कहा क्लोर उत्पादन कोटा तथा अधिकृत 
दाप्र तय किये। इसका कुछ सप्रय तक तो पालन हुआ, परन्तु बाद में कई राष्ट्र 
घोरी छिपे निश्चित कोटे से ज्यादा तेल का उत्पादन करने ओर अधिकृत से भी 
कम कीमत तथा रिपायतों के स्राथ तेल बेचने लगे। इसी फूट को देखते हुए 
ओपेक की जेनेवा-वेठको मे सदस्य देशों ने कहा कि उत्पादन-्कोटा बाँधकर कीमतों 
में स्थायित्व नहीं लाया जा सकुता । यहे मान लिया गया है कि विश्व में ओपेक का 
तैल निर्यात हिस्सा बढाया जाये, भले ही दामो में भारी कभी और उत्पादन में थूद्धि 
करनो पड़े 3 ५ 

तेल के कम वास से फिसकों लाभ, किसको नुकसान--दाम कम होने से कई 
तेज आयातक औद्योगिक और विकासश्ञोत्र राष्ट्रो को लाभ पहुँच रहा है, क्योक्ति 
इससे उनके उत्पादन को चल मिलेगा, लायत कम जायेगी और वे व्यापार बढ़ा 
सकेगे। परन्तु कीमतों में कमो से ओपेक को भारी हानि उठानी पड़ रही है क्योकि 
उनकी आय का प्रमुख स्रोत तेल है। दाम में भोजूदा कभी भी उनकी आय वेसे 
भी सिकुड गयी है। कई देशों में पाठे का बजट चल रहा है' और अनैद विकास 
कार्य घत के अम्राव में ठप्प पड़े है। उनमे कुछ वर्षों थूवं करोड़ों-अरबों डालर की 
लागत बालों शुरू को गयी विकास भोजताओं के लिए भी मारी खतरा पंदा हो गया 
है। एक अनुप्तान के अनुसार यदि तेल का भाव एक डालर प्रति बेरल घटा तो 
ओपेक को सालाना छह अरब डालर को हानि होगी। नाइजीरिया पर 22 अरब 
डालर का विदेशी ऋण है, उसे बह कैसे चुकायेगा ? 
यहाँ यह सवाल उठना स्वामाविक है कि भाव में कमी से बया गैर-ओपेक 
तेज़ उत्पादक देश नुकसान नही उठायेंगे ? ब्विदेव दाम॑ से कमी को ब्रददित कर 
सकता है, तयोकि उसकी अर्धब्यवस्या तैल दे निर्यात से होने वाली आय पर निर्मर 
नही है। तेल्न से उसे निर्यात आय का भात्र आठ प्रतिय्त राजस्व मिलता है। नायें 
ओर सोवियत संघ को अर्थव्यवस्था भी सेल को आय पर निर्मर नही रही) मगर 
« मैंकिसिकों तेल की आय पर अत्यधिक निमर है और उस पर 96 अरब डालर 
जितना बड़ा विदेशी कर्ज है, जो उसे अमी नुका रहा है। दाम एक डालर प्रति 
बरस कम होने प्र मेक्सिको को 55 करोड डालर का सालाता घाटा होगा। अर्थात्‌ 
भाव मे कमी मेश्सिको दी अय॑ब्यवस्था को चोपट कर देगी । 
अुछ विश्तेपफो का यह मानता एक हृद तक सही है कि कौमत में कमी की 
मार न प्तिर्फे ओपेक देशों पर पड़ेगो, बल्कि गेर-ओपेक तेल उत्पादक देश भी इसके 
कुप्रमाव से बच नहीं सकते । यदि दाय ]5 डालर प्रति बेरल से भो नोचे रहते हैं 
तो ओपेक देश फिर भी लागत से काफी ज्यादा कीमत पर तेल बेनेंगे, पस्तु 
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भारत की नादो ठेल नीति उत्पादन व आयात म सतुलन उखूरी--वहरहाल, 
थे दूरगामी परिणात्र मास्त को भुगतन ही पडगे। तक्नि यहाँ यह मुल्य पल 
उठना स्वामाविक है कि इन पचीदा परिस्यितिया मे दक्म वी मारी तत नाति क्या 
हो ? इसक लिए दो यास्त हैं। एक तो यह कि घरलू तत उत्पादव काफी कम कर 
दिया जाये और खुल विश्व वाजार म सत्त नाव पर मित्र हू दव का वडी मादा मं 
खरीद लिया जाय । इस हम अपन नण्यार नुरक्षित रख नकंग्े और ऊँचे भाव 
आने पर दस बचेते । दूमरा रास्ता यह है कि घरवू ठल उतादन और आयात वे 
दीच सतुलन कायम रखा जाय । कर्याव घैरयू उतादव पर जार जाझे रखा जाय 
और जरूरठ क मतादिक भायात को हाता रह । 
पहला रास्ता अपनान क कुछ फायद जरूर हैं मगर उसका दीधकालिक तौर 
पर बुरा असर पड़या £ मारठ लल के मामव म पूरी तस्ह आत्म निमर नहीं है 
जिस कारण तंल क्षत्रा को खोज, जुदाई तल-उतरादन के बार मे अन्दपण 
(&8०६८४४८४) नादि चल रह हैं उनका गति धामी पड जायगी । इस क्षत्र म कायरत 
तल एव प्राकृतिक गैस आयोग और जायल इण्डिया तिमिट॒ड नामक प्रतिप्दान का 
भी विस्तार रेक जायगा | यही नहीं, ठल क विवल्प के रूप म सौट व परमाणु ऊजा 
के विकास और परमाणु का बचत अभियान जैँंत कावक्रमा का गढ़रा घकका छगन 
के तथ्य को नजरजन्दाज नद्दा किया जा सकता | फिर यह कतइ जरूरा नहीं कि तल 
मे मौजूदा मंदी स्थायी तोर पर रहगी॥ बदि कुछ वर्षों दाद इसक दासों व फिर तजी 
पकडी तो 973 जमा ही विकट सकट हमार सामन पैदा हा सकठा है। वतमाव मे 
सम्द तब को दखकर यह खु्रफहमा नहीं हानी चाहिय कि हम तत सकट सर उबर 
बुक हैं। हम पहल जितने सकटग्रस्त नहा रह, लक्षिन सकट का काठी छाया अनी 
पूरी ठरह भिटी नहा है । अवएवं घरेगू ठत् उत्दोेदन व आबात मे सतुलना बाला 
दूसरा मास अपनाना हा श्रयस्कर हागा । 
इस सदन मर यह बात राठ बाबन लायक है कि ऊुबंती मल पर दुए खाड़ी 
मुद्ध क बाद तल की अतराष्टीय कीमतें तय करना आये विरादरी का विद्पाधिकार 
नहीं रह गया है। अकयो मद्मायक्ति अमराक्रा आज विकासजफ्ल दस्मा तक पहुंचन 
बाव तत्र को सात्रा और उसकी कमत वस्तव से तथ करन की स्थिति मे है। 
पिछल वर्षों छ यह हावा रहा है कि जपन का तख सज्ट से मुक्त रखने का लिए 
मारत कच्च वते का आयात सोवियत सघ या इराहु जस दया से करता रहा था। 
आज इस वात की काइ सभावना "राय नहा कि इस झामल मे य दाता मारते थी 
कुछ सहायता कर सके ॥ इसक जठिरिक्त स्दय भासत मर ठेद के अन्वधण 
का काम धोझा पडा है॥ कमी तंज और प्राहृतिक गेंस आशय के झीपस्यथ 
अधिकारिया की निवुक्तिया क राजनातिकरण न इस काम का प्रभावित किया है ता 
कनी असम या कइमार मे जातकवादा रतिविधिया न इस काम मे बाधा डातों है । 
साथ ही जास्व का विद मुद्रा मदार राठा हाव से अपना जरूरत भर का तख का 
आयात मुश्किल दवा यया है । पिझद दान्दाइ वर्षों म॑ मास्वाय याजनातिक आर 
आदि जीदन मे ढिसा झा तरद कया अनुपासन नहा रह गया है । इस काराय तत 
के यर जरूरी खत्र मं कोइ कटौता नहीं को जा खकता। जाब वाव दिता म॑ भारत 
के लिए तल सकृट एक कठिन चुनौतों बद सकता है । 
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देशों मे आपसी फुट, गैर-ओपेक देश्ञो (ब्रिटेन, नावें, मेक्सिको, सोवियत सथ) द्वार 
तेल उत्पादन में इ॒ड्डि, तेल के जन्‍्य ख्तोती की खोज, पश्चिमी देशों में ऊर्ना बचत .- 
अभियान, ईरान-इराक युद्ध आदि कारणों से हो रही थो। 986 में तो भाव तेजी 
से मिरे। 

* सौजूदा तेल खपत व जरूरत--अव जरा मारत की मौजूदा तेल आवश्यकता, 
परेलू उत्पादन, आयात पर विदेशी मुद्र/ का खर्च और घठते दामों के कारण होने 
वाली बचत का जायजा लिया जाये) 985-86 में देश में 4:80 करोड़ दन 
कच्चे तेल एवं पैंढ्रीलियम उत्पादों की खपत हुई॥ धरेलू उत्पादद इसका लगभग 
70 प्रतिष्षत अर्थात्‌ तीन करोड दन रहा । अतः दोष ]:80 फरोड टन तेल आयात 
किया गया। भारत ने 984-85 में [70 करोड टव तेल का आयाक्त किया था। 
]984-85 में तेल का औसत आयात भाव 28 डालर प्रति बेरल पड़ा। 984- 
85 में भारत के 4500 करोड २० ही खर्च हुए, अर्थात्‌ तेल आयात में 500 
करोड रु० जितनी विदेशी मुद्रा की वचत हुई । सरकार ने मंदी के कारण पारम्परिक 
सप्लायरो से तेल-भायात के बारे में कोई मियादी स्रौदे (80॥ ००॥४००७) नहीं 
किये । इस दीख सरकार ने फरवरी, 987 से देश मे पैट्रोलियम उत्पादों की 
कीमतों भे जो दृद्धि की थों, उससे उतकी खपत में कोई कभी नहीं आयी। झुवेत के 
मसले पर छिउ्ँ पाडी युद्ध ((99) के बाद भी मारत मे पेट्रोल के दाम में 25 
प्रतिश्वव की दुद्धि को गयी | एक अनुमाव के अनुस्तार तेल की 8 प्रतिशत सालाबा 
छपत बढ़ रही है । 
दाम गिरने से सारत को लाभ--वहस्हाल, तेल के दाम मे गिरावट से भारत 
को अनेक सीघे आधिक फायदे हैं । इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी ओर 
भुगतान-सतुलन की स्थिति में तेजी से सुधार होगा, बल्कि उर्रक ओर पैद्रो-केमिकल्स 
के आयात पर भी कम सर्च होगा, पैट्रो लियम उत्पादों के जश्यि निर्मित होने वाली 
अनेक यसस्‍्तुजो पर लागत कम आयेगी और कृषि उत्पादत बढेगा। बिदेशी मुद्रा में 
बचत की राशि से विदेशी उच्च प्रोद्योग्की का आयात किया जा सकेगा और 
ओऔद्योग्रिक विकास की ओर घरेलू सस्राधनो को लगाया जा सकेगा । 
डाम गिरने से भारत पर बुरा असर भो--मगर, तेल के भाव में कमी से 
होने वाले फ़ायदे एक सीमा तक ही लाभकारी होगे | लाखो भारतीय ओपेक देशों 
म्रें नौकरी कर रहे हें, लेकित अब तेल से याने वाली अपार राशक्षि कम हो सहो है, 
जिसओ प्रतिकूल असर इन मारतीयों को आमदती पर पड़ेगा। ये भारतोय बेड़ी 
मात्रा में विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजते रहे हैं । तेत मे मदी के कारण कई भारतीय 
रोजगार से हाथ धोकर स्वदेश लौट रहें हैं। दूसदी दात, भारत को अनेक ओपेक- 
देसो भे पाँव सितारा होटल, पुल, रेसवे-लाइन, हवाई अड॒ढे, ऊँची इमारतें बवाते 
का ठेका मिला हुआ था, लेकिन अब घन के अमाव मे ऐसी अनेक परियोजनाएं ुप्प 
पड़ने की संभावदा है। नारत के लिए यह बहुत बड़ी हाति मिद्ध होगी । खाड़ो युद्ध 

« मे बाद इराक में वो भारत के बहुत सारे ठेके एकदम ठप्प पड़े हुए हैं। तीसरी बात, 

ओपेक देश अपार दौलत के वूतते पर भारत मे आसानी से जो पूजो निवेश फरते थे 
और दोतो मिलकर अन्य देथो मे संयुक्त उद्यम खोलते थे, उस छिलसिले को की 
गहटा घरका लगेगा | यह भो किसी से छिप्र हुआ नही है कि ओपेक देश भारत की 
मदद व ऋण देते हैं, जिनसे कमी आये तो कोई आशचर्य नहीं होगा। 


538 
गतिविधियाँ उच्छूलल, अन्यायवूर्ण तथा सामरिक ही नहीं, वल्क्रि मनोवैज्ञानिक 
दबाव डालने के लिए भी सचालित हो सकती हैं ४ लगभग इसी समय अमरीका द्वारा 
उत्तर वियतनाम में की जा रही बमबारी ने भी लोगो का ध्यान इस समस्या की 
और खीचा। 

आतकवाद की समस्या का एक ओर पक्ष है। यह जहूरी नहीं कि इसका 
लक्ष्य हमेशा शत्रु ही हो | अक्मर मित्रो क्षो भी इसकी चपेट में आना पड़ता है। जब 
अनेक फिलस्तीनियों को यह लगने लगा कि 973 के बाद बदली परिस्थिति में 
अनेक अरब विरादर उतकी वाछित महाय॑ता नहीं कर रहे हैं तो उन्होने यथा स्थिति 
के पोपक अरब झासको को अपने आवक दब घेरे में लाने का प्रयत्न किया । जब 
पेरिस में ओवैक के तेल मन्यियों का सम्मेलन चल रहा था तब सऊदी प्रतिनिधि बेख 
अल यमनी समेत उन सभी को बबक बनाया गया। यह स्वाभाविक था कि अनेक 
अरब राज्य फिलस्तीनियो को शरण देने के फलस्वरूप इजराईल का कोष भोजन नही 
बनना चाहते थे और बिना उन्हे आतक्षित ये उनस झरण या सहायता पाना सहज 
तडी था । परन्तु इस तरह का मयादोहन हमघा ही सफल हो, यह आवश्यक नहीं। 
जोन के शासक हुसेन ने व्यापक नरसहार का जबावी हमले बाला रास्ता अपनाया 
और खलेवनान में फिलस्ती नियो की बढती अलोज प्रियता इसी से जन्मी 4 

अमरीरा व पद्चिचमो यूरोप मे आतंकवाद--जिस समय पश्चिम एशिया में 
ज्ञातकवादी सर उठा रहे थे, उस समय ससार के अन्य भागो में भी बह अ्रहृत्ति 
तीव्रतर हो रह्दी थी । उदाहरणायं, अमरीती महाद्वीप मं दक्षिणी अमरीका के उरस्वे 
देश में टोपानरों नामक नागरिक छापामार प्रभावशाली ढग से सक्रिय थे। अमरीका 
में भी विलाभितापूर्ण उपभोग से ऊबे, कुठित, जयन्तुप्ट युवा वर्ग में हिंसक अराजक्ता 
लोकप्रिय हो रही थी जौर एक खाम तरह की आतकवादी गतिविधियों को मडका 
रही थी, जिस कुल मिलाकर अशाजनथिक ही कहा जा सकता है। करोडपति हस्टं 
की पाती का अपहरण करते वाले सिम्यियोनिज मुक्ति सैनिक और पेदरसेन नामक 
समूह ऐसे ही असामाजिक तत्वों! का जमघट दे । 

इस दौर में दक्षिण अमरीका के अनेक देशों से राजनमिकों के अपहरण की 
बाद सी आ गयी। इसस पहली वार यह बात रखाक्ति हुई कि आतंकवाद की 
चुनौती सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नही है। इसबा एक अस्तर्रप्ट्रीय कानूनी 
पक्ष भी है, जिस अनदेवा नदी किया जा सकता। 

इसी स्रमय यूरोप में मी बादर मिनद्वोफ नामक गिरोह आक्रामक तेवर 
अपनाये हुए धां। बह अति-सिहक वामप्रथी अग्रगामिता को अपनी विधारघारा 
घोषित कर घुक्मा छा। इटली, फ्राम जमनी मे उद्योगपत्तियों, उच्च-पदस्य सस्तारी 
अधिकारिया, राजनोंतिक नेताओं आदि के अपहरण और उनकी हत्या जाम होत जा 
रहे थे । सबस नाटकीय प्रसंग इटली के भूतपूर्व प्रयात मन्‍्त्री अह्डोमारां के अपहरण 
और हत्या का था। जापानी खाल सँनिका की ट्विसक्र गतिविधियों का विस्फोट भी 
कई जगह हुलां। अविकान लागों वे लिए यह तय करना कठिन हो गया वि कौत-से 
ऋत्तरवादर राजनीतिक उरस्‍्व से श्ेटित थे ओर कौन-स सिर पर्ेवर, दुस्माहुसिक बे 
भाडे के हत्यारे सेनिए । राजनीतिक इप्टि से इस समूह के साथ परामर्त की 
सम्भावना नी कम होती जा रही थी। 

लोबियाई आतकदवाद--मगर आपसी मतभेद, हत्यावाण्ड आदि के कारण 
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आतंकवाद को समस्या चर 
(शरण ०६ पृद्य०मयंज्ा) ४ 


आतकवाद का इतिहास सदियों पुराना है। जब भी कोई व्यक्ति या समूह 
आततायी के उर्पीडन का साम्ता करने में असमर्थे सिद्ध हुआ, उसने शक्ति असंतुसन 
को समाप्त करने के लिए आतकवाद को अपनाया ॥ फ्रास की पहली क्रान्ति ([789) 
के दौरान तथा दूसरी क्रान्ति (848) की पूर्द सध्या में क्रान्तिकारी आतंकवाद तेजी 
से बदा। स्वय मारतीय स्वाघोनता संग्राम मे कई ऐसे संगठन थे, जिन्होंने हिसक 
ऋन्ति का मार्ग चुना। वे अपने को यदें से आवंकृवादी कहते ये। पिछले दशक से 
अन्तर्राष्ट्रीय आतकवाद की समस्या इतनो तेजी से उग्र हुई है कि ऐसा लगने लगा 
कि “पारम्परिक आतकवाद! से इस 'जाघुनिक आतंकवाद” का कोई सीधा या स्पष्ड 
सम्बन्ध नही रह गया है। 

आतंकवाद को परिभाषा--जातकवाद की समस्या का विश्लेषण करने से 
पहले आवकबाद को परिभाषा स्पष्ट करता उपयोगी होगा। आतकवाद का अर्प 
हूँ--..इिसा का ऐसा प्रयोग, जो सैनिक इष्टि से नहीं, बल्कि लक्ष्य (शिकार) को 
मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करे ल्‍! दूसरे शब्दों में ब्रातकवाद एक तरह का 
भयादोहन (0]90-73॥) है। इसकी प्रमुख उपयोगिता राजनीतिक व राजनयिक 
है। यही बुनियादो फर्क क्रान्तिकारियो ओर आतंकवादियों मे है। अल्जौरियपा और 
विपतताम' के उदाहरण इसको पुष्टि करते है ॥ 

फिलस्तोनो व इजराइलो अग्तेरूवाद--वर्तमान दौर मे आतकयाद के प्रति 
लोगों का ध्यात परदिचम एशिया में फिलस्तीनियों की गतिविधियों से मुंडा । 
फिलस्तीनी मुक्ति सगठन के एक उम्रपथी घड़े 'अल फतह' के सदस्पों ने इजराइसी 
विमानों का अपहरण आरम्म कर दिया तथा बम विस्फोट आदि हाया इजराईल के 
“निर्दोष पक्षघरो' को आतंकित करना छुरू कर दिया। चूंकि फिलस्तीनी ल्दय 
भांगरिकता-विहिन दासण्णार्थी थे, इसलिए उनके आचरण के सिए फ़िसी देश को 
कलकित करना कठिन घा। अमरीका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने इन्हे असामाजिक 
अपराधी साता | पश्चिमी राजनय झी पूरी चेष्टा पह रहो कि फिलस्तीबी आतंकषादी 
कारेयाई को पूरी मानव जाति के विछ्ध अपराध के रूप में प्रचारित किया जाये। 
इस बीच ]973 मे अरव-दजराईल सैनिक सधर्ष के कारण फिलस्तीनी लोग और , 
ज्यादा सख्या भे वेघर हुए और आत वाद मे इद्धि हुई॥ इस सैनिक मुठभेड़ के बाद 
इजराईल ने अरबों का और तेजो से दमन किया तथा आतंकवादी गतिविधियों को 
करिया-प्रतिक्रिया “प्रतिक्षोघात्मक' बन गयो। यदि फिलस्तोनी किसी विमान का 
मपहरण करते तो इजराईल बदले मे फिलस्तोनी शरणार्दी शिविरो पर बबंर वमवारी 
कर बदला लेता। इसके जवाद मे फिलस्तोनी आतंकवादियों के हिरायल दस्ते 
इजराइसी स्कूलों के निर्दोप बच्चो का अपहरण कर लेते । इस प्रकार यह दुष्चक्र 
तोड़ना कठिन होता गया। पु 

इस अनुमव से एक ओर बात स्पष्ट हुई। इजराइलो आचरण ने यह दर्शाया 

कि ब्यक्ति हो हों, बल्कि राज्य भो जातकवाद फेसा सकता है। राज्य को सेंनिक 


4 आतकबाद दो तदेुं-सयठ प्ररिराषा और समुचित परिष्रेश्य के किए देव-- 0 भारत 
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के लिए सैनिक दया पराकर्स दाले समाधान के तालमेल बिठाने को जड़चन को बचो 
शहती है॥ बयलोर में ज्ञावोडित साह शिखर सम्मेलन (नदन्बर, 986) में 
आठकदाद की सर्वेसस्दन परिकाएा ठक नहीं हो उक्त । इउसे यही प्रम्णणत्र होला है 
कि आाठकदाद को चुत्वो जटिल है जौर आज पह समस्या विदेशों ही नहीं, बल्कि 
हमारी अपनी भो है 

उत्तर हो था दक्षिण, पूर्व हो दा प्रश्चिन, भारत के हर सीमान्त पर असतुप्ट 
तत्वों ने अपनी भमाँगो को ओर घ्यान जाक्पित करन के लिए झातक्दादोी हिंसा का 
अवलम्बन किया है | इस बात के अनेक प्रमाय मिल चुके हैं कि रारत को एकता को 
नुकसान पहुंचान कर उनको मौयोलिक एकता के अतिक्ररप के लिए विदशी शक्तियाँ 
जातकदादियों को उमर्यंत्र दे रही हैं / एक छोटे से उदाहरप से इस सनस्या के 
व्यापक बायाम ओर इस पैदा हुई राजनयिक उमस्या रूपप्ट हो जायेगी । खालिस्तानी 
आतकवादियों ने प्लिटेत न एक कार्यकारी सरक्षर की घोपणा की और भारत- 
पविरोधी दिपेले प्रचार अभियात ह्वो निरन्तर जारी रखा। हालाकि व्विटिथ सरकार 
ने इस कार्यकारी खालिस्दानी सरकार को, विधिदव मान्यता नहीं दो है, परन्तु उसने 
इन अपराबपूर्ष ठत्वों की गतिविधियों पर किसों नी प्रकार की रोक नी नहीं 
लगायी है। इसी वरह मनी, क्लाडा आदि देशों ने राजनोतिक दिचारघारा 
के कारण “उत्पीडित सिख शरपापिया' को घरण देने को जो नोति अपनायी, 
बह भी खालिस्ताती आावक्वाद को प्रोत्लाहिंत करने वाली सिद्ध हुई है। इस मामले 
में पश्चिमो “जनतान्त्रिक' देशों की लापरदाही का दुप्ररिष्यम करिण्क विमान के 
दिस्फोट के रूप में चामन आया। अमसेक्ष मे केम्पर के छाप्रामार सैनिक प्रशिक्षण 
सम्पान की बतिविदियाँ की उदिग्ध रहो हैं । अत' यह सोचना जकारण नहीं है कि 
अमरोझही सरकार अपने राजनदिक हिता के अनुरूप ऐसी गठिदिधियों पर कोई रोक- 
टोक नही लगाना चाहती ॥ इग्लेण्ड जौर कनाडा में खालिस्तानी आतठंकक्‍्दादी अनेक 
वार सरकारी छूट का फायदा उठाते हुए मारतीय राजनयण्रिकों व अछ्कारियों के 
साथ थाली-गतोज और मारपीट करते रह हैं । जम्वू-हर्मीर मुक्ति मोर्चे के नाम्कुटर 
सक्रिय आवक्वबादियो ने ब्रिटेन मे कार्यरत झारदौय राजनयिक महात्रे का अप 
कर उनडी हत्या कर दी घी ॥ इसी तरह सिजों टाप्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष 
लालडेंदा ब्विटिश सरडार को कृपा से वहाँ काझ्ों लवे समय तक रहे बौर मारत के 
खिलाफ विष बमन करते रहे । आज नल ही रगरत को अपम्पू-वश्मीर मुक्ति मो्द 
ओर मिजो राप्ट्रोय मुक्ति मोर्चे के उद्यरादियो दो दिन्ता न हो, परन्दु इस बात को 
अनदेखा नहीं क्षिया जा सकता क्वि क्ञारत को स्वाछीनता, ग्रुद निरपेक्षता, छात्म* 
विनर जायथिक विजूयज को न देख सकने दालो विदेशी सक्तियाँ उसको बपने पय से 
विचलित करने व कमजोर दनाने के लिए कसी मी समय इन “पालतू आठववादियों 
का मयानक राजनयिक अस्त्र के रूप में उपयोय कर सकती हैं॥ इक्वेडोर और दुनेई 
जैन दमन कथित 'खालिस्तानी सरकार' को मान्‍्णदा देने को तत्पर हैं। इन दोनो दघो 
की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई हसस्‍्ती नहीं और न ही भारत के साथ इनके 
शजनोविक और आशिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। परन्तु इस बात को याद रफना 
उपयोगो होगा कि वे महत्वपूर्ण द्रेध ऐसे 'कठपुठलो” बा प्रयोग अपने मोहरो के रूप 
में करते रहे जिनके उाय भारत के सम्बन्ध आयिरू व सामरिक महत्व के हैं। 
खालिस्ताती आवक्दादित्ो को समस्या सिर्फ मारत और पाकिस्तान के बीच का 
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चुटपुट आतरूवादी गिरोहो का उफाया गाने शनेः होता यया। अंततः 979-80 
तक्ष राजनोतिक आतंकवादी हो बचे रहे । लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत चुनौती मो कम 
जटिल और हिंसक नही रही है। हाल के दिनों भे लीबिया इस सन्दर्भ में बहुत 
बदनाम रहा है। कर्नल गद्युरो जिस विचादबारा के पक्षघर हैं और जिसका दिश्व- 
व्यापी प्रचार कर रहे हैं, उसमे इस्पामोी कट्टरगा और समाजवादी” कान्तिकारिता 
का सयोग है। भर्मात सीजिया द्वारा प्रोत्ताहित व समर्थित आतकवाद इल्लामी ससार 
के सायन्साथ बाकी तीमरी दुनिया के लिए दो कम आऊपंत्त नहों। अपनी तेज 
सम्यदा और कम जनसंख्या के कारण गरहाफों जउदे देश के विकास और समृद्धि के 
लिए दूसरी पर आध्ित मही। सौधिंग के जात झवादियो रा घेरा फिलीपीक्ष स्रे लेकर 
ब्रिटेन तक फ्ेला हुआ है। यथा-स्थिति चाहने दाले पश्चिमों देशों की जंसली चिता 
यह है कि गदहाफी चचन, उच्छृजत व उहुष्ड हे और उस पर कोई भरोसा नहीं 
किया जा सकता। लौविया के जातकवाई अन्य देशो, विशेषकर, अमदीका के परमाणु 
संयन्‍्त्रों को उपने आतंकयाद का तिजञाता बना सकते हैं, जिससे कमी भी संनाशक 
दुघंटना घट सझतो है। अमरीका ने सीश्रिया क्रो अनुशासित करने और उसके 
आातकूवादियों का सफामा करने के लिए जिस तरह उनके पर में घुसकर कदम 
उठाये, वे भी सरकारी आवरूदाद ही के जा सकते हैं । 
कमोबेश इसी तरह के आक्षेत सीरिया और ईरान पर छगाये जाते हैं। 
ग्रप्टरपति रीगन ने अनेक बार यह्‌ कहा था कि आातकऊबाद को समर्थन देने दाले देशो 
का वहिष्कोर छिया जाना चाहिये। इसफे जभाव मे छत्रु पौर मित्र के दोच अन्तर 
किया जाता कठिन है और इस तरह के फ्रियवलाप से फ्रेलने वाली प्रातियों से 
पिर्फ छ्ीत युद्ध के दबाव ही वढ़ सकते हैं। यह सच भी है कि सीरियाई राष्ट्रपति 
अमद और ईरानो ज्ञामक जयातुस्ता खुमूंनी ने कई बार आतरूदादियों को प्रोत्साहित 
किया है। परन्तु पढें के पीछे अमरीकी गतिविधियाँ इन देशो के साचरुश से बहुत 
भिन्न नही रही हैं। बिहारागुआ में कोना” सेजियों को बड़े पैमाने पर सैनिक 
“औ्यता देना इस मामले में उमरोझा के गेर-जिस्मेदाराना रुप को उजागर करता 
हैं। जिस ईरानियों ने समरीक्षियो को साल भर से ज्यादा बन्यक बनाकर रखा, 
अमरीका से दाद में उन्हीं को सेनिक साज सामान बेचना अपने राष्ट्रीय हिच में 
समक्ना। जेब सोरिया को ओर यगुली उठारी गयो तो असद ने यह कहां कि 
इजराईल ने उन्हे ददनान करते के लिए जान-बुन्तकर अपने ही आादमियों को 
भमीरियाई आतंकवादी के रूप में परड़वाया। हे 
मारत के समक्ष भातंकवाद की चुदौतो--मारतोप उप-महाद्वीप में भो 
आतकयाद सद्त्पपूर्ण राजतविक चुनोरी बच चुका है। सालिस्तानो जातरूवादी हो 
या श्रीलका भे असन्तुप्ड समिल, दयला देश व भारत को सीमा पर चकमा आदियासी 
हो या नेवाल में इस विस्फोट करने दाले सोग, सारतीय विदेश नीति के नियोजन 
, भीर संचालन हि के लिए सद्रसे बड़ी समस्या आतकवाद से मुझावता हो है। यह परत 
म्रिफ्दे आत कया दियों रे उन्मलन का ही नहों, बल्कि पड़ौसी देशों के साथ भारत के 
प्रम्दम्भो और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप्र क्र भो है + हिलो के टकराव को दूर करने 
3 बात ढबाई के तुनवार्थक मायदन ओर अमुष उदादरणों के सबसे छच्छे सिप्त स्वेतण 
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वर्चस्व स्थापित करगा । यह महातागर सात समुद्रो को कुजी है। 2वी झताब्दी 
ओ विश्व का मग््य-निर्धारण इसकी समुद्री सतहो पर होगा ।' माहन का यह कथन 
प्िर्फ अमरीका के लिए ही नहीं, वल्कि सभी विश्व झत्तियों के लिए नौसेनिक नीति- 
निर्धारण करता था रहा है। अमरीका और सोवियत सघ दोनो हिन्द महासागर में 
अपना नौसैनिर बचच॑स्व कायम करन के लिए आज कटिवद्ध प्रतीत होते हैं । 

यो तो हिन्द महासागर 8वी शताब्दी में मी यूरोप के उपनिवेशवादी देशो 
वी प्रतिस्पर्घा का केन्द्र रहा था, किन्तु 8वी से 20वीं शताब्दी के अधिकाश काल 
म यह वस्तुत “ब्रिट्यि झील' बना रहा । हिन्द महासागर में 'शक्ति-शून्यता' को 
स्थिति तब पैदा हुई, जब ग्रेट-ब्रिटेन ने स्देज पूर्व के सेनिक ठिकानों से हट जाने की 
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हिन्द महासागर में महाशक्तियों को पंतरेवाज़ी ओर 
डिएयो गाप्तिया को भोगोलिक-सासमरिक सह्यिति 


 देतिदवास्िरू परिफरेष्य में हिन्द महासापर में बड़ो घत्तियों को अठिस्पर्धा के विधयारोत्तेजक 
विश्नेषयय के निए दर्जे--7९, 3४. 720760:37, उंट4/2 रू 2 वब्धीयक 0टटवक (0६४ 
उग्र) 


डा 
सिरदद ही नहीं, बल्कि इसके साथ अमरीका जंसी महाक्षक्ति और ब्रिटेन भी जुड़े 
हुए हू । 
शा भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ब्रिटेत जैसी सरुक्कार के 
सामने स्पष्ट कर दे कि यदि वह ब्रिटेन मे रह रहे मारत-विरोधी आतंकवादियों को 
दण्डित व अनुशासित करने के लिए तत्पर नही है तो भारत भी उसके साथ सेनिक 
साज सामान की सरीद-फरोख्त और किसी भी व्यापक आथिक सहकार के 
लिए, तैयार नहीं है। इस नये दोर मे आतकवाद की समस्या का एक और 
जठिल पक्ष है। स्र० रा० सघ और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलनो 
में भ्रातंकयाद की भत्सना (चाहे वह दक्षिणपंधी हो था वामपथी) सर्व सम्मति से 
स्पष्ट दब्दों मे की गयी है, परन्तु दक्षिण अफीका, नामीबिया और फिलस्तीन में 
साम्राज्यवादी व नस्‍्लवादी अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाने वाले मुक्ति सेनिकों 
को आतकवादी अपराधी नहीं समझा जा सकता | मात के सामने सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि खालिस्तानी आतकवादियों का उन्मूलन करने के साथ-साथ 
श्रीलंका में तमिलो को सरकारी आतऊकवाद से कंसे दचाया जाये । 
इस प्रकार आतकवाद की समस्या सिर्फ शान्ति और सुब्यवस्था का प्रश्न ही 
नही है, बल्कि बुनियादी मतभेदों का परामर्श्ष द्वारा राजनयिक हल दूँढना भी है। 
आतंकवाद की समस्या का हज्ञ किसी भी स्थिति में उम्रयपक्षीय नहीं, वल्कि बहु- 
पक्षीय अन्तर्राप्ट्रीय परामक्ष दास ही दँडा जा राकता है $ 
विडम्वना मह दे कि अपने तात्वालिक “सकी” सामरिक हितों के पोषण के 
लिए विभिन्न राष्ट्र तरह-तरह के आतंकवादियों को बढाया देते हैं। कालान्तर में 
रक्त बीज राक्षय बन जाते हूँ ओर जातोय असम्तोष, सीमा विवाद और मादक द्रव्यो 
एवं हृथियारो की तस्करी के सब्निष्रात से नये ओर बेहद खतरनाक न्यस्त स्वार्थ 
पतपने लगते है। भस्मानुसार की तरह इन पर काबू पाना इनके जतक के लिए भी 
सम्भव नहीं रद्द गया है। दक्षिण अमरीका के कोतरा हों, अक्रोका मे तैनात तथाकथित 
भाडे के संनिक, अफगाद मुजाहिंदीन, खालिस्तानी कमाड़ो या सिद्देबादी मुक्ति 
चीते, सभी जगह यह वात देशी जा सकतो है कि ऐसी हालत मे दो देशो के घीच 
राजनीतिक गमस्याओं के समाधान वे बाद भी इन पर काबू पाना कठिन हो जाता 
है। भारत ओर ध्वीलका -का अनुभव तथा अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तानी 
अनुमय बही छलकाता है। पश्चिम एशिया भे फिजस्तीनों आतंकवादियों की गति- 
विधियाँ या कम्बोडिया भें समेर रूज के क्रियाकलाप, यह बात प्रमाणित करते हैँ 
कि आतंकवादियों के आश्रयदाता, समर्यंक और सहायक हमेशा उन्हें अपनी इच्छा- 
नुमार अपने-थपने टाप्ट्रीय हितो के अनुकूल अनुशासित ओर नियोजित नही कर 
सकते । यहाँ सिफ़े एक बात ओर जोड़ने की जरूरत है। आने वाले दिनो में 


क्ात॒कबाद का सिरदर्द अमधीका या यूरोप को नही, यल्कि मारत, पाकिस्तान और 
थीलबा जैसे देशो को ही झेलना पड़ेगा । 


हिन्द महासागर में महाझक्तियों की पेतरेवाजी 
(5णारा एम राज 9 एवम 0८००7) 


उपीमवी शताब्दी के आरम्भ में जमरीकी नोसेना विश्येपज्ञ अल्फेड मादन 'ने 
जड़ा घा--जो ही देश हिन्द महासागर को नियन्त्रित करता है बह एशिया पर 
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किया गया कि हिन्द महासागर में सोचियत सथ की गंतिविधियाँ आवश्यकता से 
अधिक बढती जा रही हैं। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 972 के वाद से ही साम्पयवादी चोन 
अमरीकी खेमे की ओर झुक्ता जा रहा था । वियतनाम युद्ध के वाद की घटनाओं ने 
चौन और अमरीका को एक-दूसरे क और अधिक निकट ला दिया तथा इस निकटता 
ने प्रशान्त महासागर के अमरीकी सैनिक अड्डो का महत्व काफी हद तक कम कर 
दिया। दूसरी ओर चीन अमरीका पर यह दवाव मो डालने लगा कि वह अन्य देशो 
की नौसेतिक शक्ति का प्रशान्त महासागर के बजाय हिन्द महासायर में सन्तुलत करे । 
अमरीका ने ]970 के दशक में अपने नौसेनिक बेडे में 'पोलरिस! एवं 
'पोमीडन' पनडुज्वियों पर विशेष जोर दिया था जिनमे छ हजार मौल तक मार 
करने वाल प्रक्षेपास्त्र (१४६०५) लगे होते है । इस प्रकार वह न॑ केवल पश्चिम 
एशिया के तेल-समृद्ध देशों वरनु सोवियत सघ के अधिकाझ्न हिस्सो को अपनी मार 
में ले सकता है | अफीका में 973 के बाद होने वाली घटनाओं ने भी अमरीको 
नीति-निर्धारको के सम्मुख हिन्द महासायर मे नोसेनिक उपस्थिति को आवश्यक 
बना दिया था। इस सन्दर्भ में अमरीका के भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष एंडमिरल 
जुमवाल्ट ने कहां था कि किसी देश वी राजनोति को प्रभावित करने के लिए उसके 
नजदीकी समुद्र मे एक विमान वाहुक युद्धपोत भेज देना पर्याप्त होता है । इस इष्टि 
से अमरीका ने विमान-वाहकों के निर्माण पर अधिक बल दिया। उसका नवीनतम 
विमान वाहूऊ 'नीमिड्स' अपने भाप मे सम्पूर्ण युद्ध मशीनरी है। इन विमान वाहकों 
तथा अन्य युद्धपोतो के स्थायी रूप से हिन्द महासागर में रखन का तात्पयं वहाँ 
'सह्यूबिक बे! था “ओकिनावा! जैसी सरस्मत-मुक्िधाएँ जुटानर आवश्यक था 4 
सऊदी बरब, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिम्द महासागर को 
फारमस को खाडी से जोडने की भोगोलिक-प्रक्रिया अदा बरत हैं। फारस की खाड़ी 
पिछली शताब्दी से ही रूसिया के आफरपंण का प्रमुख केन्द्र रही है । यद्यपि फारस की 
खाडो र्थित देश परम्परागत रूप से कमोबेश अमरीका परस्त रह हैं, किन्तु ईरान में 
शाह राजा पहलवी के अपदस्थ होने (979) तथा ईरान से उठी इस्लामी पुनर्जागरण 
की लहर के अन्य देशो के फल जाने के सिलसिले ने अमरीका बे लिए इस क्षेत्र में 
कई चुनौतियाँ खडी कर दी । इधर अफ्गानिस्तान पर 'मोबियत कब्जे” न भारतीय 
उपमहाद्वीप के साय ही समस्त हिन्द महासागर की भ्रू-राजनीतिक स्थिति में क्रान्ति- 
कारी परिवतंन ला दिये थ। जहाँ एक आर तेल की आपूर्ति पर ताला लग जान का 
खतरा पैदा हो गया, वही द्विन्द महासागर मे सोवियत अ्रभुत्व स्थापित हो जाने क॑ 
रास्ते भी प्रशस्त दिखाई पडने लम गय। इस स्थिति मे अमरीका जहाँ अल्फेड 
*माहन की मविष्यवाणी की याद करक भयावह परिकल्पना स॑ त्रस्त है, वहीं वह 
अपन हितो की रक्षा क लिए कटिवद भी प्रतीत होता है। 
अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान में अमरीका सीधे सेनिक हस्तक्षेप की 
जररंजरर ऑत्विए फिपलए जे रूए मे हु! स्क्रीप्फार कटेफा, कूँकि। उमर नूपा उल्ेस्श 
पारस की सराडी से नाविक-समपर्क बनाये रखना एवं बहाँ के देशा को अमरीका को 
तरफ भुकाव के लिए वाघ्य वरना भर माना जा सत्ता है। दोनो ही योजनाएँ 
डिएयो ग्रासिया को पूर्ण सैनिक अड्डा बनाकर नथा व्दहाँ एक नोसेतिव कमान का 
() बलत्तर्राष्ट्रोय स्व घ/34 
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योजनाओ को क्रियान्वित करने का निरचय कर लिया | 967 में जब उसने इसकी 
घोषणा की तो सामरिक विशेषज्ञों ने यह सहज ही अनुमान लगा लियों कि पिटेन 
स्वय हिन्द महास्तायर से हटकर वहाँ अमरीका का नौसेनिक वर्चस्व स्थापित कराते 
के लिए प्रयत्नथील है। शायद इसोलिए एक वर्ष पूर्व ही उसने डिएगो गाविया 
बाशिमटन को सौंप दिया। 

लम्दन और वरश्षयटन को इन चालों से सोवियद संघ बोखला छठा॥ उत - 
दिलों मास्कों के तोसेनिक हजलकों में सर्वाधिक चचित व्यक्ति एडमिरल मारशकोब 
हुआ करता था जो यह मानता था कि कोई भी राष्ट्र समुचित नोशैनिक शक्ति के 
बिना विश्व थ्ाक्ति नहों बत सकता । उसने सोवियत नौसेना से लिए एक बड़ी योजना 
वैपार की जिसे अन्तगंत दस यर्ष में ही सोवियत सध को नोसेनिक शक्ति के क्षेत्र 
मैं अमरीका के समकक्ष हो जाना था। इसके साथ ही सोवियत पनड्ृच्बियाँ और 
लड़ाकू जहाज हिन्द महामागर के तल में और स्रतह प्र मचलने लगे । इन गति* 
विधियों गे भमरीबा के लिए हिन्द महासागर की 'रिक्तता' को श्षीघ्रातिशोक्न मरना 
आवश्यक बना दिया और इस प्रकार डिएगो गांतिया हिन्द महासागर में अमरीकी 
नौसेनिक शक्ति का एकमात्र 'लगरगाह' बन गया । 
हिस्द महासागर के तटीय देशों का अमरीका के लिए महत्व इन परि* 
स्थितियों मे बढ़ता ही गया) आओथिक दृष्टि से पह्चिचमी राष्ट्र आयात और 
निर्यात दोतो के लिए इन देशों पर निर्मर रहे । अमरोका चूँकि पश्चिमी लेमे की 
एँलिक शक्ति मे रीढ़ की हड्डी की तरह है, अतएुप सोवियत सथ की शक्ति को 
शन्तुलित करने के लिए योजना बनाता और उसे क्रियान्वित करना उत्ती के कम्यों 
पर दिका हुआ है। जापात और पश्चिमी धूरोपीय देश जहाँ अपनी सृशहाली के लिए 
परिबम-एशिया के तेल-नि्याठक देशों पर निर्भर है, चही मुरक्षा के लिए वे अमरीका 
पर जिर्भर हैं। हिल्‍्द मह्तागरीय लेजर से अमरीका 8%, फ्रास 5%, पश्चिमी 
जर्मनी 62%, विदेन 66%, आस्ट्रेलिया 69%, इटली 85:5% तथा जापान 90% 
तैल अपने देश को आपात करते हैं। अमरीका और प्रदिचमी राष्ट्रों के लिए 'दिएगो 
गार्िया/ का महत्व मी इस तेल झो राजनीति से जुड़ा हुआ है। 
._. वियतनाम में 975 में अमरीका को पराजय एवं दक्षिण पूर्द एशिया के 
देशों में अमरीक्षौ प्रभाव को डगमगाती स्थिति ने यहू आवश्यय/ बता दिया कि 
अमरीका प्रशान्त महासागर से आगे बढकर हिन्द महासागर में अपना प्तैनिक्त जमाव 
कैख्रित करे। इसका एक कादण 973 का अ्रव-इजराईस सपर्प और तदनन्तर 
बरद देशो द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों के विद््ध तेल-आपूर्ति की पावर्दियाँ भी रही थी । 
बलालोन अमरीकी विदेश मब्त्री हेनरी किसरिजर में इन पावन्दियों क्री छटपटाहट में 
यड्दँ दक कह दिया था कि अरबो को सबक सिपाने के लिए अमरीका को वल-प्रमोग 
भी करना पड़ सकता है। इस सबक सिसाने की वृष्ठभूमि थौर बल-प्रयोग की 
आवश्यकता ने डिएगो गाप्विया के महत्व को और मरी बढ़ा दिया। 
वियतनाम युद्ध की समाप्ति ने दक्षिण पूर्व एशिया के आसियात देशों 
(इणड्रोनेशिया, धाईलड, मलेशिया, सिग्रापुर एवं फिलीपीस और दुनई) एवं आस्ट्रेलिया 
और स्वूजीलेड मे मुरा को लेकर अनेक भय थंदा कर दिये थे। आस्ट्रेलिया की 
मास्क्रोम फ्रेजर को सरकार देय की सुरक्षा के लिए दिएगी ग्रास्तिया में जमसीको 
उेजिक शक्ति का जमाब आदश्यक मानती थो। ,यमरीका द्वारा यह नी प्रचारित्र 
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घोषणा 967 में को। इसके साथ ही हिन्द महासागर में सोवियत,नौसेनिक गति- 
विधियों भे दद्धि होने लगी | अमरीका के नौसेना दिभाय ने “शक्ति-श्रुल्पता! की 
दुद्दाई देकर अमरीकी ससद से ह्विन्द भद्दासागर में सैनिक जड्डे बनाने की इजाजद 
चाही, किन्तु 970 में अमरीकी ससद ने इसके लिए इन्कार कर दिया ॥ फिर भी 
5 दिसम्बर, 970 को ब्रिटेन और अमरीका ने डिएगो गासिया 'के संम्वन्ध मे 
एक रहस्पपूर्ण समझोता क्या। माच, 97] में वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ और 
मार्च, 973 मे डिएसो साध्तियाः ने एक रूचार केन्द्र के रूप से काम करना घुरू 
कर दिया मई, 973 मे “न्यूयार्क टाइम्स! ने ठीक ही लिखा था कि हिन्द 
महासागर में विदेशी भूमि पर सैनिक अड्डा बनाने वाला प्रथम देश अमरीका बन 
गया है । 

बस्तुस्यिति यह थी कि अमरीका डिएुगो गासिया पर एक सैनिक अइडा 
बना चुका था और क्वल उसे विकसित करने का काम रह गया था। शायद 
यही कारण था कि 2970 और 973 के वीच वहाँ निर्माण कार्य मे खर्च की गई 
राशि को गुप्त रखा यया, यद्यपि अधिकारिक तौर पर अमरीका ने स्वीकार कर 
लिया था कि थहाँ 800 फुट लम्बी हवाई पट्टी और एक रेडियो स्टेशन का निर्माण 
पूर कर लिया गया है। इसके लिए [74 नोसेनिक तकनीशियन नियुक्त किये गये | 

प्रशन यह उठता है कि अमरीका ने डिएयो गासिया को ही क्यो चुना ? उत्तर 
साफ है--इसकी सामरिक स्थिति को देखते हुए हिन्द मद्धासागर का “चौयरी” बनने 
के लिए । यह भारत से केवल ]]30 मील को दूरी पर है और सिंगापुर, अदन, 
आस्ट्रेलिया, इराक, कुवत तया कतार से त्रमश, 2560, 2670, 3400, 3800, 
3500 तथा 3000 मील की दूरी पर है। इसकी एक प्रमुख विश्लेषता यह है कि 
इसके बआाम-पास चागास द्वीप समूद् के अतिरिक्त ओर कोई ऐसा बडा द्वीप नहीं है, 
जहाँ अमरीका के बिरोपी बपने अड्‌डे बना सके । दूसरी बात इस द्वोप पर रह रहे 
3200 लोगों को संनिक भड्ड़ा बनने से पहले ही द्वीप छोड देने को वाघ्य कर दिया 
गया था और इसत्रिए बडाँ अमरीकी गतिविधियों के विरुद्ध जामूसी या तोढफोड बी 
आध्यका नहीं रह गयी । तीसरी बात, ब्रिदेन को अपना सहयोगी रखकर अमरीका 
अबेब बदनाम होन से बच गया । 

दूसरा दोर---974 में अमरीका ने डिएगो गासिया के विस्तार का टूसटा 
दौर आरम्म क्रिया। वहाँ नोर्सनिक जदुश बनाने के लिए पहले उसने 290 झरोड 
डालर की राश्नि खर्च करने की घापणा की । 975 में हिन्द-चीन में अमरीका की 
पराजय और पश्चिम एशिया वी बिगडती हुई राजनीतिक स्थिति न अमरीकी 
प्रघासका के सम्मुख डिएसो ग्रासिया पर एक विज्ञाल सैनिक बड़डें के ओचित्य को 
साबित कर दिया | इसऋ बाद वहाँ निरन्तर नवीन निर्माण बष्य जारी रहे। पराल 
में शाह्‌ रजा पहलवो के 979 में पतन के बाद अमरीका हिन्द महासागर में अपनी 
खेनिक उपस्थिति को लगातार बढाता रहा। किन्तु उसकी सौसना के छठे और सातसें 
बेडे (जो क्रमश भूमध्य सागर और प्रशाम्त महासागर मे हैं) के जद्धाज ही द्विन्द 
महासासर की गइत पर भेजे जाते रहे । फारस वी खाडी मे गहराठे हुए सकद और 
ईरान में अमरीकी बन्धकों के प्रश्न ने अमरीझा और उसवे तेल आयातक मित्र देशों 
का विचतरित कर दिया | अमरीकी मसद ट्विन्द महासागर में अमरीकी हितों को 
उसके विश्वव्यापी हितो का यथावे मानते हुए तत्कालीत कार्टेर प्रशासन द्वारा प्रस्तुत 


उबई 
मुस्यालय ल्थापित कर पूरी को जा सकती हैं । डिएगो गाध्तिया से भ्मरीका सोवियत 
संघ के तौसेनिक रास्ते पर नजर रख सका औरर प्रश्मान्त महासत्यर में सोवियत 
सैनिक भड्डे ब्लादीवोस्तक और उसके काले सागर स्ष्यत नौसेनिक बड्डों के वोच 
निरन्तर आवाग्रमन पर भी अकुश रख सका । साय ही हिल्द महासागर में स्थायी 
अड्डा बनाकर वह प्रशान्त महासागर की अपनी भूमिका को शायद यहाँ भी दोहराना 
चाहता रहा। 


डिएयो गासिया विपयक अमरोकी रणनोति 


हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरोझो महत्वाकाक्षाओं और मंसूबों को समझने 
के लिए डिएगो गासिया विषयक रणनीति का विश्लेषण बहुत उपयोगी है । डिएगो 
माहिया पिद्के 5-20 वर्षों से अमरीका की सामरिक योजनाओ मे महल्वपूर्ण बना 
हुआ है। अमरीका के संलिक विशेषज्ञों ने बहुत पहले यह अनुमान लगा लिया था 
कि 980 के दशक के शुरू में महाश्क्तियो कौ प्रतिस्पर्धा हिन्द महासागर पर 
केन्द्रित दों जाएगी, क्योकि अढलाटिक और प्रश्चान्त महास्तागरों में प्रतिस्पर्धा के 
दायरे बहुत स्लोमित हो गये हें । हिन्द महासागर एशिया ओर अफ्रीका के विकापशील 
देशो पर बचेस्व स्यापित करने शा उन १र आधिक व राजनीतिबा दवाय डासने के 
लिए कूजी का काम करेगा। यही कारण था कि ब्रिटेन के पलामनवादी इरादों को 
भांप्कर अमरीका ने 30 दिसम्बर, 966 को ब्रिटेन से डिएग्रो ग्रासियां और 
चांगोस द्वीप समूह को सौ वर्षों के लिए प्राप्प कर तिया। 

डिएगो गातिया को लेकर पिछले डेढ दशक से जितने समाचार प्रकाशित 
हुए हैं, उनसे विश्व के भावी घटनाचक में इसके सामरिक महत्व को समझा जा 
सकता है। यह्‌ द्वीप चागोस द्वीप समूह का अग्रेजी 'दी' आकार का द्वीप हैं और 
]$ मील लम्बा तथा चार मील चौडा है| इस द्वीप का मामकरण 532 में इसे 
खोजने वाले पुर्तेदाली नाबिक के लाम पर किया गया है। यह द्वीप 85 तक 
फ़ास के अधीन रहा, किन्तु बाद मे ब्रिटेन ने हिन्द महासागर स्थित अन्य फ़ासीसी 
द्वीपो के साथ-साथ इस भी अपने अधिकार में ले लिया | न 

डिएगो भात्तिया यद्यावि मारीशस से 987 किलोपीटर उत्तर-यूर्व भे स्थित 
है, तथापि 965 से पहले तक इसका प्रशासन इसे मारीक्षत का हिस्सा मानकर 
ही चज़ाया जाता रहा। 965 मे ब्रिटेन ने सारीणस के अपु-स्वतन्त शासकों से 
एक समझौता करके डिएयो गासिया समेत सम्पूर्ण दागयोस्त द्वीप ससूह पर अधिकार 
कर लिया। इधर 968 में मारीधस झो पूर्ण स्वतत्बता प्राप्द हुई, किस्तु इसके 
एक वर्ष पुर ह्ढी ब्िटेन ने डिएगो गासिया ओर जन्य दीप मारी मुनाफे पर अमरीका 
को सौंप दिये । ददले में अगरीछा में 285 ताल डालर के शस्दास्त्र ब्रिटेद को मुफ्त 
में सौये ॥ अमरीका और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के अनुसार उपरोक्त द्वीपों का 
स्वामित्त ब्िटेन के पास रहेगा, किन्तु दोनो देशो की नुरक्षा की रप्टि से अमरीका 
वहाँ सेनिक अड्डे बनाने जौद सैनिक साज-सामान ठयो सेनिको का जमाब करने 
के लिए ख्ठन्त्र होगा ।? पं 

सेंविक होड़ कयो--दिटेल ने स्वेज-पू् के अपने सैनिक अड्डों को हटाने की 

१ हिएभो बादिया दिएदक जातडझासे हे लिए देखें-॥. 9. 'जाडाड, 


प्ल्प्र कल कक 
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टकराव की सम्भावनाओ को वढा दिया है। ब्रिटेन ने मारीशस की माँग दुकरा दी 
ओर हिन्द महासागर म॑ अमरीकी योजनाओ का पूर्ण समर्थन किया] 
वास्तविकता यह है कि डिएगो गासिया पर अमरीकी बड़डे का निर्माण 
योजनावद्ध तठीके से और पश्चिमी देझों की विश्व झत्ति-सन्तुलन म॑ भावी रणनीति 
को इष्टिगठ रखते हुए किया गया। एसे में उसे मारीश्षस को लौदाए जाने या 
सेनिक अड्डे का विस्तार रोक देने की कोई सम्भावना नजर नही आती | किसी भो 
सम्भावितत महायुद्ध में यह छोटा-सा द्वीप एशिया के लिए कितना खतरनाक साबित 
होगा, इसका अनुमान बहुत भयावह है । 
भारतीय नोति--यहाँ सवाल उठता है कि हिन्द महासागर में बडी शक्तियों 
की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मारत क्‍या नीति अपनाये २ इस सन्दर्भ में के० एम० 
पराणिकर की टिप्पणी उसके लिखे जाने के 3 दशक बाद भी सार्थक है। उनका 
कहना था--- हिन्दमहासागर के विपय के मारत की दीघंकालिक और अल्पकालिक 
दोनो तरह की नीति जरूरी है। इस समुद्री क्षेत्र मे अपन हितों की रक्षा के लिए 
भारत का एक समर्य नाविक थ्रक्ति के रूप मे विकास अनिवार्य है। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति तभी हो सकती है, जब मारत एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप मं उमरे 
और उसकी वैज्ञानिक व तकनीकी उपतब्धियाँ अन्य विकसित देशा की बराबरी करने 
वाली हों ।' 
कुछ विद्वानों का मानना है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय सजनीति मे हिन्द सहासागर 
की समस्या उतनी ज्वलत नहीं रह गयी है, जितनी एक दशक पहले थी। थाज न 
तो हिन्द चीन म॑ कोई सकट है ओर न ही अमरीकी बडे की उपस्थिति को लेकर 
तटबर्ती राज्य गकाबुल हैं। कुछ सामरिक विशेषज्ञ तो यह भी सुन्नाते हैं कि घक्ति 
सघर्प का फतक्रम हिन्द महासागर से हटकर प्रधात क्षेत्र की परिधि तक पहुँच गया 
है । नारू, सोलोमन द्वोप, फिली, केस “मूट्षम राज्य" साम्रारिक इष्टि छे महत्वपूर्ण हैं। 
कुछ और विश्लपक यह भी सुझात हैं कि भारतीय नौसेना आजादी के लगमग साढ़े 
चार दशक बाद मी हिन्द महासायर म अपने शक्ति के श्रक्षेपण में असमर्थ है। फिजी 
सो बहुत दूर की बात है, मारीक्षत्र मे भी राजनीतिक घटनात्रम को प्रभावित करन 
मे वहू असफल ही है | यहाँ इस वात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि हिन्द 
महासागर मे भारत की तकसग्रठ श्ुमिका ब्रिटेन, अमरीका या रूस जैसी नही हो 
सती । हमारा लक्ष्य कसी शक्ति यून्य का भरने का कनी नही सहा। परन्तु हम 
इस बात की क्तइ अनदखी नहीं कर सकत कि' सागर तत की सम्पदा का दाहन हो था 
मछठी प्रवडना या तस्करी की धुनोती, सारतीय राष्ट्रीय हित महासागर क' संदर्भ 
मे एक खास अवग ढंग से प्रारिभाषित ह्वात हैं। यहां दो-चार चुनिन्द्रा उदाहरण ही 
देखा ययप्ट हवाया । क 
कुछ वष पहल जब मालदीव म गय्यूम सरवार के खिताफ तरूवापलट की 
साजिश की गनी थी, तव उसमे भारत न ही नाकाम किया था। आज भी भारतीय 
नौसेनिक यदि मप्तार की खाड़ी में तैदात नहीं रहत तो लिटूटे उम्रवादिया की 
गतिविधिया द॑ और भी घाठक परिणाम तमिलनाडु और भारत पर पड़ मक्‍त हैं ] 
आरब सायर म नी दुबई और अन्य छाडी राज्या स वढे पैमाने पर तस्करी होती है, 
जा अपत्यक्ष परन्तु घातक रूप स॑ दश को आधिक क्षमता का क्षय करती है। भारत 
के साय झत्ुता का माव रखने दाजा बोई दंश हजारों मौल फँद भारतीय सागर तट 


ञ्ञा 
प्रत्येक सेंनिक व्यय को पारित करती रही । दिसम्वर, 979 में अफगानिस्तान में 
सोवियत हस्तक्षेप ने कार्टर प्रशासत को हिन्द मद्ासागर में अमरोकी सेनिक जमांब 
करने का अच्छा बहाना दे दिया था। 
अमरीकी बन्यकों को ईरान से छुड़ाने और तेल-आपूर्त सुनिश्चित करने के 
लिए अमरीक्ष ने जो व्यूह रचना तंयार की, उसका एक आवश्यक अग डिएयो 
आ्दयिया मे सात विशाल तैस्ते हुए घस्त्रापार बताना थर | जुन, 980 के आरम्म 
मे अमरीका के तत्कालीन रक्षा सचिव हेराल्ड ब्राउन ने डिएगो गाया के सम्बन्ध मे 
कार्टेर प्रशासत की योजना ब्रिटिश प्रवानमन्त्री श्रीमती मारप्रेट थंचर के सम्मुख रखी 
थो । दोनो देशो मे यह तय हुआ कि उक्त सेनिक अड्डें को स्वेज के पूर्व में एक प्रभु 
'एपरिग बोर्ड' के रूप मे विकसित किया जाये । पु 
इन समाघारों के बाद तत्कालीन भारतोय प्रधानमस्तों श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
में ब्रिटिश मरकार के सामने कडा विरोब प्रकट किया तथा लका, सिगापुर, 
मलयेशिया और इन्डोनेप्लिया को ब्विटिश-अमरीकी योजताओं के विरोध के लिए 
तैयार करने की कोशिश घुरु की । इघर मारीशस डिऐयो गासिया अड्डे की विस्तार 
पोजनाओं से आशकित हो गया ओर जून, 980 के मध्य में मारोभस ने उसे बापस 
प्राप्त करने के लिए प्रयास आरम्न कर दिए। 
विरोब विफल--मारीशस और तटवर्ती ग्रुट निरपेक्ष देशों का विरोध जाग्ब- 
अमरीकी योजनाजो को परिपूर्ण होने से रोकने मे असफल रहा। 6 जून, 980 को 
कोलम्वों कै समाचार पत्र 'सन” ते विश्यस्त राजनपिक सूंतो के आाघार पर यह 
समाचार प्रकाशित किया कि अमरीका डिएसो झाभिया पर एक दिश्लाल झस्कामार का 
निर्माय और सैनिकों का जमाव कर चुका है । यह भी केहा गया कि 973 में 
निर्मित 800 फुट की सामान्य सी ढेवाई पट्टी को 2 हजार फुट लम्बी अधुनातवम 
हयाई पट्टी के रूप मे विकमित कर लिया गया है जिस पर परमाणु शक्ति चालित्त 
बंसवर्षक बी-52 तथा मारो मालवाहक एवं ईघनवाहक विमान जैसे सी-$ 
ए क्या सी-4] आसानी से उत्तर सकते है । डिएगो ग्रात्तिया अड्डे पर 45 फुड 
गहरे नौसेंनिक बन्दरगाह वा तिर्माय भो पूरा कर लिया गया, जहाँ अमरोका के 
बिशाल विमान-घाहक जहाजों को 'होम पोटिग! की सुविबाय उपलब्ध की जा 
सकती हैं । 
जून, 980 में वहाँ 750 अमरीकी व्यक्ति निर्माण-कार्यों में सये हुए थे । 
जुलाई, 3980 के आरम्न मे टैको, वस्वरइरद याड़ियो, गोला-यारूद, भोजन-सामग्री 
भआादि से बे हुए खात विभाल अमरोकी मालवाहक जहाज वहाँ खाली” किये ग्रये | 
जनुमान है कि यह साज-सानान 2 हजार अमरोको सेनिको के लिए महीने भर तक 
के लिए काफ़ो होगा ॥ 
इन चौंका देने दाले तथ्यों की जानकारों मिलने पर मारीक्षम के तत्कालीन 
प्रघानमन्धी सर शिवनागर झमनुलाम ने 7 जुलाई, 980 को लन्दन में ब्रिटिश 
प्रघानमस्त्री थ्रीमती झारब्रेट घंचर से भेंट रूर दिएयो ग्रासिया पुषः सारीसस को 
शोटाने बी विधिबत नाथ को॥। उन्होंने तर्क दिया कि ऑस्ल-मारीशस समप्तौते के 
अनुसार डिएगो गारसिया को महज नौसैनिक और मालदाही जहाज के लिए इंथनल 
शाप्त करने का स्टेशन बनाने हो दात तय हुईं थो। किन्तु इसके विपरीत जमरीका 
के इम्र एक विशाल सैनिक जडड़े मे बदल कर हिन्द महासागर में महाझ्नन्तियों के 
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किया गया दस्तावेज । 
अप्रैल, 4984 पथ अपरीकी राष्ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन ने चीन से किये ग्रे 
परमाणु सहयोग समझौते की ससद से पुष्टि कराने का फैसला किया था, ताकि बह 
इस समझौते को 'सदसे वडी कूटनीतिक सफलता, बताकर नवम्बर, 934 में होन 
बाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को दुबारा जीत सके । बाद में रीगन ने यह ध्रुष्टि करान 
का विचार छोड दिया क्योकि उन्हें डर थां कि यदि अमरीका ने इस समझौते के तहत 
चौन को परमाणु टैक्नोलोजी दी तो दीन उसे परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान 
को दे देगा । अमरीका को कई ख्रांता से जानकारी मिली कि चीन पिछले कुछ वर्षों 
से पाकिस्तान को बम बनाते में दोरी-छिपर मदद करता रहा है। 
दुसरी तरफ सीनटर एलन क्रेन्टटन ने 2। जुन, 984 की अमरीकी सोने 
म॑ प्रस्तुत किये गये अपने दस्तावेज मैं पाकिस्तान द्वारा परमाणु बस बनाने सम्बन्धी 
जोरदार तेयारियो और उसमे चीनो मदद का जिक्र किया। उनके अनुसार 
इससे पाकिस्तान का पड़ोसी भारत भी बम बनाने की ओर उन्मुख होगा, जो जतत' 
दोनो देशो में युद्ध का मात प्रशस्त करेगा ॥ इससे न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में 
अशान्ति फैलेगी, बल्कि विश्व घान्ति नो भग होगी और अमरीकी हितो को चोट 
पहुँचेगी। एलन क्रेन्स्टन की माँग थी कि प्राकिसतान को अमरीका द्वारा दी जाते 
वाली आर्थिक व अस्त्रास्त्र सहायता तत्ताल रोक दी जाये और उस पर इस घातक 
हथियार को न बनाने के लिए दवाव डाला जाय । 
वैसे पाकिस्ताव द्वारा परमाणु बम बनाने की कहानी 97 में बगला देश 
के स्व॒तन्त्र राष्ट्र के रूप म उदित होने और मारत से युद्ध मे हारने से जुडी हुई है। 
जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्तानशीन होते क वाद कहा था कि भारत जेस पड़ोसी 
देश क साथ रहने के लिए पाकिस्तान को सेनिक ताकत लगातार बढती रहनो 
चाहिए । परमाणु बम का निर्माण इसी सेनिक ताकत का प्रमुस अर्ग था। स्वय 
भुट्टो ने 3978 मे फांसी की सजा सुनाने पर जेल-कोठरी मं लिख अपने अन्तिम 
टेस्टामेट (वत्तीयत) “अगर मेरा कत्ल हो' ([] 30॥ 8५५७५६०4०0) म॑ जनरल 
जिया उल हके की सेनिक सरकार पर आरोप लगात हुए कहा था कि उन्हांने देश 
को शक्तिशाली बनान के लिए जो परमाणु दापक्रम घुरू क्षिया था, जिया सरकार 
उसकी उपक्षा कर देश को कमजोर कर रही है। परमाणु बम के पक्ष में उनका 
तक था--'ईसाई, यहूदी तथा हिन्दू सम्पताओ के पास परमाणु बम वो क्षमता है। 
साम्यवादी देखा के प्राम भी यह क्षमता है। सिर्फ़ इस्लामी सम्पता ही ऐसी है, 
जिनके पएस परमाणु बम नही है 7 भुट्दो परमाणु बम बनाने के प्रति वितद कृत 
सकत्प थे, यह उनके इस बयान मै स्पष्ट है। उन्ही के शब्दों मे---'हमें घास-पाव ही 
क्यों ने खानी पडे, लेकिन हम परमाणु बस अवश्य बनायेंगे ।? 
इस परमाणु बस बनाने की योजना को “कोड नाम "प्रोजेक्ट 706' रखा 
गया। भृट्टो न इसके लिए पश्चिम एप्िया के मुस्लिम देशों का तूफानी दौदा किया 
और खासकर लीबिया नथा सऊदी भर से 'इस्तामी बम वा नाम पर विशाल 
2 *9४6६700ल्‍७ घोड़ा [$82ट ब0 $000॥ 4८३ ४३१९ गए] प्रएलट्न ढब>ब्ंआाज 
दर॥8 (काडपगण, उल्भाधी। 2एत सा०900 (न्धांय्रशा०७छ ४३४९ ॥08 ४३92७॥5.. 7० 
(०ए०फए०ड7 7०४ दाड ४5० 908653 ॥,.. 0979 [6 वैडबच्या० सध्याटशाणा छड४ छा 
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का दुरुपयोग, विघटनकारी घुसपेठ या अलगाववादी प्रद्धत्तियों को बढ़ावा देने के लिए 
कर सकता है। 

यह बात भी अनदेखी नही की जा सकती कि मारतीय भु-माय के सामरिक 
इप्टि से महत्वपूर्ण कुछ हिस्से हिन्द महासागर स्थित दीप समूह हैं। इनमे अंडमान 
निकोबार, लक्षदीव भारतीय भू-माग से काफी जलग-यलग है। हम उतकी ओर से 
अपनी आँखें नही मूँद सकते । 

यह ठीक है कि हवाई मार्ग से यात्रा सहज, सुगम और तेज होने के कारण 
हम अक्सर जलमागें की उपेक्षा करते है। परन्तु पर्यटक व पतकार चाहे कुछ भी करें, 
अद्यमी व्यापारी ऐसा नही कर सकते । पूर्वी अफ्रीका के देशों की स्थिति में (आधिक 
बे राजनोतिक) सुधार होने के बाद एक बार फिर हिन्द महासागर के इस जलमार्गे 
का महत्व भारत के लिए बढ़ेंगा। औरों के लिए हिन्द महास्तागयर का महत्व घटता- 
बढ़ता रह सकता है, किन्तु भारत के लिए इसका भहत्व हिमालय पंत खुंखला को 
तरह हमेशा वना रहेगा, क्योकि वह हमारी भू-राजनीतिक नियति का अभिन्न हिस्‍सा 
है। सदियों से भारतोय भूगोल की सीमा-रेखा उसके सरदर्भ मे निर्धारित होती रही 
है। ठोक ही फहा गया है---/उत्तरम पद समुद्रस्य हिमाद्विदवय दक्षिणम--वर्षम्त तदु 
भारत नाम, भारतीय तत्न सतति ।' 


पाकिस्तान की परमाणु तेपारियाँ 
(एनपद्धबा5 ह05 ति 'रंपररांट्वा छेणा0) 


पाकिस्तान अपनी स्थापना के साथ ही अपने को भारत्त के प्रत्िद्वन्द्दी व 
प्रतिस्पर्धी के रूप के देखता रहा है॥ आकार, आबादी और क्षमता के मामले में 
पाजिस्तान भारत की तुलना मे उन्नौस्त से भी कम ठहस्ता हे। फिर भी, पाकिस्तानी 
नेता मारत के साय सनिक सधपं मे लाम उठाने के उद्देश्य से 'एक कृत्रिम शक्ति- 
सन्तुलन” स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशीत रहे हैं। शीत ग्रुद्ध के वर्षों मे 
पाकिस्तान द्वारा अमरीकी सैनिक संगठनों की सदस्यता स्वीकार करता, इसी 
रणनीति का हिस्सा था। लेकिन भारत के साप ]947-48, 965 तथा 97] की 
सैनिक मुठभेड़ों में पाकिस्तान के इन प्रयत््तों की निरर्थकता उजागर हुई। परिणाम- 
स्वरूप पाकिस्तान अपनी भहत्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए कोई और विकल्प दूँढने को 
प्रेरित हुआ | जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस संदर्म में प्रकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार 
बनाने कौ बात सुझायी। उस यक्त (972-73 मे) अधिकाश भारतोय विद्वानों को 
लगता था कि यह पाकिस्तान के लिए मृग मरोचिका है । परन्तु आज यह बात सामने 
आने लगी है कि यह मरीचिका नही, बल्कि एक नयावह दुषस्वप्न है, जो फिसी भी 
दाण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सर्वनाशक यथार्थ में ददल सकता है। 

पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जवरल जिया उस हके समय-समय पर 
दोहयते थे कि “उनके देश की न तो परमाणु बस बनाने की मशा दे ओर ने हो 
उसके प्रास इसके निर्माण के लिए पर्याप्त साधत हैं ॥ उनका देश परमाणु ऊर्जा का 
उपयोग घान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करता चाहता है।' मगर उतका यह दावा खोखला 
सादित दो चुद्ा। इसको मिसालें हैं--अमरीका द्वारा चीन के साथ किये यये 
परमाणु सहयोग समझौते को खसद की पुष्टि के लिए पेश वे करना और सीनेटर 
एलन क्रेलस्टन द्वारा असरीकी सद्तद में पाकिस्तात के परमाणु मन्सूवे के बारे में पेश 
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द्वाइड्रोजन बम भी बना सकते हूँ 4” यदि पाकिस्तानी सरकार ने कद्दा तो हम उसे 
परमाणु बम बनाकर दे देंगे ।/ इस साक्षात्कार पर अमरीका में काफी हो हल्ला मचा 
ओर सीनेट की वेंदेशिक सम्बन्ध समिति ने पाकिस्तान को 3*2 अरब डालर कौ 
सहायता की एक किस्त देने में अडगा लगा दिया ओर भाग की कि राष्ट्रपति रीगन 
इस आश्रय का लिखित प्रमाण पत्र दें कि पाकिस्तान ने न तो परमाणु बम बनाने 
की क्षमता हासिल की है और न ही वह इसे प्राने वी कोशिश कर रहा है। रोगन ने 
ऐसे प्रमाण पत्र देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन वह अपनी रिपब्लिकन पार्टी 
के सदस्यों के जरिये पाकिस्तान के लिए सहायता की उक्त किस्त मजूर कराने में 
कामयाब रहे । 

अप्रैल, 7984 में अमरीका जिन तीन प्रमुख कारणों से चीन के साथ 
परमाणु सहयोग समझौता करने को प्रेरित हुआ, वे थे--चीन द्वारा क्सी अन्य 
देश को परमाणु वम बनाने मे मदद न देने का आश्वासन, पाकिस्तान के परमाणु 
प्रयासों को व्यर्य का दुस्साहूस और बडबवोलापव मानना और रीगन द्वारा इस 
समझौते को राष्ट्रपति चुनाव (नवम्बर, 984) में एक सशस्त्र बैसाखी के रूप मे 
इस्तेमाल करने की मन्शा । परन्तु बाद में टीगन ने राष्ट्रपति चुनाव में इस बेसाखी 
को इस्तेमाल करने का विचार त्याग दिया, जिसका यही मतलब लगाया गया कि 
अमरीका को ऐसे ठोस सबूत मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि पराक्स्तान परमाणु 
बम बनाने मे मुस्तेदी से कार्य कर रहा है ओर चीन इसमे बडे प्रेमाने पर मदद कर 
रहा है। अमरीवरा को यही डर है कि इस समझोते के तहत वह जो परमाणु 
टैक्नोलोजी चीन को देगा, वह उसे पाकिस्तान को भी दे देगा, जिससे बह भी 
परमाणु बम बनाने में समय॑ हो जायेगा । 

इस बीछ सीनेटर एलन क्रेन्स्टन ने इस बारे में सनसनीखेज जानकारियाँ 

, दीं। उन्हाने अपने दस्तावेज मे कहा है कि पाकिस्तान ने काहुता के यूरेनियम सवर्थंत 
सयम्त्र का विस्तार किया है। इस सयनन्‍त के लिए अभी भी टर्की के जरिये खासकर 
पश्चिम जमंती व फ्राप्त की कम्पनियों से परमाणु उपकरण पहुँच रहे हैं॥ पाकिस्तान 
प्लुटोनियम को पुन. सशोथित करने का कार्य गोपनीय रूप से कर रहा है, जिससे 
वह हर वर्ष एक परमाणु हथियार बना सकता है। उसने परमाणु हथियार डिजाइन 
दल 'वाह ग्रुप! का विस्तार किया है | पराविस्तान के साथ परमाणु हथियार छोडने 
की क्षमता भी है । 

एलन केन्स्टन ने अपने दस्तावेज म चीव-पाक परमाणु साँठ-गाँठ का जि 
विस्तार से किया। उन्होंने कहर कि ये दोनो देश एक्न्‍दूसरे के फ़ायदे के लिए 
परमाणु सहयोग कर रहे हैं ॥ चीन प्राकिस्तान को *सेन्द्रीपयूज/ बनाने में उठ खड़ी 
हुई इस्जोनियरिंग समस्याजा को हल करने में मदद दे रहा है तो इसके बदले में 
पाकिस्तान ने चीन को यूरेनियम-सवर्घन की वे विधियाँ और बम डिजाइनें उपलब्ध 
करा दी हैं, जो डा० कादिर खाँ ने हालणप्ड की एक परमाणु भट्टी से घुराई यीं। 
हज पातिस्पाल तो, परणएणु परेक्षण सप्दस्यी कौवडे उयलब्व कछ सट्टा है॥ अप 
पाकिस्तान को परमाणु बम की 'द्रिगर टेक्नीक” भी सिखा सकता है। इन्ही तस्या 
के आधारे पर एलन फ्रेन्सट्टन ने अन्त में कहा कि चीन को इस मदद से पाविस्तात 
बिना परीक्षण किये प्रस्माणु दम बनाने में समय हो जावेगा । 

तड से जब तक यह शूत निविवाद रूप से प्रमाणित हो घुफी है कि पाविस्तान 


हा 
मात्रा मे घन जुटाने में सफल रहे। पाकिस्तान जहाँ एक तरफ फ्ासत व अन्य पश्चिमी 
देशो छे परमाणु उपकरण एकत्र झरने लगा, वही दूसशी ओर परमाणु विशेषज्ञ 
तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा या । उसने तस्करी व फर्जी कम्पनियों के नाम से 
बडे पैमाने पर परमाणु साज-समान हासिल करना जी आरम्म कर दिया । # 

इस बीच यह रहस्योद्घादन हुआ कि पाक वैज्ञानिक डा० जन्दुर कादिर छल 
दवा्लण्ड की एक परमाणु भट्टी से यूरेनियस संवर्धत (£77कंगए८०) की 'सेन्ट्रोप्यूज 
विधि के बारे में चोरी-छिपे जानकारी कर रहे ये। कहते हैं कि उन्होंवे अपनी 
एक डच प्रेमिका की मदद से 'ेन्‍्ट्रीपयूज प्रोसेस” की गुप्त कुजियाँ सीख ली और 
उन्हें यूरेनियम संवर्धन के अत्यन्त परिष्कृत फामूले ओर बम डिजाइनें चुराने में 
कामयाबी मिल गयी । दिसम्दर, 975 में वह पाकिस्तान भाण गये, जहाँ उस्हें 
काहुता के युरेतिवम-संवर्धव संयन्त्र का कार्यभार सौंपा गया। यों 

इसके बावजुद अमरीका ने पाकिस्तान की परमाणु ते: को गम्मीरता 
से नही लिया) सम्मदत” उसकर ख्याल था कि पाकिस्तान अकेले परमाणु बम 
बनाने में शफल नही होगा | जब दिसम्बर, 979 में अफगानिस्तात में सोवियत 
सघ ने सेनिक हस्तक्षेप किया तो जमझोका ने प्राकिस्तान को "सुरक्षा आवश्यकता 
के नाम पर 3'2 अरब डालर मूल्य की आयिक व इस्त्रास्‍्त की वड़ी सहायता देने 
की धोपणा कर डाली। मगर अमरीका इस संथ्य को नजरअन्दाज कर गया कि 
पाकिस्तान ने गोपनीय तरीके से परमाणु बम बनाने सम्बन्धों काफी उपकरण दे 
सामग्री एकत्र कर ली है ओर चीत भी उसके इस प्रयास में बड़ें प्रेमाने पर मदद दे 
श्द्दाहै । 

हालाकि फरवरी, 983 मे तत््कालोन: अमरोकी उप विदेश मन्त्री हाएवड 
स्केफर ने एक ससदीय समिति के समक्ष दिये गये क्षपने साक्ष्य के दोरात स्वीकार 
किसा था कि पाक्षिस्तान परमाणु बम बनाने में सक्रिय है। मगर एक तरफ 
प्राकिस्ताल सरकार दार-बार पस्माणु बस र बनाने की कसमें राठी रही तो दूसरी 
ओर अमरीकी प्रणासत यह सावता रहा कि पर्याप्त साधनों के अभाव में पाकिस्तान 
अतत्तः परमाणु बम बनाने का इराद/ छोड़ देगा। उसका यह भो ख्याल था कि 
पराकिस्ताम को दी जा रही 3-2 अरब डालर की आधिक व शस्त्रास्तर मदद उसे 
परमाणु बम बनाने के मसूवे से विमुख करेगी । 

इस बोच जनवरी, -984 भे चीन अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी का 
सदस्य बन गया, जिससे अमझोक़ा की चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाते वाली 
परमाणु मदद के बारे में आय्रकाएँ खत्म हो गयो। साथ हो यह आशा की गयी कि 
चीत अब परमाणु मसले पर सबमित और डिस्मेटारीपूर्प दा मे आपरण करेगए ३ 
जनवदी, 984 में ही चीनी प्रधानमस्त्री झाओ जियाग में जपनी वाशिंगटन यात्रा 
के दौरान सावंजनिक रूप से आस्थासन दिया कि उनका देश किसो अन्य राष्ट्र को 
परमाणु हथियार बनाने में मदद नहीं करेगा । 

मगर फरवरी, 984 मे डा० अब्दुर कादिर सौ ने लाहौर के 'नवाये वक्ता 
नामक असवार को चौंका देने वाला साक्षात्कार दिमा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 
ने डक वर्षों मे 'सेन्द्रीपयूज विधि! के जरिये यूरेनियस्न सवधित करने की 
टैक्नोलोजी पा लो है, जबकि पश्चिम के देशों को इसे पाने में दो दशक जितना 
लम्बा समय लगा था ॥“इस क्षेत्र में इमने भारत को मो पोछे छोड़ दिया है“ हम 
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दुगुना हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति मे जरूरत इस दात की है कि भारत जहाँ एक 
ओर चीन-पाक परमाणु मिलोभयत पर कडो नजर रखे, वही टूसथी ओर वह जपने 
समक्ष मोजुद परमाणु विबल्‍्पो पर पुनविचार करे | 


रंगनेद की समस्या * दक्षिण अफ्रोका व नामोबिया 
(छ०णटफ़ ० 6छड्डफ्लतव 5000 #(६0३ < 7२४ए५७) 


अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, जो दक्यको तक 
उलझी रहती है॥ उनके स्पर्श मर से अन्य समस्याएँ मी जटिलतर हो जाती हैं। 
कई बर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये समस्याएँ विस्फोटक बनी रहती है और ऐसा 
जान पडता है कि राजनय या छापामार अथवा पारम्परिक युद्ध के माध्यम से भी 
इनका समाधान नहीं दूँढा जा सकता। दक्षिण अफ्रीको सरकार को राग्भेद नीति 
लगभग आठ नो दक्षको से विश्व के सामने एसी ही चुनौती पेश करती रही है । 

रगनेद नीति के तोन बुनियादी पहलू--दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न के साथ 
आरम्म से ही ठीन दुनियादी पहलू आपस मे गुये रहे है। ये हैं-“-() ओऔप निदेशिक 
उत्पीडन और झोपण, (2) रमभेद की अमानवीय बर्बर 'नोति', तथा (3) 
समज्राज्यवादी सामरिक पंड्यन्त्र ) बहुत सक्तिय ढंग से इष्टिपात करने पर यह बात 
स्पष्ट हो जानेगी कि इन तोनो पहलूओ मे आपस में सिफ अन्तर-दन्द्र ही नही है 
बल्कि ये एक दूसरे को खतरनाक ढग से पुष्ट करते हैं।? 

रगभेद समस्या फी जडें-“-रगभेद की समस्या की जड़े 9 वो शताब्दी के 
उत्तराडे में यूरोप से जमंन और डच ओपनिवशिकों के उस निष्क्रमण (£50005) तक 
दूँढी जा सकती हैं, जिसने अफ्रीका क दक्षिणी हिस्से को आबाद क्या। आरम्म से 
ही इस औपनिवेशिकीकरण ओर अन्यञ्ञ औयनिवेशिकीकरण मे अन्तर था & पूर्वो 
अप्रीजा हो या रोडेशिया या फिर बल्जियायो कागो या पफ्रासीसो सोमालिया, इन 
उपनिवेशो का अपने स्वामी देश, “मातृ-पितृ देश से नाठा टूटा नही था। सम्प्रभु देश 
का नियन्त्रण औपनिवेशिक शासकी पर बना रहा ओर उनका क्षेक्षणिक, आधिक व 
सास्क्ृतिक जीवन पर निदद्धेन्दर वर्चस्व रहा । 

दक्षिण अफ्रीका में स्थिति अपवाद स्वरूप रही। प्रवासी डच और जमंन, जो 
आगे चलकर 'बोयर! नाम से प्रसिद्ध हुए, दूरी तथा अन्य ऐत्तिहासिक बारणो से 
अपने जन्म स्थान से कट से गये । उन्होने एक नई नापा और एक विशेष “अफो- 
यूरोपीय जीवन झलो'” विकसित की, जो आज “अफ्रीकान सल्ूृति' के नाम से 
जानी जाती है | सयोग से जिस भूमि को उन्हाने कअपनाथा, वह से केवल घस्य 
श्यामल थीं, बल्कि स्वर्ण, हीरो, क्रोमियम और आगे चलकर यूरेनियम जैसे दु्ंन 
खनिजों से समृद्ध थी ॥ दक्षिण अफ़ोक्ा की भू-राजनीतिक स्थिति भी एसी थी कि 
उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या अपनों सुरक्षा के लिए किसी अन्य दश पर निर्मर रहने 
की जरूरत नहीं थी॥ जब तक अफ़्येज्ों महाद्वीप मे उपनिवशवादी उथल-पुयल का 
ज्वार नहीं उठा था, तब तक अल्प-सख्यक यूरोपीय आत्रजक विश्येपाधित्रार सम्पन्न 
व सुविधाभागी शासको के रूप मे नियपद रह सवते थे । बोपर सूत के अश्रीकान 
शासक वर्ग ने अपने स्वार्यं साथने के लिए यह दृरदर्शिता वरती कि उसने सविष्य में 
गद्दी के लिए खतरा बत सकने वाल समी तत्वों का नितात व्ंरता से दमन किया। 

3 इब्र--७४॥॥०७ 8जपीला, उ्ब्धडटान अुधिटव 5/कत५रड 09 (0:०ए७ा३, ॥980) 
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के परमाणु बम बना सिया है। प्रारतीम रक्षा अध्ययन संस्थान के भूतपूर्व निदेशक 
क्ै० सुब्नहमण्यम हमेशा से यह कहते रहे है कि पाकिस्तान को अपने वम के परीक्षण 
को सामरिक इप्टि से कोई भी आवश्यकता नही है । सु्रहमण्यम यह चात भी रेखाकित 
करते रहे हैं कि भारत इस वियय मे आइबस्त नहीं बैंठ सकता, क्योंकि रेडियो- 
घर्षिता आदि के डर से पाकिस्तात परभाणु अस्त्र के प्रयोग से हिचकिचाने वाला 
नही | यहू आवश्यक नहीं कि पाकिस्तान भारत के नागरिक ठिकानों पर ही परमाणु 
हमला करेगा | इसका सबसे बढा लाभ तो मनोवेज्ञानिक दबाव डालने वाला होगा। 
चूंकि फे० मुब्रहमण्यम उग्र राप्ट्रवादी श्रमझे जाते है, अतः पाकिस्तानी बम-विषयक 
उनका विश्लेषण अनेक सोगो को अतिरजनाप्रर्ण लगता रहा है ४ फिर भी, हाल में 
ऐसे रहष्योद्घाटन हुए हैं, जिनके दाद किसी असमजस की कोई गुजाइबद नही रह 
गयी है। 
प्रप्तिद्ध मारतीय पत्रकार कुलदोप नैय्यर की पाकिस्तान यात्रा के दौरान 
पाकिस्तान बम के जनक डा० अब्दुल्त कादिर खाँ ने उत्तके साथ एक सनसमीखेज 
साक्षात्कार के दौरात यह बात “स्वीकार' की कि पाकिस्तान मे परमाणु बम वसा 
लिया है। वाद भें पाकिस्तानी राजनयिको ने इस दात को लेकर बड़ा शोर मचाया 
कि कुसदीप नेय्वर ने डा० कादिर खाँ के साथ सिर्फ अवौरधारिक बातचीत की थी 
और उन्होने अपने मेजवान के साथ वेषफाई की आदिं। पाकिस्तान के कुछ भारतीय 
प्रित्रो ने इस वात को छूल दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की ओर यह मत सामने 
रखा कि यह रहस्योदूषाटत सिर्फ राजनयिक रस्साकशी का एक हिस्सा था। 
परन्तु इस वात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुलदीप नेय्यर के दृतान्त 
और विश्तेषण में किसी मी बात का प्रामाणिक प्रतिदाद” अब तक प्रकाशित नहीं 
किया गया है। इन्ही दिगो अमरोकी सीनेट की विशेप समिति की सुनवादयों मे 
कह अमरीकी विशेषज्ञों ने यही राम स्रमाण प्रस्तुत की कि पाकिस्तान बस बना 
। ॒ 
पदुपरान्त डा० परवेज नामक एक ओर पाकिस्तानी वैज्ञानिक यूरोप में 
परमाणु गुप्तच दी करते हुए पडा गया। इस प्रकार पाकिस्तानी परमाणु परियोजना 
खलना की कोई भी कडो अब अच्य्य नही रह गयी है । इन्ही दिनों यह मुद्दा भी 
चित रहा कि यदि पाकिस्तान अपने परमाणु संयम्त्रों के अन्दर्सप्ट्रीय निरीक्षण 
नियन्धण के लिए तैयार मही होता तो उत्ते अमरीकी सहायता का हकदार नहीं 
टला जा सकता। परन्तु अफगान सकट के रहते और जाड़ो के क्षेत्र मे बढ़ते तनाव 
के काएण अमरीकी सरकार अपने सामरिक दावों के अनुप्तार पाकिस्तानी परमाण 
कादर के बारे में अंची, गूंसी और बहसी बनी रहने को रुजबूर रहे ! है 
उरीक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु वम अताने को 


क्योकि ये दोनो देख भारत के पड़ोसी है ओर इनके सम्बन्ध मैंत्रीपूर्ण 
परम तत ड़ इनके साथ भारत के न्ध मैत्री 

नहों। चोन 964 से के परमाणु हथियार सम्पन्न है और यदि पराकिस्तात मी इस 

खतरनाक परमाणु खिलौठे को बना सेद्य है दो मारत के समक्ष सुरक्षा का खतरा 


3 प्राकिस्ठादी रप से उत्पन्न उामरिरू चुनौती के विर्तृढ़ छश्ययन के बिए देखें--048॥0८ 
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नेल्सन मड़ेला इसके एक प्रमुख उदाहरण हैं। जिद लोगों ने मिदिल नाफरमानी 
का नहीं, वल्कि हिसके बगावत का मार्ग चुना है, उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। 
ऐसे लोग कटलखने कुत्तो, अश्रुयैस, घुडसवार सैनिको और गोलियो का सामना करते 
हुए दर्जनों की तादाद में बलि होते रहे हैं॥ दक्षिण अफीकी सरकार निहत्ये अश्वेतो 
की निर्मम हत्या से असन्तुष्ठो को सबक सिखाने में कभी नहीं हिचकिचायी। 
पछापविल और खुबतो के हृत्याकाड ऐसे ही उदाहरण है । सयुक्त राष्ट्र सघ, राष्ट्रमडल 
ओर गुट निरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तेयार कर दक्षिण अफ़ीका की दुष्ट 
सरकार को दण्डित या अनुश्यसित करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं। राष्ट्रमडल 
से निष्कासन या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से बहिप्कार का कोई प्रभाव 
दक्षिण अप्रीका पर नहीं पडा। इसी तरह सयुक्त राष्ट्र सघ की आम समाओ मे 
उसकी निरन्तर भर्त्सना और वर्ज॑ता करने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन एक वापिक 
अनुष्ठान भर बनकर रह गये हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आशिक प्रतिवन्धों की 
चर्चा वर्षों से होती रही है, पर अमरीका व ब्रिटेव का सहयोग न मिलने के कारण 
इनका अस्तित्व नामोल्लेख मर के काम का रह गया है। 

जब सपुक्त राष्ट्र सघ का पूर्वंवर्तो सयठन राष्ट्र सघ सक्रिय था, तब नामीविया 
का बिस्तृत प्रदेश “मेडेट' व्यवस्था के तहत नियरानी और हिफाजत के लिए दक्षिण 
अफ्रीका को सौंपा गया था । मेडेट ध्यवस्था की दुर्वलताओ और कमियो के विश्लेषण 
का यहाँ अवकाश नहीं, फिर भी इस उत्तरदायित्व के निर्वाह में दक्षिण अफ्रीका ने 
जिठती ब्रेईमानी की है, वह उल्लेखनीय है। मेडेट व्यवस्था का अर्य थ्रा अधिकृत 
प्रदेश को आत्म निर्मरता, आर्थिक विकास ओर स्वशासन के लिए तैयार करना। दक्षिण 
अफ्रीका ने निहायत घूतंता के साय चुनावों का दिजावा पूरा करते हुए इस 
भू भाग को एक ऐसे उपनिवेश मे वदल दिया, जिसकी दशा क्सी भी पारम्परिक 
उपनिवेश से बदतर बनी। इसी तरह बादूस्ताव तथा र्वाजीलैंड के उदाहरण लें, 
जिनकी स्वायत्तता घोषणा पनरो तक सीमित है। इनका निरूपण ऐसे क्या गया है 
जैसे अजूबे जादिवासियों को कबाइली सग्रहालयो म रखा गया हो और इन 
पर आसानी से नियन्त्रण रखा जा सक | 


दक्षिण अफ्रीका की ताकत 

एक लम्बे समय से यह अटकल लगायी जाती रही है कि अग्रिम प्रक्ति के 
राष्ट्रो की आजादी के बाद दक्षिण अफ्रीका मे मुक्ति सम्राम तेज होगा और इसके 
दबाव से दक्षिण अफ्रीका में आन्तरिक राजनीतिक दवाव बढेंगे । परन्तु कई कारणों 
से ऐसा नहीं हुआ। अग्रिम पक्ति के अप्रीकी राष्ट्र सैनिक साम्यं के मामल भ 
दक्षिण अप्रीका की तुलना में वेढद कमजोर हैं और अनेक देश भूमिबद्ध हैं। सात 
ऐसे भूमिबद्ध देशों क कुल व्यापारिक सामान का 50 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण अफ्रीका 
के माध्यम से गुबरता है। अफ्रीका में बिछी रेल पटरिया का एक-चोयाई हिस्सा 
दक्षिण अफीका में हैं और इस रगभेदी देश क छह हजार रेल-डिब्बे अश्वेत देशों का 
आाष्त ढोते हूँ। यादि दाक्षिण बफ़ीका जवाबी हमले सम अस्वेत मजदूरों को काम पर 
लेना बन्द कर दे तो लेसोयो जैस देश का 40 प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पाद नष्ट हो 
जावेया। दक्षिय अप्रीका की अतिक्रियावादी सरदार के वक्षघर गोर अमरीकी एुद 
अप्रेजों का कहना है कि रमभेद के विरुद्ध सघर्ष ठज करने का बुरा परिणाम होगा, 
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रे पे नि न्वन श्चिप्ती सात्राज्यवादी देशों 
साध हो ऐसे अन्तराष्ट्रीय सेनिक गठबन्बन किये जिससे पश्चिमी सात्राज्यवाई 
का उसे समर्थन मिलता रहे॥ दक्षिण अफ्रीका की मर की यह 4083: 
'अपासर्थाइड' (8978०) के नाम से कुल्यात है, अग्रेजों से लोहा लेने के! लिए 
गाघी जी की प्रेरणा बनी । 








दक्षिणो अफ्रोका : समस्या-र्यल 


रंगनेद के विरुद्ध संधर्ष--बीस़वी श्वताब्दी वेः आरम्भ के साथ एशिया और 
अफ्रीडा में सर्वत्र स्वाधोनता सप्राम तेज हुआ और अन्ततः ग्रूरोपोय औपनिवेशिक 
शक्तियाँ यापस लोटने को विवश हुईं । किन्तु यह बात दक्षिण अफीका पर लागू नहीं 
की जा सकी क्योंकि अफीकान लोगों का तझुे था कि उतके लिए “मातृ-पिठू देश" 
सोटकर जाने कि कोई जगह नही दची रही है। इमे कुतर्क ही कहां जा सकता है, 
वयोकि यदि इन आप्रवाप्तियों को मूच स्थानीय अक्वीफियों के समकक्ष मात भी लिया 
जाये तो उनकी भेदभाव थाली नोतियों का ओचित्य सिद्ध नहीं क्विया जा, सकता। 
आज दक्षिण अछीका में रहने वाले गोरे सोग कुल बावादी के सिर्फ दपत प्रतिघत हैं, 
किस्तु जावास, शिक्षा, घिरित्सा, रोजगार, भूमि पर स्वामित्व व मतदान समो खेतों 
में उनका दमपोटू आधिपत्व है। अश्वेत लोग पशुवत जीवन यापन करने को 
विवश हैं और असहमति डा स्वर मुपर करते थाले अफीको राष्ट्रवादी थाग्रेस के 
सदस्य दशकों तक जेल में बन्द रसे जाते हैं। 28 साल का कारावास मोम चुके 
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अधिक संतोष का.विपय तो यह है कि दक्षिण अफ्रीका मे राष्ट्रपति डि क्या ने 
काफी जोखिम उठाते हुए रपभेद को क्रमझ समाप्त करने को दिशा में सार्थकू कदम 
उठाया है। खेल के मैदान मे नस्‍लेय भेदभाव का अतर दृष्टिगोचर हो रहा है। 
अफ्रीकी मूल के विश्व विख्यात क्रिकेट खिलाडी गैरी सोबर्स का दक्षिण अप्रीको-दौरा 
बहुत सफल रहा। उसके वाद सुनील गावस्कर की दक्षिण अफ्लोका यात्रा पर भी 
भारत सरकार ने कोई प्रतिवन्‍्ध नही लगाया | भारतीय फिल्‍म जभिनेताओं, पर्व 
गायक-गायिकाओो को भी अपेक्षाकृत आसानी से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को 
अनुमति दे दी गईं। इसीलिए कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार को यह सक्रेत मिले कि 
वह रगभेद की नीति को समाप्त करे तो उसे पुरस्कृत किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय 
विरादरी उस्रका वहिंष्कार समाप्त करेंगी और वह उसे अस्प्रश्य नही समझेगी । यह 
स्पष्ट है कि आधिक प्रतिवन्‍्ध निपेघ और सोच-समझ कर क्यि गये सयत सम्पर्कों 
के सतुलन वाला राजनय ही दक्षिण अफ्रीका मे रगभेद की समाप्ति के लिए कारगर 
सिद्ध हा सकता है। 


नामोबिया को आजादी एवं नई चुनोतियां 
(756एलाए६॥०४ 40 इर३गञ03 275 २८७ ८४७॥६०8०5४) 


अफ्रीकी महाद्वीप मे नापीविया द्वाया स्वतत्रता प्राप्ति एक ऐसी घटना है 
जिसका सही ढंग से अम्तर्रास्ट्रीय भूल्याक्न किया जाना अनी बावी है। दशको तब 
सह सोचा जाता था कि इस भू-माग पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इतने जबर्दस्त ढंग से 
जबरन कब्जा किया गया है कि उसक झिकजे से यह छूट नही सक्‍ता। यह अटकल 
भी लगायी जाती थी कि भूगर्मीय सम्पदा के दोहन क लिए उत्सुक पश्चिमी राष्ट्र 
इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी मुनाफाखोर साझेदारी जारी रखेंगे। 
जगोला या सोजास्विक जैसा कोई जुझ्नारू सघर्ष भी नामीदिया में नहीं चल रहा 
था। वहूरहाल, इस सारे घटनाकम स॒ यही उजागर हाता है कि कमी-कमार 
ऐतिहासिक प्रदृत्तियो वी क्रमश प्रमति भी निर्णायक बन जातो है। नामीविया को 
बाफी लबे सर्प के वाद अन्तत, 2] भा, 990 को आजादी मिली । 

नामोबियां का महत्व--हीरों, यूरनियम, स्रोना तथा अन्य बीमती घातुआ 
जैमी प्राकृतिक सम्पदा से ओत-प्रोत इस देश में मात्र 80 हजार छदेव नागरिक थे, 
जबकि पर्वेतों वी सब्या 3 साख थी। हालाँकि नामीजिया का पुराना नाम दक्षिण 
पर्िचिम अप्रीका है लेकिन 968 म सयुक्त राष्ट्र सघ न इसबा नाम बदल कर 
मामी विया रख लिया। प्राकृतिक सम्पदा के अपार मडार के कारण 7वी शताब्री 
में यूरोपीय देश नामीबिया को ओर आकर्पित हुए, जो विश्व में जगह-जगह उपनिवेश 
स्थापित करते जा रहे थे । फिर भी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को क्षीत्र ही उपनिवेश 
नहीं बताया जा सका 884 म क्षमंनी ने नामीविया को अपता सरक्षित राज्य 
(९700८८४००॥८ $0&०) घापित कर दिया। मगर, पहले विश्व-युद्ध के दौरान 
६95 में दक्षिण अफ्रीकी सेनानो ने जमंदी को परास्त कर नामीबियाई भु-माग 
पर कब्जा जमा लिया। 

भेडेट ब्यवस्या--920 मे याप्ट्र सघ ने मेडेंट व्यवस्था के तहत प्रशासन 
चतान के लिए दक्षिण अफ्रीका को नामीबिया सौंपा। राष्ट्र सघ के विघटन के बाद 
भो दक्षिण अफ्रीजा ने इसे जपन बल्ले से मुक्त नद्ठी किया। 946 में स० रा० 


झा 
जिसका खमियाजा अद्वेत लोगों को घभुगतना पड़ सकता है॥ ऐसे सोगो का मानना 
है कि क्रमशः सुझाव व दवाव से सुधार के लिए ही प्रवत्न करना होगा। 
दूत्तरी ओर दक्षिय जधप्तेझा सरकार स्वदेश नें असन्तोष और अद्चृहमति छा 
स्वर दबाने मे सफल सही है। अनेक सवेदनझ्चौल व समज्ञदार दक्षिण अकोको गोरे 
लोग अन्‍्यत्र जा चुके हैं। नेल्वन मडेला ऊँसे अद्वेत नेठाजों को दसको तरू जेल में 
बन्द रहने के कारण अछीकी राष्ट्रोय कांग्रेच को लोकर्रिदवा को भारी नुक्सान 
पहुँचा | हम मारतदासी भले ही कुछ मी द्ोचें किन्तु दक्षिण अछ्लीका में शाथीदादी 
शान्तिध्रिय व असहयोग आन्दोलन चताने को घड़ो कब को दोठ चुनो हे । 
दक्षिण अश्लेझ् नगरो व कस्बों में हुए द्िस्तक दसगे एवं आयजनी को 
बारदादो से यह प्रवट होता है छि युवा ग्ेश्देत लोगो का घंयें चुक गया है।॥ परन्तु 
दुर्नाव्य का वियय यह है कवि उनके प्रुस्से के शिकार उत्पीड़ुक गोरे लोग नहीं, बल्कि 
अपना पेट पालने के लिए गोरो के साथ उहहूार हूसदे झो मजबूर इनके हो अश्वेत 
भाई बन्पु हैं। यह उम्मीद करना ब्यर्य हे क्वि यदि अमरीका, जनेंनी, ब्रिटेत 
आदि जंस्े बड़े देव दक्षिप अफ्रीका से अपनी पूँजी बापस लाना आरम्म करेंगे 
वो तेज होते आधिक संझेट के ज्ताथ फ्लाऊं सरकार घुटने ठेकने को विदश 
होगी । कुछ छाल पूर्व कुछ बड़े बहुराष्ट्रोपय नियमों जौर देको मे अन्तरॉप्ट्रीय जनमत 
के प्रभाव मे दक्षिष अफ्रीका से ऊपना क्लारोडार समेटता जारम्भ छिया यां, परन्तु 
क्षपिर उत्तेजना घाव होने के साथ हो इनकी सभादता भी चूक बयो॥ दोया की 
सफलता का सवते बडा रहल्य यह या कि वह सक्ीर्ष स्प्ट्रीर. हित के नाम पर और 
झीत युद्ध के वर्क दोहरा कर ऊपने हिमायतियों का भयादोहत करते चय्हे। 
मसलन, मारप्रेंट यंचर को सरकार, जो भरीदी और देरोडग्रारी से जुछ्ती रही, 
बह कतई ब्दश्त नही कर सकती थी कि दक्षिण अप्छीझा में लगे लगभग सात अरब 
पौंड ही उसवी पूंजी सानवताबादी नीनियों के कारण खटाई में पड़ जाये। इसी 
तरह दोषा सरकार अमरोझो राष्ट्रपति रीमन को अंगरोला में सोवियत सैनिक 
मलाहकारों की थाद दिलाते रहकर अपने अनुकूल करती रही ४? 
सारतोय भूमिक्ता--दक्षिप अछीको सरकार ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की 
एकता भें फूट डालने को छोशिश्न को ॥ उसने संक। में ऋआतोर-सनस्या जनित 
बह छुड़ ने भा प्लिपाही व सवाहकार भेवकर रंगभेद के कट्टर विरोधी भारत 
को सम्बे समय तक अन्धत्र उतसाये रखने का प्रयत्त किया था। अरती गद्दी चुरक्षित 
रखने वी बोषा को रणनीति का एक और पश्च पा। पदि उनको झन्त्रिपरियद्‌ का 
एक सदस्य कट्दरपंपी रुख अपनाता था तो दूनदा सदस्य अन्य देखो को अमर में 
डालने # लिए सुघारवाझे चेहरा ह्स्तुत करता था। बोया सरकार दर्क्षिय अफोझा 
में रहने बाल्ले मारतोयो का कुटिलठायूर्प उपयोग झाफी सम्बे समय से करती रही । 
भारत रमफेद के विरोध ही नोठि पर पू्व॑ंक्‍त अटल है ओतेए यह संतोष का 
डिपय है झि इसके अच्छे परिभान धीरे-घोरे सामने आने लगे हैं। नामीदिया आजाद 
हो घुका है और नेत्सन मडेला 25 वर्ष जेल में रहने के राद रिहा हो गए। सबसे 
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अनुमान के अनुसार इसके लिए उसे 35 कटोड अमरीकी डालर की सहायता की 
जरूरत होगी, जिसे जुटाना भासान काम नहीं है । नामीविया विभिन्न स्रोतो से यह 
मदद पाने की जी-तोड कोशिश कर रहा है। भारत ने उसे 20 करोड डालर 
की द्विपक्षीय मदद देने की घोषणा की । 

दुसरी समस्या वहाँ रगभेदी झासन से पैदा हुए सामाजिक और आधिक 
असतुलन को दूर करने सम्बन्धी है । जहाँ दक्षिण अफ्रोका ने अपने शासन काल 
के दौरान नामीदिया मे अश्वेता के कई मुटो को प्रोत्साहित कर उन्हें आपस में 
लडाया यही जनता की आथिक हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाया। 
वहाँ आज भी तोस प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार हैं) अधिक़ाश्ष अश्वेत अशिक्षित्न हैं। 
वहां भाजादी के बावजूद नामीविया की स्वय अपनी मुद्रा दा प्रचलन घुरू नहीं 
हुआ है। अभी भी वहां दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा 'रेंड' का प्रचलन है। अत देश में 
सामाजिक व जोथिक असतुलन का उन्मूलन कोई आसान कार्य नही होगा। 

तीसरी समस्या नये मामीवियाई सबिधान के विर्माण को है। चुनाव से 
सत्ताधारी स्वापो को दो तिहाई बहुमत नही मिला, जो प्रस्तावित सविघान को 
लागू करने के लिए अनिवायें है। अत राष्ट्रपति नुयोमा को इसके लिए विपक्षी 
दलो पर निर्मर रहना पड़ेगा । 


नई विश्व अर्थव्यवस्था को तलाश 
(5९8०7 णि बज छत 220000० 0:36) 

भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने एक बार कहा था कि “आर्थिक स्वाधीनता 
के बिना राजनीतिक आजादी कोई अर्थ नही रखती /! बल्तुत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का मूल दिपय राष्ट्र के आर्थिक हिठो का सम्परादन ही है । सास्कृतिक और सामरिक 
राजनय की शतरजी चार्ले इस राष्ट्रीय हित क सन्दर्भ में ही समझी जा सकती हैं । 
हाल के वर्षों थे आथिक राजनय का क्रमश बढता महत्व अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति में 
स्वीकार किया जाता रहा है । 

नई विश्व अर्थम्यवस्या को पृष्ठश्नूमि--ऐतिहासिक दृप्दि से अच्चर्साप्ट्रीय 
राजनीति का आर्थिक आयाम द्वितीय युद्ध के बाद तब उद्घादित हुआ, जब 
अमरीका ने माशेल योजना के तहत युद्ध से घ्वस्त यूरोपीय देशो के पुननिर्माण के 
लिए सहायता कायक्रम आरम्भ किया। इसके साथ ही जब अमरीका ने बडे पैमाने 
पर विदेशी सहायता को अपनी जिदश नीति के एक कारगर अस्त्र के रूप मे प्रयोग 
किया तो इस क्रियाकलाप के साथ ज्षीत्त युद्ध के तमाम बुतक जुड गये। द्वितीय विश्व 
युद की परिणति के साथ पारम्परिक उपनिवशवाद वी समाप्ति भी स्पष्ट हुई। 
दजनो नवोदित राष्ट्र उपनिवेश से सम्प्रभु देश मे बदल गये। परन्तु इनमे से 
अधिवगःश देश अपने पैरो पर खड़े होगे में असमथ ये सौर आत्म निर्मर विकास द्वारा 
सुद्ृर भविष्य मे भी स्वावलम्बी वनन के लिए इन्ह बड़े पमाने पर विदेशी पूंजी और 
प्रौद्योगिको को आवश्यकता थी। 945 के बाद के 0-5 वर्षों म इन नवोदित 
देशो का पश्चिमी पूँजीवादी समयं-गुश्चह्याव राष्ट्रो के साथ एक ऐसा रिश्ता विकसित 
हुआ, जिसे नवउपनिवेश्ववादी ही कहा जा सकता है। सुक्ार्णो और एन्कूमा जैसे अपतो 
एशियाई नेता, समीर अमोन जैद् अवेश्ास्त्री और फ़्ाज फ्रेनोद जंध ब्रमायद्रास्त्री 
(. ज्वर्सष्ट्रो सम्बन्ध/35 
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संघ ने बाकायदा मेंडेंट समाप्ति की घोषणा कर दक्षिण जेफ्लीका से नामीबिया को 
स्वेत्र करते को कहा, किन्तु दक्षिण अफ्रीका ले उसे चाभजूर कर दिया । 
स्नस्त्न सघर्ध--960 पे त्तेम छुयोगा के नेठृत्व में 'स्वापो' ($0ए0-४४८६६ 
#6०७ एट०ए८६ 08202थ०ा : 5७४००) नामक संगठन का गठन हुआ, 
जिसते देश में तैजी से राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन चलाया | समाजवादी और तौसरो 
दुनिया के देशों ने इस आतदोलन को नैतिक जोर भोतिक समर्थन विया। इस बीच 
जहाँ एक ओर वहाँ सशस्त संघर्ष और तेज हुआ, वही डूसरी ओर स्वतंतता 
सेनानियों पर दक्षिण अफ्रीकी दमन बढ़ता गया। आजादी को भाग करने घाले इन 
अश्वेतों की गिरफ्तारियों, हत्याओ और उत्पीड़न का सिलसिला दितेन्ब-दिन मर 
तेज होता गया | 497 मे अन्तर्राष्ट्रीय ग्पायाकय ते लामोविया पे दक्षिण अफीकी 
करूजे को अवेध करार दिया | साथ ही नामीदियाई आजादी के पक्ष मे विश्व जनमत 
तेजी से तैयार होते खंगा । इसे दबावों के तहत अतत- 972 में दक्षिण अफ्रीका 
तामीविया की स्वतत्रत्ता के मसले को सुलझाने के लिए स० रा० सघ को मदद देने 
को सहमत हुआ । इसके बावजुद अपनी वहुराष्ट्रीय निग्मो के दवितो की रक्षा के लिए 
अमरीका, ब्रिटेन और याई अस्य पश्चिमी देश नामौविया पर दक्षिण अफ्रोको कब्जे 
और वहाँ की बहुमूल्य प्राकृतिक स्म्पदा के अवध दोहन को परोक्ष तथा अपरोक्ष 
समर्थन देते सहे 
978 में स० रा० संघ ने 'स्वापो” को वामीबियाई जनता के एकमात्र 
प्रतिनिधि सगठन के रुप में मान्यता दी | सुरक्षा पटिपद ने अपनी ब्रस्ताव संख्या 
4335 के तहत नामीविया में युद्ध-विराम की घोषणा की ओर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
भें चुनाव कराने की बात कही किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने चालाकी खेलते हुए स्वयं 
अपने निरीक्षण में चुनाव कराये और उसमे 'स्वापो' को भाग नहीं लेते दिया। 
हालाफि अन्य अश्येत क्ृणठनों ते चुनाव में जाग लिया, किन्तु उसके नतीजों को 
अतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली ३ 
जहाँ एक ओर नामी दिया भें दक्षिण अफ्रीकी दमन वढ रहा था, वही दूसरी 
ओर स्वापों का मुक्ति सर्प भी पूरे जोर पर चल रहा था। इस बीच ]988 के 
आति-भाते अयोला को सीमा पर एम० प्री० एल ० ए० और वयूबाई सैनिकों से लड़ 
रहे दक्षिण अफीका को भादी हानि उठानी पड़ रही थी । अमरीकी ओर सोवियत 
दच्राव के पारण भी दक्षिण अफ्रीका रक्षात्मक मुद्रा मे आया और अग्रोता से फ्यूबाई 
सैनिको कौ वापसी के एयज में दक्षिण अफ्रीकी भी बसोला और नामीजिमा से 
चरणशवद्ध ढगम से हटने पर सहमत हुआ। नवबर, 989 में स० रा० सघ के 
वत्यावधात में सलामी विद्या मे चुनाव ट्ुएं, जिसमे स्वापों को बटुमत मिला | मगर वह 
दो-विहाई बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया । 
सई चुनोतियाँ--ह्ालोंकि चरणबद्ध दग से आजादी की घोषणा के तहत 
शप्ट्रमहि छेम नुफोगा के नेतृत्र भें सरयार गठित दो गयो और 2) मा, 990 
को नामीबिया झा स्‍स्वर्तश्र खप्ट के रूप में उदय हो यया | चह सं» रा० सघथ का 
60वगां और अफ्रीकी एवता समठन का 52वाँ सब्स्य भी वन गया। ढिल्‍्तु मात्र 
आजादी से नामीविया और उसकी जनता को समस्थाएँ खत्म नहीं हो गयीं। 
मामी दिया के लिए सबसे बड़ी चुनोतो यह है कि यह लम्बे सत्य तक चले सप्स्प 
सपर्य के कारण क्षद-विक्षद हुई अपंस्पयस्था का पुननिर्माण करें । एक विश्वसभोय 


562 

अनौपचारिक समठन उभरे, छिन्‍्होने अस्तर्राप्ट्रीय राजनयिक परामश्य मे आ्थिक पक्ष 
को निरन्तर सामने रखा अकटाड की बेठको के अतिरिक्त स० रा० सघ वी महासभा 
के विशेष अधिवेशन नई अन्तर्राष्ट्रीय अयव्यवस्था के सन्‍्धान पर केन्द्रित रहे हैं। 

(2) भगैट का सूत्रपात--लगमग इसी समय गैंट (ठक्ााद्वां क्‍ैडाध्टयटाा 
०9 7800 ब०४ दया 0877) का सूत्रपात हुजा। मले ही आज तक इस 
दिल्ला में सीमित प्रगति हो सको है, किन्तु इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता 
कि इस मच के माध्यम से नई विश्व अय व्यवस्था फी तलाश साथंक ढग से जारी 
रखी जा सकी है। व्यापार की छतों एव प्रधुल्को (7४777) के बारे मे कुछ ठोस 
ब्रगति अवश्य हुई है । 

(3) विकासश्ञील देशों को प्रमुख मार्ये--सक्षेप मे विकासशील देशों की प्रमुख 
मार्गें इस प्रकार हैं--अपने भू माग और नियम्त्रणाीन समुद्र एवं समुद्री तल में 
उपलब्ध समी प्राकृतिक ससाधनों पर अपनी सम्प्रचुता की स्थापना, कच्चे माल की 
न्यायप्रद व लाभप्रद कीमतें तय करवाना विकसित देशों से आयात-उपभोक्ता सामान, 
समरत्र आदि में अनावश्यक मुनाफाखोरी को रोकना, अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा ब्यवस्था का 
प्रामान्यीकरण, विकासशील देशो पर विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय ऋण के 
जानलेवा वोझ को कम करना, समृद्ध-समर्थे देशो के अदृश्य उत्पीडक एजेंटों के रूप मे 
बहुराष्ट्रीय निगमो को गतिविधियों पर अकुश लगाना, और व्यापार की शर्तों मे 

सुघार । 

पे (4) घोषणा पत्र--स० रा० सध की महासमा ने 974 में अपने एक विशेष 
अधिवेशन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अथव्यवस्था हेतु एक घोषणा पत्र जारी किया और एक 
कायक्रम अगीकार किया। समाजवादी देशो ने भी इसका समयन किया । इसमे 
उपम्‌ क्त सभी मुद्ो-मागों का समावेश किया गया था। स्पष्ट है कि कुल मिलाकर नई 
विश्व अथव्यवस्था की खोज दो-तोन प्रमुख मुद्दों तक सिमटी है जबकि अन्य मांगे 
उन्ही का विस्तार या परिष्कार है--गरीब राष्ट्रो को उनक ससाधनों की बाजिव 
कीमत मित्र उनके द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री सयत्र आदि मे अन्धाघुन्ध 
मुनाफाछोरी न हो तथा प्रोद्योगिकी का हस्तान्तरण (]3श्याअवय ०6 7०७॥०००४५) 
इस तरह क्िया जाये कि अन्तत अफ्रो-एशियाई देशो के स्वावलम्बी बनने की 
मम्भावना पुष्ट हो। इनके माध्यम्र से दमघोदूं नव-उपनिवरावादी शिकन्जा न जकड़ा 
जाये । जाहिर है कि यह सभी लाम तब तक प्राप्त नही हो सकते, जब तक कि 
विदेशी सहायता के स्वरूप ओर अच्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्यथाओ के क्रियाक्लाप 
बुनियादी तौर पर परिवर्तित नहीं हांते । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुघार भी इसस जुडा 
हुआ प्रश्न है । 

सामूहिक परामर्श पर बल--इन सब बातो को मद्दे नजर रखत हुए अफ्रो- 

एशियाई राष्ट्रा ने अतोपचारिक ढय स ही सहो, यह तय किया है कि विक्रप्तित देशों 
की कृपा पर निमर रहने या उनके सामन याचत की मुद्रा मे खडे रहने की अपक्षा 
एकता में बन है! की उक्ति के अनुसार स्वय विकासशोल देशों म साम्रूहिक परामस्ल 
पर बल दिया जाये, क्योंकि वह उनके लिए लामश्रद हो सकता है। इसोलिए उत्तर- 
दाविण संवाद (अमीर व गरीब देशा व बीच) की जगह हाल के दिनों म दक्षिण-दक्षिण 
सवाद (विकासमीन दो के बीच) ने ले जी है। *आमियान', खाडी सहयोग परिषद 
ओर दश्तदेस (54&»२८) जैसे लेब्रीय सहकार क प्रयत्त भी कही न बह्ढी और अन्ततः 


| 
नव-उपनिवेशवाद के इसो घातक सकट के प्रति तीसरी दुनिया को सचेत करते रहे हे। 
रामस्पाओं के स्लोत--960 के दक्षक के आरम्म मे यह बात मलीमांठि 
स्पष्ट हो चुकी थी कि जहाँ एक ओर गुट तिरपेक्ष रणनीति और पचशील वाले 
समाधान मे शार्ठिपूर्ण राह-अस्वित्व को प्रोत्याहित किया, वही अन्तर्राष्ट्रीय आधिक 
व्यवस्या में विपमता निरन्तर बढ़ती जा रहो थी। अधिकतर विकासशील देश जिस 
प्रमुख समस्या से पीड़ित हैं, वह है--निर्यात सवर्धन की समस्या--कैसे निर्यात 
बंदाकर आवश्यक उपमोक्ता सामग्री, सयत्रो, सेनिक साज सामान की खरीद के लिए 
दुर्लभ विदेशी मुद्रा भजित को जावे ?ै अधिकाश नवोदित राष्ट्रों के लिए भही विकठ 
चुनोती है ॥ यदि निर्यात मे दृद्धि के प्रयत्न किये जाते है तो इसका प्रमाव स्वदेश में 
उपभोग पर पड़ता है ओर निर्यात को प्रोत्साहित करते को प्राथमिकता के कारण 
आर्थिक विकास गड़वड़ा कर असन्तुलित हो सकता है । 
अन्य समस्‍्याएँ भी कही ते कही इसी से जुडी हुई है। अधिकतर विकासशील 
दरिद्र देश विकसित देशो को कच्चे माल का ही निर्यात करते हैं जिम्तकी वाजिब 
कीमत उन्हें नहीं मिलतो | गरीब राष्ट्र विकसित देश से जिस सामग्री का आयात 
करते हैं, वह परिष्कृत औद्योगिक उत्पादन होता है $ अताएव समानता व न्याय पर 
आधारित नई विश्व अधथेब्यवस्था को मौग अनिवायंतः इस बात से भो जुडी हे कि 
गरीब देशो को अपने उत्पाद या कच्चे माल का वाजिव दाम मिले और उनको बेचे 
जाने वाली सामग्री के भम्धाघुन्ध दाम सिर्फ़ मुनाफाखोरी के लिए बमूल न किये 
जायें। 
ओपनिदेशिक काल मे अधिकतर यूरोपोम देशो ने घहुत बडे पैसाने पर शेष 
विश्व के विल्तृत भु-माग की प्राइुतिक संपदा का निर्मम दोहन किया गया था। इससे 
उनको ऐसे उपभोग की आदत प्र गयी कि आण तक कच्चे माल के आयात से ह्ठी 
उनका व्यापार तीसरी दुनिया के साथ असन्तुलित रहा है। इस असन्तुलन पर काजू 
पाने के लिए उन्होने व्यापार को ऐसी दर्तें, रखो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर 
देशों पर प्रभुत्व स्थापित करते का एक जरिया मर बनकर रह गया है। 
इस प्िलसिले में एक और प्रमुख बात उल्लेखनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय अथ॑> 
व्यवस्था जिस प्रकार विकसित हुई है, उसमे “बक्रिय परिवर्ततो' (८/जाल्य लाभा8०७) 
पर बहुत मुछ निर्मेर करता है। यूरोपीय साझा वाजार हो या मन्दी-तैजी का दौर, 
मुद्रा-स्फीति हो या इन सबका सन्निपात, इन चत्रीय परिवर्ततों का प्रभाव विकासशील 
देशो| पर मी अधिक पडता है। साथ ही विकासमान राप्ट्रो की आपसी प्रतिस्पर्धा 
अन्तर्राष्ट्रीय आधिक कियाक्साप कै क्षेत्र में उन्हे मुकसान पहुँचाती रही है। राष्ट्रमडल 
के सम्मेलन ही था गुट निरपेक्ष आन्दोलन की वेठकें, सामूहिक जञाथिक हितो को 
एकता विक्शासदरले देशों के सामने उजागर दहोतों रही दे भर अब तक कुछ माँगें 
स्पष्ट रूप ले धुको है। रे 


संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में नई विद्व अर्थव्यवस्था की तलाश 

.. () अंकटाड सम्मेलन--964 में पहला अवठाड़ मम्मेलन (राजा 
उप9प9घ5 ला ०7 पु॥४८ जाएं 9७ले०्फुगष्य : एड४ए757०) 
आयोजित किया सया। इसका प्रमुख उद्देश्य स० रा० सध के तत्दादघान में समस्या 
का मंनाधात ईंदेना था। इसके साथ जुड़ें प्रयासों से हो 'प्रूप आफ 77! जैसे 
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को मिलता है बही अन्तराप्ट्रोय यथायें ने मी प्रतिविम्बित होता है। पेयपूण शाद 
हो या परानण्य का कौधल, बिना सहानुभूति छोर सहकार के कुछ हासिल नहीं हो 
सकता । इस स्थिति में नारत का यह केंब्य हो दाता है कि वह अपने अन्य 
विकासशील भाई-दन्दो को इस जभियान ने दिख्वा दे? यह ठोक है कि नई दिश्व 
अथव्यवस्था वी तलाश का एक पहलू विकसित देशो के साथ जुतारू सवाद दाला 
है परन्तु यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस बारे में तब तक श्रगति 
अंसम्नव है जब तक कि विकासशील दश् स्वय पारस्परिक सम्बन्धों मे वाछित 
परिवतन (वित्त वितरण व्यापार रुन्तुलन, धौद्योगिकी क ह॒स्तान्तरण आदि के दिएय 
मे) नही लाते हैं । 


तोसरो दुनिया को एकता का सदाल 
(0ए८६४०० रण उ॒च्याव ७ णाद एग्रा5) 


अफ्रीका एशिया, लातीनी अमरीका एवं केरेदिया कु विकासशील देझे को 
तीसये दुनिया कहा जाता है जिनमे से अषिकाश्न देश द्वितीय विश्व युद्ध के दाद 
उपनिवेशदादी श्वक्तियों के चगुल से मुक्त हुए। तीसटो दुनिया के करीब 30 देशो 
मे से 03 राष्ट्र पुट निरपेक्ष हैं एव उत्तरोत्तर कुछ अन्य राष्ट्रो द्वार भी गुट 
निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होने को सम्भावना बनी रही है। 

तोसरो दुनिया मे मतमेद--दिगत दुछ हो वर्षों पूद्द तीसरी दुनिया के दो 
में आपसी मतभेद एवं राप्टीय हिता का टकराव गहरे रूए म पाये जाते थे भीत 
थ्रुद्ध के काल में महाश्वक्तियों न इत यप्ट्रो क बम्धों पर बुक रखकर उनके बापसी 
विवादों को उद्च किया जिससे अफ्लोक्ा एवं परश्चिमों शश्निया क बुद्ध राष्ट्रा ने 
हतोन्नाहित हाकर अपनो सुरक्षा हेतु बडी शक्तियों के साथ गुप्त रूप से कई भमेनिक 
व अमैनिक समयौत बिय छो कंवल बडी शक्तियों क राजनीतिक एवं आधिक 
स्वार्थों क साघन मात्र थे । शीत यद्ध के उक्त दर्षों मे तीसरो दुनिया के देशों मे 
बिदेशा गुप्तचर सगठनों की गेर-कानूनो हरकतों म॑ दृद्धि हुई दो देशों को येद्ध म 
थोककर “स्तरों की ब्लेकमेलिंग को यथी डिली मे अयाद एवं अन्य कमजोर देशो को 
सरबारा का अनुचित ढंग से तरूवोपलट किया यद्ा एवं क्‍्यूबा तथा अगोला मे भी 
महानक्तियो न वही प्रयत्न करना चाहा ॥ यदि तोसरी दुनिया म॑ ऐसो दिष्वसकारों 
परतिविधियों को राजा नहों गया तो खमस्त ससार उनके छल्रपूय लाधिपत्थ एड 
गुटबाजी को नोति ल ही संचालित होता रहेग्रा तथा दिश्व घान्ति एवं सुरक्षा के 
स्वप्न को कझी साकार नही किया जा सकगा 3 

अमोर देशो का झोपक रदेया--अमीर दक्मा द्वारा पिछड़े दश्यो का शवाब्दियों 
में पूबजतु र्ंपण करन का रयान थह इंगित बरता है कि उन्होने राष्ट्रों को अपनो 
समृद्धि मे और दृद्धि बरन बा उद्देश्य सं उनको आजान्त समस्याओं से छुटकारा 
दिखाने के लिए कमी प्रयत्न दिया ही नदी ॥ इसलिए दीससी दुनिया के राष्ट्रा सो 
डिबसित राष्ट्रों क्री ध्लाप्रणक्रारो अ्रहक्तिरी छत मुक्ति प्रात ज्र क्िए अप्रते बापको प्रूष 
मजबूवी से संगठित हाना पड़या | दस्तुत” इन विकासण्षील दशो दो एकता के सूत्र 
में पिरान बालो बई कड़ियाँ हैं। 


3 नई जिश्व जयन्‍्यदस्या को तलाश में रारतोय योयदान के सिए देख--0७. हे. [3! 
डएड्हवाल्शस (+बाडर. विलकद/गय्म 2०१०-७८ 0:नल (फिराक ॥०8७ 706-२5. 
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जई विश्य अर्थव्यवस्था की तलाश को पुप्ट करने हैं 
नई विश्व अर्थव्यवस्था के साग मे अड्चनें--5परोक्त सर्वेक्षण से इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना सादानी होगा कि सई विश्व अथेव्यवस्था को स्थापना के ९ कोई 
बाधा या जडचत नही हे । जहां एक ओर विझासभील देशो के आपसी सः हितो 
का टकराब-सहकार ओर सामूहिक परामण् को जदिल बनाता है वही दूसरी और 
अमेक विकासशील सप्द बिकप्नित देझों की पूंजीवादो-साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था का 
अभिन्न कयुचर अस बन चुके है। इन्हे बरपस समतएूर्ण नई जिश्व अर्थव्यवस्था के 
सघ्प को मुख्य धारा मे लाता काफी कठिन काम है। अनेक ऐसे राष्ट्र भी है (जैसे 
ताइवान, धिगापुर, दक्षिण कोरिया आदि) जिनके लिए आर्थिक स्वावलम्बन था 
शाजनीतिक स्पायत्तता उतनी महत्वपूर्ण नही, जितनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा ओर आर्थिक 
खुशहाली । इसकी कीमत ये दाष्ट्र पर-मिमरता के रूप में चुकाने को तेयार हैं। इस 
त्तरह के देशों के राजनय से नई विश्व अर्धव्यवस्था की तलाश दिशश्रष्ट होती रहो है । 
तेल-उत्पादक देशों झा उपेक्षपुर्ण रबंया--इसके अतिरिक्त कुछ और अपवाद 
है, जेंसे तेल-उत्पादक अरब रास्ट्र। यह कहना कठिन है कि इनके हित नई विश्व 
अथेंध्यावस्था के मामले में वाकी तोसरी दुनिया के लोगों से मिलते है। बल्कि यहाँ 
तक महां जा सझुता है रि 'जोपेण/ को अदूरदर्शी रारस्तानियों से !973 से जिम 
ऊर्जा सकट का बिल्फोट हुआ, उत्तका दण्ड साम्राज्यवादी देशों की अपेक्षा अफ्री- 
एशियाई देशो को अधिक भुगतला पडा । 
अनेकः राष्ट्र इन समृद्ध तेल उत्पादक देझों को रिक्षा कर अपना उल्लू सीधा 
करने के प्रयत्न भे लगे हुए हैं। इस्तामी कट्टरपथिता का उफान हो था राष्ट्रीप 
महत्वाकाक्षा को पूर्ति के लिए अराजकतावादी आतंकवाद का समर्थन, विदेशी 
महायता (वित्तीय व तकनीकी) इसके साथ जुड़ जाती है। अर्थात्‌ एक स्तर पर नई 
विश्व थर्यब्यवस्था का भन्धान जान्तरिक राजनीतिक दवावों मे जुड़ता है तो ब्ुसरी 
ओर उसे अन्तर्सप्ट्रीय घटनाओ का दबाव घेलना पडता है। 
इन समी बाधाओं को अनदेसा नही किया जा सकता ॥ इसी तरह विकासशील 
देशों में शेत्रीय आथिक सहकार के प्रयत्त राजनीतिक टकराव के सामने परास्त होते 
रहे है। ऐसा नहीं जान पड़ता कि निकट भविष्य में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की 
तल पेन होंगी या इस दिश्ला में अप्रत्याधित ब्राटकीय प्रगति देसने को मिलेगी । 
भारत की महत्वपूर्ण श्ुमिफा--मई विश्व अयेब्यवस्था की तलाश में मारत 
की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के जनतान्विकी- 
करण में भारत का सार्थक योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त स्वदेश में सुनियोजित 
विकास एवं बंढुमुलो-बहुआयामी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धो के भारतीय अनुभव 
से अनेक उपयोगी सबक भोखे जा मद्ते हैं। सस्यथाओं का संगठन है। या प्रक्रियाजों 
का परिष्कार, भारत इस बारे में सतके रहां दे कि उस जेंसे तवोदित शाप्ट्र को 
आधिऊक इप्टि से भात्म-नि्भर एवं स्थायनस्बी हो बने रहना चाहिए। इसके अभाव 
में राजनीति स्पतम्प॒तार निरयंक है । इसी कारण नई दिद्व अर्थस्यवस्पा कौ भगुछ 
माँगों को भारतोय प्रवक्ताओं ने सबसे अधिक कारगर ढग से सुखर किया दै। 
भरत की ओर मे अन्तर्रप्ट्रीय आधिक परामछे से सम्दे असें ले भाग लेने 
वाले राजनयिक के० बो० साल ने यह टिप्पणी गलत नहीं बी कि मारतीय 
उपमत्ादीप में देशुसार अमीरी और लज्जास्पद दरिद्रता का जो मह-पह्तित्व देखने 
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क्र सकते है एव यह पश्चिमी देशों की टेक्‍्नोलोजी के आयात की अपेक्षा अधिक 
सस्ती एवं दवावमुक्त होगी । असल मे, इन देदयो मे ज्यादा से ज्यादा आपसी लेन- 
देन, सम्पक व सहयोग एकता को बढायेगा एवं यह सामूहिक अन्तर-निर्मेरता तीसरी 
दुनिया के रष्ट्रो को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रगमच पर प्रमाबशालो भूमिका 
निभाने का मार्ग प्रशस्त करेगी । 

सपुक्त राष्ट्र सघ में तोसरी दुनिया की सब्यात्मक शक्ति--स ० रा० सघ में 
तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपनी विज्याल सस्यात्मक शक्ति से विद्धव्व की बड़ी श्नक्तिमो 
की गलत नीतियो एव ख्रहितकारी हथकण्डो से भरी चालो को नाकाम कर सकते 
हैं। यह अलग बात है कि बडी शक्तियों के पास निषेघाधिकार होने से तीसरी 
दुनिया के देशो को आश्यातीत सफलता नहीं मित्रेगी। फिर भो, उनकी नैतिक विजय 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भे उनके लिए कुछ लाभकारी रग ही लायेगी। वस्तुत 
उपयुक्त प्रयत्नों की सफलता को अवश्यम्भावी बनाने लिए सम्रठित नीति के साथ 
ही नेतिक माहस की भी आवश्यकता है। तीसरी दुनिया के देशो को उनमे ही ज्यादा 
से ज्यादा आपसी ब्यापारिक सम्बन्ध कायम करने चाहिएँ क्योकि वहाँ अविश्वास एव 
अनगंल दबाव को सम्मावना काफी कमर रहेगी। उन्हें सामूहिक जात्म-निर्मंर्ता पर 
जोर देना चाहिए ॥ तमी तीसरी दुनिया की एकता सम्भव है । 


अफगान सकट एबं जेनेदा समभ्ौता 
(68020 (75$ 800 ठद्यावए4 सैडाव्व्प्राव्या) 

नए शीत युद्ध के तताव को सतह फर लाकर विश्व शान्ति के सकट को 
उजागर करने वाली सबसे प्रमुख घटना अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप 
थो। यह सकट इतना विकट था कि इसने न केवल महाशक्तियों, बल्कि अन्य देघा के 
बीच भी आपसी कटुता पैदा हुई। दिसम्बर, 979 में अफगानिस्तान में मोवियत 
सैनिक हस्तक्षेप को लेकर दुनिया के कई देश इस हस्तक्षेप वा विरोध करने लगे तो 
अन्य अनेक देश इसका समर्थन | मारत जंसे कुछेक देश एस भी थे, जो इस विरोध व 
समर्थत के पचडे मे न पडकर समस्या दे शीघ्र राजनीतिक हल पर जोर देते रह! 
अफगान सकट को लेकर कटु विवाद लम्ब समय तक चलता रहा ओर इसके न केवल 
भारतीय उपमहाद्वोप, वल्करि विध्व राजनीति,पर भी दूरगामी असर पडे | यो भा 
वर्ष तक चलने वाला यह सकट 4 अप्रैल, 988 को जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर 
स 'समाप्त' हुआ, किन्तु यह सोचना तकंसगत है कि समस्या का बास्‍्तविक समाधान 
अभी बाकी है, क्योकि दिभिश्न मसलो पर पाकिस्तान जौर अफगानिस्तान के बीच 
तनाव बना हुआ है। जैनेवा समझौते के वाद आश्ञा वी गयी कि अफगानिस्तान मे 
श्ञान्ति कामस हो जायेगी, सगर वहाँ सरकार और विद्रोहियो के दीच भीषण सपघर्ष 
जारी रहा। इस शह युद्ध की सज्ञा दा अतिथयाक्तियू्ण नहीं हागा | जतएवं, अफगान 
सकट अविष्य में एक महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौती बना रहया । इस सकद यो समझते 
के लिए सर्वप्रथम जफगानिस्तान का जुयाजनीतिन महत्व स्पष्ट बरता जरूरी है। 

अफगानिस्तान का मू-राजनीतिक महत्व--9वीं झताब्दी वे उत्तराद्ध से 
भूमिवद्ध (!॥0 [०८६८०) अफगानिस्तान को स्थिति दो विस्तारवादी साम्राज्यों के 
बीच एक 'बफर राज्य' की रही । इसी कारण अफ्गान दासकः अपनी स्वतन्त्रता 
बचाय रसने में सफल रहे ! अफगान समाज कट्टर व कबाइली है। इसकी नौगोलिक 
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तीसरी बुनिया को सोदेवाजी को श्थिति--तीसरी दुनिया के देशो के पास 
अथाह प्राकृतिक सम्पदा होने से विकसित देक्ों को कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध 
मे उनकी कई प्रकार की इजारेदारी है जिसके औद्योगिक राष्ट्र जरूरतमन्द हैं। यदि 
कल्चे माल की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण एवं वितरण के बारे मे तीसरी दुनिया के देश 
अप्रमावशाली वियन्‍््रण की नीति अपनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अमीर देश स्वयमेव 
उनकी आवश्यकताओं एवं आकाक्षाओ को समझने के लिए विवश होगे जिससे उनकी 
औद्योगिक राष्ट्रो के साथ सौदा करने को स्थिति भी बढेगी॥ प्राकृतिक सम्पदा का 
स्वयं द्वारा उपयोग करने के लिए उन्हें स्वयां अपनी स्वतन्त्र तकनीकी का निर्माण एव 
सम्पदा-राष्ट्रयाद (६८४००४८० ४07०7) की भावना 'को वल प्रदान करना 
द्ोगा। तेल-उत्यादक अरब राष्ट्रो ने इन समकालीन बर्षों से विद की बडी शक्तियों 
के सम्मुख अपनी एकता प्रदर्शित कर यह स्पष्ट कर दिसा हैं कि कुशल सग्रठत एवं 
एकता से क्यानया पाया जा सकता है ?े इससे तीसझी दुनिया के देशो को प्राकृतिक 
मसम्पदा के भावी सकट के सम्बन्ध में वेकल्पिक विकाप्त के तरीकों को दूँढः निकलने 
की दिशा में अभी से प्रयत्न जारम्म कर देना चाहिए, जैसा कि पश्चिचमी देशो ने ऊर्जा 
खपत को सीमित करने के सम्बन्ध में झुछ तये विकल्प तलाशने शुरू किये। असल में 
तीसरी दुनिया के राष्ट्र पश्चिमी दुनिया के देशो की अपेक्षा इस सम्बन्ध में अभी 
बेहतर स्थिति मे है क्योकि इन देशो मे प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दर कम है । 
दंकनोलोजो के क्षेत्र में भारत से समर्थन--पिछले कुछ सालों से मारत एवं 
तीसरी दुनिया के कतिपय अन्य देशो ने कृषि क्षेत्र में वेंज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाकर 
अपने खाद्य उत्पादन में अनवरत दृद्धि की हे जिससे उनकी पश्चिमी देशों पर खाद्य 
सहायता की निर्मस्ता भे महत्वपूर्ण कमी हुई है। इसी प्रकार ठेक्नोलोजी के मामस्े 
में भारत स्रहित बुछ अन्य तीसरी दुनिया के राष्ट्रो ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 
जिससे ये राष्ट्र अपने साथी पिछड़े राष्ट्रों को तकनीकी मदद देने की स्थिति में 
हैं। कुछ समय पूर्व जाम्बिया के राष्ट्रपति कैनेथ कौंडा ने अफ्रीकी देशों को सलाह 
दी थी कि उन्हें त्व-उपनिवेश्ववादी शक्तियों के बजाब भारत से टंबनोलोजी के 
मामले में मदद लेनी चादिएं। मारतोय सहयोग द्वारा कई देशों मे इस्पात, सीमेंट 
व कपड़ा उद्योग के कारसाने लगाने का कदम विकास्रशील देशों के प्रति उसके 
सोहादंपुर्ण एुव सहयोगपूर्ण रुख को उजागर करता है। भारत अपने स्वततन्त्र तकतीकी 
ज्ञान मे लीविया मे अन्दर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निर्माण कर चुका है। लीविया 
की राजधानी शिपोलो से मारत ले करोड़ो झुपये की लागत का “सुपर थर्मल पावर 
स्टेशन खड़ा करने का ठेका प्राप्त कर लिया जबकि वह ठेका प्राप्त करने में कई 
बुराष्ट्रीय निगमों से तगड़ो प्रतिस्पर्डा थी। इसी प्रकार ईरान में मारतीय तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग एक पाँच हजार मोटर गहरे तेल के कुएँ को खुदाई एवं इराक 
में भारतीय तकनीशियन तेल के क्षेत्र दूँढने मे कार्यरत हैं। 
पढ सदी है कि विकसित झाप्ट्रो के पास्त तीसरी दुनिया के भ्रमुक्त राष्ट्रों की 
सुत्नना में कई ग्रुनी अधिक परिप्कृत एवं उध्चत टैक्नोलोजी है, किम्तु बया वर्तमान 
में इन दरिद्र राष्ट्र को ऐसी उच्च परिष्कृत टैननोबोजी को आवदयकता है जो अपने 
प्राय प्रदूषण एवं अन्य कई प्रकार की गम्मीर समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। इन 
अविकसित देपों को जित्त प्रज़ार की टेक्नोलोजी एवं तकनौकी ज्ञान की आवश्यकता 
है इह तोसरी दुनिया के प्रमुख देश, जो इस दिशा मे विकसित हैं, आसानी से प्रदान 
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कबाइली सरदाटो को उमके क्षेत्रों मे लयसयग सम्पूर्ण स्वायीनता दे चुकी थो / आमीण 
अचल मे जनहितकारी कार्यक्रम कागजो तक सीमित थे $ निश्चय हो, यह स्थिति 
अनिश्चित काल तक नही चल सकती थी। बहुत छोटी सख्या में ही सही, वहाँ एक 
मध्यम वर्य का आविर्भाव हो रहा था, जिसमे राजनीतिक चेतना के साथ-साथ 
असन्तोष मी मुखर होने लगा था + इनमे अधिकाप्न का रूझान समाजवादी-साम्यवादी 
था। इनमे से अनेक ने सोवियत सघ में शरण ली थी । इन असन्तुष्ट प्रवात्ती अफगानों 
ने ही अफगान सम्यवादी पार्टी का गठन किया । 
बीस भगह से तोन सेनिक ऋत्तियाँं--अफ़ग्रानिस्तान में राजतन्त्र का अन्त 
हुआ---27 अप्रैल, 987 को, जब नूर मोहम्मद तरक्की के नेतृत्व मे सैनिक प्रान्ति 
हुईं। तरक्की तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद को मत्ताच्युत कर राष्ट्रपति बने। 
मगर 6 सितम्बर, 978 को एक और सेनिक क्रान्ति हो गयी, जिसमें हफीज 
उल्लाह अमीन ने तरकक्नी की हत्या कर शासन की बागडोर संभाली 27 दिनम्बर, 
979 को तीसरी सैनिक क्रान्ति हुई, जिसमे अमीन की हत्या कर दी गयी और 
बबरक करम्राल राष्ट्रपति बने । इस तीसरी सैनिक क्रान्ति के दोरान सोवियत सेवाओ 
ने अफगानिस्तान में प्रवेश क्या] और करमाल करे गद्दीनशीन करने में मदद की। 
बीस माह के मौतर अफगानिस्तान मे तीन सेनिक ऋ्रान्तियाँ होना अप्रत्याशित घटवा 
थी, किन्तु सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा तीसरी त्रान्तिं के वक्त सोवियत सघ का 
सैनिक हस्तक्षेप बना । विश्व जनमत द्वारा सोवियत सँनिक हस्तक्षेप की जमकर 
आलोचना हुई। सोवियत सघ ने यह तर्क दिया कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन 
के निमन्त्रण पर उसकी सेनाएँ अफगानिस्तान गयो । अमीन ने उससे इस मदद की 
माग की थी। 
अप्रैल, 978 में तरक्की के नेतृत्व में हुई तख्तापलट को 'सौर क्रान्ति! की 
सज्ञा दी गयी | निइचय ही यह प्रिवर्तेव नाटबीय था और अप्रत्याशित भी | परन्तु 
बाद की घटताओ की तुलना म॑ इसे अपेक्षाइत सहज रूप मे ही विश्लेषित क्या जाता 
है। इस 'सौर क्रान्ति' क बाद नए शासक तरक्की ने ध्यापक सामाजिक व॑ आर्थिक 
सुधारों को घोषणा की और अन्य बाहरी शक्तियों को यह आइवासन दिया कि 
अफयात विदेश नीति में कोई परिवर्दन नहीं होगा । यह पूवंवत्‌ गुट निरपेक्ष और 
महाशरक्तिया के बीच सम-सामीप्य रखने वाली बनी रहेगी। स्पष्ट है कि पतिर्फ ऐसे 
जाश्वासनों से अमरीका निरापद नही रह सकता था | तत्वालीन अमरीकी रक्षा सचिव 
ब्राउन एंव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्रेझेजिन्स्की ने इस सन्दर्म में सगीने तानन 
वाली मुद्रा में बडें बयान जारी किय ओर खेबर दरें पर खडे होकर चुनोती दने वाले 
अन्दाज में खम ठोकने घुरू किये; 
इस दीच एक और अति-नाटकीय परिवतंन हुआ । सितम्बर, 979 मे 
तरक्की की हत्या कर उनके एक भहयोगी हफीज उल्लाह अमीन ने सत्ता वी दागडढार 
सम्भाल ली | नए यप्ट्रपति अमीन के आरोफ़ लगायः कि तरक्की अमरीकी ग्रुप्तचर 
सस्था सी० आई० ए० के एजेंट थे। अमीन द्वारा सख्ती से समाजवादी क्रान्तिकारी 
कायक्रम लागू क्या ग्रया, जिसन अफ्यानिस्तान की पमंप्रिय व कबाइली जनता वी 
कापी घस्त क्या तथा बेन्द्र सरकार के अति उनका अलग्राव बढ़ाया । ऐसा सुप्ताना 
3 अन्तर्राष्ट्रीय य्ाजनीति को दृष्टि छे उप्योगों एजिहासिक सर्गेध्ण के लिए देखें--४६०४ 
अलागवलाव, १०३म-वि तर 4एजफरत दम 4244०607:7०, (0०१७:, 984), 


हा 





क्षफयानिस्तान ओर उसके पड़ोसी देशा 


स्थिति भूराजनीतिक दष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
ईरान के बढ़ते महत्व तथा स्तोवियत सघ के दक्षिणी मुस्लिभ-बहुल जतसंख्या वाले 
प्रदेशों के सामरिक पक्ष को देखते हुए अफगानिस्तान का महत्व बढ गया। सिर्फ 
महष्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भक्ति-सन्तुख॒न में मी अफगानिस्तान 
महत्वपूर्ण घठक बना रह्टा | पस्तूत थे बलूच समस्या को लेकर पाकिस्तान के साथ 
अफगानों का मन-मुटाव रहा । मारत के साथ अफगानिस्तान के सम्बन्ध सोहादं॑पुर्ण रहे । 
अफमान सीमा का एक हिस्सा साम्यवादी चोद द्वारा अधिकृत तिब्बत से जुड़ता है। 
इस भ्रकार 950 के दाद अफयानिस्ताठ कालक्रम में अनचाहे ही रूस-चौद विचाद में 
मो छिच गया । यहाँ यह उल्लेसनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सपर्प और आन्तरिक 
दबाव के बरण अफगानिस्तान गुट निरपेद्ष देश रहा है, परन्तु राजनीतिक, साथाजिक 
ब॑ आधिक जीवन में जड़ता की स्थिति पिछले दशक तक बनी रही ॥ अफपान शासक 
वर्ग राजबंध और कुलीनो तक सीमित्न या। शिक्षा एवं आधुनिकता का प्रसार इसी 
अल्प-सस््यक वर्ग तक सीमित था। जब ठक बाहरी श्क्तियो के राष्ट्रीय ह्वित अक्षत 
रहे, तब तक उन्होंने इस स्थिति में परिवर्तन जरूरी नहीं समझा | अफयानिस्तात में 
काबुल को दोड़कर नाम लेने लायक कोई नगर नही था । केस्ट्रीय अफगान सरकार 
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उसने बबरक करमाल को लाकर अमीन को विस्थापित किया | यह काम भी बिना 
सैनिक हस्तक्षेप के हो सकता था, परन्तु बडे पैमाने पर हस्तक्षेप के बिना मुजाहिदीनो 
की छापामारी को नही रोका जा सकता था। 

लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा कि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक 
हस्तक्षेप सिर्फ 'बचाव की मुद्रा! में किया गया | इसका एक प्रमुख उद्देश्य विश्व को 
विशेषकर अमरीका को यह जतला देना था कि सोवियत सघ किसी भी तरह दूसरी 
मह्ामक्ति से कम नहीं और वह भी अपनी सैनिब-सामरिक शक्ति का प्रक्षेप तत्काल 
अन्यत कर सकता है। यह जतलाना इसलिए भी जरूरी था कि अन्तर्राष्ट्रीय सकट 
निवारण में अमरीका उसके सहयोग का अवमूल्यन न करे। 

विघतनाप्त ज॑ता दलदल नहीं--अनेक दक्षिणपथी अभरीकियो को यह भुलावा 
था कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप कालकम भें 'वियतनाम” बन जायेगा॥ एक 
ऐसा दलदल जिससे रूमी बाहर नही निकल प्रा्येगे--एक ऐसा रिसता हुआ नासूर 
जो तमाम खर्चीली चिवित्सा के बावजूद ठीक नही हो सकता और जान लेकर ही 
जाता है। घुरू की घटनाओ ने इस धारणा को पुप्ट किया। घात लगाने वाले अफगान 
“मुक्ति सेनिको' ने बड़े पैमाने पर सोवियत सैनिको को मारा। राजघानी कायुल को 
निरन्तर कपयूं में रहना पडा और प्रगतिशील विवास कार्यक्रमों को अन्यत्र लागू 
करना अप्तम्भव सा बन गया । इत छापामारों का पीछा करने वाली सोवियत सँ॑निक 
टुकड़ियाँ कमी-कमार पाविस्ताती सीमा वा अतिश्रमण कर जाती और इससे मी 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढा। एकाथ बार सोवियत सैनिक अफ़्सरों को अफगान 
मुजाहिंद्दीनो ने बन्दी भी बना लिया और उनकी स्वीकारोक्तियों को बहुत प्रचारित 
किया गया । इस सबका प्रयोजन यही सिद्ध करता था कि अफगानिस्तान में सोवियत 
सेनिक' बडे पैसाने पर उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध तैनात किये गये हैं और यदि 
अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप ज्यादा दिन तक चला तो वह बगादत की प्रद्ृत्ति 
को बढावा दे सकता है, अत सोवियत सथ की आन्तरिक राजनीति में इसके 
दुरंगामी घातक परिणाम सामने भा सक्‍त हैं। महू सोवियत बम्युनिस्ट पार्टी और 
सेना के सर्वोच्च अधिवरारिया के बीच रस्सात शी को जन्म देवर मारी असम्तोष पैदा 

» कर सकता है| इस विपय में एक संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक है। यदि अफगान 
समस्‍या के सैनिक समाधान मं सोवियत जनरल असफल रहत तो वे पार्टी नेतृत्व वी 
सम्प्रभुता को चुनौदी देने की स्थिति में नहीं रह सकते थ। दूसदी ओर वे यद्द भी कह 
सफ्ते ये कि अफगान कीचड में उतको फंसाना पार्टी के नताओ की मूर्खता का प्रमाण 
है और जन-घन का ऐसा अपव्यय, जो अमरीका का मुकाबला करने की रूसी साम्थ्यं 
को धटाता था। दोनों ही तरह से अफगान घटनाक्रम अस्थिरता को बढाने वाला सिद्ध 
हुआ। भल ही अफगानिस्तान में झसी हस्तक्षेप नए झीत युद्ध का प्रमुप कारण न 
रहा हो । परन्तु इसके मडयाने मे उसवी सबस महत्वपूर्ण भूमिवा रही । 

अफगान संकहृट ओर पश्चिचमो देशों रे नो ति--पश्चिमी अटकलें पूर्णत. सही 
साबित नहीं हुईं, पर पश्चिमी आचरण ने निएचय ही यह रृपप्ट कर दिया कि 
उसका अपना राजनय शीत युद्ध वी मानसिकता बढ़ाने वाला रहा। उदाहरणार्थ, 
अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशो मे जितनी आसानी और बडे पैमाने पर बिना 
किसी जांद-परख के असन्तुध्ट अफगान तत्वों को झादण दी ययी, वह निश्चय ही इस 
भदेह को पुष्ट करती है कि अफगानिस्तान मे सोवियत हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिरोध 
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अनुचित न होगा कि अमीन द्वाद्य वल प्रयोग के साध जिस परिवर्तन की रूपरेखा 
कियान्दरित की जा रही थी वह कम्पुचिया में पोल पोट के नरसहार का स्मरण दिलाने 
लगी थी । बिना इस थात को तफसील में जाये कि तरक्की सी० आई० ए० के एजेंट 
थे या नही, इस वात के प्रमाण जुटाये जा सकते है कि इसी दोर में बाहरी (पश्चिमी) 
शक्तियों ने अमीन सरकार के खिलाफ असम्तुष्ट तत्वों को प्रोत्साहन देवा शुरू कर 
दिया । काबुल से दुरस्‍्थ चीन-अफगान स्रीमान्त पर “शोल-ए-जावेद' नामक एक ऐसा 
मुजाहिद सगठन सक्रिय था, जो अफगानी झरण्य (5ए००७7५9) से दक्षिणी सोवियत 
सध मे मुस्लिम जनता भे असन्तोप फैलाने फी कोशिश कर रहा था। इसी तरह की 
घटनाएँ पदिचमों सीमा पर ईरानी सीमान्त पर प्रारम्म हो चुकी थी। शहंशाह मोहम्मद 
रजा पहलवी के पतन के वाद ईरान पश्चिमी सामरिक ब्यवस्था के एक भुदृद स्तम्म 
के रूप में नही बचा रह गया था। इस प्रकार अफगानिस्तान में राजबश के उसन्पूलन 
के बाद ये तमाम परिवर्तन समाजवादी प्तोवियत हिनो के पक्ष में थे। ऐसी स्थिति मे 
सोवियत सथ के लिए से निक हस्तक्षेप का जोलिंम उठाना “अनिवायंता' नहीं थी। 
दूसरी ओर इन सब बातो से गुट निरपेक्ष व वफर राज्य के रूप मे अफगान भूमि का 
निश्चित रूप से अवमृल्यन हुआ | तब यह पूछा जाना उचित है कि सोवियत सघ से 
दिसम्बर, 979 भे अफगानिस्तान में सेताएँ भेजना वयो आवश्यक समझा ? 

सोवियत सँनिक हस्तक्षेप बयों ?--कुछ विद्वानों ने यह सुझाया कि तरक्की 
को अपदस्य फरने वाले अमीन समय वीतने के साथ सोवियत संघ की कठपुतली 
बनने को तैयार नही थे और “स्वतन्त आचरण! करने सगे थे। परन्तु यह बात तकके- 
स्ग्त नही लगती । यदि ऐसा था भी तो अभीन को ठर्तापलट द्वारा अपदछ््य करना 
कही अधिक सहज था | इसके अलावा अमीत अपने कायं क्रमो के क्रियास्थयत के लिए 
सोवियत भ्ह्यत्ा पर पूरी तरह निर्मर थे और वह गोवियत समर्थन के अभाव में 
बचे रहने की बात सोच भो नही सकते ये । इन विश्लेपकों का यह भी मानता हैं कि 
अभीन ने यस्तुत: सोवियत सेनाओ को आमन्तित किया ही नहीं। अमीन के सफाये 
के बाद सिफ़े बहाने के रूप मे इस निमस्त्रण की वात कही गयी । इस सिलसिले मे 
ग्रह दोहराना जहूरी है कि सोवियत सघ अपने राष्ट्रीय सामरिक हितो की हिफाजत 
के लिए पड़ोसी स्वाधीन राप्ट्रो मे श्रैनिक टुकडियाँ भेजने में कमी हिचकिचाया नहीं 
है। ऐसी स्थिति में सोवियत सरफार ने अपनी सफाई देने की कमी कोई जरुरत नहीं 
समझी है। हगरी, चेंकोस्‍्लोवाकिया और पो्ेंड इसके अच्छे उदाहरण पेश करते थे 
यहाँ पह कहा जा सकता है कि थे तीनो देश रूसी खेमे के “उपग्रह राज्य'ं थे, जिनकी 
सम्भ्रभुता सीमित समझी जाती थी । परन्तु ऐसा करना बाल को खाल निकालना ही 
होगा क्योकि द्वितीय विश्य युद्ध के बाद स्व॒तन्त्र अफगानिस्तान को भी अन्य शक्तियों 
ने रूसी प्रभाव क्षेत्र में ही रखा है। ऐसा सोचना अधिक ठीक होगा कि भ्रफगानिस्तान 
में असस्तुष्ट छापामारों को गतिविधियाँ, जिन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी प्रोत्साहन प्राप्त 
था, दे केवल काबुल, बल्कि मासस्‍्को के विरुद्ध भो केन्द्रित थी । साथ ही सोवियत सघ 
पह नहीं चाहता था कि अमोन की कट्टूरता का नुकसान समाजवादी-समर्थंक व सहायक 
केरूप में उसे उठाना पड़े। सोवियत सघ को अफगान सानसिकता समझने, धीरज 
रखने वाले और जपेक्षाकत उदार मध्यममार्यी सहयोग-सेलृस्व की जरूरत थी ॥ इसोलिए 


3 सोवियत हातप्ेष के वस्तुनिष्ठ विश्नेषण के लिए देखें--30080 #गधथाएए, उठशटा/ 
एटतकुमपकत थी _हिकवापसबक, (8००३ १2०४३, 983). 
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प्रवक्ताओं का यह भी कहना था कि लगभग 20 लाख अफगान शरणार्थी उनके देश 
में रह रहे हैं और इससे उनवी सामाजिक-आथिक ब्यवस्था पर असहनीय दवाब पड 
रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और इसके वाद ददली परिस्थिति को 
कम से कम पाकिस्तान किसी भी तरह अफगानिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं 
मातता था ॥ 

सयुक्त राष्ट्र सघ्‌ को भूमिका--अफ्यान सक्‍ट के हल में स० रा० सघ ने 
महत्वपूर्ण भूमिका निमायी। उसके छह वर्षों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 4 
अप्रैल, 988, करे जेनेवा (स्व्रिदृजरलैंड) में एक समझौता हुआ, जिसे “अफगान 
सकट पर जेनेवां समझौते” की सन्ञा दी गयी । अफ़्यान समस्या पर स० रा० सघ की 
प्रत्यक्ष भूमिका की शुरुआत महासभा के 20 ववम्बर, 980 के प्रस्ताव से हुईं। 
बाद में पाक्स्तान के आग्रह पर स० रा० सघ के महासचिव ने इस प्रस्ताव पर 
सम्बन्धित पक्षो से बातचीत का सिलसिला शुरू किया । फरवरी, 98 में दत्कालीन 
महासचिव कुर्त दाल्दाहीम ने कायुल की यात्रा कर बातचीत क लिए चार सूत्री 
मसौदा तैयार क्या । ये चार मूत्र थे--(7) सोवियत फोज की अफगानिस्तान से 
दापसी, (॥) पाकिस्तान और अफग्रानिस्तान द्वारा एक-दूसरे के अदरूनी मामलों में 
दखल न देने का आश्वासन, (॥) दखल न देने के बारे में अत्तर्राप्ट्रीय गरारन्टी, 
ओर (५४) शरणाथियो की वापसी । परोक्ष वार्ता का पहला दोर स्यूयार्क में सितस्वर, 
]98 में हुआ। उसका नतीजा नहीं निक्‍्ला। 

982 मे पेरेज दि कुयार के महासचिव बनने पर उन्होने अफगान वार्ता में 
मध्यस्यतता की जिम्मेदारी कार्दोवीज को सौंपी॥। उनकी मध्यस्थता में जेनेवा मे 
अफगानिस्तान ओर पाकिस्तान के बीच अगस्त, 985 तक परोक्ष वार्ता के पाँच 
दोर हुए। इन वार्ताओं मे उतार-बढाव आत रहे । 

उघर इसी बीच गोर्राच्योव सोवियत क्म्युनिस्ट पार्टी के महासबिव बने । 
इसके बाद सोवियत सघ ने अफगानिस्तान से फोज वापमी के दारे में स्पष्ट सबेत 
देने शुरू कर दिए। गोर्वाच्योव ने अपनी ऐतिहासिक ब्लादीवोस्तक घोषणा मं 
अफग्रानिस्तान को सोवियत सध का 'रिखता घाव” बताया) 6 फरवरी, 988 को 
गोर्बाच्योव ने स्पष्ट तौर पर कहां कि सोवियत फोज 5 मई, 988 से वापस 
होना शुरू हो जाएगी और दस महीने क भीतर यह काम पूरा हो जाएगा । यह काम 
पुरा हो भी गया॥ हि 

स॒० रा० सघ के मध्यस्य कार्दोवीज ने भी इसी बीच समस्या सुलझाने के 
लिए अयक परिश्रम किया। जतवरी-फरवरी, 988 में 20 दिन काबुल और 
इस्लामाबाद के बीच उनकी राजनयिक भागदोड इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण रहो। इसी 
के चलते जेनेवा समझोते पर दस्तखत हुए । 

जैनेवा समझौता--स० रा० सघ के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप |4 
अप्रेल, 988 को जेनेवा में प्राविस्तान और अफ्गानिस्तान के बीच अन्तत, एक 
शाति समज्नौता सम्पन्न हुआ | समझोत पर विश्व की दो महाशक्तियों अमरीका वे 
सावियत सघ ने भी गारटौदाता के रूप में हस्ताक्षर किए ॥ स० रा० सच के 

महासचिव कुयार की उपस्थिति मे उक्त चारों देशो,के विदेश मत्जियों ने हस्ताक्षर 
कियी। समझौते के तहत अफगनिस्वान से सोवियत सेनाएँ 5 मई, 988 छे नो 
माह के मीतर हटाने को व्यवस्था की गयी। सोबियत सघ अपने करीब ॥'5 लाख 


ञ्य 


को प्रेरणा 'मोलिक' नहीं। इसी तरह अमरीका ते अब तक पाकिस्तान को अखो 
डालर मूल्य कौ जो सैनिक सहायता दी, उससे पेंदा होने बाला सकट़ सोवियत 
सैनिक हस्तक्षेप से कम जोलिम मरा नही था। दस वात को अनदेखा नहीं किया जा 
सकता कि पाशिस्तान को सैनिक सहायता और सोवियत हस्तक्षेप में कोई सीधा 
कार्य-फारण सम्दन्ध नहीं है। भले ही यह वात जोर-शोर के साथ प्रचारित की 
जाती रही गि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप दक्षिण एशिया में रूसी साम्यवादी 
ब साम्राज्याद के प्रसार को पूर्व भूमिका है, मगर इसे तर्क भे ज्यादा दम नहीं। 
49व्ी सदी के अन्त से 20वीं सदी के पूर्वार्द तक सामरिक विशेषज्ञ यह अटकल 
लगाया करते थे कि भोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख उद्दे्य गरभ दक्षिणी जल 
राशि (कथा ५09४85)॥ 0/6 500॥8) तक पहुँचना है। परन्तु अणु तामिकी अस्प्रो 
से प्क्जित पनहुब्दियों से लेम सोवियत नोसेनिक बेडे के बारे में इस तरह की 
बातों भे कोई सार नही रह गया था। साथ ही यह बात नहीं भुलाई णा सकती 
कि खादी क्षेत्र के बारे प्ले सोथियत रुचि अपने आप ही उपजी, जब तेल-सकट के 
बाद अमरीऊा ने खाड़ी के तेल कूपी पर अपना 'आधिपत्य' अताये रुसने के लिए 
तुरत वैताती दस्ता (२०७4 धएो०9ए००६ 707००) प्रस्तावित किया। तभी 
सोम्ियत सघ की यह प्रतिक्रिया आरुम्म हुई । यहाँ यह वात उठायी जा सवाती है कि 
दिस्ली भी सम्भावित घटनाक्रम में पाकिस्तान अप्ररीका से प्राप्त तमाम सैनिक सात 
प्तामान के वाबजुद निस्ती भी तरह भोवियत सघ स्ले टवकर नहीं ले सकता था। बस्तुत: 
अप्नरीय के लिए पराविस्तान को उपयोगिता इसेनट्रोमिक छृकियागिरों ओर भारत 
की अध्थिर कहने के सर्द में है। अमरीकी राजवधिक रणनीति इसी के अनुसार 
मचालित होती रही है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान छो अमरीकी संतिक सहायता 
जतरल जिया की ताताशाही मज़बुत झरने बाली और भारत के विरुद्ध घी। 
वार्यिस्वाद को अमरौही सैनिक प्हायता से सफगान समस्या का समाधान मही हो 
सेकता या। पहले मशीली दवाओं की तस्करी को लेकर अमरीका ओर पाकिस्तान के 
दीच तनाव चल रहा था, जिसके वरिशामस्वछ्ण एक बार पाकिस्तान में अमरोफो 
ईतालास में आंग मी लगायी गयो थी। अफमान सकद ने इसे विवाद से घ्याव हटाने 
का काम भर किया। * डर 
अफयान सुंकड के हल के प्रयात्त विफल--पोत युद्ध के पहले चरण में ऐसी 
अनेक समेस्पाओं के राजनबिफ समाधान ढूँढें जा सके, परन्तु अफगान सकट के 
पन्दम में भ० रा० संद, गुट निसेक्ष आन्दोलन और 'टकराने बाली शक्तियो' को 
अत्यक्ष बा चड़ता तोडने में असफल रही । बनेवा शान्ति बार्ताओं में राजनपिक 
सिल्क का एक नया रूप देखने को मिला, जिसे 'सामीष्य का परामश' (प्तंमाफ 
5) बाग दिया गया। इससे अफगान और पाक सरकारों के प्रतिनिधि एक जगह 
तो थे, पर आपने-शामने नहीं। इसके बीड “संवाद” किसी सीसरे राजनम्रिक के 
साष्यम से बादी रखा गया। परन्तु इस तीसरे व्यक्ति ने सिर्फ स्देशवाहक को 
भूमिका निमादी, सदाशयो मध्यस्थ को नहीं। इस तरहू का पपच इसलिए आवश्यक 
हक हि ने तो अफगान सरदार यह मालने को तेयार भी कि उसके आन्तरिक 
भामतों में दराफिस्वान को कोई भूमिका है एवं उसके साथ सेलाह-मणविरे की कोई 
जहरत है, नही पाकिस्तान यहू स्वीकार झरने को तैयार था कि अफगानिस्तान में 
साजतस्त का उन्मूलन करने बालो किसी सरकार को उसने मान्यता दी ; प्रकिस्तानी 
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नामजूर कर दिया था । इसस अफ्यानिस्तान मे खून खराब वी सभावना बढ़ गई। 
इरान म भी करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी रह रह हैं। ईयन पहल ही कह 
चुदा है कि जिस समझौत म विद्राद्दी थामिल नहा द्वाग, बह उसका समयन नहीं 
करेगा । 

जनवा समयोत म अफ्यान टारणाथिया की स्वेच्छिक स्वदरा वापसी वी 
व्यवस्था है जक्िन मौजूदा परिस्थिदिया मे नही उगता कि अफगानिस्तान मे उनवी 
वापसी के जिए स्थिति निकट नविष्य मे अनबूत् हो जाएगी । 

समझौत के तहत अमरीबा ओर सोवियत सघ क्रमश अफगानिस्तान छापामारा 
और अफ्गान सरकार का हथियार सप्लाई पर रांक लगान पर भी सहमत नहीं 
हुए जिससे आय चतकर कभी भी तनावपूण स्थिति पेंदा ह्वो सती है। 

अफगानिस्तान से सावियत सेनिशों की वापसी के बाद यह जाषय जगी थी 
कि अफयान समस्या का समरायशन दस साल की तासदां के बाद हो खसंबरगा। परतु 
मुजाहिहीना न बय्सर का जाम एक निर्णायव हम (989) छारा जलाताबाद का 
हथियान के विए उठाना चाहा । अफगानिस्तान भ नजीयुल्ला सरसार के सेनिका ने 
यह प्रमाणित कर दिया कि झमी सँनिका की वापसी के बाद भी वे अपनी रखा बरन 
से समय हैं ॥ जताताबाद थी जद़ाइ म मुजाहिद्ीता का जन घन की भारी हानि 
उठानी पढा । वहरहात अफग्रानिस्तान मे मौजूदा राजनीतिव स्थिति जिंच वाती 
हा है जौर निकट मंविष्य म शा ति स्यापना की सम्भावना क्षीण नजर आता है। 

सावियत सघ बी खाडो युद्ध व बाद अनर्राष्ट्रीय मान-द्वानि हुई यह नि्विवाद 
है । दर-सवर इसका अमर वाबुत सरकार पर पड़ बिना नहीं रह खबता । इस कारण 
अफगान समस्या था अतराष्ट्रीय अवमूयत हुआ है। हम हा या अमरीका या 
भारत, इन सभी के राप्ट्रीय द्विता # परिप्रतय्म मं अफगानिस्तान की स्थिति पद 
जैमी नहीं गरही। हाँ, यह जहूर है कि पराविस्तान का कापी समय तक अपन 
सीमावर्ती क्षत से अपगान दरणाथिया 7 असामाणिक और आपराधित गतिविधियों 
के प्रति सतक रट्ना पडेंगा ॥ अफ्गानिस्तान की तुतना बुद्ध ऊुझ उम्बाडिया के सगय 
की जा सकती है। दाना सस्ट तसभय एक साथ उपज थ ओर कुत मिजराकर 
अतराप्ट्रीय घटनाक्रम का इह्ान एक ही तरह से प्रभावित रिया है| इन दानों छाट- 
छोट राष्ट्रा की दुन्ाग्यप्रूथ नियति यद्धा जान पढ़ता है कि घार धीर दुनिया इह 
भरता दगी । न वो ये सक्ट' रहय और न हा क्रिसी का इस जात वी फिक रहेगी 
कि स्थानाय सदन मं हॉल का पुतस्थापना हुई या नहीं ? अत्र अस्विरता सौर 
उपद्रवा का द्वी स्वामाविक माना जान जग्गा । 

अफगान सक्ट व भारतोय विदेश नोति--जफ्गान सकट के पहूड चरण मे 
जब भारत में जनता सरकार था तद स० रा० सघ मे मारतोय प्रतिनिधि बृजध 
मिश्र ने स्वय पहल वर एक वतब्य द डाता जो बाद मे विवादास्पद बना | पर इस 
मूठ को अनावश्यक लूत दन की जरूसत नहीं। तत्कावीन अस्पप्ट राजनयिक तथा 
आए की अप्करित रषजकीडिव स्पिलि ऊ हस्त हृतु. पह प्रत्धिक्रिय समझी अप 
सकती है। तद से अब तक भारत को अफ्गान नोति की आजाचना इस आधार पर 
की जाती रहा है कि थारत न सावियत राष्ट्रीय द्वित वी पश्तघरता मे अपन द्विता की 
निरस्तर बदि दी है। गुट निरफक्ष थिसर सम्मयना क दौरान भारत ने क्षफगा निल्तात 
के घासल वर सावियत संघ का जा खमबन दिया उसकी भी कंदु आलाइना की 
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पैनिको में से अधिकतर को 5 अगस्त, !988 तक अफगानिस्तान से हटाने पर 
सहमत हो गया । समझोते पर हस्ताक्षर करने बाले चारों पक्ष इस बात पर सहमत 
हो गये कि राजनीतिक समाघान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 मईसे 
अफगातिस्तात और पाकिस्तान के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया 
जायेगा । 
अमरीकी विदेश मन्त्री शुल्ल और सोवियत विदेश मन्‍्त्री झ्षेवर्दनातूजे ने 
समझौते के एक अलग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। इसमे फहा गया कि 
अमरीका और सोवियत सघ अफगान और पाकिस्तानी मामलों मे किसी तरह के 
हस्तक्षेप से दूर रहेगे। महाशक्तियों ने सभी देशों से भी ऐसा ही करने का अनुरोध 
किया । महाशक्तियों ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धो को सामान्य बनाने हा अच्छे 
पष्ठोत्री बनने के उद्देश्य से राजनीतिक समाधान ढूंढने के पाकिस्तान और अफगानिस्तान 
के निर्णय का समर्थन किया । 
पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके 
राहत दोनों देश एक-दूसरे को सप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा 
और ग्रुट विरपेक्षता का सम्मान करेंगे $ 
दोनो देशो ने धमकी अथवा बल प्रयोग से दूर रहने का वचन दिया, ताकि 
एक दूसरे की सीमा का उल्लधन नही हो, दूसरे की राजनीतिक, सामाजिक अथवा 
आधिक व्यवस्था में बाघा तद्दी पडे अथवा राजनीतिक व्यवस्था को उखाड नहीं 
फेंका जाए। 
पाकिस्तान और अफगानिस्तात ने सकल्प किया कि वे अपने क्षेत्र का उपभोग 
मादे के सैनिको को भर्ती करने, प्रशिक्षण, उपकरणों के सुसज्जित करमे और उन्हें 
वित्तोप मदद देने के लिए नहीं करेंगे। उन्होने “भाड़े के संनिको” का अपनी सीमा में 
आवागमन नहीं द्वोने देने का सकल्प किया। 
फेवल अफगानिस्तान ओर पाकिस्तान ने एक अन्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
किए, जिसके तहत पाकिस्तान में रह रहे करीब तीस लाख अफगान शरणाथियों की 
व्यवस्थित तरीके स्रे स्वदेश वापसों को व्यवस्था की गयी। अफगान सरकार ने 
शणणाथियो को स्वतन्त्र बातावरण मे स्वदेश लोटने की दिशा मे कदम उठाने का 
बंधन दिया। उधर पाकिस्तान ने शरणाथियों को स्वदेश वापसी में “हर सम्भव 
सहयोग देना स्वीकार किया । 
शान्ति फी सम्भावना क्षीण--इस समझोते के बावजूद अफगानिस्तान में 
शान्ति की सम्भावना क्षोण हो रही है। सम्दद्ध पक्षो के बीच अविश्वास और सदेह 
बने रहे। जेनेवा समजझोता राजनयिक दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फी 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनोदि को एक भहत्वपूर्ण घटना है, परन्तु इसे निश्चित तौर पर 
अफगानिस्तान मे शान्ति की गारटी नही कहा जा सकता। गत लगभग नौ-दस वर्ष से 
लगातार मघर्ष और तनाव के बोच जी रही करफपान जनता को सोवियत फौज से 
"मुक्ति' तो मिस गयी, लेविल इससे उसकी समस्याएँ खत्म नहीं हो गयी। स्रमन्नोते 
में कई पेंच हैं, जिससे इस पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षो की नोयत के बारे में तरह- 
सरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। 
समझौते दो सबसे वड़ी कमी तो) यह हे कि त्तीन महत्वपूर्ण पक्ष मुजाहिददीन, 
भैफयान शरुणार्थी जौर ईरान इससे झासिल नहीं थे। भुजाहिहीन ने आह. 


कक. 
खसंक्ञाइस्त साम्दराद के एन दौर मे टरे भाम्पणाते हु मऊ पार्ये छऔर शाप के 
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आदर स्वर उना ही हो सकह्छा है । इच्न्तु एे छार यह बा बाहर टो हने छर 
माय क नाप खानक ऋजाऊाटो रू सवप को क्ष्द तक बचा पाणेदे २ 
दो हलवा के बार मे तो बट कद्या छादा स्टा है कु व चाउबत उच् 
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नेछन प्राद सर कयाय जड रउ हैं--शौरोरका एहनाजइक 
के दृष्ट से ॥ धरूप्द एथी राजाइणय इक्नस्लाडा कला पूर्दो झघनो सो 
डापएदा दाए राजो है। 7970 दाल इछक नो जब दूफेम्यूलज्न 
का बायजाना था ठ सान्यदाद ऊू पाप्ट्रोय उन्‍्करदों कल्‍्वा 'डश्लपण भो इसी 
के मे किया झाठा रह है 4 पान्द ऋयम्न्नाद क्षो अदला पय बयोर पन्चक्य उजा 
किक पर्बाी युराप् चेक सानत नता स्टा 3 
चअन ऊ स्पन आन रन चौऊ क्ये छघटनाएु (जून 39$9) इस छात्र को पुष्य 
का हैं हु बोद न भो रन्यवा* ररजार झजनखारपरप हुयात धाप्रब्राहृपछो के 
उन्‍णन पर नहा दाल्कह्र सानहु शक्ति क जागर इर रहो है। दतौँ भोरषायं ओर 
ऊंता के रिप्र अझी अस्पप्ट हैं और साम्यबाद के ति डन-दुनऊ सेना को प्रविद्धता 
लि'डबाइ नठों दर ये जा उक्दा है । 

“सो तरह एरकू ओर मरजय परत है छा पुर्ो दुपेर खरे दरार साइन 
मे र्ाएू रोगा टै। जाई भी सम्यबाते टस अंदना रभाश कू अवतार राप्ट्रोवा 
क प्रश्न (उन्साप्टारता के अस्क) क्यो दुलान रे सझ्त्र रटों होश सका है। 79 0 
डाल रू व स्ता/लन मोडय उघ न पत्र पत्झी को दुलतान हो काशश कर 
पइह थे और दबाइ मे गोबाच्णइ न को किदुझनिल ए्नोनहडा ओर लाटडिया आाइ 
गाय स्वाइनवता छो घा्रा को ऋ८ रत उघ क डिश्ान झा सकते माना॥ धन 
झअपप्रज्य पर ता रझपर न अघ ने आरा कब्जा 045 क आत-पास बनाया 
शा) झसब्द एयडा ने कंद्याइस्तान आनेोंटेदा डजाबइाइजान उुकरानिस्तन 
डकत छंद को ल्डिवि भो »स्पर और घइक्षय ज्यासासुबो सो छा अान पिब्दत 
घर ऋाबू पान ने अत य्टा। और ठो छ र दउद्यादाददा भी मक्दानण अवठ 
को जकूर पाथान हा है । झचरू एवं राष्यां को लबता है ।क उनहझा पा पबन-इपछ 
जनेतापबक का यैजरसण और बदन न रनयो डन के नान॑ इर लिया जाय हा है। 
उन्हें अपनों स्थित हान्तारक्ष उद्ानइझणा जमो नये है॥। “बाननत्थ्वा ओर 
इरमाबका न मांडबंठ उठ मे छोर अन्यक शप्ट्रदइ ओर उपच्यप्ट्दार को 
आला हा किया ॥ हव॒ झखइम सेझो सता और एार्ये करू उम्मझछ अपउन्व सहसइदूप 
डने झात हैं। "दाल के तोर पर जब बा निस्तरान रे भादिदत सना नजो जायो 
है तो दिस श्रण्रान्य के सानक अजचना उन इत्त है ?े ुर झब इस 8पराज्र रे 
झाति ओर “ब्यवस्पा नप्त हाठो है ठा किस दूनर इफ्यज्य क उानिक नष्यक्षत 
कं साथ साफ्दा उकु हिंसा पर काबू दात हैं २े इह उदचाल शो उस्चदा झदा है हि 
अधि झाम्यदाती दायर मे उता निरवर इव अदार एनिस को जिस्मारियों रु 
निबाह काठ सहो ठो पतितान मे वह क्या पुसम्कार दा दिापबरच्र चाददो रे 

वाइशे बात ह्ापक नोग्वदा रू पदेबिबार जोर इनम चंझ्ा््न झ्पे है॥ 
है। छकराप्ट्रोड कम्मन्क 36 
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जाती रही है। मगर स्वयं भारत के “राष्ट्रीय हितों का संयोग! (एंगएदत०००८ 
बाव॑एथयपणो> रण [८०४5] सोवियत हिंतो के साथ थी। पाक-चीनी- 
अमरीकी गठजोड़ दक्षिण एशिया में हमेशा ही भारत को नुकसान पहुँचाता रहा है। 
भारत को इस वियय में अनावश्यक रूप से विनम्र होने या “रक्षात्मक मुद्रा प्रहण 
करने की कोई जरूरत नहीं । भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी 
देश के आन्तरिक मामलो मे विदेशी हस्तल्लेप के विरुद है---विशेषकर सैनिक | परन्तु 
साथ ही यह जोड़ना जरूरी समझा गया है कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 
की पूर्द पीठिका और दाद की अस्थिरता-दर्द्धक गतिविधियों को अनदेख( नही किया 
जाना चाहिए । 


पूर्व पुरीप में परिवर्तत व उनके विश्व राजनीति पर प्रभाव 
((कथ्ाइढ४$ ता हिड५ हिपा०फृण गाव फथा [प्राए४०४ ० ए०76 7०॥065) 


बीसबी शताब्दी के अन्तिम दशक का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के 
लिए बहुत जासद ढय से हुआ है । इसके दो-चार वर्ष पहले से ही ऐसे आसार 
लगने लगे थे कि मापस्तवाद-साम्यवाद अपनो जुझारू ओजस्विता गंवा चुका है ओर 
अतर्राप्ट्रीय मंच पर पूंजीवादी ब्रेमे के सामने समाजवादी खेमा कमजोर पड़ने लगा 
दे। गो तो स्थ स्‍्वेव काल में सोवियत सघ में ब्वोसवी पार्टी फाग्रेस (956) से ही 
सशोधतवादी तेवर दीख रहे थे, परन्तु माओदादी चीन ने उग्र क्रातिकारिता के 
दौर को कुछ समय तक गम रखा । 

सोवियत सेमे में सबसे पहले ओर सदसे बडी दरार पोलैण्ड ने डाली | यों 
968 मे दुबचेक का बेकरेस्तोबानिया यह दर्शा चुका था कि पूर्दी यूरोप के देख 
20-25 बष बाद भी सोवियत ढाँचे भे नही ढल सक्े हैं और इस महाशक्ति का 
“उपग्रह भर बने रहने को तैयार नहीं हैं। इतिहास के पन्ने और पलटने पर 
956 में हृगरी ओर कम्ी-झुमी पोलेण्ड की थमावत्त की थाद भी धाजा को जा 
सकती है | तीन दशकों तक सोवियत सैन्य शक्ति का आतक इन सभी “पूर्दी गूरोपीय 
उपग्रहों को अनुन्नातित रघने के लिए काफी या । 

पोलेष्ड में स्थिति जिस तरह विकसित हुई, यह वड़ी विचिन थी। सत्ताहढ 
साम्पवादी दस का विशेष असनुष्ट दक्षियापथी रुझान वाले वौड्धिक या जनजातीय 
अल्पमस्यक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि पार्टी को सबसे कठिन चुनोती सर्वहारा वर्ग का 
प्रतिनिधित्द करने वाती ट्रेड यूनियन दे रहो थी। 'सोलिदेरिटी! नाप्क इस ट्रेड 
यूनियन का नेतृत्व पोदी मजदूर लेच बालेसा कर रहे थे। बालेसा तथा उनके 


समर्थकों पर यह आरोप लगाना बेहद कठिन था कि वे अमरीकी एजेन्ट या वर्ग 
गणु है । द्रेढ यूनिपण कर्मआरियो को मारे भुह्यतया आवथिक घो--रोजमर्रा को 
जरूरत की चौजें मुहेया कराने और महँगाई घटाने वाली इन भागों के मुखर 
दोने बव अर्य नर घा--पोलेण्ड में केन्रीथ आधिक तियोदन का दिवालियापन ! 
बालेसा की घुनौती का सामना करने में पोलेण्ड को साम्यवादी पार्टी बुरी तरह 
असफल रही जोर ऊमने डढे कग सहारा लिया। इस बीद सेनानायश जनरल 
बैरुजलस्ची ने सता की बायडोर संझाली । इससे स्थिति नियद्रण मे भले हो थायी 
हो, जिम्तु पार्टी को जमफलता फिर भली-माँवि प्रमाणित हो गयी । 

पोनंद की घटनाओं ने विज्लेपज्ञों क्यो आह सोचने बसे बिद्रश किया कि 
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इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि अफ्रीका, एशिया जोर लातोनी 
अमसझीका के देशो को समाजवादी साम्यवादी खेम से महत्वपूण समर्थन और सहायदा 
प्राप्त होती रही | वदल माहौल में इसकी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। 
बसे वह तक दिया जा सकता है कि आज इसबी जरूरत मी नहीं रही, क्योकि 
दुनिया के समी देश्व स्वतन्त्र हो चुके हैं। नसलवादी दक्षिण अफ्रीका तक में गोरे 
लोगो का रवेया समझौते वाल्ला नजर आते लगा है। परन्तु नव उपनिवेशवादी 
चुनौती कम खतरनाक नहीं है। सभी अफ्रीकी एशियाई देशों और गुट निरपेक्ष 
आदोलन के कर्णाधारो को बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेध्य मे अपनी स्थिति क बारे में 
पुतविचार करना होगा 

एक और यात कम महंत्वपृण नही है । तीसरी दुनिया के अनक राष्ट्रों की 
आन्तरिब राजनीति म संपम्यवादिया-समाजदादियों की महत्वपूण भूमिषन रही है। 
वैदशिक नीति के क्षेत्र म ये मुखर और प्रभावश्चाली रहे है। मसलन, भारत म 
साम्यवादियों की धर्म निरपक्षता मारत प्राक सम्बन्धो को अनुकूलित करती थी और 
शप्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन देने वाली मारतीय जनता पार्टी का सतुलित 
करती थी । 

दो उल्लेखनीय क्षेत्र--सै निक हस्तक्षेप्र व शस्त्रास्त्रों की विधी ओर आदथिक 
विकास इस सबस अधिक श्रमावित हुय हैं ।॥ अफगानिस्तान में छावियत सघ हो, 
कपुचिया भ वियतनाम, वियतनाम में चीन हो। या अफीका मे वयूबा, स्थिति पहले 
जैसी भहीं रह सकी ! इसी तरह, तीसरी दुनिया ने राष्ट्र शस्त्रों वी खरीद के 
मामलो मे समाजवादी विकल्प के कारण अपने हितों का साधन बेहतर और 
करिफायती ढग से कर लेत थ॥ ममाजवादी देशों के साथ शस्त्र व्यापार, अतर्राष्ट्रीय 
सामरिक स्थिति के वारण महज होता था । फिर एसे अनेक ऐसे देश हैं. जिन्होंने 
सम्राजवादी विकल्‍प राजनीतिक व आधिक पुनरचना के लिए चुना था । पर अब 
समाजवादी विवल्प बचा ही कहाँ रहा है ? 

अनराप्ट्रीय राजनीतिक विस्लेपण के सदस म साम्यवाद बा अठ हो गया 
है। मध्यमसार्मी समाजवादी युमाल्लाविया मे स्‍लोवानिया और पोशझ्चिया गणराज्य 
जिस तरह बगावत क रास्‍्त पर चल पडे, उससे यही पता चउता है कि यूराप के 
एशीकरण क कारण बृहृत्तर पूर्वी यूरोपीय भू भाग मं राजनीतिक उथल-पुथत और 
विघटनकारी आथिक सकट जारी रहगे। भाज मय हो पोजेड, हगरी, चेवोस्लावियां 
और रूमानिया समाचार पत्रा को सुक्षियों मे नही छाय दुए हैं, परन्तु इससे यह नहीं 
समझा जा सकता कि इन दक्षा म स्थिति निरापद है । 

भारतीय दृध्टिकोण--दप 990 और -99] का यूरोपीय घटनाक्रम 
भारतीय विदेश नीति निर्धारकों क जिए काफी देर तक एक जटिल गुर्बी बना 
रहगा | जिन पश्चिम यूरोपीय राप्ट्रा क साथ भारत की अच्छी पहचान थी या 
उनके साथ घनिष्ठ सवध थ, व यूरोपीय एकीकरण और नवोदय के वाद इस तरह 
आत्मी पष्त और व्यस्त हा जायेंगे कके उसक पास भारत बे लिए बहुत समय या 
साधन नहीं बचेंगे। दूसटी आर पूर्वी यूरोप क राष्ट्र साम्यवाद ब' सोवियत दुर्ग! के 
बहून के बाद तस्ह-तरह की विपदाआओं और शझछाकाओं स घिर गय॑ हैं। उनकी 
राजनीतिक और नारथिक स्थिति एसी नहीं है हि भारठ उनवी ओर एक विवल्प के 
झूप में देख सके | यूम्रास्लाविया हो या रूमानिया हृगरी चकोस्तावाकिया 'ोजेड 


श्रा 
चाहे देंगे धियाओ पिंग यथार्धवाद के नाम पर चार महान्‌ आधुनिकीकरणो की दात 
करें, हकीकत यह्‌ है कि सम्राजवादी अर्थ-ब्यवस्था बुरी तरह असफल रही है | कक दैज्यों 
की उत्पादकता की कोई वरावरी बूंजीवादी व्यवस्त्या से नही हो सकती ( पोलेण्ड ओर 
हगरी में ही नहीं, सोवियत सथ मे भी खत्ते-कपड़ो की दुकानों पर लम्बी कतारें 
लगती थी और उपसोग को वस्तुओं का अभाव लगातार था। रिहायणी मकानों, 
चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बेहद दुखद था ; ऐसी स्थिति में कालावाजारी व 
मुनाफालोरी की घटलाएँ बढ़ी और साम्थवादी दल के प्रति जनसाधारण की आस्था 
सबंत्र घटी । बयूवा हो या वियननाम, कही भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं था। 
बहुसाख्यक युवा पीढ़ी का साम्यवाद से मोह मंग हो चुल्ा था और अश्लीलता, 
अपछघ, उच्छुखत्तता, भ्रप्टाचार और पूल्यों के क्षय ने समाजवाद के गढ़ की नीव 
खोखली कर दी थी। इसी का परिणाम हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को विभाजित 
करने वान्नी वलिन की दीवार ढहानी पडी, ओर निष्पक्ष चुनाव मे हर जगह 
साम्यवादी दल को मुँह को थानों पड़ो । 

एक बात ओर गोर करने लायक है। भाम्यवादियो का दावा मसे ही हमेशा 
मह रहा था छि व्यक्ति नही, विचारक्करा महत्वपूर्ण है । व्यवहार में व्यवस्था बेहद 
व्यक्तिकँद्धित रहती रही । लेनिन हो या स्टालिन, स्थुइ्वेव हो या व्रेझ्ननेव, माओो 
हो या देंगे सियाओ विंग, हो ची मिन्ह हो या फिदेल कास्त्रो या फिर अलबानिया 
में अतवर होकसा, व्यक्ति और परिवार ड्रो तानाश्ञाही! साम्यवाद का गया बनते 
रहे। रोमातिया में चाउसेल्कु का जिस तरह रक्तरणित अत हुआ, उससे यह 
पता चत्तता है कि साम्यवादी तानाआाहो की कुत्सित विलास-लोला किसी मार्कोस्त 
को भी लजाने बाली थो । 

सक्षेप मे, साम्यवाद जिस पातक कप्तरजोरियों से छुटकारा नहीं पा सका, 
हु आर्थिक असफलता, सेना रुथा ट्रेड यूनियन के साथ पार्दी के स्वा्धों के समीकरण 
विदाने में असमयंता और राष्ट्रवाद की समस्या का हल ढूंढते मे अक्षमता थे। इस 
भी को म्यक्ति-पूजा की प्रद्ृत्ति, संडाम्तिक दकियानूसे तथा पराखडपुर्ण भ्रप्ठाचार 
ने और भी गभीर थनाया। 

मम हट पक्ष के बेकील की मुद्रा में यह दलोल भो दी कि 
समाजयाद की इस घोर असफलता में दोप दुवेल, अ्प्ट, अनुभरणकर्ताओ का 
है, मूल ५ बितक का नहीं॥ सोवियत मघ में तो यह दे बी जा चुकी है कि 
स्टालित के उत्थान के लिए लेनित कही न कही जिम्मेदार है। इस प्रश्त को 
उनणे मे देर नही लणी कि कही साक्सबाद मे बुनियादी छोट है, तमो ण्ह 
हर जगह हर नये दौर में पयश्नप्ट हैआ है) 

दूरगामी अस्तर्राष्ट्रीय प्रभाव--साम्यवाद के क्लास के 
दूरपामी थे। भत्ते द्वी भोबिवत सघ, 
रहा हो, किन्दु सैनिक मामलो में ही 
के लिए लानप्रद रहा था। यह्‌ 
आवक 
रहेगे ?ै 


अन्‍्नर्रास्ट्रीय प्रमाद 
चदुक्त राज्य अमरोका का समरक्ष कभी न 
जोड़ के कारण आतंक का सन्तुतन विश्व शात्ि 


एक ध्रंगीर प्रश्न है दि अब ददली परिस्थिहियों मे 
का सन्तुलन या तवाव-अपधित्य की प्रक्रिया किस सौमा तक पूव॑बत गतिशोल 


पूर्वी यूरोपीय देशो को 


सोवियत साश्चाज्यवाद से कितना भी कप्ट पढ़ें 
हो, या चीन से विमवनाम, कपुच्ि पता की गे 


चिया जेंसो को कितना ही खतरा लगता दीखता हो, 
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परमाणु अस्तरो के निर्माण व विकास के क्षेत्र मे जाये रही ओर एक बार जातक का 
सम्तुलत स्थापित होने के दाद पूर्वो जमेंनो मे लाल उना का देत्याकार जमघट उतना 
महत्वपूर्ण नही रहा । परन्तु तब भो मह समन्नना सलत होया कि अन्तर्राष्ट्रीय यज- 
नीति में विभाजित जर्मनी की समस्या का समाघान हो गयय। 

अमरीकी और झेप पश्चिमी राप्ट्र इस बात को भली-भाँति समझते ये कि 
साम्यवाद अपनी जड़े आर्थिक जमाव और राजनीतिक अस्थिरता क माहौल मे ही 
जमा सकदाय है और इन्ही परिस्थितियों का लाम्र उठाहुर असतोप-प्रतिशोध को 
मावना अराजकता प्रतपा सकते हैं और नव नाजीवाद के पैदा होने क लिए जमीन 
दैथार कर सकते हैं। माशन योजना क्ये रूपरेखा इसीलिए तेदार की यदी थी कि 
जमंनी का युद्धोत्तर पुर्नानर्माण हो सके | हालाकि यह प्रयोग सफल रहा, परन्तु इसने 
जर्मनी को विभाजित करने वाली खाई को और नो खतरनाक देय से गहरा 
किया। पर्चिमी जनों ने आधथिक रूप से स्वास्प्य लान किया और चासलर 
आईिनजाबर के दूरदर्शी समझदार नदृत्व मे क्षोत्र, कलेश, जपराष-बोध से मुक्ति 
पाकर राजनीतिक स्थिरता हासिल की । इसके दिपरीत पूर्दी जमं॑नी को इस तरह का 
कोई अनुदान-सहायता नहीं मिल सको | सोवियत संघ ने स्वय द्वितीय विश्व युद्ध के 
दौरान बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया था और वह दुद अमरीका से युदोत्तर 
पुननिर्माण के लिए सहायता की अपेक्षा करता घा। विचारधाराओ के टकराव के 
कारण ऐसा सम्मव नहीं हुआ और स्टालिन युग मे पूर्वी यूरोप क अन्य राज्यों वो 
माँति पूर्वी जमनी मी सोवियत समाजवादी साम्राज्य का सीमान्त मर बना रहा। 

ऊजमती क्य विभाजन जमनोदापसियों को इच्छा के प्रतिकूल बलपूर्वक तथा 
कृत्रिम साधनों से किया गया था। इसे अपनी नियत मानने को जमनवासी तैयार 
नहीं थे। सिफ जभाव से बचने के लिए हो नही, अपने पारिवारिक जनों से भिलने 
और जावात्मक कारणों से भो ज्यादा घुल माहौल मर जीने क लिए जर्मन शरणार्पी- 
घुमपेडिये पूर्द से पश्चिम जमनो अवे रहे ! जहाँ यह प्रदृत्ति सोवियत साम्ण्यारो 
अयवस्था की असफलता को घलकाती थी, वही प० जमनो से विराजमान अमरीडरी 
सैनिक अधिकारी भी सामरिक दृष्टि से इसे खतरनाक समसते थ। 96] मे 
क्यूबा में व आफ पिग्स प्रकरण और चोन-रूस बिवाद उभरने के साथ शीत बुद- 
जनित मकट और सम्भौर हो गया + यु-2 विमान वाई (मई, 960) के कारण 
बलिन में रूतृइबव और कंतड़ी का शिखर सम्मलन स्पणित हुआ और कौतेडो ने 
*# भी बॉनिनवासी हूँ ' की घोषणा कर आक्रामक तेवर अपनाये ॥ इसवे दाद जमनी 
के विभाजन नो और भी दु खंदायक और अपमानजतके ढय स॑ स्थायी बनाने बा 
प्रयास किया ग्रया। बलिन शहर क बोचो-बोच एक दीवार का निर्माण किया गया, 
और इस बुरूप बाधा कौ अनधिद्तत रूप से पार करने वालो को बहिबक मौत के 
घाट उतारा जान लगा ! चक घ्वाइट चार्लो शोत युद्ध के इतिहास मे माई लाई के 
जैसा हो बइनाम स्थान है और * फ्यूनरल इन बलित /, * दि स्पाई हूं बेस इन झूत्ड 
जैसो साद्धित्यिक फिल्‍मी कृतियाँ इस बरुण गाया का ऐतिहासिक दस्तावज बन चुनो 
हैं। परन्तु ये खार॑ प्रयत्त जननो क एकीकरण के लिए सन्रिय राष्ट्रवाद की मावता 
पर दिजय नहीं पा सत्र । दीवार क नीच सुरय खोदकर या इसदे ऊपर गुब्बारे में 
उदकर पश्चिम जसनी तेक पहुँदन वाला को समस्या लले ही बहुत कस हो, किन्तु 
अवोक के रूप मे इसका महस्व बडा था । 
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या फिर पररम्परिक रूप से तटस्थ समझे जाते वाले नावें, फिनलैंड, स्वीडन आदि 
किसी के साथ नई पहल या पुराने सम्पर्कों को ही परुष्ट करने की संमावना इध्टिगॉचर 
नही होतो | इस समस्या का सगे क्लेशदायक पक्ष यह है कि आज जब भारत विश्व 
वेक के दवाव में अपनी अथेव्यवस्वा को लचीला और उदार बना रहा है और उसे 
बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी और टैकनोलोजी क्री जरूरत है, किन्तु थूरोपीय श्लोत 
पहले जितना सुनम नहीं रह गया है । 


जर्नी के एफीकरण का सस्तला 
[5576 ० ठ50पग्रचा३ एग्राक०६४०7) 


सदियो से अतर्राष्ट्रीय राजतीति में जमंत्री एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। 
गूरोपीय इतिहास में पाँच बडी शक्तियों मे उसकी गिनती निरन्तर की जाती रही है। 
9वीं प्दी के उत्तराद भें विस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के वाद जमेंनी 
ने यूरोप भर व्याप्त शक्ति-सन्तुलन के पारम्परिश सिद्धान्त को बुरी तरह अछ्त-व्यस्त 
कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट तक कैंसर विलिमम की सैनिक महत्वा- 
काक्षा और साम्राज्यवादी विस्तारवाद वेमिसाल हो चुके थे ! प्रथम विश्व युद्ध से 
पराणित होने के बाद जमेनो का अतर्राष्ट्रीय अवमुत्यन हुआ, परन्तु यह स्थिति सिर्फ 
एक दशक तझ ही चली । राष्ट्र सघ वाल प्रयोग असफल रहा और हिटलर के 
नैतृत्व में जमेंनीवासी युद्धनमुआवजे और जर्मती के बलात निःघ्नस्त्रीकरण की अन्याय- 
पूर्ण धर्तों का घिरोध करने के लिए एकजुट हो सके । नाजीवाद के उदय के साथ 
जमंनी ने पुन: एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना एक असग स्थान बनापा और उप्तका 
विश्लेषण विश्य शान्ति के लिए बडे खतरे के रूप में किया जाने लगा। | 

द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम सर्वविदित है और उसे यहाँ दोहराने की 
जरूरत नही । इतिहास का पहिंपा पूरा घूमा और 945 में जमंनी को फिर एक 
बार खवनाशक प्राजय का मूँह देखना पढा। इस बार मित्र साप्ट्र यह खतरा उठाने 
को तंयार नहों थे कि जमती फिर अपना सिर उठा सके। इसलिए परास्त॑-ध्यस्त 
जरमंनी का प्रिभाजन कर दिया गया । जर्मनी के लिए पूर्वी हिस्से (पूर्वी जमंती) 
पर सोवियत साल सेताएँ काबिज थी । वह उन्ही के प्रभाव क्षेत्र मे रहा और समाज- 
बादी प्रेप्ते का 'उपग्रह| बढ गया। जमनी का पदिचिमी भू-भाय (पश्चिमी जमंनी) 
जिसे जनरल आइजनहावर की सेनाओं ने 'जाजाद' कराया या, परांजित घत्रु होने 
# बाद भो परश्चिमों पुंऊोनाद छेसे में अपेक्षाइल आसानी से उ्ण्त हो) ऊकत ४ 
राजघणी इलिद को चार टुकड़ों मे विमाजित किया गया, जिन्हे चार विजयी 
राष्ट्री--अमरीका, ब्रिटेड, फ़रास और सोवियत संघ ने” अपने-अपने कब्जे में कर 
लिया। छ्षीत युद्ध को कड़वाहट ने जमंन राजनीति जीवन को विषाक्त कर दिया। 
आरम्न में सोदियद सघ ने एकाप बार यह प्रयत्त किया कि वसिन में शक्ति-साम्य 
के प्रदर्शन के द्ारा पश्चिमी सेमे पर वह दवाव डाले ३ 948 में बलित की नाके- 
अन्दी इसी उद्देश्य से की गयो परन्तु जब अमरीका ने अपनी दायुसेना की शक्ति के 
प्रयोग से इस घेराइन्दी छो ताकाम कर दिया तो सोवियत सघ को यया-स्थिति 
स्वीशार करने को विवश हीना यढा $ इस बलिन सकड केल्आाद महाप्कक्तिपो कौ होड 
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सुपर-30 पर मारत व अमरोका से मतभेद 
(75०0 8. ए८३०ए०४5५ + 5ण्फुध्ध 30) 


यह एक विचित्र विडबना है कि भारत और सुक्त राज्य अमरीका के आपसी 
सम्बन्ध जब कभी सामान्य होने लगते हैं वो कोई न कोई नया अडगा था तनाव इन्हे 
असन्तुलित कर देता है। इसका सदसे ताजा उदाहरण सुपर-30॥ विवाद है। 
सुपर-30। है क्या ?--विज्ञान-फ़तासी कथाओ की शब्दावली याद दिलाने 
वाला सुपर-30॥ ओसम्नोदस ट्रेड एक्ट, 988 वा एक प्रावघान है, जिसके धनुद्ार 
अमरीका किसी भी देश को विदेश व्यापार के क्षेत्र मे “अवरो् लगाने के कारण 
दोषी ठहूरा सकता है। इसके बावजूद यदि 8 महीने के अन्दर ये चबरोष हटाये 
नहीं जाते तो उसे दडित करने के लिए उसके विरुद्ध अमरीका उस देश से आयातो 
पर शत-प्रतिशत निर्षंष लगा सकता है तथा अन्य भ्रतिबध मी । छुपर-30 का हौब्वा 
पेदा करने के लिए अमयेको नोति निर्घारक समय-समय पर अपने दुश्मनो को एक 
निश्चाना सूची (र/£ 7.5) तैयार करते रहते हैं और युद ही इन नामों को जजबारो 
में 'लीक' करते रहते हैं ताकि उन देझो पर राजनयिक दबाव डाला जा भके । 
सूची से नाम--अमरीका ने मई, 989 मे उक्त निशाना सूची में जापान, 
ब्राजील और मारत का नाम रखा और चेतावनो दी कि यदि इन देशो ने “अवरोध' 
नही हटाये ती उनके खिलाफ सल्त्र कार्रवाई की जायेगी ॥ किन्तु मजेदार बात यह 
है कि जब अमरीका ने अप्रैल, 990 मे दूसरी सूची प्रकाशित को तो उसमे “दो 
प्रमुख दोषियों'---जापान और ब्राजील का नाम काट देने के बाद भी भारत का 
नाम बचा रहा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहकारी अमरीकी नीति निर्धारक 
भरत को जनुशासित करने के लिए गैर-आाथिक कारणो से सुपर-30] की दुहाई 
देते रहे हैं ॥ विश्व व्यापार मे भारत का हिस्सा निर्यात के भामले में 050%2 
और आयात के मामल मे 0 75% है, जबकि हमारो जाबादी को देखते हुए भारत 
का आयात-तिर्यात 7% होना चाहिए। अमरोकी प्रतिनिधि कार्ता हिल्‍्स ने 
बारम्वार इस बात पर जोर दिया कि जमरोकी व्यावसायिक हितो की रक्षा के 
लिए सुपर-303 पर सझती से अमल करना जरूरी है। परन्तु इस तक॑ मे कोई दम 
नहीं। आजिर हर सम्प्रभु राष्ट्र को अपनी आविक नीतियों का नियोजन अपने 
राप्ट्रीय हितो के सन्दर्म में करने का अधिकार है। 
पूंजो निवेश व बोद्धिक सम्पत्ति से सम्बन्ध--सुपर-30] के सिलसिले में दो 
और बातों वी तरफ़ ध्यान देना परमावश्यक है । इसके प्रावधानों का सीधा सम्बन्ध 
पूँजी निवेश जोर बोद्धिक सम्पत्ति से जुडा हैं। भारत मे विदेशी पूंजी निवेश को 
सरकार जियत्रित करती है। कोई भी विदेशी कम्पनी, जब तक वह टेक्नोलॉजी के 
सीमान्ठ पर काम न कद रहो हो, 5] प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकती । 
इसके अलावा मारत मे विदेशों कम्पनियों का प्रवेश उन क्षेत्रों में बजित है, जिन्हे 
लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखा गया है या जो सेवा-क्षेत्र (507५0४ $००४०:५$) 
बाल है । कोका कोला, पैप्सी कोला आदि कम्पनियाँ इसो भारतीय नीति के तहत 
भारत मे स्वेच्छानुसार अपना कारोबार नहीं फ़ंला सकी। अपनो “इक्विटो' को 
भारतोय निवश्चकर्ताओं के साथ बाटने (0॥98०) मे इन्कार करने के कारण आई० 
बो० एम० को भी मारत से चला जाना पडा। ततिर्फ हिन्दुस्तान सीवर ने अद्भुत 
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विली ब्राठ के चाससर होते-होते पश्चिम जर्मनी एक बार फिर पह्चिचमी 
राष्ट्रीय विरादटी का सम्मात्तित सदस्य वत चुका था--पंम्पन्न और विश्वासपात्र। 
बिली ब्रांट ने अपनी “ओस्त पोलितिक' की नौति अपनायी। उन्होने साम्यवादी 
बेस के साथ सवाद आरम्म किया तथा जमंतो के एकोकरण की दिज्ला मे एक और 
महत्वपूर्ण कदम लिया। इसके वाद से यूरोपीय समुदाय की एकता और बढ़ी और 
990-9 मे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन ने जमंनी के एकोकरण के 
सपने को यथार्थ मे बदल दिया | परन्तु तव भी यह सोचना गलत होगा कि जर्मन- 
एकीकरण से अमरीका ये अन्य पश्चिमी राष्ट्र आश्वस्त हैं । 
पिछले कई वर्षों से मनी मे ऊब नाजीबाद का कुरूप चेहरा दौखता रहा है। 
इसका नतस्लवादी स्वरूप काफी भयावह है । हिटलर के अधीन जर्मेन विस्तार को 
कीमत पोलो, चेकोस्लोवाकियो को चुकानी पड़ी थी। जापानी भ्रघानमस्त्री ने 990 
में दक्षिण कोरिया को यात्रा के दोशन युद्ध-अपराधों के बारे मे जैसी क्षमा याचता 
की थी, बेंसी कोई सुलह को मुद्रा जर्मेनो ने नही अपनायी है। 
अमरीका को चिन्ता इस बात को सेकर है कि एकोक़ुत जर्मनी उसके लिए 
भौर बड़ा आधिक्ञ सिरदर्द बन जायेगा । उधर यूरोपीय समुदाय के और सदस्यों को 
अपने संगठन के अश्चन्तुलित होने का खतरा है। 
स्वयं जर्मनी वालों के लिए एकीकरण नई परेशानियों को साथ लाया है। 
आपिक स्तर, राजनीतिक प्रभाली और सामाजिक संस्कार के सन्दर्भ में कोई साम्प 
पिछले लगमग साढ़े घार दशको से पूर्वी और पश्चिमी कर्मनी के निवासियों के बोच 
नदी रद्दा। ऐसे में राजवीविक एकीकरण के बाद भी नए राष्ट्र का सुचारू रूप हे 
काये कदना कठिन है। क्‍या एडीइझृत जमंनी अपने भू-भाग पर विदेशी (अमरीकी) 
सैनिकों की मौजूदगी दर्दाग्त करेगे ? इनकी उपस्यिति और. मँज्लले मार बाले 
्रक्षेपास्त्ों की तेनाती जर्मनी की स्वायत्तता-स्वाघीनता के साथ प्रतीकारमक रूप 
* से जुडे हैं। बब तक यूरोपोय समुदाय का नेतृत्व फ्रास के हाथो में था, परन्तु अब 
एकीकृत जम॑नी के बाद इसे निविवाद नहीं माना जा सकता। और जममंनो के 
एकीकरण के दाद अमरीका के सम्बन्ध यूरोप और जापान के साथ कंसे रहेंगे ? 
जर्मनी और फ़ास़ के परष्पर सम्बन्ध क्या होगे २ क्या पूर्वी जमेती के विलय के बाद 
पश्चिमो जमेनी सनृद्धि और स्थिरता बनाये रखेगा ? जर्मनी का सक्षान और जोर 
हमेशा से ओद्योगीफरण पर रहा है। इसके ब्रिपरीत फ्रास में महत्वपूर्ण राजनीतिक 
तबके कृषि क्षेत्र दर जोर देते रहे हैं। ऋुषि और प्रौद्योगिकी का सन्दुलन गौर 
अन्तर्राष्ट्रीय समीकरण जर्मन-एकीकरघ से घनिष्ठ रूप से प्रभावित होंगे। किन्तु 
अभी नहीं कहा जा सकता है कि कंसे ? 
अब हा भारत के सम्बन्ध दोनो ही जमंनियो के साथ मधुर रहे, किन्तु 
श्मदा यह अप नहीं कि भविष्य में मी ये मतावास पू्ययत्‌ रहेगे। अन्य थ्प्द्रों को 
तरह हमारे लिये भी एकीकृत जमंनी के दारे में अपने टाप्ट्रीय हित के सम्बन्ध में 
पुमद्रिबार्‌ ररना परमादश्यक है। 
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चलते द्वी रहगे | मारत में विदेश व्यापार दया ओद्योगिक नीति को उदार बनाने के 
फैसलो वी घोषणा के वाद यह सोचा जा सकता है कि अमरीका को भारत के प्रति 
ज्यादा शक-सकोच नही रहगा। हाँ, यह दाठ बिल्कुल फर्क है कि इस तनाव-बऔविल्य 
से भारतीय विदेश नीति की स्वाथीनता पर कौन से दुस्यामी परिणाम-प्रभाव पडेंगे | 


सोवियत सघ का विघटन ओर संमाधित्त इस्लामो महासंघ का प्रस्ताव 
(ए55०0एॉ07 ० ए55छ& 394 ६868 श०णफ०5ग ० [ग्गा० झ्व॑दाा07) 
पर नवम्बर, 97 में सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। सन्‌ 92] 
में लेनिन ने नई भाथिक नीति की घोषणा की जौर 922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट 
पार्टी का मदह्दामस्त्री बना दिया गया॥। 924 में लेनिदर वा स्वर्गवास हो गया। 
उसके बाद स्टालिन को उसके पद से हटाने को हर कार्यवाही वेकार गई ॥ 926 में 
स्टालिन ने 'एक देश मे समाजवाद' (5002७ 30 676 ०0४०५५) का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया । 953 मे स्टालिन की मृत्यु हो गई और छाइचेव को पार्टी का 
महामन्‍्त्री चुनवाया गया। 956 से स्थुइचव ने स्टालिनवाद को अपमानित करना 


&58078 
[.9४9 


(9शा।9 
80805 


060दा8 
औरधाहा।3 
औरशश03॥97 


॥ए7्0एशताइ[ 


एरण0शकआाआओा व90]705५53॥ 





बेलाक्स, मोलडोविएा, यूऊेत, बारमोदिया, झबरबाइजान, युर्क मानिस्तान, उजबेडि स्तान, 
शझाजाइंडिस्तात, डिरगीजिया, कजाग्रस्तान ओर स्ख 


डस का नया रास्ट्रकुल (८. 5.) 
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बुर्वक्षिता का परिचय देते हुए पूँजी निवेश और प्रवन्ध-वियंत्रण के मामलो मे रियायततें 
हासिल की, मगर इस कप्पनी को ही साबुन, तेल, वनस्पति वाले अपने कारोबार 
को उच्च टैक्नीलॉजी, थोध आदि से अलग करना पड़ा । 

विश्व बेक झा भी दघाव--अमरीका का हो नहीं, विश्व बैक का नी भारय्त 
पर इस बात के लिए निरतर दवाव रहा है कि वह विदेशी कम्पनियों को शत- 
प्रतिशत वक पूजी निवेश करने दे और उन पर लगे वियन्रणों को समाप्त करे। 

अमरोको शिकायतें गेर-दाजिव--भारत के वारे मे अमरीका की सारी 
झिकायतें ग्रेर्वाजिव हैं॥ इस बात को अनदेखा नही किया जा सकता कि पिछले 
दशक मे मारत की आधिक नीतियाँ ऋमदः लचीली हुई हैं और विदेश व्यापार के 
क्षेत्र से तरह-तरह के अवरोध हठाये गये । बल्कि उदारवादी नई उद्योग नीति की 
कड़ी आलोचना स्वदेश में इस आघार पर हुई कि भारत ग्राधी-वेहरू के बताये 
रास्ते से विचलित हुआ है। अब ऐसा ठो नही हो सकता कि अमरोकी हित साधन 
के लिए भारत बिल्कुल ही घुटने टेक दे | एक बएर आधिक स्वावलबन छोड़ देने के 
बाद वँदेशिक मामली में राजनीतिक स्वायत्तता-स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है । 

इसी तरह बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वाला प्रकरण हे) इस मामले में सबसे 
ज्यादा गैर-जिम्मेदाए और अपराधपूर्ण आचरण प्विंगापुर का रहा है। उससे शिकायत 
करने के बदले मारत के साथ अमरोका दादा इस तरह का आचरण करना समझ में 
नही आाता। 

मह बात भी सर्वेविदित है कि भारत में बीमा उद्योग का याप्ट्रीयकरण वर्षों 
पहले कर दिया गया था। विदेशियों को आज इसमें प्रवेश का भौका देने का प्रश्न 
दी नही उठता, जबकि अमरीका अपनी कम्पतियों को भारतीय बीमा उद्योग में 
कारोबार करने की छूट चाहता है। 

एकता नच्ड फरने फा प्रयात--भदि तर्कंसंगत विश्लेषण का प्रयत्न क्रिया 
जाए. तो अमरीकी आचरण का सिर्फ एक की कारण इप्टिगोचर दोता हे। मारत 
विकासशील राष्ट्रों का मुख़तर प्रवकता है। उसके नेतृत्व में, जंसाकि उरुस्वेन्वार्ता 
के; दौरान जाहिर हुआ, अन्य विकासशील राष्ट्र भी सामूहिक रूप से हित साघन 
को बात उठा सकते हैं॥ भारत को दडितत किये जाने पर इस सभो देशों का मनोबल 
कमजोर होगा ओर उदीयमान एकता को नष्ट किया जा सकता है । 

यदि जापान को सुपर-30] के तहत दोपी करार कर दडित करने का प्रयत्न 
किया जाता तो जापान ऐसी जवावी कारंवाई करने को स्थिति में है, जो अमरोका 
को नुकसान पहुँचा सके | मगर ज्मरीका को भारत से ऐसा कोई खतरा नही। 

सिरदई दूर महों--भारत ओर अमरोका के बीघ सुपर-30] पर सकट फिल- 
हाल टल गया है | किन्तु यह सोचना गसत है कि मारत का सिरदर्द सदैव के लिए 
दूर हो यया है। भविष्य में सुपर-30को प्रेत बाघा भारत-अमरीका सम्बन्धों को कमो 
भो नुकसान पहुँचा सकती है। इसके अतिरिक्त हाल के दितो में प्रेसतर सशोधन का 
होख्वा भी ब्रारठ के ऊपर छाया हुआ हैं। इस सर्वेधातिक उपाय का प्रावधान यह 
है कि परमाणु अस्प्रों के निर्माण में रठ किसी मो देश को अमरीकी सहायता नही 
दी था सकती | इस निपेष से निजात पाने का स्रिफ़े एक हो रास्ता है कि स्वय 
अमरीको राष्ट्रपति इस मामले मे निदोप दोने का चारित्रिक प्रमाण पत्र उस राष्ट्र को 
द दें। ऐसी कृपा अपवाद के रूप में ही को जाती है। बहरहाल, ये सब सिरददे तो 
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हैं। वे अपनी परित्यितियो और अपने यहाँ की सामाजिक-राजनी तिक शक्तियों के 
समीकरणो के अनुरूप नीतियाँ निर्धारित कर रहे हैं। आवश्यक नहीं कि उनके तिणंय 
सर्देव सही ही रहे, किन्तु गलतियाँ मी अब उनकी अपनी होगी। उनके लिए वहाँ 
के शासक बपने देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होगे॥ गोर्वाच्योद को एक और बडी 
उपलब्धि रही कमोबैश शान्तिपूर्ण ढग से पुराती सोवियत राजनीतिक प्रणाल्री का 
अवसान और उसकी जगह नयी राजनोतिक प्रणाली का उदय । 

नए राष्ट्रकुल (279) मे सभी ]] सदस्य वराबरी के दावे से रहेगे। लेकिन 
वास्तविक स्थिति जातने वाले समझ सकते है कि रूस का वर्च स्व बरावर बना 
रहेगा। सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मे झस ही सोवियत सघ का स्थान लेगा। रूस 
के राष्ट्रपति को ही सभी परमाणु अस्त्रों की कुजी सोपी गई है और यह तय हुआ है 
कि सभी गण राज्यो के परमाणु अल्‍्त्र एक ही कमान के तहत रखे जायेंगे। इसका 
सचालन रूस को सौंपा गया है! झर्दे यह है कि रूसी राष्ट्रपति इनका प्रयोग और 
तीन गणराज्यो--बेलारूस, यूकेत और कजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों को सहमति 
से ही कर सकेगे। इसके लिए चारो गणराज्यो को जोडने के लिए एक “हाट लाइन 
बनाई गई है। परमाणु हथियारों को केन्द्रीय नियन्त्रण मे रखने को इस सहमति के 
पीछे अमरीका और यूरोपीय देशो का दबाव है। अमरीका ने स्पष्ट कर दिया था कि 
परमाणु हथियारों के सुरक्षित प्रबन्ध के बिना अमरीका के लिए राष्ट्रकुल के गण- 
राज्यो की मदद नही की जायेगी। लेकित परास्स्पर्कि सेनाओं और गेर परमाणु 
हथियारों के नियन्त्रण पर कोई समझौता नही हुआ। हर गणराज्य म राष्ट्रवादी 
भावनाएँ इतनी तेज हैँ कि वे अपनी सेचाओ पर रूस के नियन्त्रण को अपनी अभुम्तत्ता 
में हस्तक्षेप मानते हैं। इसलिए बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान ने कह दिया है 
कि वे अपनी सेनाओ का निर्माण करेंगे 

रूस तथा उसके सहयोगी याप्ट्र कुल के अन्य राप्ट्रो की 4990 में परमाणु 
अस्त्रों में निम्न स्थिति थी-- 








राष्ट्र परमाणु अस्थों को सत्या 
रस ]9,000 
यूकेन 4,000 
कजाविस्तान 4,800 
बेलाहस 3,250 
अजरबाईजान 300 
आमिनिया 200 
सुकंमानिस्तान 325 
उजबेकिस्तान 05 
माजदीबिया 90 
तेंदाजाकिस्तान 75 
किरमोछिया 5 
लियुआनिया 3245 
जाजिया 320 
एस्टोनिया 270 


लेंटविया 385 
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घुरू किया । 964 मे झ्यूस्वेव को हटाकर ब्रेश्नेद पार्टी के महामस्त्री बन बैठे और 
]982 तक अपने पद पर बने रहे $ उतकी मृत्यु के 3 साल बाद 982 मे गोर्बाच्योव 
कम्यूनिस्ट पार्टी के महामन्‍्त्री बने । उन्होंने इ्लास्नोस्ट (खुलापन) ओर पेरेस्त्रोयका 
(पु्ननिर्माण) के सिद्धान्त लागू किए । प्रतिफल यह हुआ कि दिसम्बर, 99। में 
सोवियत सप का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लियुआनिया, लेटविया और 
एस्टोनिया के तीन राज्य सोवियत सघ से अलग हो गए ओर शेष ] राज्यों-.. 
वेलारूस, मोलडीविया, यूकेतन, आरमीनिया, अजरबाइजान, तुकंमानिस्तान, उजबे> 
किस्तान, तदाजाकिस्तान, क्विस्पीजिया, कजाखस्तात ओर रूस ने एक राप्ट्कुल 
(एग्राएए००फ०शेंतरा. ० ]704%फटएपंटाई. 88:55 * 0]8) स्थापित किया। इस 
राष्ट्रकुल की शुरुआत रूस, वेलारूस और यूक्रेन ने मिल कर की थी। 
इतने युगान्तकारी परिवर्तन के आसान कारण खोजने के आदी लोग सारा 
दोष गोर्बाच्योव के मत्ये मढ़ रहे हैं ।इतमे वे लोग भी शामिल है, जो इतिहास के 
नियमन से व्यक्ति की भूमिका को मिठास रूप से नकारते रहे है और कहते रहे है. 
कि मनुष्य का प्रारब्य तो कार्ल माक्स के फोलादी नियमों का अनुचर मात्र है। हम 
नही जानते कि भविष्य गोर्वाच्योवे पर क्या निर्णय देगा, किन्तु स्वातंत्य और समता 
माय समान के उच्चतम आदर्श है, तो मासता होगा कि गोर्बाच्योव ने अपदस्थ हो 
कर भी ऐतिहासिक भूमिका निभायी है। उन्होने सर्वंसत्तावादी व्यवस्था के शिक्षर पर 
पु कर अपनी सत्ता बनाणे रखते के लिए उन साथनों का उपयोग नही किया, 
जिनके घल पर अधिनायकवादों शासन बलतता है। उन्होने सोवियत संघ की व्यवस्था 
के तीन अत्मम्त महत्वपूर्ण पायो--सो वियत कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वव्यापी ग्रुप्तघर सस्‍्था 
के० जौ० बो० और ईश्वरीय विधात जैसी महिमा से सडित साम्यवादी विचारधारा 
को हिला कर अद्भुत साहस का परिचय दिया । 
इस कार्य में ग्रोर्वाच्योद से कुछ गलतियाँ जरूद हुईं। दे ग्लास्तनोस्त 
(घुन्नापत) और पैरस्थरोइका (पुननिर्माण) के राजनीतिक परिणामों का सही-सहो 
अम्दाज नही लगा सके ॥ वे विशालकाय सोवियत संप मे सम्मिलित ग्रणतन्त्रों की दवी 
हुईं राष्ट्रीय आकाक्षाओं की उत्फटता को भी नहीं समझ पाये। ये और उनके 
सहयोगी तीन चौयाई सदी से चल रही अतिशय केन्द्रित अर्थव्यवस्था तथा उससे 
जाभान्वित साम्यवादो नोकरशाही को आमूल रूप से वदलसे में अन्वर्जिहित णोजिमों 
का भी वस्तुपरक आकलन नदी कर सके । यह भी मितान्त स्वामाविक था कि उनसे 
परिवतंतवादी और अपरिवर्तेनवादी दोनो ही विश्लुब्ध होते । इम विक्षोम का एक रूप 
अगस्त ]99] मे स्टूस्पथियों को प्रतित्रान्ति के रूप भे सामते आया था तो दूसरा 
रूप रूमी फ्रेडरेथन के अध्यक्ष बोरिय येल्तसिन की महत्वकाक्षा के रूप में उमरा। 
भोर्वाच्योब दो पाटो के बीच में प्खि4. * 
किन्तु अपदस्य गोर्वाच्योव की भी अपनी उपलब्धियाँ हैँ। अपने साठ साल 
के शासन काल में उन्होंने विश्वशान्ति की दिश्या मे अस्तावारण प्रयास किये। के 
सत्तासीन हुए ये तब पृस्वी तो क्‍या अन्तरिल तक में परमायु-युद का खतरा मडरा 
रहा था। यहू गोर्वच्योवन्युय की ही स्रसारात्मक परिणति है कि आज मनुष्यता 
अपने क्ये तब से यदी अधिक सुरक्षित महसूस करतो हे । इमी तरह से एक समय मे 
झूम के जारणशाही साश्राज्य के जूए को और बाद में वारसा सधि के नियस्त्रण को 
स्वोड़ार करने को विष पूर्वी यूरोप के देघ आज स्व॒तस्त्र और. सर्वश्रभुत्ता सम्पन्न 
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घन मी प्राप्त हो सके । इस्लामों महावथ द्वार थे सत्र चीजें उपउब्ध हो सऊगी और 
बह भी निशुल्क | इसतिए ऐस मद्ासव से भारत का वास्तय में गमस्मोर खतरा है। 
सीनेटर प्रेसलर का यह कहना सही है कि इस्लामी मदासत्र की स्याप्रता 
रोकी नहीं जा सकतो। पर यदह भी उतना द्वी सद्ी है कि यदि भारत चाह जौर 
कोधिम कर ता इस्लामी मद्दासव की स्थापना द्वारा उत्पन्न हुए आवकबाद और 
सैनिक झरट्पा का मुझावला करत के जिरू मिल कर सोेऊथास के कारगर उपाय साले 
जा मतत हैं। ग्रजदाति की माँग है जौर दूटर्नीति का भी तकाजा है कि मारत व 
अपने यप्ट्रीय द्वितो वी रक्षा के लिए कारगर उप्राय करन पढ़ेंगे मतर द्वी उत उपायों 
को कार्य रूप देत के लिए भारत को किसी को भी मद्गायता क्या से लेनी पढ़े ॥। अब 
पम्त वेचारिक प्रतिवद्धता का नहीं हे, अब दो सवा है स्वय यप्ट्र की रक्षा का । 


शा 

आथिक मामलों में बाजार व्यवस्था ओर निजोौकरण पर तो व्यापक सहमति 
हो गई हे लेकिन राप्ट्रीय मान्यताएुँ और सामाजिक 4:28 आ रही हैं। 
मसलन कजाकिस्ताद के राष्ट्रपति का मानना है कि आधिक सुधारों के स्वरूस और 
गति से रासी गणरशज्यों में एकदम समानता नहीं हो सकती ॥ अपनी आवश्यकता के 
अनुधार निजीकरण की गति कम या ज्यादा रुखी जा सकती है। तैजरबामेव का यह 
तक काफी कुछ सही है । कई गयराज्यो की अधिक स्थिति रूस को कुतता में कॉफी 
घराव दै। सांस्क्रतिक ओर जातीय विभिन्नताओं के कारण मी आधिक स्तर में फरक 
आया है । इसलिए ऐसे गणरा्यों के लिए कमजोर वर्गों के लिए किसी न किसी 
प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होगी। दरअसल यही स्थिति सभी एशियाई 
गणराज्यों को है। लैकिन सब से गभीर विवाद सोवियत सघ की सर्म्पत्ति का हैं। 
हालाकि येल्तसिन ने सारी सधीय सम्पत्ति को कब्जे मे ले लिया था लेकिन अब सभी 
गणराज्य अपना हिंस्‍्ता माग रहे हैं। मुहिकिल यह है कि ज्यादातर सम्पत्ति रूस की 
राजधानी या दूसरे शहरो में ही है। इस विवाद में कदुता काले सागर में सोवियत 
मौसैया की वजह से पैदा ही गई है। गूकेद के राष्ट्रपति का दावा है कि मह नौसेना 
यूक्रैव को ही मिलनी चाहिए । लेकिन रूग इससे सहमत नहीं है, क्योकि येल्तसिन के 
अनुमार रूस ही सोबियवद सघ का सही उत्तराधिकारी है । 

राष्ट्रकुल के सभी सदस्यों के प्राकृतिक साधन सम्रात नही हैं। एशिया की 
ओर के राष्ट्रों (8४00० २०७०७॥०७) को इस राष्ट्रकुल मे ज्यादा जुछ मिलने की 
सम्मायना नड्ढी हे । उदाहरण के लिए तदाजा किस्तात को लें। इसके 93% भूमाग 
पहाडी हूँ। उयर किरगीजिया के 75% प्रू-माग बारह मास बर्फ से ढके रहते हैं । 
कजाकरिस्‍्तान और तुकंमेतियां विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र हे ओर वह विद्युत 
झूम को भेजी जाती है। कजाकिस्सान की खतिज सम्पदा भी बहुत बड़ी है। उम्र 
रूस के पास वहुत बड़ा भू-माग है। 90% तेल खनिज रूप में उत्पादित होता हैं, 
70% प्राकृतिक गैस ओर 7524 सनिज सम्पदा ओ रूस के पास है। इस वात से भी 
रूस शाप्ट्रकुल भे अन्य सप्ट्रो के बरावर होता हुआ मी उतर सभो से ऊपर रहेगा। 

इप्त मए दाप्टूफुल में अल्पसख्यकों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 
उदाइरणार्थ, कजाकिस्तान की बात तें । यहाँ की कुल आवादी ! करोड़ 65 साफ है 
जिसमे 3:4 कजाक हैं, 4:८ रुसी है, 6:4 यूऊेनी है। थुवेत में 2% रूसी और 
बेलाहूस में 72% रूसी हैं, उजवेकिस्तान में ।%६ हमी, किस्गीजिया मे 252८ रूसी 
हैं। तदाजाडिस्तान में 23% उजबेक और 0% झुसी हैं। सुकसे निया में 32£ 
हुमी हैं। इस प्रकार जब तक सुलह सफाई से अल्पसख्यको का प्रश्द नही सुलक्षाया 
ज्ञाता, तंद तक पारह्परिक सम्बन्धों में दिरस्थायित्व पैदा नही ही सकता । 


सम्मावित इस्सामी महासंघ ओर भारत 
([छोडावांठ ॥८च८४०४०० 270 [9679) 
पे अगरोझी सीनेटर संरो प्रेसलर जनवरी 992 में अपनी भारत म्राप्ता पर 
ग्ये। ट्श्ती दोणनत उन्होंने नई दिल्‍ली में मास्त सरकार से बातचीत की तथा बताया 
कि उसे इस्तामी सघ के उतरे से आँखें नहो मूंदनी चाहिएं। उन्दोंते कहा कि यदि 
भारत के लिए नब्बें के दशक में कोई सबसे बढ़ा खतस है तो यह है इस समय 
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